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भारत में उद्यौयों' का सगउक, 
किक्ति ब्यूक्स्थ्तः एव प्रबन्ध 
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[भारतीय विश्वविद्यालयों के एम० कॉम० के विद्यार्थियों के लाभार्थ 
एक (िस्तृत्त एवं आलोचनात्मक अऋष्ययन ] 
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गरम्भिक-- 
रत में उच्योगो का संगठन, वित्त व्यवस्था एवं प्रबन्ध” दीपक पुस्तक को 
प्रस्तुत फरते हुये मुझे भ्रत्यन्न हु एवं सन्‍्तोष प्रनुभव होता है, वयोकि यह विद्यार्थियों 
की उस माँग को पूरा करने का प्रयास है, जिसके विषय में वे बहुत दिनो से मुझसे 
पत्र-ब्यवहार करते रहे हैं। उनकी यह उस्कृष्ठ प्रभिलाषा थी कि राष्ट्रमापा हिन्दी मे 
इस विधय पर एक उच्च स्तरीय पुस्तक लिखो जाय | समयाभाव के कारण मैं प्रपने 
प्रिय विद्य वियों की झीध्र सेवा न कर सका। कुछ समय मिलने पर अपनी प्रवेक 
पुस्तको की बिखरी हुई सामग्री को एक ख्ह्ूला मे पिरो कर तवीवतम तथ्यों सहित 
इस पुस्तक भे प्रस्तुत किया गधा है। भुझे पूर्ण विश्वास है कि वाशिज्य-साहित्य 
का एक बहुत बडा श्रभाव दूर हो जायेगा एवं विद्यार्थी-समुदाय इससे बहुत लाभा- 
ज्वित होगा । 
विशेष प्राकर्ष ण--- 

प्रस्तुत पुस्तक के कुछ उल्लेखनीय श्लाकर्षण, जिनके झ्राघार पर श्रन्य पुस्तको 

की भपैक्षा इसे भ्रष्ठ पहो जा सकता है, विम्तलिखित हैं :--« 

( १ ) 'दिपय प्रवेश! शीपंक पहली पुस्तिका में प्रोद्योगीकरण के प्र एवं 
भहृत्त्त पर प्रकाश डाला गया है । इसके एकमात्र प्रध्ययन से विद्या 
थियो के मस्तिष्क मे भौद्योग करण की महिमा का चित्र स्पष्ठ हो 
जाता है। भ्रद्ध-विकसित देशों की समस्याप्रो एव उनके हल का 
प्रध्ययन भी इसी पुस्तिका मे किया गया है । 

( ३ ) भारत से उद्योगों का प्रा्द्भाव एवं विकाप्त' शोष॑क दूसरी पुस्तिका 
में भारतीय उद्योगो के जन्म की कहानी कौ चर्चा की गई है। इस 
पुस्तिका से भारत की भ्राचीन झाधिक समृद्धि का झ्रभास मिलता हैं 
एवं यह भी ज्ञात होता है कि बाद में हमारे उद्योगों को वयोकर पतन 
हुआ ? ज्रथम एवं द्वितीय महायुद्धों तथा सन्‌ १९४७ में होने वाले 
देश के भ्रनाधिक विभाजव का भारत के उद्योग धन्धो पर क्या प्रभाव 
पडा, इसका विस्तृत भ्रध्ययत भी इस पुस्तिका में किया गया है॥ 
दासत््व की श्द्डलाभो से छूटने के बाद स्वत्तत्वताकाल मे हमारे 
उद्योग घन्धो ने आज सक -जो प्रगति की है, उसके भी | दर्शन इस 


पुस्तिका में होते हैं । 





( ए ) 

( ३ ) 'प्रायिक नियोजन एवं भारतोय उद्योग! सम्बन्धी तृतीय पुस्तिका में 
प्रथम एवं द्वितीय पच वर्षीय योजनाप्रों के अन्तगंत देश की प्रोद्योगिक 
प्रगति का श्राभास मिलता है| इसके श्रतिरिक्त, इसमें तृतीय पच* 
वर्षीय योजना के भन्‍्गगत होने वाली सम्भावित श्रौद्योगिक प्रगति का 
भी चित्रण किया गया है 3 

(४) भारत सरकार की श्रोद्योगिक नोति' शीर्षक चौथी पुस्तिका: में 
स्व॒तन्त्रता के पूव॑ भारत सरकार की श्रौद्योगिक नौति का संक्षिप्त 

7 ध्रिचय देते हुये सन्‌ १६४८ व सन्‌ १६५६ की ऑआद्योगिक नीतियीं 
का प्रालोचनात्मक भ्रध्ययन किया गया है इसके श्रतिरिक्त श्रौद्योगिक 
(विकास एवं मियमन ) अधिनियम, सन्‌ १६४९१ के भ्रमभावों पर नमी 
प्रकाश डाला गया है । हा 

( ५ ) भारत सरकार की प्रशुल्क नोति' सम्बन्धी पाँचवी पुस्तिका में भारत 
वी पर्तमान प्राशुल्किक एवं बाशिज्यिक सीति का विश्लेषात्मर्क 
अध्ययन किया गया है | एक प्रघ्याय से करो के स्वएय एवं उद्योगी 
पर उनके प्रभाव की भी चर्चा को गई है । 2 ० न 

( ६ ) “विवेकीफरण एबं श्रौद्योगिक उत्पादकता झआात्दोलन' सम्बन्धी छठी 
पुष्तिका मे इस बात को समझाने का प्रयास किया गया हैं कि 
विवैकीकरण एवं आघुनिकीकरण की दिल्ला मे- भ्रभी तक हम बंहुंत 

- व्ोछे हैं एवं इसकी झावश्यकता पर बल देते हुये भ्रौद्योगिक उत्तादबता 

झान्दोलन का भी विस्तृत श्रध्यमन किया गया है । 

(७ ) 'भारत में झौद्योपिक सयोग' शीपंक सातथी पुस्तिका मे सयोग 
भ्रान्दोलन वी थीमी गति के कारणों एवं उसकी वर्तमान स्थिति पर 
प्रकाश डाला गया है ॥ 

( ८ ) श्रम समस्‍यायें सम्बन्धी आठवीं पुस्तिका में श्रनेक महत्त्वपूर्ण भ्रम 
समस्याप्रों एवं उनके उपचारो का श्रध्ययनम किया गया है । 

( ६ ) 'प्रोद्योगिक दित्त व्यवस्था! सम्बन्धी श्रगली पुस्तिका मे श्रौद्यागिक 
सस्थाझो के लिये उपलब्ध पू'जी के विभिन्न साधनों का श्रालोचनात्म 
अ्रष्ययन किया गया है । रे है 

(१० ) 'उद्योगो का स्थानोयकरण' झ्ीपंक दसवी पुस्तिका मे का 
स्थानीयकरण के विभिन्न घटको एब सिद्धान्तो के अ्रध्ययत के 
यह बताने का भयास किया गया है कि हमारे देश में उद्योगों 
आदशिक वितरणरप नितान्त आवश्यक है । 

(११ ) 'उच्चोगो के परिमाण” से सम्बन्धित ग्यारहवी पुस्तिका मे 
उद्योगों के परिमाण का भ्रध्ययन क्या गया है 


(9) 

(१२ ) भारत से उद्योगों का प्रबन्ध शीषक १२वीं पुस्तिका में प्रवध 
पन्िकर्ता प्रणाली का झालोचनात्मक विवरण दिया गया हैं त्तथा 
इसकी वतंमान स्थिति एवं भविष्य पर भी प्रकाश डाला गया है। 

(१३) 'राजकीय उद्योगों का प्रबन्ध शीषक तेरहवी पुस्तिका में श्तेक 
महत्त्वपूर व्यक्तियों व समितियों ( जैसे गोरवाला, भ्रप्पलबी, गालप्र थ, 
इकेफी भ्रादि ) की रिपोर्टों के सादभे मे राजकीय उपक्रमो की व्यवस्था 
एवं प्रबंध का भ्रष्ययतत किया गया है ) 

( १४) आधुतिक उद्योगों के आधार' शीष॑क भगली प्रूस्तिका में देश के 
प्राकृतिक एवं मानवीय प्रसाधमो का विशद विवेचन जिया गया है 4 

(१५ ) 'भारत के कुटोर एवं लघु उद्योग” से सम्बन्धित परद्रहवी पुल्तिका में 
कुटीर एवं लघु उद्योगो के गौरवमय श्रतीत, वर्तमान स्थिति, भविष्य 
आादि का अध्ययन किया गया है। कर्बे समिति की रिपोट एवं 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यों की भी इसमे चर्चा की गई है । 

(१६) भारतीय सगठित उद्योग शीपक सोलहयी पुरितका भे देश के प्रमुख 
सग्रठित उद्योगो का विश्लेषणात्मक श्रध्ययत किया गया है! 

(१७) प्रत्येक भ्रध्याय के भ्रत्त मे कुछ प्रदन दिये गये हैं, जिनका चुनाव 
भारतीय विश्वविद्यालयों के एम० कॉम० के प्रश्तन्पत्रो से किया 
गया है। 

उपयोगिता का क्षेत्र-- 

यद्यपि यह पुस्तक मुख्यत एम० कॉम० के विद्याधियों की भ्रावइ्यकताप्रो को 
ध्यान मे रखकर लिखों गई है, कितु मेरा विश्वास है कि उद्योगपति, व्यापारी एव 
सामान्य जनता भी इससे लाभान्वित होगी | 
प्रामार प्रदर्शत-- 

पुस्तक के लिखने में भ्रभेक प्रमाणिक पुस्तको, पश्न पत्रिकाओं तथा सरकारी 
रिपोर्टों से सहायता ली गई है, जिनके लेखकों एवं प्रकाशकों के अति मैं अपना आभार 
प्रदर्शित करता हूँ । कुमारी मघुवाला मे पुस्तक के लेखन काय में जो सहयोग दिया है 
उसके लिये वह आशीर्वाद की पात्र है 
सुझाव के लिपे झ्रासन्त्र्य-- 

खुस्तक की उपयोगिता की वृद्धि के लिये जो भी सुझाव मिलेंगे उनका राहर्ष 
स्वागत किया जायगा । 
प्रानन्द निवास, 


लजेकब परेड, एस० सो० सबसेना 
शलियर । 
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अध्याय १ 


औद्योगीकरण का अर्थ एवं महत्त्व 


(#९शांएटर & जिाएजाशा९९ 0। [00507959007) 





एरस्भिक-- 
तमान युग ग्रौद्योगिक युग! ( ]0 श७४०७] #8०) कहा जाता है। प्राज 
प्रदव के सभी देशो मे 'आऔद्योगीकरण” ([70 056078|89007) का बडा बोलबाला 
तीत होता है। यदि हम विश्व के विभिन्न देशो की ग्राथिक प्रगति की भाँकी करें, 
ग प्रतीत होगा कि रि्र” के सभी राष्ट्र आद्योगिक विकास की दौड में एक दूसरे से 
गरेगे बढने में निरन्तर प्रयत्नशील है. अदयोगिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न देश ही 
हही वरन्‌ झ्राज वे देश भी प्रौद्योगीकरण की दौड में भाग ले रहे है, जिनकी श्र्थ- 
व्यवस्था भ्रत्यन्त प्राचीन समय से कृषि प्रधान रही है। उदाहरण के लिये, भारत को 
ही ले लीजिये, श्राज से १४-१५ वर्ष पूव भारत की ५०% जन-सख्या कृषि पर अ्व- 
लम्बित थी । परन्तु जब से हम स्वतन्त्र हुए है, तब से पच-दर्षीय झ्रधिक नियोजन के 
प्न्तगंत देश के झ्रौद्योगीकरण के लिये भरसका प्रयत्न किये जा रहे हैं ॥ हमारी तृतीय 
पच्‌-पर्षीय योजना, जो अभी हाल मे प्रारम्भ हुई है, का प्रणुख उद्देश्य तीत्र गति से 
देश का औद्योगीक रण करना है । इसी प्रकार हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पअपने 
औद्योगिक विकास के लिये प्रयत्तशील है। उसने अपनी औद्योगिक प्रगति के लिये 
पूँजी एवं विशेषज्ञों को विदेशों से ग्र।मत्रित किया है । सयुक्त प्ररव गणराज्य मे भी जो 
ह भी तक क्ृषि-प्रधात देश रहा है, अनेक बृहत उद्यगगों की स्थापना की जा रही है। 
सक्षेप में हम यह कह सकते है कि आज विश्व के अधिवाश देशो को ग्रौद्योगीकरण 
का नशा चढा हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतम औद्योगिक विकास की 
एक 'दोड' हो रही है, जिसमे कुछ पाइ्चात्य रा'ट्र (जेंसे सयुक्त राष्ट्र अमेरोका, 
सोवियत रूस झादि) अग्रणी है और पूर्वी देश भी उनका अनुकुरण कर रहे है। मब यह 
पश्न पैदा होता है कि 'औद्योगीकरण जिसका झाज विद॒र्व में नाराबुलन्द है, का 
“वास्तविक श्र्थ क्या है ? 


|; »ोच्योपोकरण' से भ्राशय 
सामान्यतः 'ओद्योगीकरण' से हमारा श्राइय निर्माणो उद्योगों की स्थापना 
* [६ विकास से है। इस सकुचित आशय के संदर्भ मे औद्योगोकरण को 
ब्रकास की उस व्यापक प्रक्रिया का एक अग कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य 
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उत्पादन के साधनों की कुशलता में वृद्धि करके जीवन-ह्तरों को ऊंचा 
झठाना है।" यह औद्योगीकरण का सकुचित श्रर्थ है। इसम हम ओऔद्योगीकरण के 
बास्तविक क्षेत्र का आभास नहीं मिलता । यदि हम व्यापक हृष्ठि से देखे एव जरा 
गम्भीरता से विचार कर तो यह अनुभव होगा कि विस्तृत अर्थ में 'भ्रौद्योगीकरण 
का प्रभाव देश के श्राथिक जीवन के समस्त पहलुआा पर पडना चाहिये । उदाहरण के 
लिये, यह कहा जा सकता है वि कृषि उद्याग (0 87०0७) भी औद्योगीकरण/ 
के द्वारा लाभान्वित क्रिया जा सकता है, याद इसक परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन 
कला में सुधार, उच्चन औजार एवं क्पि साज-सज्ञा तथा श्रम-व्रिभाजन प्राप्त हो सके, 
जिसगे क्ृपक भूमि से प्रधिक उत्पादन प्राप्त करवे मे सम्थ हो जाम । घूणेन स्टेले 
(॥)7६७॥४ 9५०099) ने इसको कृषि का झ्रौद्योगीकरण' ([धते प५४७०8]8803070 
० 88700|४प७) कहा है। ब्रौद्योगीकरण के द्वारा ही कपि की उत्पादन कला 
भें विकास किया जा सकता है। झ्ौद्यागीकरण के परिणामस्वरूप हमको ऐसे ग्रनेक 
उपकरण व यन्‍्त उपलब्ध होते है, जितकी सहायता से “गहन खेती (॥#छाआए० 
कछए॥0६) ररके कृषि उत्पादन को वहुत अधिक बढाया जा सकता है। उच्चत 
रासायनिक खाद भी 'प्रौद्याग्रीक रण” की ही देन है। उन्नत सिंचाई की सुविधाश्रो, 
कृत्रिम वर्षा ग्रादि बँन्नानिक ग्राविष्का रो (जन्हाने कृषि उत्पादन के क्षेत्र मे एक इकलाब 
देदा कर दिया है) का श्रय ग्रोद्योगीकरण को ही प्राप्त है । 
इसी प्रकार, किसी देश का व्यापाराधिवव (/20)0708 06 790“) भी 
औद्योगीकरण पर निभर करता है। पीत्र औद्योगीक्रण उत्तादन की मात्रा प्रोत्साहित 
करता है और जब उत्पादन अधिक होता है, वा राष्ट्रीय आ्रावश्यकता की सल्तुण्ि के 
बाद 'शेप' भी बहुत बचता है, जिसको निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी 'विनमय कमाया 
जा सकता है। यही नहीं, यातायात का त्वकास भो ओोद्योगीकरण' की ही देन है । 
कच्ने माल को कारखानों तक लाने के लिय एन कारखानों से उपभोक्ताड्रों तक निर्मित 
माल को ले जान के लिय यातायात के साघनो वी आवश्यकता पडती है और यह्‌ 
आ्रावश्यक्ता उननी हो प्रधिक बलवती होगी जितना तीत्र श्रौद्योगीकरण होगा । दूसरे 
शब्दा मे, औद्योगीकरण' वह क्रिया है, जा उन्नत यातायात को प्रोत्साहित करती है । 
किसी देश म पूंजी का निमाण भी ओ्रोद्यागीक्रण कौ गति पर ही तिभंर करता है। 
काई देश जितना अधिक उद्योग-प्रधान होगा, वहाँ पूंजी का निर्माण भी उतना ही 
अधिक होगा । विदव का वतमान इतिद्दास इस वान का साक्षी है कि जिन देशों में 
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औद्योगीकरण की गति मन्द है, वहाँ पूंजी का निर्मारा भी 'केचुये की चाल' की भाँति 
होता है 
'औद्योगीकरण' के इस व्यापक्ष स्वरूप के आधार पर ही लीग झ्रॉफ नेशन्स' 
(,0७ए॥४ ० )४धणा&) ने क्रौद्योगोकरण व विदेशी व्यापार ज्ञी॑क पुस्तक में स्पष्ट 
लिछा है कि औद्योगीकरण को क्रिया केवल निर्माणी उद्योगों की स्थापना त्तफ ही सीमित 
नही है, बरन्‌ इसके हारा किसी भो देश का सम्पूर्ण झाथिक कलेवर परिवर्तित किया 
जा सकता है ।'" अब हम औद्योगीकरण की कुछ विशशष्ट परिभाषाझ्रो पर विस्तार 
से प्रकाश डालगे *-- 
( १ ) पो काग चांग (?९-१७०७४-0)9)8) के शब्दो मे -“श्रौद्योगीकरण 
से तात्पययं उस क्रिया से है, जिसके अन्तगंत सामरिक उत्पादन कार्य से 
सम्बन्धित श्रनेक परिवतंन ह'ते रहते हैं। इन परिवत॑नों में बुछ 
मूलभूत परिवर्तन वे है, जिनका राम्बन्ध किसी उद्योग के पजीकरण 
से होता है तथा जिनके द्वारा किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी 
नये बाजार की खोज एव किसी नवीन क्षंत्र का शोषण होता है । 
एक प्रकार से “प्रौद्योगीकरण' एक वह साधन है जिसके द्वारा पूजी 
का विस्तार एवं विकास किया जाता है ।”*< 
इस परिभाषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट पद्ा लगता है कि श्रौद्योगीकरण वा 
क्षेत्र केवल निर्माणी उद्योगो की स्थापता तक ही सीमित नही है, वरन्‌ व्यापक हृष्टि 
से, यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से किसी भी देश मे पू'जी »। विस्तार 
एवं विकास किया जा सकता है। इस व्यापक दृष्टिकोरा से यह भी कहा जा सकता 
है कि 'ग्रौद्योगीकरण' एवं 'यम्त्रीकरण” एक दूसरे के पर्यायवाची हैं । 'ग्रौद्योगीकरण' 
'यल्नीकरण' को प्रोत्साहित करता है एवं नये-नये थन्त्रो ब उपकरणों के आविष्यार 
से नवीन उद्योगों की स्थापना को प्रेरणा मिलती है। जब उतगदन बढता हैं तो नय 
बाजारों की खोज मी शुरू हो जाती है । इस प्रकार यन्त्री५ -श, पूंजी का विस्तार, 
नये बाजारों का अनुसन्धान, आदि सभी झ्रौद्योगीकरण के भग्न्तगंत भ्राते है। 

( २) ए० एच० हुनसेन (8, से, से &४5७7) ने एक स्थान पर लिखा है कि 
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४) 
“किसी देश में पूजी के निर्माण का विववसतीय साधत झौद्योगीकरण 
ही है। 

श्री हनसेन के इन थोड से शब्दों से भी 'आद्योगीकरण' की व्यापकता का 

परिचय मिलता है । श्रौद्योगीकरण के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है और उत्पा 
दत्ता मे वृद्धि के परिणामस्वरूप-प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय भ्राय भी बढती है । फ्लत, 
लोगो को 'बचत' (85789) मे भी वृद्धि होती है.। बचत के द्वारा ही पूंजी का 
निर्माण! प्रेरित होता है। इसी प्राधार पर हनसेन ने लिखा है कि प्रौद्योगीकरण किसी 
दक्ष मे पू'जी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है ॥ 

(३) यूगेन स्टेले (#)00878 50809) के मतानुसार औद्यागौकरण 
एवं उत्पादकता मे बडा घनिष्ट सम्बन्ध है। श्रोद्योगीकरण के बिना 
उत्पावकता मे वृद्धि करता असभव है । दूसरे शब्दों मे, औद्योगीकरण 
के द्वारा ही उत्पादकता बढाई जा सकती है एवं उत्पादकता की वृद्धि 
के साथ राष्ट्रीय झ्राय भी बढती है। ये दोनो ही कथन सत्य है कि 
(प्र) प्रौद्योगीकरण से उत्पादकता बढती है एवं (ब) उच्च उत्पादकता 
से प्रौद्योगीकररा प्रोत्साहित होता है।* 

कुछ लेखका ने, जिनमे मे कोन्डलिफ ((!090|7/68) व रोसेन्सटीन 

(0089994970 /30992)) प्रमुख है, एक ग्राथिक दृष्ठि से कम विकम्तित देश के 
लिये ब्रौद्योगीकरणु की ही सिफ्लारिश की है, जिसके द्वारा जन सरया का भार कम 
किया जा सकता है, रोजगार के सावनो में वृद्ध की जा सकती है एंव जनसाधारण के 
रहन*सहन का स्‍तर ऊँचा किया छा सकता है । 

( ४ ) मनुभाई दाह के शब्दा मे “कृषि का थन्त्रीकरंण भी झोद्योगीवरण 
का ही ग्रज्ू है । 

वास्तव में कृषि व अ्रौद्योगीकरएा मे बडा धनिष्ट सम्बन्ध है। दोनो ही परस्पर 
एक दूसरे के सहायक हैं। स्पष्ट शब्दों मे, हम इंस प्रकार कह सकते है कि कृषि का 
विकास झौद्योगीवरण पर एवं ओद्योगीकरण की सफलता कृषि पर अवल म्ब्रत है। 
पंदि प्रथम बावयाश पर हम ग़श्भीरता से विचार करें, तो प्रवा लगता है कि कास्तव 
मे कृषि की प्रगति झ्नोद्योगीकरण के विकास पर निर्भर करती है । थदि किसी देश में 
उद्योग घन्चे बहुत अधिक बढे-चढे व॑ विकासत होंगे, त्तो हमकों उत्त कृषि के हतु भी 
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तरह-तरह के उपकरण व यन्त्र उपलब्ध होगे । इस प्रकार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, 
उन्नत सिचाई-साधनों, उन्नत इ पे उपकरणों व यन्त्रो श्रादि की सहायता से कृषि का 
भी विकास किया जा सकता है | इसके विपरीत, जब हम दूसरे वाबयाश पर मनन 
करते है, तो पता लगता है कि श्रौद्योगोकरए भी काफी सीमा तक कृषि पर अवलम्बित 
है । उद्योग धन्धो का प्रमुख भोजन होता है कच्चा माल | कच्चे माल के बिना हम 
निर्भित माल की कल्पना भी नहीं कर सकते और यह कच्चा माल हमको उन्नत कृषि 
से ही उपलब्ध होता है । ग्रत. स्पष्ट है कि कृषि एवं उद्योग दोनों ही परस्पर एक 
दूसरे के सहायक है । श्रनेक उद्योग श्रधान देशो के आधिक विकास के ऐतिहासिक 
अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि कृषि मे सुधार के द्वारा ही वहाँ की झ्ोद्योगिक प्रगति 
सम्भव हो प्की है।' पी-काँग चाँग (?७-९७७8 ('॥०॥8) ने तो यहाँ तक लिखा 
है कि, 'कोई भी देश कितना ही उद्योग-प्रधान क्यो न हो, वह अपनी श्राथिक शियाप्रो 
को चालू व विकासत॑ नही कर सकता, यदि वह साथ ही साथ अपनी सीमाओं के प्रन्त- 
गंत कृषि एवं उद्योग मे उचित सन्तुलन नही बनाए रखता है, भ्र्थात्‌ निर्यात्‌ एव प्रायात 
द्वारा प्न्य देशों के कृषि सम्बन्धी व्यवसायों से धनिष्ट सम्बन्ध नहो रखता है ।९ “इस 
प्रकार औद्योगीकरण, कृषि पुर्ननर्माण (8876प 0 पाक रि०ए०)७४४०॥) का एक 
अध्याय है, श्रथवा क्रपि उत्पादन की उन्नति को ही ओऔद्योगीकरएण का एक अध्याय 
कहा जा सकता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि दोनो ही एक ही समस्या के 
पारस्परिक सम्बन्धित भाग है ।”३ 

सक्षेप में, हम इस प्रकार कह सकते है कि 'ओद्योगीकरण' एक अत्यन्त व्यापक 
शब्द है, जिसके अन्तगत केवल निर्मासी क्रियाओं का ही समावेश नहीं किया जाता, 
बरन्‌ कृषि का विकास, व्यापार एवं यातायात की वृद्धि, यन्त्रीकरण, पूजी का निर्माण 
आदि सभी बातें इसके श्रन्तर्गत आती है। आद्योगीकरण की सहायता से ही बडी 
मात्रा मे वास्तुओं का उत्पादन सम्भव होता है एवं उद्योग में क़मागत उत्पत्ति वृद्धि 
नियम लागू किया जा सकता है । 
औद्योगीक ण का उद्गस-- 

यद्याप आधुनिक युग मे औद्योगीकरण का बडा बोलवाला है, परन्तु इसका 
यह झ्राहय शह्ी है कि हम सडेढ ग्रे ही उद्योए प्रधान रहे है 9 झौद्योएीकृरणा क्या जन्म 
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वास्तव में १८वी झताहूदी के मध्य में हुआ, जब॒कि इगलेड मे एक महस्त्वपुर्ं क्यन्ति हुई, 
जो झौद्योगिक ब्रा ति के मात से विख्यात है। इस ब्राति के पूव इगलेड के लागो का 
प्रमुख व्यवसाय खेती करना हो था । परन्तु औद्योगिक ज्नान्ति मे कृषि को गौरा एव 
उद्योग धन्धो का प्रमुख्त स्थान दया गया। औद्योगिक एान्ति का प्रारम्भ अनेक वैज्ञामिक 
अनुसन्धानों एवं आ्राविप्कारा के परिणामस्वरूप हा जिन्होंने उत्पादन विधियां में एक 
कि पैदा कर दी ।य आ्राविष्कार दीन प्रकार के थ-- (१) श्रम दचान दाल, जैसे 
स्टीम की शक्ति से चलने वाल यन्त्र (२) समय वचाने वाले, जंसे सूत कातने की नई 
मथीनें और (३) दूरी कम करन वाले श्राविष्कार जैसे यातायात एव सन्देशवाहन के 
साधन । इन समस्त आविप्कारो ने उद्याग, छृषि तथा यातायात के क्षत्रो मे एक क्षीत 
मचा दी । खेतो को छोडकर लोग कारखानो मं काम करने लगे और शरने शर्म 
ओऔद्योगीकरण को बल मिलने लगा । यद्यपि ओद्योगीकरणा की बेल सवप्रथम इगलेड मे 
प्रारम्भ हुई, परूतु धारे घीरे समस्त विश्व मे इसका विस्तार हो गया शान, विज्ञान 
व टैकनोलौजी के साथ-साथ ओ्रौद्योगीकरण की गति भी तज हाती गई। विज्ञान के श्राधु- 
निक चमत्कारों ने इसको श्र भी प्ररणा प्रदान की झोर आज ता संव-मगलकारी 
रफ्ट को स्थापना के लिए. झ्ोद्योगीकरण ही एकमात्र साधन समझा जाने लगा है ६ 
प्रौद्योगीकरण के ही झ्राधार पर झ्राज हम प्राकृतिक साधना का सद्रुपयोग करने बजर 
भूमि व मस्स्थल्ों को कृषि योग्य बताने तथा विश्व से दरिद्रता का उन्मूलत करने, झादि 
में प्रयलणील है। हमारे श्राघुनिक विज्ञान मे स्वदालन (४ ७६09७0७0090) वामग 
एक नया आविष्कार प्रदान किया है, जिसके द्वारा औद्योगीकरण की गति और 
भी तेज हो गई है । ग्राज एसा अनुभव होने लगा है कि हम सभवत एक नवीन 
औद्योगिक क्रान्ति के दरवाजे पर खड हूय है। स्वचालित यत्रा व एलेक्ट्रोनिक के प्रयोग 
से हमारी उत्पादन प्रणाली में बहुत अन्तर आगय है। एक प्रमुख श्रमरीकन उद्योगपति 
ने कहा है कि स०रा० अमेरिका के आधे श्रमिक उन अस्तुओ का निर्माण भ्रयवा 
वितरण करते हैं, जिनकी ५० वर्ष पूव लघ मात्र भी जानकारी नहीं थी । उसने यहाँ 
तक लिखा है कि सन्‌ १६८० तक अमेरिका में ऐसी वस्तुओं का निर्माण होगा जिनकी 
आज हम वल्पता भी तहीं कर सकते ।* यह सब दुछ प्रौद्यागकरण की ही दन है । 
ओऔद्योपोकरण का स्वरूए-- 

देश-देश मे ग्रोद्यागीकरण का स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाता है। नाचे कुछ 
प्रमुख स्वस्पों पर प्रकाश डाला गया है-- 

(१) घ्यत्तिग्त, सावजनिक एवं मिश्रित झह्र्थ ध्यवत्था--सरकार प्रथवा 

प्राइवेट उपत््म द्वारा वी यर पहल तशा/&॥98) की सात्रा बे अनुतार ब्योद्यागों 
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फरण व्यक्तिगत (?58/6) हो सकता है या सरकारी अथवा संयुक्त। किसी देश का 
ऑऔद्योगीररण किस श्रेणी मे थ्राता है, इसे निर्दिष्ट कर देना सरल नही है क्योकि 
ओऔद्योगीकरण की प्रारम्भिक भ्रवस्थाओं मे सरकार एवं व्यक्ति दोनों के ही प्रयत्न 
आवश्यक होते ह । मोटे तौर पर यह रहा जा सकता हैं कि इ गल्ल॑म्ड, अमेरिका 
और फ्रान्स प्रथम श्रेणी मे, सावियत रूस व चीन द्वितीय श्रेणी में और जमंनी, 
जापान एवं भारत तुतीय श्रेणी म आते है। 

(२) विक्ासात्मक एवं क्रान्तिकारो श्ौद्योगोकरण--सोवियत रूस मे जिस 
भाँति का औद्योगीररण हुआ है उसे 'क्रान्तिकारों श्रोद्योगीकरण' (]8ए0प्रठा- 
७९. जतैपढणत््ली5छ0070) वहते है, जबकि ई ग्लेन्ड का झ्ौद्योगीकरण 
"विकासात्मक' (४४०]ए४०॥७॥४३ ) कहा जा सकता है | लेकिन य दोनो छब्द एक 
दूसरे से बिलकुल पृथक नही हैं। वरन्‌ वे राम्बन्धित हे । उदाहरण के लिये, इ गलैण्ड 
में आ्राघुनिक उद्योग के विकास के काल को औद्योगिक ब्रान्ति! (]9009#ए0०ां 
३१९४० ४४७७) की सज्ञा दी गई थी जब कि सोवियत रूस में औद्योगीकरण की 
क्रान्तिम॒स प्रक्रिया स्वभाव से बहुत कुछ विकासात्मक थी, क्योकि वह आयात की गई 
टेक्नोलॉजी से आरम्भ हुई थी । 
श्रौद्योगोकरण की गति-- 

कहा जाता है क्रि औद्योगीकरण की गति सबते तेज उन देशों में है जहाँ कि 
ओऔद्योगीकरण देर से आरम्भ हुआ, क्योकि उन्हें आधुनिक्तम ठेवनोलॉजी के प्रचलन 
का लाभ प्राप्त है । सामान्यतः किसी देश में श्रौद्योगोकरण की गति निम्न घटकों से 
प्रभावित होती है -- 

(१) ध्वनोलॉजिक्ल विकास का स्तर--जिस टेक्नोलॉजिकल विकास के स्तर 
पर कोई देश श्रौद्योगीकरण को प्रक्षिया मे प्रत्रिप्ट होता है उस पर उसके औद्योगी- 
करण की गति निर्भर होती है । जो देश इस प्रक्रिया मे अन्य देशो वी अपेक्षा देर से 
प्रविष्ट होते है उनमे यह्‌ गति अधिक तेज होती है, क्योकि वे आधुनिकतम टेबनीलॉ- 
जिकल आविष्कार और नवीनतम प्रकार के समठन का प्रयोग अधिक प्रभावशाली 
ढय से कर सकते है । 

(२) सरकार की नोति--सरकार वी नीते भी औद्याभीकरणा की गति पर 
प्रभाव डालती है । जब सरकार झोद्योगिक विकास में स्वय भाग लेती है तो भ्ौद्योगिक 
प्रगति की गति उस दक्षा से अधिक होती है जबकि वह इस प्रकार भाग नही लेती । 

(३) माल का स्वभाब-- यदि झद्योगीकरण की प्रक्रिया उपभोग वस्तुओं के 
उत्पादन से आ्ररम्भ होती है, तो उसकी गति कम होगी और यदि बह पूजी-वस्तुओ के 
उत्पादन से आरम्भ हो, तो उसकी गति तेज होगी । 

(४) पूजी जुटाने का ढंग--जिस ढग से पूंजी एकत्र की जाती है वह भी 
ओद्योगीकरण् को ग्रति को प्रभावित क्रती है। यदि आन्तरिक साथनो की फ्मी को 


की कर 
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पूरा करने के लिये सही प्रकार की और पर्यात मात्रा में विदेशी पू'जी उपलब्ध हो, 
तो देश औद्योगीकरण की राह पर तेजी से बढ सकता है। 

(५) भूमि ५र जन-सब्या का भार-- अन्य बात समान रहमे पर, जिन देशों 
के भूमि पर जन-सख्या का भार कम है तथा वृद्धि वी दर भी नीचे है वहाँ श्रौद्योगी 
करण की गति तेज होगी, किन्तु जिन देशों मे जन सहया को भार अधिक है और 
वृद्धि की दर भी ऊंची हे वहाँ ग्रौद्योगोकरण वी गति धीमी होती है। 

६) पुद्ध का प्रभाव यह माता जाता है कि युद्ध भी प्रौद्योगोकरण की 
गति को तीब्र करता है। इस सम्बन्ध मे कुछ प्रौद्योगिक देशो के उदाहरण दिये जा 
सकते हैं! प्रमेरिका मे सत्‌ १६६५ के शहद युद्ध के पश्चात्‌ गौद्योगीकरणा झारम्भ किया, 
अभेनी मे सन्‌ १८७० के फ*को प्रसियनन युद्ध के बाद ग्रौर चीन ने द्वितीय महायुद्ध 
के बाद झौद्योगीकरण के मार्ग पर कदम रखा । अपनी पुस्तक 'प्रशुल्क नीति (#5- 
09) 9009) भे हनसेन ने बताया है कि झ्ोद्योगिक क्रान्ति प्ौद्योगीकरण को जितमा 
प्रोत्साहन देती है उत्तता ही प्रोत्साहन युद्ध भी भौद्योगीकरण को देता है। झुद्ध माय 
पैदा करता है प्रौर नई उत्पत्ति के प्रचलच को बढावा देता है, वह रोजगार को 
प्रोत्वाहित करता हैं तथा टेकनोलॉजिकल परिवर्तन करने की आवश्यकता पैदा करता 
है तथा झाय के वितरण एवं सम्पत्ति के स्वामित्त्व से सम्बन्धित सामाजिक सुधारों के 
मार्ग से श्राने वाली स्स्थायत वाघाशो को दूर करता है। भरत यह निसकीच बहू 
सकते है कि युद्थ आधिक <कास को बढावा देता है तथा विजेता देश के लिये प्रौद्योगी- 
करण झारस्म करने के लिय और (यदि औद्योगीकरण प्रारम्भ हो चुका है तो) उसवी 
गति तेज करने के छिये प्रनुकूल दशायें उत्पन्न करता है। 

(७) भ्रौद्योगीकरण की बाघायें एवं श्रौद्योगीफ्रण के प्रोत्साहन--औौद्यागिक 
प्रगति की बाधायें औद्योगिक विकाम्त की गत को घटाने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि 
कुछ कार्य ऐये किये जा सकते हैं जिनसे विकास की गति बढ़ जाय । भ्रोद्योगिक विकास 
की गति तीज्न होगी या धीमी, यह बहुत कुछ कसी विशेष समय पर प्रस्तुत भ्रौद्योगिक 
बाधाओं वे श्राकार पर निभर करता है । 

यह उल्लेखनीय है कि गति का सम्बन्ध विकास की दर से है न कि विकास 
की निरपेक्ष मात्रा से । भोद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्थाग्रा में छोटे नये विकासों 
के फलस्वरूप विकास की गति द्वीन्र हो जाती है, जबकि विकास की दर कौ कायम 
रखने वे लिये नवीन औद्योगिक विनियोग की सदा बढती हुई मात्रा आवश्यक होती 
है । वात्तव ये ओद्योगिकरण की सुवियायें श्रोद्योयीकरणा की गति के साथ-साथ बढ़ती 
हैं। इस ध्रकार औद्योर्ग करण एक वृद्धिमूलक प्रक्रिया है। एक उद्योग के सफल सचातन 
से दूसरे उद्योग को पूजी प्रादि प्राप्त करना सरल हो जाता है। यही कारणए है वि 
प्रारम्भिक भ्रवस्थाग्रो में ग्रौद्योयीकरण की गति कुछ धीमी होती है। 
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(घ) कृषि की उन्नति--ओऔद्योगीकरण की गति बृषि उत्पादन की दर से भी 
प्रभावित होती है, वयोकि कृषि से ही ८छो गो के लिये मुस्य कच्चे माल श्राप्त होते है । 
कृषि उत्प!दन में तुरन्त या अचानक वृद्धि नही की जा सकती है। « 

(६) मानवीय साधन--झ्रौद्यार्शिक विकास की गति समाज द्वारा अपने रहन- 
सहन के ढग मे व सम्बन्धो और स्थितियों मे भावश्यक समायोजन कर सकते की 
क्षमता से भी सीमित होती है । यदि देश मे पर्याप्त पूजी उपलब्ध है, किम्तु जनता मे 
उसके प्रयोग करने की योग्यता नही हैं, तो श्रौद्ोगीकरण की ग्रति तेज नहीं हो 
सकती है । 


झौद्योगौकरण के लाभ 
बतंमान प्रौद्योगिक घुग में झौधोगीकरण की महिमा के विषय में जो कुछ 
भी कहा जाय, कम ही होगा । ओऔद्योगीकरण किसी भी राष्ट्र की झाधिक समृद्धि के 
हेतु 'सजीवनी' है । इसके द्वारा केवल आ्राथिक विकास ही नही, वरन्‌ सामाजिक एवं 
राजन तक प्रगति भी सभव होती है । औद्योगीकरण के बुछ प्रमुख लाभ 
निम्नलिखित है--- 


(१) उत्पादन शक्ति मे बृद्धि-- 
किसी भी देश की उत्पादन-शीचता 


(कन्‍--ह8 (कह (०-३ (करत पलपल 


आ्रौद्योगोकरण के प्रमुख ११ लाभ 


१ उत्पादन शक्ति मे वृद्धि । 
को बढाने का एकमात्र साधन तीद्र २. राष्ट्रीय प्राय मे वृद्धि 
ओौद्योगीकरण ही है । विश्व का वत॑* ३ कृषि पर जन-सख्या के भार 
मान आर्थिक विक्रास इस बात का में कमी । 
साक्षी है कि जिन देशो ने औद्योगी* ड, 


करण को ग्रपनी आधिक समृद्धि का 
आधार माना है, वे ही आज प्रगति 


' 
| 
की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए है। 5 
। 
| 
! 


चर 


« सतुलित आधथिक विकास की 


', रोजगार के साधनों मे वृद्धि 
सभावना । 















































६. पूंजी के निर्माण मे वृद्धि ॥ 
प्रौद्योगीकरण के नारे से समस्त देश ७ श्रमिकों के रहन-पहन के स्तर है 
में एक चेतनता पैदा हो जाती है, मे वृद्धि 
जिससे उत्पादन शक्ति की वृद्धि में झ जन सावारण के जीवन स्तर । 
बडा योग मिलता है। में वृद्धि। 

(२) राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि “ &€ कर-देय क्षमता मे वृद्धि ) 
उद्योग धन्धों के विकास से राष्ट्रीम १० राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
आय से वृद्धि होना स्वाभाविक ही मे वृद्धि । | 
है | उदाहरण के लिये, भारतवर्ष की १३१ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण | 0 
ही लीजिये, सन्‌ १६५०-५१ मे हमारी. ( ललव्वव-छलडटतट4 3 --तत60सजनतत- धसपपतक 
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प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय प्राय केवल २६५ रू० थी, परन्तु प्रथम व द्वितोय पच-वर्षीय 
यौजनाप्रो के अ्न्तगंत ली झौयागीकरण के परिशाम-स्वरूप श्राज हमारी राष्ट्रीय 
आय २८९ रु० हो गई है ।* 

(३) कृषि पर न सझदया के भार में फ्प्ती-- श्रौद्योगीकरए वे हारा छृषि पर 
जम-मस्या के भार का भी कम क्रिया जा सकता हैं। श्रौद्योगीकरण के विकास से 
केवल कृषि पर लोगा की तिर्भरता न रहेगी वरन्‌ विभिन्न उद्योग-धन्धों मे उसको काम 
भी मित्र सकता है। 

(४) रोजगार के साधनों में दृद्ध-औद्रोगीशरण वा सर्वशेष्य लाभ यही 
है कि इससे बेरोजगारी तो कसी भी सम्य राष्ट्र के लिए अभिशाप है, दूर कौ णा 
सकती है । यृहत्‌ उद्योग, लघु उच्योग एवं बुटीर उद्योगों में सनेक लोगो को काम मित्र 
सकता है। 

(५) संतुलित आधिक विकास की सम्भावना--किसी देश वी रातुलित ऋषिक 
प्रगति के लिए भी प्रौद्योगीकरण नितात आवश्यव है। बिना श्रौद्योगीकरए के बह 
सम्भव है कि जन-सख्या का भार अ्धिकाशत क्षपि उद्योग पर ही बना रहे । झौद्योगी- 
करण के हारा यह दोष दूर किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की स्थायी! आर्थिक 
समृद्धि के वाए संतुलित विवास बहुत जरूरी हे भौर यह कैवल ओऔद्योगीकरण की 
योजना द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 

(६) पूंजी के निर्माण में बुटि--पू जी का सचय व्‌ इसका निर्माण भी काफी 
सीमा त्तव औद्योगीक्रण की गति पर निभर करता है। यदि हम किसी राष्ट्र की 
वविनियोग शक्ति का वढाकर प्ूजी के निर्माण क! प्रोत्साहित करना चाहते है, ता इमथा 
एकक्‍्मान उपाय है--भ्रौद्योगीकरण ॥ 

(७) श्रमिकों के रहन-सहन दे स्तर में वृद्धि-आ्रदयोगीकरण के द्वारा श्रम- 
जीवियो को केवल रोजगार ही नहीं मिलता, वरन्‌ उनके रहन-सहन क स्तर में भी 
वृद्धि होती है। तगद मजदूरी के अतिरिक्त उतको प्रसंत मजदूरी भी मिलती है, 
जैस--रहने के लिप्र अच्छे मकान को व्यवस्था, खाने वा लिय सस्ता अनाज, पहनने के 
सिय सस्ते वे भ्रच्श कंपड एक मनोरजन की सुविधाय इत्यादि | इन सब बातों वा 
सामूहिक प्रभाव उनके रहन-सहन के स्तर पर बता है। 

(८) जनसाधारण के जोदन स्तर में बुद्धि--प्रौद्योगीकरएण के द्वारा केबल 
श्रमिव थर्ग ही लामान्वित नही दृता, वरन्‌ इसा सम्वू्स समाज का हि। होता हैं। 
किपिक्ञ उपोपाकारश ह विकास के हेड भा सएका गरत्छित्तित पैदा को. जाफ़ी दै -फिफफ़े 
प्रिणामस्पर्प बस्तुप्रो के मूल्य स्वत कम हो जात है । इस प्रगार जनता को सस्ती 
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थ अच्छी वस्तुएँ मिलने लगती है एव उसने उपभोग वा स्तर व जीवन रतर उन्नत 
हो जाता है । 

(६) कर-देय क्षगता में घृद्धि--प्रौद्योगीकरणा से देश भर की कर-देय क्षमता 
बढ़ जाती है तथा सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है जिससे वह जन साधारण 
की अधिक सेवा करने भे सभर्थ होती है | सरवार के खजाएे णे जो अऋत्रिकत शाय 
आती है उसका उपयोग सडे बनवाने पटरियाँ बिछवाने आदि जन कत्याश के 
कार्यो मे किया जाता है । 

(१०) ब्यापार में बृद्धि--औद्योगीकरणा के परिणाप्रस्वरुप अमुक देश को 
अतिरिक्त वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती है जिनको बेचकर वह बहुमूल्य विदेशी विनिमय 
एकब्रित कर सकता है । औद्योगीकरर के द्वारा केवल आँतरिक व्यापार ही नहीं वरन्‌ 
अतर्राट्रीय ध्यापार भी प्रोत्साहित होना है । 


(११) राष्ट्रीय चरित्र क्वा निर्माण--प्रौद्योगीकरण के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र के 
निर्माण में भी बडा योग मिलता है । विभिन्न उद्योग भे काम करने घाले कमचारी तथा 
उनके सेवायोजक सभी नियत नियमो के झनुसार एक हृढ अनुशासन के श्रन्त्गंत कार्य 
करते है, इससे उनके चरित्र पर बडा अच्छा प्र भाव पडता है। 


श्रोद्योगीकरश के कुछ सामाजिद दोष 


राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिये ग्रनियाये होते हुए भी ओ्रौद्योगीकरण के 
मां में कुछ, दुद्द॑चताये भी है । यदि इससे एक ओर, समाज को सस्ती ग्रच्छी व भ्रधिक 
मात्रा मे वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती है. तो दूसरी ओर अनेक दोपों का भी शिकार 
होना पडता है । गहन प्रतिस्पर्धा एवं व्यवितवाद थी भावना बढ़ने से सामूहिक जीवन 
को बडी ठस पहुँचती है ! ग्रामीण एकता को भ्ौद्योगीकरणा के हारा बडा आघात 
पहुँचा है। गांव की झ्ात्म निर्भरता समाप्त होन लगती है और “न पर नगरों तथा 
विश्व के झत्य देशो का प्रभाव पडने लगता है। झौद्यागीकरणए वे पूव गाव एक सप्पू्ण 
इकाई थी और गाँव के सभी लोग एक परिवार के सदस्यों की भाति जीवन व्यतीत 
करते थे, परन्तु श्रोद्योगीकरण मे इस पर भी झाघात किया | सामूहिक जीवन छिन्न- 
भिन्न हो गया एवं कारखानो का वातावरण पनपने लगा। कारखाना के विकास से 
श्रभ्को तथा कारीगरो की भी समस्याएँ बढने लगी । कुटीर एव दस्तकारी उद्योगों पर 
इसका सदमे बुरा प्रभाय पडा है। विज्ञाल उद्योगों की प्रतिस्पर्धा भे से लघु उद्योग टिक 
नही पाते । फलत उसके विनाश व अवनति के कारण अनक व्यक्ति बेरोजगार हो 
जाते हैं। बेरोजगारी के कारण समाज भें निराशा का वातावरण पैदा हो जाता है । 
ओद्योगीकरण का एक अन्य दोप यह है कि इससे बीमारी व ग्रह समस्या को भी 
बढावा मिलता है । जो श्रमिक गाँवो के स्वच्छद वातावरण को छोडकर नगरों में 
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झाकर कारखानो म॑ छाम करते है, एनके लिये यहां रहते की पर्याप्त ध्यवस्था नहीं 
होती । एक छोट में वभरे मे अनेक परिवारों को अपना दु बंद जीवन व्यतीत करना 
पडता है । अनेक व्यक्तियों के एक साथ रहने के कारण गअस्वास्थ्यप्रद वातावरण रहता 
है, जिससे तरह तरह की बीभारियाँ वढती है । 

उपरोक्त विवरण से हमको ऐसी घारणा नही कर लेनो चाहिये कि औौद्योगी 
करण हानिकारक है। किचित साम्राजिक दौषा के होते हुए भी इससे राष्ट्र का 
कस्याए ही होता है भहिंत नहीं । विद्व का आ्राथिक इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि जिन देशों ने औद्योगीकरण का आश्रय लिया, उन्होने निश्चय प्रगति की और झाज 
भी वे ही उन्नति की पराकाप्ठा पर हैं। सयुक्त राष्ट्र ब्रमेरिवा ग्रट क्षिटित, सोवियत 
रूस जमेनी आदि देश की प्राधुनिक समृद्धि का एकमात्र कारण वहाँ का झ्ौद्यागीकरण 
ही है। 

भारत मे श्रौद्योगीकरण की झ्रावश्यकता 

भारतवष की वतमान झ्राधिक साभाजिक व राजवेतिक परिस्थितियों को देखते 
हुए यह निश्चयपूथक कहा जा सकता है कि हमको ओऔद्योगीकरश की विश्लेष 
आवश्यकता है । यद्यवि भारतवर्ष की गणना दुनिया क॑ ८ बड़े-बड औद्योगिक देशों मे 
की जाती है किन्तु फिर भी झौद्य गिक दृष्टि से हम बहुत पिछड़ हुए है। यदि हम 
दुनिया के प्रन्ध उन्नतेशील देशों के साथ कदम ब-कदम मिलाकर अंतर्ना चाहते ह तो 
इसका एकमात्र उपा% तीज गति से औद्योगीकरण करना ही है । हमारी निम्नलिखित 
समस्याझ्रा को हल करने के लिय ग्रौद्योगीकरण बहुत जरूरी है-- 




















(१) बेरोजगारी को दूर करने 


| भारत में श्रौद्योगीकरण की प्रमुख ६ लिप 
के लिये--क्सी भी सन्य देश के लिये 





























आवद्यक्तायें | रे 

| १ बेरोजगारी का दूर करने के ॥ .जेगारी एक बहुत वडा प्रभिशाप 
लिये। है। जिस देश मे बेरोजगार लोगो की 

। २ सतुलित प्रायिक प्रगति के लिय । ] सख्या अधिक होती है श्रथवा जो देश 
३ प्राकृतिक सपदा का सदुपबोग अपने यहाँ के निवाप्ियों का पूर्ण 
करने के लिये । | रौजगार नहीं दे सकता, वह कभी भी 

४ राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि करन के लिये। प्रगति नही कर सकता हमारे देश में 

५ श्रमिका व. जन-साघारण के | भी झ्राज झनेक व्यक्ति बेरोगगार है। 

|. रहत सहन के स्तर मे वृद्धि के बेराजगारी का रोग वेवल अशिक्षित 
लिया! वर्ग मे ही नहीं वरन्‌ शिक्षित वर्य से 
। ६, करदेय क्षमता म वृद्धि के तिये। ] भी है। यदि इस समस्या का परूर्णत 
0 तल 'सिवत-+० छत -ज७,. उन्मूलत करना है ता इसका एकमात्र 


उपाय प्रौद्यागीत रण हीं हो सकता है । 
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(२) संतुलित आर्थिक प्रगति के लिये--भारतवर्ष के आथिक विकास 
के ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आर्थिक प्रगति सतुलित नहीं 
है । कृषि पर जन-सख्या का अत्यधिक भार है । उद्योग-धन्धों मे काम करने वाले 
लोगो जी सख्या बहुत ही कम है | इसी प्रकार द्रिभिन्न सेवाग्आ मे भी देश की कुल 
जन-सख्या का बहुत थोडा भाग लगा हुआ है । सतुलित श्राथिक प्रगति के लिये यह 
आवश्यक है कि कृषि, उद्योग-धन्धो, व्यापार, यातायात, सेवाओ्रों आदि सभी का 
परयोप्स विकास हो । भ्रतएव कृषि पर स जन-सख्या के भार को कम करने के लिये 
एवं सतुलित ग्राथिक विकास के उदंश्य से भारत का “्रौद्योगीकरण' नितात झाव- 
श्यक है । 

(३) प्राकृतिक सम्पदा का सदुपयोग करने के लिये--प्राकृतिक सम्पदा की 
दृष्टि से हमारा देश बडा धनी है और इस दृष्टि से तो दुनिया के थोडे ही ऐसे 
देश होगे जिनकी तुलगा भारत से कीजा सकती है । परन्तु दुभीग्य का विषय 
यह है कि सन्‌ १६९४७ तक दासत्त्व की श्रखला में जकड़ें रहने के कारण हम 
अपनी प्रकृति-दत्त सपदा का उपयोग नहीं कर सके। इसके पयोप्त विदोहन 
(#59)070807) के लिय्रे कभी भी योजना नही बनाई गई । हाँ, जब से 
शासन की बागडोर जन-प्रिय सरकार के हाथो मे आई है, तब से अवश्य नियाजित 
विकास की दक्शा में हम प्रयत्तशील है | अतएवं यदि हम अपने प्रकृतिदत्त पदार्थों का 
सद्‌उपयोग करना चाहते है, तो यह केवल झद्योगीकरण की विस्तृत योजना द्वारा ही 
सम्भव हो सकता है । 

(४) राष्ट्रीय झ्राय में वृद्धि करने के लिये--देश की राष्ट्रीय झाय मे वृद्धि 
करने के लिये भी आौद्योगीकरण नितान्त ग्रावश्यक है । ओ्द्योगीकरण के द्वारा 
उत्पादन शबित में वृद्धि होगी एवं परिणामस्वरूप राष्ट्र की प्राय भी बढ़ेगी । 
यही नही, पूंजी के निर्माण मे भी इससे बड़ी सहायता मिलेगी । 

(५) श्रमिकों व जन-साधारण के रहन-सहन के स्तर मे वृद्धि के लिपे-- 
आ्रौद्योगीकरण की देझव्यापी योजना में श्रमिकों को नहीं भुलाया जा सकता। 
इसके जनयीण क्णोंकुशाफाला ही. जी बजेपए जरफ ऋीपपता सतप्ट मी उज्चात छोपा ४ 
आजकल श्रमिको की काम करने की दशाएँ अ्रधिक सन्तोषजनक नहीं कही जा 
सकती, यद्यपि उनमे सुधार के लिय अनेक प्रयत्न किये जा रह है, परन्तु फिर भी अब 
तक जो कुछ भी किया गया है, वह सागर मे एक बूंद के समान है | यदि हम भारतीय 
श्रमिको के रहन-सहन बे स्तर मे वृद्धि करना चाहते है एवं जन साधारण को सस्ती 
व अच्छी वस्तुएँ प्रदान काना चीहते है, तो इसका एकमात्र उपाय है--ओऔौदोगी- 
करण' । 
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(६) कर-देय क्षमता में वृद्धि के लिये--भारतवासियों की कर देय क्षमता 
बहुत ही कम है। मध्यम वर्म तो कर के भार से वहुत ही दवा हुआ है। यदि हम 
चाहने हैं कि हमारा कर-दाता स्वस्थ व हृष्ट पुप्ट हो एव सरकारी खजान में ग्रधिक 
पेसा जमा करान में समथ हो सके तो यह केवल आंद्योगीकराग क द्वारा ही सम्भव 
हो सका है। श्रौद्योगीकरएण से केवल कर दाता ही अधिक कर देने मे समर्थ न होगा 
वरन्‌ सरकार की यय क्षमता भी बड जस्म्या ! वह भी फिर बनता की झुस-मुविधाओं 
के लिये अधिक व्यय कर सकेगी | 

सक्षेप में देश की जन स्तरया के ज्गभग ३/४ भाग कौ कृषि ज॑ंसे जोखिम 
पूर्ण व मौसमी उद्योग पर निर्भरता भूमि पर जन-सख्या का ग्रत्यधिक भार, प्रत्यन्त 
सिम्न स्तर तथा निर्जीव करने ब।ली भयादक दरिद्रता शिक्षित मध्यम वर्ग के नव- 
युवकों में वेकारी तथा क्ृपकों की अ्रर्द्धा रोजगारी इत्यादि देश को कमी की अर्थ 
व्यवस्था से निकाल कर एक बचत की अध॑ व्यवस्था में लाने क लिये एक आयोजित 
श्रोद्यो गिक श्रथे व्यवस्था की परस आवश्यकता वी ओर सकेत करते ह्‌। 

प्रशु्क आयोग सन्‌ १६४६-५० के शब्दों मे ओदधोगीकरण की देझ्ष व्यापी 
थोजना मे भारत को निम्नलिखित लाभ होने की श्राशा है. -- 

(अ) झौद्योगीर रण मे देश की उत्पादन शक्ति बढेगी, जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में वृद्धि होगी । 

(व) कृषि के ऊपर वतंमान जन सुख्या का जो प्रभार है वह कम होकर, 
कृषि निर्भरता नहीं रहेगी । 

(स) औद्योगीक रए से श्रमिको को ग्रनेक काम मिलेंगे एवं बेकारी क्री समस्या 
दूर हो सकेगी । 

(द) उद्याभा के बढ़ते हुए लाभ से देश म॑ पूंजी का अधिक निर्माण हा सकेगा, 
जिसमे विनियाय शक्ति बढ्गी । 

(9) औद्योगिक विकास 4 श्रसिका को तगद मजदूरी बढ सकती है, वयोकि 
ऐसे विकास मे श्रमिका के परिवार का भी काम करने के शवसर मिल 
सकत है। 

(र) भ्रौद्यागीकरएं से देश वा व“-दयय क्षमता बढ़गी तथा राज्य को प्रधिक 
आप हो सकेगी । 

(ल) इन लाभो का हितकर प्रभाव देश के चरिप-निर्माण पर भी पढ़गा, 
वार खुहठ एवं अच्छे चसित निर्माण के लिय देश का श्रौद्यगीवस्ण 


एवं प्रत्यक व्यक्त के लिये भवसर प्राप्त हावा, ये दोना वातें आवद्यक 
हांतो है । 
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भारत मे औद्योगीकरण के साधन 

श्रौद्योगिक विकास के लिए जिन साधनों की झावश्यक्रता होती है, ते सभी 
साधन भारत में उपलब्ध है। प्रद्नति की इस देश पर श्रत्यन्त अनुकम्पा है, इसी काररा 
यह कहा जाता है कि “भारत एक धनी देश है, जिसमे निर्धन व्यक्ति रहते हैं।” 
ओऔद्योगीक्रण के लिए कच्चा माल, जन-मम्पनि, विद्यूतत-शक्ति, खनिज-सम्पत्ति, 
घन-सचय, विस्तृत बाजार, कय-विक्नय की सुविधाये, प्रबन्ध एवं साहस श्रादि 
साधनों की आावद्यकता पडतों है और य सभी प्रछुर मात्रा में हमारे देश 
मे उपलब्ध है। सन्‌ १६५१ की जन-गणना के झनुसार भारत की जन-सख्या 
३५"६८< करोड है। जनर्शाक्ति की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा नम्बर भारत का है। 
कच्चे साल की दृष्टि से भी भारत किसी वाल मे कम नहीं है, यहा तक फि हमारे यहाँ 
के निर्यात माल मे कच्चे माल की ही अधिकता हीती है, जिसको कि श्रौद्योगीकरण 
द्वारा ही देश मे खपाया जा सकता है | भाज्य पदार्थ के उत्पादन मे भी देश लगभग 
सम्पन्न है। यहाँ विश्व के सर्वोत्तम सिंचाई के साधन विद्यमान है। पशु सम्पत्ति में भी 
भारत सर्वश्रेष्ठ है। हमारी वत-सम्पत्ति विस्तृत तथा विशाल है, जिसमें बहुमृल्य 
लकडी का भण्डार है। लाख के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। खनिज 
सम्पत्ति की हृष्टि से भी भारत धनाड्य है। भारत-भूमि को रत्गर्भी कहा जाता है। 
यहाँ दुनियाँ में सबसे ज्यादा अ्रभरक निकलता है। मैंगनीज के उत्पादन में भी इसका 
विद्व मे दूसरा नम्बर है । इसके अलावा यहाँ कोयला, लोहा, वाक्साइट, श्रोमाइड, 
छूने का पत्थर, अल्यूमिनियम आदि भी अधिक परिमाण मे निकलती है । जल-विद्युत 
के लिए भी भारत में श्रपार धन है। बम्बई मे गटर के पानी रे जलाने के लिए गँस 
भी तैयार होती है, जो भ्रागें चलकर झ्ौद्योगिक उत्पादन के कार्य में भी ग्रान॑ लगेगी । 
इसके श्रतिरिक्त भारत को देशी तथा निकटवर्ती विदेशी विशाल बाजार भी उपलब्ध है । 


उपयुक्त विवरश मे स्पष्ट है कि प्राकृतिक साधनों का भारत में भ्रभाव नही 
है, किन्तु आवद्यकता है उनके सदउपयोग करने की । विदेशी हासन तथा आधिक 
परतस्त्रता के कारण अभी तक इन स्लोत्रो का उचित तथा पूर्ण उपयोग नहीं हो सका 
है । तभी तो यद्यपि भारत की गरुना, विड़व के ग्रठ. बडे बड़े ग्रौह्मोग्णिक देते; के को 
जाती है, किन्तु फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह प्रगतिशील राष्ट्र नही है। भ्रब आशा 


की जाती है (क राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत हमारा भारत दिस दूनी रात चौगुनी 
उन्नति करेगा । 
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अ्रध्याय २ 


अद्ध-विकसित देशों की समस्‍यायें 


(छकाशा$ 0 एा0क्0३१९४०७९१ (५0 ॥065) 





भ्रद्ध॑ं नविकसित भ्र्भ-ध्यवस्था से श्राशम-- 

एक प्रद्ध' विफसित अर्थ-व्यवस्था ((40७0९६९)०ए९४0  40००१07)) से 
प्राशय ऐसे देश प्रथवा देक्षों को अर्थ-ब्यवस्था से है जिनका अधिक विकास यथा तो 
$ भी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है, श्रौर पदि हुआ भी है, तो श्रभी अध्यन्त प्रारस्मिक 
अवस्था में है। एक अरद्ध विकसित अर्थ-य्यवस्था वाल देश का ग्रथ भली प्रकार समभने 
के लिये 'विकसित अर्थव्यवस्था! (॥0९६९)०"१०0 00700) ) एवं “प्रविकसित्त 
अधेनन्यवस्था” (ए07१७४९०७९१ [4609ण75 ) का अर्थ देना प्रावश्यक है। जैसा 
कि इन दब्दों से स्पष्द है ' एक विकपित प्रर्थ-व्यवस्था घाला देश वह है, जिस्ने अपनी 
बआ्राकृतिक सम्पदा एवं ग्रस्य संस्पत्तिया (जैसे, जन-शक्ति, जल-शक्ति, विविध कच्चे 
पदार्थ, खनिज सम्पत्ति, बन सम्पत्ति, इत्यादि) का भरपुर शोषण किया हा एवं जो 
जपाक्षि के पं गए अप्रफए को / शा कैद के क्फि क्र उदोफ हक्यो का उएाफस अन्त 
की पराकाप्णा पर होता है, अत्यन्त दीव्र गति स पूंजी का निर्माण होता है एवं चारो 
प्रार सुख एव समृद्ध छागी होती है, एमे देश का प्राय विकसित देश कहा जाता है 
ये समस्त सक्षणा आज समुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस श्रादि प्रौद्योगिक राष्ट्री मे 


(७ 


विद्यमान हैं। यही कारण है कि इन्हे विकसित देश की सज्ञा दी जातो है। इसके 
विपरीत 'प्रविकप्तित देश” उसे कहा जा सकता है जहां कि प्राकृतिक सम्पदा बिल्कुल 
सुप्त दशा मे पडी हुई हो, जहाँ के निवासियों के रहन सहन के स्वर अत्यन्त निम्न 
हो और जहाँ सामान्यत निराज्षाबाद छाया हो | अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश इस 
हृष्टि से अविकसित कहे जा सकते है । एक अर््धा विकसित देश की प्र्थ-व्यचस्था इन 
दोनो प्रकार के देशों की (विकसित तथा भ्रावकसित) श्र्थ-व्यवस्थाम्रों के मध्य मे कही 
जा सकती है। एक भ्रद्धां-विकसित व्यवस्था वाले देश मे प्राकृतिक प्रसाधनो का अभाव 
नही होता वरन्‌ उसका पर्याप्त शोषण नही हो पाता है। यही कारण है कि वहाँ 
प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम होता है । घरेलू बचत इतनी कम होती है कि आ्ाथिक 
विकास के लिये पर्याप्त पूंजी का अभाव होता है। 

कुछ भह॒त्त्वपूर्ण परिभाषायें-- 

“अद्धा विकसित अर्थ-व्यवस्था ! के सम्बन्ध में यहाँ किचित परिभाषाये देना 
अनावश्यक न होगा-- 

(१) प्रो० हित (?/र्ण प्राश&) के शब्दों में, एक अर्द्धा-विकसित देश 
वह है जिसमे ताधिक एवम्‌ मौद्धिक साधनो की मात्रा उत्पादन एवम्‌ बचत के वास्त- 
विक स्तर से कुछ ही अधिक होती है, जिसका परिणाम यह हीता है कि श्रमिक को 
पुरुष्कार उस राशि से बहुत कम मिलता है, जो कि उसे तब मिलता जबकि सम्पूर्ण 
ज्ञान तत्र-कला का उत्पादन मे उपयोग किया जाता । " प्रोफेसर हिवस द्वारा दी गई 
यह परिभाषा मुख्यत श्रौद्योगिक घटकों (]60970]0ट6क 7?860078) पर 
अवलम्बित है। 

(२) प्रोफेसर बाइनर (शरण शप्राश) ने अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था को 
निम्न झब्दो मे परिभाषित किया है--एक अद्धं-विकसित अर्थ-न्यतस्था से प्रभिष्राय 
उस श्रथ॑-व्यवस्था का है, जिसमे श्राथिक विकास की सम्भावनाओों का ग्रभी पूर्ण शोषण 


नही हो पाया है। * 
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अरद्ध -विकसित प्रधे-व्पवस्था कौ विशेषतायें-- 
उपरोक्त परिभाषाओ का सार यह है कि एक अरद्ध विकसित देश मे आधिक 
पिकास की सम्भावनाओा का पूछ शोषण नही होता है । पूँजी का निर्माण या तो बिल्कुल 
ही नही होता या बहुत थोडा होता है। उपलब्ध भूमि के क्षतफल खवमू निष्क्रिय 
जम शक्ति की मात्रा को देखते हुये कृषि की उत्पादकता कम होती है। काम करने 
वाली जन-सरया थोडी किन्तु पलने वाली जन-सख्या अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप 
रहते सहन का स्तर बहुत नीचा पाया जाता है। ऐसे देशो म आर्थिक सस्थाओं 
का विकास या तो हुआ नही है अथवा ये भ्रभी विकास की प्रारम्भिक अवस्था 
मे ही है। एक अद्ध विकसित देश की विशेषताय इतनी भ्रधिक हैं कि उनको किसी एक 
परिभाषा के भ्रत्दर स्थान देता कठिन है । इससे तो उस परिभाषा का महत्त्व ही 
जाता रहेगा । फिर भी एक अ्रद्ध॑+विकसित अर्थ॑-व्यवस्था का वणन इस प्रकार 
किया जां सकता है कि यह वह अर्थ-न्य«स्था है जिसमे जंदतां का णीवन-स्तर बहुत 
तोचा होता है विनियोग की विशाल सम्भावनाय उपस्थित हैं दिन्‍्तु पू जी का लगभग 
श्रभाव होता है लोगो की उपभोग की वृत्ति ऊंची होती है बचत लगभग शुन्य होती 
है, छिपी हुई बेरोजगारी का बोलबाला होता है कृषि कार्य पुराने तरीका से किया 
जाता है सहायक उद्योग ध्यापार व बाशिज्य का बहुत कम विकास होता है। 
'विद्व के कुछ श्रद्ध-विकृसित देश-- 
बोग्नर प्रोर यामे (300९7 ७४०0 ४७77९) ) वे शब्दा मे ' मोटे तौर पर, 
एक प्रद्ध -विकसित देश से तात्पयं उन देशो का है जिनकी प्रति थ्यक्ति वास्तविक प्राय 
झौर पू'जी उत्तरी श्रमेरिका पदिचमी योरोप व ग्रास्ट्र लिया की तुलता मे कम हो। !* 
इससे यहूँ प्रगंट होता है कि अधिक विकसिद श्रौर कम विकसित देशों के बीच प्रन्तर 
केवल डिग्री का ही है | श्रद्ध-विकसित देशो में अत्यधिक गरीबी पाई जाती है, जो कि 
किसी ग्रस्थाई दुर्भाग्य का परिणाम न होकर अर्थ व्यवप्था के स्थाई दोष का फल 
होती है भौर वहाँ उत्पादन व सामाजिक सगठन के तरीके बड भ्रप्रवलित होते हैँ । ऐसे 
देशा म उनत वैज्ञानिक एवम्‌ औदयोगिक तरीका का किमी बड़ पैमाने पर प्रयोग नहीं 
बिया जाता है । वास्तव म वहां उत्पादत केवल जीवन निर्वाह क॑ लिये किया जाता है 
भ्रोर बाजार का क्षेत्र अ्पक्षित संकीणं होता है। भ्रद्ध-विकास” शब्द का तात्यय केवल 
प्राथिक और टमीकल सफलता के निम्न स्तर से है, किन्ही अन्य वातो स इसका 
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तात्पप॑ नहीं होता । उदाहरण के लिये, अद्ध-विकसित देश होते हुये भी भारत और 
चीन की सम्यताएँ व सस्क्ृ तियाँ ५,००० वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। 

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर विद्व के विभिन्न देशो को बहुत 
अधिक विकसित, साधारण रूप से अधिक विकसित एवम्‌ अद्ध-विकसित देश। मे बगित 
किया जा सकता है। प्र्द्ध विकसित देशो मे एशिया के समस्त देझ (जापान को छोड- 
कर), भ्रफीका, लेठिन अमेरिका (ग्रजेन्टइना को छोडकर) ओर पूर्वी व दक्षिणी योरोप 
सम्मिलित किये जाते है। इन देशो की कुल जन-सख्या लगभग १,६०० मि० है। 
साधारण रूप से विकसित देशो मे सोवियत रूस, दक्षिणी अफ्रीका सघ, योरोप के ७ 
देश, लेटिन अमेरिका के ५ देश, जापान और इसराइल सम्मिलित है ग्रौर इनकी जन- 
सख्या ४२५ मि० के लगभग है, जर्वाक अत्यधिक विकसित देशो (उत्तर-पश्चिम योरोप, 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजील॑ण्ड) की जन-सख्या ३७५ मि० है। इस 
प्रकार विदन की लगभग २३ जन-सख्या उन देशो से निवास करती है जो कि मिलकर 
विदव आय का १/६ से भी कम भाग पैदा करते है। सयुक्त-राष्ट्र के साख्यिक्ी विभाग 
के अनुसार विश्व की आधी जन-सुख्या ६०० डालर से भी कम की प्रति व्यक्ति श्राय' 
वाले देशो मे रहती है । ६०० डालर बाधिक से अधिक वी प्रति व्यक्ति आय वाले देशो 
में तो विश्व की केवल १/१० जन-सख्या का ही निवास है । ग्रकेले सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
की राष्ट्रीय प्राय सन्‌ १६५० मे कुल विश्व आय का ४०% थी, किन्तु वहाँ विश्व की 
लगभग ६% जन-सख्या वा ही निवास था। 


श्रद्ध -विकसित प्रथ्े-व्यवस्था की मौलिक समस्‍यायें 

एक श्रद्ध-विकसित भ्रथं व्यवस्था की अनेक मौलिक समस्‍यायें हैं, जिनमे से कुछ 
प्रमुख समस्याभों का उल्लेख नीचे किया जाता है:-- 

(१) पूंजो के निर्माण को भन्‍द गति--एक अर्द्धा विकसित ग्रथे व्यवस्था वाले देश 
में मधिकाश जता की ब्रामदनी इतनी कमर होती है कि बचत की बात तो दूर रही, वे 
लोग अपनी अ्निवायं आवश्यकताग्ना की 
भी सतुष्टि नही कर पाते । इनका रहन- 
सहन का स्तर इतना नीचा होता है कि 
यदि झाय में थोडी सी भी वृद्धि हो जाय, 
तो बचाने वी अपेक्षा उसे अतिरिक्त 
उपभोग में ही प्रयोग कर लिया जाता 
है। इस प्रकार पूंजी के निर्माण की ॥ 
गति बहुत धीमी रहतो हैं। सच वात 
तो यह है कि पूंजी का जो थोडा 
बहुत निर्माण होता भी है वह बडे ही 




















जन्नत कन््स्स्च पतन) ब्न््च्च्च्च्कछ 
| अ्रद्ध -विकसित ग्र्य-ब्यवस्था की मौलिक | 
समस्‍यायें हैं चार | 
! १. पूँजी के निर्माए फी मन्‍्द गति। | 
२. बेरोजगारी की समस्या । 
॥| ३, कृषि-क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परि- 
वर्तनो की समस्या । | 
४, उद्योग, व्यापार, यातायात एवं 
सामाजिक सेवा्रो का पिछडा 
|| होना । कं 
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विचित्र ढंग से होता है। अथ-शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार ग्रधिक वितियोग तभी संभव 
हो सकता है जवकि भ्रधिक पूँजी हो, पूंजी उसी दर्शा मे अधिक हो सकती है जबकि 
प्रधिक बचत हो और झधिक बचत तभी सभव हो सकती है जबकि वियमित रूप से 
पर्याप्त श्राय होती रहे । किन्तु श्राय स्वयं भी विनियोग प्र ही निर्भर करती है। अतः 
जब तक यह विचित्र दूषित चक्र (ए0008 (709) नहीं तोडा जाता, तब तक 
अर्थ-ध्यवस्था का विकास झ्ारम्भ नहीं हो सकता । पु 
इस समस्या को हल करने के लिये घाटे के प्रथ॑-प्रबन्धन की नीति (2069 
0 0९60६ 08707) को अपनाना होगा अथवा विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी । 
(२) बेरोजगारी को समस्या --एक ग्रद्ध विकसित अय्य॑-प्यवस्था की दूधरी महत्त्व 
पूर्ण समस्या बेरोजगारी की है। अद्धं-विक्रसित देशों में प्राय: छिपी हुई बेरोजगारी 
इृष्टिगोचर होती है । इस प्रकार की बेरोजगारी तब उदय होती है जबकि लौग किसी 
न किसी पैसे या घन्घे में तो लगे हुपे है, लेकिन उनकी वास्तविक श्राय उस आय से बहुत 
कम है जो कि एक साथारण व्यक्ति के लिये ग्रावश्यक है। उदाहरण के लिये, एक 
व्यक्ति मछली पकडने के काम म दिन भर लगा रहता है, लेकिन इसमे उसे इतनी कम 
श्राय होती है कि एक दिन के लिये भी पर्याप्त नहीं है। यह छिपी हुई बेरोजगारी 
है । प्रद्ध/विकसित देझ्ो के प्राथिक विकास से सम्बन्धित समुक्त राष्ट्रों की रिपोर्ट मे 
छिपी हुई वेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है,- “ग्रहृदय बेरोजगार व्यक्ति 
बे हैं जो कि भ्रपनी जोखिम पर कार्य करते हैं प्रौर कार्य मे सम्बन्धित प्रसाधनों की 
तुलना में इतनी भ्रधिक सस्या म है कि उतमे से अलेक व्यक्तियों को अर्थ व्यवस्था के 
श्रन्य क्षेत्रों मे वास करने के लिये हटा लिया जाय, तो जिस क्षेत्र से उन्हे हटाया गया 
है उस क्षेत्र का उत्पादन बहुत प्रभावित्र नहीं होगा /”* डॉ० राव के झछब्दों मे, 
“अदृश्य बेरोजगारी तब विद्यमान कही जाती है जबकि ऐसे मजदूर हो जिन्हे लगातार 


रोजगार प्रात्त है, किल्तु यदि उन्हे उस कार्य से हठा दिया जाय, तो उत्पादन पर कोई 
प्रभाव नहों पढेंगा ।/३ 
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एक अद्धं-विकस्ित अर्य-थ्यव्स्था मे व्यापव रूप से पैली हुई अहृत्य बेरोजगारी 
को दूर करने का एक उपाय अथे-व्यवस्था का पुत्रगंठन करना है। 

(३) कृषि क्षेत्र से ऋप्तिकारी परिचत्तनों की सम्स्या-प्राय: सभी झ्रद्ध - 
विकसित देशों मे कृषि-कार्य करने की प्रणाली अत्यन्त श्राचीन एवं अवैज्ञानिक है। 
अशिक्षित, अ्रज्ञानी एव रूढिवादी होने के कारण वे आधुनिक्तम साधनों को अपनाने 
से सकोच करते हैं । श्रत: झरद्धंएविकसित देशों मे श्रौद्योगीकरण प्रारम्भ करने के पूर्व 
यह नितान्त आवश्यक है कि वहाँ के कृषि-क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवतंन किये जाये | 
कृषि के वैज्ञानिक्न व यन्त्रीकरण के बिना कृषि की उत्पादकता नहीं वढाई जा सकती । 
अतएव कृषि के क्षेत्र मे आधुनिकीकरण व वैज्ञातिक्ता का होना नितान्त प्रावश्यक है । 


(४) उद्योग, व्यापार, यातायात एवं सामाजिक सेवाश्रों का पिछड़ा होना-- 
जैसा कि हम उपर सकेत कर हे है, अद्ध विकसित देशो मे समाज-मेवाप्रो, उद्योग- 
घन्धो, उन्नत यातायात्त आदि का प्रायः अभाव होता है। ऐसे क्षेत्रों के आाथिक विकास 
के लिए यह नितान्त आवश्यक है.कि कृषि पर से जन-सख्या का भार कम किया जाय 
एवम्‌ कृषि से उद्योगों एवम्‌ सामाजिक सेवाओआ में कृषि श्रमिकों का स्थानान्तरण किया 
जाय । वास्तव में कृषि-क्ान्ति एवम्‌ शौद्योगिक क्रान्ति एक दूसरे की पूरक हैं। यदि 
क्ृषि-क्रान्ति श्रमिकी को कार्य से मुक्त करती है, तो श्रौद्योगिक क्रान्ति उनके लिए 
रोजगार के सुझवसरो मे वृद्धि करती है। यही कारण है कि प्राय: सभी पद्ध/विकसित 
देशो की सरकारें भ्रौद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि के कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित 
करती हैं। यातायात एवम्‌ भ्रन्य साम्राजिक सेवाप्नो का भी बहुत अधिक महत्त्व है; 
सड़कों एवम्‌ रेलो का विकास न होने के कारण लोग परस्पर मिल-जुल नही सकते । 
इससे व्यापार के विकास में भी बाधा होती है और उद्योगों को कच्चा माल मिलने मे 
सुविधा रहती है। यही नहीं, निमित माल के लिए पर्याप्त मण्डियाँ भी सुविधा से 
नही मिल पाती | स्थास्थ्य सम्बन्धी दक्षाओं के ठीक न होने की दशा में लोगों की 
कायक्षमता बहुत कम हो जाती है। 


इन दोधो के निवारणाथ्े कृषि एवम्र उद्योग के विवेकीकरण, ग्रातायात की 
सुविधापो के विकास व समुचित योजनाकररण की आवश्यकता है । 


भौद्योगोकरण हो अद्ध “विकसित देइऐे क्री समस्पाप्नो का हल है-- 

अ्रद्ध-विकसित देझ्ो की उपरोक्त समस्याओं के अध्ययन से यह स्पप्ठ,हो जाता 
है कि औद्योगीकरख से इन देशो की उन्नति मे बडा योग मिल सकता है। कृषि पर 
जन-सस्या का जो दबाव है वह श्रमिको को उद्योगो भे काम मिल जाने से कम हो 
जायगा, आथिक सस्थाओ का विकास भी होगा, लोगो की झ्ाय मे वृद्धि हो जायेगी, 
पूजी के निर्माण पर इसका सुप्रभाव पडेया, न केवल रोजगार के अवसर बढ़ंगे वरन्‌ 
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अद्दय बेरोजगारी भो घटेगी तथा अर्थव्यवस्था का भुकाव पूर्श रोजगार के स्तर पर 
सतुलिव होने को और हो जायगा। 
श्रौद्योगीकरण के विरुद्ध आ्रपत्तियाँ-- 

अ्रद्ध-विकस्तित देशो के तीत्र झौधोगिक विकास के विरुद्ध कई श्रापत्तियाँ प्रस्तुत 
की गई है, जो कि इस प्रकार हैं'--- 

(१) औद्योगीकरण को प्रतयमिदता देना श्रावश्यक है-+यह कहा जाता है कि 
ओद्योगीकरश को आर्थिक अवनति और दरिद्रता का प्रचूक इलाज नही माना जा 
सकता । इनके अतिरिक्त, उद्योग केवल एक प्रकार की आ्राधिक व्िया है। अतः यह 
भ्रावश्यक नहीं है कि अन्य क्रियाग्रों की अपेक्षा साधनों को अधिकतम उपयोग करने में 
इसे ही सफ्लता मिले। वास्तव भे ओयोगीकरण के प्रमर्थक इस भ्रम के शिकार 
है कि घूतक प्रधिकाद धनाक््य देश -द्योगिक देश भी है इसलिए उनमा देश भी 
घती वन सक्तता है, मदि उसका श्रौद्योगीकरण हो जाबर । यह तर्क उसी प्रकार 
श्रुटिपूर्ण है, जिस प्रवापर यह कहता वि चूंकि अधिकाश परनात्य ध्यक्ति सिशार पीते हैं 
इसलिये धन्य बनने के लिए व्यक्षित की सिगार पीना चाहिए। इस प्रकार यह सुकराव 
दिया गया है कि भ्रद्ध विकसित देशों को प्रकृति ने कृषि देश ही बनाया है, इनके लिये 
प्रौद्योगीक रण को प्राथमिकता देना आवश्यक है । 

किन्तु इस झौद्योगीजरण के विरुद्ध एक उचित आपत्ति नही माना जा सकता, 
बेयो के यहूं श्रावश्येक नहीं है कि जा देश क्रपि सम्बन्धी विशेष सुविधायें रखते हो वे 

श्रौद्योगिक विकास के लिए पअनुपयुक्त होगे। वास्तव मे एसे देशों में तो श्र्थ व्यवस्था 
को संतुलित करने के लिए कृषि शोर उद्योग दोनो के सह-विकास थी आवश्यकता 
विद्यमान होती है । 
(१) प्रौद्योगोकरण को उच्च भ्राय का कारण नहीं माना जा सफता--पह 
भोधोमीकरण के. बियद बाय भी कहा जाता है कि आरथिक श्रौद्यो 
गिक देशो में वास्तविक श्राय व ऊंचा 


| आ्रापत्तियाँ 
२ गा गीवरगण है प्राथमिकता स्तर केवल उनके भ्रधिक श्रौद्योगीकरण 
ना ग्रावक्यक हू । के कारण ही नही है ! वास्तविक प्राय 
ओऔदोगीकरण को उच्च वास्त॑- का ऊँ धिका गीः 
बिक श्राय का बपरण नहीं माता का ऊंचा स्तर तथा प्रधिक प्रोद्योगी- 
जा सबता। करण दोनो एक ही धटको वै श्मूह 
० ३ इृपि क्षेत्र के विस्तार से बम को प्रतिक्षिया का फल है। (ये घटक 
व्यय पंर ही प्रधिक रोजगार हैं- सस्ती शक्ति, सम्पन्न खनिज पदाच॑, 
पूँजी का अण्डार, टैन्‍नीकल बरेग्यता 
| आदि ।) [लकिन यह श्रालोचना भी 


सम्भव है 
प्रत्तर्राष्ट्रीय विशिष्दीकररा । 
सही नहीं प्रतीत होती है, क्योकि इन 


विविधमुली प्रध॑-व्यवत्या मे 
प्रधिक व्यय । 
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घटको के सपूह को बढावा देने मे औौद्योगीकरण महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करता है ।] 

(३) कृषि क्षेत्र के विस्तार से फम व्यय पर हो अ्रधिक रोजगार संभव है-- 
जन-सख्या का भूमि पर अधिक दबाव होना झद्योगेकरण की अनिवायंता प्रमाणित 
नही करता है । जो भूमि विशेष परिस्थितियों के कारण बिना जोती हुई पडी है उसे 
भी पूंजी व्यय करके या टैक्नोलोजी अथवा सरकारी नीति के परिवर्तन द्वारा कृषि 
काये में लाया जा संकता है। इसमे अतिरिक्त जन-संस्या को कम व्यय पर ही रोजगार 
मिल सकेगा, जबकि नये कारखाने खोलकर रोजगार दैने मे व्यय अधिक करना पडता 
है ) [गह तक॑ इस गलत भाज्यता पर आधारित है कि अद्धंविकसित देशो में बहुत सी 
बिना जोती भूमि पडी हुई है। यहो नही, इस भूमि के विकास के लिए भी क्षुषि यन्त्र- 
आऔजार आदि बनाने के लिए कारखाने खोलने वी आवश्यक्ता होगी।]) 

(४) श्रन्तर्राष्ट्रीय विशिष्देकरण की नोति-- श्रौद्योगीक्रणा के विस्दध एक 
तर्क यह भी दिया गया है कि अद्ध-विकसित देशी को अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के 
नियमों के अनुसार प्रारम्भ उत्पादों (07707) 09700०७०६७) का निर्यात करने की 
दिशा मे ही प्पने प्रयत्न केन्द्रित रखने चाहिए और वह माल आयात करना चाहिए जो 
कि उनके 'सतुलित भोजन” के लिए आवश्यक हो प्रर्थात्‌ श्रद्धं-विकसित देशो को कच्चा 
माल निर्यात करना चाहिए तथा निर्मित माल मँगानां चाहिए, वय्योकि उनकी परि- 
स्थितियाँ इसके लिये विशेष रूप से सुविधाजनक है ॥ (यह तक॑ देने वाले भूल जाते है 
कि कच्चे माल का निर्यात बढाने की दौड भ्रारम्भ होने से बिद्व-बाजार मे मुल्य 
सम्बन्धी दक्षाये बिगडने की झ्राशका है ।] 

(५) विविध मुखी अर्थ-ध्यवस्था का श्रत्यधिक व्यप--यदि प्रद्ध-विकसत 
देशों ने अपने घरेलू अर्थ-व्यवस्थाओ को विविधमुखी बनाया, तो इसमे उनका व्यय 
बहुत होगा तथा ग्रन्त मे इस प्रयत्न के अनाथिक प्रमाणित होने की सम्भावना है। इस 
बात का भी भय है कि उनकी अथ॑ं-व्यवस्था के विद्यमान ढाँचे मे इतने परिवर्तन हो 
जायेंगे कि वह छिन्न-भिन्न हो सकती है ! 

ओद्योगीकरण के विरोध मे दिये गये उपरोक्त तरककों के विवेचन से यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि उनमे कोई सार नही है । अधिकाश तक उन श्रौद्योगिक देशो के श्रथे- 
शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये है जो कि विश्व में अपनी ही प्रमुखता बनाये रखना 
चाहते है। लेकिन यह नही मूलना चाहिए कि भ्राज की बदली हुई परिस्थितियों मे. 
उन्नत देशो की उन्नति अद्धं-विकसित देशो वी उन्नति पर ही निर्भर है। वे दिन बीत 
गये जबकि अर््धे विकसित देशो को शोषण का क्षेत्र माना जाता था। अब तो पार- 
स्परिक लाभ के सिद्धान्त का बोलबाला है । झतः आज का नारा “सब की प्रगति 
हमारी प्रगनि' होना चाहिए। उन्नत देशो का यह नेतिक कठंव्य है कि वे उन देशो की 


उच्नति में सहायता करें जिनके शोषण द्वारा दे उच्चत हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तभी 
वास्सविक होंगे जबकि ये बराबरी के भ्राधार पर निर्मित होगे । हएं का विषय है कि 
विश्व के अधिकाश उन्नत देश इस बात को समझने लगे है और भ्रद्ध विकसित देशो की 
यवास्तम्भव सहायता देते के लिए प्रयत्नशील हैं । 


भ्रद्ध -विकत्तित देशों के झ्रौद्योगीकरण में बाघा डालने घाले तत्त्त-- 

ग्रद्ध-विकसित देशा के औद्योगीकरण मे जो बाधायें सामने भरा रही है उनकों 
४ श्रेणियों मे वगित किया जा सकता है--[7) आ्थिक वातावरण, (0)) सामाजिक 
कारण, (0) सावंजनिक प्रशांसन, व (ए) अन्तर्राष्ट्रीय कारण । इन पर नीचे विस्तार 
ते प्रकाश डाली गया है-- 

(प्र) आरपिक वातावरण--- 

आधिक वातावरण के अन्तर्गत निम्न औद्योगिक याधाम्ो को सम्मिलित किया 
जाता है-- 

(१) मौलिक भ्थिक सुविधाप्रों की श्ननुपपुक्तता--अद्धविकस्तित देशों मे 
ण्त्न उद्योगों के विकास के मार्ग में एक 
।क्‍ वाले विभिन्न कारण सबसे बडी बाघा वहाँ कुछ मौलिक 

आधिक सुविधाओ्रो का श्रभाव होना 
है। उदाहरणाथं, यातायात की सुवि- 
धाम्मों का इन देशो मे अत्यन्त प्रभाव 
है। उद्योगो की हृष्टि से थातायात 
सुविधाप्रों का विशेष महत्त्व है, 
(व) सामाजिक कारण- क्योकि कारक्षानों के लिए कब्चा 
१. जनसस्या सम्बन्धी कारण । गत, अल: भादि जुदा, तया हर 


२ योग्य साहसियों की समस्या। । निर्मित माल को मण्डियो में भेजने की 


(प्र) भ्राथिफ बातावरण- 

१. मोलिक आर्थिक सुविधाओं की 
प्रनुपयुक्तता । 

२ जीवन निर्वाह प्रथ॑-व्यवस्था । 

३, घरेलू बाजार की प्रपर्याप्तता । 


है. श्रम सम्बन्धी. सामाजिक बिकट समस्या होती है। भतः 
उद्योगो का स्थानीयकरणा यातायात- 
व्यवस्था की उपलब्धि, लागत प्रौर 
प्रभावपूणंता पर निर्भर होता है। 
शक्ति एक ग्रन्य सुविधा है, जिसके 
अ्रभाव में श्रद्धविकसित देशो का 
झ्ौद्योगिक विकास रुका पड़ा है। मुझ 
काल मे और युद्धोत्तर कान्न में कार- 
छानो में दिजली से चलने बाली 
मशीनें लगने के कारण छाक्ति का 


बाघायें । 

४. पूंजी को प्रवाहित करने वाली 
दाएायें 

(स) सार्वजनिक प्रशासन- 


नि (र) घत्तर्रष्टरोपकरण 
































१. उन्नत देशों पर निरभरता। 
२. भ्रौद्योगिक देशो के प्रतिबन्ध । 
३- विदेशी पूंजी का प्रवाह 
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प्रभाव बहुत बढ गया है। यातायात और छतक्ति-साधनो के विकास के लिए भारी 
मात्रा में विनियोग करने की ग्रावश्यकता होती है तथा इनका धीरे-धीरे विकास मही 
किया जा सकता, क्योकि सम्पूर्ण इकाई एकबारगी जमानी पडती है। चूंकि अद्ध- 
विकसित देशो मे पूजो को कमी होती है, इसलिए इन सुविधाझ्रो को बढाना एक कठिन 
बात है। परेलू उद्योगो का विकास बहुत सीमा तक स्थानीय वाजार के आकार पर 
निर्भर करता है श्रौर बाजार का झ्राकार वितरणा-व्यवस्था की कुशलता पर निमंर है। 
लेकिन व्यापारिक संस्थाओं को अ्रपर्याप्तता न केवल बाजार तक पहुँचने की समस्या को 
कठित बनाती है वरन्‌ कच्चे माल की पूर्ति को भी दुलंभ कर देती है। साज-सामान 
व मशीनों का दुहरा-तिहरा स्टाक रखना पडता है, वयोकि मरम्मत की सुविधाश्रों 
का प्रायः प्रभाव होता है। इसके भ्तिरिक्त श्रमिकों को कुशल बनाने बाली सस्थाप्रो 
तथा पूजी के संग्रह मे सुविधा देने वाले मेंकिग, बीमा व अन्य साख सगठनो के 
अभाव से भी औद्योगीकरण मे बाघायें उपस्थित हो जाती हैं । 

(२) जीवन निर्धाह श्रर्थ व्यवस्था--अ्रद्ध-विकसित देशो मे प्रायः जीवन निर्वाह 
भर के लिये ही उत्पादन किया जाता है! इसमे श्रमिकों के विशिष्टीकरणा को मात्रा 
बहुत थोडी होती है तथा वे श्रौद्योगिक चतुराई वाले धन्धो को अपनाने के प्रयोग्य 
होते हैं ।॥ उनकी आय थोडी होने से वे प्रौद्योगिक उत्पादन को खरीदने मे भी असमर्थ 
होते है । विनिमय भ्र्थ-ब्यवस्था के प्रभाव के कारण अर्द्ध-विकसित देशो की ग्रधिकांश 
जन-सख्या उन्नत देशो की अपेक्षा बहुत कम उत्पादक, बहुत कम शिक्षित, बहुत श्रधिक 
गरीब तथा बहुत कम समायोजनीय होती है। इन्ही बातो के कारण बर््ध- 
विकसित देशो का श्रौद्योगिक विकास उचित गति से नही होने पाता । 

(३) घरेलू बाजार की भ्रपर्याप्तता-अ्रद्ध-विकसित देशो मे प्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय श्राय बहुत कम होती है। भ्राय कम होने के कारण लोग अपने उपभोग पर 
अधिक व्यय नही कर पाते । फल यह होता है कि निमित वस्तुओं का बाजार श्रत्यन्त 
सीमित हो जाता है। बाजार का सीमित होना तीन तरीकों से ग्रौद्योगिक विकास 
पर प्रभाव डालता है; (]) श्रौद्योगिक पूजी के लिए कोई आकर्षण नही रहता है, 
(7) प्लाट का झाकार छोटा रखना पडता है, जिससे बडे पैमाने के उत्पादन की 
मितव्ययताओ का लाभ उठाने का अवसर नही मिलता, भर (१0) वस्तुओं को माग 
पर भी प्रभाव पडता है | ऐसे बाजारो के लिये प्राय: घटिया व इनी-गिनी किस्मो का 
उत्पादन किया जाता है। 

(बे) सामाजिक कारण-- 

भरद्ध-विकप्तित देशो के औद्योगीकरण पर सामाजिक कारणो का प्रभाव भी 
कुछ कम नहीं पडता है। सामाजिक कारणो को इस प्रकार बताया जा सकता है-- 

(१) जन-सस्या सम्बन्धी छारण--एक कम पूंजी और प्रति व्यक्ति कम आय 
वाले देश में जन्‌-संख्या की तेजी से चृद्धि होना औद्योगिक विकास के लिये बचत व 
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विनियोग करने की काठनाइयो मे वृद्धि कर देता है। ये कठिनाइयाँ निम्न ५ तरीकों 
से उदय होती है. (3) प्रति वर्ष नई पूजी का काफी भाग प्रति व्यक्ति पूंजी सम्पत्तियों 
के विद्यमात स्तर को बनाये रखने भे ही ख़च कर देना पडता है, जिसमे नय झौद्योगिक 
विवियोग के लिए कुछ भो नहो बचता। (0) जिन देशो म जन्म-दर बहुत ऊँची है 
बहाँ उसकी जन-स्या का बहुत थोडा भाग उस आायु-सीमा मे होदा है, जिम्ममे व्यक्ति 
अधिक क्षमता से काम कर सकता है। उत्पादक जन-सख्या की इस सापेक्षिक कमी के 
कारण उपभोग पर उत्पादन का आधिक्य बहुत थोड़ा वन पाता है। (॥7) जन सेत्या 
के बढने की तोब् गति के प्रभाव उस देश मे अधिक भयकर रूप घारश कर लेते है 
जहाँ भूमि सम्बन्धी साधन जन-सघ्या की तुलना मे कम होते है। ऐसे देशों में प्रति 
व्यक्ति श्रीमत्त उत्पादन बहुत कम होता है, जिसय झौसत श्राय कम रहती है, निर्मित 
बहतुप्ों की माँग बहुत कम होती है ग्रोर बचत भी कम हो जाती है। इस प्रकार जन- 
सख्या की तेजी से वृद्धि उपलब्ध पूंजी की मात्रा को घटा कर कभ आय बाले देशो 
के औद्योगीकरण में बाधा डालती है । ऐसे देशों मे भोजन पर ग्रधिक ध्यान दिया 
जाता है तथा िर्माताओं के लिए प्रोत्साहन की कमी रहती है । 


(२) योग्य लाहुसियो का अभाव--अर्दा विकसित देशों मे स्माजिक रचना 
की विषमताग्रों के कारण श्रौद्योगिक नेत्ाव्ना का अभाव होता है । भारत की जाति- 
प्रथा इस विषय मे एक ज्वलन्त उदाहरण है, जिसके अन्तगंत निम्न जाति के व्यक्तियों 
को उच्च धम्भे करने की स्वतन्त्रता नही है, भले ही वे इनके लिए उपयग्रुक्त हो) इस 
प्रकार सही नेतृत्व से वच्ित रहना पडता है | कुछ काम विदेशी ही करते प्राये है 
झौर स्थामीय जनता उन्हे झपनाने से सकोच अनुभव करती है। आचार-विधार भी 
श्रौद्योगिक साहस के विकास में बाधक होते हैं। स्थाधपरता की भावना भी लोगों को 
व्यापक दृष्टि से विचार करने से राकती है और उद्योगो के सचालन में वे सकीणता 
में काम लेते है। उनका यही प्रयास रहता है कि श्राय का अधिक भाग अपने लिये 
ही रख ले, श्रमिको को निर्वाह योग्य मजदूरो देने को चिन्ता उन्हे नहीं होती। प्रद्ध- 
विकसित देशा में जमीदार, सामन्त, जागीरदार ग्रादि प्रकृति से ही स्वार्थी होते है। 
वे उत्पादत की ठेक्नीक में सुधार करके ऋपनी झाव बढाने के बजाय लगाने बढाने 
को ही अच्छा समभते है। अत ऐसे समाज में जब उद्योगों की स्थापना वी जाग्गी, 
तो उनमे वह गति न होगी जो कि उद्नत देशो के उद्योगों व उद्यागपत्तियों मे देखी 
ज्ञांती है । एक नया उद्योगपति सम्पू्णं टेबनीव को ग्रपनी प्राइवेट सम्पत्ति मानेगा 
और ग्रन्य लौगो मे उसका प्रसार करने के लिए प्रथलझील न होगा | यदि सरकारी 
स्वामित्त्व के झत्तयंत भी उद्योगों वी स्थापा वो जाय, तो साहस सम्बन्धी उस 
संमस्‍्याप्रो मे कोई विशेष सुधार होने की आशा नहों की जा सकती है | 
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(३) श्रम सम्बन्धी सामाजिक बाधायें-- श्रम सम्बन्धी निम्न सामाजिक कारण 
भी प्रद्धंविकप्तित देशो के झ्रौद्योगीक्रण में बाधा डालते हैः 7) शिक्षा का अभाव 
होने से श्रमिक अपने श्रापको फैक्टरी कार्य से समायोजित करने में तो श्रसमर्थ रहता 
ही है, साथ ही वह नगरी जीवन मे चुलने-मिलने में भो कठिनाई अ्रतुभव करता है । 
(॥) श्रमिको का गिरा हुआ स्वास्थ्य उनकी उत्पादन क्षमता का कम करता है तथा 
अनुपस्थितियों मे वृद्धि करता है। (7) सामाजिक बन्धनों के कारण उनकी गतिशी- 
लता मे भी बाधा पड़ती है। (ए) अ्रमौद्विक प्रकार के श्राथिक वातावरण में रहने 
बाले श्रमिक परम्परागत पुरुष्कार से, जो कि उन्हे वस्तुआ के रूप में मिलता है, 
सतुष्ट रहते है तथा कारखानों मे नकद मजदूरी पर जाकर काम करने को अच्छा 
#ही समभते । इस प्रकार श्रमिको की पूर्ति सीमित हो जाती है । विचित्र सामाजिक 
वातावरण के कारण श्रद्धं विकसित देशा मे उद्योगो को स्थयी श्रमिक वर्ग उपलब्ध 
नही होने पाता। नये श्रमिकों को ट्रंनिग देने मे उनका पैसा बेकार हो जाता है, 
क्योकि ट्रेनिंग पाने के बाद श्रमिक काम छोड कर नहीं जायेंगे, इसकी गारण्टी नही 
होती है । 

(४) पू जी सम्बन्धी सामाजिक कारण--अद्धं-विकसित देशो का सामाजिक 
बातावरख पूंजी के सग्रह एवं प्रयोग बरने म बाधक प्रमारित हुआ है--() इने-गिने 
धनिक व्यक्तियों यो जो भ्रधिक आय हाती है उसे वे शानदार खान-पान मेया 
स्थानीय मनोरजनों मे अथवा विलासिता की वस्तुओं पर खच कर देते है। इस 
परम्परागत प्रवृत्ति के कारण समाज के उत्पादक प्रयासों द्वारा जो थोडी-बहुत अतिरिक्त 
आय हाती है वह भी झोद्योगिक पूंजी मे परिश्ित नहीं हो पाती ॥ (77) भ्धिकाश 
अरद्ध' विकसित देशो मे भूमि के स्वामित्त्व को बहुत सामाजिक महत्त्व प्राप्त है। परिणाम- 
स्वरुप बचत का काफी भाग भूमि के क्रय में व्यय कर दिया जाता है। सुरक्षा 
व सरलता के दृष्टिकोण से बचत को मुद्रा के रूप मे ही सचित करके रखने की प्रवृत्ति 
भी पाई जाती है । 

सामाजिक कारणो के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्द्धं-विकसित 


देशो का श्रौद्योगीकरण करने के लिये सामाजिक परिवर्तनों को भी महस्त्व देना 
होगा ।* 
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(स) सार्वजनिक प्रशासन-- 

सावंजविक प्रशासन (7 प।6 सै वैए छा8/000॥) के दोष भी झद्योगिक 
प्िकास मे बाघक पाये गये है। अवेक श्र विकसित देशों में योग्य प्िविल सविस 
(0जशा 9९४४6) का सगठव | रना एक कठिन समस्या होती है, जबकि श्रकुशल या 
्रद्ध-कुझल सिविल सर्विस लाभ की जमह हानि ही श्रधिक पहुँचा सकती है, क्योकि 
एक अकुशल सिविल सविस अधिकारी औद्योगिक विकास का उपयुक्त कार्यक्रम तैयार 
करने मे प्रसमर्थ रहता है। यदि सावंजनिक प्रशासन योग्य और ईमानदार है तो 
इसका भ्रथ्॑-व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पडता है और उसमे स्थिरता श्रादे लगती है। 
किन्तु इसका अ्रभाव झाधिक पहलपत (8007॥0770 ॥78078) की भावना को 
गम्भीर ठेस पहुँचा सकता है। झ्द्धं विकसित देशो मे औद्योगिक जानकारी का अभाव 
होने से भी सरकारी कार्यक्रमों कौ उपयोगिता कम हो गई है । इसके भ्रतिरिक्त सरकार 
द्वारा मंतेमाने कदम उठा लेते, कर-तीति मे अचातक और बार-बार परिवत्न कर 
देने, विदेशी ध्यापार सम्बन्धी नियल्त्रणों छुगी, उत्पादन-करो आ्रादि में जब चाहे 
तब घटा-बठढी कर देने ने भी विनियोगो को बहुत निरुत्साहित किया है। मुम्नाविजा के 
बिना भ्रौद्योगिक सम्पत्ति छित जाने की आ्राशका से असुरक्षा को भावना झभिक बढ 
जाती है | उद्योगो की रथापता के लिए लाइः नस देने की नीति मे कडाई अपनाना भी 
प्रौद्योगिक विकास को ठस पहुँचाता है। कभी-कभी श्रम कानुन इस प्रकार लगग किये 
जाते हैं कि सेवायोजको के लिये अपने उद्ृण्ड व अकुशल कमंचारियों को भी भ्रलग 
करना बहुत कठेन हो जाता है। इससे झौद्योगिक प्रगति मे बहुत बाधा पड़ती है । 
अनेक झद्ध-विकसित देशों भे सार्वजनिक प्रशासन के फलस्वरूप प्रत्यधिक केन्द्रीयकरण 
भी हो गया है, जिससे सरकार के विभिन्न अगो पर बहुत भार पडा है। जिन देशो मे 
सरकार ने शौद्योगिक इकाइयो की स्थापना व प्रवन्ध करने की जिम्मेदारी भी ले ली 
है वहाँ तो इसके नागरिक प्रशासन सेवा ब्रधित्रारियों का कार्य बहुत ही बढ 
गया है । 
(४) पन्तर्राष्ट्रीय कारण-- 

निम्न अन्तर्राष्रीय परिस्थितियाँ भी, जो कि उनके नियम्तण के बाहर है, 
अद्धं-विकसित देशो के भौद्योगीक रण मे वाघक सिद्ध हुई है। भ्रद्ध-विकसित देझो को 
अ्रपदे पूंजीगत सामान के लिय ओद्योगिक देशो पर निर्भर रहना पडता है। इससे 
00% सामान की कमी समयुन्समय पर उनके औद्योगिव विकास में बाधायें डालती 


|. 
रहती है । यह कमी विदेशों से प्रायः निम्न कारणो से पूरी नही होने पाती है :--- 
(0) कभी-कभी झोद्योगिक देश नई मशीनों के निर्यात को जान-बुक कर रोक देते है, 
ताकि उनके लिये प्रततिद्वन्द्विता पैदा नहो सके , (॥) कुछ दक्षाओ्रो मे अद्धं-विकसित 
देशो के निर्माताप्रो को भी नवीनतम मश्ञीनो के विषय मे पर्याप्त सूचना नही होती है , 
(97) औद्योगिक देश कमी-कभभी निजी आवश्यक्ताग्रो के दबाव के कारण भी अपने 
आश्रित श्रद्धा विकसित देशो की पूंजीगत आवश्यकतायें पूरी करने मे असमर्थ हो 
जाते है, (९) श्रद्धविकसित देशो को विदेशो से पूजीगत सामान प्राप्त करने मे बहुत 
व्यय करना पडता है, क्योकि उनके यातायात साधन अधिक विकसित नही होते हैं, 
(ए) कभी-कभी पूंजीगत सामान ( मशीनों ) की रचना उनकी विश्ञेष श्रावश्यकताग्रो 
के अनुकूल नही होती है , (५) भ्रद्ध विकसित देक्ष प्रायः विकसित देझो की अपेक्षा 
टेक्नीकल प्रगति मे बहुत पीछे होते है , (ए७) विदेशों से मेंगाई हुई मशीनों द्वारा 
उपयोग मे झाने वाला विशेष कच्चा माल भी कभी-कभी आयातक देश में उपलब्ध 
नही होता , (एए) भऔरौद्योगिक देशो मे नई मशीना के पेटेन्ट करा लिये जाते है , 
(5) विकसित देशो को प्रतियोगिता देशी उद्योगो के लिये बहुत असहनीय 


नी 
है ओऔद्योगीकरण को बंढ।व। देने के उपाय 


आौद्योगीकरण को बढावा देने के लिए अनेक उपायो व नौतियो का सुझाव 
दिया जाता है। किस विशेष उपाय अ्रथवा नीति को अपनाया जाय, यह प्रत्येक भ्रद्ध 
विबसित देश की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। किन्तु इतना निश्चित है कि 
औद्योगिक विकास का कोई प्रभावपूर्णं कार्यक्रम बनाने के लिए कई उपयुक्त नीतियो व 
उपायों के एक साथ अपनाने की आवश्यकता पडेगी। अद्ध-वैकसित देशो के श्रौद्योगी- 
करण को बढावा देने वाले विभिन्न उपायो को दो मुख्य शीष॑को के अन्तगगंत रखा जा 
सकता है--(१) घरेलू उपाय, एवं (२) अक्‍्तर्राट्रीय उपाय | नीचे इन पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है । 
(धर) घरेस्‍ू उपाय (007९५४८ ]४४ब5ए४०९5)-- 
घरेलू उफायो के अन्तर्गत हम उन उपायो को सम्मिलित करते है जोकि 


उत्पादन के साधनों के प्रवाह की वृद्धि से, टैक्‍्नीलोजीकल उन्नति की समस्याओ्रो व 
राज्य की नीतियो से सम्बन्ध रखत्ते है । 
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( १ ) उत्पादन के साधनों के प्रवाह में वृद्धि-- 

उत्पादन के साधनों को चार वर्गों भें बाँदा जा सकता है--[ 3 ) साहसी 
| श्रद्ध -विकप्तित देशों के श्रौद्योगीकरण बुझ्लता, (॥) प्लान्ड, साज-सामान व 
[॥ .. फो बढ़ावा देने दाले उपाय सन्य पूंजी, (पा) श्रम आदि एवं (र) 
॥। 


] कच्चा माल व ग्रन्‍्य प्राकृतिक साधन । 
घरेलू उपाय-- | 








|] (१) उत्तादवः के साधनों के (।) साह॒ती-कुशलता (पाश- 
प्रवाह में वृद्ध-- फुष्थाशाश 407) साहसी के 

१3) साहसयो क्की चार प्रमुख काय॑ है-व्यापार की 

यारयता । स्थापना, पूंजी की पूर्ति, जोखम 

(॥ ) घ्लॉन्ट, साज- उठाना तथा प्रवन्ध सचालन ॥ उन्नत 
| सामान य ञन्य पूंजी । देशों मे अलग-प्रलग व्यक्ति इन कामों 


(॥7 ) श्रम प्रादि। को करते है, लेकिन प्रद्धं+विकसित देशो 

















(ए ) कच्चा माल व में एक ही ध्यक्ति की ये सारे कार्य 

प्राकृतिक साधन । करने पढ़ते है, और, चूंकि कई बातो 

(३) उत्पादन-टैक्नीक में शुधार का अनुभव वज्ञान न होते हुए भी 

| (३) राज्य-नीतियाँ * उसे सम्पूर्णा जिम्मेदारी उठानी पड़ती 

| (.). प्रशुह्क नीति है, इसलिए उमे बहुत जोखिम का 

सामना करता पडता है। साहसिया 
की इस समस्या के दो पहलु है-- 





(70) साख नोति। 
(ए7) मुगगान संतुलन 
सम्बन्धी नीति। 
(४) प्रौद्योगिक नियोजन $ 
(ब) भ्रन्तर्राष्दीय उपाय -- 
(१) उन्नत दक्षों का सहयोग 


छ 
3) अन्‍्तर्राट्ीय व्यापार । 


( ! ) उनकी ट्रेनिंग की इन 
देज्ञो मे कोई व्यवस्था नहीं होती है 
तथा वहाँ का आधिक वातावरण भी 
इनके लिए उत्माहप्रद नही होता, कौर 








कल न प्म धल 


(२ ) यदि ऐसे व्यक्ति पर्यात्त 
मात्रा मे उपउब्ध भी हो तो भी उनके 
कार्य की जटिलता में कम्ती नहीं ग्रा 
सवती है । वास्तव में एक विपम्र चक्र 
सा सस्यापित हो गया है, क्योतक्त 
आशिक विद्रास बहुत कुछ साहसियो 
को कुशलता पर निर्भर करता है झोर 
साहसियो की कुशलता प्राथिक विकास 


()) अन्तर्राट्रीय श्रावास- 
भ्रवास । 

(7) पूंजी का अन्तर्रा- 
ट्रीय प्रवाह । 

१४) टेवनीकल सहायता। 


दक््त्त्त््छ 'ढल्ख्न्न्रेछलनत्तचन्र्2 


(२) अन्तरोट्रीय. सगठनों का 
सहयोग | 


छ-ड--०-903:----- डे डल्टास3: 


























पिछकत्त्त 


हारा प्राप्त अनुभव पर निर्भर होती है। इस विपम चक्र को निम्न उपायो द्वारा तोडा 
जा सकता है--(प्र) सामान्य व टैक्नीकल शिक्षा की सुविधायें देकर शिक्षा ॥ स्‍तर 
ऊँचा किया जाय, (ब) औद्योगिक विकास निगम जँसी सस्थाये औद्योगिक इकाइयो 
की स्थापना को प्रोत्साहन द, जिससे साहसियो को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्रात 
होने लगे, (स) सरकार स्वय भी ओ्ौद्योगिक इकाइयो की स्थापना करके साहसियो के 
प्रभाव की पूर्ति करे । जिन उद्योगों मे विशाल विनियोग करना पडता है श्रथवा ऐसा 
सामान उत्पन्न किया जाता है जोकि सरकार के उपयोग भे झायगा अ्रथवा राष्ट्रीय 
महन्त्व के उद्योगो भे, सरकार को विशेष रूप से पहल करनी चाहिए। जैस-जैसे आधिक 
विकास की गति बढती जायभी वैसे वैसे योग्य साहनी भ्रधिकाधिक सख्या में उपलब्ध 
होने लगेंगे । लेकिन यह स्मरणीय है कि सरकार द्वारा साहसी की भूमिका श्रदा करने 
से प्रबन्ध की समस्या हल नही हो जायगी। योग्य प्रबन्धकों का अभाव सरकारी योजना 
को व्यर्थ कर सकता है ! अत सरकार को साथ ही साथ प्रवन्ध व साहस की ट्रे निय 
की व्यवध्या करनी पड़ेगी, स्थानीय साहस का अधिकतम उपयोग करना होगा तथा 
विदेशी साहस को भी आामन्त्रित करना होगा ॥ 


(7) पुजी ( 0५७४श )--निर्माणी उद्यागो के लिए कृषि या व्यापारिक फर्मो 
की अपेक्षा अधिक पू'जी की आवश्यकता पडती है, किन्तु एक प्रद्धं-विकसित देद मे 
प्रौद्योगिक पू'जी का नितान्त अ्रभाव होता है, क्योकि (अ) अ्रधिकाश जनता को ग्राय 
प्रौर ब्यय के मध्य बिलकुल मार्जिन नहीं रहता या बहुत थोडा रहता है, (प्रा) बहुत 
थोडे ब्यक्तियी को नियमित आय प्राप्त होती है , (इ) जन-सख्या मे उस आयु के लोगो 
की सख्या बहुत थोडी होती है जो कि कुछ बचत कर सकता है, क्योकि जन्प-दर व 
यृत्यु-दर बहुत ऊँची हुआ करती है, (ई) आय का वितरण भी बहुत प्रसमान होता है, 
चूंकि प्रद्ध-विकसित देशो में पूजी की बहुत कमी होती है, इसलिये साहसी ऐसे उद्योग 
ही अधिक स्थापित करते है जिनमे पूंजी की कम आवश्यकता हो । प्राय, उपभोग वस्वुयें 
'बनाने वाले उद्योग ही खाले जाते है, क्याकि इनमे पू जी की कम किन्तु श्रम को अधिक 
आवश्यकता पडती है। यदि अरद्धं-विकसित देश अपने यहाँ पूजी की कमी दूर करने के 
लिये विशेष सस्‍्थाएं स्थापित कर लें, तो उन्हे बहुत लाभ हो सकता है । निस्तदेह यह 
कायं सरल नहीं होगे, विन्तु इस सुझाव का तातये यह है कि ऐसी सस्थाओं की 
स्थापना के लिये प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन देना चाहिये। इन सस्थाओं के सचालन 
को सुविधा के लिए उपयुक्त कानूती व्यवस्था को जानी चाहिए । सरकार प्राइवेट 
विनियोगको को स्रयुक्त या मिश्रित इकाइयो मे सहयोग देने के लिये अपनी गारन्दी प्रदान 


करके प्रोत्साहित कर सक्तती है, विकास निम्रमो की स्थापना कर सकती है और न्यूनतम 
आय की गारन्टी दे सकती है । 
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(7) अ्रम्त (49०ध)--श्रौद्योगीकरण कार्य-क्रम वे उपयुक्त एक श्रम-नीति 
के दो उद्देश्य होने चाहिये--श्रम्ोक जनता की टूंनिंग का स्तर ऊँचा उठाना तथा 
भौगोलिक गतिशीलता में वृद्धि करना | अधिकांश प्रद्धें विकसित देशी में सरकार चार 
तरीको से उद्योगों को थ्रमिक श्राप्त करने मे सहायता कर सकती है--(म्र) झ्रान्तरिक 
भंरतो का संगठन व निरीक्षण, (व) उपयुक्त श्रमिकों की विदेशों से भरती, (स) रोजगार 
कार्यालयों की स्थापना, और (द) पर्यात्त शैक्षिक एव ट्रेनिय सुविधाओं की व्यवस्था ॥ 


(0४) कच्चा माल एवं प्राहृतिक्त प्रसाधन (ह०जक्त शक शाप पिक्षणता 
मट४०ा००४)-- विभिन्न देशा के श्रौद्योगिक विकास में भिन्नता होने का एक 
कारण स्थामीय प्रसाधनो की माना, किस्म एवं उपलब्धता में प्रस्तर होना है। 
प्राकृतिक साधनों का प्रभाव प्रोद्योगीकरण मे बहुत वडी भ्रडचन है । इस्ते दूर करने के 
लिए सरकार जो भी उपाय्र करेगी उससे श्रौद्योगेकरण मे सुविधा ही होगी । सरकार 
इसे धम्बस्व में निम्न उपाय कर सकती है--(प्र) खतिज, जल-शक्ति, मिट्टी, लक़्डी 
आदि प्राकृतिक प्रसाधनों की सर्वे कराते, (आ) प्रसाधनों के सदुपयोग के सम्बन्ध मे 
प्राइवेट व्वक्तिपो, फर्मो , विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक सस्थाप्रा द्वारा प्रनुसधान की 
व्यवस्था की जाय, /(इ) केच्चा माल उत्पादन करने वाले साधनों की कुशलता मे वृद्धि 
करके उसकी किस्म व माना में वृद्ध की जाय, (ई) कच्चे माल की कीमत को घटाने 
के लिए खनिज-कर्म एवं कृषि-र्यो की उत्पादकता म बृद्धि की जानी चाहिए, (उ) 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों से बचने के लिए यथास्म्भव घरेलू कच्चे माल का ही 
प्रयोग करना चाहिए, भले ही कुछ स्रघिक व्यय पड जाय । ऐसी दशा में घरेलू कच्चा 
माल उत्पादन करने वालो का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपनी कुशलता भे वृद्धि करके 
उद्योगों की सहायता करे | 
(२ ) उत्पादन करने की टेक्नीक से सुधोर--- 

भ्रनुकूलतम परिमाण की फर्म स्थापित करके झौद्योगौकरणा की गति को बढ़ाया 
जा सकता है| इसके लिए यह ग्रावरवक हो जाता है कि बाजार के क्षत्र के अनुसार 
फर्म के उत्पादन का पैमाना निश्चित किया जाय । फम के झ्राकार में इस प्रकार का 
सम्ोधन करने के लिए यन्त्रोकृरण को कम करना पद सकता है । झौद्योयिक देशों के 
लिए ऐसा करना एक प्रतिक्रियावादी कदम होगा, लेकिन गद्ध-विकप्तित देशो के लिए 
यह बहुत उचित कदम है | सामान्यतः लागत के दृष्टिकोण से पूँछी का अपेक्षत, कम 
प्रयोग करना आवश्यक होगा । स्थानीय कच्चे माल की विशेषताश्रो के अनुसार प्लान्ट 
में कुछ टैक्दीकल परिवर्तत करवा भी श्रावश्यक हो सकता है। स्थानीय श्रमिकों मे 
कुशनता व अनुभव की कमी को ध्यान में रखते हुए जटिल मश्गञीनों बी पपेक्षा साथा> 
रख मशीनों का प्रतोग करना श्रविक उपयोगी प्रमाणित होगा । यच्पि उत्पादन की 
श्रक्रिया में सेंमोबन करने की कुछ टैक्नोलोजीकल सीमायें होती है तथापि इन सीमाम्रो 
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के भीतर ही उत्पादन का पैमाना कुछ संशोधित करने से बहुत लाभ होने की सम्भावना 
है । एक उन्नत देश के लिए जो प्लान्ट बनाया गया है उसे ज्यो का त्यों एक श्रद्धा 
विकसित देश मे प्रयोग किये जाने से अनेक अडचनें पैदा हो सकृती है जैसे अनावश्यक 
दृट-फूट, बरबादी, पूंजी का दुरुपयोग । इन समस्याझ्रों का हल तभी हो सकता है 
जबकि उत्पादन की टैवतीक में उपयुक्त सुधार कर लिये जायें | इस सम्बन्ध में 
अनुमन्धान के लिए बहुत क्षेत्र है, जिसका वैज्ञानिकों, इ जीनियरो व टैवनीकल विद्येषज्ञो 
को लाभ उठाना चाहिए । इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि लघु व कुटीर उद्योगों 
में आधुनिक टैब्नीक का प्रयोग करने से बहुत लाभ हो सकता है। इन उद्योगो के 
द्वारा श्रद्ध/विकसित देशो मे, जिन्होने अभी हाल म ही विनिमय अ्रथं व्यवस्था मे प्रवेश 
किया है, झौद्योगिकं सगठन व टेकक्‍्नीक का सुविधा से विस्तार किया जा सकता है । 
यदि इनको व्यापक फ्रन्‍्द पर औद्योगिक प्रगति के साथ समन्वित नहीं किया गया, 
तो ये कम से कम उस देश में जहाँ अधिकाश जन-सख्या इन पर निर्भर है, उद्योग के 
आधुलिक प्रहपो के विकास मे रोडा अ्रठका सकते है। 

(३) राज्य को मीतियाँ (50806 ?णांटा९5) -- 

इन नीतियो के श्रन्तगंत सरकार की उन प्रत्यक्ष कायंवाहियो को सम्मिलित 
किया जाता है, जिनका उद्धश्य उत्पादन के साधना के उचित ग्रवाह में पडी हुई बाधाओं 
को हटाना है। ये नीतियाँ निम्नलिखित हैः--- 

(। ) प्रशुल्क नोति (75०0 7०५०५)--एक स्वस्थ प्रशुल्क नीति का उद्देश्य, 
जो कि औौद्योगीव रण के प्रोत्साहन के लिए निर्धारित की जाय, नई व पुरानी दोनो 
ही श्रौद्योगिक सस्थाग्रो मे विनियोग की वृद्धि करना, अनुत्यादक कार्यों मे सट्टे की 
प्रकृति के विनियोग को निरुत्साहित करना और उद्योगों में सलग्न उत्पादन के साधनों 
की उत्पादकता को बढाना होना चाहिए। लाभ को निकाल कर ले जाने के बजाय 
उद्योग मे ही फिर में विनियोग कर देने की प्रवृत्ति को प्रोत्सहित करने के लिए आय-कर 
से कुछ छूट दी जा सकती है। ऐद्दी प्राशुल्किक युक्तियाँ की जाये जिनते बचत करने वाले 
व्यक्तियों को सयुक्त स्कन्धीय भौद्योगिक सस्थाओं की पूजी मे भाग लेते का प्रात्साहत 
मिले तथा एक स्थानीय पूंजी-बाजार का निर्माण हो । यह स्मरणीय है कि कर सम्ब- 
स्थी प्रोत्साहनो का सरकार की आय पर और इस कारण विकास योजनाप्रो के अर्थ- 
प्रबन्धन पर कुप्रभाव पडता है। भत. उनकी उपयुक्तता पर सावधानी में प्रोच-विचार 
करना चाहिए । 

(70) साख-नीति--अडद्ध-किसित देशो मे सरकार को चाहिए कि मुद्रा प्रसारिक 
प्रवृत्तियो की रोक-घाम के लिए जो कि अत्यधिक वित्ियोग वाले औद्योगिक विकास- 


कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने की अवधि में प्रायः उत्पन्न हो जाया करती हैं, 
डरे 


है४ 


साख नीति का उचित प्रकार से नियमन करे! दुर्भाग्य से शरद्धं-विकसित देझो मे मुद्रा 
बाजार इतना श्रसंगठित होता है कि उस पर सही-सही निय-त्रण स्थापित करना कठिन 
होता है। फिर भी झ्रौद्योगिक विकास के लिए साख प्रसार की नीति तो अपनानी ही 
पड़ती है । साख प्रसार की नीति को, मुद्रा प्रसारिक प्रवृनियों के खतरनाक बनने 
के पहले, किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा सकता है, यह कई बातो पर निभर 
है, जैसे - देश के निष्क्रिय भ्रसाधनो कौ प्रकृति, उसको निर्भात क्रियाओं की क्षमता, 
उसकी औद्योगिक परम्परा ग्रादि । साख का प्रसार करने की नोति को अपनाते समय 
बजद (व भुगतान सतुलन सम्बन्धी तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे 
आद्योगिक कार्यक्रम द्वारा उत्पन्न की हुई सूल्य बढने की श्रवृत्ति को नियन्‍्तण में रखा 
जा सके । 

(एा) भुगतान-सतुलन सम्बन्धी नोति--विभिन्न भ्रद्ध-विकसित देशों की प्राथिक 
परिस्थितियों में बहुत्त अन्तर ॒ पाया जाता है, इसलिये सब के लिये किसी एक भुगतान 
सतुलन सम्बन्धी नीति का सुझाव नही दिया जा सकता। प्रत्येक देश को अपनो बदलती 
हुई भ्राथिक परिस्थितियों के अ्रनुसार कोई उपयुक्त नीति मिद्चित करनी होगी। 
प्रौद्योगीकरण योजना के कारण भुगतान सतुलन मे जो प्रारम्मिक घाटा हो उसे विदेशों 
से ऋणा लेकर पूरा किया जा सकता है। इसमे निश्चय ही बाद को देश पर बहुत उत्तर- 
दायिष्व प्रा जायगा, जबकि उस यह धन ब्याज यहित लोटाना होगा । लेकिन, देश को 
इस भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योकि यदि उधार ली गई पू'जी को निर्यात 
करने वाले उद्योगो मे अथवा आ्रायात की झ्रावश्यक्ता को कम करने वाले उद्योगों मे 
लगाया गया है, तो देश की स्‍प्राथिक ग्रवस्था पहले की ग्रपेक्षा बहुत अच्छी होगी 4 
ब्रौद्योगीकरण के कारण भुगतान सतुलत सम्बन्धी कठिनाइयाँ तो उस दशा में पैदा 
होती हैं जबकि विकसित होने त्ाले उद्योग विक्रय योग्य मूल्य पर माल पँँदा करने में 
अकुशल प्रमारिगत हो अथवा यदि घरेलू बचत की तुलता मे अधिक विनियोग कर दिया 
गया हो । उपयुक्त भुगतान सतुलन की स्थापना के लिये विदेशी विनिमय की माँग करने 
वाले नये उद्योगों पर नियत लगाता अयवा विनिमय नियस्तरण की समुचित व्यवस्था 
करना इतना अच्छा उपाय नहीं है जितना ॥ मौद्धिक स्थिरता और कुशल विभनियौग 
की दिशा मे प्रयत्न करना है । 

(9) प्रौद्योगिक नियोजन --औद्योगीकरण स अधे-व्यवस्था तो विविधधुसी 
(])9७) ०४॥०0) बन सकती है, लेकिल इससे ही औद्योगिक विकास की नीति का मुझ 
उद्देश्य पुरा नही हो सकता है ॥ यदि झौद्योगीकरण का कार्यक्रम अनियोजित ढग से 
कार्यान्वित किया गया, तो उसमे निम्न खतर पैदा होने को आशका है--साधनों का 
दुरुपयोग मै वास्तविक झाय में कमी श्राना, एकाधिकारो का निर्माण, श्ुगताल सतुलन 
क्री स्थिति विगडमा, मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का उत्पन्न होना । झतः यह प्रवश्यक है 


कै 


है 
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कि भ्रौद्योगिक विकास की एक योजना बनाई जाय और निम्न बातों का विशेष ध्यात 
रखा जाय--अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न श्र गो का संतुलित विकास; झ्ौद्योगिक वित्ास की 
उचित गति, उद्योगो की स्थापना मे प्राथमिकता का क्रम और औद्योगीकरण की उचित 
सीमा । 

(ब) पन्तर्राष्ट्रीय डपाए-- 

अन्तर्राष्ट्रीय उपायो के अ्रन्तगंत उन्नत देशो द्वारा तथा भन्तर्राट्रीय संगठनों 
द्वारा दिये जाने वाले सहयोग को सम्मिलित किया जाता है | इसका बिस्तृत विवरण 
इस प्रकार है । 

(१) उन्नत देशों का सहयोग-- 

विश्व के श्रौद्योगिक देश वस्तु एवं साधनों के झादान-प्रदान द्वारा प्रद्ध-विकसित 
देशो के श्रौद्योगीकरण को प्रभावित कर सकते है । इस प्रभाव का अध्ययन निम्न चार 
शीषेको के प्रन्तगंत किया ज सकता है:--- 

(0) प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--भरद्ध-विकसित देशो के लिये अन्तर्राट्रीय व्यापार 
ओऔद्योगीकरण का एक प्रमुख जरिया है। इसकी सफलता प्रत्यक्ष रूप से निर्यात्‌ की 
गई वस्तुओं की प्रकृति, निर्यात से होने वाली झ्ाय, करैन्सी जिसमे कि आय प्राप्त 
होती है, इस झ्राय की स्थिरता, आयात की गई वस्तुओं का स्वभाव व व्यापार की शर्तों 
पर तथा प्प्रत्यक्ष रूप से पूंजी के श्रायमन और झान्तरिक मोद्रिक स्थिरता पर निर्भर 
होती है। 

(9) अन्‍्तर्राष्द्रीप श्रादास-प्रदाध--देश मे वाहर से आवर बसने वाले व्यक्ति 
प्रायः अधिक ज्ञान, योग्यता व पूंजी रखते है, जिससे अद्ध विकसित देश की समस्याप्रो 
का वे भ्रच्छी तरह सामना कर सकते हैं। उन्होंने विद्यमान उद्योगों मे नई टेवनीक का 
प्रचलन किया है, प्रू्णंत: नये उद्योग भी स्थापित किये है तथा देशवासियों ने भी उनकी 
विशेष आवश्यकताप्रो की पूर्ति के लिये विशेष प्रकार के नये उद्योग झ्रारम्भ किये। 
इस प्रकार अन्तर्राट्रीय श्रावास-अवास का श्रौद्योगीकरण पर गहरा असर पडता है । 

(0) पूंजी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाहू--विदेशी पूंजी के भ्रागमन से दो उद्देश्य 
पूरे होते हैं--(१) इसकी सहायता से उद्योगो मे विनियोग करने के लिये स्थानीय साधन 
खरीदे जा सकते है श्रोर (२) विदेशी साधनो को प्राप्त करते के लिये आवश्यक विनिमय 
उपलब्ध हो जाता है विदेशी पूजी धरेलू पूंजी के संकोच को दूर करतो है और उसे 
भ्पने साथ झौद्योगिक सस्थाझ्रो के प्रवर्तत में भाग लेते को प्रोत्साहित करती है। 
उदाहरण के लिये, भारत मे कई नये उपक्रम विदेशी विनियोगकों द्वारा श्रारम्भ किये 
गए और इलमे भारतीय पू'जी ने भी सहयोग दिया । 

(7९) देबनोकल सहायता--उन्नत देश कम विकसित देशो को टेक्नीकल सहा- 
यता देकर भी उन्हे औद्योगीकरण के मागे पर आगे बढ़ा सकते है॥ इस टेवनीकल 
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सहायता के दो रूप हो सकते है-अपने यहां के विशेषज्ञों बी सेवायें उधार देना तया 
उनके कर्मचारियों की विश्विप्ट ट्रेनिंग के लिये अपने यहाँ सुविधायें देना । 
(२) अ्न्तरोष्टोय संगठनों का सहयोग-- 

्रन्तर्राट्रीय सगठन ग्रद्धं-विकसित देशो के भ्रौद्योगोकरण में बहुत महत्त्वपूर्ण 
सहायता पहुँचा सकते हैं, जिसके निम्न तरीके हो सकते हैं--वित्तीय भ्रयवा टेवनीकल 
सहायता देना, विधार-विमझ्ञ के प्रवमरो की व्यवस्था करना, विभिन्न देझो के अनुभव 
एक दूसरे को प्रसारित करनाव गझ्नुसन्धान वी व्यवस्था करना। भन्तर्राट्रीय बेक, 
भ्रन्तर्रप्रीय वित्त निगम, श्रत्तर्राष्रीय मुद्रा कोष, झ्रािक विकास के लिये विशेष 
सयुक्त राष्ट्रीय फण्ड अद्धंविकसित देशो को उनके ओद्यागीकरणा में अपूर्व सहायता 
दे सकते हैं भोर दे रह हैं, किम्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि इन भ्रन्तर्राट्रीय 
सगठना के साघन बहुत सीमित है। इसलिए इसका समुचित उपयोग क्या जाता 
आवश्यक है। 
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अध्याय ३ 


प्राचीन युग में मारतीय उद्योग 


(॥0ऐक्षा ॥7005 प [0 तार 0350) 





भारतोय उद्योग--सन्‌ १८४७ से पू्॑-- है 
भारतीय उद्योगों का अ्रतीत श्रत्यन्त गौरवमय रहा है । १६दी शताब्दी के आरम्भ मे, 
हमारे उद्योग-घन्घे उनति के शिखर पर थे और हमारे देश का बना हुआ माल दुनियाँ 
के कोने-दौने से निर्यात क्या जाता था। इतिहास हेमारे गौरवमय ग्तीद के भ्रमाणो 
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से भरा पडा है। कौटिल्य के भर्थश्ासत्र, जातक कहानियों तथा मिलिन्द पान्ह ग्रादि 

भ्रस्थो में प्राचोन भारत की झौद्योगिक अवस्था की भलक मिलती है। हीरोडोट्स नामक 
यूतानी लेखक (४८५४ ईं० पूर्व) का कथन है कि भारत मे उत्तम कोटि की कपास जो 
कि भेड की उन से भी श्रेष्ठ है, भारतीयो के वस्त्रो के निर्माण मे प्रयोग को जाती है । 
मैगस्थनीज के अनुसार भी, “भारतीय अच्छे पदार्थों चया झाभूषणों को पसन्द करते 
है। उनके वस्नो पर सुनहला काम होता है तथा बहुमूल्य रत्न जड़े जाते है।” १३वी 
शताब्दी में श्री मार्कोपोलो हमारे देश में आया था, उसके कथनानुसार “प्राचीन भारत 
एशिया का सबसे प्रसिद्ध बाजार था ।” सन्‌ १६१८ के श्रौद्योगिक श्रायोग से भी भ्रपनी 
रिपोर्ट भे लिखा है कि--"जिस समय आधुनिक उद्योग-धन्धो की जन्मभूमि पश्चिमी 
योरोप में असमभ्य जातियाँ निवास करती थी, उस समय भारतवर्ष अपने शासकों की 
सम्पत्ति व शिल्पियो की उच्चकोटि की कला के लिए प्रसिद्ध था।* 

इसी बात की पुद्टि एडबर्ड थार्नटन नामक श्रग्न ज इनिहासकार ने भी की है, 

जो यह लिखता है कि, ' नील नदी की घाटी मे जब परामिड देखने को न मिलते थे, 
जब ग्राधुनिक सम्यता के केन्द्र इटली व ग्रीस जगली अवस्था में थे, उस समय भारत 
वैभव और सम्पत्ति का केन्द्र था ।/* हछ्लेनसाग ने ६३० ई० मे लिखा था कि सम्राट 
हपंबद्धन ने प्रयाग मे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर सहस्रो रत्नजटित रेशमी वस्त्र चढाय 
थे । इसी प्रकार अध्यापक बेवर का कथन है, “बहुत प्राचीन काल से बारीक कपडा 
बुनने, रगो का मिश्रण करने, धातुओं और बहुमूल्य रत्नों पर काम करने और इसी 
भाति भ्न्य प्रकार की कलाझो में निपुणता दिखाने मे भारतवर्ष के शिल्पी विश्व मे 
प्रसिद्ध रह है।” इस प्राघीन इतिहास को देखकर श्री मोन्‍्टगरामरी का कहना था कि, 
“भारत जितना कृषि प्रधान देश है उतना ही उद्योग प्रधान भी । याद कोई व्यक्ति उसे 

केवल कृषि देश ही कहता है, तो सम्यता के स्तर में उवे ( भारत को ) नीचे 

गिराता है।” 

हमारे अतीत का प्रसिद्ध उद्योग सूत व बस्त्र सम्बन्धी था। सन्‌ १८४१ में 
फ्रास निवासी श्री एम० ब्लांकी ने देश के कला-कौशल को देख कर उसकी मुक्त कृष्ठ 
से प्रशसा की । उस समय भाँव के प्रत्येक धर मे कोई न कोई व्यक्ति चरखा चला कर 





3, ५0६ 8 त्राल शोध 6 ८४ ० एए०फ०, 8 जात ए३०४० 
गरा006॥ 7000॥78] 5५588॥॥ ७85 गावब्णाधत 99 छाटाश॥5७0. (7085, 0078 
85 0005 0 [86 छए८्शाा ठ गध व्णेटा$ शाते [0 ध6 कही शाध50९ घधा!! 
णीक्‍च लबीजादा.. है09, €एला थ 8 ग्रादी [बढ एचवा00, ज़रीशा पी6 गराध- 
लाक्षा। 30ए७॥00788 070 ॥6 १/६६६ ग्राइ्त6 फथा गिह् 89एट्शाभा९8 0 68, 
पाते पद्चावे ३0४8॥८९छढया ७ जाई €०ए्राए छ३5, 4 879 ॥०, तर प्राण 
१0 058 ए॑ ए6 १07९ 80५४4॥९६0 उ70फ९णा ॥80075 7? 

+-रिएणा ण पाल वराएा3ए0 700फ्रश्ना9 (०णााा5ण्ा 9]6 8 7886 6. 


2... प्लाण३ ण॑ छग्ाञ्ञ एशाएाडर गर वा 99 80छक5+व [ 0700. 


श्ष्) 


सूल तैयार बरता हुप्ना पाया जाता था। वस्तुतः भारत में वस्त्र-उद्योग अत्यन्त प्राचीन 
वयल से अपनी उन्नत दक्शां मे था। मोहनजोदडो के घ्वसावरीषों में सूती बस्प्रो के 
अवशेष प्राप्त किए गए है। इन अवज्येपों के श्राधार पर असिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टर्नेर 
वे एु० एल० गुलाटी ने यह परिणाम निवाला है कि ऐसे वस्त्र दई के बनाए गए होगे । 
मोहनजोदडो की सस्कृति ५ हजार ईसा पूर्व झोर अनेक इतिहासकारो के भ्रनुस्तार (० 
हजार वर्ष पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण इत्यादि के छुछ वावयाश 
इस बात को मली भांति दर्शाते हैं कि उस युग में भी सूती कपड़े का व्यवसाय उन्नति 
के शिखर पर था। ऋग्वेद के एक मन्त्र मे ऋषि विलाप करता है कि मैं घामिक 
कर्तव्यों का न ताना जानता हूँ न बाना | ऋगवेद मे विवाहन्सस्कार से वस्त्र परिवर्तन 
के समय बोले जाने वाले मत मे स्पष्ट कहा गया है कि हम वह कपड़ा पहने जो देवियों 
ने श्रपने शाय से काता तथा बुना है। वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे कपडा सीने की सुई 
के लिए 'सूची' श्रौर 'वेशी' का नाम मिलता है । 
वैदिक साहित्य के भ्रतिरिक्त श्रन्य अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों से भी प्राचीत 
भारत में बस्त-कला के विकास का उदाहरण मिलता है ६ प्रजन्ता की गुफा के कुछ 
चित्रों मे भी इस उद्योग के भोरव-पूर्ण श्रतीत का अश्नुमाद लगाया जा सकता है। 
राज्यश्री के विवाह के लिए तैयार किए गए बस्त्रो का उल्लेख करते हुए बाण लिणता 
है, “रेशम, रई, 3न, साँप की बेंचुली के समान महीन श्वाँस से उड जाने वाले, स्पर्श 
से ही प्रनुमेय श्रौर इन्द्र धनुष के समान रग वाले कपडो से घर भर गया।” मंनचेस्टर के 
रहने वाले एक कारीगर की दृष्टि से इगलेड मे बना हुआ कपडा ढाका की मलमल की 
तुलना में छाया मात्र ही था। ढाका के अतिरिक्त कृष्णनगर, चन्देरी इत्यादि भी वस्त्र- 
कला के लिए प्रसिद्ध थे। छीटो के लिए लखतऊ प्रसिद्ध था। अहमदाबाद घोती तथा 
दुपट्टो के लिये प्रसिद्ध था। बेल-बुटेदार काम के लिए बनारस तथा नागपुर भ्रधिक 
प्रसिद्ध थे । रेशमी घस्त्रों के लिए मुशिदाइाद, मालदाह तथा बंगाल के झन्य तगर 
प्रसिद्ध थे ॥* काश्मीर के दुशालों को माँग विदेशों मे अधिक थी। फ्रास के व्यापारियों 
की इतनी माँग थी कि वे लोग अ्रग्रिम रुपया देकर भी व्यवहार कर लेते थे । ताँबा, 
पीतल एवं काँसे के बने हुए बर्तनों के लिए बनारस, पूना, नासिक, हैदराबाद, बिसाखा- 
पत्तम तथा तजौर प्रसिद्ध थे । राजपूताने मे पत्थरों की खुदाई तथा रत्नो पर मीनाकारी 
का उत्तम काम होता था । संगमरमर के काम के लिए प्रागरा प्रसिद्ध था। चाकू, 
बोची तथा लोहे की बनी भ्रत्य छोटी-मोटी वस्तुओं के लिए पजाब का माम धिल्यात 
था। इसी प्रकार सिन्ध मे अस्त्र-शस्त्र का काम उत्तम कारीगरी का था। जहाज 
उद्योग के सम्बन्ध में श्री ग्रशोक मेहता ने लिखा है, “समुद्री यातायान एबं जहाज 
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निर्माण में भारत का प्रथम स्थान था । जब वास्कोडियामा भारत में श्राया, तब उसने 
देखा कि यहाँ के लोग जहाजी नो वहन (9]7997एष्ट) के विषय मे इतने कुशल थे 
जितना कि वह स्वयं भी नही जानता था। 

देहली का लौह स्तम्भ हमारे इस्पात छद्योग की उन्नत दशा का ब्रतीक है। 
प्रौपेसर बेलसन का कथन है कि, “हिन्दुओ के पास लोहे के गलाने, मोडने तथा स्टील 
बनाने की कला विद्यमान है, जो बहुत वर्षों ग है ।” श्री रानाडे के शब्दो में, “लोहे 
के कारखानो ने न केवल स्थानीय सम्पूर्ण श्रावश्यकताग्रों की पूर्ति की किन्तु विदेशों 
कौ निर्यात करन योग्य अवसर भी भारत को दिये । परसिया के व्यापारी हमारे देश 
से लोहे की वस्तुएँ खरीद कर एशिया के अन्य भागों को निर्यात करते थे। यहाँ के 
स्पात की भाँग इज्धूलेड में चाकू, केची आदि कटलरी की वस्तुएँ तैयार करने के लिये 
बहुत थी ।” इसके अतिरिवत हाथी दाँत का काम, काँच का सामान, चमडे का काम, 
कांगज बनाने का उद्योग, सुगन्धित तेल, साबुन, इत्न-फुलेल भ्रादि सुगन्धित बस्तुएँ भी 
इस देश मे प्रसिद्ध थी । 
यह तो रही मध्य काल के पूर्व की कहानी । मध्य काल में भी भारतीय उद्योग 
काफी उन्नत दशा में थें। ट्रवनियर नामक यात्री, जिसने मुगल काल में भारत की यात्रा 
की थी, सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में लिखता है, “भारत निर्मित वस्तुएँ इतनी 
सुन्दर होती थी कि बे तुम्हारे हाथ मे हैं, इसका ज्ञान भी न होता था व वस्त्र श्रत्यन्त 
कोमलता से बुने जाते थे... एक पौड रुई से २५० मील लम्बा कपडा बुना जाता 
था (” प्रवुलफजल ने, 'झाइने अकबरी” मे लिखा है. कि, “बादशाह सलामत चिभिन्न 
वस्तुओं का बडा ध्यान रखते हैं। कुशल कारीगर व केलाक़ार इस देश में लोगो को 
शिल्प तथा कला का प्रशिक्षण देने के लिए भ्राकर बस गये है। आगरा, लाहौर, 
कतहपुर, अहमदाबाद तथा गुजरात भ्रादि नगरो के शाही कारखानो मे कला के उत्कृष्ट 
नमूने उत्पन्न किये जाते है व उमके रग-रूप, प्रकार तथा श्रेष्ठता को देख कर“विदेशी 
यात्री भी चकित हो जाते हैं।' बरनियर ने १७वी शताब्दी के मध्य मे कुछ कारखानो 
का आँखों देखा हाल इस प्रकार लिखा है, “प्रनेक स्थानों पर बडे विशाल भवन बने 
हुए है, जिन्हे कारखाना” कहा जाता है। कसी भवन मे जरी का काम करने वाले 
व्यक्ति कार्य-सलग्न हैं, जिनका मालिक के द्वारा निरीक्षण हो रहा है, दूसरे मे स्वरां- 
कार, तीसरे में चित्रकार, चौथे मे रगसाज, पाँचवें मे सिलाई करने वाले दर्जी, भोची 
तथा अन्य कारीगर झोर छटवें मे रेशमी वस्त्र तथा महीन मलमल बुनने वाले कारीगर 
दिखाई देते हैं|” 
जस समय देश के प्रत्येक गाँव मे कारीगरों का एक समुदाय भी रहता है, 
जो किसी न किसी उद्योग मे लगे रहते हैं। इनमे से प्रत्येक गाँव मे कुम्हार, सुनार, 
लोहार, बढई, बुनकर, रगरेज, तेली आदि मुख्य थे | इनमे से कुम्हार, सुनार, लोहार, 
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चमार प्रादि तो गाँव के हुषकों के सेवकों की थ्ेशी में झाते थे, जिन्हे सेवा के बदले 
फसलो के पकने पर निर्यावत भनाज दिया जाता था। इन लोगों को खेती करने के 
लिये गांव वालो की शोर से भूमि भी दी जाती थी । नियमित कार्य के प्ंतिरिक्त सेवा 
करने पर उन्हे प्रतिरिक्त मजदूरी मिलती थी। भ्रन्य प्रकार के कारीगरो की प्रावश््यकता 
समय-समय पर पड़ा करती थी। प्रत* उतकी मजदूरी भ्रन्य ढग से निर्धारिद की जाती 
थी। यह कोई ग्रावश्यक नहीं था कि प्रत्येक याँव मे सभी कारोगर हो । यदि कोई 
गाँव छोटा होता, तो वहाँ हो सकता था कि बुनकर, जुलाहा या रंगरेज न हो । इसके 
विपरीत एक बड़े गाँव में एक से भ्रधिक लेली, जुलाहे व रगरेज भी हो सकते थे । 
किन्तु उस सप्रय उन कारीमरो में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा न थी, क्योक्रि प्रत्येक का 
कार्यक्षेत्र भिश्च-भिन्न होता था । हमारे देश के प्रत्येक गाँव मे यह विशेष प्रकार की 
व्यवस्था थी, जिसके कारण हमारा प्रत्येक गाँव समठित तथा सबल्ल था । प्रत्येक गाँव 
स्वावश्तम्बी था, किन्तु इसका प्रभाव ग्रामीण उद्योग-धन्धो पर अच्छा नहीं पडा। 
वे पिछड़े ही रह गये । 
१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुल जन-सख्या का लगभग १०वां भाग ही 
नगरो भें रहता था ) उस समय बडे नगर वें ही थे जो केन्द्रीय सरकार या आन्‍्तीय 
सरकार वी राजधानी थे, जँसे - आगरा, देहली, लखनऊ, पूना भ्रादि। दूसरे प्रकार 
के प्रसिद्ध नगर व थे, जो धामिक तीथं स्थान थे, जैसे गया, बनारस, प्रयाग, अयोध्या, 
हरिद्वार, पुरी, तासिक, कुरुक्षेत्र आदि । तीसरे प्रकार के वे नगर थे जो व्यापारिक 
केन्ध थे, जैसे मिरजापुर, बंगलौर ग्रादि । उस समय के बडे नगरो के बनने का कारण 
व्यापार एवं उद्योग नही था। इसका श्रय॑ यह नहीं है कि उनमे व्यापार एवं उद्योग 
था ही नही । यो तो सारे बड़े-बड़े नगरों में कुछ न कुछ घन्धा उन्नत दशा से था, विन्‍्तु 
उस समय के नगर भ्राधिक दृष्टि से स्वावलम्दी नहीं ये ६ प्रताज एवं प्रन्य झावश्यक 
वस्तुएं आस-पास के गाँबो से आती थी । 
उस समय के उद्योग घन्धो का सगठत अच्छा था । घडे-वडे नभरों भे ध्रत्येक 

व्यवस्ताप का एक सघ होता था। वास्तव मे वह एक प्रकार की मंत्री समितियाँधी 
जो सदस्पता, वस्तुओ के गुण भ्राद पर नियय्रण रखती थी। इनके पॉस पूंजी की 
कमी थी । कारीगर वहुधा अपने आहको की माँग पर, उत्तके द्वारा दिए हुए कच्चे 
साल को सहायता से, उन्की इच्छानुसार वस्तुओं का मिर्माण करते थे। मगरों में 
साख का भी गच्छा प्रबन्ध था, अत छोटे-छोट़े कारीगर भ्रपने:अपके, साहूझाएो, से, ऋत), 
लेकर भी अपना उद्योग छोटे पैसाने पर स्वतन्त्र रूप से चलाते थे। उस समय मध्यस्थ 
नही होते थे । उस समय के कारीगरो का व्यवसाय परम्परागत था, श्रत्तः उनका 
कला-कीशल एवं होशियारी शक भ्रकार से पैतिक सप्त्ति का ही रूप है । जितना ज्ञाव 

पिता को होता था, उतना ही ज्ञान उनके वशजो वो ब्राप्त होता था। परत. उनके 
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कार्य करने की पद्धति में कोई विशेष अन्तर नहीं हो पाता था। उस समय के महाजन, 
साहुकार तथा पेढियाँ कारीगरा को कच्चा माल देते तथा उनके हारा बनी हुई बस्तुमी 
को खरीदने में सहायता देते थ । 
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अध्याय ४ 


अतीत के उद्योगों की अवनति 


( ए९थाा।€ ० एग्राए विव09९5 ) 








प्रारस्भिक्र+- 


१७वी शताब्दी के मध्य से भारत के उद्योग धन्धो ने प्रसशनीय प्रगति की। योरोपीय 
देशो मे भारत का बना हुमा माल बहुत बडी मात्रा म॑ ग्रायात किया जाता था। 
इंज्धलैण्ड हमारा प्रमुख खरीददार था । इज्जलैण्ड मे भारतीय वस्नो की बहुत माँग थी, 
और घर-घर भे भारतीय वस्लो का प्रयोग किया जाता था। परन्तु कुछ समय बाद 
भारतीय उद्योगो का एकाधथिकार समाप्त होने लगा। इज्जूलैण्ड के व्यापारियों मे 
प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होने लगी । अपने देशी उद्योगो को सरक्षण देने हेतु सम्‌ 
१७०१ व १७२० मे उन्होने पालियामेट को प्रभावित करके ऐमे कानून बनवाये जिनके 
द्वारा भारतोय वस्क्रो का प्रयोग वर्जित हो गया। उन दिनो भारतवर्ष मे विदेशों से 
इतनी भ्रधिक मात्रा मे विदेज्ञी मुद्रा श्रातो थी कि विदेशी व्यापारी भारत से ईर्ष्या 
करने लगे । फलतः उन्होंने श्रपने देश मे श्रोद्योगिक विकास के प्रयत्त शुरू किये एवं 
भारतीय झरायात कम कर दिये । शन -शने. भारतीय उद्योगो का पतन होने लगा। 


भारतीय उद्योग-धन्धो की अवन॒ति के अनेक कारण थे, जिनमे से प्रमुख निम्न- 
लिखित है-- 


हरे है! 
भारतोय उद्योगो की प्रवनति के कारण 


(१) इगलंण्ड फी श्रोद्योगिक 'ऋास्ति 

भारतीस उद्योग धन्धा वे एकाधिकार पर सबसे गहरा आ्राघात्त इगलैण्ड मे 
प्रारम्भ हाने वालो भ्ौद्यागिक ब्राति का पडा ॥ यह क्रात्ति ग्रेट ब्रित मे १८वी 
शताब्दी के मध्य मे शुरू हुई इस क्रान्ति ने इगलेड के आथिक कलेवर को पूरख्पेरशा 
बदल दिया । इसके पूव इगनेड़ के लोपा वा प्रतुख व्यवक्ताम कृपि करना ही था। 
परन्तु श्रौद्योगिक क्रान्ति न कृषि को गौर एवं उद्योग घघो वो श्रमुख स्थान दिया । 
औद्योगिक प्रति का प्रारम्भ ग्रतेक वज्ञातिक श्रनुसधाना एवं ग्राविप्कारा के परिणाम 
स्वरूप हुआ । उद्योग दे क्षत्र मे हुए कुछ प्रमुख आविष्कार निम्न थे-- 

(आ) सन्‌ १७३३ मे श्रीयुत के ( 5, ) के फ्लाइग शटिल” ने बुनने की 
कला भे एक क्रान्ति सी पंचा दी जिससे ताने की बी का शनुभव होने 
लगा । 

(व) सन्‌ १७५३ में श्रीयुत हार ग्रीष्ज ( ल७&7 (7ए९७॥९३ ) की 'स्पितिंग 
जेनी के द्वारा ८ से ५४ तागे एक साथ वुने जाता सम्भव हो गया। 

(से) सब १७६६ मे श्री झाक राइट ( 8) ५70 ) ने वादर फ़रम 
का श्राविष्कार किया जिसके द्वारा स्विग जेनी चलती थी। 

(द) सन्‌ १७६६ मे श्री जेम्स बाद ( व&छा25 ९५५ 906 ) ने टीम इ जना 
का ग्राविष्कार किया । 

(य) श्री डर्बी ( 706709 ) ने कोयले के साथ लाहा गलाने की झौर 
श्री हेबरी कोट ( पिछ्ा५ 0०/४) नेलोहे में से अशुद्ध भाग 
मिकालने की नयी युक्ति मालूम की । इसी प्रकार श्री डाडस्ले ले अनेक 
सुर्दर यन्त्रो व औजारों का आविष्कार किया । 


इन विभिन आविष्कारों ने उद्योग कृषि तथा यातायात के क्षेत्र मे एक 
क्रान्ति मचा दी। यात्रीकरण की सुविधा ने ओद्योगीकरण का विश्लेष बल दिया । 
उद्योग धधो की स्थापना वे लिए पैस की भी वहाँ कोई कमी नहीं थी । भारत के 
साथ थ्यापार मे इगलेड के व्यापारियों ने बहुत धन कमाया जिसको वे विनियोग करना 
चाहते थे । प्रतः भारत से कच्चा माल इगलड में लाकर यात्रों की सहायता स 
उसका यहा निर्मार किया जानें लगा। यन्त्र निरमित अस्तुएँ भारतीय हस्त निर्मित 
परदार्घों की अपेक्षा श्रधिक सस्ती थी, इस कारण भारतीय माल इनकी प्रतिद्वन्दिता म 
टिक ने सका । इस प्रकार श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ग्रट्ट ब्रिटेन का तो 
भन्वीकरण व औद्योगीकरए होने लगा द भारतीय उद्योग शने -शने अचनात के गडढ़ भें 
फरने लगे । यद्यपि कला की दृष्टि से भारतीय माल यन्त्र निमित माल को अपेक्षा 
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कहीं श्रधिक श्रेष्ठ था, परन्तु भ्रत्यन्त सस्ता होने के कारण यन्त्र-निभित माल ही लोक- 
प्रिय हुआ । पहले तो विदेशी मण्डियों से भारतीय माल हटने लगा झोर कुछ समय 
बाद तो भारत के बाजारों में भी विदेशी माल छा गया और यहाँ की हस्त-निर्भित 
वस्तुएं लोप होने लगी । यातायात के क्षेत्र मे भी झनेक उल्लेखनीय परिवतंन हुए । 
भारत के अन्दर रेलो व सडकों का जाल बिछने लगा। स्वेज नहर के निर्माण से 
यूरोपीय देश भी भारत के बहुत निकट श्रा गये । इस यातायात के विकास एवं जहाजी 
भाड़ों में कमी के परिणाम स्वरूप ग्रेट-ब्रिटेन का यन्त्र-निम्ित माल बडी तेजी से 
भारत के विभिन्न नगरो मे ग्राने लगा । औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र मे भी परिवतंन हुए । 
उद्योगों मे भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा । इससे उत्पादन प्रणाल्री और 
भी सरल पश्रौर छुग्स हो गयी। इसके विपरीत भारतपषं॑ में उद्योग धक्चे 
परम्परागत प्रणाली के अष्धार पर चलाए जाते थे। हमारा औद्योगिक सभठन भी 
श्रपेक्षाकत अधिक शिथिल था | यद्यपि इगल़ेंड मे भी नए-नए आ॥राविष्कारों के कारण 
उद्योगों के सगठन में विशेष हढता नहीं थी, किन्तु फिर भो वहाँ के नागरिकों व 
व्यवसायियों की कार्यकुशलता एवं हठ निश्चय के कारण ओऔद्योगिक विकास बड़ी 
तेजी से हुआ | उस समय इगलेड व भारत की ग्राथिक, सामाजिक व राजनैतिक 
दशाएं एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न थी। इगलेड मे औद्योगिक हृान्ति ने सभी लोगो 
को भ्रौद्योगीकरए में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उदाहरणार्थ, पू'जीपतियो को 
नए-नए उद्योगों मे विनियोग करने का स्वरां अवसर मिला, श्रमिको को कारखानों से 
ऊँची मजदूरी पर रोजगार मिला विशेषज्ञों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का 
अवसर मिला, इत्यादि | इन सब घटको का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि इ गलंड 
मे बडी तेजी के साथ श्रौद्योगिक प्रगति होने लगी | इसके विपरीत भारत मे राजन॑तिक 
भ्रक्नान्ति होने के कारण विकास की गति बहुत घीमी रही । यही नही, भारतीय मण्डियो 
में यन्त्र-मिमित सस्ता माल झा जाने के कारण देशी उद्योग घन्धों पर भो इसका 
बुप्रभाव पडा । हमारे उद्योग-धन्धो का उत्पादन गिरने लगा एवं श्रम्रिको को छटनो 
घुरू हो गई। इस छटनी व बेरोजगारी ने समाज मे एक हलचल पैदा कर दी एवं चारो 
प्रोर निराशा का वातावरण छा गया । झ्रत* स्पष्ट है कि हमारे श्रतीत के उद्योगों 
के विनाश का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रान्ति का प्रादर्भाव था । 
(२) भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश माना गया-- 
हमारे उद्योगो के विनाश का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह्‌ भी था कि ग्रेट 
ब्रिटेन ने प्रपता स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत को उपनिवेश बनाया। उसकी 
ग्राथिक व श्रौद्योगिक नीति भारतीय हितो के विरुद्ध थी । भारत से कच्चा माल ले 
जाकर इगलेड म यन्‍्त्रो की सहायता से उससे विभिन्न प्रकार के निर्मित पदार्थ बनाए 
जाते थे और फिर दरबस भारतीयों को ही बेचा जाता था | भारत के प्राचीन भाधिक 
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व सामाजिक कलैवर को भी उन्होने बिगाड़ दिया एवं इस देश मे भी पूंजीवाद के पंग 
को पैदा कर दिया ] पृ जीबाद के विकास के परिणामस्वरुप समाज दो खण्डो में विभक्त 
हो गया-पूजीपति और श्रमजीवी । इन दोमो वर्गों मे पारस्परिक कलह के कारण 
औ्रौद्योगिक उत्तादन को बडी क्षति पहुँची । मारत की मीघी-सादी व्यवस्था पर तवीन 
परिवर्तनो व पूंजीवाद का बहुत बुरा प्रभाव पडा , यहाँ की श्रान्तरिक अर्थ-ब्यवस्था 
छिन्न-भिन्न हो गईं। यहाँ के लोगो के पास न तो तान्त्रिक ज्ञान था झोर न पर्याप्त 
पूंजी ही, फलतः हमारे उद्योग नए परिवर्तनों का सामना न फर सके भौर कुछ समय 
तक लडखडाने के बाद उनका विनाश होसे लगा ।* 
(३) भारतीय माल पर प्रतिबन्धात्मक फर-- 
इतमा ही नही, अपितु इ गलेड मे कानून द्वारा भारतीय वस्तुएँ, जैसे छीट, 
कैलिको ग्रादि का उपयोग रोकने के लिये प्रयत्व किये गये तथा इन वस्तुओं का उप- 
योग करने वालों को दण्ड दिया गया | इसका भी एक उदाहरण मिलता है, जब एक 
श्रैप्र ज महिला ब्रिटिश सभा-गृह भें गई, ज़्व उसके पास भारतीय कैलिको का रूमाल 
था, इसलिये उसे ५० पौड से दडित किया गया । भारतीय हितो के विरुद्ध प्रतिबधा- 
त्मक काजून पास कराने में इ गलेड के उद्योगपति इस कारण और भो सफल हुए, 
क्योंकि भ्ौथोगिक क्रान्ति मे उनके हाथ बहुत मजबूत कर दिये थे। इ गलेड में पूंजी- 
पतियों का एक ऐसा झक्तिशाली वर्ग पैदा हो गया था, जो ग्रपनी इच्छामुसार कठपुतली 
की भांति क्षासन को नचा सकता था । ऐसे कानूनों का क्ुप्रभाव यह हुआ कि भारतीय 
भाल के लिये ब्रिटेन का बाजार विल्लकुल बन्द हो गयां। इससे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय 
ज्यापार को बहुत बडा धक्का लगा एवं उद्योग-धन्धों का विकास रुक गया | वास्तव में 
भारतीय तिर्माताप्रों क त्याग के परिणामस्वरूप ही मेनचेस्टर आदि के उद्योग पतपे 
एवं भारतीय उद्योगो की अवनत्ति होती गई।* 
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(४) ईस्ट इण्डिया कम्पनो के एजेंटों द्वारा अत्याचार व ब्रिदिश्वन्शासन फी घातक 
आझाधथिक नीति-- 

भारतीय उद्योगा की अवनति का प्रारम्भ ईस्ट इडिया कम्पनी के आगमन 
से हुआ । छुरू भे इस कम्पनी का उद्देश्य भारतीय उद्याग निभित माल को विदेशों मे 
निर्यात करके लाभ कमाना था, किन्तु इस नीति मे क्रमश परिवर्तन होने लगा, 
जिसका प्रभाव हमारे उद्योग घन्धो पर बहुत बुरा पडा । बदलती हुई नीति का मूल 
उद्देश्य ही भारत से कच्चा मात्र निर्यात करना एवं निमित माल आयात करना हो 
गया । भ्रत्याचार करके तथा अनेक कूटनीतिया के सहारे भारतीय उद्योगो को गिराया 
गया । सन्‌ १५१३ भे तो यह बिलकुल ही निश्चय कर लिया गया कि भारत के 
उद्योग धधो को नष्ट कर दिया जाये, व इ गलेड के व्यापार को बढाने के लिये वहाँ 
का बना हुआ माल भारतवासिया के सिर बलात मढ दिया जाये । जिस समय पालिया- 
पेट मे इस विषय पर बहस हो रही थी, तो एक सदस्य श्री टीरने! ने अपने व्यात्यान 
में स्पष्ट कहा था --“प्रव से सामान्य सिद्धान्त यह होगा कि इगलिस्तान श्रपने यहाँ 
का बना हुम्ना माल बलात भारत मे बेचे श्रौर उसके बदले मे भारत की बनी एक 
भी वस्तु न ले ) यह सच है कि हम रुई अपने यहाँ श्राने देंगे, किस्तु जब हमे पता 
लगेगा कि हम मकीनों के द्वारा भारतवासियों की अपेक्षा अधिक सस्ता कपडा बुन 
सकते है, तब हम उनसे यह कहेंगे कि तुम कपडा बुनने का काम छोड दो और हमे 
कच्चा माल दो, हम तुम्हारे लिये कपड़ा बुन देंगे ।” ईझट इंडिया कम्पनी के 
सचालको ने कम्पनी के भारत स्थित अधिकारियों को यह झादेश दिया कि भारत में 
वस्त्र-शिल्पियो पर कडा नियन्त्रण रखा जावे, जिससे वे केवल विश्लेष प्रकार का कपडा, 
विशेष नम्बर के सूत से ही बुन सकें । बुनने की मात्रा भी नियल्त्रित कर दी गई। 
भारत के अच्छे-प्रच्छे कारीगरो को कम्पनी की इच्छानुसार काम करने एवं अपने द्वारा 
निर्भित वस्तुओं को निश्चित मूल्यों पर बेचने के लिये बाध्य क्रिया मया। इस प्रकार 
ईस्ट इ डिया कम्पनी ने भारतीय शिलयो को चारा भ्रोर से कड़े नियन्त्रण मे रख 
कर भारतीय कला-कौशल का गर,; . था। 
(5) रत, १८३३ से ईस्ट दू पिए; ऋापय कम ध्यएणरिएक 'एकारीयदगर का सलायस-- 

ईस्ट इ डिया कम्पनी ने भारत के साथ व्यापार करक्षे खुब लाभ कमाया । 
इस कम्पनी के सचालको व व्यापारियो की आयिक समृद्धि को देख कर इ गलेंड 
के ग्रन्य लोगो मे मो भारत के साथ व्यापार करने की उत्कठा पैदा हुई। उन्होंने 
अपनी सरकार से प्रार्थना की कि ईस्ट इंडिया कम्पनी का व्यापारिक एका- 
घिकार समाप्त होना चाहिये एवं श्रन्य लोगो को भी भारत के साथ व्यापार करने 





4 ० प्रपतापढए व ॥5 घ्रछ४5७ ण॑ (१007०05, 383 


#६] 
का प्रधिकार मिलना चाहिये | फलतः सद्‌ १८३३ में भारतीय व्यापार सबते लिये 
छुल गया। प्ररेली व्यापारिक संस्था के रूप मे ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रस्तित्व 
समाप्त हो गया। भारत के आर्थिक विकास का एक नया श्रष्याय प्रारम्भ हुझा। 
आरत के साथ व्यापार करने की स्वरन्वता की घोषशा के साथ, विदेशी पूँजी व 
निजी उपक्म का भारत में शायात शुरू हो गया । ईस्ट इ डिया कम्पनी ने तो अपना 
परंपरागत व्यापारिक क्षेत्र कायम रखा एव पुराने ढगो से वह व्यापार करती रही। 
परन्तु जो तये व्यवसायी व साहसी भारत मे झ्राये, उनका उद्देश्य ही भिन्न था। वे 
केवल व्यापारी ही नही, वरन्‌ वास्तव में भारत भें ब्रिटिश माल के लिये बाजार 
खोजने के लिये श्राथे थे । ये नये उपक्रमी पुराने व्यापारियों को भाँति माल खरीदने 
के लिये नहीं वरन्‌ इ गलेड का यन्त्र निर्मित माल बेचने के लिये आये थे। इनकी 
कुवेष्ठाप्रो ने भारतीय उद्योगों पर बजूपातें किया । जैसे-जैसे इनको सफल्नता मिलती 
गई, बैसे-बैसे भारतीय उद्योगों की अवनति होती गई । 
(६) भारतीय श्रथ॑ष्यवस्था का विशिष्टीकरण-- 
लकाशायर व मैनचेस्टर की सूती वस्त्र मिलो के लिये पर्याप्त मात्ना में 
निरन्तर भोजन (प्र्थाद्‌ कपास) प्राप्त करने के लिये मारतोय प्रथं व्यवस्था का 
कलेवर बदल दिया गया ; सद्यपि पहले भारत जितना ऋृषि-प्रधान था उतना ही 
उद्योग प्रधान भी था, परन्तु ईस्ट इ डिया कम्पनी तथा इसके बाद ब्रिटिश छासत ने 
हमारी अर्थ॑-व्यवस्था के विशिष्टीकरणा पर अधिक बल दिथा ) ऐसा कहा गया कि 
भारत केवल कृषि-प्रधान देश ही है, अतएवं कपास, जूट, चमड़ा, [तलहन ग्रादि कच्चे 
प्रौद्योगिक पदार्थों के उत्पादन म विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिये । भूमि की उत्पादकता 
को बढाने के लिय व उन्नत बीज, उन्नत खाद श्रादि के लिये अनेक प्रयत्न किये गये। 
सिंचाई की सुविधाम्रो को वृद्धि की गई | कहने का तात्पयं यह है कि कृषि-पदार्थों की 
किल्‍्म व मात्रा को बढाने की दिशा मे समस्त शक्तियाँ केन्द्रित हो गई । इस केन्द्रीय- 
करण का दुखद परिणाम यह हुआ कि भारत केवल कृति प्रधात देश ही रह 
गया और हमारे उद्योग-धस्धे एक-एक करके, 0८हाने लगे । अधिक झाय के कारण 
भारतीय कूपको की क्रय-शक्ति भी बहुत बढ गए और वे विदेशी वस्तुप्रो के खरीदने 
में समर्थ हो गये । अतः देश से कच्चे माल का निर्यात शुरू हो गया एवं विदेशी माल 
का आयात शुरू हो गया । 
(७) विविध कारण-- 
भारतीय उद्योगों के पतन के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ प्रन्य घटक 
भी इसके लिए उत्तरदायी है, जिनमे से निम्नलिखित उल्नेखनीय हैः- 
(प्र) राजा व नवाबो का अन्त--ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारत में राजवैतिक 
प्रासन जघाते के बाद अपना रुख प्राविक आसत जमा कर भारत के आधिक शापण 
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की ओर किया ! ईस्ट इन्डिया कम्पती के प्रास राजसैतिक सत्ता जाने से भारतीय 
राजा व नवाबो की स्थिति विगड़ गई। परिणामस्वरूप राजा महाराजाप्नो द्वारा 
कलात्मक व दस्तकारी की वस्तुओ की जो माँग थी, वह नष्ट प्राय: हो गयी । इससे 
भारतीय उद्योगो को गहरा आथिक धक्का पहुँचा । ला डलहौज़ी को विनाशकारी 
नीति के कारण देश की छोटी-छोटी राजधानियाँ भी लुप्त हो गयी, जो प्राचीन कला- 
कौशल की केन्द्र थी और जहाँ हमारे शिल्तियो को प्राश्नव मिलता था। इससे बची 
हुई कला-कौशल की माँग भी लुप्त हो गई । 


(ब) नये सामस्तवादी वर्म का उदय--राजनैतिक सत्ता जाने के परिणाम- 
स्वरूप भारतीय राजा व नवाबो की सत्ता का अन्त हो गया श्रौर एक नये समाज का 
डदय हुआ, जिसे हम सामन्‍्तवादी वर्ग कह सकते है, इस वर्ग का उदय ब्रिटिश शासको 
ने अपनी शासन-प्रणाली का सचालन करने के लिए किया, जो शरीर से एवं जन्म 
से भारतीय थे, परन्तु उनकी आत्मा व विचारधारा अपने शासको की भाँति ग्रे जियत 
मे श्रोत-प्रोत थी )९ यह सामन्तवादी वर्ग 'काला आदमी” होते हुए भी भाषा, रहन- 
सहन तथा भअ्रँग्रेजो की श्रन्‍्धी नकल करने में अ्रपता गौरव समझता था। भारतीय 
उद्योग-धन्धो पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पडा । ये लोग साहब की मरजी सम्पादन 
करने के लिए साहबी ठाठ-बाट मे एवं विलायती लिवास में रहने लगे, जिससे देशी 
वस्तुओं की श्रपेक्षा विदेशी वस्तुएं ही उनके ढारा अ्रधिक भ्रयोग की जाने लगी | यदि 

* इस वर्भ द्वारा कुछ देशी वस्युएँ खरीदी भी जाती थी तो वे विशेष कलात्मक एवं मृल्य- 

। वान न होते हुए सस्ते मूल्यों की थी । इन सब कारणों का सामूहिक परिण्याम यह 

हुआ कि भारतीय उद्योगों मे कलात्मक एवं मौलिक वस्तुओं के उत्पादन को गहरा 
आधघात पहुँचा । 


(स) व्यापारिक गिल्डस्‌ का पतन व्यापारिक गिल्डस्‌ से तात्ययं उन सस्थाप्रो 
का है, जो माल की किस्म, मूल्य,/ बिक्नी का स्थान, श्रमिकों के काम के घन्दे तथा 
काम की अन्य शर्ते , सभी कुछ ।नेर्घोरित करती थी। गिल्ड समान पेशे के लोगो मे 
सहयोग, अञत्तत्व तथा मैती की भावना प्रोत्साहिल करते थे एवं बाहरी लोगों से 
अपने सदस्यो की रक्षा करने थे । परन्तु जब॒ से भारत मे क्निटिश शासन की नीव 
जमने लगी तब से व्यापारिक गिल्डस्‌ का सगठत शिथिल पड़ने लगा । व्यापारिक 
गिल्डस्‌ के घिनाश से भी हमारे ग्रोद्योगिक संगठन को बहत बडा धक्का लगा और 
उनकी अवनति होने लगी । 
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(8) पन्‍्च्रों के निर्यात पर प्रतिवन्‍्ध--यदि भारत भी श्रोद्योगिक क्रान्ति द्वारा 
प्रदान किये हुए यन्‍्त्रो व आविष्कारों का प्रयोग करता तो भी हमारे उद्योगों को 
दुदिन न देखन पड़ते । परन्तु जितने भी नये आविष्कार हुए वे सब ग्रोट-ब्रिटेत तक ही 
सीमित रहे तया तयी मशझ्ीनो का प्रयोग मो केवन्न क्रिठेन के ही कारखाना में क्या 
गया । ब्रिटेन से यस्त्रों के निर्यात पर कठोर नियन्तझ लगाया गया, परिणाम यह 
हुआ कि भारत यन्त्रो की सहायता स बड पैमाने पर उत्पादन न कर सका, भरत इसका 
निर्माणी व्यय बहुत अधिक होता था जबकि इड्डलेंड मे उत्पादन के व्यय बहुत कम 
थे । इस प्रतित्मा ने भी भारतीय उद्योगा पर कुठाराघात किया । 

(य) यातायात के साधनों में वृद्धि--इसी युग मे यातायात व सन्देश-वाहन 
के क्षेत्रों मे भी प्रनेक उल्लेखनीय परिवतन हुए। उदाहरण के लिये सन्‌ १८६६ म 
स्त्रेज नहर के निर्माण से यौरोपीय देश भारत के बहुत निकट आ गये । भारत में भी 
सडको व रेला के जाल क कारण्य प्राय सभी तगर एक दूसरे स सम्बद्ध हो गये । 
फल यह हुप्रा कि' यन्त्र निधित विदेशी माल बडी सुविधा से भारत म आने लगा एवं 
ग्रात;रेक यातायात के सपनों ने देश के सभी बाजारों में उपे बिछा दिया। इसमे भी 
भारतीय उद्योगपति हतोत्साहित हो गये एव भारतीय उद्योग भ्रवनति की ओर पअग्रसर 
होने लगे । 

इस प्रकार सन्‌ १८६८० तक भारतीय हस्तकला का प्रूणा विनाश हो गया और 
उनकी सुरक्षा के लिये कोई भी माग तही रहा | मुक्त व्यापार (7९8 77७68) की 
नीति ने जब पर ममक छिडकने का काय किया ! रेलबे भाडानीति मे भी भारतीय 
उद्योगों के विनाश एवं विदेशी वस्तुओं के वितरण में योग दिया । 
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आधुनिक उद्योगों का प्रादुर्माव एवं विकास 
( एणणाफ़र जाएं 00श॒०फुग़राशा। ण॑ [एण॑0श॥म ]0057540९5 ) 





प्रारस्भिक-- 
हमारे उद्योग-धन्धो का विनाश गाँयो की अपेक्षा नगरो मे ही अधिक प्रवल था। इस 
विन्ताश का सबसे भयकर परिणाम यह हुआ्ना कि जो कारोगर नगमरों मे रहकर अपने 
हस्त-कौशल से अपना तथा अपने कुठ्ुम्ब का जीवन निर्वाह कर रहे थे, भ्रब उस साधन 
के छिन जाने के कारण नगर छोडकर गाँवा म जाकर बसने लगे। वहाँ जाकर कुछ 
कारीगर तो प्रपनी भूमि पर करृप करने लगे और जो गरीब ये तैथा जिनके पास भूमि 
खरीदने के लिए धन नहीं था, वे खेतो म मजदूरी करन लगे । इस प्रकार कृषि भूमि-पर 
जन सझ्या का भार बढने लगा । इ गर्लण्ड से भी औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप वहाँ 
के हस्त-कौशल कारीयरो को ग्रपने उद्योग-घन्धा का छोडना पडा था, किन्तु वहाँ हमारे 
देश की तरह कारीगर गाँव की ओर नहीं गय। हाँ, कुछ समय के लए व बेकार 
अवश्य हो गये! किन्तु उस देश की औदयोगयिक नीति एव आथिक स्थिति दूसरे प्रकार 
की थी जब यत्रो की सहायता से वस्तुश्रो का उत्पादन बडी मात्रा में होने लगा, तो 
कारीमरो की भ्रधिक आवश्यकता हुई । अत, कुछ लागा ने, जो बेकार हुए, कारखाना में 
मजदूरी करना आरम्भ कर दिया। यन्त्र निर्माण करने वाले कारखानों में भी बहुत से 
मजदूर काम पर लग गये। यन्‍्नो की सह्ामता से बनी वस्तुएं हाथ की बनी हुई 
वस्तुओं से काफी सस्ती होती थी । अतः उन वस्तुओं की माँग देश झौर विदेश में 
अधिक होने लगी । इस बढ़ती हुई माँग का पूरा करने के लिए भ्रधिक उत्पादन होन 
लगा, जिसके लिए अधिक मजहूरो की आवश्यकता हुई । इतना ही नही, रेलों के 
कारखानों मे, जहाजो के कारखाना में, रेलो मे काम करने के लिए, जहाजो तथा 
बन्दरगाह में काप्त करने के [लैए मजदूरों को अ्रधिकाबिक श्रावश्यकता बढ़ गई। 
व्याणर मे भी वृद्धि हुई। इसी प्रकार खाना मं, सडकें बनाने आदि के लिए भी मजदूरों 
को माँग बढी | सक्षेप मे, वहाँ चारो ओर से मजदूरो की माग दित प्रति दिन बढने 
लगी । भ्रतः जो कारीगर बेकार हुए उन्‍्ह किसी कारखाने में काम न मिला, क्योकि 
उस समय कोई भी कारखाना नहीं खोला गया । जिन वस्तुओं को प्रतियोगिता हमारे 
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देश के बाजारों मे होती थी, उनका निर्माण इगर्॑ण्ड में होता था। प्रतः यहाँ के 
कारीगरो बे लिए क्ृपि के ब्रतिरिक्त अन्य कोई भी व्यवसाय नहीं था जिसको वे 
अपनाते । इगलेड मे औद्योगिक क्राति का वहाँ वी जनता पर अच्छा प्रभाव पडा | इन 
लोगों की श्राधिक दश्ञा उन्नत हुई, किन्तु हमारे देश की जनता वी स्थिति दिन प्रति दिन 
गिरने लगी । 
आधुनिक उद्योगों का प्रादुभवि-- 

समय परिवरतंनशील है । इसी सिद्धान्त के अनुसार हमारे देश मे भो समय की 
गति के साथ परिवतन ग्राने लगा । सन्‌ १५८५० के बाद विदेशियों ने अपने स्वार्थ के 
लिये लाभ कमाव की हृष्टि से, इस दश के उद्योग-धन्धो में परिवर्तत करना ग्रारम्भ 
किया झौर ग्रव यहाँ भी धीरे-धीरे भाधुनिक उद्योग बढने लगे । हमे अब देखना है कि 
इन ग्राधुनिक उद्योगों का जन्म किस प्रकार हुम्नमा और वे धीरे-धीरे किस प्रकार 
उन्नत हुए ॥ 

इस उद्योगा को हम दो भागों म विभाजित करते टै--वर्गीचा उद्योग 
(१2॥878007 -7008॥7% ) श्र निर्माणी उद्योग (9860॥079 490080 ) । 
५ श्रेणी के उद्योगो से नील, चाय और कॉफी मुख्य है। यो तो उपयु'क्त दोनों देन 
यूरोप की हैं, किन्तु दूसरे प्रकार के उद्योग का सम्बन्ध यूरोप मे हुए प्राधित सक्नमरण 
से है । 
बगोचा-उद्योग का श्रीगणेश--- 

बगौचा-उद्योग का श्रारस्भ यूरोपीय लोगो द्वारा ही हुआ । इन्होने श&बी 
शत्ता दी के मध्यकाल के बाद ग्रधिक उत्साह से कार्य करमा प्रारम्भ किया, क्ष्योकि इस 
समय के पू्वे उन्हे प्रनेक कठिनाइया का सामना करना पड़ता था, जिनमे (श्र) ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी द्वारा अधिकार पर रोव लगाई जाना, (ब) झ्ावागमन के उपयुक्त 
साधनों मे कमी होना, (स) जन-सपघूह का दूरूदूर के स्थानों पर रहना, श्रादि 
मुख्य थीं। 

नील की कृषि भारतीय अनेक वर्षा से करते आ रहे थे ओर विदेशों व्यापार 
भी उन्नत दशा म था। जब ईस्ट इण्डिया कम्पत्नी इस देश में ग्राई, तो उसने भी मील 
के; रण का काफ़ी व्यापार किया । कम्पनी न नील की उनच्चति करने के लिए पश्चिमी 
द्वीप समूह से होशियांर लांगो का वगाल में लाकर वदसाया। किन्तु खेती करने वालो 
की झ्राथिक दक्शा भी बिगडती गई । यूरोपीय लोगो ने जबरदस्ती श्रग्रिम रकमे देकर 
सती करवाई । चाहे जो हो, सन्‌ १५६० में वगोचा उद्योग उन्नति के शिखर पर पहुँच 
गया और भारत से निर्मात की जान वाली वस्तुओं मे यह भी एक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
मिनी जाती थी। सत्‌ १८८० से सत्‌ १८६५ तक इस उद्योग से स्थिरता रही । सन्‌ 
१८६४-६५ में नोल का व्यापार अपने पिछले वर्षों से सबसे ग्रधिक था। सन्‌ १८६७ 
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के बाद इस उद्योग की खेती 'और निर्यात का पतन होने लगा ।" सन्‌ १६१३-१४ में 
तो नील का निर्यात सन्‌ १८६५ के निर्यात का है ही रह गया। 
भारत में चाय की खेती का पहली बार जन्म सन्‌ १८२० में हुआ था। सन्‌ 
१८३५ मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रयोग करने के लिए एक खेत लगाया। पाँच वर्ष 
के पश्चात्‌ यह काम 'श्रासाम टी कम्पनी' ( 89४७7 6७ (2०7॥एगए ) को दे 
दिया गया । सन्‌ १८४२ में पहला निजी बगीचा प्रारम्म हुआ । इसके बाद चाय की 
कृषि दिन प्रति दिन बढने लगी । 
सन्‌ १८६० के बाद श्रासाम के चाय के खेतो पर काम करने वाले मजदूरों 
की सख्या कम पडने लगी, अतः बगाल की ओर से मजदूर लाए जाने लगे । उनकी 
आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्ञोचनीय थी ! उनके साथ गुलामो ज॑सा व्यवहार होता था। 
बहुत से उद्योगो को बडा धक्का लगा । किन्तु सन्‌ १८६८ के बाद सुधार होने के कारण 
चाय की खेती देश के श्रन्य भागो में, जैसे-- पजाब एवं नीलगिरी की ओर की जाने 
लपी | १९वीं इछाताब्दी के अन्तिम तीस वर्षा मे न केवल चाय की कुल उल्रादन 
मात्रा ही बढी, वरन्‌ कृषि के ढगो मे परिवर्तन हाने के कारण तथा यन्‍्त्रो बे उपयोग 
से प्रति बीघा उत्पादन मात्रा मे भो वृद्धि हुई। सयुक्त राज्य के बाजारा में भारतीय 
चाय ने चीन की चाय को प्रतियोगिता मे बिठा दिया । सन्‌ १६०३ मे भारतीय चाय 
की माँग बहुत बढी । सन्‌ १८६४५ के बाद जब उत्पादन अधिक हुआ, तब मूल्य मे कमी 
हो गई, सन्‌ १६०२ से १९०६ तक खेती कम हो गई और बाजार में भी मन्दी छा 
गई । किन्तु कुछ समय बाद पुन' बगीचा-उद्योग उन्नति करने लगा और भारतीय चाय 
विदेशों को निर्यात की जाने लगी । 
कॉफी की खेती का आरम्भ १७वीं झताब्दी मे मूर (१097) व्यापारियों 
द्वारा हुआ था और इसकी खेनी दक्षिणी भारत के कई भागो में हाती थी । यो तो 
पहला बगीचा यूरोप के लोगो के द्वारा सन्‌ १८४० में लगाया गया, किन्तु सब १८६० 
तक काई विश्वेष उन्नति गही हुई | इसी बीच यूरोप के लोग दक्षिण-पश्चिम शिमोगा, 
मन्जिराबाद के दक्षिण भाग मे, कु तथा वयानद के हिस्सों मे बस गये । सन्‌ १८६० 
से लेकर सन्‌ १८७६ तक कॉफी का निर्यात पहले से दस गुना हो गया | इस प्रकार 
इस अवधि में यथेष्ठ उन्नत्ति हुई । किन्तु सत्‌ (८७६ से श्ूझझ बक कॉफी के पत्तों से 
बीमारी फैलने से भारत एवं लका में खेती रुक गई। दूसरी ओर ब्राजील की कॉफी 
भी प्रतियोगिता मे आ गई । क्न्तु थोडे समय बाद वहाँ कुछ राजनैतिक अ्रडचनो के 
कारण, भारतीय कॉफी के मूल्य में फिर वृद्धि हो गई। यह उन्नति सब्‌ १८५६ से 
१८६६ तक होती रही । काफी के खेतो भे काम करने वाले मजदूरो मे बहुत से ऐसे 
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मजदूर थे, जो भासपास के गाँव सै प्रपती खेती से भ्रवकाश मिलते पर प्रपनी भ्राय 
बढ़ाने के लिए आ-जाया करते थे । हि 

इस सम्बन्ध में एक स्मरणोय बात यह है कि अ्रव तक जो यूरोप विशासी 
केवल व्यापार तक ही सीमित थे, वे ६६वीं शताब्दी के मध्य से उत्पादन मे भी 
प्रत्यक्ष रूप से पूंजी लगाने लगे। इससे पूजो के साथ भारत को प्रौद्योगिक प्रबन्ध का 
भी एक नवीन दृष्टिकाण मिलता है | 
निर्माण उद्योगी का श्रीगरणेश -- ह 

जहाँ तक निर्माण उद्योगा (७७ ४क००७४१७७ 70 ८७७४88) का सम्बन्ध 
है, उनीसवी शताब्दी के ्रारम्भ मे इनकी स्थापवा न हो सकी। तील के कुछ कारू 
खातों को छोडकर शेप सभी उयाग छोटे स्वर पर कुटीर उद्योगों के अन्तगंत होते थे । 
लेकिन रेल-माग के विकास के साथ एबं यादायात को सुलभता के कारण सत्‌ १८५१ 
जे पहुला। वत्ञ कारक्षाना दी बोम्बे स्विनिंग एण्ड वोविंग कम्पनी' बनाया गया, जिसने 
सत्‌ १६५४ मे उत्पादन आारम्म क्रिया। प्रारमिप्रिक प्रगति इतती मन्दी थी कि सन्‌ 
१८६६ तक केवल १२ वल्ल-मिल खुल पाये। इसके वाद भ्रमरीकन गृह-पुद्ध समाप्त 
होते ही परित्यि त म सुधार होत पर इस उद्योग ने ग्राशानीत उन्नति की, जो १६वी 
शताब्दी के ग्रन्ते तक जारी रही । सन्‌ १८८५ से सद १८६० तक पाँच वर्षों के बीच 
देश में ५० सूती-मिल भौर खुल गये । सत्‌ १८६६ म अकाल तथा महामारी के कारण 
वल्ल-मिल उद्याग को क्षति पहुँची । इसी प्रकार सन्‌ १६१४ तक विभिन् बाधाओो का 
सामना करते हुए यह उद्योग धीरे-धीरे बढता ही गया ॥ 

सूती-वस्त्र मिल उद्योग के बाद जूट-उद्योग का नम्बर आता है। सन्‌ १८४५४ 
मे ही पठसन उद्योग की भी स्थापना आधुनिक ढंग पर की गई तथा सन्‌ १८६३-६४ 
में उप की जब्छी तरह उतर तेड़ोे लगे। संद्‌ १६१४ तक सिलो की सरुपा सन्‌ 
१८६६ में २८ से बढ़कर ६४ हो गई। 

इमी प्रकार खानो स कोयला निहानने में ग्रवुभिक मशीनों का प्रयोग गत 
जता के मध्य त होते लगा । यद्प्रि रातौगज की खातों से सब १८२० में ही 
कोयल। निकालना शुरू हो गया था, किन्तु सन्‌ १८६५४ तक केवल तीन खानो से ही 
कोल निहवता था । इपहे वाद रेनो की ब्रहते ले इस उप्रोत को बड़ा प्रोत्याहन 
दिया ग्रौर संद्‌ १८८० तक रादीगद तथा निहुठवर्ती भागों में लगगग ५६ खानों से 
कौपला निकलने लगा । संत १८८० मे इस उद्योग मे लाभग २० हजार थ्रसिक काम 
करते थे । सन्‌ १६१४ मे श्रम-जीवियों की सख्या १३ लाख से भी ऊपर हो गई । 

इन तीन वृंहत्त उद्योभो के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगा की भी स्थापना कार- 
लाना-प्रणाली के प्राधार पर की गई, जैस--सन्‌ १८६६ मे कानपुर म चमड़े का एक 
बड़ कारखाना 'हारनेस एण्ड सैंडलरी फैक्ट्री! के नाम से सरकार ने खोला। इसके 
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अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश मे एक काँच का कारखाना और मद्रास प्रान्त मे लोहे तथा चमड़े 
के कारखाने खोले गए। इस प्रकार सन्‌ १६१४ तक प्राय, अधिकतर उद्योगों का 
* सूत्रपात कारखाना-प्रणाली के आधार पर हो चला था। हाँ, विकास की गति प्रवश्य 
धीमी रही । 
सन्‌ १८८० तथा १६०१ के दुभिक्ष आयोगो ने एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 
देश की झ्राथिक स्थिति को सुधारने के लिए औद्योगीकरण पर वल दिया। रण्बी 
शताब्दी के प्रारम्भ मे स्वदेशी श्रान्दोलन ने भी देश के ओद्योगीकरण के लिए आवाज 
उठाई । विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी बस्नो का प्रचार तथा कुटीर-घन्धो के 
विकास के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। परिणामस्वरूप देश मे झनेक विनियोग 
सस्थाएँ' खुली, जैसे--बेंक, बीमा वम्पनियाँ श्राद ओर साथ ही कागज, पैसिल, 
दियासलाई, साबुन, काँच आदि के कारखाने भी खुले । 
इस प्रकार भारत म आधुनिक उद्योगो का विकास १६वीं पब्रद्ध|ं शताब्दी के 
बाद पारम्भ होता है और वह भी मुख्यत योरोपीय पूंजी एवं योरोपीय विशेषशो 
द्वारा । सन्‌ १६११ की श्रौद्योगिक गणना के अनुसार, उस समय भारत में ७,११३ 
कारखाने थे, जिनमे १० लाख से अधिक व्यक्ति काम करते थे। इनमे से ४,५६६ 
कारखाने ऐसे थे, जिनमे यान्त्रिक या भ्रन्य शक्ति का प्रयोग होता था | इसी गणना के 
अनुसार उद्योगों पर निर्णय जन-सस्या २१,०५ ८५२४ थी, जिसम से बगीचा उद्योग, 
वस्त्र उद्योग, खास उद्योग तथा यातायात सम्बन्धी उद्योगों मे क्रमश, ८5,१०,४०७ , 
५,५७,५८६ , २,२४,०८५७ और १,२५,११७ व्यक्ति काम करते थे, श्र्थात्‌ श्रौद्योगिक 
जनसखस्या का ८१% भाग केवल इन चार बडे उद्योगो मे लगाया था ।* 
झौद्योगिफ विकास को प्रेरित करने... हूँ लत 855५७-२ह४ &छ-- तह ककरक्त््छ। 
वाले घटक-- | औद्योगिक विकास को बढावा 
| 














वे विभिन्न घटक, जिन्होंने प्रथम देने वाले घटक 
महायुद्ध तक भारत म॒श्रौद्योगिक 
विकास को प्रेरित किया, निम्न- 


का विनाश 
लिखित थे ,-- 


॥ 
१. ग्रामीण संगठन व दस्तकारी | 
ै हट 
२. व्यापारिक केन्द्रो का विकास । 
११) प्राज्रीण समठन व दस्तक्ारी ३, अग्रेजी भाषा का प्रचलन । 


[ 

का विमाश--जब स॒पाइ्चात्य जगत ॥। ४. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एका- 
[| 
5 दि न 





का औद्योगिक पूंजीवाद भारत में घिकार का समापन। | 
आया, तभी से हमारे कुटीर उद्योग- 
घन्धो का विनाश शुरू हो गया एव 











४५ यातायात के साधनों मे वृद्धि । ण 
६. राजनैतिक घटनाएं | 
छा 








७-० 55% | 
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हमारा ग्रामीण सयठन भी छिल्ल-भिन्न हौ गया। कलात्मक वस्तुश्नो का निर्माण 
करने थासे कारीगर बेरोजगार हो गए । परन्तु कारखाना झ्ाधार पर खोले गए नए 
नए उद्योगो मे उनको प्राश्नय मिला। अत निर्माणी उद्योगो को श्रम का अ्रभाव प्रतीत 
नहीं हुआ । इस घटक ने भ्रौद्योगिक विकास को बल प्रदान विया। 

(२) व्यापारिक केखो का दिकास--जवब से भारत भे पग्र॑ जी शासन श्ायां, 
तब से यहाँ व्यापारिक कैन्द्रो का विकास शुरू हो गया। ध्ग्रेजी शासन के पूव॑ भारत 
में भ्रनेक व्यापारी तथा राजनोनिज्ञ हिन्दू राजाग्रो ने मन्शिर बनवाए, मुगल बादझ्ाहो 
मे महल तथा मकबरे ब्नवाए भराठों वे किलो का निर्माण क्रिया, डच व पुतंगीज ने 
मिरजाघर बनवाएं, परन्तु अग्र॑ जो ने औद्योगिक भगरो का निर्माण किया। मए-नए 
व्यापारिक कैन्द्रों व बन्दरगाहों के विकास ने औद्योगीकरए को बड़ा बढावा दिया। 
पही कारण है कि आज देश मे जिन स्थानों पर उद्योग-घन्धो का अधिक घनत्त्व है, 
उनका जन्म वास्तव मे ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ ।* 

(३) प्रग्नेजी भाषा कर प्रच्लनन--सन्‌ ६८३५ से अग्रेजी भाषा भारत मे बहुत 
लौकप्रिय होने लगी, क्योकि बिना इसकी जानकारी के बैज्ञामिक व गन्य तान्तिक विषयों 
को समभना ग्रत्यन्त कठिन था। व्यावसायिक सगठन के सिद्धान्तो को समभने के लिए 
तथा पाश्चात्य प्रादर्शो पर श्रौद्योगिक प्रबन्ध को सचालित करने के लिए श्रग्नं जी भाषा 
की जानकारी वहुत जहूरी थी। भारत मे राष्ट्रीयवा की भावना को बढाने मे परग्नेजी 
शिक्षा ने बहुत मदद दी ।* अग्नेजी भाषा ने देश मे मध्यम वर्य तथा वकीलो, डावदरो, 
व्यापारियों, उद्योगपत्चियों वेक्स झादि को भी प्रोत्साहित किया । इस लोगो के सहयोग 
से भ्रौद्योगिक विकास सरलता से पनपने लगा । 


[. “जद वर 0ण 9एए९ककथतल्‍2 ३0 068 [008 ॥50 एज 482९5 छ6 
॥35फ6 वाले (90 $ए|690 था।णाठल, ॥0 385४ 6 दाए0)6  0च्ञ965, ॥(8 
॥6 सक्नाता$ ग07 88 928९8 800 (0ग्र७ छच्यांतल-$ |॥.6 (७६३॥०8॥08$, 007 85 
णिई 97796%5 [06 6 (87895, ॥07 88 (पाला ७0608 भा: श९्ठ67#7एह्र7९8४ 
00६ ज [6 ॥076 ९०000 99८४ ८898९७ ० (० फपातिधा$, 85 8॥80॥ 
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(४) ईस्ट इंडिया फम्पनो के एकाधिकार का समापन--सन्‌ १८३३ में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी वा भारत से व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त वर दिया गया 
एव प्रत्येक अ्ँग्र ज व्यापारी को भारत से व्यापार करने का ग्रवसर दिया गया। फ्ल 
यह हुआ कि भारत मे विदेशी पूंजी व उपक्रम का आयात बडी तेजी से होने लगा। 
पहले बगीचा उद्योग प्रारम्भ हुम्ना और बाद मे विद्याल एकाधिक्ृत उद्योग, जैसे छूट व 
रेल-उद्योग पनपन लगे । इस प्रकार देश में बडे पैमाने के उद्योगो का विकास 
होने लगा । 

(५) यातायात के साधनों मे वृद्धि-- देश के भ्रन्दर सडक व रेल यातायात का 
बडी तेजी से विकास हुआ । इसके अ्रतिरिक्त स्वेज बहर के निर्माण से यूरोपीय देश 
भी भारत के बहुत निकट झा गए। यातायात के साधनों में वृद्धि से कच्चा माल बडी 
सुविधा से कारखानो को भेजा जाने लगा | इसी प्रकार निर्मित माल के वितरण में 
भी बडी सुविधा हो गई | इससे भी औद्योगीकरण को बडा बढावा मिला । 

(६) राजनंतिक घटनाएं--राजनैतिक क्षेत्र की कुछ हल-चलो ने भी श्रौद्योगी- 
करण को प्रात्साहित किया । उदाहरण के लिए अमेरिकन ग्रह उद्योग ने सूती वस्् 
मिल उद्योग एवं क्रीमियन युद्ध ने जूट-उद्योग को बढावा दिया। भारत में स्वदेशी 
आन्दोलन ने भी लोगो की श्राँखें खोल दी और इनका ध्यान श्रौद्योगीकरण वी शोर 
आकर्षित किया । इस सब घटनाओं से भी भ्रौद्योगीकरण को बहुत बल मिला । 
घीमी श्रौद्योगिक प्रगति के कारण-- 

यद्यपि उपयुक्त घटको के परिणामस्वरूप भारत में श्रोद्योगीकरण कौ एक 
लहर आई एंव अनेक उद्योगो की स्थापना भी हुई, परन्तु जो भी विकास हुमा वह 
पूर्णत. भ्रनियोजित था । यही कारण है कि प्रथम महायुद्ध तक देश मे जो भी श्रौद्योगिक 
प्रगति हुई, उसके परिणाम विशेष उत्साहवद्धंक नही हुए । प्राकृतिक सम्पदा में अत्यन्त 
घनी होते हुए भी भारत में औद्योगीकरण की गति बहुत धीमी रही |" इस धीमी 
गति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-- 
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स्र्न््त्स्ड। 


। 
| 


। 
! 


| 


'प्ल्न्च्ख्छ स्प्न्यस कस्ड्स्त छ्ल्ल्च्च्द | 
घोमी प्रगति के कारण | 
१, ओऔद्योगीत रएए की योजना का 
अभाव । । 
२. ब्रिटेन को प्राथिक व औद्योगिक । 
नीति से संघर्ष । ॥] 
३, पूजीकृत उद्योगों का अभाव । 
४ ग्रौद्योगीकरण के लिए पूजी की | 
कमी ) 
५ स्वार्थ सहित विदेशी पूंजी द ] 
झपक्रम का झागमत $ ए 
६. कृषि की पिछडी दशा । | 
७ श्रौद्योगिक प्रसाधनों के सम्बन्ध 
में अज्ञानता । 


(१) प्रोद्योगीकरण को योजना 
का प्रभाव--ईसट इण्डिया अम्पनी 
तथा इसके बाद ब्रिटिश झासवो दे 
भारत के नियोजित औद्योगिक व्वि]स्त 
के लिए कभी भी कोई योजना नहीं 
बनाई । देश में जो थोडा सा झ्रौद्यो- 
गिक विकास हुम्ना उसके शुख्य कारण 
श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणाम तथी 
भारत में प्रारम्भ होने वाला स्वदेशी 
थ राजनतिक झाम्दोलन थे । १६वी 
शताब्दी तक भारत सरकार वो नीति 
उद्योग-धन्धो मे हस्तक्षेप न करने की 
रही । आघुनक उद्योगों के प्रदर्तेत व 
उनके विकास के लिए श्रथवा पुराने 


उद्योगो को ग्राथिक सहायता देने के 
लिए कमी भी सक्रिय प्रयेत्त नही किए 
गए । इसके विपरीत सपुक्त राष्ड्र, 
जमनी व जापान में उद्योग धन्धो का 
टीचर सति से विकास हुआ झर हमारे 
ही कच्चे माल गे निित वस्तुएँ बनाकर भारत के बाजारों मे बेची गई । भ्तएव 
प्रौद्योगीकरण की किसी तिश्चित योजना बे ग्रभाव में हमारे देश मे उद्योगो के विकास 
की गति बहुत घीमी रही । 

(२) ब्रिटेस की झाधिक व श्रौद्योगिक नौति से सघर्ष--भारतीय हितों का 
सदैव ब्रिटेन की ग्राथिक व प्रौद्योगिक नीति से सघप हुआ । जब कभी किसी झ्रायोग 
ग्रधवा समिति ने (जैसे दुर्भक्ष आयोग १८५०) भारत मे भौद्योगीकरणा के विकास पर 
बल दिया, तो उसकी सिफारिशों को कमी भी कार्यान्वित नहीं किया गया। यही नहीं, 


लकाज्ञापर व मँनचैस्टर के उद्योगपतियो व पूजीपतियो के हितो की सुरक्षा के लिए 
भारतीय हिंतो की बलि चढाई गई ।१ 


| 
| 


प्रतिस्पर्धा । 


| क श्रम की अकुशलता । 
£&, यातायात के विकास से 
१० राजकीय स्हयोग का अभाव | 


(०००५2 2२२००५० (क्लर्क करा). िल्स्कपप2 





] व (00थ्राप्रह्माए३ 8लण प्० जजाव एश ] ७७६ ॥976व (0 8 
"शाप गरएशव्णि 0950 छह सणग्रटक घा0 मा0णच्चा)त्री 26॥९॥300,9870 प्री 
€णॉल्लाणा थाए त55६फ्राएथशाणा ण॑ एशा्राटाटर्वा बात परत] ॥0िए8- 
परणा 6 हवा ६8५ 0008, 096ए87, १(8६ तए० उ्यागदा ॥0 8 #िए शिष्ाष्टी!:0 
इ00एत7्8 ठतीटट5 भा (9 बाज एजजवरथरव घाव इलालग फगाद) गा 4 
एशा रण (90एथाए/थां 

५ 


>-रिव्कणा ण॑ पताब [7५ ए०प्रप्पाश्थ00, एथट४० 68 


[ १७ 


(३) पूंजो उद्योगो का क्रश्ाव--प्रारम्म से ही भारतवर्ष मे औद्योगिक प्रगति 
पूर्शेत: अनियोजित रही । यहाँ उपभोक्ता उद्योगो ((!075छा96% ते प७768) 
को स्थापना की गई परन्तु पूजीगत उद्योग, जेसे यन्न निर्माण करने वाले उद्योग, 
भारी रासायनिक उद्योग, जहाज निर्मारण करने वाले उद्योग, इजीनियरिग उद्योग, श्रादि 
की स्थापना की दिशा मे नेक मात्र भी प्रयत्व नही किए गये । अश्रक, मैगनीज, 
लोहा आदि पदार्थों से इस्पात बनाकर हम अधिकाशतः इनका निर्यात करते रहे । 
फलत; हमारी श्रौद्योगिक प्रगति धीमी रही । 

(४) श्रौद्योगीकरण के लिए पूंजी को क्॒मो--भारत मे यद्यपि प्राकृतिक 
प्रसाधनो की भारमार रही है परन्तु पूंजी की स्देव से कमी रही है | श्रधकतर लोग 
जमीन मे गाड कर अथवा गहनो अथवा प्राभूषणो के रूप मे रुपयों को जोडकर रखना 
अधिक अच्छा समझते है । झ्ौद्योगिक सस्याप्रो के श्रश अथवा करण पत्रो को क्रय करके 
ओऔद्योगीकरर मे थोग देना वे हितकर नहीं समभते । जनसाधारण की इस सामान्य 
प्रवृत्ति के कारण भी भौद्योगिक विकारा की गति बहुत धीमी रही। 

(५) स्वार्थ सहित बिदेशी पूजी व उपक्रम का श्रागमम--मारतव्ष में भ्रभेक 
उद्योग्र धन्धो की स्थापना की गई और विदेशी पृ'जी व उपक्रम ने भी इसमे सराहनीय 
सहयोग दिया, परन्तु विदेशियों ने अपने स्वार्थ को सदैव प्राथमिकता दी । श्रधिकाशत : 
विदेशी पू'जी बगीचा उद्योग, रेल-उोग व जूट उद्योग मे ही लगाई गई । ऐसे उद्योभो से 
विदेशी पूजी दूर ही रही जिनसे विदेशी हितो पर प्रभाव पडता ।* 

(६) कृषि को पिछडो दक्षा--भारतीय उद्योगो की धीमी प्रगति का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण कृषि की पिछडी दशा भी रहा है। यद्यपि कृषि का वारिज्यौकरण 
हुआ, परन्तु उसके दोषो को दूर करने के लिए प्रयत्त नही किए गये । कृषि की श्रवनति 
के कारण भारतीय उद्योगो को बहुत हानि उठानी पड़ी । 

(७) श्रौद्योगिक प्रसाधनो के सम्बन्ध मे श्रज्ञानता--अपने प्राकृतिक प्रसाधनो 
के सम्बन्ध मे अ्ज्ञातता के कारण हम तीख्रता से प्रगति न कर सके । औद्योगिक शक्ति 
का प्रमुख साधन कोयला” देश के एक सीमित क्षेत्र मे ही पाया जाता है। उस समय 
जल विद्युत का लोगो को ज्ञान नही था। इस कारण भी हमारे विकास की गति 
बहुत घीमी रही । 

(८) श्रम की प्रकुशलता--जन-शक्ति की हृष्टि से तो भारत स्देव से घनी 
रहा है, परन्तु कुशल श्रम शद्ित का अभाव एक बहुत बडी बाधा भी रही है। उद्योग 


॑++ +++-तननन 
] *फुछाथणा ट्यूजांब] वीठ॒छलते पा[0.. छञक्षाशा05, 7॥8]989१8 द्वात 
77070790॥ह॥6 ॥760$0465 |[८6 ण९, ॥गादा विक्षा गरा० 0656 कटाज्ञा।55६ 
शीघ्र छतए|त ००घ्रएढ< जता पीर उाएणा$ वित्या िल्लशा ००णाताह5 ? 
न-रेंथ३ 8559,॥6 8८000 ए6ए6क्रणना। ्॑ [908 


(952), 2३8०5 24-25. 


४८ ] 


करी दान्त्रिव कला म निपुण भ्रमिका की यहाँ बहत कमी रही है । श्रश्निक्षित, झज्ञानी 
एवं छढिवादी होते वे कारण भी विवेवीक्रण अथवा आधुनिवीक रण की योजनाएँ 
सफल न हो सकी | फलत विकास की गति घीमी रही। 

(६) पातायात के विकास से प्रतिस्पर्धा--भा रतवर्ष में यावायात के साधना के 
विकास से एक स्थान से दूसर स्थान को वस्नुझो का लाता ले जाना सुलभ हो गया। 
इस शुविधा का लाभ विदक्षी निर्यातका ने उठाया । भारत की मण्वियों म॑ विदेशी साल 
छा गया । देशी उद्योग धन्पे प्रतिस्पर्धा में दिक न सके एवं हमारे विकास की ग्रति 
बहुत धीमी रही 

(१०) राजकीय सहयोग का प्रभाव--उन्‍्य देशो की सरकारा न अपने उद्योग 
धन्दो के विक्रांस के लिए भरसक प्रयत्न किये । विदेशा मे प्रशिक्षण क लिए विद्यार्थियों 
बे कारीगरों वी भजा उद्योगा का ग्राथिक सहायता प्रदान की परखु भारत सरकार 
ते इस दिशा भे कुछ भी नही किया । परिणाम यह हुआ कि हमारी औद्योगिक प्रगति 
धोमी रही। 
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अध्याय ६ 


प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक 
भारतीय उद्योगों का विकास 


(000०फाशाए ण॑ बा वा्त5ध९5 हिणा १एछणा३ छत ता छणाव छएणश ॥) 











प्रारम्भिक-- 
इस युग में निम्नलिणिति घटनाझ्रों ने विशेष रूप से भारतीय उद्योग-धन्धो को प्रभावित 
किया:--(१) सन्‌ १६१४-१८ का युद्ध युग, (२) सद १६२०-२१ में मन्दी का कोका 
(३) सद्‌ १६२१-२७ तक विनिमय दरो मे उतार-चढाव, (४) सन्‌ १६२६ ३३ तक 
विश्वव्यापी आर्थिक मन्‍्दी, (५) सन्‌ १६३४ मे नए संविधान का प्रचलन, (६) सन 
१६३७ मे देश में काग्रे स मत्रिमण्डलो का बनना, इत्यादि। इस काल में आए. 
राष्ट्रीययाद को भी काफी बढावा मिला | इसी अवधि मे सर थॉमस हॉले 
गुणा0॥88 नि&)|870) की अ्रध्यक्षता मे भारतीय झ्रौद्योगिक आयोग (सन्‌ से तो 
१८) सर इब राहीम रहीमतुल्ला (97 79)॥7॥ 0॥)97/00॥9) की श्रचलन 
में प्रशुल्क झ्रायोग (सन्‌ १६०१-२२), विदेशी पूंजी समिति (सन्‌ १६२५), जब से 
शाही कमीशन (५४४३८७)ए 00फरपाछग्जणाण 07 38000७/ 929- अंग 
केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति की स्थापना की गई 22008 
प्रथम-विश्व युद्ध एवं उसके बाद-- पा 
सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्व युद्ध के आरस्म होते ही भारत की ऑल 
प्रगति को बड़ा आघात पहुँचा, क्योकि सुरक्षा के लिए यातायात के साधनो का नियोजें.. 
होने से श्रौद्योगिक यातायात की अ्रसुविधाएं तथा ओद्योगिक आवश्यक माल के भ्रायात 
में भ्रडचनें उपस्थित हो गई । अनेक उद्योगो के लिये, जैसे कोयला, मैंगनीज, वस्त्र- 
उद्योग झादि के निर्यात मे कठिनाइयाँ आ गयी । परन्तु यह श्राघात क्षशिक ही था । 
युद्ध सामग्री बी बढतो हुई झावश्यकताओ को पुरा चरने के लिए चारो ओर से सारे 
भाई और यह श्रावश्यक समझा गया कि सभी वस्तुओं का निर्माण भारत मे ही किया 
जाय । अपनो भोगोलिक स्थिति के कारण बम्बई प्रान्त मे इस युद्धकाल मे वस्र मिल- 
उद्योग की काफ़ी उन्नति हुईं। इसी प्रकार बगाल मे जुद तथा कोयला उद्योग मे वृद्धि 
श्र 


६० 


हुईं, उड़ीसा एवं मध्य-प्रदेश मे लोहे के उद्योग का विकास हुआ और मद्रास में चमडा, 
जलयान निर्माण व सावुन उद्योग को बडा प्रोत्साहन मिला। देश तथा विदेशों से 
भारतीय उद्योग निर्मित वस्तुओं की माँग म॑ वृद्धि होने से उद्योगपत्तियों ने खूब लाभ 
कमाये । 
सन्‌ १६१६ मे युद्ध समाप्त होते ही व्यापारिक क्रियायें बटने लगी तथा बड़वी 
हुई माँग को पूरा करने के लिये उद्योगों ते अपने पुनसंज्भठन तथा विकास वी योजनायें 
बनाई । अनेक नये उद्योग स्थापित किये गये तथा पुराने उद्योगा का विक्रास किया 
गया । युद्ध के पूर्व भारत मे २,६२१ कम्पनियाँ श्री, जिनकी प्रदन पूंजी ७६ करोंड रू० 
थी, परन्तु सन्‌ ६१८५-१६ में यह सख्या बढ़कर २,७१३ हो गईं, इनकी प्रदत्त पूजी 
की राश्षि १०६ करोड रु० थी । यही सख्या सन्‌ १६२१-२२ म ४७५१ हो गई ता 
इनवी प्रदत्त पूंजी ३२३ करोड रु० थी। वम्वई की वस्त्र मिल कम्पनियों न सत्‌ 
१६१८-२१ के चार वर्षों म क्रमशः २३ ७, ४० १, ३५२ तथा ३०'८ प्रतिशत 
लाभाश वितरित किया । एसी ही स्थिति श्रन्य उद्योगा की भी रही । प्रथम विश्व युद्ध 


के आरम्भ से ही ल्ाग इस बात का अतुभद करने लगे कि आवश्यक पदार्थों के लिए 
विदेशों पर निर्भर रहना घातक होगा ।* 


प्रथम महासमर की अवधि में जूट उद्योग ने दिन दूनी रात चौंगुनी प्रगति 

गेकि सैनिक व ध्यापार प्रादि की आवश्यकताशो को पूर्ति क हेतु थैलो, बोरो 

तै माँग वहुत बढ़ गई थी । सन्‌ १६१३-१४ में केवल ६४ जूट की मिलें थी, 

] 7 ३६,०५० सूस्स व ७ ४४,२५६ स्पिन्डिश्स लगे हुए थे। परन्तु सत्‌ १६१८-१६ 
ममलो की सख्या ७६ हो गई एवं लुम्स व स्पिन्डिस्स की सस्या क्रमश 

2 ०" व 5,२३,७०० हो गई। सन्‌ १६१४ से ाटा के लोह व स्वात के कारखानो 
॥ भी अस्यन्त शोचसीय थी, परन्तु मुद्ध-औफाल म इसे सरकार की ग्रोर से भारी 

3 आप्त हुए । भ्रतएव इस उद्योग ने भी सारी लाभ कमाये। रासायनिक उद्योग 

५ इस काल मे सराहनीय प्रगति की । विभिन्‍न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, 
अस्ते--कास्टिक सोडा, मैग्नेशियम क्लोराइड, सन्दल का तल, जिक बलोराइड आदि 
का निर्मार् झिया गया । चमडा कमाने व बनाने के उद्योग ने भी पर्यात्र उन्‍तति की । 
सन्‌ १६९१३ में १७५ करोड झ० के मूल्य का कमाया हुआ चमडा तिर्यात किया 

--+----२०--++-+-ह 
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[छ् 
गया था, जबकि सन्‌ १६१७-१८ में यह सख्या ४८६ करोड रु० हो गई। यृद्धकाल 
में सूती वस्त्र मिल उद्योग ने सबसे अधिक उन्नति की, क्योकि समस्त पृर्वी-एशियाई 
देशो की माँग की पूर्ति का भार भारतीय घिलो पर आ पडा। सूत का उत्पादन व 
निर्यात तो कुछ कम हुमा, परन्तु कपडे का उत्पादन २० प्रतिशत घढ गया। अन्य 
उद्योग, जिन्होंने युढकालीन परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्रगति की, निम्त थे--- 
खनिज तेला का निर्माण, सीमेट, ग्लास, साबुन, तेजाब, पैन्ट व वानिश, रासायमिक 
खाद, इ जीनियरी का सामान इत्यादि । 
युद्धोपरान्त काल से उद्योग--- 

समय परिवतनशील है। यद्यपि सत्‌ १६१४ से १६१८ के युद्ध युग मे 
हमारे उद्योग घन्यो ने खुब प्रगति की तर लाम कमाया, परल्तु दुर्भाग्य से यह स्थिति 
दीघंकाल तक न रह सकी। सत्‌ १६२० मे मन्‍्दी के ऋाके से पाँसा पलट गया। 
गिरती हुई क्रप-शक्ति के कारण वस्लुप्ना की माग बहुत थोडी रह गई और उद्योग- 
पतियां को दिवाल निकालने पड़ । सन्‌ १६२१ से १६२७ तऊ विनिमय दरो मे होने 
_ बाले उतार-चढावा ने भी उद्योगपतियों को हतोत्साहित किया । सन्‌ १६२४ से सन्‌ 
१६२६ तक प्राप सभी वल्लुश्रों के दाम अत्यन्त सस्ते रह श्रौर सन्‌ १६९२६ से तो 
“प्राथिक मदी ने एक विद्वश्यापी रूव घारण कर लिया । भारत सरकार को मुद्रा चलन 
की नीति ने इस देश में आथिक मंदी के काल को और भी बढा दिया । * हाँ जब से 
उद्यांगो को सरक्षण प्रदान किया गया तब से उनकी दशा में थोडा सुधार होने लगा । 
सरक्षण की नीते के अ्नलगंत कोपला उद्योग को छाडकर प्राय, सभी उद्योगो (जैसे 
लोहा व इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सीमेट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वह्त्र मिल 
उद्योग, झादि) ने सतोषजनक प्रगति की । विवेवनात्मक सरक्षण की लोति से विभिन्न 
उद्योग्रो को जो लाभ हुए, उनका अदुस॒पत निम्नलिखित तालिका के भवी अ्ञार लगाया 
जा सकता है--- 
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विभिन्न उद्योगों की प्रगति 
(१६२२-२३--१६३६-४०] 
2 | स्टील काटन | शकतर दिया: 
है. । (इनगाइटस) | (पीस मुड्स)। (गन्ना) पाई 008 
| 
१००० टन मिलियन गज कट ४ ग्रास (लाख)| १००० टस 
१६२२-२३ १३४१ १७२५ र्४ड | दर रढ 
१६३६-४० | १,०७० ४,०१३ १२४२ | २२० छ० 


मंदी के युग मे इच रक्षित उद्योगा न ग्ररक्षेत उद्योगो की भ्रपेक्षा मदी का 
अधिक सुन्दरता से सामना किया ओर डट रह । अन्य उद्योग मदी का सामना न कर 
सके और समाप्त हो गये। जिन उद्योगों को सरक्षण मिला उनमे सम्बन्धित अनेक 
सहायक उद्योग भी उन्नति कर गये । इससे श्रन्य लोगो को काम मिला तथा बेकारी 
की समस्या हल हुई । 
सत्‌ १६३७ मे देश मे काग्रेंस सत्रिमडल वन जाने से हमारे लोकप्रिय मत्रियो 
ने प्रौद्योगिक विकास की शोर ग्रपता ध्यान दिया। उन्होने औद्यायिक भविष्य को 
उज्जवल बनादे के लिय एक 'उद्योग मत्री सम्मलन' बुलाया, जिसके प्रस्तावों के 
अनुसार राष्ट्रीय योजना समिति (३७४४०॥७]| ए?[आयशा३ (०शायाए/28) का 
निर्माण हुप्रा । इस सम्रिति ने विभिन्न ->पयो पर छात्रत्बीत करने के बाद अपनी 
रिपोट पेश की, जिनसे हमारे वर्तमान योजना आयोग के निर्माताओं को भी अनमोल 
सामग्री मिली है । सक्षेप म हम यह कह सकते ह॑ कि यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 
भारत मे ग्रुणात्मक हृष्टि से ओद्योगिक विकास बहुत कम हुप्ला, कित्तु सख्यात्मक हृष्ठि 
से भारत का झौद्यामिक विकास सतोपजनक रहा | यदि हम सन्‌ ६९२२ से १६३६ तक 
के १७ वर्षो के प्रौद्योगिकॉविसास की गति का अवद्जोकन करे, तो पता छ्गेगा कि 
इस्पात का उत्पादन १९२ लाख ठन से १०४२ लाख टन (८०० प्रतिशत) हो गया, 
सूती वस्त्रो का उत्पादन १,७१४ मिलियन गज से ४,०१६ मिलियन गज (२४६० 
प्रतिशत) हो गया, दियासलाइयो का उत्पादन १६ सिलियन ग्रॉस से बढ कर २२ मिलि- 
यम ग्रॉस हो गया, अर्यात्‌ ३६०५ की वृद्धि हुई, कागज का उत्पादन २४,००० ठते से 
बढ़ कर ६७,००० टन (१८०५) हो गया, ग्न्‍्ले का उत्पादन २४,००० टन से 
६,३१ ००० टन हो गया इत्यादि | कारखानो की सख्या, जोकि सम्‌ १६१४ में २,६३६ 
थी, संन्‌ १६३६ मे ११,६१३ हो गई एव शक्षमिक्रो की सख्या ६,५०,००० से बढ़ कर 
१७,१५०,००० हो गई । 


[ ६३ 


इस युग के औद्योगिक विकास की प्रमुख विशेषतायें-- 


प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध वक की अवधि बे औद्योगिक विकास को 
कुछ उल्लेखनीय विश्ेषतायें निम्नलिखित है-- 


(१) सरकार की भ्रौद्योगिक नीति मे परिवर्तत--प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत 
सरकार की आर्थिक नीति उद्योगों के प्रति बडी उपेक्षापूर्ण थी । उद्योगो के नियोजित 
विकास के लिये यदि किंचित प्रयत्न किये भी गये तो वे निजी उद्योगपतियो द्वारा ही 
किये गये, भारत सरकार ने उनको प्रोत्साहित नही किया ।* देश से जन समाज की 
घारणा सरकार के प्रति बहुत खराब हो रही थी । उचद्योगो की आथिक सहायता के 
लिये चारो झोर से माँग हो रही थी। इन परिस्थितियों से विवश होकर भारत 
सरकार ने सन्‌ १६१६ मे औौद्योग्कि आयोग ([90 09078) (2077778707) की 
नियुक्ति की । युद्ध सम्बन्धी ग्रावश्यकताआ की सतुष्टि के हेतु कमाण्डर-इन-चीफ की 
सिफारिशों पर सन्‌ (६१७ मे एक स्पूनिशलस्‌ बोर्ड ([छष्घा७०७8 छि0900) की 
नियुक्ति की गई । इस बोर्ड ने श्रनक प्राचीन उद्योगो के विकास के लिये सहायता दी। 
इसके द्वारा प्रदान की गई सहायता के विभिन्न रूप ये थे--(१) भारत में ही कच्चे 
माल भ्रादि की खरीद करना, (२) यू० के० झ्रादि की आ्रावश्यकताश्रों की सतुष्टि 
भारतीय उद्योगों ढ्वरा करता (३) बाहर से तात्रिक सहायता व यत्रों के आयात के 
लिये ग्राथिक सहायता देना, (४) जो व्यक्ति नवीन उद्योगो को स्थापना करना चाहते 
हं, उनको आवश्यक सलाह व सूचना प्रदान करता । गहन अध्ययन के उपराल्त बोर्ड 
ने इस बात का पता लगाया कि भ्रभी तक भारत जिन चीजो का विद्या से आयात 
करता रहा है, उनका निर्माण स्वय भारत मे किया जा सकता है। 

(२) प्रौद्योगिक श्रायोग की रिपोर्ट--गहन जाँच के उपरान्त झ्रौद्योगिक 
आयोग १६१६ ने सन्‌ १६१८ में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट मे इस बात पर 
बल दिया गया कि यद्यपि भारत औद्योगिक प्रसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है, परल्चु 
वह श्रपने आधुनिक उद्योगा की नियोजित प्रगति करने मे असमर्थ रहा है, पझ्तएव 
भारत सरकार को देश की भावी औद्योगिक प्रगति के लिये “रचनात्मक कदम उठाने 
चाहिये। इस शायोग को प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी--(१) उद्योग के इम्पीरियल 
ब प्रान्तीय (0९779) 800 ।0श॥079)) विभागों की स्थापना की जाय, 

(२) वैज्ञानिक व तान्रिक सेवाओ का सम्ठन किया जाय, (३) औद्योगिक व ताबिक 
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शिक्षा की सुविधायें बढाई जाएं; (४) राजकीय स्टोर क्रय नीति में परिवर्तन किया 
जाय । भायोग ने उद्योगों को आथिक सहायता देने तथा कुछ प्रदर्शन कारखानी के 
खोलने की भी सिफारिश की । आयोग की सिफारिशी को केद्ध व प्रात्त की सरकारों 
ने सिद्धात्तदः स्वीवार कर लिया । सत॑ १६२१ में उद्योगों के इम्पीरियल थिभाग 
([#90798] ]90ए॥5306 0[ [00 घ७08) की स्वापता की गई। मोस्टेग्यु- 
बेम्सफोई्ड रिपोर्ट (00082 0७ 0४७४४070 0७०४४ के बाद, कुछ झ्राधिक 
कठिनाइयों के कारण प्राल्तीय सरकारों हारा आयोग की सिफारिशों की कार्यान्वित 
करना कठित हो गया । सत्‌ १६-१ में उद्योगों तथा खनिज क्ष्यंवसाय में १२९२ 
लास श्रमिक लगे हुए थ । & लाख से अधिक श्रमिक केवल ४ उद्योगों (वस्त्र मिल- 
उद्योग, ज्रृंट उद्योग, कोयला उद्योग व रेल उद्याग) म छगे हुए थ । जहाज निर्माण, भारी 
रासायनिक उद्योग, भ्रॉटोमुबाइलस्‌ जैसे--४ जीनिर्यारिंग उच्योग का देश मे पूणंत« 
अभाब था । 

(३) प्राशल्क्िक स्वतस्त्रता व विवेचनात्मक सरक्षण--सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम 
महायुद्ध मे सरकार को भ्रपनी ग्रायात-निर्यात्त १९ अधिक मियस्त्रण करने की श्रावश्य- 
कता प्रतीत हुई । दूसरे, इस दिनो स्वदेशी आन्दोलन भी जोर पक्ड रहा था, जिसमे 
ब्रिटिश तीति की कडी प्रालोषता हो रही थी । इसके अतिरक्त युद्धकाल म॑ प्रौद्योगिक 
हृष्टि से भारत पिछडा होते के कारण, जा अनुभव झ्ञासको को हुए, उनमे विवश हो 
करके, यह झ्रावश्यक समझा गया प्रि ग्लौद्योगिक नौति म॑ कुछ परिवर्तन किया जाय । 
ग्रतः युद्ध स्थिति से धबराकर त्रिटिश सरकार ने कुछ भारतीय उद्योगा को प्रोत्साहम 
देने का निश्चय किया । सन्‌ १६१६ के औद्योगिक आयोग ने भी यह सिफारिश की कि 
श्रौद्योगिक उत्तरदायित्त्व लेने के लिए मरकार अपने पास वैज्ञानिक्र एव तान्त्रिक विशे- 
पज्ञो की पर्याप्त न्युक्ति करे, जा उद्योगों को परामझं दे सके। परन्तु दुर्भाग्य से 
आ्रायोग की सिफारिशों को ताक से रख दिया गया ।* 

प्रगस्त १६१७ म॑ मोल्टेग्यु-चेम्सफो्ड सुधारों वी घोषणा हुई, जिसके अनुसार 
भारतीयों को स्वय निणय का अ्रधिकार (छिष्ठॉत: रण 8९॥-१७५६:१७॥॥७/४0४७) 
मिला | भारत की आधथिक स्वतस्तता की दिशा मे यह पहला कदम था। इस स्वय 
निणंय के भ्रधिकार क्रे सम्बन्ध मे जोइन्ट सिलेक्ट कमेटी दा यह मत था कि, “भारत 
एवं इजूलेंड की सरकार के सम्बन्धो को ग्रन्य किसी बात से इतना खतरा नही है, 
जितना इस वेश्वास से ।क भारन की प्रशुल्क नीति का सचालन ग्रेट ब्रिटेन के व्यापा 
रिक हिंतों के लिये ह्ाइट हों | होता है. भ्ौर आज भी यही विश्वास है, इसमे 
सन्देह नही । इस समस्या का सेमुचित हल तभी सम्भव है, जब भारत सरकार को 
ब्रिटेशा साम्राज्य का अ्रविच्छित भाग होने के नाते भारत की आ्रावश्मकता के भ्रनतुसार 
जय साकाएामोकशाणाण 9 ?ए 5 [.णताबाबा, 2998 6. 
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प्रशुल्क व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता दी जाय, जिसका विश्वास एक प्रतिज्ञा प्राप्ति 
(30070एऐ6१8९४९॥४ ० ((०णत९॥॥707) से दिया जा सकता है।”” इन 
प्रयत्नो के परिणामस्वरूप सन्‌ १६२१ मे ब्रिथ्शि पालियामेट ने प्राशुल्किक स्वतन्त्रता 
का प्रस्ताव (756७ # ए७णा0ा70५ (007४87/707) पास किया । इस प्रस्तप्व 
के अनुसार भारत मन्‍्त्री को प्रशुल्क सम्बन्धी उन मामला मे हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार नही रहा, जिनको कि भारत सरकार ने स्वय अपनी विज्ञान सभा की सम्मत्ति से 
तय कर लिया हो । किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता से कोई विशेष लाभ नही हुआ, वयोकि प्राय, 
सभी प्राशुल्किक विषयो पर भारत सरकार पहले भारत मन्त्री से पूछ लेती थी और 
तत्पदचात्‌ ही विधान सभा के सम्मुख रखती थी। अतः भारत वी प्रशुल्क सम्बन्धी 
नीति की पूर्ण जाँच तथा साम्राज्य प्राथमिकता के प्रस्ताव पर विचार करके सिफारिश 
करने के लिए एक प्रशुल्क मण्डल (808) 07 छ्ययी 0०ाइशणा) 
नियुक्त किया गया | इसने विभेदात्मक सरक्षण (])8077#978 70060- 
४00) के पक्ष मे सुझाव दिया । सरक्षण की इस नीति से हमारे उद्योगो को विशेष 
लाभ नही हुआ, क्योकि इसके द्वारा प्रदान किए हुए “त्रिमुखी सिद्धान्त” को नई 
शर्तें अत्यन्त कठोर थी। 

(४) स्टोर-क्रय नोति से परिवर्तत--सत्‌ १६२० की स्टोर-क्रय नीति समिति 
(5007९8 ?700898 (20ए४77॥:९७, 920) की सिफारिशो के श्राधार पर 
भारत सरकार ने अपनी क्रय-नीति मे भी परिवर्तन क्या। भारत सरकार ने देशी 
उद्योगों द्वारा निर्मित पदार्थों के क्रय में प्राथमिकता देना शुरू किया । सन्‌ १६२४ से 
यह अतिवायं हो गया कि सरकार विदेशों से जो माल खरीदेगी उस पर 'कर' देना 
पडेगा, इससे देशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला । 

(५) मन्‍्दी होते हुए भो प्रगति--सन्‌ १६२६ से मन्‍्दी का भोका होते हुए 
भी सन्‌ १६२८ से सन्‌ १६३५ को अवधि से भारतीय उद्योगों ने सराहनीय प्रगति 
की । उदाहरण के लिए, सूती वस्त्रो के उत्पादन में ४१% की वृद्धि हुई, जबकि 
जापान मे यह प्रतिशत केवल ३४ थीं एवं अन्य देशों मे तो बडी दयनीय दशा थी । 
इसी प्रकार हमारा स्पात का उत्पादन भी ७५% बढ गया, जबकि जापान में केवल 
१५४९९ दी. दृद्धि, दी, दश्य, ग्एपुक, रा प्रसेर्का,, फाम, व, गं.स. हिलेझ़, मे, ्ऐे, कम्मरा, 

५४%, २०% व २०% की घटोत्तरी हो गई । इसी प्रकार सीमेट का उत्पादन भी 
सन्‌ १६२४ में २६३,७४६ टन की अपेक्षा, सन्‌ १६३३ मे ६,२५,५६० टन हो 
गया ।* भारतोय उद्योगो की प्रगति, वास्तव मे, सरक्षण के कारण हो सकी । 
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(६) राजनैतिक ग्रान्दोलन--दैश तथा विदेश के राजनैतिक आन्दोलनों ने भी 
ओऔद्योगीकरण कौ प्रोत्साहित किया । २०वीं शताब्दी कै प्रारम्भ में शुरू होने वाले 
स्वदेशी आ्रानदोलन' बे घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित किया । जिन लोगों मे 
राष्ट्रीवा को थोडी भी भावना थी, उन्होंने भारतीय पूंजी ब प्रबन्ध द्वारा उद्योगो के 
विकास पर बल दिया । भ्सहयोग-भ्रान्दोलन से राष्ट्रीकरण को और भी प्रेरणा 
मिली ।१ 


(७) लोग धॉफ नेंशन्स व अऋन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ कौ सदरयता---इससे भी भारतीय 
उद्योगी को बढावा मिला। जंब हमारे प्रतिनिधि लीग ऑफ नेशन्स व भन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम' सघ के सम्मेलनों श्रादि मे भाग लेने के लिए गए, तो वे प्रनेक उन्नतिशील देशो 
के लोगो के सम्पर्क मे श्राएं। इन सस्थाओ के वैज्ञानिक ग्रध्ययन व प्रस्तावों से भी 
भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। शक्षम सल्तियम का विकास हुम्मा तथा श्रमिकों के 
काम को दक्षाप्ों मे भारी सुधार हुआ। सन १६३१ में श्रम के शाही कमीशन 
(पि0998) (00फण्वा880॥ ०॥ 7,800 पा) ने श्रमिको के काम के घन्टों में कमी 
करने, मोसमी कारखातो मे भी कारखाना अधिनियम लागू करने, निरीक्षण मे सुधार, 
सुरक्षा प्रादि बातो के सम्बन्ध में सिफारिश की, शिनके पतन करने से भारतीय उद्योगो 
का काफी विकास हुआ । 
प्रौद्योगिक विकास में डुबंलतापें-- 

यद्यपि प्रषम महापुद्ध से द्वितीय पहायुद्ध के पूर्व तक भारतीय उद्योगों ने काफी 
उन्नति की, परन्तु हमारे विकास से अनेक दुर्बलतायें रह गई । एक उल्लेखनीय 
दुबंलता तो यह थी कि लौह व स्पात उद्योग को छोड़कर पूजीकृत वस्तुओं (09- 
(8) 80005) के निर्माण के टैतु एक भी उद्योग नहीं खोला गया । जितने भी उद्योग 
खोले गए, वे उपभोक्ता पदार्थों (()075फ7087० 60008) प्रथवा कृषि पदार्थों के 
प्रोसेसिंग से ही सम्बन्ध रखते थे, जैगे, वस्त्र मिल उद्योग, झाठे की चक्कियाँ, तेल- 
पेरते के कारखाने, खनिज उद्योग, जिनिय व प्रेसिग मिल श्रादि । इन उद्योगों मे काम 
आने वाली मशीनरी व रसायनिक पदार्थों का भी विदेशों से श्रायात क्रिया जाता था। 
परिणामत्त वस्तुप्रो का उत्पादन-ब्यय अधिक होता था एव युद्ध-काल मे मशीनरी के 
आ्रायात मे घोर कठिनाइयों का सामना करना पडा। यह सवमुच बड़े झ्राश्वयं का 
विधय है कि सन्‌ १६१४-१८ के महासमर ने भी उद्योगपतियों द सरकार कीं, ्रौद्यो- 
गिक दुडंतताओ के प्रति श्रांड़े ही खोली । फ़लनतः हम्परे झोबोगिक कल्तेजर मे झनेक 
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खादयाँ रह गई । हमारे औद्योगिक विकास की कुछ मूलभूत दुबंलतायें तिम्नलिखित 
थीन-- 

(१) श्रौद्योगिक विकास की परस्परागत पद्धति--भारतीय उद्योगपतियों 
ने दुनियाँ के साथ कदम-ब-कदम मिलाकर चलना नहीं सीखा । वे श्रपनो प्राचीन 
उत्पादन प्रणालियों का ही अनुकरण बरते रह । नये यम्त्रो व आविष्कारों का प्रयोग 
बहुत बाद में किया ग्रया। वे झ्धिकाशत व्यापारी ही रहे, निर्माता नही। 

(२) प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ता प्रणालो--हमारे श्रौद्योगिक कलेवर का दूसरा उल्लेख- 
नीय दोष--प्रवन्ध अभिकर्त्ता पद्धति है । इसने श्रौद्योगिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को 
प्रोत्साहित किया । हमारे सभी बड-बड उद्योग मुट्ठी-भर लागभा के हाथो में झा गए। 
अनेक लोगो (विशेषत, अ्रह्मधारिया ने) ने इस प्रणाली का घोर विरोध किया, जिसके 
परिणामस्वरूप सन्‌ १६३६ में भारतीय कम्पनी अधिनियम मे अनेक प्रतिबन्धात्मक 
नियम जोड दिए गए । योग्य विशेषज्ञों के अभाव व अ्रकुशल औद्योगिक सगठन के 
कारण हमारा विकास झ्नियोजित रहा ।* 

(३) विभेदात्मक सरक्षण को कठिन छर्ते --यद्यपि सरक्षण की विभदात्मक 
नीति से कुछ उद्योगो को विशेष लाभ हुआ, तथापि उसे थ्यापार व उद्योगों के हित में 
नहीं कह सकते, क्योकि सरक्षण की शर्तें बहुत कडी थी। उदाह्रणार्थ यह्‌ विचार 
बडा हास्यप्रद है कि जब उद्योग को प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हा, तब ही उसे सरक्षण 
दिया जाय । यदि प्राकृतिक सुविधायें उद्योग को सुलभ हो, तो फिर उसे संरक्षण की 
आवश्यकता ही क्यों होने लगी ? दूसरे किसी उद्योग को आन्तरिक बाजार न होने 
की दक्षा मे सरक्षण से वचित रखना भी अन्याय था, क्योकि वास्तव में ऐसे ही उद्योग 
सरक्षण के प्रथम अधिकारी थ | वे उसके वल 7र उन्नति करके बाजार बना सकते 
थे। सक्षेप मे, उद्योगो का महत्त्व देश के हित की दृष्ट से कभी भी नही ब्राँका गया, 
जैसा कि मंग्नेशियम क्लोराइड उद्योग श्रथवा रासायनिक उद्योग के सम्बन्ध मे अ्पनाई 
गई गविवेकपूर्श नीति से स्पष्ट है। मंग्नेशियम बलोराइड उछ्योग की जाँच सन्‌ १६२४ 
में की गई, किन्तु उसे इस आधार पर सरक्षण नहीं दिया गया कि वह अन्ततः सरक्षण 
के भ्रभाव मे नही टिक सकता । इसके विपरीत जब सन्‌ १६२८ में इस उद्योग ने 
सरक्षण की. पुनः माँग. की,, तो. प्रशुल्क बोर्ड ने. यह्ू, मत. द्विय्रा, कि. उद्योग, को, मरतारण, 
की आवश्यकता ही नही है । कसी भी देश मे उद्योग को सरक्षण प्रदात करने मे इस 
प्रकार को शत मही लगी है । यथार्थ मे सन्‌ १६४६ के प्रशुल्क आयोग को यह कहना 
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बड़ा है कि सन्‌ १६२२ के प्रशुल्क आयोग मे “रक्षण को आधथिक विकास के एक 
सामात्य साधन के रूप मे नहीं देखा था, परन्तु उसे केवल एक ऐसा सहारा समका 
जिपके द्वारा कुछ छद्योगो को, जब दे रक्षण के लिए प्रार्थना करें, विदेशी प्रतियोगिता 
सहन करने को शक्ति दी जा सके ॥ परिणाम एक दिद्यायी विकास है" आधारभूत 
(70ए 67 8880) व सुरक्षा ([06 ७70९) उद्योगी के लिए विकसित होना सम्मव 
न हो सका! यह भी यम्मव है कि कुछ थोडे से उद्योगो को उसी समय यह प्रयल 
किए बिना कि उनये मिलते-जुलते प्रौर उनके सहायक उद्योगों को भी सुविधा प्रदान 
की जाय, सरक्षण दे देने से समाज का सामूहिक भार बढ गया ।!* 


(४) विदेशों पूं छी व उपक्रम का प्रभुत्त--सरक्षण की नीति व सस्ते श्रम का 
लाभ उठाने के लिए भारत की ओर विदेझ्षी पूंजी व उपक्रम आकषित हुए, परन्तु उनसे 
राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हुई। लाभ का अधिकाश भाग विदेशे! को चला जाता 
था । प्रतृत्ध सम्दन्धी योग्यता व तान्निक जाने की सुविधा भारतीय श्रमिकों को नहीं 
दी गई । भारतीयों ने प्रत्यन्त निम्त मजहुरी प्र भ्रपने श्रम्र की 'कलि' दी, इसके बिएर- 
रीत ऊंचे वेतत वाले सभी स्थान योरोपियों को दिए गए । साराश मे, विदेशी पूजी 
व उपक्रम ने भारतीय श्रम व प्राकृतिक सम्पदा का खूब शोपणु किया १ 

(५) दृषित पूंजी के कलेवर--औद्योगिक सस्थाग्रो के पूंजी के कलेवर भीं 
दूषित थे। अति पूजीकृरण (0ए9/ 000768)84<5708) व निम्त पूजीकरणस 
(07067 0097५४७)५००४४०7) के दोषों के कारण मन्दी के काल मे अनेक सस्था्रों 
को समापन हो गरथा। केद्धीय बेकरिग जाँच समिति (00099 3श्योध्ण8ु 
090 णा (५ (0७॥066) ने सन्‌ १६३१ से अ्पत्ती रिपोर्ट मे इस बात का सकेत 
किया कि औद्योगिक सस्थायें वित्तोव योजनांकरण व दूरदर्शिता के अभाव से ग्रसित है । 
झतएंव समिले ने विशिष्ट अर्थ सस्थाश्नो की स्थापना पर बल दिया | 

(६) तान्त्रिक प्रशिक्षण का अभाव--यथपि इस ग्रवधि में केन्द्र व प्रान्तीय 
सरवारो द्वारा फुछ तान्त्रिक सस्यायें खोली गई , परन्तु भारत की ्ौद्योगोकरण की 
ग्रावश्यकतामों की 'सम्तुष्टि' के लिए उनकी सस्या सागर में एक भूंद के समान थी। 
भौद्योगिक प्रनुभन्‍्धान का भी घोर अभाव था । 

(७) उद्योगे का प्राकार व स्थानीयकरशण--भौद्योगिक सगठन के सिद्धान्तो कौ 
जानका री के भ्रभाव के कारण, झ्रनेक श्रौद्योगिक सस्थाग्रो का भ्राकार अभ्रनाधिक था। 
स्थानीयकरण भी ग्रत्यन्त दूषित घा। बगाल व बम्बई में क्रशः हमारे ३८५'१% व 
२७'७३८, उद्योग केन्द्रित थे ५ उद्योगो के प्रादेशिक वितरण के हेतु कभी भी रचनात्मक 
प्रयल नही किए गय । 
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(८) राजनैतिक व सामाजिक दोष--विदेशी सरकार के शासन व सामाजिक 
वातावरण ने भी हमारी भ्रौद्योगिक प्रगति पर प्रतिवस्ध लगा दिए । भ्रमिका का निम्न 
जीवन-स्तर, उनकी झक्षमता, श्रशिक्षा, भज्ञानता व रूढि-वादिता, आदि दोषो के कारण 
भी ओद्योगिक विकास की गति घीमी रही । 
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ग्रष्याध ७ 


द्वितीय महायुद्ध के युग में मारतीय 
उद्योगों का विकास 


(000४०एा१७0६ ए॑ [0099 0050८९७ 00णच॥१ ज/णा]व-ज्ञ्न ग्‌ एश0०ए) 
(१६३६-४५) 
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प्रारम्भिक-- 
सन्‌ १६३६-४४ का काल उद्योगों वा 'स्वर्ण-काल' माना जाता है। सन्‌ १६३६ में 
हितीय महासभर प्रारम्भ होते ही, योरोपीय आयात कम हो गए, जिससे हमारे उद्योगो 
को प्रतियोगिता का डर नहीं रहा । भारतीय अर्थ व्यवस्था, जो भम्दी के कारण 
धुंधली पड़ गई थी, पुत चमकने लगी । युद्ध के आरम्भ होते ही, भारत सरकार, 
ब्रिटेन की सरकार (प्र७ '७]९४४॥ ७ 9000एप/670) तथा मित्र राष्ट्र 
(#]]00 (१७४७४०7९६४) की और से औद्योगिक पदार्थों के लिए भारी मात्रा में” 
ग्रादेश (07007५) आने लगे। अत बढती हुई युद्ध सामग्रियों को आवश्यकताग्रो को 
पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगो का काफी विकास हुआ। ह्वितीय महासमर 7 
वास्तत्र भे, इस बात की द्वितीय चेतावनी (प्रथम महासमर” प्रथम चेतावनी” था) 
दी कि प्रपती जन व प्राकृतिक सम्पदा के आधार पर भारत एक महान्‌ औद्योगिक 
राष्ट्रबल॒ सकता है। भ्वर रामास्वामी मुदालियर ( जी #. फिक98एछशा। 
४0७७7) ने भारत सरकार की ओर से लोगो को यह आदवासन दिया कि जो उद्योग" 
पति गृद्धकाल्लीन भ्रावश्यकताओं की पू्ति मे सहयोग देंगे, उसे सरकार अकेला नहीं 
छोडेगी ।१ गुद्ध सम्बन्धी सामग्री के मिर्माण के हतु भारत कहाँ तक सहयोग दे सकता 
है एवं इसकी क्या ७मता हू, इस बात का अध्ययन करने के लिये हमारे देश मे रॉजर 
वे ग्रेडी मिशन्स ([६0867 भयते (8, 55079) शाये । पूर्वी देशों में युद्ध 
सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन के समन्वय मे व उसकी वृद्धि के लिये ईस्टनं ग्रूप सप्लाई 
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बाउत्सल (ए४07 07८णु हिएणूए३ 0८ण था) की स्थाप्ना को गेई। 
भारतीय पूर्ति विभाग [[0097 डएए)) [2श्‌श्लाएशा) ने तिर्माण सम्बंधी 
बड़े-बड़े पदार्थों व वस्त्रों से लेकर सिगरेट, साबुन, तेल आदि छोटे-छोटे पदार्थों को भी 
भारतीय उद्योगो से खरीदना शुरू कर दिया | सन्‌ १६४३ तक लगभग साढ़े पाँच सो 
करोड रुपये का माल खरीदा मया। 


भारतोय उद्योगो पर द्वितोय महायुद्ध का प्रभाव-- 
युद्धकाल मे भारत के कपडा, चीनी, सीमेट, लोहा एवं इस्पात, कागज तथा 
दियासलाई उद्योग सभी पूर्णात: भ्रात्म-निर्भर हो गये थे । सन्‌ १६४४ उत्पादन की हृष्टि 
से चोटी का वर्ध भाना जाता है, जबकि ४,८४० मिलियन गज कपडा, १"२७ मिलियन 
टन खीती, १३७ मिलियन टन लौह पदाथथं, १९२६ मिलियन ठत छूट, १२७ मिलियन 
हंडरवेट कागज, २६४५ मिलियन टन कोयला तथा २"४२ मिलियन टन सीमेट का 
उत्पादन हुआ । इस युग मे अनेक नये-तये कारखाने व कम्पनियाँ खोली गई” तथा 
पुरानी श्रौद्योगिक सस्थाग्रो का विस्तार किया गया। श्रतिरिक्त प्लान्ट लगाकर तथा 
उन्नत यत्रों की सहायता से उत्पादन बढाने का प्रयत्न किया गया। अ्रनेक उद्योगों ने 
अ्रतिरिक्त पालियाँ चला कर बढती आवश्यकताग्रो को पूरा करने की कीशिश की । ग्रपनी 
उत्पादन-क्षमता को बढाने के लिये, कुछ सस्थाओ ने दात्रिक एवं संगठन सम्बन्धी सुधार 
किये । अनेक आधारभूत व सुरक्षा उद्योमो की भी स्थापना की गई। लघु उद्योगों के 
बिकास व विस्तार से पूति के नये साधन पैदा हो गये । देश में विभिन्न प्रकार बी 
बस्तुओ, जैसे--कटलरी का सामान, हैन्ड टूल्स, टेप्स, डूंन्स आदि का निर्माण होने 
लगा ।* कुछ नवीन उद्योग, जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध की भ्रवधि मे ही उत्पादन प्रारम्भ 
किया, निम्न थे---(प्र) फैरो सिलीकोन व फैरो मेगनीज उद्योग, (ब) नोनफेरस मेटिल्स 
व मेटल फैब्रिकेटिग उद्योग, जैसे--ताँबा, तांबे की चादर, तार आदि सम्बन्धी उद्योग, 
(स) यंत्र सम्बन्धी उ ऐग, जसे-- डीजल इंजन पप, बाइसिकिल, सिलाई की मशीनें, 
मशीनों के झ्रोजार, इत्यादि, (द) वस्त्र, चाय व तेल के प्रोसेसिग (?70088श78) 
से सम्बन्धित मशीनरी का निर्माण करने वाले उद्योग, (य) रासायनिक पदार्थ, जैसे--- 
कास्टिक सोडा, क्लोरीन, सुपर फॉस्फ्ेट आदि । हाँ, बडी मात्रा पर पूजीकृत उद्योगो की 


]. *पा0प्रशा9 ज्ञागणी ज्व6 शाल्वतप गा स्टाघ्राधा०8 एणाएत 0 पी 
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80060 व] 5076 ८3६६४ शाते 2 €िफ़ 0च४0 गाता ५ ९8 ९शबआाधा60 8 
7890 छफ़ुश्ाआ0ा ण॑ शाशों उपचार गरतकञ6४ 3 6560॥6 6०प्गाज टव्वाट्ठ 
॥6प 50068$ | 5पएफाए; 8 ए्याहज जे 8००45 वराप्ट वजीलाए, #ए९छ९०5, गा 
00]5, (8965, ताव्वा75 ज्ञात स्वग्रणणी4३शा८5 300 गाए जीश एणाइपशहढ 
श्ाते प्राशियतल्वाज्ाए 800व75$ छटार फ्वाएलाएरत, नम 
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ध्श्तै 
स्थापना देश मे न हो सकी। भारत के प्रमुख बडे पैमाने के उद्योगों की युद्ध-कालीम 
ओऔद्योगिक ध्रदृत्ति का अनुमान निम्नलिखित आॉँक्डो से लगाया जा सकता है -- 


झौद्योगिक उत्पादन के अंतरिम 
सामान्य सुचनाक 
(प्राधार वर्ष १६३७७ १००) 


वर्ष 
श्ष्३े८ श्व्प्र्ड 
१६३६ १०२७ 
शचह० १०६६ 
१६४१ ११७८ 
१६४२ ११६१२ 
१६४२ ११७० 
१६४४ ११७० 
१६४५ १२०१० 


सन्‌ १६३६ मे कुल रजिस्टर्ड कम्पनियो को सख्या ११,११४ थी, तथा उसकी 
प्रदत्त पूंजी २६० करोड रु० थी।| सन्‌ १६४५ मे कम्पनियों की सख्या बढकर 
१४,५५६ तथा प्रदत्त पूंजी की मात्रा ३८६ करोड र० हो गयी | इसके बाद कम्पनियों 
की सख्या भे ३,७४५ ओर प्रदत्त पूजी की मात्रा मे १०० करोड ₹० की वृद्धि हुई । 


श्रोद्योगिक श्रध॑ व्यवस्था पर कुष्प्रभाव-- 

यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के काल मे औद्योगिक सस्थाद्रो की सस्या, इसकी 
पूंजी की माचा तथा भ्रौद्योगिक उत्पादत में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं, परन्तु फिर भी 
कुछ दुष्रभाव (0५ए९75७ ७९08) भी हुए, जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 

(१) बच्चें दा अत्यधिक प्रयोध--ट्वितोष महायुद्ध की अवधि मे हमारे निर्माता- 
गण बढी हुई माँग को पूरा करने के लिये उन्पुक्त से हो गये ॥ उनके सम्मुख केवल एक 
ही उद्देश्य धा-- बढ़ी माँग की पति करना । उत्पादन के हेतु ताबिक कल्ला एव थन्नों 
मे सुधार की औ्लोर उन्होने ध्यान नहीं दिया । मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। 
प्रधिक भार पड़ते के कारण वे घिस गईं व श्रप्रचलित हो गई फिर भी उनके 
पुमस्थापन के लिये कोई भी प्रदत्त चही किया गया। अनेक पालियो से काम होने के 
कारण विरतर उनका हास ही होता गया । जब सन्‌ १६४५ मे युद्ध के बाइल साफ 
हुए, तब हमारे उद्योगपतियों का « शा उतरा । मांग मे कमी हुई एवं केवल अ्रच्छी 
किस्म की वस्तुआ के लिये माँग की जाने लगी अत युद्ध के बाद लोगो का ध्यान 
प्राधुनिकीकरण व्‌ विवेकीकरण कौ ओर झाकषित हुआ । 


[४३ 


(२) घुद्दास्फीति एवं श्रभाव की दशशाएं--जैसाकि प्रायः युद्धकाल मे होता है, 
सन्‌ १६३६-४५ को अवधि मे भी झुद्रा प्रसार (79७09) बडी तेजी से होने लगा। 
वस्तुश्रो के मूल्य गगन की ओर बढ़ते गये। अ्रधिकाश उत्पादको का ध्यान सैनिक 
आवश्यकताम्रो की सतुष्टि की ओर केन्द्रित था, झतः सामान्य उपभोक्ताओं को आधार- 
भूत श्रावश्यकता को वस्नुएँ भी मही मिलती थी। सारे देश में अभाव की स्थिति पैदा 
हो गई । ऐसी परिस्थितियों पर नियत्रण रखने के लिये प्राइस कट्रोल व राशनिंग 
(7708 00060! 800 पि&007778) की व्यवस्था की गई। सबसे पहले शक्कर 
के बितरण व उत्पादन पर नियत्रण लगाया गया और बाद में यह कट्रोल श्रन्य भावईयक 
पदार्थों पर भी लागू हो गया । वस्तुओं के अधिक मूल्य होते के कारण हमारे उद्योग 
पतियो ने भी उद्योगों के आधुनिकीकरण, वित्तीय संगठन, झाधिक आकार, प्रादि प्रश्नों 
पर अधिक ध्यान नही दिया । मुद्रा प्रसार की दशाग्रो के ही कारण उद्योगपतियों ने 
मनमाने लाभ कमाये । 


(३) भ्राघारभूत उद्योगो की उपेक्षा-यद्यपि द्वितीय महायुद्ध बे काल में देश मे 
अनेक नये-तये उद्योग -घंघे खोले गये, परन्तु भ्ाधारभूत व पूंजीकृत उद्योगो का विकास 
पिछडा ही रहा । हमारे निर्मातागण मुद्रा प्रसार का अनुचित लाभ उठाकर ऊँचे लाभ 
कमाने मे ही व्यस्त रहे, उन्होने राष्ट्रीय हितो की उपेक्षा की । परिणाम यह हुआ कि 
आधारभूत उद्योगों की दृष्टि से हम पिछड गये । 


(४) कम्पनियों के निर्माण व प्रबन्ध से श्रस्वस्थ भरवृत्तियाँ--युद्ध थुग मे ऊँचे 
लाभ कमाने के उद्देक्य से कम्पनियों का निर्माण तो बडी तेजी से हुम्ना, परन्तु उनके 
प्रबन्ध व व्यवस्था पर अ्रधिक ध्यान नहीं दिया गया, यही कारण है कि श्रौद्योगिक 
सत्ता का केन्द्रीयकररा मुट्ठी भर लोगो के हाथी मे बढ़ता गया। भ्रवन्ध प्रभिकर्ता प्रणाली 
को अनुचित बढावा मिला । एक स्वस्थ झ्लौद्योगिक सस्था के लाभो का दुरुपयोग प्रस्थ- 
सथ इकाइयों दे पालन-पोषण मे किया गया । विनियोगकों व जन साधारण के हितो 
को सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यही कारण है कि युद्ध समाप्त होते ही ग्रकुशल 
कम्पनी प्रबन्ध के विरोध में गरावाजे लगाई गई एवं बाद में विवश होकर भारत सरकार 
को कण्पनो अधिनियम को बदलना पड़ा ३ 


(५) बास्तविक मजदूरों की ग्पेक्षा लाभो मे वृद्धि--द्वितीय महायुद्ध की प्रवधि 
में उद्योगपतियों ने तो मनमाने लाभ कमाये, परन्तु श्रमिको की माणों को उपेक्षा की 
गई। उनकी वास्तविक मजदूरी मे लामो की अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हुई | इस प्रकार 
“श्रम' की बलि पर पूजी' मे लाभ फ्रमाये। भौद्योगिक सम्रद्धि मे उनको उचित भाग 


नही दिया गया ३ निम्नलिखित लालिका इस बात पर बद्श डालती है-- सा 


४ ] 


सन्‌ १६३६-४४ में श्रौद्योगिक लाभ व श्रम्तिक्ों की चास्तविक 
आय के सूचनांक 
[ग्राधार वर्ष १६३६--१००) 








वर्ष वास्तविक आय वाह्तेविंव ओद्योगिक 
के सूचनाक लाभ के सूचनांक 

१६३६ १०० १०० 

१६४० श्ण्र १३२ 

१६४६ ह्प १६३ 

१६४२ १०१ १५२ 

श्श्४रे छ्ड ।ज] 

श्६्ड४ घर ६६ 

१६४४ घर हर 





युद्वोपरान्त काल ( १६४५-४७ ) ( 705/-एथ थां॥5 एश०॥ 945-47 )-- 

अगस्त १६४५ में द्वितीय भहायुद्ध समाप्त हो गया । परन्तु फिर भी भारतीय 
प्र्थ व्थवस्था में कोई सुधार नही हुआ । ुद्कात भ हमारी झोद्योगिक सस्याश्रों में 
अनेक पालियों मे कार्य हुआ | यन्त्र व उपकरण घिमे हुए थे। विदेशों मे मशीनरी के 
आयात की कठिनाइयों के कारण, पुर्ननर्माण की योजनाये (80780 00000 
97०97७॥०॥085 ) वार्पान्वित नही की जा सवी । युद्धवाज्न मे समस्त उत्पादको का 
ध्यान युद्ध-सम्बन्धी सामग्री के निर्माण की झोर लगा हुग्ना था, ग्रठ" उपमोक्ता पदार्थों 
का घोर प्रभाव था। मुद्रा प्रसार की दकापरो के कारण स्थिति और भी पिन्ताजनक 
थी । २१ अप्रेल सव्‌ १६४५ को केन्द्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा 
की, जिसके भ्रमुख उहं श्य निम्नलिखित थे-- 

( श्र ) देश के प्रसाधनो के अ्रधिकतम विदोहन द्वारा राष्ट्रीय आय मे वृद्धि 

करना एवं तत्पश्चात उसका समाव वितरण करना । 

[आ) सुरक्षा की हृष्ठ से देश को अधिक तैयार करना । 

(६ ) रोजगार के साधनों मे वृद्धि करवा । 

बुद्धयुग में जन्म लेने वाले उद्योगो की पूर्ण जाँच के लिए मवम्बर सन्‌ १६४४ 
में दो वर्ष के लिए प्रशुल्क बोई को स्थापना हुई ॥ इस अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड ([॥- 


[्र्‌ 


कया पक 0080, /946) ने कुछ उद्योगो को सर६ ण देने की स्थिति पर 
विचार क्या अपने दो वर्ष के जीवन काल मे अन्तरिम प्रधुल्क बोर्ड के पास ४६ 
मामले भ्राए, जिनमे से ४२ को सरक्षण दिया गया। इनमे ३८ उद्योग युद्धकालीन 
तथा ४ उद्योग (यूती वस्त्र उद्योग, स्पात, कागज तथा चीनी उद्योग पूर्ब-स्थित थे । 
वास्तव में इसका प्रमुख कार्य उद्योगो की स्थिति की पूर्ण जाँच करके उनके लिए 
सरक्षण की सिफारिश करना था। किन्तु पर्याप्त सुविधाओरो के अभाव में अ्न्तरिम 
प्रशुल्क बोर्ड अपने कर्तव्य का भली-भाँति पालन न कर सक्रा । 


श्रौद्योगिक सस्थाग्रों को मध्यम व दीधकालीम ग्राथिक सहायता प्रदान करने के 
लिए एक भ्रौद्योगिक वित्त निगम ( ॥90 ए७॥8] कए७४808 (007007%#079 ) 
की स्थापना पर भी गम्भीरता से विचार किया गया। १० अगस्त सन्‌ १६४५ की 
अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक अनुसन्धान योजना समिति ( [॥6980778] 7686&॥7/00 
प2]80778 (0077/668 ) ने एक केन्द्रीय अनुसघान संगठन ( 0७॥0थ। 
फै88687003 (07297526070 ). जिसका नाम राष्ट्रीय... भ्रनुसत्धान परिषद्‌ 
(१४४०१७) ऐ०४९७४७॥ (20७७०! ) हो, की स्थापना पर बल दिया । समिति ने 
इस बात की भी सिफारिश की कि देश के विभिन्न भागा मे राष्ट्रीय अनुसघान सस्थायें 
खोली जानी चाहिए । दस वर्ष की भ्रवधि मे, झद्योगिक श्रमिकों के हेतु दो मिलियन 
मकान बनाने की भी एक याजना स्वीकार की गई। केच्धीय सरकार ने विभिन्‍न 
प्रान्तीय सरकारों के सम्मुख सामाजिक सुरक्षा की भी एक योजना प्रस्तुत की, 


जिसके भ्न्तगंत स्वास्थ्य बीमा, प्रसूति लाभ व दुघंटनाओ्रो के लिए क्षत्तिपृति की भी 
ब्य स्था की । 


द्वितीय युद्ध ने भारतीय उद्योगो को अपनी पूरां क्षमता से कार्य करने तथा 
अपने समस्त साधनो के प्रयोग करने बा अवसर दिया था, जिसके कारण झ्रोौद्योगिक 
उत्पादन मे शाशातीत वृद्धि हुई, परन्तु सत्‌ १६४५ के बाद देश मे अनेक राजनैतिक 
उलट-फेर हुए तथा सरकार की कर नीति मुद्रा स्फीति की रोकने के लिये ऐसी रही 
जिसका उद्योगो को प्रगति पर विपरीत प्रभाव पडा । दूसरे, युद्ध युग मे मशीनों का 
अत्यधिक प्रयोग होने के कारणरण वह जीणा-शोणं हो गई थी। फलत, उत्पादन ब्यये 
अधिक हो रहा था । तीसरे, श्रमजीवी भी ऊंचे मूल्य स्तर के कारण असन्तुप्ट थे। 
चौथे, समस्त देश मे हडतालो की भी एक लहर आई थी ॥ इन विविध परिस्थितियों मे 


औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा ।अग्नलिखित तालिका से इस बात का अ्राभास 
मिलता है :-- 


०६) 
युद्धोपरास्त काल में ग्रौद्योगिक उत्पादन 





सम (६३२६ है | 
विवरण ४५ का | वर्ष सहित चोटी का पतू १६४१-सन्‌ !६४६-४७ 
औसत _ उत्पादन ४६ | 





सूती वस्त्र डडरद | ४5७१ (१६४३-४४) ४,६७३ | ३,६६३ 
(मिलियत गज) 
छूट का माल | १,१०१ | १२४५६ (१६४१-४२) ६७३ | १,०४२ 
टनो| 
प्ीमेद २,९०४ | २१८३ (१६४२-४३) २,१४६ | २,०१७ 
(हजार दन)| 
सत्पयूरिंक एसिड. ७५१ ८५८ (१६४१-४२) ४५६१ भ६३ 
(हजार हृड्र॥ेट) 
एमोनियम सल्फेंट| २५ ३० (१६४१-४२) २१ रर 


(हजार दन)| 
चीनी (मिल्ियत | २१ ८ रर५ (१६४३-४४. १६४६ | १६६ 
हडरवेट) 
कागज (हजार | १,६०० | १,६१६ (१६४२-४३) १,६८९ । १,४३१ 
हडरबेठ) | 
माचिस (मिलि-| १८६ २३१ (१६४० ४१). २०० | १५६ 
भर ग्रॉस) 
पिग धायरन | १,७६८ | १,८०४ (१६४२-४३) १,४०६ | १,३६४ 
(हजार टन) 
स्टील इंगनोट | १,३७४ | १,३६६ (१६४३-४४), १,३०० | १,१६६ 
(हजार टन) | 


हँगार इस्पात | १,२५६ | १,३४३ (६७४४ १,३३६ | १,१६६ 


(हजार टन 
उपसेक्त तालिका के एकमात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि युद्धोपरान काल 
में देश के प्राय. प्रत्येक उद्योग का उत्पादद पिर गया, सूती वस्त्र, लौह-इस्पात, चीनी 
एवं कागज उद्योग वो दशा इस दृष्टि से सबसे अधिक दम्गीय थी। इस गिरते हुए 
उत्तादत के प्रमुख कारण अग्नतिखित थे-- 
गिरते हुए उत्पादन के कारण-- 

(१) मशौनरो को प्राप्ति मे कठिताई--युड़-काल् से अत्यधिक प्रयोग एवं 
अनेक पालियों मे काम होने के कारण हमारे उद्योगो को मशीनरी अप्रचलित होगई 
व घिस गई थी। उसके नवोनीकरश व प्राधुनिकीकरण के लिए बाहर से मशीनों 
का प्रायात् अत्यन्त का समस्या भी । भारत मे मशीनों व पत्य पूजीकृत वस्तुप्तो का 
इल्पादत मही होता था ॥आधुतिकीकरण की बात तो दूर रहो, हमारे उद्योगपति 
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अपनी मशीनों की आवश्यक सरस्मत प्री नहीं करा सके | यद्यपि कुछ उद्योगपतियों ते 
विदेशों से नई-तई मशीनों के श्राथात के लिये योजना भी बनाई, परन्तु समस्त विश्व 
भे पूंजीकृत माल की कभी के करण उसके झत्यधिक सूल्य ले उत्की झोजनामो को 
खटाई में डाल दिया । भ्रतएव घिसी हुई व अप्रचलित मशीनों के द्वारा उत्पादव होने 
के कारण हमारा औद्योगिक उत्पादन बहुत गिरने लगा । 

(२) श्रप्तिको से अदाति-:द्वितीय महायुद्ध के काल में तो श्रमिकों को ऊँची- 
ऊंची मजदूरियाँ, महंगाई व भत्ते मिलते रहे, परन्तु युद्धोपरान्त-काल में ग्िरतो हुई 
माँग के कारण सेवायोजकों के लिये यह सम्भव न रहा कि वे मेँहगाई थ भक्तों देते 
रहे । श्रतएव वस्तुओं के गगनचुस्वी मूल्यों एवं मेंहगाई के सामान्य वातावरण ने 
श्रमिकों को हडतालों के लिये विवश किया । सन्‌ १९४६-४७ में हडतालो को एक 
बाढ़ सी झाई | ग्रौद्योगिक भ्रशास्ति बढने लगी । श्रम व पूजी के भंगडो मे वृद्धि हुईं। 
इस अनुशासत-हीनता, श्रमिकों की अनुवस्थितता एवं झ्ौद्योगिक श्रश्ान्ति के परिणाम- 
स्वरूप उत्पादन गिरने लगा। ग्रग्नल्निखित तालिका से युद्धणाल एवं इसके बाद की 
अवधि में हुए औद्योगिक सघर्षों का श्नुमान लगाया जा श्रकता है-- 


युद्ध एवं प्रुद्धोपरान्‍्त काल मे प्रौद्योगिक संघर्ष 





घ॑ सघर्षो की श्रमिकों की सख्या जन-दिनो (७॥ ब्फ्ल 
सख्या हजारो में की हानि (मिलियन) 

रध्रे६... ४०६ ४०६ ९ 

१६४० शेर२ डश्रे कक 

१8४१ ३५६ २६१ ३३ 

१६४२ ६६४ ७७३े श्राप 

श६४रे ७१६ शभ्र५ २३ 

१६४४ ६८ प्र० ३४ 

१६४५ ६२० ७४५८ 8५ 

१६३६-४६ 

का श्रोतत ५६७ भ्र२ ड्श 

बुद्धोपरात काल-- 

श्ध्ड्र १,६२६ १,६६२ १२७ 

(६४७... २१२५१ २, रेश२ १६५ 
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औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर सन्‌ १६४७ में 
सेदायोजको तथा श्रस-सघो के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन वुलाया, जिससे कि श्रम 
व पूंजी के पारस्परिक सम्बन्ध सुधरें ठथा घिरता हुआ उत्पादन रोका जा सके । 
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(३) बाताय्ात की कठिवाई--यातायात की कठिताइयो के कारण भी हमारे 
उद्चौगो को कठिन समस्या का सामना करना पडा । श्रनेक कठिनाइयों के कारण रेल 
मातायात की दक्चा बड़ी खराब थी । वैग़न्स का बहुत भ्रभाव था | बाहर से कल पुर्जों 
के झ्रायात में कठिनाई होती थी । दश वे विभाजन के पूर्व कलकत्ता व पंजाब जे हि 
झुस्लिम भगडो के कारण भी यातायात मे कठिनाइयों श्रागई । शरणाधियी के लिगे 
स्पेशल गाडियाँ चलाई गई । धरणार्थी शिविर तक उनको पहुँचाने बी ध्यवस्था की 
गईं, शरणायियों की सुविधा के लिय खाना कपडा व प्रन्य सामान मिजवाने की व्यव॑- 
स्था वी गई इत्यादि | इन सब कामों मं यातायात वे साधनों के उपभोग होने के कारण 
उद्योगो को बडी कठिवाई का सामना करना पडा एवं उत्पादन गिर ग्रया । 

(४) कोयले के मातायात में कठिघाई--कोबला औद्यागीकरण की जननी हैं, 
परन्तु यातायात की कठिनाई के कार उद्योग-पतिया को उसकी प्राप्ति में बहुत 
प्रसुविधा होने लगी। यद्यपि कोयल के उत्पादन मे तो थोडी वृद्धि ही हुई, परन्तु 
प्रावागमन की कठिनाइयो के कारण इसका प्रयोग नहीं हो सका । कोयल की प्राप्ति 
क्री कठिनाई के ही कारण टाटा के लौह इस्पात के कारखाने को अ्रपनी एक विश्ञाल 
भट्टी को बद करना प्रढा । इसी प्रकार सीमट, वल्ध व जूट मिल का उत्वादन कोयले की 
कमी से कुभावित हुआ । 

(५) कच्चे माल की कमी--युद्धोपयन्त काल मे हमारे बुछ कारखातों को 
कच्चे माल की कमी के कारण, उत्पादन कम करना पड़ा । उदाहरणार्थ--उत्तर-प्रदेश 
के अनेक चीनी मिला में तथा बगाल के टीटागढ़ के कागज के कारखानों में उत्पादन 
में कमी का प्रधाव कारणा कच्चे माल का अभाव था । 


(६) बिनियोग प्रवत्ति पर तुपारापात--भ्रौद्योगिक उत्पादन वी गिरावट म॑ एक 
कारण यह भी था कि जनता 'की उद्य।ग प्रवृत्ति दिन प्रति दिन कम होती जा रही थी) 
युद्धोत्तर काल में तो मुद्रा भ्सार के कारण लागो के पाप्त पैसे का ग्राधिक्य था एवं 
उनकी क्य-शक्ति भी बढी हुई थी, अ्रत किसी भी ्रौद्योगिक संस्था की प्रतिभू्तियाँ 
बडो सरलता से बिक जाती थी, परन्तु युद्धोपरान्त काल में विचित्र राजनतिक वाता- 
वरण के कारण सरकार व उद्योगपतियों मे जदता का विश्वास नही रहा । सारे देश 
में मिराश्ावाद एवं अनिश्विवता का वातावरण छाया हुआ था । देश की राजनैतिक 
दशा प्रगस्त सत्‌ १६४६ के कलकत्ते के उपद्रदों के कारण बहुत खराब हो गई थी | 
कलकत्ते के उपद्रद के बाद पजाब मे कंगड शुरू हो गये | ये झंगडे समाप्त भी न हुए 
अ कि काशमीर युद्ध व हैदराबाद काण्ड प्रारम्भ हो गये । इस बिगडतों हुई राशनैतिक 
दशा के कारण देश का व्यापार व औद्योगिक उत्पादन कुप्रभावित हुआा। जान-माल की 
असुरक्षा के कारण उद्योगपतिया का भी विश्वास जाता रहा । समस्त व्यापारिक क्षेत्रों 
में नि राशावाद छा गयां। यातायात की कठिनाइयों, भ्रौद्योगिक ग्रशान्ति व श्राधिक 
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नीति को अनिरचतता ने जले पर नमक ठिडवने का वाम किया। ऐसे श्रनिश्चित 
वातावरण व मुद्रा प्रसार की दशाग्रो के कारण निर्मातागण भावी उत्पादन का उचित 
अमुमान नही लगा सके । ऐसे ही वातावरण में सन्‌ १६४६ में भारत मे स्वतन्त्र भ्रन्त- 
रिम सरकार ([78070 (०ए७7॥77007॥0 बनी और शासन की बागडोर भारत 
को सौप दी गई। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना स भी औद्योगिक उत्पादन को कोई 
ज्रैरणा नही मिली । हमारे जिन नेताशो को शासन वा कार्य भार सौपा गया, उनके 
असमन्वित व "बना अधिक सोचे-विचारे दिये हुए भाषणों ने भी अनिश्चितता के बाता- 
वरण को प्रज्वलित किया। उद्योंगो के राष्ट्रीकीरण, लाभाशों का सीमित करना, आदि 
विषयो पर दिए हुए भाषणों ने हमारे उद्याग पतिया के मस्तिष्क म झनिश्चितता का 
वातावरण ला दिया तथा उन्हें हतोत्साहित किया । इसका भी राष्ट्रीय शौद्यो गक उत्पा- 
दन पर बडा बुरा प्रभाव पडा । 
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भ्रंधप्याय ८ 


देश के विमाजन का मारतीय उद्योगों पर 
प्रभाव 


[हॉल्पा5 ण॑ शल्यञापाणा णा पिता [7005769) 





प्रारश्भिक-- 

१४ अगस्त सन्‌ १६४७ को हमारा देश स्वतस्त्र हो गया। इस विधि की ग्र््ध राति को 
सारे देश में खुशिमाँ मनाई जाने लगी । परन्तु प्रात.काल होते ही हमारे अर्थ-शास्त्रियो 
में यह चेतावनी दी कि राजनीतिक दृष्टि से देश भले ही स्वतस्त्र हो गया हो, परन्तु 
प्राथिक हृष्टि से हम और भी परतन्त्र हो गय है। १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को ही हमारी 
भारत 'माँ के दो खण्ड कर दिये गये एवं अविभाजित भारत के दाये-बाये श्रगो से 
एक नया देश बना दिया गया। भारत के वे भ्रग जो नव निमित देश पाकिस्तान में 
सम्मिलित क्षिये गये, विदेशी कहलाये जाने लगे। दूसरे शब्दो मे, राजनंतिक स्वतन्त्रता 
के लिये हमको आ्रायिक परतस्त्रता मोल लेनी पड़ी। निम्नलिखित विवरण से देश के 
झनाधिक विभाजन का औद्योगिक श्रथं व्यवस्था पर प्रभाव का झ्ाभास मिलता है-- 


विभाजन के परिणाम 
(१) श्रौद्योगिक क्रिवाप्लो का वितरण--विभाजन के परिणाम-स्वल्प भारत 
की अविभाजित शारत का ७७९ भाग, कुल जन-सख्या का र२% भाग, समस्त 
झौद्योगिक सस्याओ्रों का ६१% भाग एवं कुल श्रमिको को सख्या का ६३% भाग 
मिला । प्रग्नलिखित तालिका से हमको उन बडें-बड़े उद्योगों का ज्ञान होता है, जो कैवर्ल 
भारत मे ही रहे-- 


च० 





[ प१ 


भारत व पाकिस्तान के बीच बड़ी श्रौद्योगिक संस्थाश्रों 
के वितरण का प्रतिशत 





औद्योगिक सस्थाएँ श्रमिकों की सख्या 

विवरण भारत । पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान 
बुल उद्योग ६१ & ६३ ७ 
सूती वस्त्र ध्प र्‌ सा २ 
जूट मिल १०० - १०० -+ 
इजीमियरिंग ८५ है प्र्प श्र 
लौह एवं इस्पात १०० न १०० न 
शवकर के कारखाने ६३ ७ ९६ है 
रासायनिक ६३ ७ ६५ ५ 
दियासलाई ६७ ३ €३ ७ 
कागज की मिलें हर । - १०० न 
सीमेंट ६० 8२ ष 
काँच ध्ठ | हद श्‌ 
खाल व चमडा ॥ ४ | रे हर भर 


| 

पाकिस्तान में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं था, जिसमे १ लाख से झधिक व्यक्ति 
लगे हुए हो, जबकि भारत मे निम्न ६ उद्योग्र इस श्रेणी मे झाते ६--(१) कपास की 
कवाई ब बुनाई-उद्योग, (२) जूट-उद्योग, (३) सामान्य इ जीनियरिंग-उद्योग, (४) रेलवे 
वर्कशॉप, (५) प्राडिनेस फ्कट्रीज तथा (६) कॉटन जिनिग्र-उद्योग | पाकिस्तान में ऐसे 
उद्योगो की सख्या २३ थी, जिनमे ५०० से कम श्रमजीवी कार्य करते हो, भारत में 
ऐसे उद्योगो की सख्या केवल ४ थी । सामान्यत, यह कहा जा सकता है कि भारत के 
कुल उद्योगों मे से आधे उद्योगो मे १०,००० से भ्रधक श्रसिक काय॑ करते थे, जबकि 
पाक्स्तान के कुल उद्योगों मे से आबे उद्योग ऐसे थ जिनमे १,००० से कम श्रमिक 
कार्य करते थे । उपयुक्त विवरण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है--- 

(प्र) पाकिस्तान ने भारत की अपेक्षा बहुत कम लोगों को उद्योग-धन्धो में 


रोजगार प्रदान किया । 
का० ६ ५ 


चर ] 


(व) भारत की अपेक्षा पाविस्तान मैं उद्योगो का घनत्त्य बहुत ही कम घा। 

[ध) पाकिस्तान में एज भी बडा उद्योग (िशुण' ताप) ) नही था 
आर जो चार छ उद्योग थ भी उनका आकार भारताय बियाव उद्योगों 
की तुलना मे बहुत कम था। 

(२) खनिज सपदा का वितरण- खनिज सपदा वी हृष्टि न भारतवंप घनी 
रहा एवं पाकिस्तान को काफी क्षति उठानी पडी क्याकि लगभग सभी खबिज सर्पत्ति 
दे भण्डार सारत म ही रह। उदाहरण के (लय कोयला झ्भरक मगनीज कच्चा 
लोहा आ्रादि सभी महत्त्वपूणा खनिज पदाथ भारत क ही हिस्से म॑ झ्राये। हा निम्न 
खनिज पदार्थों के कुछ क्षत्र पाकिस्तान मर चले गये जमे तेल क बुछ भाग सिंध की 
घाटी व पूर्वी बगल से साल्ट रज म नमक व जिप्मम परिचसी पत्राब सिंध वे 
बिलोबिस्तान भें कोपला बिलोचिस्तान में फ्रोमाइट व गंधक चित्रल सम घटिया किस्म 
की ए.टीमनी साल्ट रज मे चून का प थर रत्यादि। सक्षेप म हम यह कह सकते हैं 
कि ग्रवभाजित भारत की खनिज सपदा का केवल ३ प्रतिशत भाग पारिस्तान को 
शया । जिप्सम के भण्शर व चद्टानी बमक (जिसका प्रयोग भारी रासायनिक उद्योगों में 
किया जाता है) # क्षत्रा के चले जाने ते भारत को अवह्य थोड़ो सी हानि हुईं ।* 

खानज सपदा के भ्रभाव स पाकिस्तान के शौद्योगीकरण को बडा आधा 
पहुँचा । जहा तक जल विद्युत सपदा का सम्बंध है इस हृष्टि से भा भारत ही घती 
रहा । पाकिश्तान की उनक न दया ययवि उसो के क्षेत्र मे बह कर समुद्र मे जा मित्ती 
हूं परवु उतका ज मे कश्मीर पूर्वी पजाब व प्रासाम के पक्‍वाय क्षेत्रों से हुशा है 
जो कि भारत में है। इस कारण पा कस्ताद म कुछ प्रनिश्बितता का वातावरण पा 
हो गया । ऐसा न हो 7 भारत उसका नविया के जल को उद्गम क्षत्र मे ही रोक दे । 
विभाजन क पूव पाकिक्ष न के क्ष न मु यत जोगे द्रनगर शक्ति प्र" से बिजली प्राप्त 
करते थ जो कि अब पूर्वी पजाब (भारत) स है। भारत में कृत के कारण स्व 
जोगरेद्रनगर शक्ति शुह्‌ का सम्व 4 पाकिस्तान से विज्छेद कर दिया गयाहै भरत 
पर्िचमी पञजाब (पा|कस्तान) का औद्योगिक जीवन बडा कुप्रभावित हुप्ना । 

(३) कृषि पदार्थों का वितरण--भारतवष के विभाजन से हमारे दो प्रमुजत 
उदच्चौगा ->जूट तथा सूती दस्त मिल उद्योग--को कच्च माल की पूति फो हृष्दि से 
बडी हा न उठानी पडी । भ्रविभाजित भारत को जूठ के उद्पादत का एकाधिकार 
प्राप्त था परन्तु बढवारे के उपदात पटसन की उपज का ८१,6 भाग पाकिस्तान को 
ब्ऋग, गधय॑, |, यही. नही. पूर्वी, पाकिस्तान में. जा पद्मन्न, उत्पन्न, दोत्य, दू ख्गष्कतय, की 

दृष्टि से वह उच्चकोटि की है भरत हमारी मित्रा को अच्छे किस्म की पटसन से हाथ 
धोना पडा । नीच दी हुई तालिका विभाजन क प रणामा पर प्रकाश डालती है-- 


[ शक्यूणाण का 2ि दे एमए > 7०7 4949 20  एग88 24 


श्रविभाजित भारत मे, कुल क्षेत्रफल, जन-पस्पा व॑ प्रमुख 
श्रौद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत व पाकिस्तान 

















का प्रतिशत भाग 
विवरण भारत | पाकिस्तान 

क्षेत्रफल ] र३े 
जन सस्या-- 

कुल घर १८ 

नगरी प्‌ ११ 

ग्रामीण दर १६ 
भूमि ([,७70 ए0॥॥द७॥070)-- 

वन्नाच्छादित क्षेत्र ६४ ०६ 

बुच्रा हुआ बुल क्षेत्र (७788 809) पड १६ 

कुल सिचित प्रदेश #. ६६ ३१ 
उत्पादन (कृषि)-- रा ॒ 

प्रमुख खाद्य पदार्थ ५ १५ 

ग्गा पड (६ 

प्रमुख तिलहन भ५ | ४४ 

कपास ६० ४० 

पदसने श्हृ 24 
उत्तादन (बागान)-- 

चाय भू (44 

कॉफी १०० ज+ 

तम्बाकू द श्र 
उस्ादन (खनिज) ६७ ये 


अविभाजित भारत मे, पूर्वी बगाल का क्षेत्र केवल ३-७४ मिलियन बेह्स 
(30॥0॥ 0१8४) प्टसन का उपभोग करता था, जबकि झेपर भारत मे ६ मिलि- 
यत गाँठे का उपभोग था। अपनी वड़ी हुई प्रावश्यकताओरं को सम्तुष्टि के लिए हो 
भारत को 'गथिक पटसद उगाओ आस्दोलन' प्रारम्भ करना पडा । इसी प्रकार, विभा- 
जन के पूर्व, हमारी श्रेष्ठ कोटि की कपास सस्वन्धी ब्रावश्यकता सिख्थ व पश्चिमी 


णड || 


दाकिस्तान के राज्यों द्वारा पूरी होती थी, परन्तु देश के अनांथिक बेंटवारे ने कपास 
के क्षेत्र मे मी अभाव की स्थिति पंदा कर दी। विभाजन वे पूर्व हमारे देश में 
कुल ३६४ सूती वस्न मिलें थी । बेंटवार के बाद भारत व पाकिस्तान के हिस्से में 
क्रमश, ३८० व १४ मिल पड़ी । इस प्रकार यद्यपि पाकिस्तान वे हिस्से में केवल ४ 
मिलें या ऋधिभाजित भारत वी ५०५ मिलें ही पडी परन्त कपास की उपज का ४०% 
भाग उसा को मिला । यही कारण ८ कि अपनी वस्थ मिल्रा की कपास सम्बंधी 
प्रावश्यक्ता को पूरा करन क लिए भारतीय केन्द्रीय कपास समिति को अ्रधिक कपास 
पैदा करने के लिए घार प्रयत्न करन पड । हमारे देश मे क्ेवत झौद्योगिक कच्चे माल 
की ही कमी नहीं पड गई वरम्‌ खाद्य पदार्थों का भी घोर ब्रभाव था । ग्रत “प्रधिक 
अन्न उपजाग्रो आन्दीलन की अधित जूट या कपास उगाआा' आन्दोलन से प्रतिस्पर्धा 
होने लगी ओर इस सघष का हमारी प्रथ व्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पडा | 

(४) द्वाजारो को क्षति--पाकिस्तान के निर्माण से हमारे श्रतक प्रौद्योगिक 
पदार्थों का एक निश्चित बाजार हाथ से जाता रहा । बँटवारे के पूव बतंमान पाकि 
स्तान के क्षेत्रो में सूतो वस्भो, कांच का सामान अल्युमीनियम सेरेमिक्स, वनरुपति तेल 
की ख़पन होती थी, परन्तु पाक्स्तान क बन जाने स इन वस्तुप्नो की माँग बहुत कम 
ही गई । पाकिस्तान न भारत की गपक्षा अन्य देशो से इन वस्तुप्नो का झ्रायात शुरू 
कर दिया । अतएव हमऊो अपना माल बेचने के लिए नई-नई मण्डियो की तलाश 
करनी पडी । 

(५) कुशल फारीगरो का चला जाना--पाकिस्तान के बनने से अ्रविभाजितें 
भारत के ऐसे श्रनक मुसलमान जोकि दस्तकारा के कामा में दक्ष थ तथा कढाई-बुनाई 
उद्योग, ऊनी उद्याग, काच उद्योग्र आदि म लगे हुए थ नव निर्मित देश--पाकिस्तान 
को चले गए । फलत हमारे देश मे इन कुशल कारीगरो का प्रभाव हां गया। इसके 
विपरीत पाकिस्तान म इन्जीनियरों व तान्तिक विशेषज्ञ। की कमी हो गई, वंयोकि 
इन्जीनिर्या रिंग सस्थाय भ्रधिकॉशव भारत में ही रही । 

(६) भ्रवन्ध सम्बन्धी कला व साहध--जहा तक प्रबन्च सम्बन्धी कला व साहस 
(809820%] 8॥वे ]35009।0॥6 पटाक) 35] का सप्पस्ध है, भारत को 
खाभ ही रहा । सभी बृहत उद्योगो के प्रवन्‍्वक, जो पाकिस्ताम से थे भारत में चने 
आए भ्रौर यहां के सागारण श्रमिक व कुशल कारीगर पाकिस्तान चले गए। परिणां 
मत हमारे देश मे प्रबन्ध सम्बन्धी कला व साहस का वाहुल्य था जबबि पाकिस्तान में 
श्रम का । प्रबन्धका के बाहु्म से देश (भारत) के औद्योगीन्‍्रणण को बडा बढावा 
मिला । पाक्स्तान म प्रबन्वव! व साहमिया की कम्ती के कारण गरकार को हस्तक्षेप 
करना पडा एवं उद्योग के क्षेत्र मे राजकीय उपक्रम (५७४० €७॥67.7780) के 
विकास के लिए पर्याप्त क्षत्र पैदा हो गया । हमारे देश मे राजकीय उपक्रम के साथ" 
साथ, निजी उपक्रम भी ठजा के साथ बढा। 
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(७) श्रौद्योगिक स्थानीयकरण पर प्रभाव--हमारा औद्योगिक स्थानीयकरण 
भी विभाजन के प्रभाव से झछूता नहीं रहा। विभाजन के परिणाम स्वरूप देश के वे 
क्षेत्र, जोकि भारत व पाविस्तान की सीमा के निकट थे, श्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से 
अपना महत्त्व खो बैठे । राजनैतिक कारणो से उनको स्थिति खतरनाक व जोखिमपुरां 
(78075 ) हो गई । इस दृष्टि से कलकत्ता की स्थिति बडी खराब हो गई । विवश 
होकर भारत सरकार को औद्योगिक स्थानीयकरण के कलेवर मे परिवत्ंन करना पडा । 
देश के आन्तरिक भागो मे उद्योगो को विवेन्द्रि व आकर्षित करने के लिए यातायात, 
सन्देशवाहन, कर, वित्त आदि की सुविधाये देनी पडी । 

(%) पूंजी के श्रायात मे बाधा--देश के विभाजन से सब जगह अनिश्चितता 
का वातावरण पैदा हो गया भारत की अर्थ-व्यवस्था मे विदेशियों को विश्वास नहीं 
रहा, भरत: पूंजी का विनियोग करने मे उन्हे बडा सकोच होने लगा । इसग्े देश के 
औद्योगीकरण को गहरा आघात पहुँचा । 

(६) णातायात सस्वग्धी प्रसुविधपें-- देश के दुखद विभाजन से यातायात पर 
भी कुप्रभाव पडा । विभाजन के पहले कुल भारत मे ४१,००० मील लम्बी रेल लाइनें 
थी, १२न्‍तु विभाजन से पाकिस्तान को केवल ७,००० मील या १७% रेल लाइनें ही 
मिली । रेल विभाग में लगे हुए कमंचारियो के आवागमन से भी बडी ग्रसुविधा हुई। 
पाकिस्तान से जो कर्मचारी श्राए, उनमे झधिकतर बलक॑, टिकट-चैकर, गार्ड आदि ही 
थे, परन्तु भारत से पाक्स्तात जाने वा. मुसलमानों मे अधिकतर ड्राइवर, फायरमैन, 
चुद्दार व वर्कशॉप टेकनीशियल्स थे। परिणामत हमारे देश मे कुझल कमचारियो की 
कमी होगई, जबकि पाकिस्तान में सामान्य कमचारियों का ग्राधिव्य हो गया। रैलवे- 
यातायात के प्रसंगठन के कारण कोयला उद्योग भी वुप्रभावित हुप्रा | यद्यपि देश में 
कोयले की कमी नही थी, परन्तु खानो से कारखातों तक कोयला लाने की बडी कठिन 
समस्या थी। खानो के निकट कोयले का ढेर लगने लगा, इसके विपरीत कारखानों मे 
कोयले की कमी के कारण पूर्ण गति सेकाये न हो सका | इससे उत्पादन में कमी भा 
गई तथा मुद्रा रफीति ([78000) की दक्षाओ को और भी बढावा मिला । बंगाल 
व पज़ाब के पूर्दी व पश्चिमी प्रदेशों मे रेल-्यातायात बिल्कुल रुक गया | परिणामत, 
कच्चे माल (जैसे पटसन व कपास) के भायात म बडी असुविधा पैदा हो गईं। 

(१०) भारतीय बन्दरगाहों पर श्रत्यधिक भार--भारतवर्ष के विभाजन के 
परिण्यामस्वरूप कराँची व चिट्गांव के बन्दरगाह विदेशी हो गए बँटवारे क॑ पूर्व जम्मू 
व काइ्मीर, पश्चिमी उत्तर-भ्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि या समस्त वैदेशिक व्यापार 
कराची के बन्दरगाह के द्वारा ही होता था, परन्तु जबसे वर्गाची पाकिस्तान में चला 
गया, उक्त सभी राज्यो के व्यापार का भार बम्बवई पर झा पडा । इस अत्यधिक भार 
को कम करने के उद्दे श्य से ही भारत सरकार को विवश होकर नए-नए बन्दरगराहो का 
निर्माण व विकास करना पडा । उदाहरण के लिए, कच्छ की खाडी पर स्थित कॉडला 
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का बन्दरगाह इसी हेतु विकसित किया गेयां । कॉडेला को भारत का करांची” इसी 
बारण कहते है, क्योकि प्रविभाज्ति भारत मे जो स्थान बरांची को प्राप्त था, झाज 
बही स्थान भारत में काडला को प्राप्त है। भारत सरकार को इस बन्दरगाह के 
विकास में लगभग '४० करोष्ट झ० व्यय करने पड़े । इसी प्रकार पूर्वी भारत में चिटर्याँव 
के चल्ले जाने से कलकत्ता पर भार बहुद बढ़ भया। कलकता-चिट्याँक, जोकि १५ 
प्रगस्त सन्‌ १६४७ की अद्ध'रात्रि के पूर्व एक-दूसरे के पूरक व सहायक थे, इस तिथि से 
प्रतिस्पर्धी वन गए। भ्रासाम का समस्त वैदेशिक व्यापार, जो कि पहिले घिट्गाँव के 
द्वारा होता था, बेंट्वारे के बाद कलकत्ते कौ और झा गया) भारत सरकार को 
प्रासाम व कलकत्त के बीच सीधी रेल लाइन डातनी पड़ी! इससे संचभुच बहुत अधिक 
ज्यूय हुआ । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के दुखद विभाजन से दोनों ही खण्डोन- 
भारत व पार्बिस्तीन---को हानि उठानदी पडी व अनेक आधथिक सामाजिक एवं 
राजनैतिक कठिताईयो का सामना करना पडा॥ दासस्‍्तबिकता तो यह है कि प्रावृतिक 
इृष्टि से दोनों ही नव-निर्मित देश एक हैं शताब्दियो से ये एक-दूसरे के पूरक व 
सहयोगी रहे है । यही कारण है कि इनके खण्डन से आधथिक कठिनाइयाँ पैदा हो गई 
हैं। अपने-अपने देश की सीमा की रता के लिए हमे सुरक्षा व्यय बढाना पडा है । यह्‌ 
भ्तिरिक्त-ब्यय यदि जन उपयोगी कार्यों में व्यय होना तो, दोनों ही खण्ड अधिक 
समृद्धण्याली हो सकते थे। भव आजइयकता एक ऐसे मनोवैज्ञानिक बचाव की है जिससे 
कि पारस्परिक घुणा ईर्पा, भय व अपरिचितता के बादल उड़ जाएँ एवं दोनों हो राह 
प्रेम, सहयोग 4 पारस्परिक विश्वास के साथ रहे । हर 
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स्व. न्त्रता के पढचात्‌ मारतीय उद्योगों को प्रगति 
(0900970॥ ० ॥8वींब्रा धाएग्र॥6 906 006ए20९006) 





प्रारम्भिक-- 
द्वितीय महायुद्ध ने भारतीय यद्योगो को अपनी पूर्ण क्षमता से काम करने तथा अपने 
समस्त साधनों के प्रयोग करने का अवसर दिया था, जिसके कारण ओ्रौद्योगिक उत्पादन 
में आशातीत वृद्धि हुई, परम्तु सन्‌ १६४५ के बाद देश में अ्रनेक राजनैतिक उलठ-फेर 
हुए तथा सरकार की कर-तीति मुद्रा-स्फीति को रोकने के झ्िष्ट ऐसी रही कि जिसका 
उद्योगों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पडा । दूसरे, युद्ध-युग मे मशीनरी का अत्यधिक 
प्रयोग होने के कारण बह जीशुंशीणं हो मई थी । फलत: उत्पादन व्यय अधिक हो 
रहा था। इन विविध परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप श्रौद्योगिक उत्पादन गिरने 
लगा । ऐसे ही वातावरण मे सन्‌ १६४६ मे भारत मे स्वतल्त्र प्रन्तरिम सरकार बनी 
झौर शासन की बागडोर भारतीयों की सौप दी गई। 
स्वतम्त्रता प्राप्ति-- 
कुछ समय परचात्‌ लाड्ड माउन्टबेटन के प्रयत्न-स्वरूप भारत को अ्रगरभग 
स्वतन्त्रता मिली, जिसने प्राथिक त्ृथा औद्योगिक क्षेत्र मे नई-नई समसस्‍यायें खडी कर 
दी। अनाज की बहुत कमी बढ गई और वस्त्र तथा झूट-उद्योग मे कच्चे माल की 
कठिनाई उपस्थित हो गई। शरणार्थियों के आने-जाने से ग्रौद्योगिक यातायात मे भी 
पझडचनें आई, किन्तु हमारी जनप्रिय सरकार ने बडे धैयं से उनका सामना किया। 
औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा झद्योगिक नीति में सुधार करने के लिए 
दिसम्बर सन्‌ १६४७ में उद्योग परिषद्‌ का आयोजन किया, जिसकी सिफारिशों पर 
उद्योगो को निम्न सुविधश्ये प्रदान की गई -- 
उद्योग परिषद, १६४७ को सिफारिशें-- 
(१) तीन वर्ष से कम आयु वाले कारखानो को उनकी पूंजी पर ६५%, तक 
दाआश आय-कर से मुक्त कर दिया जाग; 
(२) भई इमारत, यन्त्र, औजार आदि पर तथा तीस पालियो मे काम करने 
वाले कारखानो को तत्कान्तीन दर से दुगुने छास का भत्ता मिलेगा, 
(३) यन्त्र सामग्री तथा भ्रन्य श्रावश्यक पूंजीगत माल पर श्रायात-कर कम कर 
दिए गए। 
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इन सुविधाओं के परिशाम-स्वरूप भौद्योगिव उत्पादन सन्‌ १६४५८ मे बुद्धययूवे 
श्रौद्योगिफ उत्पादन स्तर से १५% अधिक हो गया | यही सन्‌ १६४७ मे युद्ध पूर्व 
उत्पादन स्तर से ५% कम था । 
सन्‌ १६४८ की पश्रौद्योगिक नोति-- 

€ प्रप्रैंल सद्‌ १६४८ को भारत सरपार ने अपनी नवीन श्ौद्योगिक नीति की 
घोषणा की, जिसके अनुसार उसने व्यक्तिगत क्षेत्र तथा सांवेजनिक क्षेत्र दोनों मे, 
उद्योगी के विकास पर वल दिया। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कुछ 
प्राधारभूत उद्योग अपने अ्रन्तगंत रखे, जैसे शस्त्र एवं बारूद का निर्माण, एटम शक्ति 
का निर्माण एव रेलो का स्वामित्त्व व प्रबन्ध । कुछ भ्नन्‍्य उद्योग, जेब कोयला, लोहा 
व स्पात, जलयान तथा वायुयान निर्माण, टेलीफोन व टेलीग्राफ तथा वायरलैस 
सम्बन्धी यन्त्र और खनिज, तेल भ्रादि के विकास के काम भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
एवं स्थानीय बार्डो के उत्तरदायित्व मे रहे | आवश्यकता पडने पर व्यक्तिगत प्रबन्ध से 
भी इनमे सहायता ली जा सकती थी। शेष उद्योग व्यक्तिगत प्रबन्ध के लिए छोड 
दिये गये । किन्तु उन पर नियन्‍्तण रखने की हष्ठि से सरकार ने उद्योग (विकास तथा 
नियन्तरा) प्रधिनियम, १६५१ ([7005७7४) ]2098]09797070 ४७0 पि९५|॥- 
6077 4८४, 395) बनाया । इसके अ्रन्तर्गत भारत सरकार ने देश में औद्योगिक 
विकास के लिए और भी तीव्रता से प्रयत्न करने आरम्भ कर दिए। 

स्वतन्त्रता युग में श्रौद्योगिक प्रगति 

स्वतननता-युय मे हुई औद्योगिक प्रगति का भ्रनुमान निम्नलिखित विवरण से 
लगाया जा सकता है-- 

() भ्रौद्योगिक अमुसधान के क्षेत्र मे प्रगर्ति-- 

रणतन्ञ्ता प्राप्ति के बाद देश में उपयुक्त औद्योगिक धातावरण उत्पन्न करने के 
उद्देश्य से भारत सरकार से पनेक भ्रौद्योगिव शिक्षालय खोले तथा निम्नलिखित झ्रौद्योगिक 
अनुसधातशालापभो की स्थापना की-- 

(१) राष्ट्रीय भौतिक अनुसन्धानद्ञाला, नई दिल्‍लौ-- यहाँ भौतिकद्यार्त 
([पा7099778॥09] भ्ौर ७]90]86 दोनो ही) से सम्बन्धित समस्याग्री पर अनुसधात 
ढिये जाते हैं | टैस्ट करने की सुविधायें भी यहाँ उपलब्ध हैं । यह संस्था २१ जनवरी 
सन्‌ १६५० को खोली गई थी । 

(र) राष्ट्रीय रासाथनिक झनुसन्धानशाला, पुना- यह ३ जनवरी सम्‌ १६५० 
को खोली गई थी । इसका कार्य रसायनशास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याग्रो 
पर प्रनुसधान करता है। 

(३) राष्टीय धात्विक भ्रनुसन्धानशाला, जमशेदपुर यह २६ नवम्बर सब 
१६५० को स्थापित की गई थी और इसका काय॑ घात्विक अनुसधान करना है । 

| फेन्द्रीय ई घन अनुसन्धानशाला, जोलगोरा (बिहार)--यह भी २४ प्रगस्‍्त 
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सन्‌ १६५० को स्थापित हुई थी। यह संस्था ईघनो १र-ठोस, द्रव और गैस-- 
अनुसंधान करती हे । इसने अपने आर्धीन ६ कोयला सर्वे स्टेशनों द्वारा भारतीय 
कोयले का भौतिक एवं रासायनिक सर्वे कराया है । 

(५) केम्द्रीय खाद्य टेक्नोलॉजिक्ल श्नुस्म्घानशाला, मंसूर--इसकी स्थापना 
३१ अक्टूबर सत्‌ १६५० को हुई थी । इसके निम्न का है-- खाद्य वस्तुओं का प्रोसेसिंग 

च क्‍ल्जवेंशव तथा फलो से सर्म्या-श्त टैक्मोलॉजी के सभी १हलुझों पर प्रनुसधान । 

(६) केन्द्रीय डूग ग्रमुसन्धएनशाला, लखनऊ-- यह ससथा १ फरवरी सन्‌ १६५१ 
को प्रारम्भ की गई थी । इसका बाय दवाइयो पर सभी प्रकार के अनुसधान करना है। 

(७) केन्द्रीय ग्लास तथा सीरासिक्स झनुसम्धानशाला, करकत्ता--यह संस्था 
२५ भ्रगस्त सन्‌ १६५० को स्थापित हुई | यह ग्लास, सीरेमिक्स, पॉटरी, पोरसीलेम, 
रिफ्रेंक्ट्स व इनेमिल सभी पहलुओ पर अनुसघान करती है, जँसे- ग्लास वे 
सिरेमिवस के लिये प्रोसेस्ििंग का विकास, सीरेमिवस उद्योग मे प्रयोग किये जाने वाले 
विभिन्न प्रकार के कच्चे सालो का प्रभ/पीकरण आदि । 

(८) केन्द्रीय सडक अनुपग्घानशाला, दिलली--इसकी स्थापना १६ जुलाई 
सन्‌ १६५२ को हुई थी। यह सडक निर्माण सम्बन्धी सामग्रियो तथा सड़क की सतहो 
(7090 807806५) पर भ्ननुसधान करता है। 

(६) केसद्रीय भवन अनुसधानज्ञाला, स्डकी--यह १३ प्रप्नेल सन्‌ १६४३ को 
स्थापित की गई थी। इसका कार्य भवनो क्री सरदना से सम्बन्धित पहलुप्रो पर तथा 
भवनों को मानव-निवास के लिये अधिक से श्रधिक आरामदेह बनाने के उपायो पर 
अनुसंधान करना है । 

(१०) फ्ेस्द्रीय चसड। भ्रमुसंघानशाला, सद्भास - यह सन्‌ १६५३ में स्थापित 
हुई थी। इसका कार्य चमड़े से सम्बन्धित (08708) एवं 809॥80) 
टैक्नॉलाजी के विभिन्न पहलुभो पर झ्नुसघान करना है । 

(११) केच्रीय विद्युत रासायनिक श्रनुसधानशाला, काराईकुड्डी- यह 
जनवरी १५ सन्‌ १६५३ को स्थापित हुई थी झौर इसका कार्य इलेक्ट्री रसायन 
(झलेपट्रो मेटेलर्जी, इलेक्ट्रो डिपोजीशन व सम्बन्धित समस्याश्रो को सम्मिलित करते हुये) 
की सभी समस्‍्याग्रो पर अनुसन्धान वरना है । 

(१३) केखद्रीय नमक अनुसंघानइालए, भावनगर--यह १० पप्रेल सन्‌ १६५४ 
को स्थापित हुईं थी । इसका कार्य विश्युद्ध नमक का उत्पादन करने के ढगो का परीक्षण 
१रना है। उत्पादन लागत मे कमी करने तथा नमक निर्माण से बचे हुये अ्रवशिष्द 
पदार्थों का उपयोग करने के उपायो पर अवुरुस्थान करना भी इस सस्या की जिम्मे- 
दारी है। 

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अनुसधानशालायें भी कार्यश्षील है-- 

(0) सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग इन्स्टीव्यूट, पिलानी । 


(7)... नेशनल बोटेनिक्ल गार्डेन, लसनऊ | 

(9) सेंट्रल माइनिंग रिस्र्घ स्टेशन, धनवार । 

(४). रीजनन् रिसर्च लेवारटरी, हैदराग्राद । 

(0). इ डियन इस्स्टील्यूट ग्राफ वायोत्र मिस्ट्री एल्ड एश्सपरीमेण्टल मेंडीसन, 

कलकत्ता 

(५). विरला इ डस्ट्रियल एल्ड टेक्नोलाजिवल म्यूजियम, कलकत्ता । 

(९४) रीजनल स्सिच जबोरेटरी, जम्मू काइमीर | 

(६॥॥)) सैन्ट्रल मिकेनिकल इजीनियरिंग रिस्॑ इन्स्टीट्यू 2, दुर्गापुर । 

(5) संदूल पत्लिव हैल्थ इजीनियरिंग रिसचे इन्हटीव्य,ट, दागपुर । 

(६). नेटानन्न एयेरानॉटिक्य लेबारटरी, बगलौर । 

(57) रीजनल रिसच लवोरटरी, जोरहट। 

(5४) संट्रल माइ्टफ्क उस्प्ट्रयूमैन्ट्स आर्गनाइजेशन, नई दिल्‍ली ॥ 

(५॥77) सद्रल इन्डियन मड्ीसनल प्लान्ट आागनाइजेशन, नई दिल्‍ली । 
पंचन्वपोंय योजनाओं के श्प्तगत राष्ट्रीय अनुसधानशालाशो थी भ्रगति-- 

विभिन्न अनुसघानझालाओ ने तृतीय पच-वर्षीय योजनावधि कः लिये अ्रपमे-प्पने 
कार्यक्रम निश्चित कर लिय है।इस सम्बन्ध मे बुछ उल्लेखनीय सिशेषताय निम्न- 
लिखित है- राष्टीय भौतिक अनुसघानदाध्ला एक पाइलट प्लान्ट स्केल पर रेडियो के 
भागों का विकास काय करगी। राष्ट्रीय शासाय नक झनुराधानशालां डाइज प्रौर इन- 
आ्रॉगेनिक इल्टरमी डियड्स तथा झावश्यव' तेलों के लिये नय |इवीजन स्थापित करेगी 
तथा कई नवीन पाइलट प्लान्ट प्रोजेक्ट चलायगी। राष्ट्रीय धात्विक अवुसधानशाला 
गझल्नोय स्टील्स के लिये एक नवीन डिवीजन स्थापित बरेगी तथा कुरीजन (6070- 
8707) सम्बन्धी समस्थाग्रो का विभिन्न परिस्थित्यिं के अन्तगत अध्ययन बरेगी। 
केन्द्रीय ई घन प्रमुसन्धानशाला भी निम्न श्षणी के कोयले के प्रयोग सम्बन्धी कार्य का 
विस्तार करेगी तथा बड पस्ाने पर पाइलट ्लान्ठ ट्रायल्स प्रारम्भ करेगी। ग्लास एंव 
सोरेमिकस इन्स्टीव्यूट ते ग्राप्टीकल ग्लास के उत्पादन के लिये एक पाइलद थ्लान्द 
स्थापित करना तय किया है। बह माइका उत्पादन से सम्बन्धित अनुसन्धान के लिये 
एक पृथक शाखा भी रखेगी। केन्द्रीय डूग अद्ुसन्धानशाला एन्टीबायोटिक्स श्र फाइन 
केमीकल्स के लिग्रे एक डिबीजन प्रारम्भ करेगी। केन्द्रीय खाद्य ठेक्नोलॉजिकल अनु- 
सन्धावशाला फल एवं साग-सब्जी के सुरक्षित सग्रह के लिय क्षैत्रिक स्टेशनो की 
स्थापना करेगी । कैद्रीय सडक अनुसत्धानशाला भी पुलो से सम्बन्धित समस्याझो का 
भ्रध्ययन करने के लिये एक नया डिवीजन स्थापित करेगी । केन्द्रीय भवन अनुसन्धान- 
शाला ने भी पाच क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है। प्रादेशिक 
विस्तार केन्द्रो के खोलने की एक योजना केखद्वीय चमडा अनुसन्धानझांला द्वारा बनाई 
गई है । केन्द्रीय इलेक्ट्रोनेमीकल ग्रनुसधादशाला भी कुरोजन से सम्बन्धित समस्याम्रा 
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पर अनुसन्धान करने के लिये नये डिवीजन योलेगी । केत्द्रीय नमक अनुसन्धानशाला से 
एलगोलॉजी पर काय॑ प्रारम्भ करना तय किया है। वह नमक (80) 0-78) 
में प्रमदिष्ट पदार्थों के उपयोग पर भी अनुसन्धान कार्य को ग्रधिव' विस्तृत करेगा। 

द्वितीय योजना मे श्रारम्भ की गई कुछ अनुसन्धान सस्थाझ्रो को तृतीय योजना- 
वधि मे पूर्णे सुसज्जित किया जायेगा । कई नई सस्थाये भी खोली जायेगी, जैसे-- 
इन्स्टीस्यूट भाफ पेट्रोलियम, नेशनल बायोलाजिकल लेबोरेटरी एवं एक रीजनल रिसर्च 
लेबोरेटरी । 
() प्रम्नापीकरण के क्षेत्र मे छ्गति-- 

भारतीय उद्योग-पतियों ने सर्व प्रथम सन्‌ १६४० के १९वें उद्योग सम्मेलन 
मे भारतीय प्रमाप निश्चित करने के लिए भारतीय प्रमाप सस्था खोलमे का प्रस्ताव 
सरकार के सम्मुख रखा था । परन्तु युद्ध.कालीन परिस्थितिया के कारण उस समय 
भारत सरकार ने प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। सम्‌ १६४६ में, श्रौद्योगिक 
योजना के ग्रन्तगंत प्रभापीकरण की आवश्यकता वा अनुभव करते हुए, भारत सरकार 
ने प्रमाप सस्था खोलने का निश्चय किया और दिल्‍ली मे इसके केन्द्रीय कार्यालय की 
स्थापना की गई । इस सस्था वा प्रबन्ध एक साधारण परिपद्‌ (56७९।७) (00 प्रा- 
०) द्वारा होता है। इसके सभापति उद्याग सचिव है। प्रमाप सस्था वी ४२० 
समितियाँ हू । इनका सचालन (प्र) इजीनियरिंग विभाग परिषद्‌, (ब) निर्माण विभाग 
परिषद्‌, (स) वस्त्र विभाग परिषद्‌, (द) रासायशिक विभाग परिषद व (य) खाद्य और 
क्रषि उत्पादन विभाग परिषद्‌ द्वारा होता है। प्रत्येक विभाग का नियन्त्रण विभागीय 
परिषद्‌ (])ए87009)] (00ए/०7) द्वारा किया जाता है। 

भारतीय प्रमाष सस्था का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्रीय प्राधार पर 
विभिन्न वस्तुओं एव क्रियाओं के प्रमाप निर्धारित करना तथा इस सम्बन्ध भे श्रावश्यक 
सुधार करना, शौद्योगिक आँकडे एवं सूचनाये एकत्रित व प्रकाशित करना तथा प्रमापी- 
करण की उन्नति के लिए पुस्तकालय, म्यूजियम तथा प्रयोगशालाये स्थापित करना और 
विभिन्न वस्तुओ के प्रमापीकृत चिन्हों का रजिस्ट्रेशन करना । भारतीय प्रमाप सस्या 
अन्तर्राट्रीय प्रमापीकरण सगटन की सदस्य है। इस बात से ही इसकी यश्यस्वित्रा का 
परिचय मिलता है। 

भारतीय प्रमाप सस्था का कार्य ग्रव राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर चुका है। संस्था 
११ साल पहले सरकार और जनता के समर्थन से आरम्भ की गई थी और यह भारत 
में खपने शोर वनने वाली चीजो के नाप, किस्म और काम के प्रमाप निर्धारित करती 
है । सस्था को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है । इसके अलावा राज्य सरकारे, झऔद्यो- 
गिक एवं व्यापारिक सस्थाएँ, कारखाने, औद्योगिक झालाएँ, नगरपालिकाएं और 
निगम प्रादि भी ससया के सदस्य हैं भ्रौर इसके लिए चन्दा देते है। इसके काम की 
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लोकप्रियता और महत्त्व इसो बात से प्रगट होता है कि अब कारखानो के मात्िक 
अपनी चीजो करे प्रमाप नर्धाष््ति करन वी माँग स्वय करने लगे है । 

भारदीय प्रमाप सस्था के विकास में सबगे महृत्त्वपूण कदम सन्‌ १६४५२ वा 
भारतीय प्रमाप अधिनियम है । इस अधिनियम के वन जाने से प्रमाप सस्था के अधि- 
कार बढ़ गये है। सस्था को प्रमापीकरण चिन्ह देते और कम्पतियों को भारतीय 
प्रमापों के भ्रनुरार साल तैयार करन के लाइसस देन का श्रधिकार मिल गया है। 
इससे उचित किस्म के माद्य को प्रोत्साहत मिलेगा तथा सस्ते श्रौर धनिया माल से 
प्रतिस्पर्धा का डर कम हो जायगा । केन्द्रीय सरकार की यह नौत है कि जहाँ तक हो, 
नियत प्रमाप की वस्तुएँ ही खरीदी जायें । ज्यो ज्या उपभोक्ता प्रमाप वाली पस्तुओं पर 
विश्वास करगे त्यो-त्यों भ्रौद्योगिक विकास की गति तीव्र होती जायगी। भारतवर्ष 
जैसे प्रविकसित देश मे तो कच्चे माल की बचत का महत्त्व युद्ध और शात्तिकाल 
दोनो मे एक सा है। 
(गा, श्रौद्योगिकफ नियमन एवं नियक्रण के क्षेत्र मे प्रशति-- 

स्ततन्न भारन की प्रथम श्रौद्योगिक नीति, १९४८ को ध्यान में रखते हुये 
सविधान म सशोघन किया गया और उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 
१६५१ बनाया गया । इस अधिनियम के अन्तगत सभी नई एव विद्यमान सस्थाप्रों के 
लिये तथा विद्यमान सस्थाप्नो के भावी विस्तार के लिये लाइसेन्स लेना ग्रावश्यक हो 
गया | सरकार को यह अधिकार प्राप्त हा गया कि बह कसी भी झौद्योगिक सस्या के 
कार्यंबाहुत की जाच पड़ताल करे और ऐमे निर्देश दे जो कि वह प्रावश्यक समभे। 
यदि किसी सस्था का प्रबन्ध जारी रहे, ता सरकार उसके प्रवन्ध या नियन्नण को 
अपन हाथ म ले सकनी हैं। एक केन्द्रीय परामझ्ददाता समिति की स्थापता भी की 
जानी थी, जिसम उद्योग, »म, उपभोक्ताग्रा व प्रारम्भिक उत्पादको के प्रतिनिधि रखे 
जायेगे । यह सरकार को उद्योगो के विकास एवं नियत्रण से सम्बन्धित सभी माभलों 
पर परामशं देगी। पृथक पृथक उद्योगो के लिये भी परामशदाता परिषदों की 
स्थापना को जानी थी । 

इन अधिकारा के प्रयोग द्वारा सरकार देश के प्रसाधनो का समुचित प्रयोग 
बड़े व छोटे उद्योग का सतुलित विकास और विभिन उद्योगो का प्रादेशिक वितरण 
करने का उद्देश्य रखती है। इस समय उक्त भ्रघिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग 
सम्मिलित है । केन्द्रीय परामशंदाता समिति के अतिरिक्त निम्न उद्यायों के लिये 
विकास परिषदे भी स्थापत कर दो गई है--(7) इन्टरनल कम्बस्चन इजिन एवं 
घावर डाइबिन पम्पसू, (]) हैवी केमीहल्स, () बाइसिकिल, सीने पिरोने की मशीते 
व झौजार, (7) चीनी, (४) हल्के बिजली का सामान, (शा) भारी बिजली का सामान, 
(शा) दवाइयाँ, (ए॥॥) भलकली एवं सम्बन्धित उद्योग, (5) उनी वस्त्र (5) 
कृत्रिम रेशमी तस्त, (७॥) सशीन-हल्स (दाग) नॉनफ़रस मेदल एवं झअलाय, (झूम) 
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तेल, साबुन एव रग, (हाए) खाद्य प्रोसेसिंग, (४) आार्गेतिक वेमीकल्स, (फा) 
ओटोमोवाइल्स, (5 गा) कागज एवं (57) चमडा, चमडे का सामान, पिकसे । 

कई पेनल एवं विशेषज्ञ समितियाँ भी समय-समय पर जिभिन्‍न उद्योगों का 
अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई है । अ्रक्टूवर सन्‌ १६५६ और सितम्बर सन्‌ १६६० 
के बीच १,३४६ नये लाइसेन्स (नय सस्थानो वी स्थापना के लिये ५३६ सम्मिलित करते 
हुये) इस अधिनियम के भ्रन्तगंत स्वीकार किये गये । सन्‌ १६४५६ मे यह निणंय किया 
गया था कि ग्रौद्यागिक मशीनरों व कुछ अग्य भेदा के निर्माण सम्बन्‍न्धत फर्म पृ जी- 
गत वैस्‍्युग्रो के श्रायात-लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये सीधे ही प्राथना पत्र दे सकती हैं 
तथा एक बार ऐसा लाइसेन्स मिल जाने पर उद्योग अधिनियम का लाइसेन्स भी स्वतः 
मिल जायेगा। १०० से कम श्रमिक लगाने वाले छोटे एवं मध्यम झ्राकार वाल उद्योग 
जिनकी सम्पत्ति १० लाख स कम है, लाइसेन्स लने के बन्धन से मुक्त कर दिये 
गये है । 

उन महस्त्वपूर्ां उद्योगो के विकास के लिये, जिनको प्राइवेट क्षेत्र में पर्याप्त 
पूजी नहीं मिल पा रही है, सरकार विशेष शर्तों पर ऋण देकर या प्रश पूंजी मे 
भाग लेकर सहायता करती है । मारत सरकार का केन्द्रीय स्टोस क्रय विक्रेय संगठन 
अपनी स्टोस क्रय नीति के द्वारा देशी उद्योग को प्रोत्साहन दे रहा है । सन्‌ १६५६- 
६० में कुल क्रय (मुल्य १८३ करोड रु०) म १६)० झ्ायातित माल था, जबकि सन्‌ 
१६५५-५६ म यही प्रतिशत ३७% था । 
(९) आ्रौद्योगिक प्रर्थ प्रबन्धन के क्षेत्र मे श्रगति-- 

भारत के ग्रौद्योगिक वित्त नियम की स्थापना जुलाई सन्‌ १६४८ मे हुई थी । तब 
गे यह झौयोगेक सस्थाग्रा को दीघंकालीन ऊणो के रूप में ग्राथिक सहायता दे रहा 
है । मार्च सन्‌ १६६० तत् निगम ने कुल ७२१८ करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत किये, 
जिनम से ७ ८४ करोड रु० सन्‌ १६५६ ६० मे ही स्वीकृत किया गया था। लगभग है 
ऋण उस नई सस्याग्रो का स्त्रीकृत किये गये, जिन्होने स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ काये 
प्रारम्भ किया था । ४७ ४८ करोड रु० वास्तविक छूप मे ऋण दिया गया है| दिनीय 
थोजना में मिगम को केस्द्रीय सरवार के ऋणो के लिये १३ ५ करोड रू० की व्यवस्था 
की गई थी, बाद मे यह रकभ २२ २५ करोड ₹० तक बढा दी गई। 

औद्योगिक वित्त निगम (सश्योधन) अधिनियम, १६५७ का उद्देश्य निगम के 
प्रसाधनों में वृद्धि करना हूं, ताकि वह अपना काय॑ क्षेत्र विस्तृत वर सके । अब ऐसी 
अनेक सस्थाये भी निगम से ऋण प्राप्त कर सकती हे जो काई पर्यात प्रतिभूति देने मे 
असमर्थ हैं, किन्तु जिन्‍्ह्‌ राष्ट्रीय ऋर्थ व्यवस्था की दृष्टि से प्रोत्साहन देना उचित है । 

राज्य वित्त निगमो की सरया झव १४ हो गई है तथा ये नियम मध्यम एव 
लघु पैमाने के उद्योगा की सहायता करत हे, जो कि भखल भारतीय निमम के कार्य- 
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अल्कोहल, सूती, ऊनी कपडे तथा चमड़े के कारखाने, सीगेट, चौनी, 
कागज, समाचार-पद्र का कागज, हवाई तथा समुद्री ग्रातायात तथा 
सुरक्षा खनिज उद्योग | नमक, भारी रसायन, चीनी, सीमेद आदि) 
अखिल भारतोय महत्व के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का निधारिण 
सरकार करेगी । 

(५) केन्द्रीय सरकार कुटीर एवं लप्ु उद्योगों का विशाल उद्योगों से समन्वय 
करान का प्रयत्न करेगी । 

(६) भारत विदेशी पूजी तथा बिदेशी साहस का उपयोग करने के लिए 
सह प्रस्तुत है । हाँ, विदेशी बम्पनी वो भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षित्त 
करने पडेगे । यदि राष्ट्रीयकरणा किया गया तो उप्तका उचित हर्जावा 
दिया जायगा । विदेशी पूंजी का नियन्‍्त्रणा भारतीय हाथों में ही 
रहेगा । 

(७) भ्रमिको के हिताथ शृह निर्माण की भोजना की व्यवस्था भी की गई । 

) प्रशुल्क नीति इस प्रकार प्रशासित होगी कि अनुत्तित विदेशी प्रतिस्पर्धा 
का झन्‍्त होकर देश के उपलब्ध श्रोतों का पूएात उपयोग होने लगे । 
पिक्ित अर्थ-व्यवस्था-- 

सत्त्‌ १९४८७ की औद्योगिक तीति का धात्तव मे मिश्रित अर्थव्यवस्था से 

अभिष्नाय है । इससे तात्यय उस अवस्था का है जिसमे केवल बैयक्तिक उपक्मी ही 
नही होते, वरव्‌ सरकार भी उत्पादत का काय करती ह॑ भर व्यावसायिक तथा 
सत्पादक सस्थीश्री पर नियन्त्रण रखती है। दूसरे वाब्दो मे, कुछ उद्योगों पर केवल 
राज्य को स्वामित्व और निबत्नण रहता है, कुछ उद्योगों पर वैयक्तिक उपक्तमियों 
तथा सरकार दानो का ही भाग रहता है और शेष पर केवल वैयक्तिक उपक्लमियों 
का ही नियल्‍्नश रहता है। कित उद्योगो पर केवल राज्य का अधिकार रहे और 
किन पर केवल पैयक्तिक उपक्रमियों का, इसे राज्य की सरकार तय करेगी । साधथा- 
रणत ग्राधारभृत और सुत्य उद्योगों पर राज्य का ही नियन्त्रण रहता है । उपभोग 
की वस्तुय तैयार करने वाले उद्योगों पर राज्य और व्यक्तिगत उत्पादक दोनों का ही 
निर्यस्बश रहता है, लेकिन छोट और माध्यमिक पैभावे के उद्योगों पर प्राइवेट 
उत्पादका का ही नियन्त्रण होना चाहिए । 
भारत के लिये इस नोति का महत्त्व-- हं 
भारत व लिए ता उक्त नीले का वड़ा महत्त्व हुं। हमार देश का स्थिति झाण 
एसी चह| है कि सारे उद्योगा का आाख वनंद करके राष्ट्रीयकरण कर दिया जाव। 
हम तो आज नव विकसित अवस्था मे हैं । हमे अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त किये बी 
पूरे १४ वर्ष ही हैं। हमारे देश की सरकार के पात्॑ पूजी, तत्ल, ई 
कर्मचारी एवं सचाल्को की बढ़ी कमी है, झत हमारे देश की जनता । 
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कल्याण इसी मे है कि राष्ट्रीय सरकार एक मध्यम मार्ग का अवलम्बन करे, अर्थात्‌ 
न तो एकदम राष्ट्रीयकरण कर डाले और न राष्ट्रीयकरण की योजनाझो का एक 
दम त्याग ही कर दे। वह उन उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करे, जहाँ की स्थिति पक्ष 
में हो, अन्य का नहीं। दिनाक ६ अप्रैल सब्‌ १६४८ को भारत की जो नवीन 
औद्योगिक नीति घोषित की गई, उसमे इन विचारों को पूरा-पूरा महत्त्व दिया 
गया और उद्योगों को तीन क्षेत्रों मे रखा गया--(१) राज्य अधिकृत क्षेत्र, (२) 
राज्य नियन्त्रित क्षेत्र, (३) वैयक्तिक क्षेत्र। अस्न-शस्त्र का निर्माण, अरु-शक्ति 
का उत्पादन एवं नियन्त्रण, रेल यातायात का स्वामित्त्व एव प्रबन्ध, प्रतिरक्षा 
उद्योग, बहु-उद्देशीय नदी योजनाये, उ्वेरक निर्मणशालाये और झाव- 
इयक भेषज एवं सश्लिष्ट तेल पर राज्य का एकाधिकार हो गया है। औद्योगिक 
विकास एवं नियन्त्रण अधिनियम ( सन्‌ १६५३ में सशोधित ) में उन ४२ उद्योगों 
की सूची दी गई है, जिन पर वेयक्तिक उपक्रम को राज्य की देखरेख मे कार्य करने 
दिया जायगा । शेष उद्योगा पर वैयक्तिक उपक्रम स्वतन्त्र रहेंगे | हाँ, राज्य का 
साधारण नियन्त्र ण बना रहेगा । 


उक्त श्रौद्योगिक नीति का मिश्रित भावना से स्वागत किया गया । कुछ 
लोगो की सम्मति में यह “जनतत्रीय समाजवाद' की बुनियाद थी। इसके विपरीत 
कुछ लोगों ने इसे इकतरफा तथा पूजीपतियो के विरुद्ध बताया । यह भी ग्राशका प्रगट 
की गई थी कि इस नीति को सभवत प्राल्तो द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाय, 
क्योकि “उद्योग! प्रान्तीय विषय था। 


इसी प्रकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था के कार्यवाहन म संघर्ष उत्पन्न होने 
स्वाभाविक है। वास्तव मे इसकी अपेक्षा केवल पूजीवादी या केवल सम्राजवादी 
अर्थव्यवस्थाओं का सचालन करना सरल है। मिश्रित व्यवस्था के सामने मधिक 
जटिल समस्याये हाती है । पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कार्यों में समन्वय होना 
चाहिये, कुछ दुलभ साधनों का दानो म॑ उचित बँटवारा होना आवश्यक है । यही 
नही, मिश्रित व्यवस्था को झ्ननक नियत्र झो के अन्तर्गत कार्य करना पडता है । 
केद्रीप सलाहकार प्मिति-- 


आैदशेतिप्त नीति सस्कत्यी अस्ताघा के अनुसार केन्द्रीय तरकाट नो सच (ैर/८ 
मे झ्ौद्योगिक केन्द्रीय सलाहकार समिति (0८062) # 0एा४07ए 0०णाली 
0 [709७5६7॥८$) की स्थापना की है, जिसमे उद्योग, श्रम, व्यापार, राज्य 


सरकारे तथा ससद सदस्यो का प्रतिनिधित्व है।इस समिति के कुछ मुख्य कार्य 
निम्नलिखित हैं -- 


(१) केन्द्रोय सरकार को औद्योगिक नीति सम्बन्धी सलाह देना। 
(२) किसी उद्योग विजद्येप को निश्चित समस्याओं के हल एच भ्रोद्योयिक 


रडंद | 


उत्पादन की अधिकतम वृद्धि प्राप्त करन मे सम्बन्ध मे वैस्द्रीय सरकार 
का परामश देना । 

4३) बड़ बड उद्यांगा क उत्पादन का सामयिक परीक्षण करना तथा उनकी 
पूणा उधादन क्षमता का उपयोग करन के सम्बन्ध म वेन्द्रीय सरकार 
को सवाह दना । 

(४) इुलेभ कच्चे माल व वितरण के सम्बन्ध मे कल्दाय सरकार को 
परामश देना । 

(4) उद्याग क लिए आवश्यक कच्चा सात एवं पृ जीउ़त वस्तुओं के प्रायात 
के सम्बन्ध मे क॒द्बीय सरकार का सलाह दना । 

(६) इसके अतिरिक्त जा भी समस्याय समय-समय पर समिति के सम्मुख 
केद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाय उन पर विचार करना । 

आय्यागिक बेन्द्राय सपाहकगर समिति के सरक्षण में पृथब-पृथक उद्योगों की 

समस्याओं पर विचार करने के लिए ग्ननक विकास समितिया बनाई गई है जो 
उन उद्योगो का उत्पादन कायक्रम निश्चित करगी तथा विकास योजनाय बता 
यगी । झ्लौद्योगगक केन्द्रीय सल्लाहकार समित्रि का विस्थापन २३ नवम्बर सब्‌ १६५० 
को श्रौद्योगिक विकास समिति ( (वाह €ए९५ 6ए९0कुमाला: 
(0000॥70:६66 ०व ]70050765 ) के निर्माण से हुआ । यह समिति वतमान 
उद्योगों से अ्रधिकतम उत्पादन प्राप्त करने तथा सामायत सभी उद्योगों की 
विकास योजनाय बनाने के सम्बंध मे सरकार को सलाह देगी जिससे बतमान 
उद्योगों का उत्पादनश्नीलता का पूरा क्षमता स उपयोग हो सके | इस समिति के 
मुण्य काय निम्नाड्ित है -- 

(१) ग्रह समिति वतमान उद्योगों का उपादन कायक्रम निश्चित करेगी 
तथा ऐसे प्रयल्त बरेगी जिम्षस कि श्रप्तिकों की कायक्षमता बढ एव 
उत्पादन का व्यय न्यूनतम हो । 

(२) उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढाने के लिये सुधार करना । 

(३) उद्योगों की विश्वष समस्याओ्रों को हल करने के लिये परामश देना। 


छिभ्रादेभाए (४९४0० 
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सन्‌ १६५६ की औद्योगिक नीति 
(॥00ग्रधधांव] एगाएड़ 08 4956 











भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति सन्‌ १६५६-- 


भारत सरकार ने ६ अप्रैल सन्‌ १६४८ फ प्रस्ताव म उस नीति को प्रति 
पादित किया था जिसका वह औद्योगिक क्षेत्र मे अनुसरण वरना चाहती थी । 
प्रस्ताव ने इस बात पर जार दिया कि अधथज्य्रवस्था एसी हा जा उत्पादन म 
निरन्तर वृद्धि का भ्रौर उसके न्‍्यायोचित वितरण का प्रयत्त करे । इसन यह भी 
इ गित किया कि राज्य को उद्योगो का विकास करने म प्रगतिशील ( 7'+0०.27९४- 
$9९ ) भाग लेना चाहिए। इसने यह निर्दिष्ट किया कि हथियार तथा बारूद, 
श्रणु-शक्ति एव रेलवे यातायात के अतिरिक्त ( जो कि केन्द्रीय सरकार के एकाधि- 

; पत्य में होगे ) छ मूल उद्योगों में राज्य ही नर मा कक खोलने के लिए पुर्णत 

दायी होगा | हा, जब राष्टीय हित में राज्य स्वय प्राइवेट साहस के सहयोग 
झावश्यकता अनुभव करे तो वात दूसरी है । जेप क्षेत्र प्राइवेट साहस के लिए खुला 
रखा गया है यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य भी इस क्षेत्र में 
प्रगलिशीत भाग लगा । 


इस थ्ौद्योगिक घापणा का अब चौदह बंप वीत गय है । इन चौदवह वर्षो कः 
अन्दर भारत में भ्रनक महत्त्वपूर्ण परिवतन और विकास हो गए है तथा भारत का 
सबिधाम बन गया है जिनमे कुछ मौलिक अधिकारों की गारण्टी दी गई है और 
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तो ( 97९0०ए€ काला ए८५ रण धार 
?0]८ए ) का उल्लेख किया गया है । योजना काय संगठित आधार पर आरम्भ 
हो गया है और पच वर्षो याजना ता अभी हाल म पूण हुई है । ससद ने समाज- 
बादी समाज को झ्पनी सामाजिक एवं आथिक नीति का लक्ष्य स्वीकृत कर लिया 
है । इन परिवतनों के कारण नई आद्योगिक नीति की घोपणा आवश्यक हो जाती 
है, विशेषत इसलिए कि अब हम तृतीय पच-वर्षीय योजना पर अमल करने जा 
रहे हैं। इस नीति पर सविधान के सिद्धान्तों, समाजवादी उद्देश्य और इन वर्षों में 
प्राप्त हुय भ्नुभवों का नियन्त्रशा होता चाहिए | 
निर्देशक शिद्धास्त -- 

भारतीय सविधान यह घोषित करता है कि उसका उद्दृश्य अपन सब नाग 

१४८६ 


१५० | 


रिको के लिए सामाजिक, ग्राथिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, पूंजी 
एवं धर्म की स्वाधीनता, स्थिति और अ्रवसर को समानता एवं ऐसी अातृत््व भावना 
का प्रसार करना है, जो कि व्यक्ति की महत्ता और राष्ट्रीय एकता का आ्राश्वासत 
दे । राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तो मे यह कहा गया है कि राज्य एक ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था को, जिसमे न्याय ( सामाजिक, श्राथिक श्लौर राजनैतिक ) 
राष्ट्रीय जीवत की सभी सस्थाश्रो को ओत प्रोत करे उपलब्ध ओर सुरक्षित करके 
अपनी जनता का श्रधिक कल्याण करने का प्रयत्न बरेगा। यही नही, राज्य अपनी 
नीति को इस प्रकार रखेगा कि -- 

(झ्र) सुत्नी व पुरण सभी नागरिकों को जीवनन्यापत के पर्याप्त साधत- 
बराबर उपलब्ध हो 

(आ) समुटाय के भौतिक साधनो का स्वामित्व एव नियन्च॒श इसे प्रकार 
में वितरित हाना चाहिए कि अधिव स प्रधिक सामान्य हित हो । 

(३) श्रर्थ व्यवस्था का संचालन इस प्रकार न हो कि जिसके परिशाम 
स्वरूप जन हितो के विरुद्ध धन और उत्पादनो के साधनों का 
केन्द्रीयकरण हो जाय । 

(ई) बराबर काम के लिए, चाहे स्त्री का हो या प्ररुष का, बराबर वेतन 
दिया जाब | 

(उ) स्त्री व पुरुष सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और झक्ति का तथा वालको 
की छोटी अवस्था का दुरुपयोग न हो और आशिक आ्रावश्यकता के 
कारण लोग ऐसा करने के लिए विवश न हो जो उनकी श्रायु या 
शेक्ति के परे हो । 

(ऊ) बच्चों और नौजवानों को झोषण तथा नैतिक व झ्ाथिक फ्तन से 
बचाया जाय | 

इन झाधारभूत और सामान्य सिद्धान्तों को दिसम्बर सन्‌ १९५४ में (जबकि 

ससद ने संमाजवादी समाज को अपनी सामाजिक और आधिक नीति का लक्ष्य मान 
लिया ) अ्रधिक स्पष्ट रूप मिला श्रत ग्रन्य नीतियों की भाति झ्रौद्योगिक नीति 
का नियन्त्रण भी इन्ही सिद्धान्तों एव निर्देशों के अनुसार होना चाहिए । 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह ग्रावडयक है कि श्राथिक विकास की भ्रति 

की तौदब् किया जाय और भारी उद्योगों एव मझीन उद्योगो का विकास किया जाय, 
सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाय और बडे तथा वृद्धिश्चील ( [घटा८्व्वछ8७ ) 
सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया जाय । ये अधिकाश लोगो के लिए लाभप्रद रोजगार 
के अवसर बढाने के लिए एवं रहन-सहन का स्तर और कार्यदशाओ्रों को सुधारने वे 
लिए सुदृढ़ प्राथिक आधार भदान करते है। साथ ही, आय और घन मे विद्यमान 
झसन्तलन को घटाता, प्राइवेट एकाधिकारं को रोकना और विभिन्न क्षेत्रों मे कुछ 
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ही व्यक्तियों के हाथो मे आथिक शक्ति का केन्द्रीयकरणा होने देना भी उतना ही 
आवश्यक है, भ्रत राज्य नई औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना और यातायात 
सुविधाओं के बढाने मे अधिक प्रगतिशील भाग लेगा । वह बढ़ते हुए पैमाने पर राज्य 
व्यापार (व६९ ]:बरत098 00 ४ गिटा८३४१४९४ 5८७]८) को हाथ में लेगा। 
इसके साथ देश की विकासशील अर्थ॑ं-व्यवस्था मे प्राइवेट क्षेत्र को भी एक सगठित 
राष्ट्रीय विकास की एजेन्सी के रूप भे विकसित होने का अवसर मिलेगा । सहकारिता 
का सिद्धान्त यथासभ्भव अपनाया जाएगा और प्राइवेट क्षेत्र को सहकारिता के दोत्र से 
यथासम्भव वृद्धिशील भाग मिलेगा। 

सरकारी क्षेत्र-- 

'समाजवादी समाज के राद्रीय ध्यय की पूर्ति और जीक़ एवं सगठित विकास 
के लिए यह आवश्यक है कि सभी झ्राधारभूत और सुरक्षा उद्योग या जनहित सेवाये 
( उनकी प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए ) सरकारी क्षोत्र मे होती चाहिए। श्रब भ्रन्य 
उद्योग, जो कि आवश्यक है और जिनके लिए इतना अधिक विनियोग आवश्यक है 
कि वर्तमान दशाओं मे केवल राज्य ही कर सकता है, सरकारी क्षोत्र मे होने चाहिए, 
अत राज्य को एक अधिक फंले हुए क्षोत्र मे उद्योगो के भावी विकास का प्रत्यक्ष 
दायित्व लेना होगा । फिर भी कुछ ऐसी वाते है जो इस भ्रवस्था पर राज्य के लिए 
उस द्षोत्र की परिभाषा करना जिसमे वह भावी विकास का पूर्णा दायित्त्व ग्रहण 
करेगा और ऐसे उद्योगों का इुच्ाव काम, जिनके विकास-मे- वह _प्रधान भाग लेगा, 
आवश्यक बना देती है । समस्या के समस्त पहलुओं पर योजना कमीशन से विचार- 
विमर्श काने के बाद के्रॉय सरकार : जे उद्योग को तीन शेणियों में बॉटने का. 

रकार हे उदय को 
निश्चय किया है-। ये श्रेणियां एक दूसरे से विल्कूल प्रथक तो नहीं रखी जा ' श्रेणियां से बिल तो नहीं रखी जा सकती, 
ग्र्थाव कुछ उद्योग दो या अधिक श्रेशियों में भी रसे जा सकते है, किले ओधारमुत- 
सिद्धान्तों और उद्देश्यों का सदेव ध्यान रखना चार ओऔऔर उद्देश्यों का सदेव ध्यान रखना चाहिए और सामान्य निर्देशों का 
पालन करना चाहिए । यह ध्यान रहे कि.द्ाज्य-के लिए यह छूट है कि वह किसी भी 
प्रकार के उत्पादन को अपने हाथ मे ले ले । 
उद्योगों का वर्गकिरण-- 

प्रथम श्रेणी मे वे उद्योग है, जिनके विकास का पूर्ण दायित्व सरकार पर 
होगा । दूघरी श्रेशी में वे उद्योग होगे, जिन पर राज्य स्वामित्त्व बढ़ाता जाएगा और 
इसलिए नए कारखाने स्थापित करने के लिए सामान्यत राज्य ही कदम उठाएगा, 
परन्तु प्राइवेट साहस से भी सरकारी प्रयत्नों मे सहायता करने की आशा रखी 
जायगी। तीसरी श्रेी मे वे अन्‍य सब उद्योग होगे और सामान्यतः इनका विकास 
प्राइवेट क्षेत्र के ऊपर छोड दिया जाएगा। 

प्रथम श्रेश्ी के उद्योगो के नाम इस प्रस्ताव की प्रथम अनुसूची से दिए गए 
हैं । इन उद्योगो से नए कारखाने बेवल राज्य ही स्थापित करेगा, बिन्‍्तु इसका यह्‌ 
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अथ नहीं है कि विध्मान प्रा दंट धव। था दक॑ व्विस पर अथवा नए वारखाना वी 
स्थापना मे प्राइवेट साहस से सहयोग्र लेन पर कोई रोक होगी | हाँ रेलवे भर 
हवाई यातायात हथियार एव बारूद तथा अणु शक्ति का विकास केन्द्रीय सरकार के 
एकाधिवार में क्या जाएगा। जव कभी प्राइवेट साहस के साथ सहयोग करने की 
ग्रावध्यक्त्ा होगी तो इसमे राज्य या तो आधिवाद्य पूंजी दकर श्रथवा कारखाने वे 
संचालन एवं नीति पर नियन्त्रण रखकर प्राप्त वर सकता है । 
दूसरी श्रेणी भे जो उछोग है उनके नाम द्वितीय अनुसूची मे दिये गए हैं। 
इनका भावी थ्क्‍ास तेजी से करने के लिए सरवार इने उद्योगों से अधिक नए 
कारखाने स्थाण्ति करेगी। साथ मे प्राइवेट साहस को भी स्वयं [ या राजकीय 
सहायता से) विकास करते का इस क्षेत्र मे अवसर दिया जायगा। 
शेष सब उद्योग तीसरी श्र शी में ते हैं और श्ह शश!शा की जाती है कि 
उनका «विकास सामा शत प्राव्ठट से हस के प््य ना ट्रारा क्या जायगा । यद्यपि इस 
क्षेत्र भ॑ भी रा य किसी भी उद्दाग का स्वय आरम्भ क्र सकता है. श! य वी यह 
नीति होगी कि प्राइवट क्षत्र म इत उद्यागा व विद्रास दा पच वर्षीय य्ोजताशों से 
हत कायक्रप्ता के अनुसार प्रोमाहित क्रिया जाय। इन उद्योगों के लिए राज्य 
। 0 शक्ति एव अ्य सेवाओ्रो बा व्किस करेगा और ऋथ सहाय्ता दन के लिये 
+००५५ सस्थाग्र स्थापित करेगा । औद्योगिक एवं कृषि कार्यो के लिये सरकारी आधार 
पर संगठित सस्थाओ। को विद्वप सुविधाय प्रदान की जायगी । उपयर्तत मामला मे तो 
राज्य रवय ही प्राइवेट ढ3 का आधिक सहायता दे सकता है। 
प्राइवेट क्षेत्र के लिए श्राइवासन-- 
प्राइवेट क्षेत्र बी ग्रौद्योगिक सस्थाओं को सामाजिक एवं आधथिक नीति के 
साभा-य ठाँचे के प्रनुसार काय करना होगा और उत्त पर उद्योग ( विकास एवं 
नियन्त्रण ) अधिनियम तथा भ्रन्य सर्म्वाधत सक्चियमों का नियन्त्रण होगा।हा 
भारत सरकार यह अनुभव करती है कि राट्रीय योजना के लक्ष्यों का उचित ध्यान 
रखते हुए इन उद्योगों के विकास को अधिकतम सम्भव छूट देती चाहिये । जब कसी 
उद्योग म प्राइवट और सरकारी दोनो ही तरह के कारखाने विद्यमान हा तो राज्य 
की यह नीति रहेगी कि बह दोनो के साथ समानता का व्यवहार करे । 
दोनो क्षेत्रों मे परस्पर स्थानापस्तेता-- 
उद्योगों को अलग ग्रलग श्रण्यियो म विभाजन करने का यह ग्राद्यय नही है 
कि वे एक दूसरे से बिल्कुल प्रथक होगे। कुछ उद्योग दो या अधिक श्रेणियों में रखे 
जा सकेंगे शोर साथ ही दोनो क्षेत्रों मे स्थानापल्‍्त अधिकार हो सकते है प्र्थाद्‌ 
राज्य के लिये यह छूट है कि जब राष्ट्रीय योजना की दृष्टि स झ्राजब्यक हो तो बह 
ऐसा उद्योग ग्रास्म्भ करे जो कि प्रथम और दूसरी अनुसूची में नहीं दिया है। इसी 
प्रकार उपयुक्त दशाओं मे प्राइवेट सस्थात्रो को भी प्रथम अनुसूची मे वशित मद के 
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उत्पादन का (अप्नी रिजी अनच्श्यवताय पूरों करने के हियथ अथवा प्तोत्पाद 
के रूप मे ) प्राज्ञा दी जा सकती है। सामान्यत छोटे प्राइवेट कारखानों द्वारा 
इसवा क्रापट बनाना स्थानीय आवश्यकताओं और छोटे पैमानों को खानो के लिये 
शक्ति प्रदात करने पर कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के भारी 
उद्योग अपने हलके सामानों की पूर्ति प्राइवेट क्षेत्र से कर सकते है जबकि प्राइवेट 
द्षोत्र भ्रपनी अनेक आवश्यवताओ के लिए सरकारी ह्षोत्र पर निर्भर रहेगा। यही 
सिद्धान्त कर्म या अधिक) बड़ या छोड़ वेमाने के उद्योगों में करस्वर्रिक सम्बन्ध से 
लागू होगा। 


इस सदर्भ में भारत सरकार राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास में कुटीर एव 

म्राम्य तथा लघु उद्योगो पर जोर देगी । कुछ समस्याओ के सम्बन्ध मे, जिनको तुरन्त 

हल करना आवश्यक है उनके विश्येप लाभ है | वे बडे पैमाने पर घीघ्र ही रोजगार 

प्रदान बर सक्‍त है, व राष्ट्रीय श्राय वा अधिक न्यायोचित विनरणा करत का साधन 

है और वे पू'जी एवं निषुराता के साधनों को प्रभावपूर्ण रीति से गतिशील बचाने हैं। 

अनियोजित शहरी विकास से उत्पन्न होने वाली समस्याये दश भर में छोटे-छोटे 
)5पादन केन्द्र स्थापित करके समाह्त को जा सकती है-+ 


राज्य बुटीर और ग्राम्य एव लग्न कुटीर उद्योगों को बडे पैमाने के उद्योगों 
का उत्पादन सीमित करके विभेदात्मक कूटनीति और प्रत्यक्ष आथिक सहायता देकर 
प्रोत्साहित वर रहा है। ये सहायता भविष्य म दी जावेगी किन्तु राज्य यह भी 
ध्यान रखेगा कि विवैन्द्रित उत्पादन क्षोत्र स्वय आ्रात्म निर्भर बन सके और उसका 
बडे पैमाने के उद्योगो से समन्वय हो सके, भ्रत राज्य ऐसे कदम उठायेगा, जिनसे 
छोटे उत्पादक की प्रतिस्पर्द्धा शक्ति में वृद्धि हो । इसके लिये यह आवश्यक है कि 
उन्पादन की टेक्‍नीक भे बराबर सुधार होते रहे । टैबनीवल एवं आधिक सहायता का 
प्रभाव, कार्य करने की उपयुक्त जगह न होना मरम्मत एवं देख रेख (भकात८- 
॥8006 | के लिए प्रपर्यात्त सुविधाये होना छोटे पैमाने के उत्यादको के गम्भीर दोष 
हैं, जिन्हे दूर करने के लिए औद्योगिक एस्टट एबं सामुदाथिक फार्यशालाय खोली जा 
रही है । ग्रामो मे बिजली का विस्तार किया जा रहा है इससे कारीगरो को सस्ती 
दर पर शक्ति उपतब्ध हो सकेगी। यदि औद्योगिक सहकारिताय स्थापित हो जाये 
तो लपू उत्पादन की वहुत-सी समस्याय सुलक सकेती है। इन्ह हर तरीके से 

४” भ्रात्साहित करना चाहिए। 


सन्तुलित विकास--- 


विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तरो म अन्तर कम करना बडा महत्त्वपूर्णा है, 
क्योकि तब ही ओऔद्योगीकरण से देश को सम्पूरं अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो सकेगी। 
देश के विभिन भागों मे कुछ उद्योगों का ब्रभाव प्राय- आवश्यक कच्चे माल आदि के 


श्श्ड | 


उपलब्ध न होने के कारण है। इसी प्रकार विश्वेष क्षेत्रों में उद्योगो का केन्रीयकरण 
भी शक्ति, जल-पूति श्रौर यातायात सुविधाओं के कारण सम्भव होता है। राष्ट्रीय 
योजना का यह उद्देश्य है। थे सुदिधाये उन क्षेत्रों को भी प्रदाद की जाये, जो आज 
उनके अभाव से ग्रस्त है, अथवा जहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करना अ्रधिक 
आवश्यक है । हाँ, स्थान भग्न्य दृष्टियो से उपयुक्त होना चाहिए । 
+े औद्योगिक विबास के उक्त कायक्रम को पूरा करने के लिए देश वे टैवनीवल 
और प्रबन्ध साधनों १र बड़ा बोम पड़ेगा, भरत सरकारी सेवाओं मे उचित प्रबन्ध 
और टेक्नीकल विभाग स्थापित किए जा रहे है। 
ओद्योगिक शान्वि-- 

श्रौद्योगिक प्रगति के लिए आद्योगिक शान्ति अत्यन्त आवश्यक है | समाजवादी 
प्रजातनत्र में श्रम भी विकास काय में एक साभेदार है, ग्रत उसे उत्साहपूवंक इसमे 
भाग लेना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्धों के नियन्तणश के लिए कुछ सचियम बनाए 
गए है । मजदूरो और टेक्नीशियनो को प्रबन्ध मे श्रधिकाधिक भाग लेना चाहिए । 
सरकारी क्षेत्र के उच्चोगा को इस दह्या म उदाहरण स्थापित करना है। 


राज्य द्वारों उद्योग और व्यापार मे अधिकाधिक भाग लेने की दक्शा मे यह 
बडा महत्त्वपूणा हो जाता है कि इसकी क्रियाओ का सचालन उचित रूप से हो । 
तुरन्त निशाय और दागिक्त्त ग्रहण वी भावत्रा इन सस्थाओं की प्रगति के लिए 
आपश्यक है। इसके लिए जद्दा-जहाँ सम्भव हो वहाँ अधिकारों का विवेकीकरण 
किया जाय और प्रबन्ध व्यापारिक ढग से चलाया जाय । यह आशा की जाती है कि 
सरकारी कारखाने राज्य वी आय बढावेगे और नए क्षेत्रों में विकास के लिए धन 
जुटावेंगे, किन्तु ऐसी सस्थाग्रो को हानि भी हो सकती है । फिर भी उनके कार्य का 
कुल पर शअनुमाव लगाना चाहिए और उसको अधिकतम सम्भव स्वतन्त्रता हो । 

भारत सरकार यह आशा करती है कि नई औद्योगिक नीति सभी वर्गों को 
सन्तुष्ठ करेगी और दूसरे, राष्र के शीघ्र औद्योगीकरण मे सहायता मिलेगी । 
नौति की श्रालोचना-- 


संत्‌ १६४५६ की ग्रौद्योगिक नीति की निम्न आधार पर तीब्र आलोचनाये 
की गई .-- 

(१) जब सरकारी क्षेत्र से कार्य सतोषप्रद नहीं है त्तो इतने उद्योगों को 

कि सरकार के ग्रधीन करना न्यायपूरो नहीं है । 
(२) इसके कारण सरकारी अधिकारियों के हाथो मे इतती अधिक शक्ति 
पहुँच गई है कि वे हमारी भ्वाधीनता पर कुठाराघात कर सकते है। 

(३) ््‌ क्षेत्र को किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दी गई है । 
(४) ४ नीति से उद्योग तया ब्यापारी असमजस मे पड़ गये हैं कि कौत 
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उद्योग सरकारी क्षेत्र मे तथा कौन निजी क्षेत्र मे है। इससे देश का 
औद्योगिक विकास रुकेगा । 
(५) इस नीति से कृषि तथा औद्योगीकरण मे सरकारी पूजीवाद के दोष 
चंदा हो जायेगे । 
(६) नीति बताने वालो के अनुभवहीन होने के कारण यथार्थ शक्ति सरकारी 
अधिकारियो के पास चली जायगी | 
(७) आधिक शक्ति का केनद्रीयकरण राजनीतिज्ञों के हाथो में होना उद्योग- 
पतियों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है । 
(८) मजदूर भ्स्थाओो ने भी इस नीति का स्वागत नहीं किया । 
किन्तु नीति की भावना तक पहुंचने पर यह स्पष्ट होगा कि बहुत सारे आरोप 
केवल आलोचना की दृष्टि मात्र से ही लगाए गए है, इसलिए अनेक पिचारशील 
उद्योगपतियों ने भी इस नीति की सराहना की है। यदि हम देश का विकास चाहते 
है, जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते है, देश का श्रौद्योगीकरण बतंमान 
्न्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते है तथा देश मे सही रूप से समाजवादी व्यवस्था 
चाहते है तो सरकारी नियन्त्ररय तथा हस्तक्षेप भावशयक है। किसी व्यक्ति या कुछ 
््योक्तियो के लिए सारे समाज का हित नष्ठ नहीं कर सकते | फिर नई नीति मे 
"निजी क्ष त्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये है। सरकार निजी उद्योगों 
को समुचित सहायता भी दे रही है । यह सच है कि सरकारी मशीनरी प्रभी भ्रकुशल 
तथा दोषपूर्ण है, किन्तु सरकार इस ओर जागरूक है और ये दोष दूर किये जा सकते 
है । जहाँ तक सरकारी एकाधिकार का प्रइन है, जब उद्योगों का प्रवन्ध कॉरपॉरेशन 
» पद्धति पर किया जा रहा है तो एकाघधिकार सभव नहीं हो सकता । प्रबन्ध में 
मजदूरों का भी पूर्ण प्रतिनिधित्त्व रहेगा । 
नीति को सफल बनाने के लिए अनुकूल अधिनियमो तथा सगठन का निर्माण 
किया गया है, जैसे--औद्योगिक (विकास तथा तसियल्त्रण) अधिनियम, लायसेस्स 
समिति, केन्द्रीय श्रौद्योगिक सलाहकार परिषद्‌, औद्योगिक विकास परिषद्‌ झ्रादि । 
कुछ सुझाव- 
नीति की सफलता हमारी पच-वर्धीय योजनाओं की सफलता पर निर्भर 
रहेगी । इसके लिए हमारे निम्न सुझाव है --- 
(१) भरी आँकडो का सकलन कराया जाय । यह ” कार्य महाविद्यालय तथा 
विद्व-विद्यालयो के श्रधीन किया जा सकता है । 
(२) उद्योगों का समठन इस आधार पर हो कि उनकी गतिविधियों को 
जानकारी जनता को हो सके । 
(३) सरकारी कम्पनियों के प्रवन्ध के लिए सिविल स्विस के अधिकारियों 
की अपेक्षा उचित साज्रिक योग्यता प्राप्त अधिकारियों की नियुवत्र किया 
जाय तथा इसके लिए समुचित प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें! 
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(४) प्रवन्ध मे श्षमित्रा का श्रतिनिधित्त्व यासप के समाजवादी दो वी पद्धति 
के अनुसार (भारतीय परिस्थितिया के अनुकूल) होना चाहिए। 


(५) कुटीर उद्योगो का विकास वृह॒व्‌ उद्यागा बे लिए बाधक म॑ बने और 
उन पर कसी कार का अनुचित प्रतिबन्ध न लगाया जाय। 


(६) जिस प्रकार केन्द्रीस आयोग है उसी प्रकार प्रान्ता म स्थायी रूप से 
प्रातीय ग्रायाग स्थापित किय जाय । 

(७) सारे राष्ट में उचित शिक्षा का प्रसार नैतिक उत्थान तथा राष्ट्र 
निर्माण की भावनाये जाग्रत होना आवस्यक है । 
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दोनो नीतियो के विशलेपण से यह प्रगट हाता है कि उनम अतर का 
निम्न बात हैं -+ 


(१) सन्‌ १६५६ की नाति म सावजनिक छ्षत्र के विस्तार पर अधिक बल 
दिया गया है । इसका एक प्रमुव कारण यह था पिछेत आर” पर्पा म जा आधारभूत 
एवं मौतिक उद्योग प्राइवेट क्षत्र मं थ वे या तो विकसित नहीं हो गये उद्योग प्राइवेट क्षत्र म थ वे या तो विकसित नही हो गे भ्रथवा उनवे 


(२) राज्य ने केवल है यार एवं बारूद भरा शक्ति रल एवं वायू याताय केवल हथियार एवं बारूद भ्रण शक्ति रल एव वायु यातायात 
के सम्बंध मं ही एकाधिक्ाारक अधिकार प्रहश किय है। इसक अतिरिक्त सरकारा 
क्षय के सभी उद्योगो म प्राइवेट साहस को काय करने की उद्योगों म प्राइवेट साहस को काय करने वी अनुभति दी जा सऊती है 
बशतें ऐसा करना राप्टीय हित मे हो 
_-+7७------ 

(३) सन्‌ १६५६ के प्रस्ताव म परिभाषित तीनो ही वर्गों मे सरकारी उपक्रम 
के साथ साथ प्राइवट उपक्रम को भी पनपन को अनुमति दी गद है बर्ते प्राइवट 
उद्योगा का इस प्रकार नियमन होता रहे कि वह ऐसा काई अनुचित लाभ न कमाय 
जो कि जन कल्याण के लिए हानिप्रद हो । 

(४) सरकार ने सावजनिक क्षत्र म आन दाल प्राइवट उद्याय का राष्ट्रीय 
करणा करन का कायक्रम समाप्त कर दिया है । सव १६४८ का नीति मे उसने बह 








श्श८ ) 


अधिकार सुरक्षित रखा था कि सरवारी उपक्रमो के लिए पूर्णत सुरक्षित क्षेत्र मे 
काम करने वाले ध्राइवेट उपक्रतो वी स्थिति प्र १० वर्ण बाद प्रुतविज्ञार कियां 
जायगा । नये प्रस्ताव मे इस ग्रधिकार को छोड दिया गया है। यही नहीं, यहे 
आश्वासन भी दिया गया है कि भ्रथप वर्ग में आने वाले प्राइवेट उपक्रमों का राष्ट्रीय 
करण नहीं किया जायगा । जिस क्षेत्र मे ध्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के 
उपक्रम कार्यश्ील हो वहा सरकार उनसे समानता का व्यवहार करेगी । 

(५) प्राइवेट सेक्टर का एक बढता हुआ भाग सहकारी भ्राधार पर विकसित 
किया जायेगा । 
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अध्याय १६ 
औद्योगिक ( विकास एवं नियमन ) 
अधिनियम, १<५१ 


([70एन॥९5 (90९ 0०फ्‌आशा। & एशट्वण॥09) 856, 395॥) 








प्रारस्भिक-- 
भारत की औद्योगिक नीति का उद्देश्य उन उद्योगो पर केन्द्रीय नियत्रण 
स्थापित करना है, जिनका विकास सम्पूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण आथिक घटकों 
पर निर्भर करता है । इस उद्देश्य की पूति के लिए भारत सरकार ने सन्‌ १९५१ 
में औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अभ्रधिनियम स्वीकृत किया । 

उद्योग (बिकास एवं नियमन) अधिनिधम, १६५१ को मुख्य बाते-- 

मूल रूप मे उक्त अधिनियम की मुख्य बाते निम्नलिखित है -- 

(१) यह अधिनियम जम्मू व काश्मीर को छोड कर शेप सम्पूर्ण भारत 
पर लागू होता है । प्रथम भ्नुसूची मे दिये हुए ३६ उद्योगों पर (अब यह सख्या 
बढ गई है) यह अधिनियम प्रभावशील होगा । 

(२) इन उद्योगों से सम्बन्धित इकाइयो को अपनी रजिस्ट्री करानी पडेगी । 
सरकारी आज्ञा के बिना नया कारखाना नही खोला जा सकता और न पुराना कार- 
खाना ही बढाया जा सकता है । 

(३) यदि इन औद्योगिक इकाइयो का उत्पादव कम होते, वस्तु का गुण 
घटने भ्रथवा मूल्य के बढने की आाशक। हो तो केद्धीय सरक/र उत्त उद्योग को जाँच 
कर सकती है और दोष पाने पर निम्त आदेश दे सकती है -- 

(अर) इकाइयाँ उत्पादन बढाने का यत्न कर । 

(आ) इकाइया उद्योग के विकास का यत्त करे । 

(इ) वे ऐसा कोई काम न करे जिससे उत्पादन मे कमी आरावे । 
(ई) सम्बन्धित वस्तु के मूल्य और वितरण पर नियन्तण रखना । 

(४) यदि केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि कोई इकाई 
उसकी ग्राज्ञाओ को नहीं मान रही या जन-हिंत के विरुद्ध चलाई जा रही है तो वह्‌ 


उसका प्रबन्ध वगैर जाँच किये भी बुद ले सफ़ती है या किनी अन्‍य व्यक्ति को सौप 
सकती है । 


(५) उद्योगों के सम्बन्ध मे सरकार को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय परा- 
श्श्ह 


१६० हु 


मशेदात। समिति बताई गई जियम अवुमूविन उद्यायां के स्व्राभीगण, कमचारी वंग, 
घयभोक्ता वृत्द और ग्रत्य दा के प्रतिनिधि होगे जिन्ह केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी। 

(६) झ्ौद्योगिक विकास परिषद्‌ का भी निर्माण किया गया है जिसमें सब 

दलो के प्रतिनिधि है । इनके मिम्नेलिखित बाय है 

(अ) उत्पादत की सीसा नियत करता योजनाओं से सामजस्यथ रखना और 

उननि के लिए सलाह देना । 

(आ) कम कुशल इकाइयो का निपुणा वनाने का यत्त करना | 

(३) उपभोक्ताग्रा के हित का ध्यान स्यने हुए विक्य और वितरण की 

उचित प्रणाली व्यवहार म लाना । 

(६) वस्तुओं क प्रमापीकरणा मे सहानता करता । 

(3) उद्योग को कच्चा माल मिलने मे सहायता दना । 

(ऊ) उत्पादन विधियों में अनुसन्वान करना । 

(0) कमचारियों की भ्शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

(ऐ) उद्योग के निकले हुए कम चा। रयो को झअन्यत्र काम्र दितना । ॥ 

(ओ) उपभोग के लिए नि्मित वस्तुप्रा और सवाशो के विषय में खोज करना. 

(ग्रो) हिसाब करने की प्रणणाली में सुधार करना एव उसका प्रमापित करना । 

(अर) ग्राकड संग्रह करना । 

(प्र) श्रमिकों के काम करने की दशाओं मे सुधार करना । 

(क) ्रौद्योगिक क्रिय्ाग्रो के विकद्रोकरण के विषय में जाच करवा और 
उनस सर्म्बा बत छोट पैमाने केउद्योग तथा कुटोर धल्यों के विक्ात्ष को 
प्रोमाहित करता । 

(ख) कंन्द्रीय सरकार के ग्रादेशानुतार जाच करना और सजाह देना । 

राष्टीय विकास परिषद्‌ हमार प्रधान मन्त्री के झब्दों म ऐसा संगठन है 

जिसके द्वारा राज्य सरके रो और के द4 सरकार के सब्य राष्यैय सरकार के सम 
कार्यो के विधय में घनिष्ठनम सहूयोत रहता है ( व रपद्‌ के तीयो उद्देश्य ये है ८४ 

(१) पंच वर्षीय योजना के समयन में राष्ण के प्रयतट और साथवों को सुरृढ 
तथा सलग्द करना । 

(२) समस्त अत्यावश्यक क्षत्रो में साम/य अथ वी्तियों को प्रगति दना | 

(३) दैद् के समस्त भागों के म चुलित और त्वरित विक्रांस को सुनिश्शिव्त 

करना । 


सन्‌ १६५३ के सशोधन-- ऐ 
मई सव्‌ १६५३ में मूल अधधनियभो को अधिक व्यापक बंबाने को दृष्डि ते 


इसमे निम्न सशोधन किये ग्रये -- 
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(१) इस अ्रधिनियम ने अनुसूचित उद्योगो की सूची मे ६ अधिक उद्योगों का 
समावेश कर लिया है । 

(२) उपरोक्त सूची के अन्तगत आने वाले ऐसे कारखानों पर भी यह भ्रधि 
निप्रम लागू होगा जिनमे एक लाख रुपये से कम पूंजी का 
बिनियोग है । 

(३) इस सशोधन से केन्द्रीय सरकार का उद्योगों पर पिमन्‍्तश एव प्रबन्ध 
सम्बन्धी विस्तृत अधिकार दे दिये गये है अर्थात्‌ अब सरकार बिना 
जाच के भी उद्योगों का प्रवन्ध अपने हाथ मे ले सकती है तथा ऐसा 
करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामश की भी झावश्य 
कता नही है । 

(४) कोई उद्योग सरकारा नियन्त्रण मर आने बे बाद उसके पापद सीमा 
नियम तथा पापद अन्तनियमों का पालच करने के लिए सरकार बाध्य 
नही है। 

(५) 48 ससद का अनुमति से ५ वष की झवधि से अधिक भी तिर्यान्त्रत 
उद्योग को अपने अधिकार भे रख सकती है। 

सन १६५६ का सशोधन-- 

इसके श्रनुसार सरकार ने ३१ और उद्योगो को अनुसूचित उद्योगो की सूची में 
ले लिया है । १ माच सन्‌ १६५७ को सरकार की एक विशप उदघोषणा के द्वारा इस 
अधितियम को लाग्रू कर दिया गया है । इसके द्वारा जो उद्योग ५० मजदूरों का 
विद्युतशक्ति के सहार तथा सौ को बिना शक्ति के भहार चलाते हो सम्मिलित कर 
दिया गया है | इसमे उद्योगो का श्रणीकरण भी एक निश्चित आधार पर किया यया 


है। भारी उद्योग मनालय की प्रत्त॒ विज्ञप्ति के अनुत्तार इतकों राजस्टू शत सिफिकैट 
सथा लाइसस आदि प्रदान किए जायग । 


रुनू १६६० का सशोधन--- 

माच सन्‌ १६६० म भारत सरकार न ऐस कई उपाय झपनान की घोषणा 
की, जिनसे नये उपक्रमां की स्थापना सम्बन्धी प्राथता पत्रो पर तुरन्त निशय दिया 
जा सके । इसस प्रवतको की अ्रठुविया एवं निराश, मे करी हो जायगी। लाइमेन्सग 
कमेटी ने यह निश्चय किया है कि कुछ उद्योगा मे जिनमे नई क्षमता का स्वीकृति 
वा प्रस्ताव नही है ग्रगल ६ से १२ भहीनो के भीतर सभौ समावित्‌ प्राथना. पत्र. 
लौटा दिए जायग । उन पर काई बिचार नहीं किया जायगा। जिम उद्योगों के 
लिय लाइसेंस स्वत-जतापूवक दिय जा सकते है. उनकी एक सूची बना लो गई है। 
१०० स्‌ कम श्रमिक रखन वाल तथा १० लाख स कम की स्थायी सम्पत्ति वाली 
औद्योगिक इकाइयो को किसी भी प्रकार का लाइसत लेव की ग्रावश्यकता नहीं है । 
ईसे प्रकार अ्व लाइसेन्सिग कमेटी महत्वपूणा परियोजना के सम्बन्ध मे या क्षौत्रिक 


गहृत्त्व वाल उद्योगों वे सम्बाघ मे चल्द निशय कर सकेगा 
११ 
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उद्योग (विकात एवं नियसन) श्रधिनियत्र वी कार्य प्रगति--- 
उद्योग ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुये भ्धि- 

कारी वा प्रयोग करके बडे और छोटे उद्योगों का संतुलित विकास तथा विभिन्‍न 
उद्योगो का समुचित पादेक्षिय वितरग करने का प्रयास किय्रा है। इस समय १६२ 
उद्योग झधिनियम की काय सूची मे सम्मिलित है। सव्‌ १६५२ म॑ केन्द्रीय सलाहकार 
समिति ( ( €ग4| .3प४807ए (6एाटा| ) वी स्थापता की गई थी, जो 
के'द्रीय सरकार को औद्योगिक तियत्रर तथा नियमन के विषय में परामर्श देती है। 
इस समिति ते उद्यौगो की सामान्य मम्रस्याओं (00 णएा फा०फशा5 ) पर 
भी विचार किया, जैसे---उद्योगो का स्थान, पुनर्वाख्ध के लिय अर्थ-व्यवस्था, आधु- 
निकीकरश प्रादि। एक लाइसन्स समिति ( ]८९8७८08 (०घ०४॥७९९ ) 
की भी गठन किया गया है, जो पचन-वर्षीय योजना वे उद्देश्यों व प्राथमिकताग्रों के 
ग्रमुसार झौद्योगिक विकास का नियमन करने के लिये लाइसेन्स देती है। अव्टवर 
सन्‌ १९५६ से सितम्बर सन्‌ १६६० के बीच १,३४६ नये लाइसेन्स दिये गये थे । इनमे से 
५३६ लाइसन्स नवीन सस्थाओ्रो की स्थापता से सर्म्बान्धित है। सत्‌ १६५६ मे यह तिम्चय 
किया गया था कि इन्डस्ट्रियल मशीनरी व ग्रल्य आवश्यक मंदों वे लिए फर्म सीघे 
ही आयात-लाइमेन्स प्राप्त कर सकती हैं और एफ बार ऐसा लाइसेन्स मिल जाने पर 
उद्योग अधिनियम सम्बन्धी लाइसेन्स भी स्वत मिल जायगा। १०० से कम श्रमिक? 
रखने वाले तथा १० लाख से कम स्थर सम्पत्ति वाले छोटे एवं मध्यम उद्योगों को 
लाइसेन्स लेने के बधन से मुक्त रखा गया हैं । 


लगभग १८ उद्योग्रो के लिये विकास परिषद ( [3८ए००एाला: (707 
7८॥$ ) स्थापित को जा जुकी हैं। इन उद्योगो के नाम निम्नलिखित है 


(). छ2४ए५ णाशा।एय्रो5 ( 30005 80 टि0|॥5९5$ ), 

(2)  जाथा)।् ५०फएशञणा थाहआ085 80५ छणफ़्ध क्षा। शा 99095 
(3). छ0)८९5, $९७७३४ 780॥65 850 प्राभाणाक्षा5; 

(4). $प8०४5 

(5) ॥8॥ शेएताएग; 

(0) घिटए५ लत्प्ताएबप 

(7) 97088 क्षाव शिक्षा8९९ए०७ 5 

९४) #88॥5 गाए शतवहए वएच्ार5; 

(9). ज़ठणांक ॥0पल्छ 


(0 #६ डा सट्श्पाोट्ड 
() अक्ला 7 


2) रे संशोधन--.. $ गत जीणद 
५) 0 १६४३ में मूल ग्र/णड | 


५ __ /5..,  #२००००अकममममलनता हः 
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[[4) ए0०0 फझञाएएट३आगहः 

(5] 088॥0 (।द्याव्बंद 

([6) 87(ण॥रएज९५, 900ण॥08:6$ ॥ालौकिा९$ शात 8590 भ्शा!एंल्डू 

(॥7) एड ०६ एच गाए शी€व॑ क्रपचाव6, वात 

(8) [शाला , ।६क्रतिटा 800प5 0 ए0॥65. 

विभिन्न उद्यांगों का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर अनेक पैनल 

एंव विशेषज्ञ समितियाँ नियुक्त की गई थी । जिन महत्त्वपूरा उद्योगो का विकास 
प्राइवेट क्षेत्र भे पर्याप्त प॑जी ने मिलने के कारण रुकता है उन्हे सरकार विश्येप 
झर्तों पर ऋण देकर या उनकी इक्विटी पूँजी म॑ भाग लेकर आथिक सहायता प्रदान 
करती है । भारत सरकार का केन्द्रीय क्रग सगठन (|)7९८(5780९८ (ल्पघटा॥] 
रत ५७०७॥९८६ ४00 [0590४०५) अपनी स्टोस क्रप नीति के द्वारा देशी उद्योगो 
को प्रोत्साहित करता रहता है। सन्‌ १६५६ ६० मे उसकी कुल खरीद का केवल 
१६% प्रायातित माल था, जबकि सन्‌ १६५५-२६ मे यह प्रतिशत ३७% था । 


इस प्रकार हमारी लोकप्रिय सरकार देश का वियोजित ढग से औद्योगिक 
विकास करने के लिए कटिबद्ध हे, वयोकि उसका विश्वास है कि “राज्य के सामाजिक 
एवं ग्राथिक दायित्त्व के शीघ्र विस्तार द्वारा ही ज्नता की उचित प्राशाओ्रो वी 
पूर्ति सभव होगी | अत न तो उत्पत्ति बे साधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना 
डच्ित है और न व्यकितिगद उपक्रम का बिल्कुल स्वतत्त्र छोडना ही उचित है । 
फिर भी इसका यह भ्र्थ अवश्य है कि सरवारी क्षेत्र का प्रगतिशील विस्तार तथा 
प्राइवेट क्षेत्र का सवीनीकररा सुनियोजित एवं अथंव्यवस्था की वास्तविक 
झावश्यकताओ के अनुरूप हो होता चाहिए । 


उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम का देश 


के आ्रौद्योगीकरर) पर प्रभाव 
गुणकारी प्रभाव-- 


आज भारत की औद्योगिक व्यवस्था अत्यन्त हीन दशा मे है । दश मे उद्योगों 
का वितरण बहुत अनुचित झार बिना किसी सिद्धात के अनुसार हुआ 
है। जन-सरया के वितरण से उसका कोई सम्बन्ध नही है। केवल बड़े नगरो 
(विशेषत समुद्र के निकट बाले) मे ही उद्योयो के केन्द्र बन गय है। गाँवों मे 
उद्योग कही भी उन्नति पर नही है। विकेन्द्रीयररणा भी केवल अन्दर के बडे 
शहरो मे ही है । फ्लस्वक्प नणरों मे गन्दगो और अधिक भीड-भाड है 
जोवनोपयोगी सामग्रियों के भाव बढ़ गये है, अत यह बडा भ्रावश्यक है कि उद्योगों 
बत विषास एप विशेष योजना के झनुसार हो । औद्योगिक ( विकास एव तियन्ब्रण ) 
अधितियम राज्य को ऐसे अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह देश को सन्तुलित 
जि्ास की ओर ले जाय ६ लाइसेन्स प्रया वे कार अब उद्योगपदि अपनी भनमानी 
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नही कर सकेंगे और अपनी इच्छानुसार क्रिसी भी स्थान पर औद्योगिक सस्या 
खोलना सम्भव न होगा ! फलस्वरूप विकेन्द्रीयकरण के दोप दूर हो जायेंगे । 
केन्द्रीय सरकार को कुछ दशाझो म उद्योग की जाँच करन और प्रवन्ध हाथ में 
लेने का अधिकार मिल जाने से भी वडा हित होगा । इससे व्यापारीगण और 
उद्योगपति सदैव सतक रहेगे । कुछ श्रौद्योगिक सस्थाओो की केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जाँच भी कराई गई है ॥ विकास सभाग्रो वी स्थापना भी प्लौद्योगिक विवास 
में सहामक होगी और प्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा । 


आलोचैना-- ४ 
(१) कुछ लोगो का भ्राक्ष प है कि इस अधिनियम के प्रन्त्गंत सरकारी हस्त- 


क्षेप से पूंजी की प्राप्ति मे रुकावट पडेगी, जिसको दक्ष को आ्राज प्रचुर मात्रा मे 
आ्रावश्यकता है । उद्योगों मं पूजी तो वैयक्तिक उपक्रमी ही लगावेगे, लेकिन उद्योगो 
पर प्रारम्भ से भ्रन्त तक केन्दरीय सरकार का नियन्तण रहेगा । ऐसी दर्शा मे बहुत 
थोडे उपक्रमी पूजी लगाने को आगे बढेगे । श्रब प्रश्न यह है कि पूंजी जायेगी कहाँ ? 
विदेशों में ” किन्तु सरकार विदेशी विनिमय पर भी तो नियत्रण रखती है। पूजीपति 
पूजी पर लाभ ग्रवश्य चाहेंगे, इसलिये उनका उसका विनियोग कही न कही करना ही 
होगा, झत यह ग्राक्षे प निराधार है । है 

(२) लोगो का यह भी कहना है कि सरकार ऐसे प्रतिबन्धात्मक अधिनियम 
बनाकर व्यक्तिगत उपक्रम को जड से उखाडना चाहती है । यह गआ्राक्षे प भी पूंजीबादी 
दृष्टिकोर का द्योतक है । ग्रालोचनात्मक समाज के ग्रसन्तोष में ही भावी क्रास्ति के 
बीज होते है, जिसकी सम्तुष्टि करना सरकार का सवश्नेष्ठ कर्त्तव्य होता है, किचित 
पूजीपतियों की सस्तुष्टि नही । 

(३) कुछ लोगो के मठानुसार इस अधितियम्र के परिणामस्वरूप छरकारी 
एवं बैयक्तिक उपक्रम मे तनातनी और बढ जायेगी । श्रालोचको ने यहाँ यह सोचने का 
प्रमह्त नहीं किया कि सरकार उद्योगो पर नियन्त्रण कब करेगी ? सरकार वो व्य् 
में नियन्त्रण करने का वोई शौक थोड़े ही है। केन्द्रीय सलाहकार समिति के परा- 
मर्श से ही ऐसा तियल्त्रण किया जायेगा और सप्तिति से उद्योगपतियो, श्रमजीवियों 
तथा उपभोकता, सभी के प्रतिनिधि होगे । किर सरकार अपनी मनमानी कँसे कर 


सकती है ? 
५ है कुछ लोगा का यह भी आक्ष प है वि लाइसन्स लिए बिना नए उद्योगों 


की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगा की विस्तार योजनाये कार्यान्बित नही की जा सकती 
है और सरकार ऐसी नई कम्पतियों की स्थापना के लिए लाइसंन्म नहीं देगी | क्‍या 
यह सोचना सरकार के प्रति उद्योगपतियों के अविश्वास का परिचायक नहीं है ” 
हमारी जतभ्रिय सरकार ने सितम्बर सन्‌ १६४५२ स फरवरी सन्‌ १६५३ तक २५ 
तये उद्योगों की स्थापना एवं व् श के लिए लाइसन्स प्रदान किय हैं, जो रारकार 
की प्ौद्योगिक विकास की ओर'ूचि का परिचायक है । 
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(५) यह भी कहा जाता है कि क्योकि विकास-समितियों का सगठन उद्योगों 
द्वारा न होते हुए सरकार द्वारा किया गया है, इसलिए इनसे इच्छित सुधार की आशा 
नहीं की जा सकती । साथ ही, उद्योगो के विकास के लिए प्रबन्धकों को स्वतन्त्रता 
चाहिए, जो विकास समितियों के हस्तक्ष प के कारण नहीं रहेगी। इन आलोचको ने 
यह नही सोचा कि विकास समितियाँ केवल घिशेष परिस्थितियों मे ही हस्तक्षेप करेगी, 
जैसे--जब उत्पादन मे भारी कमी हो जाय या वस्तु की क्स्मि मे विद्येष हास हो 

जाय और या हरत्क्षेप इसलिए होगा कि उन उद्योगो का सुदृढ़ आधार पर विकास 

हो, जो वाछनीय ही नही, अ्निवायं भी है। अनाथिक इकाइयो को प्रोत्साहन देने का 
श्र्थ है अकुशल प्रबन्ध की घोषणा एवं उपभोक्ताओ्रों का शोषण, जिसका समर्थन 
कोई भी विवेकी व्यक्ति नही करेगा । 


(६) सब्‌ १६५३ के सश्योधन से तो अब सरकार बिना जाच-पडताल के 
किसी भी उद्योग को ऋप्ने त्यिर॒ रस में ले स्वटी है। इससे उद्योग को अपने सुधार 
अ्रथवा स्पष्टीकरण का अवसर नही मिलता । यह आलोचना सचमुच महत्त्वपूर्ण हैं, 
अत इस सम्बन्ध में पुत सशोधन होना आवश्यक है, जिससे केवलउन्ही उद्योगो को जो 
देश विरोधी नीति को अपनाये, क्सी समय भी सरकार निय-श्रण मे ले सके, अन्यथा 
सभव है कि व्यक्तिगत उद्योग्रो को सदैव अपने अस्तित्व का खतरा बना रहे और 
उनकी भावी प्रगति रुक जाय । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रौद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 
के विपक्ष मे जो आ्रापत्तियाँ उठाई गई है उनमे (केवल अन्तिम आपत्ति को छोडकर) 
कोई तथ्य भी नहीं है, वयोकि किसी देश की सरकार अपनी आशिक प्रगति मे रोडे 
अटकाना नहीं चाहेगी, अत यह स्पष्ठ रूप से कहा जा सकता है कि हमारी राष्ट्रीय 
सरकार सनन्‍्तुलित दृष्टि से इस अधिनियम की कार्यवाही करेगी, जिससे देश की औद्यो- 
गरिक प्रगति सुदृढ़ आधार पर हो सके | इस सम्बन्ध मे यह लिखता अनावश्यक मं 
होगा कि अभी हाल म राष्ट्रीयकरणा के क्षेत्र मे दो नवीन घटनाये हुई हैं --(१) 
स्टेट बेब की स्थापना और (२) जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण । स्टेट बेक की 
स्थापता को सरकार द्वारा ग्राम्य क्षं त्रो में साख सुविधाये बढ़ाने की दक्या भे एक 
सक्रिय और प्रभावशील कदम कहा जा सकता है । जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीय- 
करण २० जनवरी सन्‌ १६५६ को हुआ । जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण की 
आवश्यकता द्वितीय पच-वर्षीय योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के हेतु जनता की 
बचते अधिक गतिश्लील बनाने के लिए हुई । 
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अध्याय १७ 


भारत में प्राशुल्किक स्क्‍तन्त्रता का विकास 
(एप्रणैच्राणा 0 गी5९छ छतत0१0ापल़ ता 09) 











प्रारश्भिक-- 
भारत मे, प्रग्रेजी राज्य के पूर्व, ग्रौद्योगिक आ्राथिक एवं व्यापारिक सम्पन्नता का 
साम्राज्य था । भूतकाल म भारतवप एक समुद्धिशाली देश था, जिमम छोरी छाटी 
औद्योगिक इकाइया दूर-दूर तक फंली हुए थी । विश्व के सभी देशों से भारत का घ वष्ठ 
व्यापारिक सम्वन्ध थे । बेक्गि सस्थाआ का विकार हो झुका था और व्यापारियों 
तथा कारीगरा वे सभो को राज्य द्वारा प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता दी जाती थी । 

जब ईस्ट इ डिया कम्पन्ती ने भारत से व्यापार प्रारम्भ किया, तो प्रारम्भ मे तो 
उसने भारतीय उद्योगो के उत्थात था श्रयत्त क्या, वयोकि कम्पनी जानती थी कि 
योरोपीय दक्शों म भारतीय निर्मित वस्तुओं की काफो माँग थी ) परन्तु कुछ समय बाद « 
उसने भ्रपती नीति बदल दी। अद्ठारह॒वी शताब्दी की श्रोद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ 
योरोप के 5राचोत श्रािक विचारो, व्यांपार-ब्यवस्था तथा उत्पादन री त्यो स महत्त्व" 
पूर्ण परिवर्तन हो गया । भ्रनेक याप्निक श्राविष्कारों के द्वारा बडी मात्रा मे उत्तादन 
करना सभद हो गया | ओयो गेक ह्नान्ति का जन्म सर्व प्रथम ग्रेड क्रिटन में हम, 
जिसए' पहले योरोपीय देश अधिक प्रभावित हुये । इस प्रवार मशीनें तो ग्रेट ब्रिदेम 
तथा योरोप के शम्य देशों मं थी । फलत भारत का आर्थिक विकास इस दृष्टि से किया 
जाने लगा कि वह इ गलैण्ड के उद्योगों के लिय कच्चा माल उपलब्ध कर श्रौर उसके 
तैयार माल' के लिये एक सुरक्षित बाजार बना रहे। इस घातक नीति के कारण 
भारतीय उद्यौगो का शने झते पत्ता होने लगा, क्योकि एक ग्रार तो इयलैण्ड मे 
भारतीय निर्मित वस्तुओ के बहिष्कार का ग्ान्दोलन चल रहा था और दूसरी प्रोर 
भारत मे उनको राज्य का सरक्षण मिलता बन्द हो गया। स्वेज नहर के निर्माण, 
यातायात तथा सदेशवाहन के साधनों के बकास के कारण भारतीय उद्योगा को योरोप 
के यत्र-निमित मात्र से कठिन प्रतियोगिता करनी पड़ी ! 

(की शत्ताब्दी को मध्य तो अयमः भहायुद्धा की आरम्नातका भारत भरकाए की 
प्रशुह्क कप में हस्तक्षेप न करने की थी, अधोत्‌ व्यापार और उद्योगों पर कोई 

पॉप गाव मे 'अवाध व्यापार का ग्रुग (फिर ण॑ विशा8१९५४ 


तक ४ 
॥3 ने इग्लण्ड की भी थी। आरम्भ म आवश्यकता 
07९) था । कहो पह त्त 
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के आधार पर इसे ग्रहण किया गया था, परन्तु धीरे-धीरे यह एक सब मान्य सिद्धान्त 
बने गई । उन दिनो भारत पग-पग १२ ब्रिटिश नीति का अनुकरण करता था और यह 
ब्रिटिश नीति ऐसी थी जिससे कि अग्नेजो का ही स्वार्थ सिद्ध होता था। सन्‌ 
१८१३ मे '्रटिश पालियामेन्ट में श्री टीरने (]प७॥९)) के निम्न भाषण से उस 
समय भारत के प्रति ब्रिटिश नीत का झाभास मिलता है--"हमारी ग्राथिक नीति 
का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इ गलैण्ड का बना हुआ माल भारत में बैचा जाय और 
उसके वदले में एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय ।” इस प्रकार भारत में मुक्त व्यापांर 
नीति का ही पूरो तरह अनुकरण किया गया, जो सम्‌ १८६४ तक रही । इस अवधि 
में किसी प्रकार के ग्रायात व निर्यात कर नही लगाये जाते थे। स्वतन्त्र व्यापार-नीति 
का इतनी सख्ती से पालन किया ग्रया कि सन्‌ ६८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ जब सरकार 
को आ्राय प्राप्त करने के लिये निरक्राम्य करो के लगाने की आवश्यक्ता पडी, तो इन 
करो के उद्योग रक्षण प्रभाव को दूर करने के लिये देशी वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाये 
गये । इस प्रकार भारतीय उद्योगों के विनाश के क्रम को पूरा किया गया और भारत 
एक कृषि प्रधान देश ही रह गया । भारत से इज्भुलंण्ड को कच्चा माल जाता था 
और वहां से निम्ित माल आयात किया जाता था। इस नीति को लाडे डलहौजी की 
यावायात नीति से श्लौर भी बढावा मिला, जिसमे विदेशी झायात-माल के रेल-यातायात- 
दर अधिक सस्ते थे, त़्त: इस अवधि में भारतीय उद्योग अधिक न पत्रप सके । 
पी० दास गुप्ता ने अपनी पुस्तक “भारत मे प्रदुल्क नीति' मे कहा है कि “उन 

दिनो भारत सरकार की कोई निश्चित प्रशुल्क मीति नहीं थी और टैरिफ का नियमन 
के+ल सरकारी कोष की आवश्यकता पूरी करने की हृष्टि से किया जाता था। देश की 
आवश्यक्ताओ, औद्योगिक एव कृषि-विकास की समस्या सथा ऐसे ही भ्रन्य झावश्यक 
बातों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था और ग्रोट ब्रिटेन मे अनुसरण की जाने वाली 
मुक्तनव्यापार नीति का भारत में बिना इस बात का 5िचार किये पालन किया गया 
'क इससे भारतीय उद्योग-धन्धो को विदेशी माल की तुलना में राशिपातन की कार्य- 
वाहियों का शिकार होना पड़ेगा।””" भारत सरकार की टैरिफ नीति के पीछे जो 
निर्देशक सिद्धांत कायं कर रहा था उसे तत्कालीन वित्त मन्नी (१८७५८) के शब्दों मे 
इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--झायात पर ऐसा कोई कर तही लगाना 
चाहिये जो कि देज्ञी उद्योग को सरक्षण प्रदान करे और साथ ही ब्रिटेन मे उत्पादित 

माल पर कोई भी कर, भारतीय उत्पादन पर उतना हो उत्पादन कर लगाये बिना, 
नहीं लगाना चाहिए ।” 

भारत में प्राशुल्किक स्वतंत्रता का श्रोगणेश-- 

सन्‌ १६१४--१८ के प्रथम महायुद्ध मे सरकार को अपनी आयात-निर्यात 

नीति पर अ्रधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई । दूसरे, उन दिनो 
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स्वदेशी आठ लब भी जोर पबड रहा था जिसम ब्रिटिता नीत वी बडा ग्रालोचना 
हार ) थी। दीसर युद्ध कात मे औद्योगक हप्ट से भारत वे पिछडा हान क कारण जो 
अनुभव चारुक) को हुय उनस विवश होकर ही यह आवक समझा गया कि झौद्योगिक 
नीति मे बुछ परिवतन किया जाय । प्रथम युद्ध से अग्र ज सरकार न यह अनुभव बिया 
कि जब तक उद्य यों वो विकसित नहीं किया जायगा भारत ब्रिटिश साम्राय के लिए 
सहायक हाने नी भ्रपथा एक खतरा बता रहग्रा । अंतएब युद्ध स्थिति से घवड़ा कर 
ब्रिटिश सरवार ने कुछ भारतीय उद्योगों को प्लीसा ने दम का विलचम क्या। सम्‌ 
१६१६ में एक औद्योगिक कभीचन (] 00७75] (,णाशा5७0० ) नियुक्त हुमा 
जिसने ग्रपनी रिपाद में कहा था वि. भवष्य म देश वे श्रौद्योगिक विकास में सरवार 
को सक्रिय भाग लेना चाहिय जिससे भारत मनृष्य एवं सामग्री की दृष्टि से भाम 
निभर हा सन । कमीशन ने यह भी सिफारिश की थी कि औद्योगिक उत्तरदायिर्व 
लेने के लिय सरकार प्रपने पास वैज्ञातिक एवं तातन्रिक बशपतन्ञो दी पर्याप्त सख््या में 
नियुक्तिया करे जा डथोगों को सलाहू द सक। पर त दर्भाग्य से बभोशन को झिफा 
रिश्ञो को ताक मे रख दिया गया। 


अगस्त सम १६१७ में मोटेखू चेग्सफोड युधारों की घोषणा हुई जिसके 
अनुसार भारतीयों का रवमिर्य का अधिकार मिला । भारत की अ थिक रब भत्ता ह 
की दिया भे यह परिला सदम था । इस स्वनिषाय के अ घकार के संम्ब थे में जाइट 
सिलेक्ट कमेटी का यह मस था कि भारत एव इ गलण्ड कौ सरकार के सम्बंधों को 
अय कसी बात से वतत्ा खतरा नही है जितना कि इस विश्वास मे कि भारत की प्रशुल्क 
नीति का सचालन ग्रट ब्रिटेन के थाप्रारिक हितों के लिय #हाइट हाल स्‌ होता है 
और प्राज भी यही विश्वास है इसे सदेह नहीं। इस समस्या का समुचित हल तभी 
सभव है जब भारत सरकार को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अविच्छित भाग होने के 
नावे भारत की श्रावन्यक्षता के अठुसार भ्राशुल्क्कि व्यवस्था करने वी स्ववज्ता दी 
जाय। इन प्रयत्तो के परिणाम स्वरूप सद्‌ १६३० मे ब्रिटिश पालियामेठ ने प्रा 
ल्किक स्वतायता का "स्ताव [ए 69] 2 एॉ02 ०४ 79709४९7 067 ) पास 
किया ! इस प्रस्ताव के अनुसार भारत सचिव [9९8शैका5 वि ५७ ६ 67 
गुलत79) को प्रशुल्म सम्बधी उत मामलों मे हस्तक्षेप करने का श्रधिकार नही रहा 
जिहे भारत सरकार ने स्वय अपनी विधात सभा कौ सम्मति से तय कर लिया हो । 


'कितु ऐसी स्वतज्रता से कोई विश्वेष लाभ नही हुआ वयोकि प्राय समी 
-एयुरिक्रिक विधवा वर भारत सरकार पहले भारत सचिव से पूछ दती थी और तप 
इचात्‌ ही विधान सभा के सम्मुख रखती थी अते भारत की प्शुक सम्वधी तीति की 
पूर्ण जाँच करते तथा साम्राज्य प्राधामिकता ([7७78] शिछ(6/6068) के प्रस्ताव 
पर विचार करके सिफारिश देने के लिय एक शुल्क मडल (पइठको (08 | 
880] नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष थी इब्राहिम रहीमतुल्ला थे । जथाथ मे 


कक 
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जनमत बडे अ्रश तक झौद्यो गिक सरक्षण के पक्ष मे था, इसलिये इस दिशा मे कुछ न 
कुछ करना झावश्यक था । 
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श्रध्याय १८ 


विमेदात्मक संरक्षण की नीति 


(एगा९) ण॑ छ5ल्ा्राशन्रधाए 06९0०) 








प्रारस्भिक-- 

सन्‌ १६२१ मे सर इब्राहीस रहीमतुल्ला की प्रध्यक्षता मे एक प्रशुल्क श्रायोग नियुक्त 
किया गया। इस प्रायोगय को भारत सरकार की प्रशुल्क नीति और “इम्पीरियल 
प्रिफरेन्स' के सिद्धान्त को लामू करने की सभावनाओं की जाँच करने का काम सौंपा 
गया । सन्‌ १६२१ के प्रशुल्क आयोग की रिपोट सन्‌ १६२२ म प्रकाशित हुई और सब्‌ 
१६२३ मे भारत सरकार ने आयोग की मुख्य-एख्य सिफारिश स्वीकार कर ली । सम्पूर्ण 
स्थिति का गहन अध्ययतत करने क कद रहीमदुल्ला आयोण इस निशाय पर पहुचा था कि 
भारत का औद्योगिक विकास उसके विस्तार, उसकी जन-सख्या तथा उसके प्राकृतिक 
साधनों की तुलना मे बहुत पीछे था। आयोग ने बताया कि यद्यपि भारत एक कृषि 
प्रधान देश है, परन्तु उत्पादन करने के लिये इसमे अनेक प्राकृतिक सुविधाएँ है। यहाँ 
कर» माल प्रचुर मात्रा म उपलब्ध है, श्रम-शक्ति भी सस्ती है और उद्योगों का 
विकास करने के लिये उर्यात बिजली भी प्राप्त की जा सकती है। सृतो कपडे तथा 
जूट के दो बडे उधोगो के झनुभव से बह ज्ञात हो गया कि भारत अपने जाकृतिक 
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साधनों का पूरा पूरा लाभ उठा सने मे समय है। भ्रायोग ने अनेक कारणो से सरभण 
की भीति प्रपमाने के लिये सुभाय दिया । 


बमीशत ने यह देखा कि गरक्षात्मक प्रशुल्ल के प्॒ष म साधारण विश्वास 
प्रचलित था। यह 7 एवास भावना अस देशों के उदाहरण स प्ररित हुई देश भक्ति में 
मिहित थी। ग्रेट ब्िटेन को जोड़कर विश्व वे सभा महान झौयागिक देश अपन 
उद्योगों को एक सरध ।मक दीवार खडी करक स॒रक्षित रखते है तथा उनकी सम्पर्ता 
इस सरक्षए ५ कारश ही सम्भव हो सकी है । सत्र १६७६ मे जमनी ने निश्चित 
रूप से एक सरक्षशा नौति प्रपनाई थी जिस पर वह झ्राज तक कायम है श्रौर जिसके 
अर तगेत उसन अपनी ग्राइच्रगजनक उन्नति (बुद्ध प्रव] कर दिखाई। सन्‌ १रूपश में 
क्रास ने मुक्त व्यापार की नीति से जिसे कभी भी जन समथन प्राप्त नही हुमा था, मुह 
भोड लिया । सन १८६६ मे॑ जापान ने भी सरलणात्मक दीवार रडी कर लौ और 
घन १६११ मे उसे और भी मजबूत कर लिया । अमेरिका भी जो  इव का सबरे 
उच्च कोटि का श्रौद्योगिक राष्ट्र है अपने ग्रह युद्ध के समय से ही सरक्षण नीति अपनाये 
हये है और एसे अधिकाधिक तीज करता जा रहा है ( * 


प्रशुत्क आयोग रा विद्वार था कि औौद्यागिक विकास द्वारा भारतीय श्रथ 

व्यवस्था वी अ्रस्थिर भ्रकृति जो कृषि पर झत्यधिष निभरता के कारण उपन्न हो गई 
थी, दूर टो जायगी। सरक्षण की नीति से ग्रो्ागीकरण प्रोत्साहित होगा और 
प्रौद्योगीकरण के परिणामस्वरूप राप्टीय आय राजस्व श्रादि में भी वृद्धि होगी। 
परन्तु आयोग इस निणय पर पहैचा कि सभी उद्योगो को श्रक्षण पदान करने की 
तीति भारत के लिये उपयुक्त न थी । सरक्षरा प्रदान करने से पूल प्रत्येक्ष उद्योग विशेष 
की सावधानी स जाँच वरना आवश्यक था स्पोट में लखा है कि साधारण उप- 
भौक्ताथो प्रौर विशेष रूप म जम साधारण वे लत में कृषि के हित में मिर्तर प्रगति 
और अनुकूल ध्यापाराधिकय के हित में सरक्षणा की नीति विश्लेदात्मक भ्रथवा  वेचना 

त्मक होनी चाहिये जिससे कि सस्राज पर कम मे कम भार पड़ और झ्ौयोगिक तथा 
बारिज्य दशाझ! से भ्कस्मात्‌ परिवतन च होने पाये। ऐसा प्रतीत होता है दि 
म्रायोग को इस वात का विद्वास हो गया था कि उद्योग सरक्षण से निशवय ही समाज 
पर भार पडगा जिसको आयोग ने व्यततम करने वा प्रयल किया । गार्थिक हँष्टि ॥ 
अयोग्य उद्योगो के विकास का प्रोत्साहित करने क पक्ष में स्रायोग न था। ग्रतएव 
आयोग ने सरक्षण के सम्बन्ध म कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित क्यि जो विभेदात्मक 
सरक्षएं के सिद्धान्त [7770] 6५% छ हा5्ताप्राशकाए8 ए/०8८॥०7) के 
नाम से विख्यात है-- 
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विभेदात्मक संरक्षण फी नीति के सिद्धान्त-- 

उद्योगों मे सरध्ण सम्बन्धी भेद करने के लिये श्रायोग न निम्नलिखित सिद्धान्त 
प्रतिपादित क्यि । उसन तीन परुख झर्ते रखी, जो त्रिमुखीग्रर से विख्यात है। 
आ्रिमुखी गुर (रण ए0गणें॥)--- 

(१) स्तरक्षण भाँगने वाले उद्योग ऐसे होने चाहिये जिचको शावध्ष्यक प्राह्ृतिफ 
सुविधायें उपलब्ध हो, जैसे कच्चे माल को भारी पूर्ति, सस्ती शक्ति, श्रत्ष को पर्याप्त 
पूर्ति, देश मे विस्तृत बाजार झादि | अलग झलग उद्योगो म इन लाभो का अलग-प्रलग 
तुलनात्मक महत्त्व होगा । परन्तु इन सबका माप करके इनके तुलनात्मक महत्त्व का 
पता लगाना चाहिये। ससार के सभी सफल उद्योमा को कुछ तुलनात्मक लाभ प्राप्त 
होते हैं, जिनके कारएणा उनको सफलता मिली है। कोई भी ऐसा उद्याग, जिसे तुलनात्मक 
लाभ प्राप्त नही है, इन उद्योगों मे सफल प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इसीलिये 
भारतीय उद्योगों को उपलब्ध प्राकृतिक लाभो की सावधानी से विवेचना करनी ऋ्राहिये, 
जिससे कि यह निणय किया जा सके कि किसी ऐसे उद्योग को सरक्षण न दिया जाय, 
जो समाज पर एक स्थायी भार बन जाय । 


(१) उद्योग ऐसा होना चाहिये कि जो सरक्षण के श्रभाव से या तो विकसित 
ही नहीं हो रूफ्ता अथवा फिर उसकी उन्नति इतनी शीघ्र न होगी कि वह देश के हित 
फी रक्षा कर सके । सरक्षण का भुरय उद्ंश्य या तो उद्योगों का विकास करमा होता 
है, जो इसबे' बिना विवरूित न हो सके अथवा उनय्रा वेगपृवक समुन्नत करना 
होता है । 


(४) उद्योग ऐसा होना चाहिये कि श्रग्त मे बह बिश्वब्यापी प्रतियोगिता मे, 
बिना सरक्षण, खडा हो रूक्े । इस दें क पूरा होने का श्रतुमान लगाते समय निस्‍्सदेह 
प्रथम शर्ते मे उल्लेखित प्राकृतिक लाभो की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिये । 
भ्रन्य सिफारिशें-- 


इसके ग्तिरिक्त, कमीशन ने कम महत्त्व की एुछ प्रन्य शर्ते भी लगाई थी, 
जैरे-- 


(अ) जो उद्योग बडे पैम्ान पर भ्धिवत्ता के साथ कम ब्यय पर उत्पादन कर 
सके उसे सरक्षण के अधिक उपयुक्त समभा जायगा । 

(ब) जिस उद्योग स आगे चलकर देश की समस्त झावश्यकताय पूरी होने की 
आज्ञा है, उसे सरक्षण मे प्राथमिकता मिलनी चाहिये । 

(स) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये श्रावश्यक उद्योगों तथा आधारभूत उद्योगो को 
भी सरक्षण पदान किया जाय, चाहे वे उपरोक्त झर्ते भी पूरी न करते हो । 

(द) वस्तु राशिपातन किये हुये (झर्थात्‌ बाजार पर एकाधिकार करने के लिये 


उत्पादन व्यय से कम मुल्य पर बेचे हुये) माल के मुकाबिले मे सरक्षण के विश्लेप 
उपाय श्रयुक्त होग श्रथवा यदि माल शवमूल्यित चलन वात क्षेत्र से आये और इस 


१७२ ] 


प्रकार भारतीय भाल पर अनुच्ति दबाव डालने की स्थिति में हो तो भी मरक्षण 
प्रदान क्या जाय । 


(य) इस प्रकार के कदम राजकीय सहायता प्राप्त विदेशी माल के विरुद्ध भी 
उठाये जाने चाहिये । 


उत्त प्रशुल्क आयोग ने मिफारिश की कि एक तदर्थ प्रशुल्क मंडल (40४00 
पु 8८ ७0) की रचना की जाय । यह मडल प्रार्थी रध्ोग की सरक्षण सम्बन्धी 
उद्योग की जाँच करेगा और यह भी देखेगा कि वह “श्योग  मुखीगुर की क्षार्तों को 
कहाँ तक पूरा करता हैं। शायोग के सदस्यों का बहूमत यह छाहता था कि भारत का 
ओऔद्य/गिक विकास ब्रिटिश हितो को शानि पहुचा कर न हो । उसने स्पष्ट कहा था कि, 
“हुम्न भूले तही है कि यू० के० साम्राज्य का हृदय है इसकी शक्ति पर ही साम्राज्य 
की एकता ब शक्ति भ्राश्चित है ज्ब तक यू० बे० अपना निर्यात ध्यातार बनाये 
न रखें, साम्राष्य का हृदय कमजोर पड़ जायगा "'र यह ऐसी श्रस्नामयिक अवस्था 
होगी कि इसकी झार से साक्राज्य का कोई भी भज्ज उद्ासोन नहीं रह सकता।!! 
यही कारण है कि रहोमवुल्ला प्रशुत्क आयोग ने भारतीय उद्योगों के सरक्षण के लिये 
जो सिफारिश की थी वे बहुत सकुचाते हुये की तथा उनमे बहुत सी शर्तें लगा दी। 


सरक्षण देने के सम्बन्ध मे जो दार्ते लगाई गई थी बे भी त्रुटिपृर्ण थी। 
उदाहरण क लिये, यदि किसी प्रार्थी उद्याग के पास समस्त झावश्यक प्राकृतितव साधन 
है-- जैसे, सस्ता श्रम, कच्च। माल, दाक्ति बाजार आदि [गुर न० १), तो दुसरी 
शर्तें बेकार हो जाती है, क्योकि ऐसी दशा मे वह उद्योग बिना सरक्षण के भी खड़ा 
रह सकता है । तीसरी शर्ते भ्रधिकारियों के व्यक्तिय] मत पर ग्राधारित है। इस 
बात का निणंय तो ग्रशुल्क मडल वे प्रधिकारी अपने मत के अनुसार करेंगे कि कोई 
उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा बा मामना कर सकेगा या नही । इसके विरुद्ध कोई शिशु- 
उद्योग सरक्षण माँगने वे लिये कोई झ्राकड अपन पक्ष मे प्रस्तुत नही कर सकता। 
इस प्रकार झ्रायोग की रिपोर्ट से बहत सी बात ऐसी थी जो कि शशुल्त मड़ल के 
सदस्यों वी इच्छा या अनिच्छा पर मिभेर करती थी । यदि ने चाहते, तो किसी उद्योग 
के प्रति उदार हष्टयोस अपना सकते थे और यदि व किसी को सरक्षण नही देना 
चाहते थे, तो कढ़ोर शख ले सकते थे। 


साओ्ाज्य प्राथमिकता के सम्बन्ध में कमीशन ने शतयुक्त साम्राज्य प्राय- 
मिकता' (007ताध्रणध७] 00१४ ?0 70709) की सिफारिश की॥ इस 
नीतति कै श्रनुसार ग्रंट ब्रिटेन का तो प्रशुल्क करो के सम्सन्‍्य में बुछ छूट दो जाय, 
परन्तु ऐसी छूट की आशा ब्रिटेन से न करे । जहाँ तक साम्राज्य वे भन्‍्य देशी 
का पम्बन्ध था, यह उप पारस्परिक आधार पर * अर्वात्‌ यदि भारत को श्रत्य 
देशों से सुविधाये मिले, तो भा भी उनको सुविधाये दे, झन्यथा नही ! 


॥ (७३ 


व्यवहार मे विभेदपूण सरक्षण-- 

रहीमतुल्ला कमीशन की सिफारिशों क अनुसार फरवरी सन्‌ १६२३ से भारत 
सरकार न सर#ए की तीति अपनाई । जुलाइ सन्‌ १६२३ म भारत मे प्रथम प्रशुल्क 
बोड का स्थापना हद जिसने अनेक महत्त्वपूण उद्यागा को सरक्षण दिया। जिन 
उद्य ग्गे को सरक्षण मिला उनका सक्षिप्त इतिहास इस प्रकार ह-- 


(१) लोहा एबं स्पात उद्योग-- 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारतीय लौह एवं स्पात उद्योग को विदेशों स 
कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडा । अत विवच्न होकर उसने सरक्षण की भाग 
की । सन्‌ १६२४ में इसका मामला भारताय प्रशुल्क मडल के सामने रखा गया। 
गहन ज्यच के उपरान्त प्रशुल्क मडल ने यह निरय किया कि आधारमूत उद्योग 
होन के नाते इसे सरक्षण दया जाग | किलहाल स्पात क आयात मूल्य और भारत मं 
उसके बिक्री मूल्य मे भ्रधिक अन्तर का दूर करने के उद््‌ इय म मडल से तीन वष के लिये 
३० रु० स्‌ ४५ रु० प्रति टन तक की दर से झुल्क लगाने की सिफारिश की। समय 
समय पर प्रशुल्क मडल द्वारा उद्योग की जाच होता रही । सन्‌ १९३५ म ७ वर्षों के 
लिय और सरक्षण जारी रखा गया जो सव्‌ १८४१ तक चालू रहा है। सन्‌ १६४१ 
में टाठा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी ने यह कहा कि वह सभी परिस्थितिग्रा का 
सामना करन मे समथ हो गई है और इत सब परिस्थतियों में सरक्षण का हटा 
लता भी शामिल हैँ । सन्‌ १६४७ म॒प्रशुल्क मडल द्वारा विविध उद्योगों का जो 
जाच का गई, उसम लाह एवं स्पात उद्योगो न सरक्षण का माग नहीं की। अत 
इस उद्यागग पर से सरक्षण हटा लिया गया । इस उद्याग्र डो २३ वर्षों तक सरक्षण 
मिला श्रौर श्राज इसकी स्थिति इतनी सबल हा गई है कि अझ्रव यह अपने पैरो पर 
खडा रहने मे समथ हो गया है। 


यद्यपि राजषाय औपचारकताओ्रो के वारण सरक्षण बहुत रुक रूक कर 
दिया गया किन्तु फिर भी भारत भ॑ लांह एवं स्पात उद्योग ने बडी तेजी के साथ 
उनति की है। यह उद्योग मरक्षण देव वाली नीत का सवश्ष प्ठ पुत्र सिद्ध हुआ है । 
आज भी भारत फा ला एवं स्पात उद्योग सबा भ्र धक उत्पाटन कर लेता है और 
राजकीय श्राप का प्रमुख साथर है । उपभोक्ताप्रा को भा कोइ प्रतिरिक्त भार सहन 
नही करना पड़ता क्याकि उत्पादन व्यय निरन्तर गिरता गया हैं और टिस्को 
(8॥0% ]00 6७५ 90७९) (,ण॥9७ 0५ कु कमचारिया को आर्थिक स्थिति भी 
सतोषजनक है| सरक्षण न हमारे लाह स्पात उद्योग का इतना वल सरकार न स्वी- 
आज यह उद्योग अपन पैरा पर खडा हुआ है था विदशी प्रतिस्पछर ४५ रु० प्रति टन 
साथ सामना करने म समथ है। नक राह यक उद्योग »एछा बढ़ | सत्‌ श्ध्व्श्त्स 
४7.७) भा इसके चारा झरार स्थापित हो गय ह। सक्ष प मे तकी गे लुस्दी पर शुल्क 
जो सरक्षण प्रदान किया गया उससे सचमुच राष्ट्र लाभादि लत १६४७ म जब पुम 


७४ | 


(२) सूतो वस्त्र उद्योग-- 


प्रथम महासमर के युग म सूती बस्तर मिल उद्योग की स्थिति बड़ी अच्छी 
थी तथा उस समय इसने बहुत लाभ कमाया । परन्तु सन्‌ १६२० के लगभग बिम्त 
कारणों से यह उ्ोग कठिनाइयों मे फ्स गया जैये-प्ूजीकरण ( छ(ा 64%] एशोी 
थ% 07) प्र यधक मजदूरी पी दर सुत्र मे चान के साथ व्यापा समा होता 
इत्यादि | अत सन्‌ १६२६ मे इसका मामला भारतीय प्रचुल्क मठल के स्ामन रखा 
गया, तिसने निम्न श्राधारा पर सरक्षण की सिफारिय की-ब्रिटिश सूता कपड़ के 
आयात पर ५% झायान कर लगाया गए और “ण्य देशो के क्पड पर ११०५ । 
इसके बाद जब जापान न राशि पावन (0 00:900) द्वारा भारतीय मडियो में 
अपता कपडा भर दिया तो गैर ब्रिटिश सूती कप पर ५० ७ झायात शुल्क लगा 
दिया गया । रस प्ररार ब्रिटिश माल पर कम आयात-कर होने के कारण ब्रिठिय हिता 
को बहुत लाभ पहुँचा। 


यथ्पि लौह एवं स्पात उद्योग की ग्रपेदा सूती बह्त मिल उद्योग को काफी 
दर से सरक्षण मिला और वह भी मु यत्त जापानी वस्तु राशिपातन वा विरुद्ध शस्त्र 
के रूप म परन्तु फिर भी सरक्षण से इसे पर्याप्त लाभ हुम्ना । निम्नलि खत आकडो ये 
सूती वस्त मिल उद्योग को प्राप्त ताभ का अनुमान लगाप्रा जा सकता है -- 


बटी हुई सूती डोरो भ्ौर सुत | 
(१० लाख पौंड मे) 


सूतो कपडो क टुकड़े (गजों मे) 

















व | देश में तैयार| प्रायात | _ पंप देश में तैयार प्रायात वष | देश ग तैयार | आ्रायात 
१६२६-२७ । द०्छ डे । १६२६-२७ २२५८ १७८५८ 
१६३८ “२६ | १,३०३ ३६ | १६३८ ३६ ४२६६ ६४७ 

| 


भारत मे प्राय ५० ००० लाख गज सूता कप की सपतर होती है। यह 
सचमुच सौभाग्य का विषय है कि सरलण के वरदात स्व्रह्म इरा उद्योग मे हमने 
आत्म निभरता प्राप्त कर ली है। यही नहों अब हम॑ विदेश का भा निर्यात करन की 
स्थिति भे हो गये है। 
जी ५ ले 
मिकता ((/0009 
नीति के अमुसार ग्रेट च्चोग भारत का एक महत्वपूण संगठित उद्योग रहा है परतु 
परन्तु ऐसी छूट की आशा के वाद इसकी स्थिति बडी खराब हा गई थी। विलेशी सफः 
का सम्बन्ध था यह सुविधासगर कर लिया था । सन्‌ १६३० «२ में लगभग ५३ लाख 
देशो मे सुविधायें मिलें, तो 528 चीनी उद्योग वा सरक्षश देते के लिये इसना मामला 


॥/ १७४७ 


प्रशुल्क मण्डल वे सामने आया। प्रशुल्क मण्डल को यह विश्वास हो गया कि यह 
उद्योग त्रिमुखी गुर बी सभी झर्तो को पूरा करता है। बत इसे ७) र० प्रति हडरबेट 
की दर से सरक्षण प्रदान किया गया । जब से चीनी उद्योग को सरक्षण दिया गया, 
तब मे उत्पादन काफी बढ्ा एवं देशीय झावइ्यकताओं की सन्तुष्टि के बाद कुछ चीनी 
निर्यात के लिये थी बचने लगी। झति-पत्पादन को रोज़न के लिय्रे सरकार ने गरह-उत्पादन 
पर कर लगा दिया झौर सरक्षण-शुल्क भी उतना ही वढा दिया । इस तरह सन्‌ १६२४ 
भें सरक्षक-शुल्क ७॥) हडरवेट गौर उत्पादत-कर १॥-) था, जिससे कुल 
आयात-शुल्क ६%, हो गया । सन्‌ १६३७ में सरक्षण शुल्क घटा कर ७॥) प्रति 
हडरबेट कर दिया, प*न्‍्तु साथ में २) का एक राजस्व 7र भी लगा दिया गया। यह 
६॥॥) का कुल आयात कर सन्‌ १६३६ तक चालू रहा | सन्‌ १६३६ मे सरक्षण शुल्क 
६॥॥) रह गया ओर राजस्व कर सहित कुल प्रायात कर ८॥॥) प्रति हडरवेट रहा,। 
सन्‌ १६४६ म॑ इसे पुन जारी रखा गया और मार्च सन्‌ १६५० तक रहा। प्रब उद्योग 
घिना सहायता के अपने पैरा पर खडा ह ने के लायक हा गया है, ऐसा अनुभव करते 
हुए सरकार ने सन्‌ १६५४० से सरक्षणा शुल्क हटा लिया। 

इस प्रर्मार स्पष्ट है कि सरक्षण के ? न्‍्तर्गंत चीनी उद्योग ने बडी उन्नति कर ली 
हू । मन्‍्दी के जमाने म॑ भी केवल चीनी का उद्योग ही समस्त भारतीय उद्योगों ग 
उच्नतिशील उद्योग था | सन्‌ १६३२-३६ की ग्रवधि के बीच चीनी के कारखानो की 
सख्या ३२ रे बढ़कर १३६ हा गयी और इससे चीनी का आयात भी ४९३ 
लाख टन से घटकर के ल ३२,००० टन ही रह गया था। 
(४) कागज औ्रौर छुस्दी उद्योग - 

अन्य उद्योगों की भांति प्रथम प्रहायुद्ध के उपरान्त कागज व लुग्दी उद्योग को 
कठिन प्रतिस्पर्द़्ा का सामना करना पडा। ग्रत सन्‌ १६२४ में इस उद्योग ने भी 
सरक्षण वी भाँग की, ऐसा अ्रनुभन किया गया वि सवाई घास मे बने हुए कामज व 
लुग्दी का उत्पादन अत्यन्त खर्चीला होता है परन्तु बाँस की लुग्दी अधिक सस्ती होगी 
है और पर्याप्त मात्रा मे भी उपलब्ध है। उससे बने हुए कागज का भविष्य भी 
उज्ज्वल है । अत. लिखन और छपाई के कागज को १ आ० प्रति पौड की दर से 
सरक्षण दिया गया । पैकिंग पपर को किसी प्रकार की प्राशुल्किक सहायता नही दी मई, 
क्योकि यह सिद्ध न हो सका कि इसक्र उत्पादन के लिए भारत में सभी आधिक सुवि- 
धायें उपलब्ध है । इसी झ्राधार पर अखबारी काग्रज को भी सरक्षश नही दिया गया । 
हाँ, प्रशुल्क मन्डल ने यह सिफारिश अवश्य की थी कि प्रयोगात्मक और ज्ञीत्र कार्य के 
लिए आर्थिक सहायता दी जाय । वित्तीय सहायता की स्रिफारिश को सरकार ने स्वी- 
कार नहीं किया । सनु १६३५ म आयात की गई लकडी की लुग्दी पर ४४ रू० प्रति टन 
का शुल्क लगा दिया गया, जिससे कि वास की लुग्दी का उपयोग बढ़े सन्‌ १६३९ में 
भगले तीन वर्षो के लिए सरक्षणा जारी रखा ग्रया, परन्तु आयात की गई लुग्दी पर शुट्क 
घटा कर २५ ह० भूल्यानुस्तर कर दिया गया | इसके गाद सच १६४७ में जब पुनः 
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मामला प्रशुल्क मन्डल के सस्मुख झाया, तो उसने निर्णय क्या कि इस उद्योग से 
सरक्षणु हटा लियां जाय । 

कागज उद्याय ने सरक्षण की अवधि मे काफी उन्नति की । कभी प्रकार के 
कागज का उत्पादन, जा सन्‌ १६२६ म केवल «० ००० टन था सन्‌ १६४६ म बढ 
कर १,९२,००० टन हों गया | शाज यह उद्योग हमारी कायज सम्बन्धी सभी आवध्य 
कताश्रो की पूर्ति करता है । 


(५) दियासलाई उद्योग-- 

सन्‌ १६२० तक भारत अपनी दियासलाई । सम्बन्धित आ्रावक््यकताग्रो की 
पूति के लिए पूणव विदेशों पर निभर था जबकि डेढ रुपया प्रत प्रांत का राजस्व 
शुल्क जो सूल्यानुसार १००%, से अधिक था आयात की गई दियासलाइयो पर तग्ग 
हुआ था । इस शुल्क से दियासलाई निमाण करने के कुद छोट उद्याग घन्ये शुरू स्यि 
गय । भारत की भण्डिया पर स्वीडन की दियासनाई कम्पनी का एकाधिकार छाया 
हुआ था । उसत सत्‌ १६२४ और १६२६ के बीच म॒वैस्टन इ ण्डया मैच कम्पनी के 
लाम से भारत म दियासलाई के कारखाते खोले । सत्‌ १६२६ म इस कम्पनी ते भार 
तीय प्रशुल्क मन्‍्दल से सरक्षण की माँग की और कहा कि कि डढ़ रुपये के राजस्त्र 
शुल्क को सरक्षण शुल्क मे बदल दिया जाय। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया। इस 
सरक्षए के परिणामस्वरूप स्वीडन के टस्ट को भार गैय मन्‍्डी पर एक्रापरिकार प्राप्त 
करने म बहुत सुविधा हुई । स्वीडिद्दा ट्रस्ट विश्व की ७०%, भाग पूरा करता था। 
यह जमनी के दियासलाई उद्योग को भी एक झाश्ित कम्पती द्वारा नियन्जत करता 
था। भारतीय प्रतित्पधिया को समाप्त करने के लिये इसने अश्रपने प्यापारिया को 
रिबेट, रिफण्ड इनाम ्रादिं कां सुविधय दी । फलत दियासलाई से सम्बन्धित छाटे 
मोटे उयोग धन्धे समाप्त हो गय । अथवा व ट्रस्ट के नियन्त्रण में श्रा गये । 
डियासलाई उद्याग के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय वात यह है कि सरक्षश द्वारा एक 
विदेशी उद्योग प्रात्सा हृत हुआ तथा फला पूला । 


(६) ममक उद्योग-- 

सन्‌ १६३० तक भारत के पूर्वी राज्या से नमक नहीं बनता था कक्‍्याक्ि 
सरकार का कहना था कि इन प्रातो म नमक बन ही नहीं झ्कता | सत्‌ १६०६ मं 
नमक पक द्योग का मामला भी प्रशुल्क मडल के सामने रखा ग्रया। बोड न अपनी 
रिपोट भरे इस बाद पर जोर दिया कि नमक उद्योग का विकास देश की खमस्त माग 
को पूरा के लिये क्या जा सकता है। भरत भारत सश्फार न सन्‌ १६३१ मे 
नमक के आयात पर ४३ झ्ा० प्रति मन की दर स आयात शुल्क लगा दिया। ममक 
उद्योग को इस'"प्रकार सर द्धा दने से इसकी ज्ञीत्र उन्नति हुई। सन्‌ १६३२ में 
भारत और अदन में सीपश दर-ग्रद्ध (868 5७% ) शुरू हो गई | सत्‌ १६३५ म 
भरत में आल्यरिफ प्रोहूसर्ड समाप्त करने श्लौर नमक ने मूल्यों से स्थायित्त्व रखते 
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के लिये एक्‌ “नमक बिक्री मडल' ( 800 ए&ोपछगगहु ०0७76 ) स्थापित किया 
गया । तब से यह उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। अब भारतीय नमक उद्योग 
को सरक्षण की झावद्यकता नही है 
(७) ऋर्य उद्योग-- 

उपयुक्त उद्योगो के अल्लावा प्रशुल्क मडल ने कुछ अन्य उद्योगो को भी 
सरक्षणु प्रदाव किया, जो आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते थे । ऐसे 
उद्योगो मे थ नाम उल्लेखनीय है--प्लाईवुड उद्योग मैंगनेशियम वलोराइड उद्योग, 
चाय की पेटियाँ और सोने के तार के उद्योग । 
सरक्षण से चित उद्योग-- 

सरक्षण से वचित उद्योगो मे से ये नाम उल्लेखनीय ह -- (१) भारी रासायनिक 
उद्योग, (२) तेल उद्योग, (३) कोयला उद्योग, (४) सीमेन्ट उद्योग और (५) काँच 
उद्योग । 
(१) भारी रासायनिक उद्योग-- 

भारी रासायनिक उद्योग ( ))९७४५७ ०००७१०७) ए०0 प४४6% ) को केवल 
१८ महीने ( प्रक्टूवर १६३१ से मार्च १६३३ ) तक सरक्षण प्रदान किया गया था 
और इसके वाद वह बिना किसी वैध कारश के हटा लिया गग्रा । भारी रासायनिक 
पदार्थे दो प्रकार के होते है--(3) अभ्रम्ल सलफ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक 
तथा उन पर झ्ाधारित कम्पाउन्ड्स और (])) क्षार--जैपे सोडा एश, कास्टिक सोडा, 
सोडियम सलफाइड, जिक वलोराइड इत्यादि। इनमे से प्रथम प्रकार के रासायनिक 
पदार्थे तो भारत मे बनते थे, परन्तु हितीय श्रेणी के पदार्थ भारत भे नही बनते थे । 
प्रथम श्रंणी के रासायनिक पदार्थों का उत्पादन भी बहुत छोटो मात्रा म होता था 
और उनका उत्पादन व्यय भी वहुत अधिक था। यही नहीं, उद्योग को कड़ी विदेशी 
प्रतिस्पर्दा का भी सामना करना पडा, जिससे उद्योग कठिवाई म पड गया था । जब 
इस उद्योग का मामला प्रशुल्क मडल के सामने आवा, तो प्रध्ययन के उपरान्त यह 
अनुभय किया गया कि भारत में भारी रासायनिक पदार्थों की घोर प्र/वश्यकता है । 
उद्यहरण के लिय कागज, काँच, कपडा, चीनी मिट्टी, साबुन, रग, वानिश, कृत्रिम 

रेशम झादि अनेक उद्योगा मे इनका उपयोग किया जाग है। भारी रासयविक 

उद्योग केवल एक आधारभूत उद्योग ही नहीं है, वरन्‌ सुरक्षा की हृष्टि से भी उसका 
विशेष महत्त्व है, क्पाकि नाइट्रिक एसिड व सलप्यूरिक एसिड का प्रयोग भयक्तर 
विस्फोटक बनाने मे किया जाता है। इसके अतिरिक्त राश्पयनिर खाद, जैये सुवर 
कास्फेट्स तथा अमानिया सल्फेट का निर्माण रासायनिक उत्तादनों पर निर्भर 
करता है । 

प्रशुल्त मडल के निम्न शब्द उल्लेखनीय है--"“यह बात नीति विरुद्ध है कि 


जिस देश मे ७०% निवासी हृपर हो, उन्हे कृषि यों लिये इतनी आवश्यक बस्तु, 
१२ 
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जैसे कृत्रिम खाद के लिय, विदेशी आ्रोयात पर झोशित रहना पड़े । ' ग्रत प्रशुल्क 
मड़ल ने यह सिफारिश वी कि-- 

(प्र) वतं॑मान राजस्व शुल्क का सरक्षण शुल्क म बदल दिया जाय | 

(वी) १८ २० प्रति टन की सहायता रासायनिक खाद के रूप म प्रयोग क्ये 
जाने वाले सुपर फ़ास्फेंटो पर दी जाय । 

(स) रेल-भाड़े मे कमी की जाय | 


किन्तु फिर भी भारत सरकार ने सरक्षण प्रदात नहीं किया और यह दलील 
दी कि गधक जैंसे आधारभूत पदार्थ की अपर्याप्तता के कारण उद्योग को सरक्षण 
नही दिया जा सकता । फिर, भारत सरवार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढग से विशेष 
दब्नाव डाला गया, जिसके पर्िण्तामस्वरूप १८ महीने के! लिये उद्योग को सरक्षणश 
पिला | यह सरक्षण भी बाद में यह कह कर हटा लिया गया कि “उद्योग अभी पूर्ण 
रूप से विकसित नही हुआ है शोर सयोग (6079/00) में सम्मिलित होना प्रसम्भव 
पाया गया है ।” 
(२) तेल उद्योग-- 

सत्‌ १६२८ में जबकि वर्मा भारतवर्ष का एक ग्रथ था बर्मा रैस प्रूप प्रौर 
स्टैन्डड श्रायल कम्पनियाँ हमारे देशा में दो प्रधान कम्पतियाँ थी । भ्रठक श्रायल 
क्रम्पनी भी बर्मा ग्रूप मे ही सम्मिलित थी। स्टैग्डड आयल कम्पनी बहुत भीची दरा 
पर तेल बेचती थी प्रत॒ वर्मा दौत ग्रूप ग्रौर स्टैन्डड ग्रायल कम्पनियों में दर-युद्ध 
(78(8-५8,/7) था। प्रशुल्क मडल को यह भी प्रा लगा कि एशियाटिक पैट्रोलियम 
क्रम्पनी ने वर्मा शैल ग्रूप को यह भ्राइ्वासन दिया था कि दर कभ करने के १रिणाम- 
स्वरूप यदि उसको कुछ क्षति पहुँचैगी तो वह उसमें पूरा करेगी। झंत, स्पष्ट है कि 
बर्मा दौल ग्रुप का मुख्य इहइ्य स्टैन्डड आयल कम्पनी को नीखा दिखाना ही था। 
इसी उदृदय से उसने दर-युद्ध शुरू किया था जिसव कि बहू स्टैस्ड्ड प्रायल 
कम्पनी को समभौता करने क लिये विवश्य करा दे | इस प्रकार अपने दर-युद्ध को 
वित्तीय सहायता देन क जिए उसन सरक्षण की माग की थी और स्टैल्डर्ड श्रायल 
कम्पनी से लडाई का भार वह मिट्टी के तेल के भारतीय उपभाक्ताआ पर पंक्‍ना 
चाहती की । यह दर-युद्ध भारतीय उपभीक्ताग्मा के लिग्रे किसी भी हृष्टि स लाभदायक 
नही कहा जा सकता । यही कारण है कि प्रशुत्क मडल व भारत सरकार ने इस 
उद्योग को सरक्षण देना स्वीकार नहीं किया । 
(३) कोयला उद्योग-- 

सम्‌ १६२६ मे कौपला उद्योग ने अपनी कठित पॉारिस्थितियों को प्रशुल्क 
मडल के सामने रखते हुए उम्से सरक्षय की माय की | रेला का साडा बहुत अधिक 
था और रेलवे वैगनो की बहुत कमी थी | उधर सहायता प्राप्त दक्षिखी अफ्रीका का 
बोयला बम्यई तथा कराची की मडिया में भारतीय कोयले स सफ्ल प्रतियोगिता 
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कर रहा था। इस प्रकार भारतीय कोयला उद्योग अत्यन्त सक्ट को परिस्थिति में 
था। प्रशुल्क मडल से सरक्षण की माँग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वास्तव 
में इम उद्योग को सरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है । उद्योग का जिस 
सकट का सामना करना पड रहा है उसका कारण इसका रीब्र विकास है। प्रशुत्क 
मडल के कुछ सदस्या ने दक्षिणी भ्रफ्रीकी कायव पर १६ रु० का शुल्क लगाने की 
सिफारिश की था, परन्तु अधिकाश सदस्पा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, 
बया के उनकी सम्प्ति में ऐसा कदम उठाने से दूसरी ओर से प्रतिकार (॥७ ७]०0०ा॥) 
हाने की सभारता थी ) भारत सरकार को बहुमत की राय पसन्द आयी भौर उसने 
कोयवा उद्योग को सरक्षण दने से अस्वीकार कर दिया । 
(४) सीमेंट उद्योग-- 

प्रथम महायुद्ध कै युग मे सीमेन्ट उद्योग ने बडी तेजी से प्रगति की क्याकि 
युद्ध काल ही इसके लिये ए। प्रकार से सरक्षण था। परन्तु प्रथम महायुद्ध की 
समाप्ति के कुछ दिन बाद सीमेन्ट उद्योय को सक्‍्ट का सामना करना पडा। सत्‌ 
१६२४ में विषम ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा के कारण यह उद्योग समापत्र की स्थिति में 
पहुँच गया था | भारतीय उपभोक्ताओं को अ्ग्न जो माल के प्रति पक्षपात था यद्यपि 
दशी सीमेन्‍्ट की किस्म विदेशी सीमेन्ट की अपेक्षा कुछ बुरी न थी । इसक श्रतिरिक्त 
सीमेन्ट को इधर उधर ले जान के लिये रेल-भाड़ा भी बहुत प्रांधक देना पडता था। 
जब सीमेन्ट उद्योग का भामला प्रशुल्क मडल के सामने श्राया, तो गहन श्रध्ययन 
के उपरान्त उसने निण॒य किया कि यद्याप सीमेन्ट के उत्पादन के लिए भारतवष 
में सभी प्राकृ तक सुविधाय उपलब्ध है, परन्तु पारस्परिक सघप के कारण इस 
उद्याग को सरक्षण देने से विशेष लाभ न होमा ।उप्न बड सकोच के साथ समुद्र 
तट को भेज जान वाले सीमेल्ट पर ।नर्यात सहायता की सिफारिश की और 
मूल्यानुसार शुल्क क स्थान पर झायात क़िय गय सीमेन्ट पर एक विशेष शुल्क लगाने 
को कहा । भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही क्या और कसी प्रकार 
का सरक्षण देने प्‌ इन्कार कर दिया । 

इस सम्बन्ध में यह जिखता अनावश्यक न होगा कि सन्‌ १६२४ मे सीमेन्ट 
उद्योग का सरक्षण देना उतना ही आवश्यक था जितना कि 5स्त्र मिल उद्येग अ्रथ 
लौह एव स्पात उद्याग के लिय, क्यो+क यह उद्योग त्रिमुखी गुर को प्रायः सभी झर्तें 
पूरी करता था । सरक्षण न देने का परिणाम यह हुप्रा कि कुछ समय पर्चाव्‌ तीन 
कम्पनियाँ दिवालिया हो गई । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि यह उद्योग 
सन्‌ १६२५ में इण्डियन सीमेट मैन्यूफक्चरस एसोसियशन के नाम से और सन्‌ 
१६३५ मे एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज के नाम से अजब को सयुक्त (60077८) 
न करता, तो सभवत इसक्रा भ्रस्तित्त्व ही न रहता । 
(५) बाच उद्योप-- 

काच उद्योग का मामला भ्रयुल्क मडल के सम्भुख सव्‌ १६३५ से आया। 
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अध्ययन के परान्त मडल इस निरंय पर पहुैदा कि इस उद्योग के लिये ग्रावश्यके 
सभी कच्चा माल (जैसे सिलिशा दाडू, बारेक्‍्स, चूना, पत्थर और कोयला) पहचुर 
मभाता में उपलब्ध है। केवल सोडा ऐश की कमी है झ्रत टैरिफ बोड ने सरक्षण वी 
मिफारिश की, बयोकि उसकी हृष्टि म भारत मे सोडा ऐड के उत्पादन वी फफी 
संभावनायें थी । परन्तु दुर्भाग्य से उस समय की सरवार ने इस आधार पर सरक्षण 
की स्तिफारिश ठुकरा दी कि सोडा ऐमन विदेशों से आबाव करना पड़ता है। सच 
बात तो यह है कि सोडा एश का झ्रायात इ गलैण्ड र॒किया जाता था, ऋतः यदि 
भारतीय काँच उद्योग को सरक्षण् प्रदान क्या जातां तता भारत भें ही सोडा ऐश 
के उत्पादन करने का ८यत्न किया जाता, तो सभवत, ब्रिटिश्व हिते कुप्रभावित होते। 
अत' अग्र जी रासायनिक उद्योग की रक्षा करने वे लिये भारतीय काघ उद्योग को 
सरक्षण नहीं दिया गया। 

भ्रन्त मे, यह लिखना ग्रतावश्यक न होगा कि रथ्षपि भारत के अनेक सहत्व- 
पूर्ण उद्योगों को प्रधुल्क मडल ने सरक्षण नहीं दिया और उसबा ऐसा करना प्रनुचित 
भी था, परन्तु जिन उद्योगों को सरक्षए प्रदात क्या उतको बहुत लाभ पहुँचा ) 
उनकी स्थिति सुहद हा गर्, विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने वे टिक सके तथा सरक्षण 
के सहारे उन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगत की । सरक्षण के द्वारा जिन उद्योगों, 
को खाभ हुम्रा उसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है - 

(१) उत्पादन मे वृद्धि--सुरक्षित उद्योगों ने स्रनू १६२३ से उत्पादन कौ 
दृष्टि से जो प्रगति वी उसका अनुमान तिम्तलिखित झ्राकड़ो से लगाया जा 
सकता है । 














उत्पादन में वृद्ध 
साक ग आ १६२२७ *६३६+ श्ध्श्शं 
स्टील इगाद्स (००० दन) | ३१५ १०४२ १,४५४ 
कॉटन पौसमाल (लाख गज) १७,१४० | ४१,१६० ४५,६४० | ४६ ६८० 
दियासलाई (लाख ग्रास) (६० र२० ३०० २७० 
कागज प्रौर गत्ता (००० टन) र४ड हछ १३७ श्श्श्‌ 
ईख चीनी (००० टन) २४ | ६३१ १,४८३ १,००८ 


(२) सदी का हढतापूर्णषक सोमना--जिन उद्योग! को सरक्षण प्रदान व्या 
थे सन्‌ १६२६-३० की विश्वव्यापी झाथिक गन्दी का हृढतापूर्वेंक सामना कर सके 
और उनके पैर डगमगाव नहो तथा सत्‌ १६३६ तक सफलताएूर्वक जमे रहे। सन्‌ 
१६३६ के बाद तो झुंद्ध रूपी सरक्षण प्रारम्भ हो गया, जिसमे ग्ररक्षित उद्योग भी 
पन्‍पने लगे । 
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(३) नये उद्योगो का जन्म--सरक्षस्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से भी देश के झद्योगी- 
करण को प्रोत्साहित क्या । इसके परिरामस्वरूप हमारे देश मे अनेक सये उद्योग- 
घन्धो ने जन्म लिया, जैसे रसायन उद्योग, कीलो व तार का उद्योग, इत्या दे 

(४) रोजगार मे वृद्ध नये उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों के 
विस्तार के फ्लस्वरूप रोजगार के साधनों में झ्राइचरयंजनक वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ, 
जबकि सन्‌ १६३१ भे केवल १४ लाख व्यक्ति कारखानो भे नौकर थे छल १६३९ 
में यह सख्या १७ लाख और भन १६५० मे दोगुनी अर्थात्‌ र८ लाख हो गई। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभेदात्मक सरक्षण की नीति ने अपने 
सकुचित क्षेत्र से काफी सफलता प्रा/ की और इन प्रमुख उद्योगो के सरक्षण से 
समाज को मिलते वाले प्रत्यक्ष लाभ, उपभोकत्ताश्रो पर पडने वाले भार से कही 
जअधिक है। यदि भूतकाल में सरक्षण की नी'त अधिक उदारतापूर्वक अ्पनाई जाती, 
तो भारत का विकास एक्गी नहीं २हता, वरन्‌ श्रौद्यागिक दृष्टि से वह श्रब तक बहुत 
आगे बढ गया होता । 
क्या सरक्षण एक भार है ?-- 

कुछ लोगों के मतानुसार सरक्षण उपभोक्ताश्रों के लिये भार स्वरूप होता है, 
क्योंकि सरक्षण के श्रभाव मे उपभोक्तामण विदेशी वस्तुम्रा का भी स्वतत्ततापूर्वक 
उपभोग कर सकते है । परन्तु यदि हम राष्ट्रीय हित बी दृष्टि से विचार करे, तो 
इसी निणाय पर पहुंचेंगे कि सरक्षण भार नहीं होता । इसमे तो संदेह नहीं कि 
सरक्षण से ऊंचे मूल्यो के परिणामस्वरूप कुछ ता बोफ पडता ही है, परन्तु यह बोझ 
सरक्षण की मात्रा और समय पर निभर करता है। इस भार का माप करने के हेतु 
हमे सरक्षण शुल्क तथा राजस्व शुल्क की उन दरो मे तुलना करनी पडेगी जो कि 
सरक्षण न होन पर लगाये जाते । इसके अतिरिक्त हमको यह भी मालूम करना 
पडेगा कि विदेशों से कितना माल झावात किया गया, देश के अन्दर विद्नना माल 
निर्माण किया गया, स्रक्षेण के पूर्व आन्सरिक सडियो मे माल की कीमत क्‍या थी 
और सरक्षण के उपरान्त मूल्य मे कया परिवर्तत हुआ । इन तथ्यों के विश्लेषण के 
उपरान्त ही यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि अ्रमुक उद्योग को सरक्षण देने 
से कितना लाभ हुप्ा। 

अशरफाशा की कण इस आफाए एश आजेशकः क्ती जएकी है. कि राफिजा करों 
का भार गरीब लोगों पर पड़ता है। यह सत्य है कि परिणामस्वरूप उपभोक्ताग्रो 
पर कुछ भार अवश्य पडता है, किन्तु निधन वर्ग ही इससे प्रभावित होता है, यह ठीक 
नही । दूसरे, क्या होने वाला नुकसान थ्रत्याशित लाभ से अधिक है २? इस समस्या 
पर गभीरता से विचार बरने पर पत्रा चलेगा कि अधिकाश सरक्षित वस्तुयें ग्रामीण 
क्षेत्रो मे जानी ही नही है । उदाहरणार्थ, ऐसी वस्तु्यें जैस रेशमी कपडा, शराब, 
कॉकरी घडिया, कटलरी, काच का सामाव इत्यादि वस्तुओं का उपभोग मुट्ठी भर 
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नगरों मे ही बेन्द्धित है, ग्रामीण क्षेत्रे मे इनका एपभोग झून्य के बराबर है | गाँव वाले 
अधिक कागज, बराडी या स्पात का भी श्रयोग नही करते । सूती पीस मिल पर शुल्क 
राशिपानन व विदेशी मुद्रा के श्रवमूह्यन के विस्द्ध लगाया गया था। उससे केवल वहू 
ग्रनुचित लाभ समाप्त हो गया, जो कि उपभोक्ता नर्माता के पग्रधिकार के विरुद्ध पा 
सकता था। इसलिए भारत मे वास्तव मे ग्रामीण जनता सरक्षण का मूल्य श्रदा नहीं 
करती, घरनू मध्यम वर्म करते है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में तो +र-्पद्धति 
(75७३0॥ 5६ ७।८॥)) भी श्रधिक हगत्शिील हो गई है | श्राये के उपर सुपर 
टैक्स, विलासिता भी वस्तुआा पर विक्रय कर और शुल्क लगन से धनाढ्य व्यक्ति 
प्रतिदिन राजकीय कोध म अधिक से ग्रधिक रुपया दे रहे है । ग्राज हमारी सरकार इस 
ग्राय स जन॑ वत्याणं की अनेक याजनायें कार्याम्वित कर रही है । 


ऊँची कृषि आ्राय (987780]6779) 37007 8) पर भी कर लगा दिया ग्रया 
है | इस वात के भी अनेक प्रमाण है कि सक्र-रक कर दिये जाते वाले सरक्षण से भी 
देश लाभान्वित हुआ है। प्राज हमारे ग्राथिक नियोजद मे जो वृद्धि हुई है वह सरक्षण 
का ही परिणाम है। देश की प्राइतिक सम्पदा, जो अभो तक गुप्त अवस्था में पडी हुई 
थी उसा अब पूर्ख उपयोग होने लगा है । चीनी उद्योग की प्रगति सरक्षण के लाभो/ 
का एक ज्वलन्त उदाहरण है। कागज के निर्माण के लिये वास की लुध्दी का » 
प्रयोग करना बिना सरक्षेण के असभव था। ग्राज हमारे देश में अनेक ऐसी वस्तुग्रो 
वा तिर्माश हाने लगा है (जैसे, बिजली का सामान, प्लास्टिक, रग्र वानिश, मशीने, 
ओऔजार, सिलाई की भद्यीनें, दवाइयाँ, रेडियो रिसीवर इत्यादि) जिनकी पहले हम 
कभी वल्पसा तही कर सकते थे । सक्षेप्र ते, हम यह कह सकते है कि हमारी 'दो- 
गिक प्रगति, उपभोग के स्तर मे धृद्ध तथा राष्ट्रीय ग्राय की वृद्धि बहुत कुछ सरक्षण 
का ही परिणाम है। अतः सरक्षण से भारतीय जनसाघारण पर कोई भार नही 
पड[। 


धिभ्रेदात्मक-सरक्षण-नीति की प्लालोचना-८ 
यहापि संरक्षण की बविसेदात्मव नीति से कुछ उद्योगों को (जैसे लोहा दथा 
स्पात, वस्त्र मिल उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग श्रादि) विशेष लाभ हुम्ना, किन्तु 
फिर भी इसे पूर्ांत व्यापार एवं उद्योग के हित मे तही कह सकते । इस बिवेचतात्मद 
या विभेदपुर्ण नीति की कई लोगो ने आलोचता की है।' श्री झदारकर के शब्दों मे, 
पृबम्ेदात्मक सरक्षसण्य की नीति का परिस्याम इसमे अ्रधिक श्रेष्ठ नही हुआ कि एक 
निरत्साहित सहायता जो उदातीनता से और कुछ कर जिन उद्योगों को दी गई उन्हे 
बाद मे प्रपने हाज्ञ १र छोड दिया गया ।” कुछ लेखको ने यहाँ तक लिखा है कि “यह 
कक 223 लक 
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पूरी की पूरी भेद-भाव को ही नीति थी, सरक्षण की नही ।” इस नीठि के परिपालन 
से राष्ट्रीय हितो की विशेष रक्षा नही हुई । हमारी व्यापारिक व औद्योगिक समृद्धि जिस 
ग्रति से होनी चाहिए थी, नही हुई | इस सरक्षण से भारत को जो मिला है वह उसकी 
तुलना में कुछ भी नहीं है जो कि जापान व रूस को थोड़े ही समय में सरक्षण हारा 
प्राप्त हुआ । भारत मे प्रौद्योगिक विकास को अपेक्षाकृत न्यूत सफलता का प्रमुख कारण 
यह हैं कि यहा विदेशी सरकार का अधिकतर स्वार्थ भारत मे अग्रे जी माल बेचने मे निहित 
था, न कि इस देश के कारखानो मे भाल बनाने में | यही कारण है कि भारत आज 
भी मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है और ख्द्योग-धल्धो का बहुत कम विकास हो 
सका है । 

विभेदात्मक नीति की प्रमुख ग्रालोचधाये इस प्रकार है:-- 

(१) सरक्षण प्राप्त करने के लिये प्रशुल्क आयोग ने निमुखी गुर के ग्रन्तर्गंत 
जो 6र्ते रखी थी वे इतनी कडी थो कि अन्क उद्योग उन्हें पूरा करते मे असफल 
रहे । 

(१) उन्ही उद्योगों को संरक्षण दिया जाता था, जिन्हे प्राकृतिक सुविधायें 
पर्याप्त मात्रा में सुलभ होतती थी। यह विचार सचमुच बडा हास्यप्रद है कि जब उद्योग 
को समस्त प्राकृतततक सुविधाये प्राप्त हो, तब ही उसे सरक्षण दिया जाय । यदि प्राकृतिक 
सुविधायें उद्योग को सुलभ हो तो फिर उसे सरक्षण की आवश्यकता ही क्यो होने 
लगी ? वास्तव में सरक्षण की सुविधा तो उन उद्योगो को देनी चाहिए जिन्हे प्राकृतिक 
सुविधायें न हो । 

(३) इसी प्रकार निम्खी गुर का दूसरा सिद्धान्त भी हास्यप्रद प्रतीत होता है, 
क्योकि जब कोई उद्योग श्रत्य किसी मार्ग से उन्नति नहीं कर सकता, तब ही तो वह 
सरक्षण के निये इच्छुक होता है। 

(४) उद्योग का आान्तरिक बाजार न होने को दशा मे सरक्षण से वचित रखना 
भी अन्याय है। वास्तव मे ऐसे ही उद्याग सरक्षण के प्रथम भ्रधिकारी हैं, क्योकि वे 
इसके वल पर ही उन्नति करके बाजार बना सकते है | 

(५) विश्व के अन्य किसी भी देश ने सरक्षण प्रदान करने में ऐसी कडी शर्तें 
नहीं बरती, जैसी कि रहीमतुल्ला श्रायोग ने लगाई ॥ 

(६) एक कृषि प्रधान देश के लिये ऐसी कडी नीति से लाभ की अपेक्षा हानि 
होने ही अधिक आशका रहती है, और वास्तव में ऐसा हुवा भो। ग्रीद्या गे 


दृष्टि से हम इतनी प्रगति न कर सके, जितनी हमको करनी चाहिए थी श्रववा हम कर 
सकते थे । 


(७) प्रोफेसर ऋदारकर के अनुसार भारतीय सरक्षण भ्रदान करने की शर्तों ने 
सरक्षण के क्षेत्र को चहुत सकुचित कर दिया ६ 
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(८) सरक्षण प्रदान फरते समय इस बात को घ्यात मे नही रुस्त गया कि 
किस उद्योग को सरक्षए देने पे राठ का अधिक हित होगा । उदाहरणाय्थ, मेंगनेशियम 
बलोर।इड उद्योग वी जाँच सत्‌ १६२४ में वी गई, किन्तु उसे इस आधार पर सरक्षण 
नहीं दिया गया कि वह अन्त, सरक्षण के अभाव मे नहीं दिव सकता। सत्‌ १६२८ में 
जब इस उद्योग ने पुन सरक्षण की माँग की, तो प्रशुल्क मण्डल ने यह मत दिया कि 
उद्योग को सरक्षण की आवश्यकता ही नही है । विदेशी स्वार्थों की वेदी पर राय 
हित्तो की बलि चढाई गई। 

(६) सद्‌ १६२२ के आयोग ने एक स्थाई बोर्ड नियुक्त करने के सम्बन्ध में सिफा- 
रिश की थी, परन्तु तत्वालीन सरकार ने प्रत्येक उद्योग की जाँच के लिये पृथक-प्रुयक 
बोर्ड बनाये, जिसके फ्लस्वरूप कोई भी ऐसी नीति तटी बन सकी, जौ कि लग्बे समय 
तक अपनाई जा सके । 


(१०) प्रशुल्क मण्डल को अपना कार्य करने म पूर्णा स्वतत्नता भी नही थी, 
जिससे वह विधिवत्‌ सही जाँच कर सकता । 

(११) साधारणत,. प्रशुल्क अधिकारियो और सरकार की विलम्बकारी कार्य- 
प्रणाली से, जो सरक्षण मिलता था वह भी बेकार साबित होता था। 


(१२) उपयुक्त दोषों के कारण ही सन्‌ १६४६ के प्शुल्क झायोग को यह 
कहना पडा है कि सन्‌ १६२२ के प्रशुल्क आयोग ने सरक्षण की नीति को ग्राथिक 
विकास के एक सामान्य साधन के रूप मे नहीं देखा था। उसने इसे केवल ऐसा सहरा 
समभा जिसके द्वारा कुछ उद्योगा का, जब वे सरक्षण के लिये प्रार्थना करें, तव दिदेशी 
प्रतियोगिता सहने की शक्ति दी जा सके । इसी का परिणाम एक दिद्यायी विकास है । 
आ्राधारभूत उद्योगो का विकास न हो सका । यह भी सम्भव है कि बुछ थोड से उद्योगों 
को, उसी सभय यहें प्रयत्न किये बिना कि उत्से मिलते-जुलते प्रौर उनके सहायक 
उद्योगी को भी सुविधा प्रदान की जाय, सरक्षण देने में समाज का सामूहिक भार 
बढ जाता 4 

विभेदातमक नीति की श्रालोचना करते हुये श्री बी० पी० अ्दारकर ने लिखा 
है कि विभेदपूर्ण सरक्षण का सारा फामूला ही बदल डालना चाहिए | इसके स्थान 
पर भ्धिक सादा, विवेकशीज्ञ और सीधा फामू'ला होना चाहिये । इस फामूले की कडी 
शर्ते बदली जानी जाहिए । कच्चे माल के विषय में जो शझते है उसे झवश्य हटा देना 
चाहिये । तीसरी वात॑ भी हटा देनी चाहिए, क्योकि वह पूर्व-स्थिर प्रमाशिक झर्तं न 
होकर भविष्यवाणी के समान है । इसके ग्रतिरिक्‍त प्रशुल्क भण्डल की मशीनरी और 
विधि बिल्कुल बदल देनी चाहिए तथा प्रतिबन्धो की वर्तमान प्रद्याली समाप्त करके 
प्रशुल्क मडल के प्रास सीधे पहुँचने की सुविध। दी जानी चाहिये तथा उसे स्वय जाँच 
प्रारम्भ करने का आधघिकार भी भिलना चाहिए। सडल के संदस्यो को भी लोकमत 
के भ्रति अधिक उत्त रदायी होना चाहिये और सरकाशी नामाकित सदस्यो का प्रभुत््व कम्‌ 
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गैना चाहिये । विकास सरक्षस, सुरक्षा और राजस्थ-वट कर में स्पष्ठ अन्तर करना 
पहिये । प्रत्येक का प्रयोजन व कार्य साफ़-साफ निर्धारित किया जाना चाहिये। 
प्य-समय पर सरकार को आवश्यक नये उद्योगो का विकास प्रोत्साहित करने के 
लगे प्रायोगिक तट कर लगाना चाहिए । यदि तट कर के लगाने पर भी उद्योग न 
पनप सकें, तो सरकार की सरक्षण वापिस लेने की स्वतेन्नता होनी चाहिए।” 
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द्वितीय महायुद्ध-युग एवं युद्वोत्तर काल में 
प्रशुल्क-नोति 
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दितोय भहायुद्ध-युग-- 
सन्‌ १६३६ मे द्वितीय महासमर प्रारम्भ हो गया, जो स्त्रय उद्योगों के लिए एक सर- 
क्षण सिद्ध हुप्ना | महायुद्ध प्रारम्भ होते ही दे । की औद्याग्रिक स्थिति स्वत सुधर गई 
भारत में झमेक छाट बढ़ उद्योगा का जन्म हान लगा । बढती हुई माग को पूरा करन 
के लिए भारत एक बडा निर्माता बद गया । भ्रपती आाव्श्यकताग्रो को पूरा करने के 
लिये युद्ध काल म सरक्षण का कोई प्रइन नहीं उठा क्याकि जडार्ट के कारण विदेशों 
से मान आता अपने झाप बन्द हो गया । अतएंब विदेशी प्रतिस्पर्धा पूर्णतया समाप्त है 
हो गई। जो उद्योग रक्षित थे उनके सत्र मरक्षण जारी रहा । 

सन्‌ १६४५ मे ह्वितीय महायुद्ध समाप्त हो ग्रया। थ्रुद्ध के पश्यात्‌ देश के 
सम्मुख ग्रािक लव निर्माण का प्रझनन आया । द्वितीय महायुद्ध के प्रथम चर भ यह 
अनुभव किया गया था कि भारत मे ग्नेक महत्वपूणा उद्योगां का अभाव है। चू कि 
युद्धकालीन प्रावश्यकतामा की सन्तुष्टि के लिये इन उद्योगों वी स्थापना करता आ्राव- 
इपक था, श्रत सन्‌ १६४० म भारत सरकार ने यह घोषणा की कि युद्ध कान्न म 
स्थापित उद्यागों का यदि ठांस व्यावस्ताथिक भ्राधार पर संग्रठउन क्रिया गया, तो उन्हे 
उपयुक्त सरक्षण दिया जाएगा । इस झ्ाइवायन के पररणामस्वरूप देश मे बड़ी तेजी 
से उद्योगों का विकास हुआ | सन्‌ १६४० की घोषरा गे प्राशुल्किक सरक्षण का कार्य 
क्षेत्र बढ गया और सरक/र की >ट कर नीति को भी नया रूप मिला । परन्तु दीधकानीन 
प्रशुल्क नीति निर्धारित करने मे तथा उसके सचालन के लिए स्थाई सस्था का निर्माण 
करने मे काफी समय लग जाता इसलिए भारत सरकार न २ नवम्बर सन्‌ १६४५ को 
अस्थाई तठ कर या प्रशुल्क मन्‍्डल स्थापित क्या और इसे युद्ध काल मे स्थापित 
किए गये उद्योगा क सरक्षेणा दिये जान के दावा की जाँच पड़ताल करने का कार्य 
सौंपा गया । 
ग्रत्तरिम प्रशुर्क बोर्ड सव्‌ १६४४५-- 

प्रथम प्रशुल्क बोर्ड (श86 क्षति 08979) सन्‌ १६२३ म नियुक्त किया 
गया था, जिसका विवेचन हम गत ॥ 2 कर चुके हूं। यह दूसरा प्रशुल्क बोर्ड 


[१४७ 


है, जिसकी मियुक्ति ३ मवग्बर सन्‌ १६४४ को की गई ) इसका तिर्माए केवल दो दर्ष 
के लिए किया गया! यह बोर्ड किसी उद्योग को अधिक से अधिक १ वर्ष के 
लिये सरक्षण देने की सफारिश कर सकता था। किस्तु पूव की भाँति अन्तिम निर्णय 
सरकार के ही हाथ भे रहा । इस बोर्ड को पहले बोर्ड की अपेक्षा ग्रधिक अधिकार दिए 
गये । इसका प्रमुंख कार्य युद्धजनित तथा अन्य उद्योगो की जाँच करना तथा उन उद्योगों 
को सरक्षण देने की सिफारिश करना था । 

अन्तरिम बोर्ड सन्‌ १६९४५ का कार्य--- 

सन्‌ १६४४५ मे नियुक्त हुये अ्न्तरिम प्रशुल्क बोर्ड ने कुछ उद्योगों को सरक्षण 
देने वी स्थिति पर विचार किया «जो उद्योग राजकीय सरक्षण चाहता था, उसे निम्न- 
लिखित शर्मों का पालन करना पडता था-- 

(१) कि वह हृंढ व्यापारिक आधार पर सचालित होता है । 

(२) (अ) उद्योग द्वारा नैँंगिक व आर्थिक सुविधाये प्राप्त करने तथा उसके 
वास्तविक व सम्भावित व्यय को ध्यान मे रखते हुए उद्योग उचित समय के भीतर 
भली प्रकार विकसित हो जायेगा और फिर उसे राजकीय सरक्षणा या सहायता की 
आवश्यकता नहीं होगी । 

“४ (प्रा) वह एक ऐसा उद्योग है जिसे सरक्षण या सहायता प्रदान करना राष्ट्र के 
हित में है और इस्र सर६ रा या सहायता का सम्भावित व्यय जनता के ऊपर अधिक 
नही पडेगा । 

सरक्षण सम्बन्धी उपयुक्त शर्तों के एक मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 
लष्ठाई के उपरान्त भी भारत सरकार मे प्राशुल्किक सुविधाये प्रदान करने के सम्बन्ध 
भें किसी स्थाई नीति का अनुकरण नहीं किया । अपने दो वर्ष बे जीवन-काल मे प्रन्त- 
रिम प्रशुल्क बोर्ड के पास सरक्षण भदान करने के लिए कुल ४६ मामले आये, जिनमे से 
४९ को संरक्षण दिया गया । इनमे से ३८ उद्योग युद्धकालीन तथा ४ उद्योग (सूती 
वस्त्र उद्योग, स्पात उद्योग, कागज तथा चीनी उद्योग) पूर्वा स्थित थे। वास्तव भे इस 
बोर्ड का प्रमुख कार्य उद्योमो क्षी स्थिति जाँच करके उनके संरक्षण की सिफारिश 
करना था। किन्तु पर्याप्त सुविधा्रों के ग्रभाव मे श्र्तरिम प्रशुर्क बोर्ड अपने करतंव्य 
का भली-माँति पालन ने कर सका । 
पुननसंज़जूठित प्रशुल्क बोर्ड सन्‌ १६४४७ - हे 

१४ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत आजाद हुआ और इसी समय देदझ का विभाजन 
भी हुआ देश के विभाजन ने कुछ ऐसी समस्यायें उत्पन्न कर दी जिमको सुलभाने के 
लिए तथा भारत का झ्राथिक पुर्ननिर्माण करने के लिए सन्‌ १६४७ मे प्रशुल्क मम्डल 
का पुनर्सज्भूठन करना भी अनिवायं हो गया। इस पुनसे गठित बोर्ड के सभापति श्री 


जी० एल» मेहता थे तथा डा० एच० एल० डे० एवं डा० वी० बी० नारायखस्वामी 
नायडू इसके अन्य सदस्य थे ॥ 


श्ष्प है 


इस बोर्ड के कार्ये-- 

पुब॒र्स गठित अद्चुल्क बोर्ड १६४७ के दो प्रमुख कार्य थे -- 

(१) सरकार को उन तथ्यों की मूचना देता जिनके कारणा भारत निर्मित 
वस्तुओं का उत्पादन-व्यय विदेशों से भ्रप्यात वी हुई दस्तुओ बी अप्रेक्षा अधिक होता 
है, ग्रौर-- 

(२) सूनतम व्यय पर देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए सुभाव देना । 

बाद में सन्‌ १६४८ में इस दोड़ को निम्न अन्य कार्य भी सांप दिये गये -- 

(३) उत उद्योगों वी जाँच करना जो सरक्षण प्राप्त करने बे लिए प्रा्थना- 
पञ दें । 

(४) जिन उद्योगों को सरक्षण मिल गया है, वे उन्नति कर रहे हैं प्रथवा 
नहीं, इसकी जाच करना । 

(५) देझ् में नि्भित बस्तुम्रो के उत्पादन-बध्यय की जाँच करना तथा वस्तुओं 
वे थोक ब खेरीज मूल्य निश्चित करना । 

(६) राशिपातन (6 ७)॥७॥8) के विरुद भारतीय उद्योगों के यरक्षण के 
बिए सुभाव देता । 

(७) सरकार द्वारा लगाये हुए विभिन्न आयात व निर्यात करो का दैज्ञ पर क्या. 
प्रभाव पड रहा है, इंस वात वा पग्रध्ययन करना हथा सरकार को रिपोट देना । 

(८) सयुत्तीकरण ((१000१785), प्रन्यास (॥7 0७0) तथा एकाधिकृत 
सस्थाग्रो "070 १०8 के विषय में सरकार को सूचित वरना और उनके दोषों 
को दूर करने के लिए सुझाव भी देना ॥ 

(६) देश का उत्पादव बढाते के लिये सरकार को सलाह देना । 

(१०) ऐसे उपायो को सरकार को बताना जिसके उपयोग से देश के आात्तरिकर 
व्यापार के उत्पादन से ग्धिक व्यय न हो 

(१६) व्यापार की उन्नति में बाधा डालने वाली क्रियाप्रों की सरकार को 
सूचना देना । 

(१२) सरक्षिद उद्योगो पर सदेवे निगाह रसना और आवश्यकतानुसार उनके 
लिए समय-समय पर सरक्षण तथा प्रशुर्क नीछि मे परिवतंन करना । 

यह बोर्ड केवल ऐसे ही उद्योगो के सरक्षण के लिए सिफारिश करता भा जो 
उचित रीति से कार्य रहे हो और जिनके पास पर्याप्त प्राकइंतिक साधन हा, जो एक 

विश्चित भ्रवधि के भीतर प्रमति करने की क्षमता रखते हा तथा जिसे सरक्षण देना 
राष्ट्र के हिंत मे हो । 

उपमोक्‍तामो के हितो को ध्याद में रखते हुए इंग्च प्रश तक बोर्ड मे अनेक 

पुराते व नये उद्योगों की जाच की और उसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप ३४ युद्ध 


॥॥॒ श्प 


अनित उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया गया। निम्नलिखित ६ पुराने उद्योगो पर 
से सरक्षण हटा लिया गया--(१) सूत्ती वस्त्र मिल उच्चोग, (२) लोहे व स्पात वा 
उद्योग, (३) काग्रज टद्योग, (४) मैगनेशियम वलोराइड उद्योग, (५) सिल्पर थूंड व 
वायर उद्योग एव (६) शवकर उद्योग | शक्कर उद्योग को पुनः १ वर्ष के सरक्षए दिया 
गया, जो सन्‌ १६५० में वापिस लिया गया । 

इस बोर्ड के पक्ष से दिये गये तक॑-- 

(१) प़बू १६७४७ का शशुल्क मण्डल उद्योगो की जाँच करते समय स्व 
इस बात का ध्यान रखता था कि सरक्षण प्रदान करने से राष्ट्र का हित होगा 
अथवा नहीं । 

(२) इस मडल ने उदार सरक्षण नीति वा अनुकग्ण किया शोर राष्ट्र के 
अतिरिक्त उपभोक्ताप्रो के हितो का भी ध्यान रकखा | 

(३) प्रथम बोर्ड ने १६ वर्ष की भ्रवधि मे कुल ५० उद्योगो की ही जाच की 
थी, परन्तु इस बोर्ड मे ५ वर्षों मे लगभग ६१ उद्योगों की जाच की। इससे स्पष्ट 
है कि इस बोर्ड ने बड़े परिश्षम तथा लगन से कार्य क्या 

(४) इस बोड के कार्यो ने देश, समाज व उद्योगों के हितो की बहुत सीमा 


“पैक रक्षा की। 
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अ्रच्याय २० 


प्रशुल्क आयोग १९४९-८० 
भारत सरकार की वर्तमान प्राशुल्किक नीति 


(६504 एणात्राउडणा 4949 50 शव 8 शि९5श॥३ उ॒ज्ञायी ए०॥०७) 











स्वतसकता भ्राष्ति के बाद प्रशुल्क नोति -- 

१४ प्रगस्त सन्‌ (६४७ का भारत स्वतात्र हों गया ग्रार स्वत्रप्तता प्राप्त के 
बाद भ्रप्नांल सन्‌ १६४८ म राष्ट्रीय सरकार ने अपनी ग्रौद्योगक नीति की घोषणा की । 
इस आौद्यामिक नी त में इस वात का भी सक्रेत किया गया कि सरकार का भ्र'ुल्क 
तीति का उद्ददरय उपभोक्ताओं पर बिना किसी प्रकार का अनुचित वोक दिए विपम 
बंदेशिक प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करना तथा देश के साधना के अं धकतम उपयोग को 
प्रौत्सा हृत करता होगा" सन्‌ १६४८ की झ्लौद्योगिक तीति के भ्रत्गत भारत 
सरकार पर जो उत्तरदायित्व आ्राया उसको पूरा करने के लिये २८ प्रप्नल सन्‌ १६४६ 
के एक प्रस्ताव हवारा सरकार ने एक प्रशुल्क श्रायोग (॥909] (/एवा ४००४) 
की तियुक्ति की जिसके अध्यक्ष श्लरी० टी० टी० छृप्जमाचारी थे। सन्‌ १९४९-५० के 
प्रशुल्क आ्रायाग अथवा कृप्णमाचारा आयोग के प्रमुख काय निम्नलिखित थे-- 
कृष्णमाचारों आयोग सत्‌ १६४९-५० क कत्तव्य - 

(१) सभी सम्बन्धित हितो की हष्ठि से सव्‌ १६२९ के पशुल्क बोड़ की 
नियुक्ति सें लेकर अब तक भारत सरकार द्वारा उद्योगों को भरक्षण दन की नीति 
की जांच करना तथा 

(२) निम्त सिफारिश करना-- 

(क) सरक्षण ब वित्तीय सहायता देन के सम्बन्ध भ लन्‍्कार की भावी नीति 
बया हनी चाहिये और सरक्षित व सहायता प्राप्त उद्योगों के साथ कसा 
व्यवहार हो वे उत्तके कतव्पा का नधारणए किस प्रवार करना चाहिय। 

(ख) इस रीति को कार्या व्वत करने के लिय झ्रावश्यक बचत (60088979 
पाठ प्रप& ॥ ) का निर्माता करना श्र 
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(ग) इस नीति से सम्बन्ध रखने वाली कोइ झन्य बात । 

(३) इन विपयो पर विचार करने मे श्रायोग को समस्या के अ्ल्पकालीन व 
दीघकालीन पक्षो पर विचार करने की पूरा स्वतन्नता होगी तथा देश की श्रावश्यकता 
को देखते हुये यह सलाह देना कि अत्र्राष्टीय प्रशुल्क व ब्यापार के सामान्य 
सिद्धातों या प्रन्तराप्टीय प्रशुल्क व व्यापार संगठन व चाटर क अनुसार काय करना 
कहा तक वाछनीय होगा। 
प्रशुल्क भ्रायोग सन्‌ १६४६-५० को रिपोट-- 

कृष्णमाचारी आयोग न अपनी रिपोर्ट म पहल अपना काय क्षेत्र तथा 
आधारभूत उद्द ब्यो का वणन करते हुये यह बतलाया कि निम्न उद्दध्यो को प्राप्ति 
करनी है-- 

(१) बेकारी अ्रथवः श्रद्ध बेकारी से बचना और उत्पादन व माग को बढाना । 

(२) देश के प्राकृतिक प्रसाधनों का प्रूर्णों सदुप्योग करना । 

(३) उत्पादन शक्ति मे उत्तरोत्तर वृद्धि तथा श्रमिकों की अवस्था भ सुधार 

करना । 
(४) कृषि तथा पशुविज्ञात का झाधु नक आधार पर विकास करना तथा खाद्य 
पदार्थों एवं उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल उत्पन करना । 

(५) सहकारी अथवा व्यक्तिगत आधार पर कुटोर उद्योगा व लघु उद्योगा 
के लिय विशेष प्रबध करता । 

(६) बृहदस्तरीय ौद्योगीकरण की गति बढाना तण इस हेतु मिश्रित भ्रथ 
व्यवस्था (१॥।४९०१ ९७०१०) ) की नीति अपनाना । 

(७) सभी प्रकार क लागा के नैसगिक गुरता का उपयाग करन के लिय एक 
बहुमुखी प्रथ यवस्या लागू करना। 


कृष्एामाचारा आयोग न सरक्षण की समस्या पर अधिक संतुलित एवं विस्तृत 
दृष्टिकोण से विचार किया तथा इस बात प्र जोर दिया कि सरक्षण को एक 
व्यावसायिक नी ते का विकल्प मात्र न मानकर राष्ट्र के आशिक विकास के उद्दृश्य 
की पूर्ति का साधन मात्र समझना चाहिये । हु कि सरक्षय की नीति दक्ष के आधिर 
प्रिकास की याजना का एक अद्भ है अत इस प्रश्त पर पृवक रूप सर विचार नहीं 
क्या जा सकता । उद्योगों ह सरक्षण प्रदात करन की नीति का देश के झाधिक 
निमोजन से घविष्ट सम्बन्ध होता चाहिए, अन्यवा इसत देश मर प्सानुलित श्राथिक 
विकास को अनुचित प्राप्साहन सिलग्रा । किन्तु इस प्रक्रार की व्यापक नीति के 
निधारण मे समय लगेगा, अन झायाग न सरक्षण का एक सामाय नीति की सिफ़ा 
रिश्ष वी । इस हेतु कृष्णमाचारी आयोग न झआयोछित क्षेत्र वे उद्यागों को निम्त 
लिपित तीन वर्गों में विभाजित किया है -- 


श्ध्र 


() प्रतिरक्षा एव युड-सम्पग्धी उद्योग (त/श6० छाते 6प8४ 869 ४- 
8/0 ॥0ए०७१8७), 

(२) झाधारमृत प्ोर प्रमुख उदयोग (03500 30० ),९५ व70प५ 789), 

(३) अन्य उद्योग (00000 770त ए87788) । 


सरक्षण सम्बन्धी सिफारिशों 
(१) प्रतिरक्षा एच युद्ध सम्बेस्घां उद्योग-- 

प्रतिरक्षा तथा युद्ध सम्बन्धी उद्योगों वे सम्बन्ध में आयोग ने यह प्रिफारिश 
की कि इनको अवश्य सर' शा दिया जाय, चाहे जनता पर इसका क्रितता ही भार क्‍यों 
न॑ पड़े । इन उद्योगा के विषय में वास्तव में ऐसी उदार नीति आवश्यद' भी है। देश 
मे शान्ति व सुरक्षा बताय रखन के लिय इन उद्योगों का अत्यन्त महत्त्व है। इनकी 
लागत चाहे कितनी ही हो | परन्तु सकट का सामना करन के लिये इनका विकास 
करना बहुत जझरी है। 

(२) ग्राधारभूत झौर प्रमुख उद्योग-- 

द्वितीय श्रणी के झाधारमूत व प्रमुख उद्योगों के सम्बंध मे आयौग ते 
सिफारिश की कि इन उद्योगो को दिये जाने वाले सरक्षण का प्रकार, उनकी मात्र 
श्र छार्तों को निर्धारित करने का पूर्णां भ्रधिकार प्रशुल्क मण्डल ("0 0970) 
को देना चाहिये । प्रशुल्क मण्डल इसमे ऋावश्यक्तानुसार समय समय पर परिवतन कर 
सकता है । 

(३) भ्रन्य उद्योग-- 

तृतीय भ्रंणी के अन्य उद्योगा के सम्बन्ध में श्रायोग ते निम्न दो रखें 
निश्चित की-- 

() उद्योग को उपलब्ध आर्थिक सुविधाओं औऔर उनकी वास्तविक या 
सम्भावित लागत को ध्यान मे रखते हुय यह निश्चित हो कि उचित ग्रवधि के भीतर 
उद्योग प्रपना पर्याप्त विकास कर लेगा तथा बिना सरक्षण एवं राहायता क वह 
सफलतापुवक चलाया जा सकेगा। 

(0) उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे सरटणा प्रदान करना राष्ट्रीय ह्वित में 
बाछित हो, त्रौर उसकी प्रत्यक्ष एव परोक्ष सुविधाशों को ध्याव में रखते हुए इस 
प्रकार के संरक्षण वा झथवा अन्य प्रकार की सहायता का जनता पर अधिक भार 
जे पदेणा, ५ 

आयोजित क्षत्र के बाहर वाले उद्योगों पर तृवीय श्रेणी के अच्य उच्चौगा! पर 
लागू होने वाली शर्दे ही लागू होगी। 
प्रन्य सिफारिशे-- 

श्राघोग मे अनेव अन्य बाता पर भी भ्रपन्ती राय प्रकट की है, जिसम कि 
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प्रशुल्क मण्डल को सरक्षण सम्बन्धी किसी मापले को सुलभाने में सुविधा हो । इसकी 
अन्य सिफारिशे निम्नलिखित हैं-- 

(१) झायोग ने यह सुझाव दिया कि यदि किसी उद्योग के लिये भ्रम, 
बाजार, शक्ति तथा यातायात के साधन आदि को सुविधाये उपलब्ध हो, तो केवल 
देश में कच्चा माल नही होने के कारण उमे सरक्षण की सुविधा प्रदान करने मे किसी 
प्रकार की कठिनाई नही होनी चाहिये । 

(२) यद्यपि साधारणुतः एक सरक्षण प्राप्त उद्याग को अपनी स्वदेशी बाजार 
की आवश्यकता पूरी करने मे समर्थ होना चाहिये, परन्तु इसे सरक्षरा देने की ञरनिवार्य 
शर्ते नही बना देना चाहिये । प्रशुल्क श्रधिकारियो के लिये अ्ल्पकाल मे केवल इस 
बात पर ही विचार करना उचित होगा कि उद्योग के विकास की सम्भावना कंसी 
है, जिससे कि निश्चित श्रवधि के भीतर वह देश की श्रधिकाश माग को पूरा कर सके । 
दूसरे क्षब्दों मे, किसी उद्योग को सरक्षण प्रदान करने के समय उससे यह आशा नही 
करनी चाहिये कि उद्योग सम्पूरां आान्तरिक माय को पूरा कर सकता है । 

(३) किसी उद्योग को उपलब्ध बाजार की सुविधाप्रो पर विचार करते 
समय देश एवं विदेश मे स्थित वर्तमान एवं सम्भावित सभी प्रकार के बाजारों पर 

/ विचार करना चाहिये । 

(४) उन उद्योगों को, जो किसी सरक्षित उधोगो की वस्तु को कच्चे पदाथे 
के रूप मे उपयाग करते है, क्षतिपूरक संरक्षण (002फ07880079 77080- 
॥१07) दिया जा सकता है । 

(५) राष्ट्रीय हित मे कृषि उद्योगो को भी सरक्षण प्रदान किया जा सकता है। 

(६) नये उद्योगो को भी उसी प्रकार सरक्षण की सुविधा देनी आहिये जैसी 
कि विद्यमान उद्योगों को दी जाती है । उन नये उद्योगों मे जिनका भविष्य उज्जबल 
है तथा जिनकी स्थापना में बहुत अधिक पूजी एवं कुशल श्रमिकों की झ्रावश्यकता 
हो, सरक्षण की आवद्यकता और भी श्रधिक है । 

(७) आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि एक पृथक विफास कोष 
(१९४९।०७०१८७४ णाते) होना चाहिये, जिसमे प्रशुल्क्क करो का एक निश्चित 
भाय प्रतिवर्ष डालना चाहिये और इस कोष मे से उद्योग को निम्नलिखित परिस्थि- 
तियो में उचित आथिक सहायता दी जाय-- 

(प्र) जबकि देश के अन्दर का उत्पादन देश की माँग के केवल कुछ झ्श 
को ही पूरा करता हो । 

(प्रा) जब कि उद्योग की बस्तुंये प्रमुख कच्चे साल को हो । 

(इ) जब कि उद्योग की अनेक विश्विप्ट श्रेणी हो, जो कि एक दूसरे से अलग 
नही वी जा सकती और केवल उन्ही के लिये सरक्षण की आव- 
इ्यत्त्ता हो । 

श्३ 
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(८) उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा वे लिय झायोग ने यह भी ग्रनिवाय॑ 
कर दिया कि रक्षित उद्योग के उत्पादन वी मात्रा तथा उसकी वस्तुओं की किस्म 
की पुर्ण जाच होनो चाहिय । रक्षितत उद्योग फर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो 
समाज के हित मे बाघक हो । 

(६) रक्षित उद्योग प्रशुल्क बोड को इस वात का विश्वास दिलाए कि बहू 
सरक्षण से कोई श्नुत्ित लाभ नही उठाएगा। 

(१०) ग्रायाग न सिफारिश की है कि सामान्य परिस्थिति भ परिमाण सम्बन्धी 
निवन्ध कम लगाने घाहिये और केवल असामान्य आयात के पिर्द्ध लगाना चाहिये। 
इसका कहूना है कि किसी उद्योग के विकास की वह स्थिति निइ्चय करना कठिन है 
जिस पर तटकर-काटा ( ७॥7 ५४००७) याजना लगाना उपयुक्त होगा। जहाँ तक 
सरक्षण की मात्रा का प्रश्न है यह सुभाव दिया गया है कि प्रशुह्क प्रधिकारियो को 
एक से तथा प्रमापिक नियम बना लेना चाहिय। उदाहरण के लिये, उद्योगों को 
उचित लम्बी प्रवधि के लिये सरक्ष शा का आइवासन देना चाहिय, जिससे कि उनको 


और प्रूजी झ्राकपित हो तथा उन्नति वा एक उपयुक्त कार्यक्रम बनाया वर॒ क्रियान्वित 
किया जा सके । 


(१६) झायोग ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार की भण्डार क्रय-तीति 
(860768 (0 घा0)88९ 00))0) ) मे विदेशी वस्तुओं की अ्रपेक्षा देशी घस्तुप्रो व 
प्राथमिकता मिलती चाहये । 
स्थायी प्रशुट्क श्रायोग को सिफ्रारिश-- 

कृष्ण॒माचारी श्रायोग ने एक स्थायी प्रशुल्क आयोग (पं छ (गाए 
8900) की स्थापना के लिय छ्लिफ़ारिश की । यह आयोग एक वेधानिक सस्था है। इसमे 
सभापति का सम्मिलित करते हुये पाँच सदस्य होगे । विशेष सामलो के लिये श्रायोग 
प्रत्य सलाहकार भी नियुक्त केर सकता है। सदस्या की नियुक्ति उन गुणों क 
ग्राधार पर होनी चाहिये, न कि किसी ग्रन्य विशेषता क आधार पर, सदस्यों को 
इनकी नियुक्ति के पूव किसी निजी कम्पनी स सम्बन्ध रहने पर उसे ब्यक्त करता 
चाहिये तथा श्रायोग की सदस्यता छोडने के तीन वध बाद छक इन्ह किसी प्रकार की 
निजी प्रौद्योगिक सस्था म कोई प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी पद भारत सरकार की पूर्व 
अनुमति के बिना मही स्वीकार करना चाहिये । 

» आ्ायोग की सिफारिशा के आधार पर सन्‌ १६५१ के प्रशुल्क्क आयोग अधि- 
निमम (| ७॥7 (४07'8907' 30० 400]) के ब्न्तगंठ एक स्थायी प्रशुल्क 
आपोष सथारीए ऋग्ये की व्ययण्छा, भी, झई है ५ अप्त्त साला, के, ३१ जहफ़री, 
सन्‌ १६०५२ को प्रशुल्क झ्रायोग की नियुक्ति भी कर दी है | इसके सदस्यों की नियुक्ति 
प्रारम्भ मेज्तीन वर्षो के लिये की गईं, किन्तु वे पुन नियुक्त किये जा सकते है। 
इसके तीन सदस्य है । इस झ्रायोग को ग्रतीत की सभी रारक्षण् निर्धारण समितियों से 
अधिक श्रधिकार दिये गये है । 
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प्रशुह्क आयोग के प्रमुख कार्ये- 

प्रशुल्क आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है--- 

(१) प्रशुह्क ग्रायोग पूर्व स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त उन उद्योगो की सरक्षश 
सम्बन्धी माग पर भी विचार कर सकता है, जिनमे अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है, 
परन्तु सरक्षण के उपरान्त उत्पादन आरम्भ करते की ग्राशा है। अतीत मे आयोग 
केवल पूर्व-स्थापित उद्योगो की माँग पर ही विचार कर सकता था। 

(२) प्राण्मिक सरक्षण और विशेष वस्तुओं की कीमतो के अतिरिक्त चाहे 
वे वस्तुथ सरक्षित उद्योग की हो, भ्रथवा ग्सरक्षित उद्योग की, आयोग प्रन्य मामलो 
में स्वय जाँच पड़ताल कर सकता है । प्रथम दो अपवादों के सम्बन्ध में केवल सरकार 
के कहने पर ही जाँच की जा सकती है 

(३) आयोग सरक्षण प्रदान करने के उद्दश्य से प्रार्थी उद्योगो की स्थिति की 
जाँच करेगा तथा समय-समय पर इसकी रिपोर्ट सरकार को देगा । 

(४) सरक्षण निर्धारित करने तथा सरक्षित उद्योगों के कत्तंथ्यों को निदिचत 
करने के सामान्य मियमों को बनाने तथा उनमे सशोधन आदि करने का आयोग को 
पूर्ं अधिकार रहेगा। 

(५) आ्रायोग ध्रत्येक उद्योग की झावश्यकताओ के अनुसार सरक्षण की अवधि 

» निश्चित करने को स्वतस्त्र है और इस पर युद्ध के पश्चात्‌ स्थापित प्रशुल्क बोड़ों की 
भाँति यह प्रतिबन्ध नही लगा है कि सरक्षण वी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो । 

(६) प्रशुल्क श्रायोग अधिनियम म यह व्यवस्था की गई है कि झायोग हारा 
रिपोर्ट दिये जाने के तीन माह के ग्रन्दर सरकार संसद को सूचित करे कि उसने 

रिपोट पर कया कार्यवाही की है श्रौर किसी प्रकार की कायवाही न करने की दशा 
में सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि कार्यवाही क्यों नही की जा सकी । 

(७) प्रशुल्क आयोग अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार अनेक 

महत्त्वपूर्ण मामलो की जाँच करने तथा उन पर रिपोर्ट दते के लिए आयोग से कह 
सकझ्ली है। ऐसे मामलो के कुद्र उद्दाहरण निम्नलिखित है .-- 

9) भारत के किसी उद्योग को सरक्षण प्रदात करता, 

(00) सरक्षणात्मक करो मे परिवर्तन करना, 

(7) विदेशों से पदार्थों के सस्ते मूल्यों पर आयात ([) घाए]ज ४8) को रोकने 
के लिए उचित कायवाही करना, 

(१५) यदि काई उद्योग सरक्षण से अनुचित लाभ उठा रहा हो, जैसे वह 
अनावश्यक ही अधिक मूल्य वसूल करता है अथवा इस प्रकार व्यवहार 
कर रहा हा कि जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ जाएँ, प्रथवा किसी 
अन्य ढज्ञ से जनहित के श्रतिकूल काय॑ कर रहा हो, तो आयोग 
उसके विछद्ध उचित कार्यवाई के लिए सुझाव दे सकता है, 

(२) पूल्य-भणाली, रहन-सहन के व्यय तथा राष्ट्रीय ग्र्थ व्यवस्था के ग्रन्य 
भागों पर सरक्षण वे प्रभाव की जाँच करना, 
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(पा) व्यापारिक समभौतो के अन्तमत प्रशुल्क सुविधाप्ो का उद्योगों के 
विकास १२ पड़ने वाले प्रभाव की जाँच करना, 
(शा कत्तंव्य पालन के मार्ग मे झ्ान वाद्दी वाघाश्रों को दूर करने के उपायो 
पर विचार करना । 
किसी भी उद्योग के सरक्षण का विचार करत समय ग्यायोग को निम्मलिखित 
बातो की ओर ध्यान देता चाहिए-- 
(प्र) भारत एव प्रतियागी देशों म उस बस्तु का उत्पादन-व्यय, 
[ग्रा) प्रतियोगी वस्तुआ का आयात झशूल्य, 
(इ) प्रतिनिधि उचित बिक्ली मूल्य, 
(ई) माँग, स्थानीय उत्पादन तथा झ्लायात का स्तर, श्रौर 
(उ) कुटी र, लघु तथा भ्रन्थ उद्योगों १२ किसी उद्योग के सरक्षण का प्रभाव । 
प्रशुल्क आयोग क्ी सिफारिशो का सूल्याकन--- 
भूतकाल मे हमारे उद्योगो को सरक्षण देने सम्बन्धी नौति पर ब्रिटिश हिंदों 
की छाप रहती थी। केवल कभी-कभी आलाचको के मुह को बन्द करने के लिए ही 
किसी उद्योग को सरक्षण प्रदाव कर दिया जाता था। उस समय का प्रशुल्क बोर्ड 
भ्रशक्त तथा ब्यायहारिक हृष्टि म महृत््वहीन था और उसकी सिफारिश रद्वी की टोकरी, *- 
में फेंक दी जाती थी । 


परन्तु अरब यह सब प्राचीन इतिहास हो गया। ग्राज हमारी प्रशुल्क नीति 
के पीछे एक प्रयोजन है। भारत सरकार ने क्ृप्णमाचारी झायोग की सिफारिशो के 
ग्रनुसार २९ जनवरी सम्‌ १६५२ को एक प्रशुल्क ग्रायाग ( (' आव (0॥॥7780700) , 
नियुक्त किया है, जिसने इण्डियन टैरिफ बोर्ड का स्थान ले लिया। प्रशुल्क प्रायोग 
एक वैधानिक सस्था है, जो अपने प्रशासकीय मामलो म किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप 
से मुक्त है । इस आयोग की सिफारिश लग्रभग सदेव हो मान ली जाती हैं। झाज 
हमारा देश स्व॒तत्त है और विछतर मे अन्य राट्र हमे सम्मान की हरि से देखो हैं। 
तीन भ्रोद्योगीक रण हम/री पंच वर्षीप योजताप्रो का प्रमुव लक्षण है। हम अपनी 
व्यापार नीति का निर्षारणु स््रय करते हैं जो हमएरे अन्तर्राद्रीव दापित्यो को ध्यान मे 
रख कर बनाई जाती है । 

हमारे वत्मात अशद्युल्क आयोग ने सरक्षण को आर्थिक विकास की सामान्य 
योजना का एक अब माना है श्र सरक्षण की समस्प्रा को कोई प्रथकू रूप नहीं 
दिया जा सकता है। ब्रावोग की सिका रशों में प्रतिरज्ञा एव्र आवारभूत उद्योगों 
को प्रात मह॒त्त हित गया है । देश ही प्राय यगव एवं सुरक्षा की दृष्टि से 
इतक। विकास करने के लए. इन्७ विशेत्य सुविवा देना अनिवाय भी था। आयोग के 
नत्रीत उथोगो को सरह्श देते के लिए भी हाइवे धद्धान्ों का प्रतपाइन किया 
है। नो घुगेगो को इस जार को सुदियां के वार विदा मेक झरवए की नीति 


के 
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का सबसे बडा दोष ज्ञा। संरक्षण प्रदान करने वी शर्तें भी अपेक्षाकृत अधिक 
उदार है। विभेदात्मक सरक्षेण का सबसे बड़ा दाप यह था कि संरक्षण प्रदान करने 
के लिए निर्धारित शर्तों का बहुत सकोर्ण अ्रयं लिया था।अ्रब तो उद्योगो के 
विकास एव उन्नति के सम्बन्ध में नियमित रूप य जाँच की मी व्यवस्था की भाई 
है। सरक्षित उद्योगो पर निश्चित रुप मे उच्तरदायित्त्व भी रखा गया है, जिससे आथिक 
विकास मे सहायता मिलने की श्राशा की जाती है। 
इस सम्बन्ध मे यह लिखना अनावश्यक न होगा कि आयोग द्वारा '्रन्य उद्योगो! 
के सम्बन्ध मे निर्धारित दार्ते बहुत कुछ सन्‌ १६२१ के वत्रिमुखी-गुर' के अनुरूप ही 
जान पडती है। उद्योग को प्राप्त आथिक व प्राकृतिक सुविधाझ्रो' की श्वर्त सन्‌ १६२१ 
के आयोग द्वारा निर्धारित प्रथम शर्त की भाँति है। इसी पकार “उद्योग से यह ऋाशा 
करना कि वह उचित समयावधि से पर्याप्त उन्नति कर लेगा! तथा कुछ समय बाद 
इस योग्य हो जाएगा कि बिना सरक्षण के अपने पैरो खडा हो सके”, क्रमशः 
सन्‌ १६२१ की दूसरी व तीसरी शर्तों से मिलती-जुलती है। इन शर्तों के सम्बन्ध 
में “भ्रस्पष्टता' का भी झ्रारोप लयाया जाता है तथा प्रशुस्क के लिये कभी-कभी एक 
निरिचत निरुंय पर पहुँचना कठिन हो जाता है। अतः सुझावस्वरूप यह कहा जा 
> सकता है कि भाधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगो की ही भाँति अन्य उद्योगो' को भी 
सरक्षण प्रदान करने या न्॒ करने का भ्रधिकार प्रशुल्क श्रायोग के हाथ मे छोड देना, 
इन अस्पष्ट तथा अ्रनिश्चित शर्तों की अपेक्षा भणिक श्रेष्ठ होगा । 


नवीन प्रशुल्क झ्रायोग १६५२ 
(९९४ पद्वा। (0त्रगा$ञ॥ंआा, 4952) 

भारत सरकार ने फिस्कल केसीशन की सिफारिशों के प्रनुसार २१ जनवरी 
सन्‌ १६५२ को, टैरिफ़ कमीशन एक्ट, १६५९१ के अन्तर्गत एक टैरिफ कमीशन (चेयरमैन 
सहित तीन सदस्य) नियुक्त क्रिया, जिसने इण्डियन टैरिफ बोर्ड का स्थान ले लिया । 
चू कि कमीशन एक वंघानिक संस्था है इसालय एक्जीव्यूटिव या ऋच्य गुटो के हस्तक्षेप 
से वह मुक्त है। कमीशन के अधिकार और कर्तव्य भी गत टैरिफ बोर्ड की अपेक्षा 
बहुत व्यापक है । सरकार उससे कई बातों मे परामर्श ले सकतो है, जैसे किसी उद्योग 
को सरक्षण देना, किसी उद्योग की रक्षा के लिए करो मे हेर-फेर करना, राशिपातन 
और सरक्षित उद्योग के दोषो के विरुद्ध कार्यवाही करना, सामान्य मूल स्तर 
एवं रहन-सहन की लागत पर सरक्षण का प्रभाव, टैरिफ रियायतो का किसी विशेष 
उद्योग पर पड़ने वाला प्रभाव तथा स्रक्षण से सम्बन्धित कोई अन्य समस्या । 

कमीशन को इस बात का अ्रधिकार है कि न केवल चालू उद्योगों से व्रन्‌ 
उन उद्योगों से भी, जो कि उत्पादन सभी आरम्भ कर सकते है जबकि उन्ह सरक्षस 
मिल जाय, सरक्षण सम्बन्धी उनके दावों के सम्बन्ध मे जाँच पडताल करे । कमीशन 
अपनी ओर से भी किसी उद्योग को सरक्षण देने के प्रइम वर विचार कर सकता है। 
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कमीशन सरक्षित उद्योग के सम्बन्ध में व्यापक सिद्धान्त एवं निमम बनाने का 
प्रधिवार रखता है | उदाहरण वे घिय, युद्धोत्तर टैरिफ बोड़ें वो तीम वर्ष से अधिक 
भ्रवधि के लिये सरक्षणा देद का अधिकार नहीं या, लेकिन टैरिफ कमीशन को सरक्षण 
की अवधि निश्चिचत करने के सम्पूर्शा श्रधिक्षार है । उपभोक्ताग्रो के हितों का सुरक्षित 
रखने वे लिए टेरिफ बोर्ड का यह वेधानिक कत्तब्य है कि वह सरक्षित उद्योग वी 
प्रगति (जैसे उत्पादन व्यय उत्पत्ति वी मात्रा व किस्म भावी विवास की सम्भावनायें 
आदि) पर निगाह रखे भ्रौर इस विषय मे अपनी रिपोर्ट सरकार कौ देता रहे । 

कमीशन को तथ्यो के निर्धारण एवं तत्मम्बन्धी निष्वपं बनाने व परामर्श देने 
कौ स्वतन्त्रता है, लेकित यह प्रावस्यक नही है कि सरकार उनको कार्यान्वित करे ही । 
घास्तवथ में कमीशन का कत्तव्य आथिक नियमों के सन्दर्भ में तथ्यों का भ्रध्ययन करना 
है । जाँच पडताल करते समय जिन नियमों का पालन करना कभीशन के लिए 
आवश्यक है उनका उल्लेख टेरिफ़ कमीशन एक्ट में किया गया है। इतर नियमों के 
अनुमार, उद्योग की प्रतिनिधि इकाइयो मे वास्तविक लागता की गशुनता की 
जाती है श्लौर डत्तकी भावी उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण उद्योग के लिए उत्पत्ति के अनुमानित उचित कारखाना सूल्य॑ 
(78॥7 85-७०१४४ 07700) की हुलना आयात क्ये जाने वाले उसी प्रकार, 
के सामान के भारत भूमि पर मूल्य ((! 7 ऊ, 70700) से, कर शामिल मे करते 
हुए, की जाती है और इस तुलना के ग्राघार पर सरक्षण की माजश्ना निश्चित 
कर दी जाती है । जहाँ कही आवश्यक होता है बहाँ किराया इत्यादि भी कारखाना 
मूल्य में जोड लिया जाता है। कभी-कभी स्थायी सम्पत्तियों या स्थायी प्री की 
गरना करने मे कठिनाई अनुभव की जाती है। साधारणत स्थायी सम्पत्तियो को 
मूल रकम पर मूल्याकित किया जाता है श्लौर घिसाई आय कर की दरो से निकाली 
जाती है। बुछ दक्षाग्रो मे विशेष कोष दनान मे सुविधा देने की दृष्टि से उद्योग को 
विशेष घिसाई भी स्वीकृत की गई है । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात पूजी के सम्बन्ध में है । 
वतंमान प्रथा स्थायी सम्पत्तियों के प्रारम्भिक मुल्य (57088 9]00०४) पर ८ से 
१०% तक लाभाश देने की है और कार्यशील पूजी पर प्राय बेक-दर से १%, भ्रधिक 
स्याग दिया जाता है । कार्यशील पूंजी की गछता उद्योग की ३ से ६ माह की उत्पादन 
लागत के प्राधार पर की जाती है । 

की मीशन एक्ट के अन्तगत सरकार के लिये यह आवश्यक है कि कमीशन 
द्वारा रिपार्ट प्रस्तुत करने के ३ माह के भीतर वह पालियामेन्ट को उस रिपोर्ट पर 
अपने द्वारा किये बैये कार्य का ब्योरा प्रस्तुत करे । दि उसने रिपोर्ट पर कोई कार्य- 
वाही भ की हो, वो ऐसी प्रसमरथंता का कारण बताना होगा $ 
टैरिफ कमीशन कै फ्पर्यों का ब्यौरा-« 

जनवरी १६२ भे टैरिफ बो्ड से टैरिफ कमीशम को निम्न मामले विचाराथ 







जिले... 


[शहद 


(१) बाल बियरिग्ज और स्टील बाल्स, ऊबी होजरी, ट्रान्सफारमसं, फ्लेक्स 
का सामान व छोटे औजारो से सम्बन्धित ५ मामले । 

(३) कोमतो के निर्धारण से सम्बन्धित ३ मामले । 

(३) सरक्षित उद्योगों की प्रगति से सम्बन्धित ४२ मामले । 

सन्‌ १६५२-५४ के मध्य, कमीशन ने निम्नलिखित को ररक्षण देने के 
नये मामलो पर विचार किया --बालबियरिंग एवं स्टील बाल्स इन्डस्ट्री, ऊनी हौजरी, 
ओटोमोबाइल्स, ट्रान्सफारमस, फ्लेक्स शुद्स और टिटैनियम डायोक्‍्साइड | सरकार 
मे बालबियरिंग उद्योग को कमीशन की सिफारिशों पर सब १६६० तक सरक्षण देना 
स्वीकार कर लिया है। ऊनी हौजरी की सरक्षण सम्बन्धी प्रार्थना को अस्वीकृत कर 
दिया गया, क्योकि कमीशन ने सरकार को ऐसा ही सुझाव दिया था। भ्रोटोमीबाइल्स 
उद्योग के सम्बन्ध मे सरकार ने कमीदन की इस मुख्य सिफारिश को मान लिया 
कि 'अमेम्बलिग' का कार्य रोक दिया जाय और व्हीकिल्स की माग उन्ही फर्मो पर 
सीमित रखी जाय, जिनके पास कोई निर्मारा कार्यक्रम हो । इस उद्योग को सरक्षण 
जारी रखते की अ्रवंधि के बारे मे कोई निर्देश नहीं है। ट्रॉसफारमर्स को सरक्षण 
सन्‌ १६४३-५४ में दिया गया था शोर सन्‌ १६६० के श्रन्त तक बढ़ा दिया गया 
है। पलैवस गुड्स को सरक्ष रा देना इस आधार पर मना कर दिया गया कि वत॑मान 
रेवेन्यू ड्यूटी ही इलनी काफी थी कि यह्‌ उद्योग विदेशी माल के साथ प्रतिस्पर्शा कर 
सकता था। टिट्नियम डायोक्साइड को भी सन्‌ १६९५४ तक के लिए सरक्षण दिया 
गया और अब सन्‌ १६६१ तक बढा दिया गया है । 

सन्‌ १६५४-५५ मे टैरिफ कमीशन ने कुल २५ जाँच-पडताले, जिनमे से 
४ मामले उत उद्योगों से सम्बन्धित थे, जो कि पहली बार संरक्षए मांग रहे थे, १७ 
मामले सरक्षरा की अवधि बढाने की माँग करने वाले उद्योगों के थे प्रौर १ कीमत 
सम्बन्धी मामलो का धा। कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सभी नये 
मामलो में सरक्ष रा देना स्वीकार कर लिया और १३ पुराने मामलो में सरक्षण की 
अवधि बढाने को सहमत हो गई । सरक्षण पाने वाले नये उद्योगों में श्रोटोमोबाइल 
के कुछ भाग बनाने वाले उद्योग थे, जैसे---ओटोमोबाइल लोक स्थ्रिग, ओटोमोबाइल 
स्पारकिय प्लय व झ्ोटोमोवाइल हैड टायर इन्पलेटर्स । डाईस्टफ इण्डर्ट्री को भी जैसा 
कि कमीशन. से कहा था. सरकार ने सन्‌ १९६४ के झन्‍्त तक सर्प, देला, स्वीकाए. 
किया । 

सन्‌ १६५४-५६ मे देरिफ कमीशन ने कुल २०२ इन्बवायरियाँ सचालित की, 
जिनमे से २ कोमत सम्बन्धी देस्ववायरिया थी । हे इन्क्वायरियाँ पहली बार सरक्षण 
मागने वाले उद्योगो से और शेष सरक्षम की अवधि बढवाने के इच्छुक उद्योगों से 
सम्बन्धित थी । नये ३ मामलो में दो ओटोमोबाइल पार्टंस बनाने वाले उद्योग ही 
थे, जिन्हें क्रमश: सन्‌ १६५६ व १६६० तक सरक्षण स्वीकार किया गया । तीसरा 
मामला! इन्जीनियरस स्टील फाइल्स इण्डस्ट्री का था, जिसे कमीशन की सिफारिशों पर 
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सन्‌ १६५६ के ग्रन्त तक सरक्षणा दिया ग्रया । पुराने १७ मामलों मे से ६ के लिये 
सरक्षण की भ्रवधि बढ़ा दी गई । 

सन्‌ १६५६-५७ में, वमीशन ने ६ ट॑ रिफ इन्ववायरियाँ और ४ मूल्य इन्ववायरियाँ 
की । २ टैरिफ इन्ववायरिया उन उद्योगो से सम्बन्धित थी जिन्होंने पहली वार सरक्षण 
माँगा था भ्ौर शेप श्रवधि बढवाने के इच्छुक उद्योगों की थी । नये प्रार्थनापत्र वँल- 
शियम कारबाइड झौर प्राइसोनिग्राजिड उद्योगो से प्राप्त हुए थे। टरिफ कमीशन 
रिपोर्ट पर सरकार ते कैलशियम कारबाइड उद्योग षो ३१ दिसम्बर सन्‌ १६५८ तक 
सरक्षण देना स्वीकार कर लिया, किन्तु जैसा कि कमीशन ते सिफारिश वी भी, आइ- 
सोमिप्राजिड उद्याग को सरक्षण देना मना कर दिया, क्योंकि इससे एक जीवन रक्षण 
डुग की कीमत के बढने का भ्रदेशा था । 


५ सन्‌ १६५७-५८ से कमीशन ने २२ टैरिफ इन्कवायरियाँ ओर ९ मूल्य 
इन्क्वायदी सचालित की । सभी टौरिफ इन्क्वायरियाँ सरक्षण की अवधि बढाने वाले 
उद्योगों से सम्बन्धित थी । 


सन्‌ १६५६-६० मे प्रशुल्क प्रायोग ने सरक्षण को जारी रखने से सम्बन्धित , 
१४ प्रशुल्क जाँच-पडतालें दया हे मुख्य मूल्य सम्बन्धी जाँच पडताले की थी । निर्म्ना[ 
उद्योगों के सम्बन्ध मे प्राशुल्किक जाँच पडतालें (प&ि ९74 प्र789) की गई 
ची.--9980, 0ए070त णा०ण7९, 80638 ए़]0९8, 78009706 80/0ए७, 
00009 270 गक्काए एशगाए, #४०0॥709]6 ॥6 शाह, हका0 
छत 000 86058, 0१658] [0९] वच्ञ[ाएढवा08 ९९ णए०767॥, 9]88908 
(97070) 0गा96९०॥5:१७ ए०परेवाएहु ए0छ0९/ ध्यते 09ए४॥४०॥७), 
707र्न९007008. 0669)8,.. #पर/0ण00]6. ग्रकपते 0६70. 40॥8॥0798/ 
ककिज्ा0006 8067698, 08]6 प्रण ]६00.8.6 कछा0 ४07 &७88९7]0]3 « 
इनमे से प्रथम १० उद्योगो के सम्बन्ध मे कमीशन की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार 
कर लिया है । तदनुसार इनमे से प्रथम ६ उद्योगो को जनवरी सन्‌ १९६० से सरक्षण 
मिलना बन्द हो गया है, २ उद्योगो को सरक्षण क्रमश, ३ और ४ वर्ष के लिय बढा 
दिया गया है, नवें उद्योग को बटनो के सम्बन्ध भे सरक्षणा बन्द कर दिया गया है, जबकि 
पाउडर के लिए वह सन्‌ १६६२ तक जारी रहेगा । दसव उद्योग के अन्तगंत भी कुछ 
भदों को सरक्षण देना बन्द कर दिया गया है और बुद्ध तीन वर्ष तक के लिए बढा 
दिया गया। मूल्य सम्बन्धी जाँच पडतालें (/7708 700 णा77९४) सूत, कागज और 
चौनी से सम्बन्धित थी। 


दैरिक कमोशन के कार्य को द्रालोचना 

जैसा कि निम्न तालिका से प्रकूट होता है, कमीशन ने सत्‌ १६५२-५८ की 
प्रवधि में सरक्षण की मांग पहली बार करने वाले १४ प्रस्तावों के सम्बन्ध में इल्ववायरी 
की थी, जिनमें से ६ तो प्रोटोमोबाइल इडस्ट्री या ओटोमोबाइल पार्टस बनाने वाले 
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उद्योगों से सम्बन्धित थी, ४ नये प्रार्थना पत्र, जो कि उनी 24 पलब्स गुड्स 
और डाइसोनिआजिड उद्योगो से सम्बन्धित थे, इस झाधघार पर अस्वीकृत कर दिये 
गये कि विद्यमान ड्यूटी ही पर्याप्त थी और इसे बढाने से देशी बरतुओ की कीमतो 
के बढने की आझका थी । सरक्षर पाने वाले नये उद्योगो मे वाल ब्रियरिज, ट्रांस- 
फारमस, टिटेम्ियम डायोव्साइड, डाइस्टफ, इजीनियम स्टील फाइल्‍सस और कैलशियम 
कारबा”्ड है । सन्‌ (६५४७-५८ में किसी नये उद्योम से सरक्षणा की साग नहीं श्राई। 
सम्भवतः विदेशी विनिमय के अ्रभाव के कारण झ्रायातो पर जो प्रतिबन्ध रहे उनसे 
हमारे नये उद्योगा को अप्रत्यक्ष सरक्षण प्राप्त हो गया था, जिसमे उन्होंने सरक्षण 
की माँग पर बहुत ध्यात तही दिया । 


अशुहक आयोग का कार्ये १४५२-५८ 
किलर जज कम 22239 40042 2:22 29222 50/00/02४2 टीन 
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विद्यमान उद्योगो को सरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध मे कुल ७१ इत्ववायरियाँ 
की गई । यह अधिक सख्या इस कारण थी कि कमोशन ने केवल श्रल्प अवधियों के 
लिये ही सरक्षण दिया था, जिससे उन्हे बढवाने की भ्रावश्यकता झुदय हुई। सरक्षित 
उद्योगो की सूची से, जो कि आगे दी गई है, यह प्रगट होगा कि केवलू चार उद्योगों 
को ही ३१ दिसम्बर सन्‌ १६६० तक, १ उद्योग को सन्‌ १६६१ तक तथा कुछ उद्योगों 
को झनिदिष्ट काल तक सरक्षण दिया गया था । 

प्रारम्भ मे प्रत्प अवधि के लिये ही सरक्षण देने के कुछ निष्चचित गुण दोष 
है । धल्पकालीन सरक्षण का लाभ यह है कि कमीशन को समय-समय पर सरक्षित 
उद्योग की प्रगति का सूल्याकत करने का अवसर सिलता है, जिसके फलस्वरूप वह 
उद्योग को किस्म सुधारने तथा गरूल्य घटाने के लिये प्रेरित कर सकता है। इसके 
प्रतिरिक्त उद्योग असामाजिक कारयवाहियों मे भाग लेने से हिचकिचाते है, क्योकि 
भविष्य में उन्हे सरक्षण जारी न रखे जाने का भय रहता हैं। इसके विपरीत, 
अल्पकालीव सरक्षर उद्योगपतियों को नये उद्योगों मे विनियोग करने के लिये प्रोत्सा- 
हित नही करता । ऐसी परिस्थितियों मे, सरक्षर से देशी माल का उत्पादन बढ़ने के 
बजाय उपभोक्ताध्ो का ध्ोषण हो सकता है, क्योंकि उन्हें प्रावतत-वस्तुओं के लिये 


६ 
हैः 
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प्रधिक मूल्य देने पडा करगे। अत टैरिफ वर्मीचत को सावधानी ये अत्पदालीन 
सरक्षण के प रणामा वा विस्तृत परीक्षण करना चाहिये। इस सम्बंध में फिखित 
कमीशन ( १६४६ ५० ) के निम्न कथन का थाभ सहित उालख क्या जा सकता 
है--- आधुतिक वर्षों म +रसण के प्रभाव का नियत करन बादी सबसे मुख्य बात 
झ्राष अब घ के लिय सरक्षण देता है. इसम सरक्षित उद्रोग अश्पनी मन्नीन ग्रादिकां 
प्रतिस्थापन एवं ग्राधुनिवीकरणा करन वी दिशा में बट निरूसाहित हय है । 

सर ६ त उद्योग की सूचा से यह भी मालूम होगा वि सरक्षित उद्योगों को 
चार बर्गो मं घाटा गया ह--पूंजा सामान वाल उद्योग ( सस्या ८ ) उपभोवता माल 
वाले उद्योग (३) श्रौद्योगिव वच्चे माल बाला बम (१६) और यातायात वग (७) । 
इस प्र र ११ माच सन्‌ १६५८ वो लगभग ३७ उद्योगा को सरक्षण प्राम थां। 

दर के औौद्य गिक विकास मे सरक्षण का जो महत्त्व रहा है उप उन उच्चागो 
वी सूची के विस्लेपए से जाना जा सकता है छो कि गत वर्षों में सरक्षण स मुक्त वी 
गई है। 

विभिन्न उद्यागा को सरक्षण का लाभ २ से १ वष तक मिला है। आधकारा 
दशाझ्रो मे सरक्षण की प्रवधि ६ बंप रही है । युद्ध-वूव सरक्षण पान बाते उद्योग 
सरभण के प्रतगत युद्धोत्तर सरक्षण पाने वाल उद्यागा की तुत॒मा मं अधिक समय 
तक रह । जविन यह नहीं समझता च्राहिय कि जिन उद्यागा से सरक्षण हटा लिया 
गया है वे विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने लायक बन गये है। प्रभेक दशाग्रो मे 
तो सरक्षणा मक ड्यूटी का स्थान रवयू ड्यूटी ने ले लिया है । 


तालिका 
सरक्षित उद्योगों की तुघी---३१-०३-६ ६५४८ 


ना, 





क्रम सरक्षण स्वीकार सरक्षण समाप्त 
उद्योग का नाम 
सख्या करने की तिथि होने की तिथि 
(१) पूंजी वस्तुप 
१ बाल विर्यरिंग १०-१-०१६५३ ३१०१२०१६६० 
२ काटन ब हेयर बल्टिग्ज १२-४-१६४८ र२१-१२-१६५६ 
३. सूती वस्त्र मिल मशीनरी १७-१२ १६४६ ३१-१२-१६६० 
४ इर्लक्ट्रिक मोटस १ -४-१६४८ ३१-१३-१६५८ 
५ इजीनियस स्टाल है ल्स १६५५-५६ ३१-०१२-१६४६& 
६ गझ्ीडग छील्स १०-४-१६४७ २१-१२-१६५६ 
७ भश्ीन स्क्रूज १-१३-१६५१ ३१-१२-१६९४६ 
८. पावर एण्ड डिस्टी ट्रा सफारमस ३०-०४-१६९५३ ३१-०६२-६६६० 





क्रम सरक्षण स्वीकार 
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सरक्षणस समाप्त 





संज्गा उद्योग का नाम करने की तिथि. होने की तिथि 
हि (२) उपभोग बस्तुयें 
६ बदन (प्लास्टिक) १३-१-१६५१ ३१-१२-१६५६ 
१० कोका पाउडर और चाकलेट १-२-१६४७  ३१-१२-१६५८ 
११ दियासलाई श्ध्र्८ अनिदिष्ट 
(३) ब्रौद्योगिक कच्चा माल फ्रौर उपभोग्य वस्तुयें 
१२ प्रल्यूमीतियम १५-५-१ ६४८ ३१-१२-१६५८ 
१३ एन्टीमोनी २२-३-१६४० ३१-१२-१६५८ 
१४ बायक्रोमेट २१-१२ १६४६ ३१-०१२-१६५८ 
१५ कैलशियम कारबाइड १६५६-५७ ३१-१२-०१६५८ 
१६ कैलशियम लेक्टेट ३२०८-०१६५० ३१-१२-१६६० 
१७ वास्टिक सोडा व ब्लीचिंग पाउडर २८-१-०१६५५  ३१- २-१५४५५ 
१८ डाइस्टफ २-२-१६५५ ३१-१२-१६६४ 
2१६ हाइड्राक्षविनोत २८-७-१६५१५ ३१-१२-१६५६ 
२० नान फैरस शैंटल ११५ ६-१६४८ ३१-१२-१६५६ 
२१ अलेयिक एव स्टियरिक एसिड ४०६-१ ६४५ ३१-१२-१६५६ 
२२ प्लास्टिक ७-१०१६५० ३१-१२-१६४६ 
२३ प्लाइबुड टीचर्स्टंस १२-४-१६४५ ३१-१२-१६६० 
२४ सैरीकल्चर श्श्डेड ३१-१२-१६४५८ 
२४ कृत्रिम रेशम १६३४ ३१-१३-१६५८ 
२६ सँगो १६-६-१६५० ३१-१२-१६५८ 
२७ शीट ग्लास २५-२-०१६५० ३१-१२-१६६० 
२८ सोडा एश २२--१६५० ३१-१२-१६४५८ 
२६ ट्टिनियम डायोक्‍्साइड ६-१२-१६५३ ३१-१२-१६६१ 
३० चुड स्क्र, ब३२-०३-१६४७  २१-१२-१६६० 
(४) यातायात उद्योग 
३१ झोरोमोबाइल्म १६५४ ३१-१२- १६६७ 
३१ ओटोमोबाइल हैन्ड टायर इन्फ्लेट्स १४-२-१६५५ ३१-१२-१६६० 
३३ झोटोमोबाइल लीफ स्प्रिग ६-१०-१६४५४ ३१-१२-१६५६ 
३४ ओटोमोबाइल स्पार्गशग प्लग +२२-१-१६५५ ३१-१२-१६६० 
३५ बापसकिल +०* २२-३-१६४७  ३१-१२-१६६० 
३६ डीजल फ़्यूल इ जैक्सन इव्व्पसेन्ट १६४५-५६ ३१-१२-१६६० 
३७ पिस्टन असेम्बली ४४४. १६५६-५६ रे१-६२० १६४६ 
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टैरिफ कमीशन को चाहिय कि उद्योगो की प्रगति पर निगाह रछे, वयोकि 
इनक्षा समाण के प्रति जिसने इसके विकास की जायत वहन दी ह बडा दागित्त्व है । 
टैरिफ कमीशन इनको अपनी वस्तग्रा का मात्रा तथा किस्म के सुधारन मे सहायता दे 
सकता है ) उह विदेशी फर्मों स जो व वैसी ही वस्तुप वदाती # लागत विइलपण 
दिलाय जा सकत ह जिसस उत्तफा अपने लागत व्यय कम करने की प्र रणा मिले। 
इन उद्यागों को झसामाजिक ज्ियाओों म भाग लने से भो रोकना चाहिये। इसवा इन 
उद्योगो स॒ निकट सम्पक उद्योगो वा जिय लाभदायक एिद्धि ह गा। ज्तता को भा यह 
पता पड़ सकगीं कि जिन उद्योगा के विकास क लिए उसने त्याग क्या था उनकी श्रव 
बया दद्या है। इस हतु टरिफ कमाशन को इन उद्योगा ग सर्म्बान्धत  वरण समय 
समय पर प्रत्राशित कराते रहना चाहिय । 


सरक्षण का भविष्य-- 

निस्‍्स'देह यह झ्राइवय की बात है कि भारत सरकार की झ्रौद्योगिक नीति सम्‌ 
१६५६ की धोषणा मे दश के श्रौद्योगिक विकास्त मे सरक्षण की जो महान भूमिका 
है उसकी कोई चर्चा नहीं का गई है। सम्‌ १६४८ की भ्ौयो)गक घोषणा म भारत 
सरकार की सरक्षण नीति की चर्चा निम्न शब्दों म की गई था-- देश की प्रशुर् 
नीति का सचांलन इस प्रकार किया जायगा कि प्रनुचित विदेश प्रात्तस्पर्धा की रा 
थाम ही और भारतीय साधनों का उपभोक्ता पर गझ्रनचित भार डाले बिना अधिक से 
अधिक उपयोग किया ज्ञा सके । प्रथम पच॒ पीय योजना मे केवल इतना कहा गया था 
कि टैरिफ कमीटान द्वारा विचार करने के बाद उन उद्योगों को जिनमे पूजी का भारी 
बिनियोग होगा तथा नई टेकनीक प्रयुक्त होगी पहले से ही सरक्षण का भरोसा दिया 
जायगा । द्वितीय पत्र वर्षीय योजना म भी सरक्षण क महत्त्व पर कम ध्यान दिया 
गया है । 

लेक्नि नियोजित श्रथ व्यवस्था प्रशुल्व नाति को कई प्रकार से प्रभावित करती 
है जिससे सरक्षण का नियोजित अथ व्यवस्था स्पष्ट सम्व थे होने का पता चेजता 
है । प्रशुल्क नीति पर नियोजित अथ व्यवस्था के निम्न प्रभाव पड़ते है-- 

(१) उद्योगा के विकास क लिय पच वर्षीय योजनाम्रो मे प्राथमिकताओो का 
जो क्रम पर्घारित क्या गया है उसमे प्रशुहक अ्धिका रियो को भ्रपनी चीति का निर्माण 
करने में सहायता मिलती है । 

(२) नियोजन के अन्तगत जिस सीमा तक ओ्ौद्योगिक विनियोग कम आ्राथिक 
लाम वाले उद्योगो से हृटकर अधिक झ्रायिक लाभ थाय उद्योगा मे लगते है उस सामा 
तक समाज धर सरक्षर से पड़ने वाले भार मे कमी झा जाती है) 

(३) प्रशल्क आरेग को यह भी ध्यात में रखता चाहिय कि चूंकि नियोजन 
से विकेन्द्रीयक्ररण और प्रादेजिक विकास क्रा प्रोत्साहन मिलता है इसलिय भी सरक्षस 
कु समाज पर भार कम हो जाग है। 
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(४) चू कि देश ने राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप मं समाजवादी समाज की रचना स्वीकार 
कर ली है, इसलिए सरकार के ऊपर आधारभूत एवं 'वुस्जी'--उद्योगो के विकास की 
दायित्त्व विशेष रुप से श्रा पडा है। अतः इस सीमा तक निर्भर उद्योगों को दी जाने 
वाली सहायता में स्वत, कमी होकर जनता के ऊपर सरक्षण का भार कम हो 
जायगा । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरक्षण क प्रदन को झौद्योगिक विकास को 
योजना भें एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिये। इसमे कोई सदेह नहीं है कि 
प्रशुल्क नीति श्रद्योगिक विकास कय एकमात्र साधन नहीं है, लेकिन प्राय सरकार द्वारा 
आऔद्योगिक विकास की हृप्टि से इस पर अत्यविक तिर्भरता रखी गई है । जैसा वि 
१६४६०५० के प्रशुल्क आयोग (0909) ()07070850))) की रिपोर्ट मे कहा गया 
था, उद्यागों के सरक्षण के प्रइ्म को श्राथिक विकास वी योजना से स्पष्ट रूप में सम्ब- 
स्थित कर देना चाहिए, प्न्यथा सरक्षण का भार असमान रूप मे वितरित होगा और 
उद्योगों के विकास मे समस्वय नहीं हो पायेगा । केवल सरक्षणात्मक करो के लगाने से 
ही पूर्ण औद्योगिक विकास नही हो सकेगा । 


टैरिफ बमीशन को चाहिये कि सरक्षत उद्योगों की प्रगति का विस्तार से 
(विश्लेषण एवं अध्ययत करे । जो उद्योग संरक्षण पाने के लिये बडा प्रयत्व करते है 
और सरक्षण मिल जाने पर बस्तु-स्थितत से लापरवाह हो जाते है उन पर कमीशन 
को विशेष कार्यवाही करती चाहिय । यद्यपि शिशु उद्योगों के सरक्षण की समस्या 
देश के श्राथिक विकास की दृष्टि स॒ अ्रद्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथापि सरक्षण घारी रखनत 
के लिए इने पर यह प्रतिबन्ध लगाता उचित होगा कि उनक उत्पादन की किस्म' एव 
मात्रा मे बर/बर सुधार होता जाता चाहिए। उपभोक्ताम्रों से यह श्राशा नहीं की 
जा मकती कि व अठाथिक उद्योगों के ।वकास का भार उठाय । एसा वे तभी कर 


सकते है जबकि उन्हे निकट भत्रिष्य मं उनके अपने ही पैरो पर खड़ होने की सभायता 
प्रतीत हो । 


विदेशों में प्रशुल्क सम्बन्धी कार्य प्रणाली, नियमों एवं संस्थाओं वा प्रध्ययन, 
प्रशुल्क नीति के ग्रन्तगंत समाज के विभिन्‍न वर्गा पर पडने वाले प्रभावों का विवेचन, 
विश्लेषण एवं ग्रध्ययन करना भी कमीशन का एह उचित कतव्य है। कमीशन को 
चाहिये कि जनता के लाभाथ इन निष्कर्षों का प्रकाशित करता रहे । इन अध्ययना 
से कमीशन को भी इस बांत की जानकारी हा सकेगी कि प्रशुल्क नीति म॑ कौन कौन 
सी दुर्बलवाय है और इयमे क्या उचित पहरवर्तत फिये जा सकते है। 


अत. यह ठीक ही कहा गया है कि “अशुल्क सरक्षण और मूल्य नियन्त्रण की 
सुविचारित एवं सुसवालित नीतिया श्रौद्योगिक -िस्तार एवं स्थावित््व के काय से 
महत्वपूरं साधन हो सकती है। प्रयुल्क सरक्षण के कारण ही भारत के उद्योगो को 
विद्यमान दशा प्रात हुई है भर जैसे-जैसे दियोजित आ्रापार पर त्रौद्योगिक्र विकास 


२०६ | 


की प्रयति होती जायेगी वैसे-वैमे टैरिफ कमीशन के कत्॑यो की सीमा और महत्व मे 
वृद्धि होती जायगी | 


भारत मे बतंमात बाशिज्यिक नीति 


आज सबतपे बडी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी व्यापारिक व वासिि- 
ज्यिक नीति का स्वरूप ऐसा हो जो देश के नियोजन में सक्रिय रूपए से गहयाग दे सके । 
ढ्वितीय ब तृतीय योजना झवधि में हमे श्रधिक मशीनरी, उपकरण, धातु्ये, कपास तथा 
शसायनिक पदार्थों का आयान करना पडगा | प्रथम याजना की ग्रपेक्षा हम कम 
मात्रा में खाद्यान्न, चीनी, कागज आदि का निर्यात करगे। हमारी श्रायात नीति के 
प्रन्तगंत प्रत्मेक वस्तु का कोदा निश्चित है, न बेवल आन्तरिक उपयोग के लिये वस्तु 
की आवश्यवता के झ्राधार पर बरन्‌ इस वात पर भी कि यह आावश्यक्षता प्रूर्णत 
ग्रथवा श्रम देश के उत्पादन से ही पूरी हो सकती है, प्रथवा नहीं | सामात्य नियम 
यह है कि यदि भारत विसी वस्तु के सम्बन्ध में कुल मांग को पूरा करने में समथ्थं है, 
तो बह प्रशुल्क कर ६६% या १००९ तक बढा दिया गया है, और यदि पअ्रगुक 
भारतीय उद्योग कंबल प्रशत, ही माग्र को पूरी कर सकता है तो वहा श्रायात कोटा 
मिर्धारित किया गया है। यदि उद्योग को श्रधिक सरक्षण की प्रा श्यकता है, तो व 
प्रशुल्त झ्रायोग से प्राथना कर सकता है | ऐसी योजना के भ्रन्तर्गत कुछ उद्योगों मं 
प्रपन पैरो प९ खडे होने की शक्ति श्रागई है। उदाहरण्स के लिये, हमारा साईकिल 
उद्योग प्राज ६ ६ लाख साइकिल प्रतिवर्ष वनाता ह, जबकि सन्‌ १६५१ में वेबल १ 
लाख साइकिलो का तिर्मासय होता था। 


ग्राज हमारे निर्यात्‌ का स्वरूप भी बदल गया है। हम केवल कच्चा माल 
ही नही, बरन्‌ निर्मित ब अरद्ध॑ंनिर्भित पदार्थ भी निर्यात करने लगे ह। श्रत भविष्य 
में हमे दुनियाँ के प्रन्य श्रौद्योगिक राष्ट्रों (विशेषतः जापान, चीन, ग्रृ० के० आदि) 
से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़गा। इसी हतु निर्याव प्रोत्साहत परिषदो 
(5४9०५ ?70770007 (70४॥0/8) की स्थापता की गई। साखन-बअतिप्ृतियो 
का चलन किया जा रहा है । द्विपक्षीय व्यापारिक समभौते किये जा रहे है। जिन 
देशो में व्यापार राज्य के हाथा मे है, उनके साथ अधिक अनुकूल झार्तों पर व्यापार 
करने के लिये राजकीय व्यापार निगम (50&66 '"0ाए (707907%0909) की 
स्थायना की गई है । हमारे विदश-स्थित व्यापार दूतावास भी इस दक्षा में ग्रयलशीस 
है तथा राष्ट्रीय उद्योगो को प्रोत्साहित कर रह है। 

हमारी मावी वाश्िज्यिक सीति के निम्त लक्ष्य होने चर्वहये-- 

(7) द्वितीय व तृतीय योजनामों में ओद्योगीकरणा, उत्पादन व उपभोग के 

लक्ष्य पुरे होने चाहिये । 
(7) निर्यात का रतर ऊँचा रहता चाहिय । 


! र्‌ग्ल 


(था) व्यापार-सतुलन का घाटा उपलब्ध विनिमय-श्लोतो से बहुत अधिक नहीं 


होना चाहिये । 

(0४) आयात्तर्ननर्यात के उद्दश्यो व योजना के उदंब्यो मे एकरूपता रहनी 
चाहिये 

(ए) अन्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बार-बार द्वट्वे नहीं 
चाहिय । 


व्यापार एव प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते 
((९प्रशन्ना 6 हरश्शाशा। 9 पस्बव8 चावे 78न्‍्वरिं5) 

अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के चार्टर को द्वितीय घारा के उद्देश्य (कि सदस्यगण 
आयात निर्यात करो तथा व्यापारिक प्रतिबन्धों को न्यूनतम करेगे) को सम्मुख रख कर 
विभिन्न सदस्य देशो ने सन्‌ १६४७ गे ही एक सम्मेलन किया और उसके जो निशांय हुये 
उनका समावेद्द जी० ए० टी० टी० मे कर लिया गया। यह समभौता १ जनवरी 
सन्‌ १६४७ स व्यवहार में लाया गया । इस समभौते म यह मिदचय किया गया 
कि यदि एक देश किसी दूसरे देश को प्राशुल्किक करो म कुछ छूट देता है, तो उथे यह्‌ 
कूट अन्य सदस्य देशो को भी देवी पड़गी। श्र्यात्‌ सदस्य देश किसी भी देश के साथ 
पक्षपात-पूर्णा व्यवहार नदों कर सकते । 

इस समभौले के अनुसार निम्न लक्ष्य सामने रखे गये-- 
जी० एु० टी० टी० के लक्ष्य-- 

(१) विश्व के विभिन्न देशो मे पारस्परिक भेद-भाव को हृदाकर मिन्नता की 
भावना पैदा करना । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न-भिन्न देशों हारा श्रायातों पर लगे हुये करो 
को हूटवा कर व्यापार की उन्नति करना । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिये सभी सम्भव नियमों को बनाना । 

प्रिपरेटरी कमेटी के १८ सदस्यों के अतिरिक्त वाकिस्तान, बर्मा लका, सीरिया 
और दक्षिणी रोडेडिया ने भी समभौते मे भाग लिण्ण । बाद मे कुल सदस्यों बी सख्या 
३६ हो गई। इसके अनुसार भिन्न भिन्न देशा के बीच १२६ हिपक्षीय व्यापारिक 
समभौते हुय और सभा सदस्थो ने अपने प्रशुल्क मे ।भन्न भिन्न प्रतिशत मे कमी की है । 
भ्रेट ज़िटेन, सयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका व अन्य देशो न अपने प्राशुल्किक दरा मे इतनी कमी 
की कि अन्त मे वे निम्ततम सीमा तक पहुंच मई । इन समभौतो ने यह सिद्ध कर 
दिया कि सभी दश्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी वृद्धि के पक्ष मे है। 

सन्‌ १६४६ से, दूसरी कान्फ्रेत्स एनेकी (फ्रास) में हुई, जिसम निम्नलिखित 
नये देशो ने भी भाग लिया --- 

डेल्माके, यूतान, फ़्निलैण्ड, स्वीडन, इटली, हैटी, साइबेरिया, निकाराशुए, 
डोक्ोेमियम रिपवलिव', टरूपयय । इन नये सदस्यों को समभाते मे सम्मिलित बरने 


रे 
मु 


श्ब्ष 


के लिये एक प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किये गये और २० मई सन्‌ १६४० से यह * 
किया गया । भारत ले इन दोता सम्मेलनों में भाग कर विभिन्न देशो मे व्यापा 
समभौते किय और उनके झ्नुमार रियायते दो और त्राप्त को 

तपस्चात्‌ अप्रल सन्‌ १६५१ म टोरके (इमलेड) में तृत्तीय सम्मेलन हक्ला १ ६ 
२८ देशो दे भाग लिया था और १२७ हिंपक्षीय समभौते हुये। भारत ने भी 
सम्मेलन मे भाग लिया। पुराने देशों के अतिरिक्त ६ नये देश भी इस सम्मेलः 
सम्मिलित हे । पुरान समभौतों जिनेवा ग्रोर एनेकी) की अवधि वढा कर सन्‌ १६ 
तक कर दी गई । बुछ पुरानी रियायतें वापस कर ली गई तथा कुछ नवीन रिया 
के विषय में समभोते हुय । 
भारत झौर जी० एु० टी० टी ०-- 

जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत भारत को भ्रशुल्क सम्बन्धी जो रियायत्त 
है उनकी भारतीय प्रशुल्क मण्डल ने पूण रूप से जाँच कर ली है । इस मण्डल के अनु 
यह निद्दिचत रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उन रियायतो का भारत के व्य 
प्र क्या प्रभाव पड़ेगा ?े मण्डल ने इतना अवश्य निश्चय के साथ कह दिया है 
झल्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सघ (], व. () ) वा भरविध्य जब तक स्पष्ट ज्ञात न हो ६ 
भारत को जी० ए० टी० टी० के विरुद्ध न जाना चाहिये । प्रशुल्क मण्डल ने यह 
कहा है कि प्रत्येक व्यवहार मे भारत निम्नलिखित सिद्धान्तो का ध्यात रखे .--- 

(१) निम्नलिखत वस्तुमा १९ रिवायत पाने की चैष्टा करनी चाहिये ,-- 

(प्र) कच्चे माल की ग्रपेक्षा निर्मित माल-पर, 

(प्रा] उन वस्तुओं १र जो विश्व की वैसी ही वस्तुओ से प्रतिदन्धिता क 

(इ) इन वस्तुझ्मा के सम्बन्ध मं जो विश्व मे उनकी स्थानापन्न बस्लु 
प्रतिदृवन्द्रिता करे। 

(२) निम्नलिखित वस्नुझा पर ही र्थियत देनी चाहिय +-- 

(झ) उत्पादक माल | 
(व) झन्य मं रीनरी तथा साजसामान । 
(स॒) प्रमुख कच्चा माल । 

प्रशुल्क मण्डल ने निस्‍्तलिखित सुकाव और दिय -- 

(१) व्यापारिक समझौते करते समय भारत का इस बात की ध्यान र 
चाहिये कि कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगो की उन्नति परमावस्यक हे | अर 
उनके विधथ में अधिक से अधिक रियायते पाने छा प्रयत्त करना चाहिये । 

(२) जिन वस्लुतओ के सम्बन्ध मे व्यापारिक समझौता (जी० एु० टी० ही 
झलगत) हुआ था, उतके प्रात व निवात प्र विशेष तितह रवती चाहे ये 
प्रति ६ माह के पश्व व्‌ उदो सन्दल्यित जाके भी छापने चादिय। 


[२०६ 


भारत को जी० ए० टी० टी० के अन्तगत निम्नलिखित ब्तुश्रों पर कर की 


छूट मिली--सूती कपड़ा, चमडा, तारियल की चटाइयाँ, मसाले, जूंढ था सामान, 
अश्रक, कालीन काजू आदि | भारत ने निम्न देशो के साथ इसी समभौते के प्रनुसार 
व्यापारिक सन्धियाँ की है--चीन, कनाडा, स० रा० अमेरिका जेकोल्लोवा्िया, 
लेवनान, सीरिया, क्यूबा, न्यूजीलैण्ड, इटली, स्वीडन, फिनलैण्ड, डेन्माक इत्यादि । 


भारत मे निम्न लखित वस्तुओं के आयात पर इसी समझौते के प्रनुसार छूट 


मिली है। ताबा, पैट्रोल, रागा अग्गर, पत्थर शक्कर बनाने की मशीन, ट्रैक्टर, तेल 
पेरने की मशीन हल, मोटर हवाई जहाज, चावल, घडियाँ आदि । 


भारत को जी० ए० टी० टी० के सदस्य बनने से काफी लाभ प्राप्त हुप्रा है 


झौर भविष्य में श्रधिक लाभ मिलने की आ्राशा है । 


की । 
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अध्याय २१ 


करारोंपण एवं उद्योग 


( [9ड्रशाणा भा [00579 ) 


प्रारस्भिक-- 


किसी अर» विकसित देश की सरकार द्वारा औद्योगीकरण के कार्यक्रम को 
पूरा करने के लिए भपनाएं गय झभाथिक एवं वित्तीय साधनों मे प्राशुल्किक 
प्रेरणाओ्रों का एक महस्वपूर्ण स्थान होता है। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जो 
कि विकस में सहायक हो । इस प्रकार बी कर प्रण्याली के मुख्य उद्देश्य निम्बू_ 
होने चाहिए --(3) सावजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्टो के लिए पर्याप्द धन जुटाना, 
(॥) नये व पुराने दोनो ही उद्योगों से विनियोग की पृद्धि कराना (॥॥) हितीया- 
त्मक उद्योगों (9९८०० प्रा07५7८५) मे लग्रे हुए उत्पत्ति के विभिन्न 
साधनों की उत्पत्ति में वृद्धि करता, (॥9) आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
स्थिरता को कायम रखना, (५) भ्रनुत्पादक कार्यों मे सटूटे के व्यवहारों को 
निरत्साहित करना, झौर (9१) प्राइवेट सेक्टर को चालू एवं विनियोग॑ दोनों प्रकार की 
वस्तुओं के उत्पादन बढाने मे सहायता देना | ये उद्देश्य तब ही पूरे हो सकते हैं 
जबकि कर सम्बन्धी कानून वैज्ञानिक ढग पर बनाए जाये । इसके लिए पर्याप्त 
साख्यिकी नियोजन की झ्ावश्यकता पडती है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चाद्ु विशेषत 
अद्धेविकसित देशो मे औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोश से प्राशुल्किक 
प्रेरणाओं (78८9) 7020077८४) क्र महत्त्व बहुत घढ गया ॥ प्रस्तुत अध्याय 
में उद्योग और कर प्रणाली के सम्बन्ध की विस्तृत व्याख्या की गई है । 
कर प्रेरणाओं के रूप ( [७०८7३ ण॑ 65 0८57४८९७ )-- हर 
कर-प्रेरणाओ के अनेक रूप हो सकते है। कौन सी कर प्रेरणा दी जाय, 
इसका निश्चय कई बातो पर निभर होता है, जैसे कर सरघता म कर का स्थान, 
बजट-स्थिति, देश की आर्थिक परिस्थितियाँ आदि । कर-रियायत्तों से सरकारी 
आय पर प्रभाव तो पड़ता ही है, विकास योजनाये भी अग्रभावित नहीं रहती है। 
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कर-प्रे रखाझो से सरकारी आय मै होने वालो हाधि को तभी उचित ठहतया 
जा सकता है जबकि वह उत्पादक पूँछी को मात्रा में पर्याप्त वृद्धि ला सके । 
इसके अतिरिक्त कर-सरचना मे पर्याप्त लोच भी होनी चाहिए, ताकि बार-बार 
सशोधन करने कौ आवश्यकता न पड़े । बार-बार सशोधन करने से औद्योगिक 
विकास की गति पर बुरा प्रभाव पडता है । 

कर सम्बन्धी रियायतो का उद्देश्य विवियोग सम्बन्धी निर्शोयों को प्रभावित 
करना हो सकता है । इन रियायतो का सम्बन्ध लागत की मदों से हो सकता है, 
जैसे लाइसेन्स फीस, उत्पादन कर, सम्पत्ति कर। ऐसी दशा मे उत्पादेन व्यय कम 
हो जायेगे । यदि लाभ पर करो के सम्बन्ध में रियायत दी जाय, तो विनियोगी से 
आय अधिक होने लगेगी । यदि हानि को अगले वर्षो में दिखाने को छूट मिले, 
तो इसका प्रभाव नई संस्थाओं से सम्बन्धित जोखिम को कम करना होता है। 
यदि पुर्नावनियोजित लाभो पर श्राय कर न लिया जाय, तो ओ्रौद्योगिक विकास को 
बहुत प्रोत्साहन मिलता है । 

कर की दर (5 72६८) में कमी समान रूप से हो सकती है या विभिन्न 

>> उपक्रमों श्रथवा क्रियाओं के लिए विभिन्न मानाओ मे कौ जा सकती है उदाहरण 

के लिए, नो सस्थाये एक निदिष्ट सीमा से प्रधिक श्राय कमाती हैं उनको यह कमी 
नही की जाय अथवा पुनविनियोजित दाम के अनुपात की वृद्धि के साथ बढ़ा दो 
जाय। कर-श्राधार (४४ ७४४८) मे कभी का उद्देश्य निर्धारित वाद्धित 
व्ययो को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार का प्रोत्साहन निम्न ४ तरीकों से दिया 
जा सकता है --(झ) कुछ विनियोगो के लिए ह्वास की ऊँची दर स्वीकार करना, 
(ब) पुजीगत व्ययो के सम्बन्ध मे कुछ सीमा तक छूट देना, (स) विशेष विनियोगों 
को जल्दी ही अपलिखित कर देने की अनुमति देना, तथा (द) झनुसभान आदि के 
लिए चदे स्वीकृत करना 

कर सम्बन्धी प्रेरणाओ का उद्देश्य कभी-कभी भावी विनियोगकों को 
प्रभावित करने का भी होता है। उद्ाहरुण के लिए, जिन लोगों के पास बचत 
है उन्ह॑ औद्योगिक सस्थाओ मे विनियोग के लिए प्रेरित करके एक स्थानीय 
पूंजी बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के हेतु विशेष प्राशुल्किक उपाय किये 
गये है। लेकिन जो कर-प्रेरणाये ( ५४ १70८८४/0७८५) वितरित लाभों पर कर 
रियायतते देकर बाहरी विनियोगो को आकर्षित करने का उद्देश्य रघती हैं वे उन 
कर प्रेरणाओों के विपरीत है जिनके उद्देश्य लाभ के वितरण को अप्रोत्साहित 
करके पुनविनियोजत की वृद्धि करना है । किसी भी विशेष दशा मे कौन सी कर- 
अरणा उपयुक्त होगी, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। 

भर्दविकसित देशो भे कर प्रशान्री विदेशी विनियो। का घ्यात रखकर 
बनाई जाती है। अद्धंविकसित देशो में ओऔदोगीकरण की गति बढ़ते के हेतु 


रशर ] 


विदेशी पूँणी के ग्रागमन को प्रोत्याड्डित करने वे लिए प्राछुल्किक प्रेरणायें देना 
आवश्यक हो जाता है । यह देसा गया है कि जहाँ विदेशी व्रितियोजकः स्थानीय 
सहायक कम्पनियों के द्वारा कार्यश्रील होते है वहाँ कर सम्बन्धी रियायते अधिक 
ग्रसर दिसलाती है क्योकि सहायक्र कम्पनियों की आय एर विमियोजक वे बृह-देश 
मै प्राय कर नहीं लगता । यही वारसा है कि इस प्रकार कासयठन उच्नत देझ्षों 
में अधिक बनाया जाने लगा है | इससे धरेलूं करो स बचत हो जाती है । 

पैनल्टी कर तब सगाए जाते है जब कि सरवार की श्रौद्योगीकरण सम्बन्धी 
नीति के विएद्ध कार्य किया जाय | प्रिकत्पी ब्यवहारों के सम्बन्ध मर पैवल्टी कर 
लगाना झोर वसूल्र करना एक कठिन समस्या है, वयोकि एसे अधिकाश व्यवहार 
छिपा कर क्ये जाते है । 


भारत में कर-स रचना (पृ०७ 507प्रटृष्पराढ ॥0 एपरं७)--- 
भारत में वर्तमान कर-सरचवां विम्न घटकों पर झाशारित है --(॥) वह 


पच-बर्षीय खोजहाओो वी वित्त व्यवस्था के लिये अधिकतम कोयो वा सप्रह बरसे 
में सहायठा करती है । (॥) यहू विकास व्यय से उदय होने वाली ग्राय की वृद्धि 
मे सहायता देती है । (॥॥) आय झौर सम्पत्ति के वितरण की असमानता को द्भूप 
करमे मे उससे सहायता मिलती है। (9) यह वाछित उद्योगों में ही विनियोर- 
करने के लिए प्रोत्साहन देती है और (०) कर से वचन के सब अवसरा को समाप्त 
करता भी इसका उद्देश्य है। वास्तव म करारोपणा सरकार का एक प्रभावशाली 
साधन है, जिसवे द्वारा वह राष्ट्रीय प्रसाघनो को नियोजित प्रोजेक्टो में लगवा सकती 
है । किन्तु इस साधन का प्रयोग करने के लिए चतुरता ब सूभ-द्ूक वी ग्रावश्यक्ता 
प्रढती है । भारत सरकार न एक 'समन्बित कर ब्रणाली ( 47068/9०त 79% 
87४८7) ) अपनाई है, जिसने करारोपणा के दोत्र को विस्तृत करने के साथ-साथ 
गहरा भी क्या है, भ्र्थात्‌ नए कर लगाने के साथ-साथ पुराने करो की दरे भी बढाई गई 
है । यह सच्र है कि वित्रास को गति को तीज करने के लिए करों से झाय म वृद्धि 
होनी चाहिए, विन्तु इसके साथ ही करदान क्षमता को भी ध्यान म रखना 
जर्सी है। 
भारत में करा से कुल झाय राष्ट्रीय आ्राय की ७ या ८" है, जब कि यह 
प्रतिशत जापात म २३, इज्जलैण्ड मे ३२, आस्ट्रंलिया म २२ झौर लका में २० है। 
यदि करो की आय का प्रतिशत भारत मे इतना ही कम बना रहा, तो! विवास वी 
बड़ी-बड़ी योजनायें पूरी न हो सकेगी । यही मत कर डाच आयोग ने प्रगठ किया 
था ।# विन्तु अन्य देशो से कर-भार की तुलता करते समय यह बात ध्यान मे रखनी 
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चाहिए कि भारत में करदाताग्रो की प्रतिशत सरया अन्य प्रगतिशील देशो की अपेक्षा 
बहुत कम है । 

उद्योगों पर करारोपय से सरकार को काफी आय हो जात्ती है । एक 
अनुमान के अनुसार सन्‌ १६५८-५६ मे केन्द्र एव राज्यो की सरकारों को करो से 
होने वाली कुल झाय ( १,०५० करोड रु० ) मे से २३७ करोड र० की आय 
औद्योगिक क्षेत्र से ही प्राप्त हुई थी । औद्योगिक क्षेत्र पर कर भार बराबर बढ़ रहा 
है, किन्तु उसका अ्रधिकाश भाग उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है। इसका 
प्रमाण यह है कि कर बढने के साथ-साथ वस्तुओ के मृल्य भी बढ़ते जा रहे है । करो 
का उद्योगपतियों भ्रथवा उद्योगों के लाभ पर विशेष प्रभाव नही पडा है । 
संस्थागत करारोपणश ((१०79०४8१९ 8%७०कौ-- 

औद्योगिक उपक्रमो का करारोपए एक महत्त्व-पर्णा समस्या है। इस पर गत 
वर्षों मे बडी चर्चा हुई है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि सस्थागत उपक्रम (( 07906 
८॥६८१(४52७) देश के आौद्योगिक विकास से बडी महत्वपूर्ण भूमिका रखते है । 
अत करारोपण व्यवस्था ऐसी होती चाहिए जोकि इनको युप्रभावित न करे। नोचे 

>'सस्थागत उपक्षमों की करारोपण व्यवस्था के कुछ पहलुप्रो पर प्रकाश डाला 

गया है । 
कर-योग्य श्राप की गरशना-- 

आय कर अधिनियम के अनुसार जिस आय पर कर लगाया जाता है उसकी 
गणना इस प्रकार की जाती है कि कम्पनी को कई लाभ होते है। इसके अतिरिक्त, 
उन व्ययों की भी छूट दी जाती है जो कि कम्पनी प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यापार के 
सम्बन्ध मे करती है। नीचे कुछ प्रमुख कर सम्बन्धी रियायतो का उल्लेख किया 
गया है, जिनका उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास को ओत्साहित करना है --- 
(१) नई ग्रौद्योगिक सस्थाग्रो को ईँध्टे-छभक कक छत: छा ७ राक्त--डपक 
चुद ( एडलवाएपणप सिए.. पल्‍छ | देश के आगधक विकास को प्रोत्साहित 

करने घाज़ी ६ मुख्य कर-छुटे 
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नई औद्योगिक सस्थाओ को एक 68  “ई भौद्योगिक सस्थाओं को छूट । 
महत्वपूरों क्ूट दी गई है, जो यह है « कारपोरेश्वन टैक्स से छूट । 
कि जिस बर्ष मे उन्होंने व्यापार विकास सम्बन्धी छूट । 


ह्वास् सम्बन्धी छूट | 
अनुसधान व्यय की अनुमति । 


आरम्भ किया है उससे भ्रगले ५ वर्षों 
के लिये उसको ६% पूंजी के वराबर 
लाभ पर कोई आय कर या अर्विरिकत उम्पत्ति कर से सुक्ति। 

कफ: सुर व तर काका 02 उठ फ -,- मर 


कर नहीं लगेगा। इस छूट को प्राप्त बरने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त 
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सस्था भारत में ही कार्य करती हो तथा एक विद्यमान सस्था वा विभाजन करके 
निर्मित न हुई हो । 
(२) कारपोरेशन देक्स से छुट (सड८ए०४०॥ पिणा ए५क्तुण्प्कग प्रबड)-- 

कम्पनियाँ प्रपगे कोपो को झारत मे बुछ् प्राधारभूत उद्योगो मे विनियोग 
करने के लिए उत्साहित हो, इस हेतु यह श्रायोजन किया गया है कवि कम्पनियों को 
३१ जनवरी सन्‌ १६५२ के बाद स्थापित हुई क्सी भारतीय कम्पनी से प्राप्त होते 
वाले लाभाशो पर कारपोरेशन टैक्स ( कानूनी भाषा में सुपर टैबस--अ्रतिरिक्त कर ) 
नहीँ देना पडेगा, बशर्ते वह भारतीय कम्पनी कुछ निदिष्ट उद्योगों मे ही पूरंत्र या 
प्रशत सलग्त हो। इस समय निम्य उद्योग उक्त आशय के सिये निदिष्ठ किए गए 
हैं--कोयला, लोहा एवं स्परात, मोटर, स्थूल रसायन, प्टूल मशीनरी, शक्ति उत्पादन 
के लिए मशीनरी द साशन्यामात, कागज, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इछ्जन, रालिग स्टाक 
प्रादि। समम-समय पर इस सूची में भावश्यक्तामुसार बुद्धि भी कर दी जाती है। 
सत्‌ १६५७-५८ मे एक नई छूट बह दी गई कि किसी भारतीय सहायक फम्पनी से 
प्राप्त होते बाले लाभाप्न पर बिनियोक्ता कम्पनी भ्रथवा प्रधान कम्पनी (शग्रणंक्ष 
५०7ए४॥9) की १०% की दर से कारंपोरेशन टैक्स देना पडेगा, जब कि उसे श्रपनीई 
अन्य ग्राय पर २० या ३०% टैक्स देवा पडता है । 
(३) बिक्धस सम्धन्धी छूट ([[20५८)०७॥७०७४ रि०७४७८) -- 

मार्च सत्‌ १३५४ के पश्चात्‌ उद्योग में लगाई गई समस्त नई मशीनरी पर 
सन्‌ १६५४ से २५% लागत के बराबर विंकास सम्बन्धी छूट दी जा रही है । यह 
सूट घिसाईं कौ छूट के श्रलावा है। जहाजी कम्पनियों को विकास सम्बन्धी छूट 
४०% लागत के बरावर दी जाती है | जबकि घिसाई छूद का प्रभाव तो कर-दायित्व 
को स्थगित करना है, विकास सम्बन्धी छूट विनियोगक के लिये एक प्रत्यक्ष कर-छूट 
है, क्योकि भावी घिसाई छूट मालुम करने के उद्देश्य से उसे सम्पत्ति के अपलिखित 
मूल्य ( एए:८४६७० थै0फ़0 एशफ्6 ) की गराना में सम्मिलित नहीं किया जाता । 
घिसाई छूट एवं विकास सम्बन्धी छूट दोनों का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि 
कर-दाता श्रपलिखित करने की ग्रति फो तेज करने के लिए प्रोत्साहित होता हैं तथा 
रेवेत्यू से सम्पत्ति की पूर्ण लागत काटने के अलावा २५% श्रधिक छूट भी प्रास कर 
चैता है। 
(४) घिसाई सम्बन्धी छूट (06फ्राल्संब्र्तणा #[०७५॥०७)-- 

सेंट्रल बोर्ड श्राफ रेवेन्यू ले नई इमारतों, मशीनों व प्लान्ठों पर 'साधारण 
चिसाई' के रूप मे निश्चित दरो से छूट देने का आयोजन किया है। इस छूट के 
भ्रतिरिक्त घिसाई सम्बन्धी कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई, हैं जो सम्पत्तियो के क्रय 
एव व्यापार मे उनके प्रयोग को तिथि से ५ कर-थर्षों के भीतर आप्त की जा सकती 
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है, बाद मे नहीं । अतिरिक्त छूट सामान्य छूट के वराबर दी जाती है। कुछ विशेष 
प्रकार की मशीनों के लिए भी, जो कि ओवर टाइम काय॑ करती है, अतिरिक्त छूट 
देते की व्यवस्था है । यदि किसी वष के लाभ इतने पर्याप्त नहीं है कि उक्त दोनों 
ही प्रकार की छूटे दी जा सके, तो न्यूनता को असीमित अ्रवधि तक आगे ले जाया 
जा सकता है। इस सब छूटो का सामूहिक प्रभाव कर योग्य आय को, जिस पर कर 
की दर लागू की जाती है सीमित रखना है । 
(५) अनुसंधान व्यय को अनुमति (जफुल्यतीप्पाल ०घ सिट३०४३७९) क्‍ै00०७02८०)-- 

व्यापारिक सस्थाओं द्वारा बैज्ञानिक, साख्यिकीय एवं सामाजिक अनुसधानो 
वर, जो कि उनके व्यवसाय से सम्बन्ध रखते है, जो व्यय किया जाय, उसे पाच वर्षो 
में काटने की ग्नुमाति दी गई है । 
(६) सम्पत्ति फर से मुक्ति (8७९छाएध०णा #०७ ०४ ॥85)-- 

मई औद्योगिक सस्थाओ को समामेलन से ५ वर्षों के भीतर भ्रपनी वास्तविक 
कीमत पर सम्पत्ति कर देने से मुक्त रखा गया है। 

उक्त रियायतों के कारण भारत मे ओद्यौग्िक उपक्रमो पर कर-प्रभाव 
कुछ सीमा तब हलका हो गया है । ये रियायतें विदेशियो श्रौर विदेशी उपक्रमो को 

भा म्राप्त हैं। 

सामुहिरु करो का प्रभाव [[लंते०्९०० ४ई ९०००/७१० प8:४०५)-- 

भारत मे श्रौद्योगिक सामूहिंक उपक्रमों ((,०7907०८६ ९॥६7७/१६$2$ ) 
को अपने लाभों एवं सम्पत्ति यो पर निम्न कर चुकाने पडते हैं, जिनकी दरे प्रतिवर्ष 

, फाइनेन्स एक्ट द्वारा निश्चित की जाती है -- 

(१) भाय कर ([तरव्मा० प8&)-: 

कम्पनियों को उनके सम्पुर्णो कर-योग्य लाभो पर बेसिक दर से जो कि 
इस समय ३०% है, भ्राय कर देना पडता है। आय कर पर ५% सरजओचार्ज भी 
लगाया गया है । इस प्रकार कर-योग्य आय पर आय-कर की वास्तविक दर ३१५% 
है । इसके अतिरिक्त कम्पनियों को सुपर टैक्स भी देना पडता है । सुपर टैक्स का 
ही दूसरा नाम कारपोरेशन टेंब्स है। सुपर दैक्स की वेसिक दर ५०% है, लेक्नि 
इसमे से कुछ छूटे दी जाती है । सुपर टैक्स पर कोई सरचाज नहीं देना पड़ता। 
गशहि छूठे हेरे के अस्त शुफर उैकम की शुद्ध दर २०७ गएती जत्य, तो आया हर रुप 
सुपर टैक्स का सम्मिलित भार इस समय ५१ ५९ होता है, जबकि पिछले वर्षो मे गह 
४५% रहता था । 
(२) विशेष पैनल्टी-कर (59९टंगा ?व्जछवो ५७ प5६४०४)-- 

कम्पनियों पर तीत विज्ञेप पैनल्टी कर लगे हुए हे -- 

() अतिरिक्त लामांश-कर [ छड़ल्ट5. फिलसंवेटावेड प्रबछ )-- 
क्म्बनियों रो अपने घ्रेषित लाभाझ पर १०१७ की दर से, जबकि साभाश 
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६% से १०% के बीच मे हो, श्रोर २०% वी दर से जबकि लाभाश दत्त पूंजी के 
१०% झधिक हो, अतिरिक्त लाभाश कर देना पढठा है । 


(॥ ) धारा २३-प्र वाली कम्पनियों पर ग्रतिरिक्त सुपर टेवम 
([ 249प्ृ०0थ 5एफुलण पड था 96०. 23-68 एणाए/्शॉट३ )-5 
झ्राय कर अधिनियम की धारा २३-श्र मे वरित कम्पनियों को जिनमे जनता 
का कोई महत्त्वपूर्ण हित नहीं है, अपने 'वितरण योग्य लाभो' का प्रादिष्ट दर से 
(४५% से १००१ तक) लाभाशों के रूप मे श्रतिवायं वितरण करना होगा। यदि 
ऐसा नही क्या गया तो न्यूनतम सीमा से ऊपर अवितरित लाभो पर ३७ ४४ एव 
५०% की दर से अतिरिक्त सुपर टेक्स जुर्माने के रूप मे देता होगा । इस थारा के 
अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के लिये न्यूनतम प्रतिश्षत इस प्रकार निर्धारित 
किए गये हैं -- विनियोदता कम्पनी १००१ , निर्माणी कम्पनी, खनिज कम्पनी या 
शक्ति उत्पादन कम्पनी ४५०, स्थिर सम्पत्तियों की वास्तविक लागत था कम्पनी की 
दत्त पूंजी ( शेयर होल्डरो की ऋण पूजी को सम्मिलित करते हुए ) से अधिक 
फीय एवं एकत्रित लाभ रखने वाली कम्पनी ६०%, ग्रन्य कोई कम्पनी ६०४ | इस 
नियम का उद्देश्य कम्पनियों को अपने कोपो का निर्माण करने के लिए एक विश ९ 
प्रतिशत से भ्रधिक लाभ रखने से रोकना है । कि 


ख्रनेक उद्योगपतियो ने धारा २३-४ को समाप्त करने बी माग थी है। 
उनका कहना है किघारा २३-४ कम्पनियाँ कोरपोरेट सेक्टर का एक महत्त्वपूर्ण भग है 
झौर उद्योग व वारिएज्य के विकास में तथा यू जी के निर्माण मे भी बहुत सहयोग दे रही 
है । उक्त धारा इन कम्पनियों के लिये बहुत हानिकारक है ।# इसके विपरीत, कर 
जाथ झ्रायोग ने इस धारा का ससर्थत करते हुए कहा है वि इन कम्पनियों के प्रबन्धको 
को कम्पनी वे लाभों के बटवारे को इस प्रकार घटाने या स्थग्रित करने के अधिकार 
प्राप्त है कि उतका अपना कर दायित्त्व काफी सीमा तक कम हो जाय। विभाजन से 
बचाया गया लाभ बाद से उनके उपभोग की वित्त-व्यवस्था करने मे था विनियोगों 
के इन्टरलॉकिंग मे सुविधा के लिये प्रयोग किया जाता है | इसके अतिरिक्त इन कोपो 
को, उनके वास्तविक स्वामियों को लागू होने वाली वैयक्तिक दरो पर टैक्स का 
भुगतान किये बिना हो, निर्मित होने देने का भ्र्थ है कुछ लोगो के हाथो में सम्पत्ति 
केन्द्रित होने देता 








*.. "ग॒गश8 ॥8 जाणर ग्राइलाटएणा३ फाहए० रथ दिहाशंश्वाणा ता (ीट 

क64 जी (8११0णा था फिह शा छत0 4008ए शक्षा #€एञाणा 23-08. 5 

इलाका )5 टक्वओाए प्रणव वश एथाएाशिंए 0. गराइताणा) 8086 धताएईइ- 

पी लाए वाह कुशभ्षाणा रे पाई. छ8./00 ऐशाए$ बेशवप शीच 68०७५९४४ एी 
+ ६६६४ ९णाएशञाह$. 7 ( है ए. शार्णी ) 


[ २१७ 


(70 ) बोनस शेप्से पर कर ( [8४ णा 9०४95 भौक्ा68 ) “- 
वम्पनियों वो अपने रिजवों या एकत्रित लामो मे से प्रशधारियों को बाटे गये बोबेस 
शयरी के मृल्य वे. १०" की दर से सुपर टैक्स भी देना पड़ता है। यह दर सब 
१६५६ के फासमेस एक्टमे १२१० थी। सरकार ने कर की माता बढाने के समर्थन 
से यह तक दिया था कि इसका उद्दश्य अतिरिक्त लाभाझ पर टैक्स देने से बचने की 
रोक-थाम करना है । किन्तु यह तक तभी तक सार पूण है जब तक कि लाभाश दर 
की गणना दत्त पूंजी के आधार पर की जाय। वास्तव में लाभाश् दर की 
गणना कुल नियोजित पूंजी ( | 00४) ८»७८४) ८७ [०१ ६० ) के भ्राधार पर 
की जानी चाहिए क्योकि बुल पूंजी के नियोजन द्वारा ही लाभ झदय होते है ! 
यदि यह द्टिकोण स्वीकार कर जिया जाय तो फिर बोनस द्ायरों पर टैक्स लगाने 
का कोई भ्रौचित्य तहीं मिलेगा। यही नहीं वोनस झ्षेयरों पर ऊँचा कर 
लगाने से कम्पनिया लाभो का पूजीकरण करव स॑ हिचकिचायगी तथा इसके बजाय 
चगर होल्डरो को अधिक लाभाश देना पसन्द करगी। इससे उहे हानि पहुचने 
के साथ साथ पूंजी के निर्माण को भी धक्का पहुचेगा । अत यह कर झ्राथिक प्रगति 
मै बाधक है! 

(३) केपोदल गन्स टैवस (0४७॥थ 69805 ॥85)-- 


9522! सन्‌ १९४६ के पूव कारपोरेट सस्थाओ्रो को पूंजी लाभ कर भी देना पडता 
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था । यह कर निष्न कारणी से समाप्त किया गया है--(() इससे भ्रधिक आय प्राप्त नहीं 
हो रही थी ( कारण सम्पत्तियों के मूल्यों मे गिरावट ग्रा रही थी ) (॥) विनियोगो 
पर इसका प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पदता था ग्रौर (॥॥) इसके कारण प्ूेंजी 
बाजार मे प्रतिपूततियों के स्वृतन्त्र आवागमन में बाधा पडती था । प्रब सन्‌ १९५६ के 
फाइनेस एक्ट द्वारा इसे कुछ परिवतनों के साथ पुन आरम्भ कर दिया गया है। 
इसका समथन करते हुए फायनेस मितिस्टर ने कहा था कि ग्रव तक इस बग की 
प्राय करारोपण से बची हुई थी और वह आ्राथिक असमानता को बढाते मे प्रमुख 
बारण है तथा इशकी आय से विकास योजयाप्नों के लिए पर्याप्त धन मिल 
सकेगा । 

(४) सम्पत्ति कर (ए«०७। प४8>)-- 

सभी कम्पनियों को चाहे वे प्रायवट हो या पब्लिक देशी हो या विदेशी 

सम्पत्ति कर देना पड़ता है। यह कम्पनियों की शुद्ध सम्पत्ति पर लगता है। 
शुद्ध सम्पत्ति से तात्पण कम्पनी की सम्पत्तियों के कुल मूल्य मे से कम्पती के कुल 
दायित्त्वों को घटाने के बाद बचने वाली रकम से है। शुद्ध सम्पत्ति के प्रथम ५ लाख 
ह० पर कोई कर नही लगता । इसके बादशेष कुल रकम पर १ ०, की दर से कर लगता 
है। फाइनेस भिनिस्टर ने इस कर का समथन इस आधार पर किया है कि इससे 
काफी आय हो जायेगी । किन्तु यह तक सही नहीं है। प्रोफसर काल्डार भी इस 
टैक्स के विरुद्ध थे | इस वर से न तो थ्रधिक आय होती है और न ही उसे उचित 
ठहराया जा सकता है। एक ओर तो कम्पनियों को लाभाश दर कम रखने वे सिए 
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कहा जाता है, ताकि वै अपने व्यापार के विस्तार के लिए पर्याप्त साधम जुटा सके, 
किन्तु, दूसरी ओर उन पर सम्पत्ति कर लगा कर उक्त साथन कम करने का प्रयास 
क्या जाता है। यही नहीं कम्पनियों की उत्पादक सम्पत्ति पर यह कर लगाना 
कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । 


यह अनुमान लगाया गया है कि सभी प्रत्यक्ष करो से भारत में कोरपोरेट 
सस्याग्रो के बुल लाभो का ६० से ६००, पक कर वी आय के रूप में सरकार को 
मित्र जाता है। 
अप्रत्यक्ष क्रारोपण ([00९८६ ' 8ह७प008)-८ 

प्रत्यक्ष करो के अतिरिक्त करारोपणा की नवीन व्यवस्था मे अवेक उत्पादत- 
कर ( 6९८६८ 09(१८७५ ) भी सम्मिलित है। पिछले १० वर्षो मे उत्पादन-करों से 
जाय ५०"६३ करोड से बढ कर ३०४ करोड रु० हो गई । ये कर अनेक बस्तुग्रो पर 
लगे हुए है--चीती, सीमेन्ट, स्टील इनगाट्स, तम्बाबू, दियासलाई, सिप्रेट, कामज, 
बनस्पति तेल, मोटर स्प्रिट आदि | इनमे से अनेक वस्तुये जीवन की प्रमुख 
आवश्यकताये है। उत्पादन करो की वृद्धि के झ्रथ-व्यवस्था पर दो बुरे प्रभाव हुए 
हैं--प्रथम सभी वस्तुग्रो के मूल्य बहुत बढ गये है तथा देश भे घुद्रा भ्सार की प्रवृत्ति 
बढ गई है। दूसरे, मध्य वर्गीय एवं स्थिर आय वाले लोगों को अपार कष्ट उठाना 
पड रहा है । 

सरकार को यह ध्यात रखना चाहिए कि जनता पर एक सीमा से ग्रधिक कर 
नही लादे जा सकते । इस सीमा के परे उनके उम्र विरोध का सामना करना पड़ता 
है । उदाहरण के लिये, पस्त्र व्यवसाय को ही लीजिए । सम्‌ १६५६ तक वस्त्र 
बाजार में समृद्धि का काल था । उत्पादन बढ रहा था मित्र वाले धडाधड बिक्री कर 
रहे करे तथा एक औसत मिल के पास एक्या दो हपते के उत्पादन का स्टाक 
रहता था । लेकिन उत्पादन करो भे अधिक वृद्धि किए जाने पर स्थिति बिल्कुल ही 
बदल गई । उपभोक्ता द्वारा इतना विरोध किया गया है कि न केवल कीमते पहले से 
भी कम स्तर तक गिर गई वरन्‌ वस्त्र की माग में भी काफी वमी हो गई झौर 
वस्थ मिलो के पास काफी स्टाक एकत्र रहते है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादन कर न केवल पुराने एवं सुस्थावित' 
उद्योगो पर लगाया गया वरव्‌ रेयन सूत उद्योग जैसे बबीन उद्योगों पर भी लगाया 
गया है। जैसे ही कोई उद्योग लाभ कमाने लगता है वैसे ही सरकार उस पर 
उत्पादन कर लगाने का अयास करती है तथा” एक वार लगाने के पर्चाप' उसे हतानों 
मे सकोच करती है, भले ही उस उद्योग को हानि होने लगी हो । उत्पादन करो से 
प्राप्त आय को ऐसे उद्योगों की सहायतार्थ प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हे प्रसा 
धारण परिस्थितियों के फलस्वरूप हानि उठानी पड रही हो । 

विज्लो-कर का उद्योग की लोगत सरचना पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है । 
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जिन दक्षाओं मे औद्योगिक कच्चे मात की पूर्दि के वितरण का मार्ग लम्बा है उन 
दक्षाम्रो मे बहु बिन्दु कर लगाने वाले राज्यों मे कच्चे माल की लागते १०% तक 
बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त बिजली कर एवं भोटर स्प्रिट दर भी शगे हुये है। 
बिजली कर को 'झोध्योगीकरण पर कर' बताया गया है। इस कर के फलस्वरूप 
एक साधारण व्यक्ति को टैवनीकल प्रगत्ति के लाभो से वचित रहना पडता है। 
मोदर रिप्रिट पर कर भी वाँछनीय नही है, क्योकि यह कर यातायात के विकास में 
बाधक है । 


प्रधिक प्रप्नत्यक्ष करो के कारण जनता का जीवन स्तर नौचा हो जाता है, 
बहू भधिक मजदूरी की भाग करती है, इससे उत्पादन-लागते एव मूल्य भी बढ जाते 
हैं। इस प्रकार मुद्रा प्रसार की एक बुश्रवृत्ति कायम हो जाती है । 


करारोपए की वर्तमान व्यवस्था को श्रालोचना-- 


करारोपण की वर्तमान व्यवस्था मे निम्त दोषों के कारण उसकी बडी भ्रालो- 
बी गई है -- 


(१) यह अस्थिर एव अनिश्चित 
है--करारोपण की वर्तमान ष्यवस्था 
महुत अस्थिर एवं अनिश्चित है। 
उदाहरण के लिये, आय कर को ही 
लीजिये | ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता 
जबपि भारतीय आय कर ग्रथिनियम, 
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करारोपण को वर्तमान ध्यवस्था 


के प्रमुख ६ दोष 
(१) यह प्रस्थिर एवं अनिश्चित है। ह 
(२) यह विविधमुखी एवं जटिल है ) ै 


ष् 
है 
है 
है 
] 
| (३) इसमे न्याय एवं ग्रौचित्य का ऐ 
॥। 
है 
है 


मिल क अग्नाव है| 
(धर मे कोई महत्तवूरं पखिर्तन | (.) इससे व्यावहारिकता भी उपेशा 
नहीं किया जाता हो । कभी-कभी तो की गई है । 


इसने अर्थव्यवस्था को भनोवैज्या- 
ह न कोई सशोक्न हो जाता है। । श्र निक हानि पहुचाई है। 
हेसच है कि सन्नियम को प्रधिक $ (६) विदेशों गूजी के आगमन मे ] 
न्यायपूण् ढंग से प्रशासित करने के बाषक है। *'] 
लिये प्रथवा उसकी बुराइयो को दूर 
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करने के लिये परिवतंन किये जा सकते हैं, तथापि ग्रनेक बार परिवर्तत इन आधारो 


पर नहीं हुये । जैसे, सन्‌ १६५५ के पृव करदाता अपनी व्यापारिक हातिकी पृतति अगले 
६ बेषों तक कर सकता था, लेकिन सन्‌ १६५५ के फायनेल्स एक्ट के एक सद्योधन 
द्वारा व्यापारिक हानिया किसी भी अवधि तक पूरी की जा सकती थी) सब्र १६४७ 
में पुन सशोधन किया गया और ८ वर्ष कोनई समय-सीमा निर्धारित की गई । 
वास्तव में करारोपण सम्बन्धी सनियम के क्षेत्र इतने अधिक प्रयोग नहीं होने 


७ महीने भी पूरे नही हो पाते कि 
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चाहिये, क्योकि अम्थिरता थे अनिश्चितवा के कारण सनियम के वुझल्न कार्यवाहन 
में बाधा पठती है । 

(२) यह विविध-मुफ्तो एव जटिल है--हमारी कर>व्यवस्था श्रत्यन्त जटिल 
एवं विविध-मुसी है। दसी कारण कर-प्रशासन बी सामान्य बुश्चलता उचित स्तर 
की नहीं है। वास्तव में एक कुच्क्र सा स्थापित हो गया है -अधिक जटिल कर एवं 
अधिक प्रवार के कर अधिक प्रशासन-शमचारी अधिक मानवश्षक्ति का क्षय अधिक 
सार्वेजनिक व्यय एवं ग्रधिक करारोपगा की आ्रावश्यक्ता | ग्रच्छा हों यदि सरकार 
कालडार रिपोट (११047 रि2७७/६) की उस सिफारिश को स्वीकार कर ले 
जिसमे कम्पनियों वी ग्राय पर विभिन्न प्रकार के करों कां हटा कर केवल एक ही 
कर ७ आता प्रति रुपया के हिसाव से लग्राने को वहा गया है । 


(३) इसमे न्याय एवं औचित्य का झभाव हु--कर-व्यवस्था मे न्‍्याय एवं 
ओऔचित्य का भी अभाव प्रत्तीत होता है । उदाहरण के लिय फायनेन्स एक्ट, १६५८५ 
के अन्तर्गत, एक व्यापारिक ससथा अपनी सम्पत्ति को १० वर्ष वे भीतर नहीं 
बेच सकती । यदि वह १० वर्ष के भीतर श्रपनी सम्पत्ति को बच दे, तो उसे विकास 
सम्बन्धी छूट (])07८|०ए०८7९०६ [१८७४८८) नहीं मिलेगी | व्यवहार में किसी[ 
सम्पत्ति को वेचना या रखना व्यापार के लिये सम्पत्ति की उपयोगिता पर निर्भर 
होता है । भ्रत सम्पत्ति चाहे उपयोगी रहे या नही, १० वर्ष तक न बचन की शत 
लगाना प्रनुचित है । यही नहीं इस सम्बन्ध मे ग्रपीछझ करने का अधिकार भी 
छीन लिया गया हे । 


(४) इसमे व्यावहारिकता की उपेक्षा की गई है--वर्तमान कर-व्यवस्था के 
विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह भारत में पूजी के निर्माण की दर पर 
बुरा प्रभाव डाल रही है, क्योकि इसके अन्तगत सामूहिक बचत एवं वितियोग के 
विकास को प्रोत्साहन नही मिलता । प्रिछले ७-८ वर्षो मे सस्थागत लाभों के ग्रनुपात 
में कर की वृद्धि अधिक हुई है । यदि करारोपण इसी गति से बढता रहा, तो, जैसा 
कि भारत सरकार के कानून मत्री श्री ए० के० सेन ने बताया है, घटती हुई उपज 
का नियम लागू होते लगेगा। अर्थात्‌, यदि कर एक सीमा से अधिक लगाये गये, 
तौ सरकार को अधिक आय प्रास होने के बजाय कम आय होने लगेगी । दूसरी ओर, 
ऊँचे कर साहसियों को निरत्साहित भी करते हैं । 


(५) इसने शर्थ व्यवस्था को सतोवेज्ञानिक हानि पहुंचाई हँ--इस मनो- 
वैज्ञानिक हानि के फ्लस्वरूप ही लोग भविष्य वे सम्बन्ध मे अविश्वासी हो गये है 
और झाधिक्य कोष रखते हुए भी विनियोग बरने मे हिचक्नाते है। ग्रत यह 
आवश्यक है कि कानून इतने अच्छे व उचित हो कि नागरिक प्रसन्नतापूर्वक 


उनके प्रशासत भे सहयोग दें च कि इतने बुरे द अन्यायपूर्णा हो कि कानून के 
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अनुसार चलने के इच्छुक नागरिक भी उतका पालन करने में कठिनाई अनुभव 
करे । 

(६) यह विदेशी पुजो के आगमन मे बाधक है--अकबर सत्‌ १६५७ मे 
नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च ने विदेशी पूंजी एवं टेकनीकल 
ज्ञान के आगमन पर प्रभाव डालने वाले घटको का बडी सावधानी से सर्वे किया और 
यह पता लगाया है क्रि भारत में एक विदशी पूजी जो लाभ झ्रजित करती है उसका 
केबल ३७८१४ ( शाखा के लिए ) और ४१*०% ( सहायक के लिये ) ही वह रख 
सकती है, जबकि ब्रिटेन मे दोनो के लिए ५४०४9 , फ्रान्स मे ६२०% और ४६%, 
अमेरिका मे ४८५) एवं ३३ ६९ वर्मा मे ४३७ % एवं ३०*६० , आस्ट्रेलिया मे ६०%, 
एंव ३६% तथा पाकिस्तान मे ५०% एवं ४० &% रखा जा सकता है |» इस प्रकार 
भारत मे विदेशी कम्पनी की विनियोग झाय पर विश्व में श्राय सबसे अधिक 
कर लगा हुआ है । इससे विदेशी पूंजी के प्राप्त होने मे बडी कठिनाई होती है। सचु 
१६४७-५७ के वर्षों में कुल अमेरिकन प्राइवेट विनियोग ( विदेशों में ) ४,४०० 
करोड २० था, किन्तु भारत को इसका ५१ भी प्राप्त नहीं हा सका । 

अभी हाल मे भारत का औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को गया था 
और हमारे वित्त भन्‍त्री भी विदेशी पूंजी प्राप्त करते की सभावनाशो की छाम्बीन के 
लिए विदेशों की यात्रा पर गये थे + इन्होने जो रिपोर्ट दी है उनमे विदेशी वितियोगों 
को आकषपित करने तथा धरेलू बचतो को प्रोत्साहित करने के लिए कर सम्बन्धी 
उच्चित सुधार करने पर बल दिया गया है । अभी हाल ही में दोहरे करारोपण को 
रोकने के लिये भारत सरकार ने कई विदेशी सरकारों के साथ सममौते किये है तथा 
विदेशी घविनियोजकों को कर प्रोत्साहन भी दिये है | 
उपसहार--कर-व्यवस्था का विवेशीकरणं-- 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान कर-व्यवस्था मे 
अविलम्ब सुधार करने की झावश्यक्रता है । कुछ प्रमुख सुधार मिम्नलिखित है--- 

(१) 'एक-कर --फाल्डार रिपोर्ट के सुभावानुसार कम्पनियों की आय पर 
तरह-तरह के छोठे व अनेक कर न लगा कर एक ही कर ऊँची दर से ( जैसे ७ आ० 
प्रति रुपया ) लगा दिया जाय। इससे विशभिवन कर-नियमो की जटिलता मे कमी 
हो जायेगी ! 

(२) कर सनियम के प्रशासन से सुगमता--कर सनियम के प्रशासन को 
सुगम बना देना चाहिए, जिससे कर सम्बन्धी मुक्रदमेवाजी कम हो जाय ) भारत मे 


विदेशी विवियोगो को निरुत्साहित करने वाला सबस गुख्य घटक कानूनी अ्रडचने ही 
बताया जात्ता है । 


$ एक्काणाव! (०जालत ० 3एछ्नीएफ, छल्‍जाणा< रिहचथ््ाट0, 485400 
बात 0788 7४९५६ प९ता , छ- 47. 
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(३) कर-प्रधिकारियों के ऐच्छिक अधिकारों में कप्ौ--वर्गमाव कर 
व्यवस्था के अन्तर्गत कश्-अधिकारियों को व्यापक अ्रधिकार दिये हुए है, जिनका 
वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अत इन ऐच्छिक अधिकारों में जे 
कमी की जानी चाहिए, ताकि करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न 
किया जा सके | इसके अतिरिक्त, भ्रधिकारियों मे अष्टाचार को कम करने मे भी 
सहायज्ञा मिलेगी । 

(४) कर प्रधिकारियों के वेतन मे वृद्धि-कर-प्रधिकारियो के वेतन मे उचित 
वृद्धि की जाय। इससे उतका नैतिक-स्तर ऊँचा होगा तथा कार्य-कुशलता भी 
बढ़ेगी । 

(५) कर प्रणालों का ब्रार्थिंत श्राधार--सरकार को कर प्रणाली की व्यापक 
जाच करानी चाहिए । केवल सुविधा के श्राधार पर कर न लगाकर आथिक सिद्धातों 
का भी घ्यान रखना चाहिए । 

जून सब १६५८ में भारत सरकार ने एक प्रत्यक्ष कर-प्रशासव जाच समिति 
( 6८६ ॥:९8 लैतैक्राणडधबतणा विपृुप्राए ( 0ण7068 ) नियुक्त 
की थी ॥ इसे कर व्यवस्था एव विधियों की जाच करने तथा उपयुक्त सुभाव देने का * 
कार्य सौपा गया था। इस कमेटी ने अ्रपनी रिपोर्ट दे दी है भौर इसकी सिफारिश... 
के प्रनुसार एक समन्बित कर योजना ( रा6760१ ह०0(06 ए त6९। 
६४४४५00) लागू की जा रही है। कमेटी ने कर-अ्धिकारियों की सरबा, उनके 
अधिकारो, प्रत्यक्ष कर परामशंदाता समित्ति के संगठन ग्रादि के बारे मे भी उपयोगी 
सुझाव दिये है। आशा है कि इनको कार्यान्वित करने से स्थिति मे पर्याप्त सुधार 
हो सकेगा ; 

5५४047780 0ए85700७5 
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मारतोय उद्योगों में विवेकीकरण 


(र5्राग्गाल्‍909 ॥9 99. 9व0865) 











भारत में धान्‍्दोलन की गति धीमो क्यो ? 

भारतीय उद्योगों मे विभेैक्रीकरण की घोर ग्रावश्यकता होत हुए भी इसकी प्रगत्ति 
बहुत मन्द गति से हुई है । भारत म ऐसे उद्योग बहुत थोड हू जिनम विवेकोकरण का 
अनुसरख किया गया है । सन्‌ १६२६ की विश्वव्यापी आशथिक मन्दी से छुटकारा पाने 
के लिये विदेगी उद्योगो न जो राशिपातन () 70778) छुरू किया उसके परिणाम- 
स्वरूप भारतीय उद्योगपतियों ने विवकीकरण वी आवश्यकता कौ समझा और द्वितीय 
मणयुद्ध क युग म तथा इसक बाद इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये | इस आन्दोलन की 
घीमी गति के प्रधान कारण निम्नलिखित ह-- 


१) पूंजी को प्रभाव-- जे कक्‍क्‍तक-7 नव 
कम 5 का बोश्तादों का | सितोय उद्योगों से विवेकीफरण की 
कार्याव्वत करन क॑े (लए भारतीय धेमो प्रगति क्ये ? 
उद्योगपतिया क पाम धन का अभाव पूजी का अभाव । 
है। मशीनों के सस्बन्ध म भारत दल का हा 3 
अभी प्रात्म निभर नहीं हुआ है । सरकार की उपेक्षा । | 
अत विदेशों मे आयात करने में आद्योगिक ग्रद्मान्ति । 
बहुत धन खच होता है। इसलिए भारतीय श्रमिकों का प्रशिक्षित, ! 
मशीनों के प्रचलित तथा बेकार 22 शबाना 
होते पर भी उन्हें बदला नही जा सका। 


(१) सदुभावना का अभाव--भारतीय उद्योगपतियों मे पारस्परिक मैत्री एव 
सद्भावना के श्रमाव के कारण लोग किसी समझौते वर राजी ही नही हाते थे । 
समोग के खेत में जो किचित समझोते हुए भी थे अल्पक्रानोन रह एवं व्यक्तिगत स्वाथा 
का सघष होने के कारण अथक सफल से हो सके । 

(३) घिदशी सरफकार--सन्‌ १६४७ के पूव तक विदेशा शासन के कारण हमार 
देश की कोई नियोजित श्रौद्योगिक मीति न थी । अत भारतोय उद्योगों ती वैज्ञानिक 
डग से प्रगति न हो सकी । 
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(४) औौद्योयिक प्रशान्ति--ध्म एवं पूंजी के बोच वैमनस्थ भी विवेकी- 
बरए वी भ्रसफलता का एक वारण है| श्रमजीवी मिल मादिका को झपना पोषक 
नही घरम्‌ झोपक समभते है। इसी ५८दार सेवाग्रोतव भी भजदूरो वो उद्योग का प्रमि- 
याय भग नहीं मानते । ब्रत श्रम सगटन विवकीकरणा की थोजनाओों का प्राय विरोध 
करते ४। 

(५) उद्योगपतियो का विरोध--भारतीय उद्योगपति भी परम्परावादी है । वे 
अभिनवीकरण की योजनाझा को ग्रथिक सर्चीली होन क कारश अपनाने मे हिंच- 
किचाते है। 

(६) भारतीय श्रमिक अशिक्षित श्रज्ञानों एव रूढिधादी है--”मारे कारखान 
में काम करन वाले ग्रधिकतर शक्षमिक गाँवा स झाते है। इन गाँवों का वातावरण हो 
वैज्ञानिक विकास वे विपरीत है । ग्रामवासी झ्रपन शतिरिक्त समय मे काम की तलाश 
मे नगरो की श्रोर चत जात है और फसल वे दिना मे काम छोड कर वापिस लौट 
जाते हैं । इस कारण कारखानो के फाम मे उन्हे कोई विशेष चाव नही होता । उनकी 
भरती भी किसी नीति प्रथवा सिद्धान्त के अ्रनुसार नहीं होती। भरती का काम कर्म- 
७ रियोजका (|0008।७) के हाथ प रहता है | श्रामको की उचित शिक्षा के सम्बर 
मे भी कोई विशप ध्यात नही दया जाता | उनमे सगठन का भी झ्रभाव है। 


बिद्विष्ट उद्योगो में विधेको कररा 
( रिक्ाशाबीध्रााणा जा. 5[0९ावए [00505 ) 

प्रमुख भारतीय उद्योगा मे विवकीक रण से सम्बन्धित प्रयत्ना का सक्षिं 
इप्तिहास इस प्रकार है --- 

(१) द्ीमेन्ड उद्योग- सन्‌ १६३० मे सीमट मार्वेटिंग कम्पनी स्थापित हुई, 
जिसन अपने सदस्या के समस्त उपादन को आर्थिक मूल्य पर बेचना शुरू किया। 
सीमट के प्रत्येक कारखान के लिए उत्पादव का शाठा नि।इबत कर दिया गया । रेलवे 
बम्पतियों से भी भाड सम्बन्धी रचित ठहराव कर लिय गये । भिन्न भिन्न प्रकार के 
सीमेट कै लिए बाजार बाँठ दिया गया। इस श्रकार सीमेट मार्केटिंग कम्पनी ने 
प्रतिस्पर्डा की भावना का अन्त कर दिया यातायात के व्यय को कमर कर दिया तथा 
उत्पादन पर नियन्त्रर/ करक॑ आवश्यकता स भ्रधिक उत्पादन की सम्भावना का भी 
समाप्त कर दिया । उपभोक्ताग्रो का भा सस्ते दामो पर वस्तुय मिलना सुलभ हो 
गया । तत्पइचात्‌ सनु॒ १६३६ में एसासियेटेड सीमेट कम्पतीज के रूप मे सीमद के 
झनेक प्रमण्डला का सयुवतीकरण हुआ । फिर १६४८ मे एसासियठड सीमंद कम्पनीज 
ने डालमिया ग्रूप्‌ के साथ गठबन्धन कर लिया । 

(२) इकूर उद्योग--इसी प्रकार शवकर उद्योग म भी पारस्परिक प्रति- 
इन्द्रिता की भावना को समाप्त करने की दृष्टि से सुगर मार्केटिंग बोर्ड सन्‌ १६३२ मे 
स्थापित विया गया । फ्रि शक्कर के उपादत एवं उसके वितरण पर नियन्त्रण रखने 
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की हटि से सन्‌ १६३७ मे सुगर सिंडौकैट स्थापित किया गया। अब कुछ समय से 
केन्द्रीय शक्कर समिति” बवा दी गई है। इस समिति के परिणामस्वरूप शवकर के 
उद्योग मे अनेक उपयोगी अनुसधान हो रहे है । गन्ने की उपज मे वृद्ध होते के भ्रति- 
रिक्त शक्कर के उत्पादन तथा उतके विक्रव की रीति मे भी बहुत उन्नति हो गई है । 
किन्तु आज भी शक्कर उद्योग मे अनेक निरर्थक क्षय होते हैं, जिनका यदि उपयोग 
किया जाय तो भेथीलेटिड स्प्रिट, शराब इत्यादि उतोत्याद (998-700 ७०७8) बनाये 
जा सकते हैं। न्लाज छ्वीरा तथा वगेसेज का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। 
प्रतएव उद्योग के अपने परो पर खडे होते वे लिए उत्पादन एवं उत्पादन क्रियाग्रों 
का विवेकीकरण करने की भ्रावश्यंकता है, जिससे मितव्पयिता श्राकर संरक्षण की 
जरूरत न रहे । 

(३) छूट उद्योग--जूठ उद्योग भारत का सबसे सगठित उद्योग है, क्योकि 
इसमे हम उत्पादन का सबसे अच्छा नियन्‍्तण देखते हैं। किन्तु प्रन्य बातो पर इस 
उद्योग मे भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । इसका प्रधान कारण यह था कि अभी 
तक भारतवर्ष को इस उद्योग का एक्ाधिकार प्राप्त था। पारस्परिक सहयोग लाखे 
"था उत्पादन का नियन्वस्श करने के लिये इण्डियन जूट मिल एसोसियेशन की स्थापना 
की गई। वेवेकीकरण काम के घण्ठो मे कमी करने तक ही सीमित रहा | भारतीय 
छूढ उद्योग आज ताहि-त्राहि कर रहा है । भारत के वेटवारे के कारण हमारे मिलो 
को पर्याप्त मात्रा मे एव उचित मूल्य पर पाठ नहों मिल रहा है । दूसरे, हमारे जूट 
की माँग भी विदेशों मे कम हो रही है, क्योकि भ्राज जूट के स्थान मे अन्य चीजो का 
प्रयोग होने लगा है। तीसरे, भ्रवमूल्यन के बाद जूट का मूल्य भी बहुन बढ़ गया 
है। भ्रत' ज्रूट उद्योग को सुरक्षित रखने के लिये विवेकीकरण का पअमुसरश 
अनिवायं है । 

(४) लोहा एवं इस्पात उद्योग--इस उद्योग मे विवेकौकरण की जौ प्रगति 
हुई वह केवल सराहनीय ही नहीं वरन्‌ अतुकरणीय भी है। ऐसे अनेऊ प्रयोग किये गये 
है जिनके फनस्वरूप उत्पादन क्रियाओं मे सरलता आ गई है और उत्पादन मे भी वृद्धि 

हुई । निरथेक क्षय कम हो गया है। श्रम-वचत के अनेक साधनों का उपश्रोग 
किया गया है । इत्तता ही नही, वरन्‌ द्वितीय महायुद्ध के युग में तो इस्पात बनाने 
में स्क्रंप-काबन-प्रोतेज” का उपयोग किया भया है, जो वास्तव में एक महः बपूर्ण 
सूधार है । 

(५) सूतो वस्त्र उद्योग--सूती वस्त्र मिल उद्याग भारत का सबसे महत्त्वपूरां 
एवं महान्‌ उद्योग है। द्वितीय सहायुद्ध के पहले इस उद्योग से विवेशोकरण के कुछ 
प्रयत्व किये गये, किन्तु वे सराहनीय नही कहे जा सकते, क्योंकि उनमे से भ्रधिकाश 
भयत्त असफल रहे | इस उद्योग मे विवेकीकरण से सम्बन्धित प्रयत्न प्रबन्ध-ग्रभिकर्त्ता प्रो 
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के विरोध एवं श्रसहयोग के कारण भ्रभी तक प्राय श्रमफ्ल ही रहै है। सन १६३६ 
में मिलो के पारस्परिक समिश्रण के लिये झनेक प्रयत्न क्यि गये, किन्धु थे सफल नहीं 
हुये । जब ह्विह्ीय महायुद्ध प्रारम्भ हुमला त्तो कपड़े की माँग दिन वर दिन वढब्चे लगी। 
इस कारण उद्योग को उन्नति का वडा अवसर मिला। उन दिना भारत मे चारो 
झ्रोर वस्त्र सकट था, ग्रतएवं उपयोगिना के घस्त का उप्पादन' बढ़ाने के लिए तथा 
वस्त्र की कमी की समस्या को हल करत के हतु सत्‌ १६४४५ में भारत-सरकार न 
उत्पादन के विवेकीकरण से सम्बन्धित एफ सनियम (6९80 47080 "रिक्षेत्रिन 
07989007 00 ?700 70'५ ()/0()) बनाया घिसके फलस्वरूप तरह-तरह 
क॑ वस्तो का बनाना बन्द कर दमा गया। भिल केवल ऐसा हो कपड़ा तैथार करने 
लगी, जिसकी सबसे अधिक उपयोगिता थी | सन्‌ १६४५ के आदेज्ञातुसार उत्पादन 
एवं वितरण पर भी नियस्त्रण रला ग्रया । बम्बई तथा ग्रहमदाबाब क्वी मिलो से 
दिवेकीऋरण का श्रनुसरण विशेष रूप से किया गया । फासेट कमेटी के ग्रनुसार कोहे- 
मुर मिल्स और सैसून तया फिनले ग्रूप की मिलो में कुछ बुशध्षता वृद्धि योजनाये 
(90॥08670) ५७०॥९॥४१५७) प्रचलित की गई । प्रोफेसर सी० एन० वकील ने 
कपास के ऋय तथा वस्त्र के वितरण म॑ विवेकीकरर से मिक्नव्ययिद्धा लाने के लिए 
सयुक्त केन्द्रीय सभा (70ण॥6 (व्यापछो 30870) की स्थापना को प्रावश्यक> 
बताया है। 

सन्‌ १६४८ के अन्त भे मिल सालिक सघ की सिफारिशों पर भारत सरकार 
ते श्री भवानीशक र एम० बोरकर को सूती कपास उद्योग के सम्बन्ध मे ता ल्‍्थक एवं 
वैज्ञानिक ज्ञान प्रात करने जापान भेजा । यह प्रयत्न भी विवकीकरण की दशा में ही 
किया गया । उधाग की उन्नति के लिए, अभी कुछ दिन हुए यन्‍्त्री के आधुनिकीकरण 
[॥४०0७/7५%३०॥) बी सिफारिश की गई है। इसी प्रकार भारतीय प्रभाप सस्था 
द्वारा प्रमाप एवं निर्देशन (७७९७०७७७००७) के भनुसार उत्पादन क्रियाग्रा का 
प्रमापीकरण करन की सिफारिश की गई है । 
चतमान फाल मरे बिवेकोफ़रण को ऋवब्यक्ता--- 

आजकल हमारे देश से विवकीकरण व झ्रभिनवीकरण कौ विशेष आवश्यकला 
है। इसके प्रधान कारण निम्नलिखित है -- 

- (१) थिदेशी प्रतियोगिता--आज दुनिया क खभी देश अ्भिनवीकरण की 
दिल्ला मे बडी तेजौ से बढ चले जा रह है| द्वितीय महायुद्ध के बाद सभी पाइचात्य 
चशे,, चत्य, रागत; पति: ने, गएजे, दय, मे, व्यगि, गहरीलली बा, अत्यबरएु, ग०, हाय, है ५ 
भ्रदि हम चाहते हैं कि अन्य श्गतिझ्लील देशां के साथ कदम व-कदस मिलाकर चलें 
तथा प्रतिस्पर्धा मे किसी देश स पीछे न रह तो विवक्रीकरएा को अपनाना होगा । 

(२) विदेशों बाजारों का छिनना--हमारे देशी व्यापार मे भी शर्ते -शर्॑ 
कमी होती जा रही है। युद्ध युय भे भारतीय उद्योगों ने प्राफ़ी विस्तृत बाजार 


चाज 
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तंयार कर लिया था। उदाहरणायें, 
युद्धकाल से भारतीय कपडा ईराब, # टी शआएश कक मर नाक 

क्‌। रहा 
ईराक, मिश्र, अरब, इण्डोनेशिया, $ वंसान काल गे विवेकीकरण 
वर्मा इत्यादि देशा मे जाता था | परन्तु श्रावश्यकता फी ६ बातें 
जापान की स्वतत्त्ता के बाद ये १. विदेक्षी प्रतियोगिता से रक्षा । 
बाजार काफी सीमा तक भारत से २. विदेशी बाजारों को बनाये 
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छिन गये हैं। प्रनएवं श्रपनी स्थिति रखना। 
पूबंबत्‌ रखने के लिए विवेकीकरण की ३ ग्रप्नचलित व विसी मशीनरी 
का प्रतिस्थापन । 


शरण लेना आवश्यक है। 
+ (३) हष्रचलित जे घिसी मज्ञी-.. *ैं. रेल माग में कमी को रोकने 
भरी--युद्धोत्तर काल मे चीन, जापान के लिये। 
आदि सभी देशो ने लगभग सभी ५ देश के विभाजन की सपस्याप्रो 
करघो व तकुझों का नवीनीकरण कर को हुए काने के लिये। 
लिया है तथा वहाँ स्वचालित मशीनों 8 विदेश /28/8 कमाने के 00 
का प्रयोग किया जाता है, जिसमे 
एक मजदूर ४० क्रघे तक एक साथ देखता है । हमारी मिलो मे प्रयोग होने बाली 
मशीने बहुत पुरानी हैं। इस सम्बन्ध मे सन्‌ १९५२ मे सूत्ती उद्च।ण की वर्किंग कमेटी ने 
निम्त आँक डे दिये, जिसके अनुसार युती वस्त्र उद्योग मे ६१९७ मशीनरी सन्‌ १६२५ 
से पहले वी है, उसमे ३०%, तो सन्‌ १६१० से भी पहले की है। बीविंग विभाग में 
७५५०, करपे सन्‌ १६२५ से पहले के हैं, जिसम ४६० तो सन्‌ १६१० से भी पहत के 
है। सन्‌ १६४८ में कॉटन टैबसटाइल इन्ववाइरी +मेंटी (जोशी कमेटी) ने भी इस बात पर 
बल दिया कि हमारे मिलो की गिरी हुई दशा का एक प्रधान कारण अभिनवीकरण 
का अभाव है । योजना ब्रययोग का भी इस सम्बन्ध भे यहो मत है । 
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(४) घरेपु साम से कसी--थुद्ध के समाप्त होते से श्रान्तरिक माँग मै भी 
बहुल कमी श्रा गई है । एक ओर तो खाद्य पदार्थों तथा औद्योगिक कच्चे भाल की 
कीमतें बढती जा रही हैं और दूसरी ओर आर्थिक आयोजन की पूति के लिए सरकार 
तरह-तरह के कर लगा रही है, इसलिए अन्य उपभोग की वस्तुओ्रो की माँग स्वतः कम 
हो रहो है ५ मांग म वृद्धि के हेतु किस्म मे वृद्धि श्रनिवायें है और वह तब तक सम्भव 
नहीं जब तक कि विवेफीकरण की शरण न ली जाय ॥ 


(५) देश का विभाजन- देश की विभाजन-मन्य समस्याओं (जैसे रुई, पट- 
सन आदि कच्चे माल को कर्म.) को हल करने के लिए भी विवेकीकरण को श्रपनाना 


होगा, जिससे कि उपलब्ध साधना का अच्छे से ग्रच्छा उपयोग हो सके तथा ग्रपव्यय 
रोका जा सफे। ः 
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(६) विदेशों विनिमय का प्र्जत--पच्र वषीस योजनाओं की सफलता के लिए 
बहुत बडी मात्रा मे विदेशी विनिमय की आवश्यकता है, जो तभी सभव हो सकती है 
जबकि हमारे निर्यात बढ । निर्याता को बढ़ान के लिए वस्तुओं की किस्म बढानी 
होगी और इस हेतु वैज्ञानिक प्रशशालियों का अनुसरण अ्निवाय है। 


भारतीय उद्योगो मे विवेकोकरण की झावइपकता--- 

भारतीय उद्योगो म विवेकीकरण की ग्रगनि के एकमात्र श्रवलोकन से यह स्पष्ट 
है कि हमारे देश में लोह एवं स्पात उद्योग के अतिरिक्त भश्रन्य किसी भी उद्योग में 
वैज्ञानिकन का उपयोग न के बराबर है। अन्य उद्योगो से जो किंचित प्रमत्त किए गए 
है व या तो सयांग व लामा को प्राप्त करने अथवा प्रतिस्पर्दा का ब्रन्त करने की दृष्टि 
से किए गए है। उदाहरणाथ, वस्व मिल उद्याग को ही ज्ञाजिए। इस उद्योग में 
वैज्ञानिकन की ग्रावश्यकता पर जोर देते हुए ठाठा बवाटर्ली ने लिखा है कि सूती वस्त्र 
उद्योग म निर्माण क्रियाप्र। के वैज्ञानिकन की आवश्यकता निम्न दो कारसो से अधिक 
बलवती हो गई है ,-- 

(१) मशीतो का अ्रप्रचलित हो जाना एव घिस जाना । 

(२) देश क बेँटवारे के बाद निर्यात्‌ बाजारों का विकास ग्रावश्यक्र हो जाना । रु 

सन्‌ १६५२ में श्रकाशित झपनी रिपोर्ट में सूती उद्योग की वर्षिज्ञ कमेटी ने 
बताया था कि स्पिनिंग विभागा मे ६५%, मशीतरी सन्‌ १६२४ से पहले लगाई गई 
थी और ३०९७८ सन्‌ १६१० सम पहल + बीविग विभागों की स्थिति तो और भी खराब 
है। ७५० लूम्स सन्‌ १६२५ से यहल लगाये गयथे। ४६%, तो सन्‌ १६१० 
स्‌ भी पहले के हू। साधारणत एक मशीन -० साल तक काम करता है, इसलिए 
इसे ब्रदलन का नितान्त आवश्यकता है । रकिस्तानी प्रदेश म देश के विभाजन के पूर्व 
२०%, उत्पादन खपना था| न्लाज वह बाजार बन्द सा हो गया है। बे स्वय बढ़िगा 
मशीनरी लगा रहे है । जापान ते भी युद्ध के बाद प्रायः सारी मशीनरी अपटूडेट कर 
दी है। जापान के सूती वस्त्र उद्योग के ७००८ स्पिन्दिल और ५४६१ बुम्स युद्धोत्तर 
काल में सन्‌ १६५२ के अन्त तक लगाये गये थ ओर अधिकाश यसूम्स ओ्रोटोमेटिक हैं । 
अन्य देशो ने भी अपने उद्योगो की मशीनरी अपट्वुड्ट कर छा है, यद्यपि युद्ध-पूर्वे के युग 
में सन्‌ १६५१ क अन्त लक विश्व की उत्पादन क्षमता ३५,००० सिलियन गज से बढ़ 
कर ३६,००० मिलियन गज हो गई है, किन्तु वस्त्र सम्बन्धी अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार कौ 
मात्रा ६,७५० मिलियन गज + घट कर केवल ५,४४० मिलियन गज रह गई है! _ 
उनमे प्रतिस्पर्दा के लिये हमारे देश मे विवेक्रीकरण के अतिरिक्त ग्रन्य कोई भी माय 
नही है । हु 

अध्त-मिल उद्योग की मशीनरी के ग्भिनवीक रण का ग्रदेन केवल बिदेशी 
बाजार की दृष्टि से हो महत्वपुर्य मही वरव्‌ घरेबू माँग (॥20द720:%98 /28770%70) 
बे स्थिर रखने के लिये भी वाछनीय है। गत कुछ वर्षो से कपडे की माँग गिरती जा 


हि 


हक, 
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रही है। मार्च सन्‌ १९४२ की मन्दी के बाद से वस्त्र-उद्योग के लिये परिस्थितियाँ 
विशेषत: कठिन हो गई है। सन्‌ १६५३ के प्रथम € महीनो में कपड़े का बिना बिका 
स्टॉक ढुगुना हो गया, जो कि वर्ष के अन्त मे लमभय ७६ करोड रुपये का था। जब 
तब उद्योग अपने उत्पादन व्यय व मूल्यों को कम सही करता झोर माल कौ किस्म मे 
उन्नति नही करता तब तक विकास तो दूर, श्रास्तरिक वाजार को स्थिर रखना भी 
अत्यन्त कठिन है । वस्त्र मिल उद्योग के ग्रतिरिक्त भारत के श्रन्य उद्योगों मे भौ मशी- 
मरी के भ्रभिनवीकरण (%/00९7778800॥) का प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ो है । 

चौनो उद्योग मे अभी तक मिलो ने द्ेप्य पदार्थों ((४8७६७) का उपयोग 
उप-बस्तुएँ (8; 6 7700 90669) बमामे के लिये नही किया, जो नितान्त आ्रावश्यक है । 
इससे मितव्ययिता होकर उत्पादन व्यय गिरेगे | यन्त्रों के आधुनिकीकरण एवं उत्पादन 
ब्रियाप्रों के प्रमापीकरण का प्रथत्त भी अभी तक नहीं किया गया है, जो बहुंत 
आवश्यक है । 

लूद मिल उद्योग मे विवेकीकरण के श्रवलम्बर्न की आवद्यकता है, वयोकि 
इसके बिना मे तो हम अ्रन्‍्य देशो की प्रतिरपर्डा भे टिक सकते हैं श्रौर न विदेशी माँग 
को पूरा करते में समर्थ हो सकते है। सीमेट उद्योग मे भी अभी तक मानवीय श्रम 
एव बस्तुग्रों का निरथेक व्यय करने की हेष्टि से तथा उत्पादनझीलता बढ़ाने एव यन्त्रो 
के आधुनिकीकरण की ओर कुछ भी नही किया गया है । 

भारतोय प्रमाप सस्या ने अभी तक जो कुछ किया है वह सन्तोषजनक अवश्य 
है, किन्तु प्रौद्योगिक विकास मे भ्रभी प्रमापो को महत्त्व नही दिया जा रहा है । उद्योग- 
पतियों की शिकायत है हि खरीदार देशी माल का विश्वास नहीं करते भ्ौर विदेशी 
माल को मेंहगा हाते हुए भी खुशी से खरीदते है । 

अतः भारतीय उद्योग्रो में विवेकीकरण वी वड़ी ग्रावश्यकता है। इसी के 
आधार पर हमारे उद्योग केवल देशी बाजार मे ही नही, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 
भी टक्कर लेने के लिए समर्थ हो सकते है, परन्तु विवेकीकरण का सफलतापूर्वक प्रयोगू 
करने के लिए यह आवश्यक हैं कि भारतीय उद्योग वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप, में 
समुचित शिलान्यास कर विवेकीकरण की नीव को सुटृढ करें । रह 
रोजगार पर बिवेकोकरणा फे प्रभाव-- » के कट पहए 

श्रम सचालक-यन्तो के द्वारा विवेकीकररश के प्रचद्नन का सबसे बड़ा पिरोधसह 
बताया जाता है वि इससे बेरोजगाटी को बढावा मिलता है श्रौर रोजगार ,की अमस्या, 
जो पहले से ही जटिल है, और भी भीषण हो जाती है। इसी समस्या पर हम 
गम्भीरता से विचार करेंगे । ,$ सक ७।« 5 शॉ5 

विवेकीकरण के परिणामस्वरूप जो, वेगरेजगारी, फैली: है।.उम़के। दो।रूप हो 
सकते है--पत्यक्ष और अन्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष रूप, म,ता उत्त डद्योगो मे ब्रेरोज़गारी कहोगे: 
की सम्भावना है, नहाँ झौटोमेटिक सशीनरी का प्रयोग किया जाय और अप्रत्यक्ष 
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रूप से उन उद्योगो मै भी बेरोजगारी की सम्भावना है जो वैज्ञानीकृत इबाइय्रों मे 
प्रतिस्पर्शा नही कर सकती झर फलस्वरूप अपना कऊार्य बन्द करने में लिये विवश्ञ 
हो जायें । चसी प्रकार छोटे पैमाने के उद्योग तथा हैण्डलुम उद्योग में भी बेरोजगारी 
बढ़ सकती है, वयाकि वैज्ञानीकृत सगटित उद्योगो के मामने उनके टिकने की सम्भावना 
कम हो जाती है । 


विवेकौक रएा की योजना की सफलता के लिए यह पझ्रावश्यक है कि इस दिखला 
में जो कार्य किया जाय वह दोनो पक्षकारो--श्रम तथा पूंजी के सहयोग से हो। 
सबसे पहले तो सम्पूर्ण नीति श्रमिकों को भली प्रकार समझा दी जाय और यदि उचित 
हो तो ग्राइश्यक्तानुसार उसमे सशोधन भी कर दिये जायें। योजना को इस प्रकार 
कार्यान्वित किया जाय कि यदि श्रमिकां पर इसके बुछ बुरे प्रभाव पडन वी सम्भा-मा 
है तो वे एक विस्तृत अवधि पर फैला दिये जाये, जिससे कि उनका भार सहनीय ने 
हो । बेरोजगारी रोकन तथा निकाले हुए श्रमिको को पुन का देने वा भी भ्ामोजन 
होता चाहिये । इसके लिय निम्न काय किय जा सकते है--लवीन पद्धतिया के अनुसार 
कार्य करने की ट्रेनिंग का झ्रायोजन करना, तान्निक दिक्षा की सुखिधा देना, कार्य की 
पालियाँ ( 85008 ) बढाना तथा एक विभाग से दुसरे विभाग को श्रमिकों का 
स्थानान्‍्तर । इन छगो से रोजगार पर पडने वाले विवेक करण के कुप्रभावो को है, 
किया जा सकता हे । | 


वास्तविक वात तो यह है कि यदि विवेकीकरण के लिये खुली भ्राज्ञा भी दे 
दी जाय तो भी बडी भाना भे बेरोजगारी होने की सम्भावता नहीं है, पभोकि एक तो 
देश की समस्त प्रौद्योगिक इकाइयाँ विवेकीकरण की योजना को धन की कमी के 
कारण प्रपनाने मे श्रसमर्थ है और जो किचित उद्योग इसका प्रयोग भी करगे उनके 
उपलब्ध कोषा का अ्रधिकादा भाग तो मशीनरी के प्राघुनिकीकरण में ही खप जायगा 
और शेष, जो श्रम सचय यन्त्रो भे स्तेशाल होगा, बहुत थोडा होगा | एक अनुमान के 
झनुसार वम्बई तथा भ्रहृमदावाद को केवल २० वस्त्र मिल ओटोमेटिक मशीनरी लगाने 
की कल्पना कर सकती है। सन्‌ १६४६ से सब १६५३ तक ७ वष की अवधि में वेबल 
४,६०४ श्रौटोम॑टिक छूम्स लगाय गय अथवा दूसरे शब्दों म प्रतिवर्ष ६५८ बूम्स लगाये 
गसे । इससे स्पष्ट है कि वैज्ञानिकन के प्रचलन स्व रोजगार की स्थिति पर कोई भीषण 
प्रभाव पडने की भ्राशका नही है | यह अनुमान लगाया गया है कि ऑटोमैंटिक मशीनरी 
के द्वारा जितने श्रमजीवियों की छंटनी करनी पडगी उनकी सख्या अधिक न होगी, 
झतएव कुछ समय के उपरान्त उत निकाले हुये श्रमिकों को उद्योगो मं पुन. काम देना 
कोई कठिन बात नही । यदि निकाले हुए श्रमिकों को दुबारा रोजगार देने के लिए 
टरंनिंग की ग्रावश्यकता हो तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। इसके अ्रतिरिक्त 
आरत सरकार ने औद्योगिक सच (सशोधित) अधिनियम सन्‌ १६५३ मे निकाले हुए 
श्रूमिको की क्षति पूर्ति करने की व्यवस्था को है । 
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यही नही, विवेकीकरण के प्रचलन से उत्पादन व्यय तंथा मृल्यों मे कमी होगी 
और वस्तुओं की किस्म सुधर लायगी ! फलस्वरूप साँय बढ़ेगी, जिससे तबीत उद्योगों 
की स्थापना को बढ़ावा मिलगा । इन नवीन उद्योगों मे श्रमिका को कार्य दिया जा 
झकता है । 
मदि विवेकीकरण एथगिष्न कर दिया जाय 

यदि विवेकीकरण की योजना को कार्यान्वित न कर तो इस बात की गारन्दी 
नही है कि भविष्य मे रोजगार की दशा सुधर जावेगी। सच तो यह है कि इसको 
स्थगित करने से वस्तुआ्आा की किस्म एवं उनके मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके 
परिणामस्वरूप देशी तथा विदेशी माँग भी कुप्रभावित होगी । उदाहरण के लिए, बस्त 
मित्त उत्पादन का २०% भाग, जो आजकल विदेशा को जाता है, जाना बन्द हो 
जावेगा और इससे मिलो को अ्रपना उत्पादन कम करने के लिए विवश होता पडेगां, 
जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, ग्रतएप हमारे सम्मुख कवल दो मार्ग है--प्रथम, विवेकीकरण 
का प्रचलम जिसके परिणामस्वरूप यद्यपि थोडी तत्कालिक बेरोजगारी होने कौ 
सम्भावना है किन्तु उद्योग की कार्यक्षमता निस्सन्देह बढ़ेगी श्ौर स्थिति सुहृद होगी 
तथा दूसरा मार्ग यह है कि विवकीकरण की योजना को स्थग्रित कर दिया जाय, जिससे 
यद्यपि तत्कालिक' बेरोजगारी तो नही बढ़ेगी, लेकिन निकट भविष्य में बाजारों के छिन 
जाने पर बेरोजगारी एक रोद्र रूप धारण कर लेगी [ 
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राज्य एवं विवेकीकरण 


(86 & उर0कक्ना5900) 





ब्राशम्धिक-- 
जबकि दिश् के प्रोधोग्कि रूप से <प्नेत देश अणु शक्ति एव स्वचालन द्वारा प्रसारित 
द्वितीय अद्योगिक क्रा त्त के मौड पर खड़े है, तब भारत म॑ स्टीम एवं विद्युत शक्ति 
पर प्राधारित प्रथम भौद्योगिक क्रान्ति भी अपने पूर्णा निखार पर नहीं आ पाई है। 
हमारी पभ्रत्यधिक दरिद्रता, हमारे भृतपूर्व शासकों की उपेक्षा श्रोर हमारी जनता बी 
रूढिवादिता ने द॑लगाडी युग की ग्रवधि का बढा दिया है तथा हम प्रव भी प्रौद्योगी- 
करणा की शक्तियों का हथौड़ो से ही सामना कर रह है। इस खेदजनक स्थिति के 
होने पर भी विवेकीकरश के प्रति सरकार का रुख ग्रस्पष्ट एवं सकोचपूर्ण है, यद्यवि 
यह खुले रूप से विवेकीकरण के विरुद्ध नही कही जा सकती। भारत सरकार में 
विवेवीकरणा की दिशा मे भ्रब तक जो प्रयास किये है उन्‍्ह निम्न शीपवों के ग्रन्तगत 
प्रध्ययन किया जा सकता है -- 
(१) श्रम-पूंजी सहयोग-- 

सन्‌ १६५१ मे योजना मन्नी श्री नन्‍्दा की अध्यक्षता म॑ उद्योग विकास समित्ति 
क्री एक उप समिति ने भारतीय उद्योगो के विवेकीकरण की समस्या पर विचार किया 
भ्रौर निग्त निशाम किये ;--- 

(१) भारतीय उद्योगो मे विवेकीकरण! किया जाय, लेकिन इस बात का ध्यान 
रखा जाय कि कम से कम मजदूरों की छेंटनी हो । इस समभ्व ध में निम्त 
सुभाव दिये गये-- (१) मृत्यु अथवा रिटायर होन के कीरण जो स्थान 
खाली हो उन्हे भरा नही जाय, (3)) श्रतिरिक्त (8प्रापप७) क्रमिको 
को ग्रन्य विभागों मे काम दिया जाय प्रौर इससे उनकी सेवा की श्रवधि 
तथा पुरस्कार पर कोई प्रभाव नहीं पडते देना चाहिये, (77) अपती इच्छा 
से रिटायर होने वाले श्रमिकों को प्रेंचइटी दी जाय, भोर 6) 
टेबनीलॉजिकल सुधारो के कारण जो मजदूर वेकार हों गये है उनमे से 
कुछ को काम देने के लिये मश्नोन का विस्तार किया जाय ! 

(२) कार्य-मार (५४ ०7४-००७०१) का एक आदर्श निश्चित कर देता चाहिये । 
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(३) टेवसीकल परिवर्तनों को कुछ समय तेक झजमाया जाय, ताकि उद्योगों को 
उसदवा प्रारम्भिक अनुभेव हो सके । 

(४) विवेकीकरण से हाने वाले लाभ मे श्रमिकों को भी उचित भाग दिया 
जाय । 

(५) निकाले हुये श्रमिकों के पुरर्वास के लिये सरकार को उपयुक्त योजना 
बनानी चाहिये । 

इसी प्रकार के कुछ सुझाव प्रथम पचनवर्षीय योजना के निर्माताग्रों ने दिये, 

जिससे विवेक्कीकरण देश में प्रगति करे और श्रमिकों एवं स्ेबायोजकों के बीच संघ 
न हो | द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे योजना आयोग ने औद्योगिक ट्रिब्यूनतो का ध्यान 
इस थात की ओर आकर्षित किया कि वे अवार्ड देते समय समभौते द्वारा निश्चित की 
हुई व्यवस्था को उचित महत्त्व दे । 

अभी हाल में, भारत सरकार ने विवेकीकरण से सम्बन्धित एक झादर्श 

हहराव बनाया है, जो कि जुलाई सन्‌ १६५७ में भारतीय श्रम्न सम्मेलन के सन्मुष 
रखा गया था । इस ठहराव में यह स्वीकार किया गया है कि विवेकीकरण की 
यौजनाग्रो को कार्यान्वित करने की सुविधा के लिये श्रप्तिको एवं सेवायोजकों मे 
पारस्परिक परामर्श वे सहयोग की ग्राग्इ्यक्ता है। इस उहराब में यह व्यवस्था भी 
की गई है कि ऐसा कोई टेबनोलॉजिकल परिवर्तन करने स पहले, जिसके कारण 
श्रमिकी की सख्या भे कमी होने की ग्राक्षका है, प्रवन्धकों बा चाहिये कि श्रपने इस 
इरादे की सूचना श्रम सघ को ३ सप्ताह से लेकर ३ माह पूव ही दे दें | यद्दि टेवनो- 
लॉजिकल परिवर्तन करने के फ्लस्वरूप कुछ श्रमिक बेकार हो जाते है, तो उन्हें पुनः 
काम देने के लिये कारखाने के कार्यंक्लापो का यथासमव विस्तार किया जाय । यदि 
श्रमिकों और सेवायोजको म कोई मतभेद हो तो उसे मध्यस्य को सौंपा जाय । 
सुकाव--- 

के 'आ्रॉँसू रहित विवेकोकरण' (१8॥0॥9)8000 ७0॥0/ 0008) बह 
वाक्य है जिसके द्वारा भारत मे जनता की इस आशा और माँग को व्यक्त किया 
जाता है कि बढ़ी हुई उत्यादकता के कारण बेरोजगारी की समस्या मे, जो वि देश मे 
पहले ही आापक रूप से विद्यमान है, श्रौर अधिक वृद्धि नही होनी चाहिए । बेरोजगारी 
के भय से विवेकीकरण करने दे लिये निम्त सुझाव दिये जा सकत हैं :-- 

(१) साधारणात्त. बहुत बडी सख्या में श्रमिकों को काम देने वाले उच्ोगो में 
स्वचालन का प्रचलन करना अबुद्धिमत्तापूर्ण है, जब तक कि उच्चोगो में 
योजनाबद्ध विकास की व्यवस्था ने हो । 

(२) विवेबीकरण दारा सभव की गई बचत मे श्रमिको, सेव्रायोजकों एवं 
उपभोक्त'ग्रो तीनो को हिस्सा मिलना चाहिए । 

(२) यदि विद्यमान इकाइयाँ अथवा उद्योग विस्थापित होने वाले श्रमिवों को 
काम देने के लिये अपने प्लास्ट का विस्तार करने में असमर्थ हो, तो 
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उत्तम वबक उरएा के नो थ के "पभोग को तब तक रोकना पुद्धिमाना 
होंगी जब के आथिक विशाल 7 वायक्र्म श्रय उद्याग्रा मे श्रति'रक्त 
यमिका की काम मित्रन को सुविधा उपब्ब्ध न बर द | 


(२) उद्योग छा नियमत-- 
उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम सद्‌ १६४१ ने भारत सरब्गर को 
इस बात का प्रधिका: दिया है कि यट अनुसू चत्त उद्यागा म विवः करण लागू करने 
के व्मित पहनुओ पर वचार करन के त्घु विकास परिषद नियुक्त करदें। इन 
विकास परिपदो के निम्न काय है -- 
(१) उ पान के लक्ष्या की सिफारणश करना उपादन के कायक्रमो का 
मसमवय करना ग्रार सप्षय मसमय पर प्रगति का मूल्यात्रत करनी । 
(२) प्रपब्यय वो समाप्त करत रव्रिकतम उत्पात करने किम्म में सुधार 
करत थी जागन घटान की हृष्टि स निपुणाता वे प्रमाप निदिचत करता । 
(२) स्थापित क्षमता का पूष्ठा उपयोग करने तथा झ्योग के कायकरणा का 
सधार वरन के ललिय उप ये स्‌ ना । 
(४) वज्ञानिक एवं औद्योगिक झ्नुस धान वी व्यवस्था वे रखा । 
(५) उद्योग में सलस्न क्षप्तिवा बी टेबलीकल टनिय को बटावा देता तथा 
विस्थापित श्षमिकौ को अन्तर कार्यो की ट निग दता | 
(६) भारत सरकार को परामश देन के लिये विभित् विषया या सामग्री का 


सकलन वरना । 
अरब तक तेरह उद्योगो के लिये विकास परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। 


(३) बित्तीम सहायता-- 
कर जाँच आयोग सन्‌ १६५४ की सिफारिशा पर भारत सरकार ने रीयोगिक 
सस्थाग्रो को कुछ-कुछ कर सम्बधी 
रियासत दा है जसे विकास छुंट गौर 
अति रक्त घिसाइ का ग्रलाउत । 
आधुनिदाकरण के कायक्रमों मझुचि 
रखने वाली श्रौद्योगिक इकाइयों मे 
वित्तीय सहायता । घ्लाट एवं मशीनरी के भ्रतिरिक्त 
श्रौद्योगिक प्रतसधान । बतित्यापता एवं नववरण के लिये 
बित्तीय सहायता देने को सन्‌ १६४० 
आरतीय पाव एहए | हे औद्योगिक वित्र निगम वी स्थापना 
भारतीय उपात्कता आादोलत । हे गई प्रथम पच दर्षीय योजना मे 


का कण ("तय >२तहवक बरनननर+2 
प्र तस्थापन एवम्‌ ब्राघुनिकीकरण के 
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कार्यक्रमों कै लिये २३० करोड के धन की व्यवस्था की थी। द्वितीय पचवर्षीय योजना 
में प्राइवेड क्षेत्र वे लिये इत कार्यो पर १४० करोड़ के व्यय वी व्यवस्था वी 
गई है । 
[४) श्रौद्योगिक भ्रनुसन्धाव-- 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत मे औद्योगिक एवम्‌ वैज्ञानिक अनुसन्धान की 
समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। उद्योग मुख्यत, विदेशी टेबनीको पर ही 
विर्भर करते थे तथा अपनी ही टेवनीक के विकास का प्रयास नहीं करते थे । युद्ध पाल 
में भ्रायात की जाने वाली सामग्रियों की स्थानापतन्न चस्तुओ व्यू विकास करना आब- 
इयक हो गया झौर साथ ही इन स्थावापत्न वस्तुशे को, आयात की सामग्रियों 
के स्थान मे प्रयोग करने के लिये नई विधियाँ खोजना भी आ्रावस्यक था । इन परि- 
स्थितियों में भारत सरकार मे सत्‌ १६४० में बोड आफ साइन्टिफिक एण्ण' इष्डस्ट्रियल 
रिसर्च की स्थापना की । काउन्सिल आफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की 
स्थापना सन्‌ १६४२ मे हुई। स्वतन्त्रता के बाद ऐ तो वैज्ञानिक एबं औद्योगिक 
अनुसन्धान की प्रणत के लिये अतिरिक्त सुविधायें देने के पयल किये जा रहे हैं । इस 
दिशा में सबसे महत्त्यपूणं वात है देश वे ।वमिन्न भागो में नेशनल लब्षरेटरियो को 
स्थापना होना, जिनमे से घुरुय-मुख्य लेबोरेटरियाँ इस प्रकार हैं. - 
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इन सब सस्थाग्रो का मुख्य कलंब्य नये मौलिव ज्ञान की खोज करना है। के 
विद्यमान झोद्रोगिक प्रशियाश्रा वा ग्रध्ययन वरते हैं और निर्माश कार्य वी टेंवमीक मे 
सुधार करने के सुभाव देते है। 


(५) भारतोय प्रमाप सस्था-- 

आरतीय उच्चामपतियों ने सर्वप्रथम सद १६४० ये बारहवे उद्योग सम्मेलन मे 
भारतीय प्रमाप निश्चित बरने के लिये भाग्तीय प्रमाप सस्था” (विताशा हि: 
0व:09' ]050000) खोलने का श्रस्ताव सरकार के सम्म्ख रखा, किन्तु युद्ध की 
परिस्थितियों के कारण उस समय भारत सरकार ने प्रस्ताव पर ध्यात नहीं दिया) 
सन्‌ १६४६ मे झौद्योगिक थोजना के भ्रतग्रंत प्रमापीक्ररण की आवश्यक ता का अनुभव 
करते हुए भारत सरकार न एक प्रमाप सस्था खोलने का निइ्चय कर लिया। सस्या 
खोली गईं झ्लोर एसका केन्द्रीय वार्यालय नई दिल्‍ली में रख! गया है । इस सस्या का 
प्रबन्ध एक साधारण परिषद्‌ (७९४७७) (:०७०॥) शरा होता है, जिसके समापर्ि 
उद्योग सचिव है और इसमे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्यों, अ्मुसधान 
सस्थात्रों, चैम्बर श्राफ क्ामसे इत्यादि के कुल ६४ अतिनिधि है । 


भारतीय प्रमाप सस्‍्या का मुख्य उद्देद्य दाप्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय झ्राधार पर 
विभिन्न यस्‍्तुओं एवं फ़ियाओ्रों के प्रमाप निर्धारित करना तथा इस सम्बन्ध में ध्रावश्यक 
सुधार करना औद्योगिक आँकड एव सूचनाय एकत्रित एवम्‌ प्रकाशित करना तथा 
प्रभापीकरण की उन्नति के लिये पुस्तकालय, म्यूजियम तथा प्रयोगशालायें स्थापित 
करना और विभिन्न वस्तुओं के प्रमापीकृत चिंन्हा का रजिस्ट्रेशन करना है । भारतीय 
प्रमाप सस्था ग्रन्तर्राप्ट्रीय श्रमापीक्रण समटन की सदस्य है। इस बात में ही इसकी 
यशस्वित्ा का परिचय मिलता है । भारतीय प्रमाप सस्था का कार्य ग्रव राष्ट्रीय महत्त्व 
प्राप्त कर छुका है । यह सस्था ७ साल पहले सरकार और जनता के ममर्थन से प्रारम्भ 
की गई थी झौर यह भारत मे झपने छोर बनने पाली चीजा के लाप, किस्म श्रौर 
काम के प्रमाप निर्धारित करती हैं। सस्था को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है । 
इसके झलावां राज्य सरकारें, ओच्यीगिक एवं व्यापारिक सस्थाएँ, कारखाने, झऔद्योगिक- 
शालाएँ, नगरपालिकाएँ और निगम आदि भी सस्‍्या के सदस्य है सथा इसवे लिए 
चन्दा देते हैं। इस काम की लोकप्रियता और महत्त्व इसी द्वान गे प्रकट होता है कि 
अब कारखानो के मालिक अपनी चीजो ने प्रमाप निर्धारित करते के लिए स्वय ही माँस 
करने लगे है । 
आरतीय प्रमाप सस्था के विकास मे सबसे महत्त्वपूर्ण कदश सत्‌ ६६४२ का * 

भारतीय प्रमाप श्रविनियम है । इस अधिनियम के बन जाने से माप सस्था के अधिकार 

गये हैं। अंब सस्था को ध्रमाप चिल्न देन और हा] को भारतीय प्रमापों के 
झनसार माल तैयार वरने वे लाइसेन्स देने का अधिकार शि च्पच्चहै ॥ इससे उचित 
किस्म का माल निर्मास्स करते के दिए धोत्साहन मिलेगा सथा , सस्ते झोर धटिया 
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माल के ःकाबिले का डर कमर हो जायगा । केद्भीय सरकार की यह नीति है कि जहाँ 
तक हो मियत प्रमाप का बस्तुएँ ही खरादी जाए । ज्यो-ज्या उपभोक्ता प्रमाप वाली 
वस्तुओं पर भरोसा करग व्यो त्यो औद्यागिक विदास की गति भी तीर होती जायगी। 
हमारे जैस निधन देश म तो कच्चे मात की बचत का महत्त्व युद्ध और शान्ति-काल 
दोनो में एकसा है । 


(६) भारतीय उत्पादकता आन्दोलव-- 

फरवरी सन्‌ १६५८ मे एक स्वायत सस्था के रूप में भारत में राष्टीय उत्पा- 
दकता परिषद्‌ की स्थापना की गई थी जिसका काम उत्पादकता झ्नादोलन चलाना है । 
इस उत्पादकता आदोलन का आधार नीचे लिखे पाच पिद्धात हैं. -- 

(१) उत्पादकता आदोलन का उद्ध श्य उत्पादन बढ़ाना और सुधरी उत्पादन 
पिधियों द्वारा माल की किस्म उनते करना है। इसका लक्ष्य मानव 
मशीनों माल बिजली और पूजी के उपलब्ध स्राधना का कुशल तथा 
उपयुक्त प्रयोग नरना, जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा करना प्रौर 
मजदूरों की काम करने तथा कश्यारा की स्थितियों में सुधार करमा है । 
ऐसा करते समय इन पारवतना क सामाजिक परिणामा का भी ख्याल 
रखा जाता है । 

(२) विरन्‍्तर विकासशील अभ्-ब्यवस्था म॑ उत्पादकता बढ़व का श्रथ होता है 
कि ग्रन्तत उद्योगा का विकास होकर इसस रोजगार बढ़ने मे सहायता 
मिलेगी । 

(३) उत्पादकला बढने स होने बाते फायदे को समुचित रूप स मालिक मजदूर 
और उपभाक्तारी मं वितरित किया जाना चाहिए और इसका परिणाम 

यह हाता चाहिए कि सयन्‍्त मक्ञीतों और उपकरणों का विस्तार तथा 
नंवीकरण हो । 

(४) राष्ट के सभी कार्यों म उत्पादकता मे समान ख्प से सुधार किये जाए! 
उद्योगों के क्षत्र म यह आंदोलन सरकारी तथा ग्रर सरकारी क्षत्र के 
विशाल मध्यमवर्गीय लघु उद्योगों तथा हल्के उद्योगों मे किय्रा जायगा । 

(९) मिल माउिकों कथा श्रमिका के पूरे पूरे सहयोग के बिना उत्पादकता 
बढाई नहीं जा सकती । 
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प्रारम्भिक 
उरबादकता आन्दोलन से ग्राशइय-- 
किसी वस्सु के उत्पादन में श्रम पूंजी, भूमि और संगठन चारा साधनों की 
सहयोग होता है । इनमे से कसी एक साधन का उत्प त्त म जो अनुपातिक भाग रहता 
हो उसे ही उस साधन की उत्पादकता कहा णाता है । सबसे अ्रधिक रुचि श्रम के 
सम्बन्ध मे ली जाती है, अत उत्पादकता शब्द का ग्रभिप्राय प्राय श्रम के सापेक्षिक 
सहयोग से लगाया जाता है। श्रम की उत्पादकता को प्रति व्यक्ति या प्रति घप्टा के 
रूप में व्यक्त किया जाता है। इस परिभाषा की लोकप्रियता का झाधार यह तथ्य है 
कि श्रम में बचत होने बंप लागत मूल्य लाभ, मजदूरी और यहां तक कि राष्ट्र की 
सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन स्तर पर भी प्रभाव पडता है । 

लेकिन उत्पादकता को कैवल श्रम के हृष्ट्कोण से मापना गलत परिणाम 
प्रस्तुत करेगा घष्ो के श्रम ता उत्पादम के का साधनों मे स एक है। घास्तव म॑ उत्पा- 
देकता का आशय सब श्ाधना के सम्मिलित प्रयास से है और उत्पादकता की वृद्धि के 
लिये प्रयेत क्षत्र मे प्रत्मक प्रकार के अप व्यय पर रोक लगाना झ्लनौर उपलब्ध अम, 
यन्त्र, सामग्री पूँजी शक्ति, भूमि इत्यादि का अधिकतम उपयोग करना आ्रावश्यक्र है। 

श्रण्तिकों से उत्पादकता द्वाब्द का एवं गलत एवं भ्रमपूर्ण %र्य॑ प्रचलित है; 
जिससे अभाधित होकर बे उत्पादकता प्रान्दोलन के विरोध में खड़े हो जाते है। 
“उत्पादकता से व श्रपत लिये अधिक कायन्भार एवं घार परिश्रम का ग्राशय लते है 
जिसका कह इय मिल मालिको के लाभ म वृद्धि करना है । श्रमिक्रो फो अपने मन से 
इस आतिपूरा धारणा को निज्यत देना चाहिए और उन्हे समभना चाहिए कि उल्या- 
जता कखात की उपनीज़ भा जहेदा ग्रत्िक्रा हुडालफा ज झाफ का अन्चाज्ञत काना जै 
जिससे उन्हे कम वकावट हो उतके काम की देशाओं से सुबार हो और उम्तकी काय- 
विधि सरल हो जाय । यह स्लोचना भा गलत है कि उत्पादकता झात्दोलन से केवल 
प्रबन्धतों को ही लाभ होता हैं। वास्तव म॑ इसबा लाभ कितिण उपभोक्ताओं, 
सेवायोजको, सरकार ठ माधारण समाज सभी को होता है। 2... 


हुक्म 
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भारत के लिये उत्पादकता आन्दोलन का महत्त्व-- 
(0) उत्पादकता सम्बंधी सूचनाका को देश की थाथिक श्र प्रौद्योगिक सफल- 
तात्रों बा मापक यन् (ठि%700668/) माना जाता है। इसकी सहायता से ब्राधिक 
परिवरतनों का हनुमान लगाया जा सकता है । (0) योजनाकरण के हृष्टिकोश से उत्पा- 
हकता सम्ध थी ग्राकड़े बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते है बयोति इसके आधार पर एक ही 
उच्योग की तिभिन्नइकात्यो मे एव एक देश की औद्योगिक इकाइयो की दूसरे देश की 
औद्योगिक इकाइयो से तुलना की जा सकती है हथा सम्पूर्ण उद्योग की प्रगति का 
मल्याकम किया जा सकता है! (एप) उत्पादकता सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर 
सरकार की यह निश्चिए करते मे सुविधा होती है ति शमुक उद्योग को किस सीमा 
तब सरक्षण दिया जाय । (१ए) करारोपण[ व प्रशुल्क नीतियों के सचालम एवं सामा* 
जिक बीमे व श्रम कल्याण वी योजसाश्रों के विस्तार मे भी सहायता मिलती है। (४) 
टबनोलौजीक्ल परिवतनों का उ पादन गौर रोजगार पर ज्या प्रभाव पड़ता है ओर 
विवकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रवन्ध वी योजगाप्ना ने उत्पादन की वृद्धि में किस सीसा 
तक थोग दिया है इसका निसवय करने मे भी बडो सुविधा हां जाती है । (पा उत्पा- 
दकता सम्बन्धी झआकड़ा के भ्राधार पर ही दुवल एवं दोपयुक्त अ्रथ ध्यक्तस्था के पुनर्वास 
की योजना बनाई जाती है। सक्षेप म॑ उ पादकता निर्देशाब अनेक उपयोगों में लिये 
जाते है और राजनीतिज्ञों व्यापारिया उद्योगपतियों य॒ श्रमिक्त नताग्रा की नीतियों 
के निर्धारण में बंडी सहायता देते ह। भारत म॑ उत्पादकता आन्दोलत का विशेष 
महृत््व है जो इस प्रकार बताया ज्ञा सकता है --+ 

(१) विदशों उत्पोदकों से सफल प्रतियोगिता हरसे के लिये--उत्पादक को 
भावी शर्थे व्यवस्था का एक महान झाधार बताया जाता है मारताय अथ व्यवस्था में 
उत्पादकता के वृद्धि बा एड चश्घ महत्त्व हैं क्याकि «तमान प्रतिस्पर्धा मक विई 
अथ-यवस्था मे भारतीय उद्योगो वे लिये उत्पादन की पुरानी टकक्‍नीकू के सहारे टिकना 
कठिन है। देश के भीतर हो नही वरन्‌ दैश के बाहर भा बाजारों का विकास करना 
है। यह तभी सम्भव है जब उत्पादकता म॑ वृद्धि हो जिसमें उत्पादकता की ज्ञागत 
कम होकर प्रहिस्पर्धात्मिक मूल्य रखे जा सके । 

(२) विद्यमान वारखाना की क्षमता बढाने के लिये--भारत म ओ्ौद्योगी- 
करा बहुत कम हो पाया है । परिणामत उसे अपनो पूजीमत आवस्यकटाओ और 
भाजन्सामान के (निव विद्शा पर भर रहना पड़ता हूँ। नर्वान साद्ोगिक विकास 
के लिये उपयब्ध पूँडी की मात्रा बहुए अपर्ास्त है अत नए कारखाने सं पिद् करना 
सुगम नही है । ऐसी दर मे वियमान कारखाबो की उत्पादन क्षमता मं वृद्धि करने 
का महत्तत स्पष्ट है। पह आवश्यक हू कि उत्पादन की नइ टकनीर एवं विधिया दा 
प्रयोग करके सभो साज “पान का मानव श्रम का, भूमि का अधिक से श्रधिक लाभ 
उठाग जाय जिस्पु >रअर्याणा की आवश्यकता न्यूवत्तम रखी जा सके । 

(३) ५ हा स्तर ऊअँझा परने के छिथ--उत्वादन मे वृद्धि करके 
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हर प्रकार का उत्तादन साज सामाद अधिक द्व तत ग्रति से बताया जा सकता है, अत 
रहन सहन के स्तर में भावी प्रमतियों को वुनियाद डाली जा सकेगी । त्रिद्यमान साधगो 
से ही भ्रधिक वस्तुय उपन करने गे उत्पादन की लागत का वम क्या जा सता है 
ग्रौर वस्तए पहल से कम वीमत पर बेची जा सकगी । इसबा लाभ उपभोक्ता को 
तो मिलेगा ही, साथ मे मजदूरों के पारिश्रमिक मे थोड़ी वृद्धि करने का अबसर भी 
मिलता है ! 

नवम्बर सम्‌ १६५७ म उद्याग एवं व्यापार मत्रालय हारा ग्रायाजित एक 
सेमिनार का उद्घाटन वरते हुए वाद्वीय उद्योग मत्री न इस बात पर बल दिया था 
कि उत्पादन की प्रति इकाई पर धरमिक द्वारा व्यय की जान वाजा शक्ति म बचत 
करके 'उपादन करना सभव है जिसका लाभ श्षमिक को प्रतिरिक्त मजदूरी के रूप मे 
पितेगा । उपादकता मे वृद्धि हो। से नये कारखाता वी स्थापना के लिये झ्रधिक पूजी 
मिलना सरल होता है और ग्र त मे रोजगार की वृद्धि भा हाती है। 


“प्रौद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने बाले घटक-- 

यो तो ग्रौद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले विविध प्रकार के प्रनक 
घटक ह तथापि उन्‍हें टैक्नोलोजीकल वित्तीय प्राकृतिक सामाजिक प्रावधिक एप. 
राजकीय वर्गों भे इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है -- 

(१) टक्वोलोजीकल घटक--टैक्नोलोजीबवल प्रयति का ओऔद्योगिक उत्पादन 
की तीब़ वृद्धि मे एक महत्त्वपुराः भाग रहा है। भाप शक्ति और यात्रिक्त भ्राविष्कारी 
का उपादन की क्ियाप्रो भे प्रयोग करल म झौद्योगीकरण की गति बहुत ही तेज हो 
गई है ग्रौर विनान एवं टवनालोजी के क्षप्र म विस्तृत एवं उपयागी सभावनाएँ दिखाई 
पष्ठभे लगी है। ग्रौद्योगिक प्रगति पर जिन टबनोलोजीकल परिवतनों का सबसे अधिक 
प्रभाव पडता है वे निम्न है --(0) यात्रिक छाक्ति का श्रयोग (॥) विशिष्ट एव 
स्वचालित मश्ञीना का प्रचलन ()॥) सयत्र एव मशीनों का उच्च कोटि का सम-वय, 
(४) उत्तादन एवं काय दोनों का विशेषोषय्याजन और (६) उत्पादक प्र क्याप्रा का 
समन्वय । 

(३) वित्तीय घटक--तवीन टवनीकल सुधारा को प्रचलित करने के तिये 
पर्याप्त वित्तीय सावन उपलब्य होना अति ग्रावयक होता है। टैघनीरल अनुसधानी 
पर, मजदूरा को उन्नत सुख सुविधाय प्रद्दान करने कच्चे ग्रोर पवक मास का स्टाक 
रखने इमारतों व साज सामान का आधुनिकीकरण करने एवं प्लाट व मशीनरी का 
काय योग्य दक्शा म वनाय रखने के लिये झपार धन राशि न्‍्यय करनी पडती है | श्रत 
जिन देशा मं पूजा पयात्त सात्रा मे उपलब्ध है नहाँ उत्पादकता आरदोलन न बडी 
उलति कर ली है। 

(३) प्राकृतिक घटक--प्राकुतिक घटका म भोतिक के (कर एवं जलवागु 
सम्बन्धी अन्तरो का रण 3े+-क्रिया जाता हू जोक ब्रीद्योगि यो की उत्पादकता 
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पर एक व्यापक प्रभाव डालते हैं । उदाहरण के लिये () कोयला खानो कौ गहराई, 
[70 सम्बन्धित क्षेत्र की रचना, (27) कोयले की किस्म, (ए) कोयले की तहो की 
मोदाई का कोयला उद्योग की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑौद्योगिक 
भ्रमिको की कार्यक्रुशलता एवं उत्पादकता पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता 
है | उदाहरणायथे, प्रमध्यरेखीय एज उपष्ण जलवायु में श्रमिक काम करते हुए जल्दी 
थक जाते है । 
(४) सामाजिक घटक-- सामा- 
जिक रहन-सहन एवं हृष्टिकोश का हे 
ग्रौद्योगिक प्रणाली के सुचाह सचालन | 
से प्रायः उचित प्रकार समायोजन नही 
होने पाता । नगरों मे स्थित उद्योगों | 
मे भुमि-रहित कृषक या पुरा काम ने | 
; 











क््ल्स्व्ल्ल््च्स्च्छ््न्च्न्च्च्छ बच्न्च्न्ज् ल्तचच्न्त्ह तु 
“झ्रोद्योगिक उत्पादकता! पर 
प्रभाव डालने घाले ६ घटक | 
१ टेवनोलोजीकल | ॥ 
२ वित्तीय घठक। 
३, प्राकृतिक घटक । | 
४. सामाजिक घटक । 
५ प्रवन्ध भ्षम्बन्धी घटक ! 
६ सरकारी नीतियाँ । 


पाने वाले किसान या दाहरो में बेकार 
निवासी ही आकर्षित होते है और 
उनसे यह ग्राशा की जाती है कि वे 
कारखाने के अनुशासत को मालनेगे। 
यह ग्रामीण जमो के लिये, जो कि 
स्वच्छन्द वातावरण मे जन्मे और बढे हैं तथा भ्रनेक रूढियों व प्रधाओ से जकड़े रहते 
है, एक क्न परीक्षा सिद्ध होती है। बहुत से सेवायोजको का अपने कर्मचारियों के 
प्रति सहानुभूति का रुख नही होता वे उतकी स्वतन्त्र समिति को महत्त्व नहीं देते । 
इन सब बातो का झौद्योगिक उत्पादकता पर बहत बुरा प्रभाव पडता है ) 

(५) प्रबन्ध सम्बन्धी घटक--यह सत्य ही कहा जाता है कि औद्योगिक विकास 
के इतिहास मे सजग, साहसी, दूरदर्शो, प्रबन्ध क्या में चतुर, कल्पना शक्ति में श्रोत- 
प्रोत भ्वनन्‍्ध्कों के लिए इतनी अधिक आवश्यकता पहले कभी भी अनुभव नहीं हुई 
जितनी कि झ्ाज पतुभव की जाती है, वयाक्ति औद्योगिक इकाइयों को सफलता एवं 
असफलता बहुत कुछ उतर लोगो पर निभेर होती है जोकि 

आवब्यक है कि प्रबन्धकों मे सम्ठत की अपूर्व क्षमता गा हक आती 
उठाने की तत्परता हो, अपने अधीन कर्मचारियों एव ध्ध हि ०० 
काश व्यापारिक संगठनों का 

सम्मालजनक व सहानुभूतिपूण हो । इस गुणो के प्रमण्डलो के निर्माए के परिशाम- 
के केत्र से बिलूल मिन्न है ता को मूल्य की कमी से कुर्छरर्णण होते है, उन्हे सघारी 

६६) शाक्षारी * में क्षणिक होता है, क्योकि कमजोर ७९ 
सम्बन्धी नी तथा ६... (नकाल देने के उपरान्त, वे शक्तियाली उत्मादक तेबरनाने के 

६ रे माते दाम माँगने लगते है और इस प्रकार जनता को निद७. 
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सवद्ी है। जैसे, विशाल कारखानो एवं मशीनों की स्थापना के लिये कर सम्बन्धी 
छूटे दी जा सकती है। इसके विपरीत, श्रत्यधिक सरक्षण देने की भीति के कारण 
घरेलू बाजार मे एकाधिकार को परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है तथा यह भो सभव 
है कि सरकारी सहायता के श्राधार पर अ्रवुशल एवं श्रनाथिक इकाइयो का पालन भी 
होता रहे । दोनो ही दक्काग्नो मे श्रौद्योगिक उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
बड़े औद्योगिक सभोगो की उत्पत्ति पर रोक लग्रा कर सरकार ऐसौ दक्षायें उत्पन्न कर 
सकती है. जितमे प्रतिस्पर्डा करने वाली विभिन्न इकाइयाँ भ्रपनी उत्पादकता की वृद्धि 
के लिये निरतर प्रयत्नशील रहती हैं। सरकार की प्रशासन एवं वित्त-नीतियाँ, विनि- 
योग, बचत एवं एवं उद्योग से दूसरे ट्योग मे पूजी के प्रवाह को उत्साहित था 
निरत्साहित कर सकती हैं। * 
भारत से उत्पादकता वृद्धिलप्रान्दोलन की प्रगति-- 
प्रथम पच्न-वर्षीय यौजना के भ्रत्तगत श्रम की उत्पादकता बढाने पर काफी 
ध्यात दिया गया । उन कारझो की वैज्ञानिक जाँच कराई गई, जिनके लिए सेवायोजक 
और श्रप्तिको का आरोप एव प्रत्यारोप था कि वे उत्पादकता को घटाते हैं। उत्पा- 
दकता की वृद्धि के उपायो पर विचार करने के लिये अध्ययन गोष्ठियो का भ्रायोजन 
भी किया गया और 'टेव्नीक्ल सहायता कार्यत्रम' के अन्तर्गव विदेशों से टेक्‍्नीयल, 
विशेषज्ञों को भी झ्रार्मन्त्रित किया गया तथा अपने शिष्ट मडत्न भी विदेशों मे अ्ध्यर्यो _ 
के लिये भेजे गये ? 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सगठन के प्रथम शिष्टमण्डल का आगमन भारत मे दिस- 
म्बर सम १६४२ में हुआ । इसमे प्रवन्ध एवं श्रौद्योगिक इन्जीनियरिंग से सम्बन्धित 
चार विशेषज्ञ सम्मिलित थे । इसकी सहायता के लिये हैडववार्टर स्टाफ के अनेक करमें* 
चारी भी साथ आये थे । सरकार, उद्योगपतियों एव श्रमिक सघो के परामर्श पर यह 
दल दो भागों में बँठ गया और उन्होने कलकत्ता में श्रौद्योगि- इस्जीनिर्यारंग तथा 
बम्बई व भ्रहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल उद्योग के सम्बन्ध में अनेक प्रवर्शनो का 
आयोजन किया । कलकत्ते मे पाँच फर्म (जिनम एक सरकारी कारखाना भी शामिल 
जम लि है शोड लेक हैं मैचड स्डडी/ की देक्नीक का अनुसरण करते हुए यह्‌ 
सगरवय) 22200 का उपयोग किस प्रकार ब्या जा सकता 
(२) वित्तीय घदक--नवीाइता सम्बन्धी रिकार्ड उचित रूप स रखकर ही 
पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होना मदर किया जो सकता है) अधिकतर सुभाव कार्य 
पर, मजबूरो को उन्‍्तत सुख, सुविधायें दान “करने, के स्थान और कार्यशील पूजी से 
स्खते, इमारतों व साज सामान का आधुनिकीकरण करू कार्य दो सिलोंमे झारम्भ 
कार्य योग्य दक्शा मे बनाये रखने के लिये मपार घन-राशि 7 िस्म, घंटे हुए. कार्यमा 
जिन देशों में पूजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बहाँ उत्प,+क 
उल्तति कर ली है । कक _पराकृतिक घटक मे भौतिक, कै गोस्विस्यय कर लिया कि 
(0) अछतिर ट पाता ता है, जोक प्रौद्योगि ४ 
सम्बन्धी अच्तसे हा ० कया ज॑। # (४ 


प्र औरकार ने दिसम्बर 
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बेह सन्‌ १६५४ मे राष्ट्रीय उत्पादकेता केन्द्र की स्थापना करने मे टेक्नीक्ल सहायता 
दे । सन्‌ १६५४ भे एक दूसरा मिशन भारत झावा और ग्रनेक कारखानों मे अपना 
कार्य फैलाया । 

मार्च सन्‌ १६५७ में एक दल डा० विक्रम सारभाई की भ्रध्यक्षता में जापान 
की उत्पादकता बढामे की प्रचलित विधियों का गहन भ्रध्ययन करने के लिये भेजा 
गया ! इस दल ने लौटकर अपत्ती विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी और उसमे इस बाप 
पर बल दिया कि द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे उत्तादन सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित 
किये गये है उसकी पूर्ति मे विद्यमान्र उत्पादकता में वृद्ध करने के लिये उत्पादन 
विधियों भे सुधार करने तथा श्रमिक वर्ग में भ्रधिक और ग्रच्छा मान पैदा करने की 
भावना जागृत करना आवश्यक है । दल ने जापान की भाँते एक “राष्ट्रीय उत्पादकता- 
वृद्धि काउन्सिल' ( 80008) 0700 0७४४७) (४0७४७॥ ) की स्थापना करने 
का सुझाव दिया, जिसके निम्न कार्य हो--(१) उलादऊना की वृद्धि के लिये उपयुक्त 
बादाश्रण पैदा करता, (२) राष्ट्रीय एवं प्रन्तर्राष्ट्रीय साधनों से वित्तीय सहायता 
प्राप्त करना, (३) विशिष्ट टेक्नीकल सहायता प्रदान करना एवं (४) क्षेत्रीय काउन्सिलो 
की स्थापता करना । 
उत्पादकता वृद्धि से सम्बन्धित सेमितार-- 

भारतीय मण्डल की सिफारिशों को लागू करने की दिजश्ञा में पहला कदम 
सन्‌ १६५७ में उठाया गया, जबकि केन्द्रीय उद्याग एवं वाशिज्य मन्त्रालय ने उत्पा- 
द्कता बढाने के सम्बन्ध पे एक सेमिनार का प्रायोजन किया, जिसमे राष्ट्रीय उत्पा- 
दकता आन्दोलन के सिद्धान्तों श्रौर कार्यक्रम का अनुमोदन किया गथा। सेमिनार 
ह्वारा यह निश्चय किया गया कि कार्य का अत्यधिक केन्द्रीयकरण न किया जाय पश्रौर 
राष्ट्रीय एव स्थानीय काउन्सिला का कार्य-क्षेत्र सम्पुर् अं व्यवस्था पर विस्तृत होना 
चाहिये भ्र्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिगत साधन से और उत्पादन की प्रत्येक इकाई से उपम्तका 
सम्पर्क रहे । काउन्सिलें स्त्रतस्त्र रूप मे सचालित हो । उत्पादकता आन्दोलन को 
बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सेमिनार ने निम्नलिखित सिद्धू ८ 7 

( १ ) उद्देश्य यह होना चाहिये कि सुघरी हा कद, के परम 

अ्म मे ग्री, क्योकि सयुक्त-स्कन्ध वाली 

दन बढाया जाय और किस्म में सुधार किया जाय, 


हु ५ भ्रधिकाक्ष व्यापारिक सगठनो का 
जाय कं 
जाय, खरसिको के काम करने को दशा से सूप अ्मस्डलो के निर्मार के परिणाम- 


हे न्‍: २४७५ बैक्षमात ध्येय रहता है ा सबोग का निर्माण सरल हो 

। उहुदय श्रप्िको के कार्य-भ की मूल्य की कमी से कुर्ण्भाण होते हैं, उन्हे सवारी 
(२) एक वृद्धिशी + क्षरिक होता है, क्योकि कमजोर ३८ 

फा प्रोत्साहित कर अल्ति[तकाल देने के उपरान्त, दे शक्तिशाली उत्पादवप से चलाने के 

(३) तमाम दाम माँगने लगते है और इस प्रकार जनत्व की प्रावश्य- 

के मध्य न्यायोचित ई २७ लए सम्भब नही 


शद४ 


(४ ) उत्पादक झ्रान्दोलन के क्षेत्र मे बडे, छोटे और हल्के (सावंजनिक क्षेत्र 
मे प्रथवा प्राइवेट) सभी उद्योगो को सम्मिलित किया जाय । 

( ५ ) उत्पादकता की वृद्धि क॑ लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करने के हेतु 
सयुक्त विचार-विमशें, प्रबन्ध मे भमिको के भाग और प्रत्येक उद्योग एवं धत्येक इकाई 
में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये । 
राष्ट्रीय एवं स्थातोय उत्पादकता काउन्सिलें-- 

राष्ट्रीय उत्पादकता क्ाउन्सिल की स्थापता सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के 
अन्तर्गत सन्‌ १६५८ में हुई । काउन्सिल मे ११ प्रतिनिधि है, जो कि सरकारी विभागों, 
सेवायोजको के सघो तथा श्रम सो से लिग्रे गये । उपभोक्ताओो, टेवनीशियमो, लघु 
उद्योगों झादि के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। कुल सदस्थ संख्या 
६० है । यूनियन उद्योग मंत्री इस काउन्सिल के अध्यक्ष है। काउन्सिल की एक प्रशासन 
समिति भी है, जिसमे ५४ सदस्य है, जितका तिर्बाचत काउन्सिल करती है । इस 
समिति के चेयरमैन डाइटर लोकमाथन है! 

सन्‌ १६५८-५६ की अवधि मे क्षैत्रिक, भ्रान्तीय एवं स्थानीय प्राधार पर १५ 
उत्पादकता काउन्सिले सगठित करने का भ्रस्ताव था। स्थानीय काउन्सिलो का संग्रठ 
राष्ट्रीय काउन्सिल के समान ही किया जाता था । प्रात्तीय सरकार का प्रतिनिधि इन 
काउन्सिलो मे रखा गया और इन काउन्सिलो को राष्ट्रीय काउन्सिल मे प्रतिनिधित्त्व 
दिया गया है। 
श्राठ-सूत्री कार्यफ्म-- 

श्रपनी पहली बैठक मे राष्ट्रीय काउन्सिल ने निम्नलिखित प्राठ सूत्री कार्यक्रम 
स्वीकार किया है ;+-- 

(१) उत्तादकता से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करके उत्पाइबता बढाने की 

चेतता को बढावा देता । 
(62 सम (२) प्रबन्ध २) प्रबन्ध के सभी स्तरों पर उत्पादकता कौ टेबनीक थ प्रक्रियाप्रो की 


समन्वय । है. 2, 5 के 
(२) वित्तीय घटक--नवीजेंट एल झावेश्यक समझे त्त विशेषज्ञों की सेवायें 


पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होना १४ 
पर, मजदूरों को उन्नत सुख, सुविधायें परदार्नन केश गकृरे पोत्वाहन देना, जिससे सामान्य 


रखने, इमारतां व ध्ाज तामासा का आाधुएककिरणा करना गत्ते लगे । 
कार्य मोग्य दशा में बनाये रखने के लिये झपार घनन-राशि प्तीसे्वान कराना । ४ 
जिम देशो मे पूजी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है, बहाँ उत्प _ लिये अपनाये गये साधनों 


उन्नति कर ली है। रे फ्रत 
(३) प्राकृतिक घढक-_प्राकृतिक घटको मे भौतिक, हि 
सम्बन्धी अन्तर का का टी जाता है, जाव औद्योगिक ' उतना! 


[१४५ 


अप्रैल सन्‌ १६४८ मे राष्ट्रीय काउन्सिल ने एक 'प्राडबिटबिटी सर्वे कमेटी! का 
संगठन किया, जिसका उद्देश्य टेक्नीकल कर्मचारियों की उपलब्धता और भावी आव- 
इ्यकता के सम्बन्ध मे जाँच-पडताल करना था। फैवटरियो का चीफ एडवाइजर इसे 
कमेटी का चेयरमेन है। सर्द के क्षेत्र से वैज्ञानिक प्रबन्ध मानवीय सम्बन्ध, श्रौद्योगिक 
इन्जी नियरिंग झ्रादि को सम्मिलित किया गया। नहाँ तक प्रबन्ध का प्रश्न है, सभी 
श्रेणियों के प्रबन्धकों को प्रोडक्टविटी की टेवनीक का जो प्रशिक्षण दिया जायगा 
उसमे वैज्ञानिक प्रबन्ध, मानवीय सम्बन्ध, कार्य-मूल्याकन, भृत्ति-प्रेरणायें, औद्योगिक 
डिजायन, विधि विश्लेषण इत्यादि भी शामिल है । विभिन्न केन्ो मे विज्वेप्षों की 
'रीजनल प्रौडविटविटी यूनिटे स्थापित की जायेगी, जितकी सेवायें लोकल प्रोडब्टिबिटी 
काउन्सिलो के द्वारा प्राप्त कौ जा सकेंगी। धम्बई, मद्रास कलकत्ता, कानपुर और 
दिल्‍ली मे ऐसी यूनिटे कायम की गई है ! 

सूचना के प्रसार कै लिए एक ठेक्तीकल इन्क्वाइरी स्विस संगठित की जाग्रेगी, 
जो कि उद्योगों द्वारा पूछे गये ेक्नीकल प्रइनो का उत्तर देगी तथा रिपोर्ट, पुस्तिकायें, 
व्यास्यान, सेमिनार प्रदर्शिनियों के समठन आ्ादि के द्वारा उत्पादकता सम्बन्धी जानकारी 
का प्रसार करेंगी । 

ड्। राष्ट्रीय काउन्सिल ने श्राठ सदस्पो का एक दल पश्चिमी जर्मनी, ग्रेट ब्विटेन 
और अमेरिका के कारखानो का प्रध्ययन करने के लिये सितम्बर सन्‌ १६५८ में भेजा 
था। ऐसे ही अनेक दल अभी और भेजे जाने को है । 
उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम मे भाग लेने बाली एजेन्सिपौ-- 

मिम्त सस्थायें उत्पादकता आ्रान्दोलन के कार्यक्रम को बार्यान्वित करने मे 

$ सहायता कर रही है-- 

(१) दी इण्डियन स्टेटिस्टीकल इन्स्टोट्यूट कलकत्ता ने कुछ व पहले भारतीय 
उद्योगी में क्वालिटी कन्द्रोल की टेक्नीक को प्रोत्साहन देने के लिये सेमिनार ग्रायोजित 
किये झौर बम्बई व बगलौर मे इसने ववालिटी कट्रोल यूनिर्ट स्थापित की है। दी 
पहमवाबाद टैकसटाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशधोगो की वृद्धि के परिणाम" 
क्वालिटी कट्रोल़ की ठेव्तीक का विस्तार करने के पली, क्योकि सु्त-स्कन्ध बाली 
हाल में ही इण्डिया टैबसठाइल रिसर्च एसोसियेशे अधिकाश व्यापारिक सगठनो का 
किया है। ए७०/००-«»7 प्रमन्‍्डलों के निर्माण के परिणाम- 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम एकमात्र ध्येय रहता हैय संयोग का मिर्माण सरल हो 
की है, जिन्होंने भारत के विता को मूल्य की कमी से कुछीर्णण होते है, उन्हे संघारी 
जिये है। धव मे क्षरिषक होता है, वयोकि कमजोर 3९ 

(३) भारतेऋस निकाल देने के उपरान्त, वे शक्तिशाली उत्पादभप से बलामे के 
है और मैनेजम्रेन्ट एसशिसाने दाम साँगने लगते है और इस प्रकार जतत्व की ग्रावश्य- 
बिजतेस एडमिनिस्ट्रेश ५. ५... २४७ लए सम्भब नही 


२४६ | 


(४) इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिग के क्षत्र मे बुछ प्राइवेट परामशंदाता फर्मे भी 
बार बर रहो हैं। दी इष्डियन इ रह व्यूट श्राफ टेवेने लोजी खडगपुर मे भी दण्ड 
स्टरप्ल इ जीनियरिंग वा व सं च्लाया जाता है | बस्वई का प्रोडबटविटी सेंटर भी 
इस दक्चा में काफी प्रयत्नशील है । 

(५) भारत सरकार द्वारा स्थापित स्माल इण्डस्ट्रीज इन्स्टीस्यूट ट्रेनिग प्रदान 
बस्ते है प्रोर टेवर्न क भे सुधार मराने का प्रयत्न करते हैं। 

(६) नेशनस डेवलपमेण्ट काउन्सिल के ग्रन्तगंत प्लान प्रोजेक्ट कमेटी वे 
प्लानिंग दो इण्डस्ट्रियल मुमेजमेट रिसर्च यूनिट और भ्रन्य कई श्रौद्योगिक अनुसघान 
एसोसियरेशन भी प्रनगिनती श्रोथोगिक इकाइयो व प्रोजेक्टो के अधिक उन्नत संचालक 
सचात्नन कौ विधियों के सम्बन्ध में छानबीन कर रहे हैं । 

(७) प्रमेरिका का टेबनीक्ल कोझ्परेटिव मिशन भी प्रोडब्टिविटी आन्दोलन 
प्रेघहत पुछ सहयग दे रहा है ज्से मंनेजमेट लाइब्रेरियोंके लिये बहुमूल्य एस्तकें 
भेंट देना, विशेषज्ञों के लेब्चर ग्रायोज्ति करना इत्यादि । 
उपसहार-- 

उपरीक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत मे उत्पादकता श्रान्दोलग के प्रति| 
लोगो का ध्यान अ्धिकाधिक प्राकषित होता जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 
अंधिकाश कार्य का समन्वय नहीं हो पाया है। इस बात को बड़ी आवश्यकता है 
कि एक ऐसा पत्र प्रकाशित क्या जाया करे जिसमे विभिन्न क्षेत्रों भे हुई प्रात का 
विस्तृत ब्योरा हो । इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता आन्दोलन का सही मूल्याकन 
करने में बडी सहायता मिलेगी । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को चाहिए कि वह 
विभिन्न एजेन्सियो के वाय॑ मे उचित समन्वय स्थापित बरे और उन्हे उचित 
सहायता दे । 


एश) उतल्ीदन एवं कीय दाता 

समत्वय ) जे 
(२) वित्तीय 22 इक 0005770४5 

का करत कर, सुविधाय दाद करने, इंच 7 जाशातड छत थिव॑लाधाए 

रखने. इमारतो व साज सामान का आधुनिकोकरण करण ४ 

काये श्ोग्य दशा में बनाय रखने व लिये झपार घन राशि * (02१0) १६ 


> 


!] बह; ५ 0 था 
जिन देशो म पूंजी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है, बहा उत्त #« थी रण व्राता4 
फल 


उन्तति कर ली है। हि 
(३) प्राकृतिक घटक--प्राकृतिक घटको में 23१: अंक 
सम्बन्धी स्तरों का समावेसस किया जाया है, जो/क ग्रौद्यो४गि है 


अध्याय २५ 


औद्योगिक संयोगों के प्ररूप एबं उनका विकास 


(छ0ज7 दे 90595 0 ॥वफएंओ (एण्रोप्थधर 05) 








प्राएस्मिक विवेचन 


अ्रठाग्हवी शत्ताब्दी के ग्रन्त मे इज्धल॑ण्ड की श्रद्योगिक क्रान्ति के बाद समस्त प्रौद्योगिक 
जगत मे पूंजीवाद का बोलबाला था । वह 'पथेच्छकारिता' ([,8759852 िक/७) को 
युग था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय व उद्योग करने की पूर्ण स्वत- 
न्वता थी। उद्योग ग्रथवा व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र मे राज्य का लेशमात्र भी हस्तक्षेप 
ने था। भराधिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार का राजकीय तियत्तरा नथा। कहने का 
तात्पप॑ यह है कि व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र मे 'जिसकी लाठी उसकी भेस” यह कहा- 
बत पूरतः लागू होती थी। स्पर्ढ़ों पूर्णतया स्ववन्न व खुली हुई थी। प्रत्येक धनी 
व्यवप्तायी जो योग्य अयवा चालाक था, वह अन्य साथियों को उस व्यवसाय क्षेत्र से 
स्वतन्त्र स्पर्दा की आड़ में बडो सरलता से निकाल सकता था। इस झुका विशेष 
नीति का आविष्कर्ता एडम स्मिथ था, परत्तु हमश्' रू 

लोगो को प्रतीत होने लगे । यह प्रतिस्पर्दधा धीरे-घीप्रपनाई गई प्रशुल्क नीति ने भी 
लगी कि कमजोरा का गला निरथंक ही काटा जाने गला-काट-प्रतिस्पर्डा से बचने तथा 
को वेतन कम देता प्रारम्भ कर दिया तथा न्यूनतम भस्न राष्ट्रीय शासनों मे ऐसी नीति 
पूंजीवाद के प्रन्य दोषो को भी झनुभव करने लेणल कीमती हो गया प्रयवा उस माल 
जब तक सम्पूर्ण देश में प्राथिक सम्रारत्ता एवं स्वत१0'७ 59868॥0) के अन्तर्गत वह 
की नीति यशस्वरी नहीं हो सकतो ! जिस दे० में एक दिया जाता था । 

और ऐश्वर्यशाली अ्रमीरी विराजमान हो वहाँ मर उद्योगों की वृद्धि के परिणाम 
नीति कदापि सफल दही हो सकती। सीमित शमली, क्योकि सयुक्त-स्कन्ध वाली 
नही है, किन्तु जश वह उन विषम परिस्थितियों भे श्रधिकाश व्यापारिक सगठनो का 
काट स्पर्दा' (00 ६7086 000/0%00 प्रमन्‍्डलो के निर्भाण के परिणाम- 
क्षेत्र से बाहर मिकालना ही एकमात्र ध्येय रहता है-ग संभोग का निर्माण सरल हो 
कहा जा सकता । उससे जनता को मूल्य की कमी से कुछी'र्ण होते है, उन्हे सपारी 
प्रतीत होता है, वह चास्‍्तव मे क्षरिक होता है, क्योकि कमजोर 3९ 

क्षेत्र व विजय क्षेत्र से निकाल देने के उपरान्त, वे शक्तिशाली उत्पादवद से चलाने के 
अपवी वस्तुओं के मेस-आने दाम माँगने लगते है ओर इस प्रकार जनत्व की आवश्य- 


है... २४७ लए सम्भव नही 
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से लूटते है । भ्रन्त भे, ऐसी परिस्थिति श्रा जाती है कि सम्पूर्ण व्यवसाय किद्चित उत्पान 
दक्षो के हाथ मे आा जाता है पर प्राथिक स्वतन्त्रता के जो स्वप्न ययेच्छवारिता नीति 
के ञ् तगंत देखन की कल्पना की थी, वह सब उलठ जाती है श्रौर उसके स्थान पर 
विदोहन (7गिऋृए]0०8५४४०7) का नग्न नृत्य हाने लगता है । 
प्रतः १ ६४वीं शताब्दी के अन्त मे इस गला काट प्रतिस्पर्श्ा को समाप्त करने 
के लिए प्रनेक यौजनायें बनाई गई , जिनसे श्रावागमन वे सुधार, सयुक्त कम्पतियो 
का विस्तार तथा सवीन व्यापारिक सस्थाआ का निर्माण प्रमुख है। इन प्रय्तो से भी 
पूर्ण भ्राधिक/ स्वतन्त्रता नही मिली तब व्यापारिक जगत का ध्यान इस नियम की ओर 
श्राकपित हुप्ना कि--' प्रतिस्पर्डा से सयोग को जन्म मिलता है! ((णाएशवाणा 
९६४४ (07800) अर्थात्‌ उस समय की समस्त योजनाम्रों को विभिन्न 
प्रकार के संयोगो का रूप देने का प्रयत्त किया गया। यही नही, व्यापारिक संग्मठत 
तथा श्रौद्योगिक शासन व्यवस्था को सुदृद बनाने के लिये विभिन्न व्यापार-सस्थाप्रों में 
4१4 एक ही उद्योग की विभिन्न शाखाग्रा मे सपीय (507]0) पद्धति पर समभौते 
» ।न छगे, जिन्होंने आगे चलकर सयोगों को प्रोत्साहन दिया | इस प्रकार की प्राममिक 
विक्रय नियन्त्रण (],॥0॥8/00 ०0३ ए७70) के लिए न्यूकेसल (इज्भलैण्ड) 
में बनाई गई, जिसमे कोयले का विक्रय निश्चित मूल्यों पर किया जाता था । 
ऑोश श्रान्दोलव क्यों ?-- 
ग्रधिबाश काय १, *-७ को उत्पत करने वाले वुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है -- 
कि एक ऐसा पश्र प्रकाशित किय , द्राकरण-- १७वीं शताब्दी के अन्त मे प्राचीन 
विस्तृत ब्यौरा हो । इससे राष्ट्रीय रूए कोई झवसर न रहा था। शोपण भी क़मशः 
करने में बडी सहायता मिलेगी । रा५ ५; अ्रधिक मजदूरी लगाकर लाभ कमाने की 


विभिन्न एजेन्सियों के बाय॑ में 3 ली उन्होने स्वय उद्योगों का नियन्त्रण 
सहायता दे । डे 


8, 
० के लगभग अ्रतिस्पर्दा ते औद्यागिक क्षैत्र मे 
| उत्पीदन एँव काय दाता प्रायः छोटी मात्रा मे किया जाता था, जिसमे 
धर) 
समन्वय | जद. पै बाजारों के विस्तार के शन्‍्साथ बडी मात्रा 


(२) बित्तोथ घटक--ववा* व्तिस्पर्डा के दोषों का भी ला £अनुभव करने 
पर्याप्त वित्तीय सावन उपलब्ध होता ऊ व्यापार से किसी को भी लाभ नहीं होता था, 
पर, मजदूरों को उन्नत सुर्ख, सुविधाय '॥ उत्पादक व्यापारिक क्षेत्र मे एकनदुंसरे का 
रखने, इमारतों व साज सामाव थह प्रतिस्पर्दा इज्लेंड मे सन्‌ १८७५-६४ की अवधि 
कार्य योग्य दशा मे बनायू7 जबकि व्यापार में लाभ की अपेक्षा हानि होता ही एक 
जिन देशों म पूर्जी।२ इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से किसी को लाभ न होता 


डन्‍तति कर ली है----+ ही] 
(जे प्राकृतीव३$ 0छाहइगाऊबाणा।--रविधधारए, 


थी प्रस्तरो करिए जी धाताजाकों 08०० ७%८श"-धृ४५ ए१० 80 
सम्बन्धी ज्र 
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देख कुछ योग्य व अगुभवी स्यक्तियों ने अपना ध्यान 'संयोग' की ओर झ्ाकषित किया, 
अर्थात्‌ प्रतिस्पर्दा ने सपोग को जन्म दिया। 


( ३) आवायमन के साधनों सें वृद्धि तथा सुधार--श्रावागमन के साधनों मे 
वृद्धि एवं सुधार के कारण बाजार का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया। व्यापारियों को 
विभिन्न कार की सुविधायें मिलने लगी, जिससे बडी मात्रा मे वस्तुओं का सम्रह तथा 
विक्रय होने लगा । यही नही, उत्पादन के क्ष्त्र मे भी अनेक आविष्कार हुए, जिसके 
लिए पूजी तथा सुहृढ व्यापारिक सगठन की आवश्यकता थी, अत. विस्तृत व्यापार क्षेत्र 
के नियन्त्रण के लिए व्यापारिक पापदों [30977089 ै|9800790079) का 
निर्माण होने लग एवं प्योगो के परस्पर सयोग के लिए प्रस्ताव शाने लगे, जिससे 
विभिन्न उत्पादकों एवं व्यापारियों की व्यवस्था तथा निर्देशन से लाभ उठाया जा सके | 

(४) बडी मात्रा में उत्पादन से लाभ का श्राकर्षण--परिकात्पनिक लाभ के 
आकरषंण तथा आवागमन के साधनों मे वृद्धि ने बडी मात्रा मे उत्पादन को प्रोत्साहेत 
दिया । एक से भ्रधिक उत्पादक मिलकर सामूहिक रूप मे समोग निमाण करके बडी 
मात्रा में उत्पादन कार्म॑ करने से होने वाली मितव्ययिताओं (800॥07788) का 
लाभ उठाने की चेष्टा करने लगे। मुख्यतया उत्पादन क्षेत्र मे अथंशास्त्र का क़मागत 

४ वृद्धि नियम [,99 छा 490728०४६ 9०779). | होता है, भ्रत: सदैव बडी 
मातन्ना मे उत्पादन करने में उत्पादन परिव्यय कम रहतइर्स गौर उत्पादकों को विशेष 
लाभ मिलने की सम्भावना रहती है । का 


(१) प्रशुश्क नोति--विभिन्‍न राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई अशुल्क नीति ने भी 
संयोग आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। ० घर गला-काट-प्रतिस्पर्डा से बचने तथा 
राट्रीय उद्योगों को सरक्षण अदात करने के लिए ।केभन्न राष्ट्रीय शासनों ने ऐसो नीति 
प्रपनाई कि जिससे विदेशी माल॥),सके देश में अधिक कीमती हो गया अ्यवा उस माल 
की मात्रा सकुंचित हो गई, वही के कोटा पद्धति (0 00७ 89808॥0) के अन्तर्गत वह 
भाल केवल सीमित माथात्म ही देश के अन्दर झ्राते दिया जाता था। 

(६) सयुकत ; हन्ध व्यवसाय--सयुक्त स्कन्ध उद्योगों की वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप भी सयोग भ्राल्दोलन को अनेक सुविधाये प्रिल्ली, क्योकि सपुत्त-स्कन्ध वाली 
अभिकतृ त्व सस्याग्रो द्वारा केवल थोडे से व्यक्ति ही अधिकाश व्यापारिक सगठनो का 
नियनन्‍्यण कर सकते थे । इस अ्रक्गर समुक्त-स्कन्ध अ्रगत्डलो के निर्माण के बरिखान५ 
स्वरुप भ्रौद्योगिक समस्वय सम्भव हुआ, जिसके द्वारा समोग का निर्माण सरल हो 
प्या। इस भ्रकेतर प्रोद्योगिक समन्वय के हेतु जो सयोग निर्माण होते हैं, उन्हे सघारी 
भ्ष्डल कहते है। 

(७) पूंजी को श्रावश्यकता--बडे-बडे ध्यवसायों को सुचाए रूप से चलामे के 
लिए अधिक पूंजी, भ्रसामान्य योग्यता, महत्त्वाकाक्षा तथा प्रभावी व्यक्तित्व की प्रावश्य- 
कठा पड़ती है । उतनी पूंजी एकनित करना प्रत्येक उपक्रम के लिए सम्भब नही 
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होता । फिर उक्त ग्रावश्यकताएँ व्यापारिक एवं औद्योगिक विस्तार के साथ सीमित 
हो जाती है जिसकी पूर्ति के लिए भी व्यापारिक तथा झौद्योगिक सयोगों दा निर्माण 
किया जाता है । तीव प्रतिस्पर्दा के कारण वैयक्तिक प्रभुस्व व्यापार के विस्तार वे साथ 
कम हो जाता है अत उस विषम प्रतिस्पर्डा से बचन के विए यह उचित समभा 
जाता है कि उन सब उपक्र्मो क बीच ऐसा कोई पारत्परिक समभकोता हो, जिसके 
द्वारा वे अपने अपने क्षत्र भे किसी दूसरे के हस्तक्षप के बिना सुंचाह रूप से काय करते 
रहे | इस प्रकार शिथिल सयोग (],09७७ (,०७/१%607%5) हमारे यहाँ भी 
अधिकता से पाये जाते हैं। 


(५) श्रीद्योगिक एवं तजिक परिस्थिति--प्रौद्योगिक एंव ता तक परिस्थितियों 
कारण भी सथोग श्रादोलन को काफी बल मिला ।! ग्राघुचिक व्यापारिक विश्व की 
क३ १7 विभिन है उनकी माग की पूर्ति करने के लिए बडी बडी निर्माए 

शालाग्ो व उत्पादन शालागो को आवश्यकता पड़ता है | यातायात तथा स देशवाहन 
के उत्तत साधनो नि इन उत्पादनशालाभ्रो का क्षत बहुत विस्तृत बना दिया है। इस 
परिस्थिति ते वैज्ञातिको को ऐसे-ऐसे नृतन ग्रनुसधान करन के लिए विवश कर दिया 

जिनकी सहायता से बड पैसा पर वस्तुओं का उत्पाश्न सम्भव हा गया | इस प्रकार 
झौद्योगिक एवं तास्तिक प॑ #स्थतियों के कारख भी ओौद्योगिक सयोगो का सिर्माणे 
हुश्ला तथा विद्वव्यापक विप) श्यस्तित्त के कारण यह सम्भव हो गया कि कोई भी 
एक उद्योग अपना व्यापार चले ले अत विभिन्न व्यापारों को परस्पर सगोगो मे 
आना ग्रनिवाय हो गया + 


(६) ध्यापार चक्रो का प्रभा ६-नजी प्रौर मदी (छ806णा। 8॥0 १7)0(98 
88]0)) घतमान्र अर्थव्यवस्था का 5 पे लक्षण है। & व्यापार चक्रो व कारण 
भी बड़ बड़ सयाग्रो का निर्माण्ण हुओ । व्यापार ४४ _एुरण मन्दी के समय उद्योग 
ग्राथिक सकट में फेस जाते है भ्रौर कभी कभा उनकाई. + त हो जाता है। इसके 
विपरीत छेजी के युग म नुतत उ ३ कह « भी प्रोह्याहद जा है । इस समय सभी 
प्रकार के व्यापार क्षत्र मे प्राते 8300 काया ता शखते हो अथवा 
नही । मन्दी के थुग मे ऐसे दृतन उद्यांगो को मा तो अपना व्यापारोंबन्द रना पता 
है प्रंथवा सीमित करना पडता है। उनकी नौका बढ में फंस जाती है जिप्को पार 
खगाने के लिए सयोग की दस्त ग्रह(ा। करते है | इस प्रकार से पारस्परिक विरोध 
और स्पर्दधा को दूर करके पा स्परिक लाभ और समृद्धि के हेतु विभिन्न प्रकार के सयोग 
निर्माण कर लेते है । 

(१०) पुद्ध-कालीन प्रभ्नाव--युद्धनकाल मे बस्तुझआ की माँग दो विभिन्‍न 
दिशाओं से भ्राती है--सैनिक आ्रावक्यकताएँ और जन साधारण की आवश्यकताएं, जो 
यूबत रहती हैं । बढी हुई मग को पूरा करने के लिये अधिक उत्पादन की आवश्यकता 
होती है, किन्तु उत्पादन कार मे प्रचानक इतती उन्नति एक साथ नही हो सकती । 
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मुद्रा5 सार के कारण वरतुओ के मृत्य भी चढ जाते है। ऐसी १रिस्थिति मे राष्ट्रीय 
सरकार सथोग-तिर्माश व रने वे लिये उत्तं ज्ना देती है, जिससे मजदूरी, उल्ादन, 
मांग एव पूर्ति का नियमत हो सके तथा काम करने की परिस्थितियों पर निबस्‍्तस 
रख पक्के । इसका अपने देश मे उपयुक्त उदाहरण उत्तर-प्रदेश का सुगर पिन्डीकेट 
लिमिटेड है। 

(११) वैज्ञानोकरण वी श्ावश्यक ता-- छोटे-छोटे स्द्ोगों मे वैज्ञानीकरशा के 
प्रयोग भी सरभव नही है ग्रतः भौद्योगिक वैज्ञानोकरएण करते के लिए तथा एस्तकी 
पमितच्यम्रिता का लाभ उठाने की हृष्टि से सयोग का निर्माण होने लगा। 

(१२) युद्धोपराम्त-परिस्पिति- युद्ध के बाद प्राय, वस्तुओं के दाम गिर जाते 
है, उद्योग नप्ट प्रायः हो जाते है अथवा उनका विवेन््रीयकरएा हो जाता है, बेकारी 
को प्रोत्साहन मिलता है तथा विभिन्न राष्ट्र औद्योगिक प्रगति के लिए अधिक माता में 
सरक्षण कर लगाते है । ऐसी १रिस्थिति में भी उद्योगो को संयोग की आवध्यकता 
प्रतीत होती है, जिससे वे अपनी स्थिति को सुहृढ बना सके । विस्थापित विपणियों को 
पुन; प्रस्थापित कर सके एव अध्योगिक कलेवर को मजबूत बनाकर नष्ट श्रायः उधोगो 
को जीवत दान दें । है 
संयोग को परिभाषा-- 

जब किसी उद्योग या व्यवसाय मे विभिन्न इकाइयाँ किसी सामान्य उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए कुछ भ्रशो मे अपने व्यक्तिगत हिठो का बलिदान करते हुए एक पुत्र 
मे बेंधती हैं तो इस प्रकार के बने सगठन को संयोग! (00॥70978909) कहते 
प्र है। भ्ौद्योगिक सयोग भ्रापस मे लड़ते व्यूगों बच्चो की माँ की तरह होता है। इसमे 

भिन्न-भिन्न छोटे-बड़े तथा झापस मे पर्तिशर्डधि करने वाले व्यापारियों प्रथवा उत्पादन- 

कर्ताम्रों को एकनित किया जाता है तथा एक-दूसरे के सहयोग झौर सहायता से एक- 
दूसरे को हानि पहुँचा कर नहीं, परन्तु एक दूसरे के कार्य को बेंटाते हुए सबके हित मे 
काम किया जाता है) यदि मयोगर के सदस्य स्वेच्छा एव ईमानदारी से करप्यं करते हैं 
हो वह सपोग स्थाई तथा सुदृढ होता है गौर अपने सदस्यों की प्रगति के लिए 
अमत्कारिक कार्य करता है, प्न्यधा ऐसा ते होने पर प्रारम्भ में ही नष्ट हो जाता है। 
संयोग के उद्देश्य-- 
सपोग का निर्माणण प्रधानद; निम्न उ्ँश्यो की पूर्ति के हेतु किया जाता है-- 
ि (१) विषम प्रतिस्पर्धी का उन्मूलन करना तथा सयोय मे समाबिष्ट (९०७९१) 
* उद्योगों मे परस्पर सहायता एवं सहकाये की भावना का निर्माण 
करना । 
(२) सदस्य उद्योगो मे उत्पादन, वितरण, क्रय तथा विक्रय पद्धतियों के 
केद्रीयकरण से उनके व्यय मे कमी करना तथा उनको पर्याप्त लाभ 
प्रदाव करना । 
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(३) प्रत्येक संदस्य उद्योग के ब्राथिक एवं श्रौद्योगिक साधनों के वेद्धीयकररः 
मे सम्पूर्णा उद्याय का आर्थिक क्लेवर सुहृढ बनाना । 

(४) प्रत्येक सदस्य उद्योग के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के केन्द्रीयअरणा से न्यूनतम 
व्यय मे कार्यक्षम एवं समुचित प्रवन्ध तथा नियन्त्रण सुविधायें प्रदान 
करना । 

(५) बडे पैमाने पर उत्पादन एवं औद्योगिक विवेकीकरण के लाभ प्रदात 
करना । 

(६) प्रत्येक सदस्य की विनियोगित प्रजी पर समुचित प्रत्याय (रण) 
देता । 

संयोग के प्रकार एवं प्ररूष 

सयोग तीन प्रकार के होते हैं. -- 

(!) क्षैतिज प्रथवा समतल सयोग ([072078) (/0.079007) ! 

(!]) उद्ग्र अथवा लम्ब रूप सयोग (५७60 (00फररेीत0व07) । 

(77]) चक्तित सयोग (0770॥]क्षा 00गरश000॥) । 

(!) क्षैप्तिज भ्रथवा समतल संयोग 
परिभाषा एव हेतु-- 
इन्हे व्यापारिक सयोग” भी कहते है, क्योकि ये विशेषत* व्यापारिक क्षेत्र में 
ही पाये जाते हैं। क्षेतिज सयोग का निर्माण भ्रधिकतर विभिन्न उत्पादको व निर्माण- 
कर्त्ताओ्रों द्वारा बनाई हुई एक ही वस्तु को बाजार भ उचित भूल्य मे बेचने के हेतु 
किया जाता है। प्रत्येक श्रोौद्योगिक इकाई का उत्पादन कायं व संगठन पूव॑बत्‌ ही 
चलता रहता है । उनके बीच केवल एक ऐसा समभौता हो जाता है कि उनका 
प्रवन्ध-य्थय मं हो जाय और उत्पादित वस्तु सरलतापुवंक बेची जा सके। इस 
सयोग का मुख्य उद्दं बय यह है कि अ्रत्यधिक मात्रा में वस्तुप्रो का उत्पादय करके 
अपब्यय को बचाया जाय । कमी-कभी ऐसे सयोग अन्य सयोग! के साथ भी इस प्रकार 
का समभौता कर लेते हैं, जिससे दे प्रपती ग्राथिक स्थिति और भी सुहृढ बना लेते है 
तथा बाजार पर ग्रपना एकाधिकार जमा लेते है। विपणि पर एकाधिकार के कारण 
मे उत्पादन पर नियस्त्रणा कर सकते हैं तथा वस्तुओ के मूल्य निर्धारण में भी समर्थ 
हो जाते है । 
विशेषता तथा लाभ-- 

क्षैतिय सयोग वी सबसे वडी/विशेषता यह है कि ये परारस्परिक-विरोधी- 
स्पर्दा को जे उखाड देते हैं । जो भी स्पर्दा शेष रह जातो है, उसे हम उचित 
व लाभप्रद (6७609) कह सकते हैं और उनसे जनता को विशेषतवा लाभ ही 
पहुचता है । सवीग में सम्मिलित विभिन्न इकाइयाँ आवश्यकतानुसार उत्पादन शक्ति 
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को घटा झ्रत्वा बढा सकती है | कारखाने मे काम के घण्टे घटाकर व वस्तुओं का 
मुल्य समान निश्चित करके तथा सबके माल के विक्रय के हेतु विक्रम संगठन 
(छा ७ पर 9398 088935%07) स्थापित कर बडी सरलता से भ्रावश्यकता 
नुमार परिवर्तन व सशोधन करवे बाजार मे उत्पादित वस्तु विशेष को माँग से अधिक 
नहीं होने देते । क्षैत्िज सयोग की दूसरी >वोषता यह है कि ये उन त्तान्त्रिक विशेषज्ञों 
की सेवाओं का उपधोग कर सकते हैं, जिन्हे साधारणत. प्रत्येक इकाई पृथक रूप से 
नियुक्त नहीं कर सकती थी। तीसरे, प्रत्येक इकाई अनुसस्धान का भी प्रबन्ध कर 
सकद्वी है । 


कं इतने गुणों के होते हुए भी इस प्रकार के सयोगों में कुछ अबगुण भी हैं। 
सबसे बहा दोष, गो भारतवर्ष मे अधावत, देखने में झ्ाता है, वहू यह है कि उत्पादित 
वस्तुओं को मिश्चित रूप से बचने का उत्तरदायित्व कोई नदी लेता । दूसरे, सामूहिक 
शक्ति के एकीकरण के कारण वे इतने प्रभावशील हो जाते है कि जनता से मनमाने 
दाम लेकर भ्सहाय जनता का बलिष्ठ हाथो से खुब शोषण करते हैं, फिन्तु ये दोष 
उसी दक्षा मे होत है जब वे उत्पादन एवं उपभोग विपणि पर अपना एकाधिकार 
प्रस्थापित कर श्रन्य उत्पादकी को [जी संयोग के सदस्य नही होते) उद्योग क्षेत्र से 
7 उन्मूलन करते में सफल हो जाते है । 
उदाहरण-- 
क्षैत्रिज सयोग का सर्वश्रेष्ठ उशहरण 'दी एसोसियेटेड सीमेट कम्पनी लिमिदेड' 
है । वास्तव मे दी इण्डियन सीमेट मैन्यूफैस्चर्स एसोसियेशन' तथा 'एसोसिप्रेटेड सीमेस्ट 
मार्वेटिंग ऑरगेनाईजेशन' का सम्मिलित रूप है। अन्य उद्योगों ने श्रभी क्षैतिज संयोग 
वी और ध्यान नही दिया है, क्योकि युद्धछालीन परिस्थिति के कारण उत्पादन के 
विक्षय मे उन्हे अ्सुविधाये' श्रमी झनुभव नहीं हुई है । दूसरे, भ्रभी भारत में उद्योगों 
का उत्पादन भी इतना अधिक नहीं हुआ है कि जिसमे नवीन विपरियों की खोज की 
जा सके । 


(7) उद्ग या लम्बरूप संयोग 
परिभाषा - 


इन्हे औद्योगिक सयोग' भी कहते है, वयोकि ये अधिकाशतः श्रौद्योगिक जगत 
में पाये जाते है। इस प्रकार के सयोग में अनेक प्रकार के उद्योगो का समावेश होता 
है । इनमे विभिन्न उद्योगो का समावेश इस प्रकार होता है कि जिसमे उत्पादन के 
प्रारम्भ की सीढ़ी से अन्तिम सीढी तक के सभी उद्योग आ जायें । उदाहरण के लिय्रे, 
अगर भोटर गाडियो के उत्पादन का काम है तो उसमे निम्न अवस्थाये हो सकती है-- 
(क्र) इजन का निर्माण, (व) डिब्बे का निर्माण, (स) रबड के स्थूब-्टायर व पहियो 
का निर्माण, (द) काँच का सामान, ($) ग़द्दियो का निर्माण इत्यादि | यदि मोदर- 
गाडियो के उत्पादन की इन विभिन्न अवस्थाओो वा सामन्‍्जस्य हो जाय तो ऐसे सयोग 


# 
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को लम्ब रूप सबोग कहूगे, प्रत: यह स्पष्ट है कि उत्पादन की प्रारम्मिक ग्रवस्था से 
अन्तिम अवस्था तक पहुँचने के लिए जितने भी मध्यस्थ उद्योग होगे, उम्र सब उद्योगों 
का यह एक सगठन होता है, इसलिए ऐसे सयागर को उदग्र सिन्ग्रथन ( ४७7009] 
प#6(70007) भी रहते है। 
लम्बरू्ष संयोग के हेतु-- 
लम्ददुप सयोग निम्न उद्देश्यों मे बनाए जाते है :-- 
(१) विभिन्‍न अवस्था वाले उद्योगों वे एकसूतीकरण से उत्पादत कौ विभिन्‍न 
कियाग्रो में होन वाले झपव्यय को कम करना १ 
(+) क्य-बिक्नय, यातायात एवं विज्ञपन में होने वाले व्यय को कस करना १ 
(३) संयोग मे ग्राने वाले विभिन्‍न उद्योगो की क्रियाग्रा के सुव्यवस्थित 
एकसूत्रीकरण से प्रत्येक सदस्य उद्योग के लाभ बाँटना । 
(४) उद्योगी के उत्पादन सम्बन्धी एकसूत्रीकररणा से प्रत्यक कम्पनी के आछ- 
रिक व्यवस्था सम्बन्धी व्यय को कम करना । 


लम्बरूप सयोग के लाभ-+ 

(१) इस प्रकार के सयोग से प्रवन्ध व्यय मे मितव्ययिता होती है ग्रौर सम्रह 
धिक्रप, अनिरभित वस्तुप्रो के क्रय तथा यातायात इत्यादि विभिन्‍न क्षेत्रों 
में बचत होती हे ॥ 

(२) उपयोग में झाने वाली आर्थिक तैजी झथवा मन्‍्दी का परिणाम सयोग 
से सम्बन्धित इकाइयों के उत्तरोत्तर विकास पर विशेष प्रभाव नहीं 
डाल सकता । 

(३) प्रत्यक सदस्य उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल भी उसे अपनी 
निचली अवस्था के उद्योग से मिलता रहेगा। केवल सबगे निचली 
अवस्था वाले उद्योग को ही कच्चा माल प्राप्त करना पड़ेगा । 

(४) सथोग मे झाने वाले सभी कारखाने एक उद्योग की विभिल्‍त क्रिया करते 
हैँ, जिससे क्रियाओ का विशेषीकरण हो कर उद्योग की कायं॑ क्षमता 
एथ उत्पादनशी लता बढ जाती है। 

(५) क््चे माल की खरीद, निर्मित माल की विक्री, विज्ञापत आरादि उपयुक्त 
मितव्ययिताओ्ो की वजह से उद्योग का लाभ बढ़ जाता है । 

लम्बरूप संगोग के दोष-- 
(१) क्षैतिज अथवा समतल सयोगा की भांति इनम औद्योगिक अनुसन्धान 
के लिए कम झवसर हेाता है, ।जसेस आद्ीयक कार्येक्षमता बढान का 
अवसर इस सयोग में नही मिलता ३ 
. (२ ) सबसे यडा दोष यह है कि यदि इन विभिन्न अग्रों में से एक भौ ब्रग 
यदि किसो प्रकार भी शिथिल पड जाप या विस्थापित (09]0080॥9) 
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हो जाये तो उस उदग्र सयोग की सम्पूर्णा अ्थ-व्यवस्था शिथिल तथा 
छिन्ननभन्न हो जाती है । यह बात क्षैतिज सयोग में नहीं होती । 

( ३ ) उदग्र सयोगो के बहु-परिमाण उत्पादन से हाने वाले लाभ भी उपलब्ध 
नही होते, क्योकि इनमे सदस्य उद्योग का स्वरूप समान न होते हुए 
भिन्न होता है। 

(४ ) ऐसे सयोग पूर्णो होते हुए भी अन्य उद्योगो से होने वाली प्रतिस्पर्दा को 
टाल नहीं सकते । 

उदाहरणाथं, पुस्तक प्रतराशन मण्डल के लिए मुद्रशालय, कागज के कारखाने, 

लुगदी बनाने के कारखाने आदि का सयोग अथवा ऐसा शक्कर व्यवसाय जिसमे कच्चे 
माल की पूर्ति, गुड का घुद्धिकरण, रैक्टीफाइड स्थ्रिट बनाने का कारखाना, भ्रादि सभी 
का समावेश हो । 


(ए) चक्रित संयोग 
परिभाषा-- 
चक्रित सयोग पग्रात्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा बड़े-बड़े उद्योगों 
को नियन्त्रण मे रखने को लालसा म निमित किए जाते है। इन्हे पुरक (0009|- 
“ज9॥8॥/0%97$) सयोग भी कहते है और इनके निर्माण में उपयुक्त नियमों में से कोई 
भी मान्य नहीं है। भारतवर्ष मे ऐप सयोग रधिकता से पाये जाते हैं, क्योकि यहाँ के 
औद्योगिक विकास मे प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं का विशेष हाथ रहा है एवं उन्होने विभिन्न 
व्यवसाया को अपने नियरतण में कर लिया है। इस प्रकार अगर एक ही प्रबन्ध अभि- 
कर्त्ता की देख-रेख मे बुद्ध वस्त्राद्योग, शकर-उद्योग, श्रुट-मिलै इत्यादि कारखाने ही दो 
ऐसे सय्ोग को 'चक्रित सयोग' कहेंगे । 
विशेषता -- 
चक्रित सबोग मुख्यतया आकस्मिक होते है भ्रथवा वे व्यापारिक जगत में 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओ्नो की शक्ति प्राप्ति की लालसा के प्रतीक होते है। बडे-बड पूजीपतियों 
को विभिन्‍न उद्योगों पर नियन्त्रण रखने की लालसा होती है भौर इसी लालसा से 
प्रेरित होकर वे अपना हाथ विभिन्‍न उद्योगों मे फेंसाते चले जाते है। भारतबधे मे 
चक्रित सयोग के तिम्न उदाहरण है .---बिरला ब्रादस लिमिटेड, जे० के० ग्रप मार्टिन 
एण्ड कम्पनी, वग सदरलेड, एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी इत्यादि । ध 


सयोगों के प्ररूप 
(एक ण॑ (०नाशए धणाऊ) 
सयोगो का इतिहास झत्यन्त प्राचीन है। भिन्न-भिन्न देशों भे सयोगो का विक्रास 


विभिन्न परिस्थितियों मे हुआ है। मिश्र देश के जोसिफ नामक एक अ्न्न-नियस्त्रणकर्त्ता 
ने खाद्य सामग्री का एक ऐसा शक्तिशाली सयोग्र स्वापित तिया था, जो बाद में विश्व 
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के झमैक भागी मे प्रभावशाली सिद्ध हआझआा। शवों शताब्दी में विक्रय तियत्त्रण मे 
द्वारा विक्य एवं सूल्मो का परस्पर समभौते द्वारा निर्धारण किया जाता था । तत्यश्वाद 
चच्चत झौद्योगिक राष्ट्रा मे देश, काल एव ग्राधिक परिस्थित्त के श्रनुमार तथा झौधो- 
पिक श्रावश्यक्तानुमार सओोगा की ओर अ्रश्ृत्ति बढी श्रौर इत आवश्यकताओं के रड़े- _ 
सार ही विभन देशो में विभिन्न प्रकार के सयागो का निर्मास्स हुआ। सयोगो को 
उत्रके श्रावार-प्रकार की हृष्टि से अनेक नाम दिय जाते है, जैमें-- 

(१) व्यापारिक पापंद [#फछतै७ &७३००४प008), 

( [7 ) उत्पादक पापंद (! 0७ 0७7६९]७), 

[77) प्रन्यास (५४७७७), 

(7५) पूजीपति-सघ (छ98०), 

( ५) गोष्ठियों ((207ए877/0०0७०), 

(५]) कोश (१077879), 

(ए) संघ (2००), 

(५१॥) सधारों प्रमण्डल (सि०0977.8 0०छए०४7) ) 

(१5) संयोग (00फप७०७७) । 

अब हम सयोग के प्रमुख रूपो का विवेचन करेगे :-- 


() व्यापारिक पाषंद 
(ए780९ 3&६६०८५७(०७७) 
निर्माण बिधि-- 
श कस प्रकार के पाषंद विशेषत्तः व्यापारिक क्षेत्र मे मिलते है । किसी विशेष 
क्षेत्र अरथता जाति के व्यवसायी मिलकर अपनी इच्छा से पारस्परिक हितों को ध्यान में 
रखते हुए एक बहुत ही सरल तथा ढीली प्रकृति का सयोग बना जंत है। इस प्रकार 
के पाष॑ंद का विर्माण करने के लिए किसी प्रकार की वैवानिकत कार्यवदी नहीं करनी 
पढती $ ये मुस्यत्या व्यक्तियत विश्वास तथा बचन-बद्धता (960/छ87067'8 70% 
77885) पर निर्भर रहते हैं । 
पपंद को नियमित प से चालू रखने के लिए तथा सदस्यता के हतु सदस्यों 
को प्रवेश के समय प्रवैश्-शुल्क एवं श्रति दप वापिक शुल्क देना पड़ता है। यहें शुल्क 
समान रूप से प्रत्येक से! रा से लिया जाता है अथवा प्रत्येक सदस्य साथ्थ प्रधवा उद्योग 
की पूंजी के अनुसार झओेछ्षत्रा उतकी वाधिक विकरी के अनुवात में निशिचत किया 
जाता है। 
वाषंद का निर्माण जौति अथवा प्रदेश के आधार पर हो सकता है । जातिगत 
आधार का मुख्य उदाहरण है, ज्ारवाडी चैम्बर ऑफ कॉाँमस' और प्रादेशिक ग्राधार 
का उदाहरण है, बॉम्बे मिल त्रर््सि एसोसियेशन' | 
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पाषंदों के उद्देश्य-- 

( श्र ) आवश्यकताछुसार उत्पादन पर नियस्त्रर रखना, अर्थात्‌ श्रसाघारण मं 
ग्रुद्धकालीन परिस्थितियों में उत्पादय को सीमित करमा । 

(थ) मन्दी के समय मे, जब सदस्य सार्थों की उत्पादन शक्ति जनसाधारश 
की माँग से अधिक हो तो प्रत्येक सदस्य सार्थ को उत्पादन कम करने 
के लिए निश्चिन योजना के अन्तगंत विवश करना । 

(स ) विज्ञापन व्यय में मितब्ययिता लाने की दृष्टि से सामूहिक-विज्ञापत 
आन्दोलन करना । 

(द ) झ्ौधोगिक प्रगति के लिए एवं उत्पादन में मितब्यम्रिता लाने के उद्देश्य 

से झनुसन्धानशालामो का सामूहिक व्यय से श्रायोजत करना। 

( इ ) स्वस्थ-प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना। 

(फ ) सूचना-विभाग स्थापित करना भौर उसके द्वारा सभी सदस्यों को लाभ 
पहुँचाना । 

(ज ) विक्रय फी शर्तें , व्यापारिक साख एव प्रप्ठार देने की झर्तें , »म जदाम 
ग्रथवा माल के पैक्ग एवं इस सम्बन्धी सदस्यों से किसी प्रकार का 
रस मभौता करना एव इस सम्बन्ध मे उन्हे विशेष सुचिवाये प्रदान करना । 

इन पार्षदों के कार्य संचालन के लिए एक कार्यवाहू (8067९973 ) होता है । 

सदस्य-सार्थों के प्रवन्धकों मे से एक कार्यकारिणी (756060॥0९) बनाई जाती है, 
जिसके सदस्य लगभग २, ३ प्रथवा ५ वर्ष के लिए साधारण सदस्यों मे से चुने जाते 
है। कायकारिणी का एक सभापति (?;6970९॥3५) भी होता है झौर वह ताम्ब्रिफ 
सलाहकार तथा कार्यंवाहक की सहायता से पार्षद का कार्य करता है । 

भारतवषं मे पाषंदो का प्रमाव नही है । प्रनेक पार्धद विभिन्‍त क्षेत्रों में सफलता" 

पूब्क कार्य कर रहे है, जैसे--ईस्ट इण्डिया कॉठव एसोसिएशन', दी इण्डियन झूठ 
मिल्स एस्ोसियेशन' इत्यादि । यहाँ दो केन्द्रीय चेम्बर भी है :-- 

(के ) एसोसिएटेड चैम्वर ऑफ कामसं, जो मुस्यतथा विदेशी व्यापारियों 
ढारा सचालित व नियन्त्रित है | 

(ख ) दी फैडरेशन ग्रॉफ इन्डियन चैम्ब्से श्रॉफ कॉमसे एण्ड इण्डस्ट्रीज । ये 
दोनो केन्द्रीय चैम्बर भारतवर्ष के प्राय सभी छोटे-बडे 'चैम्बरो को 
अपनी सदस्यता मे ले चुके हैं। इनका प्रधान उद्दे इय भारतीय व्यापार 
वारिज्य एवं उद्योग को उचित सरक्षण प्रदान करना तथा देश के 


उद्योगो का विकास उचित मात्रा में करने के लिए सहायता 
दैना है ! 


दर 
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() उत्पादक संघ 
(एआ(श5) 


परिभाष८-- 


समान व्यवसाय मे लग हुए विभिन्न स्वतन्त्र व्यवसायी जब प्रपनी इच्छा से 
तथा विपणि पर एकाधिकार प्राप्त करने के उहूं इ्य से एक पारस्परिक प्रनुबन्ध में बंध 
जाते है तो उत्पादक संघ अथवा बार्टल” बन जाता है। डावटर इसे क॑ अनुसार 
“उत्पादक सघ स्वतन्त्र व्यवसायियो का एक पापंद है, जो उत्पादन, विंप णा-क्रय, गूल्य- 
निर्धारण ग्रयवा व्यापारिक धर्तों के सम्बत्ध मे उत्तरदायित्व का भार सदस्यों पर 
रखता है तथा स्वतन्त्र-प्रतिस्पर्दा के विरुद्ध विपणि को प्रभाविद करता है | '" जब 
ये सघ साधारशा विक्रय सगठत स्थापित करते है, तो इन्हे व्यापारी सघ' (9) 70 
068/88) कहते हैं। उत्पादक संघ बहुधा राष्ट्रीय अ्रथवा अन्तराष्ट्रीय होते हैं। जर्मती 
उत्पादक-सद्धो की जन्म-भृमि है | जमनी, आ्रास्ट्रिया, बेल्जियम इत्यादि योरोपीय देशो 
मे ही ये अधिकता स मिलते हैं। जमंनी तथा आस्ट्रिया मे तो कचा लोहा, इस्पात तथा 

ग्रन्य धातुओं की निर्मित वस्तुओं का सगठन करने वाले शक्तिशाली उत्पादक-सघ भी 

मिलत है । कार्टल उत्पादको का एक शिंधिल सयोग होता है॥ इसकी शिधिलता का 
सबसे ब्ठा प्रमाण यह है कि यह बडी शीक्रता ये स्थापित हो जाता है और शीघ्रता से है 
हृट भी जाता है । इनमे न ता किसी व्यवसाय के ऊपर संध का नियन्त्रण ही रहता है 
और न प्रत्यक प्रमण्डल के लाभ की कोई मर्यादा ही निश्चित को जाती है, किन्तु फंबल 
इतना प्रतिबन्ध रहता है कि कोई सदस्य सद्भ द्वारा निश्चित भुल्यो से कम पर अपनी 
यस्तुएं नही वेचेगा । 
मुल्य लक्षण-- 

उत्पादक-सघ के त्तीन प्रमुख लक्षण है+-- 

( ञ्र ) एक ही व्यवसाय मे लगे हुए विभिन्न व्यवसायी कार्टेल बना सकते है। 

(जब) उत्पादन एवं विक्ञय के सम्बन्ध म ये परस्पर स्वेच्छा से अनुबन्ध 

करत है । 
(स ) उतका सयोग बनान का सुख्य लक्ष्य वविपरिग एकाधिकार' प्राप्त करना 
हाता है | 
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निर्माण क्यों हुआ २-- 

कार्टेल प्राय. सकट के उत्पाद' (09॥|0780 ०६ ])7807289) कहलते हैं, 
क्याकि जब उन्पुक्त रूप से प्रतिस्पर्दा चारा ओर फैलने लगती है, तब समस्त भश्रौद्योगिक 
ब्यवसायों का विनाश होता प्रारम्भ हो जाता है। प्रतिस्पर्दा केवल मूल्या तक ही 
सीमित नहीं रहती, किन्तु कभी-कभी वस्तुओ्रो के ग्रणा एव रूप पर भी प्रभाव डालती 
है। परिणामस््ररूप, प्रत्यधिक उत्पादन होते लगता है, यहाँ तक कि उन समस्त 
बस्तुओं का बाजार मे बिकनां असम्मव हा जाता है। इस मनोवृत्ति पर नियन्त्रश 
करने के श्रभिप्राय में उत्पादक-सघो का निर्माण किया गया है । 
उत्पादक-सधो की अर्थ-पूर्ति-- 

उत्पादक-सध। के लिए आवश्यक पूजी सदस्या से ही प्राप्त की जा सकती है। 
प्रत्येक सदस्य प्रमण्डल को उसके उत्पादन के अनुसार कुछ निश्चित कोटा सघ की 
पूर्ति क लिए दना होता है । सदस्यों को कार्टेल द्वारा निर्धारित नियमों को स्वेच्छा से 
माननी पडता है, किन्तु वह उत्पादन एवं विक्रय के अ्रतिरिक्त अपने व्यवसाय की अन्त- 
व्यवस्था के सम्बन्ध मे पूर्णछपेणा स्वतन्त्र रहता है। उत्पादन कोठा निश्चित करने व 
समान मूल्य निर्धारित करने का पूर्ण श्रधिकार कार्टेल को होता है। सघ के नियमो 
का पूरंत पालन हो रहा है अथवा नही, इस बात को देखने के लिए कार्टेल निरीक्षको 
(408]0606079) की नियुक्ति करता है। 
कार्टेल फे कए--- 

सत्पादक सघो के प्रमुख प्रहप इस प्रकार है:-- 

( १३ ) मूल्य मिर्धारण कार्टल-- इनका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि कोई भी 
सबस्य-प्रमण्डल कार्टेल के द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी वस्तुये न बेचे । 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर मूल्य मे परिवर्तन भी किये जाते है, किन्तु सब 
ग्रावश्यक भ्रादेश कार्टेल द्वारा ही सदस्यों को दिये जाते है | 

(२ ) शर्त निर्धारण कार्टल--इस प्रकार के सथ साधारणत: विक्रय सम्बन्धी 
शर्ते निर्धारित करते है, जैसे--प्रपहार की दर, साख की मर्यादा एवं ब्रवधि, वस्तुओं 
के पैकिंग व बीमा कराने सम्बन्धी छा्ते इत्वादि। 

( ३ ) प्रदेश निर्धारश कार्टेल-- इसके द्वारा प्रत्येक सदस्य प्रमेण्डल के लिए 
निश्चित धिर्पाण निर्धारित कर दिये जाते है और कोई भी सदस्थ अन्‍य किसी सदस्य 
के निर्धारित किये हुए विपशि-स्षेत्र में हस्तक्षेप नही कर सकता, इसलिये कभी-कभी 
इन्हे 'विषण्ि पूल! भी कहते है। 

(४ ) कोदा निर्धारक कार्टेल-- जब उत्पादन अधिक झौर माग कम होती है, 
तब वस्तुश्नो का उत्पादन सीमित करने के लिए उत्पादन-कोटा निर्धारित कर दिया 
जाता है। प्रत्येक सदस्य-प्रमण्टल की उत्पादन शक्ति के अनुपातानुसार उत्पादन कोटा 
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(५ ) गुण निर्धारक कार्टल--इस प्रकार के सघ अपने संदस्यों को प्रत्येक 
नरतु के उत्पादन वां प्रमाप नि इचत कर देते है और उसी प्रमाप के पनुसार वस्तुओं 
के मूल्य निर्धा रत किय जाते है । 

(६ ) झ्रभिषदुू- कुछ जमन लखको के अनुसार बार्टेव श्रौर ग्रभिपद्‌ 
(७) 7008५८५) म प्रन्तर है। उनके अनुसार जब कि प्रथम प्रकार का संयोग 
भूल्य निर्धा रस्य उत्पांदद नियमंन विपण्णि नियोजन व रता है तो ग्रभिषद्‌ केवल सदस्यो 
के विपरान के हेतु एक विक्रय संगठन का निर्माण वरता है जिसस “नकी वस्तुआ का 
मितन्यय्िता से क्रय हा रके किन्त अधिकार लेखकों के सतानुसार भ्रभियद्‌ कार्टल 
का एक ही प्रतप है । अभिषदा था निर्माए बहुधा निम्न उह ब्यो को पूछ्ति क लिए 
किया जाता है -- 

(श्र ) मांग का प्रत्येक सदस्य को समु चत वितरण । 

( व ) पूर्ति का प्रत्यक सदस्य को समान एवं समंचित वितरण । 

(स ) वस्तु विशेष स प्राप्त ब्राम से प्रत्येक सदस्य प्रमण्टज्ल को समुचित 

लाभाश देना । 
इत्वादक सघो के लाभ-- 

( १ ) प्रतिस्पर्दा का उमुलन-- किसी भी प्रकार के बाहरी एव अनियायी 
नियाचण की ? वेक्षा स्वयं नियमित तथा ऐ च्छक निय नस शादेव प्रभातःाली होता 
है । इस हृप्टि स काटल्स निर्माराकर्त्ताओं का विषम प्रतिस्पर्द्ध को उमूलन करने मे 
सफल हुए ह। नसे उत्पादनकर्त्ताथ म परस्पर सहयोग तथा मेल की भावना 
बढती है । 

( २ ) उपभोक्ताप्रो को लाभ--उत्पादक सघ जन साधारण की माँगो का भी 
ध्यान रखते ह क्‍्याकि इनके हारा निश्चित किय हुए मूल्य प्राय सामाजिक व 'यायों 
चित होते है। 

( ३ ) मध्यस्थो का बिलोपन--निर्माणकर्त्ता प्रो तथा उपभोक्तामो के बीच जो 
मध्यस्थो की कडी होती है उसे काटल्स अलग करने का प्रथत्न करते है। यही नहीं 
ये निजी विक्रवशालाय खोलकर जनता को आवश्यकताप्रो को प्रूण करने का प्रयत्न 
करते हैं। इस प्रकार जनता को वस्तुय सस्ते दामो पर उपलब्ध होने लगती है । 

(४ ) उत्पादन तन्न से विकास--समान उत्पादको का सप्रोग हाने स 
उत्पादनतत्र ( 600094 ०९ 0 7700 7४०४४०7 ) मैं भी सुधार होता है। 
उत्पादक बस्तुआ्र! के प्रमापीकरश की और ध्यान देते हे तन नए नए ग्रवेषणों को 
प्रोत्साहम मिलता है। 
उत्पादक-सघ से हानियाँ-- 

(५ ) प्लोषण--उत्पादक-सघ पू'जीपतियो का समूह हाता है अत यह पूंजी 
बादी नीति अपनाता है तथा जनता के शोषण से अपना पेट भरदा चाहता है। जित 
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क्षेत्रो मे उन्हे एकाधिकार मिल जाता है, वहाँ वे >पभोत्ताप्तो से मनमाने दाम घसूल 
करते है। 

(२ ) उत्पादक-सघो को विदेशी राष्ट्रो की प्रतिस्पर्डा से भय बना रहता है, 
परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक सधो का निर्माण होता है, जो राजनंतिक ह॒प्टि से 
भ्रवाछनीय होते है, बयोकि उनके निर्माण से यह सम्भव होता है कि श्राथिक गश्च॒क्त 
राष्ट्र के उत्पादन पर श्राश्कि सुहृढ राष्ट्र नियन्भण करे । 
फ्रार्टेहस की वरतंमान नीति - 

उत्पादक-सधो ने राष्ट्रीय क्षेत्रो मे प्रतिस्पर्शा का उन्मूलन किया है, जिससे 
उन्हें हो स्याति मिली उसने अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्टेल्स का निर्माण करने को 
प्रोत्साहन दिया । भ्राजकल प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्टेह्स के मिर्माश की प्रवृत्ति का 
बोलबाला है । अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स को स्ख्या, जो प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व ११४ थी, 
वह हितीय युद्ध पूवंकाल तक १७५४ हो गई है | ये सघ श्रावश्यक वस्तुओं थे उत्पादन 
एवं विक्रय पर नियन्त्रण क्र रहे है त्तथा प्रधिकाधिक नियस्त्रण एवं लाभ प्राप्त करने 
की लालसा सन्‌ १६४४५ के बाद से अधिक प्रभावी रूप स कार्य कर रही है। 

गत कुछ वर्षों से उत्पादक सघो कौ आथिक एव व्यापारिक नीति में बहुत 
सुधार हुप्ना है। भ्रव ये बेबल निजी लाभ की श्रोर ही ध्यान न देकर जनता के साव॑ं- 
जनिक हिंतो का भी ध्यान रखते है । व्स्तुझो की विस्म मे उक्तति तथा उचित मूल्य के 
निर्धारण मे उन्होने प्रच्छी ख्याति पाई है । बहुत सा माल जो पहले व्यर्थ चला जाता 
था अब चष्ठ नही हने दिया जाता है । मध्यस्थो की कडी भी छोटी होती जा रही, 
हे । उत्पादन पद्धति मे भी अनेक सुधार हुए है तथा भ्रस्वेषण हो रहे हैं। 
उत्पादक सघो की कठिनाइयाँ--- 

कार्टेल्स वो निम्नलिखित कारणों से आपत्तियो का सामना करना पडा है :-- 

( १ ) सदस्यों का विश्वासधाप्त--उत्पादक-सघो का ग्रस्त्ित्व केवल सदस्यों 
के परस्पर विश्वास पर निर्भर रहता है, अत' यदि कोई सदस्य सघ से विश्वासघात 
करता है तो सध उसके विरुद्ध कोई वैधानिक कायंबाही नहीं कर सकता और जब ऐसे 
विश्वासघाती सदस्यो की सर्या बढती है तो सघ का ही अआस्तत््व डावाडोल होने 
लगता है। ध्यवहार मे ऐसे अनेक सदस्य होते है जो सघ के नियमों का अक्षरश. 
पतन वही करते । परिसासस्परूप सुझो का किवाश हो जाता है । 

(२ ) अस्तित्व की अवधि के कारण -ऐसे सघो का निर्माण बहुधा विशेष 
परिस्थिति मे तथा निश्चित अ्रवधि के लिए होता है, जिसके व्यत्तीत होने पर सघ का 
अस्तित्व रहेगा भ्थवा नही, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । * 

(३ ) बाहरी लोगो के कारण -उत्पादक सधो कौ चिरस्थायी बनाने के 
लिए तथा प्रतिस्पर्द्धा का उन्मूलन एव मूल्या का उचित स्तर स्थापित करने के लिए यह 
गवश्यक होता है कि उम्ममे एक वस्तू के अधिक से अधिक निर्माता सदस्यता प्राप्त करें, 
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परन्तु यदि ऐसा न द्वो तो सघ कमजोर हो जाता है तथा उसका भश्रस्तित्व भी खतरे में 
पड णाता है । 

(४) भवीन विकास के कारए--उत्तादक-सघो में बहुधा इतनी शक्ति चहौ 
होती कि वे नए उद्योगों के विकास को रोक सर्के। जब नणए-तए उद्योग स्थापित हो 
जञति है तो वे इन सघो को ही समाप्त कर डालते है । 

( ४ ) अ्रमन्तुष्ट सदस्यों के कारण---उत्पादक सघो के अधिकाश वायं सदस्य 
प्रमण्डलो की व्यक्तिगत रुचि पर अ्रंकुश रखते है, भ्रत' प्रत्येक सदस्य अपने वैयक्तिक के 
विकास में इन्हे वाधक समभता है । जब कोई औद्योगिक व्यवसाय अपनी सुब्यवस्था 
करके उत्पादन को वढाना चाहता है तो थे सघ अपने नियमी के कारणा उन्हें उन्नति 

नही करने देते, जिसके कारण वे प्राय” इनसे असन्तुष्ट रहते हैं 

उपयुक्त पाँच कारणों से ही उत्पादन सघो का अस्तित्व विज्येषत" घिरकालीन 
नहीं रहता । 

(7) प्रस्घास 
(त्प5छ) 
शत्यसति-- । 
व्यापारिक सयोग का यह रूप स्व प्रथम सन्‌ १८७६ मे स्टेण्डड्ड झौयल 
कर्पनी द्वारा स्टैण्डड भ्रॉपल टूस्ट के रूप मे सम्मख शाया | सयुकर श्र श्रमेरिया 
ट्रस्टूस की जन्मभूमि है। १९वीं शताब्दी के अन्त मे जब प्रमेरिका की झनेक रिया- 
« संतों से सयोग आन्दोलन के विशद कदम उठाये जा रहे थे, उस समय वहा की 
मैसाचस्ट्स' ()(9५8800 प७९४॥५) नाम्नी स्यासत में ट्रस्ट मामक सयोग की नीय' 
पड़ी और इसी के भ्राधार १र उन प्रन्धासों को 'मंसाचंस्ट्स' प्रन्यास कहते है । 
परिभाषा-- 

'टूस्ट' शब्द का मूल अ्र्य॑ है विश्वास” ((0700709), अतएवं जब कभी 
कोई सम्पत्ति किसी अन्य ध्यक्ति के हाथो यह विश्वास करके सौप दी जाती है कि वह 
उसका किसी प्रन्य निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए अथवा किसी ऐसे उद्देश्य विशेष के लिए जो 
धर्मार्थ हो, प्रयोग करेगा तो इस प्रकार सरक्षण मे रखी हुई सम्पत्ति को टुस्ट अऋथया 
प्रन्यास मे रखी कहेंगे | इस प्रकार के धामिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा धर्मा्थ ((४87व- 
8000] प्रत्यास भारतवर्ष मे भी श्रगेक है। आजकल अल्यात्त' का प्रयोग संयोग के 
अर्थ मे भी किया जाता है, जिसका अभिप्राय पर जी का सगठन तथा वस्तुओं की पूर्ति 
एवं उनके मूल्य पर शक्तिशाली नियत्रण करता हाँता हैं। इन्हें 'सयाय प्रन्यास! भी 
कहुते है ग्ोर वे किसो निश्चित हेतु की पू्ति के लिए बनाए जाते है । श्री रॉबरटटंसन" 
के धनुसार इस प्रकार के सयोग-अ्न्याक् झे-.विभिन्‍त चम्पनियों के स्कन्धघारी अपने 
-....-++ 
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स्कत्ध प्रन्यासियों ( [708।82७ ) को हस्तान्तरित करते है, जिसके बदले मे उन्हें 
प्रत्यास-अमाण-पत्र ( [7ए४६ (06968 ) दिया जाता है, जिस पर मूल झश- 
धारियो को लाभाश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा प्रन्यासियो को उन कम्प- 
नियो के प्रबन्ध का भ्रधिकार मिलता है ।” ये प्रन्यास्त प्रमण्डलो वीं सम्पूर्ण ब्यापारिक 
एद प्रौद्योगिक नीति का नियोजन करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्यास नियन्त्रण के लिए 
विश्वास-पात्र समके जात है एव जिन्हे उत्तरदायित्व सौपा जाता है, उस व्यक्ति समूह 
को प्रन्यात सभा (0&70 0 +ए्४९४५) कहने है । 

प्रग्यासों के रूप-- 


प्रन्यासों के ट्रस्टीज को जो विभिन्‍न प्रकार के अ्रधिकार दिये जाते है, उनके 
अनुसार ही प्रत्यासों के विभिन्‍न प्ररूप होते है, जिनमे में मुख्य इस प्रकार हैं--- 

( १ ) मंसाचेस्ट्स प्रयास इसका जन्म अमेरिका की नाम्नी रियासत 
में हुआ था | यह अपूर्ण सघनन का एक नया प्ररूप था। इसमे प्रत्येक प्रमण्डल का 
पृथक अस्तित्व रहते हुए अशघारिया के सम्पूर्ण अश्मा का हस्तातरण कुछ चुने हुए 
प्रभ्यासो को दे दिया जाता थां, जो विभिन्‍न प्रन्यास-प्रमण्डलो की व्यवस्था का नियन्त्रश 
करते थे । 

( २ ) स्थायो या इकाई प्रन्यास--इनका उदय सर्वप्रथम सन्‌ १६३१-३२ मे 
अमेरिवा से हुआ | उस समय मन्‍्दी की परिस्थिति से विवश होकर लगभग €० करोड़ 
डालरा की पूंजी के स्थायी-प्रन्यास स्थापित किये गये। इनमे प्रत्यास वी पूंजी केवल 
कुछ निर्धारित विशेष उद्योगो मे ही विनियोजित की जाती है। इनकी श्रवधि निश्चित 
रहती है भौर प्रवधि के उपरान्त इनको बेच दिया जाता है। इस प्रकार स्थायी प्रन्यास' 
स्वय स्थायी नहीं होते । उनको स्थायी केवल इस प्रध॑ मे कहते है कि जो कुछ रुपया 
विनियोजित किया जाता है, वह वुछ निश्चित प्रमण्डलो का ही किया जाता है श्रोर जब 
तक वह भ्रन्यास भ्रपना काराबार करता रहता है, उस समय तक विनियोजन में काई 
रूपान्तर नही किया जाता । हर 

(३) भताधिंकारो प्रस्यास--इस प्रकार के प्रन्यासों मे किसी भो प्रमन्‍्डल के 
वहुसख्यक प्रशधारी श्रपने अशों का हस्तातरण प्रन्यासियों को करते है और यह 
हस्तातरण केवल मतदान तक ही सीमित रहता है । प्रशो का मताधिकार हस्तातरण 
केवल कुछ निश्चित भ्रवधि के लिए हो किया जाता है और झ्वधि समाप्त होने प्रर 
अश पुन' मूल अशधारियो को प्रास हो जाते हैं । 

(४) विनियोग प्रन्यास--ऐसे प्रन्यास प्रमण्डल अधिनियम के अन्तर्गेत बनाए 
जाते है तथा अपने अगो एवं करा-पत्रो के निर्गमन से प्राप्त पूंजी को विभिम्त 
उद्योगो के अर भ्रादि खरीदते मे विनियोग करते है। इस कार विभिन्न उद्योगों 
के अश तथा ऋण-प्रो का क्रय-विक्रय करते रहते है और इससे जो ब्याज तथा 
लाभाश मिलता रहता है, उसमे से अपने भ्रशवारियों को लाभाद्य तथा उरणनत्र- 
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पारियों बो ब्याज देते है | इन्हे प्रव घ-्प्रष्यास [छध्ाइ26967॥ पराए७) भी 
कहते है। 

ध9) संघ 

(ण्ण) 
परिभाषा-- 


श्री हैने वे प्रनसार--- पुल” “व्यापारिव सगठन का वह प्ररूप है, जो विभिग्न 
स्यापारिक इकाइयों के! साधन से बनाया जाता है । इसके सदरय मूल्य” के उपर वूछ 
सीमा तक नियश्नण करने का प्रयत्न करते है तथा निर्धारित मूल्य में पारस्परिक स्ग 
ठन के लिए क्छ भ्रश्न सम्मिलित करके उस रामूह बा श्रभिभाजन इकाइयो में करते 
है। यह सयोगो का सबसे विकसित प्ररूप है। संघ और उत्पादक संघ मे मुख्य 
अन्तर यह है दि सघ में उत्पादर सघ की भांति विक्रय सग्रठन का निर्माण नहीं 
किया जाता । 


सघ-निर्माणकर्त्ता का प्रधान सक्ष्य विषणिण पर एकाधिकार स्थापित करना 
नहीं होता । य तो बेवल वस्तु के निर्धारण मे कुछ सीमा तक नियतरण रसने # रे 
प्रयास करते है | मूल्य तिमनश वी दो मुख्य रीतियाँ है .--(१) माग बढा कर अथव' 
(२) पूर्ति घटा कर | 


स॒घो का स्वरूप स्थायी भी हो सकता है श्र अल्पकालीन भी । भप्रल्पकालीन 
सघो का निर्माण विशेषत, परिकाल्‍्पनिक व्यवहारों के लिये किया जाता है भ्ौर उनसे 
होने वाले हाति-लाभ का वितररा सदस्यों मे समातता अथवा समभौते वे अनुसार 
किया जाता है। इसी प्राधार पर झोद्योगिक जगत मे ब्रौद्योगिक सघ बनाए जाते है, 
जिनका उद्देश्य उत्पादक सघो की भाँति विपरित पर एकाधिकार स्थापित करना नहीं, 
घरन्‌ मूल्य-वियत्रण होता है । निश्चित मूल्य पर प्रत्येक सदस्य अपनी निर्मित वस्तुएँ 
द्ेच सकता है। कभी-कभी प्रत्येक सदस्य का विपणिच्क्षेत्र भी निश्चित केर दिया 
जाता है, फिर उस क्षेत्र मे झन्य सदस्य श्रपने माल को नहीं बेच सकते। प्रत्येक 
भोद्योगिक इकाई, जो एक सघ की सदस्य है, कुछ विषयों को छोड़कर, शेष सब 
विषयों मे पूर्ण स्वतत्त्र होती है। जिन विषयो पर प्रत्येक सदस्य को सघ के निवमो 
का अक्षरश पालत करना पडता है, वे ये है :-- 
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( अ ) मूल्य-निर्धा रण । 

( थ ) विक्रय सम्बन्धी नियम । 

(से ) विज्ञापन विधियाँ ॥ 

(द ) ग्रपहार । 

( इ ) माल कौ सुपुदंगी इत्यादि । 
शूल के प्ररूप- 

समभौते णी शर्तों के अनुसार सघ के विकिन्त प्रर्प होते है, जो विशेषतः 
सिम्न है :-- 

(१) मूल्य सघ--इस प्रकार के सघ समान मूल्य निर्धारण पर विशज्वेष जोर 
देते है और बिशी व्यवस्था, विज्ञापन, अपहार, साख की अवधि आदि सम्बन्धी श्रायोजन 
में भी एकता लाने का प्रयल करते है। कभी-कभी विभिन्न विषशिक्षत्रों के अनुसार 
एक ही वस्तु के विभिन्न मूल्य निश्चित किये जाते है । 

(३) प्रादेशिक सघ--इस प्रकार के सघ भिन्न-भिन्न उत्पादको के लिए भिन्न- 
भिन्न प्रदेश निद्विचत कर देते हैं और फिर झन्य उत्पादक दूसरे के क्षेत्र मे हस्तक्षेप 
नही कर सकत। बे प्रपने-अपने क्षेत्र मे उचित मूल्य पर सड्ड द्वारा निर्धारित मूत्य पर 
बस्तु विक्ष्य करते रहते है । 

(-) उत्पादन सघ--इनका मुस्य लक्ष्य उत्पादन को सीमित करना होता 
है । अत्यधिक उत्पादन की दक्ा मे ऐसा किया जाता है । ये सघ प्रत्येक इकाई के लिए 
उत्पादन कोटा निड्चिचन कर देते है तथा उस माल के विक्रय हेतु भूल्य भी निश्चित 
कर देते है। समय-समय पर सघ जनता की माँग का अनुमान लगाता है और उसी 
माँग के आधार पर प्रत्येक सदस्य प्रमण्डल की उत्पादत-शक्ति तथा उसकी काययंशील 
पूजजी को ध्यान मे रखते हुए उन सबके लिए उचित कोटा निश्चित करता है । 

(४) आय अथवा लाभ संघ--प्राय सध मे सम्पूर्ण सदस्य-प्रमण्डलो फ्री 
उत्पादित्न वस्दुश्ी के विक्रय से प्राप्त हुई पूर्ण धन-राशि एक ही विक्रय ग्रगठन के लेखे 
में जमा कर ली जाती है प्र्थात्‌ उन सव सदस्पो का विक्लंय केवन एक ही विक्रय संस्था 
द्वारा किया जाता है। भ्रत्येक सदस्य अपने निश्चित कोटे वे! भ्रनुसार उत्पादित माल 
विन्नेय समठन को बेचने के लिए देता है । माल के विक्रय के पदचातु जो श्राय बचती 

है उसमे से विक्व्य-यय तथा सघ के अन्य ग्रावश्यक व्यय निकाल कर घटाकर जो 
लाभ शेष रहे, उसको निश्चित अनुपात में बाँठ दिया जाता है । 

(५) पेटेन्ट संघ--इस प्रकार के सघ विभिन्‍न सस्थाग्रो मे उनके पेटेस्ट अधि- 
कार प्राप्त करके धीरे-धीरे अधिक से अधिक क्षेत्र अपने नियन्त्रस मे लेने का प्रयत्न 
करते हैं| प्रमेरिका मे जो० ई० सी० पड )]९७७776 (20 ) ने एक नई 
सस्था 'रेडियो कॉरपोरेशन श्रॉफ प्रमेरिका' खोल कर्र लाभग ४,००० पेटेल्ट अधिकार 
अनेक कम्पनियों से प्राप्त किये है। 
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(६) निर्यात सघ इस प्रकार के सघ केवव विटेया बाजार म विदेधियों के 
साथ स्षफा प्रतिस्‍्पर्दा करने की दृष्टि से एवं तय का निर्यात ध्यापार बलाने के लिए 
निर्माण किय जाते है ॥ 

(७) कृषि सथ इस प्रकार के सघा का मस्य लक्ष्य उपभाक्ताओं का मांग वे 
अनुशार प्रथता नका आवश्यवत्तानसार कृषि उपादन का विक्रय वरना हाता है। 
कृषि की प्रगति का हृष्टि स श्स प्रकार के सघ॑ अत्यन्त मच्त्वपूणा  भारतवध + भी 
इनको अपनाया ता सकता है । 

(५) सघारी पध्रथवा सूजचारी प्रमण्डल 
प्रणधाए (णाएआ3) 

सघारी प्रमण्डल को परिभाषा हम पीछे दे चुक ह। इनव॑ निभ्न विभिन प्ररूप 
होते हैं 

(१) प्रमुख पारी प्रमण्डल (शता-79 प्रिणक्षाह एशएक्मा)) बह प्रमण्च्ल 
सब सहायक प्रमण्ललो मे प्रमुख शोता है श्रौर किसी भी ग्रय प्रमण्डल के नियश्रण 
में नही होता । 

(२) मध्यस्थ सघारी प्रमण्डल (एशा॥९व796 07 50%॥0]0ग8 (7०पफुछ७ ) 
इसका प्रवध एक ग्रय वड प्रभ्रक्त सघारी प्रमण्डत हारा होता है. इसलिए यह प्रमख 
सघारी "मण्डल व' सम्मुस सह प्रमण्डल थवा कैवल मध्यस्थ प्रमण्णल कटलाने का 
अधिकारी है । 

(३) सम्पन्नशाली सघारी प्रमण्डल (णीक5छआ॥० $ 0७70० (एशाएचा/१-. 
इसका मिर्माण उप्त समय से होता है जेब अ्रय सहायक प्रमण्डल बन ज्यते है । 

(४) अप सघारी प्रमण्डल ([70॥०8 ०७8 ( णाएम०१9)--यह सहायक 
प्रमण्डगो के लिए धन उपवब्ध करता रहता है और इस दृष्टि से यह एक 
विनियोग प्रयास है। भ्रथ सघारी प्रमण्डल का ताभ मुख्यत ब्यात्र कौर सहायक 
प्रमण्डवों के लाभो में से प्रासत लाभाव पर अवलम्बित होता है । 

(५१) जनक्ष सघारी प्रमण्डल (?शशा। झ0ण6तरह्ट (णाएम्ा9) यह बह 
प्रमण्डल है जिसका निर्माण पह होता है और वाद मे वह क्रमर अपन 
सहायक प्रमण्डलो का निर्माण करता है। 

(दो) स्वामित्व कमी लक 'ण्डल (070कााशण) ०0॥8 (०0॥ए9॥ )-.. 
यह प्रमण्डल श्रपने सहायक डला की सम्पूरा पूजी क अपने झधिकार 
में रखता है । 

(७) स्चालक से मे प्रमण्डल (07शज्रा/९ स्ण4छष्ट (णा]870)-. 
इसके सचालक अपने सहायक्र से मण्डलो में विशेष रुचि रखते है एवं उनकी व्यवस्था 
का सचालन करते है तथा ञ्ठे आदि प्र नियत्रण रखते है 
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(८) शुद्ध संघारी प्रमण्डल (?ए6 हभ00॥8 (०ए१०7७)--इस्॒ प्रकार 


के संघारी प्रमण्डल विभिन्न सहायक प्रमण्दलो के स्कन्ध का कुछ न बुछ भाग 
क्रय कर लेता है, किस्तु उनेें प्रबन्धक उन प्रत्येक सहायक प्रमण्डलो के श्रान्तरिक 
प्रबन्ध भे कोई विशेष भाग नही लेते । 


घारमपुर कोल कम्पनी लिमिटेड तथा एसोसियेटेड सीमेप्ट कम्पनी लिमिटेड 


सघारी प्रभण्दलो के उदाहरण है। 
सघारी प्रमण्डलो के लाभ-- 


(१) सर्व प्रथम लाभ तो यह है कि इनका निर्माण प्रमण्डल प्रधिनियम के 
अन्तर्गत होता है, अतः इनका प्रस्तित्व स्थायी एव वैधानिक हो जाता 
है । अन्य सयोगो में यह बात नही है, वष्नोकि उनका निर्माएं मोखिक 
अथवा अनुबन्धात्मक होता है । 

(२) प्रनैक प्रमण्डलो के सम्मेलन से सघारी प्रमण्डल के शभ्रान्तरिक ब्ययों मे 
बहुत कमी हो जाती है। निरथंक व्यय नही करने पडते । विज्ञापन भादि 
में भी मितव्ययिता हो जाती है। 

(३) सधारी प्रमण्डलो के निर्माण से प्रत्येक सहायक प्रमण्डल का वैधानिक 
अस्तित्व पृथक रहता है, जिसमे भ्राय-कर सम्बन्धी मिलने वाले लाभ 
मिलते रहते है । 

(४) सधारी प्रमप्डलो को साधारण प्रमण्डलो की अपेक्षा पूंजी एकत्र करने 
में काफी सरलता होती है । 

(५) सधारी प्रमण्डल का निर्मारा अत्यन्त सरल होता है | इसके लिये सदस्य 
प्रमण्डलो की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योकि 
प्राय सभी कम्पनियों के श्रश खुले बाजार में बिकते है, जो सरलता से 

खरीदे जा सकते हैं । 

(६) प्रबन्ध विषयक व्यय म भी काफी मितव्ययिता हो जाती है। केन्द्रीय 
तियन्‍तरा अनेक स्थलो पर व्यय मे बचत करा देता है। 

(७) प्रत्यक सदस्य-प्रमण्डल को सुयोग्य विशेषज्ञ मिल जाते हैं, श्रतः उनकी 
कार्य-कुशलता मे वृद्ध होती है । 

(८) प्रन्यास्त अथवा कार्टेल्स की अपेक्षा सघारी प्रमण्डलो का महत्त्व इसलिये 
जी है, क्योंकि ये अपने सहायक “िर्मान्त्रत प्रमण्डलो को अनेक कार्यों के 
लिए अभिकर्त्ता नियुक्त कर देते है? इस अकार बहुत से विक्रताझो के 
चगुल से बच जाते है तथा उन सबकी नीति पर एक ही केन्द्रीम निय- 
न्वण रहने से लगभग सबकी बाह्य दृष्टि समान रहती है । 


सघारी प्रमण्डलो को हानियाँ-- 


(१) सधारी प्रमण्डला के विरुद्ध पहला आक्षेप यह है कि वर्तमान औद्योगिक 
विकास साहसी व्यक्तियो के नियनन्‍नण मे न रहते हुए केवल कतिपय 


श्द्द८ 


पूजीपतियो के समूह के नियस्त्रयय मे चला जाता है । इनसे नियन्त्रण का 
केन्द्रीकरण हो जाता है जो अनेक हृप्टि से हानिकारक भी है तभी 
राष्ट्रीय हित के स्वथा विरुद्ध है । 

(२) संधारी प्रमण्डलो वे सचालक्गरा अधिकतर निजी लाभ की हप्ट से पूँजी- 
बाद के सिद्धान्तो एवं तक के अनुसार कार्य करते है, जिससे देश्न मे दो 
या विभिन्न वर्गों का तिर्माण होकर समाज द्ान्ति की शोर अग्रसर हो 
जाता है । 

(३) सघारी प्रमण्टस अपने सहायए प्रभरण्डलों के बीच इस चालाकी से छल- 
साधन [७07 प्रौकधि07 करते है नि जिससे विनियोगा को बडी 
हानि उठानी पड़ती है । 

(४) सहायक प्रमण्डलो से होने वाले लाभ का अधिकादश भाग (90778 
#ण0 0६ 9१०७) अश्न्षएरियी वी अपेक्षा प्रवत्धकों की जेब मे जाता 
है, बयोबि वे तरलित स्कन्धो (9 ७६७7९० 800/») की बिक्री से 
अधिक लाभ कमात्त है । 

बग्बई शेयर होल्ड्स एसोसियेशन के ग्रनुसन्धान के ग्नुसार शुद्ध लाभर £ 

वितरण इस प्रकार से होता है-- 








प्रबन्ध झअभिकर्तागा. अ्रण्धारियों 
प्रमण्डल सस्या | उद्योग 
का लाभाश का लाभाश 
३६ सूती वस्त्र उद्योग, बम्बई इंच ६२७ ४६'२७% , 
२२ शा / अहमदावाद| ७०२५७ ििएढ० ०... 
१६ जुट उद्योग ३६६९७ ७६ ००० 
१४ कलकत्ता | भ४ २९% ७३२०% 


(५) सधारी प्रभण्डलो के पूजी-आधिक्य से भी विनियोगकों का झोपण होगे 
की सम्भावता रहती है । 

(६) संघारी प्रमण्डल प्राय असामाजिक प्रदृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि एक ही 
सधारी कम्पनी के नियन्त्रण मे अनेक सहायक कम्पनियाँ रहती है जो 
अपने सुहृढ् आधिक साधनों से उस क्षत्र में स्वतन्त्र प्रतिस्पर्शा करने वाले 

7० व्यक्ति या व्यरसाय को कुचल डालती हैं तथा अपनी वस्तुओ को मतमाने _ 
मूल्य पर बेचती है । 

(शा) समावेशन, सम्मिथर/ एव सविलोयन 
॥शिराइस, वैपराशएशाजओणा & 80507 कला णा) 
समावेशन, सम्मिश्रण एवं सविलीयन के लिये एक दाब्द है 'पूर्णों सघनना 
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[00099४७ ०णा5०णी 0607), जिसका वर्णन हम पीछे कर चुके है। संघनन 
के तिम्त लाभ है :-- 
संघनन के लाभ-- 

(१) सघनित प्रमण्डलो मे पारस्परिक वैमनस्थ की भावना नही रहती, अपितु 
उत्मे समानता दथा एकरूपता आ जाती है, जिससे नियन्त्रण सुदृढ हो 
जाता है । 

(२) प्रबन्ध एव व्यवस्था का केन्द्रीयकरण हो जाता है, जिस+ प्रबन्ध व्यय मे 
!मर्थ्ययिता आ जाती है, प्रमण्डल के लाभो मे वृद्धि होती है । 

(३) सघतित प्रमण्डलो को बडी मात्रा में उत्पादन के लाभ मिलते है एवं 
क्रय-विक्रथ प्रादि सगठन के केन्द्रीयकरण होने से मितव्ययिता होती है । 

(४) अनुसम्धान सथा अन्वेषण के लिए क्षेत्र विस्तृत हा जाता है, जिससे 
उत्पादन मे वृद्धि होती है । 

(५) तान्त्रिक विशेषज्ञों की सेवायें सुविधा तथा सरलता से प्राप्त की जा 
सकती है। 

'घनन की हानिधाँ-- 
न (१) प्रमण्डलो का अस्तित्त्व न रहने के कारण उनकी प्रृथक ख्याति, स्थान, 
घिपणि क्षत्र आदि का लाभ सघनन से प्राप्त नही होता है । 
(२) इनको निर्माण करने के लिये वैधानिक कार्यवाही की ग्रावश्यकता पड़नी 
है, जिससे इनका सम्रठन गोपनीय रह सकता है । 
(३) सघतन बडा होने की दशा में नियन्तण एव प्रबन्ध अक्षम होने की 
सम्भावना रहती है श्ौर उत्पादन व्यय में भी मितव्ययिता नहीं रहती । 


85747303॥70 0०७७570४५ 
4,.. 8) छा56 755 ॥6 ॥द्वाधार 09025 870 €८0०70ण॥॥68 ० एश6 | 
बाते 407207(8] ९0गरणराब्राण्रा$ ध तराएपचञ४ 


(0) सल०छ 80 ४०7 &९९०000 छा धा€ $0ए 37एडकबारट 0 ९0॥- 
छा्कवाशगाड$ वा धाठादा 00509 ? 


2. ८“ (0गागागाएा छफड़ ग्राशा? 580 ॥90[7० [2॥॥ [6 वशि8४5 
06 ९०795 .6757., *“(एग्राएावब्गाड छ. स्तंपटाड़ ८085 0णींढ 
8000$ ज्ञाएं 5टाशए९$ था 0ज़टा छा665 0 टणाइप्ग्रह्ा$” रिशणालाड 
त853 एा8७ 5. 
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व बार प्राह दादी ९8ए०5६७ गीत ॥68१ ॥0 €णांणाशाएप गा 
प्रातप्जहए "वात एग्मतेढ ? ]0चञ्ञॉढ एप शाउथदा हिण पराठाणा 
९070॥05 
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(एड श6 गाभा) टॉबडडद्योट्यागा छा गाह्ा85६. ९0#छ): 075. 

प।एच्राशा४ एएए7 शाइएटा ता 07399 ९00त0975 

5. [95८0 टॉटडाप "(एटा प7एच8 श०११ (02६ 270 हद 
6 एणातवैिशाएण्रा5 शोंगरी 4४०7 2प वाह शाणशा ण॥75'8 ॥. #6 
ए$ 8 शाप 6 ॥6$ ता ठटागावाए 

6. [)6ग्ना8 268॥9 "एडहाहर३! 30 /[[020काथ्' (0फ0त (07, ध्वा 
एिए0४ (0 67 दााइ(टा06 गा ॥ए० एफाटाएवो [0098 परवपच्दचाह$ 
ए0|॥9980ञ्की फैडफ़ला & ((ए3९॥ द्वाए ६ वाच्जञा छामाशमह जा 
वहा गा) ट्थिफ्ालई ५, 
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मारतीय उद्योगों में संयोग आन्दोलन 
( (20% 8॥995 35 [808 [3005४09 ) 








भारत में झानदोलत धीमा क्यो ?--- 
पाइचात्य देशों वी अपेक्षा भारतवर्ष मे सयोग ग्रान्दोलन प्रत्यन्त मन्द गति से बढा है) 
इसकी घीमी प्रगति के निम्त कारण है -- 

(१ ) भारतोध उद्योग्पतियो की बैग्त्तिक भावता--भारतीय व्यापारी 
प्रारम्भ से ही वैयक्तिव भादना को अपनाते चले झ्रा रह है, अत सयोग को दिशा मे 
अभी धक उन्होने जो भी प्रयत्त किये है उनमे सफलता नहीं मिली । भारतीय उद्योग- 
पत्षि ग्रधिकतर निजी लाभ की दृष्टि म कार्य करते हैं। उनके हृदय मे सामाजिक तथा 
सामूहिक हित के लिए कोई स्थान नही है । लाभ होते की दशा मे बे समस्त लाभ का 
उपयोग स्वय करना चाहते हैं । ऐसी भावना सयोग के सवथा विरुद्ध है। हाँ, गत 
बुछ दिनों से वे सहकारिता का प्राठ अवश्य पहन लगे है झौर आौद्योगिक क्षेत्र मे कुछ 
मंह॑च्वपूर्ण सथामो की स्थापना भी हुई है । 


[२७१ 


(२ ) प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता पद्धति--भारतवर्ष में मुख्यतः प्रबन्ध अ्भिकर्साग्रो 
की उपस्थिति ने सयोग ग्रान्दोलन की जंड नहीं पकडने दिया । उनकी आ्थिक तथा 
व्यापारिक स्थिति के सुहृढ होने के कारण, वे जिन व्यापारो को प्रारम्भ करते है उनके 
सयोग करने मे वे झ्रात्म-सम्मात का हनन समभते हैं। पारस्परिक पतिस्पर्द्धा तथा 
बैमनस्थ के कारए/ भी वे दूसरों के साथ सम्मिलित होता हेय समभने है । प्रबन्ध- 
अभिकर्त्ता पद्धति ढारा भी सामूहिक प्रबन्ध हॉने के कारण सयोग के समान मितव्ययिता 
उद्योगपतियों को प्राप्त हो जाती है, अत वें सयोग की झ्रावश्यकता नहीं समभते। 


( ३ ) झ्रौद्योगिक हृष्टि से फिछडा होता--आऔद्योगिक विकास की हृष्टि से 
अन्य उन्नतिशील देशो की अपेक्षा भारत अश्रभी बहुत पिछडा हुआ ह | प्रथम विहृव युद्ध 
ने हमारे यहाँ की ब्रिटिश सरकार को भारत के ग्रौद्यागिक विकास के लिए प्रेरित 
किया और द्वितीय महासमर में हमारे उद्योग! का विश्येष प्रात्माहन मिला, किल्तु प्रभी 
तक देश की प्राकृतिक सम्पदा को ह४ मे रखने हुए किविन उद्योगों को छोष्ट कर 
समस्त उद्योग श्रभी परिवर्तन की स्थिति मे ही हैं। कुछ अपवादो को छोड़ कर भारत 
में उद्योगा को श्रभी वह अ्रवस्था प्राप्त नही हुई, जिससे कि उनको सयोग में सम्मिलित 
किया जाय तथा प्रभावशाली नियन्त्रण में रखा जाय | 


(४) कुछ उद्योगों का बृहत्‌ आाकार--भारत में कुछ उधोग, जैसे--नौह एव 
स्पात उद्योग, कुछ राजकीय उद्योग श्रादि पहले से हो इतने बढ़ ब्राकार पर प्रारम्भ 
किये गये हैं कि श्॒ब नवीन सस्थाग्रो को उनमे मिलाना अत्यन्त कठिन हू । दूसरे, उन से 
प्रतिद्वन्द्रिता करव वाली सस्थाये भी भारत में नहीं है । 


(५) विदेशी प्रतिस्पद्धा--पिदेशी प्रतिस्पर्दा न भी सयोग आन्दोलन की 
गति को राका है। सन्‌ १६२१ के पूर्व भारत सरकार की प्रशुल्क नीति भी असन्तोष- 


जनक थी, जिसने प्रोत्साहन की अपेक्षा सयोग के मार्ग पे अनेक कठिताइयाँ उत्पन्न 
कर दी । 


(६) राष्ट्र को श्राथिक एवं औद्योगिक नोति-छंठव, भारत सरकार की 
प्राधिक नीति भी सयाग प्रवृत्तियों की आर उदासीन रदी ह। जर्मनी में राज्य ने 
स॒योग आन्दोलन को सक्रिय प्रोत्साहन दिया तथा वहाँ कुछ सयोग राजकीय प्रभाव 
डालकर स्थापित किये गय, किन्तु इसके विरुद्ध अमेरिका भ सयोगो को रोकने के लिए 
नियम बनाये गये । ब्रिटन तथा भारत की सरकारे अभी तक किसी प्रकार के हस्तक्षेप 
के विष रही । स्‍ हाँ, गत कुछ वर्षो से अवश्य सयोगों के विरुद्ध ग्रान्रोलन चल रहा है 
एवं उद्योगों में निमन्त्रण के केन्द्रीयक रण के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है | कुछ 
लोगो का मत है कि प्रबन्ध-पभिकतृ'त्व-प्रशानी, जिसके झाधार पर भी कुछ सयोग 
स्थापित हुए है तथा हा सकते है, को जड से उवाड दना चाहिए । इस विचारधारा न 
भी समोग प्रान्दोलन की गति को धीमा कर दिया है। 


र७२ ) 


ग्रान्दोलन की वतमान स्थिति-- 


बतमान समय मे सयोग झान्‍्दोलन की गत कुछ प्रवव हो गई है कितु 
सयोग निर्माण की प्रवृत्ति बडी माता म उत्पादन की ग्रपेक्षा वृहत सगठना की श्रोर 
विशेष पार्द जाती है। अव हम भारतीय उद्योगों मे होने वात सपोग श्रादोलन का 
विवेवन करगे -- 
सीनेट उद्योग-- 

ल्षैतिज पद्धति का सबन बडा एवं महतत्त्वपूरणा सयोग सीमेट व्यवसाय मै हुझा, 
जिसमे अतेक सीमट कम्पतियों का सवितीयन हुम्ना । भारताय सीमट उद्योग म सयाग् 
की दिल्ञा में प्रयत्न सबप्रथम सन्‌ १६२५ मे किय गय. जब इस उद्योग को सरक्षण 
प्रदान नही किया गया । वास्तव में सरकार का इस उद्योग के प्रति असन्तोपप्रद व्यव' 
हार तथा विदेशी प्र तस्पर्डधा ही सयोग का कारण वना। प्रतिद्वाव्ठिता के युग मे भर के 
सीमेठ कारखाने नप्ट हो रहे थे और शेष का जीवन भी सडडुटमय भा । पारणामस्वरूप 
सन्‌ १६१६ म इ ण्डयन सीमेट मेव्यूफैक्चरस एसो सये”'न का तिर्माए किया गया। 
इसके बाद सन्‌ १६३० में सीमेट का वितरण एवं विष्य नियात्रत करने क हेतु 
“सीमेट भार्केटिग कम्पनी का निर्माण किया गया। इसको कार्टेल ग्रथवा सिण्डीकेट! 
भी कह सकते हैं क्तु दुर्भाग्यवश् वह प्रयथल असफव रहा पग्रत सन्‌ १६-७ में इस 
दोनो के सम्मिश्षण से एसोसिएटेड सीमेट कापनी (॥ () (,) का तिर्माण किया 
गया । इसमे ११ सीमेट कम्पनियों का सविल यन हुम्नमा जिनम कटनी सीमेट कम्पनी 
लि० इण्डियन सीमेट क० लि० दी० भी० पी० सीमट क० लि कोयम्बदहर सीमेट 
ब० लि० इत्यादि प्रमुख थी | तत्पदचात्‌ इस घड सयोग के भी प्रतिस्पर्धी ((,०७७9]३9- 
(707) के झूप में डालमिया सम्मुख आये और पुन वध्म प्रतिस्पढ्धा प्रारम्भ हो गई। 
सन्‌ १६४१ म एक दूसरा कदम उठाया गया और डालमिया कम्प नयो क॑ समूह तथा 
एु० सी० सी० के समुह से एक समझौता हुआ जिससे ग्रान्तरिक प्रतिस्पर्दा पर और 
भी अधिक नियत्त्रण् लगा दिया गया ; समभौत के अनुसार वाजार बाद दिए गये । 
फिर द्वितीय मदायुद्ध ने सीमेठ उद्योग का रूप बदल दिया। अ्रत्यधिक उत्पादन के 
स्थान पर सीमेट को कमी हो गई। आज भी उत्पादन क्षमता को बढानां सोमेढ 
उद्योग के सम्मुल्न सबसे बडी समस्या है । २० जनवरी सन्‌ १६५० को ए० सी० सी० 
की १३वीं वाधिक मीटिंग में कम्पनी के सभापति के भाषण से यह बात स्पष्द है ।* 


शक्कर उद्योगन-+ 

आरतीय शक्कर उद्योग मे जम्बरूप सयोग के दशन होत है । गत २० २२ वर्षों 
मे॑ इस उद्याग की उन्नल बड़ी शीघ्रता से हुई है ग्लोर तभी ये शक्कर के उत्पादन पर 
नियन्त्रण के हतु एक के द्वीय सस्ण की आवद्यकता प्रतीत हुई। सन्‌ १६३५ में यह 
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सख्या १३० तक पहुँच गई। इसका प्रधानें कारण उद्योय को सरक्षण मिलना था, 
किन्तु इस ज्ञीस्त विकास से उद्योग की उन्नति मे कुछ कमजोरियाँ भ्रा गई । सत्‌ १६३० 
में भारत में वेवल २७ शक्कर के कारखाने थे। स्पर्डा को रोकने के लिए 'सुगर 
मार्केटिंग बोर्ड' का निर्माण किया गया, किन्तु व्यक्तिगत कारखानों की उदासीनता श्ौर 
उपेक्षा के कारण यह संगठन अपने उद्देश्यों मे असफल रहा | जुलाई सन्‌ १६३७ मे 
'सुगर सिल्डीकेट' का निर्माण किया गया, जिसके प्रयत्वस्वरूप भूल्य निर्धारण में 
क्राफी सफलता मिली | सन्‌ १६९३६ तक इस सिण्डीकेट ने बंडी सफलतापूर्वक कार्य 
किया, किल्तु फिर द्वितीय महासमर आरम्भ होने से शक्कर का उत्पादत अत्यधिक 
होने लगा । सिन्‍्डीकेट ने अधिक ऊँचे मूल्य निर्धारित किये थे, ग्रतएव उसे विवश 
होकर सत्‌ १६४० मे मूल्य घटाने पडे । सन्‌ १६४२ में समस्त भारतीय शक्कर 
उद्योग पर नियन्ब्णण के हेतु सदप्यत्न किये गये । केन्द्रीय शक्कर सलाहकार बोर्ड की 
दिहली मे एक सभा की गई । सत्‌ १६४३ के बाद 'कन्द्रोल' के कारण सुगंर सिन्डीकेट 
अपने कायं से विर्त रहा भोर उत्पादन तथा वितरण पर सरकार का प्रपेक्षाकृत 
अ्रधिक कडा नियन्त्रण रहा | सन्‌ १६४७ के बाद पुन. सुगर सिन्‍्डीकेट सक्रिय कार्य 
करने लगा । सन्‌ १६४६ मे भारतीय ससद मे सु|र सिन्‍्डीकेट तथा शक्कर उद्योग के 

, “विषय मे राजकीय नीति की कडी आलोचना की गई भौर सुगर सिन्‍्डीकेट को समाप्त 
करने का भी निरुवय कर लिया गया) 


ज्रूट उद्योग--- 

भारत के सभी उद्योगों मे जूट उद्योग सबसे श्रधिक सगठित उद्योग है और इस 
उद्योग के अन्तगंत जितनी भी कम्पनियाँ है, वे प्रायः सभी सहयोग से कार्य करती है। 
सन्‌ १८८६ मे ही भारतीय ज़ूट मिल्स एसोसियेशन का निर्माण किया गया था। इसको 
हम याद उत्पादन-सघ ( (0७७४४ 7200] ) अथवा “कार्टेल' कहे तो प्रनुचित न 
होगा । तान्तिक विकास तथा अनुसन्धान को इस सध ने विद्येष क्‍ोत्साहन दिया । यही 
नही, शोध कार्य के हेतु इसने ग्राथिक सहायता प्रदान की । जुट उद्योग की उत्पादन 
क्षमता का ६५%, भाग इसी सघ के अन्तगगंत है, जिसने अनेक सराहनीय कार्य किए है । 
गिरते हुए भूल्यों और माँग का सामना करने के लिए सत्त्‌ १९२९ से मिले ४४ घण्टे 
कार्य करने के लिए राजी हो गई , सद्‌ १६३० मे तीन सप्ताह तक कार्य की पूर्ण रोक 
रही । द्वितीय महायुद्ध के समय जूट मिलो ने ४५ घण्टे प्रद्धि सत्ताह कार्य किया 
कभी-कभी माह से एक सप्ताह तक मिले बन्द रही। मई सत्‌ १६५२ में १०%, 
करघो को सील बन्द कर दिया गया। भारत के वेंटवारे के बाद इस उद्योग के बुरे 
दिन झाये । अनेक मिलो को हानि उठानी पडी, किन्तु पारस्परिक सहयोग के कारण 
उद्योग भ्पने पैरो पर खड़ा रहा ३ इस आपत्ति के समय मे भी जूट मिल एसोसियेशन 
ने उद्योग की बडी सेवा की । 


श्द 
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सूती उद्योग-- 
भारतीय सूती वस्त्र उद्याग भे ओद्योगिक इकाइयो की सख्या इतनी भ्रधिक 
(४०० मिलो से भी ज्यादा ) है कि सयोग एक कठिन समस्या है, किन्तु फिर भी | 
कुछ महत्त्वपुर्ण सयोग स्थापित हुए हैं । उदाहरण के लिय, बकिघम कर्नाटक मिह्स 
वास्तव मे धौन वस्त-मिलो का सयोग है । बम्बई तथा झ्रहमदाबाद में प्रबन्ध अभि- 
कर्त्ताप्रो के प्रयत्तस्वरुप अनेक आथिक सयोग स्थापित हुए हैं। लकाशायर कॉटन 
कॉरपोरेशन के ग्राधार पर सन्‌ १६३० मे ३४ वस्ज मिलो के सयोग का एक प्रस्ताव 
रखा गया था, विन्तु यह प्रयत्न प्रसफ्ल रहा । अपने देश म बुछ व्यापारिक सघ है, 
जैसे-- बॉम्बे मिल-मालिक सधघ इत्यादि, विन्तु वे किसी का नियत्त्रण नहीं करते। 
गत वर्षों में जितने भी सम्मिश्रएणा या सविलीयन हुए वे प्राय सभी प्रबन्ध-अ्भिकर्त्ताओं 
द्वारा किय गए और उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से न तो क्षैतिज है ब्लौर न लम्ब ही, 
अपितु उन्हे चक्तित या मिश्रित सयोग कह सकते है, क्योकि उनमे विभिन्न प्रकार के 
श्रौद्योगिक प्रमण्डलो का सम्मिश्रणा हुआ है । उदाहरण के लिए, सन्‌ १६२० मे 
निम्नलिखित ६ कम्पनियों को लेने के लिए ब्रिटिश नॉरपोरेशत की स्थापना कौ 
गई --कानपुर दुलन मित्स, कानपुर कॉटन भिल्‍्स, न्यू ईग्रटत चुलन मिल्स, लार्थे-वेस्ट 
टेनरी, कूपर एलन एण्ड कम्पनी तथा एम्पायर इ जीनियरिंग कम्पनी । बी० झाई७ 
सी० (फे ! (..) के अन्तगंत फ्लेक्स, लाल इसली तथा काकोमी भी हैं । सन्‌ १६४८ 
के बाद से तो इसका क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है, क्योकि वेग सदरलैण्ड कम्पनी 
में भी अब बी० आई० सी० का काफी हाथ है, पश्रत. अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रमण्डल' 
इस कॉरपोरेशन के भ्रन्तगंत हैं । 


लौह एवं स्पत उद्योग-- 

लौह एवं स्पात उद्योग के क्षेत्र मे अथवा यो कहे कि भारत के औद्यागिक 
इतिहास के क्षेत्र मे सबसे महत्त्वपूर्ण सयोग इत्डियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड 
तथा स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल लिमिटेड का है, जो ॥800 800% 
४४/807 के नाम से विख्यात है । यह सयुक्तीकरस् कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 
नहीं वरम्‌ प्रेसीडेन्ट के एक विशेष अध्यादेश द्वारा जनवरी सन्‌ १६४३ में हुआ । इस 
समुक्तीकरण के कारण इस ध्रकार हैं :-- 

दिसम्बर सन्‌ १६३६ मे इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने बगल झआय- 
रन कम्पनी का व्यापार खरोद लिया और इसमें बंगाल आयरन कम्पनी को अपना 
तीन-चौथाई पूंजी व इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी को एक-चौथाई पू'जी अ्रपलिखित 
करती पड़ी थी । स्टील विभाग खोलने क लिए यह उचित नहीं समझा गया कि 
इन्डियन झायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिसिटेड के शेयरहोल्डरो से पुनः पूंजी देने के 
लिए कहा जाय, जिसकी आवद्यकता लगभग ५ बरोड रु० की थी, श्रत सम १६३७ 
मे स्टील वॉरपोरेशन आफ बगाल के नाम से एक नई इकाई स्थापित की गई, जिसमे 


ध्ु 
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इण्डियन जाथरन एण्ड स्टील कम्पती लिमिटेड के पा श्राधी इविविटी केपिटल थी । 
विचार यह था कि किसी दिन दोनो कम्पनियों को एक इकाई में गठित कर दिया 
जायगा । युद्धोत्तर काल में जब युद्धकालीन मूल्य नियन्त्रण हटा लिए गए और प्रशुल्क 
बोर्ड ने नय्रे मूल्य निर्धारित कर दिये तो यह अनुभव किया गया कि यदि उक्त दोनों 
कम्पनियों का एकीकरण हो जाय तो दोनो ही सस्थायें लाभान्वित होगी। तत्पश्चात्‌ 
प्रत्येक टैरिफ बोर्ड ने भो यही सिफारिश की और सरकार ने भी दनो कम्पनियों को 
इस दिशा मे विचार करने के लिए कहा । टैरिफ कमीशन एवं इसमे पूर्व टैरिफ बोर्ड 
ने लौह एवं स्पात के लिए मूल्य (९(७77000 [४7८९8 ) की गणना करने के लिए 
जो ढग भ्रपनाये थे उनके कारण दानो वम्पनियों को एक सम्मिश्चित इकाई को तुलना 
में हाति उठानी पड़ती थी, किन्तु दोनों कम्पनियों के एकीकरण से यह हानि नहीं 
होती । 

इसके अतिरिक्त जब उत्पादन के विस्तार के लिए भारी मात्रा में प्लाण्ट भ्रायात 
करने के हेतु विदेशी विनिमय की श्यवश्यकता हुई त्तो सरकार ने इन्टरनेशनल बैक 
फॉर रिकस्स्ट्रव्शन एण्ड डेवलेपमेट के समक्ष प्रार्थेना की । बेक ने प्रत्युत्तर मे देश की 
औद्योगिक सभावनाओं की जाँच के लिए टेक्नीक्ल मिशन भेजा, जिसने उक्त दोनो 
इकाइयो का निरीक्षण क्रिया ओर यह सिफारिश की कि भारत मे लोहे एवं र्पात का 
उत्पादन बढाते का सस्ता और शीघ्षगामी साधन इन दोनो कम्पनियों को सम्मिश्रित 
करके विकास करना है । बैंक ने भारत सरकार को सूचित किया कि वह इण्डियन 
झ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को विकास के लिए १५ करोड २० कर्ज देते के 
लिए तैयार है, बहतें इन दोनो कम्पनियों का एकीकरण हो जाय, अतः भारत सरकार 
ने परिस्थिति वी आवश्यकता को अनुभव करते हुए आर्डनिन्स द्वारा एकीकरण की 
घोषणा की । यदि सामान्य ढगय से एक्ीकरए कराया जाता तो उसमे आ्रावश्य॒क देर 
लगती, जिससे झ्राथिक सहायता नहीं मिल पाती औलर विकास कायेक्रम पूरा नहीं 
हो पाता । 

सम्मिश्चित कम्पनी का भविष्य बडा उज्ज्वल है। टैरिफ कमीशन द्वारा मृष््य 
गरपना की विधि के फलस्वरूप होने वाली हानि तो दूर हो हो जावेगी, साथ ही 
सम्मिश्चित कम्पनी अधिक निपुणाता एवं मितव्यमिता से काये कर सकेगी । उदाहरण 
के लिए, अब प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ को दुहरा पारिश्रमिक नही देना पडेगा। सम्मिश्रित 
कापती मे जो विकास कार्यक्रम बनाया है. उसके लिए उसे बक से एवं सरकार से 
सुविधाजनक शर्तों पर आधिक सहायता मिल सकेगी । 
फोपला उद्योग-- 

कोयले के उद्योग में अनेक सयोग हुए । दी न्यू बीस्भूम कोल कम्पनी ने ग्रनेक 


कोयला-खान-उद्योगो का सम्मिश्रय किया । सन्‌ १६३७ मे कोल जाँच-समित्ति ने भी 
सम्मिश्रण पर जोर दिया। इस प्रकार सम्मिश्रणेस्त्सफ सयोग वी आवश्यकता वोयले 
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के खान-व्यवसाय भें श्रधिक है, जिसमे वे प्रमण्डलो कै लघु परिमाण होत के कारण 
छत्पादन की दृष्टि से झक्षम हैं । 


भरत से सघ (700१) प्रसूपी सपोग-- 


'सघ! प्रस्प के सयोग का सवसे श्रच्छा भारतीय उदाहरण हमारा कागज 
उद्योग है जो एक प्रबल्न सगठन हैं । इण्डियन पेपर मेक्स एसोसियेशन के ग्रन्तगत्त 
अ्रमेक कागज मिलें सम्मिलित हैं। यह सघ कागज का मूल्य निर्धारित करता है तथा 
प्रान्तीय एव केन्द्रीय सरकारा से कागज के सम्बन्ध म ग्नुबन्ध करता है कि कौनसी 
मिल किसत्रो वितता क्रागज देगी । इस प्वार मृह्य सघ (270९ १०0) का उदा- 
हरश हमार यहाँ के तेल व्यवसाय में मिलता है जिसमे ब्रिटिश्-धर्मा पैट्रोलियम क०, 
ग्रासाम भ्रॉयल क० दी रायल डवशैल ग्रूष तथा वर्मा श्रॉयल कम्पनी सदस्य हैं और 
मिट्टी के तेल का सदस्थों द्वारा विक्रय एवं सदस्य प्रभण्डलो से क्रय किस प्रकार होगा, 
यह निर्धारण करता है । इण्डियन जूठ मिल एसोसियेशन ने उत्पादन सघ (0700 प्र७ 
(707 (00) का रूप ले लिया है। सन्‌ १६२६ से यह एसोसियेशन जूठ के उत्पादन, 
काम के घन्टो की कमी कुछ मिला की तालाबन्दी पालियो पर नियन्त्रण श्रादि 
का कार्य सफ़लता से कर रहा है। बाजार सघ (]७४४7६९४४६ 0००) डालमिर्दा 
तथा एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी के समभौते के वाद रपष्ट हुआ है जिसके प्रनुसार 
यह निश्चय किया गया कि दोनो मे से कोई भी एक दूसरे के क्षत्र मे ध्यापार नहीं 
करेगा । इससे उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्दा का उन्मूलन होगा । 


सघारी कम्पनियाँ (400॥778 (०॥ए७॥॥९$)-- 


संघारी कम्पनियों का निर्माण भारत म विशेषत सन्‌ १६१३ से प्रारम्भ 
हुआ । ऐसे प्रमण्डल विभिन्‍त प्रमण्डलो की व्यापारिक नौति एव प्रबन्ध पर नियन्तरा 
के हेतु उनके भ्रण खरीद लेते ह। यह काय उस समय विशेष रूप से पाया जाता है, 
जब विभन्‍न कम्पनिया एक ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अन्तगत काय करती है । भारत के 
विभिन्न व्यवसाथों में धन लगाने के लिए उन पर नियन्त्रण स्थापित करने के उदृश्य 
से पर्याप्त मात्रा मे विनियोग प्रन्यास स्थापित हुए है, किन्तु शक्तिशाली भ्रबन्ध श्रमि 
कर्ताओं के कारण उनका नियन्त्रण प्रधिक प्रभावशाली नही दिखाई देता है । 


बीमा तथा बैकिय के क्षेत्र मे बेकिंग की अपेक्षा बीमा कम्पनियों की स्थिति 
ग्रच्छी है, विशेषकर निम्न कम्पनियो बी फ्री इण्डिया जनरल इन्श्योरेस क० लि० 
कानपुर, झ्रायन इल्हयोरेस क० लि० कलकत्ता, फेडरल इण्डिया इन्दधोरेन्‍्स क० लि० 
दिल्‍ली ग्रादि ! बेकिंग कम्पनियों के साम्मश्नरा के लिए पर्याप्त सेठ है. इससे उतको 
कायक्षमता बढ़ेगी तथा मितव्यथिता होगी। अभी देश में ऐसी अनेक छोटी बेकिय 
कम्पमयाँ है, जिनका सत्मश्रण या सबिलीयन राष्ट्र के हित में अनिवाय है, जिससे व 
अपने वरदेशी प्रतिस्पधियों के साथ विशेषतः विदेशी विनिमय वेको से टक्कर ले ऱक । 
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व्यापारिक पाषंद एवं चेस्वर झॉफ कॉमर्स (790९ ह550टं४ीणा७ <& (फशाफेशड ता 
(०म्रावशए०0)-- 
यहाँ व्यापारिक पाष॑दो के विषय मे दो शब्द लिखना अनावश्यक न होगे | इन 

पाप॑दो का प्रधान उद्देश्य किसी व्यापार विशेष के हितो की रक्षा करना तथा उसकी 

न्‍्नति करना हैं। चैम्वर ऑफ कॉमर्स भी व्यापारिक पपरषंद ही है, जो व्यापारियों 

की, निर्माताओं की तथा अ्र्थ-प्रदायको की स्वैच्छा से सीमित प्रमण्डल के रूप में 
संगठित बिये जाते हैं! इनका भी मुष्य उद्देश्य व्यापार के लिए समान सिद्धान्तों का 
अवलम्बन तथा सदस्यो को व्यापारिक सुविधाये देने के लिए नियम बनाना होता है । 
इसके अतिरिक्त ये अपने सदस्यो का व्यापारिक सूचनायें तथा आवश्यक सलाह भी देते 
रहते है, परस्पर झंगडो का निर्णाय भी दते हैं एव आवश्यकतानुसार वैधानिक एवं 
माहिती भी प्रदान करते है। सदस्यो को व्यापारिक सुविधायें देने के लिये ये सरकार 
के पास व्यापारियों की ओर से प्रतिनिधि मण्डल भी भेजते है । उक्त उद्देश्य का प्रथम 
भारतीय सगठन कलकत्ते मे सन्‌ १८८७ मे "कलकत्ता नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के 
साभ से स्थापित क्या गया था। भारत के प्राय. प्रत्येक बडे श्रौद्योगिक नगर में अब 

पाष॑द स्थापित हो गये है, जिनमे मारवाडी चेम्बर ऑफ कॉमसे, बम्बई , इण्डियन 

घेम्बर झॉफ कॉमसं, कलकत्ता, इष्डियन मर्चेंन्ट चेम्बर ब्यूरो प्रॉफ बाम्बे तथा दी 

3० प्र० चेम्बर झरांफ कॉमसे प्रण्ख है। 


नौवहन चक्र तथा सम्मेलन (>॥0|78 रिंप्र्ड४ शा 00र्शक्षशा०९४)--- 


इनके अतिरिक्त भारत मे बाजार का विभाजन कुछ अन्य क्षेत्रों मे भी किया 
गया है। ये क्षेत्र नोवहन-चक्क तथा सम्मेलन (50978 शिग्र88 छ70 00पर6- 
१787088) बहलाते है। ये चक्र पारस्परिक समझौते के प्राधार पर किसे जाते है । 
ऐसा ही समभौता ब्रिटिश इन्डिया स्टील नेवीगेशन क० लि० तथा सिंधिया स्टीम 
नेबीगेशन क० लि० मे हुप्ना है। इस प्रकार के समभौते श्रत्तदेंशीय नौबहन क्षेत्र मे भी 
विभिन्न नौवहन प्रमन्डलो के बीच हुए है । ये समस्त चक्र प्राय, देश के ग्रान्तरिक 
भागो से जूट को तटवर्ती बाजारों तक ले जाने वे लिये स्थापित किये गए है। ये 
कम्पनियाँ समझौते के अनुसार इन्डियन ज्रूंट मिल्स एसोसिय्रेशन तथा कलकत्ता 
बेह्ट जुट एसोसियेशन के सदस्यों के लिए जलमार्ग से जूट लाने की पूरांतया अधिका- 
रिस्ी है । 
भारतोय उद्योगों मे आर्थिक तथा प्रबन्ध सपोग ((०राशणा। िश७॥ ण शवाव- 
हशा9 [एरह्ड्डाब्वाणा वा [8॥8॥॥ [ाता5व€४)-- 

सामुदायिक हित सयोग! ( 007रग्ाणप्र।ए [7७88४ 2एरन्‍र&- 
७0739) से अरभिप्राय उस सस्था का है, जिसके द्वारा दो था दो से अधिक कम्पनियों 
मैं, जिनके शेयरो का स्वामित्त्व सीमित <यक्ति के हाथो मे हो, सुखद सम्वन्धों की स्था- 
पता की जाती है। इन सस्याग्रो के चुने हुए व्यक्ति परस्पर प्रतिहन्द्धिता भिटाने तथा 


ने 
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घामान्य हितो की रध्टा के लिए एक सचालक मण्टल के रुप मे कार्य करते हैं। ऐसे 
समौगो को साधारणत तीन भागो में बाँटा जा सकता है--पारिवारिक, नागरिक एव 
भ्रधिकोषिक | पारिवारिक समुदाय (78णा)) (एएणाणए्णा0 गरा567९०७) का 
प्रचलन पाध्चात्य देझ्नो में पाया जाता है, जैसे अमेरिका मे रॉक पफेलर, मेलन, 
ड्यूपपौण्ट श्रादि । वुछ वस्प्तियो के स्कृन्ध दूसरी कम्पतियों वो देच देन से या हस्तान्तरित 
कर देने से या उपहार स्वरूप दे देने से इनका विकास हुआ । नागरिक समुदायों 
(,0०७) (१0४: एणा॥ 7/९7९५() का नगरो म बड़े-बड़े बेक, उद्योग धन्धे 
तथा व्यापारिक सस्याग्रो के एक ही सचालको के होने से सामुदायिक हित रक्षक 
सस्थाझों का जन्म हुआ । इस प्रकार इन अलग-अलग कम्पनियों के सचालक एव-दूसरी 
कम्पनी के सचालन म योग देत हैं। श्रधिकोपो के सामुदायिक संगठन (छिक्षाप्रा। हु 
(0770 ०॥०) 70९7९5(॥) परस्पर प्रतियोगिता को मिटाने के उद्ं श्य से स्थापित 
किए गये है। इन संगठनों के द्वारा नई प्रतिभूतियों के निगंभन तथा प्रत्येक क्षेत्र मे 
थ्यापार करने मे प्रतिद्वन्द्विता न करमे का समझौता करते है 4 कोई भी प्रतिभूति इस 
सस्थाप्रों के बाहर नही वेची जा सकती । सरकार भी अपनी प्रतिभूतियाँ इन्ही सघों 
को देती है। ये सस्थारयें श्रशा निगंमन करने वाली सस्थाओों के सचालको का चुनाव 
करके उनकी श्राथिक गतिविधि पर नियन्त्रण करती हैं। श्< 


भारतवर्ष में जो भी क्षैत्रिज अथवा उदग्र सयोग हैं, उन्हे श्रौद्योगिक सयोग की 
भ्रपेक्षा प्राथिक सथोग कहना ही श्रधिक उचित होगा क्योकि आधिक व्यवस्था की दृष्टि 
से प्रबन्ध प्रमिकरत्तण्नो ने सयोग को अपनाया है। प्राथ ऐसा देखने मे आता है कि 
एक प्रबत्ध अभिकर्त्ता के अस्गंत विभिन्‍न प्रकार की अनेक इवाइयाँ है और 
परिणामस्वरूप हमारे उद्योगां का केन्द्रीयकरण क्चिन व्यक्तियों के हाथो मे हो गया 
है । कपड़ा उद्योग के ४५८ मिलो का 3 भाग लगभग ३० प्रवन्ध अ्रभिकर्त्ता्रो के हाथ 
में है। भ्रहमदाबाद की कुल मिलो का ३ केवल १८ परिवारों के हाथ मे है। इसी 
प्रकार सन्‌ १६४६ मे जुट की ८५ मिलो मे ३३ मिलें ४ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हामा 
में थी तथा १६६ चीनी मिला में से ५१ का प्रबन्ध १६ प्रबन्ध अरभिकर्त्ता करते है, 
जिनमें से डालमिया, नारग व थापर ३१ मिलो का नियन्त्रण करते है। कोयले की 
६० कम्पनियों का प्रबन्ध १४ प्रवन्ध अभिवर्साप्रा के हाथ भे है, जितमे से ३० का 
प्रबन्ध केवल ४ प्रबन्ध अभिकर्ता बरते हैं) इसी प्रकार चाय की १२० कम्पनियाँ 
११ प्रवत्ध अभिकर्त्तायों के ऋाधीन है, जिनमे से ६६ केवल ६ प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं के 
हाथ मे हैं. तथा रे शत अभिकर्त्ता क्रमश, २५, १६ और १८ कम्पनियों का 
प्रबन्ध करते हैं। ऐसोचियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज आज प्राय, देश के झधिकाश सीमेन्द 
उत्पादन का नियन्त्रण कक । लोहे मे १०% उत्पादन केवल दो सस्याओ के 
श्राधीन है--मार्टिन ब्यूरो एण्ड कम्पनी तथा टाटा इल्डस्ट्रीज लिसिटेड। माचिस के 
उद्योग में 'स्वेडिस टुस्ट' एकाधिकार भ्राप्त किये हुए हैं भ्रोर उसने देस्टन इन्डिया मंच 
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फैक्टरी के अन्तर्गत बम्बई, मद्रास, कलकत्ता उत्तर-प्रदेश तथा पजाब में अपनी 
फैवटरियाँ खोली हुई है । 
भारत्रवर्ष से प्रबन्ध अ्रभिकर्ता लगभग ७०० श्रौद्योगिक कम्पनियों का 
नियन्‍्त्रणा करते है, जिममे से ४० कम्पनियाँ केवल एण्ड्रयूल तथा मैकलॉड के ग्राधीन हैं । 
हालमिया लगभग ४० कम्पनियों का नियन्त्रण करते हैं। जुग्गीमल कमलापति ४५ 
कम्पनियों वा, थापस «२, बडे एण्ड कम्पती २३, जे० पी० श्रीवास्तव १० प्रकार के 
उद्योगों का | किल्लिक इल्डस्ट्रीज लिमिटेड पटियाला सीमेठ कम्पनी लिमिटेड तथा 
ए० सी० सी० के मँनेजिंग एजेन्द होने वे साथ-साथ १० प्रकार के उद्योगो का भी 
नियन्‍्नण करती है। रामकुमार अग्रवाल एण्ड ब्रादम लगभग १५ प्रकार के उद्यौगो 
का नियन्त्रण करते है। एं० वो० थ्रामस एण्ड कम्पनी लिमिटेड लगभग १४ कम्पनियों 
का नियत्रण करती है। इसी एकार टाटा एण्ड सस लिमिदेड ने लौह एवं स्पात बिजली, 
त्तेल के कारखाने, साबुन के कारखाने, कपड की मिलें, इन्जीनिर्यारेग कारखाने, होटल, 
वनस्पति कारखाने, बीमा केम्पनियाँ, बेक, एयरवेज झ्रादि उद्योगो का नियन्त्रण किया 
है । इसी प्रकार बिडला ब्राद्स ने कपडा, चीनी, कागज, साइकिल, मोटर, जहाज ग्रादि 
उद्योगो के नियन्त्रण के साथ साथ बेक, बीमा, एयरवेज प्रादि ३० कम्पनियों का प्रबन्ध 
अपने हाथ मे ले लिया है। जे० के० तथा डालमिया झाठा, साबुन, तैल, इन्जीनियरिंग, 
रासायनिक, कपास, जूट, ऊन, चीनी, एयरवेज झादि उद्योगो का नियन्त्रण कर रहे 
है। इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने बीमा कम्पनियाँ, विनियोग सध, बेक तथा विभनियोग 
कम्पनियों का निर्माण भी किया है । 
एक विश्येष उल्लेखनीय बात यह है कि औद्योगिक तथा झाथिक प्रमण्डलो पर 
नियन्त्रण के अतिरिक्त भारतीय प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताओ्रो का प्रस (27889) पर भी अधि- 
कार है। प्राय प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्त्ता के नियन्त्रणा मे एक न एक प्रमुख समाचार 
पन्न भी है, जिसके हारा जनता पर भी वे अपता नियन्त्रण रखते है। उदाहरण के 
लिए, बिरला का हिन्दुस्तान ठाइम्स', 'लीडर', डालमियाँ का नवभारत टाइस्स', 
जे० के० का जि० के० रिव्यू, टाटा का 'टाटा रिव्यू” इत्यादि | 
यही नही, कम्पनियों के सचालन मे भी घोर केन्द्रीयकरण ([70700878 
0 7)77860079/:28) है ।* देश के समस्त उद्योगो के सचालन की बागडोर वास्तव 
मे चोटी के २० व्यक्तियो के हाथो मे है ऐसा भ्रनुमान है कि भारत की ५०० प्रमुख 
औद्योगिक इकाइयो पर २,००० सचालको का प्रबन्ध है, किन्तु इन २,००० सचालको 








|. गाल शील्लाएड ॥)ह2९०० ० 968 #ए8४ ॥005 0#8४05॥फछ3 पा 
पाक्षाप्र ६ एणाएला गरधाबह॒ब्त एए ताला पच्चश5 दावे गधा '८००ा७६०७१ ॥$ इ९०- 
छाज्टबाल्त वच् शाह छतांत त॑ टवज़ाब, 6 टवएॉथा। वि९७058[ए९४ 5 ्षा/85- 
83005 3६ 06 क्षा०ाध्य!'$ ८0फता5$ + फल (09 ऐघधाज़ जर्ना ॥070 पा 

दा कक्षातंड तीर डाइप्रीट्धा। पंधट३063 ठ॑ एएछछ 
#*जएश0 0जाए प्रात" -- 35003 चिला।3, 7885 36-57. 
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के पद पर वेवल ८४० व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इनमे से ?,००० पदों पर वेवल 
७० व्यक्ति कार्य कर रहे है और शेष १,००० पर ७८० व्यक्ति | चौटी पर बेवल 
१० व्यक्ति है, जा ३०० सचालक-पदो का भार अपने ऊपर लिए हुए है। निम्न 
तालिका" से यह स्पष्ट है -- 
४८५० व्यक्ति २००० सचालक पद ग्रहण किए हैं--औसत २ ३३ 
छ०्व्यक्त १,००० ,, , +, , - ५» ४ रे८ 
० व्यक्ति ३०० 


#. हू के 32. था #. ३० 


बतंमात युग भे यह भी प्रवृत्ति देखने मे झ्राती है कि भारतीय उद्योगपति 
विदेशी सस्थाग्रो तथा हितो का क्रय कर रहे हैं, भ्रपएव भारतीय सचालको वी सख्या 
दिन पर दिन बढती जा रही है। यह भ्रवृत्ति विश्वयेपत स्घतम्धता के उपरान्त 
राष्ट्रीय भावनाओं की प्रवन्नताशो के कारण हुई ।३ इस तादिका3 से यह प्रवृत्ति 
स्पष्ट है। 


















हे १६३६ मे सचालकों | सन्‌ १९४६ मे सघालको 


कम्पनियों की सख्या 

















की सख्या की सख्या 
02030 भारतीय | यूरोपियन | भारतीय यूरो पयन 
१० कोल कम्पतीज रेड रद 
हैईः कह १६ २६ २५ 
श्रे जूद कक के ४६ है. 3 
२१ ,, भू श्र ३५ 
३ इजीनियरिज्ञ ,, ६ ११ 
है. ६ के प्र ११ रु 
१४ अन्य बन भर ३७ 
हु, रु & श्र १६ 





ब ए्ग० ऐजाड वरवाब छजए &शाणःब ॥/८वां3, एड86 7 

2. गा गए फिजफ़ाद४5 शाणंह 3. 945--/व9थ्ा$ 6एशा।ए 
शा०्जा शी गाव ए0फ़दािं त6 (0 प्ररिकाणावाज़ एग्रापााणा5 ्राएं फ़ाणी$ 
[० ज़घ 00095 6 बरकएए/गढ़ 0 एए३ ०ए छगपरज्ञी 70685 ?_ 8868 
क6 छ49छा दिएणा०ग॥, 0शव्वे 20:05 24, 945. 

3... एबछाए क्षाएए भे १०. 942 


[२७१ 


ऐसे भी अनेक उदाहरण है, जहाँ एक व्यक्ति ४०-४० कम्पनियों का संचालक 
है । उदाहरण के लिए, श्री पुस्षोत्तरदास ठाकुरदास ५१ विभिन्न कम्पनियों के 
सचालक है । 


कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ ने प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताग्रो द्वारा अ्न्तबंद्ध विदेश- 
साल्यो और अघ्तर्वेद्ध स्वश्तितों की बढती हुई प्रवृत्ति को रोक्‍कमे का यत्न किया है । 
भविष्य में व्यक्ति को ही सचालक बनने दिया जायेगा और उसे २० से अधिक लोक 
कम्पनियों का संचालक नहीं बनने दिया जायेगा । इसी प्रकार कोई प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता 
१० से भ्रधिक कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्त्ता नही हो सकेगा। इसक्रे अतिरिक्त, 
फ्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता सचालको को दुल सल्या ५ से अधिक होने पर एक और अधिक 
सचालक नियुक्त कर सकेगा । 
बिदेशी सम्बन्ध एवं बड़े व्यापार की प्रवृत्ति-- 
एक ओर तो हमने देखा कि सचालको का भारतीयकरण हो रहा है, किन्तु 
दूसरी ओर ऐसा भी देखने मे झाता है कि भारतीय उद्योगपति विदेशी उद्योगपतियों के 
साथ साभेदारी कर रहे है। सन्‌ १६४५ मे भारतीय उद्योगपतियो का जब से एक 
- मिशन ब्रिटेन गा, तब से यह प्रवृत्ति विशेष दिखलाई पडती है। सन्‌ १६४५ में सर्वे 
प्रथम भारत तथा द्विटिश की सामेदारी से 'नफील्ड बिरला” (सोटसें लि०) के नाम 
से सामने भाई । ईस्ट इकॉनॉमिस्ट (४ जनवरी सन्‌ १६४६) ने इस साभेदारी को 
“्राथिक सयोग' का नाम दिया । इसके बाद और भी ऐसी अनेक सास्ेदारिया स्था- 
पित हुई । कारो तथा ट्रवस के निर्माण के हेतु झशोक मोटसे लि० ने भ्रॉसटिन 
मोठर्स के साथ साभेदारी की। वस्वनिर्माण-मशीनरी के निर्माण के हेतु बिरला 
ब्रादस ने ज्िठेत की वेवकॉक एण्ड विलकाक्स नामक फर्म के साथ एक समभौता किया 
है । २५ लाख रु० अश पूजी के साथ बी० एस० ए० साइकिल कम्पनी की भी एक 
शाखा भारत मे खोली गई है। इसमे १,००,००० रु० की विदेशी पूंजी लगी हुई है। 
हरकुलिस कम्पनी तथा रैले कम्पनी की भी ऐसी योजनायें है। रासायन उद्योग के 
क्षेत्र मे भी झ्राई० सी० झाई० तथा टाटा के बीच एक समझौता हुआ है। , 0. [. 
एक शक्तिशाली ब्रिटिश एकाधिकृत संस्था है । सिल्क उद्योग के क्षंत्र मे भी प्िर 
सिल्क लि० तथा लैन्सिल की कुछ ब्रिटिश फर्मो के बीच समझौता हुमा है। हैदराबाद 
कन्सट्रव्शन लि० उसके प्रबन्ध अभिकर्त्ता हैं । बम्बई की क्रिलोस्कर नामक इस्जी- 
निर्यारिग सस्था ने ब्रिटिश ऑयल इन्जिन्स लि० के साथ तथा ब्रिदिश इलैक्ट्रोकल इन्जी- 
नियरिंग कम्पनी एवं पैरी एण्ड कम्पनी के साथ गठबन्धन कर लिया है। इसी प्रकार 
भारत-पमेरिका के बीच मी कुछ समभौते हुए हैं। उदाहरण के लिए, बालचन्द 
हीराचन्द मे क्रिसलर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता करके सन्‌ १६४४ मे प्रीमियर 
ऑटोमोबायल वकसे की स्थापना की । श्री ठाकुरदास तथा श्रोफ द्वारा स्थापित 'नेशनल 
रैयन कॉरपोरेशन लि०” का भी स्कब्द्रा रेयन कॉरपोरेशन्‌' तथा “लॉकबुर्ड ग्रीन एण्ड 


श्द्३ ] 


ब० अमेरिका' के साथ साबन्ध है। इनके घतिरिक्त और भी अनेव विदेशी संस्थाओं 
की "ऐेप्रा/९७ 80903%&7768' स्थापित की गई है । 


उपसेक्त ववेचन से स्पप्ट है कि भारत में कम्पनियों के नियम्त्रण तथा 
श्र ध्यवस्था का एक वडी सीमा तक केन्द्रीयकरए हो रहा है। इसके कारण 
साधारण ग्रशधारियो तथा उद्योगपतियो को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। 
इनके उद्योगा भ श्रमिका को भी यथोचित लाभ नही होता, वयोकि लाभ वा झधिकाश 
भाग इनकी जेबा म चला जाता है| प्रबन्ध श्रभिकर्त्तागण कम्पनियों की श्रर्थ व्यवस्था 
को इस प्रवार निरवंल कर देते है कि उनको हमेशा इतकी ओर तांकना पडता है। 
प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताआ तथा बडी कम्पनिया के झाथिक खाभ का श्रनुमान उनके द्वारा 
दिये जाने वाले प्राय-कर से लगाया जा सकता है। सरकार के वापिक राजस्व का 
५०५ इन्ही लोगो के द्वारा दिया जाता है । इन्हाने वडी सीमा तक हमारे राजनैतिक 
वातावरण को भी अपने शिकजे मे कस लिया है। 


यह सच है कि भारत का विदा क्षेत्र, कच्चे माल की बहुतायत शोर आ्राधिक 
पिछड़पन को देखते हुए भ्रौद्योगिक एकाधिकार या ध्राथिक एकीकरण से ग्रभी भय- 
कर हप धारण करने की झ्राशका नहीं है । देश मे प्रभी तक प्राय, सभी क्षेत्रों मे 
प्रतियोगिता के लिये पूर्ण सुविधा है, क्योकि मध्यम श्रेणी क उद्योग भी देश मे प्रबल 
हैं और विज्ञाल उद्यायो में श्रमिक की सख्या इतनी अधिक नहीं है जितनी कि इन 
छोटे-छोटे उद्याग्रो मे है । देश मे बेकारी की समस्या भी श्रभी तक पूण रुप से नहीं 
सुलभ पाई है । एकाधिकार की अन्य बुराइयो का, जैसे छोटे उद्योगपतियो पर दबाब, 
ऊँची दरें, कानून का दुरुपयोग, फ्रेताप्रा की स्वतन्त्रता का अपहरण, नवीन विकसित 
साधनों पर रोक श्रांद नहीं आ थाई है, किलू यदि मान लिया जाय कि देश मे एका- 
घिकार की भ्रयकर स्थिति नही है तो भी यह मानना पडगा कि उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट 
है, इसलिए इस श्रवृत्ति को रोकना जनतनवादी सिद्धान्तो की रक्षा के लिए झ्रावश्यक 
है। नया कम्पनी प्रधिनियम इस उद्देश्य की पूर्ति मे सफ्ल होगा, ऐसा हमारा 
विश्वास है । 
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राज्य एवं आऋद्योगिक संयोग 
(50॥6 & पाताजधाब (०फरजा।90055) 


कल्प 














प्रस्तावना-- 

श्रौद्योगिक सयोगो के सम्बन्ध मे दो विरोधी विचारधारायें प्रचलित है । एक विचार- 
धारा के भ्नुसार श्रौद्योगिक सयोग कोई 'सगठन' हो नहीं है, वर प्रतिस्पर््धातमक 
व्यवस्था का एक खेदजनक उल्लंघन है, जिसे केदल अप्रोत्साहित करने के लिये ह्ठी 
कोई कदम नहीं उठाना चाहिए वरन्‌ उन्हे दबाने के लिए भत्यक्ष उपाय भी किए जायें। 
इसके विपरीत, दूसरी विधारधारा यह है कि औद्योगिक सयोग, औद्योगिक सपठन का 
उच्चेतर एवं विकसित रूप है तथा इसे सम्पूर्ण झ्रोद्योगिक क्षेत्र भे लागू करना चाहिए । 
वास्तव में हमे औद्योगिक सयोगो के सम्बन्ध मे उचित नीति अपनाने के लिए इन दोनो 
वित्ारधाराओ से बचना चाहिए तथा प्रह भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग की 
रचना मे गहरे परिवतन हो रहे है और एकाधिकारिक सगठनो को स्वरन्त्र निर्माता की 
अपेक्षा विद्वेष प्रबन्ध-समस्याओ्रो का सामना करना पड़ता हूं। 


मा 
| 


रद४ | 
परकारो नीति के उचित लदैय-- 

सरकारी नीति के दो परस्पर विरीधी लक्ष्य मामने आते है। पहला लक्ष्य 
उपभोक्ताग्नो के कारण रखा गया है। उन्हाने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हे 
ब्यापर्परिक सयोगो के दुष्प्रभावों से सरक्षण मिलना चाहिए। झतः प्रथम लक्ष्य 
ऐसे विशाल सयोगा की शक्ति को मप्ट या सीमित करने से सम्वन्धित है। दूसरा 
लक्ष्य छोटी छोटी प्रतियोगिता करने वाली फ्मों को बढ़े पैमाने के संगठनों में 
परिशित होने के लिए विवज्ञ या प्रोत्साहित करवे ग्रौद्योगिक कुशलता भे सुधार 
करतीं है। 

औद्योगिक सयोगो का नियमन करने के लिए सरकार जो उपाय करती है बह 
भिन्न-भिन्न होते है । असामाजिक एवं ह्ानिप्रद औद्यागिक सयोगों के विरुद्ध प्राय. कडी 
कार्यवाही करना प्रावश्यक हो जादा है । सरकारी हस्तक्षेप विभेदात्मक मूल्य-नीतियों 
और व्यापारिक प्रथाग्रो तथा झति पूजीकरण के कारण पग्रावश्यक हो जाता है | इस 
परिस्थितियों में सरकार क्या करेगी, इसका कोई निश्चित नियम नहीं बताया जा 
सकता । सामानन्‍्यत्त* असामाजिक मूल्य नीति से उपभोक्ताओ्ो की रक्षा करने के लिए 
भ्रौद्योगिक सयोगो से सघर्ष कर सकती है। लेकिन समन्वित श्रौद्योगिक संगठन की 
सात्तिर बह प्रतिस्पर्ड़ा के दजाय सयोगीकरणए को बढ|वा भी दे सकती है । वह इनमे से 
कौमस। भांग प्रपनाएगी, यह सयोग के आधिक प्रभावों के स्वभाव पर निर्भर करता है । 
यही नही, परिस्थितियों के बदलने पर आर्थिक प्रभावों का स्वभात्र भी बदल जाता है। 
अतः सरकार को औद्योगिक सयोगो के सम्बन्ध में कोई स्थिर ( 85500 ) नीति न 
अपना कर एक प्रगतिशील (0ए5७ए906) तीति अपतादी चाहिए ॥ 

यह उल्लेखनीय है कि कभी-कभी स्ोगिर प्रवृत्तियों का विरोध करने का ग्रथ॑ 
दुर्बलता को निषुणता के विरुद्ध सरक्षण देवा है। ग्रत. सरकार को सयोगों क सम्बन्ध 
में एक रचनात्मक नीति अ्पनानी चाहिये; क्योकि “अनुमति दो' या 'अनुमति न दो! 
इस दो सार्यों मे से किसी एक हक 8 पर (चलना ही सदा लाभप्रद नहीं होगा। उसे 
सयोगो का समर्थक अथवा विरोधी मार्गु/सपताने के बजाय उद्योग के उचित मार्ग-इशन 
का कार्य करना चाहिऐ। श्रमेरिका क्रीभाँति भारत में भी व्यापारिक स्वशासन' के 
मिद्धान्त को सरकारी समथन मिद्धनौ चाहिए। सद्‌ १६३८ में नेशनल रिकवरी एडमि 
निस्ट्रेशन के चेदस्मेन ते कहा धा कि, 'हमारे सामने दो ही दिकल्प है--था तो हम 
संगठित हो जाये अ्रथवा बरबाद हो जाये । श्रतिस्पद्धी व्यवस्था के दोषों से बचने के 
लिये या तो हम जनतात्रिक एंव सहकारिक नियन्त्रण अपना लेंगे भ्रथवरा मुसीबत मे 
पड जायेंगे और तानाशाही नियन्त्रण के द्वारा मुक्ति का प्रयास करेंगे। * 
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आद्योगिक सगठन के व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर यह प्रतीत होता है कि 
उद्योग में सयोमो के निर्माण से प्राइवेट हितो को सावंजनिक जिम्मेदारी की भावना 
का अनुभव होना चाहिए | जम॑नी की भाँत उनमे संयोग सम्बन्धी एक आचार सहिता 
का बिकास हो सकता है । बडे सयोगो को चाहिये कि वे समय को पहदवाने श्र उद्योग 
के प्रतिनिधि के रूप मे भा नैतिक दायित्व अनुभव करें। यदि वे श्रमिकों, उप- 
भोक्ताप्नो और समाज के प्रति अपना दायित्त्व अनुभव करने लगगे तो उन पर प्रतिबन्धो 
की आवश्यकता हो नही रहेगी ॥१ है 

सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कितनी भी कानुनी व्यवस्था, 
दबाव एवं प्रतारणा उद्योगो के सहयोग को प्राप्त नही कर पायेगी । सहयोग तभी मिल 
सकता है जबकि देश की प्रत्येक श्रौद्योगिक इकाई के हृदय में उनके प्रति भावना 
उत्पन्न हो । 
भारत से सरकारी नीति-- 

भारतोय संविधान में सरकारो नीति के निर्देशक सिद्धान्तो में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि सरकार भौतिक प्रसाधनो के स्वामित्त्व एव नियन्त्रण का बितरण इस 
प्रकार बनायेगी जिससे कि सामान्य हितो की पूर्ति हो और ग्राथिक प्रणाली के कार्य- 
वाहन द्वारा कुछ लोगो के हाथ मे आ्राथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण न हो सके | दिसम्बर 
सन्‌ १६४५ में जब ससद ने सामाजिक एवं आथिक नीति के लक्ष्य मे समाजवादी 
नपूने के समाज की स्थापना को स्वीकार कर लिया, तो उक्त सिद्धान्तों को प्रधिक 
ठौस रूप प्राप्त हो गया । इसका ग्र्थ यह है कि प्राइवट लाभ के बजाय सामाजिक लाभ 
को महत्त्व दिया जायगा । विकास की झूपरेसा इस प्रकार बनाई जायेगी कि न केवल 
राष्ट्रीय श्राय तथा रोजगार मे वृद्धि हो वरन्‌ ग्राय और सम्पत्ति के वितरण से अधिक 
समानता झावे । यह तब ही सम्भव है जबकि ग्राथ्रिक विकास का लाभ निधन वर्ग को 
अधिक मात्रा म॒ दिया जाय । सम/जवादी समाज की स्थापना वे अन्तगंत निम्न तोत 
बातो को महत्त्व दिया गया है --जीवन-स्तर में सुधार, सम्के लिये उपयोगी कार्य के 
अवसरों पे वृद्धि तथा समाज के सब वर्गो मे सदभावता, सहतोग एव सहानुभूति का 
विस्तार। 

सन्‌ १६५६ ने ओऔद्योगेक नीति प्रस्ताव मे भी आय और सम्पत्ति की श्रस- 
मोनता को कम करने तथा एकाधिकारों के निमाण व आथिक सत्ता के केन्द्रीयक रण 
को रोकने पर बल दिया गया था | इसके अनुसार सरकार नये औद्योगिक उपक्रमो की 
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स्थापना में एक बढता हुम्रा एवं प्रत्यक्ष दायित्व स्वीकार करेगी। ट्वितीय॑ पच-वर्षीयं 
योजना का एक लक्ष्य आय झौर सम्पत्ति की असमानता को कम करना तथा आधित 
सत्ता के भधिक समान वितरण का उपाय करना है। योजना में कहां ग्रया है कि 
विकास कायक्रम ऐप्ता नहीं होता चाहिये जो अम्तमानता को और भी बढा दे । ऋसमा- 
ना को कम करन के उपायो से उत्पादन व्यवस्था का कोई हाति पहुँचने का भय नहीं 
है | जनतन्त्रीय निद्धान्त ग्रतमानता की विद्यमानता के लिये झावार नही हो सकते हैं। 
असमानता को कम करने के लिय्रे दोहरी नी त अपतानी चाहिए--उच्च स्तर पर घन 
के ग्रत्यधिक केद्धीयक रण को रोका जाय और निम्न स्तर पर झाबो म बृद्धि की जाब । 
इस नोत के प्रशासन मे सहकारी क्रिबराज्षा का संगठन करने, प्राइवेट मोतोपोली 
पर नियन्त्रण रखने तथा सरकारी क्षत्र का विस्तार करने से बहुत मदद मिलेगी । 
थोजना के प्रन्तगत असमानता को दूर करने के लिये निम्न विशेष उपाय किये 
गये हैं,--- 

( १ ) सरकारी क्षत्र म॑ वशाल विनियोग का कार्यक्रम बनाया गया है । 

(६३ ) सरकार प्रारथिक +क्रपा को नियमन करेगी | 


( ३ | योजता के (लये घन जुटाने के हेतु विशेष प्रशुल्किक उपाय । ५ 
(४ ) सम्पत्ति स्वामित्व एवं प्रबन्धक क्षत्र म॑ सस्थागत परिवतन कि+ 
यये है । 


(४ ) भबन्ध अभिकर्त्ताओी पर पतिबन्ध लगाये गए हे । 
(६ ) सहकारी क्षेत्र को बढावा दिया जा रहा है । 


के पनी भ्रधिनियम, १६५६ की व्यवस्थायें-- 

भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ में सरकार को प्राबन्धिक, प्रशासनिक एवं 
वित्तोय सयोग के निर्माण का नियमत करने के कुछ अधधकार श्रदान किये गए है, जो 
कि निम्न प्रकार हैं -* 

(१ ) प्रबन्ध प्रभिकर्त्ताश्रों को नियुक्ति सम्बन्धी प्रतिबन्ध--घारा ३१४ के 
प्रस्तगंत केन्द्रीथ सरकार यह घोषर्ा कर सकती है कि श्रौद्योगिक व्यापार के पमुक- 
प्रमुक वर्गों से सम्बन्धित कम्पतियाँ मैनेजियग एजेन्द नही रख सकगी । धारा ३३२ के 
अन्तर्गत कोई व्यक्ति १० से अधिक कम्पनियों का मैंनेजिंग एजन्ट नहीं बर सकता । 
इन धाराग्रो के कारण इने गिने व्यक्तिय के पास आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण होता 
झुकैणा । वित्तीय सयोगो का रोकने की हृष्टि से कम्पनिया द्वारा पररस्परिक ।वनियोग 
करने पर भी प्रनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए है । 

(३) सचालको की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध--प्रशासनिक सयोगो के तिर्माण 
की रेकैथाम के लिए यह्‌ व्यवस्था की गई है कि कोई जी व्यक्ति अधिनियम का 
आरम्भ होने के समय से २० से अधिक कम्पनियों मे सचालक नहीं बचे सकता 
(धारा २७५) और यदि वह ऐसा करता है तो उस पर प्रत्क अतिरिक्त कम्पती के 
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लिए ५,०००) तक छुर्माना किया जा सकता हैं। कम्पनियों की सख्या की गणना करते 
समय प्राइवेट कम्पनियों, अनलिमिटेड कम्पनिया और झ-लाभ परिषदों को नही 
ग्रिना जायगा । 

( ३ ) सदस्यता सम्बन्धी जाँच पड़ताल--धारा २४७ के अन्तर्गत (जोकि 
इगलिश कम्पनीज एक्ट, १९४८ के आधार पर बनाई गई है) केन्द्रीय सरकार किसी 
भी कम्पनी की सदस्यता एवं अन्य मामला की जाँच पड़ताल करन के लिए निरीक्षको 
की नियुक्ति कर सकती है, ताकि यह मालूम हो सके कि कौन लोग वास्तव मे कम्पनी 
मे वित्तीय हित रखते है या कम्पनी की नीति पर प्रभाव डालते है । 


(४ ) सम्सिलन सम्बन्धो अधिकार-- धारा ३६६ क भ्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार 
को यह झविकार है कि वह दो या अधिक कम्पनियों के सम्मिलन (७॥8|80॥4 
४07) का शादेश दे दे, बशर्तें ऐसा करना राष्ट्रीय हित मे हो । 


सन्‌ १९५८ में राज्य सभा के एक कम्यूनिस्ट सदस्य ने देश की एकाधिकारिक 

सस्थाओं के कार्य-सचालन की जाँच करने के हेतु एक ससदीय कमेटी स्थापित करने 

का सुभाव दिया था, जिसे सभा ने दुंकरा दिया, क्योकि, ज॑सा कि उद्योग मत्री ने कहा 

था, सरकार को आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण रोकने से सम्बन्धित व्यापक अ्रधिकार 
“ पहले से ही काफी प्राप्त है। 


[यह उल्लेखनीय है कि सरकारी नीति के हृश्कोणश से भारत मे झ्ौद्यो गिक 
सयोगो को दो वर्गों मे बाँटा जा सकता है--(१) वह वर्ग जिसे प्रोत्साहित करना 
चाहिए (जैसे-- सन्‌ १६५२ मे सरकार ने इण्डियन आयरन एन्‍्ड स्टील कम्पनी श्रौर 
स्टील कॉरपोरेशन झ्राफ बगाल का मिश्र होने पर जोर दिया था) झौर (२) वह्‌ 
वर्ग जिसे पप्रोत्साहित करना चाहिए। (जैसे सन्‌ १६५० में श्र-सामाजिक कार्यवाहियाँ 
करने के अ्रपराध मे सुगर सिल्डीकेट से अपनी मान्यता वापिस ले ली थी ।) 
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अध्याय रद 
मारतीय अ्रमिकों की विद्येषतायें एवं उनकी 
कार्यक्षमता, तदि 
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भारत में श्रम समस्यात्रो का उदध-- 
भारत में थम समय म्रपेज्ञाकत कुद नवीन ही है। प्राचीन काल में श्रमिकों की 
क्या स्थिति भरी, उतकी काम करने को दड्यार्ये कैसी बी और उनका जीवत स्वर कौप्ता 
था, दस विषय म कोई व्यवस्थित विवरण नही मिलता। हाँ, तत्कालीन ग्रन्यो, साहित्य 
तथा रीतिरिवाजों के ्राघार पर अनुधान से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन श्रमिक 
असग्रठित, ग्ररक्षित किन्तु कार्य-कुशल थ। पुइतनी कलाकारों तथा दस्तकारो द्वाराव 
शाँवो व नगरो मे कला व दस्तकारी के उद्योग धन्धे क्ये जाते थे । य लाग गाँव ते 
सेवक भी हाते थे तथा नगरो में दस्तकारी सघो ((7७॥ 000)05) मे संगठित होते 
थे । प्रवीण दस्तकारों ([७६६९४ 07990 67) के यहाँ कुछ लोग (8 0707000) 
दस्तकारी का काम सीखते थे । काम सीखन के धाद वे स्वय प्रथक व्यवसाय करने लगते 
थे । श्रमिक का जी आधुनिक अर्थ लिया जाता है, वह १६वीं शताब्दी के उत्तराद् मे 
ही भारम्भ हुआ | सन्‌ १८५७ के उपरान्त देश मे नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई 
और ग्राधुनिक उद्योगो व यातायात तथा आधुनिक अ्रथब्यवस्था का विकास होना 
प्रारम्भ हुआ | जैसे-जैसे देश में उद्योगो का विकास हुआ भर नए कारखानों की 
स्थापना हुई, रेल, तार, डाक, चाय, रवड सूत, जूट, शौह इत्यादि सभी प्रकार के 
उद्योगों का विकास होने लगा | औद्योगिक क्रान्ति तथा यन्त्रो द्वारा बड़ पैमाने पर 
उत्पादन के आधुनिक कारखाने की पद्धति ने ही श्रम की समस्याझ्रा को जन्म विया। 
२०वी श्वताब्दी में इव समस्याआ्रा का रूप उग्रतर होता गया । एक ओर तो आधुनिक 
उद्योगों के विकास श्र दूसरी झार कुटीर उद्योगों क॑ विनाश तथा क्रंपि भूमि पर 
जन-सख्या के उत्तरोत्तर बढन वाले भार के कारण, गाँवो से भुण्ड के भुण्ड कारीगर 
व किसात नगरो मे जाकर श्रमिको के रूप मे आ।बाद होने लगे । औद्योगिक नगरो का 
पैकास हुआ और देता नो कप्प्ड, अछ्मप्तपाप; -_जफताई ऋणपुण ऊतजा ओए आन 
नगर जैसे श्रसिक प्रधान नगर विकसित हुए । 

इस प्रकार जो एक नया श्रमिक वर्ग उत्पन हुआ उसकी कुछ ग्रपनी विशेषत्ताये 
भी उसके पास ने धन था, ले भ्रूमि पास ने धन था, ने भूमि और व्‌ कोई अत्य सर्व्धत्ति। उनके निवास की 
है श्रू८ 
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भी जटिल समस्या थी | पर्याप्त व उपयुक्त घरो के प्रभाव मे भारतीय_श्रमिक वर्ग को 
नगरो की तग, प्रवेरी और दुर्गन्‍्पुण गलियों में मारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । प्राइम्भ में उनकी नौकरी की में उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कौ 
जा सकी । उसके काम करने के स्थान की दशाये बडी अनुपयुक्त व स्वास्थ्य के प्रतिकूल 
थी । उमे ११ से १५ घन्टे तक काम करना पडता था। उसके स्वास्थ्य व चिकित्सा 
तूथा दु्घटनाओ से रक्षा करने के लिये. कोई प्रबन्ध न था। उद्योगपति श्रभिको का 
निर्देयत्तापूर्वक शोषण बरते थे और श्रमिक अपने स्वामी की दया पर निर्भर एक 
बेवश ब अ्रसहाय दयोषित्र प्राणी था । 

क्रिग्तु समय बदला | प्रथम विश्व युद्ध ने श्रम-समस्थाओं को ऊपर लाकर रख 
दिया । श्रम तथा पूंजी के वीच खाई, वर्गीय भेदभाव तथा घन व आय की बढतो 
झसमानता के कारण श्रमिको और मिल मालिको के य्रीच वैमनस्थ तथा देप की झ्राग 
भडक उठी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मे भारतीय उद्योगपतियो ने भारी लाभ कमाये 
और श्रमिको से शक्ति से भी भ्रधिक काम लिया । इससे मजदूरों में कुछ जाग्रति हुई 
प्र उन्होंने अपनी दशा सुघारने के लिए ग्रावाज उठाई, यद्यपि इस आवाज में बल 
न था। युद्ध तथा युद्धीत्तर तैजी में मूल्यों मे श्रसाधारण वृद्धि के कारण जीवनयापन 
को लागत बढ गई थी झोर इससे श्रमजीवियों मे बडा असन्तोष छाया हुम्ना था। 
भंहगाई, भचो, बोनसो या लाभाशो और अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिये हडतालो 
की देश में एक बाढ़ झ्रा गई थी। श्रम-सघो का समठन हुआ, जिससे श्रमिकों को झपने 
महत्त्व तथा प्रपती शक्ति का ज्ञान हुआ । यही नही, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सधो व सम्मेलनो 
में भी भारतीय श्रम सघो के प्रतिनिधि भाग लेने लगे । समुक्त राष्ट्र सघ ने भारत को 
विश्व का झ्राठवाँ ग्रौद्योगिक देश घोषित _किया तथा भारतवष को भन्तरोष्ट्रीय अगर 
निरणेयों को स्वीकार कर लाग्र करना पडा । 


क जा मद होगे के सन्स के का भी निर्माण किया गधा, किन्तु श्रमिकों मे 
संगठन का ग्रभाव होने के [रण उनके हितो की उचित रक्षा न हो सकी । सन १६२६ 
में श्रम-सघ भ्रधिनियम के पास होने से उनकी दक्शा में सुधार की ग्राशा वधी । सन्‌ 
१६२६ मे भारत सरदार ने रॉयल श्रम कमीशन की नियु/क्र की, जिसने अपना प्रति- 
बेदन सन्‌ १६३१ मे प्रस्तुत किया । "सके आधार पर श्रमिकों के निवास, कार्य दश्शाग्रो, 
कायं भ्रवधि, नौकरी की सुरक्षा तथा उनके हितकारी कार्यो के सम्बन्ध म बन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारो ने अनेक अधिनियम पास किए। तत्पदचात्‌ सन्‌ १६३७ में काँग्रैस 
... भस्विमच्डलो ने थम-हित की एक प्रगनिशोल नीति को कार्यान्वित कर न्यूनतम भृत्ति 

नौकरी की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था की । 
देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त श्रम आन्दोलन की एक नया बल मिला है। 
आज देझ्ञ मे ग्रोौद्योगिक तथा ग्रन्य आधिक क्षेत्रो मे श्रसका के अनेक सगठन कार्य कर 
श्६ 
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रहे हैं। प्रौद्योगिक श्रमिकों की सख्या लगभग ६० लास है जो अधिकतर मिलो या 
कारक्षानो, खातो, वामानो, रेलो, जहाजो बन्दरगाहों या निजी दूकानों या व्यापारिक 
सस्थाड्रों मे काम करते है । इनमे से लगभग ३० लाख श्रमिक देश वे विभिन्‍न राज्यो 
के उन कारखानों भ काम करते है जो कारखाना ग्रधिनियम के ग्रन्तगेंत ब्राते है, १० 
लाख श्रमिक रेल-उद्योग सम काम करते है तथा लगभग ७ लाख श्रमिक केंब्द्रीय सर॑- 
कार के सस्थातो मे लगे हुए है । आज का श्रमिक दित प्रत्ति दन अपनी अदस्था व 
महत्त्व से परिचित होना जा रहा हैं। इस चेतना वे परिण्यामस्वरूप श्रमिकों की 
स्थिति सुधरती जा रही है तथापि कायक्षमता की दृष्टि से अन्य उन्नत देशों के समक्ष 
आने में हमारे श्रमित्रा को अनवरत परिश्रम की आकश्यरता है। उनकी दक्षा म सुधार 
तथा जीवन-स्तर को उठाने म श्रम-सगठनो, उद्योगपतियों तथा सरकार तीनो ही का 
सहयोग करके उचित दिद्या में प्रगतिशील कदम उठान होगे। देदा के समुचित ग्राथिक 
विकास के लिए एक पूर्णां सस्तृष्ट व सुखी वर्ग की आवदयकता है। यदि भारत को 
अ्रपने प्रौद्योगक विकास की प्रगति मे भ्रन्य देशो स कदम मिला कर चलना है, तो उसे 
अवश्य ही श्रम-समस्याप्रो को अविलम्ब हल करना पडेगा। 
भारतीय भमिकों को विशेषतायें 
(एवाग्वाब्नएश।७005 7 |ठे05थ व.000॥) 

<०१) भारतोय कारखाना सजदूरो को प्रदासी प्रवृत्ति-- 

भारतीय ग्रौद्योगिक श्रम की एक महत्त्वपूर्णा विशेषता, जिसके गम्भीर झ्राथिक 
एवं सामाजिक परिणाम हुए है, यह है कि वे ग्रधिक्तर गाँवों से आत है और यथा- 
शीघ्र भ्रवसर मिलते पर पुन गावा को वापिस लौट जात है। यही कारण है कि 
भारत में अभी तक स्थायी श्रमिक वर्ग का उदय नही हो पाया है । 


पाइ्चात्य देशो में कारखानों में 


हल 








अज्ञानदा एवं छिक्षा का अ्रमाव ।४ 
अ्रमिको की पूर्ति उद्योगों की ही 
आवश्यकतानुसार न होना । 
रहन-सहत का निम्न स्तर। “पु 
श्रमिकी की अक्षमता। | 
भाग्यवादिता । के 


प्प््व्न्डि 


पी कसरत मतत्त्कक्च््च्कजन्न्तस्ञववच्च्न्च्कध ८ ४२५५ 
भारतोय श्रमिकी की प्रमुख काम करने वाले व्यावसायिक मजदूरों 

| ८. बिद्येपतायें || के स्थायी वर्ग होते है तथा वे_तेती से 
१. भारतीय कारखाना मजदूरों की/, पद सम्बन्ध विच्छुद कर लेते ह। 

| प्रवासी प्रवृत्ति । ही वहाँ आय. अधिकाश मजदूरों का 
| एकता का अभाव , पालन पोषण शहरा मे ही होता है 

| झ्रनियमित उपस्थिति ।४ || तथा कुछ तो ग्रावों से अपना नाता 


पूएंंत तोडकर झहर के निवासी 
बन जाते है । कारखानो के क्षेत्र का 
लालन-पालेन परिचिमी देशो के श्रमिक 
की तो श्रेष्ठता के लिए बहुत कुछ 
उत्तरदायी है, परत्तु इस देश के 
कारखाना का श्रमिक तो प्रायः प्रवात्ी 
होता है और चायद ही कभो गाँव 


बल 


[२६१ 


पे सम्बन्ध विच्छेर करता है। अधिकाश मजदूरो का झ्ीत्र ही गाँव को लौठना तथा 
एक कारखाने में ग्रधिक दिन न ठिकनता अवस्य ही इस बात का चोतक है कि वे 
कप क्राय अल्यकाल के लिये ही छोड़ते है। औद्ोगिक केख्दा के अधिकाश श्रमिक 
प्रइल म तो ग्रामीण ही होते हैं, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा याँवो म ही होती है और 
ग्रामीण रीति रिवाजो मे हो उनकी आस्था होती है । उनका अभीष्ट गाँव लौदना 
ही होता है तथा ऐसा करने मे वे प्रायः सफल ही होते हैं ६ 

प्रवासी प्रवृत्ति के कारण-- 

श्रमिका के गाँव से शहर आने के कारणो पर दृष्टिपात करन पर हम देखेंगे 
कि ()) कृषि पर पडने वाली विपत्ति का पहला असर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर ही 
पडता है, अत उन्हें गाँव छोडकर कारखानो, नौका-निर्माण स्थानों, वंगीचो तथा रेल 
पिचाई झ्रादि सरकारी निर्माण-कार्य वाले स्थानो मे अधिक वेतन के लिए काम ढूंढने 
ज्वना पडता है। () उन्नत आवागमन के साधन उनते इस प्रवास में सहायक हांते 
है । उदाहरण के लिए, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों तथा बम्बई के 
रुनगिरि आदि कुछ जिलो पे जन-घनत्त्व तथा भूभार इतना अधिक है और प्रवाथिक 
जोतें इतना भयानक रूप घारण्य कर छुकी है कि साधारण कृपक जीविकोपाजुन _के- 
हेतु शहर में जाने को बाध्य हो जाते हैं। (77) इस प्रवास काय में सयुक्त परिवार 
परशाली भी सहांयक होती है। परिवार के कुछ सदस्य अपने घर तथा खेत से सम्बन्ध 
विच्छेद किए बिना ही उसे परिवार के अन्य ध्यक्तिया की देख-रेख भे छोडकर गाँव 
से चले जाते है। (7) कभी-कभी कृषक गांव के साहुकार हे बचने या भूमि और पश्चु 
खरीदने के लिए पर्याप्त घत कमाने के उद्दं बय से शहरो हररो में नौकरी तलाश करते हैं। 
(छगफिर की ऋपनी जीविका और भावी जीवन को उत्तम बताने की आशा से निम्न 
श्रेणी के ग्रामीण श्रमिक (जो कि दलित वर्ग से सम्बन्ध रखते है) शहरो भर कस्बो 
को चले जाते हैं ॥ चूंकि उनके नगर जाने का प्रधान करण कष्ट है, न कि भहुत्त्या- 
क्राक्षा, अत हम यह कह सकते हैं कि गाँवो से मगरो को प्रवास करने वाले सबसे कम 
कुशल और श्रत्यन्त निरुषाय ग्रामीण होते हैं। श्रम कमीशन के शब्दों मे :--- 

“अ्रवास की प्रं रक शक्ति एक सिरे से आती है, श्रर्थाव्‌ गाँवों स। श्रोद्योगिक 
श्रमिक नागरिक जीवन के ग्राकर्षण में झहरो में नहो जाता ओर न_उसके प्रवास का 
कारण महत्त्वाकाक्षा ही होती है । शहर स्वयं उसके लिए कोई झाजुपंण की वस्तु 
नही है ओर अपना गाँव छोड़त के समय उसके मन मं जीवन की आवश्यकताओं की 
आति के अतिरिक्त और कोई भावना नही रहती बहुत हो कम औद्योगिक्-श्रमिक 
शहर म॑ रहना चाहेंगे, यद 3न्‍्ह गाँव म जीवनयापन के लिए पर्याप्त अन्च और वस्ब पर्याप्त अन्न और वह्च 
मिल जाय । ये नगर की आर आकरपित नहीं होते, वरन्‌ ढकेले जाते है ।” 
प्रवासी प्रवृत्ति के झ्राथिक एवं सामाजिक परिणाम-- 

() प्रवासी प्रवृत्ति के प्रिशामस्वरूफ कारखानों भे काम करन बालों के 
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कितने ही बर्गे श्रपने को एकदम झआपरिचित रीडि-रिवाजा भ्रौर परम्पराशो वे मध्य पते 


हैं। यह भी हो सकता है कि वहाँ भाषा भी दूसरी हो। 
११०९४! () पुरानी प्रधाओ और मास्यताप्रा क वन्‍्धन ढीले पड जाते है, तवी 
"क्षेम्बन्ध शीध्रता रा नही स्थापित हा पाते । फ्लत जीवन अधिकाधिक _वैयक्तिक हो 
जाता है । 

(पा) जलवायु के अत्यधिक परिवर्तन, दाषपूर्ण भोजन स्थानाभाव के 
कारण अत्यधिक भीड-भाड, सफाई वा अभाव तथा वारिवारिक जीवन से विच्छेद 
होने के बाद पुन मिलने का प्रल्लोभन इन सबका सयुक्त प्रभाव श्रमिक्र के स्वास्थ्य पर 
बहुत बुरा पडता है । 

(१9) कुछ दुब्यसनों के कारण श्रमिक के नतिक जीवन का और भी परतेन 
होता है । शराब झौर जुझ्ा इन दुव्य॑सतों के उदाहरणा है जो कि गावो मे अ्रपेक्षाकृत 
ग्रज्ञात है । 

(५) चूकति श्रमिक के मन मे गाँव लोटन की इच्छा सेव वनी रहती है, 
अत, वह अपनी भागरिंक दृत्ति भे स्थायी रुचि उत्पन्न नही कर पाता + यही 8 ट्ै, 
कि वह उद्चकोटि की प्राविधिक कुशलता प्राप्त नही कर पाता | 

(ए) उसके बार-बार गाव लौटने तया ग्रन्य कारणों से मालिक और श्रमिक 
के बीच सम्पर्क की घनिष्टता नर हो जाती है श्लौर उनमे प्रभावपूण संगठन का भी 
अभाव हो जाता है । 

(४))) श्रमिक जब लम्बी अनुपस्थित के बाद लौटता है तो यह निश्चित 
नही होता कि उसे काम्त सिलेगा ही । पुन कम मिलने की कठिनाइयाँ उमे साहुकार, 
मजदूरों के ठकेदार, शराब बेचने वाले भ्रादि की दया पर ग्राश्नित रर देती है । 


श्या श्रमिकों का गाँवों से सम्पर्क उचित है ? 

जैसा कि हम पहले सकेत कर चुक है. श्रमिकों का श्रभी० गाव लौट्ना ही 
होता है । अधिकाश श्रमिक अपना परिवार गावो मे ही रखते है | शहर मे अपने पति 
के साथ आन बाली पत्ती भी प्रसव के समय प्राय ग्राव ही चली जाती है। शहर मे 
रहते हुए उतका सम्बन्ध गाव म इसलिए भी नहीं हट पाता कि चहाँ उनको अपने 
परिवार, किसी सम्बन्धी या अपने साहुकार को कुछ रकम भेजनी ही होती है | 

श्रम आयोग के सतानुसार श्रमिको का गाँवों से सम्पक लाभहीन नहीं है । 
(0) बह्रा कौ अपेक्षा ग्रावो के भ्रध्रिक स्वास्थ्यप्रद वातावरण में पापित होने के कारण 
ग्रामीण श्रमिवा का स्वास्थ्य अधिक उत्तम होता है | [[) समय-समय पर गाव जाने 
से खोई हुई मानसिक और शारीरिक गक्ति फिर से लोढ आती है। (77) बीमारी 
श्रौर वृत्तिहीनता क अवसर पर गाँव का घर एक शरण-स्थल का काम देता है । जिस 
प्रक्रार भाँवो के झ्रधिफ भार को नगर प्रवास हल्का वर देता है उसी प्रवार गवि धगरों 
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की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। (१४) ग्रामीण और 
नागरिक जीवन का सयोग दोनो (नगरो और गावो) के लिए हिंतकर होता है। इससे 
ग्रामीरा जीवन मे बाहरी दुनियाँ का थोडा सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जर्जर 
प्रथाओ की शद्धला को त्ोडने मे सहायता मिलती है। (प) इसी प्रकार, नागरिकों 
को भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है, श्रत: हमारा मत 
है कि इस समय गावो से सम्बन्ध की कड़ी को बनाये रखना लाभदायक है। हाँ, यह 
ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनिदर्मित झौर स्वास्थ्यप्रद हो । 
(२) एकता का प्रभाव-- 
भारतीय उद्योगो मे श्रमजीवी प्राय” बहुत दूर-दूर से काम करने ग्राते है। ऐसे 
बिरले ही श्रौद्योगिक तगर है जिन्हें निक्टवर्ती क्षेत्रों से ही समस्त श्रमिक प्राप्त हो 
जाते हो । परिणामस्वरूप, मजदूरों का वर्ग एक ऐसा विचित्र समुदाय वन गया है, 
जिसमे भिन्नर्नभन्न धर्मों के, भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न-भिन्न रहत-सहन एवं 
दरीति रिवाज के लोग होते है । मजदूर वर्ग भे इन अनेक भिन्नताओों के कारण संगठन 
८ ही है । समठत तो दूर रहा, पारस्परिक मेल-जोल भी उनमे बहुत कम है। 
ज (३) प्रमिपम्तित उपस्थिति-- 
ल्‍्हा जैसा हम ऊपर सकेत कर चुके है, भारतीय श्रमिक कारखानो के निकटवर्ती 
गाँवों श्रथवा ग्रन्य राज्यों से काम करने के लिए नगरो मे श्रात्ते हैं, अ्रतः भ्रपने गाँवों 
के प्रति उनका आ्राकपंणा घना रहता है । वे समय-समय पर गाँव जाते रहते है ॥ कृषि 
क्षेत्रों से आते वाले श्रमिक कृषि मौसस में ग्रथवा फसल पर, जब गाँवों मे अधिक 
काम होता है, प्रपना काम छोड कर चले जाते हैं, इससे उनकी उपस्थिति कारखानो 
में अनियमित रहती है | मिकटवर्ती गावो से भ्राने वाले श्रमिक ठो प्राय: प्रति सास ही 
प्रपने गाँव जाया करते हैं, जिससे कारखानों के काम मे बडी बाधा पडती है । 
(४) अज्नानता एवं शिक्षा का ग्रभाव-- 
भारत की सम्पूर्ण जन-सख्या भे से केवल १७५% व्यक्ति पढे-लिखे हैं।इन 
पढ़े-लिखे व्यक्तियों में से श्रौद्योगिक अमिको का भाग तो नोममात्र को ही होगा। 
सामान्य शिक्षा का अभाव होने के कारण श्रमजीवी पूर्ण उत्तरदाथित्तत के साथ अपने 
कतंव्य का निष्पादन नहीं कर पाते । साथ ही, भारतीय श्रमजीवियों में जब सामान्य 
शिक्षा का अभाव है तो औद्योगिक शिक्षा का प्रभाव हो, यह कोई ग्राइचय की बात 
नहीं । यहाँ कारण हैँ कि हमार श्रमर्जीवी लापरवाही के साथ यन्त्र-्म्ोजार्रा का 
उपयोग करते है तथा भ्रपने काम का महृत्त्त नही समभते । 
(५) श्रमिकों को पूर्ति उद्योगो की श्रावइयकतानुसार नहीं-- 
भारतीय श्रमिकों में कुझल श्रमिकों की अ्रपेक्षा अकुझल श्रमिको की संध्या 
अधिक है। इसका एकमात्र कारण यहो है कि हमारी अधिकाश जन सख्या कृषि 


उद्योग मे लगी हुई है । सन्‌ १६५१ को तन १६५१ को जन-गणना के अनुसार, भारत की २५ करोड 


र६४ ] 


जन सस्या कृषि पर प्नयक्ष अ्रथवा परोक्ष रूप से निभर है तथा शेष जन संख्या संगठित 
ज्यग खाद उद्योग यातायात व्यापार एव वाशिण्य पर निभर है । 
(६) रहन सहन का निम्म स्तर-- 

भारतीय श्रम जीवियो के रहन-सहन का स्तर श्रयात गिटा हुआ है। इसका 
प्रधान कारण यह है कि उनको पारितोपण बहुत कम्र मिलता है। कोर्ण भी -यक्ति 
जब तक सगके पास झपनी समस्त आवत्यकताग्रो बी सतुष्टि के हेछु साधम न हो 
अपने रहन सहन का स्तर ऊचा नहीं कर सत्ता अत यह दोष श्रमिकों का नहीं 
घरन्‌ उन परिस्थितियों एव वातावरण का है जिनके #न्तगत वे पले है और श्रपना 
जीवन व्यतीत करते है । 
(७ ) श्रमिकों की प्रक्षमता-- 

भारतीय श्रमिको की एक महत्त्वपूण विशेषत्ता यह है कि ग्रय देशो की तुलना 
में हमारे श्रमिकों की कार्येक्षमता बहुत कम है। श्री एवेक्‍्जे डर मकराबवट के ग्रनुमार 
भारतीय श्रमिक की श्रपेक्षा एक श्रग्म ज श्रमिक ४ गुना काम करता है परतु भारतीय 
श्रमिक की प्रश्मता का विचार करते हुए हम यह भी स्मरण रखना चाहिये लि 
श्रमिकों की कुल्ललता निम्न बातों पर निभर करती है--जलवायु भृत्ति पद्धति क 
क्रने की परिस्थिति रहन-सहन का स्तर तथा श्रम प्रवध_। इन धटको के विवेल 
से ही किसी देश के श्रमिकों की अ्रक्षमता के विषय मे समुचित निशय क्या जा सकत 
है । काम करन की परिस्थिति काम के घट यजत्र सामग्री श्रौद्योगिक शिशा ए 
श्रम प्रबंध आदि कुछ ऐसा बात है जो श्रमिको के ऊपर निभर मन रहते हुए उद्योग 
पतियों और निर्माताओं के ऊपर निभर रहती हैं तया जिनकी समुचित “यवस्था क॑ 
पूर्णा जिम्मेदारा उनके ही ऊपर होती है इसलिए यह कहना ययाथ है कि किमी भी 
देश की प्रौद्योगिक क्षमता की जिम्मेदारी उद्योगपतियो पर निभर होती है।इस 
हृष्टि से यदि इस कसौदी प्र भारतीय श्रमिकों की तुलना अच्य देयो के श्रमिको के 
साथ कायक्षमठा मे की जाय तो यद्द स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिको की क्ाम्म करते की 
परिस्थि ठ तथा उनको दी जाने वालो सुविधाय श्रन्य देशों की तुलना म नही के बरा 
बर है अत श्रमिकों की अ्रक्षमता उनका वयक्तिक दोष न' होते हुए उस परिस्थित 
का दोष है जिसमे भारतीय श्रमिक रहता है एक जिस परिस्थित में उसे काम करना 
पड़ता है । 
( ५ ) भाग्यवादिता -- 

भारतवासा (विजेषत यहा का श्रमिक वग) बड माग्यवादी है। अपने जीवन 
के सुख-दुख को दे साग्य ।की देन समझते हैं। हुई है सोई जो राम रति राखा म 
उनका घिश्वास है कि वे अपनी उन्नति के लिए पुरुषाध करने को प्रयानशीत 
भी नहीं होते|। भाग्य मे हाया तो मिल जायगा ऐसा सोच कर व हाथ पर हाथ रख 
क्र बैठ जाते हैं । 
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भारतोय श्रमिको को कुशलता 


(छइलज्ञाल ण॑ पापा पताडातंश ॥,900) 


कया भारतीय श्रमिक वास्तव में अकुशल हैं ?-- 

भारतीय श्रमिको की भ्रदृशलता उन्तको लोकप्रिय विशेषता है। साधारणतः 
यही कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक भ्रदक्ष एवं अकुशल है । प्रौद्योगिक कमीशन के 
मम्मुस़ सर अलेक्जेन्डर मैक रावर्ट (97 8]5४5७॥7067 ७० रि0027) ने अपनी 
साक्षी मे यह कहा कि एक अग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक से चौगुना बुशल होता 
है। सर क्लीमेट मिम्पसन (86 (!०शाश7८ 89950०7) के प्नुमार लद्भाशायर 
की सूती मिल का एक श्रमिक भारतीय सूती कपड को मिल में काम करने वाले २६७ 
श्रमिको की योग्यता के बराबर है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की ओर से की 
गई जाच इस घारणा को गलत सिद्ध कर देती है।इस जाँच से यह प्रकट है कि 
योरोप की तुलना मे हमारे श्रमिक्षो की झक्षमता नितव्रिवाद सत्य नही है। कुछ उद्योगो 
मे तो वह अन्य देशों के श्रमिकों के बराबर बुशल है! अन्य उद्योगों भे भी वह पूरी 
तरह ब्रक्षम नहीं कहा जा सकता । यदि योरोपीय श्रमिक भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा 
अधिक उत्पादन करते हैं तो थे श्रधिक शिक्षा प्राप्त भी होते हैं, उनको अधिक भृत्ति 
एन झन्य सुविधायें भी मिलती है । दूसरे शब्दों मे भारतीय श्रमिक यदि अक्षम है तो 
अपने दोष के कारए नही, अपिनु उन परिस्थितियों के कारश है जिनमे वह रह रहा 
है । अक्षमता के धमुख कारण इस प्रकार है -- 


भारतोय श्रम की ग्रक्षमता के कारण 
एथ उन्हें दूर करने के उपाय - 

(१) प्रघासी प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति 
के कारण श्रमिक फसल के समय तथा 
अन्य विज्षेष उत्सवों पर अपने गाँव 
ग्राते-जाते रहते हैं जिससे भारत में 
झभी तक स्थायी श्रमिक वर्ग का 
उदय नही हो पाया है। इनकी इस 
प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि 
दे प्राय: कारखानो मे अनुपस्थित रहते 
है। इसपर उत्पादन बडा अनिश्चित 
हो जाता है | 

इस दोप को दूर करने एवं 
भौद्योगिक केन्द्रों में श्रमिक्रो को स्थायी 
रूप से रहने का प्रो साहन देने के लिए 
शहरी जीवन का सुधार कर उसे 
ग्रभक झ्राक्पंक बनाना चाहिए । 


हा भारतीय श्रमिकों को श्रक्षमता 
के प्रमुख १२ कारण 
५६० प्रवासी प्रवृत्ति 
छे... शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओरों का 
अभावा। 
3..-निर्धनता ग्रोर निम्न जीवन स्तर । 
ऊ- अल्प वेतन 
५. शारीरिक दुबंलता | 
«६ जलवायु 


हर ० 
!|। ७७.-स्व॒तन्त्रता एव झाशा का झमाव । 
[५ 


#७जप्य +9कब्प्स्स्टह्कला फ्तितत- 


झ+ ऋणग्रस्तता। 
_& काय॑ के दीर्घ घन्टे।॥ -, 


| 5». काम करने की दायें । 
| ३१ भरती को दोषपूर्ण पद्धति 
<२ दोषपूर्यस प्रवन्ध | 
7 


पर २--२5८७ र-२२4क प्तसतपकिचनतन८9ल-अन>. 
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(२) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रभाव--सामान्य ज्ञान का स्तर हमारे 
श्रमकों में बहुत नीचा है । माता-पता की अ्रशिक्षा के कारण घर का वातावरण 
शिक्षाप्रद नहीं होता । इसके भति“रक्त उपलब्ध शिक्षा-प्रणाली बहुत सक्कुचित है। 
अ्रभी प्रारम्भिक शिक्षा भी सब जगह निःशुल्क तथा अनिदार्य नही हुई है। शिक्षा न 
मिलने से वे कट्टूर, अन्धविश्वासों, भाग्यवादी और साहसहीन हो गये है । इन सब 
बातो से श्रम की थ्रकुशलता बढती है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त हमारे श्रम- 
जीवियो के लिये शल्पिक प्रशिक्षण का सुश्रवसर भी नहीं मिलता। झन्य प्रगतिशील 
राष्ट्री मै, जहाँ श्रमिको को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, श्रमिक जटिल से 
जटिल भशीन का प्रयोग सरलता से कर सकते है, विन्तु भारत में ऐसा नहीं है । 
हमारे श्रमिकों को मशीनों का उपयोग जानने तथा अन्य देशो में होते थाली श्रमिकों 
की मतिविधियों को समझने मे श्रधिक समय लग्रता हैं। उनकी इस्त अनज्ञानता के 
कारण उत्पादन क्षमता गिर जाती है। 

भ्रन्य प्रगतिशील देशों को भाँति भारत में भी प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम 
अनिवार्य होनी ही चाहिए | इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक शिक्षण सस्थायें खौलकर 
शैल्पिक प्रशिक्षण की सुविधायें सुगम एवं सुलम करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा से 
श्रमिको का मानसिक विकास होगा और औद्योगिक शिक्षा से व्यावश्नायिक भ्नज्ञानता 
यूर होकर कार्यक्षमता बढेगी। 

( ३ ) निर्धमता और निम्न जोवत स्तर--भारतीय श्रमिक की दरिद्रता सर्व- 
विदित है। दरिद्वता के कारण उसे भर पेट भोजन एवं पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं 
होते । ऐसी परिस्थितियों भे दूध, फ्ल ग्रादि निपुणतावद्धक वस्तुओं की वह कल्पना 
भी क्से कर सकता है ? परिणामस्वरूप कार्यक्षमता गिर जाती है । 

अस्तु, श्रमिकों की तिधंनता को दूर करके उतका जीवन स्तर ऊंचा करते के 
उपाय सोचना चाहिए। कुटीर उद्योगो की प्रगति से यह समस्या काफी सीमा तक हल 
फ्री जा सकती है। 

(४ ) प्रत्प बेतमन--इसका भी भारतीय श्रमिकों की कुशलता पर बुरा प्रभाव 
हुआ है। दरिद्रता के कारण वे भली प्रकार भपता पेट भी नही भर सकते। परि- 
'एिथितिवश् उनकी श्राय का काफी भाग ऋण घुकाने एवं नक्षा करने मे विकल जाता 

है शोर जो शेष रहता है वह उनकी आ्ावश्यकताओो के लिए पर्याप्त नही होता। अपना 
स्थास्थ्य बढ़ाना तो दूर रहा, पेट भरने को पर्याप्त रोटी भी उन्हें नहीं मिल पानी । 
इस प्रकार कार्यक्षमत्ता दिनो दिन कमर होती जाती है । 

इस दोध को दूर करने के लिये श्रमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी प्रवस्य 
दो जाय, जिससे कि वे अपदा तया अपने परिवार का उचित भरख-पोषण कर सकें। 

(५ ) ज्ारोरिक दु्बंलता--निधंवता एवं अ्रत्प चेतन के कारण श्रमिकों का 
मानसिक एवं शारौरिक स्वास्थ्य खराब रहता है। भ्रधिक समय तक वे निरल्तर कठिन 
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प्रिश्रम करने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं। एक बार रोगी होने पर वे अच्छी 
तरह अपना इलाज भी नहीं करा सकते | भारत के अमेक क्षेत्रों मे मलेरिया ग्रादि 
सेगो से श्रधिर्काश श्रमिदः पीडित रहते है । इससे उम्को कायक#म। गिरती है श्र 
उत्पादन को भी क्षति पहुँचती है। सम्‌ १६५१ में बम्बई के एक कारखाने में हिसाब 
लगा कर देखा गया था कि वहाँ २५ १९% श्रमिकों को छुकाम तथा फेफड़े सम्बन्धी 
राग, २६ ०५% श्रमिका को दस्त, पेचिस व हैजा ग्रादि, ५३९८ को गठिया या बात 
सम्बन्धी रोग, ०८% को मलेरिया, ७'८% को चोट (काम करते समय नहीं), 
०८% को छूत के तथा ३४'२% श्रमिकों को विविध प्रकार के रोग हुए। निस्म- 
लिखित तालिका से हम कारखाने मे इस प्रकार हुई समय की क्षति फा अभुमान लगा 
सकते है। यही स्थिति प्राय, भारत के सभी कारखाने और उद्योगो मे हैक -- 





| प्रत्येक्त रोग के प्रत्येक रोग के 








रोग कारण समय के | कारण भअनुपातिक 
विनाश का प्रतिशत | दिनो की क्षति 
. (१) फेफडा सम्बन्धी रोग डेगाए ६२ 
( २ ) पाचन सम्बन्धी रोग २६६ ६० 
( ३ ) मलेरिया भ्र्ड ७८ 
(४ ) मूत्र सम्बन्धी रोग ना था 
(५ ) छूत के रोग हर श्१्छ 
(६ ) चोट ( काम पर नही ) २७ श्ाड 
(७ ) विविध २३४ ७४ 
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इसके ग्रतिरिक्त गाँव के स्वतन्त्र और स्वच्छ वातावरण से भ्राकर नगरो की 
गन्दी व सकीर्णा गलियों मे रहने, नगरो की विचित्र परिस्थितियों मे विभिन्न प्रकार की 
चैतिक बुराइयो दा श्राखेंट होने, मदिरा, जुश्मा श्रौर भ्रष्टाचार मे फंस जाने तथा अन्य 
तत्सम्बन्धी विषमताश्रो के परिणामस्वरूप श्रमिको की क्रिमात्मक शक्तियो का पतन हो 
जाता है । शारीरिक व भानसिक स्वास्थ्य के इस प्रकार नष्ट हो जाने से उतकी कार्ये- 
क्षमता पर बडा घातक प्रभाव पडता है । 

इस दोष को दूर करते के लिए श्रमिक के लिए चिकित्सा सग्बन्धी सुविधाप्रो 
का प्रबन्ध करना चाहिये और मनोरजन के स्वस्थ साधन उपलब्ध कर उनका मद्य- 
पान एवं जुए का व्यसन छुडाना चाहिये । 

( ६ ) जलवायु-- इसका भी कार्यक्षमता पर निशयात्मक प्रभाव पडता है । 
परिश्रम के कार्य के लिये शोतोप्ण जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन हमारे देश की 
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जलवायु गर्म प्रदेश को है । गर्मी के मौसम में निलमिलाती धूप में देर तक कड़ा परि- 
श्रम करना सम्भव चरो होता | बच्भाल तथा तराई प्रदेशों बी जलवायु तो बड़ी 
खराब है । 

बिजलो के पखो एवं नमीकरण यन्द्रा ( सधतात]685 ) आदि कृत्रिम 
साधनों वी सहायता से यह वठिनाई भी बुछ सीमा तक दूर वी जा सकती है । 

(७ ) स्वतम्त्रता और श्रादा दा अभाव--इसवा भी श्रमिकों वी कार्यक्षमता 
पर विश्वैष प्रभाव पडता है | कड निरीक्षण और आशा के प्रणाव म श्रमिक की क्यय॑- 
क्षमता में कमी होता स्वाभाविक है। 

इस दोध के निवारण के लिये प्रेरणात्मक भ्रृत्ति-पद्धत ( [00.7९5५५ 6 
९४8७ 9) 5९7) ) का अनुकरण करना चाहिय | 

( ८5 ) ऋणप्रस्तता-भथ-झास्त्री डालिज्ञ के ग्नुसार भारतीय श्रमिक ऋरण 
में ही जन्मता है, >ण म ही उसका पालन पोषण होता है और फण में है उसकी 
मृत्यु ही जाती है। ऋण प्रगति में बाघक होते है। 

7 ग्रस्त, श्रमिका वो शीघ्र से शीघ्र ऋण मुक्त क्या जाय और सहकारी आन्दो- 
लम' हारा उन्ह मित्थ्यधिमा का पाठ पढाया जाय । ! 

( € ) पास के दो घन्दे--यदापि कारखाना भ्धिनियम द्वारा काम के घण्टो” 
था अधिकतम निश्चय वर दिया गया है, विन्त भारत के गरम जलवाथु को देख्ते हुए 
वे ग्रव भी ग्धिक है । वतमान समय मे सदा चलन वाले का”खानों मे ४८ घन्टो का 
सप्ताह और मौसमी कारखाना में ५४ घण्टो का सप्ताह होता है. लेक्नि यह अधि- 
नियम झनेक छोटे कारखाना में लागू नहीं हाता । झ्सगठित उद्योगों, बुटीर उद्योगों 
तथा कृषि म श्रमिकों वे काम करने के घण्टे दी प्रनियमित तथा मालिक को इच्छा 
पर निर्भर करते है । ऐसी परिस्थिति भे भारतीय श्रमियों की कार्य-क्षमता कम होना 
स्वाभाविक है । 

अत उचित सप्नियम द्वारा इस दोष का निवारण क्या जाय । 

(१० ) काम करने कौ दक्षाएं--भारतीय कारखानो की दक्षारय, जहाँ हमारे 
श्रमजीवी काय करते है, सन्‍्तोषजनक नहीं है। 

कार्य-कुशलता को स्थिर रखने के लिये स्वच्छ जल, वायु विश्राम ग्रादि की 
पूर्ण व्यवस्था होना ग्रावद्यक है । 

( ११ ) भरती की दोषपूर्ण पद्धति--इसके कारण भी श्रमिकों की कार्यक्षमता 
गिरी हुई है । श्रमिको की मरती जॉबर करते ह, जो प्रत्येक भरती हाने वाले से दस्तूरी 
त्ञेते है। श्रमिकों की नियुक्ति, उन्नति एव एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानान्तर 
सब कुछ इस जॉबर ( पर ही निर्भेर है, गत श्रमजीबियो को नाना प्रकार से उनकी 
सेवा घुधूषा करते रहना पडता है। जॉबरो की झाय नई निशुत्तियों पर ही निभर 

होती है, भ्रतः वे तरह तरह के बहाने बनाकर पुरानों को निकालते और नयो को भरती 
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करते रहते है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिव की कार्यक्षमता कम हो 
जाती है और उद्योग का उत्पादन व्यय बढ जाता है । 

इस दोष को दूर करन वे लिये जॉबर पद्धति का अन्त करके श्रमिको की भर्ती 
वेज्ञानिक आधार पर करनी चाहिये । 

( १३ ) दोषपूर्ण प्रबन्ध- बहुत सीमा तक यह भी श्रमिको वी अक्षमता के 
लिये दागी है । भवन्धको का दुब्यंवहार, काम का दोपपूर्ण विशजन घिसी हुईं यस्न 
सामग्री श्राद ऐसे दोष है, जिनसे काय में जी नही लगता। 

अस्तु, भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुछलता बढाने के लिए उत्तम मेशीनों और 
व ऋचे माल का प्रयोग झ्ावश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कुशल प्रवन्ध 
के निरीक्षण मे उनसे कार्य लिया जाय । 

भारतीय ग्रौद्योगिक भ्रमिको की गृह-समस्या 


१ के निवास की गम्भीर समस्था-- 
भोजन और वस्त्र के उपरान्त 'सकान' मनुप्य की तुतीय प्रमुख आवश्यकता 
है यो सौ हमारी य तीनो ही समस्याये ग्रम्भीर है, किन्तु मकानों की समस्या, मुख्यत, 
श्रौद्योगिक नगरों मे, बडा विकराल रूप घारण करती जा रही है। नगरो की बढती 
हुई जन सख्या तथा गृह निर्माण की मनन्‍्द ग्रति इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। 
प्रत्येक बडे औदामिक नगर मे एक इच भी भूम कही खाली नही और आबादी बहुत 
घनी है । नगर निवासियों म कारखानों म काम करने वाला श्रमिक वर्ग सबमे बुरे 
मकातो से रहता है। झनेक नगरो से तो उनके निवास स्थानों का 'मकाल' की सज्ञा 
देना ही लज्जा की वात है। उन्हे मानव के योग्य नही कहा जा सकता । कानपुर ने 
भारत के प्रधानमन्त्री पडित जवाहरलाल नेहरू ने २ अबदूबर सच १६५२ फो श्रमिको 
के निवास स्थान का निरीक्षण करते हुए उन्हे 'मरक कुण्ड' कह डाला | पडित नेहरू 
ने कहा कि ने कहा कि भारतोय श्र मिको की निवास समस्या बहुत ही जटिल है और उनके रहने 
के स्थान मंली-कुचेली गली (५]७॥॥६) स अच्छे नही कह जा सकते । अन्य औद्योगिक 
केन्द्रो मे भी उनकी गदी बस्तियाँ होती ह, जहाँ सफाई का नाम नटी कोढरी मे सूबे 
का प्रकाश नही पहचता, फ्चवें मे नमी रहती है, रोशनदान का पता नहीं तथा स्वच्छ 
वायु आ ही नही सकती । अधिकाश श्रमिक ऐसे गन्दे बालावरण में जीवन व्यतीत 
करते हैं। ऐसे मकानों में रहने वाले श्र मको से कार्यक्षमता की कैसे श्राश्ा की जा 
सकती है ? ऐसे स्थानों को अम्बई में ((१॥७४)), मद्रास मे चेरी (0॥6733 ), कल: 
तैत्ता मे बस्ती (345५6) तथा कानपुर मे अहाता (& ७9५) कहते है। अब हम 
शा जाँच समिति की रिपार्ट के आधार पर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगरो की । 
ग्रौद्योगिक बस्तियो का सेक्षिप्त परिचय देंगे । 
( १ ) बस्वई में श्रमिको की चॉले ((,७&७॥५) अत्यन्त ही अस्वास्थ्यक्र है, 
जहाँ एक ही कमरे मे ६-७ श्रमजीवी रहते है। उन्हे न तो कौटुम्बिक वातावरण ही 
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मिलता है ओर न स्वच्छ वायु तथा प्रकाश श्री हस्ट [तर ताक) ने इसे प्रकार मज- 
डूरो के बसाने वा गोद[म॒ मे माल भरने वे समान बताया है । बम्बई म ४७०१ से अधिक 
श्षमिक एक बमर॑ वाले मवान म रहते है, जबकि लन्‍्दन के केवल ६०,, श्रमित्र १ 
वमरे वाले मक्षात में निवास करते है। बग्वई वे & मिवा मे मतालो को पुनः कराये 
पर देते की प्रथा है, जिससे घनी आयादी की समस्या भ्रौर भी बढ जाती है। किराये 
में बचत व रने के विचार से ४ या ६ श्रमिक एक कोठरी किराए पर ले लेते है। उसी 
के ग्रन्दर चारो कौना में स्वता पकाया जाता है | थ्री_ शिवागम ने टिखा है कि जब 
थम्बई में मजदुरों की बस्ती में एश लेडी डावटर मरीज देखन गई तो उरून देखा कि 
एक कमरे में ४ ग्रहस्थियाँ रहती थी, एनक्रे सदस्यों की सख्या २४ थी । चारो कौमो 
में चूल्हे बने हुए थे, सारा कमरा धुमे से काला हो रहा था। बम्पई वे प्रौद्योगिक श्रम- 
जीवियो के रहने को दशा वे सम्बन्ध में श्रीयुत हस्टें का निम्म वशन बडा _हृदय-स्पर्शी 
है---/ रहने की दक्षायें यहाँ सबसे खराब है । एक सकरी गली मे जिम्में कि दो व्यूक्ति 
एफ साथ नहीं जा सकते (लेखक के) घुसन के पश्चात्‌ इतना ग्रन्येरा था कि हाथ से 
टटौलने पर कुमरे का दरवाजा मिला । उस कमरे मे सूर्य वा -शामात्र भी प्रकाश न 
था । ऐसी दशा दिन के १२ बजे थी । एक दियासलाई जलाने के पदचावू ज्ञात्र हुआ 
वि ऐसे कमरे मे भी झनेक श्रखिव रहते है ।” श्रम के शाही कमीशन ने तो वम्बई को 
खचाला के सम्बन्ध मे यहाँ तक लिखा है कि इनको प्रुरंतया तोडन वे अ्रतिरिक्त इनमे 
सुधार के लिए लेशमात्र भी छ जायश नही ह । 

(२) अहमदाबाद के श्रस-नियास स्थान भी श्रधिक सन्तोपजतक नहीं कह जा 
मकते । यहाँ की नगरपालिका ने हरिजनो तथा अ्रत्य श्रमिकों के लिए कुछ मकानों 
का निर्माण क्या है । इसके 9तिरिक्त ग्रहमदावाद मिल्स हाउप्तिंग कम्पती एवं सूती 
वस्त्र मिल थ्रम-सघ की औ्रोर से भी अच्छी व्यवस्था वी गई है। शम-सभ द्वारा निर्मित 
कॉलोनी में रहने वाले श्रमजीवियों से १०) मासिक किराया लिया जाता है और २० 
वर्ष थे उपरान्त जिस मकान में वे रहते है वह उनका हो जाता है। प्रत्यक मक्तान मे दो 
कमरे, एक रसो'घर तथा एक वरामदा है। ग्हमदावाद म श्रमिक्रो की गृहनिर्माण 
सहकारी समितियाँ भी हैं । 

(३) बलफत्ते की दशा भी बम्वई से अ्रच्छी नहीं है। यहां बम्बई की अपेक्षा 
कम दाम पर भूमि मिल जाती है । यहाँ मजदूरो के घर फापडियो की कतार है, जिन्हे 
'बस्ती' कहा जाता है । य भोपंडे मिल-मालिको द्वारा नहीं बनाए गए है, वरन्‌ सरदार 
(8ा7व87) एव ह्च मकान मालिका ने बनवाए है । कलकत्ता नगर निगम की रिपार्ट 
से यह स्पष्ठ है जि इन भोपडियो का निर्माण विना किसी योजना के हुआ है । प्राय. 
सभी निवास-स्थ[न कच्चे हैं और श्री केसे (७5७७) के शब्दों मे “कोई भी मानव 
वहाँ रहता पसन्द न करेगा ।” चारो ओर गन्दगी का साम्राज्य है। मलेरिया श्रौर 
तपेदिक का काफी पर है। घरो मे न नल है न सण्डास । पूरे मुहल्ले के लिए 
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एक या दो नल तथा एक सण्डास होगा, जिस पर बिचारे श्रमजीवी लाइन लगाकर 
से रहते है। छोटी-छोटी बातो पर, जैसे--पानी के लिए, नित्य ऋगडे-फसाद होते 
रहते है। सडर्के और गलियाँ खराब, गन्दी, पतली तथा प्रकाशहीन है, जिन पर रात्रि 
में चलना खतरनाक है । गत कुछ वर्षो मे सवश्नी बिडला जी के सद्प्रयत्नो के परिणाम- 
स्वरूप णूट मिल कमंचारियो के लिये अच्छे घर की व्यत्स्था की गई है, जिनमे लगभग 
४०० जूट-मिल-श्रमिक रहते है, किन्तु शेष 'बस्तियो मे ही निवास करते है, जिनकी 
दशा अत्यन्त दयनीय है । 

(४) कानपुर उत्तरी भारत का 'मैनचेस्टर' कहलाता है, अतएव यहाँ श्रम्रिको 
के निवास के लिये समुचित व्यवस्था होना नितान्त ग्रावश्यक है। यद्यपि कानपुर मे 
नगरपालिका, इम्प्रवमेन्ट दुस्ट एवं कुछ सेवायोजको ने श्रमिकों के निवास के लिए 
गादर्श व्यवस्था की है, किन्तु फिर भी झ्राज यहा _अहाते' तथा बस्तियाँ' हृष्टिगोचर 
होती है, जिनकी दशा भत्यन्त श्ोचनीय है । उत्तर-प्रदेश की सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से 
शृह समस्या के निवारणार् यहाँ कुछ भी नहीं किया । हाँ, सम्‌ १६४३-४४ में राज्य 
सरकार ने २,४०० परिवारों के लिये क्वाटर बनवाने के हेतु इम्प्रूवमे-ट ट्रस्ट को ३०३ 
लाख रुपए का “रण दिया । तब से प्रति वर्ष यह_ स॒स्था कुछ न कुछ मकान_ बतवाती 
रही है, जिनका किराया ४) प्रति माह है । सन्‌ १६३८ की कानपुर श्रम जाँच समिति 
की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ सेवायोजको की झोर से केवल ३,००० मकान 
बनाए गए, जिनम १०,००० श्रमिक रहते. हैं । सन्‌ १६३८ से सन्‌ (६४३ तक स्थिति 
में कोई विशेष परिवतन नहीं हुआ है। सन्‌ १६४३ म यहाँ श्रमिकों की सख्या 
१,०३,००० थी । इसमे से केवल १०% श्रमजीबियो के रहने के लगे सेवायोजकों ने 
व्यवस्था बी । यहाँ के सेवाय।जको मे से प्रिटिदा इण्डिया कॉरपारेशन का नाम विश्वेष 
हल्लेखनीय है, जिसन मैक रोहटगज तथा अलेनगज मे १,६६० श्रमनवार्टस बनवाए। 
इन बवार्टरों मे जल, प्रकाश, स्वच्छ वायु आदि कौ तो सुब्ययस्था है ही, इसके प्रति- 
रिक्त प्रत्येक कॉलौनी के लिय एक शिक्षण सस्था एवं डिस्पैन्सरी भी है। सर्व श्री वेग 
सूदरलेड एण्ड कम्पनी लि० के प्रबन्ध के ग्न्तगंत एलगिन मिल्स ने भी अपने श्रम- 
जीवियो के लिये सुन्दर मकानों का निर्माण करवाया है। एलग्रिन मिल्स से क्वा्टरो 
मे प्रन्य सुविधाशो के साथ साथ बिजली वी रोशनी का भी प्रवन्ध है। इसी प्रवार 
सबंश्री जुग्गीमल कमलापति की झोर से भी उनके श्रमिकों बे निवास के लिए एक 
पृथक कॉलौनी का निर्माण किया गया , जिसमे प्रायः सभी सुविधाएँ उपलब्ध है। 
कानपुर की मगरपालिका ने भी निम्न कोटि के श्रमिकों के लिय (जैसे भगी एवं पाक 
तथा सार्वजनिक उद्याना में काम करने वाले कमंचारी) निवास की अच्षद्री व्यवस्था 
की है। 

इनना हं/ते हुए भी कानपुर की श्रम-बस्तियो एवं अहातों मे रहो श्रमिक 
रहते ६ | भ्रम के घाही कमीशन ने झहातों का वर्णन इस प्रकार बिया है-- प्रायः 
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प्रत्येन्‍ः मकान एक-एक कमरें का है, जिसयी झम्बाई चोडाई ८ फीट %८ १० फीट है। 
किसी भी वमरे वे आगे बराभदा नहीं है और प्रत्येक कमरे मे ३-४ परिवार रहने है। 
फर्श बच्चा है तथा नमी रहती है | दही भी स्वच्छ वायु प्रकाश श्रादि का प्रतत्ध सही 
है ।”” पष्डित नेहरू ने तो इन प्रह्मतो को 'तरक कुप्ड' की सन्ना दी है । 

(५) दादामगर-यहाँ सब श्री टाठा की शोर से लोहे एवं स्पात उद्योग में 
काम करने वाले श्रमजीवियों के लिये लगमंग ८,५०० मकान बनवाये गये हैँ । प्रत्येक 
मकान में दा कमरे, रसाईघर तथा एक वरामदा है । इसके अतिरिक्त स्नानागार एवं 
पतल्स-सडास भी है । सभी मकान ५वक्से है तथा कुछ में बिजली के प्ले भी हैं। यह 
सब व्यवस्था दक्ष कारीगरों के लिय है अ्कुशल थमजी बयो के निवास-स्थान बड़े गन्दे 
एवं असन्तापजनक है ॥ 

(६) मद्रास मे भी श्रमिका के तिवास स्थात व अझसलोप॑वन्क है| बुच्च 
प्रल भालिको ने अ्रमिको के लिये क्वादर वनवाय है, परन्तु उनम अनव श्रमिक रहना 
दमन्द सही करते वयोकि उसके विरुद्ध खफिया जाँच होनी रहती है और यदि कभी 
हडताल में भाग लगे तो बे क्वार्टर स निकाल दिय जायेंगे। ऐसे वातावरर में वे 
रहना पसन्द नहीं करते । 

(७) क्लोलापुर म श्रमिकों की गढ़ व्यदस्था सन्‍्तापजनक है | इसी प्रकार मदुरा 
में भी श्रमिकों के लय सुन्दर मकान बा हैं, जिनसे प्रायः सभी वतमान सुविधाये 
उपलब्ध है। नागपुर की एस्प्रेस मिल तथा बमलौर की सती झनी तथा रेशमी बल्लु 
मिल के श्रमजी विधा क लिए बडी सुन्दर गृह-व्यवस्था है। रानीगज तथा भरिया की 
कीौमले की खादों से कास करन वाल श्रमिकरा क लिए जो सक्तान बनवाये गये है वे 
84)90७ 39000 ७ ०७) ७ के सादेशानुसार बनबाये गए है झत सत्तोषजतक 
कहे जा सकते है । झासाम के चाय के बगोौवों मे काम करने वाल श्रमिकों की गृह- 
दब्ा अत्यन्त औओवनीय है | वहा यह्ही भी स्वच्छता नहीं तथा मले रया का बडा 
बोलवाला है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट ६ कि किचित क्षेत्रों दो छोडकर शैष रुभी तगरो से 
औद्योगिक श्रमिक्तो को ग्रह-तमस्था भ्रत्यन्त जटिल है। शक्षप्तिकों कै तिवातल स्थानों कौ 
देखकर कभो-की सप्तानों (०६०) के छब्द स्मरण हो श्राते हैं-- विश्व को 
इचना ईश्वर ने की हैं, नग्रशो को भातव ते ओर श्रम बस्तियो की झतान में । 
बुरी गृह है स्था के दुष्परिणाम -- 

चसे कर श्र्म है गृह-जीवन फो सम्भावता सुंब ओर स्वास्थ्य क्या बुरे 
घरो का ्थ है, गरदगों, शशाबल्ो री, बोघारो, आ्रचारहीवता, व्यभिधार झौर ऋषराध + 
इनके लिए ग्रध्य॒ताल, जेल और पायल खानो की आवश्यरुता होती हे, जह। समाज के 
जञ्ञ/ट एव पतित झोगो को छिंप्रापा जाता है, हु स्वय सम्राज की लापरबाहो के ही 
परिणाम हैं । (.) अतुपपुक् एवं सुवियाहीन परो + व्यरण श्रमिक्रों का धरेल जीवत 








हर 


[३०३ 


नीरत एवं शत दर हित ह जाए है। [7) 7दगी क वारण मोस्या और तपदिक 
जैसा नय मक वामारियो वा र रहता है श्रमिकों वग वास्थ्य विगड जाता है 
उनके मस्तिष्क सकुचिन हा ज्ते ह तथा मानसिक विक्ञास का कोई अवसर नहीं 
रहता । (॥) अपूरा भौर ग दे मकान श्रौद्यागिक अज्ला ति के भी कारण ह । (5) 
एक सबस बड़ी वुशाइ #धिक सख्या में विशु मृयु है जा बम्ब को गदी बस्तियों मे 
पाई जाती है। मृत्य॒ सरया निवास के कमरा के विपरीन अनुपात मे है। उदाहरण 
के लिए सम्‌ १६३६ मे एक कमरे वाले नियरास स्थानों म भुत्यु सख्या छ८ % थी। 
सबसे गदे स्थानों म मृत्यु दर २६८ प्रति हजार था जबाक साधारण दर २०० स 
&० प्रति हजार ही था। (६) भ्रात म चाल के जीवन वी भयकर दकशाय तथा 
गोपनीयता के भ्रभाव के कारण लोग अपने कुट्ुम्ब को नहीं ला पाते जिसमे श्रम की 
स्थिरता तथा कायक्षमता पर बुभाव पडता है | (ए)) एकाक्की जीवन व्यत्तीत होन के 
कारण उनमे वैश्यागमन जसा वरा आदत पदा हो जाती ।॥ज़ा श्रमिक परिवार 
सहित रहत व भी एक कमरे ही क कारण गोपनीयता नहीं रख सकते । एक ही 
कमरे मे पुरुष स्रा के साथ रहते क कारण सयम से जीवन व्यतीत नहीं हो पाता । 
ऐसी परिस्थितियों मे महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की बडी आ्लाशका रहती है। 
“डा० राधाक्रमल सुकर्जी के शब्दों मे भारतीय करौद्योगिक केद्रा की श्रम जा 
की दशा इतनी भयकर ह कि चहा मानवता का विध्वस हत्ता हे महिलाग्रो के सतोत्त 
का नाश होता ऐ एवं देश के भावों आधार स्तम्भ--शिशुप्रो क्वा गला घुट जाता ह। 
ग्रत श्रम जाच समिति न सिफारिश की है कि शिक्षा और औपधि सम्बंधी सहायता 
वी भौति सरकार ॥ प्रौद्योगिक आवास का भी 5त्तरदायित््व सभालना चाहिये । 


गृह समस्या वो हल करत के लिए किए गए प्रयत्न 

(।) सुधार प्रययासरों व पोद ठस्टो के प्रयत्न-- 

स्रद्यपि भारत मे घर सम्ब वी सुविधाय यून है और इस सम्बंध से 
दक्षा बड़ी नाचनीय है कितु ऐसी भा सस्थाय तथा सेवायोजक ” जिहाने बडी सु दर 
व्यवस्थाय की हैं। बम्बड म॑ गृह समस्या के निवारणाथ सुधार प्रयास (]॥0|॥0४8 
७0800 40% ) की स्थापना हुई। इसका काम नई ग्रलिया का निर्माण घन क्षत्रा 
का विस्तार समृद्र स भूमि को निक्नालना जिसस प्रसार काय मं सुवधा हो तथा 
गरीबों के लिय स्वच्छ मकाना का निर्माण करना था रिन्‍्त्‌ टस्त का सीमित शक्ति 
नगर निगम स सहयोग का कमा तवा नू मपतियों के विरोध क कारण इसे कुछ विशेष 
सफलता नही मिली । फिर भा ट्ुस्ट ते कुछ सीमा तक प्रदुसनीय काय किया । सन्‌ 
१६२० तक नगरपालिका न भा अपने कमचारया क लिए २६०० मकान बनवाय 
तथा २२०० के लिए स्प्रीकृति दी | पोट ठस्ट न ५ ००० व्यक्तिया वे जिए मकान 
बनवाय । इधर नगर का जन सख्या बडा तंजा स॒ बढ रहा था व सवायोजक ने 
प्रपने अ्रसजावियो के रहन के थिए कोई प्रयास नहीं किया | सन्‌ १६१४ हर के युद्ध 
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के उपरान्त बम्बई सरवार ढारा इस समस्या का सुलझान के लिए सुविस्तृत योजना 
तैयार की गई | इसके लिये € करोड स्पय के विकास ऋण तथा बम्बई झामे वाली 
सभी कपांस पर १) प्रति गाँ> की दर से नगर कर लगाकर आवश्यक धन एक्तित 
किया गया, डिन्‍्तु इस प्रकार निर्मित चाल (मुख्यत वोरली को चाले) दस वर्ध ता 
खाली पड़ी रही । इतम रहन के लिय श्रम्तिका के आाकपषित न होने व निम्न कारण 
थे --वहाँ तक पहुँचने की कठिनाई, बाजार सम्बन्धी सुविधाग्रो का अभाव, उनका 
सीमेण्ट से बना होना--जिश्क कारण वे गर्मी में ग्रधक गर्म तथा जाड म ग्रत्यन्त 
सर्द २हुंती है, किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा 
का झभाव । इन दोपो को दूर करत क॑ लिए कुछ प्रयास क्यि गये हैं। वंगर निगम 
तथा पोर्ट ट्रस्ट भी श्रयत्ती विकास योजनाएँ कार्यान्वित करन म॒ प्रयत्नशील है | मई 
सन्‌ १६४७ में थम्बई सरकार ने वारली पर भवन निर्माण योजना प्रारम्भ की, जिसमे 
बाण करने वाल एवं व्यक्ति तथा दरिवार दाना के रहने वे लिए मकान बनवाये 
गये है | अब बम्बई मे एक कमरे वाले मकान न रहेगे । 


(ए) एल सालिफो इस विये णुऐे प्रणणल--- 

जहा तेक मिल मालिका का प्रश्न है कु्ध मिल न जैसे--जैकव सासन मिल 
ने, झपने श्रमजीवियों के लिये मकान देने की व्यवस्था की है। उचित दर पर कार. 
खातो के समौप स्थान मिलने की कठिनाई, इस बात की सुरक्षा का अभाव कि मकान 
मिलने पर श्रमिक मकान देने वाली मिल मे हो काम वरगे तथा स्वय कर्मचारियों की 
उन मकानों मे रहने की भ्रनिच्छा--इन सब कारणा भ काम क॑ प्रसार में काफी 
शिथिलता झा भई है । क्मचारी डरत है कि उनकी स्वतन्त्रता से ग्राधा पड़गी तथा 
हडताल के समव वे नित्राल दिये जायगे । वे स्वच्छता शोर भ्रनुशासन के नियमों को 
भी पश्तन्द नहीं करते क्याकि व उनका महत्त्व हो नही समरकत। कानपुर नागपुर, 
ग्वालियर, अहमदाबाद, मद्रास भ्रादि नगरा मे 'मल मालिकों न श्रमश्रीवियों क हितों 
पर अधिक ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध म एम्प्र स मिल्स नागपुर, जीवाजीराब काठन 
मिल्स ग्गलियर तथा टाटा के जमशेदपुर के लोहे और स्पाव के कारखानो के प्रबन्धको 
द्वारा किये गये आवास सम्बन्धी प्रयत्न प्रशसनीय हू | दक्षिणी भारत में सहकारी- 
गृह निर्माण समितियों ने भी इस दिशा म सराहनीय प्रयास किया है । 


() ब्लौद्योगिक श्रसिष्रों के श्रावास के लिए राजकीौय प्रयत्न - 

बहुत भर धक समेय तक भारत सरकार न गृह समस्या की ओर लशमात्र भी 
ध्यान नही दिया | परच्दु ₹ पर मानक व अब मा के उपरान्त, राष्ट्रीय सरदार के लिए अपिका समध 
तफ़ मौन रखना सम्भव न था सच १६४८ का आंदधागिक नी त सम्बन्धी घाषणा 
मे, ऋोद्योगिक श्रमजीबियो के लिए ग्रह निर्माण प्र प्रथम बार बल दिया गया । श्रेप्रैल 
सन्‌ १६४८ म सरकार ने यह घोषित क्या कि वह ३०० करोड स्पये की लागत पर 
अगले १० नर्षी मे ९० लाख घर वनवाएगी, १० लाख घर वनवाएगी,_ जिनका वितरण इस _ प्रकार होगा-- 
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कारखानो के लिए ७॥ लाख, वागातो के लिए + लाख झौर जहाजो कम्पनियों भे 
काम करने वाले श्रमिकों के लिए ३ लाख । यचपि राज्य सरकारों ने इस योजना का 
स्वोगत क्या, प्तु घनाभाव के कारण कोई प्रगति न हो सकी । सत्त्‌ १६४६ में एक 
नई योजना--प्रौद्योगिक झ्ावास योजना--घोषित की गई, जिसके अन्तर्गत विभिन्न 
राज्यों की ऋण दिए गए । 
पंच-वर्षोय योजनाओं के अ्रन्तंत गृह निर्माण को प्रमति-- 
प्रथम पंच वर्षीय योजना की ग्रवधि मे एक राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के विकास 
को प्रारम्भिक भ्रवस्थाप्रों के संगठन का प्रयास किया गया । दो नगर आवास योजनाये- 
“आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना! (5घ४०870986 90 एकाश७) 
00७७४ 5008776) भौर “कम आय वाले वर्ग के आवास की घोजना' ([,05 
30000 ०७ए७ घि०४०७४०४ 9500870)--१,२०,०९०० श्रावास इकाइयों के 
निर्माणार्थ ३८५ ४ करोड रु के व्यय से प्रारम्भ की गई । इसके साथ-साथ जन-सख्या 
के कुंछ विशेष वर्गों जैसे विस्थापित व्यक्तियों एव सरकारी नौकरों के लिये गृह 
योजनाग्रो पर भी काम जारी रहा। यह अनुमाव लगाया गया है कि सार्वजनिक 
सस्थाओ्रों द्वारा पहली योजना ग्रवधि मे ७,४२,००० घर बनाये गये । 
ड़ द्वितीय पच-वर्षीय योजना की भ्रवधि में १२६ करीड़ रु० विभिन्न गृह-योजनाो 
के लिये स्वीकार किये थे । योजना को सन्‌ १६५८ मे सशोधित करने पर यह भ्रायोजन 
घटाकर ८४ करोड रहने दिया गया । किन्तु यह धटोत्तरी वास्तविक व्यय की सीसा 
को लागू होनी थी, ग्रधिकतम सीमा को नहीं । 
(१) ग्रार्थिक सहायता-प्राप्त श्रौद्योगिक श्रावास योजना-- 
राज्य सरकारो, त्रियोक्ताश्रो और श्रमिको के प्रतिनिधियों से परामशं करमे के 
बाद भारत सरकार ने सन्‌ १६५२ में आथिक सहायता श्राप्त श्रौद्योगिक आवास 
योजना! को अन्तिम रूप दिया । की 
इस योजना के अन्तगत केद्धीय सरकार आरम्भ मे राज्य सरकार को सम्पूर्ण 
लागत देगी, जिसका ५० प्रतिशत प्राथिक सहायता के रूब में होगा तथा शोष ५०% 
ऋण के रूप में होगा, जिसे ५ वष मे वापिस करना हागा। श्रमिक के झावास की 
स्वीकृत थाजनाग्रो के लिए नियोक्ताआ का लागत का २५९८ झाधिक सहायता तथा 
३७३५ ऋरा के रूप मे देने की व्यवस्था है।यह योजना भ्वे प्रथम श्रौद्योगिक 
शमिकरो के लिए स्वीकृत हुई थो, किन्तु अब पन्‌ १६५२ के खान अधिनियम के अनुसार 
कोयला तथा अभक खानो के श्रमिको को छोडकर शप कुछ अन्य खान मजदूरों के 
लिए भी लागू होती है। इस वाजना के अन्तर्गत ऋणा तथा अनुदान केन्द्रीय सरकार 
के द्वारा, राज्य सरझासे, दैधानिक मुह बार्डा, औद्योगिक नियोक्ताप्रो तथा रजिस्टर्ड 
सहकारी सस्याओं को दिए जाते है। अ्रक्टूबर सन्‌ १६६० के अन्त तक राज्ण सरकारों, 
२०9 
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कारखाना गालिकों तथा मजदूरों की सहकारी ससवाग्रो को ऋण के हूव में १२६५ 
करोड़ रपये तथा सहायता के रूप मे २०८३ करोड रुस्ये दिये गये और 
१,३६,४६६ मकानों के लिए स्वीकृति दी गई । दिसम्बर सन्‌ १६६० के ब्र्त तक 
६८,००० मकान बनाए जा चुके थे । 


(२) कम क्लाय बाले वर्ग के लिये गृह योजना-- 

सन्‌ १६५४ में कम झ्राय बालो के लिए सरकारी झाधिक व्यवस्था की गई। 
इस व्यवस्था के ग्रत्तमत थोगो को एक लम्बी अवधि के लिए बहुत कम व्याज पर 
फऋष दैने का प्रबन्ध किया गया । केवल उन्ही लागा को इस योजना के अन्तर्गत ऋण 
ग्रिल सकता है जिनकी वाधिक झाय ६,०००) से अधिक ने हो। इस यांजना को 
कार्यान्वित करने क लिय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को दीघंकाब्रीन ब्याज रहित 
ऋश देती है। भ्रधिक से श्रधक ५ वर्ष की प्रवधि के श्रत्पषकालीन ऋश भी केन्द्रीय 
सरकार हारा राज्य सरनारो को भूमि का अधिग्रहरा एवं विकास करने तथा इसके 
बाद उसको थ्लाटो के रूप में ग्र-लाभ आधार पर शाय धाले व्यक्तया को बेचने के 
लिये उपलब्ध करती है । ३१ माचे सन्‌ १६६१ तक राज्य सरकारा ते इस योजना के 
अन्तगंत ४२ ७६ कराड २० देन्द्रीय सरकार से लिया । इस झबधि में ६२,८४८ घर 
बनाने के लिये स्वीकृति दी गई, ५० ६५६ घर बतकर तैयार हो गये तथा २०,०६४ 
घर बनने की प्रगति मे थे । 


(३) बाभान मजदूर झ्ावास योजना--+ 

सन्‌ १६५१ के 'ब्रागान मजदूर ग्रधिनियम' ने प्रत्येक बगान-मालिक के लिये 
अपने श्रमिकों के आवास हेतु व्यवस्था करना भ्रनिवाय कर दिया है। अप्रैल सव्‌ १६५६ 
में एक योजना भी उनकी सहायता के लिये (विशेषत छोटे बाग्राम भालिकों के 
लिये) बनाई गई ) इस योजना के अन्तगत बागान मालिकों को राज्य-परकारों के 
माध्यम रू मदानों की लागत के ६०% तक ब्याज ग्रक्त क्या के रूप 7 आधिक सहायता 
देना तय हुआ । सब्‌ १६६० के ग्रेल्न तक राज्य सरकारौ ने ६८३ घरो के निर्माण 
के लिये १२५७ लाख रु० स्वीकार क्ये ! इतमे रे २६८ घर बन गये है। 

कणो के सम्बन्ध में राज्य सरकारो द्वारा निर्घारित प्रतिभूति देने म प्रसमर्थ 
होने के कारण बागाव मालिक योजता का लाभ उठाने म॑ कठिताइयाँ पतुभव कर 
रहे है। भ्रतः प्रश्येव राज्य सरकार द्वारा एक पूल गारन्टी पन्‍्ड' की स्थापना करने 
के सम्बन्ध मे प्रस्ताव रखे गये है। पूल गारन्टी करा [९00 0४०७॥588 
फैगा0) छा उद्देश्य राध्य सरकारों को बुरे ऋणो फ्रे कारण (जो कि प्रतिमूति 
सम्बन्धी निगम ढीला करने के फनस्वरूप डूब जायें) होने वाली हानि से बचाना है! 
यह फत्ड उस घन से बनाया जायेगा जो कि ऋणो पर ३९५ वाबषिक ब्याज अधिक 
लगाकर प्राप्त होगा | यदि फल्ड की सीमा से अधिक हानि हा, तो वह भारत सरकार, 
राज्य सरकार आओ बोर्ड के बीच बराबरूबराबर बट जायेगी । 
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(४) गन्दी बरितियों के सुघार की योजना-- 

गन्दी बस्तियो के सुधार की योजना (8] प्र/ 0]68797९6 ठदमव्ग०े 
मई सन्‌ १६५६ में अमल में लाई गई । इस योजना के प्रन्त्गत राज्य सरकारों को 

एवं इनके द्वारा म्युनिस्पल एवं स्थानोय सस्थाग्रो को गन्दी बस्तिश्रों मे रहने वाले 
परिवारों के पुत श्रावास के लिये, जिनकी ग्राय वम्बई व कलकत्ता मे २५० रु० प्रति 
माह एवं अन्य स्थानों मे १७५ रु० प्रति माह से अधेक नहीं है, वित्तीय सहायता 
देने का प्रबन्ध है। श्रभी यह थोजना मुख्यत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, 
कानपुर भौर प्रहमदाबाद मे, जहाँ कि गृह दशायें बुरी है श्लोर अविलम्ब सुधार 
चाहती हैं, सीमित है । यदि आवश्यकता हो तो प्रन्य क्षेत्र भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त 
कर सकते है । दिसम्बर सन्‌ १६६० तक राज्य सरकारो हारा बनाई गई १७० 
योजनाप्रा पर स्वीकृ त मिल चुकी थी, जिनके अन्ब्गंत १६०७ करोड़ रु० के व्यय 
से ४5 ८४१ गृह-इकाइयाँ (00७7४ (7॥5) बनाने का प्रस्ताव था। सन्‌ 
१६६० के अल्त कक १०,०६५ गुृद-इकाइयो का निर्माण हो चुका था तथा ७,७०१ 
गृह-इकाइयो पर काम जारी था । ४,६२७ घर एवं १०४ दुकानें सन्‌ १९६० तक बन 
कर तैयार हो गई । 
अल बस्तियों मे सकानो के निर्माणार्थ योजना टोली सन्‌ १६५८ के सुझाब-- 

गन्दी बस्तिया मे सुधार कर मकान बनाने के विषय मे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
की योजना समिति ने जो योजना टोली बनाई थी, उसके सुझाव निम्न हैं-- 

(१) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये सबते अच्छा तरीका यही है कि इग्र 
काम के लिये कानून द्वारा निगग्र मण्डल बनाये जायें, जो स्थायत्त हो और जिनके 
ऊपर कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व हो । वे अपने क्षेत्रों मे योजनाश्रो के लिये 
नीति निर्धारित कर । 

(२) भ्रायोजन मे मकान बनाते के लिये जो राशि रखी गई है वह केन्द्रीय 
मकान निगम को दे दी जाय, जिससे वह उसे राज्य” के मकान निगमो को बाँदठ सके । 
केन्द्रीय निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण सगठद और केद्रोय भजन निर्माण अनुमस्थान- 
शाला के साथ भी निकट सम्पर्क रखे । 

(३) गन्दी बस्तियो की बाढ़ को रोके के लिये गांवो से नगरा की शोर 
जाने की प्रवृत्ति को रोका जाय तथा केन्द्रीय सरकार नगर म नये उद्योग खोलने या 
किसी उद्योग को बढाने की अनुमति तभी दे, जब स्थानीय सस्याय भी इसे स्वीकार. 

कर ल। 

(४) जहाँ श्रावादी बहुत घनी है, वहाँ प्रधिक रोजगार न दिये जायें । प्रत्येक 
नगर म गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए वृहत्र योजना बनाई जाय । 


(५) मकानों के लिए न्यूनतम स्तर स्थापित किया जाय और गन्दी बस्तियो मे 
सभी मकानो को जाँच की जाय 


(६) मकानों के निर्माण का व्यय कम होना चाहिए । 


व्न्८ |] 


(५) ग्रास्त प्रादात योजना (एगजह6 प्रणाइकह फएाजुंश्लंइ 5लाशा९)- 

यह याजना सन्‌ १६४७ म प्रारम्भ नी गई। इसवे अन्तंगन सामुदाधिक 
विकास खडो में लगभग ५,००० चुन हुय गाँवा म “वीय योजनावधि के ग्रन्दर हाउसिंग 
प्रोडेयट स्थापित बरतने थे। यह योज्ना सहायता प्राप्।द अ़्म-महायता 7 सिद्धान्त 
(ए/0] ]९ रण ॥9९8 ४६।[ ॥५]| ) पर बनाई गई है । निर्माण लागत की ६ 
या २,००० २० [होता म जो भी बम हो), 7ी वित्तीय सहायता उ.णु वे रूप मं दो 
जाती है । राज्य सरबारो द्वारा स्थावत ॥६ए०] [तठएण ६8 (००७ तथा खड़- 
विकास भ्रधिवारिया द्वारा टव्नीक्ल सझ्ायता निशुल्क दन वी व्यवस्था है। शिएा्ां 
प्रृ०प्शाण8 0९ लगभग सभी राज्या भ (गुजरात व जम्मू-काइमीर को छोड़ 
कर) वन गय हैं। छूगभग ३,३०० शांव चुने भय, क्निम सै १,६०० गाँवों का सर्दे व 
योजनाकरणा दिसम्बर सन्‌ १६६० तक पूर्ण हा गया है. राष्य सरकारों न १५,३०० 
घरी के निर्माण क लिये २१८ ताख रु० से आधक + त्ण स्वीकृत किय हैं। इसमे थे 
१२८ लाख २० वास्‍्तय मे दिया जा छुत है. ३,००० चर यथन कर तैपार हो गये है 
तथा ८,००० घर धनन वी प्रगति में ह। 
(६) भूमि-प्रथिप्रहय एवं विक्षास बोजना--- 

अक्टूबर सन्‌ १६५६ में प्रचलित की गई यह योजना ब* पैमान पर भ्रूमि का 
अधिग्रहरा श्रौर विकास करव प्खाट बनाकर उचित कीमता पर गृह न्िमाताश्ना को 
(विश्वेषत, कम प्राय बाले वग व)) बेचते म राज्य सरापरो की विशेष सुविधा हतु 
उन्हे कण देने के लिये बनाई गई है। इस बाजना के जन्य उदृझ्य भी हैं, जैस मृमि 
क॑ मूल्यों मे स्थायित्त्त लाना, नयर विव स वा विनकीक रण करना आर श्रात्मनिर्भर 
मिश्रित उपनिवेशो को प्रोत्साहन देता । 

7 इस योजना के अन्तर्गत १५ करोड ० की समा तक सहायधा का वायदा 
किया गया, जबकि वास्तविक झय ह्वितीय योजना अवधि मे २ ६० करोड रु० तक 
सीमित रखा गग्मा । ५ से राज्य सरकारों न ३२८ लाख र० सन्‌ १६५६ ६० म॑ तथा 
१/झरे ब्रोड रु० १६४०-६१ म लिया है । 
के लिये आधास योजना बनाई गई है, जिसके प्रल्यर्गेत 
६,००१ २० से १२,००० रु० तक वापिक प्राय वाल व्याक्तवा को या उनको सहकारी 
समितिया का गृह निर्माप सम्पन्दी ऋर दिय जाते है। जीवन जरीसा निगम ते इस 
उदंक्ष्य के लिये १० कबीड ₹० दिय है। दिसम्बर मन्‌ १६६० तक ३,५८६ घरा के 
निर्माण हतु ४ ८७ करोड रु० की सीमा तक ऋश सहायता स्वीकृत की गई | वास्घ- 
विरू ऋण २४३ कराड हू दिया गया | ४७७ मकान बने कर तैयार हुये । 

राज्य सरकारी छारा अपने कमचारिया को पर्याप्त आवास सुविधा प्रदास करते 
में सहायता करन के लिये एक किराबा-यृहन्योजना ([र६४5७) सिाजा[( 5000॥0) 
बताई गई है। इस उद्दंश्य के लिय जीवन बीमा निगम न ७ करोड़ रु० उपलब्ध 


हु 
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किये है। दिसम्बर सन्‌ १६६० तक २,४६० घरो के लिये २०५ करोड रु७ स्वीकृत 
किया गया और ७३४ मकान बनाये गये । 
रशाष्टीय भवन निर्माण सगठन (रिथ्गाणा3। फग्मो वाट 0एव्र540)--. 
जुलाई सव्‌ १६५४ मै एक राष्ट्रीय भवन निर्माख संग्रठ्न बनाया गया, जिसका 
डह इय भवन-लिर्णाएण की लागत को कम करने के उपायो की छान-धौन वरना है । 
बह सस्ती निर्माण सामग्री का विकास करता हैं तथा अपसे भनुसस्धान परिणामों का 
प्रचार करता है। इसके श्रन्तर्गत कुछ प्रादेशिक प्रनुसन्धान संगठन भी कार्य 
कर रहे है। 
सृतीय १च-वर्षोय योजना से आवास व्यवस्था-- 
निजी क्षेत्र मे आवास की व्यवस्था के ग्रतिरिक्त, भारत सरकार की ग्रह- 
निर्माण सम्बन्धी योजना निम्न ६ वर्मो से सम्बन्धित है--(१) भौद्योगिक कर्मचारियों 
के लिए झावास की व्यवस्था करना, (१) तिस्त-आय-बर्गीय व्यक्तियों के लिए आवास 
की व्यवस्था करना (]0७-76०700-8700). ॥०0 0४0७8) , (77) गन्दी बस्तियों 
की सफाई करना; (१४) ग्रह निर्माण के हेतु भूमि की प्राप्ति बरना, (ए) ग्रामीण क्षेत्रो 
में श्रावास की ध्यवस्था करना, ग्रौर (ए) बागान-श्रमिको के हेतु श्रावास की व्यवस्था 
£ करना। प्रावास सम्बन्धी इन सुविधाशों के लिए तृतीय पच-वर्षोय योजना भें १२० 
करोड रुपये पृथ+ रखा गया है| इसके अतिरिक्त रेल, डाक व तार एवं सुरक्षा विभागों 
की प्रलग-अ्रलग ग्रह-निर्माण सम्बन्धी योजनाये है। 
यद्यपि गृह समस्या पर अब उचित्त ध्यान दिया जा रहा है तथापि जो कुछ हो 
रहा है उससे समस्या कम भले ही हो जाय, किन्तु पूर्णात, नहीं सुलम सकती । ग्रामीण 
आवास और मध्यम आय वे लोगो के लिए आवास के हेतु बहुत कम ग्र्थ-व्यवस्था 
की गई है । भ्रौद्योगिक गृहो के किराये भी इतने श्रधिक हैं कि साधारण श्रमिक उनको 
बहन नहीं कर सकता है, अतः कार्यक्रम भे उपयुक्त सुघार करने झ्रावश्यक हैं। 
भारतीय श्रौद्योगिक श्रसिकों की ऋशाग्रस्तता 
([768/९९॥६५५ ० वात प्राएकतां॥| [.00ए) 
भारतीय ग्रौद्योगिक श्रमिको की ग्रदक्षता एबं उनके निम्न जीदन स्तर का एक 
मधान कारण उत्तकी ऋणाग्रस्तता है। हमारे नधिक्राश् श्रमजीवी किसी न किसी 
>इणदाता के चगुल मे फंसे रहते है। श्रम के श्ाहो कपोश्षन ने श्रपती रिपोर्ट से एक 
स्थान पर लिखा है कि--भारतीय झोद्योगिक श्रमिको के मिम्त जीवन-स्तर का प्रधान 
कारण उनको ऋणप्रस्तता है। भारतोष श्रमिक ऋण से ही जनम लेता है, ऋणो के 
रे भ हक ब्यत्तीत करता है तथा ऋण के भार से दवा हुआ ही वह इस संत्तार 
५५ हर जाता हैं। इतना हो नहों, मृत्यु के उपरान्त भो वह ऋण का उततरदापित्त्व 
बीयर के रुप से प्रपने उस्तराधिकास्यो-के ऋब्घो-पर छोड़ जाता है।” यह कथन 
भारतीम श्रमनीवियों के लिए पहले जितना सत्य था, उतना हो श्राज भी 
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सत्य बना हुमा है। सम्भव है कि द्वितीय विश्व-्युद्ध मे मजदूरी एवं मेहगाई की वृद्धि 
के कारण औद्योगिक श्रमिकों की ऋशग्रस्तता मे कुछ कमी हो गई हो, किन्तु छोटे 
अ्रसिको की दक्षा मे कोई झन्सर नही पड [ 


ओद्योगिक ऋण का श्नुमाव-- 

भारत से घुल्ल औद्योगिक ऋण कितना है, इसवे बारे मे विश्वदीय एवं ठीक 
आँफडे नहीं मिलते | कारण यह है कि भ्रौद्योगिव साख प्रणाली असगठित है भौर 
०९% खास ऐसे व्यत्तियों द्वारा प्रदाव की जाती है, जिन पर कोर नियन्त्रर् नही 
है। ऐसी परिस्थिति मे श्रौद्योगिक ऋण के सम्बन्ध में केवल अनुमानें ही लगाया जा 
सकता हैं| समय-समय पर इसके सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया है। निम्न तालिवा 
ग्रौद्योगिक श्रमिको की ऋशग्रस्तत्ा पर धकाश डालती है,.-- 
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उपयुक्त श्राकडो से स्पष्ट है कि भारत के लगभग २/३ श्रमजीवी ऋशग्रस्त 
है ग्ोर उनके ऋरा की माता सामान्यत उनकी तीन माह की मजदूरी से भी प्रधिक 
है। श्रम जाच समिति सन्‌ १६४६ ने भारतीय औद्योगिक ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध मे जो 
रिपोर्ट प्रस्तुत की उससे प्रगठ है कि वम्बई नगर मे श्रमिकों के ऋण की मजा १०) 


से ७००) तक है । अहमदाबाद में लगभग ४७ प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त है ५७ प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त हैं भौर 
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[र की 
प्रति परिवार ऋण का औसत २६६) है । वागपुर मे राज्य सरकार द्वारा के, 


जाँच से यह प्रमट है कि वहां लगभम ८२% परिवार ऋणाग्रस्त है झौर प्रति पी” 
ऋण का ग्रोसत १३६) है। मिर्जापुर के दरी उद्योम मे काम करने वाले श्रमिकों में ८ 
४०% ऋणुग्रस्‍्त है एव प्रहि परियार ऋण का भौसत ११४) है | इसी शरकार श्रीनगर 
एवं अमृतसर # दरी उधौग के कमंचारियों मे क्रमश ८६% एुवं ६०% अमिक 
ऋणग्रस्त हैं। क्लफत्ता, कानपुर एवं मद्राल के चमढा उद्योग में सलग्श श्रम-जीबिमों 
में ये क्रशः १००१८, ६६९५ तथा ६४९५ ऋणग्रस्त है। बीडी उद्योग मे काम करने 
वाला प्राय; प्रत्येक श्रमिक ऋशणग्रस्त है । मेरठ के शकर-उद्योग में ऋशग्रस्त श्रमिकों 
की सख्या ७८% है श्रौर ऋण की मात्रा ३६०) प्रति ऋणी है। देश के भ्रन्य उद्योगों 
एंव भ्रन्‍्य केन्द्रों मे भी ऋशद्यग्रस्तता की यही दक्षा है । 
ऋणप्रस्तता के कारण- 

(१) पेहुक ऋण--बहुधा देखा जाता है. कि श्रमिय्ा परिवारों मे पूद॑जो द्वारा 
लिए हुए ऋण का घ्ुगतान करना एक पविन्न कत्तव्य माना जाता है। पूर्वजो की 
गलती या मजबूरी के कारण परिवार के सदस्यों वो यह उत्तरदायित्तव प्राप्त होता है 
एवं चक्रवृद्धि ब्याज बे कारण ऋण की राशि वढ़ती चली जानी है तया परिवार में पीढी- 
दर पीढी इस परम्परागत देनदारी को चुकाने के प्रयत्व मे उन्नराधिकारी जीवन व्यतीत 
कर देते है । कदाचित उन्हे इस काबून का ज्ञान नही होता कि मृतक हारा लिए हुये 
फऋणो के लिए उत्तराधिकारी उसी सीमा तक उत्तरदायी होते है जितनी कि सम्पत्ति 
मृतक हारा उत्तराष्किर के हप मे छोडी जाती है। यदि मृतक ने कोई सम्पत्ति नही 
छोडी तो उसके द्वारा लिए गये ऋण के लिये उसके उत्तराभिकारियों को किसी भी 
न्यायालय में उसराधिकारी नही ठहराया जा सकता है । 
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(२) सामाजिक अबसरो पर भारतोप श्रमिकों की ऋणप्रस्तता के 
अपव्ययता--भारतीय श्रम-समाज मे & कारण 
| 


विभिन्न अवसरो पर सम्पन्न होने वाले 


पंतृक ऋण । 
समारोहो मे बडी ही अदूरदरशिता से ) के 


| सामाजिक श्रवसरों पर अप« 
काम लिया जाता है। श्रम-जाच- व्यय 
समिति के शब्दों मे--“भारतवर्ष मे । (३) जुदा, नशा श्रादि पर फिल्ुल- 


(8-5० 62 - 


एक रिवाज श्रत्यन्त कठोर शासक 

7२-०7 (४) दोषपूर्ण भरती पद्धति । 
है, लक पल न उनके _ पाल्नाथ-श्रम- (९) ऋण प्राप्ति की सुविधा । 
जीवियो को अपना सब कुछ न्यौछा र (६) ग्रत्यधिक व्याज-दर । 





























करना पडता है ।” उदाहरण के लिये, (७) ग्रशिक्षा । 
बिवाह के भ्रवसरो पर सामाजिक भोज (८) ऋणुदाताओ की दूषित कार्मे- | 
एब दहेज झी प्रथा के कारण श्रम- ) हर | 
जीवियो को अपनी हेसियत रो (8) बीमारी । 
नी हैसियत से अधिक हु | 
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क्रस्य लेकर इन सामाज्कि उत्तरदामिप्वो को सम्पन्न करना पडता हैं। ऐसे ग्रवसरों 
पर प्राय श्रमिक प्रपतती वारतविक झाधथिक दशा को भूल जाता है और उसके 
समुदाय के श्रय लोग भी इसका विचार न करके उसे ऋण देवर इस उत्तरदायित्त्व 
को सम्पत्त करते के लिए प्ररित करते है। कर्मकारियोजक (व 008%8॥) मिस्ली 
प्रथवा पठान लोग प्रति #&एा ऐसे ही श्रवसरां वी ताके म॑ रहते हैं. और 
सहप करण प्रद'न करने को त पर हो जाते है। इसी प्रकार जन्म एवम मृयु के अब 
सरो पर भी अदृरदछ्ति से व।म ल्या जाता है। श्रमिक की ऋणग्रस्तता का यह 
बहुत महत्त्वपूरा कारण है। एक अनुमान के श्रनुसार ऋणा का लगभग ३४% भाग 
सामाजिक झवसरो पर व्यय करने क कारण ही लिया जाता है। 

(३) छुश्ना नशा श्रादि पर फिल्लूलखर्चौ--जुआ खेलना एवम्‌ नशा करना 
भारतीय श्रमजीवियो की वहत बुरी आदत है । भले ही पेट-भर भोजन करते के लिए 
उनके पास पैसा न हो किन्तु दिन भर की थकान दूर करने के लिए ऋण लकर वे 
मदिरापान श्रवश्य करगे । विवेक्क्रीम होने के कारण श्रमिक अपनी झाय का सदुपयोग 
नही कर पाते । यदि उनकी जेब में चार पैसे पड है तो मनोरजम की झपेशा वे शराब 
अथवा जुआ को अधिक प्राथमिकता वगे । इस दुगु सप के कारण भी उन्हे ऋणी रहना 
पड़ता है । 

(४) दोषपूर्ण भरती पद्धति--भ्रमिकों की भरती कर्मंकाश्योजको हारा होती 

। प्रत्येक भरती होने वाले को दस्तूरी देनी पडती है । भ्रमिफो की नयुक्ति उनकी 
४०” श्रथवा एक विभाग स दूसरे विभाग में जानां सब कुछ इन्ही थाजकों पर 
निर्भर करता है। इन योजको की आय नई भरती पर ही निभर करत्ती है प्रत वे 
तरह-तरह के बहाने बताकर पुरानों को निकालते तथा लयो को भरती करते है। परि- 
खाम्रत भारत मे धूस लेने की प्रथा प्रचलित है । श्रपती नौकरी को सर्देव स्थिर रखने 
के लिए श्रमजीवियो को ऋण लेकर कमकारियोजकों की हथेली सदैव गर्म रखनी 
पड़ती है । 

(५) ऋण प्राप्ति को सुविधा -न्नोौद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि उनको ऋर बडी सुविधा से मिल जाता है। 
नगर का महाजन- सारवाडी झ्रथवा पठान उनको ऋण चग्रुत भे फ्साने के लिए 
सर्देव तत्पर रः रा । कभी कभी मिल्त्री तथा क्मकछास्योजक भी ऋणादाता का वारय॑ 
करते है यही नही, मदिरा विक्रत्ा तथा परचूनी दाले भी प्राय श्रमिको को उधार 
मान्त बेचकर उसकी ऋणाग्रस्त्ता को बढाते हैं | जिस किसी व्यक्ति के पास भी थोडा 
भ्राधिक्य धन है (जैसे बलर्क, प्रवन्धक ग्रादि) वह अधिक ब्याज के लालच मे श्रमिका 
को ऋण दे देता है । के वैश्यायें एव विधवायें भी अपने लाभ को हृष्दि से 


इन्हे ऋण प्रदात करती है 
(६) प्रत्यधिक ब्याज |की दर--यण्पि श्रमजीवियो को ऋण मिलने में बड़ी 


सुविधा होती है, किन्तु ऋण 88 सरल नही होती । ब्याज की दर बहुत प्रभिक 
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ऊँडी होती है, वयोकि बिचारे श्रमणोवी रुम्पत्तहोन होने के कारण किसी प्रकार की 
प्रतिभूति देने में असमर्थ होते है । उनकी प्रवाप्ती प्रवृत्ति होने के कारण ऋणदाताओं 
को भ्र भेक जोखिम उठानी पडती है, अःएव वे ब्याज की दर और भी अधिक कर देते 
है । एक प्रोनोट पर भ्रशिक्षित श्रमिक का निशानी अंगूठा ले लिया जाता है। इससे 
कपट की श्राश्ठका श धिक रहती है । लिखित कार्यवाही न होने की दशा मे भी पठान 
ऋखुदाता के डन्डे के जोर के कारण बिचारे श्रमजीबी प्रति माह एक बहुत बडी राध्ि 
ब्याज के रूप मे देते है । 


(७) अशिक्षा--हमारे अ्रधिकाश श्रम्जीवी पढ़े लिखे नहीं है अतः ऋणा- 
दाता एनके $ लेप्न का दुस्पयोग करते है । काला अ६ र +स बराबर होन के कारण 
वे स्वय तो व्याज का हिसाब लगा नहीं पाते । ऋण की जो भी घटी बढ़ी राशि 
ऋणदाता उन्हे बताते है उसे वे स्वीकार कर लेते है । कभी कभी तो माह की पहली 
तारीख पर श्रमिक को जो कुछ भी मजदूरी मिलती है उ्से ये ऋशदाता तुरन्त ले लेते 
हैं तथा बिचारा श्रमिक ऋण की ज्वाला में सुलगता रहता है। 


(८) ऋणदाताप्नों की हृषित कार्य प्रणाली- प्रायः ऋशणदाता ब्याज से 
ट्रापा होने वाली नियमित आय पर ही निर्भर करते है और इसलिए मूलधन की चिन्ता 
नही करते । वे अनुत्पादक कार्यो के लिये भी सहथ ऋण द सकते हैं। ऋण प्राप्ति 
बी सरलणना एवं महाजन की तत्परता के ग्राकषण के कारण बहुघा श्रमजीदी आव- 
ह्यकता एव पपनी प्रदेय क्षमठा से अधिक ऋशा : लेते है। इसके अतिरिक्त यह भी 
देखने मे आता है कि ऋणदाता ब्याज या मूगधन के भुगतान के समय प्राप्ति की रसीद 
नही देते तथा हिसाब-किताब की पुस्तकों मे भी त्र्‌टिपूरां प्रथिष्टियाँ कर देते है। 

(६) बीमारी--जन-सख्या के आधिक्य के कारण सगरो में झाय दिन 
मलेरिया एवं महामारियो के प्रकोप के कारण भी श्रमजीवियों को ऋण लेने की 
भ्रावश्यकता पड़ती है । 

इनके अतिरिक्त झूण लेने के श्र भी ग्रन्य कारण हो सकते है, जो भिन्न- 
भिन्न श्रमिकों की परिस्थितियों एवं सामाजिक वातावरण के ऊपर निर्भर करते कै 
ऋण के दृष्परिणाम-- 

(६) निम्न जोवन स्तर--थम जाच समिति के अनुसार श्रमिको की निर्धनता 
एवं निम्न जीवन स्तर का प्रधान कारण उनकी भारी ऋणग्रस्तता है। श्रमजीवियो 
की अधिकाद्ञ ग्राय भारी ब्याज चुकाने म ही व्यय हो जाती है और वह अपने परिवार 
के उपभोग के लिए घ्यूनतथ आवश्यकताओं का सी प्रबन्ध नहीं कर पाता। फनतः 
अनुचित एवं अरपर्यात्त श्राहरर के कारए उसका व उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों का 
स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 


(२) कार्य कुशलता से कमी--ुरापग्रस्तता के कारण चिन्ता की चिता प्र 
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बिचारे ध्रमर्ज विया का बल भस्म हो जाता है और वे दक्षता से ताय बरने में असमर्थ 
होते है । 

(३) श्रमिको के स्वाभिमान को ठेस--आये दिन करादाता श्रमिक को 
मूलधन अ्रथवः ज्याज की अदायमी का स्मरण दिकाता रहता है । यदि राष्नि प्रधिक 
बढ़ जाती है और श्रमिक ऋणादाता की इच्ल के विस्द्ध काय करता है तो थे उसे 
स्थायातम कौ धमकी देते है । क्भी-त भी ब्याज न चुकाने के कारश प्रत्फिल के रूप में 
करणी से तणदाता घर का काम भी लेता है । ये सव एसी परिस्थितियाँ हैं जिनके 
कारण स्वच्छन्द व स्वाभिमानी श्रसिक लाचार होकर ऋणादाता हे दास बन जाते हे) 


ऋणपग्रस्तता क्यों कर दूर हो ?-- 

औद्योगिक श्रमजीवियों की ऋण प्रस्तता को दूर करने के लिये निम्न सुकाव 
दिये जा सकते है -- 

(१) शिक्षा का प्रसार-दिक्षा के प्रसार से हमारा श्रमिक जायरूक हो 
जायेगा एवं उत्पादक तथा श्रनुत्पादक ऋण मे भ्रन्तर समझ जायेगा! वह फिर कभी 
भी विवेकहीन होकर ऋण न लेगा श्र यदि लेगा भी तो उसका इतना झोषण न हो 
सकैगा जितना आजकल ह ता है। देश के प्रचलित कानूनों का भी उस ज्ञाव हो 
जायेगा, श्रत., ऋशादाताओो के जाल में न फेंसेगा । 

( २ ) श्वराबखोरी पर प्रतिबन्ध शराबस्ोरी को कम करने के लिये चार्य 
तथा केसरिया दूध की दुकानों, सिनेमाग्रहो बलबो तथा झन्य प्रकार के मनोरजन के 
साधनो का तिर्माण होता चाहिए । कुछ सेवायोजकों ने इस दिशा मे सन्रिध कदम 
उठाए है | मदिरापान को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार हारा बम्बई, भद्रास तथा 
झाम्य शाज्यों मे मद्य निषेध की नीति अपनाई गई है। वास्तव में मथ-निषेध के अधिक 
प्रसार की श्रावश्यकता है । 

(३ ) भरती पद्धति में सुधार-- श्रमक की भरती एक वैज्ञानिक पद्धति 
के श्रनुसार होनी चाहिए, जिससे कि कमंकारियाजका द्वारा घूस लेने की प्रथा का उन्मू- 
जन हो सके । वमकारियोजकों को सदेव अपने पक्ष मे रखने के लिए बेचारे श्रमिकों 
को ऋरा लेकर उनको हथेली गर्म रखनी पडेती है, अतएव जब दांषपूर्णा भरती की 
प्रणाली ही वैज्ञानिक आधार पर नियाजित हो जायेगी तो श्रमिकों की ऋणसाग्रस्तता 
बहुत कुछ कम हो सकती है। है 

(४ ) सहकारो साख ससितियों की स्थापना--श्रम वस्तियों भ सहवारी 
साख समितियों की स्थापना करनी चाहिय, जहा श्रस-जीवियां का सरसता से एवं कम 
ब्याज की दर पर ऋरा मिक्ष सवे । इसके लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि 
श्रमजीवियों मे परस्पर सहकारिता की भावना भी हा। आजकल सहकारी साख 
समितियाँ श्रसित्रों के मध्य अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसका प्रधान कारण श्रमिको 
की प्रवासी प्रवृत्ति है। सयुक्त पूंजी वाले बेक श्रमजीवियो को थोडी राक्षि के ऋण 
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देमे मे विश्वास नही रखते, इसीलिये यह आवश्यक है वि सहकारिदा का प्रचार एव 
प्रसार करके सहकारी झ्ान्दोलन को सफल बनाने का प्रयल किया जाय । गगरो के 
महाजच्य, पछान झादि ऋणुदाता इस आन्दोलन की सफलता में बाधक सिद्ध 
होते हैं। अतएव उमके निमन्‍वश के हेतु सुन्दर सब्नियम का निर्माण होना चाहिये। 
बम्बई एव मद्रास राज्यों मे सहकारी साख आश्दोलन बडा सफब हुमा है। वहां 
सहकारी सास का संगठन इटली के लूजेटी मॉडल [ [, 02» )(006] ) पर हुमा 
है, जितका दायित्त्व विभिन्न सदस्यो द्वारा धारण किये हुये अ्रशो की सीमा तक होता 
है । वे प्रतिभूति पर भी ऋश देते है। नगरी जनता के लिये सहकारी साख का काये 
अन्य प्रान्तों मे लगभग नगण्य हुआ है। सन्‌ १६४६ को सहकारो नियोजन समिति ने 
निम्न सिफारिशें कौ थौं-- 

()) यशथैषि साख समितियाँ ऋणग्रस्तता की समस्या का पूर्ण हल प्रदान 
नही करती, तथापि प्रत्येक सिल था कारखाने में उसके कारीगरो की प्रावश्यकतायें 
पूरी करने तथा मितव्ययित्ता की आदत डालने के लिए भी इनकी स्थापना प्रवश्य 
करनी चाहिए । 

(7) इन समितियों को सेवायोजकों से सहायता मिले, जो कि निम्न रुप मे 

/ दी जा सकती है:-- 

(प्र) प्रबन्ध कार्य के लिए प्लावश्यक स्ठाफ देकर । 

(आ) उनके व्यय स्वय भुगत कर । 

(ड) बिना व््याज या कम ब्याज पर ऋण देकर । 

(ई) कर्मचारियों की सजदूरी एबं वेतन मे से ऋणा की रकसे वसूल करने 

की प्रनुमति प्रदान कर । 

(उ) सहफारी समित्रियों के रजिस्ट्रार को चाहिए कि वे श्रम-अफसरो के ग्राथ 

श्रमिकों के कल्याण के लिए समितियाँ सगठित करने भे सहयोग दे ५ 

(ऊ) उपभोक्ता सहकारी स्ठोसे स्थापित किए जायें। 

भारत में औद्योगिक श्रम को भरती 

श्रम की भरती के लिये प्रचलित पद्धतियाँ-- 

दुर्भाग्य से भारत मे भरही की व्यवस्था बड़े उल्टे-मीघे ढग में विकसित हुई है 
अतः अम-प्रशासन और श्रम प्रबन्ध के वैज्ञानिक नियमों का श्रयोग नही हो पाया है 
आबध्यक श्रमिक प्राप्स करने के लिए प्राय: भध्यस्थों द्वारा भरतो करनी पड़सी है 
सगठिक्ष और असगठित दोनो प्रकार के उद्योगो मे अधिकाशतः मध्यस्थो पर निर्भर रह 
जाता है । ये मध्यत्थ विभिन्न भागो मे विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, यथा--जाबर 
सरदार, चौधरी, मुकहम, मिस्त्री, फोरमैन या ठेकेदार । इन मध्यस्थो द्वारा श्षमिक 
की भरती अनेक दोषों से पूर्ण है। श्रमिको को निकालना व रखना, प्रमोशन देना, घुड 
दिलाना झ्रादि इन्ही मध्यस्थो के हाथ मे होठा है, अ्रतः ये श्रमिको पर अपने इस भ्रभा 
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का दुस्पयोग करने में नहें चूकते । उनसे घूस लेते हैं ओर झर्नतिक कायंवाहियों मे 
विवश करते है । प्रत्येक व्यक्ति से नौकरी दिल,न मे इन्हे 'भट मिलती है, अत अपने 
लाभ बढाने के लिए ये पुराने श्रमिक को निकालते व नए अमिको को भरती करते 
रहते है। इससे उद्योग का भी स तुप्ट औ” अनुभवी श्षमिका का अभाष हो जाता हैं। 


कुछ वारखानो मे प्रत्यक्ष रूप से भी श्रम्को की भरती की जातो हे | यह 
पद्धप्ति बम्बई मद्रास और ८छ'ब में अधिक देखी जानी है। सामान्‍य विधि इय प्रकार 
है--कारखाने के दरवाजे पर इस आदहय वी सूचना चिपकी दी जाती है कि इतने 
श्रभिको की आवश्यकता है शौर अ्रमुक तिथि को कारखाना मैनेजर या श्रम-सुपरिस्टे- 
न्डेग्ट द्वारा च्नाव विया जाये ॥। गरूटों बे लिये आवश्यकता बी घोषशा कभी-कभी 
विद्यमान श्रमिकों के समक्ष कर दी जाती है जिससे मै अपने सित्रा और सम्बन्धियों 
मे इसका प्रचार कर द। इस प्रकार अनेक प्रार्थी निर्दिप्ट तिर्थि को कारखाने के 
दरवाजे पर उपस्थित हो जाते है | यह ध प्रबुशल क्मचारियों की भरती के लिये 
उपयुक्त हो सकती है | दुशल बमंचा रथा वी भरती के लिए तो प्रार्थना-पन्न निमस्त्रित 
किये जाते ह और एक आवश्यक परीक्षा लेने के बाद चुनाव झ्िया जाता है । 


भारत के अ्रमेक उद्योगो भे श्रमिको की भरतो ये' लिये ठेके पर भ्रम की भरतो 
की पद्धति भी प्रचलित है। श्रहमदाबाद में कुल श्रमिकों का लगभग १०९ ठेकेदार 
के द्वारा काम पर लया जाता है। इस प्रकार की भरती के समथन म॑ कई कारण 
दिये जाते है, जैसे- काये के शीघ्र सम्पादन के तिए अल्प-सूचना पर बड़ी मात्रा मे 
श्रमिकों की उपलब्धि होना, पर्याप्त सुपरवाइनरी स्टाफ का शभाव, रोजगार झेब्द्रो 
का शिथिल सगठन ग़ादि क्ल्तु कई विह्याना की सम्पत्ति में यह प्रथा ठीक नहीं है । 
इसके अन्तर्गत सेवायोजको को श्रम अधिनियमो के ग्रनक ग्रादेशों की श्रदहेलना करने 
का ग्रवसर मिल जाता है । 


कुछ औद्योगिक सस्थाओों ने लेजर ग्रफसरो के द्वारा भरती को पद्धति प्रचलित 
की है । कभी-कभी यह भ्रफसर भरती के लिये गाँवां मं जाते है और श्रमिकों से सम्पर्क 
स्थापित करते है लेकिन उनको ग्रधिक सफ्लता नही मिल पाती, क्योंकि अ्रपरिचित 
होने के कारण वे मजदूरो मे वह विश्वास प्ररित्त नही कर पाते जी कि स्थानीय व्यक्ति 
कर सकते हैं | फल यह हाता है कि लेबर अफसर वास्तव म॑ एक स्क्रीन का कार्य करते 
हैं, जिशवे पास सरदारी ठाइप भरती पद्धति चलती है। कुछ मिल ट्रेंडयू नयनो द्वारा 
श्रमिक प्राप्त करते हैं ॥ यूनियन के पास मिल में वाम वरने वाले मजदूरो के सवन्धियों 
की सूची होती है, जो कि काम की तलाश मे है| सूचना मलते ही यूनियन वेकेन्सी 
के लिये नाम भेज देती है । अन्तिम निशांय प्रबन्धको द्वारा क्या जाता है । 


उत्त सब भरती-पद्धतियां दोयपूर्ण हैं। भरती झा सयसे श्रच्छा ढद्ध रोगगार 
क्ेल्यों कौ सहायता लेना है । 
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श्रम विधिमयों का महत्त्व-- रे जगार कै 
श्रम-दिनिमयों छा दूसरा चाए रोज्यार विनिमय केन्द्र श्रभवा गर फेस 
है । यह एक पिशेए दार्यालय है, जिसवी स्थापना काम की तलाश करने वाले अम्िको 
को श्रसिको की तलाश फरने वाले सेघायोजकों से मिलाने के लिए की गई है। ये 
रोजगार केख श्रम की गतिशीलता मे वृद्धि करते ह। थ्राजऊल इनकी स्थापना का 
समर्थन बढता जा रहा है और अचिक्ताश गेवायोजक व उनके सघ एवं मजदूरों के 
सशठन भी सभी औद्योगिर क्षेत्रों मे रोजगार केन्द्रों की स्थापना चाहते है। इतना त्तो 
'निसन्देह कह सकते है कि वे यदि रोजगार नही बढा सकते ता उन से कण सेवायोजको 
को सक्विय भरती के खच व परिश्रम सं श्रवश्य बचा सकेंगे । 
रोजगार केद्दो को अरब केवल सेवायोजको को सुविधा का साधन भर नहीं 
माना जाता । उनके प्रमुख कर्तंव्य ग्राजकल निम्न प्रकार हैं: 
(१) मानव शक्ति और कार्यों के सम्बन्ध से सूचना का वितरण करना । 
(२) काम दिलाना । 
(३) ट्रेनिंग की झावश्यक्ताशो को समभना व उपयुक्त योजनायें सचालित 
करना । 
(४) व्यवसायिक सूचना दना । 
(५) रोजगार सम्बन्धी साधारण सूचनाये सरकारी एजेन्सियों, सेवायोजको व्‌ 
सामान्य जनता को देना। 
(६) श्रमिका झौर सेवायोजकी क साथ घनिट संहेया|ग करना। 
यदि इन कार्यो शो रोज्गार केन्द्र इचित छूप से करे तो ये रोजगार मे तेजी 
ला सकते है। विर्व के सभी प्रसुख औद्योगिक देशा मे, जैसे-ग्रेट ब्रिटेन, जमेनी, फ्रास, 
रूस और जापान मे ये श्रमिको की भरती मे महान सेवायें कर रह है । 
भारत में भी रोअगार केन्द्र स्थापित क्ये जा चुके हे | इनका प्रारम्भिक उह् श्य 
युद्ध-सेवा से निकाले हुए लोगो को काम दिलाना था, किन्तु अब इसका प्रयोग पूर्ण 
रोजगार की दश्चार्यें उपलब्ध करन में सहायता देना है। थे श्रमको को अपने लिए अधिक 
उपयुक्त काम तलाशने मे और सेवायोजको को सबसे उपयुक्त श्र मिक प्रास करने में सहा- 
यता देगे । उनमे यह भी आज्ञा की जाती है कि विभिन्न राज्यों मे उपलब्ध योग्यता का 
उचित वितरण करायेग और उत्पादन की सभी साखाझ्रो का रूपयुक्त व्यक्ति दिलावेंगे। 
मजदूर व क्षा्यों मे अ्सन्तुलन का एक काररा प्राय यह पाया गया है कि मजदूरो को 
हक कार्यों के दिषय में और सेवायोजको का उपलब्ध श्रसिकों के विषय में जान- 
री नहीं होती, झतः कडी तो बेरोजगारी फैली रहती है .्लो कही श्रमिको का प्रभाव 
रहता है। ऐसी दशा म॑ रोज्यार केन्द्र सूचनाये प्रदान कर वडो सहायता कर सकता 
है और आवशद्यक ट्रेनिंग दे र नथे श्रमिक तैयार कर सकता है। राजगार केन्द्र दूरस्थ 


भागा 3, जहाँ रोचगार उपलब्ध हो, यान के लिए श्रमिकों को ग्रावक््यक घन पेशगी 
दे सकता हे । 


के 
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औद्योगिक सस्थारो रे श्रमिकों को श्रनुपस्थ्टता 

अनुपस्थितता से ग्राश्य-- 

एक संगठित उद्योग की सफ्लता बहुत कुछ उसके श्रमिको की कुशलता और 
अशुभव पर निर्भर रहती है. अत इस हंशि से श्रमिक की ग्रनुपर्थिटता एक विधार- 
रीय समस्या है । भारत सरकार दे श्रम-विभाग हारा एक रुकुलर कुछ व पहले 
प्रान्तीय सरवारो को भेजा गया था जिसमे अनुफ्स्थितता (&05शा६शका) की 
परिभाषा इस प्रकार कौ गई थी जो श्रमिक कार्यकाल के किसी भाग के लिए 
का पर झाता ऐ उसे 'उपस्थित मानना चाहिए। यदि सेवायोौजक के पास कार्य 
कराने के लिए... और श्रमिक को इस दात_दा पता हे तथा_ विचाराधीन दिवस एक 
झवबा का दिन भी नहीं है. तो श्रसिफक को चाहिए दि वह अपने को वाम पर 
उपस्थित करे | यदि यह इस दिवस की छुट्टी लेता हे या बिना सूचना दिए वाम पुर 
नही आरत्ता तो वह अनुपस्थित मानी जायगी । हाँ, उसको ऐसी अनुपस्थिति इतनो 
लम्दी म होनी चाहिए कि उसकी नोक्री ही समाप्त हो जाय | घोषित अवफाश के 
दिनो पर श्रर्को को भ्रगुपस्थित महीं समझना चाहिए। इसी प्रकार जो श्रमिक 
हंडशाल पर हो , वे दो अनुपस्थित सही कहे चायेंगे /! भारत के ण्म्ित्न उद्योगों में 
श्रमिकों की नुप स्‍्थतता का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है -- 


॥ | 


ऊन इम्जीनियरी | 





बष क्र क्र । 
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फिर की अनुपात्यितताः के यॉरिगास-- 
उपरोक्त आँकडो स स्पष्ट है कि हमारे देश क सगठित उद्योगों मे अनुप- 


स्थिता बहुत साधारण बात हो गई है ॥ इस अनियमित उपस्थिति के दोष निम्न 
लिखित है -- 


(१) स्वय श्रमिकों को हानि उठानो पड़तो € क्योंकि अनयमित उपस्थिति 


व कारण उनको झराय कमर हो जानी ह जबकि सामाय नियम यह है कि “कोई काम 
नही तो कोई पारितोषण भी नही ४ 
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(२) सेचापोजकों की हानि तो ओर भो अधिक हे वयोति अरनुशासत और 
कुपलता दोना ही पर आच आती है । डहे या तो झतिरिक्त श्रमिक रखने पड़ते है या 
कारखाने क फाटक पर काम की तलाश में खर श्रप्तिको से आकस्मिक भरती करवी 
पड़ती है । यह द्राकस्मिक भरता दोषपूण है क्यांकि प्राय श्रमिक ढंग क नहीं मिल 
बात । इसी प्रकार ग्रतिरिक्त श्रमिका के रखन मे भी दोष है | अतिरिक्त श्रमिकी की 
पूरा बाघ देने के लिए सेवायोजक बुद्ध श्रमिक को प्रतिवाय छुड्टी लेने के लिए विवश 
करते है। इम प्रवृत्ति का थर मक्गण विराघ करते है क्यो क उह इस बात वी हर 
होना है कि इस प्रकार हडताल का परिस्थितियों म मुकावला करने के लिए एक 
दूसरी रक्षा पक्ति | 98800 ग्रा[8 | 9७6708 ) तथबार की जी 
रही है । 
श्रतुपस्यितता के कारण- 

हमारे औद्योगिक सस्थानों मे अपुपस्थिन्रता के वई कारण 7 जा कि इस 
प्रकार दिय्रे जाते ” - 

लक 5250 (१) बीमारी -खराव झौर अप 


च्व 

अ्रमिकों की भ्रनुपस्थितता के प्रमुख ॥| यात्र भाजलत दोषपुण ग्रह व्यवस्था 
कारण अदगी काम करने की झस गोष तन 
| दशशाय भरीवे श्रमिकों »ो अनेक महा 
मारियि जसे सलेरया हैजा चेचक 
| आादिका सरलता से सिकार बना 
8 देती है। जब श्रमक बीमार पड 
१? जाय ता फर कारखाने में काम पुर 

8 


१) बीमारी । 

२) रात्रिपालिया । 

३) गाव लौटने की इच्छा। 
४) नयरों की घर सम्बंधा 


ह्ह 


च्ठ्प््ल् 


( 
( 
( 
( 


। कठिताइया। जाना उसके लिए से सम्भव हो 
(३) है यमन । ब्ड् सकता है ? कभी कभी परिवार के 
(5) जाबर का दुष्यवहार । | सदस्य भा साथ हा त्रीमार पड जाते 

० (७) पहनें महाजन के चंगुल स 

| बचने के लिए । 




















है और ऐसी दया से सेपायोजको को 
॥ सूचना देने लिए भी कोई व्यक्ति नही 
हि ८६० +प्त८ ० ७55 ० ७-०5. वचता । 

(२) रात्रि घालिया -रात्रि पा लथो मे दिन की पालयों की ग्रपक्षां भर धक 
झनुपस्दितता होती है ब्याकि रात्रि मे दाम करने से अधिक तबलीफ होना है। इुछ 
नवयुवक श्रमिक केवल घर रहने के लिए ही रात्रि-पाली स ग्रनुपस्थित रहते हैं । कु 
कारखानों म पाली परिवतन (( गक्का 80 0;07 [६ [7५ ) वा व्यवस्था हो गई 
है । इससे उतम राजि-पालियों की अनुपम्थितता घ८ रही है | 

(३ ) गाव लौटने को इच्छा--अ्रत्यधिक अनुपस्थितता का सबसे प्रधान 
कारण श्रमिबों के हृदय मे जल+ से जल्द अपने गाँव को लोटन की च्च्छा है। एह 
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नागरिक जीवन से कोई प्रेम तो होता नही, क्योकि वे ग्रामीण-वातावरण मे पले होते 
हैं और गाँव से अपनी भ्राथिक कठिनाइयों द्वारा ढकेले हुए शहर को आते हैं, अतः 
जैसे ही आथिक कठिनाइयो से तमिक भी छुटकारा मिला कि वे गाँव लौटने की सोचते 
है । गांव मे उनका परिवार है, खेतीबारी है, बन्धु-बान्धव हैं, इन सबका आकर्षण उन्हे 
गाँव लौटने के लिए विवश करता है । 

(४ ) नगरों कौ 'धर' सम्बन्धी कठिनाइयां-- नगरो मे सरलता से रहने के 
लिये घर नही मिलते और जो मिलते हैं वे बहुत तग, महगे किराये के और प्रस्वास्थ्य- 
मय होते है, श्रतः वे प्रायः अपना परि-र गाँव में हो छोड देते हैं, ्रप्त, उनसे सम्पर्क 
रखने के लिये समय-समय पर छुट्टी लेकर गाँव जाना पडता है। 

( ४ ) दुष्यसन--जिस दिन वेतन बेंठता है उस द्वित श्रस्रक शराब पी लेते 
हैं और मौज उडाते है। इस प्रकार उन्हे अपने कत्तव्य का ध्यान नही रहता और कई 
दिनो तक कारखाने से अनुपस्थित रहते है । जो श्रमिक इन दुव्यंसनो से बचे हुए है वे 
भी झावश्यक वस्तुयें खरीदने या भ्रपने परिवार के सदस्यों से मिलने मिलाने गाँव चले 
जाते है। 

( ६ ) जॉबर का दुर्व्येवहार--जॉबर का दुव्यंघहार भी श्रमिक्रो को कारखाते 

- मे भ्रनुपस्थित रहने के लिए विवश कर देता है । 
( ७ ) पठान महाजन के घंगुल से बचने के लिए--प्रायः श्रमिक कर्जदार 
है। पठाव महाजन उनसे तकाजा करने के लिये कारखाने पर झा धमकते हैं। 
उनको निर्दयता से बचने के लिए भी किसी-किसी दिन श्रमिक छिपे रहते है। 
अ्नुपस्थितता के उपचार--- 

बम्बई वस्त्र-क्षम जाँच स्रमिति के अनुसार प्रनुपस्थितता को घटाने के लिए 
निम्नलिखित उपाय किये जा सकेते है-- 

(८ (१) कारखाने मे काम करने की दक्ायें सुधारी जायें । 
2) श्रमिको को पर्याप्त मजदूरी दी ज्ञाये । 
+(३) बीमारी एव दुघंटना से वचाव की व्यवस्था की जावे । 
<४) श्ाराम के लिये अत्रकाश लेने की सुविधा दी जाये । 

यदि काम की दशायें कठोर और अ्रस्थास्थ्यश्रद रहो तो स्वभावन: श्षमिक काम 
से बचने की कोशिक्ष करेगा, शत सर्वोत्तम उपाय तो यही होगा कि श्रप्तिक के कार्य 
एवं जीवन की दशायें सुधारी जायें, जिससे वे प्रसन्न रहे । उन्हें सवेतन या वेतत बिना 
प्रकाश दिवस दिये जायें, जिससे वे अपने प्राइवेट कार्यो के लिए अवस्तर पा सकें) 
ग्रौद्योगिक नगरो मे सुविधाजमक घरो को व्यवस्था की जाये, जाँबर का ब्यवहार सज्ज- 
नेता का होता चाहिए, पठान-महाजन के विरुद्ध श्रमिक को कानूनी सरक्षएणं दिलाया 
जाए। यदि श्रमिको को शिक्षा दी जा सक्ते ता इसमे इन्हे अपने कत्तव्यों का ज्ञान हो 

सकेगा हा अनुपरित रहने की प्रवृत्ति घटेगी । 
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भारत मे बाल और स्त्री-क्षम का उपयोग 


विभिन्न उद्योगो मे बाल घ स्त्रो श्रम-- 

उत्पादन की कारखाता प्रणालो मे कई गम्भीर दोप है। उत्पादक कम लागत 
पर झ्षीत्र लाभ ग्रज॑ंन करके बहुत ग्रमीर बन जाना चाहते है ! इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए थे एक बडी सख्या मे वालका और स्त्रियों को काम पर रख लेते है और इन्हें 
कम मजदूरी देते है तथा अत्यधिक काम कराते है। सगठित और असगर्ठित दोनो प्रकार 
के उद्योगी मे अनेक बाल ख्लौर महिला श्रमिक काम करते है। ऐसे उद्योग विशेषतः 
निम्नलिखित है -- 

(६) शगवानी--उद्यान उद्योग सम्पूर्ण परिवार के लिए काम प्रदान करता 
है । ग्रासाम के चाय बागानों भे ही सन्‌ १६४६--४७ भें श्ोसतत दैनिक रोजगार के 
आँकडे इस प्रकार थे-- पुरुष-- १,६४,६८६, स्विया--१,२४, ३२६३ और बालक-- 
५४,६०६ । इससे हमे यह्‌ पता लगता है कि विभिन्न व्यवत्तायो में कितनी 
बडी सरया मे स्त्री और बालक श्रमिक काम पर रखे गये । चाय उद्यानो मे स्त्री और 
बाल-अ्रभिको के लिए सियमित रोजगार उपलब्ध है, जो कि एक खास या कारखाने 
में सभव नहीं है 

(२) बोडौ-निर्माण उद्योग--बौडो-निर्माण एक अन्य उद्योग है, जिसमे बच्चे 
और स्त्रिया बडी सख्या मे काम करते है। यह उद्योग बगाल, बिहार व मध्य- 
प्रदेश मे केन्द्रित है । काम मौसमी होता है । ओर काफी देर तक सेकडो आालक काम 
पर लगे देखे जा सकते है। मजदूरी के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक को कुछ बीडियां दे दी 
जाती है, जिससे स्त्रियों श्लौर विशेषत बालकों को बीडी पीने की पझ्ादत पड जाती है । 
स्तियाँ प्राय, भ्रपने घरो स काम्न करती है | यदि कुछ बीडियाँ प्रस्वीकृत कर दी जाती 
है तो उन्तका परिक्षम व्यर्थ हो जाता है, क्योक्ति उनका भुगतान नहीं मिलता। दान 
पुष्य के बहाने भी कुछ कटोती कर ली जाती है । 

(३) प्रश्नक उद्योग--अभ्रक उद्योग मे काम करते वाले प्री और बाल 
श्रमिकों की सख्या बहुत श्रधिक है। अधिकाश कारखाने भारतीय कारखाना अधिनियम 
के अन्तर्गत नही ग्राते, क्योकि वे बहुत छोटे है और शक्ति का प्रयोग नही करते अथवा 
छोटी छे।टी दुकानों मे चलाय जाते हैं | सन्‌ १६३० मे बिहार के ग्रश्नक के १२७ कार- 
खानों भें केवल १ कारखाना रजिस्टर्ड था और इनसे काम करने वाले पुरुष, स्त्री श्रौर 
बच्चों का अनुपात हमझम ५७, १७ वे २७९ था) यह अनुभान किया जाता है कि 
स्त्री और बाल श्रमिकों की वास्तविक सख्या सरकारी झको से कही अधिक होगी | इन 
स्त्री और वाल श्रमिकों को उपरोक्त कारख से सरक्षस्प प्रदान नहीं किया जा सकता । 
इन कारखानों मे जो दीप देखे जाते है उतमे प्रमुख निम्नलिखित हैं-भुगतान मुद्रा मे 
नहो किया जाता, देर से आने, खराब काम, केम तोल आदि के लिये मनमानी कटौती 
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(४) कोयला खान--कोयला खानो मे भी स्त्री श्रमिको की सख्या बहुत 
अधिक है। खान में काम करने वाले श्रमिको की रक्षार्थ बनाए गए सन्नियम धीरे-धीरे 
प्रगति कर पाये है। प्रथम खान अधिनियम सन्‌ १६०१ ने केवल खनिको की सुरक्षा 
और निरीक्षण के लिये निरीक्षकों कौ नियुक्ति का ही ग्रायोजन किया था। खनिकों 
की सख्या मे वृद्धि होगे पर तथा वाशिगटन-श्न म सम्मलन की सिफारिशों के भ्राघार 
पर सत्‌ १६३३ में दूसरा खान अधिनियम बनाया गया, जिसने खान के ऊपर ६० और 
खान के ग्रन्दर ५४ घल्टे का सप्ताह निर्धारित किया । एक साप्ताहिक अवकाश की 
भी व्यवस्था की गई और १३ वर्ष से कम आयु के वालको मे खान में नीचे काम कराने 
का निषेध कर दिया गया । सन्‌ १६२६ के बाद इस उद्योग में स्त्री श्रमिकों की सख्या 
घटने लगी और सन्‌ १६३७--४३ से स्त्रियों को खान के अन्दर काम करने से रोक 
दिया गया है । 


(५) धाव कमाना--यह उद्योग ([806 7))))फ६) मद्रास, बंगाल और 
बिहार में अ्रधिक पाया जाता है । सन्‌ १६४६ म लगभग ६०० मिल थे, जिनमे लग- 
भग ४०,००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ था। इन मिलो में जो स्त्री श्रमिक काम 
कर रही है उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है और कार्य करने की दशायें बड़ी 
प्रसन्‍तोषजनक है । खुले मैदान मे सूरज की तेज धूप मे चावल सुखाना, फैलाना प्रौर 
पलंटना पडता है । इस कार्य में बराबर चलते रहना पडता है । 


(६) शिलाक उद्योग--इन कारखानो (8॥6]|॥6 90४076५) मे स्त्री 
श्रमिकों की सश्या बाल श्रमिको से बहुत अधिक है। यह अनुमान किया जाता है कि ये 
सस्यायें क्रशः ३० व १०% है। यह उद्योग अ्धिकाशतः कुटीर उद्योग के रूप में 
चलाया जाता है। स्टोर के कमरे में दिन का काये, विशेष; गरम मौसम में विशेष 
कठिन होता है । धोने के स्थान, नाॉलियाँ, टकियाँ अच्छी तरह साफ नही की जाती है, 
जिससे उनमे से बडी दुर्गन्‍्ध निकलती रहती है । शिलॉक बनाने के स्थान में और इसके 
चारो तरफ खराब निकला हुम्रा पानी इकट्ठा होकर सडता रहता है, वयोकि दहाँ 
नालियो की व्यवस्था नही होती । इसकी अपेक्षा सुधार की व्यवस्था अधिक चाहने वाला 
कदाचित ही कोई अन्य संगठित उद्योग होगा । 


स्लो भर बाल श्रमिको को विशेष समस्यायें-- हू, 


सामान्यत; स्त्री और बाल श्रमिको को काम देने वाले उद्योग, केवल उद्यान- 
उद्योग को छोड कर, भारतीय कारखाना अ्रधिनियम के अन्तगंत नही श्राते बडेनबडे 
उद्योगों मे भी, जो कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते है, जब दशायें बडी 


खराब है तो इन अनियत्रित उद्योगों में अवस्था कितनी भयकर होगी, इसका सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है 


गा । स्त्री और बाल श्रमिको को काम देने चाले कारखानो मे 
सामान्य समस्‍यायें तो है ही, किन्तु निम्नलिखित विश्विष्ट समस्याये भी हैं;-- 
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(]) घाल अमिषरे फो समस्याबें-- 

( ६ ) उनके काम करने की दक्षाये बड़ी ग्रसस्तोषजनक है। उन्हें गन्दे वायु 
मण्डल मे अन्धकारपूर्ण मोर मीड-भाड के स्थानों मं काम करना पड़ता है । 

(२) बाल श्रमिको की मजदूरी भी बहुत कम है, जो कि वयस्द् श्रमिकों को 
मजदूरी की ३० से ४०% तक होती है । 

( ३ ) भारतीय कारखाना अ्रधिनियम ने बाल श्रमिकों के लिये कार्य के घन्दे, 
भध्यान्तर, अवकाश भ्रादि के सम्बन्ध मे नियम बनाये हैं, लक्नि बारखाना निरीक्षण 
स्टाफ को शियिलतता से इनका लाभ नहीं उठाया जा सवा है । 

(४ ) बाल-श्रमिको के स्वास्थ्य पर अत्य थिक्त काये का बुरा प्रभाव पडता है । 

(४५ ) बद्यपि कुछ उद्योगो म सामान्यत एक निदिष्ट भराथु से कम के बालकों 
का काम पर रखने का निपेघ है, फिर भी झूछे प्रमाए-पत्र बनवाकर अवियमितता 
अरती जा रही है। इस अनियमितता म॑ माता पिता भी भाछ लेते है । 

(॥) स्त्री श्रसिकों को समस्यायें-- 


( १) स्त्री श्रमिका को दी जाते वाली मजदूरी पुरुष श्रमिको की भ्रपेक्षा कम 
है, भले ही उनका काय पुरुषों जैसा हो । भ्रौद्योगिक ट्रिब्दुहल क प्रनुसार यह भेद-.. 
भाव बड़ा अनुचित है | काई कारण नहीं है कि एक ही काम के लिए पुरुष और स्त्री 
श्रमिको को भिन्न-भित्र मजदूरी दी जाय । 

(२) कारखाना झधिनियम वे भन्तगत री-श्रसिका व लिए ( और थाल 
श्रसिको का भी ) रात्रि-कायं का निषेध है । वे घवल सुयह ६ स सध्या के ७ बते तक 
काय कर सकती है। इसक ग्रतिरिक्त काय क घन्टा मध्याम्तर आदि के सम्बन्ध मे 
उन्हे कोई विश्लेप सुधा प्राप्त नहो है. जबकि एसा होना ह |भाविक हू, क्योकि स्री 
और घुरुष वी सहनजशीसता समान नही होरी । 

(३ ) कारखाना अधिनियम न रू श्रमिको के लिए प्रसूति लाथा श्रौर शिशु 
सदनो की व्यवस्था की है। भ्रनक कारखानो मे रूढ्टी श्रमिक प्रयूत लाभा स, समय 
रहते काम से झ्रलगफर दिये जाने के का रण, वचित्र रहती है झ्ौर ख्री-त्रमिकों वी 
सद्या ५० स कम दिखलाकर शिशु गृह की व्यवस्था करम का दामित्त्व भा ब्त्ता लिया 
जाता है | जहाँ शिशु-ग्ृह हैं भी वहाँ उनको ठीक हालत मर बही रखा जादा। उनमे 
प्रशिक्षित मर्सो का भ्रत्यन्त श्रभान है, जिससे बच्चो की इचित देखभाल नहीं हो पाली । 

( ४ ) हमारे देश मे स्त्रियों को पुरुषो से सिम्न समझा यात्ा है। परिणामत 
जियो मे श्रभी वह सामाजिक चेतना, प्रात्म विद्वास झौर झात्म सम्मान की भावना 
नही हो पाई है जो कि पश्चिमी ख्री-जगत म देखो जाती है। खली श्रमिकों को गाँव 
में हेय दृष्टि शरे देखा जाता है । औयोगिक क्षेत्रों मे काम करने वाती अधिकराझ स्त्रियों 
का नौतक पतन हो गया है, जिद्ठस जाद्र की बडी जिम्मेदारी है। कमी-क्भी सवा 
बोजकों की भी साजिश होती है। ग्राव क सामाजिक आर धामिक वपन झछहंरा मे 
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अनुपस्थित है ! कुछ विधवा या एकाकी खिंयाँ दिन मे कारखाने से काम करके अपनी 
प्राय अर्जन करती है भ्रौर रात मे अनैतिक जीवन व्यत्तीत करदी है । यह सामाजिक- 
आधिक समसस्‍्जा उम्र होती जा रही है, किन्तु इस पर श्भी तक ध्यान नही दिया 
गया है । 


सुधार के उपाय-- 


(१) पृष्यों की श्राय सें वृद्धि-ऐसे प्रयास किए जाये कि परिवार के पुरुष 
सदस्य की झाय इतनी पर्याप्त बढ जाये कि उसे अपनी स्त्री और बच्चों से कारखानो 
में जाकर काम करने के लिए कहने को विवश्ञ न होना पडे । 


( २ ) प्रधिनियम हारा संरक्षण--केन्द्रीय और राज्य सरकारो को तुरन्त ही 
ऐसा झधिनियम बनाना चाहिए, जिससे ख्रो और बाल श्रमिकों को सरक्षण नमले। न॑ 
बेबल वारखानों में जाकर उनके लिए काम करने का निषेध हो भ्रपितु उन्हें प्रपने ही 
घरो पर करने के लिए सम्मानपूर्णं कार्य प्रदान करना चाहिए । बालको के लिए शिक्षा 
एवं मनोरजन की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए। 


(३ ) निरीक्षण मे फड़ाई-- निरीक्षण स्टाफ पर कर्त्तव्यपरायण इन्सपैवटरों 
की सस्या बढाई जाय, जो काबं करते के स्थातो पर कही निगरानी रखें। जब कभी 
कोई दोष पाया जाय तो कढ़ोर कार्यवाही वरदी चाहिए, जिससे शिथिलता दूर हो । 

(४ ) शिश्वु सदनो व शिक्षालयों की ब्यवस्था--राज्य को चाहिए कि बाल- 
श्रमिक रखे जाता कतई बन्द कर दे । कुछ सेवा-योजको का कहना है कि बालकों को 
काम पर रखने से पारिवारिक झ्राय बढ जाती है तथा बालक भी शिक्षा-सुविधाओ्रो के 
भाव में सुस्त तथा आवारा फिरने नही पायेंगे, लेकिभ थे सब खोखले तर्क ह। श्राज 
के बालक कल के सेना है। इन्ही पर देश के शासन का भार पछने वाला है, अतः 
गरकार को यह ध्यान रखता चाहिए कि मजदूरों की भावी पीडियो का बचपन कार- 


खाने के गन्दे वातावरस मे बर्बाद न हो। उनत्रे लिए शिशुसदनों और शिक्षालयों की 
व्यवस्था भी करत्ञा आवश्यक है । 


(४ ) स्त्री श्रश्कों को विशेष सुदिधाबें-अब भारद्ीय सविधान स्त्री और 
पुरुषो की बराबरी का दर्जा प्रदान करता है, भरत. राज्य को चाहिए कि स््रीऔर 
पुस्षो को बराबर के सामाजिक एवं आधिक अधिकार मिले--जैसे दोनो को जीविको- 
पान के बराबर अवसर मिलें, समान कार्य के लिए समान मजदूरी हो । माता्रो के 
स्वास्थ्य पर भावी पीढियो का स्वास्थ्य निर्भर होता है, ग्रतः श्रप्तकों की विशेष 
सुविधाये देती चाहिए । 


(६) प्रचार--भ्ौद्योगिक क्षेत्रो मे यह प्रचार करता चाहिए कि स्त्रिया समाज 


में सर्वाधिक सम्मान की अधिकारिणी है और उनकी शारीरिक व नैतिक उन्नति पर 
राष्ट्र का भाग निर्भर है | 
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भारतीय उद्योगो में कार्य करमे की दज्ञायें 
कार्य सम्बन्धी दक्षायें श्रमिकों की बुशलता पर बडा प्रभाव डालती है| यदि 
कार्य सम्बन्धी दशायें सत्तोषजनक हो तो श्रमिक के शरीर झौर दिमाग पर सुन्दर एव 
स्वास्थ्यध्रद प्रभाव पडेगा, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ जायगी । इसके विपरीत यदि 
बाय॑ की दक्षायें असम्तोषजनक हुई तो श्रमिकों को कायक्षमता घट जावेगी, श्रतः यह 
आवश्यक है कि काय सम्बन्धी दंशाड्रों पर उचित ध्याव दिया जाए। भारतीय उद्योगों 
जे कार्य सम्बन्धी दक्षा्ो का अ्रध्ययन निम्त शीर्षक के भ्न्तर्गत करेंगे ३-- 
(१) हवा आने-जाने की व्यवस्था, 
(२) तापक्रम, और 
(३) प्रकाश । 
छड्धा ग्राने-जाने की व्यवस्था प्राकृतिक हो सकती है, जंबक्ति वह खिडकियों 
ओर वायु-करोख्तों को सहायता से हो । वह कृत्रिम भी हो सकती है, जबकि पलों द्वारा 
हवा बाहर निकाली जाती हो या यास्तिक उपकरणों द्वारा भ्न्दर पहुँचाई जाती हो | 
भारतीय उद्योगा मे कृत्रिम व्यवस्था पर बहुत कम ध्यान दिया गया है| काय॑ करते के 
कमरो में उचित तापक्रस रखता आवश्यक है । भारत के कुछ ही सेवायोजको ने प्रभी 
इस बात पर ध्यान दिया है। बम्बई व अहमदाबाद की भ्रनेक कपास मिलो में बायु- 
प्रनुकूलित यन्त्रों की स्थापना हो गई है, किन्तु बस्‍्वई इस दिशा भे अहमदाबाद से पीछि 
रह गया है। श्रय ग्रौद्योगिक क्षत्रो भे दशायें बडी खराब है। कार्य करने के स्थानों 
में पर्यात एवं उपयुक्त रोशनी होनी चाहिएं, जिससे श्रमिकों की आँखों पर जोर न पडे 
और उत्पादन बढ़ जाये । दुर्भाग्य से इस अनिवार्य आवश्यकता की पूनि भी सच्तोष- 
जनक नही है । 
बडी इकाइयो मे कार्य की दशाये सामान्यतः सन्तोषजनक है। छोटी झ्ौर 
श्रनियन्त्रित इकाइयो मे, विशेषत' वे जो कि पुरानी इमारतों में चल रही है, प्रकाश 
और हवा के बारे में बडी असन्तोषजनक व्यवस्था पाई जाती है। दुर्भाग्य के प्रधिकाश 
सेवायोजक उदासीन रहते है और केवल कानून के अक्षर पालन से, न कि उसकी 
भावना की पूर्ति से, असन्तुष्ट हो जाते है। परिणाम यह है कि कानून द्वारा निद्धिष्ट 
सीमा के प्रन्दर भी मशीतों से सुरक्षा आदि के नियमों की ग्रवहेलना की जाती है । 
हाँ, कुछ ऐसे उदार हृदय सेवायोजक भी हैं जिन्होने न केवल मशीन के गतिशील भागों 
से श्रमिक की सुरक्षा को व्यवस्था की है, अपितु श्रमिकों में सुरक्षा प्रथम” समितियाँ 
संगठित की है, ताकि श्रमिक दुर्घटनाझो की रोकथाम के उपायो से परिचित हो जाये । 
यदि एक विशेष श्रमिक समूह मे कोई दुर्घेटगा न हो तो बोनस भी दिए जाते हैं। 
छुछ उद्योगों के उदाहरण-- 
(१) वख्र मिलो से सामान्यतः कारखानों की इमारतें भली प्रकार प्रकाशित है 
और उतसे वायु आते-जाने की अच्छी व्यवस्था है । मशीनों को इस अकार जमाया गया 
है कि श्रमिक स्वन्त्रतापुवंक आसन्पास घूस सकते हैं। 
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(२) इजीनिर्यारिंग कारखानो में हवा और प्रकाश की व्यवस्था अधिकाश दक्षाओ 
मे बडी सन्‍्तोषजनक है । कुछ दशाओं मे काउन्ड्री, व्कशाप जैसे भाग बडे भन्धकारयूरां 
श्रौर भीडभाड के हैं । 

(३) पॉटरीजे मे, विशेष कलकत्ता और ग्वालियर मे प्रकाश और हवा की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुधार झावश्यक है ) 

(४) प्रिंटिंग प्रेसेज में सामान्यतः दश्ायें बडी खराब हैं। प्राय ही श्रमिक 
श्रस्तवलो, टीन के शेडो प्ौर अपर्याप्त वायु भरोखी वाले ग्रधेरे कमरो में काम करते 
देखे जाते है । 

(५) काँच के क्ारखारों मे घाव लगना, जल जाना झादि घटनायें बहुत होती 
है । इस उद्यौग की कार्य सम्बन्धी दक्षायें इतनी असन्तोषजनक है कि वहुत से काँच का 
काम करने वाले श्रमिक व्यावसायिक बोमा रियो के शिकार हो गये है । 

(६) शझबकर उद्योग का जहाँ तक सम्बन्ध है, मद्रास और वम्बई के कारखानो 
में काम की दशाएँ उत्तर-प्रदेश और बिहार के कारखानों मे उपलब्ध दशा से अधिक 
अच्छी हैं ! उत्तर-प्रदेश और बिहार के शक्‍्करखानों म जो दुगंन्ध उडती है वह झहमद- 
नगर के कारखातो में नही मिलेगी । हाँ, सफाई की दशायें दोवपूर्ण हैं । 

(७) घान के मिल, विशेषत, जो कि मद्गास राज्य में हैं, भधिकाशत छोटे भौर 
प्राचीव है तथा अनुपयुक्त इमारतों में स्थित हैं। कुछ तो इतने भन्ध॒कारपूर्ण है कि 
दिन के समय भी काम गैस को लालदेनो के प्रकाश मे करना पडता है। सफाई 
सम्बन्धी नियमों का केवल इतना ही पालन किया जाता है, जिससे अधिनियम के प्रक्षर 
का पालव हो जाय । 

(5) प्रश्नक के कारखानों में कम से कम बडी सस्थाग्रो से कायं सम्बन्धी 
दशाये सन्‍्तोषजनक हैं, लेकिन छोटी इकाइयो मे वे श्रसत्तोषजनक हैं। ऐसी इकाइयो 

में श्रमिकों को भ्रत्धकारपूर्ण भ्ौर वायु के आने-जाने की अपर्याप्त व्यवस्था वाले कमरों 
में काम करना पडता है । शिलॉक कारखाना मे शक्ति प्रयोग करने वाले कुछ कारखानो 
को छोडकर क्सी भी श्रम सन्नियम का आदर नही किया जाता । 

६) भद्रास की सिप्रेट फंक्दियाँ गली-कूचो, अस्वास्थ्यप्रद और भ्रद्धं प्रकाशित 
ग्रोदामों में अवस्थित है। वहाँ बडी मीड-भाड है, पीने क पानी, पेशावधर व सण्डास 
की कोई व्यवस्था नहीं है। गलीचो के कारखानों मे भी सफाई सम्बन्धी श्रायोजन 
सन्तोष॒जनक नहीं है। 

(१०) चम्तड! कमाने के कारखामो मे कार्य को दक्षायें बडी भयकर है, चाहे वे 
नियस्त्रित इकाइयो में हो या अनियन्त्रित इकाइयों मे । सफाई झौर नॉलियों का तो 
भ्रभाव है ही, ठुकड़े इधर-उधर बिखेर दिए जाते है और चारो तरफ दुर्गन्ध उडती 
रहती है । भूमिगत नालियो की व्यवस्था बहुत कम पाई जातो है। कारखाने का काम 
कच्ची इमारतों में चलता है। 


श्श्व ) 

(११) मध्य-्प्रदेश की पैंगनोल् खातों मे कटिनता से कुछ झ्लाशम मजदूरों के 
श्राराम करने के हेतु होगे। स्डास झौर पेशाबधर अ्रधिकाश खातों में नहीं है । कही- 
कही तो मीचे काम करने के स्थानो मे पर्याप्त मौमवत्तियाँ भी नही दी जाती । प्रश्नव की 
खावो में दशायें भ्रधिक बुरी है । बडी फर्मो के स्वामित्व मे जो खानें है उतके ऊपरी 
भागो मे तो भ्रच्छी वायु-व्यवस्था है, परन्तु जैसे जैसे गहराइयो मे जाते है बैसे-वैसे दशायें 
खराब होती जादी है । & 

(१२) उद्यावों में श्रासाम ओर बगाल के चाय उद्यान बडे मलेरिया पीडित 
क्षेत्रों मै स्थित है और प्रायः चाय उद्यानो म खाद्य सामग्रो का राशन प्रपर्याप्त होता 
है, जिससे श्रमिक अधमभूखे रहते है। स्‍त्री ओर बच्चो को सिस्त्रो द्वारा प्रसविदे के 
भ्रन्तगंत काम पर रक्षा जाता है ( इन्हे लम्बे घन्टो तक काम करना पड़ता है | मिख्रियो 
हारा बच्चो को शारीरिक दण्ड (दये जाने के भी अनेक उदाहरएा है। अनेक चाय 
बागानों पर बडे खराब क्स्मि की शिशुशालाये है। कहवे के उद्यानो मे तो ऐसी भी 
नहीं हैं । खेतों मे काम करते समय पीचे के पाती की कोई व्यवस्था नही है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकाश भारतीय उद्योगो में कार्य की दशाये 
बड़ी खराब हैं और उनमे व्यापक सुधार की श्रावश्यकता है ) 
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अध्याय २६ 


औद्योगिक संघर्ष एवं उनका निबटारा 


(पावबध॑तंथ ए0|न््य: & 7 5धशाशा) 
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आओऔद्योगिक संघर्ष के काररा 
औद्योगिक सभर्पों के सम्बन्ध में जो आँकडे प्रकाशित होते रहते है, उनसे इनवे कारण 
रण प्रशेट हो जाते है । अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन कारणों को तीन भागों मे 
,वभाजित किया जा सकता है--(0) श्राथिक कारण, (77) प्रघन्ध एवं व्यवस्था 
सम्बन्धी कारण, और (!]]) राजनैतिक कारण । 
() आर्थिक कारण-- 
औद्योगिक सघ्ष के श्राथिक कारणो के ग्रन्तगंत निम्न वा समावेश किया जा 
सकता है :-- 
रा (१) मण[ूरो, बोनस, मेंहगाई श्रादि--प्रौद्योगिक सघर्पों का इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि लगभग ५४७ प्रतिशत कंगडे मजदूरी एवं घोनस के प्रश्न को लेकर हुए। 
प्रथम विस्व युद्ध के बाद श्रौद्योगिक प्रशान्ति का मूल फारण यही था कि वस्तुश्रो 
का मूल्य-स्तर गगन-छुम्बी होता जा रहा था, जिसके परिणामस्वप बिचारे श्रमिको ने 
ग्रधिक मजदूरी तथा महंगाई भरते वी माँग की। सेवायोजक इस साँग वो पूरी करने 
में असम थे। उन्होंने कुछ सीमा तक मजदूरी मे वृद्धि की तथा काम की दशाओं में 
भी सुधार किये गमे, परन्तु सन्‌ १९२६-३० की विश्वव्यापी आ्राथिक मन्दी ने व्यापा- 
रियो एवं उद्योगपतियों की कमर तोड दौ, अब वे श्रमिकी की माँग को पूरा करने में 
पूर्णतः असमर्थ हो गये । श्रमिकों को छोंटनी की गई हृथा मजदूरी भी घेटा दी गई । 
फ्लत, हृडतालो की एक बाढ-सी आई, जिससे झोौद्योगिक अशान्ति के बादल छा गये । 
यही दक्षा सन्‌ १६३९-४५ के द्वितीय महासमर वे बाद हुईं। सन्‌ १६४० तथा सन 
१४४८ के बीच जितनी भी हडताले हुई, उनका मूल कारण मजदूरी तथा भंहगाई 
भत्त मे वृद्धि कराना था। सन १६४० मे २० प्रतिश्ञत तथा सन १8३१ से ३० प्रति- 
शन औद्योगिक सघपं प्रायः मजदूरी और बोनस के प्रइन को लेकर ही हुए । वतंमान 
स्वतन्त्रता की श्रवधि मे भो अनेक उद्योगो तथा राजकीय विभागों मे संघर्ष हुए, जिनके 
पीछे श्रधिक मजदूरी अथवा मंहगाई भत्ते का हो प्रश्न था। ६ श्रगस्त सन्‌ १६५७ से 
होने वाली डाक व तार घर के कर्मचारियों की हडताल का गूल कारण भी अधिक 
चेतन पाना था। 
रेर६ 
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४. छुट्टी व नौकरी वी भ्रन्‍्य शर्तें! ग्र्थात्‌ कम मजदूरी एवं बढती हुई 


5. झान्तिपूर्ण समभौते की व्यवस्था रहन सहन की कीमत में अन्तर 


॥ कक कल ० ्कच्च््ह्छा भारत में रहन-सहत का स्तर 

भारत मे प्रौद्योगिक संघर्षों के मुख्य ] बहुत बुछ मजदूरी पर निर्भर करता 
| १० कारण है, परन्तु दुर्भाग्य से इसको निश्चित 
| १. मजदूरी, बोनस, महगाई श्रादि । | करने का कोई विशेष ग्राधार नहीं है। 

२, काम करने की दशा । पक्षो के पारस्परिक सौदा ठहराने की 
[ ३. भरतों पद्धति। शक्ति ही एक्मान मजदूरी ठहराने की 

४. श्रमिक सध प्रान्दौलन ! कसौटी है। उचित आधार के श्रभाव 
| भू, श्रम वे पूंजी का पारस्परिक ७ भे भगड़ो की उत्पत्ति को बडा अ्रवस्तर 
॥ सम्बन्ध । | मिला 4 भ्राजकल तो हड॑तालों का एक 
० ६. श्रमिकों की भ्रशिक्षा । अकेला महत्वपूर्ण कारण ग्राथिक, 


का अभाव । 


[ 
3 द्रोना है । 
£, विवेकीकरण की योजमा। है करने की दशायें--हमारे 
१०. राजनैतिक या ग्रनाथिक कारण | (२) काम करने की बक्षारये-- 
छि ०२% ७ ----59) 0 ६8-८6) ० ७-5. देश में अनेक सघपं अस्वस्थ वातावरण, 


बुरी-्यृह-स्यवस्था, दोपपूर्ण यन्‍त, काम करने के अधिक धण्टे, झ्रादि बातो की लेकर भी 
हुए हैं, परन्तु इनका प्रतिशव कम ही रहा है। 

(३) भरतों पद्धति--भारत में श्रमिको की भरती प्राय कर्मकारियोजको 
(7 0०७७९१४) द्वारा होती है ! कमंकारियोजका का अपने नीचे काम करने वाले 
व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पडता है । जब किसी कारण उन्हे श्रलय कर दिया जाता 
है तो कभी-कभी सहानुभूतिवश, परन्तु अधिकत्तर भय से, (प्र्थात्‌ श्रमजीवी) उस समय 
तक काम करना बन्द कर देते है, जब तक कि वह ठेकेदार या कर्मकारियोजक काम 
पर वापिस न ले लिया जाय । 

(४) श्रमिक सघ के आन्दोलन ये भी गत वर्षो मे भगडो के लिए उत्तरदायी 
हैं । यह सघ आन्दोलन सेवायोजको के लिए झ्भी नया-सा है वे इसे अपने श्रधिकारो 
के लिए चुनौती समभते हैं । 

(!) प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी फारण-- 

(५) श्रम एवं पू नो का पारस्परिक सम्बन्ध--ये भहंत्त्वानुसार दूसरी श्रेणी के 
कारण है| मजदूरो को भाँति-भाँति से परेशान करना, श्रमिक सघो से सम्बन्धित 
मजदूरों को निकाल देना, श्रमिक सघो को मान्यता न देना, कास दिलाने बाले ठेकेदार 
की बेईमानी और भ्रष्टाचार, कुछ ऐसे ही इस वर्ग के कार है, जिन्‍होने प्रति पाँव मे 
एक भंगड़ें कौ जन्म दिया। 

(६) श्रमिकों की प्रशिक्षा--ग्रधिकतर श्रमजीवी भ्रपढ तथा ग्रनभिन्ञ हैं श्रौर 
वे को भी बाहरी पथ-प्रदर्शन पर निर्मर रहते है। उनकी इस दशा का कुछ स्वार्थी 
लोगो मे लाम उठाकर उनमे पारस्परिक वैमनस्थ व कटुता के बीज बो दिए हैं। 
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(७ ) छुट्टी, ऋवकाश दिवस व नौकरी की श्रम्य शर्तों के सम्बन्ध में नियमों 
का अभाव, बिना पूर्णा यूचता के काम से हटा देगा, काम करते की दक्शाओं में उनकी 
सम्मति के बिना परिवर्तंत कर देता, जुर्माना करता या उतकी मजदूरियों मे से गैर- 
कानूनी कटौतियाँ कर लेना आदि कार्यवहियाँ मजदूरों को भडका देती है भ्ौर वे काम 
रोक देते है तथा हडताल उस समय तक जारी रहती है जब तक उनकी बात पूरी 
नहीं हो जाती ! 


( ८ ) ऐसी व्यवस्था का श्रभी तक भ्रभाव था जिससे सेवायोजकों भ्रोर मजदूरों 
में परस्पर शान्तिपूर्ण वार्ता हो सके । कभी-कभी तो छोटी सी बात पर तूल दे दिया 
जाता है, जो कि सरलता से ठीक की जा सकती थी। ढदाहरण के लिए, २ मार्च 
पन्‌ १६९४० को हाबडा की 'फोर्ट स्लोस्टर जूट मिल्स' के ६,००० श्रमजीवियों ने होली 
के त्यौहार पर एक दिन की छुट्टी न मिलने पर हडताल कर दी थी और इसके परि- 
शाम इतने गम्भीर हुए कि पुलिस को विवद्ञ होफर गोली चलानी पड़ी ग्रौर मिल 
मालिकों को तालाबन्दी करनी पडी, जो वाद में ५४ दिन प्रश्चात समाप्त हुई। इसके 
फलस्वरूप तीन लाख काये दिनो ()/७॥-त958) कौ हानि हुई । बहुघा मजदूर नहीं 
जानते कि वे वया चाहते हैं, किन्तु हडताल कर देते है, बाद भे भागों की सूची तैयार 
होती है । यदि मजदूरों का शक्तिशाली प्तथ हो तो ऐसी पनुत्तरदायित्त्वपुणं घटनायें 
बन्द हो सकती है। पहले तो मजदूर अपनी कठिनाइयो को समभ-बूभ; लें, फिर सेवा- 
योजको को मारे भेजे श्रौर जब वे उनको अस्वीवार कर दें तब ही कोई भ्रन्य कदम 
उठावें। 


( ६ ) विवेकीकरण की योजना--विवेकीकरण की किसी भी योजना का 
तत्काब्षीन परिणाम श्रमिको की छटनी होता है; श्रत: श्रेमजीदी इसका विरोध करते 
हैं। पदाहरण के लिए, बम्बई के नियोत्ताओ्रो द्वारा विवेकोकरण की योजना लागू करने 
के विरुद्ध वहाँ के वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों ने सामान्य हडताल घोषित कर दी थी, 
जिसके परिणामस्वरूप सरकार को बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर चार्ल्स फांतिद 
की अध्यक्षता मे एक समिति (फॉसेट समिति) नियुक्त करमी पडी थी। इसी प्रकार 
टाटानगर के लोह एवं स्पात के कारखाने मे भी विवेकीकरण के विरोध मे पाँच महीने 
तक हडताल रही, जिससे २५ लाक्ष काय॑-दिनो ( ॥[&7-/0898 ) की हानि हुईं। 
प्रश्नंल, मई सन्‌ १६५४ में कानपुर की सूती वस्त्र मिलो मे विवेकीकरण की योजना 
लागू करने पर ४६,००० श्रम्नजीवियो ने प्रनिश्चिचत हडताल की थी, जो ८० दिन तके 
चलती रही । इससे राष्ट्रीय उत्पादन को बंडी क्षति पहुँची । 

(07) राजनेतिक्ष कारण-- 


राजनैतिक कारणो के अन्तगंत उन कारणो का समावेश किया जाता है जो 
कि देश की स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आत्दोलन से सम्बन्धित थे। 
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(१०) राजनैतिक ब्रथवा अ्नाथिक कारण--्जैस बिसी राजनतिक नेता 
का ब्रागभन कसी दशाभक्त को बष्ग्रॉठ मन'मा आदि प्रवसरों पर एक दो दिम वे 
लिए काम रोक घटताय अर जाती है पर तु व धागे नही बहता हा जब कुछ अदू 
रदर्गी सेवायोजक एक वसरो पर जुर्भान झाति दर द ता अवत्य स्थिति विग्ठ जाती 
है। ब्रिटिश चासन काल मे लय जब हमारे राप्ट के नता पकड़ कर कादागार में डाल 
दिए गए सहानुमति स्वरूप हमारे धरम जीवियो न हडताल की। प्रस*योग झ्रादोलन के 
काजल में ऐसी झनेक हडताद हुई थी । 

उपयु क्त विवरण से स्पप्ट है कि ग्रौद्यागिक सघप वे विविध काश म प्राय 
आर्थिक कारणा का ही सदैव बोलवाला रहा झ्लौद्योगिक सघप के कारणों के सम्बंध 
मे श्रम के शाही कमीचन का भा यहा सत है कि ग्रधिकाय रंगों के मूत्र से एक ने 
एक श्राथिक तत्त्व ही छिपा रहता है । 

भरत में भ्ौद्योगिक सघर्षों का इतिहास 
प्रारम्भिक -- 

ठीक-ठीक नदी वहा जा सकता कि सम्पूएा श्रमिक वग की सवप्रथम सामूहिक 
हडताल कब हुए । या काम राक घटनाय तो असगठित रूप मे प्रारम्भ से होती रही 
है और प्राय इसलिए हुई क्रि सेवायोजबा न श्रमिका को ठीक काम न करने पर झथ"- 
दण्ड दिश अयवा उहाने उनक “तन का घटाने का प्रयास किया पर तु व कुछ घण्टे 
हो चल पाती और सदव चान्ति से निवट जाती थी । थारे धारे श्रमिकों मं जागृति 
उत्पत्र हुई भौर वे सामूहिक कायवाट के महत्त्व को समभन लग । सामूहिक रुप से 
श्रसिकों की पहली हडताल सन्‌ १८७७ में लागएुर के एम्प्रस मित्र म हुईं । तत्पक्चात्‌ 
तो बहृतरी घटनाय हुई जो श्रमिका क किसी एक वग मे ही सीमित नहीं रही । 
मेहतर से कर स्कूल अध्यापफो तक न ह्ताला का डा ऊचा क्षिया। कारखान 
स्कूल बक वीमा वम्पता रेव नगरपालिका पुलस फौज झादि कोई वभाय अद्धूता 
नरहा। 
द्वितोय भहायुद्ध के पूृव श्रौद्योगिक सघध - 

१६वीं लाताब्दी तक श्रमजोबोी बड भ्रसगठित तथा पू जीपति समठित व धात्ति 
मान थे श्रत ऐसी परिस्थितियों से द्िचारे अ्रस्रिक चुपचाय पु जीपतियो द्वारा झ्यि 
शये झत्याचारों को सहन कर लिया फरते थे कितु प्रथम विश्व युद्ध की परित्यितियों 
में इस वातावरण को बदल दिया और श्रमिको ने अपने अधिकारों » लिये लडता सीख 
लिया । सगठित होकर सन्‌ १६१८ मे उहाने एक भाषण हडताल को। इसक' बाद 
सन्‌ १६२० के प्रथम छ माह मं लगभग २०० हडताल हुई जिनम ११ लाख श्रमिकों 
मे भाग लिया । सन्‌ १६२१ म॒ श्रामाम के चाय बगाचों म सन्‌ १८२२ में इस्ट इस्डिया 
रेलव मे सन्‌ १६२३ मे अहमदावाद म तथा सन्‌ १६२४ म वम्बर्र वी कल मिला म 
सयडूर इृब्ताल हुई ! इसके बाद कुछ दिका स्थिति सन्तोषजनक रही परक्कु मिन्व 
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व्यापी श्राथिक मच्दी के कोके से विवश होकर सन्‌ १६२८ से पुन, हडतालो की बाढ 
आई | इस समय तक श्रसिक सघो पर साम्यवादियों का पूरा अधिकार हो चुका था। 
परिणामस्वरूप सन्‌ १६२८ मे बम्बई मे एक भोषण हडताल हुई और फिर सन्‌ १६२६ 
मे सहानुभूति प्रदर्शक एक लम्बी हडताल की गई, जो कि छ महीने तक जारी रही। 
परिम्धितियो को सुधारने कै लिए सन्‌ १६२६ मे श्रमिक सधष भ्रधिनियम ( 7७08" 
]0897/08 #.७50) पास किया गया। इसके बाद सन्‌ १६३७ तक पूर्व समय की 
अपेक्षा कुछ औ्रौद्योगिन शान्ति रही। सव्‌ १६३७ में हृडतालों का तप पुन. बडा उग्र 
हो गया । इसका प्रधान कारण यह था कि यद्यपि भारत के विभिन्न राज्यों मे कांग्रेसी 
सरकारो की स्थापना हा गयी थी, किन्तु फिर भी श्रमिकों की स्थिति में बोई आश्षा- 
जनक सुधार नहीं हुआ + इस वातावरण स लाभ उठा कर साम्यवादियों ने श्रमिको को 
और भी भडका दिया, फ्लत, इन दोना वर्षों ( सनु १६३७ व १६३६८ ) में क्रमश 
३७९ व्‌ ३६६ हडताल हुई । 


द्वितीय महायुद्ध काल में श्रौद्योगिक सघर्षे-- 

सन्‌ १६३६ से द्वितीय महायुद्ध छिंढ गया गौर पूजीपतियो ने मनमाते लाभ 
कमाय, इसके विपरीत ऊंचे मूल्य-स्तर के कारण श्रमिक्रो की दशा और भी मिर गई । 
परिणामस्वरूप सदूं १६४० म भारत के विभिन्न क्षेत्रो में ३२२ हडताल हुई, जिनकी 
संख्या सन्‌ (६४२ मे बढ़कर ६६४ हो गई । इन हडतालो के विभिन्न १7रणों मे मेँह- 
गाई का भ्रश्म मुख्य था । 


स्व॒तस्त्र भारत में औद्योगिक सघंध-- 


सन्‌ १६४७ से औद्योगिक झंगडा श्रधिनियम पास हुआ, जिसने श्रम एवं पूजों 
के संघर्ष को शान्तिपूणर साथनो से सुलफान के बड सुन्दर नियम बनाये, किन्तु देश के 
विभाजन, जन-सख्या क पारवतन तथा बिगडती हुई राजजौतक स्थिति के कारण 
श्रमिका की दशा मे कोइ सन्‍्तोषजनव सुथार नही हुआ । साम्यवादियो न इस श्रवसर 
का पुन लाभ उठाया और श्षुमिको वो भावना का भडकान मे अग्ति से घी डालते 
का काम क्या | फलत चारा ओर हडवाला का ताता बंध गया | उत्तर प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, बन्बई तवा मद्र[स की वस्त मिच्रा स प्रनेझ्र मीबण हडताल हुई । बगाल मे ३ 
जूद मिलो ने भी ता्लाबन्दी कर दी। सन्‌ १६४८ म कलकत्ते मं १० दिन तक दम 
गाड़ियों ने पूरी हडताल रखी । कानपुर में भो भीषण हडताल हुई । अगध्त सन्‌ १६५० 
में बस्पई की वस्त्र मिला म एक बहुत जबरदस्त हडताल हुई, जिसमे लयमभग दो लाख 
सजदूरो मे भाय लिया और इस लगभग ६ क्रोंड काय॑ दिना की क्षति हुई । सन्‌ 
१६५२ में रेलवे पमंचारियों ने हड़दाल की धमकी दी, किन्तु सौभाग्य से समाजवादी 
नेता श्री जयप्रकाशनारायस व रेल मन्ती के सुप्रयत्तो स यह टल गई। इसी बर्ष बैक 
कमंचारियो ने मुप्रीम कोट के निशय के विरुद्ध एक देशव्यापी हडताल की । सन्‌ १६४२ 
व ५३ म॑ स्थिति सन्‍्तोषजनक रहो । हाँ सन॑ १६४३ में कलंकत्त की टाम हडनाम के 
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बडा भयातक झूप धारण कर लिया, जिससे विवश होकर सरकार को गोली चलानी 
पडी ॥ २३ सिप्तम्बर सन्‌ १६४४ को भारत के बेक कमंचारियों ने भारत सरकार द्वारा 
श्रौद्योगिक स्‍्यायालय के निर्णाय में परिवर्तन करने के प्रति रोष प्रकट करने के लिये एक 
देशव्यापी हडताल का आयोजन किया । इसी प्रकार बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों 
ने भी सितम्बर सत्‌ १६५४ मे सरकार को यह नोटिस दिया था कि उनके लिये भ्रख्ल 
भारतीय झद्योगिक-द्विब्युबल की स्थापना को जाय, नहीं तो वे हडताल कर देंगे । फिर 
भी सन्‌ १६४४ में श्रौद्योगिक झान्ति का वातावरण रहा | प्रप्रेल-मई सन्‌ ६६४५ में 
१६ वर्ष की झोद्योगिक शान्ति के उपराग्त कानपुर मे वस्त्र-उद्योग के ४६,००० श्रमिकों 
ने सूती मिल मजदूर सभा के नेतृत्व मे विवकीकरण की योजनाञों का विरोध करते 
हुए एक भीषण हडताल की, जिससे उद्योग को बडी हाति हुईं। 
औद्योगिक संधर्षों कौ वर्तमान स्थिति-- 

निम्नलिखित आँकड़ो से गत वर्षों मे हुए औद्योगिक भंगडो की सख्या तथा 
इनसे हुई क्षति का आभास मिलता है ;-८ 











कि बाएं की सत्य | लेने वाले श्रमिको| नष्ट होने वाले कार्य- 
की सख्या दिनो की सख्या ४ 
१६४७ १,८११ १८,५०,७८५ १,६५,६२,५६६ 
श्६्शद १,२५६ १०,५६,१२० ७८ ३७, १७३ 
१६४६ €६२० ६,८५,४५७ ६६,००,५६५ 
१६५० घश्ढ ७,१६,८८२े १,२८,०६,७०४ 
१६५१ १,०७१ ६,६६,२३२१ ३८,१८,६२४ 
१६४५२ ६६३ 4,०६,२४२ ३३,३६,९६१ 
१६५३ ७७२ ४,६६,६०७ ३३,८२,६०८ 
१६४४ प्रड० ४,७७, १ ३८ ३३,७२, ६३० 
१६५५ १,१६४ ॥2,२२,७६७ ४६,६७,८४८ 
१६५६ १,२०३ ७,१४,१३० ६६,६२९, ०४४० 
१६४७ १,६३० झऋ,पह६, ३७१ ६४,२६,३१६ 
१६५८ १५२४ &६,२६,००० ७७,६५८, ००० 
१६५६ १,५३१ ६,६४,०० ० २४६,३३,००० 
१६६० ब्र्रे ४,०८,००० ३५,०४,००० 
(प्रबटूबर तक) | 
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उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान युग मे श्रमिक भ्रत्यन्त जागरूक हो गया 
है, श्रत. श्रम और पूजी के बीच सुन्दर सम्बन्ध रखने के लिए यह नितान्त आवद्यक 
है कि इन दोनो पक्षो के ही साथ न्याय का वर्ताव किया जाय और देश में स्थायी 
झौद्योगिक शान्ति की स्थापना कौ जाय ) यह सचमुच बड़े ही सन्‍्तोष कौ बात है कि 
सम्‌ १६४६ से स्थिति मे क्रमशः सुधार होता जा रहा है । राजकीय प्रयत्तो का इस 
स्थिति पर बडा स्वस्थ प्रभाव पडा है । 

राज्य एवं भ्रौद्योगिक शान्ति 
प्रारम्भिक प्रयास-- 

ओऔद्योगिक भगडे रोकने व उनको तय कराने के लिए सर्व प्रथम कानूनी व्य- 
वस्या सन्‌ १६२६ मे व्यापारिक सध्ष अधिनियम (घ80७ ])89 7088 &७) 
द्वारा हुईं । इस अधिनियम के भ्रनुसार जब भगडा करने वाला कोई पक्षकार सरकार 
को भगज धुलफाने के लिए ग्रापना पत्र देवा था, तो एक जांच ग्रदालत तथा धम- 
भौता समिति की नियुक्ति कर दी जाती थी । किन्तु इसके निंय को मातरता किसी भी 
पक्ष के लिए ग्रनिवार्य न था, अत इससे कोई विशेष लाभ मे हुआ । इसी कारण सन्‌ 
१६३८ में अम्बई में एक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके अ्रमुसार हडताल 
तथा तालावन्दी घोषित करने से पूर्व भगडे की जाँच की जानी श्ननिवार्यं थी। कुछ 
राज्यो में श्रम भर पूंजी के सम्बन्धो को अच्छा बमाने के लिए समभोता प्रधिकारी 
नियुक्त किप्रे गये। युद्ध काल मे आवश्यक सेवाझो वाले उद्योगो मे ऋणडो को अनिवा्य 
रूप से सुलभाने का प्रबन्ध किया गया । 
झ्रौद्योगिक संघर्ष प्रधिनियम-- 

युद्धोपरान्‍्त वाल में औद्योगिक सघर्षों की सख्या बहुत बढ गई । ऐसी दशा में 
भारत सरकार ने सन्‌ १६४७ में औद्योगिक सधर्ष अ्रधिनियम बनाया, जिसमे सम 
१६४६, १६५०, १६५१, व १६५२ मे क्रमशः सशोधन किये गये । इसको प्रमुख बाते 
निम्नलिखित है :-- 

(१) प्रत्येक उद्योग, जिसमे १०० या झ्रधिक व्यक्ति काम करते हैं, मे एक 
कार्य समिति [५४ 07).8 (१0/07977588) बताना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमे 
श्रभिकों तथा अधिरारियों के प्रतिनिधि होगे । यह समिति दोनो पक्षक्ारों के मध्य 
सदुभावना औ्ौर प्रच्छे सम्बन्ध रखने के लिये है । 

(२) झनेक समझौता अधिकारो नियुक्त किये जायेंगे, जो झगडो की जाँच करके 
उनको निपटाने का प्रयत्न करेगे । 

(३) कगडा प्रारम्भ होने पर सरकार एफ समभौता बोर्ड नियुक्त कर सकती 
है, जिसमे कि एक स्वतन्त्र अध्यक्ष तथा प्रत्येक पक्ष के एक था दो प्रतिनिधि होगे । 

(४) सरकार भरगडे वी जाँच कराने के लिये ए" जाँच अदालत भी नियुबत 
कर सकती है, जिसमे स्व्रतन व्यक्ति होगे । 


छः 
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(५) अनिवाय रूप से कंगडे का निवटारा कराते के लिए सरेकार एक प्रौद्य 
गिक न्याथालय भी स्थापित कर सकती है, जिसमे एक या दो हाईकोर्ट या जिला 
अदालत कै जज होगे । 

(६) यदि समझौता बोर्ड अघवा समझौता अफप्तर द्वारा कोई भगड़ा त्तम हो 
जाता है, तो वह दोनो पक्षों पर लागू होगा । जांच प्रदालत की रिपोर्ट मानना किसी 
पक्ष के लिये अनिवायं नहीं है, किन्तु इस रिपोर्ट को सरकार जनता की सूचनाय॑ 
प्रकाशित करेगी | हाँ, ग्रौद्योगिक न्यायालय का निराय दोनो पक्षों को मान्य होगा । 

(७) निम्न हडतएले व तालाबन्दी अवैध घोषित कर दी गई हैं :- (अर) लोक 
हित सैवाम्रो वाले उद्योगो मे यदि ६ सप्ताह का नाटिस न दिया ग्रया हो। (प्रा) उस 
समग्र जबकि कोई रूगड़ा समभौता बोर्ड अथवा झौद्योगिक न्‍्यायाज्षय के सामने पेश 
हो । (इ) यदि सरकार ने किसी भझमड़े को बोड, भ्रदालत अथवा न्‍्यायालम को सौंप 
रखा हो और सरकार ने उस समय के लिये हडताल को अर्वैध घोषित कर दिया हो 
जब तक मामले की जाँच चले । 

(८ ) वे लोग जो अवैध हडतालों मे सम्मिलित होगे अथवा ऐसी हड्तालो 
को भ्राथिक सह्टायता प्रदान करेंगे, उनको दण्ड दिया जायगा । किसी भी श्रमिक रे 

उस समय तक नही हटाया जा सकता जब तक कि मामला समझौता बोड़े के पास है” 
अमिक अपील स्यायालम-- 

सन्‌ १६३० भे एक नये अधिनियस द्वारा एक श्षमिक्र अपील न्यायालग्र नियुक्त 
करने का प्रबन्ध किया गया । इस न्यायालय के सामने भ्रौद्योगिक न्यायालयों, जाँच 
झदालतो तथा मजदूरी बोर्ड के फसलों की अपील होगी । इस न्यायालय का फ़रैसला 

अन्तिम होगा तथा द्वोतों पक्षो के लिये मान्य होगा । 

सन्‌ ६५१ भें सरकार दे एक श्रम सम्बन्ध-विधेयक पास किया, जिसमे इस 
बात पर जोर डाला गया कि भंगडे को सुलभाम्ते के लिये प्रान्तरिक और बाह्य दोनों 
प्रबार की मशीनरी होनी चाहिए | इसके ग्रनुसार सरकार कई प्रकार के अफसर व 
स्पयालय स्थापित कर सकती है| इस त्िघेयक के अनुवार रजिस्ट्री करने वाले कर्म- 
चारी नियुक्त किए जायेगे, जिनके पास मिल सालिक प्पनी आज्ञा्रो दो प्रतिलिपियाँ 
भैजेंगे | श्रमकी की बाते सुनने के बाद उन श्राज्ञात्रों मे परिवर्सत किया जा सकता है । 
भगड़ों के निपठारे को ध्यवस्था-- 

जब बोई भगडा हो अथवा होने की सम्भावना हो, तो कोई भी पक्ष दूसरे 
को भगड़ा निबटाने के लिए एक नोटिस दे सकता है ॥ साधारण उद्योगो मे यह मगडा 
७ दिन में तथा लोकहिद्त उद्योगों मे १४ दिच भे निबट जाना चाहिये । अन्यभा सरकार 
इसे बोर्ड को झथवा न्यायालय को सौप सकठी है। यदि फिर भी काई समभौता न हो, 
तो इसडी रिपोर्ट सरकार को दी जायगी | अपील करने के लिए सबते ऊँचा न्याया- 
लय अरपीलेट ट्विब्यूनल” है, किन्तु सरकार इस न्यायालय के निर्ंय की भी बदल 


[३३७ 


सकती है। नियम विरुद्ध हडताल करने या तालाबन्दी करने के लिए ऋपडता एक 
अपराध बना दिया गया है ( जो मजदूर नियम विरूद्ध हडतालो मे भाग लेगे उनको 
हडताल के समय अपनी मजदूरी, छुट्रो, बोनस आदि नहीं सिलेगे। निप्रम विरुद्ध 
मिल बन्द करने वाल मालिकों को सामान्‍य मजदूरी के दुगुने तक देने के लिए कहा जा 
सकता है । यदि कोई श्रम सघ समभौते की शर्तों को न मानेगा, तों उसकी मान्यता 
रोकी जा सकती है ! स्थायी श्रमिकों को काम पर से हटादे के पूर्व उत्तरों अरने व्यव 

हार का स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जायगा । फालनू मजदूरों को हठते के 
लिए भी एक माह के नोटिस की आवश्यकता है। जब कोई मामला विदा राबीन हो 
तो श्रमजीवी हडताल न कर सकेंगे । 'घीरे-धीरे काम करने' को नी ते, सहानुभूति को 
हडताल तथा लोक-हिंच व्यवसायों भे हडताल नियम के विरुद्ध घोषित कर दी णई है । 
यदि हडताल नियम के विरुद्ध न हो, तो श्रमिकों को औसत मजदूरी का ३ मित्रेगा । 

झापसी समझौता करने को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकृत सौदा करने वाले एजन्ट 
(0७70॥॥6व ४8:६० ॥४ 88०४०/७) की व्यवस्था की गई है | श्रापसी समभौता 
न होने पर मध्यसूथ निरंय स्वीकार करना पडेंगा । उचित कारण से छोटनी करने पर 
मजदूरों को प्रति एक वर्ष नौकरी के पीछे श्राधे माह की मजदूरी उपहार के'रूप मे 
फ्री पड़ेगी, जिसमे भत्ता भी सम्मिलित होगा । 

ओद्योग्रिक संघर्ष (संशोधन) भ्रधिनियम्र सन्‌ १६५६ 

सन्‌ १६४७ के औद्योगिक सघषं अधिनियम के भ्रन्तर्गन श्रौद्योगिक न्यायालयों 
की स्थापना वी गई थी, परल्तु विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न निणयों के कारण 
बडी कठिनाइयो व असुविधात्रों का अनुभव होने लगा। प्रतः सन्‌ १६९५० में लेबर 
अपीलेट द्िब्यूनल की स्थापन्ता की गई। इण्डियन नंशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस व अन्य 
श्रम सधो मे इसका विरोध किया । सेवायोजक भी इसके पक्ष म नही थे, वंधोकि सन्‌ 
१६५० के (सशोधन) अधिनियम के अ्रनुसार वे श्रमिको से बदला लेने का कोई भी 
कार्य नही कर सकते थे। अत; श्रमिको व सेवायोजको के लगातार विरोध क॑ कारण 
लेबर ग्रपीलेट द्विब्यूनत समाप्त कर दिया ग्रया। सन्‌ १६५६ के औद्योगिक संघ 
( सशोधन ) अधिनियम के अनुसार तीत नए प्रकार के न्यायालयों की स्थापना 
की गई । 
सन्‌ १६५६ के सशोधित अधिनियम फी विशेषतायें--- 

इस ग्रधिनियम की दो प्रधान विशेषनाये हैं-- 

(] ) अब श्रमिक लबर अपीलेट ट्रिब्पूनल में अपीन ते कर सकगे; परन्तु 
अगर कोई निरांग अभिकार के परे तथा प्राकृतिक न्याय के विरद्ध दिया गया है, तो 
ऐसी दक्षा मे श्रमिक सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में अपील कर सकते है । 

रे 


(]] ) श्रब तीन प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गये है ;-- 
( १) श्रम न्यायालय [,80007 (!0ए्रा8) 
| २ ) श्रोद्योगिक टिब्यूनल ([90 ए४7%] ['फ्रँपए))७) 
( हे ) राष्ट्रीय टिब्यूनल (७६0778| या एगाछ 8) 

( १ ) श्रम न्‍्यायालय--सन १६५६ के सशाधित औद्योगिक संघर्ष प्रधिनियम 
के ग्रग्टगत सरकार प्रौद्योगिक भगड़ो यो तय करन के लिए एक या इग्रसे अधिक श्रम 
न्यायालयों की स्थापना घर सकती है । इस न्यायालय भे क्वल एक जज होगा, णो 
भारत के क्सी न्यायालय मे कम से कम ७ साल तक जज के पद पर काय कर छुता 
हो शथवा किसी रफ़्य सरकार हरा स्थापित श्रम न्‍्यायास्‍स्प मे ५ बष तक सभापति 
रह उका हो । इन श्षम न्यायालयों म नीचे दिए हुए ऋूगड ( जिनका सकेत ग्रधिनिषर्म 
की तालिवा २ म॑ है ) तय किए जायम +- 

( ) स्थायी श्रादेशों का प्रयोग तथा उनका स्पष्टीकरण, 

( ) ) किसी श्रमजीवी का गिकालना तथा गत्सी से निकाले हुए श्रमिक को 
फिर रखना उसकी ज्षतिपूर्ति तय करना 
(॥॥ ) स्थायी भआ्रादेशों के ऋाधार पर सेवायोजका के किसी आदेश की बैधा- 
निक्‍्ता प्रमाणित करना । 
(६ ) क्सी प्रचलित रियायत या सुविधा को वापिस लेना । 
( ४ ) हडतालो व तालेबन्दियों वी वैधानिवता या अर्वैधानिकता को प्रमाणित 
करना ३ 
(४ ) तीसरी तालिका भे उललखित विषणा के अतिरिक्त कोई प्रग्य विषय । 
पद्ि विसी सचर्ष के सम्ब ध में श्रमिका की सख्या १०० से कम है, तो तीसरी 
तालिका ६ सम्बन्धित निम्नलिखित विषय भी &म न्यायालय द्वारा तय होगे ,-- 
(३ ) वतन जिसमे समय तथा पद्धति सम्मिलित है। 
(१) ) क्षतिपूत्ति तथा झन्य भुगतान । 
( 37 ) काम के घन्टे तथा वकाझ का समय । 
(१४ ) सवेत्न छुट्टी व छुट्टियाँ । 
( ४ ) पारितोषण, लाभ का विभाजन व प्रावडेन्ट फण्ड । 
( शा ) स्थायी झादेश के भतिरिक्त पाली (8097) मे काम कराना । 
(5७ ) श्रेणी झ्नुसार वर्गीर रख । 
( 9व] ) अनुशासन सम्बन्धी नियस 
(5 ) विवकीकररा । 
(5 ) श्रमिकों कौ छटनी तथा परम को समासि । 
(5 ) अन्य सम्बन्धित विषय ॥ 
ड्स सम्बन्द्‌ मे यह उल्लेखनीय है कि श्रम-्यायालय स किसी भी सथर्ष मो 
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भेजने का अ्रधिकार सरकार को है। प्रत्येक्त राज्य सरकार के अपने पुथक्न श्रम-त्याया- 
लय होगे । 

(२ ) श्रौद्योगिक ट्व्यूबल---इस ट्रिब्यूनल की स्थापना सत्‌ १६४७ के झोद्यो- 
गिक संघर्ष अधिनियम के अनुसार की गई है । यदि उक्त लिखित तालिकाओं मे दिए 
हुए सघषों म १०० से अधिक श्रमजीवी सम्मिलित है, तो बहू मामला ओौद्योगिक 
्रिब्यूनल को भेजा जाएगा । इस ट्रिब्यूतल का सभापति केवल वही व्यक्ति हो सकेगा जी 
किसी उच्च न्यायालय का जज रहा हो ग्रथुवा कम से कम २ वर्ष तक लेबर अपीलेट 
ट्िब्युनल अथवा अन्य ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष रहा हो । श्राजकल हमारे देश में ऐसे दो 
ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं--प्रथम धनबाद में और दूसरा नागपुर मे । इनके अतिरिक्त 
दिल्‍ली मे भी एक 'एड हॉक इ डस्ट्रियल ट्रिब्युनल' है । 

( ३ ) राष्ट्रीय दिग्यूनल--यह ट्रिश्यूनल राष्ट्रीय महत्त्व के कंगडो को सुलभा- 
एुगा । एड हॉक राष्ट्रीय ट्ब्यूनल'” लखनऊ में काम कर रहा है। तालिका २ ब ३ में 
वर्शित विषय भी इस ट्विब्युनल मे भेजे जा सकते हैं, यदि वे राष्ट्रीय महत्त्व के है। 
इसका सभापति केवल वही व्यक्ति हो सकता है, जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल का सभापति 
होने की योग्यता रखता हो । 
चर्तमान राजकीम प्रयत्नो का संक्षिप्त ब्योरा-- 

बतेमाव काल में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए 
हुए प्रयत्ना का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) औद्योगिक रोजगार थी छतवचन छ०- कत्ल 4 छत ह-+०लटकणाप 
'सपयती संथापों ऋेश +रन ३ है ४६: ] श्रोद्योगिक शान्ति की स्थाध्ना | 
के श्रौद्योगिक रोजगार (स्थायी ग्रादेश) के ब॑मान राजकीय प्रयत्न 0] 
अधिनियम! के अनुसार केन्द्रीय तथा | १, औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी | 





राज्य सरफारो न उन ग्रौद्योगिक प्रति- स्थायी आदेश । 


ष्ठाना के लिए कुछ नियम (ऐर्घ०त6) २. मजदूर सघो के लिये आचार | 
फ़पा0६) बनाये, जिनमे १०० अथवा सहिता । | 
[ 


उसमे श्रधिक मजदूर काम करने थे। ३. काय समितियों का निर्माण । | 
यह अधिनियम पश्चिम बगाल तथा ४ हक छत 

बम्बई के उतर सभी भ्लोथो गक सस्थानों ॥ है. समर्माता ततर। 6 ।' 
के लिए लागू कर दिया गया है जिनमे ६ उदोगो वे प्रबन्ध मे मजदूरों 

गे प्रत्येक मे ५० अबवा उससे अधिक | का योग॥ | 
मजदूर काम करत है। उत्तर प्रदेश 22:26 34 ३४! 22520 व्ह्व्ब्च्च्््त 
सरक्षा” ने यह अधिनिः्म उत्तरी आरत के क रखाना मालिक सघ, उत्तरअदेश तेल 
मिल-र लिया सघ, बिजली कम्पनियों तथा सभी काँच के उद्योगों के लिए लाग कर 
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दिया है । ग्रासाम मे यह नियम ऐस सब उद्योगा जिनभ्े १० या अधिक श्रमिक कार्य 
करते हू, लाए होता है, परन्धु आयाम के इत उद्य|गा में खान, क्‍्वेरीज (0 प७/7१98), 
तेल-कुय तथा रेल्वेज स म्मलित नहीं है । 


(३) मजदूर-सद्धछो के लिए झाचार सहिता--विविध औद्योगिक सस्थानों मे 
आजक्ल संघर्ष के बढते हुए समाचार जो पढन की मिलते है, उसका एक कारण मज- 
दूर सगठना की प्रतिद्वाघता भी है। मजदू -सगठनों की 5तिद्वन्क्ठिता हम इसलिए कहते 
है, बयोकि ग्राज हमारे दश म जितन मजदूर-रूगठन हैं वे अपनी अ्पनो पृथक विचारधारा 
रखते है । कोई काग्रंसी विचारधारा का पक्षपाती है तो काई साम्यवादी प्रभाव मे है । 
इसी तरह भर भी दिचारधाराय हो सकतठो है । एक खराबी यह भी है कि मजदूर एव 
श्रमिक के विशुद्ध हित की हो दृष्टि की अपेक्षा राजनीति रछा भी विविध संगठनों मे 
समादेश है । वाग्र स वे हाथ मे ग्राजजल सत्ता है, इसलिए काँग्र सी विचारधारा के सग- 
टन को संयम और मर्यादा स काम लेना ही पडता है, जबकि विरोधी पक्ष की विचार 
चारा वाल संगठनों कष् लक्ष्य एसी स्थितर्याँ पैदा करना हो सकता है जिससे सरकार 
को अशिय हस्तदं ८. करना पड और उन्हें सत्ताधीश् दल को बदनाम करके लोगो को 
अपने पद्षा के अनुकूल करते का प्रासर मिले | फिर यह भी ध्यान रखने कौ बात है 
वि सभी मजदूर ऊँच नीच साचन वाले नही €ते अञ्रत जो सुनहल स्वप्न ग्ररतुत करके रु 
उन्हूं भड़का सके, उसी को अपना हितपी मान कर वे उसके अनुवर्तों हो जाते है । 
विविध मजदूर सघ मजदूरों म अए्ना प्रभाव बढ्ान के लिए यही तरीके श्रपनाते है श्रौर 
जो इस वाम में जितना बढा चढा होता है वह उतनी ही सफ्लता पाता है चाहे मज 
दूरो या »मित्री को अन्त्होगत्वा लाभ हो या नही । 

यह स्थिति निससन्दह श्रच्छी नही है। प्रारम्भिक वात तो यही है कि मजदूर 
सगठन राजनीति की अपे$। मजदूरों के ही हित की हृष्टि से सचालित हो जिसके लिए 
मजदूरों की मागो को ही प्रोत्साहित व रने की अपेक्षा मजदूरा को सदाचारी और मित- 
व्ययी तथा विवेकशील बचाने कौ जिग्मेदारी भी उन्हे सममती प्रौर सम्हालनी चाहिए, 
पर साथ ही, यह भी बहुत जरूरी है कि मजदूर सग्रढनों की पाररपरिक प्रतिद्वान्दता 
समाप्त नी जाय! हम हमें है क्िक््म से कम दूसरी बाद की ओर हमारे मजदूर 
नेताओं का ध्यान गया है ओर नैनीताल में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के बाद केद्धीय 
श्रम मन्तरी की ग्रध्यक्षता मे चारा बड _शम सगठनो ले विविध मजदूर सधो के बीच 
सदभाव बनाए रखने को एक आचार सहिता स्वीकार की है । भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड 
गूनियन कांग्रेस (इटक ) भारतीय ट्रेड गुनियन कांग्रेस ( एटक ) हिल्द मजदूर सभा 
और युनाइटेड टेड यूनियन काग्रेस ( मूटक ) आज हमारे देश के चार बड मजदूर 
झगठन है । वेन्द्रीय थ्रममत्री श्री ग़ुलजारोलाल नन्दा वी थध्यक्ष्ता मे उच्धाने आपसी 
सद्भाव के लिए प्राचार सहिता बनाई है और यह तय किया है कि एक तटस्थ व्यक्ति 
की अध्यक्षता मे इन चारो के प्रतिनिधियों का एक सगठम बनाया जायगा, जो उस 
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आचार सहिता को कार्य रप देगा । इसके फलस्वस्प ने केवल विजविव मजदूर सयठतों 
मे भ्च्छे सम्बन्धो की, बल्कि इससे औद्योगिक सस्थानों तथा दूसरी जगह सघर्षों मं 
तीव्रता कम होने की सम्भावना है । 

आचार-सहिंता का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह्‌ सप्तम है। उसके निर्माशात्मक 
उदय हैं कि (१) किसो भी भौद्यगिक सस्थाव या दूसरी जगह हर एक क्मंचारी 
अपनी पसंद के भजदूर सभ॒ में शामिल हो सकेगा, (२) दो सभी का एक साथ कोई 
सदष्य भही होगा, (३) मजदूर सघो के जनतस्त्रीय रूप भे काम करने मे हकावद नहीं 
डाली जायगी, (४) मजदूरों के अज्ञान और संगठन में पिशडडेपन का कोई संगठन फायदा 
नही उठायेगा, (५) कोई रूगठ्न ऐसी मागे नहीं करेगा जो ग्रौचित्य से मेल न खाती 
हो झौर अत्यधिक मालुम पढें, (६) जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा हरन्तीयता को बीई 
संगठन प्रोत्साहन नहीं देगा, भ्रौर (७) विविध मजदूर संगठन झापमी व्यवहार में हिंसा 
दबाव, धमकियों या वैयक्तिक दोषारोपों का सहारा नहीं लेंगे । इनमे छुझ विषय ग्रभी 
और साफ होने हैँ तथा व्यवहार से ऐसी नई बाते भी सामने आयेगी, जिनका शौर 
समावेश ब्रिया जा सकता है। यह इतनी बड़ी बात नही है जितनी कि विविध संगठनों 
का अपने सम्बन्धों को ग्रच्छा बनाने का इरादा । श्रम सम्मेलन में उद्योगों मे मजदूर, 
संगठनों थो मान्यता देते के सिद्धान्त भी निश्चित किये है, जिससे मान्यता प्राप्त करने 

“ के लिए होमे वाली क्शमक्श कम होने को सम्भावना है। यदि ऐसा हो तो एक बडी 

मिरदर्दी कम हो सकती है भर मैदीसाल के निरंयों के फलस्वरूप ऐंसा हो तो उसे 
एक बडी सफ्लता मानना चाहिए। हम आशा करेंगे क्रि श्राचार सहिता तथा दूमरे 
निएय केवल कागज पर लिखे नही रहेगे, वल्कि उन पर सचाई और सद॒भावना के साथ 
अमल किया जायगा । 

हपं का विषय है कि आचार सहितताके निर्माण से प्रौद्योगिक झ्ान्ति की 
स्थापना के ऐच्छिक प्रगत्नों को बहुत बढावा मिला है । केन्द्र एव राज्यों मे कार्यान्वित 
करने वाली कमेटियों (777फरशाए29६8007 607॥0॥6:९65) ने अवक जेल एव 
दीघेकालीन भगड़े सुलभाष हैं / जब से आचार सहिता को स्त्रीकार क्रिया गया है तव 
से नप्ट होने वाले कार्य दिवसो की सख्या सन्‌ १६५८ में ६३ ६ लाख व सन्‌ १६५६ 
मे ४६५ लाख से घटकर सन्‌ १६६० में ३६"५ लाख रह गई है । 


(३) कार्य सप्रितियों का निर्माण--सन्‌ १६४७ के औद्योगिक संधषे प्रधितियम 
के अन्तगेत अपटूबर सन्‌ १६६० तक केन्द्रीय संस्थाओं में ०६ कार्य समितियाँ 
« (०१0४ 00एणा0:०८५) स्थापित की गई, जबकि सन्‌ १६५६ मे केवल 
उडध थी। 
(४) ड्िदलीय तन्छ्--केल्रोय तम्त्र भे रझ्वत” भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी 
श्रस समिति, औद्योगिक समितियाँ तथा कुछ ग्न्य सहितियाँ झ्राठी है। सव्‌ १६४८ 
इन संस्थाओं के वाधिक अधिवेशन मे उद्योग सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर (जैसे मजदूरो 


नीति, उद्योगो मे अनुशासन, विवेकीब रण, श्रमिको बी शिक्षा तथा श्रमिको द्वारा उद्योगों 
के प्रबन्ध मे भाग लगा) विचार विमर्श किया गया ।बागानो वी श्रौद्योगिक समेति 
([त0फ्श्ाज (0९8 - 00. -ीक्रा&80॥5) की सवी वापिक बैठक 
शिलौग म १ जनवरी सतु १६५५८ को हुई। लौह तथा स्पात एवं रासायनिक उद्योगों 
के लिए भी नई प्रौद्योगिक समिनियाँ स्थापित करन का निश्चय किया गया है । इसी 
प्रकार धातु-खाना ब कोयला खाना के लिए भी ऐसी समितियाँ बनाने का विचार है व 
बुछ बनाई भी गई है। 

सन्‌ १६६० में भारतीय श्रम सम्मेलन ने केन्द्रीम सरकार ने कर्म वारियों के 
एक वर्ग द्वारा हडताल किय जाने पर विचार विमश किया | तीन लगातार बैठकों म 
स्टडिय लबर कमेटी न तृतीय पत्र वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम नीति प्रस्ताव पर 
विचार किया । सन्‌ १६६० म॑ कोयला खनिज, बाग़ान व सीमेन्ट से सम्बन्धित औद्यो 
गिक क्मैटिया को जा बैठकें हुई उनम बागान उद्यागा के लिये मजबूरी बोड़ड स्थापित 
करन खान, झ्रधिनियम म सशोघन करन व कुछ छुने हुए सीमेम्ट उद्योगों मे कार्य भार 
की समस्याओं प्र विचार किया गया) 


(५) सप्रभौता तन्त्र--सेन्द्र के क्षेत्र मे आने वावी श्रौद्योगिक सस्थाम्रो म झौद्योगिक 
सस्पन्ध के प्रशासन के काय का उत्तरदायित्व सुख्य श्रम आयुक्त पर है । इसकी सहा- 
यतला के लिए एक संगठन स्थापित्त किया जा चुका है, जिनमे प्रादेशिक श्रम भ्रायुक्त , ८ 
समभोता अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक होते हैं । इसी प्रकार राज्य सरकारो के भी 
अपन अपने समभीता तत्त्र है, जिनके प्रधान अधिकारी श्रम आयुक्ता (,800पफ7 
(१07977857070/) होते है । 

(६) उद्योगो के प्रडन्‍्ध में मजदूरों का योग--भारतीय श्रम सम्मेलन मे जुलाई 
सन्‌ १६५७ में उस अ्रध्ययन-मण्डल की सिफारिशों पर विचार किया गया, जिसने कुछ 
गश्चिमी देशों से इस योजना को कार्यास्वित करने की अ्वस्थाओ्रो का प्राराम्मक अध्ययन 
किया था | जनवरी-फरवरी सन्‌ १६५४८ मे ग्रायोजित इसी प्रकार की एक भ्रन्य गोप्ठी 
भें ऐसी परिषद स्थाणित करना स्व्रीकार किया ग्रया । सबने १६५६ में २४ प्रौद्योगिक 
सस्थात्रों मं इस योजना पर काम जारी है, ऐसी परिषद्‌ स्थापित हो गई हैं, जबकि 
अभय सस्थाओ ने भी इस परीक्षण के लिए अपनाना स्वीकार कर लिया है। श्रम 
सम्मेलन की सब कक्‍मटी का पुनगठन करके उसका नाम (0शाग्रा068 02 
],॥00पा खरे ॥798407९07॥ (१००(8786707 रखा गया है 


(७) रजदूरों की शिक्षा--केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो, कारखाना मालिको वे ८ 
सगठनो तथा शिक्षाक्षास्त्री संगठनों के प्रतिनिष्षिया से युक्त केन्द्रीय मजदूर शिक्षा मण्डल" 
एक समिति के रुप में पजीक्षेन किया गया । नवम्बर सब्‌ १६५५-५६ में ६७ अध्यापक 
प्रशासको के प्रशिक्षण का काय पूर्ण क्या। भडल ने श्रमिकों की शिक्षा के लिये भी 
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१९ केद्ध स्थापित किये है, जिन्होते ७३७ श्रमिक शिक्षक तेय(र किये,सव्‌ १६९६० मे २१८ 
यूनिट स्तर कक्षायें चल रही थी। 

पंच-वर्षीय योजनामरों के श्रत्तगंत श्रौद्योगिक शान्ति 
प्रथम पच-वर्षोष योजना एवं श्रोद्योगिक दान्ति-- 

'इन्डस्ट्रियल ट,स! के प्रस्तावनानुस्ार, प्रथम पच-वर्षीश योजना में इस वात को 
स्वीकार किया गया कि श्रम और पूजी के अच्छे सम्बन्धो वे बिना प्रधिक उन्नति नहीं 
हो सकती, झ्रतः यह झावश्यक है कि मालिक व मजदूर म हर स्तर पर घनिष्ट सम्बन्ध 
हो । श्रमिको के सगठन करने के अधिकार को भो मान्यता दी गई है। भणडो को 
सुलभाने के लिए कार्य समितियों के निर्माए के लिये भी कहा गया है, जो प्रत्येक मिल 
मे होगी। उद्योग की सारी मिलो के ऋगडो को सुलभान॑ के तिए सामूहिक समितियाँ 
होगी । यदि कोई ऋगडा सम्रभौते से तय न होगा, तो वह मध्यस्थ के द्वारा तय कराया 
जावेगा । 
द्वितीय पच-वर्षोष पोजना-- 

इस योजना के झन्वगंत, योजना आयोग ने सने १६५५ में [२००7९५९॥॥७- 
00५७ 2876) 00 [,&00 प्र८ की स्थापना की है। इसके श्रलावा प्रत्येक उथोग में 

+ (0ण्चत तर '॥982९४४४४६ की स्थापना का छुभाव दिया गया है, जिसमे भ्रम 
ये नियोक्ताप्रो का समान प्रतिनिवित्त्व रहेगा 
कुछ विशेष सुझाव--- 

भारत की बतंमान आधिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों में कडे निरीक्षण, 
मजदूरी शोर काम की दश्शाओं के समुचित नियन्तण तथा कल्याण॒-कार्यो के विकास 
द्वारा ही भ्रौद्योगिक शान्ति की वृद्धि की ग्राशा की जा सक्रती है। सभी लोगो के लिये 
जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए, मकानों तथा सामाजिक सुरक्षा 
के विषय में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। मूल्यों मे स्थापित््व होना चाहिये 
तथा श्रस एवं पूजी में पारस्परिक सहयोग ॥ 
उपसहार--) 


अन्त मे, गाँधी जी के निम्त झब्दो को लिखना अनावश्यक न होगा--नौकर 
और भालिक के सम्बन्ध को स्वार्थ की भावता से आवद्ध व होकर एक दूसरे को सुख 
की भावना पर निर्भर होना चाहिये | लेन-देन की नीति पर स्थिर ते होकर पारस्परिक 
सहानुभूति पर स्थिर रहना चाहिये ।” मजदूर और उद्योगपति दोनो हो एक मार्म के 
दो राही हैं, एक रथ के दो चक्र है, एक जीवन की दी इवाँसे है तथा एक साधन के 
दो साधक हैं। दोनो को हो एक दूसरे का हित सोचना चाहिए | उद्योगपतियों को 
अपनी पू जी द्वारा मजईरों को सुविधाओं को प्राप्त कराना चाहिए तथा मजदूरों का 
अपने श्रम के बल प्र पूजीपतियो को पूर्ण सहयोग देना चाहिए । 


इ्‌ढीद ] 
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प्रारस्भिक-- 
सैवायौरब की तुलना म॑ श्रमिक की स्थिति बडी दुबंल होती है । वह पकेले अपनी 
आवश्यकताम्ों का अपन स्वाभियों के सम्मुख रखने मे हिचकता है । इसका कारण 
उसकी आर्थिक झ्रवस्था का खराब व शिक्षा का प्रभाव होना है। परिस्थाम्स्वरूप उसे 
बड़ी हानि सहनी पड़ती है। श्रमिक के हित की रक्षा के लिए ही श्रमिक सघ का जन्म॑ 
हुआ । वे मांग एव पूर्ति के एकागी प्रस्ताव को सामूहिक रूप देते हैं । 

श्रम-हाध का अर्थ 
सर्च श्री सिडनी तथा बीटदाइस बेब (5]0९9 श्र0 छ९8006 ९५०७७) के डाब्दो 

में "श्रमिक संघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने चाले निर्वाह करने वाले व्यक्तियों वे उनके काम 
की दशाएं-विशडत न देने तथा उन्ह सुधारने के लिए बनाये गये स्थायी संगठन है।' 
इस प्रकार इनके दो प्रमुख उद्देश्य है--प्रथम, जो क॒छ प्राप्त हो चुका है, उनसे बनाये 
रखना और दूसरे, अधिक सुधार के लिए प्रबत्त करना । 
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फ्रेंक वनेंबॉम (शत पश्याक्‍शा छे॥णा) के सतानुसार-- श्रम आन्दोलन परि 
शाम है भौर मशीतो का आविष्कार इसका प्रधान कारण है ।” मशीनो के झ्राविष्कार 
से एक व्यक्तिकत श्रमिक की सुरक्षा को बडा भारी आधात पहुँचा है, अतएवं अपने 
बचाव के उद्देश्य से उसने सघ का निर्माण किया। श्रम-सघ द्वारा वह मशीनों के 
दुष्परिणामों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। श्रम-सधो का प्रमुख उद्दृश्य 
पू'जीवादी व्यवस्था के स्थान पर ्रौद्योगिक जनतत्तवाद” की स्थापना करना 
होता है । 

राबद एफ० हॉकती (१०७४॥ |, 8०5४9) के विचारानुसार, 'श्मन्सच 
हट कप मे वर्ग मनोबृत्ति (97070 789070089) के उत्पाद हैं।" प्रायः सभी 
श्रैमिक-सधो का भ्रन्तिम उद्देश्य सामात्य होता है--अथ्थात्‌ वे श्रमजीवियों की सौदा 
करने की शक्ति को बढाते हैं, जिससे कि थे मिलकर अपनी _समस्‍्याग्रो का स्वयं हल 
करने मे समर्भ-हो सकें । 

सेलिंग पलसेन (5श॥8 ए०शाफ्क्षा) ने एवं स्थान पर लिणा है कि किसी 
देश के श्रम-प्रानदोलन को ज्रक्ति वहाँ के रहने वाले श्रमिकों की जाग्रेहक्ता पर सिभेर _ 
कातीहै। ० 

कार्ल माक्स (हित! आफ) के झइाब्दों से, “श्रमिक संघ वास्तव में श्षम- 
जीवियो मे सगठन का केन्द्र बिन्दु है।” सघ-शक्ति से श्रमिकों मे परस्पर बन्धुत्त्त एव 
कण ह् 5, चि 
सहयोग की भावना का विकास होता है। सगठन के झभाव में श्रमजीविया में स्त्रय 
विपम ,प्रतियोगिता की भावना पँदा हो सकती है, अतः पारस्परिक प्रत्तियोगिता की 
भावना का उन्मूलन करने एवं बस्धुत्त की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्दृश्य से 
ही श्रमिक सघो का जन्म हुमा । 

कुछ लोग श्रमिक-सघों को 'लडाका-समठन' (शत।0आ0 08754975) 
समभते हैं, जो सेव ग्रौद्योगिक युद्ध के लिए त्तेयार रहते हैं, किन्तु यह 
धारणा सही नहीं है। श्रमिक सघ वास्तव मे सामाजिक अश्ञान्ति नहीं, वरनु सामाजिक 
प्रगति के प्रतीक हैं । 








पे श्रभिक-सद्ध के उद्दं इय 

) श्रमिकों में परस्पर बन्युत्व एव सहयोग की भावनाओं का विकास करना 
एव उन्हें सगठित करना। 

५0 सके कान एक. वजपुरी के सम्बन्ध ने उनको विमिता अक्षमताओ पर 
सोच-विचार करना तथा उन्हे वैधानिक स्‍प से दूर करने का प्रयत्त करना । 

(श्रमिक एवं उनके अधिकारियों मे सहयोग वी भावना उत्पन करना | 

२५४) अपने सदस्यों वी बीमारी तथा अन्य मुसीबत के समय के जिए कोष 
रखना । 

२(%)“रोग-बीमा, प्रॉवीडेन्ट फन्ड, सहकारो-साख, डावटरी मदद झादि लाभ- 
दायक योजनाथा की व्यवस्था करना ॥ 
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(६ हाल घोषित करना, सगठिद करना तथा उन्हे चलाना, सेवायोजर्तों 
से वार्ता करता और भगडो को शान्ति से तय करना । 

_(्ड,आवश्यक्ता पडने पर कातुनी सहायता देना । 

.ह/(द) अन्य ऐसे कार्य करता जो श्रमिकों तथा उनके आ्राश्चितो के सामाजिक, 
झाधिक एव शिक्षा सम्बन्धी दशाओं के सुधार के लिए हो । 

उपयु्ति विवरण से स्पष्ट है कि श्रमिक सघो का प्रारम्भिक उद्देश्य अपने 
सदस्धो वा झआधथिक एवं सामाजिक हित साधना है। इस उहेश्य से ही वे समस्त कार्य 
करते हैं । 

श्रमिक सद्धो के कार्य ४ 

शरमिक-सछ् के कार्यो को निम्न तीन भागो में विभाजित क्या जा सकता हैं-- 

रद ) श्रमिकों वी काम की इश्यात्रों से सम्बन्धित कार्य, (“३ ) काम वी दक्ाओ से 

ग्रसम्बन्धित, किन्तु उनके सामान्य जीवन-स्तर से सम्बन्धित काय, और ( *६) राज- 
सैतिक कार्य । 

( १) कास की दशाओ से सम्बन्धित कार्ये--([ 7-7 पए३| ध७७- 
४३०४१)--श्रमजी वियो की काम की दक्षाओं से सम्बन्धित कोई भी कार्य इस शीषक 
के अन्तगंत प्राता है, जैसे--पर्याप्त मजदूरी दिलाने के लिए प्रयत्त करना, कारखाने 
के भ्रर्दर काम करन की दक्शाओं मे खुधार करना काम के घन्टो में कमी करना, सेवा- 
मोजको से उचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रयत्त करना आदि । लाभ-अशभागिता 
एवं सह-भागिता की दिशा मे किए गए प्रयत्म भी इस शीर्पक के ग्रन्तगंत सम्मिलित क्ये 
जा सकते है। इन उदृद्यो की प्राप्ति के लिए श्रमिक सघ सामूहिक रूप से अपने सेवा- 
योजको से व्यवहार करते है भौर माँग की अस्वीकृति की दशा में हडताले तथा 
झसहयोग करते है। यही कारण है कि कभी-कभी श्रामक संघ के इन कार्यों को 
'लडाकू कार्यो! (फ]छ7॥0 ० कप पि॥00078) कहते है । ' 

(२ ) सामान्य जोवन-स्तर से सम्बन्धित बाय॑ (95099 3॥ धा&॥ 86 
आा0९9)--इस शीर्षक के भ्रन्तमंत उन कार्यो का समावेश किया जा सकता है, जिनसे 
ककि श्रमिकों वे सामान्य जीवन-स्तर में वृद्धि हो, जैमे--श्रमजीवियो म पररंदर* बन्धुत्त 
एवं सहयोग की भावना प्रोत्साहित करना, उनका शैक्षिक एव सास्कृतिक विकास 
करना, बीमारी, वेकारी श्रथवा हडताल आदि की प्रवधि मे श्रमिको की रक्षा तथा 
सहायता करना, ब।नूची परामशं देना, श्रमजीवियो के लिए कल्याण-कार्य की व्यवस्था 
करना, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरजनालय आदि का प्रवन्ध करना, सस्ते ऋण, 
सस्ते अनाज एवं गृह आदि की व्यवस्था करना। इन कार्यों को अच्चुत्व-प्रेरय-कार्या 
एसिए/छगातों [00.0 3008) भी कह्दा जा सकता है श्रौर ये सदस्थों के सहयोग तथा 
इनकी आधिक दछ्ा पर मिभेर बरते है | आ्रधिक इंद्ठि से श्रमिक सघ जितमे ही बंल- 
बाली होगे, ऐसे कार्यां की मादा उतनी हीं अधिक होगी । 
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(३) राजनेहिक कार्य (ए७0८७ उल॑चि#9)--देश के शासन प्रबन्ध मे भाग 
लेने के उहूं श्य से निर्वाचन आदि में श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को खडा करना राज- 
नैतिक कार्यों की श्रेणी मे आता है | 


श्रप्तिक संघों के लाभ व हानियां 
श्रमिक संगठन के लाभ-- 

श्रमिक सगठन के निम्नलिखित लाभ होते हैः-- 

(६) श्रमिक संगठन से श्रमजीवियों में परस्पर वस्धुत्त एवं सहयोग की 
सावना का विकात्त होता हे और इससे उनकी सामूहिक सौदा करने 
की शक्ति बढ जाती है। परिणामस्वरूप पूंजीपति शक्तिशाली होते हुए 

है भी श्रमजीडियो का शोपण सही कर पाते । 

(३) श्रमिक सगठन श्रमिकों की झारीरिक, मानसि , साम/जिक एवं श्राथिक 
दक्शा को सुधारने का सदैव प्रयत्न करते हे। इन प्रयत्नो के फलस्वरूप 
श्रमिक्रों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता है एवं उनजझ्ञी कार्यक्षमता 


बढ़ती है । 
(३) श्रम संगठन झपने भ्रविकारो ! मर कइक्छ ब्ब्ब्ज्न्हात 
(४६ कें लिए लड कर श्रप्तिको फो श्रम-संघो के लान व दोष 
८ उचित मजदूरी दिलवाने का... ॥ सोम: 
प्रयत्न करते हैं। जब श्रमिको (१) सहयोग की भावना का विकास । 
को उचित पारितोषिझ (२) रहन-सहत का ऊंचा स्तर । 


मिलता है तो वे मन लगा- 
कर कार्य करते हैं एव भर- 
पेट भोजन पर सदैव सच्तुष्ट 
रहते है। 

(४) श्रमिक संगठन श्षमजीवियो 
में शिक्षा का भी प्रचार 


“करते है श्रीर उनको प्रनु- | (१) श्रम नेदाओं हारा श्रमिकों को 
। 


(३) शिक्षा का प्रचार । 

(४) भ्रौद्योगिक शाति को बढावा | 
(५) उचित मजदूरी दिलाना। 
(६) कल्याण कार की व्यवस्था । 
(७) राजनैतिक प्रतिनिधित्व | 


/9/0:-----०३---०२-९७० ७-------९०९३- 























शासन मे रहने का आदेश उकसाना | 

देते है। ऐसी स्वस्थ शिक्षा (२) राजबँतिक अधिकार प्राप्लि के 

से केवल श्रसिका को ही लिए इनका नेतृत्त्त । 

नही बरन्‌ देश को भी बडा साम्यवाद को बढाना । 

लाभ होता है। ४) पदलोलुपता के कारण भगड़े | 
(५) श्रामर संगठन देश मे औद्यो- ५) पारस्परिक मतभेदों के कारण 


सि श्रम योजनाये वेकार होना ! 
मिक शान्ति भो रखने का 8-.....968--०-७० २-०+-६७ ७-->४- अल 
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प्रपत्न करते है, फ्लतः औद्योगिक उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होतो है भरोर 
देश उन्नति करता है। 

(६) श्रमिक संगठन श्रमिकों के लिये कल्थाण कार्य को ध्यवस्था भी करते हैं, 
जिससे मानसिक हृष्टिको़ विकसित होता है । 

(७) राजनंतिक क्षेत्र मे थम-सघ लोक सभा मे अपने प्रतिनिधि भेजकर सरकार 
तक श्रमिकों की आवाज पहुँचाने का प्रयत्त करते हैं। परिशामस्वरहूप, 
सरकार भी सनियम बनकर श्रमिको को सुविधायें देने का प्रयत्न करती 
है, जिसमे उनका जीवन उन्नत हो और वे देश के भ्रादर्श नागरिक वन 
सके । 


अफिक सगठतनो से हानिया-- 


इतन लाभ होते हुए भी श्रमिक सगठन से दुछ हानियाँ भी है, जो इस 

प्रवर है :--- 

(१) श्रम सघी के रेता श्रम्िदो को श्रपता रवाथ सिद्ध करने के लिए मुलावा 
देकर उनको हडताल करते के लिये विवश करते है| औद्योगिव अति 
के परिणामस्वरूप राष्टीय उत्पादन को क्षति पहुँचती है और श्रम 6५ क्र 
पूंषी एक दूसरे से बहुत दूर होते चले जाते है । 

(३) श्रम-सघा के तता केवल राजनंत्कि श्रभ्रिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 
हो इनका नेदृत्व करते है, परन्तु वास्तव में इसको श्रमिवों से अधिक 
सहानुभूति नही होती । 

(३) श्रमिक संगठन से साम्यवाद एवं सम्राजवाद को अ्रधिक दढावा 
मिलता है। 

(४) श्रम-सधो के विभिन्न नेताग्ो मे प्र।६ पदलोलुफता के लिए भमडे होते 
रहते है जिससे श्रम रघ-प्रान्दोजन की जडें कमजोर होती हू तथा श्रमिक 
वर्ग का अर होता है। उदाहरण के लिए ब्रो> टी० रेलवे पनियद 
की क्रायकारिणी सभा के निर्माण के सम्बन्ध में नताग्रोमे आपस में 
भगडा हुआ जो दो वर्ष तक चलता रहा । इस वीच यूनियन नी समस्त 
क्रियायें स्थागित रही तथा मुकदमेबाजी मे बिचारे श्रमिको की धन राशि 
बरबाद हो गई । अन्त मे, सघ वा रजिस्ट्रेशन सरकार को निरस्त 
करना पष्ठा । 

(४) कभी-कभी श्रम-सघ के तेताओ के पारस्परिक मतभेद के कारण सरकार 
मी अ्रस सम्बन्धी योजनायें देकार व निष्क्रिय हो जाती है। उदाहरण के 
लिए, उत्तर प्रदेश के वुछ औद्योगिक वेन्द्रों में कार्य समित्तिया (एए छा 
(00पा06६८९९) में प्रतिनिधित्व के लिए श्रम-सघ के नेताओं में भगड़ा 
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हुआ । झतः समिति” राजनीति का अखाड़ा बन गई। परिणामस्वरूप 

सन्‌ १६४० में श्रमिकों तथा उद्योगों के हिए मे कार्य समिति साखार 

द्वारा समाप्त कर दी गई। 
निष्कर्ष-- 

उपयुक्त लाभ-हानियो के सन्तुलन से यह स्पप्ट है कि श्रम-सघ वास्तव में भ्रम- 

समाज एव देश के लिए एक कल्याणकारी संस्था है । जो भी दोष ऊपर बतलाये गये 
हैं वे श्रमिक सगठन की चूटियाँ न होते हुए उनके नेताग्रो के दोष है, जो अपने सगठन 
के उहूं ब्यो से विचलित होकर स्वाय्थ-साधक बन जाते है । 


भारत में सद्ध भ्रान्दोलन 
श्रम-संगठन के प्रारम्भिक प्रयास-- 
पारस्परिक सामान्य लाभ के लिए श्रमिकों का सगठन होना भारत मे अभी 
थोडे समय से ही भारम्भ हुआ है । सबसे प्रथम बार॒सन्‌ १८८४ मे सामूहिक प्रत्षि- 
निधित्त्त किया गया, जबकि फैक्टरी कमीशन को प्रस्तुत किये जाने वाले स्मररा पत्र 
को तैयार करने के लिए श्रमिकों का एक सम्मेलन बुलाया गया, परन्तु सथठित का्य-क्रम 
का विचार श्रमिकों से देर से आया। सन्‌ १८९० में श्री लोखण्डे ने श्रमिकों को 
संगठित किया । इस संगठन का नाम वम्बई मिल हैण्डस एसोसियेशन था, जो सरकार 
को कारखाता अधिनियम के सशोधन_ के _विषय में स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए 
श्रोयोजित किया गया था, परन्तु यह बडा ढोला-ठाला संगठन था। इसका ने तो को संगठन था । इसका ने तो कोई 
निश्चित विधान था और न निश्चित बन्दा देने वाले सदस्य ही। सन्‌ १६९७ में असल- 
गैमेटेड सोसायटी प्रॉफरेल्वेमैंन_प्रॉफ इण्डिया एण्ड ऑफ घर्मा की स्थापना हुई, 
जो अब भी वत्तमाव है, परन्तु इसका कार्यक्रम भाई-चारे का कम था एवं लड़का 
अधिक | 
बीसवी झताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे कुछ संघ, जैसे--सी-मैन यूसियन कल- 
कत्ता एव पोस्टल यूनियन बम्बई स्थापित हुए । एक मुहम्मदन एसोसियेशन बंगाल मे 
थो, परन्तु उसे बठिनता से एक श्रमिक सघ कहा जा सकता है। इसी प्रकार इण्डियन 
लैवर यूनियन, यद्यपि नाम से बडा उचित सगठन जान पडता है, बहुत क्रियात्मक नही 
पड ॥ सन्‌ १६१५ से श्रणिको के कल्पएए की चूट के लिए कामणार हितबर्दधक सभा 
स्थापित हुई, जो सन्‌ १६५२ तक बनी रही, परन्तु इसने भी श्रधिक काम नही किया। 
अम-संघ श्रान्दोलन का वास्तविक शुभारम्भ-- 
वास्तव भे श्रमिक सघ आन्दोलन भारत से सन्‌ १६१८ से प्रारम्भ होता है, 
जबकि अनाप-सनाप कीमतें बढने से उत्पन्न हुई आपिक कठ्माइयों र सामान्य राजन॑प्तिक 
क्शमक्स एवं श्रमिको की बढती हुईं विश्वव्यापी चेत्ना ने श्रमिकों वे दिमाग मे अपने 
हितों के झ्लिए सगस्त होने की ग्रावश्यकत्ा वी बात भर दी । पहली यूनियन मद्रास मे 
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स्थापित हुई। इसके बाद अन्य स्थानों में भी यूहियने स्थाप्रित हुई । इनमे अ्रधिकतर 
तो केबल हडताल समिति मात्र थी, जिनका जन्म समस्या को जीतने या हारने पर या 
उसमे पूर्व ही ममात्त हो जाने के लिए हुम्ना थ। ) वे एक दुसरे से असम्बन्धित थी, 
परतु जब उनक एजोकरण की प्रावश्यक्ता अनुभव हुई, क्योंकि इन्ही दिमो विश्व 
श्रमिद संघ कर लिए किसी केल्वीय एवं प्रतिनिधि सध से प्रतिनिधि जाने को थे, प्रस्तु 
रथानीय यूनियन सघ मे परिवर्तित हो गई श्रोर फिर प्रान्तीय संघ की स्थापना हुई। 
सब्‌ १६२० म आल इण्डिया ट्रंड यूनियन कांग्रेस, जो समस्त यूनियतों का राष्ट्रीय 
पंडरदन थी, बुलाई गई । सन्‌ १६२२ मे वेद्धीय श्रमिक समित्ति की स्थापना हुई और 
उसी बर्षे ग्रॉल इरिल्या रेलवे परेशान पोस्ट एण्ड एण्ड टेलीग्राफ यूनियें स्थापित हुई ! 
इस अवधि की विद्ेषतरा यह थी कि उपयुक्त नेता श्रमिकों में से ही सुलभ न थे, ग्रस्तु 
उस बाहर व्यतिया फ्रे नेतृत्व पर निर्भर रहना पड़ता था । 





सैकापोजकी बग। विरोध-- 

सेवायाजको ने इन यूनियनों क्यो मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। 
श्रमिकों को सताया जाने लगा। भारतीय ग्रपराघ दण्ड सनियम सश्योध्ित किया गया 
और श्रमिक रूपघो वे काय अर्वध घोषित कर दिये गये । सन्‌ १६२० में धकिद्ुम मिल्स 
य मामले में सद्रास यूनियन के विरद्ध श्रादेश जारी क्यि गये भ्ौर तव श्रमिक नेताग्री 
ते देखा कि वे सच्च श्रमिक सघ कायो के लिये भी उत्तरदायी टहराये जा सकते है । 
श्री एम० एम० जोशी न श्रमियों के लिए सरक्षण प्राप्त करने का उद्योग क्या, परन्तु 
उनका यह परिश्रम पाँच साल वाद उस समय सफल हुआ जबकि सन्‌ १६२६ में 
व्यापार संघ श्रधिनिपम्म पास किया य्या। तब से सघो की सख्या में तेजी से वृद्धि 


हुई है। हु 
कस्यूनिस्टो का श्रादोलन पर प्रभाव-- 

सब्‌ १६२८-२६ में आरदोलन बडी तेजी पर था । का्यूनिस्टों का सघो पर 
प्रशाव बढ़ गया । एमे सघो म गिरती कामगार, यूनियन (सदस्य सल्या ५०,००० से 
प्रधिक) परशु्त थी । इन्होने वम्बई में सन्‌ १६२८ में हडताल स्रगठित की झौर सफलता 
भी प्राप्त की, परन्तु वम्यूनिस्ट सदस्यों की कुछ कार्यवाहियो से मुसीबत पैदा हो गई । 
शहर में दज्जा हो गया, कई प्रमुख लेता पकड लिए गये और उन्हें सजायें दी गई । 
सन्‌ १६२६ में उन्होंने फिर दूसरी हडताल की ओर वह काफी समय तक जारी रही । 
तब एवं जाँच अदालत बैठी । उसकी रिपोर्ट के अनुसार वामगार यूनियन ही हृड्ताल 
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के लिए पूरं रूप से उत्तरदायी थी । एक प्रमुख सघ के विरुद्ध ऐसी रिवोर्ट न ग्रान्दोलन 
को बदनाम कर दिया और उसे बहुत धवका पहुँचा। श्राल इण्डियय ट्रेंड यूनियन 
काँग्रेस के सन्‌ १६२६ के अधिवशन मे उसकी कार्य समिति पर कब्यूनम्गो ते 
अधिकार कर लिया तथा उम्र कार्यवाही कौ और विश्व कम्थूनिस्ट आन्दोलन से सम्बन्ध 
स्थापित करने का निश्चय किया। 
आह्दोलन में फूट पडना-- 
इस पर नम्र दलीय सधो ने श्री एम० एम० जोशी की अ्रध्यक्षता मे इस 
काँग्र स से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और इण्डियन ट्रेंड यूनियन फ्डरेशन बनाया। 
रेलवे मैन्स पंडरेशन मे भी उस कांग्रेस से सम्बन्ध तोड लिया। सन्‌ १६३१ में तो 
उग्रदलियो ने स्वय अपनी अलग श्रॉल इण्डिया रैड ट्रेंड यूनियन काँग्रेस बना ली। 
सन्‌ १६३१ के बिश्व श्रमिक सघ को इंण्डियन ट्रेड यूनियत फैडरेशन से ही प्रतिनिधि 
भेजे गये थे । इस पूट से आन्दोलन मे वडी कमी झा गई । एकता लाने के प्रयत्व एक 
बार फिर किये गएं। सन्‌ १६३३ मे नेशनल ट्रेड यूनियन फैडरेशन बता, जिसमे 
>“कम्यूनिस्टो को छोडकर और सब संघ सम्मिलित थे। सन्‌ १६३४ में एकता का 
अन्तिम भ्राधार भी निहिचत हो गया और सन्‌ १९४० मे तो काम चलाऊ समभौता 
भी हो गया था, परन्तु अभाग्यवश उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध में सहायता 
दी जाये था नही, एस प्रश्न पर फिर तीब् मतभेद पैदा हो गया, फलस्वरूप कई सघ 
अलग हो गये। 
घरतंमान स्थित्ति-- 


बतंमान समय मे इण्डियन नेशनल ट्रेंड यूनियन काँग्रेस देश के'अमिक सघो 
की सबसे अधिक प्रतिनिधिक सस्था है। इसमे लगभग ८०० सघ सम्मिलित है, जो 
लगभग १२ लोख श्रमिको का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। इसके बाद श्राल इष्डिया ट्रेंड 
यूनियन काँग्रेस है, जो किसी समय श्रमिकों की प्रतिनिधि संस्था थी, परन्तु कम्परनिस्टो 
के घुस भाने पर जबसे भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक रूघ कांग्रेस उससे अलग हो गई तब 
से उसकी सदस्य सस्या घटती जा रही है। ग्रॉल इष्डिया ट्रेड यूनियन काम्रोस के 
अतिरिक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिन्द मजदूर सभा भी हैं तथा सन्‌ १६४६ 
में यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन कांग्रेस की और स्थापना हुई | इस प्रकार भारत मे आज ४ 


प्रमुख अखिल भारतीय-श्रम रुगठन हैं, जिनके सदस्यों की रूरया अग्नलिखित ताल्फा से 
ज्ञात की जा सकती है :--. 
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[$५३ 
भारत से श्रमिक सघ को सफलताएँ 

भारत म॑ श्रमिक संघो का इतिहास नया है, इसलिए व्यवहार में उनका वास्त- 
बिक महत्व आॉकला दुष्कर नहीं तो कठिव अवश्य है। यह तो निस्सकोच कुहा जा 
सकता है कि उन्हें पर्याप्त सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए, () अपनी 
स्थापना के प्रथम वष् मे ही वे मजदूरी बढवाने और काम के घन्टे कम करवाने मे 
सफल हुए । (॥) सन्‌ १६२६ भे उन्होने मजदूरी मे कटौती होने से रोकी । (इसके 
अतिरिक्त वे मालिको का श्रम्िको के प्रति व्यवहार बदलने में भी सफल हुए हैं। वे 
अ्रव॒ पहले की तरह उनके प्रति उदासीन एवं विरुद्ध नही रहे । (४) कमंचारी संघ ने 
सन्‌ १६२५ मे बी० एन० श्रार० की हडताल एवं सन्‌ १६२७ में खड़गपुर वर्कशॉप 

की 'तालाबन्दी” मे सफलतापूवंक हस्तक्षेप क्या । 

दुसरे देशो की श्रपेक्षा हमारे देश के श्रमिक सघों को प्रगति लगभग नगगण्य है ॥ 
कठिनता से ५०९६ श्रस्तिक इन सघो के सदस्य होगे। दर्भाग्यनश हमारे श्रधिक्तर 
सगठन केवल खोखले आयोजन मात्र है, जिन्हे अपर्याप्त कोष एवं जाली सदस्य सख्या 
और बाहरी लोगो के उत्साह द्वारा हो जीविन रखा जा सकता है | बहुत कप श्रमिक- 
सघो ने वरोजगारी, बीमारी व बुढापे के लाभ दिये हैं। उनमे “पारस्परिक सहायता” 

>की प्रवृत्ति तो लगभग अविकसित है और उन्होने अपने को केवल लडाकू कार्यों तक 
ही सीमित “खा है। अभ्रहमदाबाद का वस्त्र संघ अबर्य ही श्रमिका के लिए कई 
कल्याण कार्य--प्रस्पताल, शिक्षा, सस्ते अनाज सरकारी ऋण एवं मनोरजन की 
सुविधाओं के रूप में कर रहा है! प्रति सप्ताह वह एक पत्र भी प्रकाशित 
करता है । 

यह आइए की जातो है कि शिक्षा के फेलने पर दशा और सुधरेगी, भ्रसिक 
अपने भ्रधिकार एवं क्लेव्यो को समझ गे, श्रनुशासन बढेगा सगठन के महत्त्व का उन्हे 
ज्ञान होगा द श्रमिक सघो के सदस्पो कली सख्या भी बढ़ेगी, वे स्वय अपने घर्ग से से 
ही नेता प्रकट कर: सकेंगे, बाहुरी लोगो को स्थार्थपर्ण चालो से छुटकारा पावेंगे श्रौर 
भ्रपमा कार्य प्रधिक चतुरता एब बुद्धिमता से चला सकेंगे। वह दिन दूर नहीं है, जब 
कि भारत इस बात पर गव कर सकेगा कि उसके श्रमिक सघ भी अब अन्य देशो से 
कसी भाँति पीछे नहीं ह । 

भारतीय अमिक-सघ के मार्ग मे बाघायें 

भारत में श्रमिक-सघ आन्दोलन की प्रगति वहुत-मी बाधाओं के कारण घीमी 
रही हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण वाधायें ये हैं --- 

(१९) अ्रश्षिक्षा व झ्जानता-भारतीय श्रमिक प्राय ग्रपढ़ है, अस्तु व शऋगु 
शासन के महत्व को नहीं समभने और न सघ को बुद्धिमानी और चतुरता से 
चला सकते है ॥ 

२३ 


इंधषट ] 


>7009--+“--९७---०---७७--- “ककै--० ७-० 


आरतौय अमिक सघो की घौमोी. (२) विचित्र समुदाय ःः 
प्रगत्ति के १९ फारण तीय श्रमिक वर्ग विभिन्न प्रकार के 


। धर्मों, विचारघाराओो, रीति-रिवाजो 


ै 
! 
! 


« भ्शिक्षा और अज्ञानता । 

; अचित सदर । है है और झादतों के मजदूरों का मिश्रण 
मा प्रवासी प्रवृत्ति । | है, इसलिए उनके संगठित होते मे देर 
ष बेतन लगती है । 

गम कक ॥ (३) प्रवासी प्रवृत्ति--वे दूर 
वा ५. हर के याँदो से सौकरी की खोज मे 
है नियोबनाम्रो व ठेकेदारों की | प्रात है शोर चसते जाते है, प्रतः वे 


$ अपना कार्य श्रथवा उद्योग पारवर्तित 
। 


| विरोधी प्रधृत्ति। करते रहते है, इस कारणा वे किसी, 
॥| 


5, विशाल क्षेत्र «५. सघ मे स्थायी उत्साह नही जेते । 

&, सुनेतृत्त्व का झ्रभाव। भें 
१०, श्रमिक नेताओ्नो के प्रतिं ठैष । है असल ता 
११. क्षमिका म अनुशासनहीनता । हि मकआ . है कम मिलता 
श्र है, इस कारण बहुत से तो चन्दा नहीं 


» नियोक्ताओों का प्रसहानुभूति- कह 
पूर्ण वातावरण । दे पाते | यदि बुछ दे भी सके तो ऐसा 


एक 0 ३ -७ ४ पलक इतना न्यून होता है कि उससे 

स॒घ को यथैष्ठ द्रव्य प्राप्त नहीं हो 

सकता, प्रतः वे फिर भच्छा कार्य, जिसकी उनमे ग्राशा की जाती है, नहीं कर गाते । 

पही नहीं, भारतीय मजदूर केउल समस्यात्मक लाभ के लिए शुल्फ देने मे सकओोच करता 

है और अपने शुल्क के बदले मे श्रपनी सब आपत्तियों से बचाव अ्रथत्रा थोडी भ्रवधि ही 
में वेतन वृद्धि की झाशा रखता है । 

(५) न्यून शुल्क -च्यूनतम शुल्क भी वसूल करने में कठिनाई होती है, क्योंकि 
उसे मिल मालिक तनस्वाह बाटतें समय उम्ाहने नही देते । बाद में वह या तो सरलता 
से कोषाध्याक्ष सक पहुँचना नही औौर यदि पहुँचता भी है दी बीच में ही उसका कुछ 
भाग इधर उधर कर दिया जाता है । 

(६) कम अवकाश--मजदूरो को अवकाश इतना कम रहता है कि वे अन्य 
बातें, जैसे--सघ श्रादि के विषय मे सीच नही पाते । 

(७) नियोक्ताओ्लों व ठेकेदारों की विरोधी प्रवुति--पेंवायोगकों एव कम- 
कारियोजको फा विरोध सघ झान्दोलन की प्रगति मे एक अन्य बाधा है। उन सजदूरा 
को जो सघ के प्रति कुछ सहादुभूति रखते है, तरह-तरह पे परेशान किया जाता है। 
वे मजदूर-सघ को मान्यता प्रदान नही करते हैं और यदि करते है तो ऐसी शर्तों के 
साथ झि फिर संगठन व्यथ रहता है । कभी-कभी सच्चे सघा के विरोध में सेवायोजको 
द्वारा भूठे सध स्थापित कर दिये जाते हैं और इनकी सहायता से उनकी कार्यत्राहियो 


थे 
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में विष्न डालने का प्रयत्न किया जाता है। सघ के कार्यकर्ताओं को घूस देकर फोड 
लेना तो एक साधारण सी वात है ) 

(८) विशाल क्षेत्र--हमारे देश मे मजदूर एक बडे क्षेत्र मे फंले हुए हैं और 
वुछ दक्ाओं मे तो उन तक पहुँच भी नही हो पाती, जैसे--आसाम के चाय बागान 
आदि, अस्तु इनसे सम्बन्धित सूचनाये दबाई जा सकती हैं श्र बाहर वालो को उनकी 
जानकारी नही हो पाती । यह दश्शा सघो की प्रमति मे बाघक है ! 

(६) छु-नेत्ृत््व का प्रभाव--सबसे बडी बाधा मे एक बाधा अच्छे मेतृत्व का 
अभाव होना भी है | श्रमिक ऊपढ है, वे अपने अधिकारो एवं कर्तव्यों से श्रपरि।चत 
है, इसलिए उन्हें बाहरी नेतृत्व पर निर्भेर रहना पडता है। यह उनकी बडी दुबंतता 
है, क्योकि ऐसी दशा मे प्राय, भ्रपने राजनैतिक प्रथवा सामाजिक उद्दंश्य की पूर्ति के 
लिए स्वार्थी लोग नेतृत्व सेभाल लेते है । इन्हे श्रमिकों की वास्तविक स्थिति १। ज्ञान 
नही होता, क्योकि उन्हे कभी कारखानों मे काम नहीं करना पड(। वे उद्योग की 
आ्रावश्यकताओं से अपरिचित होते है । उन्हे श्रमिको से सच्ची सहानुभूति भी नही होती । 
कुछ पढ़े लिखे बकीन आदि, जिन्हे काम नहीं मिलता, बैठे ठाले इस कार्य को संभाल 
लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयत्न में सलग्न रहते हैं। कद्दी-कही तो ऐसे 
लोगो ने मजदूरा के चन्दे भी हजम कर लिए । कुछ नेता कई सघो का काम संभालते 
रहते है, इसलिए प्रत्येक सघ को पर्याप्त तमय भी नही दे पाते । रॉयल कमीशन से 
यह स्पष्ट कहा है कि जब तक से सघ इस विषय में आात्म-निर्भर नहीं हो जाते, तब 
तक किसी विशेष प्रगति की झाश्षा करना च्यूथं है । 

(१०) श्रमिक नेताओं के प्रति द्वप--अधिकाश श्रमजी।वयो मे अपने नेताओो 
के प्रति संदृभावना नहीं हाती । जनसाधारर भी उन्हे प्राय, विप्लबकारी, आग उगलने 
बाला कहकर बदनाम करते है ॥ 

(११) श्रमिकों में भ्रनुशासनहीनता--अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढिवादिता के 
कारण भारतीय श्रमिक नियन्त्रण व शासन के अन्तर्गत रहन का आदी नही होता, भरत: 
श्षम सघ की भ्रोर से प्रायः लापरवाह रहता है । 


(१२) तियोक्ताप्रो का अ्रसहानुभूतिषुर्ण वाताबरण--मिल मालिको का असहार 
नुम्ूनिपुणा वातावरण भी श्रम-सघ आन्दोलन की एक बड़ी कठिनाई हैं। भारतीय 
नियोक्तागए यहू नहीं समभते कि स्वस्थ एवं सुहृह सघवाद हड़नालों के विरुद्ध बीमा 
का कार्य करता है । इसके फलस्वरूप अनिरययमत, अनाधिकृत तथा बिजली की तरह 
क्ष रेक हड़ताले नही हो पाती । 


राष्ट्र-निर्माण मे संघों का भाग 


उसी भी देश को कल्याणकारी राज्य बनाने से श्रमिक सघ बहुत लाभकारी हो 
सकने है। श्रमिक संघो को भजदूरो मे यह भावना व प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए कि 
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वेराष्ट्र हित की दृष्टि से उत्तादन को बहुत बढावें | मिल सालिको का भौ यह कत्तव्य है 
कि बे उत्पादन बढाने के उपायो को श्रमिक (शर्थात्‌ श्रमिक सघ के प्रतिनिधियों) के 
सामने रखें और उनका सहयोग प्राप्त करे। श्रमिक प्रतिनिधि उन्हें राष्ट्रीय समृद्धि मे 
जहाँ प्रपने सहयोग का विश्वास दिलायेगे वहाँ भ्रपने लिए भी मिल मालिकों से लिम्त- 
लिखित आइवासन चाहेंगे “-- 
( १ ) उलादनक्षमत्ा मे हुई वृद्धि के कारण जो लाभ होगा उसमे मजदूर भी 
वेतन वृद्धि भौर प्रन्य सुविधाओं के रूप मे भागीदार होंगे । 
(२ ) नये उपायो का अर्थ मजदूर पर काये का श्रवुत्षित भार डालना नहीं 
होगा। , 
(३) नग्रे उपायो का परिणाम्र मजदूरों की छेंटनी श्लौर बेकारी भी नहीं 
होनी चाहिए । 
इसके बाद श्रमिक सघ मजदूरों को राष्ट्रीय उत्पादन मे अधिकाधिक हादिक 
म्रहयोग देते के लिए समरका्ेंगे, मजदूरों को सक्षीनों का काम श्रष्रिक कुशलता से करने 
की ट्रेनिंग भी देगे और शिक्षण की घ्यवस्था भी करेंगे। श्रम्रिका के प्रतिनिधि मित्र 
इन्जीमियरो के साथ बैठ कर उत्पादन की नई योजनाञ्रों पर विचार करेगे झोौर उपयुक्त 
व्यवस्था का निर्माण करने मे सहयोग देगे ॥ इस तरह श्रमिक सघ राष्ट्रीय समृद्धि भे ” 
महत्त्वपूर्ण भाग ले सकते हैं। 
शिक्षा प्रचार देश की उन्नति के लिए प्रत्यम्त श्रावश्यक है। प्राज श्रमिक सध 
४४% व्यय अपने कार्यकर्ताओं के वेनन पर करते है ओर केवल ७९% शिक्षा प्रसार 
वर व्यय करते है । यह बहुत असस्ताषजनक स्थिति है । शिक्षा की श्रोर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है ॥ 
निम्नलिखित प्रत्य दि्वाप्रों में करत करके भो श्रसिक सघ राष्ट्र निर्भाए में 
सहायक हो सकते हैं :-- 
(१) श्रमिक सघ सहकारी समितियाँ बना कर मजदूरों के लिए घर बनवा 
सकते है | 
(२ ) मजदूरो मे बचत की झादत पंदां की जा सकती है और विभिन्न कार्यों 
के लिए सहकारी समितियों का सगठन किया जा सकता है । 
(३ ) मजदूर परिवारों मे तथा धयोवृद्ध पुरुषों मे ग्रामोद्योन का प्रसार करके 
आमदनी बढ़ाई जा सकती है । ऊ 
(४ ) शारीरिक स्यायाम, खेल-कूद श्रादि का प्रघार करके मजदूरों को स्वस्थ 
बनाने मे श्रमिक सघ सहयोग दे सकते हैं । 
संक्षप मे, श्रमक सध विभिन्न क्षेत्रों मे रचचात्मक काये करके राष्ट्रटनि्माण में 
सहायक हो सकते हैं । इसमे मजद्रों का शंक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर भी 
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ऊँचा उठेगा, वे भच्छे नागरिक बनेगे और जो सामाजिक व्यवस्था वे लाता चाहते हैं, 
उसमे भी इससे सफलता मिलेगी । 


श्रम-स घ-्ग्रधिनियम 
[ाइव९ एकाणा 4ैलो 

श्रम सध भ्रधिनियम सर्व प्रथम ससू १६६६ मे बनाया गया था, जो कि १ छू 
सन्‌ १६२७ सै लागू किया गया । इसके वाद सव्‌ १६२८ व सद्‌ १६४२ में कुछ सशो- 
धन किये गये । सत्‌ १६४७ गे दूसरा श्रस सघ प्रधिनियम बनाया गया । 
() तत्‌ १६२६ का श्रम संघ अधिनियस-- 

इस प्रधिनियम के द्वारा श्रम-सघो को वैधानिक माव्यता प्राप्त करने की 
सुविधा प्राप्त हुई है। यद्यपि श्रम-सधो की रजिस्ट्री ग्रनिवायं नहीं है, परन्तु रजिस्टर्ड 
श्रम-सघो को झुद्य विशेष सुविधायें प्रदान की. गई है । सद्‌ १६२६ के झधिनियम की 
प्रमुक्त बातें विस्मलिखित है :-- 
(१) श्रम सधों की रजिस्ट्री करामा-- 

अधिनियमामुस्तार श्रम-सघ के सात था इससे भ्रधिक सदस्य, अधितियम के 
अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार को सध के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थंवा-नत दे सकते है। 
प्रावेदन पत्र श्रम सघो के प्रान्तीय रजिस्ट्रार को भेजना चाहिये । ग्रावेदन पत्र के साथ 
श्रम से के नियमों की प्रति तथा वीचे लिखो बातों का एक विवरण पतन भेजना 
चाहिये-- 

(0) भावेदन पत्र देते वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय तथा पते । 
(7) श्रम सघ का नाम व उसे प्रधान कार्यालय का पता । 

(70 श्रम सघ के प्रदाधिकारियों की उपाधियाँ, नाम, भायु, पते व व्यवप्ताय । 

यदि कोई थरम-सघ रजिस्ट्री के लिये आवेदन पत्र दिये जाने के एक वर्ष से 
श्रधिक पहले से विद्यमान हो, तो रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र के साथ-साथ श्रम सघ की 
सम्पत्ति एवं दायित्त्वो का एक व्यापक विवरण पत्र अस्तुत क्या जाना चाहिये, 
जिसमे कि नियत विवरस हो तथा वह नियत रूप के अनुसार दैयार क्या गया हो। 

अवेदन पत्र शोर नियत शुल्क के पाने पर रजिस्ट्रार ऐसी जाँच करेगा, जो 
वह उचित समझे और यदि उसे विश्वास हो जाय कि संघ मे अधिनियम की सारी 
शर्तों को पूरा ऋर दिया है और सघ इस अधिनियम के आधीन रजिस्ट्री के लिये 
अयोग्य निर्धारित नही किया गया है, तो वह उस अम-सघ का नाम 'अम-सघो के 
रजिस्टर' मे लिख लेगा भर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र जारी कर देगा । यदि रजिस्ट्रार 
को यह विश्वास हो जाय कि र॑जिस्ड्री के लिये आवेदन पत्र काम करने वालो के हिततो 
में सदभाव से नही किया गया है, परन्तु सेवायोजको के हितो मे किया गया है, तो चह 
रजिस्ट्री भेही करेगा । दूसरे, रजिस्ट्रार क्सी एक कारखाने के एक से अधिक श्रम-सथ 
को रजिस्ट्री नहीं करेगा। रे 
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(२) अम-शंघ की रजिस्ठी का निर्सतत-- 
नीचे घिली हुई वश्चाग्रो मे रजिस्ट्रार किसी धम-सघ की रजिस्ट्री को विरस्त 
(0870७) कर देगा-- 
()) यदि रजिस्ट्री होने के समय श्रम्सघ की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक 
झर्तों को पूरा न किया हो, अथवा उसकी रजिप्ट्री कसी गलती, मिथ्या- 
वर्णन भ्रथवा कपट के कारण हुई हो । 
(70) यदि ग्रावेदन पत्र देने की तारीख पर श्रम-सघ रजिस्ट्री के लिये श्रावश्यक 
न्यूनतम सदस्यता (]४70॥70 ए॥॥ ४8॥॥0679)77) सम्बन्धी दर्त को 
पूरा करमे में असमर्थ रहा हो । 
(॥0) यदि श्रम्न-सघ काम करने वालो के हितों मे सद्भाव से सचालित नही 
किया जाता है, परन्तु काम कराने वालो के हितों में सचालित किया 
जाता है। 
(7५) यदि श्रम-सघ ने इस अधिनियम के किसी निप्रम का उत्लघन 
किया हो-- 
(ए) यदि श्रम-स्रघो की कार्यवाहियाँ उद्योग के हितो को हानिकर है। 
(३ ) रजिस्ट्री क्पि हुए एवं योग्य टेड यूनियनों का स्वत्त्व तथा दांधित्तत-- 

प्रत्येक रजिस्ट्री फो हुई टूड यूनियन फो एक साधारण कोच (0शाश9। एफए०) 
रखना चाहिए | साधारश फोष नीचे लिणो हुई बातो के प्रतिशिक्त प्म्य फिसो उहेश्य 
पर व्यय नहों किया जायगा १-- 

(3 ) ट्रेंड यूनियन के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता श्रौर श्रन्य स्यय के 
चुकाने के लिए | 

(3) ट्रेंड यूनियन के प्रबन्ध के लिये व्यय के चुकाने के हेतु, जिसमे यूनियन 
के साधारण कोप के हिसाब को जांच सम्मिलित है । 

(7)) क्सी ऐसी राजनियम सम्बन्धी कार्मवाही के चलाने या प्रतिबाद करते 
के लिग्ने जिसमे ट्रंड यूंनियन या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो । 

(९) ट्रेंड यूनियन था उसके किसी सदस्य वी शोर से श्रम-सम्बन्धी-भगड़ों के 
सचालन के हेतु। 

( 9 ) श्रम सम्बन्धी भयड़ो से उत्पन्न हुई हानि के लिए सदस्यों की क्षति- 
पूर्ति के हेतु । 

(9१) ऐसे सदस्यो की मृत्यु एव दृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटनाओ या बेकारी के 
कारण सदस्यो या उनके श्राश्वितो के उप-देतन के हेतु । 

(शा) संदस्यो की मृत्यु या दुघंटना के कार उतके ब्राश्चितों की सहायता वो 
लिये ! 

(शोर) सदस्यों की या उसके गाश्चितो की शिक्षा सम्बन्धी या सामाजिक कार्य- 
वाहियो के लिए । 


हैकने 
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(5) सरकार हारा शासकीय गजट मे विज्ञापित किसी प्रन्य उद्ेष्य के लिए, 
किन्ही ऐसी क्षतों का पालन करते हुए जो उसमे लिखी हो । 


एक रजिस्ट्री को हुई टड यूनियन साधारण कोष से भिश्न भी एक कोष कुछ 
विशेष कार्यो के लिए रख सफ्ती है। ऐसे ४वफ कोष के उद्दंइय तिम्नलिखित हैं:--- 

[4) किसी ऐसे व्यय का छुकारा जो किसी पदाभिलापी हारा, अधिनियम 
हारा किसी धारा सभा मे श्रमजीवियो वे लिए नियत स्थान के लिए ?पते पदाभिलाधी 
होने या निर्वाचन के सम्बन्ध मे निर्वाचन से पूर्व, उसके होने वे काल मे या उसके 
पद्चात्त प्रत्यक्ष या श्रप्नत्यक्ष रूप से किया गया हो, या 

(77 ) ऐसे किसी पदाभिल्ापी या भावी पदाभिलाधी को सहायता के लिए 
किसी मोटिय का करता प्रथवा कोई साहित्य या लेख पतन्नो का वितरण करना, या 

( पा ) इस प्रकार निर्वाचित हुए ऐसे व्यक्ति का प्रतिपालन [७॥0966- 
प्र8708]) करना । 

इस प्रकार स्थापित किए गए कोष में चन्दा देने के' लिए किसी सदस्य को 
विवश नही किया जायगा तथा जो सदस्य उक्त कोष मे चन्दा न देगा, उसे श्रम-सघ के 
किसी लाम से वचित न रखा जायगा। 

(४ ) श्रम-सघ के रजिस्ट्रेशन से लाभ-- 

(१ ) श्रम-सघ के बैध (९8७) उद्दृश्यों की पूर्ति के लिए काय॑ करते हुए 
श्रम-सध के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अरपराय सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्ति 
प्रास हो जाती है भर उनको पढयन्त्र के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
सकता 

( ७ ) रजिस्टर्ड सघ के किसी भी सदस्य एवं पदाधिकारी के द्वारा दिए गये 
किसी भी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो उन्होंने सध के वैधानिक उद्देश्यों की पति के लिए 
किया है, कोई भी दावा इस आधार पर कि एसा कार्य किसी व्यक्ति को कार्य का 
अनुबन्ध तोडने के लिए प्रेरित करता है, किस्ती भी दीवानी अदालत मे स्वीकार नही 
किया जायगा। 

(70 ) रजिस्टर्ड थम-सघ के विरुद्ध किसी भी दीवानी अदालत में ऐसे किसी 
कार्य के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जाथगा, जिसको कि किसो व्यक्ति ने सभ की 
ओर से उसका प्रतिनिधित्व करते हुए किया है । 

(7९ ) अधिनियम द्वारा सघ के सामास्य कोय को व्यय करने को दृष्टि से 
सोमायें बाँध दी गई है । 

( ९ ) श्रमिक सघ ऐल्छिक रूप से अपने सदस्यो के राजमैतिक एवं सामाजिक 
हि्लो के लिए श्रतिरिक्त कोष निर्माण कर सकते है। 

( ग ) रजिस्टरड श्रम-सघो को अपना नाम तथा उद्देह्य निश्चित करने पड़ते 
है तया प्रति वर्ष श्रक्षेक्षण (#.0७0)४) के लिए अपना लैखा तैयार रखना पडता है! 
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0) सन्‌ १६४७ का अप्त-संघ भ्रधिनियष-- 

सन्‌ १६४७ मे, सव्‌ १६२६ के श्रम-सघ अधिनियम में बुछ सश्चोधत कर दिये 
गये | इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्तलिखित है-- 

(१) भाण्यता वी दर्ते-- सेदायोजको द्वाश प्रतिनिधि संघ को भाग्यता प्रदान 
करना अरिवायं कर दिया गया तथा इस हाष्टि से उत्पन्न हुए सघर्यों को मिवटाने के 
लिए श्रम न्यायालय ([,880677 (१0प्7/5) की स्थापना की गई है। किसी भी 
श्रम-सघ को श्रम-यायालय हक्वारा उस समय तक मान्यता प्राप्त न होगी, जब 
तक कि-- 

(१ ) उसे ग्रधिनियम के प्रन्तर्गत मान्यता प्राप्त न हो । 

(॥) ) उसके सभी सदस्य उसी या उससे सम्बन्धित उद्योग मे कर्मचारी होने 

चाहिए। 

(7) वह सैवायोजकी हाश उस उद्योग में नियुक्त किये हुये कर्मचारियों का 
प्रतिनिधित्व वरे । 

(।ए) उसके नियम उद्योग के किसी कमंचारी की सदस्य न बनमे के लिग्े 

छूट न दें 

(४) उसके नियमों में हृडत्ताल घोषित करने की पूर्य॑ विधि होनी चाहिए । 

(ए7) उसकी कार्यकारिणी की सभा कम से कम ६ माह में एक बार प्रवश्य 
होनी चाहिए । 

(२) कुछ संघ का्ंदाहिपो को भ्रदुचित घोषित करना- सन्‌ १६४७ के 
सशोधनानुप्तार छुछ कार्यंधाहियो को माव्यता प्राप्त सधो के लिये अनुचित धोषित्त कर 
दिया गया है, जैसे-- 

( ) उसके भ्रधिकाश सदस्यों द्वारा अनियमित हडतालों मे भाग लेना । 

(॥ ) कायकारिणी द्वारा अनियमित हुडत्ाल के लिए सुझाव अथवा सहायता 

प्रदान करता । 

(77) संघ के किसी पदाधिकारी द्वारा भूठे विवरण-पत्र (ग्िक्ृप्राए 
समिजवाना । 

(३) कुछ कार्य सेदायोजको के लिये श्रनुचित वहराना--नीचे लिखे हुये कार्य 

से वायोजको के लिग्रे अनुचित ठहूरा दिये शये हैं--- 

() अपने कर्मचारियों द्वारा श्रम-सघ सगठित करने के क्सी अधिकार में 
हस्तक्षेप करना अ्रथवा सुरक्षा या पारस्परिक सहायता के लिये गति- 
दिध्षियां जारी करना। 

(9 ) क्षम-सध के तिर्साण एवं उसके प्रबन्ध मे कसी प्रकार की बाघा उप- 
स्थित करना अथवा उसको ग्राथिक एव अन्य दूसरी #कार की सहायता 
भ्रदात करना । 
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(7) मान्यता प्राप्त संघ के किसी प्रदाधिकारी श्रथ॑वा किसी कर्मचारी को 
(यदि उसने झधिनियम के अन्तर्गत किसी जाँच में ग्रधाही दी है) 
निकालना था उसके साथ पक्ष पातपूर्ण ध्यवह्र करना ) 

(शो माध्यता प्राप्त संघोसे सम्पर्क रखने के लिए इन्कार करना प्रथवा 
अधिनियम के अन्तगंत प्राप्त खुविधायें प्रदाव न करना । 


(४) दण्ड की व्यवस्था--कोई भी सेवायोजक जो अनुचित कार्य करता है, 
अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो १,०००) तक हो सकता है। यदि कोई मान्यता प्राप्त 
संघ ग्रमुचित कार्यवाही करता है, तो उसकी मान्यता वापिस ले ली जायगी। यदि 
कोई सध, श्रम न्यायालय हारा सान्‍्य क्या गया है, तो भी सेवा-्योजक तथा रजिस्ट्रार 
उसकी मान्यता वापिस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते है) हाँ, ऐसी दशा मे यह 
अनिवायं है कि उसने कोई अनुचित कार्य किया हो या वह श्रमजीवियो का प्रतिनिधि 
सघ नही रहा है अथवा वह भ्रधिनियम के श्रन्तर्गत विवरण पत्र प्रस्तुत करने मे 
असफल रहा हो । 

(५) श्रम सघ के विधान से धनिवायं नियम--सशोधित अ्रधिनियमानुसार, 

_ भविष्य मे प्रस्‍्येक श्रम-संघ के नियम में नीचे दी हुई बाते अवश्य होनी चाहिए :-- 

(3 ) संदस्यो के चन्दे की दर | 

() ) वे परिस्थितियाँ जिनके अनुसार सदस्य का नाम संदस्यता से काट दिया 
जायगा। इसमे चन्दे का भुगतान न करना भी शामिल है। 

(४) सदस्थो की सूची । 

(ए) कार्यकारिणी एवं अन्य पदाधिकारी की आज्ञा का उल्लधन कर हडताल 
या तालेबन्दी मे भाग लेने वाले सदस्यों के विस्द्ध अनुशासनात्मक कार्ये- 
वाही करने की विधि] 

(६) मान्यता का रह होना--यदि किसी श्रम सघ मे ऐच्छिक रूप से अथवा 
रजिस्ट्रार की सूचना प्राप्त होने के बाद अधिनियम की किसी धारा या सघ के नियमों 
का उल्लधन किया हो अथवा बाघ्य होने वाले किसी समभौते या निर्शाय के प्नुसार 
काम करने से असफल रहा हो, तो उसकी मान्यता रह की जा सकती है । 

(७) राजकौय कर्मचारियों पर रोक--राजकीय कर्मचारी, चाहे वे नामरिक 
सेवक ही क्यो न हो, राजनैतिक कोषो मे चन्दा नही दे सकेगे 

(5) बाहरी सदस्यो के पदाधिकारों होने पर रोक--चाहरी सदस्य उस अम- 
सध के पदाधिकारी नहीं वन सकेंगे जिससे समस्त श्रयवा वुछ्श्रशो मे नागरिक सेवक है। 
यदि श्रम सघ जिनके पदाधिकारों बाहरी ध्यक्ति है, कोई श्रनुचित कार्य करता है, तो 
वे पदाधिकारी किसी भी श्रम सघ में टोन वर्ष तक कोई पद ग्रहण नही कर सकेंगे! 

(६) भ्धिक संख्या बाले संघ,को सान्यता-यरि दो या अधिक श्रम-य्रथ 


है 
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मास्यता के अधिकारी हो तो सख्या मे अधिक सदस्यों वाले स्घ को मास्यता प्रदान 
की जायगी। 


श्रमिक-सद्च प्रधिनियम के कुछ दोष एव 
उनके सुधार के लिए सुझाव 


केवल सम्‌ १६२८ एवं सन्‌ १६४७ के कुछ महत्त्वपूर्ण परिवरतंनों को छोड़ कर 
होष अधिनियम वैसा ही वना है, जैसा कि सन्‌ १६२६ म॑ स्वीकृत जिया गया था, 
परन्तु सन्‌ १६२६ श्ौर सन्‌ १६६० की परिस्थितियों मे जमीन आ्रासमान का प्रन्तर 
हो गया है और श्रमिक आन्‍दोलत ऋज एक नये श्रौर ऊंचे स्तर पर है, इसलिए यह 
आवश्यक है कि श्रमिक-सघ अधिनियम मे मिम्न सशोधन कर दिये जाय -- 


(१) अ्रनिवाय्य रजिस्ट्रेशन पर 
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। अभिक संघ अधिनियमों से विशेष जोर देता--इस अधिनियम के प्रन्तगंत 
श्रमिक सध की रजिस्दी कराना असि- 

सुधार के लिये मुल्य ७ सुाव वार्य नहीं है। रजिस्ट्री प्रनिवायं न 

१. भ्निवाय रजिस्ट्रेशन पर जोर करने के भते ही तब कुछ कारश रहे 
देना । हा, लकिन अब तो परिर्िथिति बदलें” 

२. सामान्य व राजनैतिक कोषों के गई है। रजिस्ट्री कराना एक सीधा- 


चन्दे की ग्रनिवायंता । कोई विशेष उत्तरदायित्व भी नही 
आता, जिसे कि एक सध पूरा न कर 
सकता हो और फिर रजिस्टड होने 
पर लाभ बहुत होते है। वारतव मे 
अतिवाये रजिस्ट्रेशन पर जोर न देना 
एक बडी अनुचित बात हैं| धारा २८ 
(डी) के अच्तगंत श्रप्तिक न्यायालय की 
आज्ञानुसार संघ को मान्यता देने की एक शत उसका रजिस्टर्ड होना है। इस दृष्टि से 
भी रजिस्ट्री कराभा श्रावश्यक है । इससे सघो को वह उचित रतर प्राप्त होगा जितकी 
उन्हें बड़ी श्रावश्यकता है ६ 

(२) सामान व राजनैतिक कोपों के प्रन्तर को समाप्ति-:संघ के कोष को 
दो भागों मे रखा गया है--सासात्य कोश और राजनतिक कोष । स्पमात्य काथ के 
लिमे चन्दा देना प्रनिवायं है । अधिनियय के अन्तर्गत इस दोष के जो प्रयोग बताये 
गये है वे बहुत सकुचित है, भस्तु सघ छारा किय जाते वाले कई उपयोगी कार्यों के 
सम्पादन में बाधा पडती है । हमारा सुझाव तो यह है कि सामान्य कोष एव राजनैतिक 
ओोष में अन्तर ही समाप्त कर दिया जाय, क्योकि विगत अनुभव यह बताता है कि 


डे 

४ श्राडिटि की निशुल्क व्यवस्था । 

५ सेवाबौजकों के विरुद्ध मरक्षण । 

६ थधाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक । 
| ७, भ्रनिवायं मान्यता की उचित शत । 














प्रन्तर की समाप्ति । सादा काये है। रजिस्ट्री करा लेने से 
/ 
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सो ने राजनैतिक क्षेत्र मे अधिकाधिक भाग लेते हुये भी अपने प्रारम्भिक कार्यों को 
नही छोडा | भविष्य मे उन्हे देश के राजन॑तिक निर्माण में और भी अधिक भाग लेना 
है और इस कार्य भे उतको अधिक द्रव्य की आवश्यकता होगी । ० 

(३) चन्दे को श्रनिवायंता--कोप ( कुल-कोष ) के लिये चन्दा लेना श्रनिवार्य 
कर दिया जाय ) सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख पेश किये गये विलो में भी चन्दा श्रनिवाय 
रखा गया है, परन्तु हमारा सुझाव यह है कि चन्दे की अनिवाय रकम ६ झाना और 
८ आना के मध्य हो, बयोकि अब श्रमिक पहले की तरह निर्धत नहीं है, रोजगार भी 
बढ रहा है, श्रधिनियम द्वारा उद्योगों मे स्यूवतम मजदूरी निश्चित की जा रही है औौर 
फिर जब मजदूर अधिक चन्दा देंगे तो बे राजनैतिक दृष्टि से अधिक जागृत 
भी होगे । 

(४) आडिद की निशुरुक व्यवस्पा--इस समय श्रमिक सघ की आय का एक 
बड़ा भाग (४४%) आऑडिंट आदि में व्यय हो जाता है । यदि सरकारी भ्रफसरो द्वारा 
आडिट निःशुल्त करने की व्यवस्था हो जाये तो इस प्रकार व्यय होने वाली धन-राशि 
अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए सुलम हो जायगी ! 

(५) सेवामोज्रको के घिरुद्ध संरक्षण--श्रमिक सघ के पदाधिकारियों को सेवा- 


>पोजक स्देव ही परेशान करते रहते हैं। यह भी श्रमिक भ्रान्दोलन की प्रगति में 


नल 


बाधा है। अ्रधिनियम मे इसे रोकने के लिए झ्रावश्यक धारायें जोडना श्रावश्यक है । 

(६) बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश एर रोक-अ्रधिनियम में ऐसी भी धारामें हो 
जो कि बाहरी व्यक्तियों को श्रमिक संघ मे प्रवेश करने से रोके । प्रयः स्वार्थी व्यक्ति 
अनभिज्ञ श्रमिको को उकसा कर अपना काम बनाते रहते हैं, श्रस्तु श्रमिक बर्गं मे 
से ही पदाधिकारी नियुक्त करने को प्रोत्साहन दिया जाय ॥ 

(७) अनिवार्य सान्यता की झतं--सन्‌ १६४७ के सश्योधित अधिनियम में 
किसी सघ को अनिवाय मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध मे एक शर्तें यह है कि वह 
शक 'प्रतिनिधि' सस्था हो, परन्तु प्रतिनिधि सस्था की कसौटी ब्या है, इसका कोई 
उल्लेख नही है । अच्छा हो यदि प्रतिनिधि! सस्था की परिभाषा समान रूप मे सब 
जगह समभी जाये । इसी प्रकार अनिवायं मान्यता पाने के लिए दूसरी शर्ते यह है कि 
संघ के नियम हडताल घोषित करने की व्यवस्था करे । यह शर्त वास्तव मे बेकार है, 
क्योंकि यदि संघ॑ के नियमो मे हडताल घोषित करने का अधिकार प्रेसीडेण्ट को सौप 
दिया जाय तो भी वह पूरी समझी जायगी और मान्यता पाने की अ्रधिकारी होगी, 
यद्यपि यह स्पष्ट है कि हडताल घोषित करने की ऐसी व्यवस्था बड़ दोयपूरां है । 
यदि उपरोक्त आधार पर उचित सन्नोघंन कर लिया जाय तो विश्चित ही यह झधिनि- 
यम श्रमिक सघ झान्दोलन को ठोस सहायता पहुँचा सकता है। 
श्रम संघ एवं भारतोय श्रम सम्मेलतत-- 


भारतीय श्रम-सम्मेलन सन्‌ १६५८ ने मजदूर सघो को मान्यता प्रदान करने के 
लिए निम्न सिद्धान्त निर्धारित कियेस--- 


जे. 


३६४ ] 


(१) जहां एक से प्रधित मजदूर सघ हैं, वहां यदि नोई सघ माग्यता के लिए 
दावा करे तो वह रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम १ वर्ष तक सक्तिय होता ग्रावश्यक 
है। जहाँ केवल एक ही सदन है वहा यह छा्त लागू नही होती । 

(२ ) सम्बद्ध उच्चोग में इसकी सदस्य सल््या कम से कम २४ प्रतिशत अवश्य 
होनी चाहिए । 

(३ ) यदि किसी मजदूर सघ के सदस्यो की सस्या सम्बद्ध स्थानीय उद्योग 
के मजदूरों कौ सुस्या का २५ प्रतिशत है, तो वह उस क्षेत्र के लिए मायता ग्रात् 
करने का दावा कर सकता है। 

(४ ) जब कसी भज्थूर सघनो मा यता मिल जाय तब इस स्थिति में दी 
वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । 

( ५ ) जहाँ किसी उद्योग या सस्थान में कई मजदूर सगठम हो वहाँ णो सबसे 
घड़ा सघ हो ४से मान्यता प्रदान की जाये ) 

(६) फिंसी क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि सजदूर यूनियन उस क्षेत्र के उत्त 
झुचोग के सझ्णी कामगारो का प्रतिनिधित्व बरेणी, परस्तु थदि बिछ्लो विशेष उयोण की 
यूनियन की संदरय सख्ण ५० प्रतिशन है, तो वह उस उद्योग की सीमा तक प्रतिनि 
वित्त कर सकती है। 

( ७ ) प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप के निदचय के लिए प्रक्रिया और प्रधिक सम्पूरां 
होनी चाहिये | जहाँ पर विभागीय तत्र के विनिश्चयात्मक निणंय प्रन्य पक्षों को 
स्वीकार त हो वहाँ सभी केन्द्रीय मजदूर स्रगठनों के श्रतिनिधियों की एक समिति 
बनाई जाय, जा सांमले पर विचार करे तथा धिणंत्र दे । इसके लिए केन्द्रीय सरकार 
मजदूर संगठन, जो स्थांगी तन्‍्न्र के रूप मे कार्य करेगा, स्थानीय आधार पर व्यक्त 
और धन प्रदान करेगा । 

( ८ ) केवल उन्हीं मजदूर सघो को माज्ता दी जायगी जो श्रभुशासन की 
सहिता का पालन करेगे। 

( &€ ) ऐसे मामलो मे, जहाँ कोई मजदूर सघ केन्द्रीय सरकार के सगठन में 
से किसी से भी सम्बद्ध न हो, मामले को अलग रुप से ही तय किया जायगा । 
श्रम-सघ तथा द्वितीय पच-वर्षीध बोजना-- 

श्रस-सघो के दोष को दूर करने के लिए द्वितोय मोजना अवधि मे निम्नलिखित 
कार्य किए जा रहे है.-- 

६३ ) श्रम सघो में बाहरी व्यक्तिया को शामिल न होने देवा, 

(५ ) आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर उन्हे मान्यता प्रदान करना, 

(ग) श्रमन्सो के कार्यकर्ताओं की उत्पीडन (ए8धएडकधता) से रक्षा 

कम करना, और 
प्रोष मे. (४) श्रम सधी को व्यक्तिगत साधनों द्वारा उन्नति करता । 
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अध्याय ३१ 
श्रम कल्याण 
([,#०प शेक्षाश्ञाणे 
प्रारस्मिक-- 


अ्म कल्याण कार्यो' का अभिप्राय उन समस्त कार्यों से होता है, जो कि कानून द्वारा 
दी गई वेतन इत्यादि अनेक सुविधाओं के अतिरिबत श्रमिक की सुविधा तथा उसके 
शारीरिक, मानसिक व सामाजिक हित के विकास की हृष्टि से किये जाते हैं। श्रमिक- 
कल्याण-कार्य' के क्षेत्र की व्यास्या करते हुये श्रम जाँच समिति मे प्रपनी रिपोर्ट मे 
लिखा है कि श्रम-कल्यास॒ कार्यों के अन्तगंत श्रमिक की बॉड्धिक, शारीरिक, नैतिक 
एवं प्राथिक विकास के कार्यो का समावेश होना चाहिय । ये कार्य चाहे नियोक्‍ता, 
सरकार या भ्रन्‍्य संस्थाप्रो हारा किए जायें तथा साधारण झनुब्त्थात्मक सम्बन्ध अथवा 
विधान के अन्तर्गत श्रत्तिको को जो भिलना चाहिए उसके प्रलावा किये गये हो । इस 
प्रकार इस परिभाषा के अन्तरगत हम आवास-व्यवस्था, चिकित्सा एव शिक्षा सुविधायें, 
अच्छा भोजन (केन्टीन के आयोजन सहित), आराम एवं मनोरंजन की सुविधाये, 
सहकाशी समितियों, घाय घर एवं शिश्षु-गृह, श्ोचनालय की व्यवस्था, सवेतन छुट्टियाँ, 
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सामाजिक बीमा, प्रॉवीडेप्ट फष्ड, सेवा-निवृत्ति वेतन आदि सुविधाग्रो का समावेश कर 
सकते हैं । 
आएरत मे श्रए-कल्पाण-कार्थ फो आवइधकता-- है 
भारतवर्ं मे श्रमिको के हेतु कल्याश-कार्य की बहुत भ्रावश्यकता है । यहाँ का 
श्रमिक प्रकुशल है झौर भ्रन्य देशो की तुलना भे उसवी कार्यक्षमता न्यून है। श्रमिको 
को सन्तुप्ट भर सुद्धी करने के लिए उनकी परिस्थिति भे सुधार करना चाहिए | हमासे 
हृष्टि से श्रमिकों की वेवल नकद मजदूरी बढाने हो से कोई विशेष लाभ न होगा, 
क्योकि इससे उनकी दार्य-निपुणवा पर कोई गम्भीर प्रभाव नही पडता । सम्भव है कि 
नकद राशि को वे जुए और नशे मे उडा दें। इसके विपरीत यदि कल्याण कार्य के 
द्वारा उनको लाभ पहुँचाया जायगा तो हमे विश्वास है कि उनकी कार्यक्षमता अवश्य 
बढ़ेगी । 

भारत मे श्रम-कल्याण कार्य को प्रावश्यकता के सम्बन्ध मे निम्नलिखित दलीलें 
दी जा सकती है :-- 

(१) श्रोद्योगिक शाम्ति को स्थापना--इसः विषय में दो मत नहीं हो सकते 
कि कल्याण कार्य को विस्तृत व्यवस्था मे श्रम एवं पूंजी के बीच निकद्तम सम्बन्ध 
स्थापित हो जाते है | जब श्रमिक को इस बात का ग्रतुभव होने लगता है कि सेवा" 
योजक तथा राज्य उनके ही कल्याण के लिए श्रतक योजनाएँ वार्यान्वित कर रहे हैं, 
तो उतके मन में एक स्वस्थ बातावररणा पैदा हो जाता है, जिससे श्रौद्योगिक शान्ति की 
स्थापेत्रा मे बड़ा योग मिलता है। 

(३) श्रमिकों के उत्तरदायित्व भें 


(5--| 7०३६ (कल्प, 0 सक्नन्न्नड ० व्यक्त 
स हः रा बृद्धि--भ्रम-त ल्याश-कार्य फी व्यवस्था 


| भारत में श्रम कल्पाण की भ्रावइयकता 


। 
; 
| 


जाती 
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से सम्बन्धित ७ बाते 
झौद्योगिक शान्ति की स्थापना । 
श्रमिको के उत्तरदायित्त्व मे वृद्धि । ] 
सेवाप्नो का आकर्षक बनना । 
ओऔद्योगिक व्यवस्था का अनि- | 
बाय॑े अग । 
४, मानसिक क्रान्ति । | 
६. कायक्षमता मे दूद्धि ॥ | 
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७, सामाजिक ग्रुण । 


शक्ति की वृद्धि होती है । पु 
(४) औद्योगिक व्यवस्था का श्रनिवार्य अग-आज आय. सभी ववेकशील 
शेबायोथय इस बात का धनुभव $रने सगे ह कि वल्याण कार्य औद्योगिक व्यवस्था ज 


से श्रमिक यह अनुभव करने लगते है 
कि वे उद्योग के एक अनुयायी है । 
अत वे सस्था के विकास में विशेष 
हुचि लेने लगते है, उनके उत्तरदापित्तव 
में बृद्धि की भावना से सेवाग्रोजको को 
भी बडा लाभ होता है। 

(३) सैदाओ का श्राकर्षक बनना-- 
जिस औद्योगिक सस्था मे चल्याए कार्य 
व्ही योजनाएँ लागू होती है, वहाँ की 
सेवाएँ ्रपेक्षाकृत अधिक ब्राकषंक हो 


है और अधिकाश श्रमिक वही कार्य करना पसन्द करते हैं। इसमे स्थायी शरण 
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एक अमिवाय अंग है। यह श्रमिको के हृदय में आत्म गौरव की भावना प्रेरित 
करता है। 

(५) मालसिक ऋत्ति--कल्याण काये की व्यवस्था श्रम एव पूंजी की मानसिक 
क्रान्ति के द्वारा उनके हृदय-परिवतंन का एक श्रेष्ठ साधन है । 

(६) छार्पक्षमता में दृद्धि - कल्याण-कार्य से श्रमिकों की कार्यक्षमता मे निश्चय 
ही वृद्धि होती है । 

(७) सामाजिक गुण--अन्त मे यह लिखना अनाठ्य्यक न होगा क्लि कल्यारा 
कार्य की व्यवस्था से अनेक सामाजिक कुरीतियों का भी निवारण होता है और इस 
प्रकार समाज भी लाभान्वित होता है। श्रमिक समाज के महत्त्वपूर्ण अ्रग हैं ) कैन्दीन 
में सस्ते व सन्तुलित भोजन की सुविधा से श्रमिको के स्वास्थ्य म॒ वृद्धि होतो है, स्वस्थ 
मनोरजत के द्वारा उतकी अनेक थुरो आादते (जैसे मदिरापात, जुधा खेलना आवि) दूर 
हो जाती हैं, चिकित्सा सम्बन्धी छुविधाग्रो से श्रमिको तथा उनके आश्चितों के स्वास्थ्य 
मे वृद्धि होती है, इत्यादि । 

इस लाभो से हो प्र रित होकर टैब्सटाइल लेबर इन्वबायरो कमेटी ने कहा था -- 
“कार्य क्षमता का उन्नत स्तर केवन वही हो सकता है, जहाँ श्रमिक ज्ञारीरिक हृष्टि से 

“स्वस्थ तथा मानसिक हृष्टि से सन्तुष्ट हो । इसका तात्पयं यह है विः बेबल चही श्रमिक 
कुशल हो सकते है जिनके लिय शिक्षा, आवास भोजन तथा वस्थ्रादि का उचिव 
प्रबन्ध हो । इसी दृष्टि से हमारे देश मे बम्बई विश्वविद्यालय ने श्रम समस्याग्रा एबं 
कल्याण काये क॑ अध्ययन तथा शिक्षा के लिए व्शिष अबन्ध किया । श्री टाठा ने भी 
बॉम्बे स्कूल प्रॉफ इकॉनॉमिक्स एवं सोशल साइन्सेज की स्थापना इसी उद्देश्य 
से ही की है । 
भारत से श्रम कल्याण कार्यों का विंकास-- 

कल्याण-कार्य की भावना वास्तव मे एक नवीन स्पूर्ति है, जिसने प्रथम महायुद् 
के पश्चात्‌ से अधिक जोर पकडा | प्रथम भहायुद्ध युग मे जब निर्मित वस्तुओं की 
माँग बढी, भावश्यक वस्तुओं के दाम चढ ग4। नगरो मे गृह समस्या जठिल हो 
गई, श्रमिकों की कार्य-क्षमता से कमी आ गई तो ऐसी परिस्थितियों म॑ उद्योगपततियों 
का ध्यान श्रम-कल्पाण की ओर आकर्षित हुआ। सन्‌ १६९१२ में बम्बई में एक 
अखिल भारतोय श्रम कल्याण सम्मेलन आयोजित (किया यवा था, ककैन्सु प्रस्ताव पास 
करने के प्रतिरिक्त इसने कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया । सचमुच में द्वितीय 
महायुद्ध के उपरान्त हो सरकार का ध्याव इस ओर आकपित हुआ । सर्व-प्रथण उन 
कारखानो में श्रम-कल्याएा-वार्य आरम्भ किये गय जिनम युद्ध सम्बन्धी सामग्रीका 
निर्माण किया जाता था। सन्‌ २६४२ मे, केन्द्रीय सरकार न एक थम कल्याण 
सलाहकार ([,990 पा ५ 6४७78 505०00) नियुक्त किया और उसकी सहायता 
बे लिये कुछ अन्य अधिकारियो की नियुक्ति भी वी गई । सन्‌ ६६४४ में कोयले की 
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खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के वल्याखयार्थ सप्रियम बनाये गये । इस काय॑ के 
लिये एक कल्याण-कोप (90007 ७७०७ 7?एग्त) भी स्थापित किया गया। 
इन श्रपिको के लिये टी० वी० अ्रस्पताल मे € स्थाव सुरक्षित कर दिये गये। सम 
१६४३ में शक पन्य झ्धिनियम झअ्रक की खानो में दाये करने वाले श्रभिकों के लिये 
पास किया गया । सन्‌ (६४७ में उनके ही लाभार्थ एक दल्याण कोष स्थापित क्या 
गया । अन्य ग्रधिनियमो द्वारा सरकार ने काम के धण्टे कम कराये एवं शिशुग्रह, 
मकान, जल इत्यादि का प्रवन्ध कराया । उत कारखानो में जहाँ ५०० से अधिक श्रम- 
जीवी कार्य करते है, श्रम-कल्याण ग्रघिवारी (,80007 ५५ ९४8४6 0॥॥607) की 
नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है । 

सन्‌ १६४८-४६ में सरकार ने एक श्रम कल्याण कोप स्थापित किया, जिसमे 
उसकी और से १ लाख रुपये का अनुदान दिया गया । इस कोप से उन श्रस्थाओं को 
आर्थिक सहामत्ता प्रदान की जाती थी, जो श्रम-कल्याश-का्यं करती थी । 


कारखाना अधिनियम सम्‌ १६४८ के अनुसार ऐसे प्रत्येक बारखाने मै जहाँ 
२४० से ग्रधिक श्रमजीबी कार्य करते है, केंटीत का होदा अ्तिवायं है । 


सन्‌ १६५२-५३ भे मध्य-प्रदेश के चादा नगर में १० स्लियो के लिए एक 
प्रसूतालय बनाया गया । कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिको के लिए ७ बहु- 
उद्देशीय-कल्याए-कैन्द्र और विध्य-प्रदेश मे ३ बहु-उद्देशीय कल्थाएा-कै द्वो की स्थापना 
| की गई । सन्‌ १६५२-५३ मे हो प्रांवीडेप्ट पष्ड थोजना चलाई गई, जो पहले बिजली, 
लोहा व स्पात, इ जीनियरिंग, कागज, कपडा, सीमेट तथा सिगरेट उद्योगों पर लागू 
की गई । ३१ जुलाई सन्‌ १६५६ को यह योजना १३ अन्य उद्योगों पर लागु की गई 
और सितम्बर सन्‌ १६५६ को ७ अतिरिक्त उद्योगों पर लागू की गई, जिनमे दिया- 
सल्ताई, चीनी, चाय, प्रंस, सीसा, भारी रसायन तथा तैल सम्मिलित हैं। ३१ दिसम्बर 
सन्‌ १६५६ को समाचार-पत्रो पर तथा १३ जनवरी सन्‌ १६५७ से खनिज तेलो पर 
भी यह योजना लागू कर दी गई है। अब यह योजना उन्न सभी उद्योगों पर लागू 
होती है. जिनमे ५० से अधिक श्रमजीवी काय करते हैं और जिन्हे स्थापित हुए 
३ वर्ष हो चुके हैं। 
सन्‌ १६४३ मे बेल्लीय सरकार ने एक केद्भीय-कल्याण मण्डल (एशआए&] 
एए ७॥७०७ /20&/ ते) स्थापित किया, जो सारे देश मे कल्याण-कार्यों का समन्वम 
करता है। सन्‌ १६५३-४४ में कलकत्ता विर्वविद्यालय ने श्रस अधिकारियों के प्रशि- 
क्षणा के हेतु एक नया विभाग स्थापित किया। 


श्रम कल्याण को दिल्ला में श्राधुनिक प्रथत्न-- 
भारतवर्ष मे अभी तक जितना भी श्रम-कल्याण किया गया है उसका श्रेय 
सेवातः तीन सस्थाग्रो को है :--([) वैन्द्रीय सरकार, () राज्य सरकार, 7) 
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उद्योगपति और ([ए) श्रमिक सघ । अब हम इन सस्याओ्रो द्वारा किये गये कार्य का 
विद्वद विवेचन करेंगे । 


([) क्रेद्रीय सरकार हारा श्रायोजित कल्याण कार्य-- 
युद्धोपरान्त (सन्‌ १९३६-४५) केद्रीय सरकार ने श्रमिको की श्रोर ध्यान दिया। 
उसके पूर्व सन्‌ १६२२ में बम्बई मे एक अखिल भारतोय श्रम-हितकारी सम्मेलन के 
बुलाने के अतिरिक्त कोई महत्त्वपूर्ण प्रयल उसने नहीं किया था, लेक्नि अब उसने 
कुछ ठोस कदम उठाये है। सन्‌ १६४२ मे एक श्रम हितकारी सलाहकार और उसकी 
सहायता के अन्य श्रम-हितकारी नियुक्त किए सन्‌ १६४४ में कोयला खानो के 
श्रमिको के लिए एक हितकारी कोष खोला, जिसके द्वारा श्रमिकों के मनोरजन, 
चिकित्सा और शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । सन्‌ १६४६ मे ग्रश्रक खान श्रमिक हित- 
कारी कोष अधिनियम पास कर दिया गया। साथ ही, सरकार ने अ्रत्य कानूनों का 
निर्माण किया, जिनके ग्राधार पर कारखाना के श्रमिको के लिए मकानो की व्यवस्था, 
काम के घन्ठे, रोशनदान, मशीनो। को ढक कर रखना, चिकित्सा, उपहार-गृह और 
शिशु गहो की व्यवस्था की गई। देखभाल के लिए निरीक्षक रखे गय। ५०० या 
इससे भ्रधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रमिक हितकारी अफसर की नियुक्ति अनिवाय॑ 
कर दी गई । सरकार अपने कारखानो मे श्रम हितकारी काष स्थापित करने के साथ- 
प्राय व्यक्तिगत श्ौद्योगिक कारखानो मे कोष स्थापित कराने के प्रयत्न कर रही है। 
प्रहू कोष श्रमिकों के लिए हितकारी सेवाएँ जुटाने मे व्यय किया जाता है। सन्‌ १६५४ 
पे स्थायी श्रम समिति ने भी श्रम-हितकारी कोप की स्थापना पर बल दिया। यह 
कोप केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करना चाहिए | इसके अन्तगंत कारखाने, ट्रामवे 
मोटर बस सेवाये, ग्रान्तरिक स्टीम जलयान, कोयला व गञ्मश्बरक की खानो के 
परेक्त सब खानें, तेल कूप, उद्यात, जन कार्य, सिंचाई तथा विद्युत सम्मि लत किये गए 
गचनालय, रेलवे कमंचारियों तथा बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमकों के 
“भी विभिन्न प्रकार की हिंतकारी सुविधायें कर दी गई हैं । 
योजना कमीशन ने भी श्रम-कल्पारा-कार्यों के महत्व को भनों भाँति समझा 
है, प्रतः उन्होने पच-वर्षीय याजना भें इन कार्यों के लिए ७ करोड रुपया व्यय करने 
का निश्चय क्या था। द्वितीय आयोजन मे केवल श्रमिकों के कल्याणार्थ २६ करोड 
म्प की, हफ्फ पे, दो, गई कै ५ पप्स पह्पतप्र्मि, ५ स्येप्त्मा चाय मे देश के १) साख 
घर बनवाये गये । युद्धोत्तर काल मे सरकार ने श्रमिको के लिये सहायता प्राप्त औद्यो- 
शिक गृहरननर्माण योजना के प्रस्तगंत राज्य सरकारों, सहकारी गृह निर्माण समितियों, 
उद्योगपतियों तथा ग्रह निर्माण बोर्डो को ग्राथिक सहायता देकर ग्रह बनवाये । प्रथम 
ग्रायोजन काल में कुल ३८४५ करोड रुपया गृह निर्माण पर व्यय किया गया और 
हितीय झ्रायोजब म १२० करोड की व्यवस्था की गई है। उद्यानों तथा अश्रक व 
२४ 
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कोयले को खानो से काम करने वाले श्षमिको के लिय घर वेनवाय जा रहे हैं | ये घर 
श्रम मत्रालय के भ्रल्नयत बन रह है । इसी प्रकार ग्रय केड्रीय तथा राज्य मजासय 
अपने अपने विभागा में काय करने वाल श्रमिको के लिए घर बनवाने की योजनाय 
चला रहे है। द्विताय प्रायोजन कात मे देश में कुल १६ लाख घर बनबाय॑ जायेंगे । 


(0) राज्य सरकारो द्वारा छिये श्रम कल्यास काय-- 

क्ेद्रीय सरकार के पततिरिक्त राज्य स़रकारा ने भी श्रम्तिको के कत्याए के 
लिए बहुत कुछ किया है। इस दिल्ला म॑ं काय का श्रीगशश्व तो प्रथम विश्व युद्ध बाद 
ही हो गया था और सन १६३७ म भी काग्रसी सरकारों ने इन कार्यों के प्रति 
बडी रूचि दिस्लाई थी कितु कोई सराहनीय काय नहीं हो स्का । हा युद्रोत्तर काल 
मे अवबब्य प्राल्तीय सरकारें का ध्यान इस ओर गया और स्थ्लात्ता प्राष्वि के बाद तो 
राज्य सरकारों न इस दिशा मे बडा प्रशसनीय काय किया है। प्ब हम भारत ने 
कुछ औद्योगिक राज्यो मे होने वाले श्रम-कल्यारा कार्यो पर प्रकाश डालगे । 


बस्बई राष्य--बम्बइ राज्य मे श्रम कल्यास के लिये सबसे पहले सन १६३६ 
४० के बजट में १ २० ००० रु० का आयोजन किया सवा था जिससे क॒ल्यारा कैजा 
स्थापित किये गये | सन १६४६ ५० के बजट में इसी काय के लिये १० ६८ ०ध३ रू० 
स्वीकार किय्रे गये । सन १६५४१ ४५२ में इस राज्य से ५४ कल्याण के द्र थे--५ के 
श्रेणी के ११ ख श्रणी के २६ ग श्रणी केओर २ घ भ्रणी के। ये चौर श्र शिया 
सुविधाशों के आधार पर बनाई गई है । क भर णी के कल्याण केद्रो म निम्न सुविधाय 
प्रदात की जाती है. पुरुष कै लिए मदानी क््था भीतरी खेत्त र्विया की सिलाई तथा 
कषछाई बच्चों के लिए नसरी स्कूल रूरी-पुरुषों के लिए अलग भलग स्वानागार ऋैषधभा 
लग पुस्तकालय वाघनाश्तय तथा माह मे १ आर फिय दिखाने का प्र4'ध | अ्रय भ्र णी 
के के द्रा म सुविधाय कम होती है । बम्बई नगर मे १८ वेर्द्र है लोलापुर पौर ग्रहमदा 
बाद में ६ € कद्ध है। सत १६५३ ५४ मे बम्बई राज्य ने श्रम कल्याण कोष श्रधि 
नियम पाग्न कर दिया। श्रम कल्पाणश के काय सचालन के लिए १४ सदस्यों की एक 
सभा बनाई गई । सन्‌ १६५७ के बजट में ३८७८ लाख रुपने का भ्रनुदान देना 
स््रीकार किया गया जिसमे से २७ ६७ लाख रुपये प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए दिए 
गए। एक सराहनीय काय बस्बई राज्य ने यह किया है कि अमिको मे से ही नेत्ताप्नो का 
निर्माण किया जाये ग्रौर इसके लिए उह बम्बई भ्रहमदावाद तथा शोलापुर मे शिक्षा 
दी जाती है। इसी वध मे राज्य बौमा योजना के अन्तगत ५२७ ४१७ श्रमिको को 
सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास 4 वीमा इयादि की सुविधा प्रदान की गई। श्रम 
कत्याश कार्यों द्वारा इस प्रदेश के श्रमिकों को काफी लाभ पहुँचा है और उनकी 
क्षतता से यवेष्ठ वृद्धि हुई है। 

उत्तर-प्रदेश--इस प्रदेश भे सन्‌ १६३७ में प्रथम बार दाप्रस मत्रिमडल की 
स्थापने* हुई तथा कानपुर में ४ ऊत्याण क्ेद्र स्थापित किय गये । सत्‌ १६४७ के बाद 
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इस दिशा मे सराहनीय प्रगति हुई है। सन्‌ १६५४ में इस राज्य में श्रम-कल्याण 
केन्द्रो की सख्या ४४ थौ | सुविधा्रो के विचार से उनकी ३ श्रेरियाँ की गई है-- 
भर, व और स । प्रथम श्रेणी के केस्द्रो मे एक एलोपैथी का चिकित्सालय, पुस्तकालय 
व याचमालय, स्नियो के लिये सिलाई व कढ़ाई की कक्षाय, भीतरी और बाहरी खेल 
सगीत, रेडियो, प्रसूति-ग्रह इत्यादि की व्यबस्था होती है । द्वितीय श्रणी के केच्रों मे 
भी लगभग यही सुविधाये होती हैं। यहाँ होम्योपैथी का चिकित्सालय होता है। 
तृती श्रे णी के केन्द्रों मे पुर्तकालय व वाचनालय, खेलकूद तथा रेडियो इत्यादि होते 
हैं । श्रम-हितकारी केन्द्रों पर मुफ्त मे सिनेमा भी दिखाये जाते हैं। कभी-कभी श्रमिको 
का कार्यक्रम शखिल भारतीय रेडियो लखनऊ व इलाहाबाद पर भी होता है | हृनमिन्ट 
व दगल आ्रायोजिंत किये जाते हैं, जियमे विजेता श्रमिकों को पुरुस्कार व प्रमाण-पत्र 
देकर प्रोत्साहित किया जाता है। चर्खा बक्षायें, प्रौढ शिक्षा क्क्षाये तथा स्त्रियो के लिये 
व्यावसायिक शिक्षा की कक्षाये भी इन केन्‍्द्रो द्वारा चलाईं जाती है। 


सन्‌ १६५४ मे कानपुर मे श्रमिकों के हितार्थ एक ठी० बी० का अस्पताल 
खोला गया है । इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के एक सचल दल का भी निर्माण किया 
गया है | जुलाई सन्‌ १६५४ में केन्द्रीय सामाजिक हिंतकारी घोड के आ्राधार पर 
छू 9 8०७9 ५ ९)७/७ 5]9/6 80550)) +0870 की भी स्थापना 
कर दी गईं है । यही नही, श्रमिकों के रहने के लिए हजारो घरो का भी निर्माण 
किया गया है । गृह निर्माण काय को उत्तर-प्रदेश म तीन श्रे शियों मे विभक्त किया 
गया है। प्रथम श्रेखी के श्रमिकों के लिए कानपुर तथा लखभऊ मे वृमश २,२१६ 
व ५६० घर सन्‌ १६५५-५६ मे बने, जो श्रसिको को भी दिए गए है। द्वितीय श्रेणी 
में कानपुर मे २,७५० गृहो वा निर्माण किया ग्रया है। तृतीय श्रेणी म कानपुर, 
आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर तथा बनारस में ७,४०० 
भकान बनाने की योजना है, जिसमे से पाँच हजार घरा वा निर्माण हो चुका है। 
अ्भिक-राज्य-ब्ीमा योजना, जा सन्‌ १६५० मे कानपुर मे लागू की गई थी, अब उस 
नगर के लाखो श्रमिको को लाभ पहुचा रही है । सन्‌ १६५५-५६ मे झागरा, लखनऊ 
तथा सहारनपुर मे २० हजार श्रमिको का भी इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। स्थ्रियो 
की देखभाल के लिय एक महिला अधिकारी (9७ 0काक्ता ,98000 ५ ७०७ 
509७0778708॥) की नियुक्ति की गई है। उत्तर-प्रदेश की द्वितीय पत्र वर्षीय 
योजना के ग्श्वगंत २५३ १ करोड रुपये की निर्धारत धन राशि म॑ स श्रम-कल्याणु पर 
१४२ ५ करोड रुपये व्यय किये जायगरे । 


पश्चिमी बगाल --सन्‌ १६४० में बगाल राज्य मे १० श्रम बल्याण कैन्द्र 
लोले गये, जिनकी सख्या बढते-बढते सन्‌ १६४५ मे ४१ हो गई । विभाजन के बाद 
इनफ्ी सख्या ३० रह गई | इन केन्द्रो पर भी चिकित्सा, सनोरजन, खेल-कूद, शिक्षा 
और पिद्याई ग्रादि को सुविवायें उपलब्ध है। लगभग ४४ हजार व्यक्ति प्रतिद्नि इन 
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क्ेन्द्री पर जाते हैठदथा लगभग १६,६६४ बच्चे और ६,४४८ प्रौढ प्रात तथा सन्ध्या- 
कालीन कक्षाओं मे शिक्षा पाते है। कलकत्ता, हावडा ठथा सीरामपुर में श्रमिकों के 
लिये ववार्टर बनवाये जा रहे है । राज्य मं इस समय १५ चिकित्सालय श्रमिकों के लिये 
कार्य कर रह है । चाय के बगीचो मे काम करने वाले श्रमिक्रों के लिये केन्द्रीय चाय 
बोर्ड ने सनू १६५४-५६ मे एक लाख रुपया कल्याण कार्यों के लिये दिया था। इससे 
मुख्यत स्त्रियों तथा बच्चो का कल्याएा होगा । सन १६५७ म॑ पुखरियावाग तथा 
बाग डांगरा मे कल्याण वेन्द्र भ्ौर खोले गए है, जुट मिला के श्रमिको की श्राथिक तथा 
सामाजिक दक्शा मे काफी सुघार हो गया भर उनकी कार्यक्षमता भ भी वृद्धि हुई है। 


अन्य राज्य-- भारत के भ्रम्य राज्यो मे भी श्रम-त्र त्याण केन्द्र स्थापित किये गये 
है | पजाब के नगरा (अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, बटाला, आलन्धर तथा अब्दुल्ला 
पुर) में इनकी स्थापना हुई है । मध्य-प्रदेश मं हिंगंनधाट, जबलपुर, ग्दालियर, उज्जैन, 
इन्दौर, रतलाम मे--भद्गास मे नीलगिरि, कोयम्बटूर दथा करियार रोड (उडीसा), 
शजरथान मे गगानगर, जोधपुर प्रौर वृष्णगढ म भी केन्द्र स्थापित किय गय है । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रम कल्याण कार्यो की ग्रोर क्ेन्द्रीय व राज्य सर- 
कारा ब्य ध्यान बढता ही जा रहा है । भारत का प्रत्येक राज्य अपने को कल्पाणकारी 
राज्य (५६ ७४7९ 5 9 ९) कहता है, किन्तु समस्या की गुरुता को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि इस दिशा मे अभी बहुत कुछ करना शेष है । 


([0) उद्योगषतियों द्वारा कल्याण काय-- 
लम्बे प्रससे की उदासीमता के बाद उद्योगपतियों मे श्रमिकों के प्रति कुछ 
विदेष जागरवता दिखलाई है, लेकिन उनके श्रम वल्याणकारी प्रयत्न झ्धिकाश मे 
श्रमिकों के हित के प्रति दया भावना पर ग्राघारित हैं। जहाँ तक उद्योगपतियों के दृष्टि 
कोर का प्रश्न है, वे श्ब तक कल्याण-काय को श्रमजीवियो को फ्साने के लिये एक 
'मृग मारीचिका व जाल के रूप म उपयोग करते रहते हू । इन कार्यो को करते हुए वे 
एक भ्रकार से श्रमिका के ऊपर मानो अहस्ात सा करते हैं । यद्यपि प्रधिकाश में उद्याग- 
पत्ति प्राज भा बड़ अनुदार है और व कल्याण कार्यो मे होने वाल व्यय को आधिक 
लागत नही मानते, किन्तु कुछ उद्योगपति उदार व प्रगतिशील भी है, जो इस व्यय को 
विनियोग समझ कर करत है, जो भावष्य मे उत्को बढी हुई उत्पादत क्षमता के रूप 
मे उन्हूं पुनः मिल जाता है। श्रव हम ऐस ही उद्योग्रपतियों द्वार किए हुय कल्याण 

काय की भाँकी क्रगे। 
सूतो बत्त लिछ उद्योग-- 

बम्बई में शृती मिलो मे चिकित्सालय जलपानगह स्थापित किये गय है। बुछ 
५ गरिल्लों मे ग्राघुनिक्तम प्रस्पताल भी हैं। इनके अतिरिक्त बाहरी भीतर खेलो की 
जशैबिधा, सहकारी समितियाँ, दाल एव श्रौढ शिक्षालय, प्रावीडन्ट फण्ड की योजना श्रादि 
धा्मो की व्यवस्था भी देश के लगभग सभी भिलों म को गई है। इस दृष्टि से 
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नागपुर का एम्प्रेस मिल, दिल्‍ली का देहली वलॉथ एण्ड जनरल मिल्स व बिडला कॉटन 
मिल्स, ग्वालियर का जीवाजी राव कॉटन मित्स, मद्रास के बकिघम एण्ड क्लर्नाटक 
मिल्स, बगलौर का वगलौर बुलियन फॉटन एण्ड सिल्क मिल्स तथा मदुरा मिल्स 
कम्पनी न अत्यन्त सराहनीय कार्ये किये है। 
छूट-उचद्योग-- 

जूट उद्योग श्रम हितकारी कार्यों को'करने घाली एक मान सस्था भारतोय जुट 
मिल सध है, जिसने हजारीबाग, कनकीनाडा, सीरामपुर, दीटागढ झौर भद्नेश्वर मे 
श्रम-हितकारी केद्वो की स्थापता की है! इन केन्‍्द्रो पर बाहरी-भीतरी खेल-कूदो की 
व्यवस्था की जाती हूँ । सघ की ओर से पाँच प्राथमिक पाठशालायें भी चल रही है। 
जूट मिलो ने व्यक्तिगत रूप से भी हितकारी कार्यो मे योग दिया है। सभी छूट मिलो 
में एक चिकित्सालय है। सात मिलो मे प्रसूताओ के लिये क्लिनिक है। ५१ मिलो मे 
शिशुगृह एवं ४५ जूट मिलो भे जलपान गृह खोले गये है । 

ऊनी झशिलो मे बडे कारखानों मे सभी उत्तम व्यवस्थायें टपलब्ध है और छोटी 
मिलो मे न्यूनतम कानूनी सुविधाओ्ो का प्रबन्ध है । 

इजीविर्यरिंग उच्ोग मे १,००० या इससे भ्रधिक श्रमिक वाले सभी कारखामो 
मे चिकित्सालय हैं। जहाँ-जहाँ स्त्री श्रमिक है वहाँ शिशु गृह भी बने है। जलपान-गृह 
तो सभी कारखानों मे मिलेंगे । १०० से ऊपर श्रमिक याले कारखानो मे प्रॉवीडेण्ट फण्ड 
योजना लागू है। टाटा आ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है। 
इसमे ४०० पलज्ज वाला भ्रस्पताल, प्रयूताग्रह एव ६ प्रसूति क्लिनिक है। कम्पनी की 
ओर से ३ हाईस्कूल, १० मिड्िल स्कूल और २५ प्राथमिक स्कूल खोले गये है। २ 
बडे जलपान-ग्ृह है । विद्याल क्रीडा-स्थल, मुफ्त सिनेमा, सहकारी उपभोक्ता भण्डार 
व डाकखाने आदि की आदर्श व्यवस्था है। अन्य कारखानो मे भी इसी प्रकार व्यवस्था 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 

कोयला तथा श्रश्नक की खानो मे श्रमिक हितकारी कोष कानून द्वारा बनाये जा 
चुके है, जिनके ग्रन्तगंत अनेक श्रम हितकारी कायं किय जा रहे है । कोलार की सोना 
खानो में भी श्रम हितकारी कार्य हो रहे है। आसाम तथा पश्चिमी बगाल के भ्रधिकाश 
बडे चाय उद्योगा मे बड-बड़े अस्पताल बने है । इनमे भ्रभी जो व्यवस्थायें की गई है, 
वे अत्यन्त भ्रपर्याप्त है। इसी प्रकार की न्यूनाधिक व्यवस्थायें अन्य उद्योगो मे भी 
की गई हैँ, परन्तु श्रमिकों की ग्रावश्यकताश्रो को देखते हुए ये अत्यन्त अपर्यात्त है। 
(९) अम्-सधो द्वारा किये हुये कल्याण-कार्य-- 

भारतीय श्रम सधो को शक्ति भ्रमो तक अधिकाशत. अपने चेतन तथा काम 
बरने की दश्ाप्र' के सम्बन्ध में उद्योगपतियो से सघषं करने से ही ख्ग्री रही, अतएव 
कल्याण कार्य की दिशा मे रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्हे कम सुअवसर मिला। 
यही नहीं, दयनीय आधिक परिस्थितियों के कारण भी वे इस दिद्या मे कुछ करने में 
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असमर्थ रहे | ज्ब श्रमिक स्वय अपना पेट नहीं भर सकता तो उसके सघ किल प्रकार 
सम्पन्न हो सकते ह ? कल्यारा-कार्य की व्यवस्था के लिए काफी धन वी आवश्यक ता 
पड़ती है । फिर भी बुछ श्रम-सघों ने इस दिशा में अनुकरणीय कार्य किये है, जिनमे 
से अहमदाबाद सूती दस्त्र मिल श्रम-सघ, मजदूर-सभा कानपुर एवं मित्न मजदूर संघ 
इन्दौर के नाभ उल्लेखनीय है । 
अहमदाबाद टैक्सटायल श्रम-सघ-- 

इस सघ की लगभग ७५% झाय कल्याख-कार्यो पर ही व्यय होती है । इस 
सध के तत्वावधान में २५ ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये है, जहाँ श्रमिक एकत्रित 
होकर सासक्ृतिव व सामाजिक कार्यों में भाग लेते है। प्रत्येक केन्द्र मे एक पस्तका- 
लय तथा वाचनालय है । इसके ग्रतिरिक्त यह ७५ सहायता-यनुदान प्राप्त वाचनालयों 
एवं सचल पुरतकालयों का भी सचालन करता है। अहमदाबाद की प्रमुख श्रम बस्टियो 
में क्रीडास्थल भी रघ की ओर से स्थापित किये गये है। इसके अन्तगंत श्रम-सदस्यों 
को चिकित्सा के लिए एक एलोपैथिक, एक होमियोपैथिक तथा एक भायुवेंदिक झ्ोषधा- 
ज्य है। सथ हारा सगठित ६ शिक्षा सस्थायें भी नगर भे जल रही है, जिनमे से ६ 
स्कूल, २ झध्ययन भत्नन (98005 प्‌ 0॥2«) तथा एक बालिकाड्रो के लिए छात्रा 
वास है। प्रति बषं श्रमिको के बच्चों को सहायता देकर उन्हें उच्च अध्ययन वे लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है। सघ द्वारा सगठित चार व्यावसायिक प्रशिक्षणशालए” भी 
| हैं । सन्‌ १६५२ से इस संघ मे एक वेक तथा एक सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी 
खोला । इस निवरण सै स्पष्ट है कि अ्रहमदाबाद श्रम-सघ ने करयाण-कार्य को दिशा 
में सराहनीय कार्य किया है। 


फानपुर सजदूर-सभा ने भी मजदूरों के कल्याणाथ् पुस्तकालय, वाचतालय 
तथा घिकित्मालय की स्थापता की है। इन्दौर मिल सजटूर सध ने श्रम कल्याण केन्त्र 
की स्थापना दी है। इस केन्द्र की त्तीन शाखाये है--बाल सच्दिर, महिला मब्दिर 
तथा कन्या मभ्दिर। वास मन्दिर से श्रसिको कै बच्चो की शिक्षा, उनके लिए स्वास्थ्य, 
खेल-कूद व क्रीडास्पल ग्रादि तथा साह्कृतिक विकास के सिए समीत, जृत्य तथा 
अभिनव इत्यादि की ध्यवस्था की जाती है | कन्या मच्दिर से श्रमिक बालिकाग्रो की 
प्रारम्भिक शिक्षा, खेल-कूद व स्वास्थ्य, सिलाई-कढाई तथा पझन्य गृह-विज्ञान सम्बन्धी 


बातो के पढाये जाने, आदि की व्यवस्था हैं। महिला मन्दिर में महिलाग्रो के 


हेतु प्रौढ-शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा त्था स्वास्थ्य सुधार इत्यादि की व्यवस्था की 
गई है । 

उपयुक्त श्रम-सधो के झ्तिरिक्त देश कै रेल कर्मचारो सघ भी अपने सदस्यो 
के लिए कल्याणु-कार्य की व्यवस्था करते हैं--जैसें, वलब खोलना, सहकारी समितियों 
की स्थापना करना, भ्रुकहमों को पैरवी करवा इत्मादि । उत्तर-प्रदेश मे भारतीय श्र 
संघ [[गताक्षा। #6१७७०॥7 रण ॥/80007) मे अनेक श्रम कल्याखु-केन्द्रो कौ 
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स्थापना कौ है। आसाम के चाय के बगीचो में काम करने वाले अमिकोंके लिए 
केन्रीय सरकार वी सहयता से 'श्रखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस' ने कुछ 
श्रम-वह््याण-कार्यों का प्रायोजन किया है। अन्त म, हम यह कह सबते हैं कि अब 
श्रपिक वर्ग काफी जागरूक हो गया है और वह स्वय संघीय झवित से झपने पैरो पर 
खडा होने की चेष्टा कर रहा है, निन्‍तु शभौ तक श्रमिक-सधो ने जो कुछ भी किया है, 
उसे सन्‍्तोश्जनक एव पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । 


संयुक्त शप्ट्रन्संघ एवं जारत में श्रम-कल्याण-कार्य-- 
सयुक्त राष्ट्रघ विश्व के सभी देशी के श्रमिको के कार्पो में रुचि रखता है। 
इस उस्था ने भारत तथा भरन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के श्रमजीवियो के झाथिक, 
सामाजिक तथा सास्कृतिक दिकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। समुक्त राष्ट्र संघ 
मे भारतीय बालकों के कल्याणार्थ मां सन्‌ १६५४ तक लगभग €० लाख डालर ध्यय 
किया । भारत की प्रथम पच-वर्षीय योजना के प्रन्तगंत कल्याणा-कार्यों का संयुक्त राष्ट्र 
संघ के मातु तभा ऋल्याण-कार्यों से सम्बन्धित एक योजना से समन्वय कर दिया गया 
था। इस बोशता के झत्त्गत सत्‌ १९५५-१६ मे स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयो के 
प्रशिक्षण तथा उन्हे चिकित्सा सम्बन्धी पर्याय सज्जा से सुम्रज्जित करने म २० लाख 
डालर व्यय किये गये । 
सपुक्त राष्ट्र सधीय प्रन्तर्राट्रीय बाल सद्ूट कोष (छ, प्र व 0 8. फ. 
-07स्‍000 ऐकाणा8 ग्राशशक्षा०7७) (व७४७/ ४ कंग्रशाहुणातु 
ए'घ००) भारत में माताग्नों तथा बच्चों को दूध वितरित करने तथा प्रभूतिगृहो एव 
बाप मत्याश-केन्द्रों की स्थापना दे उद्देश्य सै प्रारम्भ किया गया था । इसमे से १० 
लाख डालर दूध-बित्तरण, मलेरिया-नियस्त्ररा एव दुर्भिक्ष मिवारशा पर घ्यय क्या जा 
चुका है। इस धन का अधिकाश भाग भारतीय गाँगो तथा श्रमिक बस्तियों मे ब्यय 
हो रहा है । 
इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को कीष-राशि 
में से उसका भाग देसी है। इसमे से पश्चिमी बमाल को १९२५ लाख डालर, केरल को 
११० साख डालर, बिहार को २ लाख डालर तथा उत्तर-प्रदेश को भी २ लाख 
डालर दिये जा 'के हैं। ये राज्य सरकारें पच-वर्षीय योजना के अन्तगंत कल्याशकारी 
कार्यो की श्रपती योजनाग्रो पर इस छत्र का उपयोग माताओं तथा बच्चों के कल्याण- 
कार्यो पर कर रही है। गाँवो वे लिए दाइयो को प्रशिक्षित करके उन्हे सज्जा (70) 
प्रशव करना, योजना का सूल उद्देश्य है। इस सज्जा में बे समी वस्तुए' सम्मिलित 
होगी, जिनकी कि प्रसव के सम झावश्यकता प्ठ सकती है। उक्त सस्था ने ऐसी 
१४,००० सज्ञाये विश्व के २७ राष्ट्रो को देने की योजना बनाई है, जिसमे अबेले 
भारत को ६,००० सज्जायें मिलेंगी । आशा ही यही, वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि इन 
प्रयत्तो सै भारतीय श्रमिको को बडा लाभ होगा । इस समय श्रमिक्त-बस्तियों मे मातु- 
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मृत्यु तथा बाल-पृत्यु के ऊँचा होने कै कारण श्रपार मानव सहार हो रहा है, प्रतएव 
इस योजता के परिणामस्वरूप सहार न होकर मानवीय कत्याण की वृद्धि होगी । 


पतच्च-दर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत श्रस कल्याण 


(॥) प्रथम पच वर्षीय ये जना में श्रम-कल्याश-- 

प्रथम पच वर्षीय योजना भे थ्रम कल्याण के लिये ६*३१ करोड रुपये आ्ायोजित 
किए गये थे । चाय बागाना के श्रमिको के हितार्थ के द्ीय चाय मण्डल (६॥॥ाणो 
प९॥ 0७0) को ४ लाख हपये दिये गये थे। ७६,६७६ क्वार्टर बनयाते को 
योजता स्वीकार की गई थी, जितमे से १९,१६५ बस्वई मे, २१,७०६ उत्तर-अ्रदेश मे, 
५,५२६ हैदरादाद से ५,९८१ मध्य-प्रदेश मे और ३,४४४ सध्य भारत व्‌ अस्य 
राज्यों भे बताये जाने थ्रे । प्रथम योजना के अन्त तक ४०,००० मकान बन कर 
तंधार हो इके थे। 

मई सन्‌ १९५४ मे सरकार ने १२८ घरो के निर्माण के लिए १,६७,९४० 
रुपये का अलुदात दिया था । इसमे से १८,६०० रुपये बम्बई राज्य को दिये भग्रे भौर 
इसके प्रतिरिक्त ३७,८०० रुपये ऋण के रूप मे दिय गए थे। जुद्ाई सत्‌ (६५४ में 
प्राध्न प्रदेश को चीनी मिल को १ ०१,०५० रुपये का अनुदान भौर १,५४८ ३४२ रुपये 
का ऋण दिया गया । इसी थोजना के ग्रन्तगत अगस्त सन्‌ १६९५४ मे केन्रीय सरकार न 
१०,२२६ मकानों के निर्माण के लिए ३,१४,३५,२९७ रुपये की ्राथिक सहायता दी, 

। जिसमे से उत्तर प्रदेश को लगभग २ करोड रुपये मिले थे। निम्न तालिका से यह 

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य मे इस योजना के भनन्‍्वगंत कितते मकानो का निर्माण 
किया गया -- 





त्तगर मकानों की सख्या 
कानपुर ३,४०० 
आगरा १,२६६ 
फिरोजाबाद १,००० 
सहारनपुर ६०४ 
इलाहाबाद भ््०्४ड 
बनारस प्रू०० 
मिर्जापुर &६ 
योग ७४०० 


बम्बई राज्य को श्रमिकों के ववार्टर बनवाने के हंतु १,०७,४६ ००० रपये 


दिये गये थे, जितसे २,३८८ क्वार्टर बनवाये यये हैं । 


प्रथम पच-वर्षीय योजना के भ्रन्त्गंत ३५२ कल्याण केन्द्रों की स्थापता 


की गई। 
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(0) द्वितीय पंच-दर्षोष योजना के अन्तर्गत कल्याण-कार्य-८ 
द्वितीय पच-वर्षीय योजना के अन्तगंत श्रम कल्याण कार्यों के लिये २६९१६ 
करोड़ रु० का आयोजन किया गया था-फेन्द्रीय सरकार के लिये १५ करोड़ रु० 
व छैष प्रदेशीय सरकारो के लिये। श्रमिकों के ववार्टरों का निर्माण करने के लिये 
४० करोड र० पृथक से आयोजित थे और चाय बागानो के श्रमिकों के लिये ११,००० 
सकाम बनाने के हेतु २ करोड रु० भी उक्त राशियों से अलग थे। 'बान श्रम 
कल्याण कोष! ( (१08| धी॥8५ 7,8७०७४ फेशेशि९ शिए्तते ) से ८ करोड 
रु० गृह मिर्माण पर व्यय किये जाने थे । 
श्रमिकों का जीवन स्तर ऊँचा करने, एकता श्रौर सफाई की ओर उनकी 
रुचि बढ़ाने वे लिये एक नई शिक्षा पद्धति वी आ्रावश्यक्ता है। जुआ खेलने, शराब, 
ताडी तथा अन्य मादक वस्तुओं की लत छुडाने के लिये फिलमा द्वारा शिक्षा देवा 
अ्रधिक हितकारी होयगा। इस हेतु सत्‌ १६६० ६१ तक १०० फिल्‍म (# पए०ा० 
'ए१8०७) ॥]09) तैयार होने की श्राशा है । कारखानो के श्रम कल्याण विभाग 
श्रौर शजकीय श्रभ कल्याण बेन्द्र ऐसे फिल्मो के दिखाने वा प्रवन्ध करते हैं। 
सन्‌ १६५६ में पग्रौद्योगिक शिक्षा के लिये १०,३०० व्यक्तियों को सुविधायें 
“प्राप्त थी । द्वितीय योजना भ्रवधि मे १६,७०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये श्रधिक 
प्रबन्ध किया गया। प्रशिक्षण की ग्रवधि भी बढ़ा दी गई है। काम सीखने की 
'श्षिप्यत्व योजना' (8 ]07९0/0९5077 50॥077९) चलाई गई | इसके अन्तर्गत 
सन्‌ १६६०-६१ तक लग्रभग ५,००० ब्यक्ति भरती किय ग्रये । यह ट्रेनिंग उद्योगों की 
आवश्यकतानुसार २ से ५ वर्ष तक चलेगी । ट्रंन्ड व्यक्तियों दवरा कारखानों में का्य॑ 
करने पर उत्पादन स्वभावत' वढ जावेगा । 
द्वितीय पच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत १,३२० श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये । 
(गा) दृत्तीप पच-वर्षोप योजना के अन्तर्गत-- 
तृतीय पच-चर्षीय योजना वे अन्तगंत मेंगेनीज एवं लोहा खानो के लिये विशेष 
कोष स्थापित क्ये गये हैं। ऐसे ही कोष कोयला व अश्नक खानो के लिये पहले ही 
सग्गठित क्ये जा चुके है। ये श्रमिको के कल्याण सम्बन्धी काये करने के लिये धन की 
व्यवस्था करते है । 
डसहार--- 
उक्त व्विर॒ण से यह स्पष्ट है कि भारत मे श्रमिको की कार्यक्षमता मे वृद्धि 
करने तथा उनके लिये कल्याण कार्यो की व्यवस्था के बहुत कुछ प्रयत्न किये जा रहे 
हैं। किन्तु समस्या को गम्भीरता च गुरुता को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि 
इस दिशा मे ग्रभी तक जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही थोडा है। सच बात तो 
यह है कि विभिन्न श्रमिक सतियमों मे दी गई कल्याण सुविधा का न्यूततम भी 
आज श्रप्तिको को अधिकाश में नहीं मिल पाता । श्र॒तः सब प्रथम तो पूर्व-स्थित सनियम 


रेप ] 


को ही सच्चे श्रघ॑ मे कार्यान्दित करने की आ्ावश्यक्ता है । दूसरे, श्रमिकों वी समस्या 
को सुलभाने वे लिए यह भी नितान्त ग्रावध्यक है कि एक मानवीय दृष्टिकोण उत्तर 
किया जाय । तभौ भारतीय श्रमिक विह्व के अ्रग्य देशा के थ्रमिको के समान भनिपुण 
ब घलिष्ट होकर देश का ग्राथिक उत्थान कर सकेंगे । 
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श्रध्याय ३२ 


सामाजिक सुरक्षा 


(9७०८ 5७००५) 








सामाडिक सुरक्षा वबा है २-- 

सामाजिक सुरक्षा वतंमान युग को एक नवीन विचारधारा है। प्राज कोई भी स्व॒तस्त 
देश अ्रपनी उन्नति की किसी भी योजना में सामाजिक सुरक्षा का समावेश किये बिना 
नही रह सकता, क्योकि इसके बिना बेकारी, बोमारी एवं रोग का उन्मुलन सम्भव 
नही है । वैंसे तो सामाजिक सुरक्षा का आयोजन मूलनः औद्योगिक श्रम-लोवियों के 
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लिए किया जाता है, मिन्‍सु भ्रव स्वमगलकारी राज्य (एशा४ध७ 990) का 
निर्माएं झरने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा मे वेवल श्रमजीवियों को ही नही, बरन्‌ 
समाज वे सभी ब्गों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे सम्पूर्ण समाज को लाभ 
हो सके । 


साधारण शब्दों मे, सामाज्कि सुरक्षा से आशय ऐसी पड्धतियुक्त योजना से है 
जिसके होरा प्राव'स्व॒ता', बीमारी 5कज्ञानता' पिजुलरचों बोर बकारी इन पौनो 
दानवी पर विजय भिले ।* श्री जीौ० डी० एच० कौल के विचारानुसार सामाजिक 
सुरक्षा से तात्पर्य है कि सरकार जो समाज का प्रतीक एव प्रतिनिधि है, श्रपने समस्त 
नागरिकों के लिए एक च्यूनतम जीकिन-स्तर स्कोपित करने के लिए उत्तरदायी है। यह 
स्तर इस झाधार १२ हो कि उसमे जम से लेकर मृत्यु तक किसी व्यक्ति के जीवन की 
सब मुख्य प्रावश्यकतायें ((१०७४08०॥0९७) ब्म्मिलित हो ।< सामाजिक सुरक्षा 
का क्षत्र सचमुच बड़ा व्यापक है ।३ वास्तव में ग्रावश्यकता में ग्राव३ है गर्भ से मरण तक” 
(70७ का 60 भार 667) युरक्षा की / ये से सस्ते को अयुति सम्बन्धी 
सुधिधास भर गर्भ से बाहर झाने पर उसके पालल्‍न-पोपएण एवं भोजन की सुविधा 
होगी चाहिये, इसके बाद शिक्षण को सुविधा, फिर काम श्रादि की | इसमे उस समय 

“की सुरक्षा भी सम्मिलित होती है जबकि मनुष्य काम पर न लगा हो अथवा घह 

बैकार या विस्थापित हो । 
अ्रस्प देशो मे सामजिक घुरक्षा की प्रयलति -- 

सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा का विकास सर्वप्रथम जमनी मे सनु १८८१ 
में हुआ, जबकि इस विचार चरक्त को विलियम प्रथम ने प्रारम्भ क्या वथा प्रिस श्रॉफ 
विस्माक ने प्रोत्साहन दिया । फलस्वरूप सन्‌ १८८३ में बीमारी के बीमे का सक्षियम 
(8007088 7 088प79958 2.00) बना तथा क्रमश श्रमजीवी क्षति पूर्ति, वृद्धावस्था 
एवं अपग ग्राजोप का भ्रायोजन करते के लिये सन्‌ १८६८४, १८८६ श्रौर सन्‌ १६२४ 
में भ्रधिनियम बनाये गये । इसके उपरान्त इस विचारभारा का विकास भ्न्य उन्नत 
एव श्रौद्योगिक राष्ट्रो (जैसे, इ गलैण्ड, अमेरिका, रूस झादि) मे भी हुआ । वहाँ श्रोओ- 
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गिक श्रमिक के लिये सुविधाग्रो वा पर्याप्त आयोजन हैं, विशेषकर इ गलैण्ड मे तो 
बीवरिज योजना के भ्न्तगत मनुष्य वे जुल्म से मृत्यु तव उसकी सुरक्षा का भार 
सरकार ने स्वय अपने कन्धो पर ले लिया है । बीवरिज योज्ना सामाजिर सुरक्षा की 
एक पूर्णों तथा प्रादर्श योजना है । इसमे सम्पूां जनता के लिय्र प्रसूति सुविधाम्ों से 
लेकर शब सस्कार की सहायता तक का ग्रायोजन किया गया है | यह समाज के प्रत्येक 
मनुष्य, स्त्री और बच्चे के लिए प्रामदती वी सुरक्षा क हेतु एक योजना है और जीरन 
की सभी घटनाग्रो-- जन्म, बचपन, शादी, बुढ़ापा, मृत्यु बेकारी, दुर्घटना, बीमारी 
ग्रादि से सा्बान्धित है । इस योजना के अनुसार प्रत्येक मतृप्य देता है गौर प्रत्येक 
मनुष्य प्राप्त भी बरता है । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 


520८ 
ट्रभीरत में साभाजिक सुरक्षा की शावश्यकता--- 

भारत म साभाजिक सुरक्षा की महिमा ने सम्बन्ध मे जो कुछ भी कहा जाय, 
कम ही होगा | भारतीय श्रम्कि की दशा अत्यन्त झोचनीय है। श्रौद्योगिकरण के 
सभी खतरों का उन्हें साभना करना पड रहो है, जंसरे--वीमारी, बेकारी झादि । हमारे 
श्रमजीबियों में सगठन की भी बहुत कमी है, व अद्यक्षित, अज्ञाना एवं दरिद्र है ।. 
भ्रपने पैरो पर खडा होना उन्हे नही शाता ॥ इस दृष्टि में अन्य उद्योगशील देशो की 
प्रपेक्षा भारतीय श्रमिको की दशा अधिक खराब है अतएवं सामाजिक सुरक्षा का 
आयोजन अनिवाय हो जाता है । 
भारत में भ्रभी तक झया हुआ ?-- 

भारत मे स्वास्थ्य बीमे की आवश्यकता सर्वप्रथम सन्‌ १६२७ में अनुभव की 
गई, जबकि लगभग २ वर्ष पूर्व सन्‌ १६२४ मे अन्तर्राऔय श्रम-कार्यालय में औद्योगिक 
श्रमिको कौ सामरजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, किन्तु 
फिर भी कोई वास्तविक कायंवाही उस समय नही की गई । तत्पश्चात्‌ सन १8३०- 
३१ में औद्योगिक श्रमिको के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर रायल कमीशन 
श्रॉफ लेबर ने जोर दिया एवं स्वास्थ्य बीमे पर एक योजना की रूपरेखा भी तैयार 
की । दुर्माग्यवश्ञ उस समय वह योजना ताऊ में रख दी गई । सन १६४० में अनिवाय॑ 
घन्दे द्वारा बीमारी आगोप की योजना बनाने का निश्चय किया गया ॥ तृतीय श्रम- 
मत्री सम्मेलन ने इस योजना के सम्बन्ध मे यह निश्चय किया कि बस्त्र व्यवसाय तथा 
इजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों को बीमारी सम्बन्धी बीमे की सुविधाय दी जायें। 
इस निर्ाय को कार्यान्वित्त करते के लिए बी० पी० श्रदारकर की नियुक्ति की गईं। 
ब्रोफेसर भ्रदारकर ने अपनी रिपोर्ट सन १६४४ मे श्रस्तुत की, जिसके आवार पर 
'कर्मचारी राजकीय बीमा सन्नियम” बताया गया, जो सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने 


के लिये एक ठोस कदम है । 
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सामाजिक सुरक्षा के लिये वर्तमान समय मे निम्नलिखित झ्रायोजन है :-- 
[7) श्रमिक क्षति-पूक्ति अधिनियम । 
(7) कोल भाइन्स प्रॉवोडेम्ट फण्ड एण्ड बोनस स्कीम एक्ट । 
(१]) मातृत्व लाभ अधिनियम । 
(]ै ) प्रॉवीडेन्ट फण्ड एक्ट सन्‌ १६५२॥ 
(६) श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम । 
(7) श्रमिक्त क्षति पूर्ति श्रधिनियम सन्‌ १६२३-- 
यह अ्रधिनियम (सशोधनों सहित) अव जम्मू व बाइमीर राज्य को छोडकर 
सारे भारत मे लागू होता है। जिन कमेंचारियो का वेतन ४००) मासिक से अधिक 
है भ्रथण जो क्लर्क है, उन पर यह अधिनियम लाश नहीं होता। वास्तव मे रेल, 
कारखाने, साने, नाथिक व समृद्र पर काम करने वाले कुछ प्रन्य भ्रमिका, डाक या 
तार, नहर, चाय, रबड, कह्वा तथा मिनकोना के उद्योगो म काम करने वाले श्रमिको, 
विद्युत, स्टेशनों, गोदामों, वेतन पाने वाले, मोटर ड्राइवरों आदि तथा ऐसे सभी कार- 
खाने जहाँ १० था इससे प्रधिक श्रमिक काम करते # तथा शक्ति का भी प्रयोग 
होता है एवं ऐसे कारखावा म जहाँ शक्ति का प्रयोग तो नहीं होता, किन्तु (० या 
ग्रधिक श्रमिक काम करते है, यह ग्रधितियम लागू होता है । राज्य सरकारें इसे कमी 
भी क्षेत्र के श्रमिकों पर, यदि वे इनके काम का खतरनाक समझता है, लागू कर 
सकती है । मद्रास एवं उत्तर-प्रदेश सरकारों ने इस मणीन से चलन वाली गाड़ियों, 
माल लादने तथा उत्तारने वाले श्रमिको और विद्यूत्त प्रयोग करने वाले सभो कारखानों 
पर लागू कर दिया है। जो श्रमिक राज्य वीमा अ्रधिनियम या श्रम्तिको के राज्य 
बीमा कॉरपोरेशन की ओर से मुग्राविजा पाने का भ्रधिकारी है, वह इस अधिनियम 
का लाभ नही उठा सवंधा | 
यदि श्रमिक को काम करते समय किसी दुघटना से कोई चाट लग जाये तो 
मालिक द्वारा हर्जाना दिया जायगा । ग्रदि चोंट ७ दित से पहले ठीक हाने बाली होया 
जिनमे श्रमिक वा दोष हो और मृत्यु द होने पावे तो मालिक कोई ह्जाना देव के लिए 
बाध्य नहीं । अधिनियम की सूची न० ३ से दिया हुआ कोई व्यावसायिक रोग हो 
जाने पर भी हर्जाना दिलाया जायगा, हजाने की मात्रा चोट के प्रकार एवं श्रमिक वी 
भासिक मगजदूरी पर निर्भर होती है । 
यह अधिनियम बड़ सवोष की वस्तु है । ग्रावश्यकना इस बात की है कि उसे 
अधिक से अधिक श्रम्रिको पर लागु किया जाय और हर्जाने की रकम नियमित रूप के 
दिलाई जाय । इस अधिनियम के आधार पर श्रमिकों के हर्जाना सनियम कुछ राज्यो 
में भी पास किये गये है | 
(प्र) कोयला छान प्रोंवीडेस्ट पल्ड योजनायें-- 
इत योजना के ग्रन्त्गंत श्रमिकों को अपनी बेसिक मजदूरी के ६३%, की 
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दर से चष्दा देता पडा है॥ इस आशय ने लिए बेसिक मजदूरी भे महगांई भत्ता, 
नगद च॒ वस्तुप्रो के रूप मे प्र्य रियायतें भी सम्मिलित की जाती हैं । सेवायोजकी वो 
भी श्रमिकों के बरावर चन्दा देना पड़ता है। यह योजना झान्प्र प्रदेश, आसाभे, 
बिहार, महाराष्ट्र, म प्र०, उड़ीसा, राजस्थान व प० बगाल को लागू होती है । फरड 
की कुल राशि अक्टूबर सन्‌ १६६० में २३ करोड थी। 
(गा) मातृत्व लाभ अधिनियम-- 

भारत में एक बडी सख्या मे स्त्रियाँ मजदूरी करढ़ी है। प्रसव-काल से पहलें 
भ्रौर बाद मे विश्ञाम एवं पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण उनकी बड्डी सख्या में 
म्वत्यु होती है। बच्चो की मृत्यु सख्या बढने का कारण भी यही है । मातृत्व लाभ की 
समस्या ग।नवता एवं सामाजिक पहलू से ही नहीं, अपितु श्राथिक पहलू मे भी महत्त्व 
पूर्णा है । इतने पर भी भारत मे अभी तक कोई ऐसा अधिनियम अखिल भारतीय स्तर पर 
नहीं बनावा गया है जो मातृत्व लाभ की सुविधायें प्रदाव करता हो । भारत मे अभी 
तक जो प्रयत्न हुये है ने व्यक्तिगत राज्यों मे ही हुए । सर्व प्रथम बेम्बई में मातृत्व लाभ 
झधिनियम पास हुआ । इसके बाद रायल श्रम कमोशन के सुझावों पर अन्य प्राल्तो ने 
भी जैसे, मद्रास (सन्‌ १६३४), उसर-प्रदेश (सद्‌ १६३८), बंगाल (सर १६३९), / 
पजञाब (सन्‌ १९४३), प्रासाम (सन्‌ १६४४), बिहार (सन्‌ १६४५) ने भी इन का 
नियमी को बनाया। केन्द्रीय सरकार ने (सन्‌ १६४१ मे) काम करने वाली स्त्रिया के 
लिये मातृत्व लाभ भधिनियम बनाया | अब लगमग सभो राज्यों मे ये अधिनियम 
बन चुके हैं । 

मातृत्व लाभ अधिनियमो के अन्तगंत स्त्ियो को प्रसव के पहले और बाद में 
लाभ दिया जान लगा है। लाभ की दर और समय की अवधि भिन्न भिन्न प्रास्तो मे 
अ्रलशन्भ्रदंम है। उदाहररा के लिये, आसाम भे १५० दिन काम करने पर, बिद्यर 
और उत्तर-्प्रदेश में ६ महीने काम करने पर, महाराष्ट्र व गुजरात, वाल, पणाव 
और मध्य-प्रदेश भे € महीने काम करने पर तथा मद्रास से २४० दिन काम करने पर 
ही कोई स्त्री लाभ भ्रात कर सबन्नोी है। लाभ नी दर भी मिन्न भिन्न है। प्रासाम के 
चाय उद्योगी मे प्रसव के पहिले १) हुथा बाद मे १)) प्रति सत्ताह है, जिसकी कुल घन 
राशि १४) से अधिक नही होनी चाहिये | बंगाल, मद्रात, महाराष्ट्र ब गुजरात, बिहार 
सथा उत्तर-प्रदेश मे न्यूनतम ॥) प्रति दि है। पजाब में ह२ आ्राना प्रति दिन या 
प्रनुपातिक दैनिक श्राय रखों गई है। 

रुपये तथा विश्ञाम के खलावा बोनस और डाइटरी सहायता क॑ रूप मे भअग्य 
लाभ भी स्त्री श्रमिको को श्यि जाते हैं। काम करते समय शिशुओं को रसमे के लिए 
शिशु-ग्रहो की भौ व्यवस्था है। उत्र-प्रदेश का भ्धिनियम स्त्रियों के गर्भपात होने पु 
३ सप्ताह सवैतनिक छुट्टी की भ्ाज्ञा देता हैं 

इन प्रधितियमों का पालन कराने के लिए निरीक्षका की नियुक्ति की गई हूं । 
मालिकों को फ्रति वर्ष इत लाभो की रिपोर्ट सरकार को भेजनी पडती है । फिर भी 
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मह कहना पड़ेगा कि इन अधिनियमो मै कुछ दोष हैं। मालिको पर हो लाभ देणे का 
उत्तरदायित्व होने से ये लोग इसमे अनियमितता करते है। लाभ का रूप रुपये मे होने 
मे स्त्रियाँ दूथ, प्रौषधि श्रादि से वजित रह जाती है। गर्भवती होमे का बमाचार 
पमलने पर भालिक स्त्री को अलग कर देते है या कुमारियों को ही नोकरी पर रखते 
है। बहुल सी स्त्रियों के नाम ही रजिस्टर मे नही लिखते । इन दोषो को दूर करना 
स्व॒ृतन्त्र भारत की चहुँमुखी उन्नति के लिए बहुत श्रावश्यक है । 


प्रयूति सरक्षण के लिये एक समास स्तर निर्धारित करने के उद्देश्य से लोक- 
सभा मे प्रयूति लाम म्भिनियम ( )र्ध७॥20॥79 फश्ारह की।। ), १६६० रखा 
प्रवा था । यह उन सभी कारखानो, खानो व बागानो को लागू होगा जिन्हें कर्मचारी 
राज्य बीमा श्रधिनियम लागू नही होता । 
(५) कर्मचारी प्रॉवीडेन्द फण्ड-- 

कमचारी ध्रॉवीडेन्ट बीमा पन्‍ड झधिनियम, १६५२, जो पहले मूलतः ६ प्रमुख 
उद्योगो को लागू होता था, पश्रव ४१ भन्य उद्योगो को भी लागू होता है, जिनमे था, प्रब ४१ भनन्‍्य उद्योगों को भी लाग्र होता है, जिनमे 
बागान्‌ ( आसाम के चाय बायानों को छोडकर ), खाने, अखबार, दियासलाई के 
क्वारखाने, सड़क मोटर यातायात स' थान आदि मुख्य है। अधिनियम उन्हीं कारजानो व 
सस्थानो को लागू होता है जो कि अनुसूचित उद्योगों मे कार्य-सलग्न है और जिममे 
४० या इससे श्रधित् कमंचारी काम करते हैं तथा जो ३ दर्ष से अधिक पुराने हो 
गये है। जो श्रमिक १ धपं तक लगातार काम करते रहे है या एक वर्ष मे कम से कम 
२४० दिन कार्य किया है और जिनकी मासिक मजदूरी ( मेंहगाई भत्ता व राशन का 
नवद मूल्य सहित ) ५०० रु७ प्रति माह में, श्रधिक नहीं है, उतको श्रनिवार्य॑ रूप से 
फन्‍ड मे झ्पती बेसिक मजदूरी के ६६%, की दर से चन्दा दना पड्ठता है। सेवायोजक 
को भी इतनी ही रकम ऐसे श्रमिकों के सम्बन्ध मे देनी पडती है । नवम्बर सन्‌ १६६० 
तक उक्त श्रधिनियम्म 5५,००० सस्थाओं में लागू हो रहा था। फन्‍ड मे चन्दा देने वाले 
श्रमिकों की स्स्या रेप लाख थी तथा प्रोवीडेन्ट फन्‍्ड चन्दों की रकम २५० ३४ 
करोड़ रु० थी । ६३६६ करोड रु० फन्‍्ड से ऋण रूप में या दावो के भुगतान मे 
दिया गया । इस प्रकार १८६ ६६ करोड रु० ( ब्याज सहित ) शेप रहा । एक विशेष 


रिजव पन्‍्ड भी बनाया गया है, जिसमे से मृत्यु व स्थायी ग्रसमर्थवा की दशा मे लाभ 
दिया जायेगा । 








उक्त अधिनियम को सन्‌ १६६० में सशाधित किया गया । इस संज्ञोधन के 
निम्न उद्दें इय थे :--( 7 ) एक्ट को २० या अधिक कर्मघारी रखने वाली छोटौ इका- 
इयो को लागू करना, (0) १ वर्ष तक सस्याग्रो पर एक्ट लागू रखने की भ्रवधि बढ़ाना 
जबकि न्यूमतम कर्मचारी सरया १५ सक गिर जाय, (ग) किसी सस्थान को शाखाझो 
व विभागो को एक हो सस्थान मानना, (४) श्रसिको के चन्दे की गराना के लिये 
मौसमी कारखानों मे छे&आगाएह #]0प्र»॥088 को भी सम्मिलित करना, 
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(श) ५० से कम कर्मचारी रखन वाली सहकारी सस्यानों का ग्रुक्त रखना, और 
(४॥) २० से ५० तक श्रमिक रखने वाले छोटे कारखानों को अधिनियम के दायित्त्व 
से मुक्त करना ५ वर्ष तक। 


(९५) अ्रम्तिको का राज्य बोमा श्रधितियम - 

यह अधिनियम भारत के सब राज्यो पर लागू होता है। यह सर्तियम ऐसे 
स्थायी कारखाना के उन श्रमिको एवं बलों पर लागू होता है. जिनकी मातिक झाय 
४००) तक है और जो फँक्टरी एक्ट व अन्तगत आते है। इसमे लगभग २० लाख 
औद्योगिक श्रमिको को लाभ पहुँच रहा है । इसमे राज्य सरकारों को यह अधिकार है 
कि वे चाह तो इसे प्रपने राज्य म॑ शौद्योगिक, ल्यापारिक कृषि एवं अन्य सस्थाग्रा पर 
भी लागू कर सकती है। हा इसके लिए उन्ह पहले केन्द्रीय सरकार की मान्यता 
लेना प्रनिवाय होगा । इस स प्रयम के ग्रगूसार ही दिल्ली म कमचारी राजकीय बीमा 
प्रमण्डल (कज्रा]0) ९९5 58608 वि8प/87॥08 (0 ए07७8/70, की स्थापना 
सत्‌ १६४८ में की गई । 
शासन प्रबन्ध-- 

यह प्रमण्डल एक झासकीय प्रमण्डल है जिसम केन्द्रीय एव राज्य सरकार, 
नियोक्ता ग्रौर श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होगे | इसी प्रकार इसमे केद्रीय सेसद एव 
डाक्टर पैशे के प्रतिनिधि होगे। प्रमन्‍्डल का हासन प्रबन्ध एक स्तायी समिसि 
(8(900॥0ए (१0॥॥ए॥॥(९९) के हाथ म है । इसम भी मालिकों और श्रमिको के 
बरावर-बराबर प्रतिनिधि हैं। म्रौषधोपचार सम्बन्धी सुविधाग्रों के मामले में सलाह 
देने के लिए भा एक डाबटरी परिषद ( ९१7००) 9९४णी$ 00070] ) बनाई 
गई है । बड ग्रधिकारी वग की नियुक्ति, &िसाव एवं उनकी जाच प्रादि का भ्रघाार 
केद्वीय सरकार को प्राप्त है । 

प्रमण्डल की अभ व्यवस्था के हेतु एक कमंचारी राज्य बीमा फन्‍्ड खोला 
गया है, जो मालिको और श्रमिकों के घन्दे से बनेगा तथा इसमे केन्द्रीय एबं राज्य 
सरवार भी सहायता के रूप मे कुछ घन राशि दगी। श्रमिको एवं मालिको के चन्दे 
की दर उतकी आय के अनुसार निश्चित की गई है। इस हेतु श्रसिक्रों को उनकी झाय 
के अनुसार ८ श्रणियों म॑ बाँटा गया है । 
आयोपित व्यक्तियों को सुविधाएँ-- 

सामाजिक बीमा की इस्र योजना ऊ अन्तगत आगोपित व्यक्तियों को पाँच 
प्रकार को सुविधाय दी जायँगी -- 

(१) आ्रौषधोचार सम्बन्धो सुविधायें-“इस काय के लिए उन स्थानों म जहाँ 
भी यहू योजता लागू होगी, झग्ोप प्रमण्डल द्वारा औवबाचयो को झायोजन होगा तथा 
कुछ चलते-फिरते श्ौषधालव रखे जायगे, जो श्रागोपित व्यू क्यो के घर जाकर उनकी 
स्वास्थ्य सम्बन्धी देख भाल करगे । 


| ३८४५ 


(२ ) मादृत्त्य सम्बन्धी लाभ- ये सुविधायें स्त्री-भ्रमिको को प्रसूत सम्बन्धी 
श्ीमारी मे दी जायेगी । ऐसी दक्षा मे म्त्री अमिको को १२ आना प्रति दिन को दर से 
अथवा औपधोपचार सम्बन्धी सुविधा्रो की दर से (जो भी दर ऊंची हो ) १२ 
सप्ताह तक प्रसृति लाभ मिलता रहेगा तथा गर्भावस्‍था में झौषधोपचार सुविधाएं दी 
जावेंगी । 

( ३ ) झ्रारोग्यता लाभ--कारखाने मे काम करते समय होने वाली दुर्घटना 
की वजह से भ्रथवा उस कारखाने से सम्बन्धित किसी रोग का शिकार हो जाने से यदि 
बोई श्रमिक काम करने के अयोग्य हो जाता है तो उसे झागोप प्रमण्डल द्वारा श्रमजीबी 
क्षति-पूर्ति सन्नियम के गनुसार सुविधायें प्रदान की जायगी । 

(४ ) श्रमिको पर श्राश्चित व्यक्तियों के लिए लाभ --यदि किसी कारखाने के 
प्रागोषित व्यक्ति को कारखान में होने वाली किमी दुघेटना से मृत्यु हो जायी है तो 
ऐसी दक्षा में उन प्राश्चितों को ( प्रथवा उसकी विधवा एवं बच्चो को ) वापिक वृत्ति 
( 377 07४) ) के रूप मे कुछ राशि दी जाग्रगी । 

(५ ) बोसारो सम्बन्धो लाभ- इसके अनुसार जिस श्रमिक का बीमा है उसे 
डाबटरी प्रमाण-पत्र के श्राधार पर समय के अनुसार नकद सर्पया मिलता है। प्रथम 

7 दो दिन तक कुछ नहीं मिलता और उसके बाद यदि १४ दिन तक रोग चलता रहे तो 
झ्राथिक सहायता मिलती प्रारम्भ हो जाती है । ३६५ दिन दे मिरन्तर काल में अधिक 
से अधिक ५६ दिन तक यह लाभ मिल सकता है । इस लाभ की दर श्रमिक वे दै नेक 
बेतत का ३ होगी । 

इस प्रकार हम देखते है कि यह अधिनियम वडा विस्तृत है। ३१ दिसम्बर 
सम्‌ १६५२ को कानपुर तथा दिल्‍नी व इस योजवा से लाभान्वित होने वाले श्रमिको की 
संख्या क्रमश, १,०६,४२२ और ५३,४२४ थी। कानपुर की जन-संख्या के आधार पर 
श्रमिकों के लिए १३ डिस्पेन्सरियाँ इस प्रकार स्थापित की गईं है कि प्र येक श्र मेक को 
कोई न कोई डिस्पेन्सरी पास पड़े । इनके अतिरिक्त कानपुर के निकटवर्ती क्षेत्रो के 
लिए दो चलते-फिरते अस्पवाल भी है, जहाँ पर कुचझल चित त्यक्र कार्य करते हैं। 

११ जुलाई सन्‌ १६५४ से नागपुर से भी योजना कार्यास्वित की गई है। इसते नागपुर 
में लगभग २५,००० श्रमिक लाभान्वित होये | ६ अक्टूबर सब्‌ १६४४ को भारत के 
भ्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू मे श्रमिक राज्य बीमा योजना का उद्घाटन बम्बई 
मे किया । इससे ४३ लाख झ्ौद्योगिक श्रमिक लाभ उठागेगे इसी प्रकार म्आरत में 
इन्दौर, ग्वालियर तथा रतलाम नग्रों मे भी झौद्योगिक श्रमिको के लिए स्वास्थ्य बीमा 
योजना १४ अवहूबर सब १६४४ पे लाग्र को गई है। उत्तर-प्रदेश मे आगरा, लखनऊ 
त़ैथा सहारवपुर नमरो में भी राज्य योजवा जनवरी सन्‌ १६५६ में लागू कर दी गई 


है। भारत सरकार इश्च बात के लिए प्रयत्नशील हूं कि यह थोजना शैष भारत पर भो 
श्र 


३८६ | 
जग कर दी जाय । वास्तव में यह योजना एशिया भर मे अपने प्रकार की प्रथम है और 
देश में पुर्णं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिज्ञा मे एक शुभ प्रयत्न है। 
कर्मचारो राज्य बीमा योजना को प्रगति-- 

सत््‌ १६५४८ ५६ से इम याजना के ग्रल्तगंत क्रमचारियों को पम्रिलने वालो 
चिकित्सा सुविधाएं' उनके परिवारों का भी भिलनी शुरू हो गई । सबसे पहले यह 
निर्णय मँसूर राज्य ने किया | उसक बाद अन्य राज्यो न भी उसका अनुकरणा किया । 
सभी राज्यों में (गुजयत झौर दिल्ली के सघ दोतच्र को छोडकर) लगभग १४५ लाख ७० 
हजार व्यक्त इस योजना का लाभ उठा रहे है। सन्‌ १६५६-६० के अन्त मे कर्मचारियों 
का अज्ष दून ४ ०८५ करोड रु० और मालिको का अश्दान ३ १६ करोड रु० था। 
बीमित व्यवितयो को विभिन्‍न लाभो के रूप मे २ ६८ करोड रु० दिया गया बीमारी 
लाभ २'२२ करोड, प्रसूति लाभ १३५६ लाख रु० २६'८५ लाख रु० ग्रसमर्थता 
लाभ और २९७८ लाख प्राश्नित लाभ । वीमित कम्पतिया के ४ ८८ लाख परिवारों को 
आप प्रदेश, आतसाम, विहार, मध्य-प्रदेश, मेसूर, प्रजाव, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश भौर 
दिल्‍ली के सघ द्वात में चिकित्स। सम्बन्धे। सुविधाय दी जा रही है । 


भारत में रोग बोसे को पोज़ना-- 

यहाँ श्री अदारकर की रिपोर्ट पर सत्‌ १६४८ मे श्रमिक राजवीय बीमा झषि- 
नियम पास फ़िया गया था, जिसका उद्दंद्य ग्रन्य लाभो के अलावा बीमारी और प्रसूति 
के लिये भी श्रमिका को कुछ लाभ प्रदात करना था । यह सभी कारखानो को लागू 
होता है । यह उन सब लोगा पर लागू होती है जा मजदूरी यर किसी कारखाने में 
काम करते हो श्ौर जिनकी ग्रामदनी ४००) से ग्रधित् तही है । योजना के प्रशासन 
के लिये एक कारपोरशनत कायम कर दिया गया है। श्रमिक राजकीय बीमा फण्ड में 
सवायोजक ब सेवायुक्तों के चन्दो और कद्भीय व प्रान्तीय सरकारों स्थानीय सत्ताप्नो, 
व्यक्तियों द्वारा दी गई ग्राट, दात व भट की रकमें शामिल की जाती हैं। केर््रीय सर- 
कार कारपोरंशन को प्रथम पाँच वर्षों तक कारपोरेगन के प्रशामत ध्ययो के दो-तिहाई 
के अराबर रकम की वार्पिक आँद देगी । अपना और प्पने सेवायुकत के चन्दे को रकम 
चुकाने का भार अधितियम न मंवा-ोजकों पर डाल दिया है| हाँ, उस अवधि के लिये 
कोई चन्दा नही लिया जायगा, जिसमे कि कोई सेवा नहीं की गई हे ओर न मजदूरी 
देनी पड़ी हैं। बीमित व्यवित फो, झावधिक भुगतान के रूप भे, चिकित्सा लाभ पान॑ 
च। अधिलाए छोण।, यहि, एक. यल्पितः रण, शे। विफुर्क ज्थिकितए्क खणनी; वीणा के फिए 
प्रमाण पत्र दे दे । बीमारी के लाभ की दैनिक दर उसकी औसत दैतिक मजदूरी के 
आधे के बराबर है । इस लाभ कौ अधिकतम गदधि ३६५ दिप्त मे ५६ दिन है । पहले 
दो दिनो वे लिये कोई लाभ नही दिया जाता । हाँ, उस दक्मा पे मिल सकता है 
जबकि श्रमिक १५ दिन के भीत्तर ही दुबारा बीमार पड जाता है। 

३ ब  आओ लग कलक किन आर के जे, कह ाव्यिदिटआ अंक अंक: के. 


शेप७ 


प्रसृति-लाभ दिया जाता है । प्रसूति लाभ को अवधि १२ हफ्ते है । एक बरीमित व्यवित 
को, जिसे रोजगार सम्बन्धी चोट के कारण स्थायी या अस्थाई असमर्थता हो गई है, 
असमर्थता लाभ पाने के अधिकार है । 


शक यीमित व्यवित को किसी भी सप्ताह के लिये, जिसमे उसने चन्दे 
दिय हैं, रोग, प्रसृति या असमर्थता सम्बन्धी लाभ पाने का अ्रधिकार है, 
विकित्सा लाभ म निशुल्ा चिकित्सा झामिल है, जो कि बीमा डिस्पेन्सरी में इलाज 
की सुविधा के रूप मे या वोमा डाक्टर को घर पर जाकर देखने की सुविधा यथा किसी 
अस्पताल या प्रन्य सस्था मे भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा के रूप में हो सकती 
है । कॉरपोरेशन चाहे तो चित्रित्सा लाभ बीमेत व्यवैत के परिवार को भी बिस्तृत 
कर सकता है । 
प्रद्ासन सम्बन्धी कठिवाइयो को देखने हुए अ्रभी यह बीमा-य्ोजना देश के 
प्रमुख-प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रो मे ही लागू की गई है। 
भारत के लिए स्वास्थ्य बीमे की योजना-- 
इस आशय के लिए एक कारपोरेशन वनाग्रा जायेगा, जो कि वीमे के झ्राशय 
के लिए एक श्रमिक राजकीय बीगा निधि सचय करेगा, जिसम सेवायोजकों व सेवा- 
युक्‍तो के चन्दे आर पन्‍्द्रीय व प्रान्तीय सरकारा, स्थानीय सत्ताग्रो, व्यक्तिया एवं ब्नन्य 
सस्थाम्रो 8४रा दिये गये अनुदान, दान और भट शामिल की जायेंगो। प्रथम' पाँच वर्षों 
तक केद्रीय सरकार प्रशासत व्यया के दो-तिहाई के वराबर रकम की ग्राग्ट प्रति वर्ष 
बरपोरेशव को दिया करेगी । सभी कारखानों व सस्‍्थाओ को यह बीमा योजना लापु 
होगी । सेवाय/जको प्र अपने व अपने श्रमिकों के चन्दे कारपोरेशन मे जमा कराने 
का भार होगा। हाँ, श्रमिको का चन्द्ा वे उसकी सजदूरी मे से काट सकें।। जो श्रमिक 
१) प्रति दिक से कम मजदूरी पाते है उसको चन्द्दा नहो पडगा । चन्दा उध्त अवधि 
के लिये देय होगा , जिसमे कि मजदूर काम पर लगा हो या छुट्टी पर हा या तालाबन्दी 
अथवा हडताल के कारण काम मे प्रसमथ था । 
बीमित व्यक्ति को बीमारी-लाभ कसी भी लाभ की म्रवधि मे तभी माँगते का 
अधिकार होगा जब कि उसी च॒त्दा अवधि मे, उसके साप्ताहिक चन्दे रोजगार को 
अवधि के कम स कम दो तिहाई हफ्ता के लिए देय हो। च्यूनतम १२ चन्दो की सीमा 
है। बीमारी की अवधि से बीमारी लाभ निधारित दरो से दिये जायेंगे । बीमारी के 
पहले दो दिनो के लिये कोई लाभ नही दिया जायेगा । हाँ, उस दशा में दिया 
सकता है जबकि १५ दिन के श्रन्दर वह दुबारा बीमार पड जाये । यह लाभ १ वर्ष 
में अधिक से ग्रधिक ५६ दिन तक लिया जा सकता है । एक बोमित व्यक्ति या उसके 
परिवार के किनी सदस्थ को जिसकी दशा ऐसी है कि चिकित्सा और देख-भाल आब- 
इयक है, चिकित्सान्वाम (]8०0॥630 00000) पाने का भ्रूषिकार होगा । बढ़ 


इधद ] 


विकित्सा-लाभ या तो बाहरी मरीज (00/ [:2४08॥77) के रूप मे या डाक्टर द्वारा 
घर जाकर अथवा अन्दर-मरीज ([॥ 0७(0॥0) के रूप मे इलाज कराने की सुविधा 
के रूप में दिया जायगा । इसके लिये केन्द्रीय सरकार योग्य डाक्टर, स्जम, विशेषज्ञ, 
विशेष अस्पताल झ्रादि की व्यवस्था करेगी। सथोज़क किसी सेवायुक्‍त्त को लाभ 
पाने की अवधि में नोकरी से नहीं निकाल सकेंगे ओर न सजा दे सकेंगे । 
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श्रम सीनियम तथा अम नीति 
(90097 ॥.€हां598805 & ॥,90907 ?00॥6 9) 





श्रम नीति (,800ण [,€हाआ40००) 
आारप्मिक-- 
श्षम समियम वास्तव भे २०वीं शताब्दी की देव है | शश्वी शताब्दी में इस 
की में जो भी वैधानिक नियम बंताये गये थे वे श्रधिकाँशत, सेवायोजकों के हित 
में थे, क्षेमिकों को इनसे कोई लाभ न था । हृष्ठान्त के लिये, झ्राप्ताम भें श्रम सम्बन्धी 
अधितियम इस हट से बनाये गये थे कि सेवायोजको को पयोप्त श्रमिक सरलप्ता से 
मिल सकें, किस्तु बाद से परिस्थितियोवद्ध श्रमिक्रों के हित मे भी कुछ मियस बदाय 
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गए । सन्‌ १८६० के पदचाद्‌ बम्बई का वस्त्र व्यत्रसाय बड़ो तेजी से बढने लगा, जिससे 
लड्डभाशायर के व्यवसायी बड़े घवड़ाये । भारतीय उद्योगपतियो को प्राप्त श्रम-सम्बन्धी 
सुविधाशो (जैसे, भारत में इंगलैष्ड की अपेक्षा श्रमिकों से श्रधिक काम लिया था 
सकता ना, भ्रादि ) से लड्डाशायर के उद्योगपतियों को ईर्ष्य होने लगी। इस 
ईर्ष्याबद्य (परन्तु प्रगठ्त, श्रमिकों के प्रति होने वाले निर्देय व्यवहार के नाम पर) 
उन्होने भारतीय श्रमिकों में श्रान्दोलन प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम 
बार सन्‌ १८८१ में भ्मिको के हि मे कारखाना अधिनियम (7७७09 230) 
बनाया गया । तत्पश्चात्‌ श्रावश्यकतानुसार इस ग्धिनियम मे प्ननेक प्रत्यावतंन हुए 
तथा भ्रन्य अधिनियम भी बनाये गये, जिनका विवरण इस प्रकार है :-- 


[!) कारखाना अ्रधिनियम 


(१) सत्र्‌ १८८१ का कारखाना भ्रधिनियम्त-- 

(4 ) १०० से झधिक श्रमिक एव शक्ति का उपयोग करने वाले कारखाने पर 
लागू होता था । 

(॥ ) काम के लिए बच्चों की च्यूनतम झायु ७ वर्य रखी गई। सात झौर 
बारह वर्ष के मध्य कौ आयु वाले बच्चो के लिए काम के घन्टे (१ घण्टा 
विश्वाम सम्मिलित करते हुए) & थे । प्रति माह चार प्रवकाश दिवसों 
को भी व्यवस्था थी । 

(२) स्तन १८६१ का कारसखावा अधितियस-- 

(3 ) ४० अथवा अधिक श्रमिक एवं शक्ति का प्रयोग करने वाले कारखानो 
पर यह लागू होता था । 

(॥ ) बच्चो की कार्यावस्‍था € से १४ कर दी गई और क्षायंत्राहक धण्टे ६ से 
घटाकर ७ प्रति दिन कर दिये गये । 

(॥7) स्त्री श्रमिकों से कार्य लिए जाने के श्रधिकृतम घण्टे ११ प्रति दिन 
निश्चित कर दिये गये । 

(9) स्त्रियो तथा बच्चो के लिये कार्यवाहक घण्टे ६ प्रत्ति दिन निश्चित किये 
गये । 

(३) सन्‌ १६११ का कारखाना प्रधिनियम-- 

( ) पुरुष श्रमिक्रों के लिये १२ घण्ठा प्रति दिन अधिकतम कार्यकाल नियुक्त 
कर दिया ग्रया 

(77 ) सूतो कपडे के कारखानो मे बच्चो के लिए कार्यंवाहक घण्टे ६ प्रति दिन 

5. निश्चित कर दिए गए। 

(07) मौसमी कारलानो को नियत्मरा में लाया गया । 
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(४) सन्‌ १६२२ का कारखामा प्रधिनियम-- 
(१ ) यह शक्ति प्रयोग करने वाले समस्त कारखानों, जिनम कि २० झधवा 
अधिक श्रमिक काम करते हो, मे लागू था। 

(॥ ) वयस्क श्रमिको के लिए भ्रधिकतम फशायंवाहक घण्टे ११ प्रति दिन त्था 
६० घण्टे प्रति सप्ताह निश्चित क्ए गए । 

(0) बच्चो की कार्यावस्‍था १२ से १५ वध निश्चित की गई । 

(१९) श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी रक्षा, सफाई तथा निरीक्षण की व्यवस्था 

की गई 
(५) सन्‌ १६३४ क्वा कारखाना अधिनियस-- 

( ) वयस्क श्रमिकों के कार्यवाहक घत्टे ५० प्रत्ति सप्ताह अथवा १० प्रति 
दित तक सीमित कर दिए ग्रए। प्रति सप्ताह एक अभ्रवकाद दिवस एवं 
विश्वात्त-काल वी भी व्यवस्था की गई | 

(॥ ) बच्चों के लिये का्यंवाहक घेण्टे £ प्रति दिन ही रह गये। इन्हे शारी- 
रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र देना झावश्यक हो गया । 

(गा) इृत्रिम नमी बनाये रखने की योजनायें विकसित को गई तथा श्रमिकों 
के कल्याण एव ग्रतिरिक्त का बे लिए भी प्रवन्ध विथा गया । 

(9) स्प्रे झोवर (997690 0४८१) का सिद्धान्त पहले-पहल लागू क्या 
गया । 
(६) सन्‌ १६४६ का संशोधित कारखाना ध्यधिनियम-- 

( 3) वर्ष भर चलने वाले वारखादो मे श्रमिकों के लिए अ्रधिकतम कार्य- 
वाहक घण्टे ४४ से घटाकर ४८ प्रति सप्ताह कर दिये गए तथा मौसमी 
कारेखानो के वयस्क श्रमिको के लिए ६० से घठा कर ५० प्रति सप्ताह 
कर दिए गए। 

()) ) स्प्रेंड श्रोयर वर्ध भर चलने वाले कारखानो में १३ घण्टे से घटा कर 
१० घण्टे और मौसभी कारखानो मे ११ घण्टे निर्धारित कर दिए गए । 

(॥॥) भ्रतिरिक्त काय॑ वे लिए (दोनो प्रकार के कारखानो मे) मजदूरी साधारण 
से दुगुनी कर दी गई । ट्सका उद्दं ब्य श्रतिरिक्त कार्य को निरत्साहित 
करना था। 

(७) सन्‌ १६४८ का वर्तमान कारखाना प्रधितिष्द-- 

इस झधिमियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :-- 

(१) यह अधिनियम समस्त भारत पर लामू होता है । 

(२ ) यह अ्रंधिनियम शक्तिप्योग करने वाले कारखानों मे, जिनमे १० था 

इससे अधिक श्रमिक काम करते हो, गहाँ तक कि शक्ति वा प्रयोग तो नहीं होता, 
परन्तु २० या इससे अधिक श्रमिक काम करते है, लागू होता है 
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(३ ) वर्ष भर खलने वाले मौसमी वारखानों मे कोई अन्तर नहीं रखा 
गया है। 

(४ ) कारखाना अधिनियम वा क्षेत्र बढाने वे उद्ददय से इस अ्रधिनियम से 
यह भी झादेश दिया गया है कि जहाँ बही भी निर्माण कार्य हो रहा है (भल ही उसमे 

कितने भी श्रमजीबी कार्य करते हो), यह सनियम लाग्र होगा। शरत्ति का प्रयोग 
करना अथवा न करमा महत्त्वहीन है | हाँ, यदि केवल परिवार के सदम्यों की सहायता 
से ही कोई निर्मारण क्या जा रह है तो ऐसी दक्षा मं तारखाना अधिनियम लागू ने 
होगा । 
काम के घण्टो के सम्बन्ध में श्रारैश-- 

( ५ ) नए झधिनियम से यह स्वीकार किया गया कि यदि श्रमिकों के काम 
के घन्टे कम होगे तो उनकी क्ययक्षेमता में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए । अतएव वयस्तर 
श्रमिक्रों के लिए अधिकतम काम्त # घन्‍्टे प्रति सत्ताह ४८ शौर प्रति दिन € मियत 
किए गये । कम से कभ 5 घन्‍्ट का मध्यान्तर दिए बिना ही उनमे ५ घन्दे ग अधिक 
काम न लिया जाय, इस बात वी व्यवस्था की गई। स्प्रेंड झ्रोवर मध्यात्तरों को 
सम्मिलित करते हुए १०३ घन्टे से साधिकत्त न होगा | कारखाना अधिनियम सन्‌ १६४८ के 
प्रच्तगेंत राज्य-सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कुछ श्यक्तियों को काम 
के घन्टे, साताहिक छुद्ी आदि नियमों के पालन करने के सम्बन्ध में छूट (0एछाए- 
४707) दे सकती हैं, किन्तु ऐसी दूट-प्राप्-्व्यक्ति भी तिम्न नियमों का उत्लधन नहीं 
कर सकते :-- (प्र) किसी भी दिन कुल काम वे घन्टे १० से अधिक न होने चाहिए। 
(प्रा) ३ माह की भग्रवधि मे वूल भ्रतिरिक्त काय॑ के घन्टे ५० से अ्रधिक न होने चाहिए। 
(६) विसी भो दिन स्प्रेड ओवर १२ धन्टे से अधिक न होगा । (६) अतिरिक्त कार्य के 
लिए दूनी दर से वेतन देने एव पूरे सप्ताह मे एक दिन की छुट्टी रखने की व्यवस्था 
भी की गई। 
स्वेत्न छुट्टी-- 

(६६ ) प्रत्येक अमिक को सप्ताह मे एक सवेतन छुट्री तो मि गी ही, इसवे 
प्रतिरिक्त निम्न दर पर निरन्तर बारह माह की सेवा होने पर उसे अतिरिक्त सवेतन 
छुट्टियो का अधिकार होगा | यया :-- 

( भर ) एक औद श्रमिक २० दिन काम करने के व्यद १ दिन सवेतन छुट्टी का 
भ्रधिकारी है, परन्तु वह एक वर्ष मे स्यूततम १० दिन की सवेनन छुट्टी ले 
सकेगा । 

( व ) एक बालक १५ दिन काम करने के बाद १ दिन सवेतन छुट्टी का 
अधिकारी है, किन्तु वह एक वर्ष मे न्यूनतम १४ दिन की सवेतन छुट्टी 
ले सवेगा । 

(से ) यदि कोई श्रमिर अपनी अजित छुट्टियों का ल्वाभ लिए बिना सैवा से 
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मुक्त कर दिया जाता है या स्व निकल जाता है तो ऐसी दक्षा में 
सेवायोजक वा कत्तव्य होगा कि उन दिनो का वेतन उनको दे । 


सवयुवर्कों की नियुक्ति से सम्बन्धित आदेश-- 

(७) १४ वर्ष से कम आयु का कोई भी युवक नियुक्त मही किया जा सवता। 
१८ व की श्रायु के वाद एक युवक को प्रोढ (800९5८९४॥) माना जाथगा। 
नियुक्ति के पहले आयु सम्बन्धी डाबटरी प्रमाण-पत्र देना भी र|वश्यक कर दिया 
गया और यह भी ग्रादेश दिया मंय्रा कि ऐसे प्रमाणा-पन्न बेबल १२ महीने तक ही 
वैध रहेगे । 
महिला श्रमिको की नियुक्ति सम्बन्धी श्रादेश-- 

(« ) महिला श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्न श्रादेश बनाये गये -- 

(अर ) किसी भी महिला श्रमिक को मशीन चालू रहने की दशा में मशीन की 
सफाई करने, उसमे तेल डालने ग्रधवा मशीन को सुधारने झादि के 

लिये नियुक्त न किया जायेगा। 

(आर) जिन कारखातों में कपास की धुनाई करने वाले यत्त का उपयोग किया 
जाता है, उनमे कपास प्रस करने के लिये महिला श्रमिक नियुक्त न 
की जा सुकेंगी । हा, यदि धुताई का कमरा प्रेस के कमरे से अलग हो " 
ती उनकी मियुक्ति की जा सकती है । 

(३ ) थदि किसी कारखाने मे ५० से अधिक महिलायें कार्य करनी है तो 
उनके ६ वर्ष से कम श्ायु के बच्चों के लिए एक शिशु-संदन होमा 
चाहिये । इसके श्रतिरिक्त आवश्यक मध्यान्तर के उपरान्त माताप्रों को 
भ्रपने बच्चो को दूध पिलाने के लिए भी सुविधा देनी चाहिए । 

(ई ) किसी भी सहिला श्रमिक से सप्ताह मे ४८ घन्‍्टे अथवा € घन्टे प्रति 
दिन से अधिक कार्य तही लिया जा सकेगा। 

(3 ) स्त्री एव बाल श्रमिक से ७ बजे शाम से प्रात ६ बजे तक काम' नही 
लिया जा सकता । 

( ऊ ) यदि राज्य सरकार की सम्मति मे किसी कारखाने की कोई भी क्रिया 
खतरनाक है तो उस कार्य को करने के लिए सहिला श्रमिकों की 
नियुक्ति नही की जा सकती । 


स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण कार्य सम्बन्धों क्रादेश-- 

(६) स्वास्थ्य-- सन्‌ १६४६ के भ्रधिनियम के विपरीत, इस अधिनियम मे 
श्रमिकों के स्वास्थ्य रक्षण एवं सामान्य आराम के लिए बुछ अ्रधिक व्यवस्था स्वय 
ही कर दी । राज्य सरकार के जिम्मे केवल व्यवहारात्मक नियम बनाने का कम 
महत्त्वपूर्ण काम ही रह गया। 
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(अर) प्रत्येक कारखाना पूर्णत: साफ रहना चाहिए और क्सी भी श्रंत से 
झाने वाली गन्दगी अथवा कूडा-वक्ट कारखाने के कसी भी भाग मे 
एकत्र ने हो । निर्माण क्रिया के द्वारा किसी भी स्थान पर निरथ्थंक 
अथवा क्षेप्य पदार्थ गिरते हैं तो उनकी सफाई के लिए पूर्णा व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

(आरा) प्रत्येक कारखाने मे शुद्ध वायु के आने के लिये एव गन्दी वायु के जाने 
के लिए पर्याप्त फराखे होने चाहिए। भरोखे इतन हो कि शुद्ध एव 
शीतल वायु पर्याप्त मात्रा मे थ्रा सके भर ताप्क्रम ऐसा रहे कि जिसमे 
श्रमिको के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पडे । यदि राज्य सरकार को 
ऐसा प्रतीत होता है कि पुताई कराने, स्प्रे कराने, करोखे निकलवाने 
झ्थवा दीवाले तथा छत ऊँची कराने से कारखाने के अन्दर तापक्रम 
को ठीक रखा जा सकता है तो वह कारसाना अधिकारियों को इस 
सम्बन्ध में उचित आदेश दे सकती है । 

(इ ) यदि कारखाने की कोई निर्माण क्रिया ऐसी है, जिसके परिणामस्वरूप 
धूल इत्यादि उड़ कर इधर-उघर जमा होती है तो उसकी सफाई के 
लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमे कि श्रमिको के स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव न पडे । 

(ई ) कारखानो के अन्दर अत्यधिक शुप्कता या भ्रत्यधिक नमी भी हानिकारक 
होती है । हमारी वस्त्र मिलो मे कृत्रिम साधनों द्वारा नमी पैदा की 
जाती है। इस सम्बन्ध म इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
तापक्रम में जो अ्रन्तर किया जाये वह श्रमिको के स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकारक न हो । 

(उ ) नए कारखाना भ्रधिनियम के प्रचलन के बाद प्रत्येक कारखाने मे प्रत्येक 
श्रमजीवी के लिए ५०० क्यू० फीट का स्थान होना चाहिए और प्रधि- 
नियम के प्रचलन के पूव विद्यमान कारखानो के लिए भी प्रति 
श्रमजीवी कम से कम ३५० वक्यू० फीट का स्थान होना चाहिए । इस 
आदेश का भ्रमुख उद्देहय फ़ारखानो मे अत्यधिक भीड-भाड को कम 
करना है । 

( ऊ ) कारखाने मे जहाँ भी श्रमजीवी कार्य करते हो, भ्रथवा जिस मार्ग 
से गुजरते हो वहाँ पर्याप्त प्राकृतिक अ्यवा कृत्रिम प्रकाश झाने की 
व्यवस्था होनी चाहिए 4 बहुत तेज प्रकाश, जो कि झ्ाखो को हानि- 
कारक है, को रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 

(ए) प्रत्येक कारखाने मे पीने के लिए पानी की भी पूर्ण व्यवस्था होनी 
चाहिए । जहाँ २५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हो, वहाँ ठडे पानी 
के लिए रेफ्रीजरेटर होने चाहिए। 
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(ऐ ) प्रत्येक कारखाने में पुरष एवं महिलाझो के लिए पृथक-पृथक पेशाबघर 
एवं शोचालय होने चाहिए । पश्नद्य सिस्टम न होने की दक्षा में भगियों 
की अच्छी व्यवस्था हा, जो वि गन्दगी को साफ करते रहे । शौचालय 
एव येशाघर के झतिरिक्त कारखाने के अन्य भाग एव दीवारों प्रादि 
की भी सप्ताह मे कम से कस एक बार भली प्रकार सफाई होती 


चाहिए। 

( भ्रो ) प्रत्यक कारखाने मे धुकने के लिए पीकदानो की भी व्यत्रस्था होती 
चाहिए एवं उनकी सफाई भी होती रहनी चाहिए; हि 

(१०) घुरक्षा - 


( प्र ) ट्रान्समिशन मश्नीनरी का प्रत्येक भाग एवं अन्य मशीनों का प्रत्येक 
खतरनाक भाग चारो तरफ से ग्राड ([78708) लगाकर रखा 
जाना चाहिए। जबकि कोई खतरनाक मशीनरी चल रही हो तो 
उसकी देखभाल का काम केवल विशेष रूप मे प्रशिक्षिन प्रौढ पुरप 
श्रमिक ही कर सकता है, जिसका कि ताम कारखाने वे रजिस्टर में 
उस कार्य विशेष को करने के लिए लिखा हो । 

( ब ) बाल अथवा महिला श्रमिक खतरनाक मशीनों पर काय॑ नही करेंगे | 
( स ) कोई भो नई मशीन, जो कि यात्रिक शक्ति द्वारा खलाई जाती हो, 
भली प्रकार फिट होनी चाहिए। ऐसी मशीन को बेचते समय उत्तर- 
दापित्त्व विक्रेता पर होगा और खरीदने के बाद क्रोत्ता पर । श्रतः 
सेवायाजक को बडी सावधानी से देखभाल करने कै बाद मशीन फिट 
करवानी चाहिए । प्रत्येक होइस्ट तथा लिफ्ट (608 छा ]॥) 
भली प्रकार निमित होने चाहिए, जिससे कि प्रयाग के समय कोई 
दुर्घटना होने की आशका न रहे। इसी प्रकार बोभा उठाने वाली 
मशीनों तथा क्रेत आदि का पूरोल्पेण ठीक होना प्रतिवार्य है। 
क्रन ड्रावर को केवल चेतावनी देता ही पर्याप्त न होगा, वरन्‌ स्टाप 
ब्लाक, डिटोनेट्स अथवा 'दट आाउट्स” का प्रयोग होना चाहिए 
तथा यह भी आवश्यक है कि ड्राइवर क्रन के पहिए से २० फीट 
दूर रहे । 

कोई भी व्यक्ति इतना बोक्रा उठाकर चलने के लिए नियुक्त नहीं किया 

जा सकता, "जसेस के उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रमाव पंडे 4 

(ये) यदि किसी काय॑ विश्वेष से आँखो पर कुप्रमाव पड़ने की आाशका हो 
तो उसकी रोक के लिये सेवायोजको को विशेष प्रकार वे चश्मे झादि 
का प्रबन्ध करना चाहिए। घूल झ्रादि से बचने के लिये भी पर्याप्त 
ब्थवस्था होनी चाहिए | आग्र लग जाने की दशा मे श्रसिका के बचाव 


[द 
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एवं आग बुभाते वी भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए | (जैसे, दर्वाजो 

में ताला कु जी न होना, श्राम लगने पर बाहर जाने का मार्ग (758 

€509) होना, खतरे की घन्टी की व्यवस्था आदि) । 
(११) कल्पाण फर्य सम्बन्धी-- 

श्रमिकों के लिए उपहार गृहो, विश्रामालयों, श्री अमिको के छोटे बच्चों के 

दिन में रखने के लिये शिशु गहो, बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिदरित्सा की सुविधा, 
वस्त्र घोते के स्थान की सुविधा भी दी गई ५०० से भ्रधिक श्रमिष्र वाले कारखानो 
के लिए राज्य सरकारो की सहायता से 'हितकारी अफसर' (फे ९४७7७ 0[86089) 
रखता अनिवार्य कर दिया गया। व्यावसायिक रोगों प्रादि के विषय मे सभी कारखाना 
मालिको के लिये यह झ्रावदयक है कि वे दुर्घटना या बीमारी होते पर तत्काल सूचना 
दें। इन कारखानो के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सकों को भी जो कि इन श्रमिको 
को चिक्त्सा कर रहे हो, यह समावार शीघ्र ही चीफ पँव्टरी इन्सपेवटर को पहुँचाना 
होगा । राप्य सरवार जाँच के लिए उचित व्यब्तियो की नियुवित कर सकती है। इस 
अधिनियम का पालन कराने के लिए पर्याप्त निरीक्षक नियुवत करते कौ व्यवस्था भी 
को गई है। आदेशों के अनुसार आवरण हो, इसका उत्तरदायित्व निरीक्षकों पर न 
रहकर कारखाना व्यवस्थापको पर है । 


(0) खान सम्बन्धी सन्चियम 

खान सम्बन्धी सनिधम का विकास-- 

खानो के श्रमिकों वे सम्बन्ध में श्रम सन्तियम काफी धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ। 
सर्वप्रथम सन्‌ १६०१ में भारत मे खान सम्बन्धी अधिनियम का सूतपात हुआ था। 
इसके अनुसार खानो की कार्य-दशाप्रों को नियमित कर दिया गया एबं निरीक्षकों की 
नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गई, किन्तु कार्य के घण्टे नियमित नहीं किये गये। 
वाशिंगटन सम्मेलन की सिफारिशों तथा झ्वीघ्रता से विकसित होते हुये खान उद्योग भे 
अधिक संख्या मे काम करने वालो को दृष्टि में रखते हुये सन्‌ १६२३ में सशोधित 
अधिनियम पास किया भया । इससे 'खान की परिभाषा विस्तृत हो गई। ऊपर काम 
करने वाले श्रमिको के लिये सपाह मे ६० घण्टे तथा खानो में भीतर काम करने वालो 
के लिये ५४ घण्टे एव एक दिन विश्राम के लिये भी नियत कर दिया गया । १३ वर्ष 
तक के बच्चो के लिये खानो में भीतर काम करने के लिये व॒जित कर दिया गया। 
भ्रूमि के ब्न्दर महिलाओ की नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्‍्ध नहीं लगाया 
गया, क्योकि ख़ानो मे काम करने वाले श्रमिफो मे लगभग ४५५०, महिलायें थी, शतः 
यदि उन पर राक लगाई जाती तो उद्योग को आधात पहुँचने की झ्राशका थी । इसके 
विपरीत, सुधार की भी आवश्यकता अत्यन्त तीव्रता के साथ अनुभव की जा रही थी। 

समय की प्रगति के साथ ही साथ सन्‌ १६२३ का श्रधिनियम श्रपर्याक्त हो 
गया और इसमे क्रमश, सम्‌ १६२८, १६३१, १६३६, १६३७, १६४० तथा १६४६ मे 
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सशोधन हुये । सन्‌ १६२४ मे रंनित कार्य-अवधि १२ घण्टे कर दी गई। स्रनु १६३६ 
में बगाल, परिहार व उड़ीसा, मध्य-प्रदेश वी क'यला रयानों तथा पजाब की नमक बी 
खानो को छोडकर अन्य सभी खाना के भीतर महिलागो का झाय॑ करता वर्जित कर 
दिया गया। 


सन्‌ १६२५ में पुत सशोधन हुथे | एक तो श्रम के ज्ञाही कमीशन की सिफा- 
रिशवों ग्रौर दूसर प्रतर्राट्रय भ्म स्गरन के द्वारा काम वे घप्टो वे नियत किये जाने 
शौर भारत द्वारा इस सिफारिश को सान लन वे फ्लस्वरूप निम्न सशोधन करना 
अनिवाय॑ हो गंया था । कोई #ी व्यक्ति खान म १ सप्ताह म ६ दिन से भ्धिक काम 
नहीं कर सकता । खान वे उपर कांभ्म करने वाला कोई भी व्यक्ति सप्ताह मे ५४ घण्टे 
से अधिक काम नहीं कर सकता । एक दिन में १० घण्टे से श्रधिक कोई भी व्यक्ति 
कार्य नहीं करेगा । वायंकाल इस प्रकार हांगा वि विधाम-काल को सम्मिलित करते 
हुये वह एक दिन में १२ घण्टे गे अधिक न होगा । ६ घणष्ट लगातार काम करने के 
बाद १ घण्टा विश्राम रवब्यय मि गा। सानो के गबन्दर काम करने वाले व्यक्तियों को 
१ दिन मे ६ घण्टे मे अधिक बम नहीं करना होगा। खान के अन्दर एक ही प्रकार 
का काम ६ घण्टे से द्रधिक नहीं क्या थायगा । यदि वारी-बारी से काम करने की 
पद्धति हो तो उसे ः पवाद माना जा सकता है, बिन्‍्तु इसमे भी एक बार मे ६ घण्टे से 
प्रधिक काम नही हगा। १५ वपं से नीचे की श्रायु वाले बच्चों को ख्लानों मे काम 
करते से रोक दिया गया | १७ वप से कम आयु याले वच्चो के लिए डाबटरी प्रमाण- 
पत्न श्रनिवाय कर दिया गया । साथ ही इस सशोधन के अनुसार श्रमिको के लिए 
प्रानी, चिक्त्सा तथा ग्रन्य स्त्रच्छता सम्बन्धी सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गई। 
सन्‌ १९४४ में काम करने वाली महिलाश्रो के बच्चों को दित मे काम करते समय 
रखने के लिए शिशु ग्रहों की व्यवस्था कर दी गई। सत १६४६ में स्त्री व पुरुष 
श्रमिकों के लिए बन्द स्तानागारों की ग्ल्नग अलग सुविधा कर दी गई । श्रसिको की 
समस्याओ्ों को सुलझाने के हतु माइनिंग बोर्ड' की स्थापता भी कर दी गे, जिसमे 
श्रतिक, सेवायोजक तथा सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकेंगे-- 
भारतीय खान अधिनियम रूतु १६५२-- 

सन्‌ १६४८ वे कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानो मे काम करने वाले 
श्रभिकों की दशा मे तो पर्याप्त सुधार हो गया था, किन्तु खाना में हुई अनेक भयकर 
दुघंटनाओ से वह अनुभव किया गया कि खान में काम करने वालो की सुरक्षा के लिए 

हुत कुछ करना है । परिणामस्वरूप भारत गरकार ने ८ दिसम्बर सन्‌ ६६४६ को 

भारतीय पालिक्मिन्ट मे एक बिल रखा, जो कि १४ माच सन्‌ १६५२ का भारतीय खान 
अधिनियम सम्‌ १६४४ के रूप मे सामने आया । यह अधिनियम १ जुलाई सन्‌ १६४५२ 
मे जम्मू व केशमीर राज्य को छोडकर सारे भारत पर लागू हो गया है। 

(१ ) स्वास्थ्य व दुघेदनामें-7इस अधिनियम ने सानो की परिभाषा को 

छः 
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अत्यन्त व्यापक स्वरुप दिया । श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी 
गई है । ऊपर मौर नौचे काम करने वाले श्रमिको के लिए छीतल जल, शौचालय 
तथा झ्ौपधियों की पेटी की व्ययस्था बरनी होगी । जिन खाना मे ५०० से अधिक 
श्रमिक कार्य करते हैं, वहाँ एम्बुद्ेन्स गाडियो *था स्ट्रेचरो वी अनिवार्य व्यवस्था 
वरमी होगी | यदि झुरय निरीक्षक अथदा उसके द्वारा नियुक्त किसी प्रत्य निरीक्षक 
को यह विश्वास हो जाए कि खान मे काम करने वाल श्वसिव्रों की जान को खतरा है 
तो वह बुछ समय तक नए श्रमिको को भरती और वर्तमान श्रमित्रो द्वारा कार्य किया 
जाना बन्द कर सकता है | सभी भयकर अयवा प्रार्रघानक घटनाओं की सूचना खानो 
के प्रबन्धको को अनिवाय॑ रूप से सरवार क पास पहुंचानी होगी । खानो सम्बन्धी 
व्यावसायिक रोगो वे विषय में भी ऐसा करना होगा । केन्द्रीय सरकार का इस अधि- 
नियम के अन्‍्सगंत यह प्रधिकार प्राप्त है कि वह इस दुघंटनाग्रो तथा रोगो की जाँच 
कराके उनके कारणा का प्रवाशन कर सकती है। 


(२ ) बिशेध सुविधायें -- इस भ्िनियम मे बच्चो तथा म्त्रियों के लिए शिशु- 
गृहो, खाना के मुहाने पर महिताओो तया पुरुषों के हतु झलग-प्रढण भरनेदार 
सस्‍्तानागार, १५० श्रमिकों वाली खानो में विश्वामालय, उपहार ग्रह ता ५०० श्रमिकों 

वाली खानो में कल्याण अधिकारिया की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करने के लिए 
केन्द्रीय सरकार को अधिकार दे दिए गये है । 

( ३ ) बाल श्रमिक -वच्चो के सम्बन्ध में यह श्रदिश है कि १८ वर्ष से कम 
आयु क बच्चे खानो म नीचे काम नहीं कर सकत । १५ स १८ व की आयु वाले 

» वअ्यक्ति किशोर कहलायेंगे शौर बिना उचित डाबटरी प्रमाण-पत्र क उनवी नियुक्ति न 
होगी । काम करते समय उनको यह प्रमाण-पत्र हर समय पास रखना होगा । इन्हें 
४३ घण्टे निरन्तर काम करने के उपरात्त ३ घण्टे का विधाम मिलेगा। प्रमाण-पत्र 
की अवधि १ घर्ष होगी । 


( ४ ) कार्थे के घण्ठे व अवकाश--सन्‌ १६४२ के खात अधिनियम ने श्रसिको 
की ध्ाप्वाहिक कायवधि ४८ घण्टे तया दे नक कायावाध « घण्ड कर दी है। खानो 
के भीतर काम करने वाला का कायाववि क्रमश ४८ धण्ट साप्ताहिक और ८ घण्ट 
दैनिक कर दी शई । नीचे काम करन वाला की सम्पूणा काय-विस्तार ब्रवधि (5७/6७० 
परे) नी घण्टे से घण कर ८ घण्टे कर दी गई ६ बिना ४ घण्टे का विश्ञाम दिए 

- «५ कोई भी प्रोढ श्रमिक ५ घण्टे लत अविक लगातार काम नही कर सकेगमा। खानो क 
भीतर स्त्रिया द्वारा काम करना तो व॒नित था हो, क्स्तु इस अधिनियम न धरातत्र के 
ऊपर काम करने वाली स्वियो को भी सायकाल ७ बजे से प्रातः ६ वजे तक काम 
करने से रोक दिया । झतिरिक्त काय के लिए, भीतर काम करने वाले श्षमिका को 
सामान्य मजदूरी का दो गुना और ऊपर कार्य झरने दालो को ११ गुना वेवन दिया 
जावेगा | नेय ग्रधितियम ने १ दिन के साप्ताहिक ग्रवकाज्ञ के अवावा छुड्ा के अन्य नियम 


शेक्ष्य | 


भी बना दिए, जिनके अनुसार १ वर्ष की नौकरी पूरी होने पर श्रसिको को १४ दिन का 
सर्वैतरमिक अभ्वकाश दिया जायेगा। यह ग्रवकाश श्र दिन तक सम्रह भी क्या जा 
सकेगा । 

(६ ४ ) निरीक्षण- अधिनियम के झ्रादेशा का पालन कराने के लिए एक मुख्य 
निरीक्षक की नियुक्ति की जाथगी | इसक॑। सहायता के लिए उप-निरीक्षक तथा जिला 
मजिस्ट्रेट भी होगे। उपराक्त वर्णन स स्पष्ट है कि सन्‌ १६५२ के अधिनियम न खातों 
में काम करने वाले श्रमिकों की दशा म प्रशसनीय सुधार किये । 


(79) उद्यातों से सप्बन्धित सन्चियम 

उद्यातों ( ?]9॥(9/"075 ) मे काम करने ठार श्रमिकों की स्थिति बहुत 
संमय तक प्रत्यन्त क्रुणाजनक रही । दे विचारे दास के रूप में कार्य करते थे, क्ष्योंकि 
उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी अधिनियम न था ; झआसाम में चाय के वगीचों मे 
काम करने वाले श्रमिकों बी कमी को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम सन्‌ ८६३ 7 
सत्‌ १६०१ तक अनेक प्रयत्न किये गए, किन्तु इन प्रथत्नो के परिणामरवरूप उद्यानो 
मे बंधक श्रमिकों (]॥6९7घा८ते [,७&00७7४) का सूत्रपात हुआ । ये श्रमजीवी 
कठयुदली को भांति भ्पने सेवायोजकों वो इच्छानुसार नांचते थे झोर नोकरी' छोडने 
पर कंद किए जा सकते थे। झतः सन्‌ १६०१ में झलासाम श्रमिक तथा प्रवास अंधिं- 
नियम ( [॥6 2 88000 ,9800 घा छाते कैएप8/8007 ै0॥ ) पास किया 
गया, जिसके भनुसार श्रमिकों की कार्य दशाप्रो का नियमन किया गया । 

तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६०८ तथा सद्‌ १६१५ में इस श्रधिनियम में संशोधन किये 
गये, जिनके अनुसार श्रमिको का बधन से मुक्त कर दिया गया और व्यक्तिगत वगीचो 
के मालिको का श्रमिको का नौकरी छोडन पर वैद कराने के अधिकार से बचित कर 
दिया गया, किन्तु इतना होते हुए भी श्र मको वो स्थिति से सन्‍्ताधजनक सुधार नहीं 
हुआ । सव्‌ १६३६१ में श्रस के शाही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मे बगीचों मे काम 
करने वाले श्रमिको की दुर्दशा का हृदयस्पर्शी चित्रण किया और उसके सुधार हेतु 
ग्रभेक स्िफारिशें की, जिनके आधार पर सन्‌ १६३२ का 7४९ 768७ ॥)क/708 
फषाहाआए 800 था /6 बनाया गया । 

यह प्रधिनियम मुख्यतः झ्रासाम के श्रसिको की भश्ली से सम्बन्धित था। 
इसके झनुसार केल्दीय सरकार को ग्रधिकार है कि बह किमी भी राज्य मे किसी भी 
क्षेत्र को श्रमिको को भरती के लिए निमस्त्रित करवे किसी भी व्यक्ति को किसी मालिक 
या मालिकों वे लिए स्थानीय एजेन्ट बनान के लिए लाइसेन्स दे । सरकार वहाँ भेजे 
जाने वाले श्रमिकों के रहन-सहन व खान-पान की सुविधाओं का भी उचित ध्याव 
रछेगी । प्रत्येक १६ वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति आसाम में श्रम्रिक के रूप में जाने 
के लिए रोका जा सकता है। केवल माँ-वाप या ऐसे सरक्षक या सम्बन्धी के साथ ही 
बहू ग्रासाम जा सकता है जिन, पर वह ्राश्चित है | इसी प्रकार बिना पत्ति को श्राज्ञा 
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के कोई भी विवाहिइ स्त्री को वहाँ भेजने मे सहाथता नहीं कर सकता। ३ वर्ष 
ग्रासाम मे रहने के बाद कोई भी श्रमिक सालिक के व्यय से स्वदेश लौटने का अधि- 
कारी है। अन्त मे, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए एक 
प्रवासी श्रमिक अधिकारी! ( 00900)७97 ण॑ फणाह्वाई76 ],000ए7 ) की 
नियुक्ति की भी ध्यवस्था की गई, जिसका कत्तेव्य यह होगा कि वह श्रमिकों की भरती 
तथा उनके स्वदेशगमन इत्यादि बातो का प्रबन्ध करे । 
दद्यान सम्बन्धी अधिनियम सन्‌ १६५१ 

यह अधिनियम जम्मू व काइमीर को छोड कर समस्त भारत के चाय, कहवा, 
रबड तथा सिनवोना के उन सब बग्रीचों पर लागू होता है, जिनका कम से कम क्षेत्र- 
फल २५ एकड हो और ज्ाँ कम से कम ३० श्रमिक काम करते हो । 
इस अधिनियम के अन्तगंत श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक हितो, कार्यो के 
घल्टा, छुट्टी के नियमो, बच्चों के रोजगार तथा श्रमिकों के लिए बीमारियों इत्यादि से 
बचने और उनकी चिकित्सा सम्बन्धी नियमों की पूर्ठां व्यवस्था की गई । उद्यान 
स्वामियों को श्रमिको के लिए स्वच्य पीने का पानी, शौचालय, मूत्राशय तथा पर्याप्त 
जिकित्सा सम्बन्धी सुविधायोें उपलब्ध करनी होगी। राज्य सरकारों के श्रादेशो पर 
>श्रमिकी के सनोरजन के साधन जुटाने, १५० से अधिक श्रमिकों वाले बभीचो में उपहार 
गूहो की व्यवस्था, ६ से १९ वर्ष की आयु बाले बच्चों वे लिए शिक्षा सुविधायें तथा 
ऐसे बगीचो में जहाँ कम से कम ५० महिलायें काम करती हो, शिक्षुग्हो की 
व्यवस्था इत्यादि का प्रबन्ध भी किया गया है | 
अ्रसिको के निवास के लिये सेवायोजक को उद्यानों पर ही ग्रहों का निर्मारा 
करना होगा । इन घरों का स्थान, निर्माण, किराया, स्वास्थ्यवद्ध'क श्रवस्थायें, 
आकार तथा भोजनालय इत्यादि सभी बाते राज्य सरवारो द्वारा बनाएं गए निममो 
से नियमित होगी। जिन वगीचों स २०० से अधिक श्रमिक कार्य करते है उनमे एक 
पल्याए-काय् भ्रधिकारी भी रहेगा । नए आघनियम के अनुसार १२ ब्ष से कम आयु 
वाले बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। १५ वष से १८ वर्ष की 
आयु के व्यक्ति किशोर माने आयेगे। बच्चो और किशोरों को आयु सम्बन्धी 
प्रमाण-पत्र देना होगा, जो कि उनके पास कार्य करते समय सर्देव रहना चाहिए। 
प्रौढो को सप्ताह मे ५४ घन्टे तथा बच्चो व क्शोरो को ४० घम्टे काम करना 
होगा । दिन में काम करने के घन्ट नियत नहीं किए गए है, किन्तु ऐस घस्टे विश्वाम 
३. के समय को सम्मिलित करते हुए १२ घन्टे की सम्पूर्ण कार्यावधि से अधिक नही हो 
सकते । सध्या के ७ बजे से प्रात: ६ बजे तक दच्चो तथा स्त्रियों के लिए कार्य का 
निषेध है । ६ घन्टा या अधिक देर से काम पर आन वाल श्रमिको को उस दिन काम 
पर रखने से मालिक द्वारा रोका जा सवता है । आधी, तुफान, प्रग्ति तथा अन्य किसी 


प्राकृतिक बाघा से काम पर न आ सकने वाले श्रमिक के लिए बह दिन अवकाश का 
दिन गिना जा सकता है | 


४०० ) 


प्रयेक श्षमिक को निश्त रीलि स सवततिक झवकाद मिलेगा -- 

(झर ) प्रौढो को २० दिन काम वन पर १ लिन और (ब ) बच्चे दा 
किशोर को १५ दिन काम करन पर ह दिन | ये जोग अपनी हट्टी को « दिन तक 
सग्नह कर समझते है। बीमार हाने पर प्रयक् श्रमिक का दिकिसक के प्रमाण-पत्र देन 
पर बीमारी का भत्ता भा दिया जाएगा । महित्रा श्रमिका को भी प्रसू तकाल के लिए 
भत्ता दिया जायेगा। 

(॥ ) य ताबात सम्बाधी सनिय 

यातायात श्रम्िको के जाभाव सवप्रथम वधानित्र सुचिधाय रेजवे कमचारियो 
के लिए सन्‌ १८६० के भारतीय रलवे प्रधिनियम द्वारा दी गई । यह अधिनियम सन्‌ 
१६३० मे सर्योधित हाकर रलबं वकयापा का छाड र समस्त कमचारिया पर लागू 
हो गया और उनके विश्राम तथा काम करने क घ टो का नियमन करने लगा। इसवे 
प्रमुसार अ्रनुपातत माह मे प्रति सप्ताह निरन्तर ड्यूटी पर रहने वाल कमचारियो के 
काम कै घटे ६० तथा बीच बीच म झुक रुक कर ड्यूटी पर जाने वाले कमचारियों के 
लिए ८४ घटे प्रति सप्ताह रखे गय ॥ साथ ही प्रति सप्ताह २४ घण्टे के लगातार 
विश्वाम की भी ०्यवस्या की गई । सबु १६३१ भे भारत सर एर से काम के घटो का 
नियमन करने के लिए कुछ झ्लौर नियम बनाए 

सन्‌ १६४६ म अखिल भारतीय रेल कमचारी सघ ते मारत सरकार के समक्ष 

अपना प्रतिनिधिए्व भेजा श्रौर कम वारियो के काम कं घटे तब अवकाश प्रालि विषयों 
की जाच करने के लिए एक्र निर्यायक्र नियुक्त करते की मात की। फचत जस्टिस 
राजाध्यक्ष को इस पर नियुक्त किया गया | उ होने मई सन्‌ १६४७ में श्रपता निणय 
दिया जिसके अनुसार काम के घटे छुट्रा के निषम साप्ताहिक अवकाश इ पाहि के 
विजय में उ सोने प्रपता विश्चित मत दिया जि। भ रद सरक र ने स्व्रीकार किया । 
परिणामध्वछय ३१ माच सत्‌ १६५१ से भारत की सभी रेलो से य नियम लागू कर 
दिए गए है । लोको वर चएरिय संथा ट रिकर रतिंग स्टाफ के लिए भ्ली इसी प्रकार के 
निरयंभ बनाएं गए ७ । इन लोगो को महीने म ३० ३० घंटे के ४ विभ््म मिलगे । 
रेत भाग पर काम करते वाले भेटो (७७ 3) की मनों तथां गग मनो को भी सताह 
में एक दिन विश्वाम मिलेगा 

रेल्ो के अतिरिक शिपिंग उद्योग के कर्मचारियों के लिए भा सन १६३२ में 

दी इण्डपन मच ट शिपिंग एक बनाया गद्ा जिसम क्रमश सन्‌ १६४९ तंया सन्‌ 
३8५१ में झगोवत्र किए ७ 3) सोधषित श्र धविय्रण् के ग्रासार कोई भी नाविक 
भारतीय ब्रिटिश या बिटेशी शलग्रान पर उसके स्वामो के द्वारा निर्धा रत नियमानुसार 
नौकर रखा जा मकरा है । उपयुक्त व “रगाहो पर सरकार वाह तो राजगार के दफ्तर 
औ खोल सकती हैं। पहले तो ६८ वध सक्म आयु व लू श्ामको का डाकटरी परीक्षा 
की “पत्ती थी किन्तु अब सभी की चावररी जाँच होगी हे। पहाज पर कार्य प्रारम्भ 
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करने के समय से ही नावक को वेतन लेने का अ्विकार हो जाता है । बेतन के भुग- 
तान तथा समय पर बेतन न॑ मिलने पर अतिरिक्त रुपया मिलने वी भी भ्रधिनियम मे 
व्यवस्था की गई है | यदि किसी नाविक को अनुचित प्रकार से नौकरी से हटा दिया 
जाता है तो उसे १ माह के अतिरिवत वेतन का अधिकार है । नाविको को स्वास्थ्य 
रक्षा के लिए भी नियम वनाएं गए है । उनके लिये जलयान पर स्वच्ड पानी, पर्याप्त 
प्रौषधि तथा याना पर होने के समय अन्य आवश्यक सामान वी व्यवस्था होनी 
चाहिये । उनकी चिकित्पा निशुल्क होगी । जलयान पर रहते समय प्रत्येक कर्मचारी 
को कम से कम ७२ क्यूबिक फुट का निवास-प्थान मिलना चाहिए। साथ ही, नाविकों 
पर अ्रनुशासन रखने नथा उनके अधिकारों ग्रौर कत्तंव्यों का निर्धारण करने के लिए 


भी अधिनियम मे व्यवस्था की गई है । नियमों का उलघन करने पर उनके लिए दण्ड 
की भी व्यवस्था है | 


इसी प्रकार डॉक पर भाल्ल लादने या उतारने वाले श्रमिकों के लिए भी 
काजूतो का निर्माण हम है प्रारस्म में ये लोग पूर्णतः अरक्षित थे) सन्‌ १६१८ में 
“इण्डियम पोर्टंस एक्ट' पास क्या गया, जिसका सन्‌ १६२२ वे सन्‌ १६३१ में सशो- 
धन किया गया । इस अधिनियम के झनुसार श्रमिको को भरती का नियमन किया 
गया । १२ ब्ष मे कम आयु वाले बच्चो को माल लादने से रोक दिया गया। सम 
» १६२६ मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ वे ड्राफ्ट कल्वेशन' तथा रायल कमीशन की सिफारिशों 
के फलम्वहूप सन्‌ १६३४ में भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम” पास किया गया, विन्तु 
इमे सन्‌ १६४८ टक कार्यान्वित नहीं क्रिया जा सका | इस अधिनियम के अनुसार सर- 
बर को यह अधिकार है कि वह डॉक पर काम करने वाले श्रमिको की सुरक्षा तथा 
उनवी नौकरी के निश्मन के सम्बन्ध में विधान निर्माण करे । मार्च सन्‌ १६४८ में 
भारत सरकार ने डॉक क्ऊंश्नारियों की कठिनाइयो का निवारण करने के हेतु 'डाक- 
कर्मचारी (रोजगार का नियमन) अधिनियम पास कर दिया। इससे सभी बन्दरगाहो 
पर काम करने वाले डॉक-कर्मचारियों का नाम अनुसूचित क्रिया जा सके । इससे इनके 
भर्ती तथा नौकरी सम्बन्धी नियमो का नियमन हो जायगा। अधिनियम मे इन कर्म- 
चारियों के प्रश्षिक्षण, शारीरिक सुरक्षा, हितकारी कायें तथा उनके वेतनो को नियमित 
रूप से दिलान इन्पादि की बव्यवध्था की गई है । इन नियमों का पालन करने के 
सम्बन्ध म पलाह देने के लिए अधिनियम में एक सलाहकार समिति स्थापित करने की 
व्यवस्था वी गई है । इस समिति में श्रमिका, मालिकों तथा सरकार के १५ प्रतिनिधि 
होगे । सरवारी प्रतिनधियों में समिति का अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत होगा । 


श्र 


इस सप्रिति को रचना इत्यादि के सम्बन्ध म जून सन्‌ १६४६ मे नित्रम बना 
दिये गये थे और फरवरी सन्‌ १६५० म एक समिति भी वना दी गई। २७ जनवरी 
सन्‌ १६५१ को भारत मरकार न वस्वई डॉक्-क्मंचा-रेयो, की नौकरी के नियमों को 
२६ 


बनाने के उददं श्य से एक योजना भी प्रकाशित की, जिसके प्रनुसार श्रमिक तथा 
मालिकों दोनो का नाम रजिस्टड किया जायगा १ कोई भी रजिस्टर्ड »मिक किसी भी 
मालिक के यहाँ विना श्रधिवरियों की ब्राज्ञा क नौकरी नहीं कर एक्गा | इस योजना 
के अन्तगत यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि थ्रमिक काम करने कौ उद्यत हो भौर 
उसे काम न मिल तो माह में कम से कम १२ दिन तक उसे सचित कोप में से मजदूरी 
तथा भहगाई मित्र सकेगी । सभी रजिस्टर्ट डॉक-कमचारिया की मजदूरी दर, महंगाई 
भत्ता, काम के धण्टे विश्राम व भ्रवकाश तथा उनकी अन्य दराओ का निर्धारिणा उस 
बोर्ड के द्वारा किया जायेगा, जो कि योजना के प्रशासन के लिए बनाया जायग्रा । 


कलकत्ता तथा मद्रास के डॉक-कमचारियों की दक्ाय्रो का नियमन करने के 
लिए भी सरकार ने अक्टूबर सन्‌ १६५१ व मार्च सत्‌ १६५२ में यौजनायें बना दी 
है। इनके प्रबन्ध के लिए बोर्ड भी बन चुके है और योजनायें कार्यानवत की जा 


रही हैं। 


(९) न्यूनतम मजदूरों सम्बन्धी सबल्चियम 


“गयूलतम मजदूरी” से श्राधाप--- 

“न्यूनतम मजदूरी! से आशभ उस मजदूरी से है, जिससे कम मजदूरी देना जुर्म 
होता है। भ्राजकल प्राय; सभी लोग यह स्वीकार करते है कि श्रमिका को उचित 
मजदूरी साधारणतया नही मित्र पाती है । कुछ ब्यवसायो तथा कुछ क्षेत्रों मे शमिका 
की पूर्ति भ्रत्यधिक होने के कारण मजदूरी काफी नीचे ग्रिर जाने की सम्भावना रहती 
है | इस नीची मजदूरी के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। इसस देश की प्राधिक, सामाजिक 
तथा राजनेतिक जीवन की ज्ञान्ति भग हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप झौद्योगिक 
सघर्षो को प्रोत्साहन मिलता है । यही नही, राज्य सरवार था भी जीवन सकट मे 
पड़ सकता है, इत इन दोषों के नियारणार्थ सरकार कुछ व्यवसाया मे श्रथवा देश के 
भीतर सभी ध्यवसायों मे न्यूनम मजदूरी नियत कर देती है। भ्रभी तक लोगो की 
यह धारणा थी कि राज्य को मजदूरी के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का हस्तक्षप नहीं 
करना चाहिए श्र सेवायोज्का का यह अधिकार होता चाहिए कि वे पारस्परिक 
वार्तालाप के फलस्वरूप जो मजदूरी उनके तथा श्रमिकों के बीच तय हो वही दते 
रहे, किन्तु »मजीदियो की हीन दशा तथा उनके सौदे करने की निबंलता को देखते 
हुए राज्य की झोर से हस्तक्षेप उचित समभा जान लगा है। इस नवीन विचारधारा 
ने न्यूबतम भूत्ति प्रणाली को ऊप्म दिया ५ निर्धारित मजदूरी का देना कानूनी तौर पर 
अनिवाय होता है, परन्तु इस प्रकार नियत की हुई मजदूरी से श्रधिक मजदूरी देने पर 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही होता । 


च्यूततम मजदूरी की समस्या के दो अझलग-श्नलग रूप हो सकते है-- प्रथम, 
जबक्कि इस प्रकार की मजदूरी विसी विशेष उद्योग अथवा कुछ विश उद्योगा के लिए 
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नियत की जाती है झौर दूसरे, जबकि सारे देश के लिए एक राट्रोय न्यूनतम मजदूरी 
(निश्चित कर दी जाती है। इन दोना नीतियो के अलग-अलग परिणाम होते है। 
न्यूनतम भू त्त सजियम का प्रमुख उद्द इय यह होता है कि श्रमजीवी सन्तुप्ट रह और 

देश मे झ्रद्योगिक शान्ति रह । 
न्यूनतम भृत्ति निश्चित करते समय निम्न बातो को ध्यान म रखना चाहिए -- 
(१) मजदूरी इतनी हो कि श्रमिक सरलता से अपना तथा अपने परिवार का 

पालन पोषण कर सकें । 

(२) न्यूनरम भृत्ति निश्चित करते समय उद्योग विशेष की आथिक दशा का 

भी विचार रख | 
(३) यह भी सम्भव है कि श्रमिक कुछ दिनो के लिए बेकार हो जावें, ग्रतएवं 
मजदूरी निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान म रखना चाहिए । 
श्रम ग्रायोग का यह सुभाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारक यन्त्र की 
स्थापना के पूव ऐसे उद्योगों को इनना होगा, जिनके सम्बन्ध मे यह निश्चित धारणा 
है कि उनमे वेगन की दक्शा शोचनीय है श्र विस्तृत गवेषणा वाछनीय है। इन 
गवेपशाम्रा के ग्राधार पर यह निश्चित किया जाये कि क्या न्यूनतम परारिधमिक का 
निर्धा णा ध्यावहारिक एवं वाछनीय है। इस प्रकार के निरांय के वाद व्यय पर विशष 
४ छप स आँस रखनी पडगी, क्योकि नियोक्ताओ्रो की उदामीनता और कर्मचारियों के 
अ्रशान के कारण इन नियमा क पालन मे बडी असुत्रिधा और झिथिलता होती है । 


सदि बिना भयकर परिण्यामो के वाछनीय उद्देश्य प्राप्त करता है तो गति को घीमा 
करना होगा । 


भारतोय न्यूनतम भृत्ति श्रधिनियस को प्रमुख बातें -- 


भारतीय श्रम सनियम के इतिहास मे सब १६४८ का न्यूनतम भृत्ति श्रधि- 
नियम सचमुच एक झादश है । इसके अन्तगत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को आदेश 
द॑ दिया गया है कि वे न्यूनतम भृत्ति निश्चित करें | यही नही, यदि वे चाह तो समय- 
समय पर कुछ अनसूचित कमचारिया की मजदू रयो पर पुन विचार भी कर सकती 
हैं। न्यूनतम भूत्ति निश्चित करने के लिए राज्य सरकार सलाहकार समितिया एवं 
उप समिल्रियाँ नियु त करेंगी । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार भी मजदूरी निश्ियित करने 
के मामलो मे एकीकरण के उद्दश्य से राज्य सवाहकार बोर्डो को सलाह देने के लिए 
एक केन्द्रीय भलाहकार बोड नियुक्त करेगे । जो लोग निरिचित न्यूनतम भ्ृत्ति से कम 
मजदूरी दगे उन्ह श्रम सनियम के अनुसार उचित दण्ड मिलेगा । 

कानपुर क्रम जाच समिति न एवं आवारधुत न्यूनतम मजदूरी का सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया है। उन्होन यह सुझाव रखा है कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति 
महीने मे २६ दिन काम करके १५) स कम वेतन नहीं पायया । उनकी सख्या को 
अब तिगुना वरना होगा, अर्थात्‌ १५) के स्थान पर ४५) च्यूततम वेवन श्रमिव्रो को 
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मिलना चाहिए | सन्‌ १६३८ मे नियुग्त विहार श्रम छाँच समिति मे दूत रन १६४० 
में अपनी रिपोर्ट दी तथा अत मे श्रमिका की दशा सुधारन के लिए अनक' सिफारिशों 
की, जिनमे से एक 'युनतम श्रृत्ति के सम्बंध भे भी थी | सम्‌ १६४७ के कन्‍्द्रीय वेसन 
आयोग की रिपोट मे ऊँची भ्रणी स लक्र नीची श्रणी के सरकारी कमचारियों के 
लिए वेतन का एक नया ढाचा स्वीकार करन वी सिफारिश की गई है जिसक अनुसार 
ब्यूनतम वेतन ३०) माहवार श्रौर अधिकतम वतन ०००) हाना चाहिए। 


'पूनतम भजदूरी के लाभ-- 

आधुनिक युग मे न्यूनतम मजदूरी निश्चित करन वी प्रथा बडी लोऊप्रिय 
हो गई है। च्यूनतम मजदूरी का नियत करना निम्न हृष्टिकोणा से उपयुक्त समभ्य 
जाता है-- 

(१) श्रप्तिको का एक जीवन-स्तर निश्चित हो जाता है। मजदूरी की नीची 
से नीची सीमा के निर्भारित हो जाने वे कारणा जीवन स्पर की भी गृततम सीमा 
निद्दिचत हो जाती है । 

(२) साधारणत मजदूरी बढ़ जाती है जिसक कारण कायक्लतता में स्वत 
ही धृद्धि हो जाती है। 

(३) श्रकुशल उत्पादक जो केवल श्रमिका के झाणर पर ही जीबित रहते है. * 
धीरे घीरे बाजार से गायब हो जात है। राष्ट्र की आर्थिक कुशलता वे दृष्टिकोण स 
यह प्रच्छा ही होता है । 

(४) श्रमजीवी स तृप्ट हो जाता है और परिणामत आशोगिक्र सघप दम 
हो जाते है तथा काम भो अधिक अच्छा होता है । 


च्यूमतम मजदूरी की हानियाँ-- 

(१) जब कुछ ही व्यवस्ताया म न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाती है तो 
उत्पत्ति दे साधनों का उन «्यवसाया स दूसरे व्यवसाया को हस्तातरण होने लाता 
है और बेरोजगारी के बढन का भय उत्पन्न हो जाता है इसलिए बवल ऐसे ही व्यव 
सायो मे व्यूततम मजदूरी ठीक रहगी जिनम बतमान मजदूरी बहुत ही नीची है । 

(२) यूनतम मजदूरी अधिकतम मजदूरी बनने की भ्रवृत्ति रखती है। सेव 
योजक निश्चित से कम मजदूरी तो दे ही नहीं सकता ह परन्तु वह इससे ग्रधिर भी 
यथासम्भव नही देगा । इसका झन्त से क्षमिकां की काय ठुंशलताः पर काफी बुरा 
प्रभाव पडता है । ड़ 

(३) व्यावहारिक जीवन म च्यूनतम मजदूरी के दर का नियत करना भी 
कठिन होता है । यदि प्रतियोगी दरा स ऊची दर रखी जानी है तो वराजमारी पँलने 
का भय रहता है और यदि न्यूनतम मर दूरी प्रतियोगी मजदूरा से कम रखी जाती है, 
तो वहे अलाभकारी हाती हे । 
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(४) ब्यूनतम मजदूरी की दर को लागू करना कठिन होता है । जिन क्षेत्रों 
एवं व्यवसायों में श्रम की पूर्ति ग्रविक होती है, वहाँ मालिक के लिए केवल कागज 
पर ही च्यूनतम मजदूरी रहती है। वास्तविक जीवन मे इमसे बचने वे. लिए मिल 
मालिक कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते है । 


श्रम-नोति (0०० एगा०) 


प्रारस्मिक-- 

भारत में श्रम नीति का विकास उद्योग और श्रमिक्र वर्ग वी विशेष आावश्य- 
कताओं और आयोजित भ्र्थ-व्यवस्था वो जखूरता को देखते हुये किया गया है। मालिशो, 
मजदूरों और सरकार--त्तीनो दलो की राय विचार-विनिमय से जान ली जाती है । इस 
ब्रिदलीय व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर भारतीय श्रम-सम्मेलन हे । 


श्रप्त सीति सम्बन्धी श्राधुनिक विकास-- 
औद्योगिक सम्बन्धो की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उथोगों में शान्ति 
का बानावरण रहे तथा मजदूरों को उचित न्याय मिले ॥ इस बात पर जोर दिया जाता 
है कि जैसे ही भ्रौ्ोगिक सम्बन्धी मे द्िगाड आरम्भ हो; वैसे ही उसे रोकत के लिए 
“समुचित उपाय किये जाये । इसके लिये पक्षकारों के हृष्टिकोश एवं विचारों मे एक 
ग्राधारभूत परिवर्तन तथा उसके पारस्परिक सम्बस्धी मे नवीन टग का समायोजन होना 
आवश्यक है । उद्योग के लिये एक आचार सहिता स्टीकार की गई है, जो सार्वजनिक 
व प्राइबेट दोनो ही क्षेत्रों मे लागू होती है। थाचार-सहिता में प्रवन्धकों एवं श्रमिकों के 
विशेष कत्त व्य निश्चित किये गये, ताकि उनमे सहयोग व सदुभावना का विकास हो। 
आचार संहिता की सफलता बे लिए यह आवश्यक है कि उसको धैय॑ व ईमानदारी के 
साथ पर्याप्त अवधि तक कार्यान्विव क्या जाय। वैसे इनके सुप्रभाव अ्रभी से नजर 
ग्राते लगे है । दोनो पक्षो की यह शिकायन रही है कि अवार्डो व समभौतो का पालन 
नहीं किया जाता । यदि ऐसी स्थिति जारी रहे, तो आचार सहिता का कोई श्र ही 
नहीं रहता ॥ झतः अवा्डों व समझौतो का पालन कराने के सिए केन्द्र एवं राज्यों में 
एक कार्यान्वयन एवं मृूल्याकन मशीनरी बनाई गई है । ट्वितीय योजना के अन्तर्गत दो 
विशेष विवास हुए, जिनसे भविष्य मे बहुत लाभ होने की आ्राश्ा है। प्रथम, थ्रमिकों 
को अपनत्त्व का एवं उत्पादकता बढाने मे लाभ का अनुभव बराने के लिए उनको प्रबन्ध 
में भाग देने की योजना विकसित को गई। प्रयोग रूप मे २३ इकाइयो में संयुक्त 
प्रबन्ध परिषदें स्थापित कर दी गई है | दूसरे, श्रमिको की भिक्षा के लिए एक योजना 
बनाई गई है, जिसके ग्रन्तर्गंत भ्रष्यापकप्रशासक (६७७४९ &07079096078) 
एवं श्रमिक-शिक्षक (४४००००७ 7"९8७॥७१४) प्रशिक्षित किये जायेंगे। श्रम सम- 


स्याओ्रो पर जाँच पडवाल करने के लिए स्वतस्त्र अनुसस्थान सस्थाम्रा को सरकारी 
सहायता देसे का प्रबन्ध भी किया गया है । 


्र्ण्द्‌ ही! 


तृतीय पच-वर्षीय योजना के श्रम्तगंत भ्रम नीति 


शक्षम नीति का हृश्टिकोण पश्रयवा लक्ष्य-- 

अगन वर्षा म उन विचारों का प्रभाव पूणा रूप से दिखाई पड़न लगेगा जिन्हें 
दितीय १च-वर्षीय योजना से अपतायो गया था। तोसरी योजना को भी श्षम-नीति का 
विकास करने तथा इसक आधारभूत उद्द श्या की पूर्ति मे अपना महयांग देना है। जो 
भी कदम उठाय जाय वे आयाजित प्राथिक विकास की न केवल तात्कालिक बरत्‌ दीर्घ- 
कालीन आ्रावःयक्‍ताये पूरी करत वाल हा। प्रगति के लाभो मे समी पक्षों को त्याय- 
पूर्ण भाग मिल तथा झ्राधिक व सामाजिक रखूगठन का विकास समाजवादी समाज के 
ग्रादर्शनुसार हा । पत्र वर्षीय योजना के उद्देश्या की पूत्ि में श्षमिक बग एक मद्त्वपूर्णं 
भूमिबा रखता है और आद्योगीक्रण की गति के साथ इसम॑ अधिक वृद्धि होती जायेगी। 
हथिक सफलताम्रा का अनुमान केवल उत्पादन और आय के आँकडा से ही नहीं वरन्‌ 
ग्राथिव शिया के सभी पद कारो की भलाई से लगाना चाहिए। एक ऐसे समाज का 
विकास होना चाहिए, जिसमे लोग अपन-ञ्रपन आयिक लाभ के लिए नही, वरन्‌ सामान्य 
लाभ के लिए पारस्परिक दायित्त्व का अनुभव करते हुए काय करेंगे । 


श्रप्त मीति के लक्ष्य को पूर्ति क्रे लिए विधिध श्रायोन-- 

श्रम-नीति का जा लक्ष्य निश्चित किया गया है उसको पूर्ति के लिए निम्न -.. 
आ्रायोजन क्यि गये है “-- 
(।) झ्रौद्योगिव सस्वस्ध-- 

(१) तृतीय पच वर्षीय योजवा मे अद्योगिक सम्बन्धों का विकास उस आ्राधार 
पर होगा जो कि गत तीन वर्षो मे आचार सहिताओ के कार्यान्वित ह।ने से विकसित हुआ्ला 
है । प्रचार सहिला सम्बन्धी दायित्त्वा का ज्ञान श्रमिकों एव सेवायोजका के सभी सग्र- 
ठमो को कराना होगा, ताकि औद्रोगिक सम्बन्धा म अधिक खुधार हो। प्राचार सहिता 
की सत्ता पक्षकारो की सहमति पर निर्भर है॥ इस सत्ता को अधिक मजबूत बनाने 
कौ आवश्यकता है । 

(२) श्रमिका एवं सेव्रायोजको के मध्य उठते वाले मतभेदो को हल करने के लिए 
ऐच्छिक मध्यस्थता के सिद्धान्ता का प्रयोग वढान के उपाय करने हागे | ऐच्छिक मध्यस्थवा 
के मार्म मे श्राने वाली वाघाग्रा को दूर करना होगा । सरकार को चाहिये कि क्षेत्रीय 
एवं उद्याग़ वार झाधार पर भध्यस्था के पैनल बनाने म पहल कर। 

(३) सेवायोजकों एव श्रमिको के बीच मधुर सम्बन्धो का विकास करने के 
सद्देंह्य से प्लान्ट स्तर पर बदस कमेट्यो की स्थापना की कानूनी व्यवस्था की गईं है 
यह आवश्यक है कि चक्‍्स कमेटिया के कत्तब्यों को ट्रेंड यून्तियना के कर्तव्यों से पृथक 
रखा जाय, जिससे उन्हें क्षम सम्बन्धी मामला के जनतस्त्रीय प्रज्यासन की एक सक्रिय 
एजेन्सी बताया जा सके | 


ज 
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(४) तृतीय पच-वर्षीय योजना की भ्रवधि के जिये एक मुस्य कार्यक्रम नवीन 


उद्योगो एवं इकाइयो मे सुथुक्त प्रबन्ध परिषदो को योजना को आविकाधिक बढाना है। 
जन-तत्रीय आधार पर प्राथिक व्यवस्था के शान्तिपूर्ण विकास वे लिए यह ग्रावश्यक 
है। प्रबन्ध मे श्रमिको को भाग देना एक मौलिक सिद्धान्त व गम्भीर प्रावश्यकता के रूप 
में स्वीकृत कर ली जाय । कालान्तर मे इससे श्रम॒व प्रवन्ध वे बीच खाई के भरन मे 
सहायता मिलेगी । उन सभी रस्थानों मे, चाहे वे सावंजनिक क्षन मे हो या प्राइवेट 
क्षेत्र मे, जहाँ अनुकूल दक्षाय उपलब्ध हो, सयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित कर देनी 
चाहिए । जित सस्थाओ्रों मे सयुक्त प्रबन्ध परिपदे कायम हा गई है वहाँ श्रमिक्रो की 
शिक्षा के लिए विस्तृत कायक्रम अपनाया जायेगा । 

(५) श्रमिकों की श्क्षा के लिए जो कार्यक्रम सरकार एक अर्द्ध स्वशासित 
बो् के द्वारा चला रही है उसमे सभी सेवायोजकों व श्रमिकों वे सद्भुठनों वा सहयोग 
लिया जाता है। तृतोय योजना मे इस योजना को बड पैमाने पर चलाया जायगरा । जब 
तक श्रमिक साक्षर नहीं होगे तव तक विभिन कायक्रमों को सफनता नहीं मित्र 
सकती, अगले वर्षो म भ्रधिक से अधिक श्रमिका को साक्षर करने का प्रयात्ष हाना 
चाहिए । 

(६) श्रम सधघो वे हृप्टिकोश, कार्यों व प्रथाओ म बहुत परिवर्तन होना चाहिए, 
ताकि वे नवीन विकासशील परिस्थितियों म फिट हो सबे । उन्हे औद्योगिक एव झ्रथिव 
प्रशासन का एक भ्रनिवाय्य श्रग मान लेना चाहिये, इनको भी चाहिये कि अपन दायित्त्वो 
को सच्चाई से निभायें, ट्रेंड यूनियन के नता स्वय श्रसिक वग से उपलब्ध होने चाहिए । 
ग्राचार सहिता में यूनियनों को आन्यता देने का जो आधार स्वीकृत लिया गया है वह 
देश मे एवं सुहृढ एवं स्वस्थ ट्रेंड गूनियत आन्दोलन का विकास कर सरैगा, ऐसा 
विष्वास है। 

(७) भ्रोद्योगिक सम्बन्ध मश्नीनरों के कर्मच/रियों पर विश्लेप ध्यान देने की 
आवश्यकता है । उतके चुनाव व प्रशिक्षण में अधिक सावधानी रखनी होगी । ट्विब्यूनल 
के सदस्यों व समभौता कराने वाले समुचित योग्यता स्तर के होने चाहिये, ताकि वे 
अपने कत्तव्यो को कुशलतापुवक पूर्ण कर सकें। इस झाशय के लिये एक उपयुक्त प्रशिक्षण 
कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ६ 
(7) मजदूरो एवं सामाजिफ सुरक्षा-- 

"यूनतम सजदूरो विधेयक को पहले से श्रधिक अच्छी तरह लागू करने के लिए 
हमे निरीक्षण व्यवस्था कौ और अच्छा बनाना होगा । जैसे जैस सम्भव हा, वेतन 
मण्डलो को और उद्योगों म भी स्थापित करना चाहिए। बोदस सम्बन्धी दावों और 
बोनस की अदायमी के लिए निर्देशक सिद्धान्त और आदर्श निर्धारित करने की सम- 
स्थाओ का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी । जहा जहाँ ४०० 


या इसस अधिक औद्योगिक्त कर्मचारी है उत सभी कन्द्रा म कर्मचारों राज्य बीमा 


योजना लागू की जायगी | इसके फलस्वरूप बुत मिलावर लगभग ३० लाख श्रमिक 
इस योजना के अन्तगंत थ्रा जाएगे । कर्मचारी प्राविडेप्ट फड योजना का जी इस समय 
५ धद्योगी पर लागू है विस्तार किया जाएगा । 

अब तक केवल संगठित उद्योगों के मजदूरों को ही सामाजिक सुरक्षा के 
हृष्टिबोणा से लाभ पत्चा है। मजदूरों वे ऐसे वर्ग भी है, जिनकी स्थिति ऐसी है कि 
उनकी और समाज को अधिक ध्यान देता चाहिए | इनम विशेष तौर पर वे बिक्लाग 
च्यक्ति, काम के अयोग्य बृद्ध व्यक्ति और स्त्रिया और बच्चे शामिल है, जिनकी आय 
वा कोड़ उप्युक्त साथने महीं है । स्वयमेवी ओर खैराती सस्वाझ्ना, नगरपालिकाग्रो, 
पचायतो गौर पचामत स मतिश को स्थानीय समुदायों की सहायता से अपती काय- 
बात्यां चलाने योग्य बगान और उन्हें थोडी सहायता देने क लिए एक छाटा सहायता 
कौप स्थापित करन का सुभाव विचारावीन है । 


(॥) दाम करने की दक्षाय सुरक्षा एवं कल्थाण-- 

काय करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण सम्बन्धी जो कानूनी व्यवस्थायें हैं, 
उनको श्ौर.श्रच्छी तरह कार्यान्वित करवान के लिए आवश्यक कदम उठाने हागे। इस 
सबंध म॑ काम करने की व्यवस्था और दक्षता सुधारन म केन्द्रीय श्रम सस्थान प्लौर 
क्षेत्रीय श्रम सम्धानो को विशेष प्रोग देना ह। कारखाना दुघटनाय कम करन के लिए 
आवश्यक कदम उठान के लिए एक स्थायी सताहकार समिति की नियुक्ति की जायगी । 
खान उद्योग म सुरक्षो-शिक्षा और प्रचार के लिय एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की 
स्थापना की जाएगी । 


(९) रोजगार प्रौर प्रशिक्षण सुदिधायें- 

कारीगरा के प्रशिक्षण कायक्रमों के अब्तगत ५८ ००० नई जगहो की व्यवस्था 
की जायगी। इस वृद्धि क फ्लस्वहू्प कुल प्रशिक्षण क्षमता बढ़ कर लगभग १ लाख 
हो जाएगी, ताकि उननवी रोजगार की सम्भावनाए भ्यापत हो जाएँ। दस्तकारी प्रशिक्षको 
के लिए जो तीन व द्रीय प्रशि4 णा सस्थान ह, उनका उन्नयन हागा और योजना की 
अवधि में त्तीम और बच्टोय सस्थाना की स्थापना की जाएंगी। पअप्रन्टिस शिक्षण योजना 
को अनिवार्य रूप देने का विचार है आर इस सम्बन्ध म एक विधयक संसद म पेश 
किया जाएगा। हर जिल मे कम से कमर एक रोजगार दफ्तर खोलन के लक्ष्य को सामने 
रखते हुए तीसरी योजना की ग्रवधि म लगभग १०० नए रोजगार दफ्तर खोले जायेंगे। 
छंटनी किए गए कमचारिया वी सहायता के लिए, छोटे पैमाने पर एक कोष की 
स्थापना करने का विचार है। 
(९५) उत्पादकता-- 

प्रबन्धनों को चाहिए कि पे श्रमिका के गिए सश्लीत, काम करवे के उपयुक्त 
स्थिति और तरीके, पर्याप्त प्र झक्षण और उपयुक्त मनोव॑ज्ञानिक और भौतिक प्र रणाएँ 


९ [४०६ 


प्रदान करने की कोशिश करें | काम मे लगे श्रमिको वी योग्यता और दक्षता में वृद्धि 
करन के लिए उप्ोग, मजदूर सघो और सरकार को मिलजुल वर थ्रशिक्षण कायन्म 
आरम्भ करने चाहिए । इस दश में जबे तक उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि नहीं होती, 
नव तक श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर भे वास्तविक सुधार नही हो मदता । श्रमिकों 
को अपने तया देय के हित में वैज्ञानिकन के रास्ते में रुकावट नही डालनी चाहिए, 
चल्कि उन्हें इमबी माँग करनी चाहिए। वैज्ञादिक्न का भ्धिक से अ्रधिक विस्तार हो 
समता है, बच्तें कि वैज्ञानिक्न के फलस्वरूप निकाल हुए लोगा को श्रमिकों बी 
सहमति से नौकरी मे रखने और दूसरे क्रम म लगाने की ठीक व्यवस्था हो । भारतीय 
अ्रमिक सम्मेलन प्रव कार्यबुद्चलता और कल्याण-महिता बनाने दे काम को अपन हाथ 
में लेगा । विभिन स्तरों पर काम्र करने बाले प्रवन्यक। को मालिक-मजदूर सम्बन्धो के 
चारे में प्रशिक्षण दन पर और भधिक ध्याव दना हागा | 
(श!]) *# चुसघान-- 

रे १६६० मे श्रम-अनुमधान पर हुय एक सम्मेलन मे श्रम मामलों से 
सम्बन्धित ऑकझ के अभाव की चर्चा हुई थी। इसे दूर करने के ज्षिय एक केन्द्रीय 
समित्ति बनाई जायगी, जिसम मरक़्ार, मेवायोजवा व श्रमिक्रो के सगठनो, विश्य- 


विद्याल ॥ आदि क प्रतिनिधि होए । यह समिति श्रम अनुसघान कार्यक्रमों का समन्वय 
करेगी । 
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अध्याप ३४ 


लाम अंडा मागिता एवं ऋ्रौद्योगिक प्रबन्ध में 
अ्रमिकों का भाग 


(शरण! क्रशांएए < ४०च७थ<5 ?0क्रा/संफनीशा 77 - कैकिबशशाला।) 





(0) लाभ ग्रश भागिता (0णैपन आाशांएड) 

प्रारश्भिक-- 

बतंभान श्रौद्योगिक प्रशाली के भ्रन्तमत श्रम चा महत्त्व दिन प्रतिदित बढ़ता चला जा 
रहा है। वे दिन चले गये जबकि श्रम को उत्पादन का एक सामान्य घटक समभा जाता 
था। पिलाडैलफ्या घोषणा भे इस सिद्धान्त की पुष्टि की मई थी कि श्रम बेवल एक 
वस्तु नही है, जिसका विनिमय-मूल्य मजदूरी हो, वरत्‌ वह एक मनुष्य (सा 
व787 ४शह8) है ओर इस ताते एक मानव की भाँति 'अ्रम' को अपनी भौतिक 
तथा आध्यात्मिक प्रगति का पूर्ण श्वसर मिलता चाहिये । इस परिवर्तित धारणा वे 
प्राघार पर झ्राज विश्व के प्रमुख झौद्योगिक देशो में लाभ प्रश् भागिता (?70/ 
शिध78 ) एवं सहभागिता ((१0-[छा70678)7) की योजनाये कार्यास्वित की 
गई' । बुछ देल्नो में तो लाभ भर भामिता एवं सहभागिता दोना को ही साथ-साथ 
लागू क्या गया है | इस अध्याय में औद्योगिक श्रसिको मे प्र रणा पैदा करने की इस 
दो मोजनाओो पर ही विस्तार से प्रवाश डाल) गया है) 


लाभ अंश भागिता' से प्राशय-- 

“लाभ अश भागिता' से आशय ऐसी व्यवस्था का है जिसके अन्तगंत सेवायोजक 
श्रपते कमंचारी को देतन के अतिरिक्त अपने होने वाले लाभ मे एक पूर्व निश्चित प्रश्न 
देने के लिये प्रस्तुत होते है हेनरी सीजर के झनुसार, “लाभ झश भागिता स्वततन 
इच्छा से किया गया एक ठहराव है, जिसके द्वारा कर्मचारियों को लाभ में से एक पूव्व 
निदिचत भाग मिलता है ।”” हिटेन से लाभ अश भागिता एवं सहभागिता सम्बन्धी 
जो रिपोर्ट सन्‌ १६२० मे प्रकाशित वी गई थी उसमे लाभ झश भागिता का प्रयोग 
उन दक्षाओं के लिये किया ग्रया है जिनमे एक सेवायोजक अपने श्रमिका से, उनके श्रम 
के ऑशिक पुंरुष्कार के रूप में तथा उनकी मजदूरी के झतिरिदत, संस्था के लाभ में 
से एक पूर्व निश्चित भाग देना तंथ कर लेता है।* 
जया झक्ाफ 8 888 ४७ शा ९फट5 ता £०एा0ण<६, छ. 58] 

2 एु. छू शर्णा 80478 घचावद॑ (०एब:पध५ए छेट[0, 920, 
डी 
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लाभ प्रंश भागिता की ४ मुख्य विशेषतायें हैं ः--(१) लाभ का वह भाग जो 
श्रमिकरी को वितरित किया जाता है, सस्था के असली लाम अथवा अशधारियो को 
दिये गये लाभाश पर निर्भर करता है एवं उसी के अनुसार घटता-बढता भी है; (२) 
श्रमिक को लाभ का कितना प्रतिशत दिया जाय, यह पहले से ही निश्चित कर लिया 
जाता है। तत्पश्चातु सेवाय्येजज उसमे परिवतंन नहीं कर सकते, (३) लाभ अश 
भागिता की व्यवस्था का लाभ बुछ विदेय कर्म चररियों तक ही सी/मव नहीं होता, वरत्‌ 
इसका साभ सस्था के प्रत्येक श्रमिक का मिलता है, और (४) वैयक्तिक लाभ अझश 
निर्धारण करते की मोटी रूप-रेवा सब श्रमिकों को पहले से ही ज्ञात होती है । 


“लाभ भ्रश भागिता' योजना को बाछनीयता-- 
इस योज्ना के पक्ष में सबसे महत्त्वपूर्ण त्त्व सामाजिक न्याय का है। झाग 
प्रायः सभी यह स्वीकार करने लगे है कि श्रम का उत्पादन मूल साधन है | यदि श्रमिक 
कार्य न करे, तो मनवाछित लाभ मिलना कठिन ही नहीं वरन्‌ असभव हो सकता है। 
सस्ता को जो लभ होता है उसका प्रमुख श्रेय श्रमिकों को ही प्राप्त है, उन्हीं के 
परिश्रम वे पसोने के परिणामस्वरूप उच्चत्तर व श्रेध्यतर उत्पादन सभव हो पाता है। 
अतः यह ग्न्यायपूर्ण होगा यदि सस्था के लाभ मे उनको कोई भी भाग न दिया जाय | 
पूजीपति व्ये प्रायः समस्त लाभ पर ग्रपनश एकाधिकार समभता है। उसकी इस 
7 आवना से श्रम एव पूंजी के बीच की खाई गहरी हो जाती है, जिसका परिणाम 
श्रौद्योगिक सघर्य, उत्पादन मे कमी और उत्पादन के साधनों का अ्रपन्थ्यय होता है। 
अत यह न्यायसंगन प्रत्तीत होता है कि औद्योगिक शान्ति को स्थापना के हेतु लाभ- 
अश भागिता की योजना को कार्यान्वित किया जाय | इस योजना के परिणामस्वरूप 
श्रम व पूंजी के हित परस्पर वध णाते हैं, सघपं की भाशका कम ही जाती है एवं 
झौद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। इससे श्रमिकों मे स्थाई रूप से कायं करने की प्रवृत्ति 
मी प्रोत्साहित होती है । इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जिन्हे लाभ में भाग प्रास होता है, 
बहुत सावधानी एवं परिश्षम से अपना काये करते है। परिणामतः श्रमिक भात्न का 
अप-व्यय कम करते है तथा मशीन व उत्पादन के यत्ो का विशेष ध्यान रखते हैं। 
ग्रही नहीं, उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। रोब्टे प्रोवत के शब्द इस सम्बन्ध ये 
उल्लेखनीय है, जो कि उन्दोने एक मिल मालिक से कहे । इस मिल मालिक ने ओवन से 
कहा था कि यदि भेरे श्रमिक चाहे, तो अच्छा कार्य करके १०,०७० पौंड ग्रति वर्ष बचा 
सकते ह। इस पर झोवन ने कहा कि तब आप उनको ५,००० पौंड प्रति वर्ष इस कार्य 
के लिये वे नही दे देते है” । लाभ अश भागिता का एक गन्य लाभ यह होता है कि 
ऊँची योग्यता वाल श्रमिक लाभ ग्रम भागिता वाली संस्थाओं के प्रति आकर्षित होते 
है | इससे उत्पादन क्षमता और भी बढ जाती है । 
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भारत मे लाभ अंशभागिता की योजनाये 
(ए70॥॥ शाशाएडू 50:0॥6६ ॥7 'वद्वे9) 


बिचार का विकांस-- 

सन्‌ १६४६ एवं सन्‌ १६४७ वी झ्ोद्योगिक अंगान्ति से विवश होकर दिसम्बर 
सन्‌ १६४७ में भारत वे तत्वालीन वित्त मन्‍्यी श्री सन्‍्मुखम चंट्टी ने ग्रन्तरिम बजट बहस 
के समय इस बात की घोषशा की कि श्रमिकों में श्रथिक उत्पांदन के हेतु प्रेरणा पैदा 
करते के लिये सरकार छाभ अश भागिता की घोजनापश्नो की सम्भावना पर विचार कर 
रही है। उसी समय भारत सरकार दे एक उद्योगनसम्मेलन ([760८02१ 00॥- 
[670708) बुलाया, जिसमे प्रान्तीय और देशो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अनेक 
महत्त्वपूर्ण व्यापारी तथा उद्योगपति एबं समरठित श्रम के नेतान्नां ने भाग लिया । इस 
सम्मेलन में 'ओद्योगिक शान्ति का प्रस्ताव” ([00 0५६7१9 'फएछ0९8 ि९५०| एह0४) 
रखा गया । उस प्रस्ताव मे इस बात का वर्णन था कि श्रमजीबी और पूतीपत्ति दोनों 
अपने सम्मिलित प्रयत्नों से हई उत्पत्ति को श्रापस मे बाँट लेंगे, किन्तु यह तभी सम्भव 
होगा, जबकि--(झ) श्रमिकों को उचित भृत्तियाँ दी जाय, (ब) पूजीपतियों को उद्योग 
में लगी हुई पूजी का एक उचित प्रतिफ्ल दिया जाय झौर (सो उद्योग को स्थिर रखने 
तथा बढाने के लिये भी उचित राश्षि रखी जाय । इसके बंद जो शेष बचे उसे पूँजी- _ 
पति भौर श्रमिक दोनो बाँठ ल । 

सन्‌ १६४८ में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घ पर्णा मे यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया । कुछ समय उपरान्त नई दिल्‍ली मे श्री जगणीवनरास की 
अध्यक्षता मे प्रान्तीय श्रम मन्त्रियो का एक सम्मेलन यह सलाह देने के लिये बुलाया 
गया कि पूंजी वा क्या उचित परारिश्रमिक होना चाहिए तथा श्रम ओर पूंजी के बीच 
लाभ का वितरण किस प्रकार हो। इस सम्मेलन के निशयानुसार २४५ मई सन्‌ १६४८ 
को भारत सरकार ने 'लाभ अण भागिता' पर विचार करने व लिय विशेषज्ञों बी एक 
समिति नियुक्त की। इस समिति के सभापति श्री एस० ए० वेकठटारमन थे। समिति ने 
भ्रपनी रिपोर्ट $ दिसम्बर सन्‌ १६४८ को पेछ की । 
सन्‌ १६४८ की लाभाव भारिता सम्ति-- 

लाभ अश भागिता समिति, १६४८ के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है--बैकटारमन 
समिप्ति ने सम्बन्धित अनंक पहलुओं की विस्त्तत्त जाँच के उपरान्त यह निष्कर्ष तिकाला 
कि लाभ श्र भागिता को ऐसी प्रणाली का निर्धागण करना सम्भव नही है, जिसमे 
ओमबो। के 'साॉम या सपा सरपाएग थे अपुषाराभुसार गमीज्एस क्ि्य। जं। सके "५ चंस 
समिति ने निग्नलिखित ६ उद्योगों मे सर्वप्रथम ५ ब्ष की अवधि के लिये ल्ास अश 
जआामिता की योजना पर प्रयोग करने को सिफारिश को--(१) सूतो वस्त्र उद्योग, 
(३) छूंद उद्योग , (३) स्टील (एख्य उत्पादन), (४) सीमेट उद्योग, (४) दायरों का 
जिर्माण व (६) मिगरेटो का निर्मास । 
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समिति ने बताया कि उद्योग के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ श्रम के प्रतिरिक्त 
और भी अतेत साधनों पर निर्भर करता है। रूम वया करता है, बया नहीं करता, 
इसकी लाभ से कोई सापेक्षिक माप नहीं की जा सकती | इसह अतिरिक्त उत्पादन, 
उद्योग-उधोग में और प्रत्येक उत्रोग वो इकाई-इकाई में भिन्न होता है। सामान किम 
तरह का है, समठन व निर्देशन का कँसा स्तर है, इन बाता पर भी श्रम की उत्पादकता 
निमेर होती है । श्रतः अतिरिक्त लाम में थमिक का भाग एक स्वच्छन्द ढग से 
(87)/077)$ ) ही निश्चित्त क्या जा सकता है। यदि एक बार श्रमिका का कुल 
भाग श्रनिरिक्त लाभ में से निश्चित हो जाय तो उसमे व्यक्तियत श्रमिरा के मध्य किसी 
एक पिछले समय में उनकी प्राप्त कुल झ्ाय के भ्रनुपात मे वितरित किया जाना 
चाहिये । इस प्रकार की पड़ति से व्यक्तिगत पारिश्रमिक व्यक्तिगत प्रय्ता के अनुसार 
कुछ सीमा तक सम्बन्धित हा जायेगा। 
समिति ने अपनी रिपोर्ट मे इस बात पर भी वल दिया कि लाभ प्रश भागिता 
की योजना पर विचार करते समय निम्न तीन हृष्टिकोशों को सामने रखना 
चाहिये--(१) लाभ ग्रश भागिता' उत्पादन को प्रोत्साहित करन के हह् श्य से की 
जानी चाहिये भ्रथवा (४) लाभ प्रश्न भागिता का उद्ृश्य औ्ौद्योगिक जान्ति प्राप्त करना 
होना चाहिये ग्रथवा (३) लाभ ग्रश्न भागिता श्रमिकों को प्रबन्ध मं भाग देव व उद्देश्य 
> से की जानी चाहिय । प्रथम हृष्टिकोण के सम्बन्ध में समिति वा यह मत था कि यदि 
पिछली भ्रवधि को कुल आय के अनुपात में श्रम के उत्पादन का भाग व्यक्तिगत रुप से 
विर्वाएत कर॒ दिया जाय तो उत्पादन भ्रघक करने में इससे व्यक्तिगत रूप से 
प्रोत्साहन मिलेगा । समित्ति न जिस उद्ृश्य से लाभ अझ्श भागिता की योजना को 
कार्यान्वित करने को सिफारिश की वह यह था कि इससे ओ्ौद्योगिक द्वान्ति को 
प्रोत्साहन मिलेगा । इस उद्देश्य को दृष्टि मे रखते हुये सम्रिति ने यह सुभाव दिया 
कि किसी ऐसे वर्ष में जब श्रमिक या श्रमिका के वग उपयुक्त प्राधिकारिया द रा घोषित 
अवैध हडताल में भाग हेते हैं, तो लाभ का भाग पूछ भ्यवा आश्निक रूप ये रोक लता 
चाहिए । इसी प्रवार यदि कोई भ्रवंध तालावन्दी है, तो ग्रतिरित्त लाभ की गणना 
लाभ अशभागिता के लिये इस प्रकार की जानी चाहिये जैसे कि मानो कोई तालाबन्दी 
न हुई हो । 
पूजी पर उचित प्रतिफल वया होता चाहिये, इस प्रदव को लेकर समिति में 
ब्रदनी रिपोर्ट मे पुजी की पुरा व्याख्या की है । पूजी को चुकता पूंजी (?%त-०७ 
(&.7(9)) माना है और इसके साथ साथ समस्त सेवाग्रो के भुगतान के लिये उस 
रिजर्व फण्ड को भी ले लिया हैं जो व्यवसाय मे रखा जाता है। रिजव फ्ण्ड मे घिसाई 
फण्ड की रकम को सम्मिलित नहीं किया जायया, वरन्‌ केवल उसी सुरक्षित राशि को 
लिया जावेगा जोकि लाभ में से ली जाती है तथा जिस पर करो का भुगताल क्रिया 
जाता है | समिति ने इस बात की रिप्टरिश बी कि बुल लाभ मे रु सबसे परे तो 
घिसा# कोष के लिए निधि निकाल सेनो चाहिये और शुद्ध लाभ में से सर्उ प्रथम 
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रिजर्व फण्ड की राशि निकाल लेनी चाहिये। बुद्ध ल्लाभ' से आश्चय यह है कि कुल 
लाभ म से घिसाई कोष, प्रबन्ध व्यय एवं करो का मुगतान निकालने के बाद जो शेष 
रह जाता है बी शुद्ध लाभ है। 

पूजी की ध्याख्या करन के बाद समिति मे इस पर उचित प्र तफ्ल के सम्बन्ध 
से यह निष्कष तिकाला कि उद्यागो में ( जिनके लिय लाम ग्रश भा गता की योजना 
का लागू करन का सुभाव दिया गया था ।) पूंजी का प्रतिफल कमर से कम इतना हा 
(क प्रोत्साहन मिल और वि नयोग बढ़े । सब प रश्थितियो को देखते हुए प्रतिफल की 
उच्चित दर पूंजी पर ६% होती चाहिये। यदि अतिरिक्त लाभ म मे ५०% और 
ईबिल जाय, ता उद्योग उचित लाभाश घोषित कर सकेगा । 

अतिरिक्त लाभ में से श्रम का भाग कितना हो, इस विषय में समिति ने यह 
निणय दिया कि यह व्यवसाय के अतिरिक्त लाभ का ५०% होना चाहिये। परत्पेव' 
श्र।भक्त का भाग उसकी पिछले १२ भहीनो की कुल श्राय के अनुपात में होना चाहिए । 
परन्तु इस झाय में मेहगाई भत्ता श्रथवा अय कोई बोनस जो उसके द्वाश प्राप्त क्रिया 
गया हो, सम्मिलित नहीं होता चाहिए । यदि किसी श्रमिक का भाग उसकी मूल मजदूरी 
के २४० से बढ जाता है तो नगद भुगतान उसकी मूल मजदूरी के २५% तक 
सीमित होना चाहिये तथा शेष राणि उसक्रे प्रावीडेन्ट फण्ड या अन्य किसी हिसाब मे 
र॒छी जानी चाहिये । प्षाबधानी से विधार करने के उपरान्त समिति ने यह भी सिफा- 
रिश्व वी है कि श्रमिकों का लाभ ऋद्य प्रत्येक औद्योगिक इकाई के प्राधार पर छोना 
चाहिये वि पु सूती वस्त्र उद्योग क विषय मे यह अपवाद रखा गया कि बम्बई, प्रह- 
मदाबाद और छोलापुर मे लाभ का विभाजन उद्योग और स्थानीय क्षत्र के सयुक्त आधार 


पर कि जा सकता है। 


गोजना का झलोचनात्मक सूरणाक न-- 
लाभ झद भागिता सन्‌ १६४८ की प्रस्तत रिपोट म॑ सभी सदस्य एक मत नही 


थे । मिल मालिकों तथा श्रमजीविणे दोना के ही द्वारा विभिन्न आधारों पर अनेक 
ग्रापत्तियाँ उठाई गई । केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ जिसते इस रिपोर्ट पर विचार किया, 
किसी भी निष्कप पर नहीं पह्च सकी । अगस्त व सितम्बर सन्‌ १६५१ तथा जूब १६५२ 
में यह मामला बार बार सपुक्त सलाहकार मण्डल की सभाम्मा मे विचाराय अस्तुत किया 
गया। श्रौद्योग्कि विकास समिति द्वारा स्थापित सथुक्त सलाहकार मण्डल के प्रधान 
श्री ग्रुवजारीलाल सन्दा ने अपन विचार इस प्रकार प्रगट किये --“लाभ झश भागिता 
तथा बानम जैसी गमस्याग्रा की जटिलताओ्रो को ध्यान मे रखते हुए यह नितान्त झाब- 
व्यूक है कि भ्रमेरिका, इजलेड ज्मनी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ एवं भारत के विशपज्ञो 
की सहायता स सिद्धातो झ्रादर्षों श्र र स्तरों की स्थापना की जाय। प्रथम पथ बर्षोय 
सोज़ना मे भी कहा गया है कि जाभ झश भागिता और बोनस के प्रश्नों के लिए विशव 
बध्ययन की आवश्यक है । हितोय पच दर्षीय योजना ने भी इन सिद्धातो के विशेष 


अध्ययन पर बल दिया । 


(४११ 


इस प्रकार लगभग १२ वर्षो[से योजता को विकसित करने का अन लगातार 
सरकार के विचाराधीन है | प्रधिकाश मिल मालिकों ने इस योजना वा विरोध किया 
है । कुछ लोगो ने तो यहां तक कहा कि योजना को कार्यान्दित करना बिल्कुल असतम्भव 
है । इस सम्बन्ध में वे यह तक प्रस्तुत करते है कि वर्तमान समय मे, जयकि हमको पूंजी 
का तिर्माण करना है एवं विदेशी बाजारों मे अपने देक्ष के प्रति विदवास पैदा करना है, 
ऐसी योजनाओं से सम्बंधित परीक्षण जोखिमपुर्ण हो सिद्ध होगे। यह भी कहा गया 
है कि श्रमिकों को क्रार्यक्षमता वोनस, उपस्थिति बोनस प्रादि योजनाग्रों से कहो भ्रधिक 
लाभ हो सकता है। इसके विपरीत लाभ भ्रश भागिता वी योजनाप्रों के प्रस्पप्ट स्वछूप 
के कारण न तो इससे श्रमिको को हो लाभ होगा और ते मिल मालिक हो लाभान्वित 
हो सकेंगे । 'टिप्को' का उदाहरण इस सम्बंध में भुलाया नहीं जा सकता। इस संस्था 
में श्रधिकाशतः बोनस के रूप में श्रमजीवियो को असली लाभ का २२३%, भाग दिया 
गया, परतु प्रति श्रमिक उत्पादन बढने के बजाय घट गया । उत्पादन में इस कमी के 
अनेक कारए हो सकते है, परन्तु छुछ भी हो, यह योजना असफ्ल रही। 
लिष्कर्ष-- 

उपरोक्त विवेबन से स्पष्ट है कि लाम अश भागिता की योजना को कार्यानिवित 

रे में अ्तेक व्यावहारिक कठिनाइ्यां है। अन्य देशों मे भी इस योजना से सामबन्धित 
अयोग विशेष उत्साहव्धंक सिद्ध नही हुए हैं। इसके विपरीत, मिलमालिको एवं श्रपिको 
के बीच अविश्वास पैदा हो गया है। हमारी सामति में भारत की बतंमान भ्राथिक 
एवं शामाजिक परिस्थितियों के अलगंत लाभ अश भागिता की योजना का प्रयोग 
श्रंप्दकर ही होगा। प्राज हमारा देश एक विशेष प्रकार की क्राम्ति पे गुजर रहा है । 
औद्योगिक 7 शान्ति के घादल मडरा रहे है। ऐसी परिस्थितियों मे श्रम वर्ग को सष्तुट 
करने के लिये एवं उसके साथ मानवीय व्यवहार करने के उद्दे श्य से तथा औद्योगिक 
शात्ति की स्थापना वे हेतु इस योजना का कार्यात्वयन बाछतीय है। इससे देश में 
प्रौद्योगिक शान्ति बढ़ेगी, जिसके परिशापरस्वरुप राष्ट्रीय सम्पति मे वृद्धि होगी । हमारी 
पच-वर्धीय योजना के अन्तर्गत देश को सबसे बढ़ी माग है “उत्पादन से वृद्धि” । हमे 
अधिक उत्पादन के हित मे श्रमिको को सतुष्ट रखना पढ़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये सबसे सुगम उपाय यही है कि श्रमिकों को भो उद्योग के लाभ मे भागीदार 
बताया जाय। 
(॥) औद्योगिक प्रबन्ध में श्वमिकों का भाग 
एडत्तपलरा एबक्तबा्ााक 0 फाशब हच्पाचा) 

प्रारसरभिक-- 

औद्योगिक सस्बन्धो मे सुधार करने के विभिन्न उपायों के घत्तर्गत उ्योगो मे 
प्रबन्ध मे श्रमिदों के भाग का भहत्त्वपूर्ण स्थाव है! फ़िलोडेलफिया घोषणा में इस 
छिद्धान्त की पुष्टि की गई थी कि श्रम वस्तु नहीं है, जिसका विनिमय मूल्य मजदूरी 
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ही, वरन्‌ वह एक मनुष्य है श्र इस लए एक मानव का भाति ठो अपनी भौतिव तथा 
आ्राध्यत्मिक प्रगति का पूर्ण अवसर मिलना चाहिय। उद्योगा के प्रवस्च में श्रमरों के 
क्र ग वाली योजना की तीन प्रधान विश्वेषतायें है-(१) श्रमिक निर्धारित वेतन के 
प्रतरिक्त सस्था क म्सली लाभ का भी कुछ अश पाते है (२) श्ष मका के वंयक्ति 
लाभ का कुछ श्रग्ग मस्था की पूंजी मे सम्मिवित कर लिया जाता है शौर (३) भ्रश 
पूजी क स्थायी हान क नत श्रमिका का सस्था के प्रबन्ध एवं उसी व्यवस्था मे भी 
अधिकार मिल जाते है । इस प्रकार उद्योग के भविध्य वा निर्माण करने का . भी 
सुग्रवसर मिलता है । 
योजना के लाभ-- 

कम से कमर सैद्धातिन्क रप्टि से तो यह योजना बड़ी झ्राकर्षक प्रतीत होती है। 
सवप्रथम, यह एक सामाजिक उदय कौ पूति करती है और श्रमिक का सामाजिक 
स्तर ऊँचा करती है । एसी योजना के भाव मे, श्रमिक प्राय यही समझते * कि वे 
एक बष्टी मशीन के वल प्रर्णे माय ह ग्रौर सारी बात उन पर वरबस लादी जाती हैं, 
परन्त उद्योग के प्रब॒ध म ? मिका के भाग की योजना से इस समस्या का समाधान हो 
जाता है, वयोकि उनके प्रतिनिधियों को मिल मालिकों से झामने सामने बैठकर वात 
करने का मौका मिलता है दूसरे यह योजना श्रमिकों के हृदय में परिश्रम एवं प्रसतत्ा 
से वष्म करते की प्ररणा उत्पन करती है। उनके परिश्षम के फतस्व्र्त ही सत्या को 
अधिक लाभ हो सकता है और प्रप्विक से अधिक लाभ में ही उनका भी लाभाश बढता 
है । यरी प्र रणा का क्षात है | प्रवन्च मे भाग लने से श्रमिकों को विश्वास उस्न्न होता 
है जिससे ८नकी कायक्षमता बटती है । बढी हुई काय क्षमता से केवल मिल मालिकों 
को ही लाभ नहीं होता वरत्‌ मजदूरा को झाय म भा वृद्ध होती है। तीसरे, सेवा* 
यातक एवं सवायुक्त एक दूसर व काफी निकट प्रा जात है, क्योकि उनके हिल 
पररु१र बध जाते ह॥ इसम उनम सद्याग का भावना बढती है और औद्यागिक संघर्ष 
की सभावना कम हां जाता है। इससे झोयोगिक जनतन्त्र स्थापत हो जाता है एबं 
अपने भाग्य का स्वय निर्णायक होने क कारण श्रामक उत्तरदाथित्त्व का अनुभव 
करते ६। 
बोजना को कठिनाइपा-- 

मितर मा लक इस योजना का घार विरोध करते है। इतके मतानुसार, औद्यो- 
गिक स्स्था के प्रबध मर भाग लम का अधिकार कवल उन्ह ही है भ्ौर इसमे किसी 
का भी हस्तलेप नही हाना चाहिए | यदि क्षमजीदी भा प्रबन्ध मे भाग लग तो सवा- 
योजका। का वह शक्ति, जिसस व उद्याग को सक्‍टकाल में सफलतापुवक चला ले जाते 
है । न हो जायगी । सेवायोजक भ्राव यह भी दलील देत है कि एक पहिय मे दी ड्राइ- 
घर होन से जस भ्रकार पहिया भझरग नहों बढ सकता उसो प्रकार उद्योग भी नहीं चल 
सकता | तीसरे, वे यह्‌ भी तक प्रस्थत वरत है । कि श्रमिका के प्रतिमिधिया के पास 
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म॒ तो पर्याप्त ज्ञान ही होता है और न टेबनीकल अनुभव ही, झतः वे सही दशा मे 
उद्योग का मार्गे-दर्शन भी मही कर सकते है । सहभागिता को योजना की एक अति रेक्त 
कठिनाई यह है कि यह योजना संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डलो में ही लागू की जा सकती है, 
अन्य सस्याझ्रो में नहीं । श्री फिनेले वे विचार में सहभागिता से विशेष लाभ कौ झाशा 
नही है । 
उपयुक्त तक॑ देखने में सार्थक भले ही प्रतीत हो, परन्तु इसमे हमे यह त सोच 
लेना चाहिये कि सहमागिता की योजना पूणतः व्यथं है । स्वार्थी वर्ग ने सर्द प्रत्येक 
नई विवारधारा वा विरोध किया है, चाहे वह प्रणातन्त्र हो, राष्ट्रीयकरण या 
सहकारिता । 
विदेशों मे योजना की प्रगति-- 
कुछ देशो मे श्रौद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग की योजना ने पर्याप्त 
उन्नति की है। इज्भूल॑ण्ड मे निजी एवं राजकीय दोनों क्षेत्रों के उद्योगो मे कर्मचारियों 
को भाग देने के लिए सयुक्त परामशंदाती समितियों वा सगठन फिया गया है । इसे 
समितियों में मिल मालिक तथा मजदूर दोनों के प्रतिनिधि होते हे प्रौर श्रप्तिको के 
. , प्रविनिियों का चुनाव गुप्त वोट द्वारा होता है। इन समितियों के प्रमुख कार्य 
निम्त हैं: - 
( १) कर्मचारियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य "था कल्याण का प्रबन्ध करना । 
(२ ) मजदूरो की ट्रंनिंग, शिक्षा एव अनुशासन सम्बन्धी नियमों तथा 
चैयक्तिक समस्पाश्रो की देखभाल करना। 
( ३ ) उत्पादन पद्धति मे सुधार करना तथा समय प्रौर मशीनों फा अधिकतम 
उपयोग करता । 
( ४ ) उद्योगों में सुधार के लिये सुझाव देना । 
फ्रान्स मे श्रमजीवियों को उद्योगो के प्रबन्ध मे भाग देने की प्रथा का श्रीगणेश 
सब्‌ १६४५ में हुआं। एक अधिनियम द्वारा गैर सरकारी उद्योगो मे, यदि ५० से 
अधिक श्रमजीदी काय॑ करते है, तो कार्य समितिया का संगठन ग्रसिवाय्यं कर दिया 
गया ।। प्रत्येक राजकीय उद्योग मे कायं समितियों का निर्माण क्रिया गया है और 
कर्मचारियों का परामझ्ञ प्रत्येक पढ़लू पर लिया जाता है। 
जमनी में ऐपी योजना का नाम “सहननिर्धारण” (00-8088/8780007) 
है । इसके तोन मुख्य पहलू है -प्रायिक, वैयक्तिक तथा सामाजिक । श्षमजीवियो की 
सहमति भ्रत्येक महत्त्वपूर्ण मामले पर जैमे उनको भर्ती, ट्रास्सफर, पदोन्नति, काम के 
घन्टे, मजदूरी की दर, छुट्टी इत्यादि मे लो जाती है ' इस योजना के परिणामस्वरूप 


जर्मनी मे श्रौद्योगिक उत्पादन बढा अथवा नही, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
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सकता, परन्तु यह सय है कि अमिक्ों म इसके काफी सन्‍तोप पैदा हो गया है। ग्रृगों- 
सलाविया, स्वीडन, डेनमाक, हार्लण्ड, बेल्जियम आदि अ्रन्य देशां में भी उद्योगों के 
प्रबन्ध भें श्रमजीवियो को भाग दने की योजनाएें कार्यानिवित हो चुकी हैं एवं परिणाम- 
स्वरूप उसमें अधिक सनन्‍्तोय के वातावरण का तिर्माण हुआ है । 
भारत मे उक्त पोजता का स्वान-- 
आरतवर्ष॑ में श्रौद्योगिक प्रवन्ध मे क्रमिकों के भाग वी याजना अभी भत्री 
प्रकार नहीं पनपी है। यत्र-तञ्र ह्वि-दखीय समितियों का निर्माण हुभा है, किन्तु उन्हे 
क्मचरियों के भाग छने थी व्य-स्था नही कहा जा सकता | हाँ, भारत सरकार ने सन्‌ 
१६४८ एवं सन्‌ १६५६ की मीतिया पे इस ओर सकेन किया । द्वितीय पच्र-र्षीय 
योजना मे भी इसका उल्लेख है। योजनानुसार एक समाजवादी समाज की रचना 
लाभकारी सिद्धान्तों पर मही को जा सक्रती उसके लिये ला समाज सेवा के सिद्धान्त 
को अपनाना पढगा । यह ग्रावश्यक है कि मजदूर समभे कि वह प्रगनिवान्‌ राष्ट्र क 
निर्माण मे ग्रपता योग दे रहा है। प्रजाताजअक समाज को सगठिल्त करन के पहल 
श्रौद्योगिक प्रजातन्‍्त्र की स्थापना अति आवश्यक है। ह्वितीय योजना के सफल सचालन 
बा लिये कमचारियो का प्रबन्ध स अ्रधिकाधिक सहयोग आवश्यक है। इससे उत्पादन 
बढ़गा, मजदूर उद्योग के वार म अ्रधिक ज्ञान प्राप्त कर मकगे और ऊत्ह झपने विचार 
प्रगट करते का मौका मिलया। दत सबका अन्तिम परिणाम होगा--ओऔ्रौद्योगिक शान्ति 
की वृद्धि । प्रबन्ध व श्रमजीवियों को भाग दने की योजना को वास्तविक हूप प्रदात 
करना तथा इससे उत्पन्न होन वाला समस्थाग्रो के सम्बन्ध म॑ सूचना प्राप्त करते के 
ऊदृश्य से शारत सरकार न १० सदस्य वाले एक मण्डल की स्थापता की, जिसन 
अक्टूबर सन्‌ १६५६ में भारत से बाहर ग्रेट ब्रिटेन फ्रास जमेती स्वीडत यूग्रोस्ला- 
ब्रिया और बेलजिंपम का दौरा किया । 
अध्ययन मण्डल को स्तिफारिशें--- 
इस झध्ययन मण्डल की रिप्राद जुन सत्‌ १६५७ मे प्रकाशित हुई । अपनी 
एिपोर्ट भें मण्डल ने तो विभिन्न देशों मं अचलित व्यवस्था का विवरण दिया है शोर 
अल्त से उसन भारतवष मे इस योजना को लाझू करन के सम्बन्ध से निम्न सिफारिशों 
की है-- 
(१) श्रमजीवियो को प्रबन्ध मे भाग देने का अधिमियम किन उद्योगा पर लागू 
हो, यह निएय करने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। भ्रध्ययन भण्डल के 
मतानुसार छोदे उद्योगा को छाड देना उचित होगा । यह प्रणाली उन्हीं उद्यागा म लागू 
की जाय, जिनकी प्रवन्ध-व्यवस्था सवश्रेष्ठ हो । 
(२) प्रध्ययन मण्डल का मत है कि यदि उद्योग या कारखाने की कई शाखाय 
न हो, तो उनके लिए एक ही सयुक्त परिषद होती चाहिये । जो उद्योग विभिन्न स्थानों 
2, 
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में फैले हुए है उनमे अलग-अलग स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रय परिपदें होनी चाहिए । 
प्रावश्यकतानुसार इन परिषदों की उप-समितियाँ, प्राविधिक समितियाँ और श्रध्ययन 
गोष्ठियाँ होनी चाहिए, जो विभिन्न विषयो की देखभाल कर सकें । 

(३) प्रध्ययन मण्डल ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि अनेक देशो में प्रबन्ध 
परिषद में कर्मचारियों एवं मालिकों की सस्या बरात्र रखी जाती है, किन्तु यह 
अनिवाय॑ नही है, क्योकि निएंय तो आपस के सहयोग व समभौतो से होना चाहिए, 
न कि वोट से । अध्ययन मण्डल ने इस बात की विशेष रूप से सिफारिण की है कि 
सयुक्त प्रबन्ध परिषदा म शिल्पिकों या टेबनीकल कर्मचारियों को भी अवश्य स्थान 
दिया जाय | 

(४) अध्ययन मण्डल का मत है कि सयुक्त प्रवन्ध परिषदों और भ्रम सधो का 
काम स्पष्ट रूप से नियत कर देना चाहिये । सेवायोजको से नौकरी वे! नियसा भझदि के 
सम्बन्ध मे सौदा करने का काम श्रम सघो के हाथ में होना चाहिए । कारण, श्रम सघो 
को सयुक्त प्रबन्ध परिषद्‌ से सहयोग करना चाहिए । 

(५) रिपोट में कहा गया है कि कारखानो में काम के नियम (9097678 
(07089), छटनी, रेशनालाइजेशन, कारखाने की बन्दी, नये तरीके श्रपनाने तथा 
दण्ड आदि मे प्रबन्ध परिषद्‌ से परामश किया जा सर्तता है। 

(६) प्रवन्ध परिषद्‌ को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे उद्योग की 
आथिक स्थिति, वाजार की हालत, उत्पादन और बिकनी के कार्यक्रम, कारखाने के 
सचालन, आग्-व्यव और हानि लाभ तथा वाधिक चिट्ठो आदि की जानकारी प्राप्त करे 
श्ौर उनके बारे में अपने 'सुकाव दें । 

(७) प्रतिवेदनानु पवार सयुक्त प्रबन्ध परिपदो वी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह्‌ 
है कि श्रम एव पूंजी मे सम्पक रहे, श्रम-जीविया क॑ रहन सहन के स्तर में सतोपजनक 
सुधार हो, श्रमिका को काम के सम्बन्ध म॑ नये सुझाव दते के लिए प्ररणा मिले और 
कारखाने से सम्बन्धित ग्रधिनियमा और पश्रनुबन्धो को पालन करने म सहायता मिले । 

(८) प्रवन्ध-परिषदो में निस्त्माह पैदा न हो, इस उद्देश्य ये उन्हें सचालन तथा 
प्रशासन का कुछ काम्र सौंपना चाहिए, जैसे श्रमिका के लिए कत्याण-क्रार्य की व्यवस्था 
काम सिखाने की व्यवस्था, काम के घण्टो प्रोर छुट्टियों को तय करने तथा उपयोगी 
सुभावो के लिए इनाम देने ब्रादि के काम उन्हें सौपे जा सकने है। 

(६) भ्रध्ययत मण्डल ने कहा है क्रि हम जिन देशो में गए वहाँ सवत्न श्रमिका 
के लिए कॉलेज, रात्रि कक्षायें, शिक्षा गोष्ठियाँ लया पुस्तकों के प्रकाशन वी व्यवस्था 
है और ये सारे काय श्रम रुघो द्वारा सचालित किये जाते है, किन्तु भारतवर्ष मे 


पा के कारण मम सघ ये कार्य नही कर सकते, अत, सरकार को आगे बढावा 
चाहिए । 


थे 


48% + 0 ॥ 


(१०) अध्ययन सण्डल ने यह भी सकैत किया है कि विदेशों में श्रसिको को 
प्रबन्ध मे भाग देने कौ योजनाभों मे उनकी छिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है । भ्रम- 
संघ और वही-कही कारखाने, श्रमिका को टबनीकल् एवं आधिक विषया की शिक्षा 
देन का प्रबन्ध करते है । 

(११) अध्ययन सण्डल ने यह सिफारिश की है कि श्रमजीदिया की शिक्ष्त के 
के प्रबन्ध के लिये त्रिददीय सगठन हा और इस काम के लिये रुवायोजको श्रौर श्रम- 
जीवियो के सगठनो, विश्वविद्यालयों एवं गैर सरकारी सस्थाप्रो से मदद लो जाय । 

(१२) प्रद्िवेदना मे कहा गया है कि श्रमिको के शिक्षित होने और कारखाने के 
प्रबन्ध का ग्रनुभव प्राप्त होने के बाद उन्हे राजकीय उद्योगों मे प्रतिनिधित्त्व देने पर 
विचार किया जाय । 
सयुक्षत प्रबन्ध परिषदो के कार्य 

अध्ययन मडल्ल की रिपोर्ट मे इस बात पर विश्लेष बल दिया गया है कि 
' सयुवत पराम्यां का प्राशय केवल दानो पक्षो को मिलाकर बैठाना ही नही होना चा हैगे, 
चरम्‌ इसका तात्पयं यह होना चाहिये कि सभी विषयो भ सथुक्त रूप से परामछं हो । 
टबनोकल विश्येषज्ञों और सुपरवाइजरों को भी परामर्श व्यवस्था में सम्मिलित करना 
चाहिये । दूसरी उल्लेसनीय वात यह है कि सपुक्त प्रवस्धे परिषद्‌ श्रम सघो की स्थाना- 

नही होनी भाहिये। अर्थात्‌ मजदूरी, बनस और निजी शिकायतों झ्लादि पर ऐसी 
सयुक्त परिषद्रो द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिय ।! 

सयुक्त प्रबत्ध परिषदों को निम्नलिखित प्रइनो पर विचार करना चाहिय 
(१) स्थाई ग्रादेशों मे परिवर्तन, (२) श्रमिका की छटनती, (६) विवेकीकरण एवं 
ग्राधुनिकीकरण स सम्बन्धित प्रस्ताव, (४) सस्थान को बन्द करना था उत्पादन 
क्रिया्रो को कम करना या बन्द करना, (५) सस्थान मे नई उत्पादन प्रणालियाँ लागू 
करमा, (६) भरती एवं दण्ड की कार्य-विधि । 

सयुक्त प्रबन्ध परिषदों का निम्भ विषयों मे सूचना प्राप्ठ करने तथा सुभाव देने 
का अधिकार होता चाहिये ः--(१) सस्थान की सामान्य आधिक व्यवस्था, बाजार 
की भवृत्ति, उत्पादन तथा बिक्री कार्यक्रम, (२) सस्थान का सगठन तथा सासात्य 
सचालन, (३) सस्थान की आधिक स्थिति को प्रभावित करने वाली दशाय, (४) 
निर्माण कार्य की प्रशालियाँ, (४) वाषिक स्थितिविवरण व लाभ-हानि खाता तथा 
अन्य सम्बन्धित लेख पत्र आदि । 

इस भय को दूर करने के लिये कि परिषद्यो के काय॑ के प्रति उदासीनता न झ्रा 
जाय, इन परिषदों को कुछ प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौपे जा रुकते है, जैय-- (१) 
कस्याण कार्यों का प्रशासन, (२) सुरक्षा-उपायों की देखभान्न, (३) व्यावसायिक प्रशि- 

क्षण तथा शिक्षार्थी योजनाओं का सचासन, (४) काय के घन्टे और आरास के लिय 
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अनुसूची तैयार करता, (४) छुट्टियों की प्रनुसुची बनाना दया (६) महत्त्वपूर्ण सुभावो 
के लिये पारितोषणा की व्यवस्था करना ) 

अध्ययन मडल परिषदो के भिर्माए मे किसी भी बंधन अथवा अनिवायंता के 
विरुद्ध था । वह केवल ऐसे कानून बनाने के पक्ष म था, जिसके प्रन्तगंत ऐसी परिषदो 
के निर्माण की अनुमति मान्र मिल जाय । यदि किसी सस्थान की विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्न इकाइयाँ न हो, तो एक सस्थान के लिये केवल एक हो परिषद्‌ बनाने वी 
प्तिफारिश की गई थी। 
भारतोय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वोकृति-- 

अध्ययन मडल वी प्रमुख सिफारिश जुलाई सन्‌ १९५७ में हुये भारतीय श्रम 
सम्मेलन के १४वें वाधिक अधिवेशन में स्वीकार कर ली गई । इस सम्मेलन के निर्णया- 
नुसार १२ सदस्यों की एक उपसमित्ति बनाई गई, जिसका काम यह | था कि इस विषय 
में अधिक गम्भोरता से जाच पडताल की जाय शभौर इस बात वा विचार क्या जाय 
कि प्रारम्भ मे ऐब्छिक आधार पर दुछ चुनी हुई सस्थाओं में “प्रोद्योगिक प्रवन्ध में 
श्रमिकों के भाग लेने की योजना” लागू हो सकती है या नहीं। इस उपसमिति ने 
यह सिफारिश की कि पहले यह योजना सार्वजनिक झौर निजी क्षेत्र के चुने हुये ४० 
प्रौद्योगिक स्थानों मे चलाई जानी चाहिये । परिणामत' ऐसी श्रौद्योगिक संस्थाम्रो की 
सूची तैयार की गई। यह निरंय किया गया कि परीक्षण हेतु जो इकाई छाँटी जाये 
उनओो निम्नलिखित आधार पर चुना जाय :-- 

(१) उनम सुहृद एवं शक्तिशाली श्रम सघ हो । 

(२) उनमे कम से कम ५०० श्रमिक काम करते हो । 

(३) पालिक और श्रम सघ दोनो ही केन्द्रीय सगठनो के सदस्य हो। 

(४) प्रस्थान की इस बात में कुछ साख हो कि उसमे ग्रौद्यागिक मम्बन्ध 

सौहादंपूरं रहे है, और 
(५) भ्रम व पूंजी दोनो ही पक्ष इस योजना को सहयाग की भाव्रना से लागू 
करने के हेतु तैयार हो । 


उपन्समिति ने यह भी निशंय किया कि एक पूरे सस्थान के लिये केवल एक 
परिषद, होली. च्गह्िए, ५ शमिो, के. एहित्पीयरे, को अपमन्‍्सये। द्वारा मनोनीत गकिया 


जाना चाहिये तथा श्रमिको के प्रतिनिधियों भे बाहरी व्यक्तियो की सस्णा २५% से 
अधिक नही होनी चाहिये । सयुक्त परिषद्‌ मे सदस्थो की सख्या १२ से अधिक न हो 
तथा परिषद्‌ की बैठक भो काम के घन्टो के दौरान मे ही होनी चाहिये । 

श्रस॒ प्रबन्ध सहयोग सेमिवार-- 


३१ जनवरी एवं १ फरवरी सन्‌ १६५८ को नई दिल्ली मे हुये थ्रम-5 बन्ध सह- 
बेर शिकार दिल्ली भें मे बन्ध सह- 


[ 80007 कै9088०माशाई (०कृशबा०्त डिश्णाका) में भी 


४२२ ) 


इपसमिति वी र्फारिशों पर विचार किया गया । श्स रे मिनार की य्रध्यक्षता वेच्द्रीय 
»म वे रोजगार मनी श्री गुलजारीलाल ननन्‍्दा ने वो। इसमे मिल मालिवों, अम- 
प्रतिनिधियों म से बुछ प्रतिनिधि उन सस्थाग्रा से सम्बन्धित थे, जिनम योजना पहले से 
कार्यान्वित की जा रही थी अउया जिस्होंने योजना को सिद्धान्तत स्व कार कद लिया 
था| सेमिनार म प्राय सभी लोग इस वात पर एक मत थे कि सयुक्त परिषदी में 
मालिको श्रौर श्रमिक के प्रतिनिधिया की सस्या बराबर बराबर होनों चाहिये तथा 
यह सल्या १२ में अधिक भी नहीं होनी चाहिये जिससे कि परिपदों का बाये 
प्रभावशाली दग से क्या जा सके एव उमका "्वघ भी स्वतरप्तापूर्थक हो सके। 
छोटी सरथाप्रो में स्दग्यो वी सग्या ६ हे वम नही होनी चाहिये । सनियम में इस 
बात पर भी स्व सह्मत थे कि जो भी न्शिय लिये जाय वे सर्व सम्मति से रवीक्षत हो । 
इस बात पर भी स्व सहमत थे वि श्रमिकों वे प्रतिनिधि स्वय श्रमिक ही होने 
चाहिये, पर-तु जहाँ »म सघ यह अनुभव करे वि बाहरी व्यक्तियों को भी सम्मिलित 
बिया जाना चाहिमे, तो ऐसी दशा म॑ वाहरी सदस्यो को रुख्या एक (२५% से 
श्रध्कि नहीं ) या, पारस्परिक संसभौते से २ लक सीमित होनी चाहिये। सथुक्त 
प्रिपदें इकाई वे अधार पर स्थापित की छान चाह्यि। ज्हा एक सस्थान में प्रनेक 
५िभाग है, वहाँ के लिये सेमिनार मे यह निशाय किया ग्रया कि सायुक्त परिषदा में 
प्रतिनिधित्तव का प्रइ्न स्घ ए4 सस्शन पर ही छोड देना चाहिये । एक ही क्षेत्र तथा 
एक ही प्रबन्ध के अन्तग्गंत यदि विभिन्न सस्थान हा, तो उनके सम्बन्ध में यह निर्णय 
किया गया हि याजना को पहले ता इकाई के भ्राधार पर भ्रारम्भ करना चाहिये और 
बाद मे जब बुछ प्नुभव हो जाय, तो एक कैन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना वी जा 
सकती है । 
अन्त में यह निर्शाथ किया गया कि प्रबन्ध में क्षमिकों का जो भी भाग हो यह 
सयुक्त अ्रवन्ध परिषदों के रप मे हो | इत परिषदो के तीन पृथक कार्य होगे ,-- 
(| ) ऐसे काय जितक॑ अच्तगंत परिष्रद का उत्तरदायित्त्व परामर्श देना होगा, 
उदाहरणत निम्न विषयो में .-- 
(4 ) स्थायी श्रादेशो का प्रशासन । 
( 7) उनमे सशोधन 
(77) उत्पादन की नई विधियाँ लागू करना । 
(११) कुछ प्रक्रियाओ्रो मे कमी करना, उन्हे कुछ समय के लिय शेकना 
अथवा पूर्णात बन्द करना, इत्यादि । 
(]]) ऐसे कार्य जिनके भ्रन्तगंत परिषदों को सूचना प्राप्त करने का अधि- 
कार होगा, उदाहरणतः निम्न विषयो मे-- 


[थर३ 


(१ ) सस्थान की सामास्‍्य चालू रहने की योग्मता, 

( प्र बाजार की दक्षा, उत्पादन तथा बिक्री कार्यक्रम, 

(77) सस्थान का सगठन तथा सामान्य संचालन, 

(0४) उत्पादन और कार्य विधियाँ, 

[ +) विस्तार तथा इसी प्रकार के कायक्रमो की योजना इत्यादि । 
(7]) ऐसे कार्य जिनके अन्तसत् परिषद्‌ का दायित्त्व भ्रशासनात्मक होगा, 

उदाहरणतः निम्न विषयो मे :--- 

(। ) कल्याण कार्य, 

(70) सुरक्षा कार्यक्रम, 

(१0) व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षार्थी योजनायें, 

(ए) कार्य सूची तैयार करना, तथा 

( ५) पारितोषण की व्यवस्था, इत्यादि ) 


इसके पश्चात्‌ ५० इकाइयो में उपरोक्त निर्णयों को लागू करने तथा सयुत्त 
प्रबन्ध पर्षिदों के स्थापित करने के प्रयत्न किये गये । निम्नलिखित ३ निजी संस्थानों 
एवं राजकीय यात्तायात ( 50808 ए७॥8००/४ ) मद्रास ने अपने श्रमिकों को 
प्रबन्ध मे भाग देने वी योजनाय कार्यास्वित की हैं:--( १) टाठा लोह एवं स्पात 
कम्पनी जमशेदपुर , (२ ) सिम्पसन ग्र,प इल्डस्ट्रीज मद्रास , ( ३ ) मोदी बुनाई वे 
कत्ताई मिल्स, मोदीनगर । निम्नलिखित ई सस्थाओं मे विभागीय उत्पादन समित्तियो 
की भी स्थापना की गई :-- ( १ ) टाटा लोहा व स्पात कम्पनी, [ + ) मोदी बुनाई 
व क्‍ताई मिह्स, ( ३ ) इंडियन अल्यूमितियम बदर्स लि० बेलूर (प० बगाल )॥ 
टाटा लोहा व स्पात कम्पनी जमशेदपुर तथा इंडियन ग्रल्यूमिनियम बवर्स बैलूर मे 
योजना के विषय मे त्रिदलीय दलो द्वारा २ अ्रध्ययनों की रिपोर्ट भी प्रकाशित की 
गई, जिनमे इस क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख है। 
सन्‌ १६६० का द्वितीय सेमिनार-- 


आऊ व नौ मार्च सन्‌ १६६० को नई दिल्‍ली मे श्रमिको के श्बन्ध में भाग 
लेते के विषय पर दूसरा सेमिनार हुआ । इस सेमिनार की प्रमुख सिफारिश निम्त- 
लिखित थी :-- 

(१) केन्द्रीय एव क्षेत्रीय स्तरो पर एक उचित व्यवस्था की जाय, जो यह 
देखे कि सयुक्त प्रबन्ध परिषदें प्रभावात्मक रूप से कार्य कर रही है 
या नहीं। 

(२) इस योजना को और प्रधिक सस्थाझ्रो तक शीक्षता से विस्तृत 
करना चाहिये । 


है 
डर४ | 


(६ ) केद्ध मे एक त्रिदलीय समिति की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे 
समय समय पर इस योजना की प्रगति का ग्रदहोकत किया जा सके 
और परिषदो के मार्म मे आने वाली कठिनाइयों का पता चल सके। 

(४ ) एक ऐसे झधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये, जो इन संस्थानों से 
सूचमात्रों को एकश्र कर सके जहाँ कि योजना लागू है । 

(४ ) योजना थो लागू कराने के लिये म्धिनियम बनाने की श्रावश्यकता 
नही है। 

आलोचतात्मक भृल्याकरत-- 
सितम्बर सत्‌ १६५८ मे केस्द्रीय श्रम मवालय द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति मे 
बहा गया कि श्रमिको के प्रबन्ध मे भाग लेने के सम्बन्ध मे जो भी प्रगति हुई है वह 
निराशाजनक है । मार्च सत्‌ १६६० में श्री गुलजारीलाल नन्दा ते भी कहां था कि वे 
इस योजना की प्रयति से विशेष रुतुष्ट नहीं है! माच सन्‌ १६६० तक ५० में से वेवल 
२३ इकाइयों ने यौजना को लागू किया था, जिनमे से १५ तो सरकारी क्षेत्र मे थी 
झौर शैध ८ निजी क्षेत्र मे । योजना को लागू करने वाली इकाइयों ने न तो सपुक्त 
परिषदों की कार्यवाहियो के विषय मे कोई ठ स सूचना प्रदान की है और न ही ऐसे 
विशेषज्ञी से प्रामश लिया है जिनकी नियुक्ति श्रम म्त्रालय ने इन परिषदों को सहा- 
यता देने के लिय की है । इस मन्द प्रगति का कारण दोनो पक्षो भे सदेह शभ्ौर सय 
की भावना है | भ्रधिक्तर श्रमिक प्रशिक्षित होते हैं । १रिणामत, प्रबन्ध मे भाग लेने 
बे सम्बन्ध मे उनके विचार अ्रस्पप्ट होते है। श्राधुनिक श्रौद्योगिक सस्थाग्रो मे प्रबन्ध 
के लिये टेबनीकत, प्रशासनात्मक तथा वित्तीय क्षेत्रो मे कुशल ज्ञान की पग्रावश्यकता 
पडती है, जिनका श्रमिकों मे इस समय अभाव है। इसके अतिरिक्त प्रनेक मिल 
मालिक अपने अधिकारों को छोडने के लिये तैयार नही है । जहाँ कही भी ये योजनायें 
लागू की गई है, वहाँ मालिकों वी विशेष रुच इसका कारण नहीं है, वरन्‌ अनेक 
स्थानों पर श्रमिकों को केवल बहकाने के लिये यह योजदा कार्याम्बित की गई है । 
यह सत्य है कि ौर्श्िथि के कुछ उन्नतिश्ञील राष्ट्रों मे श्रौद्योगिक प्रबन्ध में 
श्रमिकों के भाग को योजनायें सफ्ल हुई है, परन्तु हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि 
भारत की परिस्थितियाँ इनसे भिन्न है। हमको ऐसी शोजदाये कार्पाश्वित करनी 
चाहिये, जो हमारी सामाजिक एवं आधिक स्थिति के अनुरूप हो। यदि इस योजना में 
सफसस, मात भप्ती है, रो| हमे से यीरिस्फीर चयसामे। चाकिक और अगला बदम 
उठाने से पूर्व पहले कद्न को ठीक प्रकार से जमा लेना चाहिये। श्री दी० वी० गिरि 
ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि श्रमिको का श्रोद्योगिक प्रबन्ध मे भाग लेता 
वास्तविक कर में उसी दशा मे सार्थक सिद्ध होगा, जब भ्षप्तिक भ्रौर प्रबन्धक दोनों मे 
यह भावना औ जाय कि उन्हे कस्बे से क्या मिलकार कार्य करना है और अपने-अपने 


[४२४५ 


उत्तरदायित््वो को ठीक-ठीक समभना है । दोनो पक्षो को यह समभना चाहिये कि वे 
एक ऐसी झ्ौध्योगिक प्रणाली मे सहभागी हैं, जो समाज को आवश्यक वस्तुये प्रदान 
करती है और इसलिए जनता वे हितो की रक्षा करना उनका 'घर्म' है। 
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चच्च््तत्त्तत्त्तत्त्त्त्त्त्काकचचचच्जय पनननननी 
पूजो-मिसर् अशना कि जाशशणा) 

'वूजी-मिर्माण से प्राशय - 0४ 

पूंजी का निर्माण तब होता है जब कि बचाई हुई ग्रे का कप भाव 
में लगा दिया जाय ( यदि कोई व्यक्ति अपनी ग्राय का कुछ भाग न॑ करे, तो 
केवल इतने से ही पूं जी का निर्माण नहीं हो जायेगा। पूंजी का नि्मोण होने के लिये उप- 
भोग को स्थगत रखने की क्रिया के साथ उत्पत्ति के साधनों की वृद्धि " छोना भी श्राव- 
श्यक है। भर्थात्‌ पूंजी निर्माण की क्रिया तब झर्तिशोल होती है जब 
बचाई हुई झ्राय उल्लादन के लिये प्रयोग को जाय। यह आवश्यक है कि बचत 
करने वाला स्वेय ही साहसी हो वरन्‌ वह अपनो क्रय शाक्तिया मुद्रा | ग्रन्य लोगो के 
सुपुदं कर सकता है, जो कि अधिक प्रभावपूर्ण ढग से उसका प्रयोग |क्र सकते हैं। 
बचतो के हस्तातरण का कार्य बेक आदि सस्थाप्रो द्वारा ऋण लेने- - को ह्वियाओ 
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द्वारा ग्रथवा पूंजी बाजार के द्वारा सम्पन्न होता है। यह उल्लेखनीय है कि पूजी 
के निर्माण पर दो हृष्टियो से विवार किया जा सकता है--(१) मौद्रिक हृष्टिकोण 
में पृजी निर्माण व्यक्तियों या सस्वाग्रो क बद्दो का संग्रह करने की किया है, और 
(२) भौतिक दृष्टिकोण से पूंजी निर्माण का अथ है नया निर्माण तथा वस्तुओं का 
शुद्ध उत्पादन | भोतिक दृष्टिकोण ही पूजी निर्माण का सही अ्रेथ प्रस्तुत करता 
है । अतः हम कह सकते है कि नये निर्माणा, उत्पादकों की स्थाई साज-सजा वे 
विस्तार, स्टॉक की वृद्धि एव विदेशी विनियोगो मे बचतों के प्रयोग करन वी क्रिया हूँ. 
'वूजी का निर्माण है । 

पूंजी निर्माण का महत्त्त-- 

“मुद्रा” वह धुरी है जिस पर ग्राथिक क्रियाओ का चक्र घुमता है । अ्रत' पूर्ण 
ही वह आधार है जिस पर किसी राष्ट्र की सम्पूर्णा अर्थ-व्यवस्था का विज्ञाल ढाँच: 
खड़ा होता है । यदि हम उत्पादकता मे वृद्धि करना चाहते हैं तथा थदि श्राय और 
रोजगार के | मे वृद्धि करने के इच्छुक हैं, तो यह तभी सम्भव है जबकि पूंजी वे 
निर्माण की दर॥ ले जाय। 

आज दिवाहियो के रसिंत देशों मे पूंजी निर्माण को गति का बढाने की बडी 
< डा लिया है हित और बेकारी के कुचक्र से मुक्ति प्राम्त कर सकते है। 








ह्फ 








यूरोप व लेटि॥ अधिवतर श्रमिक प्रो रै,म्त आय वर्ग की ६६५७ जन-सस्या 
के पास विद उनके विचार भ्रस्पष्ट होते है। ग्राधुर है, जबकि अमेरिका, कनाडा व 
यूरोप और फैल, प्रशासनात्मक तथा वित्तीय क्षेत्रों भेसेया के पास विश्व की ६७% 


परिवर्तित हैही की योज पि उसने सन्‌ १८७७० धर १६१३ के मध्य अपनी राष्ट्रीय प्राय 
मे १४० करित्थिति थी । इसी प्रकार, प्रमेरिका मे सन्‌ १८६६-१६१ ३ के बीच 
शुद्ध विनिः त्‌ पूंजी के निर्माण) की दर १३ से १६% के मध्य रही झौर 
वहाँ इस. क्लीषि में राट्रीय आय ५ गुनी बढ गई । जापान में नई पूंजी का निर्माण 
सन्‌ ३६० हैव सन्‌ १६०६ के मध्य भौमतन राष्ट्रीय आय का १२% रहा, जबकि उसकी 
जञम-सख्या है वाषिक भौसल वृद्धि १९% थी । इस ग्रवधि मे वहाँ प्रति व्यक्ति ्लाय 
दूमी हो गये न्‍ए मे सन्‌ १६२८-३८ के मध्य शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय भ्राय का 
२०% थी अबधि में वहाँ राष्ट्रीय आय मे १३% वृद्धि हो गई। 
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उपरीक्त सम्बन्धो के ग्राधार पर यह कहां जो सकता है कि एक पीढी या दो 
पीढ़ी मे प्रति व्यक्ति आय को दूना करने के लिये ्रधिकाश देशो में शुद्ध विनियोग 
राष्ट्रीय प्राय के १२ से १५०५ तक वी दर से हुआा है । भ्रविकसित देशो मे जहां रहन- 
सहन स्तर बहत नीचे है तथा जन सख्या तेजी से बढ रही है, वहाँ समुचित आधिक 
विकास (जो कि आउस्यकताओं के अनुरूप हो) तभी सम्भव है जबकि पूरी के निर्माण 
की दर राष्ट्रीय श्राय के २०९५ के बरावर हो ॥ पूँजी के निर्माण को दर जितता 
अधिक होगी, उतना ही अधिक झ्राथिक विकास होगा । 
आरत मे पूजी निर्माण को दर के सम्दन्ध में योजना क्सीशेन के झनुशान--- 

भारत मे योजना आयोग मे निम्न मान्यताग्रों के आधार पर अगले कुछ 
दशाबदों में विकास वी सम्भावित्त दरो से सम्बन्धित हनुमान लगाये हैं :--(४) जन 
संख्या मे प्रति वर्ष दृद्धि वरावर ही १३०५ वी दर रू होती रहेगी, (॥7) राष्ट्रीय 
उत्पत्ति और झाय में एक इकाई दृद्धि के लिये पूजी के स्टॉक में ३ गुती वृद्धि करनी 
होगी तथा विभनियोग गी तिथि से सीसरे वर्ष में उत्पादन की वृद्धि हृश्ष्योचर होगी; और 
(7) प्रत्येक अवधि में जो भ्रतिरिक्त आय हो उसे पुन: विनियोग करने वे सम्बन्ध में 
बाछित विकास की दर के अनुसार अनुपात चुनने की सुविधा है। भारत की राष्ररोय 
श्राय का अनुमान सन्‌ १६४०-५१ के लिये ६,००० करोड रु० का था । दस आधार 
पर, कमीक्षन ने गएना द्वारा यह बताया कि २२ वर्षों भे राष्ट्रीय झय में १६०% 
वृद्धि की जा सबती है तथा प्रति व्यक्ति आय को दूना किया जा सकता है, वश्ते 
प्रतिवर्ष श्रतिरिक्त आय के ३ के वरावर वृद्धि पूजी-निर्माण में कर दी जाय । लेक्नि 
विकास की यह दर समाज के उपलब्ध साधनों पर अत्यधिझ भार डालने वालो समझी 
गई । मंगठनात्मक कठिनाइयाँ उपूक्ियंत होने का भय भी था । 

द्वितीय पद-वर्षीय योजना५ ा उद्देश्य राष्ट्रीय आय मे २५०५ की चूद्धि करना, 
रोज्यार के अवसरो का इतना विस्तार करना कि जन-संख्या मे वृद्धि के प्लस्वरूप 
श्रम-शक्ति की जो वृद्धि हो उसे भी काम मिल जाय तथा ओोद्योगीकरण की दशा में 
साहसिक कदम उठाना, जिसमे झ्रगली योजनावधियों मे अधिक तीद़ विकास के लिये 
भूमि तैयार हो सके । यह अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय आय सन्‌ १६५४-४६ 
में १०,८०० करोड ₹० से सन्‌ १६६०-६१ में १३,४८० करोड रू० (प्र्यात्‌ २५% वृद्धि, 
हो जायेगी । इसका भय प्रति व्यक्ति आय सन्‌ १६५५-५६ मे २८१ से सन्‌ १६६०-६१ 
मे ३३१ ० (प्र्याद्‌ १८% वृद्धि) होनाऔर प्रथम योजना काल मे २५३ ₹० से २८१ 


र्ू० है ११% वृद्धि होदा) | इस सम्बन्ध में निम्न तालिका पर्याप्त प्रकाश डाल 
सकती है +-- 
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राष्ट्रीय आय, बिनियोग एवं बचत 
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द्वितीय पच-वर्षीय योजना की अवधि में ६,२०० करोड़ रु० का विनियोग 
करने का प्रोग्राम था, जिसके लिये घरेलू बचत की दर को सन्‌ १६५४-५६ में ७% 54 ली 
सत्‌ १६६०-६१ में लग्भग १०% तक बढाना ग्रावश्यक हो गया। ६,२०० करोड के 
विनियोग से राष्ट्रीय श्राय में २५% वृद्धि होगा तब ही सम्भव बताया गया, जबकि 
१,१०० करोड रु० विदेशी साधनों स घरेलू बचत के पूरक के रूप मे उपलब्ध हो जाये, 
योजना में बरबादी को रोकने के लिये समन्वय पर वल दिया जाय, उन्नत विधियाँ 
अपनाने मे लोगो का सहयोग मिले व उपभोग के झोसत स्तर में कोई प्रसाघारण वृद्धिए 
म्हो। ! 
पू"की निर्माण के स्वरूप-- 

पूजी के निर्मास्स का प्रध्ययन करने के लिये उस पर दो शीष॑ंको के प्रन्त्गंत 
विचार किया जा सकता है :--सावंजनिक क्षेत्र मे पूछी निर्माण भर प्राइवेट क्षेत्र से 
पूजी निर्माण | सावजलिक क्षेत्र और प्राइवेट केत दो पृथक इकाइयों नहीं हैं, वरन्‌ 
बे एक ही देह के दो अग है, जो विकास के लिए एक दूसरे को शवित प्रदान करते 
रहते हैं। मिश्षित अ्थव्यवस्था वाले तियोजन के अन्तगंत तो सावजबिक एवं प्राइवेट 
क्षेत्रों में अधिक सहयोग होना अनिवार्य है, क्योकि एक क्षेत्र की नीतियाँ व कार्मक्रम 
दूसरे क्षेत्र की नोतियो और कार्यक्रमों को सुप्रभावित या कुप्रभावित कर सकते ' 
हूँ। स्पष्ट है कि दोवो क्षेत्री की नीतियो व कायक्र्मों में उचित समन्वय होना चाहिये ! 
यही बात पूंजी जिर्धाए को भो लागू होते है । अविकसित एवं अद्ध विकसित देशो से 
अधिकतर नई पूंजी सरवार द्वारा उपलब्ध होती है । उदाहरण के लिये, उत्पादन की 
धुलना मे बचत को सीमित करवे सरकार वहुत सीमा तक घरेलू बचत्त बढा सकती है, 
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प्रथवा लाभो पर कर लगा कर बचत को सरकारी खजाने में ले सकतो है। इसी 
प्रकार विदेशों पूजी भी अन्तर सरकार ऋणों (77 ६05शएप्राश्याक् ।0975) 
के रूप मे हो सकती है। इसक अतिरिक्त, जब सरकार बडे पैमान पर कोष एकत्र करने 
के लिये पूंजी वाजार मे प्रवेश करती है, तो प्राइवेट क्षेत्र के विनियोगों पर प्रभाव 
पडता है, क्योकि कश-पूँजी शेयरो मे हट कर सरकारी प्रतिग्रतियों मे जाने लगती है । 
ऐसी दा में प्राइवेट उद्योगों को पूजी का अमाव खटकने लगेगा । इस प्रकार स्पप्ट 
है कि सरकार को सार्वजनिक एव प्राइवेट क्षत्रों की प्रावश्यकताग्रों के अनुसार उपलब्ध 
कोषो का वितरण करना चाहिये । 
(] ) सा्वंजनिक क्षेत्र से पूंजो निर्मोण-- 
अधव्यवस्था की विनियोग सम्बन्धी क्रिया मे सरकार को सक्तिय रुचि लेनी 
पडेगी, क्योकि (7) भारत मे पूंजी बाजार असठित है, जिससे ध्याज की ऊँची दरे 
बहाँ प्रचलित हैं और भावी अनिश्ितताप्रो के कारण दीघंकालीन विनियोग की 
सीमान्त बुझ्ब्नता कम है, (7) अ्सेक विक्रामात्मक एवं दीघकानीन प्रोजेक्दा में प्राइवेट 
विनिषोगता भाग लने से जोखिम की शधिकता के कारण हिचकते है, (॥) सरकार 
वाद प्राइवेट लाभों और भावी सामाजिक लाभो के बीच की खाई का भरने मे दीघे- 
कालीन हृश्कोश प्रपना सकती है, (१५) ऐच्छिक वचत पर ही विनियोग के लिए 
निर्भर रहने से ग्राय की असमानता वनी रहन का डर है, क्योकि धनाढ्य लोगो द्वारा 
जो घचत उपलब्ध की जायेगी वह काफी विशाल हो सकती है । 
विन्‍्तु सरकार द्वारा विनियोग मे अ्रधिक्धिक भाग लेना और उद्योगों का 
'/ राष्ट्रोयरण एक बात वही है । सरकार का विधमान सस्थाओ का राष्ट्रीयकरस करने के 
बजाय सावंजनिक कापो का प्रयोग नई सस्थाये व उद्योग खोलने में लगाना चाहिये । 
तभी उपलब्ध सीमित साथनों का भ्रधिकनम प्रयोग करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है । 
यदि विद्यमान सस्याप्रो का राष्ट्रीकररण क्षिया गया, तो भ्राइवट क्षेत्र के विनियोग पर 
बुरा असर पडने की सम्भावता भी है। 
सरकार के लिये ग्रान्तरिक ग्र्थ प्रबन्धन ( ॥)0005"6 विएथ॥ठा ६ ) के 
बईं तरीके उपलब्ध है, जैसे--करारोपण, ऋण, घाटे की अ्र्थ-व्यवस्था और श्रम के 
रूप में विनियोग (9५ 8७ प्ा&0+ 70 पते) । इन वरीका का चक्‍्क्ररदार नमूने 
ए5 ७०७) 0४) पर अपनाया जा सकता है । उदाहरण क लिये, मन्‍्दी को 
> अवधि भे मुद्रा प्रसार द्वारा विकास-कार्यक्रमो का ग्रथ॑ प्रबन्धन किया जा सकता है । 
साथ मे करा मे व ब्याज दर में कमी को जा सकती है । लाकन समृद्ध के काल में 
करारोपण व ऋशो भ वृद्धि करनी होगी । 
सावेजनिक क्षत्र म आवश्यक पूंजी को गतिशोल करने की सफचना कई बातो 
पर निमंर है.--(0) देश मे सम्पत्ति-उत्पादन क्रियाय होनी 'हिये, जो कि इतनी 
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पर्याप्त श्राय उपलब्ध करें जिस पर टैक्स लगाया जा सके या जिसमे से ऋणा लिया जा 
धक्के | () सरकारी मशीनरी म पर्याप्त कुयलता व ईमानदारी हो ताकि सरकार 
कोष अधिक प्रभावपुण त्ग से एकत्र व खच कर संक | (70) सरकारी ब्राय का काफी 
बड़ा सागर राश निर्माण कार्यों मे जगना चाहिये न कि चालू कार्यों की पूर्ति प्रतिरक्षा 
अ्रथश सावजनिक स्मारका के निमाण कार्यों मे 

नीचे हमने सावजनिक क्षत्र के दृष्टिको्ट स आन्तरिक अथ प्रबंधन क श्राता पर 
विचार किया है-- 

(१) क्रौरोपण--विकास बायक्र्मा का अथ प्रवाधन करन मे कशरोपश का 
बहुत महत्त्व है वपोकि इसक द्वारा राश्य प्रसाधनो का वार्छित योजना मं जगवाया 
जा सकता है। लकिन इस प्रभावशील बतान के लिये चतुरता एवं बु द्धमत्ता की 
श्रावश्यक्ता है तावि इसके कारण समाज के सामान्य हिंता को कोई ठेस न लगन 
पाये । कर व्यवस्था का प्रयोग कई उदइ्यो को पूति वे लिये किया जा सकता है-- 
(3) बिकाम व्यय के फलस्वरूप ग्राय मे होने बाली दूद्धि के दुछ भाग को पुन विनियोग 
के हेतु प्राप्त करन के लिये ()) आय के वितरण मे ग्रसमानता कम करने के लिय 
और (]) शक्ति कार्यो म ही विनियाग को प्ररित करने के लिय। यह प्ररणा 
कई एप ले सकती है--4यक्ष आथिर सहायता स्वीकार करना करारापणा की दर 
में कमी पूजा माल के भायात पर कर घटना भ्रादि । 

करो हाश समाज के उस बचन-कोष का उपयोग ककया जाता है जो कि उपभोग 
करने के बाद श्राधिवय के रूप में उपल घ होता है कर "राली द्वारा बचतों को प्राइवट 
प्रयोग से सावजनिक प्रयोग मे मोड़ना ग्रासान है लेकिन विनियोग के लिये उपयब्ध 
बचत की कुल मात्रा म वृद्धि करता अपेलत कठित है। कितु इस तथ्य का कि 
करारोपणा प्राइवट क्षय बे लिय उपलब्ध कोषों से आहरण ( 0700७ 78 ) करके 
गे क्षय के लिये उपलब्ध कोपो की वद्धि करता है यह आशय नही लगाना 
चाहिये कि 'क़रारोपण कुत पर नियाग कम कर देता है क्योकि करारोपश भाव 
जविक विनिबीग की मात्रा की प्राइवट विनियोग म॑ कमी करके नहीं वरमू उपभोग 
म॑ कमी करके, बढा सकता है। सच तो यह है कि एक श्रद्ध विक सत॒ देश से जहा 
उपभोग वृत्ति ( | 70787 ॥0 (+078076 ) सामायत्र ऊची हुआ करती 
है. पू'जी निर्माण क़ो बढाने का एक मात्र प्रभावशाली तरीका करारोपण ही है, 
(६अएके; इुएए समर, प्रण/फो, को, प्राहत्पर. उाफ्णेश, ऐे, स्ुाफ्ऊर एाफ्यर्ातिम सीसबाग 

भ॑ जगदा सकती है । 

यह ग्रावश्यक है कि कर प्रणाली गहराइ और क्षत्न दोनां हो हृष्ठयों से 

पर्याप्त हो । लेकिन इसे सम्बंध म बरदान क्षमता को तहा सुलाना चाहिये | इस हत्तु 
यह विचार करना ग्रावश्यक हो जाता है कि राष्टीय आय के साथ कुल कर जाय का 
क्या अनुपात रखा थाय । भारताद कर आगम राष्ट्रीय आय का बैवत ७ या ८६% है। 
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में कर-वृद्धि के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। कर-दान क्षमता कर के उद्दंइ्य से सीमित होती 
है। इस सीमा पर जनता की मनोवैज्ञानिक दक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। अतः सर 
कार को कर से सम्बन्धित उदंब्य के लिये प्रचार द्वारा जद समन प्राप्त करमे का 
यत्न करना चाहिये | 

(२) ऋण--ऋरणा दो तरह प्राप्त किये जाते है--वास्तविक ऋण 
(2०॥0५0६ 007709॥8), जो ऐच्छिक बचत के द्वारा भ्राप्त हो और मुद्रा प्रसारिक 

ऋण (00089 ७०770 ७१)8), जो अन्वायं बचत के द्वारा प्राप्त हो। प्र-मुद्दा 
प्रसारिक ऋणो का आर्थिक विकास के अर्थ-प्रवन्धत में विशेष महत्त्व है ' इस सम्बन्ध 
मे यह उल्लेखनीय है कि एक झान्तरिक ऋण देश क लिय एक विदेदी ऋषण की तरह 
भार नहीं होता ) फिर भी एक सीमा से अ्रधिक झ्ान्त रिक ऋण लेते पर ब्याज और 
पूंजी का शोधन गम्भीर प्राशुल्किक समस्याये उत्पन्न कर सकता है। कणों हारा 
जिन विकास कार्यक्रमों के अर्थ प्रबन्धन को अच्छा समझा जाता है वे विम्नलिजित है :- 
सार्व॑ज'नेक सम्पत्तियो के उत्पादन वाले कार्यक्रम, लाभ देने वाले विशेष प्रोजेबट एबं 
विकास कार्यक्रम, जिनके लिये लाभ उठाने वाले व्यक्तियों पर फीस या विशिष्ट कर 

/' ज्ञगाये जा सकते हो । उत्पादक व्यय में ऋणो के प्रयोग की प्रशृत्ति का विकास कुछ त्तो 
प्रथा के हप में, कुछ सीमा तक बचतो को झ्रावधित करने के लिये और अशतः अनु- 
त्पादक व्यय पर नियत्रण रखने के लिय हुप्ना है। भारत मे पच्र-वर्षीय योजनाप्रों के 
प्रथ॑ प्रबन्धन में ऋणों द्वारा अथ॑ प्रबन्धन को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 

(३) घाएठे को श्रथ व्यवस्था-धाटे की ग्र्थ-व्यवस्था या मुद्रा प्रसारिक 
प्रये धरबन्धन पर विचार करते समय प्रदइन यह उठता है कि इसे मुद्रा प्रयार बढाये बिना 
किस सीमा तक प्रयोग क्या जा सत्ता है भ्रववा यो कहिये कि करो में वृद्धि करने 
के एक विकहप के रूप मे घाटे की प्रथ॑-व्यवस्था किस सीमा तक पसन्द की जानी 
चाहिये । सामान्यतः यह माना जाता है कि आ्िक विकास कम से कम मुद्रा प्रसार 
हारा सुलभ किया जाय । यदि ऐच्छिक बचत पर्याप्त न हो, तो करारोपण के रूप में 
प्रतिवाय बचत के द्वारा कोष इकट्ठे क्ये जा सकते ह | यदि तब भी कमी रहे, तो 
विभिन्न नियन्तशों एवं विदेशी ऋणो का सहारा लेना चाहिये ।इन सब विकल्पों को 
अपना कर भी कुछ कमी रह जाये ओर विकाप्त कार्यक्रम का पूरा करना अभ्रति आवश्यक 

7 समझा जाय, तो मुद्रा छाप कर कमी को पूरा किया जा सकता है। कित्तु यह श्रन्तिम 
विकल्प घहुत खतरनाक है। विश्वेषज्ञो का कहना है कि इस तरीके का प्रयोग तब ही 
करना चाहिये जब कि अन्य साधत अपूर्ण रह जाये। मुद्रा प्रसार ग्रौद्योगिक प्रपनिशील 
देशो बी भ्रपेक्षा अर्द्ध विकसित देशो के लिये ग्रधिक ख रनाक होता है, क्योकि इन 
देशो की उसत्ति क्रप शक्ति के अनुपात मे नहीं बढ थाती । मुद्रा प्रसार विभिन्न प्रकार 


यह प्रतिशत अन्य अनेक देशो की तुलना मे कम है | इससे पत्ता चलता है कि भारत 
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के उपक्रमो कौ लाभदायकता को समाप्त कर देता है, बोगो को परिकत्यी उपक्रमों में 
अत्यधिक पृ जी लगान के लिये प्रोत्माहन दता है, स्वर के झूप मे पूजी का सचय होने 
बगता है। एवं विदेशी विनियोंगो क श्रागमने को निरत्साहित करता हैं! एक बार 
आरम्भ होने पर मुद्दा प्रसार की वृद्धियुलक प्रक्तिया स्थापित हो जाती है ! 
किन्तु इसका यह ग्र्थ तही लगाना चाहिये कि सभी घाटे वी श्रथ व्यवस्था 
मुद्रा प्रधार उपन्न करती है, बाहें इसबी माना या परिस्थितियाँ दुछ भी हो। किन 
प्रिस्थितियों में एवं किस सीमा तक घाटे को अर्थव्यवस्था उचित रूप से की जा 
सकती है, यह एक तिरात्र की वात है । जिस सीमा तके घाटे की प्र्थ व्यवस्था मुद्रा 
प्रतारक होते उसी सीमा तक उसे अपनाया खतरनाक तो है हो, इसमे संदेह वही 
किया जा सकता । जब घाटे की भर्थ-व्यवस्था से मुद्य प्रतार के। खतरा वँदा हो, ता 
प्रतिरिक्त करारोपर द्वारा उसे दूर करन का प्रमल करता चाहिये । 
(४) भ्रम के रूप में विवियोग ([7क9९ए ॥॥ 00) -मौद्विक पृजी को 
कमी को पूरा करते के लिये उस विशाल बचत का उपयोग किया जा सकता है जो 
बेकारी एंव मोसभी बैकारी के रूप मे पाई जाती है । ग्रद्ध-बिकसित देशों मे बहुत 
।र पाई जाती है। इन देशों म, अत्यधिक धूजी विवियोग द्वारा श्रम को प्रति- 
श्षापित करने के अयास भवास्तविक है। आवश्यकता इस बात की है कि पूंजी म वृद्धि 
करने के साथ-साथ पूंजी बचत-युव्तियों ((७७0७॥ 50908 ४७॥७०९५) हा 
प्रधिक से प्रधिक प्रयोग करना चाहिये । जब किसी देश को सका, घ्िचाई की नहरो, 
मीरा स्कूल-भवतों व डिस्पेन्सरियो, कुँओ ग्रादि को आवश्यकता है तथा वहां जब 
सहया में बेकारी (व मौसमी वेकारी का बोलबाला है (जैसे कि भारत के समान 
कृषि प्रधान देश में), तो मौद्रिक बबतों और मौद्रिक विनियोगो की जटिल मशौनरी का 
आ्राश्य लिये बिना पर्याणत माताओं में पूंजी का निर्माए किया जा सकता हैं। ग्राशय 
यह्‌ है कि अतता से विकास यौजनाओों के लिये श्रमदान कराया जा सकता है। भारतीय 
पब-वर्षीय मोजताओं के अन्तगत अभे प्रवन्‍्धत के पहल्नू को विचार में लिया गया है। 
सामुदायिक विकास पोजनाम्रों के झत्तगंत ऐच्छिक श्रमदान की महिया छिपी नहीं है! 
गाव वालो ने अपने लिये अनेक सके, स्कूल व कुंयें बनाय है, वनारोपण किया है भर 
भूमि कठाव की रोकने की पोजनाओो भ ऐच्छिक श्रमदान करके मौद्िक जी की भारी 
बचत की हैं। ऐक्छिक धमदात से ताबल्पित योजनाग्रों का सचाचन जब नेताप्रों द्वार 
किया जाना चाहिये। श्रमदान से जबता मे योजनाग्रो के प्रति शचि भी जागृति 
होती है ! 
(!) प्राइवेट क्षेत्र में पूंजी का निर्माण-८ 
प्राइवेट क्षेत्र में पूजी के निर्माण के सम्बेल्ध में साफ कमेंदी ने जो बातें अपनो 
फोर्ट मे बाई हैं, दे यहाँ पर उत्लेखनीय है। कमेटी ने यह अनुभव किया कि भारत 


की वमान परिस्थितियों मे कुछ ऐसी बाते हैं जो प्राइवेट क्षेत्र मे विनियोजन 
क्रिया की प्रगति मे बावा डालती है :--() प्राइवेट विनियोग की सामान्य 
कठिनाइयों व अनिश्चितताप्रो में वृद्धि तथा लाम-भावना के प्रति समाज को 
आलोचनाप्मक प्रवृत्ति । (॥)) प्राइवेट क्षेत्र के लिये उपलब्ध बचतो में कमी एवं 
विनियाग करन की क्षमता मे कमी । सरकारी विनियोग की वृद्धि के कारण प्राइवेट 
क्षेत्र * लिय उपलब्ध साधन कम हो गये और कुल विनियोग भे वृद्धि होना तभी 
सभव है जबकि झान्तरिक बंचतें बढ़ या विदेशी बचतें ऋयात की जाये । झतः सरकार 
को चाहिये कि विनियोग के लिये वातावरण सुधारे तथा प्राइवेट उपक्रम में विश्वास 
प्रेरित करे । 

प्राइवेट विनियोगो पर कुप्रभाव डालने बाली निम्न बातो का भी कमेटी ले 
सकेल किया ,-- 


(१) राष्ट्रीयकरण का डर होने से उपक्रमियों मे उन उद्योगो की स्थापना कै प्रति 
कम उस।ह पाया जाता है जिनमे प्रारस्मिक विनियोग बहुत प्धिक करना पडता है तथा 
लाभ भी काफ़ी लम्बी अ्रवध के वाद उदय होते हैं। विदेशों से प्राइवेट पूंजी के 
प्रागमन पर भी राष्ट्रीयीरशा का भय बुरा असर डालता है। कमेटी की राय थी कि 
यदि सरकारी प्रवक्ता राष्ीयकरण सम्बन्धी सरकार के भ्रधिकार का बारम्बार हवाला 
देना बन्द कर दें तो प्राइबट विनियोजकों के डर वहुत कुछ समाप्त हो जाये । इसके 
प्रतिरिक्त, सरकार को दीधकालीन विकास के उद्योगो को राष्ट्रीयरण से कम से कम 
कुछ प्रवधि के लिये मुबत रखने का झाश्वासन दे देना चाहिये | सरकारी उपक्तमो को 
ऐसी अनुचित सुविधायें व दी जायें, जिससे उसी क्षेत्र मे सलग्त प्राइबेट उपग्रमों को 
अनावश्यक प्रतिस्पर्दा का सामना करना पड़े। हुए का विषय है कि श्रौद्योगिक 
मीति, जो सन्‌ १६५६ मे घोषित की गई थी उक्त आइवासन देती है। उसमे सरकार 
ने रुप0 रूप से प्राइवेट क्षेत्र स्रे ससयोग की कामना वी है तथा सुविधाय देने के सम्बन्ध 
में भरकारी उपक्रमों व प्राइवेट उपक्रमा के मध्य कोई भेद भाव न करने का निश्चय 
प्रकट किया है । 


(२) उद्योग (विकास एवं सियमन) अधिनियम, कन्ट्रोल आफ केपीटल द््श्यू 
ग्रादि के अन्तगत सरकार की जो नियनरणात्मक शक्तियां हैं उतक कारण कार्यविधियाँ 
बड़ी अनिश्चित एवं कठिन हो गई है। दैसे इन शविनयों का उद्द इय आन्तरिक एवं 
विदेशी विनिमय साधना को मित्तव्ययिता के साथ प्रयोग करना तथा वाछित क्रियाग्रो 
म लगवाना है, किन्तु उन्होने प्राइवट विनियोजन में बाधा डाली है, इसे भी अस्वीकार 
नही किया जा सकता । श्रत, कमेटी का मत है कि उक्त अधिनियमों वी कार्यविधि 
का विवेशीकरण किया जाय, ताकि उनकी पूनि में अनावश्यक देरी न लगे और विनियोग 


समय पर सुलभ हा जाय । आज्ञा है कि कम्पनी ला प्रशामन-विभाग लाइसेन्स व 
र्८ 


अर४ | 


रजिस्ट्रेशन आदि से सम्बन्धित विभिन्न सस्थाग्रो की क्रियाओं में सशचित समस्वय 
स्थापित कर सवेगा, शिसस वार्यविःघ पूरा हाने से कम् से वस समय लगे 


(३) अम सम्बन्धी दक्षाओं में भारो परिदर्तनों वो भी कमेटी ने प्राइवेट 
विनियोजन के लिये निम्त्सारक बसाया हे, क्योकि उद्ोगो एवं कारखानी में तरह-तरह 
के कातूनो के अन्तगत उद्योगपतियों एर अ्रनक ज़िम्मेदारियाँ ग्रा गई है । अब वे बाजार 
की परिस्थितियों के साथ उत्पादन को समायोजित करने के उद्दश्य से भ्रथवा *वेकी* 
करण के हेतु श्रमिकों को हटाने मे ग्रममर्थ है। इसके फ्लस्वरूप बुछछ उद्योगों में तो 
पर्याप्त कोष उपलब्ध होते हुये भी विवेदीकरए' एवं झाधुनिकीकरए की गति वो 
धीमा करमे के लिये विवश हाना पड़ा है । इस सम्बन्ध में यह श्राद्षा की जाती है कि 
प्राइवेट उपक्म श्रम के प्रति अपन हृग्बोण को बदलेगा और उन्हें उत्पादन वा एक 
मूक साधन न मानकर एव च-न एवं ग्रनभवशील साधन सममभेगा। वई बार व्विकी- 
करण के पर्दे मे श्रमिक ५२ अधिक कार्य भर लादने का प्रयास किया यया है । ऐसी 
योजना से श्रमिका को श्रपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिय प्रेरणा नहीं मिलती । 


(४) मूल्य नियत्रण, लाभाज्ञ वितरण को सीमा व उत्पादन सस्वस्थी नियंत्रण 
ने भी आन्तरिब साधनों की अधिकतम गतिशीलता म तथा उद्योग के विस्तार के लिये 
नई पूंजी को भ्राकपित करने में बाधा टाली है | पर-त यहाँ यह मत भुलाना चाहिये 
कि एक नियोजित श्रय॑-व्ण्वस्था में नियन्त्रणो का महच्त्वपूणा स्थान होता है । 


(१) सामाजिक एवं राजनैतिक परिदर्तंत जो गत दक्षाब्दी भे हुये है उनके 
कारशा परम्परागत रिनियोगता भरग, जैसे जमीदार, जागीरदार, राजा, नवाब झ्रादि 
समाप्त हो गया, जिससे औद्योगिक विनियोजन में बडी क्मीझा गई है। इसके 
विपरीत, जिन वर्गों की भाय मे वृद्धि हई है उनमे बचत-ृत्ति (2707079 ६0 
5096) कम होती है । प्र्थात बढ़ी हुई प्राय का प्रयोग उपभोग पर व्यय बढाने मे 
किया गया है, क्योकि झभी तक हमारे देश मे विशेषत हृपकों एवं मजदूरों का जीवन 
स्तर बहुत नीचा रहा है । 


(६) पतरकारी प्रतिभृतियों मे एच्छिक बधत बहत सीमा तक विनियोग की 
जाने लगी है, वयोकि जवता को औद्योगिक कापत्ििया में अविश्वास है। यही नहीं, 
बैको के लिये भी यह झ्रावश्यक कर दिया गया ह कि वे एक रिश्चित सीमा तक 
अपना कोष सरकारी प्रतिभूत्यों मे लगावें। इन परिस्थितियों मे ध्राव्ट्रेट क्षेत्र के लिये 
विनियोग-धघन का कम्े हो जाना स्वाभाविक है।इस संम्बन्ध म रराफ़ कमेटी ने 
प्राइवेट उपक्रमियों की एत त्ुढियों का सकेत किया है, गितके कारण विनियोगक 
उतकी ओर सरलता से आर्काषत नहीं हो पाते--() प्रबन्ध व्यवस्था भें वॉस्बार 
दरिवतन, (॥) व्यापार के सचालन मे अकुश्लता एवं वेईमानी, ॥॥0) सह के ब्यवहारों 
मे घन का प्रयेग, (५) ग्रवसरवादित्ता एव वुप्रबन्ध, आदि । इस अनुचिन प्रवृत्तियो 
ने विनियोगताओं को प्राइवेट उपक्मियों के प्रति अविश्वासी बना दिया है। यहाँ तक 
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कि वे एक देशी प्राइवेट उपक्रमी के वजाय विदेशी प्राइवेट उपक्रमो द्वारा सचालित 
व्यवसाय में अ्रधिक विश्वास करते है । 


पूजी बाजार 
(८४एश। कै) 
'पुजो बाजार' से श्राशय -- 


पूंजी बाजार का सम्बन्ध दीघेकालीन अर्थ प्रबन्धन से है । पू जी बाजार रब्द 
से उस भव खला का बोध होता है जिसके द्वारा समाज की बचतें ग्रौद्योगिक एवं व्या- 
पारिक सस्थाझो तथा सार्वेजनिक सत्ता को उपलब्ध होती हैं। इसका सम्बन्ध उस 
प्राइवेट (व्यक्तिगत एवं सस्थागत) बचतरो से है जो कि सरकारी एवं झ्रद्ध सरकारी 
सस्थात्रो द्वारा नवीन पू जी निगमनो एवं नवीन सावेजनिक ऋणो के निगमन हारा 
वि,नयोगो म परिण्ित की जाती हैं । पू जो बाजार में माग कृषि, उद्योग, व्यापार एवं 
सरकार से उदय होती है तथा सप्लाई व्यवित्यों व सस्थाग्रों की बदनों तथा सरकारों 
के आधिवोों से श्राती है। इसमे बचतकर्त्ता और बचत को गतिशील बनान बालो 
संस्यायें सम्मिलित होती है । बचत करने वाली सस्थायें जैसे सेविंग बेक, विनियोग 
प्रन्यास, विनियोष कम्पनियाँ, विशिष्ट वित्त निमम एवं स्टाक विपणि प्रृजी बाजार के 
कुछ महत्त्वपूर्ण अ्रग है । 
पूजो बाजार एवं मुद्रा बाजार मे भेद-- 

पू'जी बाजार' “मुद्रा बाजार' से भिन्न होता है। सकुचित श्रर्थ में “मुद्रा 
बाजार” ( ॥(०0॥0) '४७7).७॥ ) का सम्बन्ध चल या तरल साधनों से है, जो कि 
बेकिंग प्रणाली के द्वारा व्यापार एवं उद्योग मे अल्पकाल के लिये विनियोग क्यि जाते 
है । लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से, मुद्रा बाजार भी उत क़ियाप्री से सम्बन्ध रखता है 
जिनके द्वारा दी्घकालीन पूजी का निर्माण होता है। वाघ्तव में पूंजी बाजार एव 
मुद्रा बाजार एक दूसरे पर ग्राश्ित होते है । यदि मुद्रा बाजार मे ब्याज दर बढ़ जाये, 
तो पूजी बाजार मे माग बढेगो और यदि पू जी बाजार मे ब्याज दर बढ़ जाय, तो 
इसकी मुद्रा बाजार की माय पर प्रभाव पड़ेगा । 
भारत में पूजो बाजार का वर्गकरण-- 


भारत से पूंजो बाजार को दो वर्षों मे बाटा जा सकता है--सगठित एवं 
असगठित । दुर्भाग्य से देश मे सगठित बाजार का भी उचित विकास नहीं हु्ना है, 
क्योकि (] ) कृषि जो कि भारतोय जनता का मुख्य व्यवसाय है, प्रतिभूटियों के 
निर्गंमन के लिये उपयुक्त नही है, (॥ ) विदेशी व्यवसाय, जिनकी भारत में प्रमुखता 
रही है, भारतीय मुद्रा बाजार की भ्रपेक्षा लन्दन मुद्रा बाजार पर तनिभेर रहते थे, 
जिससे उद्योगों के लिय्रे भी प्रतिभूतियों का दाजार पू्ों रूप से विकसित नहीं हो पाण 
है, ( 7 ) प्रबन्ध अभि्त्ता ग्रह उद्योगों का प्रवतंन करमे के साथ-साथ उनके लिये 
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श्र कौ ब्यवस्था भी कर देते थे, जिससे विशिष्द वित्त संस्थाप्रों के विकांस की 
प्रोत्माहन नहीं मिला ! (79 ) प्रजी बाजार सकुचित है और तिर्गमित प्रतिभूतियो 
की किस्मे थोड़ी हैं। सरकारों प्रतिभूतियाँ हो पूंजी बाजार में वुल निर्गंमन के आधे 
के बराबर हैं, ( ६) व्यक्तियों को विनियोग चि तथा विभिश्न वित्तीय सस्थाप्रों के 
विनियोगो पर लगाये गये प्रतिबन्ध भी प्रूजी ब्ॉजार के कम विकास के लिये 
उत्तरदायी हैं । 

पूंजी बाजार के भ्रसगठित वर्ग में नगरो के देशी बेंकर और गांवों के साहुकार 
सम्मिलित हैं। इस वर्ग के विभिन्न अगो मे कोई निकट सम्पर्क नही है। यह क्षेत्र 
संगठित क्षेत्र से कदा हुआ है | इसमे उपलब्ध कोष मास की अपेक्षा बहुत कम होते 
है । ये सस्थाये प्रायः उपभोग के लिये अधिक ऋरा देती है, उत्पादक कार्यों के लिय 
कम । उनकी ब्याज दरे भी बहुत ऊँची होती है। 

यह नितान्त ग्रावश्यक है कि पूंजी बाजार मे दशाये सुधर । सभी वह उद्योग 
की अधिक सेवा वर सकेगा । एक गझाद्श पूजी बाजार में वित्त-्यवस्था उचित ब्याज 
पर सम्भव होती हैं । 
पूंजी बाजार मे उतारन्चद्राव-- 

भारतीय पूंजी बाजार में समय-समय पर जो उतराव-चढाव होते रह हैं 
उनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ॥ 

(१ ) द्वितोय रहायुद्ध काल-- सत्‌ १६४० मे फ्रात्स वी हार के बाद बम्बई 
के बायदा व्यापार ( ॥0075छ0 'एफ्थवत8 ) को बडा धक्का लगा और उसे 
बन्द करता पडा। कलकत्ता मे भी वायदा व्यापार बन्द कर दिया गया। सरकार ने 
सरकारी प्रतिभूतियो के लिये न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिय । सन्‌ १६४३ म दशा 
कुछ सुधरी, जबकि युद्ध के कुछ ग्रनुकूल समाचार प्राप्त हुय तथा सरकार में सस्ती 
मुद्रा नीति अपनाई । सरकार ने वस्तु बाजार ( (१0०१६ फ्ै७7%०; ) मे 
कपास पर तथा बुल्यिव बाजार में भी सट्टा बन्द कर दिया। इससे संद्दे का रुख 
स्टाक एक्सचेज्जों की ओर हो गया । सरकार ने सुरक्षा नियमो के अन्तर्गत सितम्बर 
सन्‌ १६४३ से सभी वायदा व्यवहार एवं बदला व्यवहार बन्द कर दिय, लेकिन प्रशा- 
सनिक त्रुटियों के कारणा स्टाक बाजार के बाहर भी शेयरो मे व्यवहार होता रहा । 

(२ ) युद्धोत्त काल--सन्‌ १६४४-४६ समृद्धि का काल था, जो अगस्त सन्‌ 
१९४६ में पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इसके बाद मूल्यों मे गिरावट ञ्राई, जो सभ्‌ १६४६ 
के मध्य तक जार रहाँ। इस गिरावट के कई कारण थे---वधोकैग सक्ट, सास्प्रदापक 
उपद्रव, राजनंतिक सधघर्ष, हैदराबाद व काइ्मीर की पुलिस कार्यवाहियाँ, साम्यवाद के 
विस्तार का भय, विनियोग-कोधो की कमी तथा सरकार वी ग्निश्चित उद्योग नीति । 
दपूजी बाजार पर जो बुरा प्रभाव पडा उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता 
है कि सन्‌ १७४६-१६४८ को ग्रवधि मे ७४७ सयुक्त स्वन्ध कम्पनियों की दत्त पूजी 
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१६० करोड से १६२ केरोड ₹० हो गई, किन्तु उनका बाजार सूल्य ६८२ ६ करांड 
रू० से घट कर ३३४”५ वरोड र० रह गया । इस प्रकार अशधारियों को ३५७१ 
करोड ₹० की हानि हुई । ह 

जुलाई सद्‌ १६४६ से धीरे-धीरे वाजार की दक्या में सुधार हुआ तथा पिछले 
तीन वर्ष में शेयरों के मूल्य मे जो कमी श्राई वह पूरी हो गई। इस सुधार के कई 
कारण थे---उद्योग को हास सम्बन्धी छुट देने की घोषणा, अधिक उत्पादन होने की 
रिपोर्ट मिलना, करारोपरा व्यवस्था में सुधार, वस्त्र उद्योग के सकट को दूर करने का 
१२ सूत्री सरकारो कार्यक्रम, प्रवमूल्यन, कम्पनी ला सुधार, उद्योग के नियत्रणा एव 
विदेशों विनिमय की उचित व्यवस्था के बारे मे सरकार का भ्राइवासभ । 

सन्‌ १६४६ के बाद भी, सद्यपि कई कृप्रभावकारी घटक विद्यम्रान थे [ जैसे कि 
काश्मीर पर पाकिस्तान से विवाद, पूर्वी प्रक्रिस्तान से शरणाथियों का आगमन, 
खाद्य सकट, प्रमुख ओौद्योगिक कच्चे मालो की कमो ) तथापि दशा में सुधार जारी 
रहा, क्योकि कई सुप्रभावकारी घटक भी विद्यमान थे ( जैस--निर्यात बाजार का 
विस्तार, झौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि, रेलवे यातायात में उन्नति, योजना भ्रायोग की 
नियुक्ति, प्रकार की समुचित झाथिक नीति )। परिणाम यह हुआ कि लाभाश- 
प्रतिभूतियाँ वा सामाहुक सूचनाक ७ जनवरी सन १६५७ को ११८५ से २ दिसम्बर 
सन्‌ १६५० को १२५४ हो गया । 

सन्‌ १६५१-४२ भे बोरिया यद्ध का पूंजी बाजार पर प्रभाव पढा। प्रत्य 
प्रभावशील घटक थ्रे--भारतीय कापनी अधिनियम मे सथोधन, रेलवे हडताल की 
ग्राशका, उद्योग ( विकास एवं नियमने ) भ्रधिनियभ की स्वीडूति, बैक दर, प्रनिवार्य 
श्रॉवीडेन्ट फन्‍्ड योजना, दस्त्र निर्यात पर प्रतिबन्ध | कारिया युद्ध के प्रारम्भ होने पर 
पूल्पो मे कुछ चढ़ाव हुआ श्ौर उसकी समाप्ति पर उकते अन्य घटकों के कारश 
परिरावट प्राई। 

सन्‌ १६४२-५३ से भी औद्योगिक प्रतिभूति बाजार मे गिरावट को प्रवृत्ति 
रही । भुख्य प्रभावशोल घटक था चालू लाभ एवं आग्रामी लाभ अनुमातों में कमी 
होना । सत्‌ १६५३ ५४ मे कैन्द्रीय वजट के प्रकाशन पर स्थिति मे पुत्र: सुधार हुआ्ना। 
यह वृद्धि सन्‌ १६५४-५५ तक जारी रही । सन्‌ १६५५-५६ भी चढाव का बर्ष प्रमाणित 
हुआ । सन्‌ १६५५-५६ से प्रारम्भिक स्थिरता के बाद बाजार ने चढाब की प्रवृत्ति पुनः 
अपनाई। इसके प्रमुख कारण निम्न थे--प्रथम पच-वर्धाय योजना अवधि के झनिम 
वर्ष में घाटे का अधिक ब्रर्थ-प्रबन्धन, कम्पनी-्लाभ व लाभाशों से वृद्धि, समाजवादी 
समाज में प्राइवेट क्षेत्र की उचित सुविधाओं का झ्राइवासन, कम्पनी लॉसुधार, सरकार 
को संशोधित ओद्योगिक मीति का अगुकूल प्रभाव, द्वितीय याजना की अपेक्षा बिस्तृत कार्य- 
क्रम, प्रौद्योगिक कच्चे माल व मशीनो के आयात हे किये वियेष सुविधा मिल्रना आदि । 

दिन्तु सितम्बर १६५६ के वाद पुनः गिरावट आरम्भ हुई और सत्‌ १६५७ 
५५८ के बजट प्रस्ताव पेश होने तक जारी रही । इस प्रवृत्ति के कारएा थे--वस्त्र पर 
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उत्प दन कर बढ़ना, पूंजी जाभों पर कर जगना, लाभाणों पर सुपर टैवश्न की वृद्धि, 
कम्पनियों की अनिवाय टिपाजिट स्कीम कच्चे सालो की बीसनों तथा मजदूरों लागतों 
में वृद्धि । 

सन १६४८ व प्रारम्भ से विव्वास पुन बढ़न के श्रासार दिखाई पड़े तथा 
ज्षेयरों का मूल्य गिरन की प्रवृत्ति इक गई इसके निम्न कारण थे--विदेशी सहायता 
मिलने की सभावना वृछ प्रमुख सस्थाओ द्वारा बोनस शेयरों के तिर्गमन की भ्राशा, 
सीमेन्ट और कोयत के मूल्यों मे वृद्धि, वम्त्र पर उत्पादन करा म॑ कमी, पझनिवाये 
(डपाजिट यौजना का सगठन । जुलाई सन्‌ १६४८ से एक वृद्धिपुलक प्रदृत्ति प्रारम्भ हुई 
और लाभाश पअतिभूतियों का सूचनाक १८२० ,, बढ गया। 
डपसहार-- 

उपराक्त विदेचन से यह स्पप्ठ है कि भारत में पूंजी वद्यजार म बड़ी उथल- 
पुथल होती रहती है। यदि पूंजी बाजार संगठित हा, तो बढ़ प्रतिभूतिया के सफल 
निगभन में वहत सहायक हो सकता है। अन्य देशों म॑ संगठित पूंजी बाजार का 
आश्यय न बेंबल सस्थागत विनियागको की उपस्थिति से बरन्‌ उर प्रोत्माहन देने बाली 
सरकारी नीति से भी है। केवल एक जीवन बीमा निमम जैसी एक इकाई की स्थापना 
से कार्य न चलगा वरत्‌ अ्रनक्र सस्थागत विनियोजक होने चाहिये । इनके निर्माण को 
प्रोत्माहन देना हमारा कर्तव्य है। किन्तु इमके साथ ही व्यक्तिगत विनियोगको की भी * 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । उन्हे भी अधिक बचत एवं अधिक 7 तियोग करने के 
अवमर दिये जाने चाहिये, क्यो क अब भी वे पूंजी बाजार का मुख्य आधार बने हुये 
है। १,००६ कम्पनिया के प्र्थ प्रवन्धन के माघना की चर्चा करते हुए अक्टूबर सन्‌ १६४८ 
की रिपोर्ट मे रिजवं बैक ने बताया थां कि नवोन दोयर निर्गमनो से सन्‌ १६५६ में भी 
केवल २२ करोड रु० (कूल कोषो के ६०५ के वराबर) प्राम्त हुआ, जबकि सन्‌ १६९५४ में 
यह प्रतिशत ८०५ था ।” फडरेशन आफ इण्डियद चैम्बर झाऊ कामस एवं इण्डस्ट्री 
मे यह परामझं दिया है कि पूंजी बाजार एव स्टाक विपशियो के ग्रधिक सक्तिय कायं- 
दाहन ने हेछु एक समुचित विनियोग बातावरण पैदा करने के लिए सरकार को 
सम्पत्ति कर, व्यय कर, लाभाश कर आदि को समाप्त करके २० करोड र० की झाय 
खोन में सवा नही करना चाहिए, क्योकि लाभ इस हानि की अपेक्षा कही अधिक होगा । 
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अध्याय ३६ 


भारत में ऋौद्योगिक प्रतिभूतियों का स्वरूप 
(8€लप॥ एशल था ॥ापीशा 70057 ९5) 





प्रारम्भिक-- 

आरत में श्रौद्योगिक प्रतिभुतियों के स्वरूप से सम्बन्धित निम्न विवेचन श्री मुलकी, 
करारोपणा जाँच आायाग और रिजवे वैड्धू ऑफ इण्डिया वे प्नुमन्धान एवं साल्यिको 
विभाग द्वारा एकत्र किये गये माँवडों पर आधारित है ये झाकड़े क्रमशः सन्‌ १६४५ 
के पुव॑ की अवधि, सन्‌ १६५१ का वर्ष एवं सन्‌ १६५०-५६ को अवधि से सम्बन्यित है। 
साधारण शेपर-- 


(१) भारत में पूंजी एकत्र करने के लिए साधारण शेयर सब्से श्रधिक लोक- 
प्रिय साधन हैं--दत्त पूजी मे इनवा अनुपात उद्योग-उद्योग मे भिर-भिन्न है, डिन्‍्तु 
लौह़ एवं स्पाते उद्योग मे सदसे कम और दियासलाई उद्योग म सबसे श्रधिक है । यह 
बात्न तालिका [ म दिखाई गई है। श्री मुल्की के प्रध्ययन से भी इसी प्रवृत्ति का ज्ञान 
होता है। दत्त पूजा का ८०% भाग राधारण शयरो में रखने वाली कम्पनियाँ सूनी 
दस्त्र एवं ग्रन्थ उस्त सिल, इस्जीनियरिंग शक्‍रूर, स्मायन, वनस्पति तेल, वागान, 
झोयला, व बिजली कम्पनियाँ है, जबकि मीमेट, चाय, शिपिंग एवं दियासलाई कम्पनियों 
मे ६०% से भी भ्रध्कि दत्त पूंजी साधारण झोयरा के छप में है। जूट, कागज, लौह 
एवं स्पात तथा झभ्य निर्मोणी उद्योगो की ७५% से कम दत्त प्रेजी सावारण शेयरो के 
रूप मे है। लौह एव स्पात उद्योग में ता यह प्रतिशत केवल ४५% था। 

(२) भारत मे १० रु और १०० रु० वाले साधारण बोयर बहुत लोकप्रिय 
है- भ्री रहको ने जिन ५६७ केरपनियों का अ्रध्ययत किया था उनके ६१० साधारण 
शेयर निगमनो में से १६४ निगंमन १०० २० के शेयरों क तथा २८५ निर्गेमन १० ₹० 
वे' शेयरों के थे । कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्ज से सम्बन्धित कम्पनियों मे १० म० वाले 
शेयर अधिक लःकर्प्रिय है, जबकि बम्बई स्टॉक एक्सचेल्ज से सम्बन्ध रखने बाली कम्प- 
नियो मे १०० २० के शेयर अविक पसन्द किये गये है 

(३) साधारण लाभाशो की श्रौसत दरें लौह एवं स्पात, दियासलाई, बागान, 
कागज, शकर एवं चाय कम्पनियों मे सन्‌ १६५१-५५ के मध्य वाफी ऊँची १०% मे 
ऊपर थी। किन्तु जूट, सूत सप्रेट, चस्त्र एव कोयला कम्पनियों में लाभाद दर कुछ 
केस ऊंची ( अर्थात्‌ ७ और १०%, के मध्य ) रही है। वनस्पति तेल, रसायन आदि 
उद्योगो मे श्रोसत लाभाश दर २३% से कम थी ( दखये तालिका २ ) 

(४) इ भिगोपन फ्मोशन की दर अधिक नहीं है--विशेषतः तब जबकि हम 
इस बात को विचार मे ले कि यहाँ पूंजी बाजार का पूरा विकास नहीं हो पाया है। 
झाधुनिक कम्पनी निर्गमनो के अध्ययन से मालूम होता है कि उदत दर ३१ और ५% 
के बीच परिवर्तित होती रही है, जबकि इफ्लड मे यह दर २ से ३९%, तक रहती है । 


डर 


४४० ] 


(ड्बचरा व प्रिफरस टायरा की तुलना मे साधारण शेयरा पर कमीशन की दर प्रधिक 
है| क्याकि इन पर अभिगापका को भ्रविक तोखिम उठानी पड़ती है। 
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प्रिफरेस शैयर-- 

(१) दत्त पुजी मे प्रिफरेस दोयरों का प्रतिशत औसतन दस है । दियासलाई 
उद्योग म यह लगभग दऐुय है जबकि लोह एवं स्पात मे सबस ग्रधिक ग्रर्थात्‌ ५५ है। 
२००५ स प्रविक प्रिफरे व हायर रखन वाले उद्योग जूट कागज एवं निर्माणियाँ है। 
कॉटन इजीनिरयरिग कमीकल्म वनस्पति तेल १५ से २०% के वय में ग्राते हैं। 
लिपिग चाय सीमर और दियासलाड़ उद्योग म १०% कम दत्त पूजी प्रिफरेन्स शेयरों 
के रूप म था। ( ?खिय तालिका १) ३ 

(२) कर मुक्त सचयी एवं पूजो को वापसी का ग्रधिकार दाले प्रिफरेन्स 
शबर विशेष पसद क्यि जाते ह । इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि विभिन्न 
उद्चामों से सम्बावित २१५ कम्पनिया द्वारा जो २४० निगमन किये गये थे उनम॑ से 
२३४ को सचयी जाभाझ पाने क २०५ को करमक्त लाभझ्रात्न पान का रश्प को 
कम्पनों के समापन का दक्षा म पूंजी की वाषिसी का १७ को अभिरिक्त लाभ में भाग 
जलन का तथा ६ का समापन्र पर कम्पनी वी आधिकय समभ्पत्तियो म भाग लने का विशेष 
अधिकार था । 
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(३) श्ोध्य प्रिफरेन्स शेयर भारतीय 
कम्पनियों मे विशेष पसन्द नहों किये 
जाते, यपि उनके निर्गममत के लिये 
कम्पनी कानून में उपयुक्त व्यवस्था कर 
दी गई थी । २४० प्रिफरेन्स झेयर- 
निगमनों में से केवल ३६ तिर्गंमन ही 
शोध्य प्रिफरेन्स शेयरों वाले थे। ग्रब 
कुछ पुरानी कम्पनियों ने शौध्य प्रिफ- 
रेन्स शेयरों का निगंमन करने में रुचिं 
लेना आरम्भ किया है । 


आरत में श्रौद्योगिक प्रतिभूतियों के 
स्थश्प से सम्बन्धित मुस्य बातें 
() साधारण शेयर-- 

(१) ये भारत में पूजी एकत्र 
करते वा सबसे लोकप्रिय 
साधन हैं । 

(२) १० र० श्रौर १०० र० 
मूहय के साधारण शेयर 
अ्रधिक प्रचलित हैं । 

(३) लामादय की दर लौह एवं 
स्पा उद्योग मे सबसे ऊँची, 
जूंट व सूती वस्त्र उद्योग मे 

















मध्यम तथा रसायन आदि 
उद्योगो मे सबसे कम है। (४) १०० र० मूल्य के प्रिफरेन्स 
(४) 49088 400 बी दरें शेयर अधिक प्रचलित हैं--१४० 
अधिक नहीं हैं । नियंमनो, से से १७४ निर्ममन १०० रु० 
(]) प्रिफरेन्स छोयर-- कस वैसे 
(३) दत्त पूजी में इनका प्रतिशत वाले शेयरा के थे। वैसे ये शेयर ३ रु 
ग्रौसतन १० है। से लेकर १,००० तक के मूल्यों में 
(२) कर मुवत, सचयो एवं पूंजी होते हैं। 
की वापिसी का अधिकार वाले के 
प्रि०्शेयर बहुत लोकप्रिय है। (२) लाभाश की दर के सस्ब- 
(३) शोध्य प्रि० शेयर विशेष न्थ में रिजर्व बेके ऑफ इन्डिया द्वारा 
(8 2३४ नहीं हैं । न प्रकाशित किये गये आ्रॉँकडो से यह पता 
४) १०० रु० मूल्य के शेयर ४ 
बहुत लोकप्रिय है। चलता है कि सत्‌ १६५१-४२ के मध्य 
रे ३ विश ६९% से अधिक लाभाश घोषित करने 
(पा) डेफई शेयर: 


(३) गरत्यन्त कस सूल्य रखते है। 

(२) विशेष वर्गों द्वारा ही खरीदे 
जाते हैं । 

(३) सबसे भ्रन्त मे लाभ पाते है। 

(४) नियनंण् हथियाने का 


वाली कम्पतियाँ लौह एवं स्पात, 
बिजली उत्पादन एव पूर्ति, ज्ूट दैवस्टा- 
इल्स, सीमेट, कैमीकल्स, शिप्रिग व 
बागानो से सम्बन्धित थी ।५ झौर 


हे (दक्ा---छ665-58*छ655 
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साघन हैं । % के मध्य लामाश घोषित करने 

(१) शत एसी मर वाले उद्योग कागज, शक्कर, कोयला 
त्त पूजी में इनका अनुपात 

ऑरौसतन १३३ है। एवं चाय है) ४ और ४ प्रतिद्त के 


मध्य घोषणा करन वाले उद्योगों मे 
सूती वस्च्र व अ्रन्य टेक्सटाइल्स सम्मि- 
लित हैं। किसी भी उद्योग ने २ ८% 
से कम लाभाश नही वाँटा । 
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(२) इनका मूल्य प्रायः श्रधिक 
होता ॥। 


(श) दस की ओसत दर ५ ५% 


(न 
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| ड४डर 
डेफर्ड शेयर -- 
इस शेयरो को कम्पनी के लाभो मे साधारण शेयरो पर एक निदिष्ट दर से 
लाभाश देने के पश्चात्‌ भाग मिलता है । जब ये कम्पनी के मूल प्रवर्तको को या बेडरो 
(५७४6०78) को दिये जाते हैं तो इन्हे 'स्थापना अन्न! (90प70979' 90999%) 
भी कहते है । कम्पनी को अथ-प्रबन्धन योजना मे इन्हे सम्मिलित कर लेने से प्रबन्धको 
को कमर विनियोग करके हो कम्पनी पर नियत्रण रखने का पभ्रवसर मिलता है, वोकि 
इनका मुल्य प्राय. बहुत कम होता है । प्रबन्ध को हथियाने का अ्रवसर देने के भतिरिक्त 
ये झेयर सट्टं को भी बढावा देते है। जब कभी कोई कम्पनी अधिक लाभ कमाती है, 
तो इन शेयरो पर बहुत लाभ बेटता है। इससे इनका बाजार मूल्य बढता चला जाता 
है । उदाहरण के लिये, टाटा कम्पनी के डेफर्ड शेयरों का झकित भूल्य केवल ३० रु० 
प्रति शेयर, जो सन्‌ १६४६ में ३,६४० रु० तक पहुँच गया, सन्‌ १६४९ में शटकर 
१,१५२ ₹० रह गया और सन्‌ १६५४ मे फिर २,०६७ रु० हो गया। सब्‌ १६५४ में 
इन शेयरों को साधारण शेयरों मे परिशित कर लिया गया। 
डफई शेयरों का दुरुपयोग कुछ विख्यात प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता ग्रहों त्तक ने किया 
है । वास्तव मे कन्द्रोल को कुछ व्यक्तियों तक सीमित रखने की यह एक कातुनी चाल 
है। यही कारण था कि बम्बई शेयर होल्डर ऐसोशिएसन ने भारत सरकार से इस 
सम्बन्ध मे उपयुक्त कानून बना कर इन शेयरो के निगमन की प्रथा को समाप्स करने 
'का अनुरोध किया । डेफर्ड शेयरों के सम्बन्ध मे दिया गया यह तक॑ कि इन शेयरो से 
कुछ जोखमपूण उद्योगो मे विनियोग आकर्षित होते है, अनुभव से घिद्ध नही होता । 
भाभा कमेटी ने बताया है कि इस प्रकार के शेयरो का निर्गमन वस्तुतः पू'जो के निर्माण 


में बाधक होता है १ हुए का विषय है कि डेफर्ड शेयर कम्पनी अधिनियम १६४६ 
द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं । 


डिब्ेन्तर -- 


(१) स्रभो उद्योगों से दत्त पूंजी से डिवेन्चरों का प्रतिशत भ्रोसतन १३ ३ था। 
तालिका १ को देखने से यह मातम होगा कि क्षिपिंग मे डिबेस्चरो का प्रतिशत सबसे ऊचा 
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प्राण णींदा प्रीधा व प्रफु०१6 व्यूजाब लिएथ0णा ? (फेकूणा ० धार 
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अर्थात्‌ ४६९३९ था, जबकि विजली से ३२-२% था । निर्माणी उद्योगों में कागज 
उद्योग की दत्त पूजी मे डिदेत्दसे का प्रतिदत २४०४ था ॥ कॉटन, जूट, लौह एवं सात 
रफायन, सीमैस्ट व चाय मे १०%, से कस था। वनस्पति तेत, दियासलाई प्रादि मे 
डिदेत्दरो: का प्रतिशत बहुत रमूली तथए इंजीनियरिंग द शवक्र उद्यौोगो में १० से १५ 
के बीच था । 

(२) छिवेस्वरों का भृश्य बहुत अधिक रखा जाता है, जिससे इनवा बाजार 
सस्थागत विनियोगकी एवं घनाडय विनियोक्ताम्रों तदः सीमित रहता है | श्रौद्योड 
गिक कृस्पतियों के ६६ डिब्वेन्चर निर्गंमनों मे से ४७ मे डिवेन्चरों का मूल्य ५०० ६० 
तथा ३२ में उनका मूल्य १,००० यथा ॥ 

(३) स्बिन्चरों पर झ्रोस्क्त ब्याज दर ५ ५% थो, जो प्रीफरेन्स शेयरों को मिलते 
वाली दर से कुछ अधिक नही है । १०५ निर्मेमनों में से ५६ निर्मममी पर, श्री मूली 
के विश्लेषणानुमार ५% या इससे कम व्याज दर थी। हिबेन्चरो के वर्तमान निर्मभन 
भी उचित दर पर हुये है । 
भारत में डिब्ेन्च्शों की कम लोक प्रियता--- 

इन्डियन बे किंग इन्वशायरी कमेटी ने श्रनुमान लगाया है कि भारतीय उदधोगों 

में पूंजी की १०० इकाइयो में ७५ साधारण शेयर, १६ प्रिफरेन्स शेयर तथा डिबेन्चर 
केवल ६ होते हे, जबकि ब्रिटिद्य उद्योगों में थे अनुपात क्रमणः ४७, औेरे व २० थेए 
श्री मुस्की के अध्ययन से भी यह मालूम होता है कि नई प्री प्रास करने के हेतु 
५६७ कम्पतियों से से ६६ कम्पन्तियो ने डिबेन्चर निकाले और डिवेन्चरों का कुल पी 
से प्रतिशत केवल ७४०१ था | कर जाँच आयोग ने भी ४०७ चुनी हुई कम्पनियों के 
प्रथ॑ प्रबस्धन का विश्लेषण करके बताया है कि डिबेन्चरों का दत्त-पूजी से प्रति- 
शर्ते १३१३ था, जवकि श्रिफरेन्स शेयर व साधारण शेयरो का दत्त पूंजी से अनुपात 
क्रमश; २० एवं ७६ ४५ था। कन्ट्रोलर भ्राफ केपीटल इश्यू द्वारा प्रकाशित झाकड़ों के 
श्राधार पर बनाई गई निम्न तालिका से भी यह बात प्रगंठ होती है :-- 
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__| की सल्या | करोड २० | को सस्या | करोड र० | अ्तिशत 
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्॒चरों कौ कम लोकप्रियता के कारण-- 

डिबेन्चरो की कमर लोकप्रियता के कारणों पर निम्न शीर्षको के भ्न्तगंत 
विचार किया जा सकता सकता है :-- 

(१ ) ड्ड्यू करने बालो सस्था का हृष्टिकोण (4ै8008 ० शश 55एट 
थशधाए75०)-... (3) डिबेन्चरों पर स्टाम्प कर लगाना पड़ता है, जिससे अर्थ॑-प्रवन्धन 
का व्यय बढ़ जाता है , (00) कम्पनियों को बेक की निगाहो मे अ्पती साख कम होने 
का भय रहता है , (27) प्रवन्ध ग्रभिकर्त्ताप्ो द्वारा ही उतकी मध्यमकालीन ग्रावश्य- 
कटाये पूरी हो जाती है तथा प्रबन्ध-प्रभिकर्ता उन्हे डिबेल्चरो का निर्गेमत करने के 
लिये निरुत्साहित करते है । 

(२) विनिमोजकों को मनोद्ञा--जेसा कि सर मंकडोनाल्‍ड नें भारतीय 
बेकिंग जाँच समिति के समक्ष बताया था, भारतीय विभियोजक ऐसी प्रतिभूतियों को 
पसन्द करते है जिनके बाजार मूल्यों मे ऊंचे परिवतंन होते रहे, जिससे उनको प्रजी 
लाभ की आशा रहे | कम जोखिम किन्तु निश्चित झ्राय वाले डिबेन्चर उन्हे पसन्द 
नहीं झाते । लेकिन यह बात आ्राधुनिक ग्रनुभव से सिद्ध नही होती । श्राजकल सरकारी 
प्रतिभूतियो मे जनता रिसकोच कापी धन लगा रही है। (9) कम जोक्षिम व 
'विश्चित आय वाले डिबन्चर सस्थागत विनियोजको को विशेष पसन्द आते हैं, लेकिन 
ऐसी सस्थाओं का भारत मे नितान्त अभाव है। () डिबेन्चरो का प्रधिक मूल्य होता भी 
उनकी लोकप्रियता का एक कारण है। (१४) अमेरिका की भाँति भारत मे डिबेन्चरो 
पर ग्राकर्षक शर्ते मही दी जाती हैं। श्रमेरिका मे बास्डों को होयरों भे परिशित 
कराया जा सकता है। इस तरह बान्डहोल्डर प्रारम्भिक अ्रवस्थाम्रो मे जोखिम से बच 
जाते है, किन्तु जब क्म्पती सफ्ल हो जाती है तो वे अपने बाडो को शेयरों मे परिशित 
करके ब्रधिक लाभ के भागी भी बन जाते हैं। 

(३) सामान्य कारण---(]) ट्टस्टी व्यवस्था जो डिवेन्चरो को अधिक लोकप्रिय 
बना सकती है, भारत मे नही पाई जाती है । (॥) भ्रौद्योगिक प्रतिभूतियों के लिये पृ/जी 
बाजार इतना सगठित नही है कि डिवेन्चरों के लिये नियमित माग और पूर्ति हो ! 
(77) भारत में कम्पनियों को अभिगोपन ग्रहों की सुविधायें प्राप्त नही है। ये ग्रह 
बाजार मन्दा होने पर भी क्ृतिम माग पैदा करके डिबेन्चर निगंमन को सहारा दे 
सकते थे। (४) पूंजी बाजार मे प्रतिद्न्दी प्रतिभूतियों का बाहुलय है, जसे 

(670 ७१४४0 5600770९७) एवं #फरेन्स हेयर आदि | इनमें सुरक्षा तत्त्व 
होने स उन्हे ग्रधिक पसन्द किया जाता है । 
डिब्रेन्चरों को लोकप्रिय बनाने के उपाय-- 


से विनियोजको मे डिवेन्चरो की लोकप्रियता बढाने के लिये निम्न उपाय किये जा 
सकते है-- 
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(१) इन पर अधिक आ्रावर्यक झर्ते दी जी जाय । 
(२) मूल्य कमर रखा जाय ) 
(5) स्ढाम्प ड्यूटी कम की जाय | 
(८) कक वो प्रपने हृप्टिकोश में वरिवतन करना चौहिये । 
(४) एक ही प्रबन्ध के झलयत्त जो कम्पनियों हैं उन्हें मित्र कर डिबेस्चरा का 
लिगमन करना चाहिय ताकि वे 4िनियोगकों को श्रेष्ठ प्रतिभूति दे सके 
वे निगमल लागत एक बड पैसाने पर बट जाय । 
(६) सम्भागत विनियोजको जैसे वेको बीमा केम्प्रतियों को कांग्रनी ढील दकर 
ड्विचरो म अ्रधिक विनियोग करन के लिए प्रोत्साहित किया जाय । 
(७) डिब चरघारियों को रस्ट सेवाय उपयब्ध की जायें । 
(४) प्रभिगोपन सविधाय बढाई जायें) 
उपसहार-- 

सन्‌ १६५६ मे रिजव बक ने कैपीटल इब्यू के स्वरूप का जो विश्लेषण दिया 
है उससे यह मालूम पड़ता है कि साधारण शेयरों का महत्त्व बढ रहा है तथा श्रन्य 
प्रतिभूतियाँ विशेषत डिब्ेन्चरा का महत्त्व घट रहा है । १००१ कम्पनियों के शेयर थ 
डिबत्वर सम्बधी नये निगमन की कुल रकम २४ करोड रु० थी जिसमे साधारण 
शेयर ७६% थे प्रिफरेन्स शेयर १८%, तथा डिब्रेन्चदर केवल ६% ही थे । 
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अध्याय ३७ 


आन्तरिक वित्त व्यवस्था 


(एशाबओंं एिंप्रणण्संपष्ट) 
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आम्तरिक वित्त व्यवस्था से श्राशय-- 
अधिकाशत; देखा जाता है कि किसी भी झौद्योगिक सस्था को जितना लाभ होता है, 
उस सस्था के प्रबन्धक समस्त लाभ को अ्श्घारियों के बीच वितरित नही कर देते । 
के कुल लाभ मे से कुछ भाग बचा कर रख लेते है। किसी झ्रौद्योगिक कम्पनी के 
जीवन में इस प्रकार से जो बचत की जातो है, वह कभी-कभी भविष्य में बहत काम 
देती है । सस्था को जब अतिरिक्त पूजी को आवश्यकता होती है, तो यह बचत” काम 
से लाई जा सकती है । किसी भी श्रौद्योगिक सस्‍्था के ग्रतिरिक्‍्त भ्रथवा उक्त रोति से 
बचाये गये लाभो को यदि स्थायी या का्यशील पूंजी की झ्रावश्यकतागो की पृति के 
__लिये प्रयोग क्या जाय, तो ऐसे प्रयोग को वाखिज्य की भाषा मे 'प्रान्तरिक साधनों 
के द्वारा वित्त प्रद्घन' (00009) कीछशणाह) भ्रयवा 'ब्रान्तरिक साधनों के 
बित्त प्रबन्धन (इपक्षाणाएु िणा। 808) 7250 7628) कहेंगे । कभी- 
कभी इस प्रणाली को प्राय का पृष्ठ विनियोग' (0]0 08008. 86: रण 270- 
(68) भी कहते है । 

'ग्राय के एध्ड विनियोग' के अनुसार कम्पनी अपनो सम्पूर्ण अ्रायथ को वितरण 
लाभाश देने मे नं करती हुई उसका एक अ्रश विभिन्न निधियों (77घ708) मे रखती 
जाती है, जैसे--सचित प्रणीवि, नवकरण प्रस्यीवि, पुन. सस्थापन प्रणीति आदि । 
इसी प्रकार अशधारियों को जानकारी के बिना वह गुस-कोप (9880788 0897२०) 
भी बना सकती है, जिसके अनुसार यन्त्र आदि को पिसावट पर अधिक प्वमृत्यन 
किया जाता है। इन विभिन्न विधियों की राशि से वे अपनी विकास योजनाम्ो की 
भ्राथिक झ्राउश्यकतायें पूरी करती है । यह प्रमण्डल की झ्राथिक हंढता के लिए अ्रधिक 
लाभकर है, इ्योकि ऋण के कर विकास गोजकाओं की पक करते के अरमाणक पर 
ब्याज का बोर बढ़ता है और यदि ऋणो का भुगतान झकल्पित समय माँगा जाय तो 
कम्पनी की आधथिक स्थिति शियिल हो जाती है, भ्रतः अच्छी एवं पूर्व स्थापित कम्प- 
नियो के लिए यह पद्धति अत्यन्त उपयोगी है । 
आन्तरिक वित्त प्रबन्धन के प्रभाव (46७८७ ण॑ [0ता9] एफशाले॥ड्ी-- 

आन्तरिक वित्त प्रबस्धन के प्रभावों का प्रध्ययन विम्नलिखित त्तीन हृष्टिकोशों 
सेकिया जाता है: - 


४४५८ ] 


(7) ग्रौद्योगिक तस्था पर प्रभाव, 
(7) अशधघारिय' पर प्रभाव; 
(!7]) समाज पर प्रभाव] 








घहस्तच्चप्सकत्क पकतत्त..-त 

| 'ग्राय के पृष्ठ बिनियोग' के लाभ 

॥ () औद्योगिक संस्था पर प्रभाव-- 

| १ व्यावसायिक उथल-पुथल के 
विष्द्ध शस्त्र । 

२, स्थाई लाभाश नीति एवं 
सस्था की उच्चतर साख । 

| सस्था के विस्तार मे सुव्रिधा | 

४, मल्य हाम आदि की कमी की 


क्छ 


विमोचन की सुविधा । 
(!) भ्रंश्धारियों पर प्रभाव+- 
१, विनियोग की सुरक्षा । 
३. प्रतिमूतियों के बाजार मूल्य 
में वृद्धि । 
३ सुपर टैब्स से बचत में 
सुविधा । 
([) सप्ताज पर प्रभाव-- 
१. पूंजी के निर्मास में वृद्धि । 
२. वित्तीय स्थायित्त्त एव लचक। 
॥। ओद्योगीकरण्य का विकास । 
४ विधेकीकरण व ग्राधुनिको- 
| करशा की योजनाओं का प्रर्थ- 
प्रबन्धन । 
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छद--5-२०क ८2254 (0.--::08:--09)0--- [0 
बचाकर रखने का दूसरा महृत्त्पुर्णं लाभ यह है कि इसमे ससस्‍्था की लाभाश नीति में 
स्थायित्त्व आता है। यदि दुर्भाग्य से किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न हुआ हो अ्रथदा बिलकुल _ 
ही लाभ न हुआ्ना हो, तो ऐसी परिस्थिति मे संस्था के प्रबन्धकों व संचालको को अधिक 
चन्तित नहीं होना पडता, क्योकि “बचत” की राशि से लाभाश दिये जा सकते है | इस 
प्रकार भ्रशघारियों के मध्य भी सदैव शान्ति का दातावरण रहता है एवं वे पूर्णात 
सन्तुष्ट रहते है, व्योकि उनको श्रत्ति वर्ष नियमित रूप से ज्लाभाश मिलता रहता है १ 





(]) श्रौद्योगिक संस्था पर प्रभाव- 

(१) व्यावस्ञापिक उपल-पुयल के 
विरुद्ध शस्त--यदि कोई औद्योगिक 
सस्था अ्रपनी झ्ाय की दुल राक्षि का 
अशधारियों के मध्य वितरस्स न करके, 
कुछ बचाकर रख ले, तो कम्पनी की 
बचत (000७४ छ०9घां॥ह8) 
का यह भाग भविष्य में बहुत उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है । किसी भी झ्ौद्यो* 
गिक सस् के जीवन में श्राधिक उपल- 
पुथल अर्थात तेजी व मन्‍्दी, आती ही 
रहती है। इसके अतिरिक्त ससस्‍्या के 
लिए ३६५ दिन सदा समान नहीं 
होते । वर्ष के वुछ दिन समृद्धि के दिन 
कहे जा सकते हैं तथा कुछ काल ऐसा 
भी हो सकता है जबकि सस्था को 
नेकमाश्न भी लाभ न हो | इन मौसमी 
परिवसंनों एवं व्यापार चक्रो के विरुद्ध 
एक सफल शस्त्र है--प्राय का पृष्ठ 
विनियोग” । झाये का पृष्ठ विनियोग 
सस्था को दुदिनो मे धैयं बेंघाता है 
एवं सफलतापूर्वक स्थिति का सामना 
करने के लिए साहस प्रदान करता है । 

(२) स्थायो लॉभाश नीति एवं 
सस्या की उच्चतर साखष--लाभो को 
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यदि सघ्था अपनी झ्राय का कुछ भाग बचाकर न रखे एवं लाभ न होने वाले वर्ष मे 
लाभाझ को घोषणा न करे, तो अश्षघारियो के मध्य असन्तोप की भावना पैदा हो 
सकती है । उनके म्रसन्‍्तोप से संस्था की साख गिरने का भी डर रहता है । परन्तु 
आय का पृष्ठ विनियोग कम्पनी की साख पर ग्राँच नही आने देता ! 

(३) संस्था के विस्तार मे सुविधा--जब कभी किसी विद्यमात रस्था का 
विस्तार होता है और विस्तार हेतु अनिरिक्त पूंजी की ग्रावश्यकता 9 है, तो 
कम्पती द्वारा बचाई गई राशि ((079079/॥6 5%५0028) का प्रयोग इस काम के 
लिए किया जा सकता है। ऐसा करने से एक दूसरा लाभ यह होता है कि कम्पनी को 
अपनो सम्पत्तियों पर प्रभार पैदा करके ऋण नहीं लेना पडता । आलन्‍्तरिक साधनों के 
द्वारा ही सम्रस्त ध्यवस्था हो जाती है । विकास योजनाओं के अथे प्रबन्धन की यह 
भ्रत्यनत श्रेष्ठ रीति है। 

(४) मूल्य हास भ्रादि की कमी को पूति--कभी-दभी ऐसा हो जाता है कि 
घटीती कोप अथवा इस प्रकार के ग्रन्य सचित कोपो में घत की कमी (9802009) 
पढ़ जाती है । इस कभी को पूरा करने के लिए झ्राय कर पृष्ठ विनियोग शीर्षक साधन 
को सहायता ली जा सकती है । इस प्रकार कम्पतती की सघालन क्षमता से किसो भी 
प्रकार की कमी नहीं झाने पाती । 

(५) ऋण पत्नी, बाइस श्रादि के दिमोद्न को सुविधा--कग्पनी की श्रवितरित 
आय ((00॥50॥000४९0 ]000770) का प्रयोग ऋणा-पत्रो आदि के विमोचन के 
लिए भी किया जा सकता है । इस प्रकार सिंकिग फण्ड (9 ०58 #एय० ) की 
व्यवस्था बड़ी सरलता से हो जाती है एवं सस्था वो ऋणु-पत्रो के विमोचन के सम्बन्ध 
में चिन्ता करन फी आवश्यकता नही हाती । दूसरे शब्दों म, उद्योग पर ऋश-पत्नो पर 
दिए जाने वाले व्याज आदि का जो भार होता है, वह बहुत कुछ हल्का हो जाता है । 
(॥) भ्रशधारियों पर प्रभाव -- 

आय के पृष्ठ वितियोग की योजना अशैधारियों की हष्टि से भी बहुत उपयोगी 
होती है। ग्रान्तरिक वित प्रबस्धन का भ्श्नधारी वग पर निम्नलिखित गुणकारी प्रभाव 
पडता है-- 

(६) विनियोग को सुरक्षा--अदधारियां की दृष्टि से आय क॑ पृष्ठ विनियोग 
की योजता से उनके विनियोग अत्यन्त सुरक्षित रहते है, जँसा कि हम ऊपर सकेत कर 
चुके हैं, ग्राय का पृष्ठ विनियोग मौसमी परिवर्तनो एवं व्यापारिक चन्नो के विरद्ध एक 
शब् है, प्रन अशधारियों के लिए यह वठढ्धुत लामप्रद सिद्ध हाता है।आय के पृष्ठ 
विनियोप से सस्या की साख भी स्थिर रहती है एवं उसवी लाभाश्ञ नीति में अधिक 
उतारन्चढाद नहीं होते। यह वात भी अग्नधारियों की हृष्ठि से हितकारी ही 
होती है । 

&<+ 
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(२) प्रतिभूतियों के बाजार मुल्य मे दृद्धि--सस्था की सुहृद साख एवं स्थायी 
लाभाश नीति वा उसको प्रतिभूतियो पर बडा अच्छा प्रभाव पढ़ता है । प्रतिभूतियों का 
मूल्य बढ जाता है | इस मुत्य वृद्धि से ग्रहाघारी लामावित होते हैं, क्योकि ऐसा 
प्रतिभूतियों को वे ऊचि मूल्य पर बेचकर झ्ाधिक लाभ कमा सकते है । यदि ग्रंशवारी 
ऐसी भौद्योगिक प्रतिभूतियों पर स्वामित्व बनाए रखते हैं ता कम्पनी की बडी हुई झाय 
कमाने की/ै।मता से वे छाभान्वित होते हैं। 

(३) सुपर टैक्स से बचत से सुद्रिधा- जिन कम्पनियों में भ्रशघारियों की 
रुख्या बहुत थोड़ी होती है, उनम॑ प्राय वे प्रष्ठ विनियोग की पद्धति के द्वारा वें सुपर 
टैबस से बच सकते है। यह लाभ अब विशज्ञप लाभ नही रखता, क्योकि एक तो नैतिक 
इृष्टि से टैक्स न देना वाछूनीय नही है श्रौर दूसरे श्राय कर अधिनियम की धारा २३-/ 
के झ्रादेशों के ग्रत्तगंत टैक्‍स से बचना वठिन हो गया है । 

(गा) समाज पर प्रभाव 

श्राथ क॑ पृष्ठ विनियोग की योजना केवल कम्पनियों या प्रश्नघारियों की हृड्टि से 
ही लामप्रद नही होती, वरन्‌ समाज पर भी इसन' ग्रुणकारी प्रभाव पते है। नीचे 
हम ऐसे बुछ प्रभावा को विवेचना कर रह हैं-- 

(१) पूंजी के निर्माण में वृद्धि--कम्पनी की बचत पूंजी के निर्माण को 
पोत्साहित करती है। पूंजी का निर्माण श्राथिक समृद्धि की दृष्टि से प्रत्यन्त आवश्यक" ५ 
होता है। यदि क्सी दश में पूजी का निर्माण मन्द गति से होता है तो बहाँ झ्रौद्योगी 
करण की समरत योजनाये भी बहुत धीमी गति से तथा वहुत लम्बी श्रवधि में प्री हो 
सकेगी । इसके विपरीत जिस दश में यूज़ो का निर्माण तेज मति से होता है, वहाँ 
झौद्यागीकरणा भी सरलता व श्षीक्षता वे साथ हाता है। झोद्योगीकरण से समाज भी 
लाभान्वित होता है, बयोकि इसस समाज के सदस्यों को अधिक मात्रा में उच्च कार्टि 
की व सस्ती वस्तुए' उपलब्ध होन लगती है ॥ 

(२) वित्तीय स्थायित्व एवं बचत-प्रत्यक समाज अपनी विद्यमान सस्थाग्रो क 
बुद्दाल व निरन्तर सचालन एज नई-नई सम्थाग्नो की स्थापना में रुचि रखता है । 
कम्पनी की बचतें इसकों सम्भव बनाती है। ओऑन्‍्तरिक अर्थ-प्रबन्धन की व्यवस्था से 
सस्‍्था को कसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई नहीं होने पाती एवं सभी भावी 
योजनाएँ आसानी के साथ पूरी हो जाती है । यदि कम्पनियां बचत न करे, तो उनकी 
स्थिति कभी भी डाँवाडोल हो सकतो हे । 

(३) ओोधोशेकरणश का विकास -झआय के पृष्ठ विनियोग से ग्रौद्योगीकरण भी 
प्रोत्साहित होता है। तीद्र श्रीद्योगीक रण के लिए धन की बडी झ्ावश्यकता होती है और 
यह घन कम्पनिया की बचत से प्राप्त किया जा सकता है। 

(४) विवेकीकरए व श्राघुनिकीोकरण को योजनाझो का अर्थ-प्रवन्धन--विवे- 
कौकरण व झ्राधुनिकोक रण की योजना को क्रियान्दित करन के लिए बहुत बडी मात्रा 
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भे धन की ग्रावश्यकता होती है । आय का पृष्ठ विनियोग द्वारा यह समस्या काफी 
सीमा तक हल हो जाती है। बचत को राशि का यन्त्रीकरण, स्वच्नालन, आधुनिकी- 
करण श्रादि की योज॑नांग्री मे विनियोग करके संस्था की कार्यक्षमतों को बढाया जा 
सकता है, जिससे समाज को लाभ पहुँचता है| 
आप्तरिक वित्त प्रबन्धन का सहत््व-- 

पच वर्षीय योजताम्रो के अन्तर्गत औद्योगिक घिकास कार्यक्रमों को निर्धारित 
करते समय योजना आयोग (?]970078 00०शाध४807) ने भी 'ग्रान्तरिक ग्र्थे 
प्रबन्धन' के महत्त्व को स्वीकार किया है ) प्रथम पच-वर्षय योजना के झन्गगंत निजी 
क्षेत्र के विकासार्थ कुल ६१३ करोड ₹० की राशि में से २०० करोड रु० ग्रयवा 
३२*६% प्रान्तरिक साघनो के द्वारा प्राप्त किए गए। सन्‌ १६५०-५१ में श्रौद्योगिक 
लाभो को मात्रा ६४ करोड र० थी, जिसमे से ३४ करोड़ र० ग्रथवा ३४७९ प्राय 
का पृष्ठ विनियोग क्या गया ! द्वितीय पच-वर्षीय योजना के प्रन्तगंत भी निजी क्षेत्र 
के लिए प्रस्तावित कुल विनियोग (६२० करोड़ र० में से ३०० करोड हु० अथबा » 
४५%, आन्‍्तरिक साधनों द्वारा प्राप्त किया गया । इसी प्रकार तृतीय पच-वर्षीय योजना 
के भ्रन्तर्गत भी, उद्योगो के विकास क लिए आ्ान्तरिक साधनों पर काफी सीमा तक 
निभरता दिखलाई गई है । सब १६५४ में श्रोफ (8॥70/) कमदी ने भी प्लान्ट वे 
मशीनरी के श्राधुनिकीकरण व नवकरणश के हेतु प्राय के पृष्ठ विनियोग” का सुझाव 
दिया थीं। 

इस बात पर पुनः बेल देना भ्रनावश्यक न होगा कि विद्यमान उद्योगों के 
विकास व विस्तार के लिए दो ही रास्ते हाते है--(7) अतिरिक्त समता श्रश् पूंजी 
आर्मा च्रत करना भौर अथवा (0 सचित क्षाभो का उपयोग करना। इन दोनों 
साधनों मे से कर जाँच समिति ((७१ ७४०] ितवणाए 0007श980॥) 


ने दूसरे साधन को ही अधिक श्रंष्ठ बतलाया 
भारतोय उद्योग एवं अवितरित लाभ 
करारोपए जाँच प्रायोग के ग्रध्ययन के निष्कर्ष-- 


करारोपरण जाँच श्रयोग (प'॥ह०४०॥ मगर पाएए (एगाावछा0य) 
ने ४६२ कम्पनियों वे सन्‌ १६४६ से ५१ की अवधि के लिय लाभ और इसके विनरसण 
का अध्ययन किया था, जिससे अनेक महत््वपूण बातें सामन झ्राई है :-- 





]. *॥ 37975क3्ष5 धी॥0 ९०७0796 $३९ाएू5 9॥090९0 9 4867 508 
पद्णा ॥९४ $घ४७४८।ए७ा0०॥५, ०ा शा8 ज्ञा08, तर वाह विाक्षाल्रा३ ते गातएत्ञाओं 
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नीमच शावृप्या॥ (०75975997 





अश्र ] 


(१) दस सम्पूर्ण प्रवधि थे! लिये करो, लामाझों एवं झविररित लासो में 
अ्नपात ४,३ और २ या था| बरो या लाभ भें भाग सबसे श्रधिक सहा। इस 
ग्राघार पर उद्योगपतियों न वहत ग्रादौचना भी वी थी ; जैसेन्जैसे करो में कमी री 
गई, बसे वैसे लाम में उनेवा भाग भी कम होता गया है। सब्‌ १६४६ में करों वा 
आाग ४०%, था, किन सन्‌ १६४१ में ३६ ही रह भया । 

(-] कर देन के पश्चात यितरण वे लिय उपलब्ध वापिव ग्रौरत थुद्ध जाम 
की मात्रा २६ करोड रू० थी, जिसमे से १६३ वरोट २० (अर्थात्‌ ४६९५) वितरित 
किया गया ओर श्रौसतन्‌ ११९५ करोड रु० (प्र्यात्‌ ४०९) प्रववरित लाभ था। 
वितरण के जिय उपलत्ध लाभ वी मात्रा उत्त ग्वधि मे कम या श्रधिय होती रही 
है, लेकिम वितरित लाभ की मात्रा प्रायः स्थिर रही है । अतः वितरित लाभ वो 
प्रतिशत धटता-बढता रहा है । झतरितरित छाम का प्रतिथत भी अधिक साभ के वर्ष 
में ग्रथिक और वम लाभ ये वर्ष में कप्त रहा । यह बाव निम्न तालिया से स्पष्ट हो 
जाती है :-- 

चुनी हुई कम्पनियों के लाभ एवं इसका प्रयोग 
































(१६४६-५१) (करोड़ २० में) 
टाल पान बम पा रावत बा वितरि। जा , 90020 अ्रवितरिन लामें 
वर्ष | लाभ | द्रान्मफर लाभ प्रतिशत बा प्रतिशत 
] ३ रे ड 3 धर 
१६४६ | २७८० | १५५१ | ६६७ | १०७८ ५४५८ वाद 
१६४७ | २४३६ | १५११५। ८४३२, ६५४५७ ६२० ३५९० 
१६४८ | ३१*३० | १५ २८ | १६'३३ | १५७१ ज््दाड गदर 
| 

१६४६ १६ ६२ | १४१० | ६६२ | धारेट |... ७७१० २१६ 
१६४५० | ३०३६ | १७ ८६ | ११-६६ | १९११ ४८६ ३६ ६ 
१६४१ | २६०२ | २०६१ | १६७१ | १७६३ भ्रा८ । ४६६ 
बुल (१७२ ४८ | ६६“४६ | ६६ ५४ | ६६२८ प्रूछछ ४०११ 








(४१३ 


(३) जूट, बिजली, जहाज, चाय एवं अन्य वगोत्रा उद्योगो मे वितरित लाभ 
का अतुपात सब उद्योगों के ओसत अनुपात (५७७) अधिक था और तदनुसार इनके 
अवितरित लाभ का अनुपात भी सब उद्योगों के प्लोसत अनुपात (४०"१%) से कम 
रहा । इसके विपरीत, मशीन, कागज व सूती वस्त्र उद्योगों में अषितरित लाभ का 
अनुपात सब उद्योगो के औसत अनुपात्त ते अधिक है। इसका कारण यह है कि इन 
उद्योगों में कोपो का पूंजीकरण अधिक मात्रा में किया जाता है । यह वात निम्न- 
तालिका में दिल्लाई मई है +-- 

विश्लेष उद्योगो मे वितरित एवं श्रवितरित लाभ 








सूती वल्र 
जूट का सामान 
अन्य बख्र 

लोह एवं स्पात 
इजीनिर्षारिग 
चीनी 

रसायन 
कागज 
चनस्पत्ति तेल 
दियासलाई 
सीपेन्द 

चाय बागान 
ग्रन्य बागात 
कोयला 
बिजली 

जहाज 

ग्र्न्य 

सब उद्योग्रो के लिये 





(१६४६-५१) 


वितरित साभ 
(कर काटने के बाद शुद्ध 
लाभ के प्रतिशत के स्प मे) 





0 
७३९१ 
भ्७४ 
भर६ 
भर 
भ६० 
६४६ 
च७'३ 
६१५ 
डेप प 
६०१ 
६८६७ 
६६७ 
द््डारे 
७६७ 
छ्० भू 
श्रार 
भछ७७ 








ग्रवितरित लाम 
(कर काटने के बाद शुद्ध 
लाभ के प्रतिशत के रूप मे) 


४६७ 
२६८ 
डश्द 
डंल ४ 
डरे 
४२७ 
३३१३ 
श्२७ 
३६ ५ 
श्र 
२७३ 
श्र 
३३ हे 
रेश ४ 
२२० 
रध्५ 
ध्शाश 
० १ 


कि ््__-्-_त-त-त्त3त3त____+त#॥7त07(7_म_न_ 


घ४४ ) 


रिजिय देक प्राफ है डिया के श्रध्ययन के निष्कर्ष-- 
रिजर्व बेक झ्राफ इंडिया के प्रनुसधान एवं साख्पित्ी विभाग में सन १६५० 
४४ की प्रव च वे लिये ७४० सयुक्त स्कन्ध कम्पनियों की वित्तीय दक्षा का अध्ययन 
किया था। इस पध्ययन वे परिणाम नीचे संक्षेप में प्रस्तुत क्ये गये हैं 
(१) कुल लाभ (६८२ करोड़ र०) म कर, लाभांश व झ्दितरित लाभ का 
अनुपात क्रमश: ४३, ३६ वे २३ था। 
(२) कर देने वे बाद वितरण के लिये उपलब्ध लाभ २२७ करोड र० था। 
इसमे से कम्पनियों ने १०६ करोड़ रु० (अर्वात्‌ ६१%, लाभांश के रूप 


में वितरित किया और ८८ करोड़ र० (प्र्थात्‌ १९%) रोक त्िया या 
श्रवित्तरित लाभ था । 


(३) वापिक लाभ में परिवतन होने का सबसे ऋधिकः प्रभाव अवितरित लाभो 
पर हुआ ६ उदाहरण्ण के लिये, कर देने के वाद लाम सन्‌ १६५२ से ३१ 
करोड र० रह गया, जब कि पिछले वर्ष ५१९४५ करोड़ रु० थरा। इसके 
फलस्वरूप लाभ में केवल २५ करीइ रु० की कमी हुई, जबकि अवितारित 
लाभ मे १८० करोड रु० की कमी आई । (देखिये तालिका) 

कम्पन्ि द्वारा लध््म का प्रयोग (१६५१-५५) 








«पक हट का कर काटने ितरित लाभ, अवितरित | ऑतिरित ग्रविनरित 
बरं के बाद श लाभ का 
लाग (लाभाझ) लाभ ग्रनुपात लाभ 
| 
१६५१ 549. २७ ० 24 2 ० 
शध्षर ३११० र्था५ ६६ ७६ २१ 
१९५३ | २८६ सच्चा ह ६४... |. २ 
१६५४ श्शाद शहर १६१६ श््ड ३६ 
१६५१ भ्श्र स्शर रछ ३ श्ड ४६ 
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(४) झ्रधिकाश उद्योगों में श्रिनश्ति लाभ धअर्थ प्रवन्दन का एक भहत्त्वपूर्ण 
आग है । लौह एवं स्पात, इजीनियरिग, शिपिंग एवं कागज उद्योगों ने 
अपना आधे से अधिक लाभ ( कर काटने के पश्चात्‌ ) रीक लिया था 
सीमेन्ट, चाय, अन्य बीच उद्याग व कोयला कस्पनिया न ॥ या ॥ से 


[६४५५ 


अविक लाभ रोका था । वनस्पति तेल, भूमि एवं जायदाद कम्पनियों ने 
लाभाश तो बाँटे किन्तु इस हेतु उन्हें अपने रिजर्व से लाभ निकालना 
पड़ा ( देखिये निम्न तालिका ) | 


विशेष उद्योगो में लाभ का प्रयोग (१६५१-५५) 








उद्योग वितरित लाभ का प्रतिशत | भ्रवितरित लाभ का प्रतिशत 
| किशन जल 
सूती वस्त्र | ७७ २३ 
जूट वस्त्र रे १७ 
प्रन्य वस्व हद २ 
लौह एवं स्वात ३५ हर 
इजीनिर्यारिग ७ ५३ 
सीमेंट हि ३६ 
चीनी ५६ ्! 
कागज है 2 श्र 
बनस्पति तेल पु 
रसायन 4 4 है 
दियासलाई ७२ ३८ 
कोयला दर ३३ 
बिजली छ्घ श्र 
जहाज ७ भ३ 
चाय द्रु३ ३७ 
प्रत्य बगीचे ३ ३७ 
व्यापारिक क्म्पती स् ११ 
भ्रूप्त एव जायदाद ११६ य 
(कुल ग्रन्य कम्पनियों सहित) १ ३६ 





प्रान्तरिक बचत को प्रभावित करने वाले मुस्प-घुद्य घटक-- 


किसी कम्पनी मे आत्तरिक बचत की मात्रा कितनी होगी, यह निम्ब मुल्य 
घटक पर तिभेर है :--- 


४५६ ] 














(7) कम्पनियों की श्राप-- 











व्ल्चच्स कल्च्च्च््ल्न्न्नन्न्ह वन्झचच्च् च्च्च्च्च्च 0 
कम्पनियों को दचत वो प्रभावित |] बुछ लाभ बॉटने प्रीर बुछ 
करने वाले घटक लाभ सेकन वा प्रश्न तव ही उदय 
(7) कम्पनिया की आय, | होता है. जबकि कम्पती को पर्थाप्त 
([!) सरकार की कर नोति, एव लाभ हो। लाभ की माना को प्रभावित 


(]]) उद्योग वी लाभाझ सम्बन्धी | करम बाले तिम्न घटक हैं. :--(0) मांग 

जति॥ एवं धूर्ति सम्बन्धी दश्शायें, (0) उत्पादन 
एवं बिकनी लागत, () सामान्य मूल्य 
स्तर, (५) सस्था का भ्राकार (४) सम्मेलन का स्तर एवं स्वरूप, (हा) पूजी का 
प्रनुपात (900008 ए्ण (. शुआ) झादि । ये घटक कम्पनी वी झ्ाय को तिर्बारित 
करते है । झ्राय का कितना भाग कम्पती पुन राक कर विनियोग करेगी, यह भी 
अनेक घटवो पर निर्भेर है ऊँस' ()) व्यापार म उतार-चढाव वी सम्मावना, (7) विकास 
को ग्रावश्यक्तायें, ()3) घिसाई की मात्रा, (ए) ऋण परिशोघन कोष की आव- 
इयकता, एंव (५) लाभाश की दर मे स्थायित्त्व लाने वी इच्छा। प्रत्येक प्रगतिशील 
ध्यवस्थापक का यह मुख्य लक्ष्य होता है कि वह श्रपने व्यापार व उद्योग को सहज गति, 
सफलता सहित एवं स्थायी ढंग से चलावे। इस उद श्य वी पूर्ति मे सचित आय से 
बडी सहायता मिलती है। 
(0) करारोपण-- 

गत कुछ वर्षोंमे विभिन्न उद्योगपतियों, सगठनकर्त्ताओ एवं व्यापारिक व 

ग्रौद्यागिक पाषदों द्वारा सरकारी कर नोति को कड़ो झालोचना को गई है, वयोकि 
(0) कर की अत्यधिक ऊँची दरा ने कम्पनियों में पूंजी निर्माण को दुष्रभावित किया 
है , (॥) करारोपण की वर्तमान दरे प्रति व्यक्ति भराय के इतने न्यून स्तर पर भारतीय 
अर्थयवस्था की सहनथक्ति के परे है , (गा) क्रेता के बाजार की दशाम लौटने के 
सन्दभ मे करो की इतनी ऊँची दर न्यायसगत नहीं है, (9) कर की ऊंची दरो 
का प्राधुतिकीकरण एवं विकास योजनाओा पर प्रभाव पड रहा है व (५) विदेशी पूजी 
के ग्रायात मे भी बाधा हो रही है। इसके विपरीत्त सरकार का मत था कि (3) भारत 
मे कुल कर भाव का राष्ट्रीय आय से झनुपात विश्व मे सतसे कम है। यह भारत में 
सन्‌ १६५०-५१ में ७% था, जबकि ब्रिटेन में ३५, जापान में २३, झ्रारट्रेंलिया मे 
२९ और लवा म २०% है । यदि कर अनुपात इतना ही कम रहा, तो विनियोग-स्तर 
में विशेष वृद्धि होते की आशा छोड देतो पडयी , (प) प्राइवेट उपक्रमों ने स्वय ही 
एक उचिन लाभ-वीति नही भ्पनाई है तथा रिजवं भी नही बनाये गय है , (03) कर 
की दर इतनी ऊंची नहीं है कि उपलमो को विद्लेप निस्त्साहित करने वाली हो , और 
(पर) सरकार ने परिस्थितिया को देख कर कर भार म कमी करने का प्रयास भी किया 
है, ताकि उद्योगो को अनावश्यक भार न उठाना पडे 4 
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कर समस्या पर विचार करते समय करारोपण-जाँच-प्रायोग की रिपोर्ट को 
ध्यान भें रखना प्रावश्यक है। ४६२ वम्पनियों की लाभन्तीति का अध्ययत किया गया 
था | इर्स प्रध्ययन से यह मालूम हुग्ना है कि अ्रवितरित लाभ की मात्रा ओर लाभ से 
इसका प्रनुपात करो को मात्रा व दरो से इतना प्रभावित नहीं होते जितना कि लाभ 
को मात्रा व दर से । एक अन्य भ्राधुतिक अध्ययन से भी यह पता चला है कि यद्यपि 
उद्योग पर कुल करो का भार बढ रहा है तथापि उसे उद्योमपतियों ने उपभोक्ताग्रो पर 
डाल दिया है, जिससे उनके लामो ओर उत्पादन की मात्रा पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पडा । 


किन्तु इसका यह भ्र्थ नही कि भारत सरकार वी करारोपण नीति में कोई 
सुधार करने की आवश्यकता नहीं है । कर नीति भे उचित सशोधन करके कम्पनियों 
को बचत को प्रोत्साहित क्या जा सकता है | उदाहरण के लिये, भारत में भी जापान 
को भाँति अवितरित लाभो पर कर कम दर से लगाया जा सकता है। 
(॥) ल्भाद सम्बन्धी नीति 

कम्पनियों कौ बचत को प्रभावित करन बाली एक अन्य महृत्त्ववृएं वास उनकी 
लाभाद-नीति है। करारोपरा जाँच प्रायोग की रिपोर्ट से पता लगता है कि कम्पनियाँ 
अपने शुद्ध लाभो का बापी बडा भाग वितरित कर देती है। सब १६४६ मे कूल 
उद्योगों के लिये, शुद्ध लाभो का ७७% माग वितरित किया गया था। कुछ लोगों ने 
यह सम्भति दी है कि उद्योग के झान्तरिक साधनों को सुदृढ़ बनाने के लिये लाभाशों 
पर वैधानिक सीमा लेगा देनी चाहिये । विन्तु राष्ट्रीय एवं अच्तराद्रीय विशेषज्ञ इसके 
पश्न में नहीं हैं। लाभाशों पर वैधानिक सीमा लगाने के सप्वन्ध में सूती वस्त्र उद्योग के 
लिये मियुक्त कार्यकारी दल (9७ ०]जाहु 770 0 (00४०॥ "७5४७७ 
[06050॥3 ) न कहा है कि, “यद्यपि विशाल लाभाद वितरित करके लाभो को 
बिखर देना अनुचित है तथापि किसी भी उद्योग म लाभाशा को सीमाबद्ध करने का 
बुर! प्रभाव न केवल उस विश्वेष उद्योग पर वरन्‌ सभी उद्योगों पर पढ़गा। जब 
निर्धारित न्यूनतम लाभाइ के लिये भारम्टो नही है , तो अधिकतम लाभाश (जो कि 
बैवे ही बहुन नीचा है) सम्बन्धी प्रश्न खडा करने से विनियोगकी से यहू भावना पैदा 
होगी कि शेयरों म-विनियोग करना आज षेक है । ब्राज देश मे पूंजी निर्माण को बहुत 


आवश्यकता हुँ। यदि लाभाओों पर सौंसा तग्ाई गईं, तो इसका पूजी के प्वाह पर 
बुरा भभाव पड़ने का खतरा है ।”१ 
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लाभाशी को सीमाबद्ध करने वे विषणि में प्राय निम्न तक दिये जाते हैं का 
[0 इसमे पूंजी वाजार प्रस्त-व्यस्त हो जाता है तथा प्राइवेट क्षत्र क लिप प्र 
प्रबन्धन सम्ब थी वुष्रवृत्तिया वा प्रोसाहन मिलता है १ (७) सह धन को व्यय वामा 
में खच करन को प्रोत्साहन देता है. () इसस कम्पनियों की स्वतन्त्रता में बाधा मं 
पडती है. एवं (!५) औसत वी अवधि सदा विवादास्पद है ! 


सन्‌ १९५४ म राज्य मभा म इस पश्राशय वा प्रस्ताव रखा गया था कि सरकार 
देश की सभी औद्योगिक सस्थाप्रो क लाभा पर सीमा (0»]7788) लगा दे झौर सीमा पे 
ऊपर होते वाद लाभ १ आधिक सहायता चाहने बाले उद्योगो को ऋण देन म स्तैमाल 
करे । यह सीमा बक दर स २ या ३% श्रधिक लगाई जाय । भ्रोफसर रज्जा ने इसका 
घार विरोध क्या था और कहा कि इसम प्राइवट क्षत मे शका वी लहर दौड़ जायगी। 
हा, एसे उपाय करना श्रावश्यक है जिनसे लाभ को सस्थ। म कम स कम मात्रा में 
निकालने की प्ररणा मिल | एक सदस्य न बताया है कि यदि सरकार न एसा कदम 
उठावा तो यह साने के अण्ड दन वाली मुर्गी को ही मार डालने के समान होगा। 
चैसे भी गदि विचार करें तो रक्त प्रस्ताव वो अमल में लाता निरथक प्रतीत होगा । 
वर्तेमान बक दर पर २ या ३० अधिक का सीमा लगभग ६ ५% होती है जबकि 
रिजव बक झ्राफ इ५्डिया द्वारा १००१ कम्पनिया की जाँच स पता चला है |क लाभाश 
की दर ५ २५% रही है । भरा ऊचे लाभाशों पर रोक लगाने का एक भ्रच्छा तरीका 
करारोपण ही है । भ्रस्थाई रूप से प्रतिरिक्त लाभ कर लगाभा जा सकता है । यदि 
लाभाश पर सीमा लगाई गई तो शेयर वाजार पर बुरा असर पडा तथा प्राइवट क्षेत्र 
निरुत्साहित होगा । 

साभो के इन्तविनियोग को हानियौ-- 


ग्दि लाभो का 7 विवेकपुरा ढंग से अन्तरविनियोग किया गया तो निम्न हानियाँ 
होत की सम्भावना है. +- 

(१) एका्थिकारों का निर्माण--लाभा के अन्तविनियोग से विद्यमान फर्मों 
का अ्धिकाधिक विस्तार हाता जायगा जबकि नई फमा को [जी मिलन मे कठिनता 
प्रमुभव होगी । इस प्रकार एक्राधिकार बनने का प्रोत्साहन मिलता है । 
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[४६ 
(२) शैयसे के सृक््यों में गड़- 





बड़ौ--सस्था भें बहुत अधिक एकत्रित “को के अन्ताविनियोग न 
आय होगे से व्यपस्थापको को शेयरों | की ७ हार्मियाँ ! 


के मुल्य में गहबडियाँ करते का गवप्तर 
प्रिज्न जाता है! ब्राभाश दर कम रख शेयरों 
हर जा २, शेयरों के मूल्यों में गडबडो । 
४ रे आमिर मा हे लय हक ३, करूदायित््व से बचाव । 
कैर वे शैयर बाजार में शेयरों का | _ ततत का दृस्पयोग । 
मुल्य वीचा लाने मे ग्फ़ल हो जाते है अत्यधिक पे जीक: 
५, भत्यषिक पंजीकरण 
और फिर घटे हुमे मूल्य एर स्वय खरीद । 
। 


१. एकाबिकारों दा निर्माण । | 


» वितियोगक की रतन्त्रता में हस्त- 
कर पते हैं। बाद में एकत्रित छाप को पर 002 


सहायता से वे ऊँचे लाभाश देते लगते | न की बाजार के प्रवाह पर रोड । 


हैं, जिकसे शेयरों का भूल्य बढ बाद. 8... 8 ७--००७७-००८ 8८-८४ ७०६८० ॥ 


है | अत्र वे अपने घंटे हुये मूह्य पर 
खरीदे यमे शेयर बेच कर लान' उठाते है ( उतको इन आालबाजियों से तिद्ोंप व अन- 
भिक्ष वितियीजकों को बड़ी हानि सहमी वण्ती है । 

(३) कर वापित्व से बचवा--कर-दयित्व से बनने के लिये काथनों की बचत 
में वृद्धि की जा सकती है। (आय कर प्रविनियम में इत दोष को दूर करने का उपाय 
कर दिया ग्रया है ॥) 

(४) बचत का दुरुपयोग--यह भी सम्भव है डि सत्या की बक्त को शैयर 
होल्डरों के व्यापक हित में अयोग मे किया जाय । प्रतरत्शक एक काप्पती की बचत को 
अपने ही स्वार्थ वाली कम्पनियों मे वितियोग कर सकते है। 

(५) अत्यधिश युजोकरण--प्रबन्धक बोनस शेयर जाही करके एकत्रित लाभ 
का पूजीकरण करते रहते है । इससे अत्यधिक पूजीररश हो जाने का भय है। तेजी 
के दितों में ऐसा अधिक पूजीकरणु ठीक होता है, लेक्नि करता का बाजार! लौटने एर 
इसका बुरा अमाव पडने लगेगा । 

(६) विनियोजर की ह्वतर्तः मे हस्तक्षेप--साक्षारणत: विनियोजक को यह 
स्वतन्ञता होती है कि वह पुराने उद्योय के विरृत् में सहयोग दे अ्रदवा नई सस्या की 
स्थापना में सहायता करें! किस ब्राभाज-किदरता की उपरोक्त नीति उसकी दस 
छतन्‍वता में बाधा अधती है 

(७) पूंजी बाजार के प्रवाह पर रोक--यह नी कहा जीता है. कि लाभ की 


सस्पा मे रोक रखता पूंजी काज़ार के स्वाभाविक कार्यवाहर पर इतिबन्ध लगाने के 
समान है । 


उपहार 
ब्रिटेन मे ब्रिटिश उद्योग द्वारा लामो के अन्तदिनियोग की नीति को प्रपताने 
के विरोध मे सरव्ति अशास च रहे है ? लेकिन यह स्मस्ख रहे कि मारतीम परिल 


४६० ] 


स्थितियाँ उिटेन थी परिस्थितियों से बिह्कुल भितर 2 । प्रत्यधिक विव्रास हो जाने के 
कारण ब्रिटिश उद्योग वे लिये लाभ के प्रत्तविनियोजन की नीति भले ही ह नुपयोगी 
ऊँचे किन्तु भारत म लाभ के अन्तविनियौजन की उपैक्षा करने से ओद्योगिक विकास के 
लिये पर्याप्त पूजी को व्यवस्था करना कटित होगा | ग्ाशा है कि नव स्थापित बस्ती 
लॉ प्रशासन भाग सी नीति अ्पनायेगा कि वग्पतियों के एकत्रित लाभ को शेयर 
होल्डरो के देश वे व उद्योग के सामान्य हित म॑ अन्तविनियोग क्या जा सके । 
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अ्रध्याय ३८ 


बैंक एवं औद्योगिक वित्त 
(फक्षा5 & 0085079] ३8९९) 
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भारत में प्रोध्योगिक वित्त की समस्या-- 


भारत में झो )गरिक सस्थाओ्री को वित्तीय ग्रावश्यकतताश्रो की पूतलि की एक बडी समस्या 
है । सन्‌ १६०६-६३ के स्वदेशी झान्दोलन के समय मे व्यापारिक बेकी ने (विद्षषतः 
पंजाब के व्यापारिक थैको ने) झोयोगिक वित्त व्यवस्था मे प्रथम बार भाग लेना आरम्भ 
किया । खवदेशी भ्रानदोलन की प्रस्ण्मा प्राप्त उद्योगो को इन तथाकथित प्रौद्योगिक 
बेको द्वारा भ्राथिक सहायता दी जाती भी, लेक्नि सन्‌ १६१३--१४ के वित्तीय सकट 
ने ऐसे प्रनेक बेको वो फेल कर दिया । प्रथम युद्ध काल मे व इसके पश्चात तेजी 
की दक्शाओं से उत्साहित होकर अनेक कम्पनियों का निर्माण हुआ | जापान व्‌ जर्मनी 


॥ 
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मे औद्योगिक क्षत्र मे जो प्राश्वयंजनक उन्नति की और वहाँ औद्योगिक और बंक्गि 
प्रशालियो मे जो समन्वय था उससे प्ररणा लेकर हमारे देशवासियों ने भी वैसा ही 
समना अपनाने की प्रयाम किया । अत प्रौद्योगिक बेकिग के क्षेत्र में हमारा खरा 
अशोग सभ्‌ १६१७ टाटा इन्डेस्ट्रियल बैक की स्थापना स झारम्भ हुआ । इस बेक ने 
इतनी तेजी से उन्नति की थी कि स्टाक एक्सचेंज मे इसके शेयरों का भूल्य बहुत बढ़ 
गया | भ्रौद्योगिव वित्त प्रबन्ध करने के उहृदय को लेदर कई बेक' टाटा बेक के मम्मे 
पर प्रारम्भ हुये, किन्तु भ्रगल्न कुछ दर्पों मे ये सब बद होने के लिये विवश हो गये। 
इमकी झ्सफलता वे कई कारण थे । 

प्रारम्भिक श्रौद्योगिक बेको को प्रसफलता के कारण-- 

इन बैंको की भ्रसफलता के मुख्य कारण “निम्नलिखित थ *-- 


(१) जरमंत नमूने के ब्ंकों के हि जम 2 


सफल संचालन के लिपे प्रावद्यक भारत मे प्रौद्योगिक वेंको को 
ज्ञानच योग्यता का अभाव--हमारे ग्रसफलता के कारण 


देशवासियों ने भारतीय परिस्थितियों में जम॑न नमूने के वैको के सफल 


सचालन के लिये झ्रावश्यक शान 








ब्ञ्छ 


; १ 


जमेन समूने के वेकी की स्थापना करन ढ़ 
का उत्साहपूर्ण प्रयास तो किया, लेक्नि व याग्यता को मांग | 
उनके प्रावेयेक शान हे 
हज 02 52 तो पक कह २., ऋणियो की पर्याप्त जाच पड़ताल 
। 


सकता था, जो कि ऐसी विशिष्ट कक 
। 
छः 
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विनियोग का विविधीकर: 
सस्याश्रों के सचालन के लिये अनिवार्य कै होगा । 90202 
है। जमंन बेंकी के सगठस, काये 
प्रणाली व कार्यो के बारे में बड़ा भ्रम शक ही अधानिको की अकुशलता ७-2 
प्रचलित था। जमेने बेको मे प्रत्येक्‌ 


विभाग आत्म निभर होता था | उनकी इस विशेषता की भारतीय प्रवत्त'को ने नहीं 
समभा, जबकि जसंन बँंको के पास विज्ञाल निजी पू जी थी, वे डिबन्चर बैच कर भी 
अतिरिक्त कोष जुटा ब्रेते थे तथा श्रौद्योगिक प्रतिभूतिया मे सदा के लिये धन फसाने 
की नीति कभी स्तोकार नहीं करते थे तब भारतीय शौद्योगिक बंको के पास निजी कोष 
बहुत कम थे, ऋण प्रत उनमे लोकप्रिय हे थे तथा उनके कोष स्थायी रूप से ओब्योगिक 
शेयरों मे लग चुके थे | व मुख्यत डिपाजिट बेक थे, < किन उन्होंभे इस्वेस्टमेन्ट बेकिण 
क॑ काय में प्रपने को उलभा लिया। 

(२) ऋणियो की आ्रायिक ध्वस्था के विषय मे पर्याप्त जांच पडताल न 
करना--बैको ने ऋण लेने को इच्छुक सस्याओ वी श्राथिक अवस्था के विषय मे 
पर्याप्त जाच पड़ताल नहीं की । फल यह हुआ कि बिल्कुल ही अगोग्य सस्थात्रो को 
पर्यात्त भ्रतिभ्रूति के बिना ऋण दे दिये गय, जो कि वसूल न हो सके । 
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(३) दिनियो्ों घे विदिघोक्रण कत आभाव-- विनियोगो वा जुनाव उचित 
प्रवाए नहीं हुआ, उनके विविधीकरंण वी उदेक्षा की गई, विनियाग वी सुरक्षा वो 
प्रधिक भाव के लालच म वलिदान कर दिया गया, प्रतिभ्ूति का वैज्ञानिव ढा में 
मूल्याकन नही बराया जाता था झ्ट्टे के लिये प्रतिभूतियों का झूम विक्रय किया 
जाता भा । 


(४) सचालको को श्रकुशलता--अतेक दक्षाप्नो में सचालकों की ग्रद्गुशलता 
के कारण भी वेको को बडी हाति सहनी पड़ी । शेयर होल्डरों व बाहरी व्यक्तियों में 
सच्ची दशा छिपाने के लिय पू जी मे से लाभाश बाटे जाते थे । सचालकी वी हित बाली 
सस्याप्रो को दिना पर्याप्त जाच-पडताल दे विशाल रब पे उधार दे दी गई ॥ प्रस्पेक प्रकार 
का बे किंग कार्य किया जाता था, विन्तु साख था मिश्रित वेबिंग कौ स्फ्ल बनाने के 
लिये प्रावश्यक उपाय नही किय गये । अ्रत्पकालीन वैकिंग एवं दीघंकालीन साख 
व्यापार का उचित समन्वय न होने से बैंको के वौप भटक गये। हमारे बंकरों वी 
श्रज्ञानता एवं अबुद्धिमत्ता ने स्थिति को प्रधिव भयावह बना दिया। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय परिस्थितियाँ जमेते तमूने के 
बैको की स्थापना के, लिये श्रनुकूल न थी प्रौर साथ हो उनके सचालत की आवश्यक 
ठेबनीक का भी पालन नहीं किया गया । 
सरकारी सहायता प्राप्त श्रोन्‍्योगिक वेक-- 

ब्राइवेट उपक्रम के अतिरिक्त सरकारी सहायता से एक विशिष्ट सस्या की 
स्थापना पर भी विभिन्न समितियों द्वारा जोर दिया गया है, क्योकि उनके मतामुसार 
इससे देश में श्रीद्ोगिक वित्त की समस्या बहुस सीमा तक हल हो सकती है। सन्‌ 
१६६१८ म॑ ही औद्योगिक कमीशन ने भारत में ग्रौद्यागिक बको की स्थापना करने का 
सुभाव दिया था और कहा था कि उनको पूजी (शेयर या डिबेन्चर पूजी) कुल 
ध्यापार के अनुपात मे काफी अधिक होनी चाहिये, किसी भी एक संस्था या एक उद्योग 
में वह पत्ती रकम न फमायें, प्लान्ट, इमारत व भूमि पर ऋण देते समय पर्याप्त 
सावधानी रखें, अधिकतर कार्यशील पूजी की व्यटस्था करे, स्वेय ही कम्पनियों के 
प्रवर्तन की चेघ्टा न करे, नई कम्पनियों की दिशा मे उचित सावधानी बरतें ग्रादि। 
श्रौद्योगिक बैक में घुरक्षा को प्रभावित करने वाली मुख्य बात यह है कि प्रत्येक प्रकार 
के ध्यापार को उचित सीमा के अन्दर रखा जाय । औद्यागिक कमीशन ने जापान के 
औद्योगिक बेको के नमूने को भारत मे अपनाने का परामशे दिया। मुख्यतः कार्यशील 
भरी भे भाग लेने का परामर्श देकर कमीशनते ओद्योगिक बेको की उपयागिता को 
हो कम कर दिया । 

सरकारी सहायता से औद्योगिक बेको की स्थापना के प्रदव पर भारतीय केस्रीय 
बकिम जाँच कमेटी ने विचार किया । इसके समक्ष श्रधिकाद ग्रर्थशास्त्रियों, देशी 
बैकरो, व्यापारिक बैंको, चेम्बर आफ कॉमर्सों ग्रादि ने दीशंकालीन अथ प्रवन्ध के लिये 
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विशिष्ट सस्था की स्थापना पर जो? दिया । इसके विपरीत, विदेशी विशेषज्ञों ने यह 
मत प्रगठ किया कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों मे मैनेजिग एजेन्ट्स ही दीघंका- 
लीन भ्र्थ प्रबन्ध का उत्तम साधन है। कुल पर प्रचलित सामान्य घारणा यही थी कि 
ओऔद्योगिक बैको की स्थापना की जाती चाहिये श्रौर सरत्वर को उनकी पूजी में भाग 
लगा चाहिये । अब श्रौद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त नियमों की स्थापना से 
आरत की यह दीर्घकालीन आवश्यकता पूर्य हो गई है । 


मिश्चित बेकिंग 
मिश्चित बेकिंग के कठु अनुभव-- 

'मिश्चित बेकिंग' (१5९० फ्रछाफैए8) से श्राशय डिपाजिद वेकिय और 
इल्वेस्टमेन्ट वे किय का समस्वय करने मे है । इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यापारिक बैंको 
द्वारा उद्योगों के लिये अल्प कालीन, मध्यम-कालीन एवं दीघंकालीन पू जी उपलब्ध की 
जाती है । यूरोप व अमेरिका मे सन्‌ १६३१--३३ के बेकिंग सकट में जो अनुभव हा 
उसके प्रकाश में डिपाजिट बेकिंग व इन्वेस्टमेन्ट बेकिंग को सम्मिलित करने के विरुद्ध 
कानूनी प्रतिबन्ध लगाये गये । भारत मे भी द्वितीय महायुद्ध के समय मे प० बगाल के 
अधिकाश बैंकों की श्रसफलता का मुख्य शारण उन दीघ॑कालीन ऋणों को बताया 
“जाता है जो कि बैंको द्वाश उद्योगों को दिये गये थे । 
विभिन्न फमेटिपो के सत-- 

(१) उद्योगों को व्यापारिक बेको द्वारा दीघेंकालीन ऋण देने के प्रश्न पर 
भारतीय केन्द्रीय वे किंग जाच समिति ने सन्‌ १६३०-३१ में विचार किया था श्रौर 
इस नतीजे पर पहुँची थी कि सुस्थाप्रित वेक (जैसे उस समय इस्पीरियल बेक श्रौर नौ 
अन्य बडे सयुक्त पू जी वाले बेक) अपनी कुल पू जी व कोषो का १०% भाग, जमंत 
क्रेडिट बको की भाँति, आऔद्योगिक कम्पनियों के शेयरो व डिबेन्चरो मे विनियोग कर 
सकते ह । लेकिन कमेटी को सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं क्रिया गया । 

(२) सेश्सिसिलन कमेटी ने कहां था कि जो देश आशिक प्रगति की राह पर 
बढ़ना चाहता है उसे वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्र को एक उचित सगठन द्वारा सुमन्वित 

रफना बाहिये। झ्राथिफ इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण मिलता कठिन हैं जहाँ 
बेको का (गल्पकालीन व दीधंकालीन रित्त मे) पृथककरण क्या गया है। इसके 
विपरीत, मिश्रित बेकिंग अपनाने वाले देशा के कई उदाहरण मिल जायेंगे । 

(३) सराफ कम्रेटी ते भी बंको द्वारा उद्योग को दीघंकालीन सुविधायें देने वी 
सभावनाओं पर गम्भीरता से विचार किया । उसके समक्ष विभिन्न मत्त प्रस्तुत हुये । 
उद्योगों के प्रतिनिधिया ने सामान्यतः इस बात पर जोर दिया कि वेकों को चाहिये 
उद्योगों की दीधकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक मात्रा म वित्त व्यवस्था 
करे। इसवे विपरीत, बकरा न इस बात पर बल दिया कि उतका प्रारम्भिक एव 
मुल्य वार्य अह्पकालीत वित्त व्यवस्था तक ही सीमित है। हाँ, कुछ बैंको ने स्थायी 


शेड ] 


उम्पतियों के भ्राधार पर दीघंकालौन ऋण देवे को अपनी तत्परता प्रगट की, बरते 
ऐस एडवान्सों के श्रांधार पर रिजव वेक आफ इ श्या भी उन्हे (बैंको वो) उधार की 
की सुविधा दे । कमेटी इस निष्कप पर पहुंची थी कि व्यापारिक बेक प्रपने उपलब्ध 
साधना वी सीमा के भातर उद्योगा को पर्याप्त ग्राधिक सहायता दे रह है। उ्ोम 
दीघेकालीन वित्त भा देन का प्रयास कया है | जिन उद्योगा के वार मे उन्हें यह 
स॒तोष हो गया कि उनका ऋण देने से सुरक्षा व तरलता पर असर नहीं पडगा, उनको 
उन्हान दीघेकालीन ऋण भी दिये है। 


(४) प्रस्तर्राष्टीय मुद्रा कघ का जो दल भारत म॑ सन्‌ १६४३ मे प्राया था 
उसने यह बताय” कि भारतीय उद्योगा को पर्थाप्त साख प्राप्त ररने में जो कठिनाई 
ग्रनुभव हो रही है उसबा कारण भारतीय वकिंग प्रणाली की रूढिवादी प्रवृत्ति है! 
भारतीय बेफ प्रल्पकालीन ऋण देनिक कार्यो के लिय देत है कितु मशीनों के क्रय वे 
प्रतिस्थांपन के लिये पर्यातत साख नहीं देते । परिशामस्वरूप उपलब्ध वर्क साख का 
भ्धिकाश भाग स्टाक रखने की वित्त व्यवस्था में लगा हुम्ला था | उत्पादन के विस्तार 
का अथ प्रबन्धत करने मे बहुत थोडा हो भाग लगा था । 

(५) प्लानिंग कमीशन ने भी वहा को परामश दिया है कि वे उचित साख 
सृजन का कायश्म तैयार कर उपलब्ध बचत एवं उत्पादन वृद्धि का झनुमान लगायें 
तथा रूढितरादी दृष्टिकोण बदलें । 
बोघकालीन बित व्यवस्था मे व्यापारिक बको का महत्त्व-- 

ध्यापारिक वैका की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वे दीघकालीन वित्त 
व्यवस्था में एक महत्त्वपूणा भाग ले सकते है। उनकी अनुकूल स्थित्ति से सम्बन्धित बातें 
निम्नलिखित हैं --[।) अनेक शाखाय हमने व पूजी एवं द्रब्य बाजार से धनिष्ट 
सम्बन्ध रहने क॑ कारण वे किसी भा ब्यप्रारिक उपक्रस के भविष्य का निश्वस्त 
अनुमान लगा सकते है । (7) दीध्रकालीत वित्तीय योजनाम्रो को कार्यात्वित करन के 
लिये उतये बढ़कर सनाह्‌ मांग्रशशव व ठोव सहायता देने बाला और काई नहीं है, 
क्योकि व्यापार का प्रत्यक्ातीत प्रथ श्रब या करने के दौराव में वे ने केत्रल उनकी 
वित्तीय समस्याग्रा के साथ वरन्‌ अन्य औद्यो गक सभस्याप्रा के सम्पक म भी झाते है। 

[7/) वित्त प्रबन्ध की एक शाखा क सम्बन्ध मे हुये अनुभव का ताम दूसरा शाखा म 
भी उठाया जा सकता है। 9) उधाता की वित्ीय नी ता और समृत्याओ्रा वे बति्ट 


परिवय होते के करण दे बि तवोव करव व(न्ी जवत के हिंता की रला कर सकते हैं 
तथा उनको उपयोगी सलाह दे सकते है । 


दोधरूलोन विप प्रबन्ध में बकी को अधिक सहायक बनाने के सुन्याव-- 


उद्योगो की दीधकालीन वित्त व्यवस्था मे बका को अ धक उपयोगी बनाने के 
लिये किस्म सुधाष दिये वर है -- 
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(१) क्षेयरो व डिबेन्चरों में विनियोग--अभी व्यापारिक बैंको हारा बहुत 
कम झौद्योगिक विनियोग किया गया है । ३१ दिसम्बर सन्‌ १६५४ कओ अनुसू बत एवं 
असूचित बैको का कुल विनियाग ४८रे'६ करोड था, जिसमे से कम्पनियों के शेयरों 
व डिबेन्चरो मे केवल (१३ करोड रु० अर्थात्‌ २६०८) ही लगा था। इस दक्ष का 
काररा यह है कि बैको के दायित्त्व प्राथ: माय पर झोधनीय होते हं। साथ ही झौदो- 
गिक विन्योजन में कुछ स्वाभाविक रतरा भी होता है । बस्बई शेयर होल्ड्स ऐसो- 
सिय्ेशन से सराफ कमेटी को अपन स्मरण पत्र में कुछ उपयोगी सुझाव दिये थे | उसने 
सुझाव दया कि नियमा में इस प्रकार सझोधन किया जाय कि सरकार द्वारा स्वीकृत 
चुने हुय प्राइवेट पू जी निर्गमतों मे बैक रपवा लगा सके । जब सरकार कम्पनियों का 
पू जी निर्यमत करन की आज्ञा दे, तो, सस्था की विस्तृत जाच करऊे, वह बेक को 
उचित सलाह दे सकती है कि वे चाहे तो उसके शेयरों और डिबेस्चरों भे विनियोग 
कर सकते हैं । विनियोत्ता वेको को इस बात का भ्रधिकार होना चाहिये कि वे ऐसे 
विवियोगो के प्राधार पर स्वय भी रिजवं बेक से ऋरा ले सकें । यह तभी सभव है 
जबकि ऐसे विनियोगो को रिजव वेके झण देन के लिये स्वीकृत सम्पत्ति धाषित॑ बर दे । 

(२) दीघकालोन ऋण देना--  - “7 ४७ किननण का पथ 
बहुत कम बैंड, भारत में उद्यागों को उद्योगों को दीर्धकालोन वित्त व्यवस्था 
स्थायी सम्पत्ति पर ऋण देते है। इस में व्यापारिक बेको फो ग्रधिक उपयोगी 
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। 
प्रकार वे ऋणो से सम्बन्धित श्राकड  $ है बताते के सुझाव 

उपलब्ध नही है। ।कन्तु हम सब १ शेयरों एवं डिबेस्चरों में विनि- 
जावतते है कि प्ल्पकालीन ऋण के रूप मे योग करना । 


दिए गये एडवान्स का प्रायः तबकरख 
कर दिया जाता है। इस भ्रक्तार यह 
विधि बुछ सीमा तक उद्योगा की दोघ 
कालीन ऋणों को आ्रावइयकता पूरी 3. निगमो में विनियाग | 

करती है। यदि बेक कम्पनिया के , ४८ कम्पनी प्रतिभूतियों बे 

शेयरा में रुपया लगायें तो दीघंकालीन | ह हे 23 पक 

ऋण देन की अ्रपेक्षा अधिक खतरा ७६. ७ . ७. _.० ७ - ७. 
नोण जैफा पछ््तः है, न्‍्पोोक्ति पीवकालीन कण तो एक निश्चित समय के प्रन्दर कम्पर्नो 
के जीवन काल म वापिस होने की सम्भावना रखते है, जबकि शेयरों मे लगाया गया 
घन कम्पनी के जीवन काल मे मगदे नहीं मिल सकता। हां, उसे अन्य विनियोगको 
को बेचा जा सकता है। इस प्रकार शेयरो मे विनियोग करने का मुख्य खतरा हानि! 
है, जत्रकि दीघंकालीन ऋणो का खतर 'अ-तरनता' है । यही नहीं, ऋणा को अपेक्षा 
झेयरों मे वितियोग करने पर बैक की सुरक्षा कम हो जाती है, क्योकि जब बैंक ऋण 


० 


२. दीघंकालीन ऋण देना । 
प्रतिभ्तितों का झभिगोपन 
केरना | 
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दता है ता शेयर वैपीटदत वक के विय आ” का यम करती है। इसके अतिरिक्त, जब 
बे कियी झ्रौद्यागिक सस्‍था की स्पाई सम्पत्ति वी रहा पर ऋरा दता है ता सम्पत्ति 
का सूल्य इसकी 3 पादकला वे ब्नसार निश्चित किया जाता है बितु जय वह सत्ता 
के शायर मो जता है शयरा वा शल्य एगी टाक्तिया द्वारा निधारित हाता है जा कि 
उत्पादन एवं उपभाग से सम्बंया नही न । दस प्रकार थका के हृष्टिकोश से शेयरा 
मे विनियाग करन की गपक्षा टीघवालीन फ़णा दता प्रधिक ताभप्रद है। बेक पस्रपन 
माग-दायित्त्वा को क्वद अल्यकालीन ऋण दत मं समय डिपाजिंद रवि लिपाजिंद एवं 
र्जिर्दी या उद्योग वा दौषकादान रूशा दन म प्रयाग करना चाहिए। वे इस वाय 
क लिय मध्यमतातीन डिवन्चरा का निगमन करक मे घक्र कोष जुटा सकते है। 


( ) प्रतिभूतियों का श्रभियोपन क्रना*-मराफ कमटी न यह सुभाव दिया 
है कि देश के वट व” वका को वामा व्पतिया वे साथ मिलकर एक सिन्‍्डीक्ठ वना 
लगा चाहिए । दग सिद्ौक्ट का फाय औद्यागिक तम्पनिया क झ्यरा व डिवेन्चरा के 
नवीन निममना का अभिगापन करना स्रयवा उनमे विनियाग करना हो। यद वा 
अपन लिपाजिटो का ५ ८ एप छात्रा व ठिबे चरा मे जग्माद तो वे बिना गपनी 
तरतता को मुकसान पहुंचाय प्रादय्रट क्षय क उद्योग + जिए ३० बराड़ म० दीघ 
बातीन करा वो ग्रतिरक्त «्ययस्था वर सक्‍त ह। कल्त यह सिडीबट प्रभावशाली ढग 
मे तभा काय कर सकता है जवकि व खुल वायार की क्रित्राश्मा मं भाग ल ग्रधवां 
किसी बिद्यप ऊम्पनी या कम्पनिया मे अनिदिचत अवधि तक प्रिगियांग रखने का मह 
मत हा जाय । दोनो प स कोई वात्त तत्र ही सम्भव हैँ जयकि वेद्धीय मो द्वक प्रधिकारी 
( ग्र्थात्‌ रिजव बक् ) का सक्तिप्र सहयोग मिले 


(४) निगमा में बितियोग--आंयागिक प्र तभ्रुतियों म॑ प्रयक्ष विनियोग करत 
के बजाय वन विशिष्ट वित्त निगमा के माध्यम से भी उद्याग्रो + जिए कोष उपतब्ध 
कर सकते है । ओद्यायिक वक्त निगम राज्य वित्त वगम आद्योगिक साख एवं विनि 
याग निगम आदि का स्थापना होते पर बका ने इंतकी शेयर पूजी म॑ भाग तिया है 
भ्ौर य निगम स्वेय उद्यागों का कण दन है | सराफ कमटा की सिफारिश पर रिजर्व 
बक न दद्रीथ अथवा राज्य सस्वारा द्वारा गरारन्टां प्राम् उक्त निगमो क शयरा को 
ऋण योग्य प्र तभूति घापित कर टिया है प्रयात्‌ वक. चाह तो निगमा मे सरीदे हुए 
अपने हायर के श्राथार पर रजब बक् ख न रण ले सकते है| रस प्रकार दरा व लिए 
उद्योगा को दीघकालीन ऋण दने का ग्रथथल वर 7 वहुत सुविवाजनक हो गया है । 
सराफ क्मेटा न यह सुझाव दिया कि उक्त निगमों मे विभिन्न विनियोगका द्वारा लिये 
जाने बल अ्रश की साझा का सीसिन जरत बाता नियम समाप्त कर देना चाहिये, 
कथाकि इसस विनियोग्रा की तरद्ता बढ जायगा। बुछ डागा का कहना है कि उक्त 
वियम समाप्त करने से शयरा का कुछ जोसो क पास उन्द्रीयकरण हा जाने का रर 
है । फिर वियम को समाप्त करना इस कारण भा ब्रावद्यक है कि थर शयर एक विश्लेप॑ 


ग्रक्ष क वि'नय्राजका म तो परस्पर बदले दवा का. सकते है ५ ऋ सपण तरंग, तो. 
पहले से ही काफी है । 


(५) आ्ौद्यागिक प्रतिश्रूत्ेयों पर ऋरा--कइ थ«्यापार एवं उच्यौग चैस्वरों 
न यह सुझाव दिया है कि प्रौद्योगिक प्रति श्वृतियों (कम्प नय के दोयर) की एमानत पर 
चक्रो दाशा दिध मं ऋण का ६ माह या १२ महीन कसुतेस बिता से परिशित 
कर दिया जाय तथा फिर इत विनो को 'रजव बैद्धु ते राडिस्काउट कद्न योग्य धापित 
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कर दिया जाय । दूसरे शब्दो मे, रिजर्व बैंडू को चाहिए कि औद्योगिक केम्पनी क 
शेयरो व स्विन्चरो को अपने ऋणो वे लिए सच्ायक प्रतिभूति स्वीकार कर ले, तो व्या- 
परारिक बैडू ग्रौद्योगिक अर्थ प्रवन्धन मे ग्रधक भाग ले सकेंगे। यदि ग्राउश्यकता हो, 
तो ऐसे शेयरों व डिबिन्चरा की एक स्वीकृत सूची प्रणाली प्रवलित को जा सकती है । 


उपसहार-- 

भारतीप वैड्िंग की वतंमान व्यवस्था मे बडे पैमान पर मिश्चित बैडिंग को 
अपनाना भछ्ते ही सम्भव न हो, लेकिन सम से कम बैड्भों और उद्योगों के घनिष्ठ 
सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। बैड्डो के सहयोग से ही श्रौद्योगिक विकास 
तीज प्रगति से किया जा सकता है । मिश्चित वें किंग को सफलतापूर्॑र अपनाने के लिए 
ग्रनुभरी चनर एवं प्रशिक्षित कमचारियों की आवश्यव ता है, जिनका दुर्भाग्य से प्रभी 
देश में भ्रभाव है । कहा जाता है कि वैंकों क लिए प्रपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 
उद्योगो को मध्यमकालीत साख देने का विशाल क्षत्र है। परन्तु इसत् लिए बैड़ो के 
कोपो में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस कमी को पूरा करन के उद्ददय से ही 
'री-फाइनेन्म कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है । 


पुनवित्त निगम (8९॥श्वाए९ (णएुणशाण) 


पुनबित्त निगम का महत्त्त-- 

पुनवित्त निगम की स्थापना म दश की एक बहुत वी आ्रावश्यकता पूरी हो 
पई है। वास्तव में बहुत पहले से एसे निगम की झ्रावश्यक्ला अदुमव हो रही भी, 
जाकि केवल मध्यमकानीन साख की पूतति करे । दीपनालोन साख्ष देत वाले कई निगम 
इसमे पृ स्थापित हो चुत थे, किन्नू मध्यतार्त न साख देने बातों सस्था का अमाव 
बहुत खदक रहा था | जैसा कि सद जानत है, ग्रतक वैंड्र अपन ग्राहवा का ऐसे कण 
दिया करते हैं जो कि टेक्नीक्ल हृष्टि म ता अह्पयतालीन सूचना पर लौटाये जाने बाले 
होते है, लेकिन व्यूयहार में उनका प्राय समग्रन्समय पर नवकरणा वर दिया जाता हू। 
इस श्रवार ये ऋण बास्तव मे मध्यमक्यातीन कर हाते है। पुर्तान्‍त्त तिगम का उद्देश्य 
ऐसे हो ऋणो के आधार पर पुन खा लेने ही सुविधा प्रदान करना है । 
पुनवित्त निगम वी स्पापना व कार्प प्रणालो-- 

ग वे १५ बड़ वैड्ो व जीवन वीमा निगम न निगम वी पूंजी में भाग लिया 
है, जो कि १३४ कराट २० है। निग्रमित पूंजी वी यह मात्रा बाद को बढ़ाई जा 
सबती है । रिज््द बैंद्'ु न ५ करोड ६०, जीवन बीमा निगम न २ ५ करोड ४०, स्टेट वैन 
ने२५ करोड रु व अनुसूचित वेफा न २ ४ करोड इ० के शयर लिए हैं। भ्रमित 
को सट्योग २६ करोड़ २० नक सीमित है । पह निश्चित किया गया कि प्रश्येतन सदस्य 
अनुष्तू चते थक को निगम के कु कापा की सीमा मसे एम बोठा नियत कर दिया 
जाएगा | इस कण्टे के भीतर वन बुद्ध निच्वन प्रकार व रखो के आ्राधार पर निगम 
से पून, ऋण को सुविया प्राप्त कर सत्रमा । थे ऋण ३स ७ बर्ष तर वी अधि थे 
हैं। तथा अन्येक व्यक्तगत कण की राशि ५० लाव र० से प्रथ्रिक ने होती चाहिए | 
द्ट्म योवना के प्रन्नगन वेक ६-४० , वी याज दर » ऋग् दे भरे और स्पय विश 
है 0 वीब्यात पर >रा क्ष सफ़्ते हैं । निगम मे भाग लेन वाले बडे बड़े बैंक 2) 
निगम क प्रति प्रस्तुत किये गये ऋणा की जाखिम को उल्ययेंगे । निगम स्तथ 
की साख या प्रतिमनियों की पर्यामता के बार में बिल्ता नहीं वरेगा।वढ़ 
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यह ध्यान रखेगा कि प्रतावित ऋशा पत्र योजना वे उद्देइयो वी पू्ि में सहायक होगा 
या नहीं । यह प्राद्षा की जाती है वि वारपारेध्न हे पुन ऋण मिलने वी सुविधाग्रो 
("क्ाक्ा/00७6 076०) के बारण व्यापारिक बेक उद्योग वा अधि मात्रा 
में अध्यमकालीन ऋण दे सगे । 
घुतवित्त निगम की फठिमाइयाँ-- श 
पुर्नावत्त निगम ने मांग से कठिनाइयाँ श्रात वी सम्भावना है, जो वि मिम्न- 
लिखित है; 
(१) बैंको को उन ग्राहका की सास सम्बन्धी सव जोलिम उठानी पड़ेगी, जिन्हे 
व मध्यमवालीत ऋश द। _विल्तु मध्यमकातीन साख देने के क्षश्र मे 
हमारे बेड का अनुभव सीमित है भौर ननिक सी अ्रसावधानी से उन्हे 
भारी हामि हो सकती है । 
(९) १ ५% का जो मार्जिन थ्याज के सम्बन्ध मे रखा गया है बह बहुत थोडा 
है, विशेषम इस सन्दभ म कि सम्पूर्ण जोसिम बैंको को ही उठानी 
पड़ती है । 
(३) इस क्षेत्र मे बेको को सफल प्रयोग बरने के लिए एक संतोषजनक प्राधार 
प्राप्त नही है । इसके लिए पहले जनता स दीर्घवकालौन डिपाजिटो का 
विकास करना पड़ता है। इस सम्बन्ध मे एक सुभातर यह ग्राया था कि 
यदि भारतीय बैक ३ से ५ वर्ष की ग्रवधि वाले बौंड जादी करें, तो 
उद्योग को मध्यमकालीन साख देने का प्रच्छा आधार तैयार हो 
सकता है । 
यह यांजना तब ही सफल हो सकती है जबकि सरकार ऐसी प्र्शुल्क एव 
शाथिक नीतियाँ प्रपनाये जिनमे ग्रोद्योगिक सस्थाओ को विस्तार के लिए ऋण लेने 
श्रौर फिर बायद के अनुसार जल्दी लौटाने का प्रोत्साहन मिले । यह हर्ष का विषय है 
कि सरकार ने कारपोरेशन म व्यवृहारिक बेकरो का सहयोग लिया है, जिससे पक्षपात 
श्रादि की शिकायते न उठे । हे 
झत्पकासीम अ््य प्रव््धन-- 

व्यापारिक बैक कम्पनियों की श्रल्पकालीन वित्त-्प्रावश्यकताएँ एडवान्स, ऋण 
ओवर ड्फ्ट श्र कंश क्न डिट स्वीड्ृत करके तथ। विलो हुण्डियो श्रोर प्रन्‍्य व्यापारिक 
पत्रों को भुना कर पूर्ण करते ह । कम्पनियों को चाहिये कि अपन बेकर के साथ घतिष्ठ 
सम्बन्ध स्प्रापित करे । इरो टेक्नीकल भपपा मे 'साखे बताना' (५ [6 ० (0078) 
कहते हैं। ].708 ० (१7०१॥॥ का अर्थ है निर्धारित परिस्थितियों भें बेक से कसी 
विद्येष ससथा को मिलत वाली साख की मात्रा । इस व्यवस्था के कारण ऋणा मिलने 
में देर नहीं लगती । बेक कभी भी ठहरी हुई परिस्तिथतियों के भ्रन्तमत क्या देने मे 
चूक नही करते, बयोकि यदि ऐसा हुआ तो ग्राहको के असन्‍्वुष्ट हू ने का भय रहता है। 
परिस्थितियों के परिवतन होने पर साख व्यवस्था मे सशशिधिन भी किया जा सकता है। 

किसी विशेष व्यापारिक संस्था को कितना एडवे के दिया जा सऊता है यह 
भुख्यत: बैंक की ऋण दान क्षमता पर निर्भर होता है। |वेक की ऋणा दान क्षमता 
निम्न बातो द्वारा प्रभावित होती है. -- 

(१) कानूनी आदेश--बे किंग कम्पनोज एवट १/४६ में बेको के लिये ऋण 

सम्बन्धी कुछ विशेष भ्रादेश दिये गये हैं, जिनका पालनु/कैरा बेको के लिये ग्रावश्यक 
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9 ये झादेश निम्नलिखित है --वेविंग कम्पनी अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर 
ऋण तही दे सकती, अपने सचालों को या उनके हित वाली फर्मो या कम्पनियों की 
असुरक्षित ऋण नही दे सकती , प्रत्येक वेकिंग कम्पनी को अपने समय और माँग 
दायित्वों का कम से कम २०% नगदी मे, स्वर्ण या स्वीकृत परतिभूतियों के रूप में 
रखता होगा । इन 7बूनी आदेशों का लक्ष्य यह है हि बेक तरलता का बलिदान करके 
अत्यधिक ऋण न दे द गर माँग दायित्वों की यूनि के लिये उचित कोष रखने के लिये 
प्रेरित हो १ 

(२) वित्तीय सिद्धान्त--काठ्रनी आदेशों के अतिरिक्त बेकों को वित्तीय 
सिद्धान्तो का भी पालन करना पड़ता है, जेसे ऋशों का किसी एक उद्योग में देकर 
विभिन्न उद्योगों पर फैलाना, जोखिम का वितरण करना, ऋण की मियादों बा क्रम 
शेसा रखना कि सगद घन वा नियमित प्रवाह बना रहे, उचित नगद अझतृपात 
((४४॥ 78670) रखना आदि 

भारत मे बंको द्वारा उद्योगों को दिये गये अल्पफालीन ऋणों का प्रध्ययन 

करने से कई रोचक बातो पर प्रकाश पडता है :-- 

(१) ऊायेशील पूंजी प्रदान करने के भ्रस्वन्ध मे बेको का महत्त्व विभिन्न उद्योगों 
के लिग्ने अलग्र-प्रलय है । हमारे बड़े पैमाने के व पाप उद्योगों की 
विक्षपत, इजीनियरिंग, कमीकल, थूट, कॉटन टैक्सटाइल एवं सुगर 
उद्योगों को व्यापारिक बेको में काफी झ्ञाथिक महायता दी है। 

(२) लौह एवं स्पात तथा सीमेट उधोग बेको पर कम निर्भर रहे है। इसका 
कारण यह हे कि उन्होने व्यापक सात्रा में लाभो के अन्तविनियोजन की 
नीति अपनाई है । देखिये तालिका) 


बेकों हारा उद्योगों को कार्पशोल पूंजी मे भाग 





कार्यमील पजी | बेक को एडवान्स । कायशील (जी से दृढएण 
2 ड्च्ोग (करोड रु०) (करोड रु०) __वाम्स . प्रभुपात 
सूती वस्त्र ११७४ ६१० ३५८९७ 
जूट ३३६ श्इाड ३६४ 
लोह एवं स्पात ३४ दे ५६ १७६ 
इन्जीनियरिंग ३६३ र्श ३ भ६७छ 
सीमट | धछ १२ १२६ 
सुगर ६8 १३५ श्बाह 
क्रमीकह्स । र४ ४ | हार ३७ ७ 


(३) सन्‌ १६५७ मे बैड्ो की कुल दत्त पूँजी कोष का बुल डिपाजिटो से 
अनुपात केवल ६ था, जिसमे सादुझ होता है कि बेको के पास निजी 
साधन बहुत थीड़े थे ; 

(४) हकि ५०% डिपाजिट गौँग डिफ्जिट' है, इसलिए के दीघेकालीन विनि- 
ग्रोग करने की स्थिति भे नहीं हैं। 
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(५) कुल विनियोगो का बुल डिपाजिटो ये भ्नुपरात्‌ ३७ था तथा लगभग 
मारी रकम सरकारी प्रतिभूतियों मे विनिदीजित थी । 
(६) थेकौ का कैश गसुपात सन्‌ १६४६ में (४३ से घठ कर सन्‌ १६५७ 
में केफल ८ रह गया है । 
(७) एडवान्स की राज्षि कुल डिपाजिटो वी ६३% है। 
बैंकिंग कम्पनियों की पूंजी, डिपाजिट, वितियोग झ्रादि के महत्त्वपूर्ण भ्रनुपात (६६५७) 
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कम शीपक ब्रनुपात 
संस्था है 
३, | ऋुल धूजी व कोप का डिपॉजिटोंसे 
अनुपात ध् 
२ | रिजर्बो का दत्त पूंजी से ग्रनुपात परे 
३. | मांग डिपा जटा का कुल डिपाजिटों से 
ग्रनुपात ४० 
४. | समय डिपाजिटो का बुल डिपाजिटो से 
अनुपात भ्० 
५. * कण बैलेसेज दा कुल डिपाजिदों से ॥ 
अनुपात द 
६ | सरकारी प्रतिभूतियो वाल तिनियोगो 
का कुल डिपाजिटो से अनुपात शेर 
७५ | कुल विनियोगी का कुल >िपाजिटो से 
अनुपात श्र 
झे | एडवान्सा का कूल डिपाजिटो म ग्रनपात ३७ 
नीली न त हज प+क ० 


उपरोबत तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए ही हमे चाहिए कि उद्योगों को मिलने 
वाली बेकिंग सुविधाशों के बढाने का प्रयास २रे। श्रथम, सरकारी प्र+िभूतियों म 
विनियोग करना चात्यि ! दूसरे, कैश ग्नुपात को भी बुछ सीसा तक कम 
किया जा सकता है, य्रपि उसमे ग्रत्र और घटाना जोखिमपुरण हो है। तीसरे, विद्य- 
भाम बेको के साधनों की बढाया जाय । 
सराफ कमेटी को सिफारिशों-- 

सराफ कमेटी ने वेको के प्रसाधनों में धृद्धि करने और प्राइवेट सेक्टर के लिए 
अधिक विच उपलब्ध करने की समस्या पर विचार रिया तथा तिस्त खुकाय दिये,-- 
(॥) बेकिंश भ्रणालो का विकास करने के सुझाव-- 

बेकिंग प्रणाली के विकास्त के लिए कप्तेटी ने निम्न खुझाव दिय थे -- 

(१) बंकिंग आदत को प्रोत्साहन--भारत मे प्रति व्यक्ति औसत डिपाजिंद 
२५४ र₹० है, जबकि ब्रिटेन मे १,६३६ ० श्लौर अमेरिका मे ४,४६३ ० है । चलन 
से बेक डिपा जिटो का अनुपात भारत म ० ७६ है, जबकि ब्रिटेत मे ४ २५, कनाडा में 
५०७६, अमेरिका मे ५१७ और जापान मे ३ ६३ | इन ग्रॉकडो से यह पत्ता चलता है 
कि भारत में बैकिग-आदत का विक्ात्त अन्य देजझ्ो की तुलना मे बहत कम हुम्ना है। 
इसकी उत्नति के लिए कमेटी ने उन बचाओ को हटाने पर जोर दिया जाकि भारत 
मे बेकिय की प्रगति को रोकती है। बेका मे जन-विद्वास वढाने वे लिए उचित उपाय 
करने पर भी कम्तेटी ने बल दिया । 
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बेकिंग को अधिक प्रगति के लिए ई 
सराफ कप्तेटी के सुझाव 
(0) बक्यि प्रणाली का विकाप्त-- 
१ बेविग आदत को श्रोत्साहन । 
< बंका के परिचालन ब्यय मे डर 
कमी । 
३ औद्योगिक द्विब्यूनलां के अरवाड । 


लक 


मे सशोधन । 

४ झायफर एवं ब्िक्रीकर विभागा 
की जाच पड़ताल | 

५ शासाग्र 
विस्तार । 

६, पर्यात सुरक्षा भ्वन्ध । 

3 चल बक़ों की व्यवस्था । 

([) बक्तो के साधनों म वृद्धि 
सावजतिक क्षन से प्रत्ियो 
गिता का नियसत । 

२ द्रव्य हस्तान्तरण की सुवि 
चाय) 
* डिपाजिंट बकिग का निय- 
मन । 

, डिपाजिट बीमा । 

५ स्थातीय सस्थाओं से डिपाजिट 

मिलना । 

६ सरकवार से तुरन्त भुगताव की 

सुविधा | 


का. नियोजित 


्जधत 
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(२) बेको के परिचालन व्यप्रो में 
कप्ती- बैंको के परिचालन व्यय 
([090। ४7०४ ००७४७) भ्रषिक होने 
से आधुनिक वर्षों म वे किंग के विकास 
को, विज्येपत ग्रद्ध शहरी क्षे ना, मं बडी 
ठस पहुँची है । सन्‌ १९४८ से १९४२ 
तक का अवधि म डिपाण्टो से स्था 
पन ष्यया (॥४/80)७॥ण0त॥ 
€5| 2 ५०७ व अनुपात में 
६५०७ वृद्धि हो गईं। इस वृद्धि का 
मुख्य कारण यह था कि बेंका को 
कुमचारियों क॑ वेवन के सम्बन्ध मे 
ओद्यागिक ट्रिब्यूतलो के अवाड को 
करर्यान्वित करना पड़ा। वेब तक 
परिचादन ज्ययो म॑ मित्रण्य यता नहीं 
होगा तब तक कोइ बेकिंग विकास 
सम्भव नही है। अंत वंकों के परि- 
चालन व्यय मे कमी लाने का प्रत्यक 
उचित प्रवास करना चाहिए । 

(३) औद्योगिक. द्िब्पूनलो के 
ऋधाड में सशोधन--कुंड बावों मं 
औद्योगिक द्विब्यूनलो के भ्रवाड बेको के 
लए हाति द प्रमाशित हुए है, जैसे -* 
(0) इक कमचा रेया मे प्रनुशासत की 
कमी हो गई है, जिस्म काय की प्रक्ु 
झलता त्ूदियाँ धोखाघडी व जनता 
के प्रति सेवा स्तर मे भी कमी आ गई 
है | (0) बेको के कार्यशील धद कम 


हो गय है, जिसस चैंका के मुनाने की सुविधाय घन गई है तथा व्यापारी समाज को 
कठिताइयाँ होती है । (॥)) ग्रामीण क्षत्रा को भरी अवाड लागू होत से याँवा मे बिग 
क॑ विकास मे बाधा पड़ी है। कमठो न इस दोपो के लिए तत्कालिक कदम उठाने पर 
दल दिया | उसने एक विशेषज्ञ कमेटी वी सियुद्धित का सुभाव दिया, जो वतन क्रमो के 
विवेकीकरण तथा परिचालन व्यपा म कमी करन के उपाय सुभाव॑ । 
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(४) प्राय कर एवं शिक्रों कर विभागों शो पृछतांछ सम्बन्धी जाँच पड़तालें-- 
# और ग्राहक के मध्य योपनीयता का नाता है। ग्राहर झाधां करते हैं कि ्वेक 
क्री पग्राथिक दक्षा सम्पस्पी वाता का गुन्र रखेगा। लेजिन झ्लाजकल झाय कर एव 
क्री कर विभाग व्यापारिया क बार में बेका स बढ़ी पुछताछ करन लग हैं। इन 
रेह्वितियां में व्य पारिया व अन्य जोगो में घका पैदा हो गई है। अतः वे बेका में 
या रखने के बजाय झपनी वचत वरैन्‍्सी नाटो और घातु के रूप में अपने ही पास 
बना उचित समभन संग है। निमन्देह करो से वचन की श्रवृत्ति वहुत प्रमामाजिक 
॥ फिर ८ी वेकर और ग्राहक के सम्बन्ध की गोपनीयता को बनाग्र रखने के लिये 
र सम्भव प्रयास करना चाहिय और बेकिंग झ्रादत शो बढावा दैना चाहिये । 
(५) झाखाप्रो का नियोजित विस्तार-गत बुछ वर्षों म वंक्रो के शाखा- 
पर्यालयों की रुख्या मं बुछ कमी हो गर है । झ्त दस ओर ध्यान देन वी झावश्यवता 
 ग्रखित भारतीय ग्रामीण जाँच सर्वे की सिफारिध के झ्नुगार स्टेट बैक की स्थापना 
॥ गई है श्रौर उसने ग्रपन जिसमे डाले गये ८०० शाखाये सोतन का कार्य भी ग्रव 
रा कर लिया है। किन्तु यह भी प्रायह्यव है कि अन्य व्यापारिक वंको को भी प्रपना 
गयक्षेत्र बढाने के लिये प्रेरित करता चाहिये । सराफ कमेटी ते यह सुभाव दिया है 
के भारत सरकार से परामश करते रिजव वेक को लाइसेल्स प्राप्त अनुसूचित बैंकों 
हे वित्तीय सहायता देने की एक विस्तृत योजना वनानी चाहिए श्रौर इन बैंको से यह 
हा जाय कि दे एक विशेष योजना के ग्रनुसार, जिस पर पहत रिजवें वेक की श्रनुमति 
वें ली जाय, शाखा विस्तार करें । 

(६) सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था--सरकार अथत्रा रिजव वँक द्वारा 
वत्तौय सहायता देने के ग्रतिरिक्त यह भी प्रावक्ष्यक है कि ट्रेजरी एब सय ट्रेजरियों 
ग़रा बेफो को मुफ़स्सल क्षेत्रों मं पर्याप्त सुरक्षा-सुविधाय प्रदान वी जायें । 

(७) चल थेक - छोट-छोटे गाँवा भे बेक्गि को झ्रादता का विवास बरम के 
लिय चत वैत (300॥|6 3797 ६७) बहुत उपयोगी हा सकते ह ॥ सरकार एवं जनता 
दोनो को ही इन्ह प्रोत्साहित करना चाहय | 
() बेको के साधनों से वृद्धि - 

वेको के सावनो म वृद्धि करने के लिय कमेटी के निम्न सुभाव है .- 

(१) सार्वजनिक क्षोत्र की प्रतिस्पर्धा का नियमन -द्रव्य बाजार मे उपताध 
सीमित साधनों के लिये केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों, व विभिन सरय्ारी एजन्सियो 
(जिसे ठाक्खाना) द्वारा तीत्र प्रतिस्पधा वी जा रही है, जिसमे बैत्ों वे डिपाजिटों में 
क्मीआ गई है। यच्रपि मिश्वित अवस्था में कुंड सीमा तक सरकार व प्राइवेट 
एजेन्सियो से प्रतिस्पर्धा होती स्वाभाविक है, किन्तु इसस प्राःवेट क्षेत्र के लिये वित्त का 
प्रकाल नहीं पडने देना चाहिये ॥ 

(२) द्रव्व हस्तातरण की सुविधायें--द्रब्य क हृस्तावरण की अपर्यात सुव्रिधाड्रो 
के कारण हमार वेको को अपनी झआख्ग्रों के पास अधिक मात्रा में कैद व बेक 


भू 


के 
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वेलेन्सेज रखने पड़ते है, जो उन्की ध्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक होते है । यही 
नही, उन्हे अपना काफी घन सरकारी प्रतियूतियों मे लगाना पडता है, ताकि स्टेट वेब 
से लिये गये झ्ोवरड्रापट का माँग करने पर तत्काल भुग्रतान करने की गारन्टी हौ। यदि 
अब्य के हस्तातरण की सुविधाओ मे सुधार हो जाय, तो हमारे बैंको की ऋशणा-दान 
शक्ति बहुत बढ सकती है, क्योकि उन्ट अपत पास अथवा शाखाओं के पास अधिक कैश 
ब्रेक बैलेग्स न रखने पडा करेंगे । इस सम्बन्ध मे सराफ कमेटी ने कई महत्त्वपूर्ण सुझाव 
दिये थे ;--(8) सवादवाहन के साधनों मे सुधार, जैसे रिजवें बेक के कार्यालय व 
एजेन्सियो के बीच टेलीप्रिटर एवं विशेष तार सेवा की व्यवस्था, (0) बेको की शाघाप्रो 
से उनके प्रधान कार्यालयों व एजेन्सियो पर टेलोग्राफिक ट्रान्सफर खरीदना | बैंक की 
प्रत्येक् शाला के लिये उचित सीमा निर्धारित को जा सकती है॥ (77) रिजव बेक 
द्रव्य हस्तातरण सम्बन्धी सुविधाय देने की अपनी योजना को विस्तृत करें, ताकि बेको 
द्वारा प्रपनी शाखाओं को भ्ौर शाखाप्रों द्वारा प्रपने प्रधान कार्यालयों को द्रव्य भेजने 
की सुविधायें निशुल्क मिलने लगें । बेको को इस सम्बन्ध मे जो कठिनाइयाँ समग्र-समय 
पर हो उन्हें दूर करने के लिये एक प्रतिभिधि कमेटी का गठन भी करता चाहिये । 


(३) नियस्त्रित डिपाजिट बेफ्गि--वैंक दर मे वृद्धि होने से डिपाजिदों पर 
ब्याज-दरों मे एक सामान्य वृद्धि हो गई है । विनिमय बेको ने ब्याज दर मे वृद्धि करके! 
म्रधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है, ब्याकि बेक दर बढ़ जाने से लन्‍्दन मुद्दा बाजार 
का झ्राकपंण उन्हे कम हो गया है। सराफ कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि बैको के 
हिंतो की रक्षा एक भखिल भारतीय बेक एसोसियेशन बनाना चाहिए। 


(४) डिपाजिट बीमा--झमेरिका की भाँति भारत मे भी डिपाजिटो की वीमा 
अणाली चाकू करने की श्रावश्यकता है। इससे बेकिंग प्रशाली मे जनता का विश्वास 
बढ़ेया ) बैक इस योजना को तो उचित बताते है, किन्तु इसके चालू करने में जो अधिक 
व्यय होगा उसके कारण सकोच करते हैं। अखिल भारतीय वेकिंग जाँच कमेटी का 
मत था कि डिपाजिद बीमे बी योजना को 4को का सघनन पूर्णो होते तक स्थगित रखा 
जाय । सराफ़ कमेटी ने एक डिपाजिट बीमा निगम स्थापित करने वा सुभाव दिया । 

(५) स्थानीय रुस्थाओं से डिपाजिद लेना--भारत सरकार ने यह प्रतिबन्ध 
लगा रखा है कि कोई भी स्थानीय संस्था या ग्रद्ध सरकारी सस्था व्यापारिक बैंको के 
पास अपने कोष तब तक नहीं रख सर्ेगी जब सक कि वह व्यापारिक ब्रेक उसनी हो 
रकम की प्रकारी प्रतिभूतियाँ जमानत के रूप मे डिपाजिट न कराये । सभवत्तः यह 
प्रतिबन्ध इस कारण लगाया था कि कुछ बैको के फेल हो जाने से सरकारी विभागों 
को कुछ हानियाँ उठानी पड़ी थी । किल्तु अब समय बदल गया है। सरकार को 
शाहिए कि इस प्रतिबन्ध को ढीला कर दे | ऐसा करने से हमारे व्यापारिक चेक के 
अप्ाधन बढ जायेंगे। सराफ कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि रिजर्व बेक द्वारा 
अनुमति-प्राप्त वेको को ऐसे डिपाजिद लेने का अधिकार होना चाहिये ! 


अज्ड | 


(६) सरकार द्वारा तात्कालिक भुगतात-प्रायः देखा गया है कि सरकार 
जा माल सप्लाई किया जाता है उसके बिलो का स्ुंगतान होने में बहुत देर लगती 
जिसब फलस्वरुप लघु एवं मध्यम उद्योगो को काफी पूजी भटक जाती है। 
अतुमाने वे झनुसार, एमोमियटड चेम्बर आफ कामस एवं इन्डस्ट्रीज के कुछ सदस्यो 
सरकार वी आर १५६ कराड़ स्पया रुका हुआ था | यदि सरकार पर निकलने ६ 
सम्पूण ग्रदत्त धन का सर्वे कराया जाय सो बकाया राशि बहुत अधिक निकलेग 
मदि सरकार अपन बिला का भगवान करन मे जल्दी करे, तो उद्योगो को पू जी श्रटवे 
नहीं तथा बेंको के डिंपाजिटा परे भी सुप्रभाव होगा। 


वेकों के ऋणों को श्राघुनिक प्रवृत्तियाँ-« 

द्विनीय पचन्वर्षीय योजना की श्रवधि मे यह देखा गया कि बैक भी साख 
विस्तार होन के साथ साथ उद्योग को मिलने वाली साख के भ्रनुपात में वृद्धि हुई 
जबकि व्यापार, व्यक्तिगत एवं प्रोफ्शनल तथा अन्य क्षत्रो मे साख का श्ननुपात का 
बम हो गया है। यदि हम यह स्मरण रख कि द्वितीय पंच चर्षीय योजना मे 
प्रौद्योगीकरण पर बल दिशा गया था, हम उक्त प्रवृत्ति स्वामाविक हौ अतीत होः 
ब्याकि इस अ्रवधि म उद्योगो का भ्रधिक विकास होने से उनकी आवश्यकता भी बढ 
उचित ही था। 

ओ्ौद्योगिक साख मे जो वृद्धि हुई है उसका लास सभी बड उद्योगो से लिया है 
फिर भी सीमेन्ठ लौह एव स्पात श्रौर इ जीनियरिग उद्योगो को भ्रधिक साख दी गे 
बयोकि इनको द्वितीय याजना के श्रन्तगत एक विशप भूमिका अदा करनी थी। व्‌ 
पुराने उद्योगा जैसे सूती वस्त को भी ऋण की मात्रा बढ़ी, किन्तु इसकी गति घी 
ही थी । लोह एवं स्पात तथा इ जीनिर्यारेग उद्योगा की साख के अनुपात में सः 
प्रधिक वृद्धि हुई | उद्य गो की कुल साख का झनुपात ३४ से बढ कर ४४% हो गर 
जब कि व्यापार आदि का श्रनुपात ४६ से घटवर ४२ रह गया । इन आकड़ो से २ 
प्रगट होता है कि व्यापारिक वक उद्याशों की बढती हुई आवश्यकताओो को पूरा का 
के लिय १हल की भ्रपक्षा अधिक तत्पर है । 


तृतीय पच्च-वर्षोष योजनावधि से बेक्ग प्रशाली का महान्‌ दायित्त्व 


शेकों द्वारा झाल्या विस्तार--एक सामयिक श्राबश्यक्ता -- 

पृर्ताय पत्र वर्षाय योजना की अवार्थ मे प्राइवेट सैक्‍्टर' मे द्वतयि पचन्वर्षा' 
योजना ग्रवधि वी भअयपक्षा लगभग दो ग्रुवा विनियोग क्या जायगा । भ्त स्पष्ठ है 
बैक्गि प्रणाली पर कायछ्लील पू जी को पुति के लिये भारी मा्गें होगी। साथ हूं 
उसमे यह भी आशा की जायगी कि झल्पकालीन पू जी के श्रतिरिक्त वह मध्यकालों 
कोपो की भी पर्याप्त पूति कर। यही पर बेको के प्रसाधनों वी पर्याप्तता का प्र 
उठता है। इसका मुख्य हल यह है कि बेक व्यापक पैमाने पर शाखायें खोलते मं 
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नीति अपनाये । इसका फल-यह होगा कि जिन स्थानों मे श्रमी तक बेकिंग सुविधायें 
न थी वहाँ वे श्रब उपलब्ध होने से डिपाजिट सुविधा द्वारा बचतें गतिशील हो सकेगी । 
झभी तक झाखा विस्तार की गति धीमी रहो है। स्टेट बेक के शाखा विस्तार के 
अतिरिक्त प्रत्य व्यापारिक बेको को भी शाखा विस्तार का एक साहसिक कार्यक्रम 
अपनाना होगा | यह उनके लिये समव भी है, क्योकि उनके लाभो म॑ं आजकल वृद्धि 
हो रही है। यदि प्रारम्भिक वर्षो में शाखा-विस्तार से उन्हें कुध हाति भी उठती 
पडती है, तो उसकी पूर्वि कालान्दर में शाखाग्रो के कार्य की मात्रा बढ जाने से हो 
जायेगी । 


घको की सामान्‍य वित्तीय दक्षा में सुधार करता जरूरी है-- 

नमे श्रौर अद्ध' विकसित क्षेत्रों मे वेकिग सुविधायें बढाने के अतिरिक्त बैंको की 
सामान्य वित्तीय दर्शा में बहुतत सुधार करने की झ्ावश्यकता है । रिजर्व बेक ने निरीक्षण 
की जो व्यवस्था लागू की है उससे काफी सुधार हुआ है। किन्तु बेको के कार्यवाहन मे 
अब भी सुधार करने के लिये क्षेत्र है। प्रधिकाश बैको को यह कठिनाई है कि उनको 
पर्याप्त बिजनेस नही मिलता । जहाँ तक इस दुर्बलता का प्रश्न है, छोटे-छोटे बेक 
अपेक्षाकृत बडे ऐव सुदृद बेको के साथ विलीन होने की सभावताश्रों पर विचार करें। 
भ्रहू न केवल उनके लिये वरन्‌ देश के व्यापक हित के लिये भी उचित होगा। णो 
दुर्बलतायें सामयिक निरीक्षणों हरा उनके सामने लाई जायें व वित्तीय-व्यवस्था को 
सुहृढ बनाने के लिये जो सुझाव दिये जाये, उत पर उचित कार्यवाही करने से बेकिंग 
प्रणाली में स्थायित्त्व व हृढता आवेगी । 


कोषों की कमो का! हल साख-नियन्त्रण नहों--- 

स्टेट बेक के निर्माण एवं बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से प्राइवेट सेक्टर 
के हाथ से वित्तीय खोत का एक महत्त्वपूर्ण साधन निकल गया। अतः व्यापारिक बेको 
पर अब पहले से भी अधिक जिम्मेदारी आ गई है । उन पर ऋणा लेने की जितनी 
भारी भाग की जाने लगी है उतनी वृद्धि उनके डिपाजिटो मे नहीं हो पायी है। डिपा- 
जिदे और एडवान्सो की इस असमान दौड ने बेको के कार्येवाहन पर ग्रम्भीर प्रभाव 
डाला है । डिपाजिट प्राप्त करने की होड मे डिपाजिटो और ऋणो दोनो पर ही व्याज 
दरें बढ़ गई है। चूंकि डिपाजिटो की मात्रा अपर्याप्त प्रमाणित +हँर है, इसलिये 
िनियोगो और नगद कोष को कम करने की युक्तियाँ अपनाई गई है । यही मही, जब 
बेक अपने डिफाजिटो से अनुपातातीत ऋण देने लगते हैं, तो उनकी तरलता पर बुरा 
प्रभाव पडता है और सुरक्षा खतरे मे पड जानी है । लेकिन विक्रास की अवधि में साख 
का विस्तार हौना अमिवाये है. तथा साख़ पर नियरस्य लगाना ऐसे समय से भलाई 
के बजाय हानि प्रश्निक पहुँचा सकता है। अत: कोषों की कमी का हल साख नियंत्रण 
मे नही है, वरन्‌ उचित आ्रावश्यकता पूति के लिये अ्रधिक सात्रा से देने मे निहित है । 


४७६ ] 


बेकिंग प्रणाली के भादी विकास के सम्बन्ध में कुछ सुकाव-- 

बंविग प्ररणली वा भावी स्वरूप नया हा, इस सम्बन्ध रे वहा सोच विचार 
की प्रावस्यक्ता है। भारतीय बवेक एसोसियेशत के सहयोग से एक विस्तृत थोजना 
बनाई गई है। इसका उद्देश्य ्यापारिक बेको का विकास करने के साथ-साथ उनका 
विवेबीक रण करना भी है, ताकि उनके हानिप्रद कार्यों पर रोक लगे। सराफ कमेटी ने 
घैड़ू डिपाजिटो का बीमा कराने का प्रस्ताव रखा था। इससे डिपाजिट बेकिंग वी 
उन्‍मति हो सकेगी । बेको के कार्यवाहन मे कुशलता वी वृद्धि के लिए एवं वेंकिग सेवा 
(88 :फफएए 9छ७ण08 0380॥6) स्थापित करने की श्रावर्यकता है जिससे विश्व के 
भ्रन्‍्य देशों मे बैद्छो की आधुनिक प्रवृत्तियो की जानकारी होगी और जो देश की परि- 
स्थितियों भौर झ्रावश्यक्ताओ के अनुसार इन भ्रवृत्तियो को अपनायेगी | इस बात की 
भी झ्लावश्यकता है कि विभिन्‍न व्यापारिक वेवा में झापस में तथा व्यापारिक बैद्धो 
झौर भन्‍्य बैड्िग व वित्तीय सस्याओ्रो (जैसे सहकारी वैडू व स्टेट बैड) मे समन य 
हो । बड प्रनुसूचित बैड को यह्‌ प्रधिकार दिया जा सकता है कि वे प्रद्ध-सावंजनिक 
सस्थाओ को बैड्धिंग सुविधायें प्रदात करें जिससे उनके कोषो की वृद्धि हो। व्यापारिक 
बैड को इस योग्य बनाता चाहिय कि व ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा कार्युल़य खोल कर 
बहाँ की बचत को गतिशील वेनाये । इसके लिये यह जरूरी है कि उनको स्टाफ के 
बेतन सम्बन्धी बैडू अवाड वे नियमों से कुछ छूट दी जाय । 
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अध्याय ३६ 
ओयद्योगिक अर्थ-निगम 


([रपैणधाई। शिवाध्या०8 .००7ए० ब्वां०ण)े 


ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि-- 
भारत ग्रे झौद्योगिक सस्थाग्रो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिट सस्याश्रो 
का भ्रभाव बहुत दिनो से रहा है। इस झनाव का अनुभव सब्रसे पहले सन्‌ (६१८ के 
्रौद्योगिक झ्रायोग मे किया, जिसने झपनी रिपोर्ट मे देश के उद्योगों को झ्रायिक सहा- 
यता प्रदात करने बी आवश्यकता पर विशेष जोर दिया था। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६३१ 
मे केद्रीय बेकिंग जाच सप्रिति ने भी देश मे बढते हुए झ्ौद्योगीक्रणा के लिए पू'जी की 
झ्रावश्यकता पर अधिक बल दिया । किन्तु दुर्भाग्यवश् भ्रथवा यो कहें कि विदेशी शासन 
>की उयेक्षापूणं नीति के कारण उन प्रस्तावों को क्रियान्वित मही कया जा सका। 
द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त, सन्‌ १६४५ में भारत सरकार ने भपनी श्रौद्योगिक' नीति 
सम्बन्धी प्रलेख़ भे इस बात वा सकेत किया था कि औद्योगिक विनियोग विगमों की 
स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कुछ समय बाद इस पर विचार विमर्श 
हेतु वित्त मन्नालय ने रिजवं बेक प्रॉम इप्डिया से परामशं मागा | रिजव॑ बेक झॉफ 
' इृष्डिया ने एक बिल बनाया, जिसमे झौद्यागिक इकाइयो को मध्यकालीन एवं दी्धकालीत 
साख सुविधाएं प्रदान करने के लिए औद्यागिक बित्त निगम (]॥तेप४00 फ्री)0७॥08 
(00708॥00) की स्थापना के लिए सुकाव दिया | यह बिल पहले विधान सभा 
में सन्‌ १६४६ के बजट अधिवेशन में सर आरचीडेल्ड रौलेन्डस (537 &70)/69)0 
00]9770५) के द्वारा प्रस्तुत क्या जाने वाला था, परन्तु अत्य विधान सम्बन्धी 
पविक्ता के कारण ऐसा सम्भव न हो सका । कुछ समय बाद सानतीय आर० के० 
शरणंमुख चैट्टी ते भारतीय ससद में कुछ सशोधन करके श्रौद्योगिक भ्रं निगम की 
स्वापफ् सब्यस्पी' विज को अरतुता दिया ४ २७४ ता्वी सन्‌ (६६५ को गवर्नर जतरल ते 
इस बिल पर स्वीकृति मिली और एक जुलाई सन्‌ १६४८ से इस निगम का काये 
, प्रारम्भ हुआ । 
निगम के उद्दे इ्य-- 
निगम का मुख्य उद्देश्य उद्योगो को दी्घे एवं सध्यकालीन (आधिक सहायता 
प्रदान का है। हमारे देश के अधिकोष भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करते 


१) 

है, कितु इसवा तात्वय॑ यह नहीं कि निगम अ्रधिकोधों से प्रतियोगिता करना चाहता 
है भ्रथवा उनको इस कार्य से विचलित करना चाहता है। निगम का उद्देइय आपधिक 
क्षेत्र मे अधिकोपों की सहायता करना है, जिससे ये दोनो सस्थायें मिशकर देश में पूजी 
की कमी को दूर कर उद्योगों की उन्नति भें सहायक हो । अधिवोपा का मुख्य कार्य तो 
उद्योग को प्रल्कालीन सहायता और निगम का कार्य लम्बी ग्रवधि वे लिए या मध्यम 
समय के लिए आ्ाथिक सहायता देना है। विकास का अर्थ केवल नवीन उद्योगशलार्ये 
खोलना नही है। नई उद्योगशालाग्रो वे स्थापन के साथ-साथ ग्राज भारत में चालू 
उद्योगों के थुत्तिसगत विवेकीकरण की ग्रावइप्रक्ता मी है। ग्रौद्योगिक सस्थाग्रों की 
प्राप्त पूंजी का लगभग सारा भाग मशीन, भूमि व अन्य औजारो के खरीदने में ही 
बला जाता है श्रौर समय पर कार्यशील प्रजी की बडी भारी कमी पड़ जाती है, 
सिसका परिणाम उद्योग की सफलता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए निगम 
मा प्रधान उद्देश्य चालू व तवीत सावंजनिक वम्पनियों को सरध्मकालीन झाथिक सहा- 
यता प्रदान करता है । विच्तु वे उद्योग जो वुनियादी उद्योगों वी श्रेणी में है भ्रथवा 
जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, इस साख-सहायता के भागीदार नहीं बन सकते । 
इस सम्बन्ध मे यह भी ध्याव रखना चाहिए कि निगम केवल उन्ही उद्योगो को श्राधिक 
सहायता देगा, जो सार्वजनिक भ्थवा लोक सीमित होगे भ्रथवा जो सहकारिता के 
प्द्वान्तामुस्तार कार्य कर रहे है। यह झाविक सहायता केवल उन क्षेत्रों तक सीमित 
रहेगी, गिनमे श्रोद्योगिक श्र निगम लामू होता है, श्रतएव स्पष्ट है. कि झलोक सीमित 
प्रमष्डल तथा साभेदारी की सस्‍्थायें निगम द्वारा दी जाने वाली भ्राधिक सहायता का 
लाभ न उठा सबेगी | 

प्रौद्योगिक श्रथ-निगम भ्रधिनियम ([. #', 0, 8७60) १६४८ का सबसे बडा 
दोष यह था कि निशम वेवल उ ही औद्योगिक सस्थाप्नो को ऋण दे सकता था, जो 
पहले से ही व्यापार कर रहो हो, प्र्थावु यह उन सार्थों को ऋण नहीं दे सकता था जो 
ध्यापार प्रारम्भ करन॑ वाले थे । इन दोषों को दूर करने के लिए झपिनियम में सन्‌ 
१६५४५ में कुछ सशोधन किए गए, जिनके ग्रनुसार झब तिगम नव निभित कम्पनियों को 
सहायता दे सकता है । 
निगम के कीर्य-- 

प्रौद्योगिक प्रर्थ निगम अधिनियम, १६४८ की धारा २३ के भ्रनुसार, यह निगम 
निम्नलिखित का कर सकता है :-- 

(१ ) गारल्टी देना--श्रौद्योगिक सस्थाप्रो के ऋणो पर जिसे उन्होने सार्द- 
जन्वि बाजार से लिया है और जिसके श्ुगत न की झव थे अधिक से अधिक २५ वर्ष 
है, गारुटी दे सकता है। 

(२) अंभिगोपन करत[--ओद्योगिक रुस्थाप्रो द्वारा निगसित रूवक, झं।, 
बान्ड या श पत्रों का अभिगेषन व रवा, यदि इस अतिभूतियों वा विन्वय सात वर्ष 
की ऋवर्भ के भीतर कर दिया जाता है। 


हक 
(३) ऋण व अग्रिम देना--औद्यागिक सस्थाओं को अधिक से अधिक २४ 
बर्ष की भ्रवधि के लिए ऋणा तथा अग्रिम प्रदात करना और उसके द्वारा निगभित ऋण 
पत्रों को (जिनकी अवधि २५ वर्ष से अधिक नही है) क्रय करना | 
चजित कार्प-- 
प्रधिनियम के अनुसार औद्योगिक ब्रथ॑ निगम निम्नलिखित कार्य नहीं कर 
सकता है :-- 
(3 ) अ्धितियम की छातों के विरुद्ध जमा ()0९90909) स्वीकार करना । 
(77 ) किसी भी सोमित दायित्व वाले अग्नो अथवा स्टाक को प्रत्यक्ष रूप 
से क््य करना , 
(॥ ) सात वर्ष की अवधि के अशों अथवा ऋण पत्रों का अभिगोपन 
करना , 


(37 ) एक करंड से प्रधिक का कर देना 
ऋा देते से सावधानी-- 


*.. (१) निगम उस समय तक किसी भी ऋण को स्वीकृति अथवा झभिगोपन 
नही करता है जब तक कि उस पर भ्रत्माभूति न हो | 

(२) किसी भी एक ओऔद्यागिक सार्थ को दिए जाने वाले ऋण की अ्रधिकतम 
राशि ५० लाख रुपये से सन्‌ १६५२ मे एक करोड रुपया कर दो गई है। एक करोड 
से प्रधिक का ऋण क्वल उसी दक्षा मे दिया जाता है जब कि भारत सरकार ने उस 
पर गारली दो हो । 

(३) यदि ऋण लेने वाली कम्पनी ऋण का भुगतान करने मे अथवा निगम 
द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन करने मे कोई श्र्‌दि करती है, तो निगम को कम्पनी के 
विरुद्ध उचित कार्यवाही करने, उस कम्पनी की सचालन सभा में सचालक नियुक्त करने 
अथवा उमके प्रबन्ध वो अपने हाथ मे लेने का श्रधिकार है। निगम को ऐसी ऋण 
लेने वाली कम्पनियों से म्ुगतान की तिथि से पूर्व भी भुगतान साग्ते का ब्रधिकार 
प्राप्त है। 
ऋण देने की शर्ते -- 

प्रपने उद्दंड्यानुसार भ्रथ निगम किसी सीमित पब्लिक कम्पनी तथा सहकारी 
समित्ति को निम्न शर्तों पर ऋण दे सकता है ;:-- 

(१) ऋण मुख्यतः स्थायी एवं अ्रचल सम्पत्ति खरीदने के लिये प्रचल सम्पत्ति, 
जैसे--ू शृह्मादि, यन्त्र औजार झादि, की प्रथम रहन (शिए४ ]0708880) पर 
दिया जाता है। यह कम्पनी कार्यशील पूंजी के लिए कच्चे-पक्के माल के श्राधीन ऋण 


न देगी, वयोकि यह काम व्यापारिक बेको का है। अर्थ निगम उनके साथ प्रतियोगिता 
नही करना चाहता । 


है 
] 

(२) दिये हुए ऋण वा समुचित प्रबन्ध एवं व्यय हो रहा है या नही, इस 
प्रात को निश्चित करने के लिये ऋण लेने वाली कम्पती के सघालका से उनकी व्यक्तिः 
ग्रत स्थिति में वैयत्तिक तथा सामूहिक जमानत लो जाती है, जिससे उद्योग का प्रबन्ध 
समुचित रीति से हो सके । सब 

(३ ) भ्र्थ निगम को उद्योग की सचालक सभा मे दो सचालको की नियुक्ति 
करने का भ्रधिकार है, जिससे वे सघालक उद्योग के प्रबन्ध का निरीक्षण करते हैं तथा 
यह भी देखते है कि उसका प्रबन्ध भ्र्थ निशम के हित मे हो रहा या नहीं । 

(४ ) ग्रौद्योगिक कम्पनी को उन्नतिश्ञील वर्षों मे होने वाला लाम लाभाश 
देने मे ही न बाँटा जाय, इसलिए जब तक ऋण का भुगतानन हो तब तक वह 
उद्योग ६५% से भ्रधिक साभाश न दे सकेगा। हाँ, दोनो की सहमति से इस दर में परि- 
बतंन सम्भव है । 

(४ ) ऋण शुगतात की ब्रवधि साधारणत, १२ वर्ष है, परन्तु असी तक 
जो अधिकतम श्रवधि दी गई है वह १५ वर्ष है। इस शर्त के अतिरिक्त ऋण भुगतान 
की भ्रवधि ऋण लेने वाली कम्पनी के व्यापारिक स्वरूप भौर उसके भविष्य के अनु 
सार निश्चित की जाती है। 

(६) ऋण का भुगतान सामात्यतः समान प्रभागो (74०७) व॥8ो- 
7875) मे होना चाहिये, परन्तु थे प्रभाग कितने होगे, यह दोनो की सहमत्ति से 
निश्चित होता है । 

(७ ) प्र निगम के पास रहने रखी हुई सम्पत्ति का भांग, साम्प्रदायिक 
कलह, विद्रोह भ्रादि की सुरक्षा के लिये किसी भ्रष्छे बीमा प्रमण्डल से बीमा कराना 
प्रनिवाय है १ 


(८) जब उद्योग को ऋण दे दिया जाता है तो उसका उपयोग जिस कार्य 
के लिये ऋण लिया गया है उसी कार्य के लिये हो रहा है ग्रथवा नही, यह देखने के 
लिये भ्र्थ निगम झावश्यक कदम उठाता है। 
सिगम, का. प्रश्नःध-- 


निग्मम का प्रवन्ध एक सचालक समिति द्वारा होता है, जिसकी सहायता के 
लिये एक केद्रीय समिति श्रोर एक जनरल मैनजर भी होता है। सचालक समित्ति मे 
चेयरमैत सहित कुल १३ सदस्य हैं। ये सदस्य निम्नलिखित पद्धति से निर्वाचित अथवा 
मनोनीत होते हैं :-- 


झोद्योगिक वित्त तिगम की संवालक समिति 
( ३० जून, १६६० को ) 





नाम पद्धति 





१. श्री के० स्‍प्रार० के० मेनन 
२, श्री एस० सी० रॉय 
३. श्री सी० सी७ देसाई 


चेयरमेन 
) बीमा कम्पनियों, विनियोग प्रस्यासों तथा भय 
४, थी दी पी ५ छाएदे ॥| 


वित्तीय सस्याभ्रो द्वारा निर्वाचित 
हका ' 
४ श्री बरर० एम० देशमुख सहकारो सस्या्रों द्वारा निर्वाचित 
६. श्री एस० बी० रामपूर्ती 
७. श्री एम० सी० भूथिया 
७. श्री डा० वी० के० मदन 
६. श्री एस० पी० वोरमणी 
१०, ट् जी० ह भ्रम्बेकर्‌ ) 
११. प्रो० एस० के बसु केन्द्रीय 
१२: श्री रगताथन | केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 


१३. श्री ए० बक्‍्शी ट| 


222 39.22 267::अअफ हज 33 लक कल अल कल आल जज आशय अर ओ के अनअलल कक नी 
३७ जून सन्‌ १६६० को निगम की केन्द्रीय समिति मे नीचे दिये हुए प्राव 
ध्यक्ति थे :-- 


अनुयुचित बेको द्वारा निर्वाचित 


रिजवे बंक के केन्द्रीय बोई द्वारा मनोनीत 











सरया नाम निर्वाचन पद्धति 
१, श्री के० आर७ के सैनन्‌ चेयरमन 


न 9५ मन है मूथिया ) विर्वाचित मचालको द्वारा निर्वाचित 


झ् 0 पौ० बीरमणी ) मनोनीत सुचालकों द्वारा निर्वाचित 


प्राजकल निगम के जनरल मैनेजर है श्री एच० वी० वेन्कटा सुड्दिया । श्री डी० 
श्रार० मढोक इसके सेक्रेटरी हैं। श्री ज्वालाप्रसाद चोपडा इसके दैधाविक सलाहकार 
एव रिजिरद बंक व स्टेट बंक जञाफ इण्डिया इतके बेकर्स है | 

निगम का भुख्य कार्यालय नई दिल्ली से एवं शाखा कार्यालय बस्बई, कलकत्ता 
व मद्रास मे है। औद्योगिक अर्थ नियम अधिवियम सच्ालक-सभा के सदस्यों से यह 
प्राशा करता है कि वे उद्योग, व्यापर व जनहित के सिद्धान्तो को सामने रखते हुये 
व्यापारिक सिद्धात्तो का पालन करेंगे | यदि सचालक समिति उचित समझे, तो विभिन्न 
बातो के विचारार्थ सलाहकार समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं। निंगप की सामान्य 
नीति का संचालन कैन्द्रीव सरकार करेगी | 


| 
लिंगम की पू जी का कलिवर-- 


(अर मश्ञ पूलजी--विगम की प्रधिदृत पूंजी १० करोड रुपये है, जो 
४,००० रु० के २०,००० श्रशों में विभाजित है। ग्रशों की मूल राशि तथा २३% 
लाभाप की गारन्टी केन्द्रीय सरकार ने दी है।इस समय ५ करोड छपये के मूल्य के 
केवल १० हजार भझशा का निर्मेमत किया गया है ग्रौर शेप अशो का निर्गमन,समय* 
समय पर केस्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा | इन झशो को क्रय करने का झधिकार 
बेवल केस्रीय सरकार, रिजव बैक, अनुसूचित बेंक, बीमा कम्पनी, विनियोग प्रस्यास 
तथा इसी प्रकार की वित्त भ्स्थाओ को है। भतएवं यह स्पष्ट है कि निगम के प्रश 
खरीदने व पूंजी मे योग देने का ग्रधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। भारम्भ मे 
हस सस्थाओ्रों को एक निश्चित भनुपात्र में भ्रशों का भावटत किया गया था, किन्तु 


ऋाजास्तर में इस प्रावन्टित संख्या में कुछ परिव्तत हो गया है। इसका प्राभास निम्न 
तालिका से लगाया जा सकता है --- 


जन सल्‍क्‍ल 
पूरे निर्धा-.. क्रप किए, 

क़म्माक सस्थायें रिति ग्रशा की गए भशो... धन राक्षि (रुपये) 
सख्या की सस्या 





६ बन्द्रीय सरकार 


२,००० २,००० १,००,००,९०० 

३ रिजर्दे बेक श्रॉफ इण्डिया २,०००. २,०४४ १,०२,७०,००० 

३ अमुसूचित बेक २,४००. २,४०५ १,२६,६०,००० 

४ धीमा बम्पनी, बिनियोग प्रन्यास२,५०० २,५६८ १,२६,६०,००० 
व ग्रन्य वित्तीय सस्थाये 

५ सहकारी सस्थाये १,००० &४३ ४७,१५,००५ 

योग १०,०००. १०,००० ५,००,००,००० 


(व) ऋण पत्र पूजी--निगम ऋणा पत्रों का तिगंमन करके तथा बाडस 
कय विक्रय करते कार्यशील पूजी प्राप्त कर सकता है परलु ऋण पन्नों, बॉइए तथा 


[४७ 
इसी प्रकार से प्राप्त की हुई पूंजी विगम को झुकता पूजी तथा सचित कोप के पांच 
गुने से अ्रधिक नहीं होती चाहिए । 

(स) रिजव वेक से ऋणु--विमम देख्ीय तरकार को प्रतिमुतियों के 
विहद्ध ६० दिन की ग्रवधि के लिये रिजत्रें वेंक से धत उबार ले सकती है। धारा २१ 
(३) (थ) के अन्तगेन निगम सपने ऋशण-वत्रों का अतिभूत्रि के भाधार पर अधिक से 
प्र्धिक ३ करोड रु० का धत १८ माह वी अवधि के लिये उबार ले सकता हैं ) कु का पेन १८ माह नी अ्रवधि के लिये उवार ले सकता है।... 

( द ) जमा--निगम जतता से कम से कम पाव बर्ष के लिए ता अधिक 
पै अ्रधिक १० करोड रु० की धन राशि तक जमा स्वीकार कर सकता है 

(य) विदेशी छुद्रा में ऋणए--सन्‌ १६५६ के सशोषित प्रधिनियप के 
अनुसार निगम विश्व बेक से विदेशी मुद्रा में ऋए ले सकता है श्र भारतीब सार 
ऐसे ऋणो पर गारन्टी देगी । 

(२) केन्द्रीय सरकार से ऋणश--सद्‌ १६५२ के सशोधित श्रभिनियम के 
अ्रतुसार निगम केन्द्रीय सरकार से ऋर ले सकती है। 

निगम की आ्आधिक स्थिति को और सुहठ करने के लिये एक विशेष सपय कोष 
स्थापित किया गया है। इस कोष में केस्द्रीय सरकार तथा रिजवं बेक के अश्ो पर 
प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लाभाश उस समय तक जमा किये जायेगे जब तक कि इसकी 
राशि ५० लाख रुपये व हो जाय | 
लाभ का वितरण-- 

(नगम के तिथमो में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निगम एक बचत कोध 
रखेगा । सन्देहस्पद ऋण, सम्पत्ति का प्रृल्य हांस तथा इस प्रकार के प्रन्य व्यापारिक 
धाटो के लिए प्रायोजन करने के उपराग्त, यदि कुछ लाभ शेष बचे, तो निगम उसे 
अशधारियों मे बाँद देगा | किन्तु इस लाघ को दर उमर समय तक सरकारी गारन्टी से 
अधिक नही हो सकती, जब तक कि उक्त बचत कोष का घत निगम की प्राप्त पूजी 
के बराबर न हो जाये । 
सिंगम को कार्य विधि-- 


तिगम द्वारा किसी भी औद्रोगिक संस्था को ऋण प्रदान करने की संक्षिप्त 
विधि इस प्रकार है :-- 


(१) ऋण लेने वाली कम्पनी की प्रकृति, माल आदि की जाँच-- 
लिगण किप्ी भी उद्योग को ऋण देने के पू्दं, ऋण लेने वाली कम्पनी से निभित किये 


ध। 

जाते वाले माल वी प्रकृति, कारखाने की स्थिति का स्थापन ([+00१009), भूमि पर 
अधिकार, भवन, विद्युत शक्ति की उपलब्धता, तान्जिक स्टाफ, बाजार की स्थिति, 
उत्पादन वी अनुभानित लागत, मशीनों की किस्मे, दी जाने बाली प्रतिभूति का मूल्य, 
सहायता लेने का उद्दं्य तथा लाभ कमाने व ऋण चुकाने की क्षमता, झ्रादि के विषय 
में सूचना प्राप्त कर लेता है । 


(२) निगम के प्रधिकारियो द्वारा निरीक्षणु-तत्वश्वात्‌ तिगम के अधिका- 
रियोद्वारा ऋण लेने वाली कम्पनी का निरीक्षण किया जाता है। वे निगम को कम्पनी 
का लेखा (8/७ ]300:०9), सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति, प्रवन्ध की कार्यक्षमता, 
फच्चे माल्त की उपलब्धता तथा निर्मित प्रात के बाजार की स्थिति के विप्रय मे 
सूचन। देते हैं । औद्योगिक सस्थायें श्रपने कुशल तास्त्रिक पदाधिकारियो को इस विषय 
में धार्तालाप के हेतु भेज सकती हैं । 


(३) सामयिक रिपो्ट--निगम, ऋण लेने वाली सस्थाय्रो से सामयिक 
“रिपोर्ट भी माँगती है, जिससे कि ऋण के सद्उपयोग के विषय मे उसे जानकारी रहे । 


(४) ऋण देते समय स्मरणीय घटक--ऋण प्रदान करते समय मिगम 
निम्न लिखित बातो को ध्यान मे रखता है -- 


(१ ) उद्योग का राष्ट्रीय महत्त्व, 
(॥ ) उसके द्वारा निभित वस्तुओं की देश मे मांग, 
(77) त्ान्त्रिक व्यक्तियों एवं कच्चे माल की उपलब्धता, 
(।६) प्रबन्ध की योग्यत्ता, 

् (९) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति 
(ए॥) नि्षित वस्तुओं के गुण , और 
(९५॥7) प्रस्तावित योजना की सम्भावना सथा लागत । 


निगम द्वारा किए गए काप्तो का ब्यौरा-- 
प्रौद्योगिक बर्थ निगम ते ३० जून सन्‌ १६६० को १२ वर्ष पूर्ण किए और इन 
१३ वर्षो मे निगम में अनेक प्रकार की औद्योगिक सस्थायों को ऋण दिए है। निगम 


- के पास इन १२ वर्षों मे जितने आवेदन पत्र आए एवं जिन्हे ऋण स्वीकृत किए गए 
तथा जिन झवेदन-प्रों को अस्वीकार किया गया, उनका ब्यौरा इस प्रकार है +-- 


[६ 
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१९ |) 

३० जून सन्‌ १६६० तक निगम से ८४"६१ करोड र के कुल ऋण १८५ 
कम्पनियों को स्वीकृत किए और जिनमे से वुल ५०७३ करोड रुपए वास्तव में 
वितरित ब्र दिए गए । इसका स्पष्टीकरण निम्न तालिका मे हो जाता है “-- 

















३० जून को | ऋण की कुल | वास्तव भे दी।| प्राप्त ध्राथंना | स्वीकृत प्राथंना 

अन्त होने | स्वीकृत धनराशि | गई धनराशि| पत्रो की पत्रो का 

वाला वर्ष ( करोड रु० ) । (करोड़ रु.) | सद्या सस्या 
१६४६ ३४२ (३३ धर २१ 
१६५० ७१६ ३"४१ १६० ४4 
१६५१ &श८ ५७९ रन ६१ 
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१६५३ १५"४७ १००७३ १श३े १०८ 
श्श्श्ड २०७४ श्र८& ३३६ १३७ 
१६५५ र्‌पा०८ १४५३ डरर १६४ 
१६५६ है३ २३ ) ६७३ भ्रण्प र्‌ण्द 
१६५७ शक दर २६५१ ४७१२ २५६ 
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१६९५९ ६६६६ डर र२ ६3. £अ ३०० 
१६६० पढे ६१ ०७३ च्ष्छ श्२६ 
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स्थगित चुकारों की गारन्दी-- 
श्रौद्योगिक श्रथं निगम (सशोयन) अधिनियम सन्‌ १६४७ के प्रम्तंत निगम 
को स्थगित चुकारो ([)2(९7780 98908768) की गारल्टी करने का भी प्रधिकार 
मिल गया है। ग्रौद्योगिक सस्थाप्नो द्वारा विदेशों से पूजीकृत माल (089 
60009) प्रायात करने के सम्बन्ध मे जो स्थगित भुगतान थे, उनकी गारन्दी श्रर्थ 
विगम ने दी। इसका संक्षिण ब्यौरा इस प्रक्वार है -- 


श्र 
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ह्२ ] 

गत वर्षों मे श्र्य नियम द्वारा जो प्रार्यना पत्र श्रस्वीकृत किये गये उनकी 
श्रस्वीकृति के कारणों को मोटे तौर पर निम्त भ्रकार वगित किया जा सकता है ।-- 

(१ ) प्रार्थी द्वारा योजना का त्याग देना या स्त्रगित करना, 

(२ ) प्रार्थी द्वारा मोजना से सझोध्त करना, 

(३) प्रार्थी की श्राथिक स्थिति मे सुधार, 

(४) श्रन्य स्रोतो से ऋएा उपलब्ध हो जाना, 

(५ ) मिग्रम की शर्तों को पूरी न कर पाना ॥ 

औद्योगिक अर्थ निगम द्वारा गत १२ वर्षों मे भारत के जिन विभिन्न उद्योगों 
को ऋण स्वीकार किये गये, उनका सक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-- 
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गत वर्ष झन्तरिम ऋण (7067 7,0छ7) के प्रदान करने मे भी निगम 
ने बडी नर्मी दिखलाई ॥ 
औद्योगिक भर्थनिगम संशोधन श्रधिनियस सन्‌ १६५३-- 

झ्रौद्योगिक अ्रथेनिगम का कार्य-केत तथा आधिक साधन बढाने के लिए उपयुक्त 
झभिनियम बनाया गया, जिससे दीर्घकालीन ऋण देने मे बह अधिक उपयोगी हो 
सके | इस सशोधित अधिनियम के अन्तगंत निगम को निम्नलिखित अधिकार मिल 
गए हैं :-- 

(१ ) औद्योगिक सस्याओ्रो की परिभाषा के अन्तर्गत जहाजी कम्पनियों का 
भी समावेश होगा, जिन्हें श्र्येनिगम ऋण दे सकेगा ! 

!. (२३ ) प्रत्येक उद्योग भण्डल को भ्रथनिगम १ करोड रुपया श्रधिकतम ऋण 
दे सकेगा । 

(३ ) सरकार अथवा अन्‍्तर्राट्रीय बेक द्वारा भारतीय उद्योगों को जो ऋण 
दिए गए है, उनका निरीक्षण सरकार एव भन्तर्राष्ट्रीय बेक के अतिनिधि के नाते भ्रथ॑- 
निगम स्वय करेगा । 

(४ ) झ तर्राठ्रीय बेक से अथेनिगम जो ऋण लेगा, उसकी जमानत भारत 
सरकार देगी तथा इस प्रकार के विनिमय व्यवहारों मे निगम को जो हानि होगी 
उसकी क्षति पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी । 

(५ ) के द्रीय सरकार की जमानत पर प्र्थनिगम किसी एक उद्योग प्रभष्डल 
को एक करोड रुपए से झ्रधिक ऋण दे सक्रेगा, परन्तु ऐसी जमानत के लिए अ्रथंनिगम 
ट्वोर ऋण की स्वीकृति की सिफारिश आवश्यक है । 

( ६) अ्रथनिगम अपनी राशि रिजव वेक की सलाह से किसी भी सूचीबद्ध 
बंक प्रथवा प्रान्तीय सहकारी बेक के पास निक्षेप (08070878) में रख सकेगा ! इस 
सेशोघन मे यह झ्राचश्यक नही है कि वह झपनी राशि का विनियोग सरकारी प्रति* 
भूतियों से ही करे । इसमे प्रविगम को ब्याज की हानि नहीं होगी। 

(७ ) अर्थनिगम अपनी कार्यशील पूंजी के लिए १८ माह से अधिकतम 
प्रवधि के लिए ३ करोड़ रुपये का ऋण दे सकेगा | इससे निगम को स्त्रीकार करते ही 
बन्ष अथवा ऋणष पत्रो के निर्मेमत वी आवश्यकता नही रहेगी । जब तक अ्रथमिगम 
का सचित कोप ५० लाख रुपये तक वहीं हो जाता, तब तक रिजव बंक एवं केद्धीय 
सरकार को मिलने वाले लाभाश इसी में जम होगे । 

(८ ) किसी ऋर लेने वाले उद्योग का नियस्त्रण अर्थविगम ले सकेगा । इस 
सम्बन्ध में ३० / से ३० 78 तक नई घाराएँ जोड दी गई है। इससे नियन्त्रित उद्योग 
में वह अपने सचालको की नियुक्ति करेगा, जिसके बाद पूर्व सचालक अपना पद छोड़ 
देंगे। दुसरे, मंनेजिय एजेन्ट्स का उद्योग प्रमप्डल के साथ जो अमुबन्ध होगा उसका 
जिन किसी क्षति पू्ति के अस्त हो जायगा । तौसरे, अक्षघारियों के मनोनीत सचालको 
की पियुक्ति निरस्त होगी और बिना अर्थनिगम की अनुभति के अशधारियों हारा 
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स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव कार्याग्विर नहीं हो सक्केगा | चौथे, श्रथनिगम की अनुमति 
के बिना किप्ती उद्योग प्रमण्डल का समापन भी नही ही सकेगा । 

( & ) प्रभतिगम की सचालक सभा पर केद्धीय सरकार के मनोनीत ४ सचा- 
लक होगे तथा उप प्रवन्ध सचालक (00705 १४४शघ९78 7)760/07) सचा- 
लक्क सना में बैठ सबेगा, किन्तु उसे मत देने क्ष प्रधिकार म॑ होगा। इसी प्रकार 
प्रबन्ध सचालक को किसी भी समय निकाला जा सकता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति मे 
प्रबन्ध सचालक को स्पप्टीकरण करने के लिए समुचित अवसर दिया जायगा, किन्तु 
द्ो-तिहाई बहुमत से सचालक सभा चाहे तो उसे कर सकती है) 
प्रमण्डल की कठिनाइयाँ-- 

गत वर्षों पे कॉरपोरेशन ने बरोडो रुपयो वे ऋए ओझ्ौद्योगिक सस्थाप्रो को 
प्रदान किये, किन्तु फिर भी प्रमण्डल पूणरूपेणा सहायता नहीं पहुँचा सका। कॉरपो- 
रेशन का तो झनुभव यह है कि भारतीय ग्रोद्ञोगिक कलेवर की नाडी कमजोर है। 
प्रमण्डल के मार्ग में मुख्य दो बाधाय निम्न है -- 

(१) योजना का भ्रभाव--प्रतेक उदाहरणो भे ऐसी योजनाएं कॉरपोरेशन 
के पास भेजी गई , जिनमे तान्निक पहलुओ्रो व वित्त समस्याझ्रो पर पूर्णा विचार नहीं 
किया गया था । बुछ में तो यह भी नही बताया गया कि भूमि, इमारत, मशीनरी 
आदि झ्रम्य विभागो पर अलग झलग कुल कितनी राशि थ्यय होगी । ऐसे भी उदाहरण 
हैं, जहाँ मशीन ग्रादि इससिए खरीद ली गई हैं वयोकि वे सप्ते दामों में उपलब्ध है। 
ऐसी भप्रधूरी कशाजी योजनाम्ो में वास्तविक थीजना के मूल तत्वों का अभाव होता 
स्वाभाविक ही है । माग और धूर्ति की समस्याग्रो पर अधिकाश सस्थायें पर्याप्त रूप 
से सोचने म भ्रसमथं रही हैं, भ्रत ऐसी दशा में कॉरपोरेशन के लिए ग्रन्भापुन्ध ऋगणा 
देना बयोकर सम्भव हो सकता है ? 

(२) अ्रपर्याप्त साधन--अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जिनमे पू'जी झ्रावश्यकता 
से बहुत कमर है। ऐसी सस्थाग्रो को ऋण देकर उनका भ्रहित करना है । 

(३ ) कुछ उदाहरणो मे यद्यपि प्राप्त पू जी पर्याप्त थी, किन्तु सस्था की 
अधिकाश सप्पत्ति गिरवी रखी जा चुकी थी । ऐसे भी उदाहरण है, जहाँ संस्था के 
सारे झशञ प्रवतंको को उनसे ली गई सम्पत्ति के बदले मे दे दिए गए है भोर ऐसी 
सम्पत्ति बहुत अधिक मूल्य पर प्राप्त की गई है। 

(४ ) ऐसे भी प्रमन्‍्डल हैं जो ऋण स्वीकृत हो जाने पर वैधानिक कार्यवाही 
पूरी नही करते और न इस दिद्या म श्रयत्व ही करते है । 

अतः ओद्योगिक ग्रर्थ प्रमण्डलो को चाहिए कि वे उक्त कठिनाइयो को दूर करने 
में तथा अधिकाधिक सहायता प्रदान व रवे मे औद्योगिक अथं प्रमण्डल को सहयोग दें, 
तमी विकास सम्भव है 
श्रौद्योगिक श्र्थ निगम की गलोचना-- 

जिस समय लोक सभा मे औद्योगिक झथ दिगरम ( सझोधन ) पश्रधिनियम, सन्‌ 
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१६४२ तथा भौद्यगिक एवं राज्य अप निगमो (संशोधन) अधिनियम, १६५५ पर बहुस 
हों रही थी, उठ समय इस निगम को बडी कठोर आलोचना को गई। आालोचनाश्ो के 
प्रमुख श्राधार निम्नलिखित थे :-- 

(१) पक्षपात बरतना--निगम कम्पनियों को ऋण देते समय पक्षपात चे 
भ्रेदभाव वी भावना रखता है , दूसरे शब्दों मे निगम केवल सस्थाप्रो को ऋश प्रदान 
करता है, जिनमे उसके सचालक प्रधवा अन्य पदाधिकारी हित रखते हो ) 

(२) अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा--निगम उन राज्यो अथवा क्षेत्रों मे, 
जौ भ्रपैक्षाकुत कम विकसित है, श्रौद्योगिक उद्योग घन्धे स्थापित करने में असफल 
रह है । 

(३) किचित व्यक्तियों का प्रभुत्त--निगम पूर्णतया सरकार के 
स्वामित्व व नियल्तण में नहीं है, अतएवं किचित महारथियों की चतुरता सम्पुर्णं 
देश की भाधिक स्थिति की अपने अधिकार मे ले सकती है ) 

(४) लघु व कुटीर उद्योगो की उपेक्षा--विग्म को सबसे कोर 
झालोचना यह है कि इसने केवल बडे पैमाने के उद्योगों की वित्तीय समस्याझ्रो की 
ओर ही भ्रधिक ध्यान दिया है, मध्य-स्तरीय, लघु एवं बुदीर उद्योग इसकी सहायता 
से बचित हो गए है। 

(५) आझ्राधारभूत उद्योगों के प्रति उपेक्षा--निगम ने ऐसी श्रौद्योगिक 
इक्ाइयो को वित्तीय सहायत्ता दी है, जो पच-वर्षीय योजना के क्य॑ंक्रम के अन्तंगत 
नही भागी है। अन्य शब्दों में, निगम ने आधारभूत तथा पूजीमत बस्तुग्रो के 
उद्योगो को बहुत कम सह्ययता प्रदान की है, जबकि उपभोक्ता सम्बन्धी उद्योगों को 
पर्याप्त सहायता दी गई है । 

(६) ऋण लेते वाली कम्पनियों पर नियन्त्रण का भ्रभाव--निगम 
ऋण लेने वाली वम्पतन्ियों के द्वारा व्यप की जाने वाली राशि की देखरेख करने में 
असफल रहा है। परिणामतः वस्तुओं के उत्पादन तथा उत्पादन-शक्ति में कोई वृद्धि 
नहीं हुई । 

(७) सामान्य पूजजी प्रदान करने मे असमर्थता--विगम कम्पनियों 
को सामान्य पूंजी नहीं प्रदान करता है, अत. उनको झन्य सस्थाप्रो का मुह ताकना 
पडता है | 

(६४५ ) छ्याति प्राप्त कम्पनियों को ऋए देनगा--विगम ने ऐसी #रएतियों 
को भी ऋण दिया है जो खूब लाभ कमा रही भी तथा अपनी ख्याति के कारण मुद्रा 
बाजार से ऋश प्राप्त कर सकती थी । 

(६ ) फिजुलखर्ची--यह भी कहा गया है कि निगम अपने स्वापन व्यय 
तथा अन्य व्ययो मे मित्तव्यथिता नहीं $र सका है। 

उपरोक्त अर लोचनाग्रो के ग्राधार पर निमम की ज़ियाओ्रो वा पर्यवेक्षण कराने 
के लिए भारतीय सरबार में श्रीमती सुवेता कृपलानी एम० पी० को अध्यक्षता में 
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दिसम्बर सन्‌ १९५२ मे एक समिति नियुक्त की। इस समिति के अन्य सदस्य - 
श्री वी० बी० ग्राधी, श्री श्रीनारायण मेहता, श्री पी० ए० नारियलवाला, श्री झ्ार००- 
सूर्यंनारायण राव तथा श्री जी० बाधु थे । इस समिति को निम्न बांती के सम्बन्ध, 
में श्रपनी रिपोर्ट देनी थी :-- 

(१) लोक सभा में औद्योगिक अर्थ निगम ( सशोधक ) बिल पर बहस क्के 
समय मिगम के द्वारा दिये गये ऋणों पर लगागे गये दोष की छातर- 
बीन करना । 

(१) यह पता लगाना कि ऋण देते समय साधारण रूप से उचित 
सावधानी रखी जाती हैं प्रथवा नहीं । 

(३) निगभ की ऋण देते की नीति को इस विदार से देखना कि वह 
निगम के अधिनियम के उद्देश्ये तथा सरकार द्वारा तिर्गमित श्रादैशों 
का पालन करती है भ्रथवा नहीं। 

(४ ) निगम की क्रियाओं में सुधार करने के लिए उचित सुभाव देना । 


कृप़लाती समिति के सुकाव-- 

श्रीमती सुचेता कृपलानी समिति ले श्रपनी रिपोर्ट ७ मई सन्‌ १६१३ को प्रस्तुत 
की । इस समिति ने बहुत से साधारण सुकाव दिये तथा 'सौदेपुर ग्लास वर्क्स' को 
दिये गये ऋण के बारे में थी विल्दारपूर्वक रिपोर्ट दी । 

जहाँ तक प्रथम दोष का सम्बन्ध है, समिति की राय मे यह आधार रहित है। 
समिति ने इस बात को स्वीकार किया हैं कि ऐमे उद्योगो, जितमे निगम के! 
सचालक या अध्यक्ष नेकमात्र भी हित रखते थे, उनकों ऋण सुगमता व शीघ्रता से 
मिल गया है। समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि निगम ऋण देते समय सुस्यापित 
व ख्यातिप्राप्त उद्योगों को भ्रन्य उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता देता है। समिति 
में किस आधार पर ऐसा निर्णय दिया, रिपोर्ट मरे नहीं बताया गया है। फिर 
भी भारतीय सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट की विवेचना करते हुए कहा है कि 
“समिति ने जो कुछ भी रिपोर्ट दी है, सही तथ्यों पर आधारित है ।” 


कृपलाती सम्रिति के सुक्ताब-- 

समिति द्वारा दिये गये सुझावों को अध्ययन की हृष्ठि से हम तीत भागों 
में बॉँठ सकते है :-- 

( ) शासन तथा संगठन सम्बन्धी, 

(47) जाये दिप्रि चाबत्वी तथा 

(7॥ ) नीति सम्बन्धी । 
() श्ञासन तथा संगठन सम्बन्धी सुकाव-- 

इस सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुभाव दिए हैं :--- 

(3 ) निगम के वर्तमान अर्वतनिक अध्यक्ष तथा वेदनिक प्रबन्ध सघावक के 
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स्थान पर पूर्ण वैतनिक अध्यक्ष तथा एक जनरल मेनेजर की नियुक्ति 
होवी चाहिए। 

(3) प्रत्येक उप काय्यलिय के लिए एक क्षेत्रीय परामशदाता प।रपद होना 
चाहिए जिनमे से कुछ सदस्य ऋण आवेदन पत्रों पर विचार करने वे' 
लिए छुन सेना चाहिए, इसके अ्रतिरिक्त कभी कभी निगम की संचालक 
सभा को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि में अपनी सभा करती 
चाहिए। 

(१7) समिति की राय मे प्रवन्ध सचालक के हाथ अधिक अविकारों का 
केन्द्रीयकरणा उचित नहीं । प्रवन्ध सचालक तथा उप प्रबन्य सचालक 
के कत॑व्य तथा अधिकारों को स्पष्ठ रूप से परिभाषित कर 
देना चाहिए । 

(ए) निगम को ऋण करने वाली कम्पनिया की सचालक संभा में अपने 
प्रदाविकारियों को सचालक नियुक्त करने के अधिकार का अधिक से 
अ्रधिक प्रयोग करना चाहिए ) इन सचालको को ऋशण देते ठाली कम्पनी 
के स्थिति विवरण तथा हानि लान वे खाता पर (स्ताक्षर वरम वा 
अधिकार होना चाहिए । 

(४) ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमे मिगम की सचालब सभा पर 
बड़े-बड़े उद्योगपतियों का आधिपत्य न हां सके । इस उहंश्य की 
पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वह निगम की संचालक सभा 
में एक श्रथंशात्री एक प्रवंधकीय विशेषज्ञ तथा एवं चाटंडे 
एकाउ टे ट को मनोनीत करें । भनोनीत किये गये सचालको मे एक 
ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए जो लबु उद्योगो के विकास में ह््ति 
रखता हो । 

उपरोक्त सुझावों को सरकार मे लगभग मान लिया है तथा तदनुसार व्यवस्था 

गि जा चुकी है । 
) कार्य विधि सस्वन्धों सुक्नाव-- 


(१ ) निगम का काई भी सचालक जो किसी मी ऋय लेने बाली कम्पनी मे 
हित रख भ हो तो उप अ्रपने हिल को प्रकट कर देना चाहिए । ऐसी 
कोई भी फ्म जिसमे नियम का कोई भी संचालक, प्बत्थ सचालक, 
शा साकदार या अबत्ध _अभिकर्सा हो तो उस कम्पनी को ऋण नहीं 
दिया जायभा । यदि भिग्रम का कोई सच्ालक किसी ऋण लग वाली 
कम्पनी का केदल साधारण सच्यलक था अशधारी हो तो कम्पर्ो को 
ऋण उसी अवस्था म मिलेगा जब तिगम !की संचालक सभा के सचा- 
लक गण, जो मत दते के अधिकारी है, एकमत से हरा देन के लिए 


अस्ताव पास कर दें। ऐसा सचालक जो किसी कम्पनी को ऋण 
व्याथ्य्ौंग्स०, ४४ 
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दिलाने मे हित रखता हो, तो संचालक सभा की शासंकौये 
जिसमे इस ऋण पर विचार किया जा रहा हो, प्परिचत ने 
चाहिए ॥ 


(॥ ) झूशो को स्वीकृत करते मे सचालबो की सभा को अन्तिम 5 


होना चाहिए तथा शासवीय समिति को चाहिए कि वहू का 
मुए्य ऋणों वाले प्राथना पतो को सचाल्क सभा की प्रनुमति 
बाद मे प्रस्तुत करे । 


(7) गम को अपनी वाधिक रिपोर्ट जिसमे अधिक से झधिक सृ 


तथा पच-वर्षीय रिपोर्ट जिसम ऋण लेने वाली कम्पनियों 
प्रत्येक ऋण लेने वाली कम्पनी की क्रियाओं एवं सफलताप्रा 
में लथा उद्योगो के विकास की स्थिति के सम्बन्ध में सूचता ! 
करनी चाहिए। स्थिति विवरण तथा लाभ-हानि के खातो * 
भी सशोधित कर देना चाहिये। 


(39) रूए देते समय कम से कप्त ५०९ का भ्रन्तर रखना चाहिये 


प्रतिरिक्त यह भी ध्याव र८वा चाहिये कि ऋण लेने वाली 
अपनी सम्पत्ति का अतिमूल्यन ने कर दे । ऋण लेने वाली के 
की लाभोपाजब शक्ति तथा दीघकालीन पूजी की आवश्यक 
सम्बं धे में ऋएा स्वीकृत करने से पहले ढोक ठीक प्रनुमात' ल 
चाहिये। ऋण लेने वाली कम्पनी के प्रबन्ध अभिकरत्तम्रो 
अशो को बिना निगम की प्राज्ञा के बेचने वा प्रधिकार न 
चाहिय । 


(४) ऋण्णों के स्वीकृत करने में तथा उनक छुकाने मे जो देर लगते 


कम से कम कर देना चाहिये । 


(४) निगम के पास तान्जिक विशेषज्ञों का दल होता चाहिये। 
( ए॥) निगम यदि किसी कम्पनी को खरीद लेता है तो उमका 


विभागीय प्रबन्ध या प्रबध अभिकर्त्ताश्रो के द्वारा होते की 
सिद्धान्तत मनोनीत सचालकों की सभा को दे देगा चाहिए । 


पझरभी तक निग्रम ने केवल एक ही कम्पनी (सौदेपुर तार वदस) के 


किया है, जिसका प्रव ध मनोनीत सचालको वे द्वारा किय्रा जा रहा है । 
(ध) नीति सम्बन्धी सुभ्दाव 


इस सस्बत्ध मे समिति ने निम्न सुझाव दिये है -- 
( 4 ) निगम को पत्र वर्षो योजना म दी गई प्राथमिकताओा के $ 


तथा योजना आयोग के द्वारा ४२ उद्योगों के अनुमूचित क्‌ 
का पालन करना चाहिए। निगम वो ऐसी वम्पनी को 
स्वोहृत नही करण चाहिए जो स्वय वापी विकसित हो चुबी ए 
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(॥ ) झौद्योगिक अर्थ प्रबन्धन अधिनियम की घारा ६--(३) के अनुसार 
सरकार को निगम को सिद्धान्‍्त अपनाने के सम्यन्ध मे भ्दिश देते 
चाहिए । सरकार को निगम को ऐसे आदेश देना चाहिए जिसमें 
अवकसित तथा विकसित क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। 
निगम को ५० लाख से अधिक राशि वाले आवेदन पत्रों को तीन 
वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के सामने रखना चाहिए ! 

( ३) इस समय तक निगम के राष्ट्रीकरण वे लिए सुझाव नही दिया 
गया है। लोक सभा के सदस्यों को निगम के दैनिक शासन में 
अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु लोकसभा को इसकी 
क्रियाओं पर निय-त्रण रखने के सम्बन्ध मे समिति ने सुझाव दिया 
कि लोक सभा की एक पब्लिक कॉरपोरेशन कमेटी” बना 
दी जाय )। 

(४ ) तिगम को सामास्य यूजी या जोखिम पूंणी में भाग नहों लेगा 
चाहिए । 

(५ ) निगम के सचित कोप के ५ करोड रुपये से अधिक हो जाने पर 
सामान्य पूंजी मे सागर लेने पर विचार किया जा सवता है । 

(६) निजी सीमित कम्पनियों को निगम अद नही दे सकता है। 

(७ ) निगम किसी कम्पनी के अस्थायी झ्रशो, जिनको वह विसी बेक से 
प्राप्त करता है, पर गारन्टी दे सकता है ! 

(८) जिसी नई कम्पनी के लिए प्रारम्मिक वर्षों में ब्याज वी राशि को 
स्थगित कर सक्ता है । 

( ६ ) उन कम्पनियों के सम्बन्ध मे जितका निर्माण व पंजीयन भारतवर्ष 
में हुआ है परन्तु अशधारियो की सख्या विदेशियों की अधिक है 
तो यह निश्चित करना कि ऐसी कम्पनी भाग लेने की प्रधिकारी है। 
अथवा नही । 

(१० ) जहाँ पर कोई राज्य विश्लेप पृथक रूप से राज्य अरथे प्रबन्धन 
निगम स्थापित करने मे असमर्थ हो तो ऐसी दक्षा मे दो राज्य 
निगम की स्थापना कर सकते है। औद्योगिक प्र्थ-प्रश्नस्धन निगम 
को क्रियाश्रों का स्पष्ट विवेचन होना चाहिए ) 

उपरोक्त सुझावो को भारत सरकार ने लगभग पूर्ण सूप से स्वीकार कर 

लिया है । 
श्रॉफ सम्रिति के छुक्राब-- 


रिजवे बेक ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त श्लॉफ कमेटी ने निजी क्षेत्र को झाधिक 
सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्र्योगिक अर्थ निगम की क्रियाव्नो का पयवेक्षण 
भी क्या। समिति ने इस सम्बन्ध में निम्त दोष व सुकाव प्र पित किए :-- 
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(१) ऋणों की स्वीकृति मे विलम्ब--समिति ने यह झनुभव किया कि 
ऋणशो की स्वीशृति मे बहुत समय लगता है। विलम्ब का कारण ग्रावेदन प्रो में 
वैधानिक उपचारों की कमी थी। इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने सुभाव 
दिया कि मुख्य शहरो मे वैधानिक परामशदाताझञो वा दल रखा जाय ! 

(२) ऋण देने की शर्ते --निगम बी ऋण देने की शर्तें बहुत ही प्रनाकषंक 
है । उदाहरणाथं, निंगम ५०% वा माजिन रखने के अ्रतिरिक्त उस कम्पनी के प्रवन्ध 
प्रभिकर्त्ताओं की प्रत्याभूति पर भी जोर देते है। समिति ने सुझाव दिया कि 
नियम को ऋण देने वाली कम्पनी दी सुहृंता के प्राधार पर ऋण देता चाहिए, प्रवन्‍्ध 
प्रभिकर्त्ताओं की प्रत्याभूति पर नहीं। 

(३ ) अधिक ब्याज दर--निगम ऋण लेने वाली कम्पनियों से जो ब्याज 
लेता है वह अपेक्षाइत बहुत भ्रधिक है। यह ब्याज की ऊँची दर मधनिर्भित झौद्योगिक 
कम्पनियों के विकास मे बाधा डाल सकती है। समिति के विचार में निगम को नवीत 
कापनियों के प्रारम्भिक काल मे नीची दर से ब्याज लगाना चाहिए श्रौर बाद में 
कृम्पती दो लाभ प>ज॑न शक्ति बढ़ने प्र ब्याज की दर बढाई जा सकती है । 


राज्य अर्थअबन्धन निगम 
(8६७6 हाएश्ाटॉर्ड (०कफ्ृ०-ब(४०घ) 

। प्रत्षित भारतीय औद्योगिक भ्रथ प्रसण्डल का क्षेत्र सीमित है, अत श्रौद्योगिक 
क्षेत्र के लिये ऐसे ध्रान्तीय प्रर्थ प्रमण्डलो नौ ग्रावशयकता है, जो सामेदारी सम्थाओो, 
श्रलोक प्रमण्डलो तथा व्यक्तियों को भी ऋणा प्रदान क्र । साथ ही, यह भी श्र/यश्यक 
है कि प्रान्तीय प्रर्थ प्रमष्डल तथा प्रौद्योगिक श्रथ प्रमण्डल परस्पर सहयोग से काय करें, 
जिससे ये एक दूसरे के पूरक हो, क्योकि मध्यम एवं लयु उद्योगों को ग्राथित सहायता 
दैने का काय॑ क्षेत्र विस्तृत होने से प्रौद्योगिक ग्रथ निगम को महू क्षेत्र प्रपताने मे. कडि- 
नाइयाँ भी होगी । इसी हेतु समद से २८ सितम्बर सन्‌ १६५१ का 'प्रान्तीय श्राथिक 
अर्थ प्रमण्डल सन्नियंम॑' पास किया, जो रुम्पूरा भारत मे लागू होता है । 

इस विधान के अनुसार प्रत्येक प्र/त्तीय सरकार अपने प्रान्त मे श्रान्तौय श्रथ॑- 
प्रमण्डल स्थापित कर सकती है। इस सतन्नियम्र की ग्रधिकाश धारायें ओ्रौद्योगिक भ्रथ॑- 
प्रमष्डल सन्नियम सत्‌ १६४६ से मिलती जुलती है। बेवल तीन बातो मे भिन्नता है-- 
(१३ ) 'श्रौद्योगिक सस्थाओरो” की परिभाषा इस प्रकार विस्तृत की गई है कि प्राइवेट 
लिमिटेड कम्पनियों, साभेदारियों एवं यहां तक कि एकाकी स्वामित्व वाली सस्थाय भी 
इसके क्षैत्र में झा जातो हैं । (२) जन साधारण झोर अनुसूचित वेंक भी राज्य 
चिगमो की अश्न पूजी से भाग ले सकती हैं। ( ३ ) ऋणर। की अवधि बंवल २३० वर्ष 
रखी गई है । 

सन्‌ १६४१ बा अधिनियम पास होने से श्रव तक कुल १३ अर्थ निगम बन 
चुके है | इनका कार्य कुछ श्रधिक्र सतोपजनक नही रहा है और वे लघु एवं मच्यम « 
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उद्योगो की विशेष सहायता नही कर पाये है। इस ग्रमफतता के लिए कुछ तो ग्रधि 
नियम की दुर्बलताएँ दायी थी | कुछ सीमा तव लबु उद्योगों का स्वभाव एवं संगठन 
भी बाधक हुआ ! ये उद्योग भी प्रकार सगठित नहीं थे, झत, वे निगम से सहायता 
माँगने में समर्थ नही हुये । फलतः सत्‌ १६५६ में सर्‌ १६५१ के राज्य _वित्त निगम 
भधिनियम मे सशोचत किए गए, जिनके उद इय निस्र थे --- 

(१ ) प्रधिनियम के कार्यासिव क तने मे जो कतिपय कठिनाइवाँ गत कुछ वर्यो 
में भनुभव हुई उन्हे दुर करना। 

(२ ) दो था दो से अधिक राज्यो को पारस्परिक समझौते हरा एक सपुक्त 
वित्त निगम की स्थापना करने के लिए अनुमति देना । 

(३ ) एक राज्य के विद्यमान वित्त निगम का क्षेत्र दूमरे राज्य पर, एवं पार- 
स्परिक ठहराव के ग्रन्तगत, विस्तृत करना । 

(४ ) राज्य वित्त निमम्र को केख्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्रखिल भार- 
तीय वित्त निगम की ओर से एजेन्सी कार्य लेने की अनुमत्रि देना । 

(५ ) रिजव॑ बेक से लघुकालीन ऋण लने को पनुमति देना । 

(६ ) लघु एवं कुटीर उद्योगों को, जिनके पास यथेष्ठ सम्पत्ति नहीं है, किसी 
राज्य सरकार या भ्रनुसूचित बेंक या सहकारी बैक की प्रत्याभूति देने पर आथिक सहा- 
यता देने वी अनुमति प्रदान करना । 

(७ ) निगमो को अपने अधिकार मे की गई भ्रौद्यागिक सस्थाप्रो के बुशल 
प्रब'ध सचालन के लिए अधिकार प्रदान करना ) 

(८ ) रिजवे बैक वो, केन्रीप सरकार की झ्राज्ञा पर, (राज्य वित्त निगभो की 
काम प्रणाली का जाँचने की अनुमति प्रदान करना ! 

यहूं भ्रनुमव किया यया है कि लघु उद्योगो के विकास से रोजगार में चिशेष 
वृद्धि होगी और प्राव् मे असमानता घटेगी, भ्रत इनकी उन्नति पर सरकार बड़ा ध्यान 
दे रही है । लघु उद्योगो की उन्नति के लिए वित्तीय सहायता बडी झावद्यक है, जो 
केवल राज्यो के वित्त निगभ ही दे सकते हैं । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इनको अधिक 
4.25 नही दे सकता, क्योकि लघु उद्योग सारे देश मे बिखरे हुए हैं। 

प्रत्येक प्रान्तीय सस्था के प्रबन्ध के लिये १० सदस्यों की एक सभा होगी, 
जिमके सदस्यों की तिगुक्ति इस प्रकार की झायगी -- 


( क ) प्रात्तीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक 

( ख ) रिजवे बेक हा 

(गे ) औद्योगिक अथनिगम कि 

( घ ) प्रा तीय सरकार द्वाश वियुक्त प्रवन्ध-सचौलक 

(ड ) अनुसूचित बेको, सहकारी बेको, शेप आधिक व्यवसायों तथा 
अश्धारियो मे से प्रत्येक का अलग अलग प्रतिनिधि सचालक ४ 


| 


न न] 


डे १९ 


छर | 
राज्य वित्त निगर्मों के कार्य-- 

राज्य वित्त निगम को निम्न के लिये अधिकार दिये गये हैं :-- 

( १) औद्योगिक सस्वाझ्ा को ऋण देना या उनके ऋण-पत्र खरीदना, जो 

कि २० वर्ष मे वापिस लिये जा सकते है । 

(२) श्रौद्योगिक सस्थाओरो द्वारा खुले बाजार मे ( २० वर्ष की अ्रवधि में 

चुकता किये जाने वाले ) ऋण निगंमनो की प्रत्याभूति देना । 

(३ ) औद्योगिक सस्थाओ के अशो, ऋण-पत्रो, बॉन्ड झ्रादि का प्रभिगोपन 
करता, बशर्ते जो अछ आदि निगम को लेने पड उन्हे ७ वर्ष के अन्दर 
बाजार मे बेच दिया जाय । 

निगम के निश्चित कार्य -- 

(१) प्रधिक से भ्रधिक उद्योगो की सहायता करने के विचार से तिगम किसी 
एक प्रौद्योगिक सस्था को अपनी प्रदत्त पूंजी के १०% भाग अथवा दस लाख रुपये, 
जो भी कम हा, से प्रधिक नही दे सकता । 

(२) निगम किसी भी औद्योगिक सस्या के झशों अथवा स्कस्धो को प्रत्यक्ष 
रूप से क्रम नहों कर सकता । 


( ३ ) निगम जनता सेः पाँव वर्ष से कम भ्रवधि की जमा (0070»॥8) 
स्वीकार वही कर सकता । 
(४ ) निगम अपने प्रो की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकता । 


(५ ) निगम अपनी प्रदत्त पूंजी से अधिक राक्षि की जमा स्वीकार नहीं 
कर सकता । 


विभिन्न राज्यों के अर्थ-निगम 
( |) महाराष्ट्र राज्य का श्रथे-निगम 

महाराष्ट्र राज्य मे अ्रथ-नियम की स्थायत्रा ३० नवम्बर सन्‌ १€५३ को हुई | 
इसकी भ्रधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपये है। इस पूंजी का क्रय महाराष्ट्र राज्य की 
सरकार, सयुक्त स्कन्ध बेको, बीमा कम्पनियों, सहकारी बेको विनियोग प्रयास तथा 
अन्य भ्राधथिक सस्थाम्रो ने क्या है। इस निगम का मुझ्य कार्यालय बम्बई में है । 
उद्देहय-- 

महाराष्ट्र राज्य के अर्थे-निगम का उदृंदय राज्य के श्राधिक विकास के लिए 
श्राथिक सुविधायें प्रदान करना है ॥ 
फार्म-- 

(१) आऔ्रौद्योगिक इकाइयो के ऋण पत्नो का क्रय करना तथा उन्हें 
ऋष्य देना । 


(२) श्रौद्योगिक सस्थाझरो द्वारा स्कन्ध विपरि में लिए गए ऋण की गारण्टी 
देना । 
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(३) श्रौद्योगिक सस्थाप्रो के ऋश॒-पत्री, बधो एवं स्क्धो के तिर्ममत का 
अभिगोपन करना । ४ ि 
(४ ) श्रौद्योगिक सस्थाप्रो को कम से कमर दस हजार तथा भ्रधिक से भ्रधिक 
५ लाख रुपये का ऋण देना ) 


ऋण देने की शर्ते --- 

(।) स्थायी सम्पत्ति के शुद्ध मूल्य के १% राशि तक ऐसी सम्पत्ति की 
प्रथम वैधानिक प्राप्ति पर ऋए दिया जा सकेगा । 

(7) रझूए अ्रधिक से श्रधिक दस से बारह वर्ष की अवधि के लिए दिया 
जा सकेगा और इसका भुगतान किस्तो में होग[। इसे किस्तो की 
राशि एवं ऋण की अवधि प्रत्येक उद्योग की योग्यता एव उसेबी 
स्थिति के अनुसार निर्धारित होगी । 

(70) ब्याज की दर ६% सालाना होगी ? 

(९) ऋण के लिए प्रस्‍्तुत आावेदन-पत्रो पर ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व 
नीचे दी हुई बातो पर विचार किया जायगा -- 

(१) उद्योग वी श्राथिक स्थिति, ( २) प्रतिभूतियों की वर्याणता, ( ३ ) 
लाभाज॑न शक्ति, ( ४) व्याज तथा प्रभागो में मूलधन के भुगतान करने की योग्यता, 
( ५ ) तान्विक विशेषज्ञों एवं प्रबन्धकों की योग्यवा एवं अनुभव, ( ६) भाधुनिकी- 
करण, विस्तार एवं विवास योजना की तास्त्रिक्ता, ( ७ ) सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार। 
तथा ( ८५) ऋण लेठे वाले उद्योग की साप्न योग्यता 


(ए) उत्तर-प्रदेशोय प्र्थ-निगम 

२५ भगस्त सन्‌ १६५४ को उत्तरअदेशीय अर्थ नियम की स्थापना हुई । इसका 
प्रधान कार्यालय कानपुर में है। इसकी श्रधिकृत पूंजी ३ करोड़ रुपया है। प्रारम्भ 
मे केवल ५० लाख रुपये के ५०,००० प्रशों का निगंभत किया गया है। इन श्रशो 
का क़य निम्न संस्थाह्रों के द्वारा इस प्रकार किया गया है--राज्य सरकार ३६%, 
अनुसूचित बेक बीमा कम्पनी भादि ३६%, रिजवे बेक १५%, भन्य सस्थाएं १०% ॥। 
पद बय-- 

इस निगम का प्रमुख उद्दंश्य लघु तथा माध्यमिक उद्योगों को आधिक 
सहायक अहम करना है ? 
ऋण देने की शर्तें -- 

इस निगम को पजाब राज्य के प्र्थ-निगम की शर्तों के आधार पर बन्ध तथा 
ऋण पत्र बेचने का अधिवार है। निगम का सचालक मंडल इस बात का निर॑य 
करता है कि किन उद्योगो को सहायता मिलनी चाहिये! सचालक मडल ही ऋण की 
भ्रधिकतम व न्यूनतम राशि निर्धारित करता है। निगम द्वारा नवीब तथा विद्यमान 
दोनों प्रद्नार की सस्थाओं को झाथिक सहायता भ्रदान की जाती है। निगम द्वारा 


हि 


हल 
दिए गए फण पर ६% दी दर से ब्याज लिया जाता है और दियत समय पर ऋण 
की किस्तो तथा ब्याज के भुगतान करने पर १२% छूट दी जाती है। 
प्रबन्ध-- 

उत्तर प्रदेशीय अर्थ निभम का प्र थ एक सचालक सभा वे दर होता है) 
इसका प्रवन्ध संचालक (]ध७॥088708 वैता86007) रिजव॑ वेक की सम्मति के 
श्रमुसार नियुक्त क्या जाता है। मिगम की कायक्षमता मे वृद्धि करने के उद्ंश्य से 
प्रामर्गादाता समितियां भी नियुक्त वो जा सकती है। 

( ॥) मध्य-प्रदेश राज्य वित्त-निगम 

मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना सन्‌ १६४५ में हुई। इसका प्रधान 
कार्यालय इल्दौर मे है । थ्री दुर्गाप्रसाद जी मडेलिया इसके चेयरमैत है तथा सी० बी० 
भुप्ता इसके प्रबन्ध सघालक हैं। इस निगम के गत पाँच वर्षों के कार्यों का अनुमान 
नीचे दी हुई तालिका से लगोया जा सकता है :-- 











प्रदान किए गए | गअदत्त ऋणा दत्त पूजी के प्रतिशत 
वर्ष ऋणो का की के रूप में प्रदत्त 
सोग साता 'ऋछा वी माज़ना 
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राज्य वित्त नियमो के कार्यो की प्रालोचना 

थद्यविं कई राज्यों मे अभी वित्त निगम भल्ली प्रकार स्थापित नही हो पाये हैं, 
तथापि कुछ वित्त विगमों के कार्यो से यह प्रगट होता है कि यदि उनकी सरचता एवं 
काय प्रणाली में कुछ परिवतंन कर दिय ज यें तो वे प्रधिक उपयुक्त बन सकते हैं॥ 
निम्रमों की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित है ,-- 

(६ ) इन निगसी की रचना ऐसी है कि उद्योगा को अपने विस्तार के लए 
भ्रतिरिक्त स्थाई सम्पत्तियाँ (मशीनों, इमारतों ग्रांदि दे रूप में ) खरीदने के हेतु पू जी 
की सहायता मिल संकती है, कितु अधिकाश लघु उद्योगों को कायशील पू'जी धाहिए, 
जिमे देने मे राज्य निगम स्कोच करते हैं । 

(२ ) प्रधिदाश लघु उद्योगो का संगठन छोटे पैमाने पर हुप्रा है। उनकी 
वित्तीय आवश्यकताय नियम के काय क्षेत्र से परे रह जाती हैं, वयोवि राज्य तिगस 
एक न्युवतम राशि से कम आधिक सहायता नहीं देते ! 

(३) शब्ु उद्योगों द्वारा उचित रूप मं हिसाव किताब नहीं रखा जाता। ये 


[ * 
उद्योग प्राय; एकल स्वामित्त्व या सामेदारी के आधार पर संगठित किये यये हैं, ग्रतः 
इन पर हिसाव-किताव सम्बन्धी कोई वैधानिक प्रतिबन्ध भी नहीं है। जब निगम किसी 
उद्योग को सहायता स्वीकार करता हे तो वह यह आशा करता है कि उचित हिंसाब- 
किताब रखा जायेगा । छोटे छोटे उद्योग इसके लिए श्रपने को असमर्थ पाते है । 


(४ ) लघु उद्योगों के पास प्रतिभूति के रूव मे देने के लिये पर्याप्त स्थाई सम्पत्ति 
(800& ॥४४९७४॥७) नहीं है । भूमि और भवन प्राय: कि राये का होता है, मशीर्ने भी कम 
होती हैं । यही नही, निगम स्थाई सम्पत्ति का ४०% मारजिन भी छोडता है। फलस्व- 
रूप उद्योग निगम को पर्याप्त प्रतिभूति नहो दे पाते है । 


(४ ) अधिकाश राज्य-वित्त निग्रमो ने कर मुक्त २६% न्यूनतम लाभाश की 
गारटी के झाधार पर पृजी प्राप्त को है, जिसके कारण वे स्वय उद्योगो से ६% या 
७५९८ ब्याज लेने के लिये विवश्य हो जाते है, किन्तु यही भन्त नहीं है! उद्योग को ऋण 
लेने मे कुछ व्यय करना पड़ना है, जिसको मिलाकर कुल ब्याज लगभग ६-१०%, पड 
जाता है। 


राज्य भ्रभ॑-प्रबन्धन निगम (संशोधन) भ्रधिनियम सन्‌ १६५६-- 


उपरोक्त कठिनाइयो के कारण राज्य निममो को अधिक सफलता नहीं मिल 
रही थी । इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधिनियम में सशौ- 
घन किया झौर ३० अगस्त सन्‌ १६५६ को राज्य श्र्धु-प्रवन्धन निगम (संशोधन) अधि- 
नियम पास हो गया । इसके निम्न उद्देश्य थे :-- 


(१ ) पिछले वर्ष मे श्नुभव की गई कठिनाइयो को दूर करता । 


(२) जो राज्य वित्तीय निगम की स्थापना करने मे असमर्थ हैं उनके हित के 
लिए संयुक्त भ्रथ॑-प्रवन्धक नियम की स्थापना करना। 


(३ ) जिन लघु तथा कुदोर उद्योगो के पास अ्रत्याभूति (0प्रशाक्ा680) देने 
के लिये उचित प्रतिभूतियाँ तही है उनको राज्य, सरकार, श्रनुमुचित बैक श्रणवा सह- 
कारी बेक की भ्रत्याभूत्ति पर ऋण देना। 


रिजवं बेक भ्राफ इण्डिया एक्ट, १६३४ को ३० श्रप्नोल सनु १६६० पे सशोधन 
किया गया हूँ । इस सशोषन के अनुसार रिजर्व बंक, स्टेट फाइतान्स कॉरपोरेंदन को 
को केन्द्रीय सरकार प्रश्रवा राज्य सरकारों की प्रतिभृति (865व709) पर ऋण 
प्रधवा अग्रिम १८ मौस तक की झ्वधि के लिए दे सकती है ) स्वीकृत की गई ऋण 


अथवा अग्निम क॑ कुल धनराशि किसी जी समय तिगम को झुकता पूंजी के ६०% से 
भ्रधिक नहों होगी [ह 
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अध्याय ४२ 
अन्य विशिष्ट अथ्थ-संस्थायें 


(0फ# 5फ€टा स्प्न्नत्तट९ त्याग) 


() राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम 
[पिन्ठा्ं [च्रतत४७छर्वा 06ए८०क्ात००६ (९०75०-६४ध०7) 

स्थापना-- 

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निग्रम (परत ]) 0) की स्थापना २० श्रवटूबर 
सन्‌ १६५४ को एक करोड़ रुपये की दत पूंजी से की गई है। यह समस्त पूजी 
भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक निगम पूणतया राजकीय 
सस्था है। इसका पूण स्वामित्त्व तथा नियत्रण सरकार के हाथो मे है। इस नियम 
को स्थापना देश म शीक्षातिद्यीध्ष प्रौद्योगीकरण्‌ करने के उदइय से की गई है। 
उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र मे निजी साहस घाडी सी ही बाहरी सहायता से सम्पूण देश 
की आावश्यकताम्रो की पू्ति कर सकता क्ितु जहाँ तक आधारभूत व तालिका उद्योगों 
की स्थापना व विकास का प्रइव है. निज्जी क्षेत्र के लिए यह अत्यत दुलभ काय है। 
झत सरकार को इस क्षेत्र मे स्वय अ्ग्ुप्ना बचता पडगा | 


[ २३ 
उदगम्‌-- 

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वी बात तत्कालीन व्यापार एवं 

गोगमन्त्री श्ौ० टी० टी० कृष्णमाचारी के मस्विष्क में श्राई थी। श्रक्ट्ूबर सब्‌ १६५३ 
में थोजना आयोग के उप-अध्यक्ष श्री बी० दी ० कृष्णसाचारी ने राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ 
की बैठक मे इस बात की घोषणा की थी कि पच वर्षीय योजना के एक अंग के रूप से 
एक झौद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जायगी । इस विगम का मुख्य उद्देश्य 
प्रत्य सियमों की भाँति उद्योगों का अर्थ-प्रवन्धन करके, उसके विकास एवं स्थापना के 
साधनों को घुटाहा होगा । निजी साह को यद्यपि करने मे अधिक सफ़लता मिलने 
की प्राशा नही है, परन्तु वह झपने विनियोगो, अनुभव एवं योग्यता के द्वारा सहायता 
पहुँचा सकता है । यह ठिग्रम अ्रपने उद्देश्य की पूर्ति मे निजी साहस को सहर्ष स्वीकार 
करेगा और उसका सदुपयोग करेणा ) 

[ जी-- 
राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास” नियम की पूंजी १ करोड रुपया है, किन्तु प्रार- 
स्मिक अवस्था मे केवल १० लाख रुपये की दत्त पूंजी होगी, जो सरकार देगी । इस 
निगम का रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनी भ्रधिनियम के भ्रन्तमत किया गया है । इस 
निगम को जी श्रतिरिक्त राशि को भ्रावश्यकता होगी वह केन्द्रीय सरवार निम्न रीति 
से प्रदात करेगी :-- 

(१) औद्योगिक योजना के अध्ययन, अनुसन्धान एक औद्योगिक निर्माण 
के लिए तथा ऐसी हो अन्य ओ्रौद्योगिक योजनाओो की पूति के लिए 
देश मे श्रावश्यक तान्त्रिक एवं शासकीय कर्मचारियों का दल तैयार 
करने के लिए वाधिक भनुदान द्वारा । प्रनुदान की इस राशि का 
आयोजन वाधपिक बजट में किया जायगा | 

(३) भौद्योगिक विकास निगम की प्रस्तावित श्रौद्योगिक योजनाझ्ो को पूर्ति 
के लिए श्रावश्यकता के समय देकर | 

प्रबन्ध-- 

झौद्योगिक विकास निय्रम का प्रबन्ध एक सचालक सभा द्वारा होगा, जिसमें 
२० सदस्य है। वाशिज्य एवं उद्योगमन्‍्त्री इसके सभापति हैं। इन सचालको को 
केन्द्रीय सरकार ने मनोनीत किया है। औद्योगिक अनुभव तथा तौन्त्रिक एवं इत्जी- 


नियरी कार्यक्षमता की दृष्टि से सचालक सभा मे १० उद्योगपति, ५ अधिकारी तथा 
४ इन्जीनियर है । 


उ्ँ इय-- 

(१ ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य देश की श्रौद्योगिक 
उन्नति के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यन्त्र प्रदाव करवा तथा आधार- 
भूत उद्योगों का प्रवर्तत एवं उनकी स्थापचा करना । 

(३ ) देझ्ष के श्रौद्योगिक विकास में सहायक वर्तमान व्यक्तिगत उद्योगों को 


शैष ] 
तान्विक एवं इज्लीनियरिय सेवाझ्रो वी सुविवा देना तथा यदि झाव- 
इ्मक हो तो पूँजी देना । 

(३ ) व्यक्तिगत उपक्रमियो को सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रौद्यागिक योजनाझो 
की पूर्ति बे लिए" आवद्यव तान्विक, इन्जीनियरिंग, झाथिक झ्यवा . 
अन्य सुविधाय प्रदान करना । 

(४ ) प्रस्तावित भ्रौद्यायिक योजनाओं की पू्ि के लिए झ्लावश्यक अध्ययन 
करना, उनको तान्त्रिक, इन्जी नियरिग तथा ग्न्य सुविधायें प्रदान करना 
तथा छनकी पूर्ति के लिए घन देना । 

इस प्रकार राष्ट्रीय शरौद्योगिक विकास नियम का उदृदय लाभाज॑न न होते हुए 

देश के सुहृद भ्रौद्योगिक कलेवर के निर्माण में सरकार के एजेन्ट के रूप में का करना 
है, ताकि जल्दी से देश का अ्राद्योगिक विकास हो सके । 

इस उद्देश्य से निगम के बोर्ड ने २३ श्रक्टूवर सम्‌ १९५४ को हुई अपनी 

पहली मीटिंग मे उद्योगों को भ्रस्थायी सूची तैयार की, जिसके अध्ययन से निगम को 
इस बात का पता लग जाथ कि नया औद्योगिक विकास क्सि सीसा तक झावश्यक है 
ओर विमान योगी को किस सीमा तक बढ़ना चाहिये ? हने गये उद्योग इस 
भ्रकार हैं ;-- 

( १ ) कुछ उद्योगों के लिये ( जैसे--जूट, कपास, वस्त्र, चीनी, कागज, सीमेंट 
रासायनिक, छपाई, खान, निर्माण एवं यान्त्रिक आवागमन श्रादि 
उद्योग) मशीनरी ्रौर साज सला (38७काश0ाए का हे आधागा[* 
ग्र7९॥) का निर्माण । 

(२) लोह मिश्रण ओर मैंगनीज फ्रेरोक्नीम । 

(३ ) अल्मूनियम । 

(४ ) ताँबा, जल्‍्तता और अलौह घातुर्ये 

(५ ) डीजल इजित और जेनेरेटर । 

(६ ) भारी रासायनिक द्रव्य । 

(७) खाद और उवंरक । 

(८ ) कोयले ओर कोलतार का सामान । 

( € ) मेथानोल, फोरमेलडिहाइड । 

(१०) काजल । 

(११) कागज, भ्रखबारी कागज झ्रादि बनाने के लिए लकडी की लुगदी । 

(१२) कबिर दवाये, विटासिन और हारमोन । 

(१३) एक्सरे ओर डाक रो ग्रौजार आदि । 

(१४) हाइवोर्ड और इन्सूलेशन बोर्ड श्रादि 

लेकिन यह स्पष्ट है कि मशीनरी और साज-सजा के निर्माण पर काफी जोर 

दिया गया है, क्योकि अगले कुछ वर्षो मे औद्योगिक विकास के विशाल कार्यक्रम पूरे 


[+& 
करने पडे गे । स्थूल मशीनरी एवं उद्योग की स्थापना के अलावा निगम बुछ विद्यमान 
उद्योगों को उनके विशाल पैमाने पर उनके विकास के हेतु भी सहायता करेगा। उदा+ 
हरण के लिए, भारत सरकार देश मे ३० नये चौनी मिल स्थापित करके चीनी का! 
उत्वोदन १९ लाख टन से बढाकर १८ लाख टन करने का विचार कर रही है, भतः 
नये चीनी कारखानो वी स्थापना के लिए उदारनतापुर्वक लाइसेन्स दिये जा रहे हैं। 
यूतों वस्ध उद्योग की क्षमता मे मी १०० बुनाई मिलो के बराबर वृद्धि करना झ्रावश्यक 
है । सीमेट का उत्पादन भी सन्‌ १६६१ तक ४५ मिलियन टन से १० मिलियन 
टन तक वढाना चाहिए, अनः निगम इन क्षेत्रों मे अतिरिक्त इकाइयाँ स्थापित करना 

चाहता है ॥ 
कर दे उद्योगों मे, जहा प्राइवेट और पब्निक प्रयत्तो द्वारा कुछ उन्नति दिखाई 
गई, जैमे--अल्यूपी नियम और फर्टिलाइजर उद्योगों में, नियम काई हस्तक्षेप नहीं 
करेगा । वह केवल तब ही सामने झावेगा जब अधिक सहायता या कार्य की भ्रावश्यकता 
हो । फेरोमेगनीज उद्योगों म भी यदि प्राइवेट प्रयत्ना द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा 
स्वीकृत योजनाये पुरी हो जाती हैं तो निगम कोई हस्तक्षेप नदी करेगा। हाँ, क्षेप्य 
वदार्थों के उपयोग और बच्चे माल के विकास मे काफी टैब्नीकल छानबीन तथा 
सहायता की प्र वश्यकता है, भ्रतः नियम ने अपने उद्योगों वी सूची मे रेयोन, कागज, 
अखवबारी कागज आदि के उत्पादन से काय थाने वाले वोयला, कोलतार, लकडी की 
लुगदी आदि शामिल कर तिये हैं । इस कार्य के लिए एक जमन विशेषज्ञ भी आामन्त्रित 
किया गया है। 
निगम के बोर्ड ने अनुभव किया है कि देश के ज्ञीत्र श्रौ्योगीव रण के लिए 
सबसे पहली बात उदोगो को ठोस टैबनीकल सहायता प्रदान करना है, अत, उसने 
' परामशंदाता इस्लीनियरो की एवं सस्था स्थावितर करने पर जोर दिया है । योग्य काये- 
कर्ताओ का देश मे मिलना कठिन होन के कारण उसने यह सुझाव दिया कि प्रारम्भिक 
अवस्था मे प्रल्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी क्‍मे को भारत मे अपना कार्यालय खोलने के 
लिए ग्रामन्त्रित किया जाय और यदि ग्रावश्यक हो तो उसे बुछ फीस भी दी जाय । इस 
फर्म की सेवायें प्राइवेट उद्योगो के लिए भी सुलभ की जावेंगी । इसके अतिरिक्त बोर्ड मे 
यह भी निश्चय किया है कि व्यापक अनुभव वाले ३ या ४ इक्जीनियर भी रखे जावें, 
जो निगम को उसके सामने आने वाली टेक्नोकल समस्थाओं को हल करने और 
निगम हारा कार्यास्वित को जाने वाली विशिष्ट योजनाओं की स्परेखा तैयार करने के 
लिए उपयुक्त सलाह देंगे। इन प्रारम्भिक निरंयों से यह प्रगठ होता है. कि नियम 
६ के। हृष्टिकोण बडा व्यावहारिक है और वह अयने कार्यो को वास्तविक रूप से हल 
कसा चात्ता है । 
निगम को क्षियाएँ-- 
औदोगिक विकास निगम को सचालक सभा की प्रथम बैठक सितम्बर सन्‌ 
१६५४ मे हुईं। इस बैठक मे कु औद्योगिक विकास वी योजनाएं स्वीकृत वी गई 


३०] 
तथा उन योजना का पर्यवेक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया। निगम ने भारतीय 
जूट उद्योग के पुनर्स्यावन तथा झाधुनीकरण के लिए झराधिक सहायता प्रदान करने के 
लिए झावस्यक साधन जुटाने का निश्चय भी कर लिया । इसने एक समिति, जिसके 
सदस्य झधिकतर उद्योगो से सम्बन्धित थे, की स्थापना की और निश्चय किया कि इस 
समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत मिलो को केवल ४॥% ब्याज पर 
दीघंकालीन ऋरा दिया जायगा। 

जूट उद्योग की सात मिलो को आझाधुतीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रौ्योगिक 
विकास त्तिम ने १*३६ करोड स्पए का ऋण दे दिया है और ८ झन्म मिलो के 
लिए १४८ रुपये का ऋणा निगम के विचाराधीन है । ऐसा अनुमान लगाया जाता है 
कि उपरोक्त ऋणों के द्वारा तया जूट उद्योग के आन्तरिक मावनो के द्वारा सम्पूर्ण छूट 
उद्योग की लगभग ब्ाधी पुरानी मशीनों का आधुनीकरण हो जायगा ॥# 

निगम ने कुछ अन्य उद्योगा की स्थापता करने का भी निदवय किया है। 
थे उद्योग स्टीज् फाउण्ड्रीज़ फोर्जेज, प्रिटिग मशीनरी, एयर कम्प्रससें (#॥7 
(:077]78885078), कागज की लुग्दी, वार्बन इत्यादि है । 

निगम के सचालको ने २३ मार्च सन्‌ १६५६ को दिल्ली में हुई बैठक में 
सरकार के सम्मुख कुछ महत्त्वपूणा सुझाव रखे। इन सुभावों में से एक सुभाव 
'सिन्थेटिक रब प्ला 2', (89080607० /ऐप्0.67 2)40) के सम्बन्ध में भी था । 
निगम ने भारतीय सरकार के सामने तीन थोजनाओ के प्रयवेक्षण कराने का सुभाव 
रखा । ये योजनाएँ निम्त चीजो के निर्माण से सम्बन्धित थी .--- 

( श्र ) ग्रौद्योमिक मशीनरी तथा प्लान्ट , 

(थ ) एल्मूनियम , तथा 

(स ) एलीमेन्टल फास्फोरण (छ]870600१ शिा०व्राणाए०) 

विभ्रम ने यह भी निश्चय किया है कि 'स्ट्रक्चरल-कम मशौनशाप 
(507प७प78'-0प्रा-0॥ +शाव्राएवा09) भिलाई में तथा 'स्ट्रक्चरल शाप” 
दुर्गापुर में स्थापित किए जायँँगे। निगम ने सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्स्थापन तथा 
झ्राधुतीकरण करने के सम्बन्ध मे ग्राथिक सहायता को समस्या पर विचार किया। 
संचालक सभा की एक समिति वस्त्र उद्योग रा प्राप्त ऋणा आवेदन पत्रों पर विचार 
करने के लिए स्थापित की गई। यह उपसमिति टेक्सटाइल कमिश्नर' के कार्यालय के 
पर्यवेक्षण दल की सहायता ले कार्य करेगी । 
द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे कार्य क्प--- 

द्वितीय पच वर्षीय योजना के अन्तेंगत निगम की क्रियाश्रो के लिए ५५ करोड़ 
रुपये की धनराएि का प्रावधान क्या गया शा । इस धनराशि का एक भाग (लगभग 
२० या २५ करोड 5०) सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग के आधुनीकरण की 
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( ३१ 
यौजनामो कौ सफल बनाने मे खच किया गया । शेष धनराशि नगेन झाधारमूतत तथा 
मुख्य उद्योगों के निर्माण तथा प्रवर्तन में व्यय की गई । 
आलोचना-- 

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निग्रम वी तखमीना समिति की राय में निगम से 
वित्तीय ध्यवस्था का काम छोन लिया जाना चाहिए, जोकि उसका इस समय मुख्य 
दार्य है। पमिति वा वहना है कि यदि ऐसा हो जाय, तो निगम का विकास सम्बन्धी 
कांये प्र्य सध््याएँ कर सकती है ) इस दक्षा मे मिफारिश की गई है कि सरकार को 
विचार करना चाहिए कि निमम को बनाये रखना कहाँ तक उचित है। तखमीना 
समिति की "(१२२वी रिपोर्ट प्राज लोकसभा मे रख दी गई । समिति की राग में 
निगम निजी व सरकारी क्षेत्र मे उद्योगो का सम्तुलित विकास करने मे भी असमर्थ 
है | वयोकि हिरदुस्तान स्टील, हिस्दुस्तान मैशीत टूल्स आदि उद्योग उसकी सहायता 
के बगैर ही स्थापित कर लिये गये और इसके अलावा उसके पास टैबनीकल स्टाफ 
भी नही है । 

(॥) श्ौद्योगिक ऋण एवं श्रर्थ निगम 
([्रपपशत्तंब (९०६ छच्ते सिवा 00०907७४००) 

यह एक विशुद्ध गेर सरकारी सस्या है, जिसकी स्थापना जनवरी सन्‌ १६५५ 
भें २५ करोड़ रुपग्रे की श्रचिकृत पूंजी से हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य नये उद्योगों के 
प्रबतेन को प्रोत्साहित करना, विद्यमान उद्योगों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करना 
एव तान्त्रिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता देना है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन 'दिन दूनी 
रात चौगुनी” उन्नति करे और रोजगार के अवसरो की वृद्धि हो। 
उदगस-- 

सन्‌ १६५३ में भारत सरकार तथा विश्व बेक द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों के 
भण्डल ने इजुलप्ड के औद्योगिक तथा व्यापरिक वित्त नियम के आधार पर उपरोक्त 
निगम को स्थापित करने छा निश्चय किया था, क्योकि भारतीय औद्योगिक अर्थ निगम 
प्र्द्ध सरकारी हाने के कारण उद्यागों की दीघंकालीन भ्र।वश्यकताओं की पूति उतनी 
कुशलता से नही कर सका जैसी कि इसको करना चाहिये था । फरवरी प्‌ १६५४ 
में विश्व बेंक का एक प्रतिनिधि एवं अमेरिका के वित्त निगमों के दो प्रतिनिधि भारतवर्ष 
में श्राये । निगम की स्थापना के व्येय से भारत सरकार के प्रतिनिधियों वथा बम्बई, 
मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्‍ली के उद्योगपतियों की सलाह से, 'स्टोयरिग समिति' नियुक्त 
की गई । इस समिति मे ५ सदस्य थे, जिनमे मे २ सदस्य सुक्त राष्ट्र श्रमेरिका तथा 
संयुक्त राज्य विदेशी विनियोक्ताशों तथा विश्व बेक की सहायता प्राप्त करने के लिये 
गये । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप निगम का रजिस्ट्रेशन जनवरी सन्‌ १६५५ में भारतीय 


कम्पती अधिनियम ([फवाक्ा 00फरतृ्याशाड 8०) के अन्‍्वगंत हुआ । इसका 
प्रमुख वार्यालय बम्बई में है। 


३१) 
पु जी का ढाँचा-- 

निगम की अधिडृत पूंजी २५ करोड रु० है, जो सौ-यौ रपये वे ५ लाख साधा- 
रण भ्रशो तथा सौ-सो रपये के २० लाख ग्रवर्गीय श्रशों ([्रा0]88 प९ते 
छव्ा68) मे विभाजित है। निगम की चुकना पूजी ५ करोड़ रुपये है, जो सौ-सौं 
रुपये वाले ५ लाख साधारण गज्यों मे विभाजित है। श्रश्ञी का निर्ममत सम मुल्य पर 
किया गया झोर उमके घारियों को प्रति अ्श पर एक मंत (वोट) देने का अधिकार 
है। निर्यम्रिति पूंजी का क्रम विभिन्न हस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया 
गया है :-- 

(१) भारतीय बंक, बीमा कम्पतियाँ तथा 


विनियोक्ता वर्ग श्रादिं ३४ करोड़ रु० 
(२) ब्रिदिश इस्टर्न एक्सचेज ब्रेक तथा भन्य 
औद्योगिक सग्रठत प्रादि १ करोड रु० 
(३) अपरीकी विनियोक्ता-गण ४० लास २० 
योग ____ ५ करोड रुपये 


अमेरिकन विनिषोक्तागएो मे “रौकफँलर ब्रदस' 'वेध्टिय हाउस, 'इलेवट्रीकल 
इन्टरनेशनल कम्पनी तथा 'मेसस झलिन मैथीसन केमिकल कॉरपोरेशन! संम्मि 
लित है। रा 
भारत सरकार ने नियम को ७६ करोड रुपय का ऋण बिना ब्याज के दिया 
है, जिसका भुगतान १५ वाधिक बिस्‍्तो में ऋण देने की तिथि के १४ वर्ष परचांत 
होगा । विश्व बेक ने भी निगम का समय समय पर विविध मुद्राप्रों मे १० मि० डालर 
के बराबर ऋण देदा स्वीकार किया है। ऋण के मूलधन, ब्याज सथा अन्य व्यया की 
मारस्टी भारत सरकार ने मार्च सनु १६५४ में दी है। ऋशा की ग्रवधि ५ वर्ष तथा ब्याज 
की दर ४३% है| जीवन बीमा के राष्ट्रीयक्षत हा जाने वे कारण भारतीय सरवार के 
स्वामित्व वे श्रधिकार मे पूंजी का लगभग १८% भाग आ गया है । पर-तु सरकार 
इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहती है । 
उद्द श्य-- ऐ 
ओऔद्योगिक ऋए एवं अर्थ निगम का प्रमुख उद्दृश्य व्यक्तिगत क्षेत्रों के झौद्योन 
गिक उपक्रमो को सहायता प्रदान करना है। यह सहायता निम्त रीति सेदी 
जावेगी ;-- 
(०) ऐसे आक्षफ्रो के ,तिर्माश ब्विस्तार एवव झाधुनिक्रीकरणा में भ्रशग्रिक 
सहायता देवा । 
(२) ऐसे उपक्र्मो मे देशी एवं विदेशी व्यक्तिगत पूजी के विनियोग को 
प्रोत्साहन देना । 
(३) विनियोग विपरि को विस्तृत करना एबं औद्योगिक विनिमोगों के 
व्यक्तिगत स्वामित्त्व के प्रोत्साहित करना । 
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(४) व्यक्तिगत उपक्रमियो को मध्यकालीन एवं दी्धकालीन ग्राथिक सुविध यें 
देगा अथवा उनके निर्मेभत साधारण अज्यो को खरीद कर श्राथिक 
सुविवाये देना । 

(४५) नई बम्पनिया के अशो एव प्रतिभूतिया का अभिगोषत करना ) 

(६) व्यक्तिगत उपश्मों के लिए व्यक्तिगत विनियोग श्लातों से प्राप्त ऋणो 
की जमानत देना 

(७) चद्नित विनियोग द्वारा पुत विनियोग के लिय व्यक्तिगत उपक्रमा का 
राशि प्रदान करता | 

(८) ब्यक्तिगव उपक्रमा को प्रबन्ध सम्बस्धी ताँत्रिक एवं झ्ासक्रीय सलाह 
देना एवं उनके उद्योगा को इस हेतु झावश्यक विशेषज्ञ प्रदान करनों। 

प्रबन्ध-- 
इस निगम का प्रबंध सचालक सभा द्वारा होगा, जिसम ११ सदस्य तना १ 
जतरल मैनेजर होगा । इन सचाल़को मे ७ भारतीय, २ ब्रिटिज्ष, १ अमरीकी सथा १ 
संचालक वाशिज्य एवं उद्यांग मच्त्राल्य की और से हे। इराब जनरल मंतेजर दर 
झॉफ इज़ूलैप्ड के प्रमुख कोपाध्यक्ष पी० एस० वीर हैं तथा चेयरमेन श्री रामात्वामी 
मुदालियर है । 
भारत सरकार ने कम्पनी को ७छट्टे करोड रुपये को राशि देना स्रीकार कर 
' जिया है, जिस पर कोई ब्याज न होगा । यह राश्षि कम्पती को घन मिलते की तिथि 
से १५ वर्ष बीव जाते के बाद से शुरू होने वाली १५ वाधिक कितना में उुकाई 
जावेगी । सरकार को एक सचोलव नामाकित करने का अधिकार है । विश्व बक ने 
कम्पनी को समय समय पर विभिन्न मुद्राओ्रों म १ करोड डालर की राशि उधार देता 
स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निगम को १७: करोड रुपये की कार्यशील पूजी 
मिल गई है। यह भी झाशा है कि इस निगम के माध्यम से विदेशी पूंजी वा ऋण 
के रूप मे मदद मिलेगी और कुछ दो समय मे निगम के पास ५० कराड रुपये हो 
जायेंगे । 
निगम वे भ्रशधारी दूर-दूर तक फैले हुये है प्रौर इसवे कार्यो तथा पूजी मियो- 
जन के भ्रन्तगंत छोटे बट सब तरह के उद्योग घन्चे आ जायेगे। मिगम दीघकालीन 
और मध्यकालीत ऋण देगा, झश पूजी मे भाग लगा और प्रतिभूतियों के लथ निममन 
का आगोपन करेगा | निगम का आरम्भिक घन और वह घन जो इसको विश्व बक से 
मिलता है, यदि विवेक से काम मे लाया जाय तो वह देश मे व्यक्तिगत पूजी बाजार 
के साथनो को और भी बढा सकता है तथा भविष्य में उपलब्ध सरकारी तथा अद्धों 
सरकारी सुविधा को प्रोत्साहित कर सकता है। 
निगम के कार्य और उनकी झालोचन- 

सन्‌ १६५६ के अन्त से कम्पनी ने २४ योजनाञ्रो के सम्बन्ध मे सहायता देना 
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स्वीकार किया था और शेय विचाराधीन थी । बाद मे कुछ गौर योजनाये स्वीकृर 
गई । इस प्रकार कुल २५ योजनाप्नो के लिए ८ करोड से अधिक रुपया स्वीकृत | 
जा चुका है । निगम के लिए यह काई बडी सफलता वहीं कही जा सकती । यह 
दोष बताया जाता है कि निगम का कार्य बहुत धीमा है और ग्रपती ऋण एक विनि 
नीति मे वह अत्यधिक कपणता से काम ले रहा है । 


इस सम्बन्ध म॑ कम्पनी की द्वितीय वापिक व्यापक सभा मे, जोकि २२ £ 
सन्‌ १६५७ को वम्बई मे हुई, भ्रध्यक्ष पद से अपन भाषण म श्री रामास्वामी मुदा 
यर ने पर्याप्त प्रताश डाला है।उहाने बताया है कि निग्रम के विरुद्ध झक्षेपो 
जांच कराई गई है भ्ौर वे सही नही लगे । उन्होते बताया कि कम्पनी को प्रारम्भ 
अभी थोडा समय हुआ है, श्रत संगठित होने व अनुभव प्राप्त करने में कुछ से 
लगना भतिवाय है। ऐसा ही कारोबार करन वाली भारत और बविदेशो की ग्रय॑ के 
नियो का भी रिवार्ड उनवी प्रारम्किक अवस्थाझो मे बहुत वुछ इस निगम वे ही से 
था। फिर नियम का काय क्षेत्र पर्याष्त विस्तृत है। बह कुछ ऐस कार्यों को भी 
रहा है, जो कि अन्य कम्पनियों ने भारत में नहीं किय। निग्रम कोई पूर्णात तर 
देने बाला बम्पनी मात्र नही है, जिसका सम्बन्ध ववल उस प्रतिभूति से हो जोकि ब 
में उसे दी जा रही है। इसमे अश्ा वे अभिगादत का काय भी किया भोर बस्तुत 
कम्पनियों की झझ पूंजी भ भाग लिया है। इस सबके लिए यह स्वाभाविक है 
कर्पनी द्वारा प्रस्तुत विए गये आवेदन-पत्री की तिक्ट से जाँच की जाय | 


श्री मुदालियर ने कहा कि क्म्पती के पास्त न केवल अ्रच्धारियों का, ग्रा 
सरकार का भी काफी धन ऋण के रूप मे है। कम्पनी के उदृश्य स्पष्ट सप से सो: 
बद्ध कर दिए गए है और इन्ह श्रति सावधानो से हो पूरा किया जा सकता है | तिईः 
ही ऐसे उद्देश्यों की पूति में कुछ खतरा तो लेवा ही पड़या, परन्तु यह खतरा अर 
हाकर नही लेना चाहिए, सोच समझ कर उठाना है। कुछ उद्योगपतिया को इस व 
की शिकायत है कि प्रस्तावों पर व्यथ इतता सच विचार किया जाता है। वे ऐसा 
सकते है, क्योकि उहोने ग्रोजनाओो की अपने स तोप व लिए परीक्षा कर ली है, प२ 
इससे यहू तो नहीं कहा जा सकता कि निगम जाँच न करेया ढिलाई बरतें।थ 
निगम ऐसा करे तो वह अपने कत्त व्यपालन मे श्रुटि का दोषी होगा । 
निगम के विरुद्ध यह ब्रारोप लगाया जता है कि यह विश्व बेक द्वाराएि 
गयी (ए. भीविषम अल को कसा जी उपयाभा फते के जाफ्मणा उडा कै ० सेफ उप्पत 
मे श्री मुदालियर ने बताया कि वम्पनी स्वत यह चाहती थी कि इसका प्रयोग किर 
जाये, परतु दुर्भाग्य से कम्पनी के पास विदेशी सुद्रा को सुविधा ज्ने के लिए एक ३ 
ग्रावेदन पत्र नहीं आया, क्योंकि श्रौद्योगिका और प्रवतका को साम न्य ढड्ढ से ६ 
पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती थी अत ऐसी स्थिति में विश्व बेक से सहायर 
क्तेन वा प्रश्न नहीं उठा। कम्पनी वेकार में ही क्या एक साधन से हाथ धोये। हू 


( है४ 
अब विदेशी मुद्रा का अभाव अनुमव किया जा रहा है और विदेशी मुद्रा के ऋणो के 
आवेदन भी आने लगे हैं । 

कम्पनी की स्थायना प्राइवेट क्षेत्र मे उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित करते के 
लिए की गई है, विस्तु श्री मुदालियर मे वहा कि सन्‌ १६५४ से प्राइवेट क्षेत्र की 
स्थिति बिगड़ गई है। यदि प्राइवेट क्षेत्र मे नये उद्योग स्थापित करना है प्रौर पुरानो 
का विस्तार एवं ग्राधुनिकीकरण करना है तो यह झ्रावइयक था छि इस क्षेत्र में विधि- 
योग करने वाली जनता को घवक्‍्का ते पहुँचे। दुर्भाग्य से अभी हाल में ऊचे कर लगा 
दिये गये है। आय-कर, कॉरपोरेशन टैक्स झोर सुपर टैक्स में वृद्धि हो गई है, पुजी 
लाभ पर कर लग गया है और पिछले एवं चालू लाभो के सम्बन्ध में डिपोजिट सिस्टम 
चालू कर दिया गया है। इन सबका प्राइवेट क्षेत्र के विकास पर बुरा प्रमाव पड़ा है । 
जो थोडा बहुत विकास आज प्राइवेट क्षेत्र मे दिखाई पड़ रहा है वह पूच योजन ओ का 
परिणाम है। नई योजनामो पर तो बडा कृठाराघात हुआ है ) विश्वय ही सरकार को 
कुछ अधिक श्राभदनी हो गई है। वह पब्लिक क्षेत्र में अधिक विकास कर सकती है, 
लेकिन दूसरो औ्ोर प्राइवेट क्षेत्र का विकास खतरे मे पड़ गया है और भारतीय एव 
विदेशी, दोनो ही पू'जियों का भ्रभाव हो गया है | सम्भवत, इसलिए सरकार ने प्रभी 
हाल भे विदेशी पूजी को बुछ अधिक सुवियाये दी है। यह इस व'्त का प्रमाण है कि 
सरकार कर नीति के परिणामों को समझ रही है ! 

नियम के प्रारम्भ सत्‌ १६५५ से लेकर सन्‌ १६५६ के अन्द हक ५६ 
कम्पनियों के लिये स्वीकृत वी गई वित्तोष सहायता २००४० करोड़ रुपये थी। सन्‌ 
१६५८, सन्‌ १६५७ भौर सन्‌ १६५६ के अन्त तक यही सहायता क्रमशः (३ ३७ 
करोड रुपये, ११५६५ करोड रुपये तथा ६*०१ करोड रूपये थी और कम्पनियों वी 
सस्या क़मशः ४४, र८ तथा ११ थी। 

सत्‌ १६४६ के अन्त तक स्वीकृत किए गये २०४० करोड रुपये सम से १०२४ 
करोड रुपये ( लगभग ५०% ) ऋण और गार टी के रूप मे थे । ६:३० करोड़ झपये 
साधारण तथा पूर्वाधिकारी अशो के अभिगोपन (77967 आा3608) कार्य के 
लिए ये । शेष १*८६ करोड़ रुपये साधारण तथा पूर्बाधिकार भ्शों का क्रय वरक्रे 
दिये गये । 

निगम ने अपनी क्रियाप्रो मे और अधिक प्रसार किया है और पहली बार 
संत्‌ १६४८ मे विदेशी मुद्रा मे ऋों को बाँटा है। सम्‌ १६५६ के अन्त तक स्वीकृत 
किए गए ऋणों मे से ६७४ करोड रुपये ( कुल ऋण का ६६% ) विदेशी मुद्रा मे 
तथा ३ ५५ करोड़ रुपये ( कुल का ३४%) के ऋण देशी मुद्रा मे दिये रये । 

वॉस्पोरेशन की नुल आय सन्‌ १६५६ मे ५७ लाख रुपये थी। यही ग्राय 
सन्‌ १६५८, १६५७ और १६५६ में क्रमशः ५७ लाख, ५४ लाख और ४७ लाख 
रुपये थी । सस्थापन त्तथा अन्य व्यय ( ७२६ लाख स्पये ) तथा करो के लिये आवबान 
(२२ ४३ लाख रुपये ) करने के पश्चात्‌ कॉरपोरेशन को २८३३ लाख रुपये का शुद्ध 
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लाभ (९ 9६०0) हुग्ना, जो कि पिछले वर्ष ( २५२२ लाख रुपये ) की अपेक्षा 
मे ३५१ लाख रुपये अधिक था ।*# 
(ए॥ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड 
(6४०7 ठगर्णों [छवेप्रछाइ28 (ए०फ्णबा०्त शितेए०९ ययाढती 

स्थापना-- 

सरकारी ग्रादेशों दी पूर्ति के लिए लघु उद्योगो के उत्पादन का सगठन परते 
के उद्देब्य से भारत सरकार मे लघु उद्योगों के लिए एक वदिग्रम की स्थापना को है! 
निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप मे रजिस्टर्ड कराया गया है। 
निगम की पूं जी-- 

निगम को स्थापना २० लाख रुपये की अ्रधिकृत पूंजी से निजी सीमित कम्पनी 
के रूप मे हुई है । इसे केन्द्रीय सरकार से ग्रावश्यकतानुसार अतिरिक्त प्राथिक सहायता 
मिलती रहेगी। इसका प्रधान कार्यालय दिल्‍ली मे रखा गया है । 
निगम के उह्े इय-- 

(१ ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समय समय पर निकलने वाले सप्नाई 
सम्बन्धी टेन्डरो को दिलाना | 

( २) विगम उन उद्योगों की तान्त्रिक एंव ग्राथिक सहायता करेगा जो कि 
बैन्द्रीय एव राज्य सरकारों की झावश्यकत्ता का सामान तैयार करते है, ताकि उनका 
उत्पादन प्रभाप के ्नुसार हो । 

( ३ ) रिग्रम का मुख्य कत्तव्य लघु एव विशाल उद्योग्रों के बीच सामजस्य 
लाना भी है, ताकि श्र उद्योग विशाल उद्योगों के पूरक बन सकें । यह प्राशा भी की 
जाती है कि निगम द्वारा छोे उच्चोगो को बडे उद्योगों से छोटे मोटे पु्जों के लिए 
आदेश प्राप्त हो जाया करेगे । 
निगम की क्रियायें-- 

निगम से राज्य सरकारों की सिफारिश पर “डाइरेव्टर जनरल ऑफ सप्लाइज 
एंष्ड डिस्पोजल्स” की आवश्यकता पूति के लिए अपने द्वारा रजिस्टर्ड लबु उद्योगो को 
आदेश दिये हें। प्रारम्भ मे २०० वस्तुओ से अधिक के आदेश कुदीर तथा उद्योगों के 
लिए सुरक्षित किए गये थे। सम १६५५-५६ मे निगम दे छाटे उद्योगो के लिए 
४,६८, ५६५ रु० के आदेश प्राप्त किए । 

निगम ने तीन 'चल्ल विक्रय गाडियाँ' दिल्‍ली क्षेत्र वी ३०० वस्तुश्नो का क्रय 
करते के लिए चालू कर दीं हैं। इसके अतिरिक्त आगरा के लघु उद्यार्गा द्वारा निर्मित 
जूतो का बिक्नय करने के लिए प्रायरा में एक होल सेल डिपो भी खोला गया है। इसी 
प्रकार झ्ललीगढ के तालो और छुर्जा की पॉटरीज के लिए अ्लीगढ मे एक होल-पेल डियो 
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खोली जा रही है। लघु उद्योगे को मश्ीने भी विराया खरीद आधार पर सप्नाई 
करने की व्यवस्था की जा रही है । 
निगम की क्रियाश्ो को और विस्तृत करने के लिए चार और शांखायें, बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रारा ग्रौर दिल्ली में खोली जायगी। सब राज्यों में कार्यक्रम प्रसारित 
करने के उद्देदय से 'उय्योग सेवा सल्वाग्मा' की सख्या ४ से बढाकर २० कर दी जावेगी। 
प्रथम पच-वर्षीय योजना के अन्तगंत कुटीर एवं लघु उद्योगों पर कुल व्यय इस 
प्रकार किया गया है, शिप्तका ब्यौरा निम्त प्रकार है :--- 





सन्‌ १६५१-५६ 
विवरण करोड़ रुपये 
हाथ कर्घा हा 
खादो छोड 
ग्राम उद्योग डर 
लघु उद्योग भार 
हस्त शिल्प १० 
सिल्क एवं सेरीकल्वर ११३ 
योग ३० २ करोड रुपये 





द्वितीय पच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लब्चु उद्योगो के विकास के लिये २०० 
करोड रुपये की व्यवस्था वी गई है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :--- 





(१) हाथ कर्षा ५६५ करोड़ रपये 
(२) खादी १६७ ,, , 
(३) ग्राम उद्योग शेध८ , 
(४ ) दस्तकारियाँ &० ,, » 
(५) लघु उद्योग 0 8- 
(६) अन्य उद्योग हु ७ २. 
(७ ) सामात्य योजनाये, प्रशासन, शोध आदि १४५० ,, ,, 
२०० ० करोड रुपये 


तृतीय प्रव-वर्षीय योजना में ५८६ करोड रुपये कुटोर, लघु एवं मध्यम वर्ग के 

उद्योगों के विकास के हेतु आवंटित किए गये हैं । 
हु अभी हाल मे ही हमारी देन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए 
१० मिलियन डालर की धन राशि प्राप्त बरने के उद्देश्य से सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
_'बिकास-ऋणश कोष' ([28ए00छघ९06 7,080 एव ० एं, 8.) से एक 
अनुवन्ध किया है। इस राक्षि वा प्रयोग मुख्यत. लघु उद्योगो के द्वतार्थ मशीनरी को 





हद | 


आ्रायाव करने के लिए किया जाएगा। यह मशीनरो लउु उद्योगों को किराया खरीद 
के आधार पर प्रदान को जाएगी ।# 


(५) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम 
(एदताब्रांणगर्ड गिक्राव्ट (0फ्णवपंतग) 

स्थापना -- 

निजी व्यवसाय को विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उ्दंदय से 
जुलाई, सन्‌ १६५६ मे ग्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ([0020% 0598) ५७७९6 (007- 
.07१।307) की स्थापना वी गई । यह एक सावंजनिक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन है 
तथा इसको प्रनेक देशो का सहयोग प्राप्त है । इस अन्तर्राष्ट्रीय निगम के सदस्य केवल 
दे है देश हो। सकते है, जो विष्ल, बेक के सदस्य हैं । आज तक ३२ देश इसके सदस्य 
हो चुके है। 
छह इय-- 

निगम का प्रमुख उद्दं बय वित्तीय सशायता ढ्ारा भ्रपने सदस्य देशों की प्राथिक 
उन्नति करना है। निम्त ढड्जो से यह निगम इस उद्दं श्य की पूर्ति करेगा :-- 

(६ ) यदि पर्याष्त मात्रा व उचित इतों पर निजी पूछो उपलब्ध नहीं हों 
रही है, तो उसकी व्यवस्था करना ॥ 

(२) विकाप्त सम्बन्धी सुअवसरो, तिजी पूंजी (देशी एवं विदेशी ) तथा 
कुशलता को एकत्रित करके निकास गृह ((2]९॥०॥॥ ६ ))008९) वे रूप में कार्य करना । 


( ३ ) देशी तथा विदेशी निजी पूजी के उत्पादनशील विनियोग को प्रोत्साहित 
करना। 


पूजी-- 
इस तिग्म की श्रांधकृत पूंजी १०० मिलियन डालर है। प्रमुख देशो द्वारा, 
प्रन्तर्राष्टीय बित्त निगम की पूंजी, इस प्रकार क्रय की गई है '-- 








हे 





क्रम स्छ्या देश राशि (००० डालरो मे) 
१. सयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका ३४ १६८ 
२ इज्ूलेन्ड ४,४०० 
३ फ्रान्स श्र 
४. भारत ह,४३० 
४. जमंती ३,६५५ 
६. कनाडा ३,६०० 
७" जापान २,७६८ 
८. आस्ट्रेलिया २२१५ 
६. प्रॉप्रिस्तान १,१०८ 
१०. स्वीडन ६९०८ 
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निगम को आपने बान्ड इत्यादि बेचवर रे जुटाने वा अधिकार है, किन्तु 
संम्मवदः प्रारम्मिक वर्षो मे इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अत, विनियोग 
के लिए उपलब्ध कोप इसवी शआारथित पूंजी तक ही सीमित है 
निगम का प्रवन्ध--- 
निगम प्रल्वर्साट्रीय बेक के साथ मिले कर काम करेगा, यद्यात्रि उसका एक पृथक 
वैधानिक अस्तित्त्व है श्रौर उसके कोप भी बेक से बिल्कुल पृथक है। जो सरकारें बेक 
की सदस्य है वे ही निगम वी सदस्य वन सकती है) बेक के ये एक्ज्रीवयूटिव डाइरेक्टर 
जो कम से कम एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, निगम के डाइरेक्टर का भी 
बाम करेंगे। बेक का प्र सीडेल्ट इस बोड का चेयरमेन होगा । तिगम का पं सीडेण्ट बोर्ड 


ऑफ डाइरेक्टवर्स द्वारा चेयरमैन की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है और विगम 
का प्पना स्टॉफ है । 


विनियोग-प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए योग्यता-परुण-- 


(१) निगम विनियोग सम्बन्धी उन्ही प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनका 
उद्दश्य किसी उत्पादक प्राइवेट उपक्रम (?708009४5%89 शिएए४8 9$९7707०९) 
की स्थापना, विस्तार या सुधार करना है। 

(२) निगम से वित्तीय सहायता पाने वाले उपक्रम किसी सदस्य देश में ही 
स्थापित हासे चाहिए । प्रारम्भिक वर्षों मे निगम केवल अविकप्सित देशों के विषय में ही 
अपना ध्यान केन्द्रित करेग्य 

(३) तिगम यह आशा करता है कि प्राइवेट विनियोग भी प्रावश्यक पूंजी का 
कम से दम आ्राधप होगा। वस्तु, निगम वित्तीय सहायता के लिए तभी हाथ बढ एगा 
जबकि प्राइवेट विनियोग यथासम्भव पूजी दे छुके हो और शेप पूंजी समुचित शर्तों 
पर ध्राप्त करना भ्रसम्भव हो | 

(४) भारम्भक वर्षोंमे निगम ऐसे ही विनियोग प्रस्तावों पर विचार 
करेगा -- 

(१) जिनमें उपक्रम का तथा विनियोग कम से कप्र पाँच लाख श्रमेरीकन 
डालर हो, और 

(79) निगम से कम से कम १,००,००० डालर की सहायता माँगी गई हो । 

(५ ) सहायता की अधिकतम मात्रा तो भभी निर्धारित नहीं की गई, किन्तु 
सामान्य नीति यह होगी कि इने गिने उपक्रमों मे बडी राक्षिया लगाने की भपेक्षा 
पर्याप्त सख्या से समुचित मात्रा के विनियोग किय जायें। 

(६) मो हो कार्पोरेशन से औद्योगिक, कृषि, वित्तीय, व्यापारिक एवं अन्य 
प्राववेड उपक्रम सभी सहायता ले सकते है, बशरतें उनका कार्य उत्पादन से सम्बन्ध 
रखना है, तथापि प्रारम्भिक वर्षों मे कारपोरेशन उन्हों उपक्रमो को छुनेगा जो कि 
ओऔद्ये गि> प्रकृति के हो । वह गह-विर्माण, अस्पताल, स्कूल आदि सामाजिक उपक्रमों 


डडए ] 


यथा सा्ंजनिक उपपोगिता के उपत्रमों से विनियोग नहीं वरेग[। निगप किसी ऐजे 
वित्त प्रबन्ध में भी भाग न लेगा जो कि पुनप्न वन्‍्धन (6+097077) के लिये हैं । 

(७ ) निगम वेवल प्राइवेट उपक्रमो को सहायता देगा, सरकारी उपक्रमो को 
नहीं | किसी उपक्रम मे सरकारी कोप लगे होने से ही बहू रिंगम की सहायता से बचित 
नही होगा, बचतें उसका स्वभाव एक प्राइवेट उपक्रम जैसा हो । 

विभित्ञ विवास-योग्य प्रस्तादो पर अतिम निर्णय देते समय कॉर्पोरेशन निम्न 
बातो का ध्यात रखेगा ,-- 

( १ ) नियम की सहायता से प्रन्य विनियोयको द्वार प्राइवेट पूंजी का विनि- 
योग क्तिना बढ जायेगा २ 

(३) निगम व उसके सहयोगियों को विनियोग से लाभ की बया सम्भावतायें 


है? 

(३) निम्त के विनियोग करने से उत्तादन को कितना प्रोत्साहन 
मिलेगा । 
वित्तीय प्रबन्ध के रूप एवं ढंग-- 


निगम को यह हूषिकार है कि वह्‌ किसी सी हूप से वितियोग करे, जिन्‍्तु 
कैवल एक प्रपवाद यह रखा गया है कि वह पूंजी अश्ञों मे विनियोग नही कर सकता, 
प्रत निगम के वितियोग ऋण के समान होगे, किन्तु साथारण ऋणा की भाँति नही 
होगे । १ रपोरेशन ग्रपनों विनियोग निरन्तर बदलता रहना चाहता है, भ्रत३ प्रत्येक 
देशा में उसका प्रमुख उदृष्य विनियोग के सम्बन्ध मे ऐसा अधिकार प्राप्त करता होगा 
कि ऋण को अ्रशों मे बदला जा सके । कारपीरेशन स्वय इस अधिकार का प्रयोग 
नहीं करेगा, किन्तु जिसे वह अपने ऋण बेच देगा वहु ऐसा कर सकेगा । इस प्रकार 
निमम अपने सफल विनियोगी को लाभ पर बेच सकेगा । कॉरपोरेशन यह भी चाहेगा 
कि थाई ब्याज के झलाढा उसे लाभो में भी कुछ भाग दिया जाय, जिसगे उपयुक्त 
क्रता मिलते त्तक वह लाभ ग्रहएा कर सके । 
व्याज की दर-- 

ब्याज की दर प्रत्येक दशा मे विशिष्ठ परिस्थितियों एवं जोखभ के अनुसार 
निर्शिवत को जायेगी। निगभ द्वारा दिये गये ऋणो की अवधि प्राय ५ से १५ वर्ष तक 
हुआ करेगी । किस्तो में भी विनियोग के झुगतान दो ब्यवस्थाकी जा सकती है। 
नियम कण जमानत पर या जिना जमानत के दे सकते हैं। यदि वह जमानत लेगा तो 
उत्का क्या रूप होगा, यह प्रार्यी की हैकियत एवं वितियोगर वी छर्तों पर 
निर्भर है । 
ऋत देते की शर्तें-- 

वित्तीय सहाग्रता को रकम इकट्ठी दी जा सकती है या विस्तों मे । इस रकम 
का प्रयोग प्रार्थी उपक्रम अपने सामान्य व्यापारिक वर्योः मकर मकता है, कसी 
विश्विक्ष सेवा या माल के झुगवान में उसका प्रयाग किया जाय, ऐसा कोई अतिवन्ध 
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नहीं है। साधारणतः ऋण का अमरीकी डालरो में मूल्मकंन किया जायेगा, किन्तु 
उपयुक्त दशा में वह करैन्धी मे भी क्या जा सकता है । 

निगम तब ही विनियोग करेगा जब उसे यह सन्तोष हो जाय क्रि प्रार्थी उप- 
क्रम वा प्रवन्धव-वर्ग योग्य एवं झनुमदी है। किन्ही आवश्यक दक्शाव्रों मे निगम उपयुक्त 
प्रबन्धक खोजने मे सहायता दे सकता है, किन्तु वह स्वयं प्रबन्ध का उत्तरदायित्त्व 
अहरा नहीं कर सकता है । निगम सामासन्‍्यत, अपने प्राइवेट सहयोगियों से ही प्रबन्धक 
उपलब्ध करने को अपेक्षा रखता है। हाँ, इतना वह अवश्य चाहेगा कि प्रबन्ध मे कोई 
बडा परिवर्तन करने से पूर्व उसकी राय ले ली जायेगी । वह बोर्ड आफ डाइरेव्टर्स मे 
अपने प्रतिनिधि भी रख सबता है । 

नियम इस बात का सन्तोध प्राप्त करता चाहेगा कि उपक्रमो को वास्तव में 
उस ऋण की प्रावश्यकता है और प्रवस्धको ने एक उपयुक्त कार्यक्रम भी तैयार कर 
लिया है । बह ससस्‍्या द्वारा पूंजीगत सामान और सेवाग्रो के खरीदने का ढग भी जाँच 
सकता है, जिससे उत्तके विनियोग सुरक्षित रहे | यह भी आवश्यक है कि उपक्रम के 
हिंसाब-किताब का सरकारी अकेक्षको से निरीक्षण कराया जाय तथा वे निगम के 
प्रतिनिधियों के लिये खुले रहे । निगम को वारपिक खाते, प्रगति-विवरण एव भ्रन्य 
सूचनाये भेजी जाये । निगम के प्रतिनिधियों को सहायता लेने वाले उपक्रम के प्लान्ट, 
कारखाने भ्रादि को देखने का भी प्रधिकार होगा । 
निगम का सरकार से सम्बन्ध-- 

कॉरपोरेशन सरकार की भारन्‍्टी नही मागेगा। हाँ, यदि देश की सरकार को 
आपत्ति है तो कॉरपोरेशन विनियोग नही बरेगा। सम्बन्धित देश की सरकार को 
आपत्ति करने के लिये उचित अवसर प्रदान किया जाय । यदि किसी सदस्य देश वो 
सरकार ने विदेशी विनिमय पर प्रतिबन्ध लगा रखा हो तो एक साधारण विनियोगिक 
के झूप में नियम अपने वितियोग एवं तत्सम्बन्धी लाम के ट्रान्सफर के लिये सरकार 
के साथ उचित समझौता करेगा। इन सब मामलो में निशम कोई विशेष भ्रधिकार 
नहीं चाहेगा। 

पुनः अर्थ अवन्धन नियम 
(० एफद्ार९ (ए०7ए०-०४०७) 

स्थापत्ता-- 


यद्यपि दीघंकालीन साख की आवश्यकताम्रो को पूरा करने के लिये दैश मे 
अनेक सस्याये थी, किन्तु ऐसी कोई भी संस्था नही थी जो कि केवल भध्यकालीन साख 
की व्यवस्था करती हो । ग्रत, श्रौद्योगिक सख्याओं के लिए मध्यकालोन साख सुविधापों 
की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ५ जूच, सन्‌ १६५८ को पुन. अ्रथ॑ प्रबन्धन निगम की 
स्थापता की गई । यह नियम एक स्वतत्न अद्ध सरकारी संस्था है। यह निजी उद्योगपतियों 
को तीन मे सात वर्ष के लिए ऋण प्रदाव करती है) 
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उहू इय-- 

इस निगम का प्रमुख उद्द्‌ दय सध्यक पैमाने की औद्योगिक इकाइयो को वित्तरिश 
सहायता प्रदान करना है। कसी भी एक सस्था वो ५० लाख रु० से अ्रधिक ऋण 
नहीं मिलेगा । यह निगम इन उद्योगों को प्रत्यक्ष रुप से उपार नहीं देगा, वरव्‌ बेको 
को उधार देते मे सहायता पहुँचायेगा | इस निगम से वेवल ऐसी ही श्रौद्योगितर संस्यायें 
ऋण प्राप्त कर सकती है जिनकी दत्त भर सद्दित पूजी रहे कराड रु ० से अश्रधिक 
नहो। 
पूंजी-- 

पुन, भ्रथ॑ निगम्र की अधिकृत पूजी २४ करोड रह ० तथा निर्यमित पूजी१२६ 
करोड़ रुपए है। निर्मित पूजी १,२५० ग्रश पत्रों ( प्रति अश् १ लाख रपग्रा ) में 
विभाजित है, जिसमे से १०% प्रावेदन पत्र और १०% झावटन पर देना प्रावश्यक 
है। इस पूंजी का क्रय निम्न सस्थाप्रो हारा किया गया है :-- 


( १ ) रिजवं बंक ध्रॉफ इण्डिया ५०० बराड रुपये 
( २ ) स्टेट वेक ऑफ इण्डिया राह 
(३ ) राज्य जीवन वीमा निगम ((,, [. 0 0 एव») २५ ” ४ 
(४ ) भ्रत्य बैंक श्र 


क्र 


योग १२४ करोड रुपये 
प्रन्‍्य वेका के प्रन्तगत से्द्रल बैक प्राफ़ इण्यिया, पजाव नेशनल बैंक लिमि- 
टेड, बेक झ्राफ बड़ौदा, नेशनल बेक झ्ॉफ इण्डिया, युनाइटेड कॉमर्शियल बेक, सामडूस 
बंक, इलाहाबाद वेक,, घार्टंड वेक, इग्डियन बेक, युनाइटेड बेक, मरकेत्टाइल 
वैक श्रॉफ इन्डिया, डैना वेक (()809 23% 0, तथा स्टेट बेक श्रॉफ हैदराबाद 
समिालित हैं । 
प्रगस्त सन्‌ १६५६ में भारतवर्ष तथा अमेरिका के बीच 'मारत प्रमरीकी कृषि' 
सघ्वन्धी वस्तुओं कॉसमकोता हुआ था, जिसके श्रनुसार भारतवर्ष को प्पने सिजी 
व्यवसाय वाली सस्थाप्रा वो पुन, उघार देने क लिए ५५ मि० डालर या ३६ करोड 
रुपये का कोप रखा गया था। यह राशि इस तिगम को दे दी »गई है। २६ जुलाई 
सन्‌ १६५८ का भारतीय वित्त मज्रालय के सपुक्त मन्ज्री एन० सी० सैन गुप्ता तथा अमै- 
रिका के टैक्तीकल को प्रापरेशन मिशन (7', 0. ७ ) के सचालक श्री हावर्ड हौस्टन 
(प्र०४०ते ०0500) के मध्य हुए समझोते के श्रमुमार यहू ५५ मिलियन डालर 
का ऋण ग्रमेरिका को भारतवर्ष भारतीय मुद्रा (रुपये) में ३० वर्ष के अन्दर ब्याज 
सहित वापस कर देगा ।# 





भारत सरवार समय समय पर निगम को ब्याज पर ऋण देकर सहायता 
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करेगी झौर उस कोप मे से उचित समय पर ऋण के पुनभुगतान वा प्रबन्ध करेगी) 
इत्त प्रकार से प्रारम मे नियम के प्रास कुल ३५५ करोड रुपये (१२५ करोड २०-ै- 
२६ करोड रु०) की पूंजी होगी, जिसमे से १५ अनुसूचित बेका मे से प्रत्येक का कोटा 
विश्चित होगा भौर उसी सीमा के अन्तगंत निगम से उस बेक को पुनः अ्य॑-प्रवन्ध 
की सुविधाएं मिलेंगी । 
निगस का प्रबन्ध-- 

पुन, अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रबन्ध एक सचालक समित्ति के द्वारा होगा। 
इस समिति के साव सदस्य होगे, जिसमे रिजव बेके आफ इल्डिया का गवर्नर 
इसका चेयरमेन होगा । शेष छः सदस्य इस प्रकार होगे .-- 

( १ ) रिजवं बैक आफ इण्डिया का डिप्टी गवर्नर 

(२) स्टेट बेक झाफ इण्डिया का चेयरमेंन 

( ३ ) जीवत बीमा तिगम ([), [. 00.) का चेयरमैन 

(४ ) भ्रन्‍्य बेको वे तीन प्रतिनिधि 

युन; अर्थ प्रबन्धर निगम पूर्व स्थापित थौद्योगिक साख तथा वितियोग मिगम 
(0 (760॥६ ४०१ [09९४ण९॥ ()0790०0009) की ज्षियाग्रो 
में सहायता पहुँचाता है। वास्तव भे श्राघारभूत तथा मध्यवर्गीय उद्योगो को अपनी 
णीणें मशीतो तथा साज-सज्ञाड्रो के परिवर्तन के लिए तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के 
लिए धन की आवश्यकता होती थो, जिसको पूर्ति अब पुनः अर्थ प्रबन्धन नियम से 
होने लगेगी । इस प्रकार इस निगम का औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञेप महत्त्व है । 
निगम को क्रियाओं का ब्यौरा-- 

३१ दिसम्बर सन्‌ १६६० को झत होने वाले वर्ष तक पुनवित्त निगम की 
क्रियाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगम का कार्य क्षेत्र दिन प्रति दिन बढ़ता 
चला जा रहा है। आतोच्य व मे पुनदित्त के हेतु ८ बेको से ४५६"५० लाख रुपये 
के लिए निगम के पास २५ झावेदन पत्र आगे, जबकि गत वर्ष केवल ३ बेको ने 
२२३ लाख २० के लिए ही प्रार्थना पत्र दिए थे। इस प्रकार सदस्य बेको द्वारा प्राप्त 
की जाने वाली पु्तवित्त की राशि लगभग दुगुती हो गई । १४ प्रार्थता-पन्नो के सस्वन्ध 
में निगम ने १७५ लाख रु० की राशि स्वीकार की, विन्तु वास्तव में १४१ लाख 
रु० ही प्रदान किया गया विन्तु यह राशि भी गत दो वर्षों मे प्रदान बी हुई राशि 
(जो ८५ लाख ₹० थी) थे कही अधिक है । 

झलोच्य वर्ष के प्रत्त तक नियम ने कुल २२६ लाख रु० की राशि 
(पा व250पराइशशह्करा) प्रदान की, जिससे से २१६ लाग्व रु० की राशि 
भ्रदत्त (006 5॥5%009॥7१) थी । निगम के कार्यो के ब्यौरे के अवलोकन से इस बाच 
का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि पुनवित (809७728) की माय दिन 
प्रति दिन बढती जा रही है । उदाहरख के लिये झवेले जनदरी, फरवरी सन्‌ १६६९ मे 
ही ८८९४४ लाख रु० के पुनवित्त की माग निगम के सम्मुख आई । जैसा कि निगम के 
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बेयरमेन थ्री एच० बी० आर० आ्रायगर (पर. ५]. [शाहआ) ने वहा है कि 
तृतीय पच वर्षीय योजना भ्रवधि मे निगम का कायें क्षेत्र बहुत अधिक 
बढ़ जगिता ) 

इस बप भी मिंथम द्वारा ऋण देने वी दर ५% प्रति वर्ष ही है। अभी हाल मे 
जनिगम ने अपने ऋण लेने धाला पर दो दार्ते लगा दी है--(१) ऋण लेने वाली 
सस्थाओं (श्र्यात्‌ वेको) को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिस दर पर वे 
निगम से ऋण लें झौर जिस पर श्रौद्योगिक सस्थाग्रो को ऋण दें, उतके वीच वम 
से कम १३ % का ग्रन्तर हो। (२) यदि स्थानीय वित्तीय सस्थाप्रो द्वारा औद्योगिक 
सौर्षों को सुगम दरो पर ऋण मिल जाता है और पुनवित्त की दशा में उतवो दे 
सुविधाये नही मिलती, तो ऐसी परिस्थिति मे पुनवित्त की माग करने वाली सस्यथाप्रो 
को ऋणा नही प्रदान किया जायेगा। 

आलोच्य दर्ष से निधम को २८"८६ लाख झु० को दुल ग्राय हुई॥ गत 
बर्ष यह राशि २६५७ लाख र० थी ॥ झ्राय मे कमी होने के कारण निगम को लाभ 
इस वर्ष केवल १९९३६ लाख र० ही हुम्ना । गत वर्ष लाभ वी राशि २० ०२ लाख 
रु थी। 
श्राजोचना-- 

निमम के प्रध्यक्ष के अनुसार पुनवित्त निगम वा क्षेत्र औद्योगिक प्र्थ निगम 
तथा श्रौद्योगिक साख तथा विनियोग निगम की अपेसा ग्रधिंक सकुचित है। यह निगम 
बेवन मध्यकालोन ऋण (प्र्थात्‌ तीन बपं से सात वै के लिये) दे सकता है। पत्त 
इस विगम की सुविधाय केवल उन निगशमों के लिये उपयुक्त है जो सात वर्ष के अ्दर 
ऋण का सुयतान बर सक | 
सुभाव-- 

निगम के सचालक ने इसके त्िया क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये निम्न- 
लिखित सुभाव प्रस्तुत किये है -- 

(१ ) अ्रधिक से अधिक वेको को चाहे वे मिगम ने सदस्य हो पश्रथवा न हो 
पुरनष्ति विगम की सुदिधाये प्रदाव करना है । 

(२) उन समस्त उद्योगों को णो विकास योजवाप्नों के श्रतगंत श्राति है, 
सुविधायें प्रदात करना हैं। 

(३ ) नियम द्वारा लिये गये ऋएा भर इस ऋण को पुन देने पर ब्याज 
की दर ये झल्तर कम से कम ११% शतिशत का हो, इस प्रतिबंध को दूर 
करता । 

ये सुझाव के द्वीय सरकार तथा भारा स्थिद सथुक्त राष्ट्र वातिक सहयोग 
आदोलन (0. 8 [6णादक 0५ गुश#तणा कैफग्रणा] वे विचारा- 
भीन है । 
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भविष्य-- 

नियम का भविष्य अतस्त्र उज्ज्यच प्रदोत होता है, वयोकि उपरोक्त सुझाव 
लगभग स्वीकार कर लिये गये हैं। इत सुझावों के ग्रनुमार कार्य करने वे लिये 
निगम मे ४३ व्यापारिक बेको, १४ राज्य अर्थ तिममों और हे राज्य सहकारी बैंको 
के मध्य पुनवित्त की योजना का विस्तार करने का विरुंय कर लिया है। चित्तीप 
सस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जातो है, उसके सबंध 
में भी वित्तीय सस्याप्रो को पुनवित्त की सुविवायें प्रदान की जायेगी | लेकिन इसके 
लिये यारटी सगठन द्वारा भ्रत्यावूत्ति की आवश्यकता है । 

इन परिवर्तदों के परिणामस्वरूप आशा हो नही वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि 
निगम का काये क्षेत्र अवश्य बढ़ेगा ) 


विनियोग प्रन्यास 
( [पए९३खाला बंध) 
विमियोग प्रन्यास वे वित्तीय सघ्थायें है जो व्यक्तिक विनियोक्ता को, चाहे 
उप्तके साधन कितते भी कम बया मे हो, इस योग्य बनाने के उद्देदग से गठित की जाती 
है कि वह एक ही बिनियोग में विविधता (0ए878770%707) के लाभ प्राप्त 
“- कर सके । प्रन्यात विभिन्न कोटि के स्कन्धो, अशो तथा ऋण-पत्रों मे अपने कोप का 
विनिषोग करते हैं, प्रतः वितियोग प्रन्यास के अज्षधारी विनियोक्ताओ्रो का जोखिम कई 
जगह बँट जाता है । यह उल्लेखनीय है कि विनियोग प्रन्यास प्रतिभूतियों को नियन्‍्याए 
के उद्देश्य से नहीं खरीदते है, बल्कि विनियोग के उद्दंश्य से खरीदते है। इसी बात में 
ने सुमधारी कम्पनियों से पिन्न है । प्राप्त ब्याज और लाभाशष मे से वे अपनी प्रतिभूति 
प्र ब्याज तथा लाभाद चुकाते है | 
विनियोग कम्पनी या प्रबन्ध प्न्यात (]9756600सक79 पेपए&॥) में सचा- 
लको को प्रतिभूतियों के मौलिक चुनाव चचा बाद में उसमें विनियोग के समय परि- 
बर्तन की पर्याप्त छूट देता है। चूंकि समय-समय पर ग्रतिभूतियों का छसनाव करना 
प्रबन्धकों का काम हे, इसलिए प्रवन्य-प्रत्यास को विवेकाधीन प्रन्यास भी बहा जाता 
है। यहू श्रावश्यक है कि जिन व्यक्तिपा को उक्त विवेकाधिकार दिया जाये, वे सदा 
चौकन्न तथा सावधान रहे । उर्हें अपने विशेष क्षेत्र मे व्यापारी, उसाही, सत्यवादी, 
उद्दृश्य के प्रति निष्ठा रखने वाला होना चाहिए । 


लाभ-- 
(१ ) इकाई प्रन्यास के सामान्य लाभ, ज॑से--वैविध्यकरण (9ए68॥- 
(४॥0 घ), विशिष्ट ज्ञान तथा सतत्‌ निरीक्षण प्राप्न हाते है । 
(२) बिनियोक्ता को अपनी पूंजी प्र अधिक लाभ अर्जन करने में समर्थ 
क्रता है । 


४६] 
(३) सभी प्रकार के लोगो को अपनी बचतें निरापद तथा लामप्रद सरणि 
मे वितियोंग करने की योग्यता प्रदान करता है । 
(४) प्रबन्ध व्यय कम होता है, क्योकि हजारो व्यक्तियो के विनियोग का 
थाड़े विशेषज्ञ लोग प्रबन्ध कर सकते हैं। 
(५ ) यह विनियोग प्रन्यास साधारण विनियोक्ता को सट्टू बाजी से दूर रखता 
है तथा हद कम्पनियों के अनुपात को बढावा है। 
(६ ) जो जोखम उठाता है बही नियन्‍्तरा करता है। 
श्रुटियाँ-- 
(१) प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथो मे झा सकता है जो अ्योग्य हो 
(२) बूकि रबन्ध को प्रतिभूतियो के चुनाव का सोलहों श्रामे प्रधिकार दे 
दिया जाता है, इसलिए निरणंय सम्बन्धी भूलों का जोखिम भी 
रहता है । 
सीमित प्रबन्ध प्रन्यास (((७%७०।७ ॥+7७४३)-- 
पहला दो वर्गो के प्रन्यासो वे बीच का मार्ग है। इस प्रकार का प्रन्यास एक 
ओर तो नियत प्रन्यास की ग्ननम्यता को दूर करता है भ्ौर दूसरी और प्रबन्ध प्रन्यास 
के प्रवन्धाधिष।रियों के विवेकाधीन ग्रधिकार भे क्टोती करता है, श्र्थात्‌ सीमित॑ 
विवेकाधिकार देता है । 


विनियोग को निरुस्साहित करने वाले कारण-- 

(१) राष्ट्रीयकरण का भय--यह सही है कि योजना मे प्राइवेट विनि- 
योजन का महत्त्व दिया गया है तथापि देश मे ऐसी व्यापक धारणा फैली हुई है कि 
प्राइवेट उपक्रम विकास के साधत के रूप म 'सहन' किया जा सकता है, 'स्वीकार' 
नही | ग्रौद्योग्क नीति की घोषणा से भी यढ़ प्रकट होता है कि सरकार बिसी भो 
सस्था को, सावजनिक हित मया प्राइवेट उपन्रम द्वारा असनन्‍्तोष द आधरण विए 
जाने की दशा में, अपने अधिकार में ले सकती है। इसी प्रकार उद्योग (विकास एवं 
निय त्रण) भ्रधितियम भी सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी भी अनुसूचित 
उद्योग या सस्था कौ जाँच पडताद के लिए ब्॒ देग दे । इस प्रकार हर समय प्राइवेद 
उपक्रम के ऊपर राष्ट्रीकरण का डर मडराया करता है, श्रत. जिन उच्चोगो मे विशाल 
पूंजी लगती है श्लौर लाभो का अर्जन कुछ वर्षों वे पश्चातु आरम्म होता है उनमें 
प्राइवेट विनियोगक हिचकत्े है । विदेशों से भो प्राइवेट पूंजी प्राप्त करने मे कठिनाई 
होती है । कम से कम सरकार ऐसे उद्योगों मे, जिनवा उल्लेख ऊपर किया गया है, 
राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कुछ आइवासन दे सकती हे । 

(२) उद्योगों का निध्रमन--सरकार ने निवच्लण सम्बन्धी जो प्रधिकार 
प्राप्त किये है उनके कार्यान्वित होने से कुछ झनिश्चितताय एवं कठिताइयाँ है। जैसे, 
शक नई इकाई की स्थापना या विद्यमान इकाइयो म विस्तार अथवा किसी नय प्रकार 
की वस्तु बनाने के लिए सरकार से लाइसस लेना पड़ता है, नये पूंजी निगमुन के लिए 
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कन्ट्रोल ऑफ क्पीटल इब्यूज से श्राज्ञा लेनी पढती है, मशीनों व अन्य सामान के 
ब्रायात के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी पडती है। जहाँ एक शोर इन 
आदेशों का उद्देश्य आथिक विकास को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करना है, वहाँ 
ग्रह दोष भी है कि इन कार्यो मे देरी बहुत लग जाती है। प्रत्येक कदम पर अधिका- 
रियो को सस्तुष्ठ करना पडता है, अतः यह आवश्यक है कि इस कार्य धिधि को सरल 
बनाया जाय, जिससे अनावश्यक देरी न लगे । 


(३) सरकार की श्रम नीति--जिन परिस्थितियों मे आज श्रम की 
नियुक्ति की जाती हैवे पहले की अपेक्षा बहुत बदल गई है । मजदूरी के सामान्य स्तर 
में तो वृद्धि हुई है, विन्‍तु साथ मे उनको अनेक प्रकार से क्षतिपूत्रि भी देनी पढ़ती 
है। इत सब बातो से श्रम-लागत बहुत बढ गई है और उद्योगपतियों को प्रतुशासन 
रखने में भी कठिनाई हो रही है। वह उद्योग वी झ्रावश्यक्ता के बनुसार श्रमिकों की 
सख्या में घटा-बढ़ी नही कर सकता । उसे यह भी सुविधा नही है कि वंज्ञानिकन की 
मोजनायें उद्योग में लामू कर सके | 


(४ ) विशेष नियन्तणा--कुछ उद्योगो पर विशेष नियस्त्रण लगाये गये है । 
जैसे, लोह एवं स्पात, बोयला व सीमेट उद्योग । इनके मूल्य नियत कर दिये गये हैं 
प्रौर उद्पादन के वितरण पर भी तियस्त्रण लगा दिया गया है। मिलो द्वारा धोतियों 

“का उत्पादन भी सीमित कर दिया गया है ! इन नियन्त्रणे के फल्स्वाह्प भान्तारिक 
प्रस्ाधनो का उद्योग के विस्तार के लिए प्रधिकतम उपयोग नही हो पाता ) 


(५) बचत की प्रवृत्तियाँ--युद्ध युय और युद्ध के बाद वस्तुओं के मूल्य मे 
तेजी से वृद्धि हो गई है। कर भी बढते जा रहे है। पभ्रवः स्थायी आय वालों की 
बचन-क्षप्रत्ा बहुत घट गई । यही नहीं, सामाजिक एवं राजन॑तिक परिषततेनो के 
फलस्वर॒प र,जे महाराजे, जमीदार आदि सम प्त हो गये है, जिससे विनियोग बाजार 
को बडा भटका लगा है। अनाज का मूल्य बढने से ग्रामीण जनता को आमदनी से 
अवश्य दृद्धि हुई है, विस्तु उसकी बचत क्षमता पर, जो कि पहले नही के बराबर थो, 
बहुत कम प्रभाव पड़ सका है। वास्तव में देश मे आशय का पुनवितरण हो रहा है। 
जिनकी बचत क्षमता नही थी, उनकी बचत-क्षमता किचित बढ़ गई है, जबकि अधिक 
बचतत-क्षमता बाले ध्यक्ति कम होते जा रहे है। यह ऐसी प्रवृत्ति है जो विभियोग के 
लिए प्रतिकूल है | 

(६) प्रबन्ध की दुबंलताये--बाहरी बारणो के अलावा स्वय प्राइवेट 
साहस की कुछ ऐसो बुराइयाँ है जिनके कारण विनियोग सुविधा से उपलब्ध नदी होते। 
प्रबन्ध अमिवर्त्ताओं मे बार-बार परिवर्तन होना, व्यापार के सचालन में दुषित कार्य॑- 
ब/हियाँ करना, इन्होने विभियोगको के मन में झड्ू का बीज बो दिया है, अतः हमारे 
अब धको को चाहिए फि वे अपने कार्यो से जनता में विश्वास उत्पन्न करे। इस दिशा 
में ध्यपारिक एव औद्योगिक संगठनों से बडी सहायता मिल सकती है ) 


डड ] 
मध्यम वित्त निगम 


(॥(०वीपफ गिर ०९ (एलकण्एशा०णा) 

झछून सब्‌ १६५७ में सायम वित्त निगम की स्थापना की गई । इस निगम का 
प्रधान कार्मालय बम्बई में है। यह तिगम पच-वर्षीय बोजवा से सम्मिलित्ष निजी क्षेत्र 
के मध्यम कारखानों को श्राधिक सहायता श्रदाव करता है । इस निगम की पूंजी ३१ 
कराड़ ₹० है, जिसमें से ५ करोड रुपया १५ बंको से प्राप्त हुआ है। निम्न लखित 
बैको के प्रतिनिधि विगम वे सचालक मण्डन मे है --(१) स्टेट बैक, (२) रेच्टरल बैक, 
(३) पज्ञाब नेशमल बैंक (४) इलाहाबाद बैक, (५) बैंक ऑफ इण्डिया, (६) हैदराबाद 
अंक, (७) बेक ऑफ बड़ौदा, (८) ऐेशनल बेक आफ इश्डिया, (६) बृन्गइटड कमशिंल 
बैक, (१०) चारटड बेक, (११) यूनाइटेड बेक प्राफ इण्डिया तथा देवा बेक । इन 
बेको के प्रतिनिधि विशेष प्रशिक्षण के हेतु अमेरिका भेजे गये है । 

(निगम की शेष २६ करोड रु० की पूजी भारत सरकार ते इमे ऋण स्वरूप 
प्रदान की है। श्राशा ही नही, वरन्‌ पूरा विश्वास है कि मध्यम वर्मीय उद्योगों को 
निग्मम से बडी सहायता मिलेगी ! 


876४08870 0७८5॥7095 


३... 6507॥78 पर [0॥९0ग5 ० (०) ६०77 [)१098979 76ए९७- 
पथ 00000४॥0॥ गाते (9) फैदाणाव] छठी) [9005508 005 
छण%५0॥ 

2. 30फा 8 )एशव 08 ०7 4.8 मिंशयव है।0घव) गीपक्का०ए8 एए(कबन 
त्गा 

3. छा 0० ४०७ [व०05 ४००७६ एिक्षा470४ एणएणबाफ़ा ?े 

4०... १६ ४७६ ॥8 005४७ (ाच्ताध शाते विएजैया०ा 0०ए०/४09 ए 
प१08 ? ४५॥४॥ एथा 5 ॥ €#ए९८९ते 40 फ़ौ4ए ॥ [6 फ़एशक्ा0 एऐ 
पु्व७४घ)४ गिशक्षा।6 छा [ता रे 

5. ])65७778 9709 घधा९ छ॥९फुओं (०६०5 शहद फ्गी8७॥. छाए३७ 
४6 पाला ॥7 494फ5४77९६ ६६ ६व6 7656 (पाठ [6 वाहन 

6... ज४६ 6० ए०प प्राध्था 09 वुझए९६घघ/९ए ] 5६७ >ै. 08*8८709- ;ै8 
6]855॥04075 


श्रध्याय ४९१ 


पूजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम 


(एब्कतबों [$8ए०४ ए०्मपणे मल) 





भूविका-- 
पूंजी निर्गंमन पर नियन्त्रण द्वितीय महायुद्ध को परिस्थितियों की उपज हैं। १७ मई 
सत्‌ १६४३ को भारत सरकार ने डिफेन्स श्रॉफ इन्डिया रूत्स के प्रन्त््रंत पूजी के 
लिगंभन पर नियस्त्रण लगाया, जिसका उद्दृश्य पूंजी बाजार के उपलब्ध न्यून साधनों 
को सरकारी प्रतिभूतिया में आकषित करना था, जिससे कि सरकार को फोजी कार्यों 
मे सुविधा हो जाय | प्रप्रैंल सन्‌ १६४७ में इसका स्थान पूजी-निर्गमन (नियव॒ण) 
अधिनियम ने ले जिया । इस भ्रधितियम की भूमिका में पूंजी के निगंमत पर नियतण 
जारी रखने का उदृश्य प्रनभिज्ञ विनियोगिका का कम्पनी प्रवतंकों की स्वाथंपूर्णे काये- 
बाहियो से वचाना (जो कि झौद्योगिक सगठन के सामाय सिद्धालो का उलघन करते 
हुए युद्ध जनित तेजी के समय में एक के बदद एक अनयिनती कम्पनियाँ खडी करते 
जा रहे थे) भौर देश के उपलब्ध साधनो का उद्योग, कृषि और सामाजिक सेवाप्रो के 
मध्य सतुलित विनियोग का झवसर देना था। प्रारम्म मे इस अधिनियम के प्रभावशील 
रहने की अवधि तीन वर्ष रखी गई थी, किन्तु बीच-बीच मे इसकी भ्रवधि बढ़ाई जाती 
रही है। सत्‌ १६५६ से बेजट अधिवेशन मे इसे स्थाई रूप दे दिया गया। इस अ्रवसर 
पर भाषण देते हुए वित्त भन्री ने उक्त अधिनियम को जारी रखने की आवश्यकता को 
निम्न शब्दों मे बतलाया, “यह (कन्ट्रोल प्रॉफ कैपीटल इब्यूज) योजना की प्रावश्यक- 
तानुसार पूजी के प्रवाह का नियत्रण एवं तियमन करने के लिए प्रशासन के हाथो में 
*एक महत्त्वपूर्ण हथियार है ।” 

पूजी निर्गेभत अ्रधिनियम्त को मुझुय बाते-- 

पूंजी निर्ममन भ्रधिनियम का प्रशासन कट्गोलर ऑफ़ केपीटल इस्यूज द्वारा 
किया जाता है । इस प्रधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -- 
(। ) पूजी मिर्गमन के लिए सरकारी स्वीकृति-- 

(१) विदेशों मे पूंजी के निर्गेमन पर प्रतिबन्ध--भारत मे समामेलित 
कोई भी कम्पनी केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना भारत के बाहर पूंजी का 
निर्गमन नहीं कर सकेग्री । 


रह 


(२) भार में पूजी के निर्मम 
पर प्रतिवन्ध--कोई भी कम्पनी, चाहे 
उसका समामेलन भारत में हुम्रा है या 
भारत से बाहर, कनद्रोय सरकार की 

हमति के बिना भारत म (0) पूंजी का 
ग्ंमन नहीं करेगी, (॥॥) प्रतियूतियों 
विक्रय के लिए सार्वजनिक प्रद्धयव 
( एव0१6 0807 ) नही करेगी भ्रौर 
3॥7) भारत मे भुगतान होते बाली किसी 


छ 
पूंजी निर्गममन अधिनिय | 
रै) प्रविवरण के निगमने पर रोक। | भी प्रतिभूति के भुगतान की तिथि स्थगित 


की प्रमुख बाते 
] ) पूंजी निगसत पर प्रतिवघ-- 
१) सरकार की स्वीकृति के विना 
धिदेशा में पूंजी का निगमन 
नहों। 
(२) भारत में भी पूंजी का निममन 
नहीं । 


।॒ ४) विदेशों मे श्रनाधिकृत निममना मे नही करेगी। 
| विनियोग करने पर रोक। ३) प्रविवरण के निर्गेमन पर 
(५) भारत म॑ झनाधिकृत तिगरमः रोक--जब तक पूजो-निर्भेमन के लिए 
|| न्द्रीय सरकार की सहमति न मिल जाय, 
तब तक कोई व्यक्ति भारत में प्रतिभृतियों 
के विक्रय के लिए कोई प्रविवरण या 
(१) प्रददका व सचालकों द्वारा २०% ॥ प्रलेख जारी नहीं कर रुकता । 
भाग लेना । ४) विदेशों में धन के विनियोजन 
। २) मतदान श्रभिकार पूंजी के प्रनु | पर रोक-जब तक बेन्‍्द्रीय सरकार ने 


विनियोजन पर रोक । 
(॥) सरकारी रवीकृति के लिए 
आवश्यक बातें--- 


परात्त में १ 
पूंजी निगमन के लिए मान्यता या सह 
(3) पूल्याकन विशेषज्ञ की रिपोट * मति भ्रदान न कर दी हो तब तक कोई 
भी व्यक्ति भारत में था भारत से बाहर पूंजी के उस निगमन के सम्बन्ध में किसी 
भी प्रतिभूति के लिए # तो घन लेगा और न देय ! 

(५) प्रनाधिकृत निर्गमन की प्रतिभूतियों के व्यवहारों पर शेक--कोई 
भी ध्यक्ति भ्रनाधिकृत निगमन वाली प्रतिभूतिया का क्रय-विक्रय यथा हस्तातरण नहीं 
कर सकता । 

(॥) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए आवश्यक बाते-- 

केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति या प्रनुमति मिलना निम्न धातों पर निर्भर है-- 

(१) प्रवत्त को व सचालको द्वारा २०% भाग लेना-प्रवत्तकों, सचालकौ 
उनके मित्रो एवं सर्म्बा घयो को प्रविवरण का निग्रमन करने वे पुव प्रस्तावित पूजी 
विगमत का कमर से कमर २०% भाग स्वय ही लेना चाहिये । 

(२) मतदान अधिकार पू'जी के अनुपात म--इस्वेस्टमेट ड्ुस्ट एव 
फाइनेस वम्पनियों की इशच्चा में विभिन्न प्रकार के शेयरहोल्डरा के मतदान सम्ब"्धी 
प्रधिकार पूंजी प्रभिदान ((2७७॥08] ९०णा॥णप्रपर7०॥) के अनुपात में हाने चाहिए । 


[४१ 

ऐसी कम्पनियों को मैनेजिंग एजेन्ट न रखने चाहिए, पूजीगत लाभ शेयरहोल्डरों मे न 

बॉटना चाहिए और पू'जी का विनियोग भी कुछ झार्तों के अन्तर्गत ही करना चाहिये । 

(३) विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट--जब कोई कम्पनी किसी जायदाद या 

व्यापार को बढे चढ़े मूल्य ([79026 77728) पर खरोद रही है या ग्रडविल का 

सही-सटो मूल्याकन नहीं किया गया है, तो एक स्वतन्न विशेषज्ञ से मूल्याकन रिपोर्ट 
लेकर प्रस्तुत करना चाहिए। 


(ए) नियंत्रण का श्पवाद-- हे 


अधिनियम ने उक्त नियंत्रण से उन कम्पनियों को मुक्त रखा है जो किसे १२ 
महिने की भ्रवधि में ५ लाख रुपया से अधिक की प्रतिभूतियों का निंमव नहीं ९ रतो 
हैं। यह अपवाद बेकिंग और बीमा कम्पतियो के लिए नहीं है । 


ग्रधिनियम को श्रालोचना-- 

पूंजी निर्मम वियनेशा प्रघिनियम की बडी झ्ालोचना हुई है, जिनका साराश 

यह है-- 

() ) वियत्रश का दृष्ठिकोश ऋणात्मक (7829॥/५6 ७907090)) है, 
अर्थात्‌ जबकि नियत्रण की यह व्यवस्था प्रवाछित दिक्षाओं मे प्रसाधवों 
के प्रवाह को रोकने मे प्रभावशाली है, वाछित दिशाम्रो में पूंजी को 
प्रभावित करने म वह इतनी प्रभावशाली नही है । 

(॥) औद्योगिक विकास एवं व्यित्रए प्रधिनियम के भ्रन्त्गंत जो लाइमेन्सिंग 
बेदी बनाई गई है उसके कार्य के साथ इसका कत्तंव्य टकराता है । 

(॥7) यह नई कस्पनियों के निर्माण मे बाघा डालता है । 

(3४) ५ घास से कम की प्रतिशृतियों के निर्ममत की भी छूट नहीं मिलनी 

चाहिये । 

(४ ) अधिनियम के प्रादेशों का उचित पालन कराने के लिये कोई उपयुक्त 

मु व्यत्रस्था (१ &ठााशए) नही है । 
! यदि ध्यानपुवंक विचार किया जाय, तो हमे प्रतीत होगा कि उक्त आलोचनायें 
पूर्णंत, सत्य नही है ॥ 


६ (१) नियत््रण का हष्टिकोश--वियन्त्रशण का घनात्यक हृष्दिकोश 
अपनाने के लिये पू'जी बाजार का सही-सही भ्रनुमात होता भति भावश्यक है। जब 


'छडबपसछछसफा>उञ्वाम5 9. तक विभियोग के लिये किसी अ्रवर्धि 
| पूंजी निर्मम नियम्त्रस | विज्ञेप मे उपभब्ध हो सकने वाली पूजी 
02200 को पाँच की माता का सही-सही अनुमान न होगा 
![ ( जब का ताल रच्टि | तब तक विनियोग को बाछित दिज्ञाद्रों 
4%िंओी ७ मोडा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से 
| कोण । ) भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था की वंतेमाव 
(२) हाइसेस्सिय कमेटी के कार्य के , (रचना म प्राइवेट पूंजी की माता का, 
| साथ इसके वत्तंब्यों का टकराव । | जो कि उपलब्ध हो रुकनी है, सही 
(३) नई कम्पनियों के निर्माण मे ही 
अनुभान लगाना सम्भव नही है ॥ 
| बाधा । | २) लाइसेम्सिग कमेटी के कार्य 
छोटे निर्ंभनो को छूट भ्रतुचित ) के साथ इसके कत्तव्यो का मेल--यह 
| प्रादेशा का पालन कराने के ॥ आलोचना गलत है कि झौद्योगिक विकास 
इवाऊण लत पवस्था का धभान। ४ एवं नियन्त्रण. श्रधिनियम के भ्र्तगेंत 
लाइमेन्सग कमेटी के होते हुये पूंजी निर्गमन पर कद्रोल रखने की भ्रावश्यकता नहीं 
है। यह विचार वास्तव मे उक्त श्रोद्योगिक अधिनियम के सम्बन्ध मे अधूरे ज्ञान के 
कारण उत्पन होता है। प्रौद्योगिक श्रधिनियम के श्रन्त्रगंत लाईसेन्स लेने की पश्राव- 
इधकता तथ पड़ती है जव॒कि एक नई श्ौद्योगिक सस्था की स्थापना की जा रही हो, 
किसी विद्यमान उद्योग का व्यापक विस्तार किया जाना हो प्रौर नई अस्तुप्रो का 
निर्माण करना हो। यह अधिनियम ७३ उद्योगों को लागू होता है। ध्लान्टेशन, 
बेकिंग, बीमा कम्पनियों एवं श्ननेक भ्-प्रौद्यायिक कम्पनियों फा इस अधिनियम भे कोई 
उल्लेख नहीं है । इसके श्रतिरिक यह भी सम्भव है कि उक्त ७३ उद्योगों में जो 
विस्तार किया जाना है वह व्यापक' (5ए09(9709]) न हो | ऐसी दर्शा भें श्रौद्योन 
गिक प्रधिनियम लामू नहीं होगा । इसी प्रकार, औद्योगिक विकास भधिनियम में 
बोनस शेयरों के निर्मेमन का भी कोई उल्लेख नही है, यद्यपि थे शेयर कॉरपोरेशनो के 
वित्तीय ढांचे का एक महत्त्वपूणा झग होते हैं। भही नही, ऐसी कई बातें है जो कि 
श्रौद्योगिक ( विकास एवं नियन्त्रण ) भ्रधिनियम्त के प्रभाव क्षेत्र मे नहीं श्राती, 
जैस्े-- पूंजी निमंमत को शर्तें, भ्रभिगोपन की रकम, शेयरों पर दलाली, विदेशी 
विनियोगो का मियमन प्रादि । इतर बातो पर पूंजी नियन्त्रण श्रधिनियम के द्वारा ही 
शासन रखा जा सकता है। इस प्रफार स्पष्ट है कि कंपीटल इध्यूज फन्‍्ट्रोल एक्ट का 
श्रौद्योगिक ( विकास एवं नियस्त्रण ) अधिनियम से घुणफ एक निश्चित स्थान है! हाँ, 
यह कापश्यक्ष है (की लाइसोस्तिप' कनेज्ी शोर कन्‍्ठ्रोज आफा फेशित्न' इसूज़कों सेप्या 
पारस्परिक सहयोग होता चाहिये, जिससे प्रश्यंना पन्नों को ज्ञीज्नता से निपटाया जा सके । 
(३ ) नई कम्पनियों के निर्माण मे बाधा--ठुछ सीमा तक यह प्राक्षेप 
सही है कि कपीटल इब्यूज कन्ट्रोल नई कम्पनियों की स्थापना मे बाधक सिद्ध हुआ है । 
वास्तव मे इसे बाधक न होकर उचित मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदशंक होना चाहिये। 
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(४ ) छोटे निर्ममनों की छूट अनुचित--इसी प्रकार ५ लाख ₹० तक 
पूजी के निर्गमद केलिये जो छूट दी गई है उसे काफी घटाकर १ लाख रु० कर 
देना चाहिये, तभी नियन्‍्त्रण अधिक प्रभावशालो हो सकेगा । इससे नियस्तरण का ख्षेत 
बढ जायेगा, किन्तु, दूसरी ओर, छोटे-छाटे अनेक प्रार्थना पत्रों पर विचार करते मे 
भधिक श्रम व व्यय होने की सम्भावना है। 

(४) आदेशों का पालन कराने के लिये उपयुक्त सस्था होता--छपीटल 
दृश्य कन्ट्रोल सम्बन्धी भ्रादेशो का पालन कराने के लिए किसी उपयुक्त व्यवत्या का 
ने होना इस अधिनियम की एक बडी दुबंलता है। प्राधियों को यह अनिवाय नही है 
कि वे कब्ट्रोल भ्रधिकारियों को वास्तविक बिनियोगो कौ» यह सूचना देने रहे। 
कन्देल प्रॉफ कंपीटल इश्यूज द्वारा जो आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं वे स्वीकृत 
भादेशी के भ्रनुसार किए ग॑। वास्तविक विनियोगो की मात्रा प्रकट नहीं करते॥ जो 
रिटनें कम्पनियों से मगाई जाती है, वे भी कम्ट्रोलर के पास समय पर नहीं पहुँचती । 
भ्रतः इस दिशा! भें कठोर उपाय करवा चाहिए । श्लौभाग्य से श्रव ज्वाइन्ट स्टॉक 
कम्पनियों के रजिस्ट्रारो के कार्यालयों मे इस कार्य के लिए पृथक विभाग बना दिये गये 
हैं प्राशा है कि ग्रव ठौक-ठीक झाँकड़े प्राप्त करना सरल हो जायगा । 
कन्ट्रोल प्रॉफ कंपीटल इश्यूज का महत्त्त-- 

भारत मे प्रौद्योगिक विकास के लिए पूंजी की बडी कमी है। श्रतः इस हृष्टि 
सै कन्द्रोल ग्रॉफ कैपीठल इब्यूज का महत्त्व भछी प्रकार सम भे श्रा जाना चाहिए । 
उचित दशाओं मे न्यून पूंजी साधनों का विनियोग केवल कब्द्रोल्न द्वारा हो सम्भव है। 
इस प्रकार यह अधिनियम हमारी पच-वर्षीय योजना की पूर्ति मे बडा शहयोग देगा, 
बढ़ अनावश्यक या कमर झ्रावश्यक कार्यों मे पूुजी का विनियोग रोकता है। वह नई 
एव पुरानी दोनो ही सस्थाओ्रों की पूंजी सरचनाझो का नियमन करते हुए अवाद्धित 
कायवाहियों को ( जैसे अनुचित मताधिकार वाले शेयर जारी करना ) रोकता है, वह 
कोरपोरेशनो की वित्तीय योजनाओं मे अ्रसन्‍्तुलन होने से बचाता है, वह इस बात की 
जांच रखता है कि नि्गंमन के सम्बन्ध में कम्पती अधिनियम के नियमों का पालन 
किया जा रहा है या नही, वह अनभिज्ञ विनियोगको को चालाक प्रवर्तंको के चंगुल से 
बचाता है और उनकी कायवाहियो पर अंकुश रखता है, शेयरहोल्डरो एवं लेनदारों के 
लाभाथ॑ कप्तनियों की पुनरगंठन सम्बंधो योजनाओं वी सावघानी से जाँच करता है, 
प्राइवेट एवं पब्लिक क्षेत्र मे पूंजी साधनों का संतुलन रखता है भ्रौर विदेशी विनियोगों 
का नियमन करता है। 

कन्द्रोल श्रॉफ कंपीटल इच्यूज की प्रगति-- 

- नीचे दी हुई तालिका १ मे यह दिखाया गया है ऊन प्रति वर्ष कितनों मात्रा 
से पूंजी निगमन के लिये स्वीकृति मिली थो और मागो हुई स्वीकृति की मात्रा का 
कितना अ्रतिशद है। भागी हुई स्वीकृति से मिली हुई स्वीकृति का प्रतिशत 
(ए९76श६9५28) प्रति धर्ष बदलता रहा है । सद्‌ १६४०८ के बाद, केवल सन्‌ १६४२ 
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को छाड कर जब कि ५०-५० करोड रु० के दो प्रा्थना पत्र श्रस्वीकृत कर दिये गये 
थे, मागौ हुई स्वीकृति की मात्रा से मिली हुई स्वीकृति की माश का च्रतिशत सदा 
८०% से प्रधिक रहा है । इससे स्पष्ट है कि नियन्त्रण प्रधिनियम ने प्राइवेट क्षेत्र मे 
विनियोग के स्वीकृत स्वरूप में कोई दाघा नटी डाली है । 








तालिका १ 

स्वीकृत प्राथना स्वीकृत पूजी [स्वीकृति मांगी हुई मात्रा से 

वर्ष पत्रों की विगंमनों की मात्रा । स्वीकृति मिली मात्रा का 
सख्या (करोड रुपये मे) । प्रतिशत ० 
१६४७ १५५ भड २ 
(अय० से दिस०) 

श्ष्ड्द शेध५ १२५७ ७५० 
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१६५० २६३ प्डेप घ्त्छ्& 
१६५१ रेथरे ५६६ प७ २ 
श्ध्ध्र २५४ ३६५८ २६१ 
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यह उल्लेखनीय है कि सनु १६९४५ झ्रोर सन्‌ १६४६ के मध्य स्वीकृत औद्यो- 
मिक निगमनों का प्रतिशत ५० से ६० तक था, जब कि सव्‌ १६४६ से सन्‌ १९५१ 
के मध्य वह ७०-६० रहा ओर सन्‌ १६५१ से १६५४ के मध्य 5०-६० हो गया। 
इस प्रकार झ्रोद्योगिक निर्गेमनो को अर औद्योगिक निर्गमनो को अपेक्षा प्राथमिकता _दी 
गई थी | पिछले कुछ वर्षों में श्रौद्यागिक निर्गेमनो का प्रतिशत कुछ घट गया है। नई 
कम्पतियों के प्रारम्भिक पूँजी निर्गमनो भ्ौर विद्यमान कम्पन्तियों के अतिरिक्त निर्ग- 
मनो के प्राँकडो से यह प्रगठ होता है कि प्रारम्भिक निर्ममगों की श्रपेक्षा अतिरिक्त 
निर्गंमनों के लिए भ्रविक स्वीकृति मिली है ॥ 

डे 


तालिका २ 


मई कम्पनियों के प्रारम्मिक | अिस्किनि कम्पनियों के 
निर्गंभन अतिरिक्त निर्मम 
रकम बीकृत कुछ निग- न (करोड़ ० में)।. स्त्रीकृत कुल 





घ्पं 





(करोड़ ह० में) मतो का अ्रतिक्षत वोतिस शेयर | न निर्गंषनों का प्रतिशत 
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उक्त तालिका के श्रॉकडो पर ध्यात देंने से निस्‍्त महत्त्वपूर्ण बातो का भो 
पता चलता है --([१) दुल स्वीकृत ठिगंमनो के झ्राथ प्रारम्मिक तिर्भभनो के प्रतिज्षतो 
बा औसत सन्‌ १४४८ वे सद्‌ १६५४ के मध्य ३६ था, जबकि ग्रतिरिक्त विर्गमनों के 
प्रतिशती का थभौसत इही झ्राठ वर्षों के लिए ६४ था । सत्र १६५७ में ये प्रौसत क्रमश 
२८ और ७२ हो गये । इससे स्पष्ट है कि विद्यमान इकाइयो के प्रिकास के लिए पूजी 
निर्म्ननी को नई कम्पतियों की स्थापना के लिए, पूंजी मिर्गमगो की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व दिया गया ) (२) स्दीक्ृत किये गये ऋतिरिक्त तिर्गेमनों (#0४घ87 7+5एथ्छ) 
का लगभग पौचवां गंय बोदस शेयरों का है । इससे स्पष्ट है कि बोनस शेयरों का 
पूंजी ध्रचना मे कितना महत्त्व है ॥ सद्‌ (€४८ के अत में सरकार वे उम छूट को 
समाप्त कर दिया जो कि ५ लाख रु० की सीमा तक बोनस सैयरों का निगमत करने 
के सम्बन्ध से उपलब्ध थी । सरकार ने यह नीति श्रपनाई कि कम्पनियों के पास ने 
दो बहुत धाडा रिजर्ष हो और न बहुद अधिक चुकता-पूजी । बोदत बेयरों के निर्मन 
पर भी तियल्वरस लगा कर सरकार न चालू बाजार मुल्यो के श्राधार पर स्थाई सम्पत्ति 
का मूल्य अपलिखित करने की परिपादी पर भंकुश लगाया है। सन्‌ १६४६ में सरकार 
ने दोनस शेयरों के निमभमन के सम्बन्ध मे कुछ उदार नीति अपनाई।कितु सन्‌ १६५४ 
तक उसकी यह नोति ठिलमिल ही रही थी। अन्त मे, सत्‌ १६५५ में सरकार ने 
अधिक स्पष्ट नीति प्रहए की और सन्‌ १६५६ मे उसमे बोनस शैयरों के निर्गेमन पर 
३ झा? प्रति रुपया की दर से सुपर टैक्स लगाया। सन्‌ १६५७ से पूंजी निर्भन 


न 
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नियन्त्रण प्रधिनियम का सशोधन किया गया । इसपरे यह स्पष्ट कर दिया गया कि 
अपूरण दत्त शैयरो को पूर्ण दत्त बनाने के लिए अथवा विद्यमान शेषरों का भ्रकित 
मूल्य बढाने के लिये कोपो के पूजीकरण के लिए पूर्व अनुनति को प्रावश्यकतता है। 


पूंजी निर्मेमन के लिये स्वीकृति प्राप्त करते को विधि-- 


यह अनुभव किया जाता है कि प्राथियो को पूंजी निर्मम के लिए स्वीहझृतिं 

माँगने वाले प्रार्थवा-पत्र में दी जाने वाली प्रावश्यक बातो का ज्ञान होने से प्राधंता- 

पत्रो पर स्वीकृति देते मे देर हो जाती है । अत केन्द्रीय वित्त मस्त्रालय ने सरकार से 

स्वीकृति प्राप्त करने की कांयविधि पर॑ दूर प्रकाश डाला है, जिसका सक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है ;-- 

बनन्‍्द्रोलर को सशुल्क 

प्राथंना-पत्र देना-पूजी निगंसत के 


। लिये स्वीकृति प्राप्त करने के हैतु सर्वे 


0पफ्सण्ध्पस्स्स्य स्दपासउफ्कासर 
ै॒ पूजी निर्गेभन के लिये स्वीकृति 
प्राप्त करने की कार्यविधि 


(१) कं्ोलर को सशुक्कक प्रांधा पत्र [| प्रथम एक प्रार्थता-पत्र (पाँच प्रतियों में) 


देना । बन्द्रोलर श्रॉफ कपीटल इच्यू को देना 
(२) प्रार्थना पत्र में. व आवश्यक | एी। यह प्रार्थना पत्र उस फोम मे होता 
बातें देना । चाहिए, जिसकी विस्तृत बातें कन्द्रोलर 


(३) प्रार्थता-पत के साथ प्रकाशित के शाह ते पु जेज आर: आन, हो 
ः के रु जा सकती है। प्रायंता पत्र के साथ ट्ूंजणी 
शा खात्रे_व॒प्रास्पंक्टम की 
तिलिपियाँ मे रसीद भी नत्यी कर देतो चाहिए। यह 
प्रतिलिपियाँ भेजना । धि 
७८००9 ०डमडादा। ४५० रु० के बारे मे हे, जो कि शुल्क के 
रूप मे केन्द्रीय सरकार के खाते मे ४ [,ए] शीष॑ंक के अन्तगंत जमा कराने पडवते हैं। 
(२) प्रार्थना पत्र मे दी जाने वाली आवश्यक बाते-प्राथंना-वत में 
निम्न बातें देना भ्रॉवश्यक है, भ्न्यथा बारम्वार लिखा-यढो होने से उसकी स्वीकृति 
में देर होने की सभावदा है-- 

( 4 ) प्रायंत्ा-पत्र देने वाली कम्पनी का माम, उसकी हैसियत ([प्रर्थात्‌ वह 
प्राइवेट कम्पनी है या पब्लिक कम्पनी), उसके रजिस्ट्रेशन का स्पा 
और उसके प्रधान कार्यालय का पता 

(7 ) विद्यमान एव श्रस्तावित अधिकृत, यात्रित एवं दत्त पूंजी क्री रकम 
एवं उतका स्वभाव ) 

( ॥7 ) यदि पहले भी कोई प्रार्थना-पत्र दिये गये हो, तो उनकी यूचना फ- 

(४ ) पस्तावित व्यापार का स्वमाव ॥ 

( ४ ) कम्पनी के सचालको एवं मंनेजिंग एजेन्टों के नाम, पते झ्ादि तंथा 
कम्पनी में उनके हित का दिवरण । 

( ४7 ) भल्तावित पूंजी निर्ंभन की रकम, प्रकृति एवं शर्तों के बारे मे सूचता 
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अर्थाद, इक्विटी, प्रीफेरन्स, डिवेन्चर, श्रथवा बोनस शेयर, शेयरों 
का वितरण (पब्चिक को प्रास्पेक्टस के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले 
शेयरों की मात्रा स्पष्ट करते हुये) । 

(१ ) ऋण प्रस्तावों की सूचना, जिल्‍्के लिये कैप्रोटल इश्यू को स्वीकृति 
जरूरी हो । 

(9)))) प्रदि प्रस्तावित योग्यता मे विदेशी सहयोग लिया जाता है, तो उसकी 
सूचना, जैसे--विदेशी सहयोग कर्ता कितना घत लगायेंगे, बदले मे 
बया लेंगे, सरकार से इस सहयोग के लिये स्वीकृति मित्र छुकी है या 
नहीं, देशी एबं त्रिदेशी मुद्रा मे अनुमानित ज्यय झादि ) 

( 5 ) क्या उद्योग (विकास एवं नियस्त्रण) श्रधिनियम के झ्न्तगंत लाइमेन्स 
लेना जरूरी है ? यदि जरूरी है, तो कया लाइमेन्स ले लिया गया है 
या प्रार्थता-पत्र दे दिया ग्रया है। यदि लाइमेन्स मिल गया है तो 
उसकी प्रतिलिपि प्राय॑ना पत्र के साथ नत्थी कर देनी चाहिये। यदि 
लाइसेन्स नहीं मिला है, तो प्रश्ंता-पत्र का हवाला दे देना चाहिये। 
यदि पूंजी की झ्रावश्यकता सम्बंधी अनुमानों का भी, जिनके भाधार 
पर लाइसेन्स मिला है या मांगा गया है, विवरण प्रार्थंना-पत्र में देना 
चाहिये ) 

(३ ) प्रार्थना पन्न के साथ नत्थी किये जाने वाले प्रलेख---यदि पूजी या 
ऋण लेने वाली कम्पनी पहले से ही कार्य सलग्त है, दो प्रार्थना-पत्र के साथ उमके 
भन्तिम प्रकाशित वायिक खाते सलग्न करना आवश्यक है। यदि इन वापिक खातों से 
सम्बाधित भवधि के बाद १ चध या इससे भ्रधिक समय गुजर गया हो, तो अन्तिम 
वित्तीय वर्ष के परिशाम दिखाने वाला एक कच्चा विवरण ([270[00008 50868 
॥0800) भी प्रांना पत्र के साथ फाइल करना होगा १ यद्दि प्रास्पैक्टस के द्वारा जनता 
को पूजी प्रस्तावित की जा रही है, तो पार्थी को चाहिये कि प्रास्येषट्स का ड्रापएट बना 
केर सरकार की समीक्षा व सुझाव के लिये भेजे । यदि कोई अन्य सूचना सम्बस्पित 
विषय पर प्रकाश डालते वाली हो, तो उसे भी प्रा्थता-पत्र में दे देनी चाहिये । 

(४ ) कन्द्रोल झाफिम दिल्‍ली से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं परामर्श-- 
प्रवर्तक, सचालक एवं उनके प्रतिनिधि समय समग्र पर कैपीदल इश्यूज़ कप्ट्रोल श्रधि- 
कारियो से नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से मिल सकते है और प्रारम्भिक एवं झौप- 
चारिक बातो पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। इससे उन्हे यह मालूम हो जाता है कि 
प्रोजिक्ट को प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम या वैकल्पिक ढज्भ बया हो सकया है, जिससे उस 
पर सरकार स्वीकृति दे दे | इस प्रकार का व्यक्तिगत परामश दोनो ही पक्षो के लिए 

लाभदायक होता है ) 

(४५) प्रार्थना-पत्र पर निरुय--जब कोई श्रार्थना-पत्र भ्राप्त हाता है, 
तो उस पुर तत्काल ही कार्यवाही की जाती है । प्रार्थदा पत्र की सूचना को सावधानी 


श८ | 


से जाँचा जाता है। यदि पूंजी सरचता उचित एब पर्याप्त है, यदि प्रस्ताव कम्पनी भ्रधि- 
नियम के प्रादेशो के विपरीत नहीं है, यदि प्रार्थंदा पत्र की बातें औद्योगिक लाइमेन्स 
की दातों से संगत रखतो है, तो निर्गममन पर स्वीकृति दे दी जाती है । 

यदि कोई सन्देह की बात प्रतीत होती है तो भ्न्य मन्त्रालय या मन्व्रालयो 
से परामशं लिया जा सकता है 8 यदि प्राथंता-पत्र मे दी गई सूचना अपूण या अल्पष्ट 
है, तो प्रार्थी को स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना देने के लिए लिखा जाता है। यदि 
प्रोधंना-यत्र का कोई प्रस्ताव बन्द्रोल व्यवस्था के किसी सिद्धान्त से टकराता है, तो 
उसमे उपयुक्त परिवर्तत करने के सुझाव प्रार्थी को दिये जाते हैं। यदि स्पष्टीकरण के 
लिए व्यक्तिगत वार्तालाप प्रावश्यक समझा जाय, वो कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि को 
दिल्‍ली बुलवाया जाता है। उसके साथ हुए विचार-विमर्श के सन्दर्भ मे कोई निरंय 
होता है । 
उपसहार“- 

एकदम ही भ्रस्वीकार किये गये प्रा्थंत्रा पत्रों की सख्या बहुत थाडी होती है । 
जब कम्पनी को श्रोद्योगिक लाइमेन्स मिलने का ग्राश्वासन तो है, लेकिन श्री वह 
मिला न हो या जब उसे विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकार की सामान्य 
स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन विस्तृत बातो पर स्वीकृति नही मिली हो अथवा जब 
कम्पनी सम्मिश्रण की किसी विशेष योजना पर स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु हाईकोट 
में प्राथना पत्र देता चाहती हो, तभी पू'जी निगमन सम्बन्धी स्वीकृति दे दी जाती है। 
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अध्याय ४२ 


विदेशों पू'जी 


(ए०चशइ्ट० (४) ४) 





भूमिका-- 

किसी भी देश के प्राथिक विकास से पूजी की एक महत्त्वपूर्ण भुुभिका होती है। 
पूजी 'बंचत' का परिणाम है और वचत तब होती है जबकि चालू उपभोग से आय 
अधिक हो । एक विछडी हुई अथ-व्यवस्था में बचते अपर्याष्त होती हैं। परिणामतः 
यहाँ परू जी को कमी देखी जाती है । यही नही, पू्ज गत माल की कमी टेबनीकल साज_ 
सामान व ज्ञान एवं योग्यता की कमियाँ भी एक पिदडी हुई अर्थ व्यवस्था वी विशेषत्ाये 
हैं। इस सन्दर्भ मे विदेशी पूजी के महत्व को सहज हो समझा जा सकता है। 
दास्तव मे “विदेशी पूंजी ने पिछले कुछ वर्षों मे हुये विकासों मे एक चमत्कारिक 
भूमिका प्रस्तुत को है तथा विदेशी सहायता ने प्रद्ध/ विकम्तित देशों मे उन भ्राकस्मिक- 
ताप्रो की पूि की है जो उन देशो के घरेबू साधनो की शक्ति के बाहर की बात थी। 
भारत-ऐसा ही एक देश है जिसने विदेशी थू जी की सहायता से वर्तेमान प्रगति की है। 
प्रस्तुत अध्याय मे भारत में विदेशी पू जी को समस्या पर विस्तार से भ्रकाश डाला 
गया है। 


भारत में विदेशी पूजी का इतिहास 

मोटे तौर पर, विदेशी पूंजी ने भारत में तोन रूथो मे प्रवेश किया, भत इनसे 
सम्बन्धित तीन प्रावव्यकतायें इृष्टिगोचर होती हैं--प्रथम, व्यापारिक पूजी (७७० 
05४४8 09970), शिप्तकी प्रवधि ग्रठाहरवी शवाब्दी तक है, दितीय, औद्योगिक 
पूजी ([00व8008 08970), जिसने १६वीं शताब्दी में झपना प्रभाव दिखाया, 
जो अभी तक जारी ई ; भर दोसरा, वित्तीय एवं ऋण पृजी (काक्षा०७ छणऐे 
१,080 0080७), जिसका विकास हाल मे ही हुआ है । 
(१) व्यापारिक पुजी की श्रवस्थ:-- 

इस देश मे पुरंगाली सुव॑ प्रथम विदेशी पूजी लाये । इन्होने भारतीय बाजारों 
में शरतीय माल खरीदने तथा यूरापियत बाजारों मे बेचने के लिय्रे एक व्यापारिक 


पु 
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कम्पती बनाई । यह समय ऐसा था जबकि हमारे कुटीर एवं लघु उद्योय देश में उन्नति 
के शिखर पर ये। पग्रपने व्यापार के लिये माल की नियमित पूतति बताये रखने के लिये 
उन्होने भारतीय कारीगरो को ऋण व पेशगी रकमे देनी ग्रारम्म की । बाद ,मे डच 
एव ब्रिटिश व्यापारियों ने भी यही नीति भ्रपनाई | इन व्यापारिक कम्पनियों द्वारा दी 
गई पू'जी को “न्यापारिक पूजी' कहा जा सकता है| एक लम्बे सघप॑ के बाद, ब्रिटिश 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के धीरे-घीरे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। किन्तु यह एकाधिकार 
बहुत समय तक नही चला। भ्रौद्योगिक क्रान्ति का जोर बढने पर इजूल॑ण्ड में भारत 
से भ्रायात किये हुये निमित माल के विरुद्धों कठ्ध॒ विरोध होने लगा। इजूर्लण्ड तिभिद 
मॉल नहीं वरन्‌ कच्चा माल प्रपने तेजी से विकॉसत होने वाले उद्योगों के लिये खरीदना 
चाहता था । उसे निधित माल के बेचने में दिलचस्पी थी, न कि खरीदते मे । श्तः 
“व्यापारी पू जीपतियो' को व्यापार का स्वरूप वदलना पडा । वे भारत को निर्मित माल 
लाने लगे और देशी उद्योगो का प्रोत्साहन देने के बजाय दबाने झगे | इसी प्रवधि में 
ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १७७३ के रेग्युल्रेटिंग एक्ट द्वारा भारत 'झे व्यापार का 
शुकाधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से छीन लिया। इस प्रकार भारत मे (विदेशी पूजी 
की प्रथम अवस्था का श्रत्त हो गया । 
(२) भ्रौद्योगिक प्‌ जी की श्रवस्था-- 

प्रठारहवी शताब्दो के झन्त मे, भारतीय बाजार ब्रिटिश सरकार की रसेबतस्त्र.... 
जब्यापार नीति के फलस्वरूप विदेशी साहसियो के लिये खोल्र दिया गया। स्थानीय 
व्यापारी दुबंस भे और पूंझी शर्मीली भी। ब्रिटिप्र पू जोपतियो ते भारत मे श्रपने कोष 
लगाते प्रारम्भ कर दिये $ प्रारम्भ मे तो यह पूंजी कच्चा माल उत्पन्न करने वाले 
उद्योगों मे लगाई गई ॥ धीरे-घीरे निर्मित माल के लिये अधिकाधिक बड़े बाजार और 
भ्रधिकाधिक बच्चे माल की प्रावश्यवता के होने के साथ-साथ यातायात घ्यवस्था की 
उन्नति करना भी जरूरी हों गया, ताकि निर्यातो व श्रायात्रों के प्रवाह मे गति श्रा जाय । 
सन्‌ १८५७ मे प्रथम भारतीय स्वतत्रता आन्दोलन के कारण राजनैतिक एवं सामरिक 
हृष्टिकोण से भी यातायात वी व्यवस्था को विकसित करना श्रावश्यक हो रा था 
झतः; व्यापार के समय में एकत्र हुई सम्पत्ति भ्रव रेलो, सडको, सिंचाई व कोर 
खानो के विकास के लिये झ्रौद्योगिक पूजी! के रूप मे भारत में श्राने लगी। 







हु 
पूजीपतियों ने यह श्रनुभव किया कि भारत से इज्जूलेण्ड को कच्चे भाल के ्‌त 
में भोर इद्धूल॑ंण्ड से भारत को निमित माल के यातायात्त मे दुहरा व्यय होता भी 
भारत्र मे ही उद्योग प्रारम्भ कर दिये जायें, तो इस दुहरे व्यय से बचा जा स जी 


इस प्रकार भारत मे जूठ एवं सूती वर्त उद्योगो की स्थापना हुई । उसी अवधि से तीन 
प्रंसीडेन्सी बेक एवं कुछ विनिमय बेक भी स्थापित हुये । वे विदेशी पू जीपतियो के 
लिये क्षक्ति का एक महान्‌ साघन बन गये । लेकिन इस युग मे झौद्योगिक पू जी मुख्यतः 
यातायात एवं कच्चे माल के उत्पादन में लगी तथा उद्योगों के विकास में काम नहीं 
भरा सकी । 
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(३) ऋरा पूजी का प्रारस्म-- 

ब्रीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे, ज्िटिश पूंजी का भारत में सही झर्थानुश्तार 
आौद्योगिक पूंजी के रूप मे आगमन हुआ । कई घटको ने इस पूजी के श्रागमन को 
प्रोत्साहित किया । प्रभम, यातायात एवं बग्रीचा उद्योग मे लाभदायक विनियोग परा- 
काप्ठा पर पहुँच गया था । दूसरे, भारत मे ब्रिटिश बाजार सकुचित होने लगे थे; प्रतः 
इस हानि को भारत में उद्योगो मे विनियोजन करके भ्राय वी वृद्धि द्वारा पूरा करने 
की कोशिश की गई । तीसरे, विश्व युद्ध ने भारत मे ही उद्योगों के विकास की श्ाव- 
इ्यकता को स्पप्ट कर दिया था, क्योकि युद्ध काल में झागात रुक जाने से भत्यन्त 
आवश्यक वस्तुओ की बमी का कंदु श्रनुभव हुआ था। सामरिक एव सुरक्षात्मक हष्टि- 
कोण से भी भारत में उद्योगो की स्थापना होनी आवश्यक समझी गई । कुछ उद्योगो 
को सन्‌ १६२३ मे सरक्षण मिलने से भारतीय पू जी भी सचय मे से तिकल वर उद्योगो 
में विभिभोजन के लिए आती झारम्म हुई है । 

विदेशी पू जी की तीसरी अवस्था भझ्रमी हाल ही मे आरम्भ हुई है। व्यापार 
संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने विदेशों से ऋरा लेने प्रारम्भ 
किये। भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को भी श्रपने विदेशी सहयोगियों से 
प्राधिक सहायता मिलने लगी है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बेक से भी ऋण 
लिये गये हैं। ये सभी ऋण एडवान्स के रूप में है। इनकी विशेषता यह है कि विदेशी 
ऋशदाता बेवल इस बात में रुचि रखते है कि उतका मूल धन तथा निर्धारित ब्याज 
नियमित रूप से मिलता रहे । वे उद्योग पर अपदा नियत्रश स्थापित करने का प्रयास 
नही करते हैं | भविष्य मे ऐसी पू जी हमारी प्र्॒थ व्यवस्था के विकास मे एक महत्त्व- 
पूर्णा भूमिका अदा करेगी ॥ 


भारत में विदेशों पूंजी की समस्या 

देश के सामने एक बडी समस्या विदेशी पू जी की है। बीसवी शताब्दी के 
प्रारम्भ से ही इसके विरुद्ध झक्तिशाली आवाजें उठाई गई हैं। प्राय, कहा जाता है 
कि इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत तनाव पडता है, जो इसे पनपने नहीं 
देता । देश की राजनंतिक स्वतस्टवा के साथ भी उसका मेल नहीं बेठता। सौभाग्य 
से हम विदेशियों की राज्नेतिक दासता का बधन तोड़ने मे तो सफल हुये हैं लेकिन 
सभी प्रकार के व्यापारों व उद्योगो मे विनियोजित विशाल पूजी के रूप में विदेशी 
प्रशुत्त भ्रभी तक जारी है । लेकिन, इसके विपरीत, अर्थशास्त्रियों का इष्टिकोण कुछ 
पिन्न है। वह विदेशी विनियोजक को सकटकाल मे ब्भ्रपवा अमूल्य सहायक समभते 
है । इसके अतिरिक्त, अब तो विदेशी पू जीपतियो की कार्यवाहियों का तियत्रण करना 
भी सभव हो गया है। ग्रतः विदेशी पू जी को क्यो न स्वीकार किया जाय, जबकि 
हमारी निजी पूजी अपर्याप्त है । इस प्रकार भारत मे विदेशी पुजी के सम्बन्ध मे दो 
विराधी विचारघाराये प्रचलित है) 
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किन्तु यहाँ ५र यह बताना आवश्यक है कि विदेशी पू जी का विरोध मुष्या 
इसके विनियोजन स्वरूप से है। विदेशी पूजी कई रूपों मे विद्यमाद है। विनियो 
या साहसी पूजी देश के प्राकृतिक साधनों का शोपण करती है। अतः इस परिस्थि' 
मे विदेशियों के स्थाई हित विकसित होने लगते हैं भर इसकी रक्षा के लिये राजनैति 
कदम उठाये जाते है । किल्तु ऋण एवं एडवान्स पूंजी की दश्श से, विदेशी ऋणदा 
कोई जोखिम अपने ऊपर नही लेते । वे तो अपने ब्याज व मूलघन की वापिमी 
हित रखते हैं । अनः पहली प्रकार की पूजी ही शरारत कर सकती है। इसका विर 
करना उचित ही है। 
भारत मे विदेशों पूंजी की ग्रावश्यकता-- 

विदेशी पूजी भारत को निम्न प्रकार से लाभदायक हुई है श्रौर भविष्य 
भी होगी :-- 

( १) झ्ौद्योगीकरएणा की गति बढाने के लिये--भारत में विदेशी पू 
ने श्रौद्योगीकरण की प्रगति में सहायता पहुँचाई है तथा देश को पच-वर्षीयष योजवाः 
'ककडए8 छ०वा5छ 2०३काच2९जारछ ७ ०याकछ 8.” मेनगंत प्रौद्योगिक विकास के वर्तम 

चि ही एवं भावी प्रयासों मे सहायता दें रही 

भारत मे विदेशी पृ जो को एवं देगी । अनेक कारणों से देश में 
झावश्यकता क्यों ? उद्यागों के लिये धम की कमी रही है 

(१) परौद्योगेकरण की गति बढाने के 0 सांग गरीब है, उनको बचत क्षमता सीरि 
लिये । है, भारतीय पू'जी परम्परा से लजीली ' 

(२) प्रावश्यक वस्तुयें व सेवाये आयात है, भारतीय व्यवसाई व्यापारी पतले 


! भरने के लिये । | उद्योगपति बाद मे। इन सब कारणों 


छः 


'€ड-डस् 2: 


(३) उद्योगो के विक्रास की प्रारम्भिक ह पजी की भाँग एव पूर्ति में भारी श्र 
जोखिम उठाने के लिये । | है, जिसे विदेशी पूंजी की सहायतासे व 

(४) टेबनीकल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। है किया जा सकता है । 
' (५) देश में रोजगार बढाने के लिये । | (२) ग्रावश्यक वस्तुये व सेवा 
! (६) देश के उत्पादको के समक्ष स्वस्थ 0 आयात करने के लिये--भारत मे विदेः 
| प्रतियोगिता उत्पन्न करने के लिये। / पूंजी की प्रावश्यकता इसलिये झौर : 
अधिक अनुभव कौ गई है कि हमारे. 2 
अपर स सपा स उरनप2 9 2च१229 ५५००००७७ लोन स्वभाव के हैं, जबकि हमे विद 
से खाद्याक्र, कच्चा माल, मशीनरी व टंक्‍्नीशियनों वी सेवायें श्रायात करनी पडती है 
स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की प्रधिक माँग होगी, जिसे एक लम्बी अवधि तक विदे३ 

ऋणो के द्वारा ही पूरा क्या जा सकता है। 

(३) उद्योगों के विकास की प्रारम्भिक जोखिम उठाने के लिये- 
उद्योगों के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाम्रो में प्रदतन का कार्य बहुत जोखिमपूर 


( ६ 
होता है तथा प्रायः हानि उठानी पडती है। विदेशियों को, विदेशी पूजी ग्रहण करके, 
आरम्भिक जोखिम उठाने के लिये प्रेरित क्या जा सकता है और बाद में जबकि 
उद्योग सुस्थावित हो जायें, तब स्वदेशी पूजीप्ति या सरकार उनके हिंतो को क्रय कर 
सकती है। 

(४) ठेक्नीकल ज्ञान की प्राप्ति के लिये--विदेशी प्रूंजी के साथ-साथ 
हमे देवरीकल ज्ञान भी प्राप्त होता है। घरेलू उत्पादक इस सम्बन्ध में विदेशी पूंजीपतियों 
से बहुत कुछ सीख सकते है । 

४ (५) देश मे रोजगार बढासे के लिये--विदेशी पूँजी के कारण देश मे 
रोजगार के अवसर बढ जायेंगे, क्योकि केवल उच्च ग्रधिकारी ही विदेश मे आते हैं 
और अधिकाश वलकों व मजदूरों की नियुक्ति तो विदेशी पूजी मेंगाने वाले देश के 
निवाधियों मे से हो की जाती है । 

| (६) देश के उत्पादको के समक्ष स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करने के 
लिये--विदेशी पूंजी का आगमन स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करता है। विदेशियों के 
प्राथ प्रतिस्पर्डधा करने के लिये देशी उत्पादको को भी अपनी उत्पादग को टैक्ीक में 
सुधार करना पडता है / इसमे उनकी कुशलता बढ जायेगी । 

विदेशी पूृ'जो को प्रालोचनाये -- 


भारत मे विदेक्षी पूंजी के आयात की निम्न प्रमुख प्रालोचनायें है :--- 
(१) प्रसाधनों का दोपपूर्ण शोपश--सतर जार्ज पेश (8॥ 080780 
7809)) के भ्रनुसार भारत में ६७% विदेशों पूंजी सन्‌ १६१४ के पूर्व सरकारी कार्यो 
मे, यातायात, बगीचा उद्योग एवं वित्त हैमवा2२०७६३३००७०१४:४०७ ७डक्य२०७डपउटाल 
च्यवस्था में लगी हुईं थी। इस प्रकार | मारत से विदेशी पुंजी कर 
प्देशी पूंजी का प्रयोग भारत के चिरोध क्यो ? 
व्यापारिक झोपग्य के लिये हो रहा था, | (१) प्रसाधनो का दोपपूर्णा शोपण । 
देश के ओ्रौद्योगिक विक्रास से उसका ४ (२) सरक्षण नीति का अनुचित 
कीई सम्बन्ध न था। इससे देश के आश्रय ) 
परहन्दुित विकास को ओत्साहन मिला ४ (३) ओौद्योगिक शक्तिका केन्द्रीयकरण। 
भर उसके साधनों का समुचित शोषण र् 
सही होने पाया। (४) भेदमाव को मनोदृत्ति 


7 (३) सरक्षए नीति का अनुचित । (५) स्वदेशी सस्थाओरी से प्रतिस्पर्ड । 


5-२9 ७ -पफ पककसप 2 फ््क्ड्स्प लत. 


प्रीश्षय--विदेशियों ने अ्रपनी शाखाये व £ (६) ऊँची लागत एवं अधिक लाभ । 
एहायक कम्पनियाँ भारत में रजिस्टर्ड ॥| (७) चुने हुये क्षेत्र । 
राई झोर इस प्रकार उड़े भारतीय ! (८) अस्थाई झवधि 


“थाओो का रूप देकर प्रशुल्क सरक्षण का नै ते 
६) राजनैतिक छर्तें 
$ लाभ उठाया । हे 2४ 


(३७#उ2 8&डउपत सटवडकाल 


र् छिष्ड्क्प्यड ्ड््््ख्ल धट्प्डस2 2 छथस्पचलस सशवुपकड 
(३) औद्योगिक दाक्ति का केद्रीयकरण--प्रब-्ध पभिकर्त्त प्रणाली पुर" 
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हुप से विदेशों फायनेन्सियरों की भेंट है। इसी प्रणाली के कारण एक ही नियत्रेण के 
अ्न्तगंत औद्योगिक स्स्थाप्रो का वित्तीय, प्रावन्धिक एवं प्रशासनिक गठबन्धन सम्मव 
हुआ । भ्रत्य देशों के भ्रसमान, भारत मे स्वामित्व एवं नियंत्रण का केच्रीयकरण 
अख्यतः विस्तार के द्वारा हुआ है, न कि सम्मिश्रए या बिलियन द्वारा, पयोकि प्रबन्ध 
अभिकर्त्ता ही नवीद हस्थास्रो के जन्मदाता, पालक एवं सचालक रहे हैं। 

(४) भेदभाव की मनोदृत्ति--वतमान झताब्दी के प्रारम्भ मे, विशेषतः 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व, विदेशी व्यापारिक इकाइयों ने साख, बीमा और यातायात के 
मामले मे जातीय एथ राजमैतिक भेदभाव की मीति अपनाई थी। कम्रयारियों को 
रोजगार देने, विशेषत, उच्च पदस्थ कमंचारियों की नियुक्ति करने के विषय में भारतीयों 
के साथ भेदभाव बरता जाता था । 

(५) स्वदेशी संस्थाओं से प्रतिस्पर्द्धा-विदेशी पू'जी के प्रवेश का विरोध 
इस श्राधार पर भी क्या गया है कि स्वदेशी सस्याश्रो की प्रतिस्पर्का कुशलता विदेशी 
सस्थाओ्रो की ग्रपेक्षा कम होती है, जिससे देशी व्यवसाइयो को हानि उठानी पडती है। 
इस प्रकार, रिवर्स (हए७7४8) के शब्दा मे, “विदेशों फर्मों को ग्रालोचना उनकी 
दुबंत्ताश्ो या दापा के कारण नहीं वरन्‌ गुणा के कारण की गई है। स्वदेशी उद्योग 
पतियों ने विदेशी फर्मों का इस कारण विरोध किया, क्योकि वे उनकी प्रपेक्षा अधिक 
कुशल थी तथा कठिनाइयों का भली प्रकार सामना कर सकती थी ।* 

(६) विदेशी पूजी को ऊंची लागत--विदेशी प्राइवेट पूंजी के प्रयोग 
की लागत बहुत भ्रेधिक पहती है। भारद भे प्रमरीकी विनियोगो पर १६ २५% पौर 
कनैडियन विनियोगो पर ३३१३% पुरुष्कार दिया गया था, जबकि ब्रिटिश विनियोगों 
पर बहुत ही उचित केवल ६५५ लाभ दिया गया। इस प्रकार प्रमेरिकी एव 
कनेडियन पू'जी बहुत ही मेहगी है ॥ इसका हमारे सौमित साधतो पर बहुत बोफ़ पड़ता 
है। भ्रद भारत विदेशी पू'जी का स्पागत नही कर सकता । 

(७ ) चुने हुए क्षेत्र--भाइवेट विदेशी विनियोगो के स्वन्ध में यह बात 
देखी जाती है कि विदेशी पूंजी उत उद्योगों मे लग रही है जिन पर पूजी निर्यातक 
देशो मे प्रतिबन्ध जगा हुआ है | इसके अतिरिक्त, विदेशी कोष कुछ चुने हुए क्षेत्रो मे 
एवं निष्कर्ष उद्योगो मे लग रहे है, स्थानीय उपभोग की वस्तुयें उत्पन्न करने वाले 
उद्योगो में मही । उदाहरण के लिये, एक भनुमान के झनुसार सन्‌ १६४७-४६ के मध्य 
अमेरिका की प्राइवेट पूजी का ७६% भाग प्रद्धा विकसित देशो मे गया और इसका भी 
६०% भाग निष्कषंर्‌ उद्योगों मे लगा, जो ग्रौद्योगिक प्रगतिशील, देशो, के, त्थिणे चाय 
माल निर्यात करते थे । 
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(८) अस्थाई झवधि--विदेशी पूँजी कभी भी वापिस ली जा सकती है 
और वह उद्योगों का स्थायी साधन नहीं होती । श्रत: इस पर निर्भर रहना खतस्‍्नाक 
होता है। मौलिक एवं आधारभूत उद्योगो मे तो विदेशी पूंजी का सहारा बिल्कुल भी 
नही लेना चाहिये । युद्ध काल में इन उद्योगो के रुम्बस् में विदेशी पू जीपतियो पर 
सिभेर होना भ्रन्कूटनीतिक है । 

(६ ) राजनेतिक शर्ते --पूंजी की सहायता के साथ-साथ राजनैतिक छार्तों 
के जुड़ा होने का भी कट भ्रनुभव है। विद्व नेता विश्व-बन्धुत्त, समानता व न्याय क्री 
बातचीत तो करते हैं लेकित उनके कार्यत्रमो से अपना ही प्रभुत्व जमाने की भावनों 
प्रयट होती है। उदाहरण के लिये, प्रमेरिका अद्धं-विकृस्तित देशों को बहुत आधिक 
सहायता दे रहा है, लेकिन ऐसा मुख्यतः उन देशो को कम्यूनिस्ट कैम्प मे जाने से रोकने 
के लिये है। ईरान, मिश्र, मलाया व इन्डोदीन से सघपं इस बात के प्रमाण है कि 
विदेशी सहायता किस प्रकार देश को दासता के बन्धन में जकड देती हैं, जिससे 
छुटकारा पावा फिर सहज नहीं होता । 
विदेशी पूंजी के लिये उचित क्षेत्र-- 

ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसये यह मली भाँति स्पप्ट हो जाता है कि 
भारत मे विदेशी पूजी का इतिहास उसकी सेवाओ और कुमेवाधो के हृशल्तो से भरा पडा 
है। गये उद्योगों का प्रवर्तन ( जैसे जूठ, कोयला, चाय, व कहवा प्लान्टेशत पहली बीमा 
कम्पनी व जहाजी कम्पनी) सफल विनियोजन एवं आइ्चयंजनक दुरदशिता के लिये विदेशी 
पूंजी की जहाँ सराहना की जावेगी वहाँ श्रत्यधिक शोषण, श्रार्थिक प्रमुत्त्त एवं 
राजप्रैतिक दासता के लिये उसकी बुराई भी करनी होगी ॥ प्रूतकाल में विदेशी पूजी 

की भूमिका कैसी भी रहो हो, उसे हमारे नियोजित श्राथिक्र विकास मे एक महत्त्वपुरां 
भूमिका भ्रदा करनी है। देश म पच-वर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है । 
भ्रौद्योगीकरण हमारा एक निद्दिनतन एव प्रमुख लक्ष्य है । इसकी पूर्ति के लिये प्लान्ड 
एवं मशीनरी के रूप में विशाल मात्रा मे स्थाई पूजी तथा कच्चा माल खरीदने व 
भरावत्तेक च्ययों को चुकाने के हेतु कार्मश्ञील पूंजी वी श्रावश्यकता है। किन्तु हमारे 
आन्तरिक साधन इस आ्रावश्यकता के लिये पर्यात्त नही हैं । इसके अतिरिक्त, विदेशी 
टेक्नीशियनो की सेवाप्रो से भी वचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योकि अभी हमारे यहाँ 
टेवनीकल ज्ञान का प्रसार बहुत सीमित हैं। भ्रमी हमे श्रधिकाधिक पूजीगत माल श्रायात 
करना है। इत सब बातो के कारण दिदेशी पूजी की झानिवाय आ्रावश्यकता अनुभव की 
जा रही है और इसके परिणामस्वरूप ऐसी पूजी के प्रयोग के विरुद्ध जन विरोध कुछ 

- नम हो गया है । विदेशी पूजी की हानियो का सावधानी से विश्लेषण करने पर हम 
इस नतीजे पर पहुँवेंगे कि भ्रधिकाँश हानियाँ विदेशी 'पूजी' से नहीं वरन्‌ विदेशी 
नियल्तण! से सम्बन्धित हैं। ्रत यदि हानियो के सम्बन्ध भे उचित सावधानी रखी 
जाय और यदि विदेशी पूंजी को विदेशी नियन्त्रण और प्रभाव से मुक्त रखा जा सके, 

५ 


६६ ) 
तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है | जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यह विनियोग 
या साहस पूंजी [[07९8ध0एक ० फिफ्रशएाशशशाएक्र (४एाथ) ही है, 
जिसको सीमित करने की हमे भ्रावर्यकता है। देश में श्राजज्ल इसकी इतनी विशाल 
मात्रा है कि देशी पू जी साधत इसे खरोदने में श्रसमर्थ हैं। झत, विदेशी साहस को 
धीरे-धीरे समाप्त करमा ही उचित होगा॥ यह भी उचित होगा कि भारतीयों को 
वर्दभाव एवं भावी विदेशी संस्थानों से सम्बन्धित किया जाय, ताकि वे ठेवनीक सीख 
सकें, श्रावश्यक ट्रेनिज्ध पा सके और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रमुभव भी प्राप्त कर लें । 
विदेशियों को भयभीत करना ठीक न होगा | भारत को चाहिए कि विदेशी पूजी के 
बौतानी करने वाले पहलू मे धीरे-घीरे कितु तिश्चित रूप से चदुरतापृवेंक कमी करे । 
इस सम्बन्ध में एक भ्रन्य आवश्यक एवं ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूत- 
काल में तो विदेशी पूजी सरलता से प्राप्त होती रही थी, लेकित भविष्य में ऐसा न 
हो सकेगा। युद्ध काल मे, लगभग प्रत्येक देश ने विदेशी पूंजी को वापसी पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये | परिणामत अनेक दक्याओ मे विदेशिया को उचित न्याय नही मिला | प्तः 
हम देखते हैं कि विशाल मात्रा मे विदेशी पूंजी एवं ऋण एक देश से दूसरे देश को 
श्रधिक सुरक्षा ही खोज में भटक रही है। इससे यह प्रगट होता है कि झब हमे भ्रपनी 
ही शर्तों पर विदेशी पूंजी पर्याप्त न मिल सकेगी। झाज के ससार मे, जबकि पूर्जी 
की कमी विष्वब्यापी है, कोई देश विदेशी पू'जी पर प्रतिबन्ध लगा कर विदेशी पूजी- 
पत्तियों को देश से भागने पर ही विवश कर सकता है। प्रतः यह आवश्यक है कि 
जब एक बार हमने विदेशी पूंजी को भ्रावश्यकता ग्रनुभव कर ली है, तो उसके प्रति 
हमारा दृश्कोए नम होना चाहिए । 


विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति 


स्वतन्त्रता के पूर्व नीति-- 

बहुत समय तक भारत मे विदेशी पूंजी स्वतन्त्रतापूर्दक प्रवाहित होती रही 
और ग्रंठ भ्िठेव की पूंजी का बाहुत्य रहा। ब्रिटिश पूंजी विशेषत; उन उद्योगो में 
विनियोग की गई जिनके द्वारा राष्ट्रीय श्र्॑व्यवस्था पर ब्विटेन का प्रभावशाली नियन्त्रण 
रह सके भौर भ्रत्यधिक लाभ हो । इसी प्रकार, भाथिक जीवन के उन्ही अशो का 
विकास किया गया जांकि ब्रिटिश माले के आयात को आवश्यक बनावें। विदेशों पूजी 
ने कभी भी भारत में नियोजित और संगठित आशिक विकास का विचार नही किया । 
ब्रिटिश पूंजीपति असहाय भारतीयों के हितो का बलिदान करके भ्रनाप-शनाप लाभ 
कमा रहे ये । भारतीयों को विदेशी सस्याओ मे काम करने व कमाने के बहुत कम 
अवसर प्राप्त ये । 


बहुँत समय तक विदेशी पूंजी के प्रति भरत सरकार का हृ्टिकोश सक्रिय 
प्रोत्साहन एव प्रत्यक्ष सहायता देने का रहा। भारतीय प्रशुर्क आयोग सन्‌ १६२२ ने 
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आरतीय भ्ध॑-व्यवस्था मे विदेशी पूंजी के महत्व की विवेचना की थी। प्रधिकाँश 
सदस्यों की यह सिफारिश थी की विदेशी पू'झी के प्रवेश पर कोई रोक ने लगाई 
जाय, लेक्न ग्रायोग का अल्पमत कुछ प्रतिवन्‍्ध लगाने के पक्ष मे था। सरकार ने 
बहुमत के सुझाव को स्वीकार कर लिया, लेक्नि उसने भेदात्मक सरक्षण का सिद्धान्त 
अपनाया । अनेक दक्षाओ मे यह नीति विदेशी पूंजी को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने के स्तर 
तक उदार कर दी गई। 

विदेशी पूंजी समिति सन्‌ १६२५ ने पुन. सम्पूर्ण स्थिति पर विचार किया । 
बह विदेशों पूज़ी के भ्रायात को प्रोत्साहित करने के पक्ष मे थी। लेकिन उसने इस बात 
पर बल दिया कि विदेशी पूंजोपति को प्रोत्साहन देने की प्रत्येक योजना मे मुख्य 
लाभ भारत को दिलाना चाहिए | उसने यह भी घ्विफारिश की थी कि एक सवंसाधा- 
रण रियायत योजना में (जैसे कि सरक्षण मे) भारतीयों प्लौर विदेक्षियो के मध्य 
कोई भेद भाव न किया जाय । समिति के मत में विदेशी कम्पनी को रियायतें तब ही 
देती बाहिए जबकि वह भारतीयो को ट्ूनिज्ध की सुविधायें व श्रवसर देने को तैयार 
हो जाय । किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जनता 
समय-समय पर सरकार की उपेक्षा के विरुद्ध आवाज उठाती रही । 


स्वृतस्त्रताः के पश्चात्‌ विदेशों पु जी सम्बन्धी नोति-- 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विदेशी पूंजी के प्रति भारतीय अथशाश्ल्रियों का झौलो- 
चनात्मक दृष्टिकोण बहुत बदल गया है, बयोकि (१) हमारी प्रगति के लिये देशी 
बचतो को क्षमता से कही अधिक साधनों की आवश्यकता है, (२) ऋणी देशो के 
चक्‍्करदार भुगतान-सतुलनो वी समस्याझ्रो का भ्रधिक श्रच्छा श्रन्तर्राट्रीय समाधान हो 
सकता है, (३) अन्त र्रीय पुरनिर्माए एवं विक्रास बेक की स्थापना ने विदेशी पूजी 
को एक सुपरनेशनल रूप प्रदान कर दिया है, और (४) स्वतन्न्ता की प्राप्ति से देश 
को विदेशी पूजी के अवाछित प्रभावों से बचाने की सरकार की क्षमता में विश्वास 
बढ गया है। घत, यह समझा जाने लगा है कि यदि उपयुक्त शर्तों पर विदेशी पूंजी 
मिल सके, तो उसका स्वागत किया जाय। 

$ प्रप्नेल सन्‌ १६४८ को जारी किये यये श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी घोषणा 

पत्र में राष्ट्रीय सरकार ने भारत में विदेशी पूंजी के प्रति भ्रपदी नीति को स्पष्ट किया | 
इस प्रस्ताव मे सहयोग से सम्बन्धित निम्न शर्तों को स्पष्ट किया गया था :-- 

(१) विद्यमान विदेशी स्वार्थों से यह आशा कि थे भारत को ग्रौद्योगिक 
नीति को सामान्य आवश्यकताम्रो को पूरा करेगरे। मविष्य मे विदेशी 
पूजी के भ्रायात के लिए उसे मारतीय पूंजी के समान सुविधा 
मिलेगी तथा पारस्परिक लाभ के श्राधारो की खोज की जायेगी । 

(२) विदेशी प्री के लिये द्रव्य स्थातान्तरण की विद्यमान सुविधायें 
मिलती रहेगी और यदि आ्रावश्यक हुआ तो उन्हे खरीदा जा सकता 


द्द् ] 
है। किन्तु विक्रय राशि के स्थावान्तरण वी पूर्ण सुविधा देकर ही ऐसा 
किया जावेगा 


(३) खरोदे जाने की दशा भे, विदेशी हितो को उचित एवं न्यायसंगत क्षेत्र 
पूति दी जावेगी । 

(४ ) जब उपयुक्त मारतीय उपलब्ध व हो, तो टेवनीव ल योग्यता एवं ग्रनुभव 
वाले पदों १र भ्रभारतीयों की नियुक्ति के प्रति सरकार को कुछ झापत्ति 
न होगी, लेक्नि ऐमे पदो के लिये विदेशी सस्था भारतीयों की ट्रूनिग 
के लिये व्यवस्था करेगी । 

(५) सरवार किसी भी तरह से भारत भें बिटिश या अन्य अ-भारतीय हितो 
को नेवसान नहीं पहुँचावेगी, दशतें वे अर्थ व्यवस्था के विकास में 
रचनात्मक एवं सहकारिक भूमिका छुकाते रहे । 

हत्पक्ष्चात्‌ अनिक भ्रवसरों पर भारतीय प्रधान मन्री एवं वित्त मंत्री द्वारा इस 

न्ञीति को पुन, दोहराया गया है भारतीय थोजना आयोग ने भी इस नीति को 
स्वीकार क्या | बाद मे विदेशी पूजी के भ्रामात को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार 
में ऐसे सब विदेशों पूजीपतियों को लाभ के भुगतान की विज्ञेप सुविधा प्रदान की है 
जो भ्रपनी पूजी सन्‌ १६५० से सरकार द्वारा स्वीकृत उद्योगों मे लगावेंगे। किन्तु यह 
एक ग्रावश्यक शर्तं बना दी गई है कि भारत मे विदेशियों द्वारा प्रारम्ध्त किये जाने 
घाले प्रत्येक भावी उद्योग मे प्रबन्ध एवं स्वामित्त्व में मुख्य हिस्सा भारतीयों का होगा। 
विद्यमाम विदेशी पूजी कम्पनियों की दशा मे विद्यमान सुविधायें केवल दो शर्तों पर 
ही जारी रखी जायेगी --() वे भारतीय हितो के प्रति भेदभाव की नीति नही 
अपनायेगी, भर (॥) वे भारतीय कर्मचारियों को सभी प्रकार के कामो के लिये प्रशि- 
क्षित करने के हेतु सभी समव सुविधायें देगी । 
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द्वितीय पच-वर्षीय योजना के आरम्भ पर विदेशी पू जी के विरुद्ध पुतः बाद- 
विवाद छिंड॒ गया । समवत, यह विचार प्रथम पच-वर्षीय योजना के काल मे पर्याप्त 
विदेशों सहायता न मिलने के कारण उत्पन्न हुआ था। सरकारी प्रवकक्‍ताओ्रों व नेताप्रों 
ने भी जो बयान दिये है उनसे यह प्रगट होता है कि उनका भी विश्वास विदेशी पूजी 
में कम हो गया था । दिसम्बर सन्‌ १६५५ में श्रधान मस्त्री ने काँग्रेस की ससदीय 
पार्टी के समक्ष कहा था कि भविष्य मे भारत अपनी विकास योजनाम्रों के लिये विदेशी 
सहायता पर निर्भर नही र० सकता । दिसम्बेर १२ सम्‌ १६५५ को वित्त मन्त्र 
क्षष्णमाधारी ने ऐपोपियेटेड चेम्बर भ्रोंफ कामसे को सम्बोधित करते हुये कहा था कि 
“मे व्यक्तिगत रूप से इस बात के बहुत विरुद्ध हूँ कि विदेशी सहायता के लिये हाथ 
फुैलाया जाय । मैं भीख लेने से छुशा करता हूँ, क्योकि स्वमावन, जो व्यक्ति हमे सहा- 
यता देगा वह अपनी शर्ते हमसे मनवायेगा। स्वतत्रता प्राप्त करने के लिये जो संघर्ष 
हमे करना है उसकी याद हमारे हृदयों मे अब तक नई है तथा किसी भी दशा में हम 
अपनी स्वततता का जरा सा भी अश न छोड गे ।””+ श्री गुलजारीलान ने भी काग्रेस के 
सरदारनगर अधिवेशन में १० फ़रवरी सब १६५६ को ग्राथिक प्रस्ताव पर भाषण देते 
हुये कहा था कि “हमे श्रपने पैरों पर खडा होना है। हमे अपनी भावश्यकतायें पूरी 
करने के लिये भ्रन्य देशा की श्रोर नही ताकता चाहिये । निसनदेह राष्ट्रो को एक दूसरे 
पर कई बातों के लिये निर्मर रहना पडता है। किन्तु किसी के दान पर निर्भर होता 
सम्मानजनक नहीं है।”* मोटे तौर पर सन्‌ १६५६ की ओद्योगिक नीति में भी विदेशी 
पूजी का सहयोग सम्मानजनक शर्तों पर लेवा स्वीकार किया गया है । 
विदेज्ञी पूंजी की वर्तमान स्थिति-- 

किसी उद्यांग मे विदेशी पू'जी वे विनियोग के प्रार्थथा पत्रों पर विचार करते 
समय निमत नियमों का ध्यान रखा जाता है :-- 

(३ ) भाशथ्थंता पत्र किसी निर्माणी कार्यक्रम से सम्बन्धित होना चाहिये $ 

(॥ ) विदेशी विनियोग उस क्षेत्र मे होना चाहिये जहाँ स्वदेशी पू जी पर्याप्त 

नही है या भारत से टैक्तीकल जानकारी उपलब्ध नहीं है) 
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(7 ) उस विनियोजन के हारा, झग्यात मे कटोती होकर, विदेशी शुद्दा की 
बचत होती है। या विदेश्ञी को निर्यात मे वृद्धि होकर, विदेशी मुद्रा 
की भ्राय बढ़ती हो । 


(9 ) सम्बन्धित कार्यक्रम उत्पादकता मे बृद्धि करने वाला हो । 


विदेशी विनियोगों के लिये कोई पूर्व निर्धारित क्षेत्र नही है। प्रत्येक प्रस्ताव 
पर राष्ट्रीय प्रथ॑ व्यवस्था के लिये उसकी उपयोगिता के श्राधार पर विचार क्या जाता 
है ॥ हां, उन विध्िष्टीइत उद्योगो को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमे एक उच्चवीडि 
की टेक्ती कल कुशलत्ता एवं जातकारी की श्रावश्यकता पडनी है। जिन उद्योगी मे 
भारतीय पूंजी भागे बढने से हिचकिचाती है, शर्माती है उनको भी प्राथमिकता दी जाती 
है । इसका अथ यह नही हैं कि जिन उद्योगो मे भारतोय पूंजी ने कुछ पैर जमा लिये 
हैं उनम विदेशी विनियोग को श्ननुमति वही मिलेगी । यदि टेबनीक एवं किस्म की इृप्टि 
से प्रान्तरिक क्षमता श्रपर्याप्त हो तो प्रनुमनि दी जा सकती है | सरकार को उपभोक्ताग्रो 
के हित का भी ध्यान रखना पडता है । जब तक प्रतिस्पर्शा उचित है तथा देश के हित्तो 
के लिये प्रन्तत्तोगत्वा हानिकारक तही है, तब तक उपभोग वबस्तुआ के उद्योगों मे भी 
विदेशी पूंजी का स्वागत होगा । इस श्रेणी परे साइकिलो, बटनो, ड्रगो, खेलकुद का 
सामान, इल्लेक्टरक मोटसं, रेडियो, इलेक्ट्रिक लंम्प, ब्लेड, ग्रवश्यक तेल प्रादि झाते हैं। 
सरकार उन विदेशी योजनाओो को निरत्साहित करती है जो कि देश को स्थायी लाम 
प्रदान नहीं कर सकगे, जैसे कि वित्तीय, व्यापारिक या वाणिज्यिक सस्थाग्रो मे विनि- 
योग ३ कुछ व्यापारिक संस्थाप्रो मे भी विदेक्षी पूंजी को स्वीकृति दी गई 
है, लेकिन ऐसा उन्हीं मामली मे किया गया है जहां टेक्नीऋल ज्ञान व्रय विक्रय के लिये 


भावश्यक था, जैसे स्थूल मिट्टी हटाने वाली मशीन, खानो के साज-्सामान श्रादि 
का क्रय विक्रय 


अभी हाल मे केस्द्वीय वित्त मन्‍्त्री ने विदेशी पू'जी के सम्बन्ध मे सरकार की 
नीति को निम्न प्रकार स्पध्ट किया था --“यदि इस देझ् में बिना बिदेशी टेबतीकल 
जानकारी के कुछ उद्योगो की स्थापना करना असम्भव है, तो त्रिदेशी बिनियोगो को 
प्रोत्साहित किया जाता है | यदि कोई स्वदेशी व्यापारी उहे स्थापित कर रहा है, ते 
हम उमे सब तरह का प्रोटसाहन देत॑ हैं। इसके विपरीत, यदि ये उद्योग स्थापित नह 
किये गये है और कोई विदेशी उनकी स्थापना के लिये आता है तो उससे हम कह देते है 
कि उमर भारतीय सहयोग प्राप्त करना चाहिये, भारतीय सहयोग प्राप्त किये बिता उसे हर 
प्रोत्साहन नही दगे। यह भारतीय सहयोग सामान्यत ७०% होना चाहिये । कुछ ऐसी भी 
परिस्थितियाँ हैं जिनमे ट्द्योग की स्थापना बहुत महस्त्वपुरं है, विच्तु भारत य सहयोग नह 
मिल रहा है। ऐसी दक्मात्नी मे हम विदेशी को इस देश मे उस उद्योग दी स्थापन 
करने की प्रतुमति दे देते है। मोटे तौर पर सरकार इसी नौति का अ्रनुसरण कर रहई 
है तथा रोजगार की सभावनाप्ना को एव घुरक्षा तथा शभ्रात्मनिर्भस्ता के लक्ष्यों के 


रु [ हि 
ध्यान मे रखते हुये वह उद्योगी की स्थापना परे राय देती है।” सामान्यतः विम्न 
विशेषता प्रो वाले विदेशी उपक्रमो को अनुमति मिल गई है :-- 

(१) जो कि भारत के झ्राथिक विकास के लिये प्रत्यावश्यक हो और जिनमे 
बहुत अधिक पूंजी था उच्च कोठि के टेक्वीकल ज्ञान की ग्रावशयकता 
पड़ती हो । 

(२) जो भारतीय व्यापारियों, टेक्‍नीशियनो और श्रमिकों को उद्योग में 
अधिक प्रशिक्षण देते हो, 

(३) जो भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति मे सुधार करते हो । 

किस्तु, निम्न विदेशी उपक्रमो को भनुमति नही दी गई है «--- 

(१) जो विलासिता से सम्बन्धित उपक्रम हो अर्थात्‌ जो कि भारत के 
बत॑मान प्राथिक विकास कायक्रम या वर्तमान उपमोग आवश्यकताओं 
के लिये जहूरी नहीं 
जो भारतीय उद्योगों (विशेष, कुटीर उद्योगो) से प्रतिस्पर्दा करते हैं, 
जबकि ये भारतीय उद्रोग वर्तमान भाष को प्रच्छी तरह पुरा कर 
रहे हैं। 

(३) जो सरकार की राय मे पैकिंग या भ्रमेम्विलिंग का कार्य ही करते हैं, 
निर्माण कार्य नही । 


(२ 


(४ ) जो व्यापार एवं वित्त क्षेत्र से सम्बन्धित हैँ, जिनपे भारतीय ख्यवसाई 
पर्याप्त सेवा कर रहे हैं। 


विदेशी व्यावमायिक ,विनियोग 


रिजव॑ बेक श्रॉफ इण्डिया को परिभाषा के अनुस्तार विदेशों व्यावसायिक विनि- 
योग (ए०8870 छप570659 [5५९६४७७०६४) मे सरकारी क्षेत्र द्वारा प्राप्त 
विदेशी पू जी सम्यिलित है। सरकारी क्षेत्र में निम्न का समावेश किया जाता है-- 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारे, स्टेहुटरी कॉरपोरेशस्स, पोर्ट ट्रस्ट व म्पूनिस्तिपैलिटियाँ । 
सरकारी स्वामित्त्व वाली संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों को अ-सरकारी क्षेत्रों मे सम्मिलित 
किया जाता है। सव्‌ १६५६ के अन्त मे कुल विदेशों व्यावद्ायिक विनियोग ५०६ ३ 
करोड था। विभिन्न व्यवसायों मे इसका वितरण इस प्रकार था :-- 








विदेशी व्यावसायिक विनियोग 
। (व्यवसाय कम से) 
(करोड़ एपयो मे) 

क्रम रुख्या ब्यवज्ञाय १६४८ १६५६ 
१... निर्माण ड्शा६ १८६० 
२, बाशिज्य हा वे १०६६ 
३, ज्ञोकोपयोती सेवायें व पातावात ३३ ३ ५६५ 
४... खाने ११५ १०८ 
भर, वित्त ६ 'है रेप १ 
६, बगीचा भ्र्श्र पार 
७/, . प्रबाध अभिकर्त्ता श्डाड २२६ 
क,. धन्य ३३ ११ 
२५५८ ५०६३ 


हल +++++>कन+++> 3० ++०->+ूप >> ८ 
डपरीक्त तालिका से स्पष्ट है कि विदेशी विनियोग सन्‌ १६७८ की प्रपेक्ष 

न १६४६ में दूने हो गये, निर्माणी प्यवसाथ, वाशिज्यिक उपक्रमो, लोकोपयोमी 
सेवाओं, प्रबंध प्रभिकत्त त् गृहो व वित्तीय व्यवत्तायो मे विदेशी विनियोग घढ़ा है 
विन्‍्तु खातों मे कम हो गया है। निम्न तालिका में विनियोग करने वाले देश दिखाये 

















गये हैं '--- 
विदेशी व्यावसाधिक विनियोग 
दिश-क्रम से) 
(करोड श्पषों मे) 

कम संख्या देश का वाम १६४५ १६५६ 
१... ब्रिटेन २०६०२ ४०६०४ 
२. भ्रम्ेरिका १११७ डधवामड 
डै जर्मनी ल्न्प २७६ 
ड जापान १७ ६ 
४... स्विटजरलैण्ड भारह फ्श्र्‌ 
६, पाकिस्तान दोडश चार 
७... विश्व चेक १४/प२ 
४8... भय देश २४६३ र्श््रश्‌ 
२१५८३ ५०६३० 


सीन जिस लिन शक निनिन नीति न ऋऑक्‍++न्‍+++++--..........00ततहनुत........... 
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उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ठ हैं कि विदेशी विनियोगको मे ब्विदेन का प्रमुख 

स्थान है। प्रमेरिका के भी विनियोग इस देश में काफी है। भव विश्व बेक का योगर 
दान बढता जा रहा है। 


पंच-धर्षोय योजनायें एवं विदेशी पूं जी-- 


प्रथम पंच-वर्षोय योजना मे देश के सम्मुख विदेशी पूजी का प्रश्न 'सेक्ट' के 
रूप में नही, भ्राया, क्योकि इस ब्रवधि मे विकास कार्यों को गति अपेक्षाकृत काफी 
मन्द रही। स्वर्गीय रफी भ्रहमद किदवाई के परिश्रम से देश की खाद्यान्न स्थित्ति भी 
काफी सुधर गई थी । साथ ही झौद्योगिक विकास-कार्य जिनके लिए विदेशी विनिमय 
एक 'प्रवद्य” है, नाम मात्र के लिए ही प्रारम्भ हुए थे । इस प्रकार से विदेशी मुद्रा की 
मांग करने वाले उक्त दोनो क्षेत्रो मे आवश्यक ध्ययो के बाद भी निश्चित घन में से 
२३०० करोड रुपयो का विदेशी वितिमय-अवशेष दूमरी योजनावधि के लिए प्रोष्त हुभा । 


दूसरी योज्ननावधि मे औद्योगिक विकास पर बहुत बल दिया गया प्रौर देव- 
: योग से हमारी लगभग आत्मनिर्भर खाद्यान्न स्थिति भी बिगड गई। फिर तो देश को 
पेट झौर पीठ दोनो के लिए विदेशों मे घूमना पडा। पेट श्रौर पीठ दोनो एक दूसरे 
के पूरक न होकर प्रतिस्पर्द्धी बन गए ! दोनो के बीच समन्वय एवं सन्तुलन की समस्या 
खडी हो गई । परिणाम यह हुआ कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों म अपेक्षित 
विदेशी विनिमय 'सकट! प्रथम दो वर्षों के बाद ही देश के साभने झा गया । किन्तु 
देश वे पास एक सम्बल था, वह था ७४८ करोड रुपए का पौड-पावना, जो झ्राज घट- 
कर केवल ११३५७ करोड रुपए रह गया है। 


अपने प्रचुर प्राकृतिक उपहारो एव मानव सांघनो के उपयोग से समृद्ध समाज 
के निमीण के लिए देश ने उत्तरोत्तर बढते हुए विदेशी पूरी के प्रायात को रोकना 
उचित नहीं समझा और खाद्यान्नो के लिए सार्वजनिक विभनिसय ४८० का ग्राश्रय 
लिया। क्ष्‌घरा की शान्ति हुई और पीठ पर मित्र राष्ट्री की सहानुभूति । सत्ताधारियो 
के गुट के प्रति हमारी तदस्थ विदेशी नौति के बावजूद दूसरी योजना की ग्रवधि में 


विदेशी वित्तीय सहायदा ८०० करोड रुपयों से, २५ प्रतिशत बढ़कर, १,००० करोड़ 
रुपए हो गई, इसका वारपिक विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :--- 


छड ] 








द्वितोय योजना में विदेशी सहायता 
वित्तीय दर्ष योजना लागत विदेशी सहायता स्तम्म (३) 
(करोड ६० मे) (२) के प्रतिशत के रूप मे 
(१) (२) (३) (४) 

१६०६-२७ ६रे४ डरे ६६२ 
१६४७भ८ घ्षर हद हे १० ७७ 
शष्पचश्ह. धुहद २७ २१७४ 
१६५६-६०. १,००६ २७० २६ ६४ 
१६६०-६१ १,०८० डे६ रेडाप१ 
[सम्भाव्य) ते 
पंचवर्षीय योग. ४,६०० १,०९० २१७४४ 





यही नही, रिजव देंक की मई सन्‌ १६६१ की बुलेटिन के अनुसार भारत के 
निजी क्षेत्र मे सन्‌ १६४६-६० तक के ५ वर्षों मे विदको पूंजी (शुद्ध) लगभग 
२०० करोड़ छुपएं या ४० करोड रुपए प्रतिदर्ष की दर से लगाई गई है । 


हतीय पंच-वर्षीध योजना मे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने सार्वजनिक क्षेत्र में 
७,५०० करोड रुपयो का परिव्यय स्वीकार किया है । ५,७५० करोड रुपए की विदेशी 
विनिमय की भ्रावश्यकता सार्वजनिक एव जिजी, दोतो क्षेत्रो के लिए तिर्धारित की 
गई है। तीसरी योजना से सम्बन्धित विदेशी विनिमय के सम्बन्ध मे दो बातें यहा 
उल्लेखनीय है। प्रथम तो यह कि दो योजनाओं के विपरीत, तीसरी योजना का 
प्रारम्ध्र ऐसे समय हो रहा है जद हपपरा परौंड-पावना बहुत कम रह गषा है। दूस्तरा 
यह कि यह निशंंय लिया जा झुका है कि इस कोष से श्रब॒ भाहरण बिल्कुल ही नही 
होगा । इसलिए ग्रागरामी पाच दर्षों मे हमे अपने भ्रायात-निर्यात पर विशेष रूप से दृष्टि 
'रखनी है, ताकि आयात के विपरीत हमारा निर्यात-वह़ न ग्रमियान भपने लक्ष्य की पूत्ति 
कर सके | निर्यात का पुननिरीक्षित लक्ष्य सावंजनिक क्षेत्र मे झगले पाच वर्षों के लिए 


प्रन्तिम रूप मे ३,७०० करोड़ रुपए, (३,४५० कु० रु० के स्थान पर ) निर्धारित 
किया शया है। 


सा्येकत्तिक कैत फे अत्पके पत्य चर्ये, ऐे छेफे 'याके मैषोदशी नमुष्े के व्यय मा 
प्रस्तम झनुमान ५५,००० लाख डालर या २,६०० करोड़ रुपए है, जिसमे सार्वजनिक 
विनिमय ४५० के श्रन्तगत प्राप्त होने वालो १३,००० लाख डालर या ६०८ करोड 
झूपयो की सहायता शामिल नहीं है। इस विषय से भारतोव वित्त मन्त्रालय 


त्रालय का अनुमान 
निम्म प्रकार है-- 


[ ७५ 
तौसरी योजना में विदेशी सहायता 











कऋमाँक देशापक्ष का नास सहायता को राशि 
१ भारत सहायता सघ ३१,००० लाख डालर 
२ सोवियत सघ तथा 
श्रन्य साम्यवादी राष्ट्र घ,०००ण ,, 
३ ब्यक्तिगत|(विदेशी) विनियोजर ३,०००. , हट 
हि विश्व बेक एवं अन्य सस्थाएँ १३,००० |. # 
योग (२,६०० करोड सपए) ५५,००० लाख डालर 





भरी हाल ही में भारत सहायता सघ, जिसके सौभाग्यवद्य भ्रव फ्रान्‍्स भौर 
विश्व बैक भी कमंण्य सदस्य बन गए, हैं, के वाशिगठन में हुए निर्खुय के श्रमुसार 
अगले दो वर्षों ( सन्‌ १६६१-६२ और सन्‌ १६६२-६३ ) में निम्न प्रकार में सहायता 
प्राप्त होगी ;--- 


भारत सहायता संघ द्वारा विदेशी सहायता क्रे बादे 
(लाख डालर म्रे) 
3229:<--+२-६६--२--+-++ >> नम पलपल नमन 5 व 
सहायता की राशि 











क्रमांक सदस्य देशो के नाम योग (३) (४' 

१६६१-६२ १६६२-६३ 09) (४) 
१६ रे रे है प्र 
१... कनाडा रद र्८ ५६ 
डे फ्रास २० दर ३० 
५ परिचिमी जमंनी २,२५० १३६ ३६४ 
है. ब्रिटेन १,८२० द्ष २५० 
4५ जापान म्र्ण्० ३३० दर 
६... सयुक्तराष्ट्र अमेरिका. ४,४५० ५०० १,०४५ 
७. बड़ द्वेक़ एड झन्य.. २,३७० 02] जल 
योग श््ध्र ६३० २,२२५ 


झूहना ने होगा कि विदेशी मुद्रा बाजार मे ग्राहको की सख्या बढती जा रही 
है श्ौर विक्रेता पूर्ववत्‌ हो हैं। ऐसी दशा में भी मित्र राष्ट्री, विश्वेषकर भारत 
सहायता संघ, के उत्ताहपूर्ण प्रोत्साहृत से हमे अपने भ्ायोजित विकाप के लिए 
आवइयक विदेशी सहायता समय-समय से मिलतो ,जा रही है। मुख्यतः अमेरिका ने 
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हमे सर्वाधिक सहायता दी है और राष्ट्रपति कनेडी की भारत एवं ब्रन्य अत्य-विफसित 
राप्ट्रो के प्रति सम्प्रति घोषित्त उदार ऋए नीठि हमारे साहस को बढावा देतों है। 
राष्ट्रपति वे भ्नुसार भारत ने सयुक्तराप्ट्र श्रमेरिका से भ्राप्त सहायता का बहुत ही 
बुद्धितता और उचित प्रकार से उपयोग किया है। विश्व बैद का प्रमत्त भी कम 
सराहनीय नही । यह विदेशी सहायता के शुम लक्षण हमे ग्राशावादी रहने को विवश 
करते हैं। यह भी प्राशा है कि इटली, नीदरलंण्ड, श्रास्ट्रे लिया ग्रादि देश भी भारत 
सहायता बलब के निक्षट भविष्य में सदम्य वन जायेंगे । 


विदेशी पूजी प्राप्त करने में वाधायें-- 


जिन घटको न विदेशी पूंजी के विश्वास को हिला दिया है वे प्रायः वही हैं 
निन्‍्होंने प्राइवेट उपक्रम ( भारतीय या विदेशी ) की भाववा को कुप्रभावित् जिया है। 
ये घटक मुख्यतः निम्तलिखित हैं :-- 


6एद2:०2७::च८०8 ह<-छ>96-:उ272 छाप 0 ( १ ) प्रतिकुल बिनियोग बांता- 
| लिदेकी पू रा करने में वररा-स्वत्न्त्रता वी प्राप्ति के बाद से 


यह देखा गमा है कि विनियौजक में 
प्रतिकूल विनियोग बाताव हे ५ 
५) रन वातावरण का । उत्साह का बहुत अभाव हो गया है| 


| अपरिवतंतीयता की गोखिम । इसका प्रमुख कारण सरब्यर कौ कोई 


वातावरण है । सम्पूर्ण बोड्धिक वातावरण 
बचत, उपक्रम एवं विनियोग के लिये 


६) विनियाग के अवमरों की प्रत- है हक प्रतिकूल है । 82 में सशोधन' 
भिन्ञता । बरके प्राइवेट सम्पत्ति के अधिग्रहण १२ 


७) कमंचारियो का भारतीयकरण | | अशिवार: करने + के न्योविक धर्मिकार 


४) सीमित श्राप । 


है ् नि हे 
) सम्पत्ति का अधिग्रहरा। || कड़ी कार्यवाही नहीं वरत्‌ अश्नहानुभूनिपूर् 
५) भारी ब्रारापण । 


भारतीय ब्यवतायियों का विरो् को समाप्त कर दिया गया है। कम्पनी 

'ऋष३० ०5७५ भधिनियम सन्‌ १६५६ में उचित पश्रौद्यो- 
गिक क्रियाशों पर भ्रधिक नियन्त्रण व प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये हैं। 'समाज की 
समाजवादी ध्परेखा' (8068]न6 फुथापशा। 0 ४80०2श५) से हटकर 
समाजवादी समाज' (90048]3॥ 8007८0ए) पर बल्ल दिये जाने से अग्ति मे घी 


पड गया है। भ्ौद्योगिक वीति प्रस्ताव सन्‌ १६४६ में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्त र 
करने से भी विनियोजको के उत्साह पर पाला पड गया है 


यदि हृप गम्भीरता ये विचार करे तो मालुम होगा कि उपरोक्त दृष्टिकोण 

सही नहीं है। समाजवादी समाज का लक्ष्य अपनाने का अर्थ ये नही है कि प्राइवेट 
छपक्रेम को समाप्त कर दिया जायेगा । सच दो यह है कि प्राइवेट उपक्रम के लिये 
बहुत व्यापक क्षेत्र छोड दिया गया है। गत वर्षों मे जो औद्योगिक प्रगति हुई है उससे 
साफ जाहिए है कि प्राइवेट उपक्म को ।सीमित या दवाया नही गया है। सम्पत्ति के 
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प्रधिग्रहण के सम्बन्ध मे क्षतिपूर्ति की व्यवस्था मे परिवर्तन अवश्य किया गया है, लेकिन 
साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी को भी उसकी सम्पत्ति से कानूनी 
उपायो के अलावा भ्रन्य तरीकी से वचित नहीं किया जायेगा । हाल में हो इम्पीरियल 
बेक के राष्ट्रीयकरएण के अवसर पर शेयरहोल्डरो को पर्याष्त क्षतिप्रुति देना उक्त 
भावता का प्रमाण है । कम्पनी अधिनिप्रम के नियन्‍्तणों का उद्दंइय भी प्राइवेट उद्योग 
थी अबन्ध व्यवस्था मे सुधार करना है, ताकि विनियोजेवों का विश्वास कोरपोरेट 
उपक्मों मे पुन. स्थापित हो जाय | 

(२) अपरिवर्तनीयता की जोखिम--विदेशी विनियोजकों को लाभ, 
ब्याज एव पूंजी के स्थानान्तरण के लिये विदेशी मुद्रा की सुविधायें मिलना प्रति 
आवश्यक है। भारत मे विदेशों विनिमय पर सन्‌ १६३६ से कन्द्रोल है, जिसे सन 
१६४७ के विदेशी विनिमय जियन्त्रण अधिनियम सद् १६४७ द्वारा बढा दिया 
गया है । दुलंभ मुद्रा देशो के सम्बन्ध मे ये नियस्त्रण सुलभ सुद्य देशों की तुलना में 
अधिक बडे है । इन नियन्नणो का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय होने से रोकना है। 
चूंकि भारत शअ्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोष एवं।अ्न्य अन्तर्राट्रीय समभौतो का सदस्य है, 
इंसलिये ये नियन्च॒ण उसे धीरे-घीरे हटा लेन होगे। बैसे भो भारत में विदेशी फर्मो को 
सामान्यत. लाभ अपने देश को भेजने की स्वतन्त्रता है। हाँ, विदेशी मुद्रा के लिये 
प्रेथना-पत्र देते समय उन्हें अपना अ्रकेक्षित हिसाब फायल करना पडता है। 

(३ ) सम्पत्ति का अधिग्रहणु- ज्ीघ्र व पर्याप्त हर्जाना दिए बिना सम्पत्ति 
का परधिग्रहा कर लेता भी एक भम्भीर बाधा है।यह तक दिया गया है कि जब 
तक राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रमों में श्निश्चितता रहेगी तब तक भावी विनियोगक के 
उत्साह पर भकुश लगा रहेगा । सौभाग्य से भारत सरकार ने इस प्रश्न पर भ्रपनी 
नीति घोषित कर दी है। स्टरलिम क्षेत्र, नावें, स्वीडब औ्ौर डेन्मार्क के निवासियों की 
पूंजी का स्वत्ततापूवेक पुनम्ञु गतान क्या जाता है। प्रन्य देशो के निवासियों की पूजी 
भी, जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट मे १ जनवरी सत्‌ १६५० के बाद विभियोग 
कौ गई हो, किसी भी समय सूल विनियोग एवं पुनविनियोग की सीमा तक लौटा दी 
जावेगी, लेकिन अमेरिकी पूजी के सम्बन्ध मे अभी ऐसी सुविधाश्रों का श्रप्राव है। प्रव 
सरकार भ्रमेरिवा वी एक गारन्टी योजना पर विचार कर रही है । 

(४) सीमित आय.- रिजर्व बेक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार 
यु० के० एवं यु० एस० ए० कम्पनियों को विनियोगो पर हाने वाली आय सन्‌ १९१५ 
में १०८८ थी, जबकि सब्‌ १६५३ में इससे अधिक पर्थाद १२%, थी। अमेरिकी कम्प- 
नियो को ब्रिटिश कम्पनियों की भपेक्षा अधिक लाभ हुआ है। कहा जाता है कि 
विदेशी कम्पनियों की आय में कमी होना विदेशी पूजी को झ्राकपित करने के मार्ग में 
एक बाघा है। किस्तु इस सम्बन्ध मे यह नही भूलना चाहिए कि भारतीय कम्पनियों की 
अवेक्षा विदेशी कम्पनियों की आय अधिक है क्रिमश, ६४ एवं ६ £% सन्‌ १६५५ 
में एव ६८% एवं १२ १९% सद १६४३ में) । यही नही, विदेशी कम्पनियों का कार्य 
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पैट्रोल, प्लाम्टेशन, सिग्रेंट व तम्बाकू तथा अन्य उने हुये क्षेत्रों तक सीमित या, जबकि 
आरतीय कम्पनियों को एक विस्तृत क्षेत्र मे बाय करना पडता है । स्वदेश में भी विदेशी 
कम्पनियाँ इननों ग्राय नहीं प्राप्त करती जितनी कि वे अपने विनियोगो पर भारत प्ले 
प्राप्त करती हैं । 

(५) भारी करारोपण--यह तक दिया जाता है कि श्रद्ध विकसित देशों मे 
करारोपण का ऊँचा स्वर होते से वर्ह विदेशी पू जी के भ्रायमन मे बाघा पडती है । 
लेकिन यह तक॑ गलत है। भ्रमेरिका के प्राइवेट विनियोजक विकसित देशो मे श्रपनी 
आय का ४०% भाग करा के रूप मे देते है, जबकि भ्रद्धविकस्तित देशो में उन्हें २५% 
भाग ही देना पडता है । यह भी कहा यया है कि दुहरे कर की व्यवस्था भी पूंजी के 
प्रावागमन में ज्ञाघक है। पू जी निर्यात करने वाले देश में कर-अधिकारी झपने कर 
क्षेत्र भे निवासी व्यक्तियों वे कम्पनियों की कुल विश्व आय पर कर लगाते व वयूल 
करते हैं। पू"जी आयात करने वाले देश म वहाँ के कर-अधिकारी भी विदेशों कम्पनियों 
की झाग पर कर लगाते है। यह दुहरा करारोपरा व्यापार व बिनियोग दोनो पर 
ही बुरा प्रभाव डालती है। दृहरे करारीपण की समस्या सौभाग्य से अब लगभग सुलझ 
गई है, क्योकि प्रमुख पूंजी निर्यात करने वाले देशो ने अपनी श्लौर से करारोपण मे छूढ 
देना आरम्भ कर दिया है। यू० के०, लका, अदन, युगान्डा व भ्रन्य कुछ देशो मे जिस 
श्राय पर कर लगता है उस पर भारत में भी कर लगाने कौ दशा में सरकार विशेष 
राहत देती है। भरभी हाल में भारत सरकार के कुछ अधिकारी यूरोपीय देशों के 
अमण पर गये थे । उनके भ्रयासो से प० जमगी भर स्वीडप की सरकारों से कर सम- 
भौते हो गये हैं । अन्य देशो से भी वार्ता जारी है। इस प्रकार दुहरे कर की समस्या 
बहुत कुछ हल की जा चुकी है। 

( ६) विनियोग के अवसरो की ग्रनभिज्ञता--भारत मे विनियोग के भव» 
सरो के बारे भें सूचना के प्रभाव तथा गलत सूचना होने के कारण विदेशी पूजी का 
प्रदाह धीमा रहा है | विदेशी विनियोजको को विनियोग के विभिन्न क्षेत्री की केवल 
सूचना देना ही पर्याप्त नही है बरन्‌ उसको रुचि को भी जाग्रत करना चाहिये। इसके 
लिये “भारत में बिनियोग पथ प्रदर्शिक जैसी पुस्तको के प्रकाशन वी आवश्यकता है) 
यह कार्य वित्त मन्नालय यथा कोई प्राइवेट सस्था भी भारत सरकार के सहयोग से कर 
सबती है। पूंजी निर्यात्‌ करने वाले देशा का भी झपने विनियोजको के प्रत्ति यह कत्तव्य 
है कि वे विनियोग सम्बन्धी सुब्वसरो की सूचना का सप्रह करें। प्रमेरिका के वाणिज्य 
विभाग ने तो एक विदेशी विनियोग कार्यालय पृथक ही स्थापित कर दिया है | 

(७) कमचारियो का भारतीयकरण--विदेशी कर्मचारियो की नियुक्ति 
पर प्रतिबन्ध लगाना भी एक बाधक घटक माना जाता है। सन्‌ १९५२ से सरकार 
समय समय पर विदेशी पूंजी भ्रोर विदेशी सम्बन्ध रखने वाली सभी फर्मों से काम करने 
बुले उच्च कर्मचारियों की गणना कराती रहतो हे । इससे पता चला है कि कर्मचारियों 
के भारतोीयकरण की प्रवृत्ति तेजी पर है। उच्च पदो पर भारतीयों की सस्या विशेष 


् 
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रूप से बढ रही है । विदेश नियत्रित फर्मों मे ९,००० रु० या इससे प्रधिक वेतन पाते 
वाले भारतीय बर्मंचारियों का प्रतिशत सन्‌ १६४७ मे ७६ से बढ कर सन्‌ १६५६ मे 
४२% हो गया था, जबकि निम्न वेतन वर्य (३०० रु० से ४०० रु० तक) सभी करमें- 
चोरी भारतोय थे। विदेशी स्वार्थ भार्तीयकरण को प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करते। 
अत, यह सुझाव दिया गया है कि विदेशी कम्पनी को शभ्पना राष्ट्रीय स्वभाव रखने 
की ब्रनुमति होनो चाहिये, उच्च प्रवन्ध पदों पर अपने ही देशवासी नियुक्त बरने का 
अधिकार होना चाहिये और उचित प्रमोश्वत देने को सुविधा होनी चाहिये ॥ इस सम्बन्ध 
में हमारा मत है कि विदेशी फर्मे भारतीयों को सरल प्रमोशन तो न दें किन्तु उनकी 
हूँ निय की पूणा व्यवस्था कर तथा उच्च प्रवन्ध-प्रदों पर अपने ही देश वासियों का 
एकाधिकार रखने की मनोवृत्ति छोड दें । 

(5 ) भारतीय व्यवत्ताइ यो द्वारा विरोध--विदेशी विनियोजक यह झ्रारोप 
लगाते हैं कि भारतीय व्यवस्ताइया का दृष्टिकोश विदेशी पूंजी के ग्रागमन के प्रति 
हिंचकिचाहूट पूर्ण है । उदाहरण के लिये, अब एक साबुन बनाने वाली विदेशी कम्पनी 
ने प्रषना उत्पादन बढाने के लिय्रे विदेशों से मशीने मगानी चाही या अपने मूल्य कम 
करने चाहे दो देशो साबुन निर्मातामो ने सरकार से इसपे हस्तक्षेप करने को कहा। 
इस आरोप का उत्तर यह है कि सरकार ने अपने रुख मे देशी उत्पादको के दबाव पर 

» कोई परिवर्तन नहीं किया । वह अपने विदेशी सहयोग की भीति पर पूववत कायम है। 
अतः विदेशों विनियोजको का उक्त तर्क निराघार है । 


उपसहार--बिदेशी पूंजी का सविष्य-- 


यदि हम विदेशी पूंजी के प्रयोग से लाभ उठाना चाहते हैं, तो उपग्रुक्त परि- 
स्थितियाँ उत्पन करनी होगी, ऐसी शर्तों पर विदेशी पूजी प्राप्त करनी होगी जोकि 
हमारी आकाक्षाओं दी पूरि मे बाघक न हो और साथ हो विदेशी विनियोजकों को 
आकर्षण भी रहे। विदेशियों को व्यावसायिक सुरक्षा का प्राव्वासन देना चाहिये, 
जिसके लिये देश भे एक सर्वधानिक, ईमानदार तथा स्थाई सरकार की आवश्यक्ता 
है। विदेशी पूंजी का निर्शात करने वाले देशो का भी चाहिये कि अद्धं-विकसित देशो 
के प्रति दे प्रपनी जिम्मेदारियों को अधिक उदारता से निभावे ॥ उनको स्वेज नहर व 
ईरान तेल कम्पनी के रक्ट्रीयकरण की घटनाओं से व्यर्थ आतकित नही होना चाहिये, 
बयोकि इन घटनाप्रों के पीछे ता साम्राज्यवादी शोषण का लम्बा इतिहास है। इन 
घटनाझो मे आथिक घटको की अपेक्षा राजनैतिक घटको का प्रमुख प्रभाव था | औद्यो- 
« गिक देशो का चात्यि कि आधिक उद्देश्यों के लिये सहायता कार्यक्रमों एवं सामरिक 
तथा अनाथिक सहायता कार्यक्रमों मे भद करे। 
यह भी आवश्यक है कि सहायता देने वाले देश सहायता के उद्देश्यों पर पुन- 
विधार करें । अभी तक विकास कार्यक्रमों को लाभ का साधव माना जाता है और यह 
भाशा की जाती है कि सहायता देने वाले देश अधिक सम्पत हो सकेंगे। परन्तु 


दि है| 
सास्तविकता यह है कि सम्पन्नता अविभाज्प है एवं किसी देश मे कट होना ऐेष॑ 
सम्तार के लिये खतरा है। भरत, यदि विकसित देश पिछड़े हुये देशो वो श्राथिक सहायता 
देते है मौर उनके विकास मे सहायक हाते है, तो इससे उनकी भपनी सम्पन्नता का 
वर्तमान स्तर कायम रह सकेगा, भन्यथा सम्पन्नता बढ़ना तो दूर उसके घटने की ही 
स॒भावना है । ३ 
विदेशी सहायता की समभावनाग्रो का पता लगाने के लिये भारत के जो प्रति- 
निधि एवं शिष्द मडल विदेशा मे गये है उन्हे वहा से अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। उनकी 
रिपोर्टों से पदा चलता है कि यदि अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दिया जाय, तो 
अ्रपार मात्रा मे विदेशी पूंजी प्राप्त हो सकती है। विदेशी व्यवस्ताइयो व फाइनेन्सरो 
से हुई वार्ता के दौरान मे शिप्ट मण्डल को उनकी श्रननेक झकाग्रो का ज्ञान हुआ। 
हमारी नवीन प्रशुल्क एवं कर नीतियो से उन्हे हमारी आथिक नीति के सम्बन्ध मे 
बहुत भ्रम हो गया है, जैसे प्राइवेट क्षेत्र की भविष्य मे वया भूमिका होगी, राष्ट्रीयकरण 
बसे होगा । अखिवायं डिपाजिट योजभा व प्रत्यधिक करो की भी बहुत भ्रालोचना की गई 
है.। समाजवाद के बारे में हमारे अ्सावधानों से दिये गये वक्तव्यो से उनको बहुत भय 
उत्पन्न हो गया है। ग्रत, विदेशी पू जी किस स्रीमा तक उपलब्ध हो सकती है, यह 
बहुत कुछ भारत सरकार की नीतियो एवं विदेशी विनियोजको को दूरदशिता पर निर्भर 
है। यह नितास्त प्रावश्यक है कि हम विदेशी सहायता प्राप्त करें किन्तु ऐसा करते 
समय श्रपनी भ्रमूल्य स्वतन्त्रता व सम्मान बो न खो दें तथा यह भी ध्यान रखें कि 
विदेशी पूंजी को प्राप्त करने की लागत भी उचित हो। 
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अन्याय ४३ 
ओद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धान्त 


(एजर्टफ़ों ०३ ० रेप [].०८७धे००) 











प्रारम्मिक- 
किसी भी श्रौद्योगिक इकाई की सफलता काफी सीमा तक उसके स्थानीयकरण 
(,0९४60) पर ति्भर करती है । अवैज्ञानिक प्रथवा श्रनियोजित औद्योगीकरण 
केवल ससस्‍्था विश्वेष के लिए नही, वरन्‌ समस्त राष्ट्र के लिए श्रनेक सामाजिक व प्राथिक 
समस्‍यायें उत्पन्न कर देता है। यदि किसी सस्था के काय-स्थान का चुनाव उपयुक्त ढद्धू 
से प्रथवा यो कहें कि प्रौधोगिक स्थानोयकरण के सिद्धान्तो के प्रनुसार मही किया गया 
है, तो एक अच्छी ससया की सफलता भी खठाई में पड सकतो है। स्थान के चुनाव 
की समस्या नई सस्थाग्रो के लिए ही नही, वरन्‌ पुरानी विद्यमान सस्थाम्रो के लिये भी 
महत्त्वपूर्ण है, बयोकि बाजार व यातायात एवं सदेशवाहन सम्बन्धी दक्षारे नित्य-्प्रति 
तेजी पे बदल रही है । 
भहत्त-- 

अध्यवस्थित श्रौद्योगीक रण के परिणास्वरूप भ्रनेक सामाजिक समस्याप्रो का 
प्रादुर्भाव होता है। किसी स्थान विशेष पर ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों के केन्द्रीय- 
करण से श्रमिको के प्रवास, उनमे स्वास्थ्य, नैतिक पतन आ्रादि सम्बन्धी प्रनेक समस्‍यायें 
पैदा हो जाती है । इन समस्याप्रो के समाधान के हेतु सरकार पर भी ब्यप्र का बहुत 
बोभ बढ जाता है। राजनैतिक दृष्टि से भी उद्योगों का केन्द्रीयकरएा देश के लिये 
घानक हो सकता है। विदेशी शक्तियाँ प्रायः उत स्थानो पर ही आक्रमण करती हैं 
जहाँ उद्योग घन्धे केन्द्रित होते हैं, जिससे कि सम्पूर्ण राष्ट्र का श्राधिक ढाँचा छिल्न- 
भिन्न हो जाय । ऐसी परिस्थिति मे हमे उन झाथिक सिद्धान्तो व घटको का पूंण 
खिक्यार रखता आहिए को कि औद्योगिक स्थाणीएफरज जो अमावित' करते हैं 7 

स्थावीयकरण के सिद्धान्त 
(पप्ररण्सी65 [.०८गं।डबप००) 

() एल्फ्रोड वेबर का निगमयात्मक सिद्धान्त (फक्तत्आ'३ 0ट्यप८पए७ 
पृप्न००त७)-- 


जम॑नी के प्रसिद्ध विद्यत एल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सम्बन्ध 
हि सर 


शय 


धर ) 
में विशद व्याख्या प्रस्तुत की है । उहौने उच्योगो के स्थानौयकरण सम्बन्धी कारणों 
को दो भागों में विभाजित क्या है :-- | 
(१) वे बारण जो उद्योगो के प्रादेशिक विपरख पर प्रभाव डालते है; ग्रौर 
(२) वे कारण जो किसी विश्येप प्रदेश के भीतर ही उद्यागों के वितरण 
पर केन्रीयत्ररण एवं विकेव्धीयक्रण वी रीतियो द्वारा प्रभाव 
डालते हैं । 


चूंकि स्थान वी समस्या उत्पादन बी न्यूनतम लागत से सम्बन्धित है। इसलिये 
उद्योग का प्रादेशिक वितरण पूरात- लागत विचार से प्रभावित होता है। वेबर 
के विचार में यातायात व्यय एवं श्रम सस्वन्धी व्यय लागत के ऐसे दो तत्त्व हैं जो कि 
ओौद्योगिक इक्ाइयो क स्थान-निर्घा रण से महत्त्वपूर्ा रूप में सम्बन्धित हैं । 

यातायात व्यय--उस्त स्थान का ही चुनाव करना उपयुक्त होगा जहाँ कच्चा 
माल ओ्रौद्योगिक वेन्द्रो में लाने व तँयार माल बाहर भेजने में न्यूनतम यातायात व्यय 
हो। तैयार माल के बाजार और कच्चे माल के श्रोतो का जता तक परस्पर सम्बन्ध है, 
इनमें से किस का प्रभाव अधिक महत्त्वपूर होना चाहिए, यह कच्चे माल के स्वभाव 
और उनके निर्माण की रीतियो पर निभर है। कच्चे माल का उन्होंने दो तरह से 
वर्गीकरण क्या है --[प्र) साघारण कच्चा माल ([छ00णा॥6७), जो कि प्रत्येक 
स्थान पर मिल सकता है, झोर विशेष कच्चा माल ([,0९७॥५९० ७ ०७७१४798), जो 
कि बुछ विश्येष क्षेत्रों में मिलता है । ईट मिट्टी, बालू, पानी झादि की गराना साधारण 
कच्चे माल में की जा सकती है। सभी जगह सुलभ होने के कारण इनका उद्योगों के 
स्थान-चुनाव पर प्रभ।व नहीं पड़ता । इसके विपरीत, लोहा, कोयला, लकडी, चूने का 
पत्थर झादि “विशेष कच्चे माल! की श्रेणी मे गाते है। चूंकि ये कुछ विशेष क्षेत्रो से 
मिलते है, इसलिए उद्योग इन्ही क्षेत्रा की आर आक्पित होते हैं। (ब) स्थातान्तरण 
में भार खोने वाला कक्‍चा माल (57089 )७(६९८73]8) एवं स्थाना तरण में मार ने 
खाने वाला कच्चा माल (0078 ?७७६४९७४७।४) । शुद्ध माल ([?ध8 ]४७/७::७9) 
प्रयोग करने वाले उद्य ग प्रायः धाजार की झोर श्राकपित होते हैं प्लौर मिश्रित माल 
(0088 )४७/९7) ६) स्तैमात्न करने वाले उद्योग उस माल के श्रातों की ओर 
खिचते हैं । 

श्रम-लागत--सस्ता श्रम भी, जो वुछ क्षेत्रो मे ही उपलब्ध होता है, कुछ 
सीमा तक झौद्योगिक स्थानोयकरण पर प्रभाव डालता है । वेडर का विचार हैं कि 
बुछ ऐसे निश्चित श्रम-केन् हैं जहाँ से श्रम अन्य केन्द्रों मे नहो जा सकता। इस गति- 
हीनता के कारण उद्योग श्रम व निश्चित केन्द्रों (77260 (706५ ० ६,४०००) 
वी प्रोर आकर्षित होते हैं, जिससे कि वे सस्ती-भ्रम लागत का लाभ उठा सके । 

एक विद्येष क्षेत्र में ही उद्योगो के पुतवितररा के बारे मे, बुछ कारण (& 880- 
7/86४० [8०0//) ऐसे होते हैं जो क्षि उद्योगो को उस क्षेत्र के कुछ भागो में ही 
केन्द्रित या एकत्र वर देते हैं, जबकि बुछ कारण (020]00070६ए8 8०:०8) 


[ ८३ 
ऐमे भी होते हैं जो उद्योगों को उत्त क्षेत्र मे सच ओर फंला सा देते हैं। वेक्गि, वीमा 
मर विपणन सेवाप्रों की सुविधायें तथा बाहरी बचत प्राप्त करने की सम्भावनायें भी 
उद्योगो को एक विद्येप क्षेत्र मे एकत्र करने को प्रदृत्ति रखती हैं ! लेकित उद्योगों का 
बिखरता किराये व करो को प्रधिकता तथा आवास सम्बन्धी समस्याओ्ों का परिणाम 
होता है । 
चेबर के सिद्धान्त की आलोचना-- 

बेबर वा सिद्धास्व तलालीन परिस्थितियों के प्राघार पर उद्योग-घन्घो के 
स्थानीयकरण के कारणों का एक ग्रच्छा विश्लेषण प्रम्तुत व रता है । विन्तु यह मिद्धांत 
स्थानीयकरण की प्रवृत्ति पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाल सता है। सार्जेन्ट फ्लोरेन्स, डेनी- 
सल एवं विश्सत द्वारा विभिन्न आधारी पर इस सिद्धान्त की कदर आलोचनायें की गई 
है । प्रमुख आ्रालोचनायें मिस्‍्तलिखित हैं :-- 
(१) वास्तविक आदश्यकता से 6 स्‍व229 हरा बरएफप कपकारा3 एप्प 3. 
अधिक पतरल एवं काल्पनिक--वेबर 
का सिद्धान्त प्रवात्तविक, आवश््यत्नता से 


* प्ालोचवायें 
अ्रधिक सरल एवं बुछ काल्पनिक घटको || 

४ 

ँ 


(१) अवास्विक,  झावश्यक्ता से 
झधिक सरल एवं क्राल्यनिक । 

(२) श्रम-लायव का स्थावीयकरर पर 
अधिक प्रभाव नहीं। 


तक सीमित होने के कारण स्थानीय- 
करण को अनेक विषम १रिस्थितिया पर 
प्रकाश नहीं डालता | डेबर ने अ' 
मिद्धान्त यश्तायात व्यय और हर हलक ५) शशिक एव जागाबिक कर यो 
पर ही विद्येप रूप से ग्राधारित किया है । की लषआा । ९ 
इसमे भी उन्होत यातायात व्यय मे वस्तु (४) वास्तविक वस्तुस्थिति पर पूर्ण 
का भार और दूरी को ही घ्यान में लिया अल कक 45 
है, जबकि यातायात व्यय मे वस्तुओं के मूल्य, वस्तुओं के वर्गीकरण व उनके लाने से 
जाने के प्रदेशों को भोतिक परिस्थितियों पर निर्भर है । 

(२) श्रम लागत का स्थानीयकरण पर ग्रथिक प्रभाव नहीं--वेबर 
ने कुछ निर्चित श्रम-केन्द्री की कल्पना की हे, जहाँ से श्रम की पूर्ति असीमित मात्रा में 
हो सकती है ! परन्तु वास्तव में ऐमा नदी होठा । इसके अतिरिक्त, समय के परिक्‍तंन 
तथा उद्योगों के विकास से श्रमिकों के पारिश्रमिक में भी परिवर्तत होता रहता है। 
अतः श्रम-लागव ही स्थानीयकरण को अधिक प्रभावित और निर्धारित नहीं कर 
सकती । 

( ३ ) ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की उपेक्षा--स्द्योग-धन्धो 
का स्थानीयकरश केवल प्राथिक और अनिश्वित कारणों से ही निर्धारित नही होता। 
वरन्‌ ऐतिहासिक और सामाजिक कारण मी उसे प्रभावित करते हैं। विन्तु वेवर ने 


इन कारणो बा कोई संकेत नहीं क्या है। इसके झनिरिक्त वेवर का वर्गीकरण भी 
अन्य येचारकों को स्वीकार नही है । 


ष्ड] 

(४) वस्तु स्थिति पर पूर्ण प्रकाश नहीं-वैवर न श्पनौ व्याख्या मैं 
गुशक (90७) झौर निर्देशाका ([700६ )४पाग/0/-) का प्रयोग किया 
है | इमसे एक शुद्ध सिद्धा त (पा प॥6७५) वी रचना तो श्रवश्य हो शई है, 
लेकिन वह वास्तविक बात पर पूरा प्रकाश नही डाल सका है। 
ब्रेबर के सिद्धान्त मे आवश्यक सुधार-- 

अदि बन्रर के विद्धान्त स निम्त सुधार कर दिये जाय तो उसे एक प्यावैहारिक 


रूप दिया जा सकता है-- 
शिदयव्मव्यल्वतयब्रध्वेव्व लात त्यृलव्यल्बल्बब्बत्49....( १ ) यातायात॒व्यय सम्बन्धी 


न्त्कों छु 
बेबर के सिद्धान्त को व्यावहारिक | प्ाज्यता मे सुधार--यातायात व्यय को 
बनाने के ४ सुफाव 


॥ केवल तौल एवं दूरी क सदभ में हो नहीं 
[!॥ 


च्जल्यस्डद्डा 


| (६) यातायात व्यय सम्बधी मायता | देखना चाहिय वरन्‌ यातायात के विभिन्न 

का रह ए के अप | साधनों की वास्तविक दर प्रनुसूचियो 

| (२) कफ की सम्त है! बालक | (0/8 ४०0९तेप७9) को विधार मे 
| 008 लेना अधिक उचित हागा । 

(३) उपभोग केन्द्रा के प्रति व्यापक (२) स्थिर श्रम केद्धो सम्बन्धी 

की की सम मान्यता में सशोघन-श्रम के 

(४) 458, 222 दे से सम्बन्धी मान्यता सम भी सशोधन करना 


(28:७2: ९०६०७: ६०९०७८६:९:०६:६८६० ६०४०७ चाहिये क्योकि श्रम की प्रवासी प्रवृत्ति मे 
वृद्धि होने के साथ साथ विशेष श्रम केद्रों का महत्त्व भ्रनुगातत कम होता जाता है। 
इसके प्रतिरिक्त यह भी भ्रसत्य है कि किसी ख्षेत्र मे श्रम को भ्रसीमित पूर्ति उपलब्ध 
हो सकती है। श्रम व'द्रो भ भजदूरी स्तर भी स्थाई नहीं होता, क्योकि वह औद्योगी- 
करण की प्रगति के साथ परिवरतित होता है ॥ 

( ३ ) उपभाग वेन्दों के प्रति व्यापक हृष्टिकोश--उपभोग केन्द्रों पर 
सकुचित क्षेत्रों के सदभ मे विचार न करके विस्तृत क्षेत्रों के सदर्भ मे विचार करना 
चाहिये । यह्‌ भी सभव है कि किसी उद्योग के केद्रीयकरण पर उपभोग केद्रो का 
कोई प्रभाव न पडे बयोकि देश भर मे वस्तु का एक ही मूल्य रखने के ग्राशय से सरकार 
यातायात व्यय की पूर्ति के लिये श्राथिक सहायता दे सकती है। 

(४) लागतो व कीमतो के सदर्भ मे गणुनाये--यदि लागतो एवं कौमतो 
के सदर्भ मे गणवाय प्रचलित कर दी जायें, तो इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह ग्रारोप 
समाष्त हो जायगा वि वह केवल पृ९छागरा८8) (.०शीटाश्मा5 के सदर्भ मे ही 
विचार करता है। 

(0) सा्मेंट पलोरेन्स का श्रायमन-विउ्लेषण 
(89807ल्‍ एि07९0९९*४ [छवेचटतर एड 983) 

आधुनिक युग मे सार्जेट पलोरेस का झ्रागमन विच्लेषण बहुत ल्रोकप्रिय हो 

गया है, प्रयाकि वह भ्रौद्योगिक वितरख की प्रदृत्तियो पर महत्त्वपूष् प्रकाद्य डालता 


[5४ 
है। साजजेन्ट फ्नोरेन्स ने उत्तादन-गणशना (९७-७९ ० 77087७७४०॥) से विभिन्न 
उद्योगो के लिये स्थानीयकरए की सीमा का साख्यकी माप निकाला है। वे स्थानीय- 
करण के प्रचलित अर्थ को (जो यह है कि उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध 
को प्रगट करने वाला विवार ही उद्योगों का स्थानीयकरण! है) स्वोकार नहीं करते । 
उनका कहना है कि किसी क्षेत्र से उद्योग का सम्बन्ध इतना महत्त्वपूर्ण नही है. जितना 
कि सम्पूर्ण जन-सख्या के वितरण से उद्योग का सम्बन्ध होता है। उन्होंने दो मगे 
विचार दिये है, जो कि दिम्त है-- 

(१ ) स्थापन भाज्य (,025६07 क8007)--यह किसी विशेष स्थान 
में किस्ली उद्योग के केद्धीयकरणा की मात्रा का सूचक होता है । यह सूचक (000ऊ) 
किसी विश्वेष क्षेत्र में पाये जाते वाले किसी विशेष उद्योग मे काम करने वाले सभो 
अश्रमिको का प्रतिशत लेकर भर फिर उते देश प्रे कुल ऑ्रवोगिक श्रमिकों के उस 
विशेष क्षेत्र मे अनुपात से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। छुने गये क्षेत्र देश के 
राजनैतिक विभाग होने चाहिये, श्रौद्योगिक विभाग नहीं । इम सूचक झ्रश की सहायता 
से स्थानीयकरण को देश की जन-संख्या एवं उद्योग के भौगोलिक वितरण के मध्य 
अ्समानता की मात्रा के आधार पर स्पप्ट किया जा सकता है | यदि कोई उद्योग सारे 
देश में समान रूप से फंसा हुआ है, तो प्रत्येक क्षेत्र का स्थानिक घटक यूनिटी के 
बराबर होगा, क्योकि क्षेत्र के कुल श्रौद्यागिक श्रमिको का अनुपात उमप्त विज्वेप उद्योगों 
मे श्रमिको के अनुपात के वराबर होता है| यदि स्थानिक धटक यूनिदी से कम या 
अ्रधिक है तो इसका ग्राशय है कि उद्योग देश मे असमान रूप से वितरित है । जब वह 
यूनिटी से अधिक हो, तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र का उधोग में उचित से श्रधिक 
भाग है और यदि स्थानिक घटक यूनिटी से कम है, तो इसका आशय है कि उद्योग से 
उस क्षेत्र का उचित से कम भाग है। 

(२ ) स्थानीयकरण सहगमक ((0०-शी[6087॥ 0 ],06088000)- 
यह किसी उद्योग के केन्द्रित होने की प्रवृत्ति को सुचित करता है। यद्यपि इसका आशय 
किसी विश्येष उद्योग से है तथापि वह किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होता। वह 
देश के किसो भी क्षेत्र मे उद्योग को वेन्द्रीयव रख प्रवृत्ति से सम्बन्धित होता है। इसकी 
गणना निम्न प्रकार की जा सकतो है-- 

भ्रगशा प्रण7९५ 276 0797ऐ९5 ४७ 7९३०१ 79ए #९ह्रीणा 85 987680/28९4 
०6 ६०) 0 थी इ९्हुए008 8 ००शीलंटा६ 35 98 5पगा (कारतवेव्त 9ए 
00) ० (85३ एए७ 0०एाश075 0 (गञ७ 7९8४009] एश०ण्टयॉ36९5 ठ शण]:७5 


प0 0७ एक (॒०पौॉँग इ0त950ए छिा्ठ 6 ८७४७३४७००४१४६४ 7९ह/ण03 छडएवशाए- 
98683 ० भरथए९५ थ। थी) ठप ए. 


स्थानीयकरण सहगमक के आधार पर किसी देश के सभी उद्योगों को तोन 
श्रेणियों में बाँटा जा सकता है--(१) उच्च सहयमक्त वाले उद्योग (जैसे कोयला खान 
उद्योग), जो विश्येष क्षेत्रो में ही केन्द्रित होते हैं; (२) निम्न सहृगमक वाले उद्योग, जो 


घः६ ] 


विभिन क्षेत्रों मे विकसित हो सकते है भर इस प्रक्नार विेन्द्रित हो जाते हैं 
(३) मध्यम सहगमक वाले उद्योग । 


पलोरे-स के सिद्धात की श्रालोचना-- 

साजें ८ फ्लोरेन्स का दृष्टिकोश वेबर के हप्टिकोश से झ्रधिक वास्तविक और 
व्यापक है । औद्योगिक श्राविष्कार एव निरन्तर होने वाला झ्रोश्रिक विकास उद्योगों के 
स्थानीयक रण को प्रभावित करते रहते है । इस तथ्य पर बेबर ने ध८णन सही दिया 
था। इसके अतिरिक्त ऋतु परिवरतंन, राज्य परिवतेव समय परिवर्तन एव टेवनालाजी- 
कल परिवर्तन भी उद्योगों क स्थानोयव रण पर प्रभाव डाजते है) वर्तमान छुग मे तो 
राष्ट्र की सुरक्षा व प्रादेशिक एवं वेयक्तिक भावनायें भी प्पना महत्त्व रखतों हैं। 
जहाँ सार्जेन्ट पलारेन्स ने वेबर के सिद्धांत की अनेक चुटियों को दूर किया है वहाँ उनका 


भ्पना सिद्धान्त भी ज्रुटियों से मुक्त नहीं है । कुछ प्रुटियाँ इस प्रकार है-- 


सार्जेन्ट पलोरेन्स के सिद्धान्त ! (१) विद्यमान औद्योगिक वितरण 


के मुख्य ३ दोष पर प्रकाश डालने में समर्थ-साजेन्ट 
(१) विद्यमाव औद्योगिक वितरण पर हे 02 है न हे हे हक 
ही प्रकाश डालने म समध । न 
(२) बेवल सहगमक के आधार पर हिशेप प्रकार के. बेकोबश पा डालने में सम है। वह किसी 
उद्योग की केन्द्रीयकरण प्रवृत्ति न जहर के ् 
का पता लगाता कठिन । न से ]॥ इसके 
(३) स्थानिक भाज्य उद्योग के के द्रीय- | प्रतिरिक्त, वह विभिन्न प्रदेशों मे उद्योगों 
कररणा की भात्रा करा विश्वस्त ? * पदी वितरण वी समस्या पर भी कोई 
सूचक नहीं। ; उपयोगी प्रकाश नी डालता । इस तरह 
'कबकयपरे कपउफाल ७५८०२६४७-७55२९.०७६७, वह किसी देश में उद्योगों दे भावी स॒शानोय- 
करण से रभ्बाचत नीति । निर्माण करने मे पथ प्रदशन नही कर पप्ता । 


(२) केवल सहगमक के आधार पर उद्योग की केन्द्रीयक रण प्रवृत्ति का 
पता लगाना कठित-स्थानीयकरण का सहयमक ((0०९पीलाशा+ 0 [,00७)६ 
(707) आवश्यक् रूप से प्रत्येक देश मं विवरण के स्वरूप पर निर्भर है। श्रत, बहूँ 
स्थानीय परिस्थितियों के भ्रनुसार देश देश मे भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है कि 
केवल सहगमक के ग्राधार पर ही उद्योग की केद्रीयकरण की प्रवृत्ति का पता लगाना 
कठिन है। अ्रधिक से श्रधिक वह सत्यता की पृष्टि कर सकता है। झत कछेन्‍्द्रीयकरण के 
लिये किसी उद्योग की सहज प्रवृत्तियो को भी परीक्षा वी जानी आहिये # 

(३) स्थानिक भाज्य उद्योग के करेन्द्रीयकर: ण 
नही है--व्याकि वह प्रत्यक क्षेः मे कार्य सलग्त श्रौद्यागिक ता ४ स्या पर 


प्राधारित होता है। तुलना का एक भ्रधिक अच्छा आधार विभिन क्षेद्रो के उत्तादन 
की मात्रा हो सकती है। 


| 9 डक व््म्ख्ल्छ 


[ 5७ 
निष्कृ्षे-- + 
यह उल्लेखनीय है कि पलोरेन्स व वेबर के [सद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं। 
बेबर के विशुद्ध सिद्धान्त को पलोरेन्स के मूक ग्रक्ो के स्लाथ प्रयोग करके किसी देश 
के लिये उद्यागो के वैज्ञानिक स्थापन की एक नीति बनाई जा सकती है। किन्तु उक्त 
दोनो ही सिद्धान्त समाज की पूजीवादो रचना पर आधारित है। अतः भारत के लिये 
उनकी सहायत्रा से बनाई गई नीति उपयोगी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने 
समाजवादी समाज का लक्ष्य अपनाया हुम्ना है ओर ऐसे समाज में लागत सम्बन्धी 
विचार बल्याण सम्बन्धी विचारों के आवीन रखे जाने हैं। 


57830 4छ० 0७०६५३57॥॥0 ५३ 
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अध्याय ४४ 


ओद्योगिक स्थानीयकरण के घटक 
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प्थानीयकरण' से झाशय -- 
क्िचित सुविधाओं के परिणामस्वरूप किती उद्योग के विशिष्ट केर्द्र था स्थान से केन्द्रित 
होने की प्रवृत्ति को हो औद्योगिक स्थानोयक्रण' फहने हैं। क्लकत्तो में जूट मिल 
उद्योग, बम्बई मे सूती वल्न मिल उद्योग, टाटाययर में स्पात उद्योग, झ्रादि श्रोद्योगिक 
स्थानीयकरण के ज्वलन्त उदाहरण हैं । कुछ विशेष क्षेत्रो मे जिम प्रकार कुछ उद्योग 
सम्बन्धित हो गए है, उमसे स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले घटकों के महत्व 
का आभास होता है। इसमे कई सन्देह नहीं है कि अब स्थानीय ग्समानताम्रों का 
समान करने की दर्शा मे काफी प्रगति वी गई है। मशोनो व इमारतों के प्रमापी- 
करण, मजदूरी एव ब्याज वो दरो का समानीकरण और विभिन्न क्षेत्रों मे उपभोग 
सम्बन्धी आदतों के प्रमापीक रण द्वारा स्पानीय अ्रसमानताएँ' बहुत कुछ कम हो गई हैं, 
तथापि यह मानना होगा कि निर्माणी सस्थाग्रों के लाभदायक संचालन पर 'स्थान' को 
अरब भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है। यह बात छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में अधिक सही 
है। एक छोटी सस्या के पास मुख्यतः स्थानीय बाजार होता है और वह निकटवर्नीय 
विनियोगको से ही पूजी प्राप्त कर पाती है । जब एक बार उद्योग किसी स्थान मे 
स्थापित हो जाता है, तो वहां से फ़िर उसे हटाने मे बहुत अस्लुविधा होती है । 
स्थानीयकर रस क्ये प्रभावित करने वाले कारए-- 


किसी सस्यथा के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारण तो अमेक हैं, 
परन्तु भुख्य एवं सार सिद्धान्त यह है कि किसी कारखाने का स्थान इस प्रकार निश्चित 
किया जाय कि वहू कम से कम मूल्य पर माल का निर्माण करके अधिक हे अधिक 
मुल्य पर बेच सके | किसी कारखाने के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न 
घटक प्रग्न प्रकार वर्गित किये जा सकते हैं :-- 





द्र्प ] 
(०० ०+३०-०-७-०-०-००-०-७-०-७-७०-०-०-२-०-०-०७ 
श्ौद्योगिक स्थानीयकररद के 
प्रमु ४ घटक 
( 4 ) क्रय सम्बधी घटक-- 
»((] कच्चे माल का सामीप्य 
(२) कच्चे माल की उप- 
>> ज्ब्धता। 
(7) कह रण सम्बधो घटक -- 
१) श्रम की सुविधा । 
9) त्रौद्योगिक छाक्ति की 
सुविधा। 
(३) मरम्मत 
सुविधा । 
व बेकिंग 


9 
छः 
(४) साख 
सुविध य। 
(३) यातायात व. सन्देश 
५४ वाहन की सुविधा । 
छ 


प्रादि की 


*96: 


(६) प्लान्ट के निर्माण व 
विकास की सुविधाएं । 
(७) राजकीय नियमन व 
सहायता ॥ 
(५) प्रग्नि से सुरक्षा 
(९) प्रनुसन्धान की 
सुविधाय । 
है। 3 उपयुक्त प्राकृतिक रचना 
वे जलवायु । 
(77) भ्रन्य उद्योगों से सम्बंधित 
७४ घटक-- 
(१) पूरक उद्योग । 
(२) प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग । 
(३) भौगोलिक प्रादुर्माव । 
(५) चिक्रप सम्बधी घटक-- 
कि १) बाजार की निकटता । 
(7) जम सस्या का घनत्त्व | 
(१) फैशन व स्टाइल । 


फ् 





(4 ) क्रय सम्बंधी घटक-- 

(१) कच्चे माल वा सामिप्प-- 
उद्योग घधो की प्रगति बहुधा उहा 
स्थानो में देखी जानी है जहाँ कच्चा माल 
वाया जाता है, विशेषकर उस द्षा में 
जबकि कच्चा माल प्चल हो श्रथवा प्पने 
दोक के प्रनुपात मे सत्ता हो | उदाहरण 
के लिए, खान खोदने का काम खानो के 
निकट हो पाया जाता है, लकडी का काम 
जजूलों के समीप हो होता है पभौर कपडे 
के कारखाने भी प्राय उन्हीं स्थानों में 
होते हैं जहाँ कपास पर्याप्त परिमाण में 
सुलभ है। 7 

(२) कच्चे माल की उप- 
लब्घता--किसी कच्चे माल का निकट 
में अ्परिमित मात्रा मे उपस्थित होवा ही 
पर्याप्त नही है, वरत्‌ उस तक पहुँच होना 
भी ग्रावश्यक है। यदि बच्चे मल के 
ख्लोत तक पहुँच सम्भव नहीं है, तो उसका 
शोपण नही किया जा सकेगा। कच्चे 
माल के स्रोद तक पहुँच न होने का एक 
प्रधान कारण यह होता है कि काम 
करने वाले श्रमिकों को जीवन निर्वाह के 
साधन वहाँ उपलब्ध नहीं हाते या बहुत 
कठिनता से उपलब्ध हाते हैं। यदि कच्चे 
माल के साधनों का शोषण करने की 
लागत बहुत भ्रधिक बैठी है, तो कहा 
जायगा कि बच्चे माल तक पहुँच नही है ॥ 
इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र भे कच्चे 
माल के उपलब्ध होने का महत्त्व पर्याप्त 
यातायात सुविधाशों, उपजाऊ मिट्टी व 
उपयुक्त जलवायु झादि पर तिर्भर 
होता है) 

(॥) निर्माण सम्बधी घटक-- 
(१) श्रम की सुविधा-अत्येक 


ड़ 


हु 
उद्योग मे श्रम की भ्रावश्यकता होती है। किसी किसो उद्योग मे तो श्धिक मात्रा एवं 
विशेष ज्ञान से सम्पन्न कुझल श्रमिकों को झावश्यकत्ता पडतो है, जैसे कि रेशम-उद्योग 
में । अस्तु, ये उद्योग वही स्थापित होने का प्रयल करेंगे जहाँ कुशल श्रम सरलता और 
कम दामो पर मिल सके । फस्वजाबाद मे रँंगाई और छपाई का उद्योग श्रम की 
सुलभता के कारण केन्द्रित हो गया है। वास्तव मे श्रम की पूर्ति किसी स्थापित उद्योग 
को शाक्ति प्रदान करने वाला सबसे महत्ववूरं प्रभाव है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग का 
निर्माण होने म कुछ समय लगता है और एक वार निभित हो जाता है तो उमे 
यातायात करना सरल नही होता । उदाहरण के लिये, भारतीय भौद्योगिक श्रमिक 
मुख्यतः गाँवों से प्राप्त होते है। यद्यपि वे बहुत प्रवासी प्रकृति के होते हैं तथापि उम्बई, 
जमशेदपुर, मद्रास, नागपुर, और भ्रहमदाबाद जैसे शहरों में श्रोधोगिक जन सख्या 
स्थायी होतो जा रही है। इस नये भौद्योगिक वर्ग मे श्रौद्योगिक बुशलता का विकास 
हो गया है ओर स्थानीयकरण को प्रभावित करता है । 


(२) भ्रौद्योगिक शक्ति की सुलभता--आ्रौद्योगिक शक्ति को निकठता 
स्थानीयकरण को बडा प्रभावित करती है । कल कारखाने उन्ही स्थानो मे उन्नति कर 
सकते हैं जहाँ कि उनको चलाने की शक्ति सुलभ हो । वोयला प्रौद्योगिक शक्ति का 
सबसे प्रमुख साधन है। झतएवं ऐसा देखा गया है कि उद्योग भ्रधिकतर कोयले की 
खानो के समीप मे ही केम्द्रित है। परस्तु कोयले मे श्रौद्योगिक शक्ति के साधन की दृष्टि 
से जो एक बडा दोष है, वह यह है कि भपने भार के झनुपात मे यह सस्ता है और 
इस कारण दूर के स्थानों मे इसे लाया मही जा सकता । श्रत, औद्योगिक शक्ति के 
क्षेत्र मे भ्रनेक श्रनुसन्धान हुए और नवीन साधन निकाले गये । तेल बडी सुविधा से 
पाइपी द्वारा दूर-दूर तक ले जाया जा सकता है। अत. इस ग्रनुपत्धान के फलस्वरूप 
उद्योगो मे विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुमा, ।श्र्थात्‌ उद्योग एक जगह केन्द्रित 
थे रहकर बिखरने लगे, जिससे अन्य सुविधाग्रो का, जो ऐसा करने से मिल सकती हो, 
लाभ उठाया जा सके । विद्युत-अझक्ति के आविष्कार ( विशेषकर जन-विद्युत ) से 
विकेन्द्रीयकरण की यह प्रवृत्ति भौर भी बढ रही है । 

(३) मरम्मत झ्रादि की सुविधा--यह घटक छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए 
विशेष महत्त्व रखता है । जहाँ प्रधिक आदेश प्राप्त होते रहते है वहाँ किसी भी स्तर 
पर मशीन से हूढ-फूट हो जाने से फर्म को व्यापार में हानि होतो है भ्ौर उसकी 
प्रतिष्ठा को धवका पहुँचता है । भ्रतः यह श्रावश्यक है कि मरम्मत कार्य तत्काल किया 
जाय । एक बडी सस्था मे मरस्मत्र कार्य कारखाने में ही कराया जा सकता है, क्याकि 
वह अपने यहा एक मरम्मत बर्कज्ञॉप खोल लेती है । 

(४) श्रौद्योगिक साख व बेक्गि की पर्याप्त सुविधाये--आशुनिक युग मे 
यह स्थानीयकरण का महत्त्ववृर्ण कारण है। पूंजी उत्पत्ति का एक ऐसा साधन बन 
गई है जिसे अलग करके या जिम्के बिना कोई उद्योग या धत्घा पनपने की ग्राशा 
नही कर सकता ! अत जहाँ पूजी प्राप्त करने की सुविधाये है वहाँ उद्योग विश्वेष रूप 


६०] 


से स्थापित होगे, जैसे कि वे स्थान जहाँ जन सख्या बचत कर सकतीं है और जहाँ 
प्रोध्योगिक प्रधिकोष इत्यादि हो ।# 


(४ ) याताबात एव सन्देशवाहन के साधनों की पर्याप्तता--भाग- ऐसा 
देखा गया है कि उद्योग-धन्धे उस स्थान पर ही केन्द्रित हाते है, जहाँ माल लानेन्ले 
जाने व समाचार शोप्न मगाने व भेजन की विशेष सुविधायें हो । यातायात तथा 
सदेश-बाहर के सस्ते, सरल तथा झीघ्रगामी साधना से बाजार की दूरी वी हानियाँ 
कम हो जाती हैं। यहाँ पर यह बहता अनावश्यक न हगा कि ऐसे साधनों की उन्नति 
से वेन्द्रीकक रण भी हो सकता है | 

(६) प्लान्ठ के निर्माण व विकास की सुविधार्म -प्लान्ड (0800) की 
इस तरह स्थापित करता चाहिए जिससे समय एवं सामग्री का स्पूदतम व्यय करते हुए 
निर्माण क्रिया सम्बल की जा सके । साथ ही विस्तार एवं पुनर्गठन के लिये चारो और 


पर्याण स्थान छोड दना चाहिए, जिससे कि काये चलते हुए ही विस्तार सम्भव 
हो सके । 


(७ ) राजकीय नियम व सहायता--भाजकल केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें 
सभी प्रकार के व्यापार मे झधिकाधिक भाग लेने लगी हैं और उनक नियन्त्रण भें बहुत 
बृद्धि हो गई है। निर्माणी उद्योगो पर उन नियमो का श्रधिक प्रभाव पडता है जो कि 
कर्मचारियों की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति व श्रन्य करो से, इमारतों के प्रयोग करने से, प्रगति 
निरोधक उपायों, लाइयेस, पेटेन्ट, कायशीन घण्टे ग्रादि से सम्बन्ध रखते है। जब ये 
प्रतिबंध भधिक भार युक्त हो जाते है, अर्थात्‌ उद्योगा को लाभ की दृष्टि मरे घलाता 
कठिन हो जाता है, तो निर्माता क्सी अन्य अधिक अनुकूल क्षेत्र मे जाने की योजना 
बनाता है। नये उद्योगो की स्थापना करते समय उद्योगपति पहले उपरोक्त तत्वों को 
ही विचार में लते हैं। सरकार झोथिक सहायता देकर भो उद्योगों के विकास 


को प्रभावित करती है। प्रशुल्क प्रतिबन्ध विदेशी स्पर्डा से देशी उद्योगों को 
बचाते है ! 


(5) भ्रगिनि से सुरक्षा--आरग बाहर से लय सकती है और भ्रादर से भी । 
अस्दरूमी आग पर प्रग्ति निरोधक यत्रो से काबू पाया जा सकता है, लेकिन बाहर से 
लगने वाली भ्राग पर नियन्जण पाना प्राय कठिन होता है। भारत के प्रधिकाँश नगरी 
मे भ्रग्नि तिरोधक व्यवस्था बहुत दुबल दशा मे है। गाँवो में तो ये सुविधायें बिल्कुल 
भी नही हैं। परिणामस्वरूप अग्नि दीमे की प्रीमियम क्री दर बहुत ऊँची है। श्रव 
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[ ६१ 
उद्योग की स्थापना के लिए वह स्थान विशेष उपयुक्त है जहाँ कि झ्रस्ति से अधिक 
सुरक्षा हो । दि 

(६ ) अनुसन्धान की सुविधाये--नये व पुराने सभी उद्योगों की उन्नति 

निर्माण क्रियाप्रो से सम्बन्धित भ्रनुसस्धाना की प्रगति पर निर्भर होती है। साथ ही, 
पह भी आ्रवश्यक है कि शिक्षित एव ट्रेन्ड कमंचारों यथेष्ठ सद्या में बराबर मिलते 
रहें। परत. भनुसन्धान की प्रगति एव ट्रेन्ड क्मंचारियों की उपलब्धि के लिए शोक्षिक 
एव भ्रनुसधान सस्थाओ्रो का होना श्रावर्यक है। हि 

(१०) उपयुक्त रचना एच जलवायु--किंसी स्थान विशेष की प्राकृतिक 
रचना एवं जलवायु का भी स्थानीयकरण पर गहरा प्रभाव पडता है। उदाहरण के 
लिए, एक पहाडी, ऊबड-खाबड एवं चट्टानी प्रदेश मे कृषि काय बहुत कठितता से हो 
पाता है। भ्रत, वहाँ औद्योगिक प्रगति भी प्राय, क्रम ही होती है । हाँ, यदि बहाँ 
खनिज पदाय मिलते हो, तो किसी उद्योग विशेष की प्रगति होना सभव है। पहाड, 
पठार व तूफानी नवियाँ झ्रौद्योगिक विकास मे बाधा डाल़तो हैं, क्योकि इनके कारण 
यातायात कठिन हो जाता है। जन सख्या की वृद्धि पर भी इनका कुप्रभाव पड़ता है, 
जिससे स्थानीय बाजार विकसित नहीं होने पाते । 

इसी प्रकार जलवायु का भी श्रौद्योगिक स्थानीयकररणा पर प्रभाव पड़ता है। 
उदाहरण के लिए, सूती कपडो के मिली के लिए नम जलवायु उपयुक्त होती है, क्योकि 
नम जलवायु मे कपास से पतला भौर सुन्दर सूत काता जाता है॥ यही कारण है 
कि सूती कपडे का उद्योग वम्बई में ही विशेष रूप से बेन्द्रित है| 
(7) प्रत्प उद्योगो से सम्बन्धित घटक-- 

(१ ) पूरक एवं (२) प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग--छुछ विर्माठागण अभ्रपने 
कारखानो की स्थापना के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं जहाँ पूरक भ्रथवा सहायक उद्योगों 
का [ जे, कि उनके निर्माण कार्य मे श्रयोग की जाने वाली सामग्री बनाते हो ) बाहुहुय 
हो | इस प्रकार पूरक उद्योगो की उपस्थिति उद्योगों के केन्द्रीयकरण का बढावा देती 
है । किन्तु, इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगो की उपस्थिति विकेन्द्रीयकरण को 
बढावा देती है। एक कारखाने का श्रम सघष श्रय कारखानों मे भी फैलता, श्रपिको के 
भ्राप्त करने में होड, नवीन रीति का उपयोग करने मे प्रथा का बाघक होना ग्रादि बातें 
हानिकारक हैं । तथापि, जैसा कि श्री जोन्स ने भ्रपनी पुस्तक #व0780786709 
0 [7600%079 $9४७४्ञा85 में बताया है, उद्योग प्रायः समूह में ही 
विशेष उन्नति करते हैं, क्योकि (7) एक ही स्थान मे स्थापित समान उद्योगों को सामग्री 
सुविधा से व सस्ती मिल्ल जाती है, (7) एक विशिष्ट-श्रम बाजार विकसित हो जाता है, 
जिससे देश के कौने-कौने से उस लाइन में कुशल श्रमिक खिंचे चले आांते हैं। यह बात 
श्रेम व उद्योग दोबों के लिए लामकारी है। (777) बेक भी विशिष्ठ केन्द्रों के प्रमुख 
उद्योग की प्रावश्यकताआं से परिचित हो जाते है। उन्हे इस उद्योग से सलग्न विभिन्न 
फूर्मो की भ्राथिक दशा को जानकारों हो जाती है तथा वे उनके बिलो को अधिक 


घ्च््त 


सत्परता से भुना लेते हैं। (ए) कुछ कारखाने मिल कर ऐसी माँग उत्पन कर सकते 
हैं जिसकी पूति के लिए औद्योगिक सेवा उद्योग निक्‍्टवर्दी क्ष त्र में कायम होने लगते है, 
जैप्ते--8लाई के कारखाने, मशीन, भौजार व मिल स्टोर सप्लाई वरने वालौ सस्याये 
झादि | (ए) एक विशिष्टीकृत ग्रौद्योगिक केद््र की रयाति का लाभ वहाँ की इंशल एवं 
कम मुद्दोल सभी प्रकार की सस्याग्रो को मिलता है, जिसमे वस्तु बिकने में श्रामानी हो 
जाती है । (एव) विश्ञप्ट श्रौद्योगिक कैद्रो में पैकरो, बीमको, प्र पको, श्रेणी विभाजन 
करते वालो, विज्ञापन सस्थाग्रो, सार्वजनिक भण्डारगृहो ्रादि की सुविधाम्ों का भी 
बाहुल्य हो जाता है । 

(३ ) ज्ीघ्र प्रारम्भ का आवेग अथवा पूर्वासम्म (96०ह8एो।९शो 
गगाशाग॥ 0. क[0ाशा।ए। ०॑ 0 कैब ए  छक्षा))-कभी-कभी उद्योगी 
की उन्नति एक विशिष्ट स्थान पर इसलिए भी हुई है कि सबसे पहले वह उद्योग बह्ढी 
पर प्रारम्भ क्या गया था । कालान्तर मे वहाँ उस उद्योग की सभी सुविधायें एकत्र 
हा जाती हैं, यहाँ तक कि भविष्य मे इन उद्योगों की वही स्थापित होने की प्रवृत्ति 
हो जाती है ।# ये लाभ इस प्रकार है :--विदिष्ट श्रम की उन्नति, अनुपूरक उद्योगों का 
जन्म तथा उनका विकाप्त, अन्वेपण तथा उन्नति की विशेष सुविधायें, आदि । दृ्टान्त 
के लिए, फिरोजाबाद में चुडी उद्योग का केद्धित होना प्रमुख रूप से 'शीक्र प्रारम्भ के 
प्रावेग” के कारण है। 

(९) विक्रय सम्बन्धी घटक-- 


(१ ) बाजारों की निकटता--बाजारो की निकटता उद्योगा के स्थानीयक रे 
में एक महत्त्वपूर्ण कारण है। बाजार की निकटता? से हमारा तात्ययं यह है कि उन 
स्थानों के क्रता माल की माग कर, वहा पर स्पर्धा इतनी तीक्षण न हो कि माल का 
भाना ही प्रसम्भव हो जाय और न वहाँ माल का आवागमन रोकने वाले ऊँचे आयात 


व निर्यात कर था इंड्धी हा। ऐसी सुविधा के स्थानों पर ही प्राय उद्योगों का कन्द्रित 
होना देखा जा सकता है। 


(२ ) जन-सल्या_ का घनत्व एबं लोगो का स्वभाव--सभी निर्माणी 
उद्योगों का संक्ष्य ऐसी बस्तुयें उत्पन्न करना हे जो कि लोग खरीद ले। बिन्तु किसो 
धस्तु का बाजार कंसा होगा, यह जन सख्या के घनत्त्व, उसकी सम्पन्नता एवं जीवन- 
आपने के ढज्ज पर निर्भर होता है। जिस वस्तु को लोग उपयोगी नही समभते हैं उमे 
बनाना निरभक है। उपभोग-वस्तुम्रो की बिक्री तभी हो सकती है जबकि लोगो को 
उनका उपभोग करने के लिए प्रेरित क्रिया जा सकता हो । 

(३) फेशन एवं स्टायल--लोग पुराने फैशन की वस्तुझ्नो को खरीदना पसन्द 
नही करते । एस स्थान जहाँ से नथरे फैशन की वस्तुयें जनता मं शीघ्र फैल सकती 
है, वस्तुप्ना के लिए भ्रच्छे बाजार प्रमाशित होते हैं। इस सम्बंध मे यह देखा गया है 
कि फँशन बड़े नगरों से छोटे नायरों मे ओर धनाव्य क्षेत्रों से कम घवाद्य क्षेत्रों में 
फैलता है । 
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[६३ 
औद्योगिक स्थानीयकररा के गुण-दोप 


हि भारत में औद्योगिक स्थानीयकरण के झालोचमात्मक प्रध्ययन के पूर्व स्थानीय 
करण के गुण व दोषो की विवेचना पभ्रनावश्यक न होगा। स्थानीयकरण के प्रमुख 
साभ निम्नलिखित हैं :-- 

स्थानीयकरण के लाभ-- 

(१) श्रमिको को कुशलता मे वृद्धि--जब कोई उद्योग किसी स्थान विशेष 
भे ही केन्द्रित हो जाता है, तब स्वभावतया 9 डल्स्श्ाल हे 
उस स्थान के श्रमिव उस उद्योग की कला कवि के हि पा 

(सक ही मेक को कुशलता मे वृद्धि 
में निषुण हो जाते हैं। श्रमिक ही नहीं श्रम विभाजन से अवुाणान तथा 
घरत्‌ कारीगरो की सनन्‍्तान भी अपने उन्नति ॥ 
पूवंजों के घन्चे मे बुशल हो जाती हैं, $ (३) स्थान 88:22 । 
पोवि पु अन्य उ पर 
वयोकि प्रति दिन वे अपने चारो ओर उसी | व्यापारिक मशीनरी की उन्नति । 
का चातावरण देखते हैं। 6 ठे 

(२) श्रम-विभाजन से ग्रनुसन्धान तथा उन्नति- स्थानीयकरण से श्रम का 
अधिक विभाजन सभव हो जाता है तथा नई-नई खोज करता भी सरल हो जाता है। 

(३) स्थान की असिद्धि--जब किसी स्थान विशेष मे ही उद्योग केन्द्रित हो 
जाता है तब जनता में माल क्सी विज्ञेप मिल के नाम से न होकर केन्द्र के नाम से 

प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे फिरोजाबाद काँच-उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फ्ंखाबाद छपाई 
के लिए | एक केन्द्र मे बडे-छोटे, ग्च्छे-वुरे सभी प्रकार के कारखाने होते हैं, विन्‍तु माल 
किसी विशेष॑ मिल के नाम से नहीं बरन्‌ बेन्द्र के नाम से बिकता है। इस प्रकार 
घटिया मिलो का माल भी बढिया मिलो के माल के साथ बिक जाता है । 

(४) अन्य उद्योगो का ज॑न्म--उद्योग के किसी क्षेत्र मे केन्द्रित हो जाने पर 
बरटाँ भ्रग्य प्रनेक गोण उद्योग भी प्रकट हो जाते हैं, जैने शक्कर के कारखानों के पास 
थीरे आदि का काम प्रारम्भ होता है । इन अन्य उद्योगो की उन्ति से अनेक मनुष्यों 
को काम मिल जाता है और प्रधान उद्येग का निरथंक पदार्थ भी प्रयोग मे प्रा 
जाता है । 

यह उल्लेखनीय हैँ कि उपरोक्त विश्चन्न घटकों का सार्पेक्षिक महत्त्व समय के 
साथ बदलता रहता है और विशेष परिस्थितियों मे जा स्थान किसी उद्योग के लिए 
आदर्श रूप से उपयुक्त था वही उत्तादन की टेबनीक, यातायात के साधन झादि में परि- 
बतंन हो जाने के कारण उपयुक्त नही रहता | सरल झब्दो म, कसी विशेष अवधि में 
और किसी विद्येष क्षेत्र मे औद्योगिक स्थानीयक्ररा उस विद्येष समय के आधिक विकास 
बी विज्लेप अवस्था पर निर्भर होता है ) अत. विभिन्न घटकों में परिवर्तव होन से ओद्यो- 
गिद क्रिया के स्थार्नोयकरण में परिवतन हो सकता है । इन पखितंनों को परिवर्तन- 
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शील ज्लागत सम्याधी घटका (008६ (६0६078) कौ सहायता स स्पष्द कर सकते हैं। 
स्थानिक संतुलन ([/0(8६00%।  हदुएगावतताए) कमी भी प्राप्त नही होता प्रौर 
समायोजन दी प्रक्तिया मे कठिनादयो क कारण अनेक समस्‍यायें पद ही जाती हैं। 
स्थानिक परिवतत ([+0८5007% (0॥5086४) के मूल कारणों को हूबर (| ऐर् 
प्त60ए७7) ने निम्व चार बर्गों मे बांटा है--(१) मौसमी (५०४४०४०/) चाक़िक 
(5ए०॥68)) (३) दीधकालीन ( ६००]७7) एवं (४) सरचनात्मक (६॥70 पथ) । 
(५) व्यापारिक मशीनरी की उन्तति--उद्योगो के स्थानीयकरण से उन 
कैद्रो मे बडी मात्रा झ सामान झ्राता तथा जाता है श्रौर इस वृहत्‌ काथ के लिए कुशल 
यातायात मचीमरी की प्रावश्यक्ता हाती है । श्रत्त॒ उन के हो में यातायात तथा सदेश 
वाहन के साधनों वी वृद्धि हो जाती है व अनेक व्यापारिक सस्थाएं भी खुल जाती हैं, 
जसे झधिकोष ग्रागीप प्रमण्डल झादि। 


स्थानीमकरण से हानिया-- 
केद्रीयकरण मे नाचे लिखे दोष है -- 


(१) श्रमिक की सी।मत उन्नति--के द्रीयकरण से वे दर स्थान के धमिक 
कैवल उस उद्योग सम्बधो कला भ निपुण होते है श्रतएवं यदि वह उद्योग दुर्भाग्य से 
कही समाप्त हो जाय ता व श्रमिक बेकार हो जाते हैं। दूसरे कैद्रीयकरण से श्रम 
जोडिया के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान को वाक्ति भी फरम पे जाती है । 

(२) भ्राथिक तथा सामाजिक हानियाँ--प्र थिक तथा सामाजिक हृषट 
कोणु स भी के द्वीयकरण हानिकारक है। एक ही स्थान पर उद्योगों के बढ़ने से उत्त 
स्थान वी जन सरया आवश्यकता से श्रधिक बढ जाती है इससे स्थान की समस्या तथा 
अनेक ग्न्‍्य भ्राथिक समस्याएं पदा हो जाती है। 

(३) राजनतिक हृप्टिकोरा--इससे भी उद्यागा बा एक स्थान पर 
केसद्रत हना वाछित नही क्‍्याकि यदि कभी अभाग्यवश टस कैद्र पर ही बम वर्षा 
हुई दो समस्त उद्योग नष्ट प्राय हो जायगा और इससे सम्पूण राष्ट्र को क्षति पहुँचेगी । 
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अध्याय ४५ 
भारतीय उद्योगों के स्थानीयकरण का स्वरूप 


(एकश ०६ [.0८०ीड४प०४ ण॑ पिताेथय [रतंप्रश्शाठ७) 











भूमिका-- 


आरम्भ मे भारतवप मे उद्योग-घन्धे कुछ उही छने हुये स्थानों मे थे जहा केन्द्रीय- 
करण के लिये विशेष सुविधायें थी, विशेष्रर समुद्रतट के निकट के नगरों में, 
जैसे कि बम्बई और कलकता के प्रास-पास। मौगोलिक तथा झआाथिक दोनो ही 
हृष्टियों से ये स्थान बडे उपयुक्त है । निभित तथा अनिर्मित माल के लाने तथा से जाने 
के साधनों की सुविधायें तो यहा है ही, इसवे श्रतिरिक्त यहाँ प्रौद्योगिक शक्ति के भी 
भण्डार है! पूंजी को यहाँ सर्देव सुविधा रही और अब भी है। इन स्थानों मे ही 
वेशी-विदेशी प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ताओं के प्रधान कार्यालय रहे और भ्रब भी है। भग्र ज 
प्रवत्तंको मे सवप्रथम कलकत्ते में प्राकर अपने व्यापार के जाल को पिरोना प्रारम्भ 
किया था। बम्बई में भारतीय पूजीपतियो ने उद्योग प्राप्त क्यि थे। सक्षेप मे, यो 
कह सकते हैं कि वहाँ उत्पत्ति के सम्पूर्ण साधनों की सुविधा थी। बम्बई में सूत की 
मिले और कलकत्त में जूट के सिल दिन पर दिन बढने लगे। इन दो क्षेत्रो के अतिरिक्त 
कुछ स्थान भाडे से और है जहाँ कि उद्योग केन्द्रित हुए, जैसे कानपुर नागपुर, भहम- 
दाबाद, मद्र(स, टाटठानगर व इन्दौर । इन नगरो के बाद भारत के झौद्योगिक नगरो 
की नामावली समाप्त हो ज[ती है। उद्योगो के इन इने-चुने स्थानों पर ही केंद्रित 
होने का एक कारण अंग्रंजो का अपना स्वार्थ भी था । ये विदेशी कभी भी यह नहीं 
घाहते थे कि भारत मे उद्योग किसी वैज्ञानिक योजना वे श्रनुतार पन्पें। उनको तो 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना था । यदि भारत में उचित ढंग से उद्योग विकसित होते, तो 
फिर उनके देश के कारसानों का बाय॑ कैसे चलता ? वे तो भारत से कच्चा माल ले 
जाते और उससे अपने देश के उद्योगो को चलाते थे। देश के किचित स्थानों पर 
अवद्य कुछ साहसी विदेशी व्यक्तियो ने अपने निजी लाभ की हृष्टि से उद्योग प्रारम्भ 
विये थे। झाइये, अब हम अपने देश के विचित्र औद्योगिक केन्द्रीयकरण की भलाकी करें । 
(१) सूती वस्त्र उद्योग-- 


सूती कपडे की अधिकतर मिलें बस्बई तथा अहमदाबाद मे ही हैं । यह सत्य 
(34 
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है कि इन तगरो के आसन्यास कौ भूमि कपास कौ उपज के लिये वडी उपयुक्त है। 
यातायात के साधन भी यहा पर सबसे अधिक हैं। श्रतएवं कपडे को मिलें यही पर 
केन्द्रित हुई , परन्तु कपास एक हंत्का पदार्थ है श्रोर कम खर्च में भी काफी दूर तक 
सरलता से भेजा जा सकता है, इसलिये औद्योगिक शक्ति (विशेषकर जल-विद्युत) की 
उन्नति के साथ कपड़े की मिले भी इधर-उघर बिखरने लगी, जंमे--नांगपुर, कानपुर, 
इल्दौर, मद्रास झ्रादि में कपड़ा मिल खोले गये ॥ किन्तु यह विजेद्धीयकरण किही 
वैज्ञानिक सिद्धालो के श्राधार पर नही हुआ और न आज ही है। उदाहरण के लिये, 
ग्वालियर मे कपडे का एक बहुत वडा मिल है ( जीवाजी राव कॉटन मिल्स ), यद्यपि 
चह्टा नपाप्त पैदा नही होती । वास्तव में यहा पर इस मिल की स्थापता किसी वैज्ञानिक 
पिद्धान्त के झ्राधार पर नही, भ्पितु 'कर! की बचत करने के लिये हुई । कानपुर, 
नागपुर भ्रादि नगरा में कपडे का उद्योय यातायात के साधनों की उन्नति के कारण हीं 
बढ गया है। बम्बई तथा अहमदाबाद के नगरो मे सूती कपड़े के उद्योग के विकेन्द्रीय- 
करण के धु्ध भ्रोर भी कारण हैं। वम्बई व प्रहमदाबाद मे उद्योगपतियों को प्रधिक 
किरामै, प्रधिक मजदूरिया तथा जल एवं प्रय सेवाओं के लिय अधिक दाम देने पड़ते 
हैं, श्रत विकेन्द्रीयकरण की प्रोर उद्योगा का विशेष भुकाव है। जल-विद्युत के विकास 
के साथ-साथ कपड़े की मिल दक्षिण-भारत के भ्रनेक नगरो मे पैल गई है, जैसे मदुरा, 
तृतीकोरन तथा कोयम्बदूर में ॥ 
(२) छूट उद्योग-- 
जूट उद्योग अधिकतर बग्माल प्रान्‍्त तक ही सीमित है भोर वह भी कलकत्ता 
तथा इसके भ्रास-पास के क्षेत्र मे ही । जूट की कुल &५ मिलो में से ६० कलकत्ता तथा 
इसके इद गिद केद्रित है। जूठ उद्योग मे विनेन्द्रीयक रण की प्रवृत्ति ( जैत्ता कि कपड़े के 
इच्चोग में है) नहीं देखी जातों । इसका मुझ्य कारण यह है कि इस उद्योग में स्थानीय* 
करण का एक विशेष नियम लागू होता है। कच्चा जूट बहुत सस्ता होता है, भ्रवएव 
जुद का उद्योग कही प्रन्य स्थान पर स्थापित किया जाय तो कच्चा माल वहां पर ले 
जाने मे खर्चा बहुत वढ जायगा । ' जितने को बुढिया नही, उसये अधिक कडराई” बाली 
कहावत यहा चरिताथ होतो है, शर्थात्‌ कच्चा मात्र वैसे अधिक सस्ता है, पर भाड़े के 
कारण उसका कुल दाम बहुत बढ जायगा । इस कारण जूट-उच्चाग जुट की पैदावार के 
क्षेत्र मैं केन्द्रित है। वगाल मे गणा की अनेक सहाग्रक शाखाओं द्वारा बहुत कम खर्च 
में कथ्चा माल जूट के कारखानों तक भेजा जा सकता है। किन्तु बगाल के श्रतिरिक्त 


प्रन्य स्थातो पर कच्चा साल भेजने के लिये ऐसी सुविधायें नहीं हैं, जिनके फलस्वरूप 
जूट उद्योग बगाल मे ही केन्द्रित है। 


जूट की भाँत कोयला भी भारी होत के कारण दूर दुर के स्थानों पर केवल 
श्रधिक भाडा देने पर ही भेजा जा सकता है। अतठ- कोयला उद्योग भी कोयले की 
खादों के निकट ही केन्द्रित हो गया है। इसके विकेन्रीयकरण की भी कोई सम्भावना 
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नहीं है। उद्योग के मुख्य केन्द्र रानीगज, भरिया तथा बकारो है; इस केन्द्रो से «०%, 
कोयला मिलता है। कोयला श्रौद्योगिक झक्ति का एक प्रमुख साधन है, भ्रतः झत्य 
उद्योग भी आ्रायः कोयले की खातों के आस-पास ही केन्द्रित हुए भौर होने हैं, वयोकि 
उमको वहां सुविधा से कोयला भ्राप्त हो जाता है, परन्तु बवेमान युग में जब से जल- 
विद्युत का आविष्कार हो गया है, ऐसी वात नही रही । भ्रद भोद्योगिक शक्ति तार की 
लाइन द्वारा बहुत दूर तक भी सरलता से पहुँचाई जा सकतो है । 
(३) लोह उद्योग-- 

लौह उद्योग भी वही सम्भव है जहाँ कच्चा लोहा, कोयला तथा पत्थर का 
चूवा विद्यमान हो। ये चीजें प्रन्य स्थानों मे अधिक व्यय करने पर ही भेजी जा सकती 
हैं, भ्तः लोह उद्योग दिघभूमि जिले से उड़ीसा तक ही केन्द्रित है, वयोकि यहाँ पर हो 
ये प्रदाय॑ प्रचुर मात्रा मे पाये जाते हैं 
(४) शवकर उधोग-- 

शबकर उद्योग भारत में केवल उत्तर-प्रदेश तथा ब्रिहार के प्रान्तो मे ही सीमित 
है, क्योकि ये गन्ने के प्रदेश है। परन्तु अब सिंचाई के साधनों की उन्नति के साथ 
शककर-उद्योग बम्बई तथा मद्रास मे भी वढ रहा है। इस उद्योग का विकेन्द्रीयकरण 
केवल उन्ही भागों मे सम्भव है जहाँ पर मन्ना पैदा होता हो अथवा हो सकता हो, 
क्योंकि यह बडा ग्रावश्यक है कि दक्कर वे कारखानो के प्रधिक से अधिक १६ भील के 
इरद-गिर्द गन्ना निकलता हो, नहीं तो अ्रधिक दूर से अलय करके लाये हुए गन्ने कारखाने 
तक आते प्राते सूखकर खराब हो जाते हैं । 
(३१) कागज उद्योग-- 

कागज उद्योग भी भ्रभी तक बगाल तथा रानीयज में ही केद्धित है । बम्बई, 
पजाब, भद्रास तथा लखनऊ में भी कागज की कुछ मसिलें हैं ) यह उद्योग सवाई घास 
(म्थवा कागज की लुग्दी या बांस) तथा सस्ती आद्योगिक शक्ति पर निर्भर है। शक्ति 
की सुतभता के कारण ही यह उद्योग अभी तक बगाल तथा रानीगज के निकट ही 
केन्द्रित है। किन्तु अब झ्राशा को जाती है कि शक्ति के साधनो की उन्नति के साथ-साथ 
इस, उद्योग का भी विकास तथा विकेन्रीयकरण होगा ६ 
(६) सीमेन्द उद्योग-- 

सीमेट उद्योग मारत मे गिने-चुने स्थानों पर ही केन्द्रित है, जैसे--डालमियाँ 
नगर, कटनी, जबलपुर, काठियावाड तथा ग्वालियर मे। यद्यपि पत्थर का चूना इस देश 
में भराधिकता से अन्य अनेक स्यानो पर भी पाया जाता है। 
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अ्रध्याय ४६ 


उद्योगों का प्रादेशिक वितरण 


(ए०ट्टाणार्बा भिडकतप्रदंगच ०६ वैचव038लेट३) 





भूमिका-- 
उद्योगों का प्रादेशिक या विकेलित विकास श्राधुनिक युग की एक प्रमुख भाव- 
इयबता बन गया है। विशाल क्षेतरफल वाले देशों क लिए इस हृष्टिकोश का विशेष 
महत्त्व है। औद्योगिक विकास की प्रादेशिक प्रणाली विवेकपूण्ठ श्राथिक नियोजन की 
एक प्रमुख विश्लेपता है। श्री बेंच्रवी (96) ६09) श्रपनी प्रुस्तक ॥869॥07770 
९6078(70600 में लिखते हैं कि, “शौद्योगिक क्रिया के प्रत्यधिक केस्रीक्ृत 
स्वभाव के कारण एक राष्ट्रीय योजना के सहज निष्पादन से बड़ी रुकावट पडती है । 
भ्रतः प्राथिक योजना के एक श्रग के रूप मे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक प्रादेशिक विकास 
गोजना भी होनी चाहिये !!# 
प्रादेशिक प्राधार पर विकास के सम्बन्ध मे मतभेद-- 

यह देखते हुए कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे श्रोधोगिक विकास के लिये एक सी 
सुविधायें नही हैं, प्रादेशिक झ्राधार पर उद्योगों का वितरण करना सरल नही जान 
पडता । इस प्राधार पर वितरण हो भी या नही, यह स्वय बिवाद का प्रश्स है। एक 
श्रोर तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय झ्राथिक हित भौर भौद्योगिक निपुणता सदा 
ध्यान मे रखनी चाहिये और साधारणतया उद्योग के वर्श स्थापित होने मे, जहाँ लागत 
गूह्य न्यूनतम पडे, काई बाधा नहीं डालनी चाहिये, क्योकि वैसा करना ग्राजकल की 
प्रतिद्वन्दिता के युग मे भ्रौद्योगिक विकास के लिये बडा भ्रहिंतकर सिद्ध होगा। दूसरी 
आर यह कहा जाता है कि राज्य ही श्रप्येक प्रदेश के लिए आधिक हितो के प्रधिक 
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[ ६६ 
उचित वितरण का अयत्न बरे । वितरण एवं उत्पादन व्यय की हृष्टि से जहाँ केन्द्रीय 
करण सस्ता पडता हो वहा भी अ्भिवतर दक्ाओं में यह देखा जायेग्रा कि भ्रन्ध मे 
सामाजिक एवं आधिक दोनो प्रदार के उद्योगे का विकरेद्विन किया जाना ही राष्ट्रीस 
हित में है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित मत उल्लेखनीय है-- 

(१) ' राष्ट्रीय आर्थिक नीति का उद्दंश्य यह होना चाहिये कि देश के विभिन्न 
भागों मे ब्रौद्योगिक विदासर का ययासस्भव उचित सब्वुलन हो एवं सम्पूर्शा देश के 
प्रत्येक भाग मे उचित रीति से सब प्रकार के उद्योग फैले!!! 

(बारलो कमीशन) 

(२) 'राजनैतिक तथा झाथिव योजना समुदाय मे भी उद्योगों के लिये 
भ्वाछ्धित सामाजिक, ग्राथिक और रक्षात्मक परिणामों एवं वुछ शहरो क्षेत्रों के भ्रति 
औद्योगिक हो जान का रोबने के लिए नपेनतुले प्रादेशिक विकास पर जोर दिया है। 
इससे न केवल बहुमुखी प्राथिक व्यवस्था के लाभ प्राप्त होगे, वरन्‌ गाँव की पिछड़ी हुई 
दशा भी सुसंगठित हो जायेगी। 

यदि इस व्यापक दृष्टिकोश से देखे तो 'भाथिक' झश्लौर सामाजिक! ग्राधारों म 
कोई अन्तर मानूम नहीं होगा। राष्ट्रीय नौति का उद्देश्य अधिक से अश्रधिक 
लाभ कम से कम व्यय पर प्राप्त करना है, अर्थात्‌ राज्य को न केवल श्राय प्राप्त व रते 
की शक्ति बढती है, वरन्‌ झौद्यगीकरण की सामाजिक कीमत भी कम करनी है। 
वास्तविक समस्या तो यह है कि किन केस्द्रो का विकास समस्त्र राष्ट्र के हृष्टिकोण से 
श्रधिक हिसकर है। श्रव देश के आथिक हित के विचार से यह प्रावश्यक है कि उद्योगी 
का प्रादेशिक आधार पर पुन सगठत हो। 
उद्योगो के प्रादेशिक वितरण के लक्ष्य-- 

उद्योगों का प्रादेशिक वितरण करने के मुख्य लक्ष्य निम्नन्निखित है-- 

08-००-०-०-०-०-२-००-२-०७-०-०-०-०७-०-०-०-०-००-७ 
का 00026: कक उद्योगों का प्रादेशिक वितरण |; 
इस प्रकार के श्रौद्योगिक विवरण के अन्त- क्यो? ३ 
गत स्थानीय उद्योगो मे विविधता झाती (१) देश के स्थानीय प्रसाधनो वा | 
है प्रौर उनका सतुलित विक्राम होता है । अधिक समान विकास करने के [ 
इससे देश के विभिन छीत्रो मे सतुलित 3. जि हा 
जीवन सभव हो जाता है। यह उल्लेख- (२) अनुकूलतम भ्रौद्योगिक क्रिया के | 
तीय है कि प्रादेशक विव्रास वा लक्ष्य, १ 
भात्म निर्भरता नहीं होता, क्योकि कोई (३) सीमित साधनों का मितव्यक्रिता 
. भी प्रदेश इतना सम्पन नही होश कि चह से प्रयोग करने केलिय । 
पा रोजगार के झवसरो का न्‍्यायो- 
चित वितरण करने के लिए । 
(५) सामाजिक उद्ं श्यो को पूर्ति करने 
के लिये । 3 


एक समुचित सभ्य जीवन के लिए आब 
ध्यक सभी श्ौद्यागिक वस्तुओं को पृति 
कर सी । वस्तुत एक प्रदेश की आधिक्य 
वस्तुय दूसरे भ्रदेशो में आती जातो है 







१०० है 
गौर प्रादेशिक वितरण के फलस्वरूप अ्स्तप्रदिशिक व्यापार वे स्वभाव एवं सामग्री 
में थोडा परिवतव हो जाता है । 


(२) अनुक्ूलतम औद्योगिक क्रिया के लिय्रे--उद्योगो के प्रादेशिक बित- 
रण के झन्तगंन प्रादेशिक सघर्षों को प्रात्साहन देने वे बजाय राष्ट्रीय प्रगति वे व्यापक 
हिततो को ध्यान में रखने हुए समम्वित (॥977707728) क्या जाता है। श्री बालकृष्ण 
के इब्दो मे, “प्रादेशिक विकास का उद्देश्य उपलब्ध प्रसाध्ता के उपयोग मे अधिव मं 
बुशलतः प्राप्त करना है, न कि प्रपते-अपने उद्दंइ्मो एव स्वप्नो को पूरा बरने के लिए 
विभिन्न क्षेत्रों के प्रतियोगी दावों का समायोजन करना” ॥४ 


(३) सीमित साधनों का मितव्ययिता से प्रयोग करने के लिए--भावी 
पीढी के लाभ को ध्यान मे रखते हुए प्रादेशिक विकास के अतगंत सीमित एवं समाप्त 
होने वाले प्रसाधनों का मित्तव्ययिता से प्रयोग किया जाता है । 


(४) रोजगार के अ्रवसरो का न्यायोचित वितरण करने के लिए -- 
प्रादेशिक विकास इस सत्य पर आधारित है कि सम्पन्नता एवं निर्धंनता श्रविभाज्य 
है। उद्योगो का न्यायपूर्श प्रादेशिक वितरण होमे से रोजगार के ऋवसर कुछ ही 
प्रदेशो तक सीमित नही रहते, वरन्‌ समस्त्र देश म व्यापक रुप से सुलभ हो जाते हैं, 
जिससे विभिन्न प्रदेशों की प्रत्ति व्यक्ति आय मे श्रसमावता कम हो जाती है। इस प्रकार « 
सभी भ्रदेशो के विकास का प्रयस्‍्त किया जाता है। 

(५ ) सामाजिक उदृश्यो की पूर्ति के लिये--ऋ्रादेशिक विकास कुछ 
प्वामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति मे भी सहायक होता है, जैसे-श्रम के प्रवास को रोकना, 
पिछड़े हुए प्रदेशों को उन्नत करना, प्रति व्यक्ति प्राय मे समता लाना, कुछ बडे औद्यो- 
गरिक कैन्द्रो म जन-सख्या के केन्द्रीयक्रण को राकता। _ 


भारत मे उद्योगों के प्रादे शिक वितरण को भ्रावश्यकृता-- 

भारत मे ग्रौद्योगिक स्थानीयकरण के स्वरूप का भ्रध्ययव करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यहां उद्योगो की स्थापना बडी बेतुकी हुई है कुछ चने हुये क्षेत्रो मे कुछ 
बृहत्त उद्योगों का अनुपातातीत विकास हो गया है, जबकि शेष लैतो में इनका नितान्त 
श्रभाव है। इंस सम्बन्ध में भारत सरकार के श्राथिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित 
“भारतवर्ष मे उद्योगों का स्थानीयकरण” शीर्षक पुस्तिका से निम्न उदाहरण बहुत 
रोचक प्रतीत होगा +-- 
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) [ १०३ 
“भारतवर्ष में उद्योगों का वितरण बड़ा अनुचित और बिना किसी सिद्धान्त के 
प्रदु्तार है। जम-संह्या के वितरण से भो इसका फोई सम्बन्ध नहीं है। केबल बड़ 
नगर ( विशेषतः समुद्र के निकट वाले ) हो उद्योगो के केन्द्र हैं, गांवों में उद्योग कहीं 
भो उद्नति यर नहीं हैं! विकेद्रीयक्रण भी केवल अन्दर के बड़े शहरों मे हो है, गाँवों 
की झोर यह प्रवृत्ति लेशमात्र भो नहीं 7” 
निम्न तालिका से यह प्रणट होता है कि उद्योगों का प्रादेशिक वितरण! बहुत 
असमान है। अधिकाश वृहत उद्योग चम्बई व कलकत्ता में ही केच्द्रित है । 
बस्बई व कलकत्ता में उद्योग का केस्द्रीयक रख (१६५१) 





बम्बई व कुल डर 
कलक्चा भारत 

रजिस्टर्ड कारवानो की सख्या २,६२१ ६,६७८ डर 
दत्त पूंजी १० लाख रुपयो मे, ५,१८७ ७,७१४ ५७ 
स्थाई पूजी १० लाख रुपयो मे १,५१९ रछश्र भ्श 
शुद्ध उत्पादन ( मूल्य १० लाख रु० मे ) २,२७६ ३,४७२ ५६ 
मजदूरी १० लाख रु० में १,०३३ १,४३१ ६७ 
मजदूरों की सख्या हजारो मे ६३३ १,४७५ रे 


सन्‌ १६५१ मे बम्बई व कलकत्ता मे कु भारत के ४२१ कारखाने थे, जिनमे 
कूल पूंजी का ६५%, लगा था, जिन्होंने ६६% उत्पादन किया व जिनमे ६३% 
मजदूर लगे हुये थे । उद्योगो के भ्रद्मधिक केन्द्रीयकरण के फलस्वरूप बम्बई व कलकत्ता 
की जन-सख्या से बहुत वृद्धि हो गई है। वहाँ ग्रहू समस्या ने विकट रूप धारण कर 
लिया है, जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं, श्रमिको की शारीरिक 
एवं मातसिक क्षमताग्रो पर बुरा प्रमाव पड़ा है तथा उनकी कुशलता बहुत 'घट 
गई है। 

झग; स्पष्ट है वि भारत मे उद्योगो का घितरण उचित होता परमावश्यक है ॥ 
डावटर राधा मल मुकर्जी के शब्दो मे, "स्वतन्त्र भारत मे समस्त देश के हित के लिये 
एक राष्ट्रीय भ्रप्तथयक योजना होनी चाहिए भौर विकेन्रीयकरण यातामात के साधनों की 


उन्नति तथा जल विद्यूत के विकास के साथ-साथ एक वैज्ञानिक ढड्डू पर होना चाहिये, 
जिससे समस्त राष्ट्र उच्चति करे। 


प्रादेशिक आधार पर श्रोद्योगिक विक्षास के लिये श्रावश्यक उपाय-- 
भारत की श्रौद्योगिक योजना में उद्योगों के युक्तिसंगत विवरण की उचित 


स्थान प्लिल गया है, किल्तु प्रादेशिक आधार पर औद्योगिक विकास की सफलता के 
लिए विम्न उपाय करना आवद्यक है :-- 


१०२ 
57 विकप तरल कम अमित 
भारत मे प्रादेशिक श्राधार पर | 
आ्रौद्योगिक विकास के 

लिये ६ उपाय 
(१) देश के राजनैतिक विभागों का 
श्राथिक श्राधार पर प्रुनगंठन । 
(२) उद्योगो के स्थानिवः स्वरूप का 
क्षेत्रक्रम से अध्ययन । 
लघु एवं मध्यम भाकार के उद्योग 


(१) देश के राजनतिक विभागो 
का आथिक ग्राधार पर पुनगंठन-- 
देश के राजनैतिक विभागा का प्रुनगठित 
करना चाहिए, जिसमे काफी बड़े झ्राधिक 
क्षेत्र बन सके । प्रत्येक क्षेत्र को एक स्वतत्र 
आऑरधिक इकाई माना जाय, जो अपने 
प्रश्नाधनों का उस क्षेत्र की विभिन्न रोज- 
नैतिक इकाइयो के सयुक्त प्रयल द्वारा उचित 
झोषण बर सके। प्रत्येक क्षेत्र के लिये 
एक क्षेत्रीय योजना बोड' (हिह्ट्टाणणओ 
2]87णा78 0क्षाते) गठित किया 


जाय । थे बोड नये उद्योगां की स्थोपवा 
के सम्बन्ध में योअना प्रायोग को अ्रमूत्य 
परामश दे सकते हैं। इन बा्डों मे विभिष्न 
राज्यो के ( जो कि उस क्षेत्र मे श्राते हैं ) 
प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिये । बोर्ड 


(३) 
की भहत्त्वपूर्ण भूमिका । 
(४) यातायात प्रणाली की सरचना एवं 
| भाडा वीतियो मे उचित सशोधन ! 
(५) विच्ुत शक्ति के उत्पादन का 
विकास । 
(६) विभिन्न उद्योगों की विकेन्द्रीकरश 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण । स्थूल, हलके एवं लघु वे कुटीर उद्योगों 
दास हेदप 9 उडपाफ७ ८जा०9 €तया०ह की. स्थापन। की दृष्टि से बच्चे माल की 
उपलब्ध, शक्ति, यातायात सुविधा तथा बेरोजगार श्रम शक्ति के सन्दर्भ मे प्रदेश के 
संतुलित विकास की संभावनाओं का प्रध्ययन करना । (7) वगर नियाजकों (097 
.|"70९5) के सहयोग स, अपने क्षेत्र थे भ्रोद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुझो को 
ध्यान मे रखते हुए, आवास अस्पताल, स्कूल और पार्क श्रादि की योजनायें बनाता । 
(ध7) योजना आयोग को समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों एवं श्रावश्यकताभो 
से अवगत कराना। (।9) श्रपने क्षेत्र के उद्यौगपतियों को उद्योगो की स्थापना के लिये 
स्थात सम्बन्धी परामशें व सुचना देना। (५) जिला एवं स्थानीय बोर्डों के द्वारा 
प्रत्येक स्तर पर जनता से विभिन्न योजनाओं के क्रियाल्वन में सहयोग प्राप्त करना । 
इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि उच्योगो की स्थापना के प्रश्न पर बोर्ड 
को राजनैतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो सम्भव है कि सम्पूण राष्ट्र 
के सामाजिक एवं ग्राथिक हित मे न हो । उदाहरख के लिये, जब कभी सरकारी क्षैत्र 
मे विसी उद्योग की स्थापना का प्रश्न बोर्ड के समक्ष आता है, तो विभिन्न राजनैतिक 
दल अपने राजनैतिक स्वार्थ को हृष्ठि मे रख कर उसे पपते प्रभाव क्षेत्र मे रखवाने का 
8४ हैं। ऐसे प्रस्वास्थ्यकर प्रभाव को कम से कम करने का प्रयात आंवे- 
श्यक है । 
(२) उद्योर्यों के स्थानिक स्वर्षप का क्षेत्र क्रम से अ्रध्ययन--प्रत्मेक 


! 
; 
। 
! 
! 


भमिम्बेलिखित कार्य कर सकते है :--(7)<८ 


्् 


[ १०३ 
उद्योग की केन्द्रीयकरण के लिये प्रवृत्ति का पता लगाने के हँतु विभिन्न उद्योगों के सुवा- 
निक स्वरूप ([0090008| ?60ाग] वा क्षेत्रक्रा में अध्ययत करना चाहिए। 
प्रो० सान्जेंट फ्नोरेन्स ने इव अध्ययन को एक सुन्दर टेववीक बताई है, जिसके आधार 
पर उद्योगों को तीन वर्यो मे बाँदा जा सकता है :--(?) उच्च सहंगम्क वाले उद्योग 
(स्ाहए 0०शथीः0९ए४ 7080 ए059785) जो विद्ेष क्षेत्र में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति 
रखते हैं, ()) निम्व सहगमक वाले उद्योग (,9छ 09७[07९०॥ 70 0५8॥९85) 
जौ विकेद्रीयकरण की प्रवृत्ति रखती हैं, एवं (ग7 मच्यम सहयमक वाने उद्येग 
(0तचराए (00शधए९ए ग्रातेष-।९३) । इसवर्गीकरण के झ्राधार पर झलर- 
प्रादेशिक समायोजनो को समस्या मरलता से हंल को जा सकती है ) भ्रौद्योगिक वितरण 
मे प्रादेशिक प्रसमानता को कम करने के लिये केवल विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध मे 
ही नही, बरन्‌ नये उद्योगो के सम्बन्ध में भी ( जो कि प्रत्येक क्षेत मे विकसित किए 
जा सकते हैं ) सम्मावनाग्रो का अष्ययत करना चाहिये । 


(३) लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमिका -- 
लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों मे बडे उद्चागों की अपेक्षा विक्रसद्रीयकरण की 
स्वामाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। अ्रतः वे विकेन्रीयवरण के लिए प्रधिक उपयुक्त हैं । 
प्रादेशिक विवरण की योजना के झल्वगत क्षेत्र का श्रोद्योगिक पुततिर्माण करते समय 
इनकी सहायता से प्रावश्यक है कि इन उद्योग्ो के स्थायी रहने की क्षमता का अध्ययन 
किय्रा जाय भर केवल उन्ही उद्योपो को बढावा दिया जाय, जो काफी समय तक स्थाई 
रहे धक्ते हो । 


(४ ) यातायात प्रय्याली की संरचना एवं भाडा नीतियों मे उचित 
रुशोधन--च्षुकि उद्योगो के स्थ,न-निणय मे यातायात सम्बन्ध (पश्ाइए०४ 
3 श&४7075) एक महत््वपूर् भाग लेते हैं, इसलिये यह भी जरूरी है कि यातायात 
प्रणाली की विद्यमान रचना एवं भाड़ा नीतियों भे उचित सशौधत किये जापें, वाकि 
उद्योगो की स्थानिक भवृत्तियों [[,0050009) 7९805) में आवश्यक परिवर्तन 
लाये जा सके प्रादेशिक ग्राघार पर संतुलित श्रौद्योगिक विकास्त की गति क्ोे तीर 
करते के लिये ्राधुनिक सडक यातायात की सहायता ली जा यकती है। यतायात के 
विभिन्न साधनों मे समन्वय स्थापित किया जाय ! एक केद्धोय सत्ता द्वारा उसके कार्य- 
क्षेत्र बौट दिये जायें ओर उनके कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक 
कदम उठाये जायें। 

(५) विद्य,त शक्ति के उत्पादद का विकास--प्रादेशिक वित्तरण का 
आधार विद्युत शक्ति का विकास है । प्रादेशिक भर्थंव्यवस्था प्रसाषनों को मितव्यपिता 
एवं विविध तथा बविवेन्द्रित उद्योग्रे के विकास के छिद्धान्तो पर निर्भर होती है। 

५ मितव्यपिता का प्रारम्भ जल-घारा के उपयोग से क्या जाता है, जो कि शक्ति का 
पनम्त एवं विरतर साधन है। ओद्योगोकरणु की प्रगति के साथ-साथ शक्ति का 


१०४ ] 


प्रयोग भौ बढ जायेगा। भ्त. शक्ति उत्पादन वी योजनायें निर्वाध हप से बनती 
रहनी चाहिए ए 

(६) विभिन्न उद्योगों ठारा प्रदशित विवेद्धीयकरण प्रवृत्तियों पर 
अझनुसंधान--उद्योगो का प्रधिक प्रच्छा प्रादेशिक वितरण सभव बनाने के लिये यह 
आ्रावश्यक है कि विभिन्न उद्योगो द्वारा विवेद्धीयकरण की जो भ्रवृत्तिमां प्रदर्शित की 
जाये उनका सावधानी से विश्लेषण एवं श्रष्यपन किया जाय । 

प्रन्त मं, यह कहता भ्रतावश्यक से होगा कि प्रदिश्िक विकास कसी भी तरह 
से बैन्द्रीय योजना के उद्देश्यों एव लक्ष्यों का विरोधी नहीं है, वरन्‌ इसके द्वारा एक 
राष्ट्रीय प्राकार पर उद्योगो का सतुलित विकास सम्भव होगा । 
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अध्याय ४७ 


राज्य एवं ओयोगिक स्थानीयकरण 


($६४६९ दी वत्तेपआबों 4.०००च०४) 





सरकार द्वारा श्रौद्योगिक नियंशर के उपाय-- 


सरकार द्वारा झौद्योगिक स्थानीयकरण का नियमत करने के लिए जो नीति 
पझ्पताई जाय उसमे निम्न उपायो का समावेश किया जा सकता है *-- 
(१) प्रेरणात्मक उपाय-- 

ग्रौद्योगिक स्थानीयकरणा का नियमत करने में सरकार को श्र रणात्मक एपायो 
से बडी सहायता मिल सकती है । इन उपायो का उद्देश्य उद्योगपतियों मे कुछ विशेष 
क्षेत्रो मे भ्पने उद्योगो की स्थापना करने को प्रेरित करना है। इन उपायों की प्रकृति 
स्थानीय परिस्थितियों एवं उद्योग के स्वभाव के श्रनुसार भ्रलग प्रलग हो सबती है। 
भोटे तोर पर प्रेरणात्मक उपायो को इस प्रकार वर्गित किया जा सकता है :--- 

(१) सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं वी व्यवस्था करना--सावंजनिक 
जनोपयोगी सेवा्ो ( जैसे यातायात, भूमि-विकास, जल एवं बिजली ) वी स्थापना 
करने को दूर करना है, जिनके कारख उन क्षत्रों का विकास नही हो पाया है । सरकार 
को इस सेवाप्नों को स्थापना के साथ-साथ इनके प्रचार की भी व्यवस्था करनी चाहिए, 
जिससे इनका ज्ञान सम्भावित उद्योगपतियों को हो सके । 

(२ ) चुने हुये भ्ौद्योगिक क्षेत्री मे सामाजिक सुविधाये देना--भनोरजन, 
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक आथिक सुविधाओों का आयोजन करके भी 
सरकार दुछ क्षेत्रों के विकास से सहायता कर सकती है। बड़े-बड़े नगरो के बाहर इन 
सुविधाशो की उपलब्धि न होने से उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण मे बाधा पडती है, क्योकि 
झुछ उद्योगपति अपने कारखानो को स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करते 
समय इन बातो पर भी ध्यान देते हैं। इन सामाजिक सुविधाझो के अतिरिक्त कुछ 
पूरक झाधिक सुविधाओं का भी आयोजन किया जा सकता है, जैसे--अभ्रमिको को 


टेबतीकल ज्ञान प्रदान करना, स्थानीयबुत उद्योगो के लाभार्थ विषणन सम्बन्धी संगठन 
स्थापित करना आदि । 
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( ३ ) भावी उपकमियों की आधिक सहायता करना---प्राथिक सहायता 
तिल विलय सत्य वज्यन्वल्तउल्वेज्व8 दो प्रकार से दी जा सकती है--प्रत्यक्ष एवं 
| श्रौद्योगिक तियण्न्ण के ढंग अप्रत्यक्ष रुप से । प्रत्यक्ष रूप से ग्रार्थिक 


है| (() प्रेरणात्मक उपाय-- मो है पहायता तभी दी जाती चाहिए जबकि 
| (१) सावंजनिक जनोपयोगी सेवा यह स्पष्टतः विदिन हो जाय कि अ्रमुक 
! की व्यवस्था करना १ हु आवश्यक उद्याग का विकास ऐसी वित्तीय 
| (२) चुने डा 4240९ का में | सहायता के बिना हो हो नही सरेगा। 
| (३) वी >उपमियो' हा ग्राधिक है हा साधक सहंयता हक पैदा 

की लागत कम बरवे अथवा प्रतिकूल 


हल] 20033 दिस सुधि- तत्वो के कुप्रभावों का सामना करने के 


धाप्रो का प्रायोजत करना । | लिये दी जा सकती है। 
॥ (५) हो क्रम नीति रा (४) पर्याप्त एवं सस्ती वित्त सुवि- 
| (रे गे 58) बस गे है धाझ्रो का आधोजन-कुछ क्षेत्रो मे रिया" 
पे व कब स्‍्तयों का स्थापना । (वी दसते पर ्रौद्योगिक विकास के लिये 
| (२) निषेधात्मक उपाय-- !] ऋण देने की व्यवस्था की जा सकती है। 
(६) स्थानीय करो में वृद्धि। ॥) इन क्षेत्रो म बेकिंग एवं वित्त सम्बस्धी 
(९) ग्रौद्योगिक विकास कर । | सुविधायें भी बढानी चाह्यि। श्राय भौर 
(3) स्मावीयकरण पर अतिबन्ध । ($ झत्य स्थानीय करो के सम्बन्ध में भेदात्मक 
(४) आई लाइप्ेन्स देंगे की | ,यहूर द्वारा भी सरकार प्रग॒यक्ष छप 
|] 


[8०80 छम-ाहगए-३०७.2६०82896929759, से भाविक सहायता कर सकती है । 


(४) स्टोर्स तय सीति--सरकार यह भ्ाश्लासन दे सकटी है कि बुछ चुने 
हुए क्षेत्री मे जो उद्योग स्थापित होगे उनमे ही सरकार अपनी स्टोस॑ सम्बन्धी प्रावश्यक 
वस्तुएं खरीदेगी । सरकार इन उद्योग्रो के उत्तादन को श्रपने ही विभागों के काम 
मे ला सकती है भ्रथवा उनके लिए बाजार का सगठत भी कर सकती है। नेशनल 
स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपारेशत ऐसा कार्य कर रहा है । इसने लघु उद्योगो के उत्पादन 
के लिये विदेशो से श्राडेर भी प्राप्स किये हैं | 










(६) औद्योगिक बस्तियो की स्थापना--यू० के० की भाँति भारत भे 
भी श्रोच्योगिक बस्तियों का प्रायोजव किया; जा सकता है। औद्योगिक बस्तियो की यौजना 
के अन्तग्रंत सरकार उन क्षेत्रों मे, जिनका वह विकास करना उचित समभती है, 
मिश्लात मृ-भाग लेकर जहां रुपत्त औद्योगिक सुनिमाएँ जुटावी है तथा भावी उद्योग- 
पतियों की भूमि व बिल्डिज़ू झ्रादि के रूप मे भारी विनियोग नदी करना पडता और 
न श्रौद्योगिक सम्शप्वताओ्रो की खोज मे अपता श्रम लगाना पड़ता है।इस प्रकार, 
झौद्योगिक बस्तिरों ही योजवा के हारा झौद्योगिक विकेन्द्रीयकरण मे बहुत सहायता 
मिल सकती है । 


[| १०७ 
(२) निषेधात्मक उपाय-- 

इन उपायों के ब्रन्दर्गत उत विधियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि 
सरकार दाद अनुचित औद्योगिक केद्द्रीयकररा को रोकने के लिए प्रपनाया जाता है। 
विन्तु यह स्मरणीय है कि इन नियेघात्मक विधियो की अपेक्षा प्रेरणात्मक विधियाँ 
अधिक श्रमावश्ञाली होती हैं, क्योकि उद्योगपठियों को दुछ करने की प्रेरणा देना 
उन्हे कुछ करने से रोवने की अपेक्षा प्रायः सरल होता है। अतः सरकार को निषेक्षा- 
त्मक उपायो पर बहुत निर्मेर नहीं रहना चाहिए ) ये उपाय 200 8९8 हवन 

(१) स्थानीय करो में वृद्धि--कुछ क्षेत्रो मे प्रत्यधिक औद्योगिक * स््रीय- 
करण की रोकथाम के लिए सरकार कुछ सामान्य राकें लगा सकती है, जैसे कि बहू 
स्थानीयकरण करो मे वृद्धि कर दे। की] 

(२) औद्योगिक विकास कर--इने हुए क्षेत्रो मे नये आऔद्योगिक संस्थाप्रो 
के लाभाथ॑ सरकार स्थापित उद्योगों पर ओ्रोद्योगिक विकास कर लगा सकती है । 

(३) स्थानीयकरण पर प्रेतिबन्ध--छुछ दक्षाओ मे सरकार यह प्रादेश 
जारी कर सकती है कि भ्रब से अमुक क्षेत्र या क्षेत्रों मे कोई नये झौद्योगिक कारखाने 
स्थापित नही होने दिये जायेंगे । 

(४) झ्ौद्योगिक लाइसेन्सिग--विभिन क्षेत्रों मे प्रौद्योगिक क्रिया का 
अधिक सन्तुलित वितरण करने के लिये सरकार ग्लौद्योगिक लाइमेन्सिग की प्रथा का 
प्रचनन कर सकती है । इस योजना के प्रत्तगर देश को तीन क्षेत्रों में बाँदा जा 
सकता है-स्वतत्र क्षेत्र (४728 20988), निधिद् क्षेत्र (270%70080 2076७) 
एव निष्पक्ष क्ष तर (ए८५७/४] 20768) । प्रत्येक क्षेत्र में तियत्तण की मात्रा भिन्न- 
भिन्न होगी । लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब तक उपक्रमी की इच्छा 
राष्ट्रीय नीति के व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक हितो के विरुद्ध न हो तब तक उस पर 
झधिक प्रतिबन्ध न लगाया जाय । 
सरकारी नीति का मूल्याकन-- 

अप्रैल सनु १६४५ की भ्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी घोषणा में भारत सरकार 
मे श्रौद्योगिक सस्याओं के लाइसेन्सिग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया था, क्योकि 
झौद्योगिक उपक्रमो के प्रवर्तन की निर्वाध स्वतस्तता होने के फलस्वरूप कुछ क्षंत्रों मे 
उद्योगों का बहुत केन्द्रीयकरण हो गया, जबकि श्रन्य क्षेत्र उनसे दचित रह गये ; कुछ 
दशाप्रों मे निस्स देह केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहित करने वाले उचित कारण थे, किन्तु 
ऐसी भी दक्षायें पाई गई जितमे कोई विश्ेप प्रोत्साहन ते होने पर उद्योगों का केन्द्रीय- 
करण हो गया । इसके झतिरिक्त देश मे झनेक क्षोत्र ऐमे भी हैं जिनमे औद्योगिक 
विकास के भ्रवसर उपलब्ध हैं, करितु उत्का कुछ लाम नहीं उठाया गया है। इन 
विश्रमताप्नो की जाँच करके सिफारिश देने के हेतु सरकार भे कई ओथोगिक पैनल 
बनाये । झक्टूबर सन्‌ १६४६ मे एडवाइजरो प्लानिंग बाड़े की नियुक्ति की गई, जिसका 
कार्य सभी केन्द्रीय एवं राज्य योजनाप्रो का सुरन्‍्त सर्वे करना झौर समन्वय व कार्य- 


द्र्ठ्८ ] 


वाहन के सम्बन्ध मे उचित पराम्ध देना था। इस बोर्ड ने अपदी रिपोर्ट में कई महृत्त्व- 
पूणा विषयो पर सुकाव दिए, जैमे--विद्यु त-विकास, रेलवे, कृषि ग्रतुसन्धान, उद्योग 
झादि | किन्तु देश के विभाजव के फतस्वरूप १४ अगस्त सन्‌ १६४७ से पूर्व जैयार 
की गई योजनाग्रो की कोई उपयोगिता नही रही । 
प्रप्रैल्ल सत्‌ १६४८ में श्रोयोगिक नीति सम्बन्धी दूसरों घोषणा हुई, जिसके 
भन्तगंत भारत सरकार ने यह जाँच-पडताल करने वा निइचय किया कि जिन उद्योगों 
का भ्रधिंक केन्रीयक्रण हो गया है उन्हे किस प्रकार एवं किस सीमा तब विकेखित 
किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को कार्योस्वित करने के लिय उसने ग्रौदो गिक 
( विकास एवं नियन्त्रण ) प्रधिनियम सद्‌ १६५१ में पास क्या । 
उक्त अ्रधिनियम के भ्रन्तममंत भ्रौद्योगिक नियोजन के सम्बन्ध मे दोनो हो प्रकार 
के [ प्रेरणात्मक एवं निषेधात्मक ) उपाय बनाये गये हैं; मिपेधात्मकः उपाय लाइमे- 
न्तिंग प्रणाली का है। जिन भौद्योगिक इकाइयी की पूंजी १ लाख रुपये से अधिक है 
हथा जो प्रधिनियम मे दी हुई झडसूची वे प्ल्त्यंत दिखाये गये है उह केन्द्रीय सरकार 
से लाइमेन्स लिये बिता प्रारम्भ झयवा विकसित नही किया जा सकता । लाइसेन्स में 
कुछ शत्तों का भो उल्लेख होता है, जो कि लाइमेन्स प्राने वालो को पूरी करती पड़ती 
हैं। लाइमेन्स देने या न देने का मिशुय करने वाली कमेटी में चाशिज्य एवं उद्योग, 
रेलवे, वित्त व उत्पादन मत्नालया तथा योजना प्रायाग के प्रतितिधि सम्मिनित होते है । 
यह कमेटी लाइमेन्स देने के पूव जांच करतो है और फिर अपनी रिपोर्ट वाशिज्य एव 
उद्योग मन्नालय को देती हैं। सैन्ट्व एडवाइजरी कॉंउन्सिल की एक उप-सम्रिति भी 
इश्पू क्ये गये, भ्रस्दीकृत, बदेले गये व रह किये यये लाइमेन्सो पर पुनविचार करने 
तथा बये उपक्रमो बी स्पापना एवं पुराने उपक्रमो के विस्तार के लिए लाई स्स ड्ड्झ्पू 
करने के सावस्ध मे सरकार को साम्राय निद्धातो के सुभाव देने # हेतु नियुक्त की 
गई है । 
जहा तक अ्रधिनियम के प्रे रखात्मक ग्रायोजनाओों का सम्बन्ध है, अधिनियम से 
सेंट्रल एडवाइजरी कॉउन्सिल भौर डेवलपमेद बरंउन्सिलो की स्थापना की व्यवस्था की 
है। सेट्रल एडबाइजरी कॉउन्सिल में कमचारियों, सेवायोजको, उपभोक्ताओों एवं कच्चे 
माल के उत्पादेको ते प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं! वैन्द्रीय सरकार उक्त श्रपि- 
नियम के प्रशासन के सम्दत्घ पे इस कॉउन्सिल से परामर्स लेती है। विकास परिषदों 
की स्थापता किद्ी उद्योग विश्वेप के लिय अथवा कई उद्योगों के लिये ( जिनके सास 
अधिनियम से सलग्न सूची म॑ दिये गये हैं) सम्मिलित रूप से की जाती है। इन्हें 
ग़द्वेट डचोग को घाय! (]पत7५९३ 00% ६08 एछ३0७ 0वए5घ४३) की सकज्ञा 
दी गई है। इन पर्षिदों मे सम्बन्धित उद्योग में सलग्त इकाइया के सेवायोजको, 
कर्मचा रियो, उपभोक्ताओं एवं श्रन्य हित रखने दाले वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित हिए 
“जदति हैं। इन ग्रितराय परिषद्ा के कार्यों की सूची बहुत लम्बी है , मुख्यत. यह (॥ ) 
लघु एव बुटीर उद्योगों के विकास दी ्॑प्डि से उल्लादन ब्रियान्रो बे विकरेद्रीयकरण 
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सम्बन्धी सम्भावनाभो वी जाँच करती है ; [7 $ ) भपव्यय को समाप्त करने और 
अधिवतम उत्पादन प्राप्त बरने के विये कुशलता के प्रमाप निश्चित करती है; ( गा। ) 
स्थापित क्षमचा (97959)80 6७०१०७7५) का पूर्णो उपयोग करने से सम्बन्धित सुझाव 
देती है। भ्रव दवः १३ विकास परिषदें सगठित की जा चुकी हैं । 

यह उल्लेखनीय है कि एक्ट मे प्रेरणात्मक उपायो वी प्रपेक्षा निषेधात्मक 
उपायो पर ही अधिक बल दिया गया है। इस बात की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट 
कॉउन्सिलो को उद्योग के स्थानीयकरण की समस्या के अध्ययन का भी कार्य सौंपा जाय 
और मरह सम्बन्धित उद्योगों के लिये सही प्रकार के स्थान का चुनाव करने में भी 
सहायता दे । दे न्द्रीय एडवाइजरी कोउ>्सल का भी केवल एक परामशंदाता सस्या की 
तरह काम न करके समस्त्रय करने वाली सस्था के रूप मे कार्य करना चाहिए। 
विभिन्न उद्योगो के एक उचित क्ष॑त्रिक वितरण, लघु एवं बृहत उद्योगों के चतुलित 
विकास तथा देश के प्रसाधनो का उचित उपयोग करना उसके प्रमुख उद्दंश्य होने 
चाहिए। 
पच-वर्षीय योजना ये एवं औद्योगिक स्थानीयकरणा-- 
दच वर्षीय योजना झ्रायोग ने यह स्वीकार किया था कि एक गलत काल में 
ही देश के औद्यागिक स्थानीयकरण का ढाँचा अधिक नहीं बदला जा सकक्‍ता। बहु- 
मुखी योजनाप्रो के द्वारा विद्यू तराक्ति सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के कारण पंजाब, 
बिहार एवं उड़ीसा मे ग्रौद्योगिक विकास की विशाल सभावनायें पैदा हो गई हैं। 
नये उपक्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में अद्ध-विकसित देशो को प्राथमिकता दी 
जायेगी । 
द्वितीय एवं तृतीय पच-वर्षीय योजयाओं मे क्ष॑त्रिक विषमताप्रों पर अधिक 
विस्तार से विचार विया गया है। यह गअत्यस्त स्वाभाविक है कि विकास की एक 
राष्ट्रीय योजना मे अद्धाविकसित राज्यो को प्राथमिकता दी जाय । विनियोग की योजना 
इस प्रकार बनाई जानी चाए कि देश का संतुलित झ्ौद्योगिक विकास हो। ऐसा 
विकास प्रारश्मिक अवस्थाभो मे, जबकि कुल उपलब्ध प्रसाधन प्रावश्यकता की हृष्टि 
से बस हैं, कठिन होता है। लेकिन जैसे-जैये विकाम होता जाय और शभ्रधिक साधन 
उपलब्ध होने लगें वैसे देसे अद्ध विकसित क्षत्रो को विनियोग का अधिक लाभ दिया 
जाना चाहिए । 
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव (सन्‌ १६५६) से भी इस बात पर जोर दिया गया 
है दि विभित क्षेत्रो के बीच विकास के स्तरों में अन्तर को कम करते जाना चाहिए। * 
तभी देश का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सकता है। झौद्योगिक विकेन्द्रीयकरण को 
5224 देने वे ज़िये प्रावाव मे औद्योगिक बस्तियों की स्थापता पर जोर दिया 
गया है। 
अभी हाल में नेशवल डेवलपमेट कॉउन्सिल से भी उद्योगों के क्षेत्रीय बितरण 
की समस्या पर विचार किया था और यह भी स्वीकार किया हैं कि उपलब्ध साधनों 
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की सीमा तक देश के विभिन्न भागों के संतुलित विकास का भरसक प्रयत्त किया 
जाना चारण्ये । इस सम्द घ मे उसने निश्तलिखित सुझाव भी दिये-- 
(१) विकेन्द्रित ओद्योगिक उत्पादन के लिग्रे उचित कार्यक्रम बनाये जायें । 
(२) नये उपक्मो ( सरकारी एव प्राइवेट दोनो ही क्षेत्रो में ) की स्थापना 
करते समय सतुलित प्र व्यवस्था का लट्ष्य समने रखना चाहिये। 
(३ ) श्रम की गतिशीलता बढावे के लिये कदम उठाग्रे जायें औ्रौर कम घने 
बच्चे प्रदेशों मे उनके आवास को प्रोत्साहन दिया जाय । 
(४) क्ष॑त्रिक विषमताग्रो का गम्भीरता से भ्रध्ययत् किया जाय तथा क्षें त्रिक 
विकास के उपयुक्त प्रमाप निर्धारित किये जायें । 
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<अनुकूलतम परिमाण का सिद्धान्त 


(एफ%०णए ण॑ 090कऋाणा 986) 





प्रारम्भिक-- 

भ्रधिकृतम्‌ लाभ प्राप्त करने के लिए ओदांगिक इकाइयो का परिमाण 'ग्रनुकूलतमू 
होना श्रावश्यक है | यो तो श्रौद्यागिक इकाइयो के विभिन्न साइज हा सकते हैं। परल्तु 
“ब्रवुकूलतम्‌ परिभाण' (09७ 826) हो एक ऐसा साइज है, जिसमे धत्पादन 
व्यय ब्यूनतम्‌ होते हैं॥ भ्रभ प्रशम यह है कि किसी श्रौद्यागक इंवाई के अनुकूलदम्‌ 
परिमाण से क्या श्रभिप्राय है। वास्तव में इसका उत्तर देना जिनना महत्वपूर्ण है 
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उतना ही कहने मे कठित भौर अनिश्चित भी है) जब अ्रौद्योगिक इकाई के परिमाण 
की चर्चा वी जाती है, तो प्रायः इकाई! (076) शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है। 'अनुकूलतम्‌ परिम्ताण' की परिभाषा के पहले इकाई” शब्द का स्पष्ठ 
अर्थ समझ लेना चाहिए, जिसमे 'परिमाण' और “निपुणाता' मे सम्बन्ध स्थापित करने 
में सरलता हो । 

“इकाई” 6 बद से श्राशय-- 

“इकाई” शब्द को प्रायः तीन प्रकार से प्रयोग किया जाता है--प्लान्ट, फर्म 
या 'उद्योग' के रूप मे । श्रोफेसर साजजेन्ट फ्लोरेन्स के शब्दों मे, 'प्लान्ट' (?]0॥0) से 
आशय उस व्यक्ति-समूह से है जो कि एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्र होता 

“ है।” इस प्रकार '्लान्ट' शब्द एक कारखाना, एक मिल, एक वर्कशॉप, एक खान, 
एक गोदाम या एक खेरीज की दुकान का पर्यायवाची है । एक 'फर्म' (प५८ए) से 
भ्रभिप्राय उस इकाई बा है जो कि प्लान्ट या प्लाम्टो का स्वामित्त्व, नियन्त्रण एवं 
प्रबन्ध करती है । उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति (या कम्पनी ) दो या अ्रधिक 
मिलो या कारखानो का स्वामी है, तो उसे वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक 
“फर्म! या एक ओौद्योगक इकाई माना जायगा। कभी-कभी एक 'प्लास्ट' और फर्म! 
समान अथे वाले शब्द जान पढ़ते हैं, जैसे कि तब, जब एक फम बेबल एक ही मिल 
या कारखाना चलाती हो। लेकिन अधिकाश फर्म एक से अधिक कारखाने चलाती हैं, 
पनः झाकार, लाभ, उत्पादनशीजता एव व्ययो के विचार से सम्पूर्ण विभिन्न कारखाने, 
जो एक ही स्वामित्व मे हो, एक ही 'फर्म' माने जायेंगे। यह फर्म या केन्द्रीय सत्ता 
अपने अधीनस्थ प्लान्टो की वित्तीय, विपणन एवं लेखाकम सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित 
करती है । इसके विपरीत 'उद्योग' ([70089ए) शब्द से अभिप्राय उन व्यक्तियों से 
है ज़ो कि प्लान्टो या फर्मो मे का करते हो या उनसे सम्बन्धित हो। दूसरे शब्दो मे, 
एक सा माल बनाने वाले कारखानो का स्वामित्त्व एव प्रबन्ध करते वाली सभी फर्मों 
को मिल्रा कर 'उद्योग' कहा जाता है । 

हमारे देश मे उद्योगों के प्रबन्ध की दृष्टि से एक विशेषता पाई जाती है और 
वह है प्रबन्ध प्रपिकर्त्ता प्रणानी ) बहुत से छोटेबडे कारखानो पर सथुक्त पूंजी बाली 
कम्पनियों का ही स्वामित्त्व विद्यमान है । इनसे से पब्लिक वम्पनियों का प्रबन्ध सामा- 
न्यतृ, अभिवर्त्ताओं द्वारा किया जाता है। ये प्रबन्ध अभिकर्त्ता भ्रधिकाश दक्शाओं भें, एक 
ही या कई केन्रो मे, और एक समान या झलग्र-भलगर प्रकार का उत्पादन करने वाली 

कई सस्थाग्रो का प्रबन्ध करते हैं। जब एक प्रबन्ध अभिकर्ता गृह दो या अधिक कार- 
खातो था प्रबन्ध करता है, तो सामान्यतः सामूहिक क्रय एव विक्रय द्वारा व्यय मे कमी 
कर प्रत्येक कारखाने को लाभ $वस्य हे पहुँचता है और इसी तरह छोटी संस्थाएं या 
कारखाने भी बडी संस्थाओं या कारखानों की तुलना मे अपनी वस्तुपरो के विक्रय करने 
में नुकसान मे नरो रहते । ये प्रबन्ध अभिकर्त्ता ( जो विभिन्न प्रकार के यन्‍्नो के निर्मा- 
ठाझ्नों का भी प्रतिनिधित्व करते है ) सब (छोटी एवं बडी) सस्याओो को यस्तादिक एक 
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हो मृल्य पर देने मे समय होते हैं। फिर उनका संगठन * प्रत्येक सस्था अथवा इकाई 
के सगठन का भाग हो जाता है झौर इस प्रद्मार उनमें से प्रत्येक को विन्रय सम्बन्धी 
सब मित्व्यमिताएँ प्राप्त हो जाती है। भारत मे उद्योगो की इस विशेष रचनों को ध्यान 
में रखते हुये यह कहा जा सत्ता है कि 'इकाई' का प्रभिष्राथ एक झोद्योगिक बेन्द्र मे 
उत्पादन की उन समस्त मिलो या कारखानो के समूह से है, जिनका प्रबन्ध कोई एक 
ही प्रबन्ध प्रभिक्तृ त्व सस्था करती हो । 
यो तो उपयुक्त परिभाषाओ्रो के समन में बहुन कुछ कहा जा सकता है फिर 
भी अधिक लाभ इसी में रहेगा कि हम इकाई से प्रपना अभिप्राय इन मिलो अथवा 
कारखानो तक ही सीमित रखें जो कि एक ही स्वामित्त्व में हो | एक ही स्वामित्त्व को 
श्राधार मानना विश्ेप रूप मे उचित इसलिए है कि भिन्न मित्र कारखानों से होने वाले 
झाधिक परिणासो का उत्तरदायत्त्व, चाहे वह लामग्म के रूप में मिले अथवा हानि के 
रूप मे भुगतना पड़े, उनके स्वामियों पर ही रहता है । 
भ्रनुकुलत्तण परिमाण का भ्रह्यय-- 
बहुत समय से यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक उद्योग मे इकाइयो का एक 
ऐसा न्यूनतम परिम्ताण होता है जिसमे कि उत्पादन की निपुणता बनी रहे भोर इस 
परिमाण से कम परिमाण वाली कठिनाइयाँ मं तो कम व्यय पर उत्पादन कर सकती हैं 
प्रौरन ही वे पतियोगिता करने मे पूणः सफ्लता प्राप्त कर सकती हैं। किन्तु प्रभी 
गत कुछ बर्षों से न्यूनतम परिमाण के विचार का स्थान अ्रनुकूलतम्‌ परिमाण' ने प्राप्त 
कर लिया है | यदि श्रोद्योगिक इफाई इस परिसाण से छोटी या बडो होगी, तो यह 
अ्रददय ही भ्र्पयक दृष्टि से भ्रच्छी नहीं हो सकती । यह परिवतत स्वाभाविक एवं उम* 
योचित ही है । ससार १रिवर्तनशील है। प्नत॑, यदि परिस्थितियों एवं श्रावश्यकता के 
प्रनु्नार परिमाण सम्बन्धी बिचारों म परिव्तंव हा गया है, तो इसम ग्राइ्चययं की क्या 
बात । जब उद्योग छोटी-डोटी इकाइयो के रूप मे चलाया जाना था तब यह प्रश्न, कि 
'क्या' इकाइर्या इतनों बडी है कि थे कार्य मितव्ययिता से कर सकें, महत्त्वपूरा था, किंतु ' 
प्राधुनिक काल म॒ ग्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद, जब से उत्पादन, यन्त्रों की सहायता से 
बडी मात्रा भे होने लगा है और उद्योगों की इकाइयाँ भी परिमाण में बढती जा रही * 
हैं, तब से यह प्रदव॒महत्त्वपुर्ण हो गया है कि कया यह इकाइपाँ उचित परिमाग्श को 
हैं, प्रथवा वे इतनी ग्रधिक बडी ता नहीं है कि निपुणाता से सचालित न की जा सकती 
हो ? हम यह कहावत जानते हैं कि प्रति सवत्र वजयेत' यानी प्रति सबकी बुरी होती 
है। इसी आधार पर हमारा उपयुक्त प्रइन उठता है कि कहो उद्योगों की इकाई का 
परिमाण श्रावश्यक्ता से प्रभ्िक तो बडा बही हो ग्या, नहीं तो लाभ की जगह हानि 
पहुँचेगो | इस भ्रइन का उत्तर दते हुए आधुनिक अथशात्त्रियों ने सबसे उचित परिमाण 
का नाम अनुकूलतम परिभाण' रखा है। राविन्सन ने अनुकूलतम फर्म की परिभाषा 
निम्न प्रवार की है --ग्रनुकुलतम फर्स की परिमाए वाली फर्म बह है जो विद्यमान 
टेवनीक एवं संगठन योग्यता वी दृष्टि से प्रति इकाई सबसे बम औसत उत्तादन लागत 
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रखतो हो जबकि सभी दीघकालोन लागतो को भी विचार मे-लिया जाय /”* यही 
परिभाणु हो झौदोगिक इकाइयो के लिए वाँछनीय माना यया है और निपुणाता की यही 
सबसे ऊँची सीढी है। इस सीढ़ी से आगे बढने या नीचे उतरने पर निपुणुता में 
कमी झावेगी । 


इस परिमाण की स्थापना व्यापारियों को सूभबूक भर निरंय का फल है, जो 
बराबर यह विचार करते रहते है कि भ्पने साधनों का किस प्रकार श्रधिकवम विनियोग 
किया जाय। प्रतिस्पर्डा भी, अवुशल फर्मो वो हतोत्साहित एवं कुशल फर्मों को 
प्रोत्साहित करके, श्नुकूलतम परिमाण की फर्मो की स्थापना में योग देती है। 

विन्तु अनुकूलतम फर्म की तीन च्रुटियाँ है ;--( १ ) पूर्ण प्रतियोगिता की 
दक्यमें च्यवहार भें नहीं देती जाती तथा पूरां प्रतियोगिता की माप करता भी कठिन 
है; (२) यद्यपि पूर्ण प्रतियाग्रिता वे अन्तर्गत फर्मों का श्रनुकूलतम परिमारा होता 
है, लेक्न पूर्ण प्रतियोगिता की श्रनुपस्थिति मे फर्मे प्रनुकूलतम परिमाण से बहुत भिन्न हो 
जायेंगी ऐसा भी नहीं कहा जा सवबता, और ( ३ ) तथ्यो के अवलोकन द्वारा प्रायः 
यह पता लगाना कठिन है कि विभिन्न उद्योगों मे फर्मो का अनुकूलतम आकार क्‍या है । 


अनुकूलतम परिमाण' को प्रभावित करने वाले तत्त्द 
(८४०२३ >॥९९७४४ 0फपेधाएया 926) 


रोबिन्सन के अनुसार एक श्रौद्योगिक इकाई के सर्वोत्तम परिमाण को प्रभावित 
करने वाले कारणो को पाँच श्रेणियों मे बॉटा जा सकता है, यथा--टेक्‍्नीक्ल कारण, 
प्रबन्ध सगबन्धी कारण, वित्तीय बारण, विपणन सम्बन्धी कारण एवं जोखिम से सम्ब- 
न्चित कारण । कारशो की प्रत्येक्न भ णी से सम्बन्ध रखती हुई एक अनुकूलवम इकाई 
होतो है। इन्हे क्रमशः अनुकूलतम टेक्नीक्ल इकाई (0ए्रशापा। ॥ ४० 
ए97), भनुकूनतम प्रबन्ध इकाई (()90घाप्र॥ [७098608] एं॥॥॥), अनुकुल- 
तम वित्तीय इकाई (09070 08॥09| (0070), अनुकूल विपणन इकाई 
[07 #्ण्ाप्पश ऐै[७7ह९४४४४ 870) एवं भरवुकुलतम जोखिम इकाई (06077 
हिएाज्ाएक्ष। 0060) कहते हैं। किसी झ्रौद्योगिक इकाई का जो वास्तविक या 
अन्तिम परिमाण होगा, उसका निर्धारण इन विभिन्न श्रनुकुलतमों के समन्वय पर 
पिनमेर करता है ५ 


+ “पुल ०एएणघय जि 358 076 ४४ छणिक छह ९्ताएंगा ० 


+९छकपांचुपठ 820. ०४०5० शा ए 085 ६४९ ]0ए2९४६ ३ए९४४६९ ९००४: ० 
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अनुकूलतम इकाई के स्वरूप (१) भअनुकुलतम  टेव्नीकल 


हैं पांच इकाई--एक प्रनुकुलतम टेबनीकल इकाई 
(१) प्रनुकूलतम ठेवनीकल इकाई , का निर्धारण टेवनीक्ल विशेषज्ञ द्वारा 
(२) पनृकूलतम प्रवन्‍्च इकाई , होता है और प्रत्य चार अनुकूलतम 
(३) भ्रनुहृलतम वित्तीय इकाई , बिल्दुल छूट जाते हैं। यह श्रम विभाजद 
(४) प्रमृड जनम विपणन इबाई , और प्रक्रियाओ्रों के समन्‍्वीमंवरण 


श्रनुकूलतम जोखिम 
00 पाप घ्काई 5 (फांश्ट्राकाणन. रण एा००७55९०) 


का परिशाम है । श्रम विभाजन की मुख्य मुख्य मितव्ययितायें निम्नलिखित हैं-- 
प्रत्येक कारीगर की दक्षता मे वृद्धि होना, एक काम से दूसरे काम को बदलने में समय 
खोने दी बचत होना, विशाल मथीनो का आदिप्कार, जो श्रम को दचाती हैं एव 
सुविधाजनक वनातो हैं। श्रम विभाजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि फर्म 
इसका लाभ उठाने के लिए यथेप्ठ बडी हो | इसके विपरीत, भ्रक्ियाप्रों के समन्‍्वथी- 
करण में अभिप्राय एक ऐसी विशाल मशीन की रचना से है, जो कि उस बाय को 
करने लगे जिमे श्रव तक कई द्यारीरिक प्रक्रियाग्रो द्वारा या कई गान्त्रिक क्रियाश्रो 
द्वारा बिया जाता था श्रम विभाजन का रूप उलट जाता है प्रर्थात्‌ कसी कार्य को 
पूरा करन के लिए पहले वी भ्रपेक्षा कम सख्या मे प्रक्रियार्ये करनी पड़ती हैं। विभिन्न 
प्रव्षियारों मे इस स्युत्तीकरणा या समवयीकररशा से निम्न लाभ होते है ---स्थाई 
परिव्ययों वा कम होना श्रौर उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में निर्माण एवं संचालन 
व्ययो का कम बढ़ना । टेक्नीवल भ्रनुकूलतम इकाई का निर्धारण प्रक्रियाग्रो के सतुलन 
(8909708 रत .7002५५९०) से ह्वाता है । मितव्ययितायें हाना बन्द हु सकता है, 
लेकिन प्रमितव्ययितायें होना था रूम नहीं होवा । इस प्रकार टेक्तीकल प्रनुवुलतम 
इकाई एवं न्यूनतम झाकार नियत कर दत्ी है, भ्रधिकतम झ्राकार नही । श्रधिकतंम 
झ्रावार ता अर ये कारणो द्वारा निर्धारित क्या जाता है। 

(२) अनुकुलतम प्रवन्ध-इकाई--ऐसी इकाई भी प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों 
में ध्रमर्नवभाजन एव प्रन्नियाआ के सयुत्तीकरण की मितव्थयिताप्रो भ्रौर प्रमितव्ययि- 
ताझो वा परिणाम होती है। इस दक्षा मे श्षप्त विभाजन की मितव्यमितायें विम्न हैं-- 
विशिष्ठ योग्यताओं का पूएंता तक थाम उठाया जा सकता है झौर एक हो कार्स पर 
ध्यान देने से उस का का अ्रधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक 
मैनेजर को, जिसके जिम्मे कच्चा माल खरीदले का काय है, पुराने सैतजरों की भाँति 
सैकड़ों भ्रन्य कामा में व्यस्त चह्दो रहना परता। इसी प्रकार एक्लाउन्टेन्ट को केवल 
हिाद पर ही घ्यान देना पड़ता है, दायपरइटर पर नहों | भ्रक्षियाओरों, ब॑ सथुत्तीकरण 
का उदात्रख है वुक कीपिडू मश्ञीन | अनुकूलतम प्रवघइवाई की दश्घा में अमितव्य- 
यितायें, मितव्ययिताम्रा वी समाप्ति दे तुरन्त बाद ही झ्रारम्म है जानी हैं। (यह वात 
अ्नुकूलतम टेवनीकल इकाइयो में नही हाती ) । एक विश्चित परिमाण के परे सम वय 
करने की वठिवाइयाँ श्रनुकुलतम प्रबन्ध इकाई! के परिमाश वी न्यूवतम एवं झ्धिक- 
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हम दोमो ही माज्ायें निर्धारित कर देतो है। अनुकूलतम प्रव्नन्ध इकाइयो के साइज वो 
बढाने के लिए स्टाफ का नंगठत करने की विभिन्न युक्तियों को अपनाग्रा जा 
सकता है । 

(३ ) ग्रनुकृलतम वित्तीय इकाई--बिसी श्रौद्योग्कि इकाई की उत्पादन- 
लागत फर्म द्वारा अपने कार्यों के लिए पूजी उधार लेने की क्षमता पर भी निर्भर होती 
है । पूंजी जुड़ने की कठिनाइयों का फर्मों बी सरचना एवं परिमाश दोनों पर ही 
प्रभाव पडता है । विभिन्न फर्मे विभिन्न ब्याज दर पर और विशिन्न सीमा तक पूजी 
जुटाने में समर्थ होती हैं । एक बडी फ़म को यह लाम है कि जैसे-जैसे उसका प्रिमाण 
या झाकार बढता जयेगा, वैँंसे-वेमे वह अधिक मितव्ययिता के साथ पूजी जुटाने में 
संमर्थ बनती जायगी । इस प्रकार उत्पादन की मात्रा वे बढ़ाने से वित्तीय लागतें 
(ए9४४069) (2050) कम हो जाती है । भ्रत वित्तीय कारण पिंसी श्रौद्योगिक 
इकाई का न्यूनतम या श्र्क्तिम कोई भी परिमाख निश्चित नहीं करते। 

(४ ) अनुकूलतम विपणन इक़ाई--एक सस्था के कुल व्यय मे क्रय और 
विक्रय महत्त्वपूर्ण भाग रखते हैं। श्रत उनवा उद्योग वी सरचना एवं ग्रनुकूलतम 
परिभाण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है| अनुकूलाम विपणुन इकाई बडे पैमाने के 
क्रय विक्रप बी मित-ययिताग्रो एव प्रम्तिव्ययिताओ्रो का फ्ल है। एक बडी फर्म विशाल 
> मात्रा मे क्रय करती है, अत उप्तको सौदा करने वो शक्ति बढ जानी है, वह कमर दाम 
पर सामग्री खरीद सकती है। इस छ्ायं वे लिए विशेषज्ञ कमंचारी रख सबती है भौर 
थातायात व्ययों मे भो बचत कर सती है, उेकिव क्रय मे जो ब्रुटियाँ हो उन्हें एक 
बडी फर्म सरलता से दूर नही कर सबती ।बड पंमाने के विक्रय से यात्रा व्ययो मे, स्टॉक 
रखने में (झत ब्याज के खर्च मे भी) और विविव प्रकार के स्टॉक रखने में मितब्य- 
यितायें होने लगती है। भले हो देबभीोवल अनुकूलतम या प्रबन्ध अनुकूलतम की सीभा 
भरा गई हो, एवं सस्या अपना परिमाण (9 28) बढा वर विक्रय सम्बन्धी मितव्यम्रि- 
तायें प्राप्त कर सकती है । अ्रत पूर्ण प्रतिस्पर्डधा की दक्षाओ्रो में, विक्रय की मितब्य- 
यिताओ भौर विशाल मात्रा के एत्पादन का प्रबन्ध करने से सम्बन्धिते अमितव्ययिताओं 
के सन्तुलन के फलस्वरूप अनुकूलतम साइज उदय होता है। किन्तु भ्रपूर्ण प्रतिस्पर्दा 
की दक्षा्रो मे सस्था विक्रय भरनुकूलतम तक नहीं पहुँच सकेगी । 

हु (५ ) अनुकुलतम जोखिम इकाई--भव तक हमसे इस भ्राधारः पर विवे- 
चन किया है कि उत्तादन के लिए माग वृद्धि्योल है । लेकिन व्यवहार मे माग मे बहुब 
परिवतंन होता रहता है । माग क॑ घटने-बढने की सम्भावना बडी अ्रनिश्चितता उत्पन्न 
कर देती है, जिसे एक उत्पादक को अपनी फर्म का परिमाण निश्चित करते समय 
विचार म रखना पडता है । जब माग स्थाई हो भर वृद्धिशील हो तो उत्पादक सघ्या 
के सबसे प्रधिक निपुणता वाले साइज को प्राप्त करता चाहेगा झौर. अधिक से अधिक 
विशिष्ट मशीनरी का उपयोग करेगा, लेकिन जब माँग परिवर्ततशील होती है तो 
विशिष्ट मशीतें झावद्यकता पड़ने पर किद्ी अच्य माल के उत्पादन मे प्रयोग ज़ह्दी की 


११६ ] 

जा सकती और इसलिए बेवार हो जाती है। इसके विपरीत एक छोटी फर्म जिसमे कम 
विशिष्ट प्रवार की मश्षीनें प्रमोग की जाती हैं, मुख्ण माल की माँग घटने पर प्रन्य माल 
के बनाने में सरलता स जुद् सकती हैं। झत माँग मे परिवर्तन की सम्भावनायें एक 
छोटी, 'धरनुमूलतम जाखिम इकाई' को प्ररित बरती हैं! 


(विभिन्न श्रनुकूलतमों का समन्वय) 
(१७६८णालाबाणाण. ण0एकरग०) 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई सस्था कारणों के एक वर्ग 
की हप्टि से अनुकुलतम परिमाण वी हो सवती है, जब कि प्रभ्य कारणों के वर्गों को 
रृष्टि से वह इस परिमाण से छोटी पड सकती है। शायद ही कीई उद्योग ऐसा हो, 
जिसमे सस्था का परिमाण सभी हष्टिया से श्रनुकुलतम हो भर जिस उद्योग या सस्या 
के लिये ऐसा होता सम्मब होता है उसमे साहसी के लिये कोई समस्या नहीं है । 
परन्तु वास्तविक जगत में टेकनीक्ल, वित्तीय, प्रवघ, विक्रय एवं जोखिम सम्बन्धी 
विभिन्न दद्मार्ये कई प्रनुकूलतम परिमाण स्थापित बर देती हैं, वंयोकि ये कारण आये 
एक़ ही दिद्या मे काय नहीं करते । भ्रत साहसी के सामने विभिन्न प्रनुकूलतमो मे 
समयंग करने की समस्या उत्पन होती है। सवश्रेष्ठ अमुकूलतम परिमाण की स्थापना 
विभिन्न प्रनुकूलतमा के पारस्परिक समायोजन (3फिएछ 8 8]7%70॥॥) के 
फलस्वरूप होती है, जबकि कुल मितव्ययितायें बुर अमित॑र्यायताझों के बराबर हो 
जाती हैं। “एक उत्पादक को चाहिये कि वह उत्पादन के मित्र भिन्न साधनों का इस 
माता प्रौर भ्रनुपात में सयोजन करे कि उसकी उत्मत्ति ययासम्भव श्रधिकतम हो तथा 
प्रति इकाई लागत कम से कम रहे । उत्तत्ति के प्रत्यक्त साधन का दूसरे साधव के साथ 
इस माना तक एकत्रित करना चाहिये कि वह समोजन संवेक्षेष्ठ हो प्रीर भ्रय किरो 
क्षी मात्रा मे सपोजन करने से इससे भ्रधिक लाभ न ही सकें ।” वास्तव में यह्‌ समोजन 
इतना सर्वश्रेष्ठ होता है कि यदि साधनों के श्राकारों मे कुछ कमी या वृद्धि कर दी 
जावे, तो उत्पादक वा लाभ पहले की प्रपेक्षा कम हो जावेगा । प्रत्येक उत्पादक प्रपने 
श्राधीन उद्योगों मे सामान्य लागत को कम स कम रखने का प्रयत्न करवा है, ताकि 
उप्तकी सस्यां अनुकूलतम परिमाण पर पहुँच सके श्रोर ऐसी स्थिति के प्राने पर उत्पा- 
दद की सीमान्त लागत भौसत लागत के बरावर हो जाती है ॥ यहो परीक्षा है, जबकि 
हथ कह सकते हैं कि वह रूस्या अवुकूलतम परिसाण पर पहुँच चुवी है । 

यह नही भूल जाता चाहिये कि जिस प्रकार जन संख्या सम्बन्धी ( 'भनुदूलतम 
जत संख्या ) श्राधुनिक विचारा के अनुसार उसका वाच्तीय अनुदलतम होता सदा के 
लिये निश्चित बिन्दु नही है, उत्ती प्रकार व्यावसाधिक सस्था का भी प्रनुकुलतम प्रि- 
माण सदैव के लिये निद्दिचत नही किया जा सकता। इसी श्रकार विभिन्न देशों में एवं 
एक दवी देश के विभित भागों में भ्रमुकुलतम फर्म का परिमाण अलग पलगर हो 
सकता है । 


[ ११७ 
ओद्योगिक इकाई के परिमाएण का मापदण्ड 

अधिकतम लाभ प्राप्स,।करने के लिए प्रत्येक उद्योग एवं उसको इकाइयो का एक 
अनुकूलतम परिमाण' होना अत्यल आवश्यक है । वाल्तव में परिमाण का प्रौद्योगिक 
इकाई की निपुणता पर गहरा प्रभाव पडता है। झतर॒ यह देखता आवश्यक हो जाता 
है कि क्या उद्योग के प्रत्येक वर्य की प्रत्येक इकाई इस परिसाण को है कि उसये 
पअधिकतम्‌ निपुणता प्राप्ग की जा सके । यहाँ पर ओरौद्योगिक इक्ाइगे का परिमाण 
नापने का प्रइव उदय होता है। इस मापदेण्ड के कई आधार हो सकते हैं। इनमें से 
कौबसा मापदण्ड किस उद्याय के लिये उपयुक्त होगा, यह सम्बन्धित उद्योग की प्रकृति 
एवं उपलब्ध झ्रॉकड़ो की सत्यता पर निभर है ( मापदण्ड के मुख्य चार आधार हो 
सकते हैं :--- 
सापदण्ड का प्राधार-- 

(१) उद्योग की इकाई में लगी हुई पू“जो--मर्व प्रथम पूंजी के प्राधार को 
ही लें। हम देखते हैं कि एक ही उद्योग के अन्तंगत भिन्न-भित्त इकाइयों में लगी हुई 
पूजी को मात्रा अलग झलम होती है । इतना ही नही, पूजो भी कई प्रकार की होती 
है, क्योकि मित्र भित इकाइयों को ्राषिक आ्रावश्यकनायें भिन्न-भिन्न साधनों से परी 
की जाती हैं। कोई-कोई सस्या या इकाई क्वल स्वयं की पूंजी ( थाहे वह कम हो 
या भ्रधिक ) से हो काय चलाना चाहती है। काई इकाई स्वय की थोडी पूजी लगए 
कर बाकी आवश्यक ऋण लेकर या सादंजनिक निन्नेष (20900 08909789) द्वारा 
पूरा कराने मे विश्वास करती है। इन विभिन्नताओ के कारण उत्पादम मे लगी हुई 
पूजी को इंदाई का परिमाण नापने के लिए उचित मापदष्ड मानना कठिन सा प्रतीत 
होता है । 


(२) झौद्योपिक इकाइयो का है 0 
ब्लॉक मुल्य--यह भी परिमाण मापने गेगिक इकाई के परिभाश 


ना का माप दण्ड 
का एक भ्रच्छा आधार मा: जा सकता हा 
है। लेकिन इसमे एककरिनाई है--प्रत्येक |) (१) उचोग को इकाई मे लगी हुई 


इकाई की सम्पत्ति ( जैसे गृह, सज्जा, धूजी। थ 
उपस्कर, सामग्री जार ) भें लगी हुई (३) भोयोगिक छकददों का ब्वॉक 
पूंजी के मूल्यकन के ढंग इतने अलग- शा ॥ 
प्रलग होते हैं कि प्रत्यक्ष इकाई का है (र) मेति तकुआ या करबे पर लगी 
भूल्याकत एक सा महत्व नही रखता। भौसत पूं जी। 


रघों या तकुमो की सख्या । 
(३) प्रति तकुग्रा या करघा पर कक ि 

लगी हुई 438 पु“जी--कपडे तथा (५) काम करने वाले श्रमिको की है 
पटसन के कारखानो को साइज के माप कै ,. हि । 
के लिए भरति तकुआया करघा पर लगी 0 () “की जाने वाली शक्ति की | 
हुई झौसत पूंजी एक उपयोगी माप हो हक स 
सकती है। किन्तु इसमे कठिनाई यह है) अगदत की गाता & 


कच्चे माल को मात्रा 
प्लादी है कि उत्येक इकाई में पाये जाने 32 /292९9//5/30/7:% 0 किक 
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वाले तकुये या करचे पर लगाई हुई पूजी वा निर्धारण कई बातों पर निर्भेर है, 
जैसे-- प्रौद्योगिक इकाई की स्थिति, उसमे श्रमिकों की खुलभता, अर्थ-प्रबन्ध के दर्ज़, 
श्रमिक कल्याण पर व्यय की जाये वाली राशि, दाक्ति के उपलब्ध साधन एवं उन पर 
किया जाते वाला खर्च, वेको से प्राप्त सुविधायें, बच्चे माल को लाने तथा पक्के माल 
को भेजने के उपलब्ध यातायात्र के साधन, इत्यादि | उदाहरण के लिए, जिस इकाई 
वो बेको मे प्रधिक सुविधाये प्राप्त होती है उसे बम ब्याज पर सरलता से ऋण मिल 
सकता है। इसके विपरीत जिन इकाइयों को इस प्रकार की सुविधा नहों होती, उनकी 
अ्रपनी कायशील पूजी पर ही या प्रन्य लोगो से ऊँचे ब्याज पर ऋणा लेते को बाध्य 
होना पडता है, जो मेहगी पड़ती है, फ्लत पूंजी श्रांधक्ष चाहिये। द्रतः जिन इकाइयों 
को उपयुक्त जितनी भी सुविधाय प्राप्त होगी, पूजी की झावश्यक मात्रा भी उत्तोी कम 
होगी । फलत प्रति करघा या त्कुये पर लगी हुई भ्रौमत पूंजी की मात्रा भी कम 
होगी । विपरीत दश्शा में ओसत पूरजी अ्रधिक होगी। झत इस प्राधार को मापदण्ड 
मानना भी हमारी झ्रावश्यकता को पूरी तरह सन्तुप्ट नही करता । 


(४ ) करधो या तकुओ की सख्या--वस्त्र उद्यागों के लिये उनमे पाये 
जानें वालें करधो या तकुप्ना की सख्या पर निर्भर रहना भ्रधिक सुविधाजनक होगा। 
लोह एब स्पात उद्योगों मे इकाइयों मे पाई ज'मे वाली भट्टियों कौ संख्या एवं उनकी 
क्षमता परिमाण के माप का एक विश्वसनीय श्र'घार भानी जा सकती है। + 

(१) काम करने वाले श्रमिकों की सख्या--परिमाझ के भाष की एक 
प्रन्य झ्राधार विभिन्न इकाइयो मे काम करने दाले श्रमिकों की सख्या हो सकती है। 
इस अ्र/धार का उपयोग केवल समान प्रकृति वाली औद्योगिक इृकाइयो के लिए किया 
जा सकता है, विभिन्न प्रकृति वाली इकाइयों के माप का यह उपयुक्त भ्राधार वहीं हो 
सकता। उदाहरणार्थ, कुछ भ्रौद्योगिक इबाइयों मे"ज़ों उत्पादन होता है वह श्रमिक्रों के 
हस्त-कौशल पर निर्भर रहा है और उनकी सलुया उत्पादन की मात्रा के श्रनुपात॑ 
पर निभर रहती है। यदि उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि करवा हो, तो श्रमिकों कौ 
सख्या में तत्काल वृद्धि की जा सकतो है प्रोर विपरीत्त स्थिति में जब उत्पादन में 
कमी करनी हो, तो श्रमिको वी रुख्या मे मात्रा के अनुपात से प्रावश्यक कमी की 
जाती है। अन्य उद्योग स्त्रयचालित यत्न पर प्राश्रित रहते है। श्रत. उनमे श्रमिवी 
को सख्या उत्पादन के भ्रनुपात पर नही किंतु यन्त्रो की सख्या पर निर्भेर रहती है। 
यद्त्री की सख्या मे कमी था वृद्धि होते पर काम करने थाले श्रमिकों की सख्या मे 
कमी या वृद्धि होती रहती है। झतः यदि उपयुक्त परित्यितियों तथा श्रौद्यायिक इंका- 
इयो की प्रकृति का विचार न करते हुए क्व॒ल उन इकाइयों मैं काम करने वाले 
श्रमिकों की सख्या को ही परिमाण का माप माना जावेगा, तो इसमे प्राप्त हुए निष्कर्ष 
भ्रमात्मक होगे । 


(६ ) उपयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा--औद्योगिक इकाई में 
उपयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा का भी एक भाप हो सकता है। प्रतः ऐसी 


[ शश६ 
निर्माण-इकाइयाँ जहाँ सम्पूर्ण उत्पादत केवल शक्ति को सहायता से ही किया जाता हो, 
वहाँ शक्ति के परिमाण के अनुसार झौद्योगिक इकाई का परिमाणु निश्चित करने में 
सहायता मिल सकती है । 

(७) उत्पादन की मात्रा -कुछ उद्योगों मे, जैसे स्रीमेट, चीनी या कोयला 
उद्योग, जिनका उत्पादन एक सा होता है, उत्पादन की मात्रा को परिमाण का एक 
उचित मापदण्ड माना जा सकता है, सेकिन सूती वस्त्र जैसे उद्योग मे, जोकि विविध 
प्रकार का सामान बनाते है, उत्पादन की मात्रा उसके प्रस्मिश का उचित माप 
नहगी। 

(८) वच्छे माल की मात्रा--किसी इकाई द्वारा प्रति वर्ष कच्चे माल का 
जितना उपयाग होता है वह उसके परिभाश के! एक उचित माप हो सकता है, बशर्ते 
इकाइयाँ आत्म निभर हो और उत्पत्ति के स्वभाव मे अधिक विशेषतायें न हो । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि एक व्यापरिक इकाई का साइग, एक 
निश्चित सिद्ध'त के अनुसार निकाला जाना चाहिए, क्याकि फर्म वा परिमाण फमे 
की निषुणता एवं लाभदायकता को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण तत्वों में से 
एक है । परिमाण का माप प्रत्येक उद्योग के स्वभाव को देखकर निश्चित किया जाना 
चाहिए । उदाहरण के लिए, जिन उद्योगों में भ्रत्यधिक पूंजी विनियोग की प्रावश्यकता 
पडती है ( जैगे शवकर साफ करता ), जिन उद्योगों को एकाथिकार प्राप्त है या 
जितका विस्तृत बाजार होता है। ( ज॑गे कि जनसेवा उद्याग), अबवा बे उद्योग जिनमे 
उत्पादित वस्तु बड़ जदित स्वनाव की (जैसे टाइपराइटर ) या बड़े आकार की 
( जैगे रेल क इल्जन ) होतो है, प्राय बड पैमाने पर चलाये जाने योग्य हैं, जैमे--वे 
उद्योग जिनके माल का प्रमायीवरण नही हो रुकता, क्याकि उनको विभित रुचिंयो 
के अनुकूंल बनाता पडता है. (जैसे उच्च कोटि का फर्नोचर, कला कक्‍य सामान, 
इत्यादि ) या ऐसे उद्योग जिनका स्थानीय बाजार बहुत सीमित होता है झौर जिनका 
यछायात व्यय बहुत अधिक है ( जैस ईठ ) या वे उद्योग जिनमे अत्यधिक कुशल 
श्रम को आवश्यकता पड़ती है ( जैसे नक्काशी, चित्रकारी ) इत्यादि कुछ एसे भी 


उद्योग हैं जो मध्यम आकार पर निपुणना म चलाये जा सकते है, जैम--दूध ।वतरण, 
>झाद्य पीसना इत्यादि ! 
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अध्याय ४६ 


भारत में औद्योगिक इकाइयों का परिमाण 


(826 रण एपंध३वादों (ताक 9 किप्ताण्) 
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प्रारश्मिक-- 


ब्िमिन्न भारतीय उद्योगों में श्रोद्याथिक इकाइयो का परिमाण कहाँ तक भ्रनुकूलतम है, 
इसका प्रध्ययन करते समय हमे प्रत्येक उद्योग में प्रतिनिधि इकाइबा” (90788: 
8४3०७ 87708) के परिभाए कर विचार करना होगा भौर यह देखना होगा कि 
उनमे मितव्यमिता एवं प्रधिकतम निपुणता को कितना प्रोत्साहत मिल रहा है । 
() सूदी बस्त्र मिल उद्योग (एकफ्कत व€डर्धाल ]तवैप३ए)--+ 

एक सूत्ती वस्त्र मिल का टेक्तीकल शनुकूलतम परिमाण अपेक्षत छोटा होता 
है, वयोकि टैबनीकल विश्वेपताधों के कारण इस उद्योग मे ऐसी कोई क्रिया नहीं है 
जिमे बड़े पैमाने पर चलाया जा सके । उत्पादन के क्षेत्र मे बडे कारखाने खोलने की 
प्रोर जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, प्रमुखत प्रवर्ध एवं भ्र निर्माशी क्रियाओं से सम्बन्धित 
ब्ययों को कम करने के प्रयासों का परिणाम है! इसके श्रतिरिक्त किसी मिल द्वॉरा जो 
सामान बनाया जाता है उसका स्वभाव भो किसी सब्या के श्राथिक परिणाम को 
निर्धारित करने मे प्रभाव डालता है। बडी मात्रा मे प्रमापित माल के उत्पादन फे 
लिए, एक बडा प्लीन्ट निर्माण व्ययो को कम करने मे सहायक होता है। लेकिन जहाँ 
उत्पांदन विविधता रखता ही, वहाँ एक छोटी इकाई भ्रघिक उपयुक्त होगी । “भारत में 
जर्वता की झंचि, आदतों एवं प्रयाप्नो को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक लक्षु 
या मध्यम परिसाण के मिल का सगठन प्रति उपयुक्त रहेगा |! * 

टैरिफ बोर्ड ( सन्‌ १६३२ ) ने यह स्वीकार किया है कि भारत के लिए एक 
उपयुक्त मिल वे! लिए शुनतम श्रायिक परिभाण निश्चित करना दो बातो के फारए 
किन है- प्रथम, कई मिलो की सम्मिलित सेवा के लिए एक वेस्द्रोथ सगठत बना 
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होने से व्यक्तिगत सिलों का साइज श्रमहत्वपुर्ण सा हो जाता है और दूसरे, एक छोटा 
मिल जो कि योग्य एवं अनुभवी प्रबन्ध के ब्रस्तगंत चलाया जा रहा है वह एक बड़े 
मिल की श्रपेक्षा, जो कि भ्रुटिपूर्से प्रबन्धन के आधीन है, अधिक अच्छे परिएयम दिखा 
सकता है। 

फिर भी ठेरिफ बोड ने यह स्वीकार किया है कि ३५ से ४० हजार तकुये एवं 

१,००० करपे वाली मिल न्यूनतम लागत मूल्य के विचार से प्रनुकुलतम इकाई है। 
बम्बई भे एक भौसत कताई मिल का यही परिमाण है, जब कि अ्रहममदाबाद के लिए 
पझ्राद्श परिमाण २५ हजार तकुये और ६०० से ७०० करघे स्वोकार किया) इस 
स्तर से तुलना की जाय, तो भारत मे ५६% कताई मिल और ८२% चुनाई मिल 
प्रतुकूलतम परिमाण से छोटे थे । 

भारत के सूती वस्त्र मिलो के परिमाण मे बहुत क्षेत्रीय भ्रन्तर दृष्टिगोचर होता 
है। दक्षिणा-क्षेत्र ( मद्रास, वेरल और मंसूर ) की इकाइयों का परिमारझ सबसे छोटा 
है--१० से १५ हजार तकुये एवं २०० से ४०० क्रबे। पूर्वी पजाव और राजस्थान 
में भी यही दक्शा है। उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्राप्र और वस्बई प्रेसीडेस्सी के शेष 
भाग में मध्यम भ्राकार की मिले पाई जाती है, जिनमे १५ से ३० हजार तकुये शौर 
४०० से ६०० करे होते है । बम्बई शहर एव दे प मे इकाइयों का परिमास काफी 

>घड़ा है, लगभग ३० से ६० हजार तकुये शौर ७५० से १,५०० बरपे। अहमदाबाद 
शो मिलो का साइज प्रोसतन बम्बई मिलो के साइज से छोटा है । 

बम्बई के मिलो का बडा परिमाण ( और श्रहमदाबाद की मिलो का प्रपेक्षा- 
कृत छोटा परिमाझ ) निम्त कारणों से है--+ 

(१ ) बम्बई में उद्योग प्रारम्भ से ही सूत निर्यात व्यापार के लिए संगठित 
हुआ है, इसलिये फर्मों का बडे परिमाझ पर स्थायित होना स्वाभाविक था। इसके 
विपरीत श्रहृमदाबाद में उद्योग घरेलू वाजार' का लाम उठाने के लिये स्थापित हु्रा 
था, इसलिये वे छोटे पृजीपति श्रौर साधारण योग्यता के परन्तु मेहनती व्यक्तियों के 
लिये काफी झाकष॑क ये । 

(६२ ) जिन लोगो ने बम्बई में फमे स्थापित की, उतर व्यापारियों ने कपड़े के 
व्यापार में बडा लाभ कमाया था, इसलिये थे कुछ साहसिक और बडे परिमाण पर 
उद्योग स्थापित कर पके ) 

*( ३) अहमदाबाद “मे सूती मिलें अलोक-सीमित (?0/79068 ]॥7/60) 
उत्तरदायित्त्व के भ्राघार पर स्थापित हुई , जबकि बम्बई मे लोक-मीमित (शफीएठ 
]660) उत्तरदायित्त्व के श्राधार पर । अस्तु भ्रहमदाबाद की मिलो को उनकी 
प्रपिकाश पूंजी प्रबन्ध-पप्िकर्त्ता व उतके मित्रो से ही प्राप्त होती है। प्रबन्ध अ्रभि- 
कर्साशों के साधन सीमित होते हैं, इसलिये झ्ावश्यक रूप से उनका परिमारा छोटा 
होगा, क्योकि विशेष विकास के लिए उन्हें जनता की घरोहरो पर निर्भर रहना होता 
है। परन्ठु बस्बई की मिलें स्कन्ध-विपरि (86068 ेडतो&08७) की हलचलो 
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द्वारा सरलतापूव॑क भ्रतिरिक्त भ्रश निगमित करके पर्याप्त पूंजी प्राप्त कर सकती हैं, 
इसलिए उन्होने भ्रपना परिमाण विज्ञेप विकसित कर लिया । 


उत्तरी भारत के केद्रो में छाटी इकाइयाँ सरलतापूवंक कार्य कर रही हैं, क्योकि 
कच्चे माल के सामिप्य एव तधार माल के बाजार वी निकद्ता के कारण उन्हे बस्वई 
मिलो की तुलना भे रेल-भाड़ो के सम्बन्ध मे, जो कि कुल लागत का एक मह्त्वपूरं 
भाग है, भ्रधिक्त सुविधा मिल गई है! यही नहीं, उपभोक्ताग्रो के निकट सम्पर्क मे 
रहने की वजह स वे माँग के भ्रनुस्तार उत्पादन को सरलता से समायोजित कर सकती 
हैं। कुछ पुरानी रियासतों में छोटी इंवाइयो को भी सफ्लता मिली, वैयोक्ति उन्हें 


निशुल्क भूमि, घुंगी की छूर, विजली को सुविधा, ग्राय-कर से मुक्ति इत्यादि लाभ 
प्राप्त ये । 


साधारणतः बम्बई एवं प्रहमदावाद के केन्द्रों को छोड वर प्रन्य केद्री मे 
हकाइयाँ छोटी है, तथापि कानपुर, मद्गास, नागपुर, दिल्‍ली जैसे के'द्रों मे काफो बड़ी 
इकाइयां स्थापित हैं। इन्हे ग्रनुभवी भर घनी थोरोपियनों द्वारा स्थापित किया गया 
था भोर यथेष्ठ वित्तीय घाधत, कच्चे माल की समोपता एवं उपभोग के द्रो वी निकटता 
तथा चतुर एवं सस्ते श्रमिका का पर्याप्त मात्रा मे मिद्य सक्‍ना ऐमे कारण थे जिन्होंने 
इत केद्री में काफी बड़े पैमाने पर उद्योगों वी स्थापना को सम्भव बना दिया था । 
सब १६०४ तक इन केद्धो मे ४०,००० तकुओ एवं ५०० करथो से कम परिमार्णो का 
एक भी मिल न था। यह तो सन्‌ १६२१ के पश्चात्‌ ही था, जब कि कुछ साहशी 
पूजीपतियो द्वारा छोटी छोटी इकाइयाँ कायम की गई । 


सब्‌ १६५१-५६ के औद्योगिक विकास क्रार्यक्रम मे योजना श्रायोग ने १४०९ 
प्रकुशल एवं ग्रवाधिक इकाइयों का विश्लेदश क्रिया था। कुछ समय हुआ, इनमें से 
२४ इकाइयों तो बन्द हो गई हैं, जबकि ३५ इकाइयाँ हानि सहित चलाई जा रही हैं। 
६० इबाइयो को बहुत कम या नही के बरावर लाभ ( अथवा साधारण हांति तक ) 
हो रहा है। इन इकाइयो को अपना परिमाण ग्राथिक साइज तक बढ़ा लगे के हेतु 
सहायता देना बडा झ्रावश्यक है॥ योजना प्रायाग ने यह सुभाव दिया है कि ऐसी 
इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाबे, जो 
फिर भ्रभितवीकरण एवं तवकररा का कार्यक्रम बनावे | सन्‌ १६४८ में कॉटस टैब" 
टाइल इन्दवामरों कमेटी ने यह सिफारिश वी कि बहुत ही श्रनाथिक इकाइयों को उचित 
सतुलन द्वारा या भव्य समर्थ सस्थाग्रो के साथ समुक्तीकरण द्वारा श्राथिक बनाया 
जाय। सीमावर्ती इकाइयों ()॥७78778| (705) को झापत्ति से बचाने के लिये 
कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि उद्योग ( विकास एवं नियमन ) श्रधिनियम मे ऐसा * 

) सशोधत कर दिया जाय, जिससे सरकार ऐसी मिलो का प्रबन्ध अपने हाथ मे ले सके । 
सरकार द्वारा जिए मिलो को प्रबन्ध के हेतु ले लिया गया हो, उन्‍हें चल्नाने के लिये 
3 पर्याल पूजी बाला एक स्ववन्त निगम बनाया जाय 4 
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(ग) जूद उद्योग (300९-४०२क४ए) 


जूट मिल वस्त्र उद्योग मे भ्रौद्यागिक इकाइयों के अनुकूलतम श्राकार का निर्धा- 
रख बहुत सीमा तक विपणि एवं प्रबन्ध सम्बन्धी घटको द्वारा प्रभावित होता है। इस 
उद्योग में टेववीकल ग्रनुकृलतम छोटा है भर ग्रावार को प्लास्ट को सख्या बढ़ा कर 
# बडा किया जा सकता है । 2४ 
उद्योग के अस्पर्राठ्रीय स्वभाव एवं विश्व व्यापार वी बढती हुई माँग के कारण 
इकाइयाँ प्रारम्भ मे काफी बड़े पैमाने पर स्थापित वी गई थी, कित्तु प्रथम विश्व युद्ध 
के बाद इकाइयों का श्राकार कुछ छोटा हो गया, क्योक्ति प्रबन्ध सम्बन्धी कठि॥इयाँ 
अनुभव की गई थी । 
स्थानीयकरणु के घढ़क ने भी इस उद्योग मे इकाइयो के आकार को प्रभावित 
किया है। उदाहरण के लिये, बगाल में स्थापित होने वाले मिलो का प्राकार देश के 
भन्‍्य भागों में स्थापित हुये मिलो से बडा है। इसका कारण बहाँ कच्चे जूठ को पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्धि होना है) सत्‌ १६५१ मे बगाल के ६२ भिलो में से ४१ मिलो की 
करघा क्षमता ५०० से १,४०० तक थी, जबकि प्नन्य भागों म यह क्षमता ५०० से 
कम है। हु 
भारत के श्रोसत बूट मिल का आकार विदेशी जूट मिलो के झ्राकार से बहुत 
बडा है। उदाहरण के लिये, क्रिटेन भे मॉडल श्रेणी के मिलो की क्षमता केवल २०० 
है भोर किसी भी परिल की क्षमता १,००० करघे से श्रधिक नहीं है। इसका कारण 
प्रबन्ध या वित्त सम्बन्धी धटब नहीं है, क्योकि प्रबन्ध योग्यता एवं वित्तीय सुविधायें 
इज्जलेप्ड में पर्याप्त है। वास्तविक कारण यह है कि वहाँ के मिल वेवल स्थानीय 
बाजार की पूर्ति के लिये उत्पादन करते हैं, जबकि भारतीय मिल्‍्स झन्तर्रष्टीय बाजार 
के लिये माल बनाते हैं। हु 
भारत में सत्‌ १६९५१ में ८५५ जूट मिल कम्पनियों मे से ४० मिल कम्पनियों 
का प्रदन्ध ६ प्रबन्ध श्रभिकत्ता गृहो के हाथ मे है। इनमे से २ प्रबन्ध भ्रमिकर्ता गृहो 
का २१ मिलों पर वियन्त्रणा है । एक प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता गृह द्वारा कई मिलो का प्रबन्ध 
होने की प्रणाली से प्रबन्ध एवं निरीक्षण सम्बन्धों, बेद्बोय क्रय एवं विक्रय की तथा 
वित्त की मितव्यग्रितायें प्राप्त होते लगतो हैं । 
छूट उद्योग प्रे द्वा्तब्रिक जत्परज्ति आग्रोशित क्षमता जडुत कण. रज्ती है । 
उद्योग का विषशि-श्ननुकूलतम (0॥७॥९४ए8 0ए७्शए) बहुत श्रधिक है 
भोर कुछ समय से उद्योग मे उत्पादन का नियमन व निमन्तरश करने की योजनायें चल 
रही है। 
अभी हाल मे उद्योग के अनुकूलतम भ्राकार की समस्या श्राय देशो मे स्थानापन् 
दस्तुमो का प्रयोग बढ़ने, पाकिस्ताम मे जूट मिल खुलते श्लौर विभाजन के बाद कच्चे 
> भाल का श्रभाव होने से अधिक जटिल हो गई है। लेकिन पच-वर्षीय योजश्राग्नो के 
: अन्तगंत बच्चे जूड की पू्ि बढाने मे वाफी सफलता हुई है । 
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सन्‌ १६५८ मे बगाल के चैम्बर प्रॉफ कामसे की वापिक सभा मे प्रध्यक्ष पद 
से बोलते हुये थी मिचेलमोर ने वताया था कि बढती हुई प्रतिस्पर्शा का सामना करने 
के लिये प्रमाथिक छोटी-छीटी इवाइयो को समाप्त बरने के लिये कदम उठाये गये हैं। 
जैसे, सत्‌ १६५७ में ६ मिल वन्द कर दिये गये । उनके करपे हन्‍्य मिलो को हस्ता- 
न्तरित कर देने से उत्पादन पर प्रभाव नही पड़ने पाया है । 
(॥॥) शवकर उद्योग (5098० [प्ररंपआएज) 
शक्कर उद्योग म किसी इकाई का झ्राथिक श्राकार क्तिनों हो, मह गन्ने की 
उपलब्ध यातायात सुविधायें एवं बाजारों की निक्टता पर निम॑र है। सन्‌ १६३८ में 
द्वावकर उद्योग सम्बन्धी प्रशुल्क बोर्ड के मतानुसार ५०० टन की क्षमता का कारखाना 
समस्त भारत के लिए एक उचित प्राधिक इकाई है, यथा थातायाव व्यय सम्बन्धी 
विशेष सुविधा होने से इसमे भी कम क्षमता के छोटे कारखाने स्थातीय बाजार में 
सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकते हैं। 
भ्रधिकाश इकाइयाँ सन्‌ १६३० के बाद स्थापित हुई थी। इन्होंने एक मामूली 
धाकार पर काये प्रारम्भ किया। इनकी क्षमता केवल ४०० ५०० टन थी ॥ छोटा 
भाकार रखते के निम्त कारण घे--(7) इन इकाइयो के सस्थापक्रो के साधन भ्रधिक 
नहीं थे, य्षप्रि उनम सगठत-योग्यता को कोई कमी मे थी ।()) मदी वे भय से उद्यों 
गपति प्रधिक जोखम उठाने को तैयार न से, भोर (॥)) मृ०पी० एवं बिहार मे श्रौद्यो 
गिक टेक्नीकल का उस समय श्रधिक विकास न था। 
इस समय उत्तर प्रदेश और विहार मे ब्रधिकाश शवकर मिला की क्षमता 
७०० से १,००० टन प्रति दिन है, जयकि भ्रन्य राज्या में भ्रधिकाश् प्रिला की क्षमता 
५०० से ८०० टन है। जिन भागो में गस्ने की पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध है, वहाँ बड़ा 
मिल भी लॉम सहित खोला जा सकता है। लेकिन देश के भ्रनेक भागो में गन्ने के सेत॑ 
छोटे-छोटे हैं भ्ोर युड व खडतारी की प्रतियोगिता भी बाधक है। पज'बर मे कार- 
खानो का छोटा श्रावार अच्छे गन्ने के भ्रभाव के बारण है। मद्रास में कारखानों की 
कठिनाई यह है कि उन्हे छोटे छोटे उत्पादको से गना खरीदना पडवा है जी गन वी 
सेती के लिए सीमित क्षेत्रफल ही भ्रयोग मे लाते हैं। इसी प्रकार वम्बई मे गन्ने को 
कृषि के व्यय ऊँचे होने से कारखानो को असुविधा होती है। फिर भी इन राज्यो के 
कारखानो को स्थानीय बाजारों मे उत्तर-भ्रदेश व बिह्वार के गन्‍ता मिलो को तुलता मे 
मातायात व्यय सम्बन्धी लाभ रहता है, जिससे दे उन मिलो से सफ्लतापूर्वक प्रतियो« 
गित्रा कर लेती हैं। 
यह उल्लेखनीय है कि मारत मे गना मिल्नों का श्रौसत श्राकार व्यूबा, हवाई 
प्रास्‍्ट्र लिया भौर जाता की तुलना मे, जो कि प्र तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन 
करते हैं, बहुत छोटा है । भ्रभी हाल मे, योजना श्रायोग ने यह पता लगाया था कि 
देश में प्रत्ति दिन २०० से ३,२०० टन तक गल्ला पेरने की क्षमता रखने वाले मिल 
हैं। वर्तमान परिस्थितियों मे प्रति दित ७००-८०० टन गन्ना पेरने की क्षमता वाला 
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मिल एक आधिक इकाई कहा जा सकता है। सन्‌ १६५५-५६ में १४३ गन्‍्ता-मिलो 
मे ३१ मिलो की क्षमता ७०० ठन से कम थी । इसमे से ६ मिलो को क्षमता बढाने 
के लिये लाइमेन्स स्वीकृत किये यये | सन्‌ १६५५-५६ में जिन मिलो को बन्द रहना 
पृढ्धा था उनमे से अ्रधिकाश मिल वे थे जिनकी क्षमता भ्राथिक भ्राकार से कम थी | सन्‌ 
१६५४ मे गन्ना विकास परिषद्‌ की स्थापना हुई थी, जिसने बन्द रहने वाले मिलो के 
विषय मे उपयोगी सुझाव दिये थे । 

ह्वितीय पच वर्षीय योजना के अन्तगत सन्‌ १६६०-६१ तक गन्ना उद्योग की कुल 
श्रायोजित क्षमता २५ लाख टन तक बढा देने का प्रस्ताव था। झत, ५६ नये कारखानो 
की स्थापना के लिये ६८ विद्यमान कारखानो को क्षमता के विस्तार के लिये लाइसेन्स 
स्वीकृत किये गये। ५६ नये कारखानो में से ३६ कारखाते सहकारी श्राघार पर 
स्थापित किये गये हैं । 


(५) लौह एवं स्पात उद्योग 

लौह एथ स्पात उद्योग मे प्लादो का आकार सुख्यत कच्चे माल ( जैसे खनिज 
लोहा, कोयला, चूने वा पत्थर ) की प्लास्ट मात्रा में तथा उच्चित दूरी के भीतर 
उपलब्धि से, प्रब घ ये ग्यता एवं वित्तीय सुविधा की विद्यमानता, प्रमापीकरण की 
सीमा, सरक्षण की मात्रा और बाजारों के स्वभाव, सीमा एवं मिक्टता से प्रभावित 
होता है। टेक्नीकल श्नुकूलतम इस उद्योग मे काफी ऊंचा है, बयोकि प्लान्ट का 
भ्राकार बड़ा हाने पर व्यय कम हो जाते है। 

इस उद्योग को श्रौसत इकाई का आकार देश म भितर है। इगलेण्ड की 
इकाइयो का श्राकार अमेरिका और जम्ननी की इकाइयो के ग्राकार से छोटा है | भारत 
में एक बडो इकाई भ्रधिक आर्थिक श्रमाणित होगी, क्योकि यहाँ भोगोलिक एवं 
जियोलोजिकल घटक एक बड भ्राज्ार की इकाई स्थापित करने के भनुकूल है। लेकिन 
प्रबन्ध योग्यता की कमी तथा खनिज लोहे के भण्डारो से कोयला दूर मिलने के कारण 
अधिक इकाइयाँ स्थापित करने मं कठिताई अनुभव की जाती है। 

प्रथम योजना के पूर्व देश में तीन प्रमुख उत्पादक थे --ढटाठा आइरन एड 
स्टीज़ कम्पनी, इ डियन आइरन एन्ड कम्पनी श्रोर संसूर झ्राइरन एवं स्टोल बब्से। 
तत्पश्चात्‌ पच्‌ वर्षीय याजनाओो का प्रगति के दौरान मे सावंजनिक क्षेत्र मे तीन नये 
प्लान्ठ स्थापित किये गये हैं--रूरके ला (उडीसा), भिलाई (सध्य-प्रदेश), और दुर्गापुर 
(पश्चिमी बंगाल) । इनमे विदेशी टेक्नीशियनो का प्रयाग प्राप्त है ) 

टाटा भाइरन एण्ड स्टील कम्पनी को प्रारम्भिक क्षमता सन्‌ १६११ में 

. ३५,००० टंव कच्चा ले हा तर ५०,००० ठन तैयार स्पात थी ( ह्वितीय महायुद्ध काल 

में इसने १९२४ मि० टन बच्चा लोहा, १*०८ मि० टन स्पात पिप्ड तथा ८,१६,००० 
टन बिक्री योग्य स्पात तेयार किया | युद्धोत्तर काल मे इसने दो विस्तार कार्यत्रम 
अपनाये । इतका लक्ष्य उत्पादन मे वृद्धि करना था, ताकि वह प्रति च्ष २ मि० टन 
स्पात पिन्ड या १"४ मि० टव बिक्री योग्य स्पात तक पहुँच जाय । इस लक्ष्य की पूर्ति 
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का श्रथ॑ है उत्पादन क्षमता का लगभग दो गुना हो जाना । यह कार्यक्रम सन्‌ १६५५ 
पक पूर्ण कर लिया गया है । 
] इप्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी सत्‌ १६१८ में बनी ॥ सन्‌ १६४२ में 
इसमे स्टील कॉरपोरेशन आफ बग्राल को भी मिला दिया गया। सब १६५५-५६ के 
श्रल तक इसकी क्षमता तैयार स्पात के लिये ३,५०,००० टव थी, जबकि सन्‌ (६५४०० 
४१ में वह वेवल २,१५,००० टन ही थी । ट्वितीय योजना के भ्रन्त सक इसकी क्षमता 
६,००,००० टन प्रति बष कर देने की थी। 

सँसूर ग्रायरन एण्ड स्टील व्स ने सन्‌ १६२० में जब उत्पादन भारम्भ किया, 
तो उप्तकी क्षमता २६,००० टन १च सोहा थी। धीरे-धीरे इममे नये-नये प्लाट 
बढाये गये भ्ौर विविधमुद्धी उत्पादन के लिये कई विकास योजनायें भी कार्यान्दित की 
गईं । द्वितोय योजना के प्रन्तगंत जो विकास कार्यक्रम बनाया गया था उसके यूया होने 
पर इसकी क्षमता १,००,००० टन तैयार स्पात तक पहुँच जायेगी । 

सन्‌ १६४५ में सरकार ने ६मि० दन इस्पात पिण्डो के उत्पादन वा लक्ष्य घोषित 
किया, जिसकी पूर्ति सन्‌ १६६०-६१ तक होनी थी । इसमे सावजनिक क्षेत्र में स्थापित 
किये जाने वाले प्लास्टो का सहयोग भी अपेक्षित धां। टाटा कम्पनी का उत्पादन ०६ 
मि० टन से बंढाकर २० मि० टन, इण्डियत श्रायरन स्टील कम्पनी का उत्पादन 
००३ मि० टन से बढ़ाकर ०१ मि० टन हो जाना था। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक 
प्लान्ट की क्षमता १ मि० टद्च रखी जाती थी । 

सेन १६५४ के एक प्रेस नोट मै भारत सरकार प्री एक मवीन योजना को 
सकेत क्या गया है, जिसके श्रल्तगत देश के उन भागो म जहाँ लोहे के सम्पन्न भण्डार 
हैं, लघु-उद्यागों के रूप मे स्टील प्लान्टो की स्थापना कौ जावेगी । 
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अध्याय ४० 
प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली 


( उद्गम एवं विकास ) 
(शब्ावट्टां08 4ैएशाटए 57४९ा-- 0एंड्रॉंग द 0९ए2०फ८॥) 

भूसिका-- 

भारतवष् के किसी महत्त्वपूर्ण उद्योग मे प्रबन्ध प्भिकर्त्ाओं का बढ़ा भाग रहा है। 
भारतीय प्रशुल्क मण्डल ने सूती वस्त्र उद्योग के बारे मे जा रिपोर्ट सन्‌ १६३१ में 
प्रकाशित की थी, उसमे यह स्वीकार क्या गया था कि “केवल उन बड़े उद्योगो को 
छोड कर जिन्हे भारत मे राज्य ने सगठिन किया अथवा जो उसवी देख*रेख में स्थापित 
किये गये, लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण उद्योग इन्ही प्रबंध अभिकर्त्ताओं के साहस के 
कारण जत्म पा सका है।” अब भी भधिकतर झ्ौद्योगिक सस्थायें, विशेषकर सीमित 
उत्तरदापित्त्व वाली पश्चिक कम्पनियाँ इही के हाथ में हैं। उदाहरण के लिए, जम- 
शेदपुर का लोह व इस्पात का उद्योग, वम्वई व अहमदाबाद का सूती बस्त उद्योग, 
बगाल व बिहार का जूट उद्योग देश के सबये श्रधिक सगठित उद्योगों में से है, परन्तु 
इन उद्योगों मे ऐसा शायद ही कई मिल हो जो किसी प्रबन्ध अभिकर्त्ता के परोक्ष 
निमन्‍्नण मे नहीं है। प्रबन्ध अ्भिकर्त्ता देश के श्रौद्योगिक क्षेत्र मे यह स्थिति कंसे प्राप्त 
कर सके, इस प्रशत वा उत्तर हमे उत परिस्थितियों मे मिलेगा जो भारत की अपनी 
अनोखी विशेषत्रा रही है । 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रशाली को जन्म देने दालो परिस्थितियाँ-- 

४. (१) पूजो की कमी- वास्तव से प्रव घ अभिकर्त्ता पद्धति का उदय भारत 
हजीजोरिक ,हिलाफ के सफसफ हुमा, -परँ ढक उपोगों केमस्टिक-पुर 
विकासकर्त्ता अग्रेज व्यवसायी थे, जो पहल यहाँ वुछ व्यापारिक सस्थाओ के प्रतिनिधियों 
दी भाँति आये) पहले तो इन्होने सामान्य व्यापार का काम किया, परन्तु बाद मे अन्य 

“कामों की ओर भी आकर्षित हुए । इन्हाने देखा कि भारत एक विद्याल कृषि देश है, 
भरपूर प्राकृतिक साधन है, जाकि विज्ञाल ग्राबादी, पर्याप्त श्रम की सुलभता होते हुए 
भी औद्यामिक दृष्टि से बिल्कुल पिछडा हुआ है, क्योकि जनता दूसरों को उद्योग में 
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लगाने के प्लिये द्रव्य देने मे सकोच करती है । पूरी के श्रतिरिक्त और साधन यहां हैं, 
जिनका होना श्रौद्योगिक उन्नति के लिये भावश्यक है ॥ 

अस्तु अपने लाभ के लिए उन्होने प्रावदयक पू"जी स्वय प्रदान करने को निषवय 

किया एवं अपने मित्रों को भी इसके लिये तैयार किया। उद्योग स्थापित कर दिए गए, 
सामेदारी बन गई झोर उद्योग चलाने के लिये श्रावश्यक प्रेजी दे दी गई । हामि एवं 
भ्रन्‍्य भ्रापत्तियो कै समय में भी उन्होने उद्योग को बचाने के लिये प्राधिक मदद दी, 
क्योकि बाहरी जनता से तब ही पूजी प्राप्प करने की श्राज्षा की णा सकती थो जबकि 
यह उद्योग स्पप्टनः सफ़ल होता प्रतीत हो । जब यह दशा पहुँच जाती थी तो वे उसे 
कम्पनी मे प्रिब्रतित कर देते और झपनी पूंजी क| बडा भाग वापिन लेकर उसे फिर 
विश्ही ग्रन्थ प्रयत्वों मे लगा देते थे | कम्पनी के जन्मदाता तथा प्रमुख पूंजी प्रदाव 
करने वाले एव भ्रतुभवी प्रवन्धकर्ता होने के रूप मे उनका उस कप्पनी के नियल्वण 
में काफी हाथ रहता था + एक ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता ग्रह के श्राघीत कई प्रशध्डज 
नियन्त्रित रहते थे । प्रबन्ध प्रमिकर्त्ता-पद्धत बगाल मे शुरू हुई और फिर प्रन्य भागी 
में भी फैल गई । कुछ भारतोय प्रजीपतियों ने भी उतकी देखा-देखोी उनकी सफलता ते 
प्रेरित हो इस प्रकार वा काय करना प्रारम्भ किया ओर इसमे उन्हें विदेशियों से बडी 
सहामता मिली । 

(२ ) बेकी का विचित्र हृष्टिकोश--एक द्रसरी बात जो इस पद्धति के 
जन्म का कारणा बनी वह थी बेको की यह हृठ कि प्रमण्डलो को तब ही ऋण दिया 
जाय (वह भी झम्बे समय के लिए नही, थोडी ही भ्रवधि वे लिये) जबकि उसके प्रबन्ध 
अ्भिकर्त्ता इस ऋष की गारन्टी दे । उनका यह आग्रह इस कारण था कि दे प्रमण्ड्लो 
की प्रान्तरिक स्थिति से तो परिचित होते नही थे, परल्तु प्रदन्‍्ध प्रमिकर्ता सब कु 
जानते थे, ग्रस्तु यह स्वाभाविक हो था कि बंक उनकी गारन्टी की माय करें। कची 
प्राधिक स्पिति दे प्रमण्डल भी बैकी से तव ही ऋण प्राप्त कर सकते थे जबकि उनके 
प्रबन्ध गअभिकर्त्ता गारन्टी देने को तंयार हो) 

(३) कम्पनी अधिनियम की दुर्बलताये--तीसरे, उस समय के भारतीय 
कम्पनी अधिनियम की दुवंतताश्ो ते भी अबन्ध असिकर्त्तत्त्व पद्धति को प्र त्साहित किया । 
सन्‌ १६१३ तक कम्पनिया के लिये सश्लालको को नियुक्ति करना अनिवाये न था, भतः 
जो भी व्यक्ति किसो कम्पनी के निर्माण मे ठित रखते ये वे स्य उसक्ले प्रब-ध प्रमिकर्त्ता 
बन जाते थे । जब सन्‌ १६१३ के झ्रधिनियम ने पब्लिक कम्पनियों के लिए सचश्चालंको 
को नियुक्ति श्रनिवार्य कर दी, फिर भी प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताओ्रों के लिए कोई कठिनाई पैदा 
में हुई, क्योकि ग्रपने व्यापारिक सहयोगियों एवं मित्रो में से ही वे कुछ लोगो को घन 
कर सच्लाज्षक नियुक्त कर देते थे और इस प्रकार नियन्त्रण कौ बागड़ौर वास्तव में 
उन्ही के हाथ में रहती थी । 

अ्रस्तु इन परिस्यितियों में प्रकध अ्भिकर्ताओ का श्रौद्योगिक संगठन मे प्रमुण 
स्थान पा सेना स्वाभाविक हो था । 
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ध झमिकर्ताओं का संगठन-- 

प्रबन्ध प्रभिकर्ता गृदो का समठन वैयक्तिक, सामेदारी अथवा कम्पनी के रूप 
हो सकता था, विन्‍्तु मुख्यत, इनका संगठन सामेदारी को संस्थाओं अथवा प्राइवेट 
पनियो के रूप मे ही हुआ है । कुछ ऐसी भी सस्या है जो पब्लिक कम्पनी के रूप मे 
पाए वी गई । अभिकर्त्ता गहो मे से बुछ सस्याय भारतीय हैं भ्रौर झुछ योरोपीय 
॥ योरोपीय सस्थाग्रो मे बड़ एण्ड वम्पनी का नाम प्रमुख है । इनके सद्भूगव का 
रूप कुछ भी हो, यह विशेषद कौद्गम्बिक व्यवसाय की भाँति होते है, जिनमे किसी 
पएम्ब विक्षेष का ही अधिक महत्त्व रहता है, जैसे-बिरला ब्रादसं लिमिटेड । यें 
पनी फ़र्में के सदस्यों में ग्रधिकवर अ्रपते कृट्रुम्बियों को ही लेते हैं। बाहरी लोगो के 
मे इसमे प्राय, कोई स्वात नही होता । यह प्रवृत्ति भारतीय अझभिकर्त्ता ग्रहों में 
शेष रुप से देखी जाती है, बिन्तु योरोपीय श्रमिकर्तता गृहो मे श्रनुभव, विशेष योग्यता 
पा अन्य किसी गुण वो ध्यान म रखते हुए बाहरी लोगों को भी सदस्यता दी 
(ती है। 


बंध प्रभिकर्ता के कार्य-- 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताश्रो के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं .--६( १ ) केम्पनी का प्रव- 
व व निर्माण करना , (२ ) अर्थ पूर्ति करना , और ( ३ ) कम्पनी की व्यवस्था 
रता । 

(१ ) कम्पनी प्रवतन एवं तिर्भाण--किसी भी नई कम्पनी की स्थापना 
पूर्व कुछ प्रारम्भिक अनुस घान आवश्यक होता है ॥ प्रबन्ध ग्रभिकर्त्ता इन प्रारम्भिक 
गयों को करते है एवं समस्त अशुविशकरे और उत्तरदबित्व को सहत करते हुये 
सकी ध्यवस्था करते है। इस प्रकार जहाँ श्रौद्यामिक विकास की कमी रहती है भ्रथवा 
कहे कि जहाँ लोग ग्रधिक जोखिम उठाने के लिए तेयार नहीं होते वहाँ प्रबन्ध 
'भिकर्ता भ्रखाड में कूद कर अपने अथक परिश्रम एवं करत्तंव्यपरायणता द्वारा व्यवसाय 
गे उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा देते है। मारतवर्ष मे प्रवत्तको का सर्वथा भरभाव 
। ये प्रबन्ध अभिकर्त्ता मन्न-भिन्न व्यवप्षायो के लिए आवश्यक अनुभव एवं तास्निक 
गैग्यता प्राप्ण करते हैं तथा अपने झभिकत्ता गृहो म कुशल एवं झनुभवी ब्यक्तियों को 
नेयुक्त करते है, जिससे वे भिन्न मिश्न व्यावसाथिक कम्पनियों का स्थापन एवं संगठन 
पके भे सफल होते हैं) 

भारत में टाटा एण्ड सन्त लिमिटेड, डालमिया जैन लिमिटेड, बर्ड एण्ड कम्पनी, 
परडिन एण्ड कम्पती, जेम्प फिनले एण्ड कम्पदी लिमिटेड, जे० पो० श्रीवास्तव एण्ड 
न्‍्स, करमचन्द थापर एण्ड ब्रादस लिमिटेड झादि प्रसिद्ध प्रबन्ध श्रभिकर्त्ाश्ों की 
स्थायें हैं, जिस्होने अनेक कम्पनियों का प्रवर्तत किया है। 

(२) अर्थ पू्ति करना--प्रबन्ध अभिकर्त्ता्नो :का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य 

& 
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कम्पनी की प्राधिक व्यवस्था करना है। ये लोग घनाभाव की देशा में उसकी पूर्ति के 


लिये पूर्ण प्रयल 


करते हैं। यही कारण है कि कम्पनी की समस्त श्राथिक समस्याओं 


को सुलभाना इनका प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता है। श्रवन्ध अभिकर्ता न 


केवल प्रारम्मिक 


स्थायी पूंजी का हो, कितु वाद मे पुनसद्भठन, विकास ठग्मा पाघुर 


निकीकरण व कार्यक्षील पूंजी के लिये भी ग्रथ वा प्रबन्ध करते है। यह सच है कि 


गत बुछ वर्षों मे, 


जबकि जनता के पास काफी मात्रा में द्वय था, सहेखा कम्पर्नियाँ 


केवल जनता के द्रव्य से स्थापित हुई , परन्तु यह सम्पन्नता अधिक ठहरने वाली गही 
है प्रौर भ्रव भी जब से 'कल्ट्रोल श्रॉफ कैपिटल इब्यूज' लागू हुआ है, इस बात को 
प्रावश्यकता होती है कि प्रवतंक भी कुछ पूजी प्रदान करें । वे अर्थ अबन्ध निम्त ढच्धो 


पैं करते हैं -- 


(प्र) 


दे स्वय कम्पनी के श्रशा व ऋण पत्रों वो लेते हैं भोर अपने मित्रो 


रुथा नातेदारो को भी खरीदवा देते है । 


( आरा ) जिस समय बेक से ऋण लेने की वार्ता चलती है तो कम्पनी द्वारा 


(६) 


माँगे हुय ऋण के लिए प्रतिभूनि प्रदान करते है। 
उनकी ख्याति वे बल पर प्रमण्डल श्रपनी स्थायी पूंजी का बहुत बडा 
भाग जनता से घरोहर के रूप मे प्राप्त कर लेता है। 


[६ ) सड्डटाबस्था मे, जबकि श्रन्य ढज़ो से उस्ते सह्यग्रता मिल्रगा धम्भव 


(उ) 


(ऊ) 


नही, उनका आड़े झाना प्रशसनीय है। कई उदाहरण ऐसे हैं. जिनमे 
प्रभण्च्ल टूटे स क्वल इस कारण बच गये कि उन्होंने उनको समय 
पर झाधिक सहायता दे दी और उनके पुनर्सज्भग्न मे मदद की ।* 

नई कम्पनी जतता को अपन अश व ऋण पत्र खरीदने के लिए प्रब्ध- 
अभिकर्ताणो के दाम के बल पर ही आवषित कर पाती है। किसी 
प्रमुभची एव स्वाति प्राप्त प्रद घ प्रभिकर्त्ता का नाम जब कम्पनी के 
प्रविवरणा में दिया होता है तो उससे जनता का बइम्पनी के प्रति 
विश्वास बढ जाता है । 

वे बम्पतिया के अशो शोर ऋण पत्रो का भ्रशिगोपन करते हैं, इससे 
कम्पनी निडर होकर कार्य प्रारम्भ कर सकती है, क्योकि निश्चित 


मात्रा में श्रश भ बिके तो यह अभाव प्रवध भ्रसिवर्ता स्वय प्रा 
कर देंगे । 


(३) कम्पनी की व्यवस्था-अबन्ध भ्रमिकर्त्ता अपने तान्त्रिक ज्ञान एव 
ध्यावसाायिक श्रतुभव द्वारा कम्पनी की लाभाजन शक्ति बढाते है। यह डके को चोट 
पर कहा जा सकता है कि भारत में कम्पनियों की यशस्विता तथा व्यवस्थापन एवं 
प्रबंध कय की सफलता का सम्पूर्स श्रेय इ हो प्रवध अ्रभिकर्त्ताओ को है। 
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है प्रबन्ध अभिकर्ता के गुरा-दोष 


अबन्ध ब्रमिकर्ता प्रथा के लाख-- 


ड़ भारत के भौद्योगीकरण के इतिहास मे प्रबन्ध अभिकर्साओ्रो का महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है, वयाकि इनको विभिन्न सैवाप्रों द्वारा हो देश की प्रौद्योगिक प्रगति सम्भव 
हो सी । इम प्रएतरी के प्रमुद्व लाम निम्नलिखित है-- 


(१) प्रर्तन एवं निर्माण 
जैसा हम ऊप- सवेत् कर छुक़े हैं, प्रबन्ध 
अभिकर्साओं ने प्रारम्भिक झनुसत्घात 
करके एवं असुविधाप्रो तथा अग्रसफलतीग्रा 
का सामना करते हुए अमेक श्ृफल उद्योगों 
की नींव डानी थो | इनकी पहायता के 
बिना चाय, जूट, कपास, कोयला भादि 
जड़े बड़ व्यवसाय वे तो स्थापित हो किरे 
जाते और न उनकी शो उदच्नति हो 
होती । प्रबन्ध अभिकर्साप्रो क। कम्पनियों 

# में घतिष्ट सम्बन्ध होता है, अत, वे सुहृढ 
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प्रदष्ध भ्रतिकर्रा प्रशश्ली के 
गुण दोष 


गुण एवं लाभ-- 
(१) उद्योगों का प्रवर्तत । 
(२) उद्योगों को झ्धिक सहायता । 
(३) बैज्ञानीवरण एवं धुचीकरण । 
(४) विशेषज्ञों की सैवाप्रो की 

बुढ्िधा । 

(३) विविषोगों की सुरक्षा । 
(६) प्रतिभुगियों का अभिगोपन । 


कम्पनियों की ही स्प्रावश करते हैं। यही 9 (७) प्रतिस्पर्धा का ऋर्त । 
तही, कम्पती की स्थापता के लिए समस्त 9 दोद प्रथवा हानियाँ-- 


बैधानिक कार्यवाही करते है और मब्य 
एवं अनुभवी व्यक्तियों की सम्बालक पद के 
7» लिए छुनते है। 

! (२) आाथिक सहायता-प्रवन्ध 
अगिकर्ता विभित रीतियों से, जिनका 
झल्लेख हम कर चुके है, कम्पनी को झधिक 
सहायता पहुँचाते हैं। इंतके व्यावसायिक 
जीवन भौर वाशिज्य जगत में स्थाति के 
बल पर जनता को दव लिभित कम्पनियों 
से सम्पक स्थापित करने में सुविधा 
रहनी है । 


(६) अर्धयक प्रभुत्त्त । 

(२) अशो का झत्यधिद सट्टा । 

(३) सचालशीय नियत्रण की शिषपि- ३ 
लता | 

(४ अन्तविनियोग । 

(2) अयोग्य व्यवस्था । २ 

(६) शोषण ! 

(७) ऋरा का ऋण पन्नों मे परिवर्तन 

(८) नये प्रवस्ध प्रमिकर्त्ताओ्ों के 
साधनों मे कमो । 
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(३) वैज्ञानीकरण एवं सूचीकरण-इन सेवाओं के अ्रॉतिरिक्त प्रबस्थ 
पअ्रभिवर्त्ता श्रपने प्रन्तात कम्पतियों की व्यवस्था मे एकसूजता लाते हैं, जिससे उनसे 
मित्तन्ययित्रा होती है और कार्यक्षमदा बढती है । प्रबन्ध भ्रभिकर्ताओं के अन्तर्गत विभिन्न 
प्रकार को व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं, जितके विशिष्टीकेरए के लिए वे प्रपने कार्या- 
लय में अनग-अलग विभाग रखते हैं, जिससे उतके झन्तर्गंत जितनी कम्पनियाँ है उनकी 


हु 

विशेष योग्यता का लाभ हो सके । व्यक्तिगत रूप मे कम्पनियों के लिए यह सम्मव 
नही होता कि विशिष्ट थोग्यता वाले अनुभवी व्यक्तियों वो नियुक्ति कर सके, किन्तु 
प्रबंध ग्रभिकर्त्ताम्रों के माध्यम से ग्यूनतम व्यय पर उन्हें विशेषज्ञों वी सेवा का लाम 
प्राप्त हो जाता है। दूसरे, पूरक व्यदसायों की दशा म एक व्यवसाय का माल दूसरे 
व्यवसाय में सुविधा से खप जाना है! उदाहरण के लिए, सूती वस्त्र, यातायात तथा 
कोयला ये तीन उद्य ग एक दूसरे क पूरक होने के कारणा कोयले वो खपत वस्त्र मिल 
उद्योगों में हो सकती है एवं वस्त्र व्यवसाय को यातायात की सुविधायें मिल जाए हैं 
हथा यातायात उद्याग को स्थाई ग्राहक मिल जाते है। यदि ये तीन उथोग श्रलग- 
प्रलग प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताओ्रों के नियन्त्रण मे हैं तो सम्भवत, यह लाभ न होगा। तीसरे, 
प्रबन्ध प्रेमिकर्तो प्रपना क्रय-विक्रय विभाग भी रखते है, जिससे उनके प्रबन्ध में जो 
व्यवसाय है उनकी प्रावश्यक्ताग्रा का क्रय तथा विक्रय इसी विभाग के द्वारा सुगमता 
से हो जाता है । 

(४ ) विशेषज्ञों द्वारा सहायता--प्रत्येक प्रबन्ध अभिवर्ता प्रपने यहाँ कुशल 
एव अनुभवी विश्वेषज्ञ रखता है । इस प्रवार थोडे से व्यय में ही सरलतापू्वक इन 
विशेषज्ञों का परामश प्राप्त हो जाता है, जिससे समय-समय पर ज्यवस्ताय को प्रत्यन्त 
लाभ होता है। 

(५) विनियोगो वी सुरक्षा-प्रवन्ध प्रभिकर्त्ता श्रपनी रुपाति का बड़ा 
ध्यान रखते हैं प्रोर जहाँ कक बन पड़ता है, इस पर कलड्ू सटी लगने देते, इसलिए 
जनता तथा विनियोगिताप्नो को यह विश्वास हो जाता है कि प्रतिष्ठित प्रबन्ध प्रभि- 
कर्त्ाओ्रो के प्रबन्ध से जो कम्पनियाँ हैं उनमे उनका घन सुरक्षित रहेगा। 

(६) प्रतिभुतियों का अभिगोपन--पन्‍्य देशो की भांति हमारे देश में 
श्रौद्योगिक प्रतिभूतियों का भ्रभिगोपन करने के लिए विशेष सस्थाग्रो का प्रभाव है, 
झतः परिस्थितिवश यह काय॑ विचारे प्रदन्ध प्रभिकर्तता को ही करना पडता है; इसलिए 
इनकी इस सेवाझो के परिणामस्वरूप कम्पनी के झ्रश, ऋणपन्रादि शीघ्र बिककर उन्हे 
पूंजी की प्राप्लि हो जाती है तथा जनता के निष्क्रिय धन का भी उद्योगों में सदुपयोग 
हो जाता है । 

(७ ) प्रतिस्पर्धो का भ्रन्त--एक ही प्रबन्ध अभिकर्तता के निमम्त्रश मे रहने 
से कश्पैनियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाता है, अतः उतमे सहयोग 
की भावना बढती है, जिससे प्रवर्ध एव व्यवस्था मे मितव्ययिता श्राती है । 
अबन्ध भ्भिकर्त्ता पद्धति के दोष-- 

उपरोक्त गुणो के होते हुए भी प्रबन्ध प्रभिवर्त्ता पद्धति को दोप रहित नहीं 
कहा जा सकता । यही कारण है कि इसके दोषो का उन्मूलन करने के लिए समय- 
समय पर कम्पती श्रधिनियम मे सशोधत क्यि गये एवं सन्‌ १६५६ के कम्पनी श्रधि- 
नियम में तो कायापलट ही कर दिया गया है॥ इस प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न 
कित हैं :- 
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(१) भायिक प्रमुत्व -प्रवन्व आमरतों पद्धति में प्र्य सनी उद्योगों के 

अन्तर्गत प्रोशेगिक प्रतिफन की अपेक्षा आर्थिक प्रभुत्व की ही मद्गता दिखाई देती है । 
इसका कारण यह है कि इन सस्याग्रो मे मुख्यत पूजीपति ही होते है, जो तान्त्रिक 
योग्यता उतनी नही रखते जितनी कि आाविक सहायता प्रदान कर सकते हैं। रोते हुए 
बच्चे को पुचकाएने की भाँति ये लोग सकट की अवस्था में कम्पदी को केवल झआाधिक 
सहायता देकर उनमे पुनर्जीवन का सचार कर देते हैं, परन्तु उप्र कम्पनी की सच्ची 
प्रगति के लिए जिस त्ताधिक एवं व्यापारिक योग्यता वी आझ्रावश्यकता होती है, उपकी 
पूर्ति ये मही कर पाते । फ़ल्नतः कम्पदी की व्यवस्था में ग्रतक दोष ग्रा जाते हैं। इस 
आयिक प्रभुत््त का यह परिणाम हाता है कि यदि किसी समय कम्पनी श्र्थ-सकद के 
दलदल में फेंग जाती है प्रौर इन लोगा के पास भी पर्याप्त घन नहीं होता तो ऐसी 
कटकापूरां परिस्थितियों में प्रबन्ध अझभमिकर्ता अपने भ्रधिकार दूसरे प्रबन्ध प्रभिकर्ताप्रो 
को, जिनके अच्छे आधिक साधन होते है, सॉपकर स्वयं अलग हो जाते है। ऐसा करते 
समय चे भ्रशधारियो के हितो की लेशमात्र भी चिन्ता नही करते । 

(२) अशो की अधिक परिकल्पना--इम प्रणाली के प्रनुसार प्रनेक स्कन्ध 
विपश्ियों मे, विशेषकर बम्बई मे कम्प्रनियो के भ्रशों में प्रत्यधिक परिकत्पना 
(५98८0 फ्ता०प) पाई जाये है। ये लोग प्राय कम्पनी या अ्शधारियों के हितो 

_.. की श्रोर ध्यान न देते हुए सट्टू बाजी मे व्यस्त हो जाते हैं । अपने हित के लिए कम्पनी 
के घन की बलि चढ़ा देते है, जिससे कभी-कभी कम्पनी को महान्‌ प्राथिक सद्भुट का 
सामना करना पडता है । आधिक स्थिति विगशडने पर भ्रशों का मूल्य दिव पर दिन 
गिरने लगता है। यही नही, ये लोग एक प्रकार के प्रशो को दूसरे प्रकार के भ्रथों 
में परिशित करके भी उतके पूल्यों को प्रभावित करते हैं। जिन अंजो को थे स्वयं 
खरीदना चाहते हैं उन पर लाभाश की दर कम कर देते हैं, जिससे उ्का मृह्य गिर 
जाये तथा गिरे हुए मूल्य पर वे उन्हे खरीद लें। इसके विपरीत जित प्रश्नों को रे 
बेचना चाहते हैं उन पर लाभाश की दर बढ़ा देते है । इन दूषित कार्यवाहियो से विनि 
योक्ताओ को बडी हानि होती है । 

(३ ) सचालकीय नियस्त्रण की शिथिलता--प्रमी तक सचालको की 
नियुक्ति मे प्रबन्ध अमिकर्ताओं का बहुत बडा हाथ रहता है, अत यद्यपि कम्पनी की 
व्यवस्था का समस्त भार सचालकों पर ही होता है और उन्ही को प्रबन्ध नीति का 
निर्धारण करना चाहिए, किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि सचालबंगण कठपुतलो 
को भाँति नाचते है श्लौर उनको नचाने वाले हैं परदे के पीछे कार्य करने बाते प्रक्‍न्ध 
झमिकरत्तों । नये अधिनियम में इस सम्बन्ध मे काफी सुवार कर दिये गये है । 

(४ ) अन्तविनियोग--प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ ने अपने नियन्त्रण के प्रल्तगंत 
भराधिक्य राशि को दुमरी कम्पनियों को ऋण देने मे भी लगाया। यदि दोनो ही 
कम्पनियों की ग्राथिक स्थिति अच्छी होती तब तो इसमें कोई हानि नहीं थी, किन्तु 
विपरीत परिस्थिति मे यदि अच्छी स्थिति को कम्पनी वा कोष एक दुबंल कम्पनी को 
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दे दिया जाय तो इससे श्रच्छी स्थिति वाली वृम्पनी को हामि उठानी पडती है । नये 

अधिनियम के प्रम्तगंत प्रन्तविनियोग पर रोक लगा दी गई है! 

; (४) प्रयोग्य व्यवस्था--प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति के प्रन्तर्गत कौठुम्बिक 

अनुशासन के कारण व्यावसायिक सद्भूठन में स्थिरता प्रा जाती है। व्यवसाय मे कार्ये- 
शल व्यत्तियो का प्रवेश रुव जाता है । पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद प्रपीत्र को 

तथा इसी प्रवार अनेक प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं वो पौतिक भ्रधिकार मिलते है। इससे 

यह ब्राशडु। रहती है कि पुत्र गरथवा प्रपोग्न उत्न कार्यनवुद्ल न हो जितने कि उनके 

पूवंज थे । 

(६ ) शोषणा--श्रवत्घ प्रभिवर्त्ता विभिन्न ढड्ो से वम्पनियों का शोषश 
करते रहते हैं। प्रथम तो, इन लोगो को कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी समस्त झान्तरिक 
बातो का ज्ञान रहता है, जो कि अशुधारियो को नही होता भ्रत वे आत्तरिक व्यवस्था 
मे ऐसा परिवर्तन करते है कि जिससे केवल इनको ही लाभ होता है, प्राय अशघारियो 
को तो उसकी हवा भी नहीं लगती । अपने स्वायं को मिद्ध करने के लिए ही ये 
लाभाश वी दर वम या अधिक करते रहते है। दूसरे, प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता श्रपने पारि- 
श्रमिक के लिये जो अनुबन्ध करते हैं वे अनुचित एवं न्याय विरुद्ध होते हैं ॥ मे निम्न 
प्रकार के विभिन्न रूपो मे १,रिश्रमिक लेते रहते हैं--व्यक्तिगत भत्ता, उत्पादन पर 
कमीशन, बच्चे माल के क्रम पर कमीशन, निर्मित माल के विक्रय पर कमीशन, लाभ 
पर कमीशन, प्रन्य विशेष कमीशन तथा कार्यालय भत्ता झादि। इस प्रकार कम्पनी के 
लाभ का एक बहुत बडा भाग, जिसे शेर का भाग! (स्‍07 5 9॥470) कह सकते 
हैं, प्रबन्ध प्रभिकर्त्ताओ की जेब भे जाता है एव भूठत-जाठन पिचारै प्रशघारियों को 
जाती है। तीसरे, कंभी-कमी थे लोग कम्पदी के धन को व्यक्तिगत कार्यों मे प्रयोग कर 
लेते (। चल लैखे (77676 8 |० ) की चाल द्वारा ये लोग कम्पनी का धरने पर्याप्त 
मात्रा मे ऋएा लेकर अपर" काम चलाया करते है । चौथे, प्रव्ध श्रभिकर्ता बहुय 
कम्पनी के लाभ को लाभाशों के रूप मे वितरण न करके कम्पनी के कार्यों मे लगा 
देते है और धन्य लोगो को दिखाने के लिए कम्पती की कायशीलता बढ जाती है। 
कभी कभी भवन निर्माण झोर मशीनरी के क्रय मे रुपया लगा देते हैं। यह विस्तार 
चाहे श्रनुचित भले हो हो, किन्तु थे कार्यक्षमता का आडग्बर करने के लिए ऐसी रचना 
, करते रहते हैं। 

(७) ऋण का ऋणपन्नो म परिवतन-+किही किन्‍्ही प्रवन्ध प्रमि- 
कर्त्ताओ्रो ने अपने दिए हुए ऋश को ऋश पत्रों भे परिवर्तित कर लिया और इस प्रकार 
_सस्थायें उनके हाथ मे पहुँच गई । बिचारे प्रशवारिया की वह पू जी जो उन्होंने कम्पनी 
में लगाई थी, उनके हाथ मे चली गई। 

«. (८) नए प्रवस्य अभिकर्त्ताश्नो के साधनों व उनकी थोग्य॑ता में 
“ क्रप्ती--कम्पनियो की सस्या मे लगातार वृद्धि से प्रबन्ध अभिकर्त्ताग की सख्या मे भी 
बरसाती गदी के पाती वी भाँति वृद्धि होने लगी है । नए प्रबंध अभिकर्ता गृह पुरानो 


[ १३५ 
की भाँति अनुभवी, योग्य और साधत सम्पन्न भी नहीं है, जो सुर्दर सेवायें कर सक, 
जैसे कि इस पद्धति के झन्तगत झव तक होती रही हैं । 
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अध्याय ५१ 
प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली 


( बर्तेमान स्थिति एवं भविष्य ) 
(बतण्ट्रणाए है.हटए००ए 89#लव--7ि7९३७च६ रि०#ध०त्त है: छ्फ्पत्ण) 


भूमिका-- 


प्रबन्ध अभिकर्त्ताम्रों की वत्तमान स्थिति का प्रनुमान कम्पती श्रधिनियम सत्‌ 


१६५६ के नये आदेशों से लगाया जा सकता है । प्रस्तुत अध्याय में प्रवन्ध भ्मिकर्ताश्रा 
से सम्बन्धित ग्रादेशो पर प्रकाश डाला गया है । 
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लिपन्‍चण तथा निरीक्षण के आधीर कर्प करता है 


प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित 
कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ के आदेश 
प्रबंध अभिकर्तता की परिनांघा-- 
प्रबन्ध अभिकर्त्ता' से श्राशय उस व्यक्ति, फर्म या समामेलित सस्या पे है, 
जो किसी कम्पनी के साथ हुए ठहराव या उसके पार्यद सीमानियम श्रथवा म्रन्तनियमों 


के प्रन्तर्गत कम्पनी के सम्पुर्णा या श्रधिकाश कार्यों के प्रबन्ध करने का इस अधिनियम 
के श्रादेशों के ग्राधीन श्रधिकारी है । प्रवध प्भिकर्ता सचालक-सभा के प्रशासनिक 


प्रबन्धक तथा प्रबन्ध-भ्रभिकर्त्ता मे अ्न्तर-- 

प्रवन्धक तथा प्रवन्ध-प्रभिकर्त्ता दोनो ही कम्पनी के सम्पूर्ण अथवा लगभग 
सम्पूर्ण कार्यों के प्रबन्ध के लिए भ्रधिकृत हाते हैं और ये दातों ही संचालक सभा के 
प्रशासद्धिक निमन्तण एवं निरीक्षण के आधोन कार्म करते हैं। फिर 'भी एक प्रवन्धक 
िप्सकलिएिल जएहे ण प्दूण प्रफ़िकर्सो ऐे पिए छेत है. -- 


क्रम 
संख्या 





(0) 


(३) 


(9) 


नियुक्ति 


परारिश्रमिक 





अन्तर का 'णर 








प्रबन्धक 


प्रबन्धक एक व्यक्ति 
होता है । 


प्रबन्धक के लिए यह 
अनिवार्य नही है कि 
उसकी नियुक्ति विश्ी 
सेद सम्बन्धी ग्रनुदध 
के झन्तगत हो हो । 

प्रबन्धक्क का दिया 
जाने वाला अधिकतम 
पारिश्रमिक शुद्ध लाभ 
के ५% त्क सीमित 


है । 





प्रबन्ध प्रभिकर्तता 





प्रबन्ध श्रभिकर्ता एक व्यक्ति 
फम थ। कम्पनी भी हो सकती 
है । 

प्रबन्ध प्रमिकर्ता संदेव ही 
कम्पती के साथ एक झ्रौप- 
चारिक भनुबन्ध के आधीन 
सेवा करता है 


प्रबंध अभिवर्त्ता को कम्पनी के 
शुद्ध ज्ञान के १०% त्तक पारि- 
श्रमिक दिया जा सकता है । 


प्रबन्ध अमिवर्त्ता को नियुक्ति, पद से हटना, ह॒ृस्तातरण झादि 
() प्रबन्ध प्रमिकर्त्ता को नियुक्ति-- 
प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध मे तिम्न बर्ति उल्लेखनीय हैं :-- 
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[१ ) केद्भीय सरकार वो यह घोषित करने का अधिकार है कि भ्रमुक तिथि 
से अ्रमुक वर्ग के उद्योग या व्यापार मे पुणुंतः या भ्रशतः संलग्न कम्पनियों के प्रबन्ध 
झभिकर्तता न हो सकेंगे तथा उस विश्येष श्रेणी के उद्योग श्रयवा व्यापार मे सलग्त किसी 
कम्पनी के प्रबन्ध श्रभिकर्सा का कार्यकाल उस निर्दिष्ट तिथि से ३ वर्ष के प्रच्त होने 
एर या १५ अगस्त संत १६६०, दोनो मे से जो मो तिथि बाद में पडे, समाप्त हो 
जावेगी और घोषित उद्योग अथवा व्यवसाय मे सलम्न कम्पनी द्वारा बाद में किसी 
प्रबन्ध भ्रभिकर्सा की नियुक्ति अथवा पुननियुक्ति नही की जा सकेगी । 

(२ ) कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ताओ की कम्पती स्वय अपने लिए कोई प्रबन्ध 
अ्भिकर्ता नियुक्त नही कर सकती । इसी प्रकार एक ऐसी कम्पदी जिसका कोई प्रबन्ध 
प्रभिकर्त्ता है, किसी प्रन्य कम्पनी की प्रबन्ध अभिकर्त्ता नही बन सकेती । 

(३) अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध मे, जितको उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नही 
होते प्रबन्ध अभिकर्ता तभी नियुक्त या पुननिदुक्त किए जा सकते है जबकि कम्पनी 
साधारण सभा मे प्रस्ताव पास करे और केन्द्रीय सरकार ऐसी नियुक्ति या पुननियुक्ति 
के लिए सहमति प्रदान करे वेन्द्रीय सरवार तभी अपनी सहमति प्रदान करेगी जबकि 
बहू निम्न विषयो के सम्बन्ध में सन्तुष्ठ हो जाय .-- 

[ भ्र ) कि कम्पनी को प्रवन्व-पभिकर्त्ता रखने की प्राज्ञा देना सावंजनिक 

हितो के विरुद्ध न होगा | 

(श्र ) कि प्रस्तावित प्रबन्ध प्रमिकर्त्ता एक उपयुक्त व्यक्ति है और प्रबन्ध 

भ्रभिकर्त त््व को शर्तें भी एचित तथा न्यायपूर्ण हैं 

(६ ) कि प्रस्तावित प्रबन्ध भ्रभिकर्ता उन शर्तों को पूरा करता है जोकि 

केग्द्रीय सरकार भ्रावश्यक समभती है । 

(४ ) प्रबन्ध-अभिकर्तता का कार्यक्रम--इस अधिनियम का आरम्म होने 
के पश्चात्‌ कोई कम्पदी ( यदि वह पहली बार अपवा मैंनेजिग एजेन्ट नियुक्त कर रही 
है ) १५ वर्ष से प्रधिक के लिए नियुक्त न कर सकेगी ।# ग्रन्य किसी दशा से मैनेजिंय 
एजेट को एक सम्रय पर १० वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता। 
नई प्रवधि के लिए पुननियुक्ति तभी की जा भक्‍ती है जब चांतू कार्य काल २ बर्ष से 
कम रह गया हो। हाँ, यदि केन्द्रीय सरकार कम्पनी के हित मे आवश्यक समभे तो 
इससे पहले भी वह पुननियुक्ति की श्राज्ञा दे सवती है। यदि इन आदेशो का पालन 
नही किया जाता तो सम्पूर्ण अवधि के लिए ही वह नियुक्ति या पुननियुक्ति ग्रवेध होगी । 

(५ ) केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुणति लेकर सेनेजिंग एजेस्सी के झमुबन्ध की 

2०४६ शर्तों को साधारण सभा मे कम्पनी द्वारा परिवर्ठित किया जा सकता है 


# कम्पनी कानून सलाहकार झायोय को सलाह पर सरकार ने यह तय किया है 
कि मैंनेजिग एजेन्ट, सेक्रे टरो या खजाची की पहली नियुक्ति १० साल की और पुननि- 
ग्रुक्ति ४ साल की होनी चाहिये | (नवभारत टाइम्स, अवहृवर सन्‌ १९५६) 


हद ] 
7 (६) विद्यमान मैनेजिय एजेस्सीज के बारे मे कम्पदी अ्रधितियम के तिम्ब 
परादेश हैं --- कट 
(ञ्र) इस प्रधिनिधम का प्रचलन होने पर यदि किसो कम्पनी के कोई 
मैनेजिंग एजेन्ट हैं तो उनका कार्य काल ( यदि वह पहले ही समाप्त ने 
हो जाय ) १६ भ्रगस्त सन्‌ १६६० तक समाप्त हो जावगा। हाँ, इसे 
अ्रधिनियम के ऊपर बताये गये नियमों के भ्रनुप्तार उनको तई ब्रवधि 

के लिए पुननियुक्त किया जा सकता है । 
(पश्रा) मैनेजिंग एजेन्ट के का्य-काल सम्बधी आदेशों को छोड़कर इस 
अधिनियम के ग्रत्य सभी आदेश एनको तत्काशिक रुप से लाए होगे ।' 


(॥) मंनेजिग एजेस्सी की सएया पर प्रतिबाध-- 


१४ श्रगस्त सन्‌ १६६० के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति एक समय में १० से अधिक 
कम्पनियों वा मैनेजिय एजेन्ट नही रह सकता । यदि कोई व्यक्ति इस तिथि के पहले 
भक्त भ्रादेश की पूति नहीं करठा तो केन्द्रीय सरकार उध्का वेवल उन १० कम्पनियों 
का मैनेजिंग एजेल्ट रहने दे सकतीं है जिन्हे वह (वेच्दीय सरकार ) निर्बा रत करे । 
कोई व्यक्ति कितती कम्पतियों का मँलेजिय एजेल्ट रह सकता है, इसकी गएता करते 

- समय निम्न को छोड़ दिया जायेग्रा .-- 

(१ ) एक प्राइवेट कम्पनी, जो कियी पब्तिव कृप्पनी को सहायक या 
सूत्रधारों कम्पनी नही है। 

(२) एक असीमित दायित्त्व वाली कम्पती । 

(३ ) पह रुघ जो लाभ के लिए व्यापार नही करता या लागाश के प्रुगतान 

ह् का विषध करता है । 

उपरोक्त झ्राशय के लिए निम्न प्रत्येक व्यक्ति कम्पनी का मैनेंजिय एजेन्ट गिना 
जायगा -- 

(६१) जबकि कम्पनी की मैनेजिंग एजेन्ट कोई फमम है तो फर्म का प्रत्येक 

साभीदार । 

(२) जबकि कम्पनी की सैनेजियग एज्ेल्ट कोई कम्पनी है तो उसवा प्रत्येक 
संचालक, सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष या भेनेजर तथा अत्येक सदस्य, 
जिसको २०% मताधिकार या नियन्त्रण प्राप्त हा । 

] यदि कोई व्यक्ति इस धारा के प्रादेशों को अवहेलवा करता है, प्रर्थात्‌ १० से 
अ्रधिक वम्पनियों का मैनडिग एजेट बना रहता है ता वहू प्रत्येक अधिक वस्ण्नी के 
लिए प्रति दिन १,०००) तक के भर्थ दष्ड का भागी होगा । 


[पा] प्रबन्ध अमिकर्ता के पद का रिक्त होना-- 
ड़ निल्नलिसिए उशाप्रों में प्रबन्ध प्रभिवर्त्ता का पद साथी (०९१९३) समभा 
जावगा 7० 
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(१) यदि प्रवन्ध अभिकर्त्ता कोई व्यक्ति है तो उसके दिवालिया होने” पर 
भथवा दिवालिया घोषिंत होने का प्रार्थना-पत्र देने पर । 

« (२) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता कोई फर्म है तो उसके किमी भी कारण से 
भंग होने पर । 
ह (३ ) यदि प्रवस्ध भ्रभिकर्त्ता कोई कम्पनी है तो उसके समापन की कार्यवाही 
प्रारम्भ होने पर । 2 

(४) प्रबन्ध भ्रभिकर्ता द्वारा प्रवन्धित कम्पनी के समापन की कार्यवाही 
आरम्भ होने पर । 
ड़ (५ ) यदि प्रबन्ध अ्रभिकर्ता की सम्पत्ति का किसी न्यायालय द्वारा या उमके 
लेनदारो द्वारा या उनकी ओर से कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया जाय तो वहू कम्पनी 
के प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता पद से मुभत्तित (5059070) समझा जायेगा । हाँ, यदि न्याय 
लग उसे कार्य करते रहने की भ्राज्ञा दे दे तो बात दूसरी है, किन्तु न्यायालय किसो भी 
समय अपनी आज्ञा को बदल सकता है या रद कर सकता है । 

(६ ) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता ( अथवा मैनेजिण एजेन्सी फम का कोई साभेदार 
था मँनेजिंग एजेन्सी कम्पनी का काई संचालक या पदाधिकारी ) किसी श्रपराध 
के लिए दोषी ठहराया जाता है वथा कम से कम ६ माह की अवधि के लिये कारावास 
का दण्ड दे दिया जाता है तो प्रबन्ध प्रभिकर्ता का पद खाली समभा जायगा। यदि 
प्रबन्ध प्रमिकर्तता अपने दोषो साभेदार, सचालक या अधिकारी को सजा की तिथि से 
३० दिन के भीतर विकाल दे, तो उस्तकी झय ग्यता दूर हो जायगी | 
(५) प्रबन्ध प्रसिकर्तता को पदच्युत करना-- 

किसी कम्पनी की साधारण सभा एक साधारण प्रस्ताव द्वारा अपने प्रबन्ध 
अभिकर्त्ता को निम्न कारणो पर पदच्चृुत (487/098) कर सकती है ;-- 
हर ( १) कम्पती श्रथवा इसकी सहायक या सूत्रधारी कम्पनी के मामलों के 
सम्बन्ध में कपट या प्रत्यास-मज् (7800 एा 3९800 (| (४४७) के लिए। 

(२ ) किसी दूसरी कम्पनी के मामलो के सम्बन्ध मे कपट अथवा प्रन्यास 
अड्डे करते के लिये, जबकि ऐसा आरोप किसी न्यायालय में प्रमाखित कर दिया 
गया हो । 

(३, य्रदि प्रबन्ध झशिकर्त्ा कोई फ़र्प या कम्प्रती है तो फ़् के क्िम्ी सा 
*दार, सचालक या मुल्तार-आम का अधिकार रखने वाले कसी अन्य अधिकारों 
द्वारा अपने या प्रपनी सहायक अथवा सूत्रधारी कम्पनी के कार्यों मे कपट या प्रम्यात 
भज्भ के लिए । 

(४ ) साधारण सभा में विश्वेष्त प्रस्ताव द्वारा एक कम्पती अपने प्रबन्ध 
अ्रभिकर्त्ता को अपने या अपनी सहायक कम्पनियों के कार्यों मे उसकी किसी बडी 
लापरवाही (97085 '९९)8९०४८७) के लिये हुटा सकती है। कपट, प्रत्यास सद्भू 
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प्रथवा भत्मधिक लापरवाहो के लिये किसी पनेजिग एजेट वो पद से हटाने के हेतु 
कम्पनी की साधारण सभा [ यदि इस अधिनियम भ्रववा प्रत्तरतियमों भे कोई विपरीत 
प्रादेश नहीं है ) कम्पनी के कि हो दो सचालको द्वारा बुलाई जा सकतो है । प्रस्ताव की 
धूचना मिलने पर कम्पती उसकी एक प्रति मैनेजिय एजेट की भेजगी। सचालकी की 
भाँति मैनेजिय एजेस्ट को भी यह अ्रधिकार होगे! कि वह कम्वदी को उसरा लिखित 
उत्तर दे, उत्तर को मीटिंग में पढ़वाये तथा अपनी बात समभाये ॥ 42 
(५) मंनेजिय एजेण्ट का पद से त्याग-पत देना-- 
यदि मैनजिंग एजेसी के ठहराव मे विपरीत श्राशय का कोई नियम वे ही तो 
मैनेजिय एजेंट रसचासक सभा को सूचना देकर उमसे दी गई सिथिसे स्यागपत्र दे 
सकता है। ऐसी दशा म मेनेजिंग एजे ट इस प्रकार निदिष्ट कौ गई तिथि से या किसी 
प्रय बाद की तिथि से ( जो परस्पर ठहर जाये ) वाये करना बाद कर देगा, किस्तु 
उसका त्याग पत्र तभी प्रभावपूर्ण होगा जब संचालक सभा कम्पनी के अझत्लिम खाते 
बनवा ले उन पर झकेक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर ले प्रशेक्षित श्रत्तिम खाते साधारण 
सभा से बम्पनी के सामने रख दे और कण्वती उह स्वीकार कर ले अदवा उसके 
सम्बन्ध में किसी पग्रन्य कार्यवाही को करने का निश्चय करे 
(शा) भैनेजिंग एजेम्ट हारा पद का हस्तातरणं-- 
कोई मैनजिंग एजेट अपने पद का तभी हस्तातरण कर सवता है जबकि «& 
फम्पती की साधारण सभा और केद्रीय सरकार दोनो ही की प्नुसति प्राप्त हो जाये | 
(ए॥॥) मैनेजिग एजेन्ट का पद पैठूक (९७४७७) नहीं है -- 
इस अ्रधितियम का भ्रचलत होते वे बाद किसी कम्पत्ती द्वारा अपने मेनेजिंग 
एजेन्ट से किया गया कोई ठहराव, जिसम पद को विरासत द्वारा हस्तातरित करने की 
बात हा, व्यय होगा । यदि प्रधिनियम का प्रचलत होने पर कोई थ्यक्ति क्िस्ती कम्पनी 
के मंनेजिंग एजेंट पद पर प्रासीत है ग्रौर मँसेजिंग एजेंसी ठहराव पद के विरासत 
हारा हस्तान्तरित होने का आयोजन करता हो तो इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ कोई 
अन्य व्यक्ति विदाक्तत से पद तभी ग्रहण कर सकता है जब इसके लिये के'द्रीय सरकार 
यह भ्राज्ञा दे प्रौर केद्रीय सरकार थ्राज्ञा तभी देगी जब उसकी सम्मति में वह व्य््ति 
कम्पनी के भर्नजिग एजेट का पद सभालने के उपयुक्त है। मे बातें एक प्राइवेट कम्पनी 
को, जो किसी पब्लिक कम्पनी की सदह्दायक नहीं है, लागू नही होगी। 
(शा) मनेजिए एजेस्सी फर्म या कॉरपोरेशन के सद्भुवन से परिवर्तत-- 
इस भ्रधिनियम थे किसी विपरीत आशय वाले नियप्त वे भ्रभाव मे जब किसी 
*पब्तिक कम्पनी या इसकी सहायक प्राइवेट कम्पतती का भर्नेजग एजेट एक फमया 
कम्पनी है भौर इसके सगठन से कोई परिवदन हो जाता है तो मैनॉजिग एजेट भ्पते 
पद पर इस परिवर्तेत की तिथि से ६ महीने अथवा इस श्राशय के लिए केद्रीय सरकार 
द्वारा बढाई गई प्र" की समाप्ति से काय करता बन्द कर देगा, यदि केद्रीय सरकार 
ऐसे परिवर्तत के लिए स्वीकृति प्रदान हह्ी करतो ॥ 
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प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता के अधिकार 


5 सन्नियम ने पारिश्रमिक पर भप्रतिबन्धो तथा पभ्राचरण सम्बन्धी कडे नियमों के 
अतिरिक्त प्रबन्ध भ्रभिकर्ता के अधिवारों पर भी अतिबन्ध लगा दिये हैं। भले ही 
वतमान अधितियम के प्रभावशाली होने के पहले प्रवन्धित कम्पनियों के सम्बन्ध में 
पबस्य झभिकर्त्ता के अधिकारों की कुछ भी स्थिति रही हो, १ श्रप्रैल सन्‌ १६५६ के 
पश्चात तो वे अपने भ्रधिकारो का प्रयोग केवल सचालक-सभा के नियन्त्रण त्तथा 
निर्देश न से और कम्पनी के सीमानियम तथा अस्तरनियमों के आधीन श्लौर कम्पनी 
अधिनियम में वररित प्रतिबन्धो के आधीत ही कर सकेंगे 4 
बग्पनी अ्रध्नियम के अनुसार एक प्रबन्ध-पभिवर्त्ता सचालक-समा की पूव्व॑ 
स्वीकृति के बिना निम्नलिखित झधिकारो का प्रयोग नही कर सकता ३-- 
(१) किसी व्यक्ति को कम्पनी का प्रबन्धक नियुक्त करना । 
(२) अपने किसी सम्बन्धी को कर्मचारी नियुक्त करता । 
(३ ) किसी कर्मचारी का सभा द्वारा निर्धारित सीमाप्रा से ग्रधिक पारिश्रमिक 
पर नियुक्त करना। 
(४ ) ऐस्री परिस्थितियों के भ्रतिरिक्त जो कि सचालक-सभा द्वारा निर्धारित 
गीमाओ के भीवर है, पूंजीगत सम्पत्ति का क्रय या विक्रय करना । 
(५ ) प्रपत विरुद्ध कम्पनी के किसी दावे की रकम को कम्त करना या इसके 
भुगतान के लिये अवधि बढाना ॥ 


(६) अपने या झपने सहयोगियों द्वारा कम्पती के विरुद्ध किये गये किसी 
दावे भे समभोता करता । 


प्रबन्ध प्रभिकर्त्ताश्रो को क्रियाओं पर प्रतिबन्ध 


निम्नलिखित बुछ ऐसे अय काये हैं जिनके दोषो के कारण प्रबन्ध-अभिकर्ता 
पद्धति थी बडी श्रालोचना वी गई है । पश्रव इन कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, 
जिससे उनमे विद्यमान दुबलायें दूर हो जायें और दोष उत्पन्न होगे की सम्भावनायें 
कम से कम रह जायें । 


५श्३ ] 

[) प्रबन्ध अभिकर्ता को ऋणएँ-- 
।[ 
श्रभिकर्ताओं की क्वियाओं 

पर १० प्रघुख प्रतिबन्ध 
(१) प्रबन्ध झभिकर्ता को ऋण । 

(२) एक हो प्रबन्ध के ग्रन्तगंत 
/. कम्पनियों को ऋण । 

(३) प्रन्य कम्पनियों के शेवर आदि 

खरीदना! 

(४) प्रतिस्पर्धी व्यापार करने पर रोक । 

कम्पनी के पुनर्स॑ज्भठन या सयुक्ती- 

- करण का बिरोध। 
| सचालकों की नियुक्ति करने के 

अधिकार पर प्रतिबन्ध ) 

(७) जिक्रय प्रतिनिधिणे के रूप मे 

नियुक्ति । 
(5) क्रेय प्रतिनिधियों के रूप से 
7. निमुक्ति। 
(६) प्रत्य सस्याओ्रो के प्रतिनिधि के 
रूप मे नियुक्ति । 
(१०) कम्पनी से क्रय विक्रय का 
$ अनुबन्ध | 








कोई पब्निक कम्पनी एवं इसकी 

सहायक प्राइवेट वापनी प्रत्यक्ष याप्रप्नत्यक्ष 

रूप से निम्न को या निम्न के द्वारा दिये 

गये ऋण, या ऋण वी गारत्टी प्रथव्रा 
प्रतिभूति नही दे सकती ;--- 

(श्र) प्रक्‍न्ध पग्रभिकर्ता था इसका 

सहयोगी, झथवा । ; 

(व) कोई भी समामेलित सस्या, 

जिसके सम्बन्ध में वेस्द्रीय 

सरकार ने एक शादैश हारा 

यह घापित कर दिया है कि 

उसका सचालक मण्डल, 

प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता, प्रबन्ध 

संचालक, सेक्रेटरी एव 

कोषाध्यक्ष अथवा मैतेजर, 

प्रबंध अभिकर्ता था इसके 

सहयोगी के निर्देशों के झनु- 

>२ कार्य करता है, भले ही 

उक्त समामेलित सस्था स्वये 

प्रबन्ध प्रभिकर्त्ती वी सहयोगी 

तहो। [धारा ३६६ (१)] 


“- यह उल्लेखनीय है कि उक्त धारा उस साख पर लागू नहीं होती जो कि 


कम्पनी द्वारा अपने प्रबस्ध प्रभिकर्तता को कम्पनी का ध्यापार चलाने की सुविधा के निये 
दी जाती है. तथा ऐसे अभिकर्ता द्वारा अपने ही नाम मे छुते हुए एक था कई चालू 
ज्ञातो मे रखी जाती है । हां, इस प्रकार की साख सचालकी द्वारा पूण स्वीकृत स्रीमाग्रो 
से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा कभी भो वद़ कुल मिलाकर २०,००० से अधिक 
ही हो सकती । इसी प्रकार यह धारा एक सूतधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक की 
दिये जाने वाले ऋण पर भी लागू नही होती । [धारा ३६६(२)] 
() एक हो प्रवन्ध के प्रन्तर्गत कम्पनियों को ऋएण-- 

कोई ऋ बप्पदी ६ एस इस चार, णे माछुदफ़ाप कम्पदी, (/०१७५७ 
(0०णए पाए) कहा गय है ) किसी समरामेलित सस्या (जो कि उसी प्रवनध के प्रत्तगंत 
चलाई जा रहो है जिसम कि #ऋणदाता कापनी चल रही है ) को न तो कोई ऋण 
देशी और लत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डमे दिये गये ऋणा के सम्बन्ध से कोई मारन्टी 
या प्रतिमूति भदान करेगी, जब तक कि ऋखदाता कम्पनी के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा 
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इसकी पूर्व अनुमति न हो । यदि उक्त समामेलित संस्था किसी श्रन्य व्यक्ति को कुछ 
ऋण दे, तो ऋशदाता कम्पनी उसकी प्रतिमूति की मारन्टी भी न दे सकेगी । 

[धारा ३७०(१)] 
जब कोई ऋणदाता कम्पनी किसी फर्म को, जिसमे समान प्रबन्ध वाली कोई 
समामेलित सस्था पार्टनर है, छुछ ऋण देती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस फर्म 
को अथवा उक्त फर्म द्वारा उस अन्य व्यक्ति को दिये गये ऋण की यारस्टी या प्रतिभूतति 
देती है तो यह ऋण ( गारन्दी श्रथवा प्रतिभृति ) समान प्रबन्ध बाली समामेलित 
सस्ता को हो दिया गया माना जावेगा । घारा ३७० ॥ #] 
दो समामेलित सस्थाप्रों को एक ही अथवा समान प्रवन्य के प्रन्तर्गंत तब 
समझा जायगा जबकि (१) उनमे से एक सस्था का प्रवन्व अभिकर्तता, प्रबन्ध सवालक 
या मैनेजर भ्रथवा जबकि प्रबन्ध अभिकर्ता एक फर्म हो तो उस फर्म का कोई पार्टवर 
भ्रथवा जबक्_ि प्रबन्ध अभिकर्त्ता एक प्राइवेट कम्पनी हो तो उम्र कम्पनी का कोई सचा- 
ब्क दूसरी संस्था में (7) प्रबन्ध अभिकर्सा, प्रबन्ध सघालक या मैनेजर है, भ्रथवा 
(॥) दूसरी सस्था की प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ता का कार्य करने वाली फर्म मे एक पार्टनर है; 
झथवा (30) दूसरी सम्था दी प्रव ध अभिकर्त्ता का कार्य करने वाली प्राइवेट कम्पनी 
में एक सचालक है, ग्रथवा (२) एक सस्या के वहुमत सवालक अरब या झब से तकाल 
, ६ माह पूव दूसरी सस्था के भी बहुमत स्चालक है, श्रथवा (३) दोनो सस्थाओं में 
किसी भी मामले के सम्बन्ध मे कुल मतदान शक्ति का कम से कम ७ भाग एक ही व्यक्ति 
या समामेलित सस्था के वास या उसके नियव्रण में है, अथवा (४) यदि एक समामेलित 
सस्था की सूत्रधारो कम्पनी उस प्रवन्च मे है जिसमे कि दूसरी समामेलित सस्था है । 
* [घारा ३७०, स्पष्टोकरण 3 5] 
८... धारा ३७० उस ऋण्, प्रतिभूति या गारन्टी को लागू नहीं होती जो कि किसी 
सूत्रधारी वम्पनी द्वारा अपनी सहायक को अथवा, प्रवन्ध अभिकर्त्ता या सेक्रेटरी एवं 
कोषाध्यक्ष द्वारा अपने ही प्रबन्ध के अन्तयंत किसी कम्पदी को या एक बेकिंग कम्पनी 
हारा अपने कारोबार की समान प्रगति में दिया जाय । 
यदि कोई ऋण (गारन्टी या प्रतिभृति) इस अधितियम का चलत प्रारम्भ होने 
के पूर्व ही दिया हुआ था तो उसे इस प्रधिनियम के लागू हाने के ६ माह के अन्दर 
वापस ले लेना चाहिये, भले ही विपरीत आशय का ठहराव हुप्ना था | इस अवधि को 
क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा एवं कम्पनों के विद्येष प्रस्ताव द्वारा बटाया जा सकता है । 
* यदि कोई ऋण, प्रतियूति या गारटी धारा ३६६ अथवा घारा ३७० के 
आदेशों के विरुद्ध दी गई हो ता दोषी व्यक्ति को (उस व्यक्ति को भी जिसके हिंद 
में यह ऋण, गारन्टी या प्रतिभूति दी गई है, ५,०००) तक प्र दण्ड दिया जा सकता 
है ग्रधवा ६ माह तक को सजा भी हो सकती है | यदि उक्त ऋण, गारन्टी या प्रतिभूति 
का निष्पादन हो यया है, तो उस घारा के अन्तर्गत सजा नही दी जा सकती और यदि 
आशिक विप्पादन हुआ है तो सजा भी ग्रनुपादत, कम हो जावेगी। सभो व्यक्ति जिन्होंने 


१४४ ] ; 

दोप में भाग लिया है, संयुक्त एव प्रयक्क रप से ऋण को बापिसती के लिए झषवा 

ग़ारन्दी या प्रतिभूति देने स हुई हानि की पूति के लिये कम्पती के प्रति दायी होंगे | 
घिाय ३७०१] 

[7 ) श्रन्य कम्पनियों के शेयर आ्रादि खरीदना - 

एक वम्पती (जिनमे इस धारा म श्रौर ग्रगली धारा ३७३ मे विनियोग करने 
वाली कम्पनी [7ए९६७७४४ (00एएएए कहा गया है) किसी क्रम समामेतित 
सस्या में शेपरा वो वेवल् उसी सोमा तव तथा उन प्रतिबन्धों व दातों के प्राधीन जो 
कि नीचे वेताई गई है, खरीद सकती है, [धारा ३७१) +-- 

» (६१) विनियोग करने वाल्ली कम्पनी का संचालक मडल किसी भझ्रय समा- 
मेल्ित सस्था के शेयरों मे उस अन्य समरामलिस सस्था की श्राधित 
पूंजी (ड008677920 0७/708]) के १०९६ तक विवियोग कर सकता 
है । लेकिन सभी अय समामेलित सस्थाओ्रो मं इस प्रकार किया गमा 
कुल विंनियोग, विनियाग करने वाल्ली कम्पनी के ३०% से अ्रधिक 
नही होना चाहिए । 

(२) यदि उक्त सीमा से अधिक विभियोग करना हो, तो इसके लिए विनि- 
योग करने दाली कम्पनी को साधारण सरुूमा में एक प्रस्ताव पास 
करना होगा तथा केद्रीय सकार से सी सहमति लेनी होगी । 

(३ ) विवियोक्ता कम्पदी किसी मी समय किस भो रवस तक शेयर खरीद 
सकती है, जो कि उसे घारा ५१ (१) 9) के भ्रन्तग्ंत सौंदे जायें | 
इन शयरा को छो9॥5 5छ768 कहा जाता है। 
जब वितियोत्ता कम्पनी किसी समय 908:9 5)87९७ के भतिरिक्त 
अन्य शेयरों मं कोई विनियोग करना चाहे तो उपरोक्त प्रतिशतो की 
गशना करने में उस समय तक [है800५ 89&768 में यदि कोई हो, 
किए गये सभी विद्यमान विनियोग सम्मिलित किये जायेगे । 

(५) संचालक मण्डल तमी विनतियोग कर सकता है जबकि सभी सचालको 
को सहमति से ( जो कि स्रभा म उपस्थित हो और वोट देने के प्रधि- 
कारी हा ) एक प्रस्ताव पास हो जाय और इस अकार का प्रस्ताव 
रखे जाने की सूचता प्रत्येक सचालक को घारा २८६ मे वरश्शित विधि 
से दे दी गई है। 

प्रत्ेक विनियोक कम्पनी समामिलित सस्थाक्रों के शेयरों से अपने द्वारा किए 

गए छभी विनियोगो छा रजिस्टर रखेयी भ्रौर उसम समास्ेलित सस्था था नाम, विनि- 
भोग करने की तिथि, जहाँ उक्त समाभेलित ससस्‍्या विनियाक्ता कम्पनी के ही प्र में है, 
बहू तिथि भी जब कि वह ग्रूप मे छम्मिलित हुई तथा अन्य सव समामेलित सस्याप्तरो 
के ताम जो कि उद्ी ग्रू८ में दिखाने चाहिए 4 विनियोगे का विवरण उनकी क्िचि के 
७ दिन के प्रन्दर ही नाठट हा जाना चाहिए।॥ यदि विनियोग कम्प्ती सशाघन भधि- 


(४ 
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नियम सब्‌ १६६० के पूर्व किए गए थे, तो इस अधिनियम के लागू होने के ६ माह के 
प्रन्दर ( जिसकी अवधि केद्भीय सरकार द्वारा कम्पनी की प्राथेना पर बढाई जा सकती 
है ) ही उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज कर लेता चाहिए । 

इस धारा के आदेशो का उल्लड्डेन करने पर कम्पनी तथा कम्पनी के प्रत्येक 
दोषी श्रधिकारी को ५०० रु० तक का ग्य देण्ड दिया जा सकता है । दोष का सर्वे 
प्रथम पता लगने पर भी यदि वह जारी रहे, तो ५० र० प्रति दिन तक जुर्माना किया 
जा सकता है । 

यह धारा एक बैंकिंग अयवा बीमा कम्पनी को, एक प्राइवेट कम्पनी क्रो, जो 
कि पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं है, फाइवेन्सिग कम्तनी व सूबवारी कम्पर्नों को 
( उसकी सहायक कम्पनी के सम्बन्ध मे ) लागू न होगी । 
(९) प्रतिस्पर्धी व्यापार करते पर रोक-- 

कोई प्रवन्ध अभिवर्त्ता अपने लाभार्थ ऐसे किसी व्यापार मं सलस्न नही हो 
सकता जिपकी प्रकृति उसकी वम्पतती के ( जिसका वह प्रक्‍न्ध अनिकर्त्ता है ) भ्रधवा 
ऐसी कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी के व्यापार के समान है झौर उससे प्रतिस्पर्धा 
करने बाला है। यदि वह ऐमा करता है तो इससे भ्रजित समस्त लाभ वह उस कम्पनी 
के लिए ट्रस्ट मे रखेगा । 

प्र उक्त झ्राशय के लिए निम्नलिखित दशा में मैंवेजिय एजेन्ट की अपने लाभाधे 
व्यापार मे सहग्व समझा जाया ३--- 

(१) यदि ऐसा व्यापार किसी फर्म द्वारा, जिसमे वह सामेदार है, चलाया 
जाता है । 

(२) यदि ऐसा व्यापार एक प्राइवेट कम्पनी हारा चलाया जाता है, जिसको 
किसी साधारण सभा मे सिम्नलिखित एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा (मिल्ला कर) कुल 
मत्ताधिकार के कम से कम्र २०% पर विय्रण हो :-- 

( प्र) उक्त अवन्ध अमिकर्त्ता 

( भरा ) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता एक फर्म है तो उस फम का कोई साकेदार ) 

(६) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता एक समामेलित सस्था है तो उसका कोई 

अधिकारी । 

(३) यदि व्यापार एक समामेलित सस्था द्वारा; ( जो एक प्राइवेट कम्पनी 
नही है ) चलाया जाता है, जिसकी जिसी साधारस्स- समा में निम्नलिखित किसी एक 
(व्यक्ति या कई ब्यक्तियो द्वारा मिल कर) का कुल मताधिकारो के कम से कम २०% 

>>पर नियस्त्रण हो ४-- 
(भर) उक्त प्रबन्ध प्भिकर्त्ता । 
( झ्रा ) यदि प्रवन्ध अभिकर्तता एक फर्म है तो उसका कोई सामेदार | 
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(इ) यदि प्रवन्ध अभिकर्त्ता एक समामैलित संस्या है तो उसका कोई 
अधिवारी । 
(५ ) कम्पनी के पुनर्सद्धव्न था संयुक्तीकरण का निधेध-- 
यदि बम्पनी के घापद सीमानियम अथवा अन्तनियों में या कम्पनी ढारा 
साधारण भ्रथवा सचालक सभा द्वारा पास विये किसी प्रस्ताव में ग्रथवा कम्पनी गौर 
उसके प्रचन्ध अभिवर्त्ता या किसी अन्य थ्यक्ति के मच्य हुए किसी ठहराव में कोई ऐसा 
झायोजन हो हि वम्पनी का पुनसंज़ुठन या सयुक्तीकरण तभी हो सकता है जबकि वह 
प्रबन्ध प्रभिवर्त्ता ही पुनर्सड्भयित वम्पनी या सयुत्तीकरण के परिस्णामस्वरूप बसी सई 
कम्पनी का प्रबन्ध श्रभिवर्त्ता नियुक्त विया जाये तो ऐसा ग्रायोजन इस प्रधिनियम का 
चलन होने के बाद से ध्यथं होगा ॥ 
(५१) संचालकों को रियुक्ति करने के प्रधिकार पर प्रतिवन्ध-- 
यदि बम्पती के भन्तनियम ग्राज्ञा दें तो प्रबन्ध अ्रभिकर्ता प्रधिक से झ्रधिक दो 
( यदि सचालकी वी बुल सश्या ४ से प्रधिक है ) नियुक्त कर सकता है । यदि सचा- 
लको की सल्या ५ से कम है तो वह केवल एक हो सचालक नियुक्त कर सकेगा । 
अपने नियुक्त किय सचालक को प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता चाहे जब हठा सकता है या उत्तका 
पद खाली हाते पर किसी प्रन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है 
(५) प्रबन्ध भ्रभिकर्ता को एक विक्रय-प्रतिनिधि के रूप मे नियुक्ति-- 
प्रबन्ध अभिकर्तत्त्व प्रणाली का एक दोप यह भी रहा है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता 
प्रपनी क्म्पती के लिए माल वे क्रय भ्रथदा विक्रय के एजेन्ट चन जाया करते थे मौर 
इस पर बमीशन वसूल व रते थे। भ्रव इस दिल्या मे भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । 
प्रब बिसी प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता या उसके कसी सहयोगी को कम्पनी के माल को बेचने के 
सम्बन्ध में कोई कमीशन या पुएस्कार पाने का अश्रधिकार नहों होगा । हाँ, भारत के 
बाहर विस्ली स्थान से की गई विक्ी के सम्बन्ध मे प्रबन्ध अभिकर्ता या उसने सहयोगी 
को निःन दा शर्तों के श्राधीन विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है २-(१) 
उनका ऐसे स्थाम पर तिजी व्यापार के लिए कोई कार्यालय हो। (२) उनका बिक्री 
कमीशन इस सग्बन्ध में कम्पनी द्वारा पास किये गये विशेष प्रध्ताव के अनुसार हो । 
यह निंधुक्ति पाँच वर्ष से अधिक के लिए नही की जा सकती । हाँ, बाद में उसका नव« 
करण किया जा सकता है| 
(शा) क्रय प्रतिनिधि के रूप मे मैनेजिय एजेण् को नियुक्ति-- 
किसी मैनेजिग एजेण्ट था उसके किस्नों सहयोगी को कम्पनों से उसदी औोर से 
भारत में खरीद गय माल क सम्बन्ध मे कोई कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नही 
होगा । हाँ, कार्यातय भर्द के बदले मे मिलने वाले खचं तो उनको मिलेंगे ही, क्न्ति 
रत के बाहर किसी स्थान से मंदेजिय एजेन्ट मरा उसके सहयोगो द्वारा कम्पनी की 
अं'र से खरीदे गये माल के सम्बन्ध भे कम्पनी की इच्छा पर मैनजिंग एजेन्ट या 
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सहयोगी को या तो उसके कार्यालय का खरीद सम्बस्वी खर्च या कमोशव वियाजा 
सकता है। हों, शर्त यह है कि उक्त कार्योलय मैनेजिग एजेन्ट के व्यक्तियत व्यापार के 
लिए होना चाहिए । कम्पनी प्रपने विश्ेष प्रस्ताव में इस भुगताव की सीमा निईचय 
बर देगी । नियुक्ति का यह विश्येप प्रस्तवव तीन वर्ष से अधिक के लिए न होगा। बाद 
मे उसका नवकरणा कराया जा सकता है। मन 
(5) प्न्‍्य संस्थाओं के क्रय भ्रथवा बिक्री श्रतितिधि के रूप में कमीशन-- 

कभी-कभी यह होता है कि एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता के श्राधीन दो कम्पनियाँ 
मरस्पर सेवा या माल का क्रग्र-विक्रय करती हैं। ऐसी दशा मे एक कम्पनी अपने 
प्रबन्ध प्रभिकर्ता को दूसरी कम्पतती से उस क्रय-विक्रय के लिए प्राप्त कमीशन को 
रखने की अनुमति दे सकती है । इसके लिए कम्प्ती को अपनी साधारण सभा में एक 
प्रस्ताव पास करना पड़ेगा । यह आ्रावश्यक है कि उक्त क्रय-विक्रय की दरें कम्पनी के 
लिए बाजार दरो से या उचित दरो से कम अनुकूल न हो । 

(2) प्रबन्ध प्रसिकर्त्ता और कम्पनी के सध्य क्रय-विक्रय का प्रनुबन्ध-- 

एक बम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने प्रवन्ध अभिकर्त्ता या उसके सहयोगी 
के साथ कसी प्रचल या सवल जायदाद के खरीदने, बेचने या सप्लाई करने प्रधवां 
मैनेजिंग एजेन्सी के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा की सप्लाई के- लिए भ्रथवा «कम्पनी 
द्वारा निर्भेभित या बेचे गये श्रशो या ऋण-त्रो के अभिगोपन के लिए किये जाते वाले 
अनुबन्ध की अनुमति प्रदान कर सकती है । मह आवश्यक है कि विसी कम्पनी द्वारा 
माल की बिक्री या रुप्नाई की गई सेवा का मुगरतान कम्पनी को प्रबन्ध अभिकर्त्ता 
१३ महीने के प्रत्दर कर दे । यह नियम्त उप्त माल या सेवा के सम्बन्ध मे लागू नहीं 
होता जिसमे कम्पनी या प्रबन्ध ग्रभिवर्ता नियमित रूप से व्यापार करते है। शर्त यह 
है कि ऐसी जायदाद का मूल्य और सेवा की लागत अनुबन्ध की प्रवधि मे शामिल 
किसी भी कलेण्डर वर्ष के लिए कुल ५,०००) से अ्रधिक न हो। 

यदि उक्त प्रदेशों के विरुद्ध प्रबन्ध भ्रम्चिकर्त्ता कोई पृरुस्कार प्राप्त करता है तो 
वह भाधिवय कम्पती में जमा करना पडेंगा। 

पद की हानि के लिए हूर्जाना 

निम्नलिखित दक्षाश्रो मे पद की हानि ([058 0 0769) के लिए कोई 
कम्पनी अपले संनेजिय एजेल्ट को हर्जावा वटी देगी :-- 

(१ ) जबकि प्रवन्ध अभिकर्त्ता कम्पनी के पुनर्सुद्भठन या क्िस्सी अन्य समा- 
भैलित सस्था के साथ सयुत्तीकरण (8॥79/8थ77७000) के लिए झपने पद से 
त्याग पत्र देता है श्रौर फिर वही पुनसंद्भठित कम्पनी या श्रयुक्तीकरण के फलस्वरूप 
बनी नई समामेलिल सस्या का प्रबन्ध अ्रभिकर्ता, सेक्रोटरी एवं कोपाध्यक्ष, मैनेजर या 
अन्य अधिकारी नियुक्त हो जाय । 


प (२) जब प्रदम्ध अभिकर्ता कम्पदी के उक्त पुनर्सेज्जुडन या सयुक्तीज रण के 
प्रतिरिक्त किसी अन्य कारख से त्याग-्पत्र दे। 
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(३ ) जब प्रदत्य प्रमिकर्त्ता अपने पद को इस कारण छोडने के लिए विवश 
होता है कि केन्द्रीय सरकार ने इस भ्रवार की कम्पनियों मे भंगेजिंग एजेण्ट रखने का 
निषेध कर दिया है, झथवा प्रधिनियम के आदेज्ञानुसार उसका कार्य बाल १४ अगस्त 
सन्‌ १६६० तक अवश्य समाप्त हो जाना है, अथवा १० कम्पनियों से अधिक मैनेजिग 
एजेण्सी त रखने के नियम का पालन करना पडा है । 


(४ ) जब प्रबन्ध अभिकर्ता का पद उसके दिवालिया होने (यदि वह एक 
ब्यक्ति है ) था फर्म के भग होने ( यदि वह एक फम है ) अथवा समापन की कायंवाही 
आरण्म होने ( पदि वह एक समाप्रेलित संस्था है ) के कारण या प्रवन्ध प्रभिकर्ता को. 
विसी भअ्रपराध व दोपी पाये जाने पर उसका पद खाली मान लिया जाता है। 


(६ ) जबकि पवन्ध ग्रभिवर्ता का पद इस कारण खाली समझ लिया जाता 
है कि उसके द्वारा प्रबन्धित कम्पनी के समापन की कार्यवाही श्रारम्भ हो गई है भर 
कर्पनी वा समापन प्रबन्ध श्रभिकर्ता की लापरवाही या त्रूटि के कारण हो । 

(६ ) जबकि भ्रब-ध अपिकर्त्ता वो उत्के पद से रिश्लीवर की नियुक्ति हो जाचे 
से भुप्रत्तिल भान लिया गया है । 


(७ ) जबकि प्रव॒ध॒श्रभिवर्त्ता को कपट या प्रन्यास भग के लिए ग्रथवा 
प्रत्नधिक लापरवाही एवं वृप्रबन्ध के लिए विशेष प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया 
गया हो । 


(८ ) जबकि प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता ने स्वथ अपने पद की सम्राप्ति के लिये प्रेरणा 
दी है या समाप्ति के लिए प्रयत्न किया है ) 

कम्पनी अपने प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ता को पद की हानि के लिये जो हर्जाना दे सकती 
है वह उतने घन से भ्रधिक नही हो सकता जितना उसने अपने शेष कार्यन्काल में 
श्रथवा तीन वर्ष में (जो कम हो) भरजित कर लिया होता। हर्जाने की गएना प्रवस्ध 
प्रभिकर्त्ा द्वारा पद की समाप्ति के तत्काल पहले तीन बष की भ्रवधि भे श्रजित औसस 
पुरस्कार के आधार पर की जायेगी ( प्रबन्ध श्रभिकर्ता का पद समाप्त होने के पहले 
गा बाद में किसी भी समय १२ महीते के भ्रन्दर यदि कम्पनी का समापन प्रारम्भ हो 
गया है भ्ौर कम्पनी थी सम्पत्ति, श्रश पूजी (प्रीमियम सहित ) छुकाने के लिये 
अपर्याप्त है तो प्रबन्ध अभिवर्त्ता कोई हर्जानां पाने का प्रधिकारी नही होगा । 


पद के समाप्त होने पर प्रबन्ध ग्रभिकर्ता के श्रधिकार-- 

जब ,किसी मैनेजिग एजेप्ट का पद समाप्त हो जाय, तो प्रबन्ध अ्भिकर्ता एवं 
कम्पनी एक दूसरे से पद की समाप्ति के पहले क्ये गये यान किये गये कार्य के 
सम्बन्ध मे अपनी मांग या दावे को पूरा कर सकेंगे । किसी अन्‍य रूप भें प्रबन्ध अमि- 
कर्ता के जो अधिकार या कर्तव्य हो, उन पर पद की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं 
पड़या । 


[ श्र 
प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता पद्धति का समापन-- 

कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ का उद्देश्य प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति गो निम्न 
लिखित ढय से समष्द करना है-- 

(१) १५ अगस्त सन्‌ १६६० तक तो इस पद्धति में कोई परिवर्तेन नही होगा, 
किन्तु तत्पश्चात्‌ इमका महत्त्व कम हाने लग्रेगा। कोई भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता १० से 
अ्रधिक कम्पनियों का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा । १ अप्रैल सन्‌ १६५६ के बाद किसी भी 
समय केन्द्रीय सरकार यह मूचित करने का अधिकार रखती है कि एक विशेष उद्योग 
या व्यापार से सलग्ग सभी कम्पनियाँ कोई प्रबन्ध अरिकर्ता नहीं रख सकेगी ! इस 
सूचना का प्रभाव यह होगा कि जिसने कम्पतियों में सूचता वी तिथि पर प्रवस्ध प्रभि- 
कर्ता नदो थे वे भविष्य मे प्रचन्ध प्मिकर्ता नहीं रख सकेंगे और जिन कम्पनियों मे 
प्रबन्ध अभिकर्त्ता है उनका कार्यकाल निर्दिष्ट तिथि से तौन वर्ष की प्वधि समाप्त होने 
पर या १५ अगस्त सन्‌ १६६० से जो भी तिथि बाद मे पडे, समाप्त हो जायगा । 

(२ ) वे कम्पनियाँ जो उपरोक्त निप्रम मे नहीं आती तथ तक प्रबन्ध प्रभि- 
कर्त्ता नियुक्त नही कर सकेगी जब तक केन्द्रीय सरकार से विश्येप स्वीकृति प्राप्त न हो 
जाय झर के द्रीय सरकार ऐसी स्वीकृति निम्न बातों का सन्तोष प्राप्त होने पर 
ही देगी-- 

( प्र ) कि कम्पनी को प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने की अनुमत्ति देने से जन 

हित को नुकसान नहीं पहुँचेगा । 
भा ) कि प्रस्तावित प्रवन्ध भ्रभिकर्त्ता एक उपयुक्त एवं योग्य ब्यक्ति है । 
इ ) कि उसके ठहराव की छर्ते उचित हैं। भौर 
ई ) कि प्रवन्ध अ्भिकर्त्ता ते उन तीन शर्तों को पूरा कर दिया है जो केन्रीय 
सरकार ने उसके लिए निश्चित की हो । 
इस प्रकार सन्‌ १६६० के पश्चात्‌ प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति का भविष्य बड़ा 
भनिद्चिचत और बहुत वुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इन पाँच वर्षों की अवधि 
के भीतर प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का आचरण कंसा रहता है। यदि उनका ग्राचरण समाज- 
वाद ढाँचे के अनुकूल रहता है, यदि उन पर लगाये गए प्रतिवत्धी के फलस्वरूप इस 
पद्धति के सब मुख्य दोष दूर हो जाते हैं और श्राधिक शक्ति का केनद्रीपकरणा,नही होता 
तो उतके बने रहने की सम्भावनायें वढ जायेंगी । यद्यपि सिद्धालत, प्रवन्ध अभिकर्त्ताप्रो 
का उन्मूलन उचित है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनके उन्मूलन को समय सीमा 
निश्चित बर देता बुद्धिमानी नही होगी । 


प्रवन्ध अभिकर्ता पद्धति का मविष्य 
(एचफत्तठ ०६ ध6 फैंबा०ट्टोए2 3ए९४०ए 5एएशक्तो 


१५ अगस्त सन्‌ १६६० की निर्धारित तिथि अरब व्यतीत हो चुकी है, प्रंतः 
भव हमे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का 


( 
( 
( 


र्श्ण्गु 


पूर्ण मापन होना चाहिये अथवा देश वी बर्तप्रान प्राथिक द सामाजिक परिस्थितियों 
के श्र गत भ्राज भी इसवी आवश्यकता है। यह सत्र है कि मत वर्षों मे अनेक दीपो व 
दुवंलताओ्ो के कारण प्रवघ अभिवर्ता पद्धति का बड़ा घोर विरोध हुग्ना है। ओ० 
के० हो? शाह (१ ४. पर 5080) मे तो यहाँ तक कहा है हि प्रबन्ध श्रभिकर्त्त 
पद जड से चौदी तक सड चुकी है और ब्ञौ्नता झोत्र इस प्रणाली का समापन होना 
चाहिए।१ सम्मवत, प्रवन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली के दापा ने हो मारत सरकार वो 
बम्पती प्दिनियम म सशोधन करन के लिए गनेक वार वित्रश् क्र । सन्‌ १६६३ 
दे भारतीय कम्पनी अधिनियम में, सत १६३६, १६४६, १६४८ तथा सन्‌ १६५१ में 
महत्त्वपुर्ण संज्ोचन त्रिए गए भ्रौर प्रत्येत वार सशोयन वरने का मुंख्य उदृ्य प्रवध 
अ्रभिकर्तता प्रणाली के दापो पर विजय पाना हो था। ग्रतक वार प्रशोधन किए जाते पर 
भी भारतीय जनता ( विशेषन विनियोंगी वर्ग ) सतुप्ट ने हग्रा, गत संद्‌ १६४६ में 
धुराने कम्पनी ग्रधिनियम का पूछत मथत्र करवे नया ग्रधितियम बनाया गया, गिसता 
नाम है 'मारतीय कम्पती अधिनियम, सन्‌ १६५६ ॥' यहाँ पर एक उहतखनीय बात 
यह है कि गत ३०-३५ वर्ष की ग्रवधि में प्रवन्ध अ्भिवर्ताग्रा के सम्बन्ध में भनक 
नयेन्तय नियम बनाये गए एवं इस प्रणाली के दापा का दूर करन के उद्देश्य पे उन 
पर प्रतिगन्‍्प लगाएं गए, परतु विभी भी बार लोगा को यह भाहस नहीं हुशा कि 
प्रबन्ध प्रभिवर्ता प्रणातरी वो जड़ में उजाड़ दिय्रा जाय। दस प्रणाली मे सुधार विये 
गए, इप्तका समापन नहीं । भारतीय प्रधुल्क प्रायोग संत १६४६-५०, याजना ग्रायोग 
सब्‌ १६५० तथा कम्पनी लॉ कमेटी सन्‌ १६५२ (जा कि भामा क्मेटो के नाम से 
प्रचलित है ) भ्रादि ममी ने इस सस्या मे सुधारों की ही सिफारिशों की हैं। भाभा 
कमेटों में श्रपनी रिपोर्ट में लिखा है कि श्रनेक दोपों व दुबचताओरों के होते हुए भो, 
भारत के वर्तमान श्रोध्योगिक संगठन में इस प्रणाली पर निर्भर रहना ही झषिक & 


हिंतर र हीगा, क्योकि निज़ो उपक्रम प्य विश्यस व विस्तार बहुत छुछ इस प्रणाली पर 
हो श्रवलम्दित है ॥/* 
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[ १५१ 
अगस्त सन्‌ १६५४ मे लोक समा में कम्पनी लॉ बित्र पर बडी बहस हुई और 
भ्राधकाश वक्ताो ने प्रबन्ध भ्रभिकर्त्तो पद्चति कौ कदी झालोचना की थी। स्‍्वय 
कांग्रेस दल के झालोचको ने इस पद्धति के उन्मूलन की माँग की और इस सम्बन्ध में 
एक निश्चित समय तिर्घारित कराने वा प्रयास किया। वे 'प्रेक़् ढरी एवं कोषाध्यक्षा 
की नई व्यवस्था से भी सल्तुष्ठ नहीं थे, क्योकि उतके बिचार में इसमे आाथिक शक्ति 
का केन्द्रीयकरए नहीं रुक सकता। दूसरे शब्दा मे, वे कम्पनियों मे प्रबंध पर भ्धिक 
नियन्त्रसत रखना चाहते थे, किन्तु सरकार ऐसा नटो करता चाहती थी, क्योकि इपसे 
व्यक्तिगत उपक्रम को घकता पहुँचता और पच वर्षीय योजना वी सफचता खाई में 
पढ़ जाती । तत्कालीन दित मनन्‍्त्री श्री देशमुख ने प्रबन्ध अ्भिकर्ताओ के पक्ष में निम्न 
दलीलें प्रस्तुत की--- 

(१) द्वितोय पच-वर्षोष योजना में औद्योगिक विकास के लिये व्यक्तिगत 
उपक़मी पर बहुत सीमा तक गिर्भरता रखी गई है। श्रब॒ बौच मे ही प्रबन्ध अ्भिकर्ता 
पद्धति को किसी उद्योग विशेष मे न रखने की घोषणा मे व्यक्तिगव उपक्रम को बडा 
घक्का लगेगा और वह अपने दायित्व ठीक तरह से तदों निभा सकेगा । 

(२) स्वतन्त्रता के पूव अब प्रत्नन्य अभिकर्सा पद्धति के विरोध में ग्रावाज 
उठई गई थी तो प्रधिकाश व्यापार विदेशियों के हाथ म था, किन्तु भत्र परिस्थिति 
बदल गई और व्यापार देशवासियों कं हाथ प आ गया है । फिर भी अनेक दाप प्रबस्प 
प्रभिकर्ता पद्धति के ऐमे हैं जो कि, उन्ही परिस्थितियों से, सचालक-मभा या मेक्ेटरी 
एवं कीषाध्यक्ष अथवा अन्य प्रबन्ध व्यवस्था के ब्लगंत भी उत्पन्न हो सकते हैं। यही 
नहीं, भराज झनेक ऐसे प्रबन्ध अभिकर्त्ता भी है जो अपने ज्ञान और भ्नुभव से देक्ष को 
लाभ पहुँचाना चाहते हैं । 

(३) हमे प्रबन्ध अभिकर्त्ता के कार्यों का लेखा-जोखा केवल समापित 
कम्पनियों की संख्या से नहीं लगाना चाहिए, वरन्‌ नई रजिस्टर्ड कम्पतिियों को भी 
विचार म लेना चाहिए। थुद्धोत्तर काल में कम्पनियों की संख्या दुगुनी से भ्रधिक हो 
गई है और प्राप्त पूंजी भी पहले से तिगुती हो गई है, जो कि देश के हित में है! 

(४) यह कहना असत्य है कि कम्पनियों के प्रवतंत और अर्थ-प्रवन्धन से 
प्रबंध अभिकर्त्ताओं का झ्रथ्रिक भाग नही ) १,७२० कम्पनियां की परीक्षा से यह पता 
लगा है कि लगभग १३ ६९% अश पूंजी एवं २६-६५०% ऋण एवं भ्रग्रिम प्रबन्ध 
प्रभिकर्ताओ्रो हारा प्राप्त हुआ था । यदि प्रवध-प्रमिकर्त्ताओं का हटा दिया जाय तो 
इतने वित्त को व्यवस्था सरकार वहाँ से करेगी ? 

(५ ) जहाँ तक आाधिक सत्ता के कतिपय हाथो में केन्द्रीयकरण का प्रवन है, 
यह दोष केवल प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति का ही हो, ऐसी बात नहीं । उदाहरण के लिए, 
भमेरिका मे भी, जहाँ कि ऐसी पद्धति प्रचलित नहीं है, झ्राथिक सत्ता के केद्री यकरण 
की समस्या पाई जाती है । फिर थोड ही ( लगभग ३३ ) भबन्ध-अभिकर्ता देश मे 
ऐसे है जिनके पास १० या अ्रधिक कम्पनियों का प्रबन्ध है। 


श्ष्र्तु « 


(६) प्रबन्ध-अमिकर्ता देश की व्यावमायिद वृद्धि के प्रतीक हैं। यदि केवल 
नियन्त्रण दादा इनका सहयोग देश के प्रधिक अधिक विकास मे प्राप्त हो सकता है तो 
फिर इनके उन्मूलन की हिसात्मक नीति अ्रपनाने से क्या लाभ ? 


(७) प्रबंध अ्रभिकर्त्ताओं का पुरुष्कार शुद्ध लाम का १०% निर्धारित किया 
गया है, जी दि भ्धिर नही है। प्रबन्ध सचालकों को वेतन के भ्तिरिक्त शुद्ध लाभ को 
४५% मिलता है भर सेक्रेटरी एवं कोपाध्यक्ष को ७१% निश्चित किया गया है। 
इमकी तुलना मे प्रबन्ध श्रभिवर्त्ता को १०% पुरुष्कार श्रधिक नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि प्रबन्ध प्रशिकर्ता विभित प्रकार का प्रनुभव रखते हैं भ्ौर वित्त की व्यवस्या भी 
करते हैं, जबकि सचालक और सेक्रेटरी एवं वोपाध्यक्ष इननी चहुमुख्ती योग्यता नहीं 
रखते भर न ही एनको वित्त व्यवस्था का भार उठाना पडता है। ध्रभी तक प्रवन्ध 
पअ्रभिकर्ताप्रों को मिलने वाला पुरुष्कार ओसत्तव शुद्ध हाभ का २७% था, प्रत 


पुरुष्वार में इतनी बडी कमी करना वास्तव में भारी असफलता है, शो कि समाज क्कै 
समाजवादी ढाँचे बे प्रनुकूल है । 


(५ ) यदि किसी विशेष उद्योग या व्यापार मे प्रबंध ग्रभिकर्ता रखना उचित 
ने समझा जाये तो भी प्रस्य सतेन्नो मे, जहाँ प्रवतन एव श्रर्थ प्रदधन की आवब्यकता है, 


उस पद्धति का लाभ क्यों न उठाया जाय, जो कि भूतकाल में उपयांगी थी और भविष्य 
में उपयोगी होगी । 


उपयुक्त दस्तोतों के भाधार पर त्तत्कालोन वित्त मन्‍्त्रो श्रो चितार्माण देशमुख 
ने कहा था कि, 'अ्रभी प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली के समापन के लिये उपयुक्त समय 
नहीं भ्रापा है, कर्षोंकि यदि इसको समाप्त किया गया तो उच्च के श्रोद्योगोफरण को 
गहरा भ्राघात पहुं चेया । भ्रतएव बुद्धिमता का सार्ग तो यह होया कि जब तक हम॑ भ्रपते 


देश का पुर्ननर्भाण करें, तब तक के लिये इस प्रणाली मे केबल उचित सशोधन कर 
दिये जाप । 


यही कारण है कि भारत सरकार ने शास्त्री कमेटी सन्‌ १६५७ की पतिफारिशों 
के झ्ाधार पर कुम्पनी प्रधिनियम सशोधन आलेख सन्‌ १६५६ में भी प्रवन्ध भ्रभिकर्ता 
प्रणाली पर कठोर नियन्त्रण करने की ही चेष्टा की है ) भारतीय उद्योग एवं वाशिज्य 
मण्डत्त के झाग्रह पर राष्ट्रीय ग्राथिक श्ननुसधान परिषद ['ए राणाक) 00प70७] ० 
4.97॥906 8009 07776 [३९४६७:८)३) ने प्रबन्ध प्रमिकर्ता पद्धति के विभिन्न 
पहलुओे एवं उसकी उपयोगिता का भ्रष्ययन करके मम्मति प्रयट की है कि देश के 
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१४३ 
आरथिक विकास मे यह प्रणाली महत्त्वपूर्ण भाग भ्रदा कर रही है, श्रतः इस पद़ति को 
समाप्त करने के लिये कोई महत्त्वपूर्ण कारस नहीं दिखलाई देता । परियद्‌ का कहना 
है कि देश को बदलती हुई परिस्थितियों को दृष्ठि मे रखते हुए इस पद़त्ि में समय- 
समय पर आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं सुधार किये जा सकते हैं। कुछ बेईमान 
व्यक्तियों द्वारा इस पद्धति का दुरुपयोग करके श्रनुचित्त लाभ जठावा इस बात का 
प्रमाण नहीं है कि यह पद्धति ठोस नहीं है, इसलिये इसे समाप्त कर दिया जाय। 
परिषद्‌ के महा तचालक डा० पी० एस० लोकनाथन (90. 9. 8, ॥,0008४0४0) 
में कहा है कि यह पद्धति निजी क्षेत्र को विशेषत, दो दिशाझ्रों में सक्रिय योग दान 
दे रही है--( १) यह अपने झ्ाय श्रोतो व बचत से प्रवन्धकृत कम्पनियों को पूंजी 
की व्षवस्था करती है, और (२ ) अपने प्रबन्ध के उद्योगो का बहुमुखी विस्तार कर 
रही है। 
प्रबंध श्रभिकर्ता प्रसाली का समापन बांछनोय क्यो नहीं है ?-- 

भारत की बतंमात ग्राथिक, साम्राजिक व राजनतिक परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत 
यह निश्चयपूर्वेक कहा जा सकता है कि प्रबन्ध ध्रनिकर्त्ता प्रणाली का पूर्ण समापन 
हिंतकर ते होगा । इस सम्बन्ध में निम्न दत्तीलें दी जा सकती हैं ;-- 
(१) प्रवर्तत की भावी आव- ७००७०७०७७७००-७७७०७७३७०००७०-००२७ 
श्यकतायें--भारतवपषं मे उद्योग धन्धो के प्रबंध श्रभिकर्ता प्रणाली का 


प्रवर्तन केः लिए प्रत्यन्त विर्तृत क्षेत्र है। पूर्ण समापन क्यों नहीं ? 
हमारा देश प्राकृतिक प्रसाधनों की दृष्ठि से 


बहुत धनी है, परन्तु प्पनी प्राकृतिक | (९) प्रवर्तन की भावी आावश्यकतायें । 
सम्पदा का बिदोहन करने के लिये उपक्रम $ () वेचत तथा उसका एकत्रोकरण 
(दा।शाएच्न्‍्छ) की आवश्यकता है। ६ (र) ऐतीय पचन्वर्षीय योजना की 
हमारी सरकार प्रनेक राजनैतिक व इन्य अर जताई 

घरेतू समस्याओ्रो मे व्यस्त है एवं वह | (४) जी की सुविधा । 

प्राधिक क्षेत्र मे भ्रधिक ध्यान नहीं दे (५) झभिगोपन सम्बन्धी सस्थाओ्ो का 
सकती । श्रतएव निजी उपक्रम को ही अत ॥ 

श्रागे बढ़कर श्रोथ्रोगीकरण की दिशा से (६) प्रबन्ध-योग्यता की ग्रावश्यकता ) 


-०-०-९-९-७-०-७-७-०-० 

देश को ग्रग्रसर करना होगा। ग्रत ५-७ वर्षो के आथिक व प्रौद्योगिक विकास के 
भ्रॉकडो से यह स्पष्ट लगता है कि हमारे देश मे प्रबन्ध अ्भिकर्ताओो मे प्रारस्मिक 
प्रनुसन्धान करके ग्रनेक नये उद्योग-घन्धो की स्थापना की है ॥ झटोमोबाइल्स, लोकोी- 
मोदिब्स झोद्योगिक यन्त्र व उपकरण, रप्तायनिक पदार्थ, रेबन घ प्लास्टिक पदार्थों से 
सम्बन्धित उद्योगों के प्रवर्तेत व स्थापना का श्रेय प्रबस्व ब्रमिकर्ताश्ो को ही है। भविष्य 
में भी अपनी पच-वर्षीय योजनाओं की सन्तुष्ठि के लिए हमे अश्रनेक उद्योग-घन्धों की 
स्थापना करनी होगी, जिसके लिए प्रवन्ध अभिकर्त्ती प्रणाली को चानू रखना नितान्त 
आवश्यक है । 


१५४ | 


(२) बचत तथा उनका एकत्रीकरण-हठतीय पचलर्षीय योजना वी 
सफलता काफी सीमा तक घरेलू बचत पर विभर बरती है।# इस घरेलू बचतवों 
प्रोत्माहित वरने एवं श्रोयोगीकरण हेतु उसको एक्स करने में प्रबन्ध अभिवर्ता प्रणावी 
ने बहुत बडा योगदान क्या है तथा भविष्य में भी इसमें बहुत श्राशा है। 

(३) तृतीय पंचवर्षीय गीजना के उद्देश्यों वी सफलता के लिए” 
छुन यन्‌ १६६६ में उटकपण्ड मे होने वाले अखिल भारतीय काँग्रेस वमठी के योजना 
सम्बन्धी सैमितार में यह तिश्चय हुआ था कि तृतीय पे वर्षीय योजना झुल्यत 
“उत्पादन वृद्धि की योजना' होनी चाहिए। वास्तव में विम्मलिसित कारणों से झाज 
हमारा नारा 'उत्प दन करो श्रयवा सष्ठ हो जाओ! (700॥08 07 ए0॥87)) ह्ठी 
होना चाहिए --(४) झपभोग के स्तर को बढासे वे लिये, (॥)) बढ़ती हुई जत संख्या 
की भ्रावश्यक्ताश्रा को पूरा बरने के लिये, (ल्‍0) रहन-महत के स्तर की वृद्धि वे तिए, 
(9) भतिरिक्त धम शक्ति व प्राकृतिक प्रसाधनों के सदृपयोग के लिए, (०) मुद्रानअमार 
के दानव पर विजय पाने के लिए, एवं (ए39) अन्य प्रगतिशील श्रौद्याभिक राष्ट्रों के साथ 
कदम-ब-क्दम मिलाकर चलने के लिये ! यही एक कारण है कि श्रमी हाल में प्रकाशित 
हमारी तृतीय पत्र वर्षीय यीजना मे भी ब्रौद्योगीकरण के विकास व॑ विस्तार पर बहुत 
बल दिया गया है | हमारे देश में श्राज पूजीकृत उचोगो वी बहुत कमी है, जो कि 
ऐसे यनन्‍्त्रों का उत्पादन करते हो जिवका उपयोग उपभोतता उद्योगों मे क्या जाती है। 
परन्तु धोद्योगिक विकास व विस्तार की कल्पना कोरी मृग-दृष्णा होगी, यदि प्रवन्ध 
पमिकर्ताओं का श्रत कर दिया गया है। हमारे प्रगस्ध झभिवर्त्ता आधुनिक उद्यागो के 
नायक या कंप्टम हैं। जिस प्रकार बिता इप्टन के कोई खेल सफसनतापुवंक सचालित 
नहीं ही सकता, उत्ती प्रकार विना श्रभिकर्त्ताओं के झौद्योगीकरणा का विस्तार करना 
कठिन हैं । अतएव हुतीय पच-वर्षीय मोजना की सफलता के सिए प्रबन्ध अभिवर्सा 
प्रणाली को चालू रखना ही हिंतकर होगा । 

(६४ ) पूंजी के बाजार का सकुचित होना--यद्यपि दितीय महागुद्ध के 
परचाद हमारे देश मे ओद्योमिक सस्थाग्रो की अ्रथ-प्म्बन्धी श्रावश्यकताओं की सतुष्दि 
के लिए अवेक विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया गया ( जैसे श्रौद्योगिक अर्थ विगम, 
राज्य प्रध॑-निभप्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास तिगम, पुनवित्त नियस, इत्यादि )। परस्तु 
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[ शशश 
झाज भी पूंजी का बाजार अत्यन्त सकुचित है। हमारी पूजी बडी लजीली है। श्रोचो 
गिक अशो व ऋण पत्रा मे घिनियोग करने की प्रवृत्ति श्रमी अधिक लोकप्रिय नही हुई 
है | भ्रतएव ऐसी परिस्थिति मे प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली को समात्त करना पेड की उस 
डाल को काटवे के समान है, जिस पर स्वय बैठे है ॥ 

(५) साधारण अश् पू'जी व अभिगोपत सम्बन्धी सस्थाओ की कमी- 
हमारे देश में साधारण अश्रश पू'जी (पुजाए 08७) को प्राप्त करने मे प्रबन्ध 
अभिवर्त्ताओं की 'साख' बहुत सहायता पहुँचाती है। श्रभिगोपन सस्थाग्री (र॥व6५ 
का 0१ 08000/0078) की भी देश मे बडी कमी है। प्रबन्ध श्रमिकर्ता ही इस 


कार्य को करते आ रहे हैं। अतएंच उनके समापन स॑ पू'जी के बहुत बड़े श्रोत पर 
बुठाराघात हो जायगा । 


(६) प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता की शआवश्यकता-भारत दे ग्रोद्योगीकरण 
को सफल बनाने के लिए योग्य प्रव धको की बड़ी झावश्यकता है । 'बल' का भारत 
इन्ही पर निर्भर करता है। प्रवध अभिकर्ताप्रो को जड से समाप्त करना बडी भारी 
मूखंता हो सकती है प्रतएच इस प्रणाली को चालू रखना हो राष्ट्रीय हित मे होगा । 
निष्कर्ष -- 


सक्षेप मे, हम यह कह सकते हैं कि ( १ ) प्रचर्तन, ( २ ) अर्थ और ( ३ ) 
ध्यावसायिफ प्रबन्ध व व्यवस्था सम्बन्धी श्रावन्‍्यकताग्रो की पृत्ति के लिए प्रबस्ध 
अ्रभिकर्त्ता प्रणाली चालू रखना ही श्रेष्ठ होगा । 
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प्राय ४२ 
मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक केन् 


(?एणार 56८७ 0 5९१ ह्णाण्करो 


प्रश्वावना--ऐतिहासिक' विवेचत-- 
मिथित प्र्थ॑ स्मकत्या वा. व्रिचार ने बेवल भारत मे लिये यरन्‌ समस्त विश्य के 
लिए भी तया है। प्राचीन वाल मे तिर्याध ध्यापार कौ नीति! छा प्रनुम/न विया 
जाता था, जिगफ श्रलंधन च्यत्तिया एप ग्राविक संगठनों थो प्रापिण' भाणदो पे पूर् 
स्वत वरता दी गई थी। सरवार प्राविक' मामा में बोई हलगेप गहीं करीी थी प्रौर 
मे उसमे कोई उद्योग ही प्रारम्भ विया । प्रतिीित प्रथशाखियां वे लखा से भी यहँ 
पता चलता है वि उत दिनों मिश्ित प्रध्यवस्था का प्रचलन नहीं या। प्रतित्यित 
पिचारषारा के प्रवतर प्रादम स्मिथ (80 घए 50060) वा मत था कि, / झ्ायिक 
स्पतार्ता ही समस्त श्रायिर प्रगति की धुजी है। सरबार वो प्राधिव मामलों में 
प्रदृश्कीप वी ताति वेयत इस कारण ही नही प्रपतानी चाहिए वि उस व्यत्तियां वो 
प्राधिए स्वतन्थवा प्रदान दे रनी है, बरत्‌ इसलिए भी वि बहू बुशल एवं व्यावहारिक 
रीति हे आधित कत्तता का निभान शी स्थिति से भी नहीं है बाई भी दो 
ब्यक्तित्य इनने धसगन नहीं हैं, जितने कि एक व्यापारी धर प्राएव होते हैं 
समस्त धासव, बिना बोई अ्पवाद, समाज मे सबयें भ्रषिव मितथ्ययी होते हैं ।/? 
सर्वार द्वारा भरायिक श्षियाप्रा मे भाग लेने के विरुद्ध एवं मुख्य तर्व यह दिया जाता 
है वि जय वोई व्यक्ति मय करता है, तो वह अगवा ही धन व्यय बस्ता है धौर जब 
बीई सख्वार स्यय बरती है, तो बह किसी पिशेष व्यक्ति वा धते नहीं बरने सवा 
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[ ११७ 
सम्मिलित घन व्यय करती है, जिससे उसके कार्यों में उत्साह एवं उत्तरदायित्त्व की वह 
भावना नही होती जो कि एक व्यक्ति के कार्यों में पाई जाती है । इसके अतिरिक्त 
एक व्यक्ति विशेष की आय बहुत कुछ स्थिर होती है, झत. वह अपने बढते हुए व्यय के 
अनुसार हो अपनी आय को नहीं बढा सकता, जिससे व्यय करते समय उसे बहुत 
सावधान रहना पडता है। जे० बी० से (6. 8 5७9), डेविड रिकार्डो (3ए70 
४०04०) और मिल ()!9))) ने इन विचारो को अन्य देशो में फ़ैलाया । 


निर्वाघ व्यापार को नीति कुछ समय तक विश्व में अपना प्रमुस्व जमाये रही, 
लेकिन बाद मे यह प्रभुत्व जाता रहा, क्योकि प्रथ॑श्नास्रियों ने इन विचारों से सम्बन्ध 
तोड लिया, क्योकि इस नीति के दाष ( जैसे मला-काट प्रतियोगिता, भ्त्यधिक झ्ाथिक 
उतार-घढाव और अथिक सकटो कया बार-बार भ्राना ) सब पर भली भाँति प्रगट हो 
हो गये थे । कीन्‍्स और पीमू के नाम इन अथशाञ्तियो मे विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। धीरे धीरे निर्बाध व्यापार की नीति का स्थान समाजीकरण (80079)7590700) के 
पिद्धात ने ले लिया । इस तिद्धन्त के अनुसार सम्पूर्ण उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था 
पर सरकार का ही स्वामित्व एवं वियत्रण होना चाहिए। पीगमू ने इस सिद्धान्त का 
प्रबल समर्थंथ विया। उसका कहना था कि “उत्पादन के साधनों का समाजीकरण 
भराथिक शान्ति की स्थापना के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, जितना शीघ्र इसे 
झपनाया जायगा उतना ही यह श्रेष्ठ होगा ।”+ लेकिन प्रोफेसर कीन्स पूर्ण समाजी* 
करण के विरुद्ध थे। उनकी सम्मति मे सरकार का उद्योगों पर पूर्ण नियम्बरण नहीं 
होता चाहिए, क्योकि लाभ-भावना के श्रभाव के कारण सरकार मे एक व्यक्ति के समान 
उत्साह और कार्य-कुशलता नहीं आ सकती । अत. एक व्यावहारिक अर्थंशास््री की 
भाँति उन्होंने बीच का मार्ग अपवाने का सुर्ाव दिया प्र्थाद कुछ सीमा तक सरकार 
का नियन्त्रण हो भर कुछ सीमा तक व्यापार की स्वतन्त्रता भी रहे । दूसरे झब्दों मे; 
उन्होंने झाधिक क्षेत्र मे पूर्ण सरकारी स्वामित्त्व व नियन्त्रण स्थापित करने तथा पूंजी- 
बाद का जड से उन्मूलन कर देने की अपेक्षा सरकार को व्यक्तिवादी उपक्रम के साथ 
प्लिल कर ग्राथिक कार्यो म भाग लेन का सुकाव दिया । 

सर्व प्रथम सोवियत रूस ने निर्दाघ व्यापार की नोति का परित्याग किया और 
पूंजीवाद का उन्मूलन करने तथा सरकारी नियन्त्रण स्थापित करने का कदम उठाया। 
यह उल्लेखनीय है कि उन दिनो सावियत सरकार, जिसके अध्यक्ष लेनिन (],607॥7) थे, 
उत्पादन के साधनों का एकदम से समाजीकरण करने के पक्ष मे नहीं थी, क्योकि बहु 
अनुभव करती थी कि नियत्रित व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जबकि मजदूर वर्म 

-- अबन्ध करने की कला में तिपुण हो जाय । अतः वहां सरकारी योजना के द्वारा धीरे- 
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१४८ । 
पीरे ही उत्पादन के साधनों वा पूरा वियलख प्राप्त किया गया। अन्त में फरवरी सद 
१६२६ को सरकारी योजना झायौग के विधान वी स्वीकृति होने से आथिक नियोजन 
की वह प्रशासी स्थापित हो गई जो ग्राज तक भी उस देश में चालू है। इस प्रणाली 
के ग्रस्तगंद जी सफलतायें उस देश मे प्राप्त की गई हैं वे शेष विध्व को भी उस प्रशाली 
के ग्रहण करने के लिये प्रेरणा प्रदान कर रहो है । किन्तु यह तो प्रारम्म हो है; पल 
तो प्रभी देखना बाकी है । हे 
सोवियत रूस, चीन व भ्रन्य देशो में सरकारी नियोजन की सफलता को देखें 

के पश्चात्‌ पूंजीवाद थे प्रबल समर्थक भी उस विद्रोह-भावना की भाववा का श्रनुभद 
करने सगे है जो कि पूजीबाद के विरु8 उमड रही है। इस भावना को शान्त करने के 
लिये प्रृंजीवादी देश पूंजीवाद को समाप्त करने या उसके स्थान में सरकारी उपक्रम 
को अपनाने के बजाय पूजीवादी व्यवस्था में ही उपयुक्त सशोधन व रने का प्रवास कर 
रहे है। प्रद्धविकर्तित देशो ने भी इसी मार्ग को ग्रह क्या है। विशेषतः सर्युक्त 
प्ररव गणराज्य, भारत, पाकिस्तान भादि देशो मे सरकारी नियोजन क्षिया जा रहा है, 
कित्तु उसका हद्देंह्य बतमान में पूर्ण समाजीकरण करना नहीं वर्ग प्माण को एक 
- उत्तम रहन-मह्न स्तर प्रदान करता है। प₹ल्तु प्रल मे यह स्वीकार करना हो होगा कवि 

समाजीकरण की विचारधारों दिनों दिन जोर एकड रही है और पूंजीवादी प्रणाली को 

बीते हुए समय की वस्तु माना जाता है 

८2 “मिश्मनित अर्थ-व्यवस्था का प्राशय एवं इसकी विज्वेषतायें 

मिधित श्र्थ-व्यवस्था का भ्र्थ-- 

“मिश्मित भ्रथे व्यवस्था (१2९४ £९८०७०१४७९) बह प्राधिक प्रणाली है जिसमे 
सा्ंजनिक एव प्राइवेट दो हो क्षेत्रों के लिपे स्थात होता है और दोतो हो साप- 
साथ कार्य करते हैं। इस श्रकार यह प्रणाली दो विरोधी विचारधाराओ कां--उत्पादन 
के समस्त साधनों श्रौर सभ्पूरा आधिक क्रिया वा स्भाजीकररा करने की विचारधारा 
तथा निर्वाध व्यापार वी नीति का प्रतुसरण करने की विचारधारा-एक सम-्वित परि* 
शाम है। इसके भ्रन्तगंत ध्यक्तिगत उपक्रमी एव सरकार दोनो का उत्पादत और वित* 
रण के क्षेत्र में सयुक्त दायित्त्व होता है। मिश्चित भर्थ व्यवस्था मे व्यक्तिगत उपक्रमी को 
एक महत्वपूर्ण भुमिका झदा करती पडती है, लेकिन ऐसा करते समय उसे स्व शक्ति- 
मान सरकार का मांग दर्शन प्राप्त होता है, जो समाज के व्यापक हितो को रक्षक 
होती है । इस प्रकार, मिश्वित व्यवम्था के भन्तगंत सरकार प्राइवेट उपक्तम का इस 
प्रकार नियत्रए करने का प्रयास करती है कि अधिकतम साम्राजिक हित हो । 
विशेषताधें-- 

पिश्नित व्यवस्था के प्रन्तगंत प्रायः दो या तोन क्षेत्र कायंशोल होते हैं, जो कि 
निम्नविशित हैं :-- 
(! ) सार्वजमिक या सरकारी क्षेत्र-- सावंजनिक' या 'दरकारी क्षेत्र" 


( १५६ 
(?प्र6 86८607) से उस भाथिक क्षेत्र का अ्रमिप्राय है, जिसमे उत्पादन झौर 
वितरण की सम्पूरं प्रणाली का प्रबन्ध, नियन्त्रण एवं अर्थ प्रबन्धन सरकार के हाथ मे 
होता है तथा व्यक्तिगत उपक्रम को इसमे प्रवेश नही करमे दिया जाता । प्राय, छुरक्षा 
एवं आधाग्भूत उद्योग इस क्षेत्र मे सम्मिलित किये जाते हैं | 


(२) सरकार व व्यक्तिगत उपक्रमियो का सयुक्त झ्लेत्र-यह क्षेत्र 
(ए0॥0 070-707770/७ 98९60) एक सयुक्त सत्ता के नियन्त्रण व प्रबन्ध में 
होता है | सयुक्त सत्ता से सरकार व व्यक्तिगत उपक्रम दोनो का ही भ्राशय है ! किन्तु 
अपनी मुख्य स्थिति बनाने के लिए सरकार पूंजी में ५१% भाग ग्रहण करती है तथा 
व्यक्तिगत उपक्रम वे लिये केवल ४६% भाग रहता है। गौर महत्त्व के उद्योग इस 
क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं । 

(३) व्यक्तिगत उपफम का क्षेत्र--व्यक्तिगत उपक्रम का क्षेत्र (20998 
9660) प्राइवेट उपब्नमिया के पूर्ण नियन्त्रण, प्रवन्ध व प्र्थ प्रबन्धन के अन्तगंत 
होता है | मुख्यत पग्रमहत्त्वपूरा उद्याग ही इस क्षेत्र मे रखे जाते हैं जैसे उपभोग वस्तुयें 
बताने वाले कुछ उद्याग, वस्स्ट्रवशन इन्डस्ट्रीज श्रादि 

कौनसा उद्योग सावंजनिक क्षेत्र मे रखा जाय और कौनसा उद्योग किसी अन्य 
क्षेत्र मे रखा जाय इसका निरणंय सरकार करती है। सरकार द्वारा नियुक्त योजना- 
आयोग विभिन्न क्षेत्रो के मध्य आवश्यकतानुसार समायोजन करता रहता है।॥ 


मिश्षित्त श्रथृ॑-व्यवस्था के प्रचलन के कारण 


मिश्षित अध व्यवस्था का प्रचलन होने क प्रनेकः कार हैं) कुछ सुख्य-मुख्य 
कारण इस प्रकार है -- 

(१) पर्याप्त पूजी की प्राप्ति के ७ 
लिए- ऐथक पृथक रूप से व्यक्तित और ६ सिश्चित अर्थ-व्यवस्था क्यो २ 
सावंजनिक दातनो ही क्षेत्रो मे पर्याप्त पू जी (१) पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति क लिए। 
का प्रभाव होता है। विशेषत, अद्ध- हा 
विकसित देशो म न तो अकेले सरकार के £ (२) |" स्टाफ की पूर्ति के लिए । 
पास और ने अर ले व्यक्तियत उपक्रमिथा ॥ (३) प्रशासत-व्यवस्था के कुशल सचा- 
के पास ही इतनी पू'जी होती है कि वह लन के लिए । 
सम्पुर्ण राष्ट्र की अधिकतम प्रगति के लिए "जोवाद को प्रात करने, 
पर्यात्ष हो । ऐसी परिस्थितियो मं मिश्चित (0) प शबाद है पु को आद करे, 
अर्थव्यवस्था प्रधिक लाभदायक होती है । कितु इसदे दोषों को दूर रखेसे 

(२) टून्‍्ड स्टाफ की पूति क॑ & क लिए नि कक की 8.९ 
लिए--अनेक दशा म यह अनुभव किया जाता है कि एक विश्येप प्रकार का प्रशिक्षित 
श्रम-वर्ग ([शा806 706ए9000७॥) अस्रीमित मात्रा मे नहीं होता । यदि कार्यों 
का प्राइवेट भऔर पढ्चलिक क्षेत्रो मे नही बाँदा गया, तो इस झमाव के बढ जाने की 
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प्राहवा है। किन्तु उन्हे सम्मिलित कर दिया जाय तो बुछ सीमा तक यह प्रभाव पूरा 
हो सबता है । 

(३ ) प्रशामन-व्यवस्था के कुशल सचालन के लिए--यदि प्रविक क्षेत्र 
को प्राइवेट श्रौर पब्लिक क्षेत्रो में विभाजित कर दिया जाय, तो प्रशासन-व्यवस्था 
क्षधिक कुशलता ते चलाई जा सकती है । यह ज्ञाभ तब प्रात होना कठिन है जबकि 
पूर्ण समाजीकरण या पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार की नीति प्रपताई जाये । 

(४) पू'जीवाद के गुशो को प्राप्त करने कितु इसके दोपो की दुर 
रखने के लिये--इस व्यवस्था के भ्रन्तगंत्र पूजीबाद के समस्त गुणों को प्राण किया 
जा सकता है, किन्तु इसके दोपो को नही मुगतना पडता, क्योकि पूजीवादी प्रणाली को 
सशोधित रूप से हो ग्रहण किया जाता है। प्राइवेट उपक्रम इस तरह कार्य करने का 
प्रधान करता है कि उसे भी लाभ हो भौर समाज का भी हित हो, वयोकि यदि उसके 
कार्य समाम के हिंत मे न हुए तो उसे सरकार बा कोप-भाजन बनना पड़ेगा । 
भारत मे पिश्षित प्र्थ-ध्यवस्या-- 

भारत वी वतसान आविक परिस्थितियों के रुच्दर्भ मे सिश्षित पर्य-व्यवस्था 
का विशेष महत्व है। सरकार के छामने जनता के जीवन-स्वर मे दृद्धि करके उनकी 
प्राधिक दशा में सुधार करने की तत्वालिक समस्या है । इसका हल तभी सम्भव है 
जबकि समी दिशाप्रा मे पर्याप्त सीमा तक उत्पादन बढ़ाया जाय। प्रौद्योगिक शौर 
कृषिक उत्पादन की भारी वृद्धि के लिए बहुत पूजी एवं प्रयास की ब्रावस्यकता है, जिसे 
सरकार धपने साधनों से ही मही घुटा सकती ॥ यही का“ ण॒ है कि भारत सरकार में 
मिश्रित भ्रथ-व्यवस्था को अपवाने का निश्चय किया और यह झ्राशा की है कि वहँ 
प्राइवेट उपक्रम का इस प्रकार भ्रधिकतम उपयोग कर सकेगी कि सम्पूर्ण समाज के 
झायिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो। भारत के अधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल 
नेहृक मे प्राइवेट और पब्लिक संकक्‍्टरी की चर्चा करते हुए यह कहा था कि “लोग 
प्राय, प्राइवेट और पब्लिक संक्टरो मे विरोध होने की आशका प्रक्ट करते है। कुछ 
लोग यह अनुभव करते है कि प्राइवेट उपक्रमो को पूण एवं श्नतियत्रित रूप से कार्य 
करने देना चाहिए | लकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्राइवेट उपक्रमों को 
इस प्रकार ग्रनियम्रित रूप से काये करने की छूट नहीं दी जा सकती है तथा सरकार 
को एक व्यापक मात्रा भें हस्तक्षेप करना हागा । हमारे साथन सीमित है, श्रतः हम 
व्यक्तियों को सभी दिशाओ्रो में कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। चाहे पब्लिक 
सैवदर हो या प्राइवेद संक्टर, दोनों के लिए निमांजन करने की त्रावश्यकता है । श 
क्षेत्र को अधिक से भ्रधिक भूमिका प्रदाव की जायगी, किन्तु उसे योजना में के 
ही कार्य करता होगा | यदि हमारी योजना सम्पूर्ण क्षेत्र (प्राइवेट व पब्लिक) मै वि 
न ही सकी, तो उपयोगिता कुछ भी नही रहेगी | पब्लिक सैक्टर को दो बिशेष रूप से 
लिद्दिचत एवं नियमित होना चाहिए।॥” 

यद्यपि अनेक परिचमी देशो मे मिश्रित श्रय॑-व्यवस्था की विचारधारा काफ़ी 
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समय से प्रचलित थी तथापि भारत में इसका प्रचलन थोडे समय से ही हुआ है। स्वत- 
न्वता के पूर्व सरकारी क्षेत्र विद्यमान नही था । हाँ, रेल, डाक व तार, कस्टम विभाग 
पोर्ट ट्रस्टूस, रिजव॑ बेक ऑफ इण्डिया, झा्डनेस्स एवं एयरक्रापट फैवटरियाँ तथा कुछ 
श्रन्य उद्योग भ्रवश्य सरकारी स्वामित्त्व व नियत्रण मे ये। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकार 
मे कृषि व सम्बन्धित क्रियाप्रो की उन्नति, उद्योगों के इविस्तार तथा अन्य सेवाम्रो का 
विकास करने का निश्चय किया ) इसके लिए तथा विद्व के औद्योगिक उन्नतिशील 
देशों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक ऐमी व्यवस्था की श्रावश्यकता थी 
जो किसी को झसतोष दिए पिता सबको सतोध प्रदान करे । बहुत दिनों से सरकार 
ऐसी उपयुक्त श्रशणली की खोज में थी ? अन्त मे देश के प्रमुख अ्र्थ-शास्त्रियो की सम्मति 
से उसने देश में मिश्वित-प्यवस्था का श्रीयणेश विया । इस व्यवस्था के प्रन्तगंत श्रथे- 
व्यवस्था को तीन क्षेत्रो मे विभाजित किया गया है ---सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र एव 
सरकार व प्राइवेट उपक्रम का सम्मिलित क्षेत्र । 
मिश्षित प्र्थ-ब्यवस्था मे पब्लिक सेक्टर-- 

भारत में पब्लिक सैघटर (सार्वजनिक या सरकारो क्षेत्र) का झ्ारम्भ थोडे समय 
यूं से ही हुआ्आा है, किन्तु योरोपीय देशो मे वह काफी समय से विद्यमान था। घीन और 
रूसी समूह के देशों मे यह अपनो पूणुता को प्राप्त हो गया है। भारत मे सन्‌ १६४८ 
की श्रौद्योगिक मीति को घोषणा से इपे महत्त्व प्रप्त हुआ्ला है। राष्ट्रीकरण के तथा 
इस सामान्य सिद्धाल्ल की स्वीकृति से, कि प्राइवेट सेक्टर मे चलने वाले उद्योगो का भी 
सरकार नियमन व नियत्रण कर सकती है, अब तक अनुसरण की गई विचारधारा व 
नीतियों मे एक महान्‌ परिवतंन थ्रा गया है और तब से पब्लिक सैक्टर का तेजी से 
विकास हो रहा है । 

सन्‌ १६४८ से पब्निक सैक्‍्टर में आरम्म किये गये विभिश्न उपक्रमो को पाँच 
मुख्य क्षीषंकों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है ;-- 

(१) सुरक्षा उद्योग (00989809 & 5%80800. आ&89)97- 
27080॥8) -जैसे, हथियार, गोला-बारूद, हवाई जहाज, ग्रणु-शक्ति बनाने से सम्बन्धित 
उपक्रम । 

(२) जन उपयोगी सेवायें (0000० ए४॥॥9 एऐंजते8॥8॥789- 
जैसे डाक व तार विभाग, रेलवे व अन्य यातायात उपक्रम, विभिन्न विद्युत योजनायें 
झादि। जन उपयोगी सेवाग्रो के सहायक उद्योग भी सरकार ने प्रारम्भ किए, जिनमें 
निम्न विदेष रूप से उल्लेखनीय हैं '--बग्रलौर का टेलीफोन निर्माण उद्योग, हिन्दुस्थान 
कैविस्स लि० परद्िचमी बगाल, चितरणव लोकोपरोटिव बसे, इन्ट्रीगल कोच फ्रेक्टरी, 
पैरम्बूर 

(३) उद्योग (909५6778५)--इस वर्ग के उद्योगो का महत्त्व धीरे-धीरे 


बढ रहा है। इनमे निम्न विश्वेष महत्त्वपूर्ण है--सिंदरी का खाद कारखाना, ब्रसोधि- 
११ 
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बेटेड सीमेन्‍्ट कम्पनी, दिद्वुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड नैशनल इस्टट्रयूमेन्ट फैक्टरी 
बलवत्ता, जर्ग पुरा की सरकारी हाउसिंग फैक्टरी, दुर्पापुर, भिलाई और रूरकेला के 
लौह एड़ इस्पात कारखाने । 

(४ ) शिपिंग (8॥7.778)- शिर्विंग (विज्येषतः तटवर्ती शिपिंग) का दिकास 
बरने के लिए सरकार द्वारा शिपिग टनेम क्षमता बढ़ाने के समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित 
किए गए हैं। सूव्‌ १६४५० में ईस्टन शिविगम कारपारेशन लि० की स्थापना हुई। 
हिस्दुस्थान दििपयाड जहाजों के सिर्माए का कार्य करता है एवं वह भर भी या 
खोले जाने की प्रगति मे है । 

(५) विविध उपकम (00॥67 7०7९८४२--ईस श्षीपक मे निम्नलिखित 
विविध प्रक र के औद्योगिक सस्यान सम्मिलित किए जाते हैं--इण्डियन रेयर अर्थ 
लिमिटेड (ट्रामकोर-कोचीन), पिम्परी की पेनिसिलिन फैबदूरी, दिल्ली का डी० डी० 
टी० वारखाना, मडी का नमक का कारखाना, यू० पी० सरकार की सीमेट फ्क्‍्टरी, 
मध्यप्रदेश का तेपा कागज का कारखाता, विहार सरकार की सुपरफास्फेट फ्रैक्टरी, 
भादि | इनम से अधिकाश सस्थानों का पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में सगठन 
किया गया है, जिसमे सरकार ने बहुमत झेयर खरीदे है। इसका प्रबन्ध सरकार 
द्वारा नियुक्त प्रबन्ध सचालक के हाथ मे है, जिसको पश्षमर्श देने के लिए एक बोर्ड 

होता है। बन 
पच-वर्षीय यौजनाये एवं पब्लिक सक्टर-- 

प्रथम्त पत्र वर्षीय घोजना भे पब्लिक सेक्टर के उपक्रम्तो पर दुल व्यय ६४ करोड 
४० रखा गया था। इसके अतिरिक्त रेलो को छोडबर श्रन्य आधारभूत उद्योगों व 
यातायात के लिए ५० करोड़ २० झलग थे । प्राइवेट सैवटर में २२३ करोड ४० के 
व्यय की व्यवस्था थी | 

द्वितीय पच-वर्षीय योजना की रिपोर्ट मे यह बताया गया है कि श्राधुनिक टेक्नो- 
लाजी का प्रयोग करने के लिए बड पैमाने पर उत्पादन करने की तथा कुछ विश्येप 
प्रकार की झाधिक क्रियाप्रो मे प्रसाधनो के समन्बित नियन्त्रण एवं वितरण की व्यवस्था 
करना प्रावश्यक होता है । ऐस्ली क्षियाप्नों मे खनिजो एवं भ्रधारभुत तथा प्ूँजीगत 
माल बनाने वाले उद्योगी को सम्मिलित किया जाता है । इन पर ही अथ व्यवस्था का 
विकास मुख्यत, निर्भर होता है। इन क्षंत्रो में बिकास करने का दायित्व सरकार को 
ही ग्रहण करना चाहिए तथा विद्यमान इकाइयो को नए नमूने कै अनुसार ढलना शा 4 
इसी प्रकार, जिन क्षेत्रों भे टैबतालॉजिकल घटक इस प्रवार के होते हैं कि शा है 
शक्ति व सम्पत्ति के के स्वीयकरण को बढादा मिले, उनम सरकारी स्वामित्व (आ्रशिक 
पूर्ण) श्रौर सरकारी नियत्रण विद्येप रूप से झावश्यक होता है। कई क्षत्र 
शेसे है जिनम प्राइवेट उपक्रम सरकार से सहायता मिले बिना तरबझी नहीं कर सकते | 
अतएव इसमे स्तैमान किए गए प्रसाधनों के स्वभाव पर ध्यान देना आ्रावश्यक है । एक 
विकासशील अर्थव्यवस्था भे पब्लिक और प्राइवेट दैक्टर दातो के विकास के लिए 
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विशाल क्षेत्र हैं | किन्तु, व्यापक सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए यह अर वश्यक है 
कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा अधिक विकसित हो । 


पब्लिक सेक्टर की समस्यायें-- 

पब्लिक सैक्टर की निम्नलिखित समम्याये है :--- 

( १) संगठन की समस्या--विभिन्न देशो मे राष्ट्रीयकरण की योजनाओो का 
अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सगठन का कोन-सा रूप अपनाया जाय । यह 
मुख्यत, काम में आने वाले साधनों के स्वभाव पर विभंर है। विभिन्न संगठन प्रशालियाँ 
निम्प है--सिंडीवेट प्रणाली, मैनतिंग डाइरैक्टर अथवा बोडं श्राफ डाइरैबट्म की 
प्रणाली, आदि । प्रत्येक प्रशाली वे अपने-अपने गुर-दोप है। इन सब पर विचार 
करके यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रोयकृ॒त उद्योगो को ब्रद्धं-स्वतन्त निगमी द्वारा 
प्रबन्धित किया जाय ॥ 

(२) मूल्य निड/रिए एक उपभोक्ता--शव्बिक सैज्टर के लिए सबके कठित 
समस्या उद्योग व सेवाओ्ो के उत्पादन का मूल्य निश्चित करने की है। सामान्यतः 
प्राइवेट उत्पादन का बाजार-मृल्य इतवा 9ै१०००००००७७७०७०७०७७०७००७००० 
होने को प्रवृत्ति रखता है कि उत्पादन पब्लिक सेक्टर की मुए्य सम्स्याये 
की लागत निकल श्राये श्रोर साहसी को तीम है 
कुछ लाभ भी बच रहे! पब्लक सैक्टरो रे 
के उद्योग की स्थिति भो इसमे भ्रधिक ६ (१) संगठन की समघ्या | 
भिन्न नही है । भ्रतर केवल इस बात का ४ (२) मूल्य-निर्धारण एवं उपभोक्ता । 
हे कि प्राइवेट सेक्टर को वस्तुओ्रो का | (३) श्रम को माग । 
इतना मूल्य रखना पड़ता है जिसमे कि है +० 
लागत के ऊपर कम से कम पूंजी को आक्पित करने लायक लाभ बचे । किन्तु पब्लिक 
सँबटर को प्र-व्यापारिक घठको का भी मूल्य निर्धारस्ण में ध्यात रखना पड़ता है। 
दूसरे बाब्दा मे, पब्लिक सैक्टर भ मूल्य का निर्धारण सरकार की तीति पर भी निभर 
होता है। 

(३) श्रम की मौँग--पब्लिक सैक्टर मे वास्तविक सधर्ष उपभोक्ता और 
श्रमिक के बीच में है। श्रमिक कमर काम, भच्छी मजदूरों भ्लौर झ्पनी सेवा की स्थिरता 
की माँग करते है। लेकिन उपभोक्ता अधिक उत्पादन, श्रधिक चुनाव का भ्रवस्तर 
तथा कम कीमतें चाहते हैं। ये दोनो विचारधारायें सर्देव ही सतुलित नहीं हो 
पादी है । 

“पब्लिक सेक्टर की आलोचना-- 

पब्लिक सेक्टर के कार्य के विरुद्ध निम्न झआलोचनाये की जाती हैं :--- 

(१) सरकारी पूजीवाद के पनपते की आशका--यदि आ्ायक क्षेत्र में 
सरकारी उपक्रम का अबाध विकास होता रहा, तो सरकारी प्रधिकारियो का प्रभाव 
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बहुत बढ जायगा, जिससे पब्लिक सैक्टर के कालान्तर में सरकारी पूजीवाद में परिखित 
हो जाने की आदशका है । 

(२) करो से होने वाली श्राय मे कमी आने का भय--यदि सरबारी 
व्यापार को भ्रधिदाधिक बढावा दिया गया, तो इससे लाभ के इन श्रोत्रों में कभी प्रा 
सकती है, जिनसे सरकार को भ्रब कर वी आ्राय हो रही है । 

(३ ) पहलपन, लोच एवम्‌ जोखिम उठाने की क्षमता में कप्री--पब्लिक 

0०0७००७७४०००७७७०७७७७७७७७७+++*४ दैव्टर के प्रभ्रिकारियों भे पहलपत, लं,च 


| पब्लिक सैवटर की चार प्रमुख ६ एवं जोखम उठाने की भावना को कार्या- 
प्रालोचनयें न्वित होने का भ्रधिक अवसर नहीं 
(१) परफारी पूंजीवाद के पनपने वी जा 2 5 गुणों के चुत हो 
भराशवा । हर | 
रे (४ ) लोक-कल्याश॒कारी कार्य 
(श) रे से होने वाली श्राय में कमी | धर सरकारी व्यय में कमी--सरकार 
श्राने का भय । धि 
रो के श्राधिक साधन सरकारी व्यापार भे लग 
| 5) हक जीप एवं जोखम उठाने ; आने वर सरकार को अपना व्यय लोक 
की क्षमता का पगावे | 
है हितकारी काये के वि 
| (४) लोक-कह्याण कार्यों पर सरकारी 28025] पर घटाने के लिए निवश 
वें भे कभी ५ 
534 3332/ 5 ००8 किर भी भारत जैसे पिछड़े देशो में 


4 0040»070०<2-0*0-0-4*4“-<२<0९७०२३-०००७०७-८०-९--७-... 
सरकारी उपक्रम के इतने श्रधिक लाभ है कि उक्त दोपो को विशेष महृतत्व नही दिया 
ज्ञा सकता । भारत ने शीघ्र श्रोद्योगीकरण एंव सपाजवादी समाज की स्थापना सम्बन्धी 
जो नीति अ्रपनाई है उसकी पूति के लिए"पब्लिक सैक्टर का धीरे-धीरे बाल विस्तुन 
होना जरूरी है | 

57500 0४870 0०८६४770४5 
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3... एशप्रा8 ' एफ 56007 श्वात 52758 १08 7०000, 
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(०) ?श्राभ्ञाए-लापा-शए&९ ९०६०४; ०ए्वे (0) [.9459९2-वि९, 


स्ट्ी 


अध्याय ४५३ 
राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध (१) 


( गोरवाला, गैसब्न थ, भ्रप्पल बो तथा इकेफी की रिपोर्टों के सदर्भ सहित ) 
(शै0च्राजाइफछाकप दे फिबतन्ट्ट०्णरतघ ० 5808 07867०775०३) 





राजकीय उपक्रम! से श्राशप-- 
“राजकीय उपक्रम (एल 67 58९ छिमलफ़शा३८) से हमारा श्राशय 
ऐसी झ्रौद्योगिफ सस्था से है, जिस पर राज्य का स्वामित्व हो श्रोर जिसकी व्यवस्था 
एवं प्रबन्ध का सचालन राजकोय यत्र द्वारा क्षिया जाता हो। इहे सरकारी 
अथवा जत-्सस्था' भी कहते है) राजकीय उपक्रम की उपयुक्त परिभाषा स्पष्ट होते 
हुए भी पूर्णंत ठीक नहीं है, वयोकि इसमे लोच का अभाव है । यदि उपयुक्त परिभाषा 
को ही हम आधार मानकर चलें तो केवल ऐसी औद्यमिक सस्यथा ही सरकारी या साबे- 
जनिक सस्था (90008 07 000॥6 #(९7 50९) कही जा सकती है, जिस पर-(+) 
पूर्णंव राज्य का स्वामित्व हो, ओर (!7) जिसका प्रबन्ध एवं सचालन राजकीय यत्त्र 
द्वारा किया जाता हो ) प्रतएव लोच के तथ्य को मष्ततिष्क मे रखते हुए राजकीय उप- 
क्रम की परिभाषा निम्न छब्दों मे दी जा सकती है--“राजकीय उपक्रम एक ऐसी 
सस्या है, जिस पर यांतो राज्य का स्वामित्व हो अ्रयदा जिसकी प्रवन्ध-ष्यवस्था 
राजकीय पत्र दवरा सचालित की जाती हो श्रयवा दोनों हो ( श्र्थात्‌ स्वाभित्व एव 
प्रबाध ) राज्य के प्राधीव हो” यह परिभाषा अधिक लचीली (08800) प्रतीक होनी 
है । इसके अनुसार “राजकीय सस्या' से आशय केवल ऐसी ही सस्या से नहीं है, जिस 
पर पूए्णन र/ज्य का स्वामित्त्व हो एवं जिमका प्रब्नन्ध भी राजक्षीय कर्मचारियों द्वारा ही 
किया जाता हो, वरन्‌ ऐसी सस्थाये भी राजकीय सध्याशरों की परिभाषा के अ्रस्तमत 
सल्मेलित की जा सकती है, जिद पर राज्य का केवल ध्वामित्त्व हो हो (और उतका 
संचालन शैरन्परकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता हो ) भ्रयवा जिनका केवल प्रबन्ध 
ही राज्य के हाथो मे हो (भले ही उनका स्वामित्त्व व्यक्तिगत उद्योगपतियों के पास हो)। 
राजकीय स्वामित्व एव नियत्रश के उद्देइघ-- 

कुछ विशेष प्रद्डति की झौद्योगिक सस्याम्रो पर राजकीय स्वामित्त्व एव तियत्रण 
(9ए७॥6 07:७0 धापे 0000०) क्यो हो, इस विषय पर एशिया तथा 


5६५ 
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शुदूर-पूर्व॑ के प्राथिक आयोग (छ. 0, 8. एर, [7 --]7९000॥90 ('0ग्ञ्राब्छाणा 
00 0ग4 हि फ्र॥ए 77860) के भ्राधीन मार्च सन्‌ १६४५४ में रगन में हुये एक 
सेमिनार से विचार किया गया एंव राजकोय स्वामित्व तियश्रण के तिम्न उद्देश्य 


बताये गये | 


श ( १ ) भ्राधारभूत सेवाये प्रदान करता--राजकीय स्वामित्व एवं नियत्रस्ण 
399:50%0:23:ल्‍25:७%4%4+6%२०८ 


नन्ब्छ 
राजदीय स्वाभित्त्व एव नियन्त्रण 
के पहुचय है ग्यारह 

(॥) म्राधारमूत सेवाये प्रदान करना । 

(२) व्यक्तिगतें नियन्नण के स्थान पर 
सार्वजदिक नियनन्‍्षछा थी स्था- 
पना बरना । 

(३) भ्राय बढ़ाना ! 

(४) एकाधिकार पर नियत्रए। करना । 

(५) धन का पुतवितरण करता 

(६) एक आवश्यक उद्योग को सहा- 


सत्ता देता । 
(७) श्रोद्योगीकरश की प्रोत्साहित 
करना । 8 
(5) झत्य उद्योगों दे लिए शाधार $ 
तैयार करना। 


(६) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढाव। देना | 

(१०) झकुशल प्राइवेड उपक्रम को 
हटाता । 

(११) झआधिक एवं औद्योगिक विकास 
के लिए प्रावश्यक वातावरण 
तैय र करना। 


का प्रमुख उद्देश्य जनताधारण की सेवा 
करना होता हैं। इसी हेतु प्रायः सभी 
आधारभूत सेवापों पर राज्य का स्वामित्व 
एवं नियन्रण देखा जाता है। श्राघासभूत 
सेवाश्रो ([3056 $07४6 ) के कुछ 
उदाहरण ये है :-जल-पूर्ति, बिद्ूत- 
शक्ति की व्यवस्था, यातायात वी व्यवस्था, 
इत्यादि । ये सेवायें जनसाधारण के 
झाविक कल्याण (एवं स्वास्थ्य वी दृष्टि से 
नितान्त प्रावश्यक होती हैं, अनः सरकार 
राष्ट्रीयकरणए द्वारा इन सेवाग्रों को एक 
उचित स्तर पर बताये रखने का प्रयाप 
करतो है । 


(२) व्यक्तितत नियत्रण के 
स्थात पर सार्वजनिक नियत्र की 
स्थापना करना-ऐसी अनेक परिस्थितियाँ 
हो सकती है, जिनमे व्यक्तिगत नियंत्रण 
की अपेक्षा सावंशरिक नियत्रण ([?१७७[॥७ 
0०70070)) अधिक बाछतीय कहा जा 
सकता है। ऐसी परिस्थिति तब कही जा 
सकती है जबकि मिनी एवं सार्वजनिक 


9..०-००२-० 2०९2-9-9-9०9.6-5००.७-०००७००७ हिंतो में सघप हाता है। उदाहरण के 

लिए, यदि किसी इलेबिट्रक सप्लाई कम्पतती पर केवल व्यक्तिगत नियत्रण रहता है, तो 
ऐसी दशा में सावंजनिक हिन कुप्रभावित हो सकते है, क्योकि व्यक्तिगत उपक्रमी 
९00 १०५७ 400४४७४४४८७7) भ्रधघिक से अ्रंधिक लाभ कमाने को भावना से विजली 
की अधिक से श्रधिक रेट चार्ज करेगा और जनहित में कभी भी उद्योग की मशीनरी 
प्रादि का नवकरण नही करेगा और व कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयाप्त करेगा, क्योकि 
बह जानता है कि कितनी ही खराब मशीवरी एवं कितनी ही कम कार्यक्षणता से 
बिजली का उत्पादन करे, जतता को विवश हाकर उसकी ही शरण पाता पड़ेगा भ्ौर 
ऊँचे मूल्य पर भी बिजली का उपभांग करना पडेगा। इसी प्रकार, क्मीनकभी कुछ 


+ एत6 छरफूजर 6 ६६ 5९छच९ 065 (5879७82४000 ४१ए0 
सैवफरधा॒र7ै०य ० एफ किपदाणाव565 वग प्रो॥ गगपेपडया]] ॥0007 तहत 
4 फ्िताह0णा ए/तंश कह उप्र छा ता कि, € 3 की. &े ए धषनह जाप व 
अक्ाक, 3994, 9 29-4५ 
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निजी व्यवसायी सावंजनिक (लि वाले महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपन पूर्ण अधिकार 
जमा लेते हैं एवं जनहित का ध्यान रखे बिना कार्य करते है | ऐमी परिस्यिति भेजी 
यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत वियत्रण के स्‍्थात से सावंजनिक निर्दतरण का 
प्रतिस्थापन किया जाय । 

(३ ) राजकीय आय वढाना--कुछ उद्योग ऐसे होते है जो कि प्राय की 
दृष्ठि से बडे उत्पादक हैं श्रौर यदि उन पर सरकार का पूर्ण नियत्रण हो जाय, तो 
राजकीय झाय में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है एव जनता पर कर का क्रम से कम 
धो डालते हये अनेक सार्वेजनिक हिल के का किये जा संकते है । ऐसे उद्योगो पर 
राजकीय स्वामित्त्व एद नियंत्रण होता हो चाहिए । यदि उनको निजी उपक्रम के लिये 
छोड़ दिया जाय, दो समाज की श्राय मुद्दी भर लोगो के हाथो मे केन्द्रित हो जाबगी। 
यही नही, फिर, निजी उपक्रमो पर अधिक टैवस लगाकर भी सरकार उसे सरलता से 
वापिस नही ले सकती । 

(४) एकाधिकार पर तियत्रण करना--राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण तक है ) ऐमे उद्योगो वा स्व्रामित्त्व एवं नियंत्रण निश्चय ही सरकार के ही 
हाथो में रहना चाहिये, जिनसे एकाधिकार (]०००%० ३) की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
मिले । यदि एकाधिकार की प्रवृत्ति का उन्मूलन नही किया गया, तो इससे जनता का 
भतावश्यक शोषरा (6:70007:8000) होने की श्राशका रहती है । प्रायः प्रत्येक सम्य 
देश मे एकाधिकार के विरोध मे सनियम बनाये गए है, परन्तु एकाधिकार का रोकने 
का श्रेष्ठ उपाय राष्ट्रीयकरए ही है। 

( ४ ) घन का पुनवितरण करना--भ्राज विश्व के सभी देशो में यह प्रवाज 
सुनाई देवी है कि विजी उपक्रम से धन का असनाव वितरण होता है । इसमे धनवान 
पधिक धनी भौर निधन भधिक दरिदर होते जा रहे है। प्रतएव झ्राछुनिक युग वी सबसे 
महत्त्वपूर्णा समस्या घन के समाद वितरण की है । इस समस्या के हल में उद्योगों पर 
राजकीय स्वामित्व एव नियत्रण होने से बहुत सुविधा हो जाती है, क्योकि सरकार का 
उद्देंदय 'लाभ कमाना! नही वरन्‌ 'सेवा करना! होता है। सरकार अपने मस्तिष्क में 
व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के हित को नहीं, वरत्‌ सावेजनिक हित को रखती 
है! सभाज में घत का समान वितरण करना उसका एक महत्तपूर्ण उद्देश्य होगा है । 

(६ ) एक आवश्यक उद्योग को सहायता देना - कुछ उद्योग ऐसे भी होते 
हैं, जो लाभ पर नही चलाए जा सकते एवं जिनमे या तो हानि होती है प्रथवा केवल 
नाममात्र को ही लाभ होता है । उदाहरण के लिए, दो-तीन छोटे से गाँवों मे यातायात 
की व्यवस्था करना । कोई भी व्यक्तिगत उपक्रमो कम जन-सस्या वाले याँव में यातायात 

की व्यवस्था नही करना चाहेया, क्योकि यदि वह निजो बस चलाए भी, तो पर्याप्त 
सवारियों और माल के प्रभाव मे या त्तो उसे हानि होगी अयवा नाम भ्रात्र का लाभ 


होगा । प्रतएव ऐसे उद्योद्नी व सेवाश्नो का राष्ट्रीयकुरण करके उनको सहायता देनो 
चाहिए । 


दुर्८ | 

(७) प्रौद्योगिकरण को प्रोत्साहित वरता--डिसी देश में उपयुक्त 
प्रौद्योगिक वातावरण पैदा दरने के उर्दृश्य से यह जरूरी हो जाता है कि राज्य सर्व 
प्रथम धगुप्ना बन कर पथ प्रदर्शन करे, जिससे कि बाद से विजो उपक्रमी भी उसके 
दीछे औद्योगीव रण की दिशा मे प्रयास कर सके 

(८) भन्य उद्योग के लिए आधार तैयार करना--राजकीय स्वामित्व 
एव नियत्रश का एक भहत्वपूर्ण उदश्य अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त आधार तैयार 
करना भी हो सकता है। उदाहरण वे लिए, यदि सरकार कुछ मूतभूव कच्चे माल का 
भिर्माए करे भ्रथवा श्रीदोगिक शक्ति अदान करे ब्रथवा सस्ते यातायात को सुविधायें 
प्रदान करे, ६ यादि, तो इन सेवाप्रा से भविष्य में श्रनेक नए उद्योग पनप सकते हैं। 
इसलिए यदि कभी सरकार ऐसा अनुभव करे कि श्रमुक कच्चे माल के उत्पादन में 
अथवा प्रभुक प्वा की पूर्ति से भ्रन्य उद्योगो के विकाय का मांग खुल सकता है, तो 
इसे धवद्य अपन स्वामित्व एवं नियंत्रण मे ले लेना चाहिए $ 


( &£ ) रवस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना--यदि कभी सरकार को ऐसा 
अनुभव हो कि बुछ् उद्योगो पर राजवीय स्वामित्व एवं नियत्रण के द्वार समाज में 
ल्वष्थ प्रततिद्वाद्वता को जम मिलेगा, उत्पादन अधिक भ्राथिक हो सकेगा, एकाधिकार 
की प्रवृत्ति समाप्त होभी एवं मिजी उपक्रम मे कार्मक्षमता की दृद्धि होगी, तो निश्चय ही 
सरकार को ऐसा करना चाहिए । 

(१०) अकुशल प्राइवेट उपक्तमों को हटाता--कभी कभी किबित परिस्थ- 
तिया के परिएाम-स्वरूप किसी उद्योग भ भ्कुशल इकाइयाँ बढ़ने लगती है। जनहित 
एव राष्ट्रीय प्रगति की हृष्टि प्त ऐसी इकाइपो की वृद्धि स्पाय सगते नहीं कही जा 
सकती । भ्रतएव यह वाद्धतीय ही नही बरनू अनियाय है कि सरकार ऐसे उदयोगा को 
अपन स्वामित्व एव तियत्रणा मे ले ले जिससे कि उसका विकास उचित प्रकार से 
हो सके । 

(१६) आधिक एवं श्रौद्याभिक विक्राम के लिए आवश्यक वातावरण 
तैयार करना--पअन्त मे, यह लिखना श्रवावध्यक ने होगा कि देश के श्राधिक वे 
आ्रौद्योगिक विकास का भार मुख्यत सरकार पर ही होता है। ग्रत इस दिशा म नेतृत्व 
करना उसका कत्त ब्प है ॥ 


राजकीय उपक्रमो के विरुद्ध श्रारोप 
(0फ्लढल्ए०्त्द ४8०१६६ 5६७९७ डिप्ध्टत्फत्तइ८३) 
सरकारी उपक्मा के कार्यवाहन की दुशलतां के विषय में बहुत बाद विवाद 
किया जाता है| वुछ नोयो का सत है कि सरकारी उपक्रम प्राइवेट उपक्रमो की भाँति 
बुइ लतापूर्वक काय॑ नही कर सकते, जबकि ग्रन्य लोगो की सम्मति है कि सरकारी 
उपक्रम प्राइवेट उपक्रमो से किक वुशलतापूर्वक चाय करने की लाभ रखते हैं। 
बत्ता की साज के लिये हमे प्ररदवट एवं सरकारों इपक्रमो वो तुलनात्मक प्रगति 


[ १६६ 
का अध्ययन करना होगा । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्राइवेट उपक्रमो की संख्या 
बहुत भ्रधिक है, जबकि सरकारी उपक्रम इने-मिने हैं। भ्रतः एक सबसे श्रच्छी 
प्राइवेट संस्था की तुलना एक सबसे बुरी सरकारी सस्या से करके कोई उपयोगी 
निष्कर्ष नहीं तिकल सकता) कुछ प्राइवेट उपक्रमो को छोडकर शेष प्राइवेट 
उपक्रमो की दशा भी कुशलता की दृष्ठि से झादर्श नहीं है। श्रौद्योगिक वित्त निगम ने 
प्रनेक प्राइवेट उपक्रमो! के अपने अनुभव के आधार पर बताया है. कि उनके कार्य- 
वाहन में बडो श्रकुशलता का प्रमाण मिलता है। अ्प्रेल सत्‌ १६५६ में एक उद्योग- 
पति श्री जी० डी० सोमानी के ग्ंर सरकारी प्रस्ताव पर ( जोकि सरकारी उपक्मों 
के सचालन की जाँच पड़ताल करने के हेतु एक कमेटी की नियुक्ति के सम्बन्ध में था) 
बोलते हुए तत्कालीन वित्तमस्त्री श्री देशमुख ते कहा था कि प्राइवेट उद्योगपत्ति स्वयं 
काच के घरो में रहते हुए पब्लिक सेवटर के लोगो पर पत्थर न फेंके ( 


प्राइबेट उपक्रम के समर्थकों ने भारत मे राजकीय उपक्रमों के बार्यवाहन के 
विरुद्ध निम्त आरोप लगाए हैं :--- 


( १) राजकीय उपक्रमो को अनेक प्रकार की छूटे--यह कहा जाता है कि 
राजकीय उपक्रमो को श्रनेक प्रकार की छूटे प्रदान की गई है, जाकि प्राइवेट उपक्रम के 
प्रति घोर श्रन्याय है, क्योकि ये छूटें बहुत भ्रसाधारण हैं भौर उसी प्रकार के क्षेत्र में 
काम करने वाले राष्ट्रजनो के हितो को हानि पहुँचादी है। उदाहरण के लिए, भारतीय 
कम्पनी भ्रधिनियम सत्‌ १६५६ की घारा ६२० ने सरकार को प्तरकारी उपक़मो को 
प्रधिनियम की बुछ धाराओो से मुक्त रखने का अधिकार दिया है। 


(२) सरकारी अ्रधिकारियो मे स्वतस्त्र विचार शक्ति का श्रभाव--कुछ 
सरकारी उपक्रमो के सरकारी अधिकारियों मे, जो कि कुछ अ्रशासनिक कार्यों में बहुत 
कुशल हो सकते हैं, स्वतन्त्र विचारशक्ति का प्रभाव पाया जाता है, क्योकि उन्होने 
बहुत समय तक सेक्र टेरियट द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन कराने मात्र का ही कार्य 
किया है, स्वय सोचने का अधिक काम नही किया । 


(३ ) उच्च कर्मचारियो के बार बार ट्रान्सफर--उच्च कर्मचारियों के 
प्राय: ट्रान्सफर होते रहते है, जिससे न केवल मौद्विक हानि होती है भ्रौर वीठि के 
कार्यवाहन में रुकावट पड़ती है वरनू राजकोय उपक्रम से सम्बन्धित व्यक्तियों से 
अमिश्चितता का वातावरण छा जाता है । 


न (४ ) निहित स्वार्थों को नौकरी देने का साघन--राजकोय उपक्रम 
निहित स्वार्थ वालों को नौकरी देने के साधन बने हुए हैं। सत्ताहद राजनैतिक दल के 
भाई भतीजो को नौकरी दे दी जाती हैं उनकी कुशलता-अकुशलता का कोई विचार 
नही रखा जाता। इस प्रकार राष्ट्र को बहुत हानि उठानी पड़नी है । 


१७० | 
(१) सरकारी विभाग का ही एक सुधरा हुआ रूप- अनेक रागकोौय 


९ उप्र सेक्र टेरियट के ग्राधीत कार्याहय 
राजकीय उपक्रमो कल विर्द्ध मात बने हुए हैं। उन्हे माम मात्र कौ 
प्राठ भ्रारोप स्वतन्त्रता एव ढील प्राप्त है, लेकिन वास्तव 
(१) राजकीय उपक्मा को ब्ननेक | में उन्हे थोड़े मे भी महत्त्व के सभी मामलों 
प्रकार की छूट दी जाती हैँ । में मत्रालय को पूर्व श्रतुमति लेनी पड़ती 
(३) सरकारी प्रधिकारियों मे स्वतन्त्र ई है तथा ग्रपिकारियों की अधिवाश नियु- 
विचारक्कक्ति का प्रभाव | क्तियाँ मत्रालय की पनुग्रह नियुक्तियाँ 
(३) उच्च वर्मचारियों क्षे वार बार | होती हैं। ड 

दान्सफर । (६) कार्य-सचालन में अवाद्च- 
(४) निहित स्वायों को नौकरी देने | गीय हस्तक्षेप--सरवारी उपक्रमों के 
का साधन | सामान्य काय्य-बलाप में बहुत ही अ्रवाछनी य 
6 (५) सरकारी विभाग का कः ? णैनों मे प्राय हस्तक्षेप हुमा कर्ता है। 
सुधरा हुथ्ना रूप होता । क्रय विक्रय श्रौर छेगे प्रादि के रुम्बस्ध में 
(६) काय संचालन में भ्रवाद्नीय $ 7 वहत ही बुरी तरह से प्रभाव डाला 

हस्तक्षेप । जाता है। ५ है 
(५) बो्ड प्रा डाइरैक्स की दोष- £ (9) बोर्ड आफ ड्राइरंबट्स बी 
पूर्ण रचना । अटिपृर्ण रचना--सरकारी उपन्रभो के 
5) प्राडिट व्यवस्था की सीमायें । बोर्ड ब्राफ़ डाइरैक्ट्स मे कुछ उद्योगपतियों 
६७०७ और व्यापारियों को भी सम्मिलित करने 


की अषा है। किए थे मो 37०5 है। कितु इस तौति की वई सीमाये है जो कि इस प्रकार है--()) उन्हे 
संस्था मे वाई स्वाथ तो होता नही है , प्रत वे उसमे विशेष रुचि नही लेते, (7) उन 
देशाभ्रा में वे कोई परामश्ञ देने मे सकोच करते है, जिनमे उन्हे यह डर हो कि सरकार 
में उनका सम्मान कैम हो भायगा, (( 77) ये सरकार को प्रसन्न करके कुछ और सुविधायें « 
मप्त करने की भावना रखते है झोर प्रयास भी करते है, (79) जब उनके ह्िता की 
सरकारी उपक्रमो के हितो परे टक्कर होती है, तो वे सरकारी उपक्रम को सही एव 

ईमानदारी की राय नही दे प्रात, (४) इनकी राय भले ही वह कितनी सही एव 
राष्ट्रीयता से श्रोतओोत हो, हैड क्वाटर के निर्देशों हारा समधित सरकारी अधिकारियों 
की आवाज के सामने दब जाती है । 


(८ ) आडिट सम्बन्धी दोप--आडिटिर जनरल हासा सरकारी उपक्रमो का 
जो वार्षिक आ्राडिट क्या जाता है बह ऐसे श्रफसरों की सहायता से किया जाता है 
जिन्हे इन उपक्रम के व्यापार से सम्बन्धित टेवनीकल पहेलुओ का कुछ भो ज्ञान नही 
होता । इसके अगस्त इन श्रफतरों द्वारा उठाई गई अ्रापत्तियों की स्पेक्षा भी 
कर दी जाती है । 


फ 


[ १७१ 
सरकारी उपक्रमों को कठिनाइयाँ-- 
भारत सरकार ने सन्‌ १६५६ से सरकारी उपक्रम के प्रबन्ध के सम्बन्ध में 
परामज्ञ देने के लिये हारवार्ड यूनीवर्तिदी के प्रोफेसर गैलब्रेथ को नियुक्ति को थो। 
उन्होंने यह बताया है कि सरकारी उपक्रम के प्रवन्ध को उक्त आलोचनायें बहुत 
सौमा तक उन सीमाझो एवं कठिनाइयों के कारण हैं जो कि सरकारी उपकूमों के 
स्वभाव में हो निहित हैं। ये सीसायें एवं बाधायें निम्नलिखित हैं-- 
(१) सरकारी उपक्रमो से ऊंची झाशाये रखी जाती हे-एक प्राइवेट फर्म 


में वेतन एवं स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध 77*००२०००-०७०७०७९०७७०७७००७०७०४ 
मे प्रर्याप्तता एवं ग्रसमानता होना कोई सरकारी उपक्रम्ो की पाँच सीमायें 


भसाधारण बात्त नही समझी जाती है। (१) सरकारी उपक्रमो से ऊंची 


यदि उच्च कर्मचारियों वी नियुक्ति से ग्राश्ायें रखी जाती हैं ) नर 
कोई पट हो भी जाय, तो उसे सुधारने हैं (र मवन्‍क अफपरों मे श्रालोचना 
के लिये उस कर्मचारी को अधिक ते बचने की श्रवृत्ति होती है 
सम्मानपूर्णा किन्तु कम महत्त्वपूर्ण स्थान (३) एक उत्पादक ससस्‍्था का प्रबन्ध 
दिया जा प्कता है) इनमे प्रवत्ध की सरकार के साधारण प्रशासन से 
क्रठोरता न केवल एक साधारण घटना भिन्न होता है । 

समझी जाती है वरव्‌ उसका ममर्थन भी £ (४) सरकारी उपक्रम की सफलता 
किया जाता है। प्राइवेट सस्थाप्रो मे व्यक्तियों की श्रपेक्षा संगठन पर 
अतिम परिणामों पर अधिक ध्यान दिया अधिक तिभेर है। 

जाता है भौर जनता की झोर मे आलाचना (४) प्रतियोगिता का श्रभाव श्रवुश्च- 
का डर भी नहीं होता। लेकिन ये सब लत्ता को बढावा देता है) 


बाते एक सरकारी उपक्रम के बारे मे उचित नते समभी जाती हैं । 

(२ ) प्रवन्धक श्रफ्सरो में आलोचनाप्ो से बचने की प्रवृत्ति होती है- 
चूंकि सरकारी उपक्रमो के लिए ऊँचे ऊँचे आदश्श निर्धारित होते हैं, इसलिए एक जन- 
तन्न्नी सरकार में अधिकारियों एवं मन्त्रियों की प्रवृत्ति आलोचना से बचने की होती 
है। विकेन्द्रीकरण एवं स्वशासन के सिद्धान्त पर कवल व्याख्यानों म हौ बल दिया जाता 
है, लेकिन व्यवहार मे इन उपक्रमो में सुरक्षा प्रथम (88909 50) के सिद्धान्त 
को ही प्रमुखता दी जाती है । 

(३ ) एक उत्पादक सस्था वा प्रबन्ध सरकार के साधारण प्रशासन 
से भिन्न होता है- उसमे प्रायः श्रधिक टेव्दीकल योग्यता की झ्रावश्यक्षता पडती है | 

( ४ ) सरकारी उपक्म की सफलता व्यक्तियों की भ्पेक्षा संगठन पर 
अधिक निर्मेर होती है--एक व्यक्ति जितनी सफलता प्राप्य कर सकता है उसमे कही 
झथिक सफलता एक संगठन को प्राप्त हो जाती है | 'सगठना (0/छु प्रागन८ध०७) के 
अन्तर्गत व्यक्तिगत का्यंवाहन की श्रनिश्चितताशो एवं कमियो की पूत्ति हो जाती है। 
प्रा० ग्रे लब्े थ नेइस वात को जनरल मोटर्स और टी० बी० ए० का उदाहरण देकर स्पप्ढ 


श्र | 


किया है। थे दौतो सस्पायें मिलकर किसी भी उत्तादन कार्म को भी प्रकार केंद 
सकती हैं। लेकिव, यदि इस दोनों में कोई एुक व्यक्ति नियत कर दिया जाय, वो 
बह एक श्रोटोमोबाइल या डीजल लोकोमोटिव उद्योग का उचित विकास करने मे 
कदापि सफल नहीं हो सकता । 

(५) प्रतियोगिता का अभाव अकुशलता को बढावा देता है-- हे कि एक 
सरकारी उपक्रम की निमित वस्तुओरो को स्वचत्त बाजार में प्रायः प्रतियोगिता वी 
सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए उनमे निर्णय की श्षौत्रता व कार्य करने घी 
तत्परता उतनी भात्रा में नहीं होती है जितनी वे एक प्राइवेट उपक्रम में होती हैं। 
इसके अतिरिक्त एक सरकारी उपक्रम मे ने केवल उपभोक्ता वो बरन्‌ रष्ट्रीय सरपत्ति 
होने के नाते एक कर-दाता, नागरिक, सरकार, संसद सभी को रुचि होती है। 
दे उसके कार्यवाहन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये उत्सुक रहते हैं। कलकि 
सरकारों उपक्रम का उद्देश्य एक उचित मूल्य वर जनता की पश्रावश्यकता को पूरा 
करना होता है, इसलिए बह प्राइवेट उपक्रम की भाँति ऊँचे लाभ नहीं कमा सकता 
और न वेचल लाभ कमाने से जनता सतुष्ट हो सकती है । इस प्रकार एक सरकारी 


पपक्तम के सांग में श्रनेक कठिनाइयों स्वभाव से ही मोजूद होती है, जी कि प्राइवेट 
सस्या की दशा में नहीं पाई जाती हैं । 


राजकीय उपक्रमों के विभिन्न रूप! 
(०४93 ० रिचट ध्नाटाफ्॒2८३) 


जुसा कि हम राजकीय उपक्रम की परिभाषा देते समय सकेत कर चुके है, 
राजकीय उपक्रम के विभिन्न रूप हो सकते है, जिममे से कुछ प्रमुख रूपो का विस्तृत 
विवेचन वौचे प्रस्तुत किया गया है :--+ 


(]) संह्यायें जिन पर स्वामित्व राज्य का हो एवं प्रबस्ध प्राइवेट एजेन्सियों 
द्वाश किया जाता है (कलम्टाक्रोंबल्ड 0७8०१ | फल वाह फपो 
है8त8६९० 0५9 ए:४8६९ #औ8260९६९३)-- 

इस प्रकार के राजकीय उपक्रमो का सबसे ज्वलन्त उदाहरण रूरकेला की 
हिल्दुस्तान स्टील कम्पनी है, जिस पर यद्यपि स्वामित्त्त भारत सरकार की है. तथापि 
बवन्ध एक जमेन फर्म क्रप-डेमग के हाथ में है ५ प्रारम्मिक स्थापना के उदय से 
सिन्दरी खाद व रसायन कारखाने का श्रवन्ध भी अमेरिका के कैमीकल कल्ट्ट्रकशन 
कॉरपोरेशन के हाथ भे दे दिया गया था) इस प्रकार का राजकीय उपक्रम उत दश्शाप्री 
के लिये उपयुक्त होता है जिनमे सस्याग्रो का सरकारी स्वामित्तय जन-हितो की रक्षा 





के ए॥06 “#& 5छतें्र छ एयर फ्िआ/लकफृताफह जा फि6 56 
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[ १७३ 
के लिये श्रावश्यक हो, विन्‍्वु पूजी, व्यापारिक योग्यता एवं टेब्नीकल ज्ञान के प्रभाव 
के बारण सरकार उस सस्थां का प्रबन्ध करने में असमर्थ हो ) 

(!) तंस्थायें जिनका स्वामित्त्व एवं प्रबन्ध एक सरकारी विभाग के पास हो 

(फिशफमेड्ल्ड >चछारते छचवे.. चिब्फण्डलते. 9779 3 00एशफफलां: 
ए७9०8४७४९४४- 

इस प्रकार के उपक्रमो के निम्न उदाहरण है--रेलवे, डाक व तार, सुरक्षा 

उद्योग, राजकीय व्यापार, हीराजुण्ड 

५ राजकोय उपक्वम के रूप हैं सात $ और भाखरा नागल परियोजनायें झादि। 

) 28 3 हल कआ सन बितरजन लोकोमोटिव ववसे, डी० डी० 

हे हैं एव प्रबन्ध प्राइयट एस 5 ॥ ० फैक्टरी, पैनिसिलित फैश्टरी, नेशनल 

न्सियो द्वारा किया जाता है । हि 

(77) सश्यायें जिनका स्वामित्त्व एव इन्लूमेन्द्स फैक्टरी एवं सरकारी नमक 

प्रबन्ध एक सरकारी विभाग के _ लाना भन्‍य उदाहरस है। यद्यपि 

भारत में पृथक एवं स्वशासित एजेन्सियो 

; । 


पास हो । 

(7) कमेटी श्रथ्वा बोर्ड के अन्गंत की स्थापना की प्रवृत्ति वढ़ रही है तथापि 
विभागीय प्रबन्ध वाली राजकीय विभागीय प्रबन्ध अब भी व्यापक रूप से 
सस्थाय । प्रचलित है। इस प्रकार के सगठन की 

(९) पब्लिक कम्पनियों के रूप में प्रमुख विशेषयायें निम्नलिखित है :--- 
राजकीय सस्यायें । विशेषताये-- हर 

(प) वैधानिक अथवा लोक-नियम । (१) उपक्रम के अ्रथ-अबन्धन के लिये 

(श्) मिश्रित स्वामित्व वाले निगम । ॥  वापिक रकम ट्रंजरो से प्राप्त 

होती है और उसकी समस्त 


(२०) पब्लिक ट्रस्ट । क 
आय ट्ूरंजरी मे जमा होती 
रहेंती है । 
(२) अन्य सरकारी क्रियाओ के समान इस उपक्रम पर॒ भी बजठ व आडिट 
सम्बन्धी नियम लागू होते हैं । 
(३) उपक्रम का स्थाई स्टाफ सिविल सविस से लिया जाता है। उनकी भरती 
का दय एव सेवा सम्बन्धी शर्तें ग्रन्य सरकारी भौकरो के समान होती है । 
(४) उपक्रम का सम्रठने केन्द्रोय सरकार के एक विभाग के ब्यूरो के रूप मे 
किया जाता है भर विभागीय प्रमुख के प्रत्यक्ष तियल्वश मे होता है । 
(५) उपक्रम पर सरकार की अनुमति के बिना मुकहमा नहीं चलाया जा 
सकता है [ 
ग्ुण-दोष-- 


इस प्रकार की सगठत प्रणालो का उपयोग तब किया जाता है जबकि उपक्रम 
का भुख्य उद्देश्य झाय प्र पछ करना या उपभोग पर नियन्त्रण करना हो । 





विभागीय प्रवन्ध की मुख्य दुर्दतता इस वात में है कि वह पहुल करते की 
भावना झौर लखता के विश्द्ध है। इस संगठन-अ्रणाली के भतगंत, राजकीय उपक्रम 
में लाब फीता, विलम्ब, भ्रपर्याल सेवा, उपभोक्ताप्रों की आवश्यकताओं के प्रति उपेक्षा 
प्रादि दोष पाये जाते हैं। दिल्ली काम को करने हे सम्बन्ध में बुत से अधिकारियों 
से परामर्श लेगा पहता है। अधिकार क्षेत्रों के स्पष्ट रुप से परिम्राषित ने होते के 
कारण विभिन्न स्तरा पर प्रधिकारी गण निर्णय करते मे हिचकते है, जिसके परिषठाम> 
स्वषए कराये विधि बहुत देर से पूर्ण होती है। विश्गीय प्रबन्ध में शोप्न कायंवाही 
करते की क्षमता का प्रभाव होता है। एक साधारण व्यापारिक सस्पा में बार्तलाप 
या वो टेलीफ ने पर अगवा इन्हरव्यू द्वादा किया जाता है। तलश्वात्‌ एक सक्षिफ्त पत्र 
पुष्टि के लिए इच्यू होगा है। लेक्सि विभागीय प्रकण के प्रतर्गंत यह कार्यवाही 
बहुत विलनम्वपूर्ण होती है । किसो खाली समय में काफ़ी लम्बा परत उस प्रधिकारी 
को लिखा जाता है जिससे परामर्श बेता है। पत्र प्राण होने पर वह ग्रधिकारी उस 
प्र विचार करता है तथा पृषित करता है! इसे यदि महीरों की गही तो कैम में 
कम कई सत्ताह की देर ता लग ही जाती है । 
विभागीय प्रवस्ध वाले राजकीय उपक्रम मस्त्री एव. ससद के नियन्दरश में होते 
है भौर उनके प्रशातत की घोटी है छोटी बात प्रर भी पप्तद में वाददिवाद किया 
जात है । इससे इस अकार के सगठन मे बहुत दुबहता प्रा गई है। व्यवहार मे 
इसका प्राशय यह होता है कि सम्बन्धित मत्ति महोदय एक उनके तातकालिक पराणएं- 
दाताप्मा पर छोटी छाटी बाहों वा कार्य हो इसवा अधिक हो जाता है कि वे नीति 
एव पोजना साम्दस्भी बडी बडी बातो पर ध्यात नहीं दे सकते ४ नोति ए॥ वित्त 
सम्ब्वी प्रा पर विधान तभा को छवीकृति की प्राश्यवता होही है। रही 
विधान समा द्वारा आलाचता एव अनुचित हस्तक्षेप का «य कार्य करने ढी स्वत्तता 
को कु 5ित कर देता है । इन सब दोषों के कारण यह स 54 परणाती उत व्यापारिक 
उपक्रम के लिये उपमुक्त नही है बिद्मे शोप विकास की ग्रावश्यकता है । 
(॥॥) हमेंटी अगवा बोर्ड के अन्तगंत विभागोग प्रयय बालों राजकीय 
प्तर्याये [00:ब0ध्याध्य. विधाबहइलयाशाए पवटट. 00फर्वातर6 0 
808%)-- 
हचक लाने एवं निरुंद का प्रव्सर देने को दृष्टि से हुद्व विभागीय प्रवध 
बाले उपक्मो के लिये विभिन्न मखाब्यों के प्रतिनिधियों की कमेटी था बोड़ की 
स्थापना का गई है! उदाहरण के लिए, घिरी ल्ाद कारदाने को स्थापना एवं 
निर्माण के लिए तथा सरकारी हाउहिग फरवटरी के लिए अन्तर अन्यालय कमेटी 
[[0६श-०॥रह्ाजशान (00%002] वी. रचग हुई थी । ऐसी कमेटी बवाड़े 
का कारए यह था कि योजना बनान प्रौर उ१ कार्यात्बित करने के विभिन्न स्तरों पर 
प्रायः कई मन्वालयों की रहमति एवं स्वीकृति की प्रावत्मकृता पड़ा करती थी । भुत्ि 
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जुठानी पड़ती है, जल-पूति और बिजली की व्यवस्था करनी पडती है, रेलवे अथवा 
प्रस्य यातायात सुविधाम्रो का प्रबन्ध करना पड़ता है, स्टाक खरीदने होते हैं तथा 
बिल्डिंग इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, अतः कमेटियो और बोर्डो मे फाइनेन्स 
मिनिस्ट्री के अतिनिधियों की उपस्थिति के कारण व्यय के बारे में तुरन्त निणंय करना 
सुविधाजनक हो जाता है। 


(५ ) पब्लिक कम्पतियों के रूप में राजकीय संस्थायें (5६७६७ ितापफुछंड- 
64 पशैंगवन2०० ८९ & (०णफण्णण )-- 


«राजकीय उपक्रम जो चोथा रूप ग्रहण कर सकते हैं वह है एक स्वशासित 
संस्था का । ऐसी स्वशासित सस्या (७६६४०70फ99075 #पए४७०770७) के दो प्रकार 
हो सकते है--[7) एक सयुक्त स्कन्ध कम्पनी, जिसकी रजिस्ट्री कम्पनी अधिनियम के 
प्रस्वगंत कराई जाय और (॥) एक सार्वजनिक निगम, जिसका जन्म एक विशेष 
विधान के निर्माण द्वारा होता है । 

सयुक्त स्क्प कम्पनी और कम्पनी प्रवन्ध के अन्य प्रकारों के सम्बन्ध से 
सन्नियम के विव्रास के साथ साथ सरकारों ने राज्य स्वामित्व वाले उपक्नमो का प्रबन्ध 
करने के हेतु स्वशास्ित कम्पनियों के संमठन पर ग्रधिकाधिक ध्यान देना आरम्भ कर 
द्विया है। इस प्ररार सरकार उपक्रम मे एक शेयर होल्डर बन जाती है और सम्बन्धित 
मन्तालय प्रतवा केबिनैठ या राज्य के प्रमुख द्वारा शेयर होल्डर के अधिकारों का 
प्रयोग करती है । 

राज्य उपक्रमो के प्रवन्ध का कम्पनी-प्ररूप व्यापारिक श्रकृति वाले उपक्रमो 
के लिए, प्रपते लोचपूर्सा स्वभाव के कारए, विशेष रूप से उपयुक्त होता है । गत कुछ 
वर्षों में इप सिद्धान्त ते भारत सरकार की नीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस 
प्रकार की प्रवन्ध-प्यवस्था के अन्तयँद्र कार्यपालिका अधिक्रारियो को झधिक स्वतन्त्रता 
प्राप्प हो जाती है और उन्हें केवल कम्पनी अधिनियम के प्रतिबन्धो का ही ध्यान रखना 
पडता है । वस्तुआ क निर्माण एवं विक्रय से सम्बन्ध रखने वाली अनेक राजकीय 
सस्थाश्रो न इस प्रद-ध व्यवस्था को अपनाया है, जैसे--िंदरी खाद व रसायन कार- 
खाना, चितरझ्र लोकोमोटिब, ह्न्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैबट्ररो, हिन्दुत्तात शिप- 
गार्ड गझ्रादि 

यद्यपि इस प्रकार वी प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत स्वशासन्र के विकत्तित होने 
की झाशा थी तथापि व्यवहार मे ऐसा नही हो पाया है। बोर्ड श्रॉफ डाइरैक्टसे मे. 
विभागीय अ्तिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है और ये अपनो व्यक्तिगत स्थिति 
में कुछ कार्य करने के लिये प्रायः भ्निच्छुक अयवा असमर्थ होने हैं। अतः उन्हे प्रश्नों 
पर भझपन विभागों से विचार-विमर्श करता पड़ता है। अतः भारत में बोर्ड आफ 
डाइरैंबटर्स की सदस्थता न केवल ससद-सदस्यो अथवा मन्त्रियों के लिये खुली रखी गई 
है वरन्‌ व्यापक अनुभव वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी सम्मिलित क्या जाता है। 


£७६ ] 
(४) वैधानिक झथवा लोक निगम द्वारा प्रबन्धित राजकीय सत्याये (846० 
हिापध्टाफापेटड फैब्वाबहटवे 99 8 $(व/च००४७ ०7 शिपफी 0०7ए०/काग्क- 

साधारणत वेधानिक अथवा लोक नियम (2070 0077फ&घड़) को सावे- 
जवनिक कप्पनी ([099]0 (१07.074607) का पर्यायदाची समभते हैं। पब्लिक 
कम्पनी वास्तव में सथुक्त पूजी वाली एक ऐसी सस्था होती है, जिसका प्रबंध पूणा रूप 
से व्यक्तिगत उपक्रमियों द्वारा होता है तथा सवार का उसकी क्रियाप्रो पर विशेष 
नियत्रण रहता है। यह तियन्नण कम्पनी ध्धिनियम द्वारा किया जाता है। इसके विप* 
रौत लोकतिगम या पब्लिक कॉरपोरेशन से भ्राशप एक ऐसी सरथा से है, जिसका हेतु 
व्यक्तिगत उपक्रमियों की- भांति सोच श्रपवा श्रोधोगिक शुदलता ग्राप्त करना होता है 
और जिसको सामान्य नाति पर सरकार का तियत्रण होता है तंथा जिसके सचालक कौ 
नियुक्ति सरकार करतो है जो सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हुये भी स्वतन्त्र रूप 
से फार्य करते हैं अर्थात्‌ सचालको की दैनिक क्रियाझ मे सरकार हस्तक्षेप नही करती 
है। इस प्रकार पब्चिक कारपोरेशन एक स्वत-त्र भस्तित्त्व रखने वासी ससस्‍्था है, जिस 
पर याद भरस्तुत किया जा सकता है एवं जो स्वय भी वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा 
जो भपने झ्रथ प्रव ध के लिये उत्तरदायी होती है ।* 

जो सस्यायें व्यापारिक प्रकृति की नही हैं उनके प्रद्घध एवं नियत्रण के लिये 
यह स्वरुप अत्य'त श्रेष्ठ है क्योकि, जैसा कि स्वर्गीय प्रसीडेटट रूणवेल्ट ने कहा है कि, 5 
“पड्लिक क्रारपारेशन को वे समस्व लाभ एवं अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि राजकीय 
स था का होने चाहिए भोौर इसके अतिरिक्त इनमे वह लय झौर स्वतन्त्रता भी होती 
है जो कि व्यक्तिगत उपक्रम की विशेषदा है। हबंट मौरिसन ने भी कहा है. पब्लिक कार- 
पोरेशन की श्र ष्ठता का कारण यह है कि इसमे सावजनिक हित की हृष्ठि से राजकीय 
स्वामित्व, राजकीय उत्त रदायित्त्व एव व्यापारिक प्रब'घ तीनों का मिश्रण होता है ।” 

स्वामित्व तथा पूजी के ग्राधार पर पब्निक कारपोरेशनो को दो वर्गों मे बाँटा 
जा सकता है -- हा 
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(१) ऐसा पब्लिक कारपोरेशन जिसको कुल पूंजी, केन्द्रीय श्रथवा राजकीय 
या क्रेस्दीय एवं राज्योय सरकार द्वारा खरीद सी जाती है। ऐसे 
लोक निगमो का उदाहरण है दामोदर घाटी निगम (70087 
ए६))॥ए (०फूणबका0ए) । 

(२) मिश्रित निगम -मिश्रवित निगम (फै।ड९१ (!0पण&0०79) वें 
निगम है, जिनकी पूंजी वा अ्िकाश भाग केन्द्रीय एवं राज्यीय सर" 
कारो द्वारा तथा कुछ भाग, जो बुल पूंजी के साघारणतः २०% से 
अधिक नही होता, व्यक्ति गत उपक्रमी द्वारा खरीदा जाता है। ऐसे 
निगम के उदाहरण है--औद्योगिक अर्थ निगम (]000%ए9) 
फ्ररा॥ा0७ 00008४५०॥), राज्य वित्त निगम (866 
ए्प880०९6 (007707%607)) इत्यादि । 

पब्लिक फारपोरेशन की विशेषतायें 
पब्लिक कारपोरेशन की बुछ प्रमुख विशेषनायें निम्नलिखित हैं :--- 
(१) राज्य का पूर्णा स्वामित्त--प्रब्खिक कारपोरेशन पर पूण॑ंतव, राज्य 
का ही स्वामित्त्व होता है 
7 (२) विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण--पब्लिक कारपोरेशन का उद्गम 
प्राथियामेट के विशेष अधिनियम (89664) 50868 0 ६86 फेआापाश्याशाह) 
द्वारा हाता है, जिसमे उसकी शत्तियो, क्तंब्यों एव छूटो का उल्लेख किया जाता है ) 
उसके प्रबन्ध को क्या व्यवस्था होगी तथा सरकारी विभागों एवं मतन्नालय से उसका 
क्या सम्बन्ध हो, इस पर भी उसमे प्रकाश डाला गया होता है | इस प्रकार एक पब्लिक 
कारपोरेशत की एक विशेष स्थिति होती है, क्योकि उसकी शक्तियों एक. कतंव्यो की 
स्पष्ट व निश्चित परिभाषा कर दी जाती है । इससे निगम उस स्वशासन का उपभोग 
कर सकता है जो कि सस्था की कुशलता के लिये बहुत श्रावश्यक होता है। लेकिन 
स्वशासन का यह अर्थ नही लगाना चाहिये कि वह साधारण सिक्ल -च क्रिमितल 
फालूनो के प्रभाव से मुक्त है। उसे भी देश के कानूनों का उसी तरह पालन करना 
पडता है जिस तरह प्रन्य सस्थायें करदी है । 
»._ (२) स्वतन्त्र वेधानिक भ्रस्तित्व--पब्लिक कारपोरेशन एक स्वतस्त्र वेधा: 
निक प्रस्‍्तित्व वाली सस्‍्था होती है, जिस पर दावा हो सकता है और जो स्वय भी 
दावा को सकती है। यह अनुबन्ध करने की क्षमता रखती है झौर अपने नाम मे 
बात हे 53 4 ह|मलिन बनाम हन्ताफो्ड के मामले में लाई जस्टिस 
अभी कर्क ह दें 02४ पब्लिक कारपोरेशन की वैधानिक स्थिति 
ज - सनियम की दृष्टि भे, कारपोरेशन स्वय अपना 
स्वामी होता है गौर अन्य व्यक्तियों व निगमो की भाँति ही पूर्णतः जबावदेह होता है । 
किन्तु कर राजा नही है और उसे राजा के समान विशेष चूड़ें भी प्राप्त नही होती हैं ॥ 


१७८ ] 

इसके कमंचारी सरकारी क्म॑चारी तही कहलाते । वह राजा के किसी भ्रन्य प्रजो-जन 
की भाँति पार्लियामेट के भ्रधिनियमों से वाधित होता है | निश्सदेह वह एक सावंजर्िक 
सत्ता है ग्रौर उप्तके उद्देश्य भी सावंजनिक हाते है, लेकिन वह एक सरकारी विभाग 
नही है और न इसकी शक्तियाँ सरकार के क्षेत्र मे झाती हैं।"॥ 

(४ ) निजी स्वार्थ का श्रभाव--एक पब्तिक कोरपोरेशन की चौथी महत्त्व- 
पूर्ण विशेषता उसमे 'निजी स्वार्थ का भ्रभाव” होना है। रोबसन (800807) ने इसे 
“उदासीनता' (])0/0६%४९त१॥९-५) की सन्ना दी है। इसका यह अर्थ है कि 
पालियामेट के अधिनियम द्वारा उसके लिये जो उद्दं ्य या स्वार्थ निश्चित कर दिया 
गया होता है उसके भ्रतिरिक्त कोई झय स्वार्थ कारपोरेशन को नही होता। दूसरे शब्दो 
मे, वह अपने वैधानिक उह्ं श्य के अतिरिक्त भ्रन्य उद्दे श्यो की पूति करने मे रुचि नहीं 
लेता भ्रथवा उदासीन रहता है। कितु अपने वैधानिक उद्दृश्य की पूर्ति के लिये बह 
बहुत सचेत ६ ता है, क्योकि उसका जन्म ही इस हेतु हुआ था। उसमे लाभ कमाने का 
उद्दश्य नही होता है । कितु इसका यह भ्राशय नही है कि उसे लाभ पर मही चलाया 
जा सकता ! वास्तव मे ' लाभ” शब्द का प्रयोग इसके लिये कुछ प्रतुपगुक्त है। इससे 
प्रधिक श्रेष्ठ दब्द 'प्राधिवय' (87700|0%) है, जिसका हमे प्रयोग वरना चाहिए । 

(५) स्वतन्न वित्त-व्यवस्था--पब्लिक कारपोरेशम का अर्थ प्रबंध स्वतन्त्र 
हूप से होता है। उसे झपनी पूंजी टूंजरी श्रथवा पब्लिक से ऋण लेकर या वस्तुयो 
भौर सेवान्नो के विक्रय वी आय से प्राप्त होती है और वह झाग्र का पुन विनियोग भी 
कर सकता है। 

(६) सार्वजनिक कोपो के व्यय सम्बन्धी नियमों से मुक्ति--साधारणंतः 
एक पब्लिक कारपोरेशन साधंजनिक कोषो क थ्यय सम्ब धी अनेक नियमो एन प्रतिबन्धों 


से मुक्त होता है 
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(७) बज सम्बन्त्री नियमों से सुक्ति--बजठ, लेखा कर्म एवं प्राडिट 
सम्बन्धी नियमों तथा कार्य विधियों से भी जो कि एक भ्रसमामेलित (7000-007707900) 
संस्थाओं को लागू होते है, पब्लिक कारपोरेशन मुक्त होता है| 

(८ ) कर्मचारियों की नियुक्ति श्रादि-- अविकांश दशाझो मे पब्लिक कॉरपो- 
रेशनो के कर्मचारी सरकारी नौकर नही याने जाते और कॉरपोरेशन ह्वारा तिर्घारित 
शर्तों के भ्रस्तगंत ही उनकी भरती की जाती है व पुरुष्कार दिया जाता है । 
पब्लिक कॉरपोरेशन के लाम-- 

पब्लिक कॉरपोरेशन के भ्राधीन सरकारी उपक्रमो के प्रबन्ध से निम्नलिखित 
लाभ होते हैं ; 

( भ्र ) सरकार का उद्योग की दैनिक प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं 

होता, जिससे उसकी कार्यक्षमता मे बाधा नहीं पडती 

( आ ) पड्लिक कारपोरेशन की क्रियाओ मे अधिकतम लोच तथा श्रोद्योगिक 

निर्णय की स्वतन्त्रता होती है । 
( इ ) पब्लिक कॉरपोरेशन सरकार के वैधानिक मियन्त्रण में होने के कारण 
उसकी सामान्य नीति राष्ट्रीय सरकार की नीति के अनुकूल होती है । 
( ई ) पब्लिक कॉरपोरेशन उद्योग के प्रबन्ध सम्बन्धी श्रान्तरिक मामलो मे 
पूर्ण स्वगन्त होता है, फलतः उद्योग का विकास अच्छी तरह होता है । 
( उ ) पब्लिक कॉरपोरेशन में राष्ट्रीयक्बूत उद्योग की क्रियाप्रों का दायित्त्व 
सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों पर होता है, जिनकी नियुक्ति योग्यता 
एवं निपुणता के आधार पर होती है । श्र 
( ऊ ) पब्लिक कॉरपोरेशन भ्रपने प्रबन्ध मे जन-सेवा का परिचम देते हैं एवं 
नौक्रश्ाही का अन्त करने के लिए तत्पर रहते हैं तथा प्रपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा के हेतु आथिक स्वावलम्बता की झोर प्रयत्न करते हैं। इन्ही 
लामो के कारण किसी ने ठीक ही लिखा है कि पब्लिक कॉरपोरेशन 
“का भविष्य अत्यन्त हो उज्जवल है और प्रायः सभी प्रगतिशील देशो के 
निर्माण मे इनका अद्वितीय भाग रहेगा। 
पब्लिक कॉरपोरेशन के दोष -- 
(१ ) इतने लाभ होते हुए भी पब्लिक कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा दोष यह है 
कि परिस्थितियों मे परिवर्तन होने के साथ-साथ इसके सविधान में परिवर्तत करना 
कठिन हो जाता है । जब तक कि उस श्रधिनियम में, जिसके दारा कि इसका जन्म 


हा है, संशोधन नम कर दिया जाय, तब वक इसके सविधान में किसी प्रकार का परि- 
वतंव नहीं हो सकता है ॥# 
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4८० है 
(२) कॉरपोरेशन प्रसाली की प्रइ॒त्प व्यवस्था के प्रतगंत बिल्कुल नया स्टाफ 
भरती करना पडता है। भ्रदः यह सम्भव है कि पर्याप्त एवं उपयुक्त संट.फ न मिल सके) 
दामोदर घाटी निगम को भी इसी कठिताई दा सामता करना पड़ा था । उसे झपना 
कार्य प्रारम्म करने से ३० माह तक बिना मुख्य इज्ञीनियर के काम चलाना पडा था । 
(३) इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेशन की स्थापता करने से सखवारी अधिकारों 
एवं ससदीय नियंत्रण में कमी हो जाती है। इससे सरकारी क्षेत्रों में ढप भावता विक्र- 
सित होने का भय है| वास्दव मे इसी प्रकार की कठिताई का सामना भी दामोदर घाटी 
निगम की करना पड़ा था। निगम के इतिहास दा ग्रध्ययन करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उसे अपनी स्वशासवंता कायम रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पडा । १ 
(४) झ्राजकल इन कॉरपोरेशनो के विरुद्ध यह झारोप भी लगाया जाता है कि 
वे जाँच-पडत्ताल और आह्िट सम्बन्धी सरकारी अधिकारों का उल्लघन करने का यत्न 
करते है । पब्लिक भ्रकाउप्ठ्स कमेटी ओर एस्टीमेट्स कमेटी भी इस सम्बन्ध में श्रपते 
को प्सभर्थ पात्ती हे। गह छुभाव दिया जाता है कि पब्लिक कारपारेशनी के निरीक्षण 
के लिये एक पृथक ससंदीय कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये ! 
,. इन दोषों के होते हुये भी, दामौदर घाटी निणम के सम्बन्ध मे नियुक्त की गई 
राव कमेटी इस निष्कपं पर पहुँची है कि वहुमुखी योजनामो के कुशल एवं मितव्यमिता- 
पूर्ण सचालन के लिये सर्वेत्तिम प्रबन्ध व्यवस्था कारपीरेशन प्रणाली ही है। यह इसलिये 
ऐसा है. कि कॉरपोरेशन प्रणाली के भ्रन्तगंत विभागीय हस्तक्षेप, वित्त नियत्र॑ंय भौर 
जाल फीताशाही के दोष, जो कि सरकारी प्रशासन की विशेषतायें है और जो कार्य- 
सचालन की गति एव कुशलता में बाधक होते हैं, नही पाये जाते हैं। वस्तुत: यदि कही 
चारपीरेशन असपल्त हुये हैं क्षो कारपोरेशन-प्रणाली वे किसी स्वाभाविक दोप के कारण 
नही बरत्‌ कारपोरेशन के कर्मचारी वे या सरकारी विभागों की श्रुद्धि से हुये है ॥९ 
अत्तः पह निश्वित है कि २०वी शताब्दी मे पब्लिक कारपोरेशन वही भूमिका अदा 
करेंगे जो कि गत १०० वर्षों में पब्लिक कम्पनियों ने की है ३ 
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वब्लिक कारपोरेशन क्यों कर सफन हो ? 

वब्लिक कॉर्पोरेशन की सफलता के लिये अरनेस्ट डेविस से सिम्नलिखित 
सुझाव दिये हैं +-- 

(१) सरकारी उपक्रम पर उत्तरदायी मन्त्रो के माध्यम से शरकार का अधिक 
तम नियम्त्रण हो, जिससे कि उद्योग का संचालन राज्य की सामान्य नोति के अनुमार 
हो सके, परन्तु यह आवश्यक है कि जो भी नियन्त्रण हो वह राष्ट्रीय हिंत्त की दृष्टि 
से होना चाहिये । प्रतिदिन वी क्रियाप्रों मे किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप मंदी 
होना चाहिए । 

(३२) मन्‍्त्री के अधिकारों को इस प्रकार सीमावद्ध किया जाय कि जिसमे 
इनका उपयोग स्वच्छुन्दता से न होते हुए सदुभावना श्रौर सहयोग के साथ हो, इसलिये 
ऐसा उपयोग करने के पूर्व मस्त्री को नीति सभा (20]6ए 070) की सलाह लेना 
पअनिवायें है। यह सभा उद्योग के तान्त्रिक सचालन के लिये विशेषज्ञ सभा होती है झौर 
उद्योग सम्बधी मामलों में मन्जी की अपेक्षा अधिक जानकार होगी । 

( ३ ) मन्‍्त्री नीति समा की सफलता के लिए सम्पूर्ण समाज के प्रति उत्तर- 
दाथी होम, इसलिए उसको समाज का हित भी देखना चाहिये ! इस उदय की पूवि 
के लिये एक त्रिपक्षीय सलाहकार समिति होनी चाहिये, जो उद्योग की जाँच कर सके 
तथा स्वय अपनी इच्छा से समाज का प्रतिनिधित्व करे । ऐसी समिति में समाज के 
सभी वर्गों--अ्म, पू जी, उपभोक्ता, व्यापार परिषद झादि के प्रतिनिधि होगे । 

(४ ) सरकारी उद्योगो के प्रबन्ध मे जन साधारण की झंचि श्रौर उसका 
विश्वास पैदा करने के लिये श्रावश्यक है कि उममे स्थानीय निपुणता को स्थान मिले; 
तथा स्थानीय समस्याग्रों की हृष्टि मे सम्बन्धित उद्योग की स्थानीय नीति अपताई 
जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक उद्योग के विभिन्र स्थानीय उपक्रमो के प्रबाघ 
की नीति देश-हित में रखी जाय, किन्तु स्थानीय नीति एवं उत्तरदायित्त्व वा विकेर्द्रीय- 
करण हो । 

(५ ) सरकारी उपक़म्त के कमचारियों मे उत्तरदायित्त्व की भावना जाग्रत 
करने के लिये प्रत्येक स्तर पर श्रम्षिको एवं कमेचारियों के अ्निनिधित्त्व का झ्रायोजन 
होना चाहिये । 

(६ ) पब्निक कारपोरेशन के सम्बन्ध मे पालियामेठ ही अन्तिम मध्यस्थ 
रहेगी । सरकारी स्वामित्व के लिये सरकारी उत्तरदायित्व भी पश्रावश्यक है, इसलिये 
किसी सन्‍्त्री वो अपना दायित्त्व टालना नही चाहिए, वरन्‌ ससद मे पूछे गये सम्बन्धित 
सभी प्रइनों का उत्तर देने की तत्वरता होनी चाहिए तथा ऐसी सामयिक चर्चान्नो को 
प्रोत्माहम देता चाहिए, क्योकि कारपोरेशन की क्रियाओं का प्रकाशन ही कुशलता के 
विरुद्ध सुरक्षा का सबसे सुन्दर साधन है। 

इस सम्बन्ध मे यह कहना धवावदयक न होगा कि भारतीय संसद में ऐसी 
चर्चायें नाम मात्र को ही हाती है । सच बात तो यह है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों 


€ 


र्ण्र | 
के सम्बन्ध में जनता को विश्वेष ज्ञान नदी है, इसलिये भारत सरकार को- समयन्‍्समय 
दर विभिन्न सरकारी उपक्रमो की पूर्ण जानकारी देने वाला साहित्य प्रकाशित करना 


अहहिए । 


(७) नीची समिति के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उपलब्ध व्यक्तियो 
में से श्धिकतम निपुणा एंव प्रनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति करती चाहिए, जो संत्या 
की बागडोर भल्ी प्रकार समात्त सर्क एवं सुवारु प्रवन्ध के हैतु उचित सलाह 
दे सके । 


इस दिशा में भारत सरकार को चाहिए कि कैस्ीव औद्योगिक तेवा प्रागोग 
(0शकण्श गगवप्रणाव॥ पिशण08 00णगगर8घ00) का निर्माण करे भर उसे 
विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का भार सौप दे । केवल इसी मा द्वारा देश की उपलब्ध 
क्षौद्योगिक एवं तास्विक कुशलता का ज्ञाम सरकारी उपन्लमो को मिल सवैगा । 


(४)) म्रिक्षित स्वाभित्त्व चाते निगम (शाडलठे 0छाटाशाफ "शए०४४० 
घं०घ१)-५ 


कम्पनी मभूने के उपक्रम में नेक रूपान्तर हो गये हैं, क्योकि सरकार 
विवियोग मे केवल भांशिक भाग लेता चाहती थी प्रधवा प्रबन्ध कार्य पूर्णंण आशिक 
झूप से प्राइवेट उपक्रम वर ही छोड देना चाहती थी। इस प्रकार की मिश्रित कम्पनियों 
अथवा सिगमो को प्राइवेट उपन्नप्त द्वारा आरम्भ किये गये उद्योगो मे सावंशनिक हितो 
को अपवा सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों भे प्राइवेट उपक्रम को प्रतिनिधित्त्व प्रदान 
करने का एक भहत्त्पूणा साधन माना जाता है। उदाहरण के लिये, भारत सरकार 
में कुछ सरकारी भौदयोगिक सस्थाओरं का प्रबन्ध भारतीय दम्पनी भ्रधिनियम के भ्रत्तर्गंत 
प्रवर्तित की गई प्राइवेट लिमिटेड कम्परियों कौ सौंपने का निश्चय किया था। भ्रवं 
तक धिंदरी फदिलाइजर एण्ड कमोकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान शितयार्ड लिमिटेड, हिल्दु- 
स्तात सुशील हुल्स लिसिटेड, हिन्दुस्तान कैविल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान हाठसिंग फैब्टरी 
लिमिटेड, भहांन फाउन्ड्री लिमिटेड भांदि की इस प्रकार स्थापना की गई है। इन 
दष्पनियों मे, सम्पूर्ण प्रश पूंजी सरकार द्वारा नही लो जाती है। बोर्ड श्राफ डाइरंटर्स 
में अन्य पादठियों के भी कुछ प्रतितिधि लिये जाते है) यहीं तक कि पूर्णा सरकारी 
स्वामित्व वाली सस्याओं के बोर्ड मे भी गैर सरकारी डाइरैक्टर रखना अ्रच्छा समझा 
जाता है। सरकार बड को झधिक से अधिक स्वशासन देने का प्रयास करती है। 
क्रेन्द्रीोय सरकार के प्रतिरिक्त राज्य सरकारें भो कम्पतों नमूने को प्रदर प्रणाली 
प्पनाकर राजकीय उपक़मो को भ्रषिक स्वशासन देते का प्रयास कर रही हैं। ये 


[ १८३ 


प्रयास प्रयोग के रूप मे हैं । यदि यह प्रणाली ठोक तरह से कार्य नहीं करती है तो 
भ्रन्‍्य प्रशालियों को प्रजमाया जायगा ।* 


प्रमुख विशेषतायें -- 
मिश्षित स्वामित्त्व वाले निगमो की तिम्त प्रमुख विशेषायें है-- 
(१) कारपोरेशन की पूंजी में सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों ही भागी 
होते है । 

(२) सरकार व प्राइवेट शेयर होल्डर दोनो को ही डाइरैबटर चुनने का 
अधिकार होता है | 

(३) मिश्चित स्वाभित््व वाले निगमो को स्थापना एक विशेष विधान बनाकर 
श्रथवा सामान्य सनियमों के भ्रादेशानुसार भी की जा सकती है । 

(४) एक समामेलित सस्या होने के नाते मिश्चितर स्वामित्व वाले निगम 
ब'यूनी उद्देश्यों के लिये एक पूरक अस्तित्व रखते है श्रौर श्रपने नाम 
से दावा कर सकते हैं तथा उन पर दावा हो सकता है। वे श्रपने ही 
नाम से अनुबन्ध कर सकते हैं तथा सम्पत्ति खरीद सकते है। 

(५ ) एक मिश्नित स्वामित्व वाला निगम अपने कोष सरकार एवं जनता 
को स्टॉक (प्रेश) बेच कर, ट्रंजती या जनता से उधार लेकर ्रौर 
बस्तुओ एवं सेवाश्रो के विक्रय द्वारा प्राप्त हुई ब्राय में से जुदाता है। 

(६) मिश्रित स्वामित्त्त याले निगमो को साधारण पब्लिक कारपोरेशनो की 
श्रपेक्षा भो अधिक छूटे प्राप्त होती है। 

ऐसे सगठनो मे, सरकारी नियन्त्र बोर्ड आफ डाइरैबटर्स मे सरकार द्वारा 

मनोदीत व्यक्तियों की नियुक्ति करके श्रोर कारपोरेशन के श्रन्तनियमों से उपयुक्त 
नियमों का समावेश करके कायम रखा जाता है। इस दवृरस्थ नियत्रण के श्रतिरिक्त 
संसद को इन कम्पनियों के निरीक्षण करने का और कोई अधिकार नही होता । 
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मिश्चित स्वामित्व वाले कारपोरेशन तब अच्छे वहन समझे जाने हैं जद॒कि उपक्रम 
या बहुत कय राजनैतिक महस्व हो भ्ववा जब ग्रतिम उरे ध्य पूर्ण प्राइवेट स्वामित्व वी 
स्थापना करना ही हा । यह विश्वास कथित जाता है कि इस सम्ुक्ति के द्वराग सरकार 
तये छद्योगी की स्थापना का प्रोत्माटित कर सकती है तथा एक सह-स्वामी के रूप मे 
उद्योग के कार्य संचालन के सम्बन्ध म प्रथम सुत्रीय सूचता प्राप्त कर सकती है। झपने 
मनोनीत संचालक द्वारा वह कारपोरेशन को नीनिया को भी, उन राजनैतिक विवाद 
का विपय दसाये बिना, प्रभावित कर सकती है। 


ऐसे संगठनी से मुख्य लाम यह है दि उनका नायें संबालन, प्रवन्थ, वित्त- 
ध्यवस्था भोर भरे क्षण एक धादवेट लिमिटेड कम्पनी के समान ही व्यापारिक प्राधार 
पर शिया जा सकता है, जिसके फ्वस्वस्प काय कुझलता स, शीघ्रता व सुगमता- से 


होने कगत्रा है। 


यद्यपि मिश्चित स्वामित्व वाले कारपोरेशन को इस ग्राधार पर बुरा बताया 
जा सकता है कि वह एक सरकारी सहावता प्राप्त प्राइवेट कारपोरेशन की पअ्रपैक्ञा 
कुछ ही प्रधिक काय कर सकता है तवापि इस थात से इकार नहीं क्या जा श्रकता 
है कि यदि सरकार और प्राइवट उपक्रम के मध्य विश्वास दना रहे तो वह सफलता" 
पूर्वक का्ये कर सकैगा । दस से कम एक भारतीय राज्य मैसूर मे इस प्रकार के सगठन 
के साथ सफल प्रयाग किया गया है। चूभके सरकार के मनोनीत चेयरमैन को सरकार 
(जो कि एक प्रमुल कषेयर-होल्डर है) एव साधारण शेवर-हाल्डर दानो के हीं श्रि रिपोर्ट 
देनी हती है, इसलिए बह इस वात का भयल करता है कि श्रपने उपक्रम के सचालन 
मे व्यापारिक ईमानदारी तथा समुचित कुशलता से वाम ल। लेकिन वहुत छुछ सरकार 
अधवा ससद गा राज्य विधात सभा के क्रपर ही निर्भर है। यदि सरकार या ससद या 
राज्य विधान-मता मिश्रित स्वामित्त्व वाले निग्ममा के काय में वहुव हस्तक्षेप करती है, 
सो मिगम के कायवाहन में प्राइवेट उपक्रम जैसी कायेन्यति, पहलपत को सावता शव 
साहमिकता नही रहगी तथा वह एक विशुद्ध सरकारी स्वामित्व वाले कास्पारेशत स्ते 
किसी मी माता मे अच्छा ते कहा जा सकेगा, वयोक्रि उसके प्रधिवारों राजनीतिज्ञा कौ 
आलोचना से वचते क लिय सदैव भ्रत्यघिक साववानी वी नीति अपवार्यंगे | मैसूर के 
सरवारी उपब्रम को जो सफलता मित्री है पसकां मुख्य कारण यह है कि ततालीन 
मैसूर सरपार और कम्पनी के प्रशामकों के मध्य सदभावमा का वातावरण था । 


" (५) पब्लिक इस्ट (?०४०७॥० प:घ४0-- 


है राजकीय उपन्नमा के प्रबन्ध का एक अय ढंग पब्तिक ट्रस्ट हैं। इस ढय वकय 
प्रयोग बन्दरगाहदे के प्रवन्ध के सम्बन्ध मं अधिक किया गया है, जैसे काप्रज्ा पोर्ट 

: टृष्ढ । भ्रन्य उदाहरण हैं इन्वेस्टप्रेल्ट ट्रस्ट, म्पूनिस्पल इम्प्रूवमन्ट ट्रस्ट, डेवलमैस्ट 
दुस्द भ्ादि। 


[ शन्ड 
सरकारी कम्पनियाँ 


(6०ए८/एमाएए (०फ्रफडमों९३) 


कोई भी कम्पनी जिसको कम से कम ५१ प्रतिशत प्रश पूंजी केन्द्रीय भयवा 
एक राज्य सरकार द्वारा प्रहण की हुई है, एक सरकारी कम्पनी मादी जाती है । एक 
सरकारी कम्पती (80ए४८४४8०६ (०ए8४%9) एक मैनेजिय एजेन्ट द्वारा प्रबन्धित 
नही हो सकती है । केद्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों को उनके सरकारी 
कम्पनियों पर लागू हमे के सम्बन्ध में सश्ोधित कर सकती है । 


एक सरकारी कम्पती का अक्क्षक के द्रीय सरकार द्वारा भारत के कम्पट्रोलर 
तथा भ्राडीटरु जनरल के परामर्श पर नियुक्त किया ज्गता है और भाडीदर जनरल को 
उस विधि का निर्देश करने का जिसके अनुसार सरकारी कम्पनी के लेखे कम्पनी के 
ब्रकेक्षक द्वारा अक्ेक्षित किये जाने चाहिये तथा उसके बत्तंव्यों के निष्पादन के सम्बन्ध 
में भय निर्देश देते का भी भ्रधिकार है । भॉंडिटर जनरल को एक सरकारी कम्पनी के 
लेखों का एक पूरक (800 ए6४श।ध79) भ्थवा परीक्षण अक्क्षण (१७३७४ & एव) 
करने का भी अधिकार है, भौर इस उद्देश्य के लिये वह ऐसी कोई मी सूचना माँग 
सकता है जिसकी उसे झावश्यकता पड़े । 

एक सरकारी कम्पती के अक्क्षक को अपनी अक्रेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति 

क्म्पट्रोलर तथा प्राडीटर जनरल के पास भी भेजनी पहती है जिसे रिपोर्ट के सम्बन्ध 
में समालोचना (()०7क्‍077687) करने तथा पूरक रियोर्ट देने का भी अ्धिवार है। 
रिपोर्ट पर उम्तकी समान्लाचना तथा पूरक रिपोर्ट भी झक्रेक्षक वी रिपोर्ट की भाँति 
ही कम्पनी की वापिक व्यापक सभा के सम्मुख रखी जानी चाहिये । 

गुण-- 

इस प्रकार के प्रवन्ध के निम्त गुण हैं :--- 

(१) सरकारी उद्योग व्यापारिक ढड्ू से चलाये जा सकते हैं । 

(२) प्रवन्धको को इसकी निपुणना बढाने के लिए श्रघिक उत्साह रहता है ॥ 

(३ ) राजकीय उद्योग प्राइवेट उद्योगा से तुलबा करके अपती मिपुणवा की 
परीक्षा कर सकते हैं । 

(४ ) कम्पनी प्ररूप प्रबन्ध को सरकार वे सामान्य नियस्त्रण के झाषीन 
समुचित स्वतन्त्रता प्रदान करता है। भरत; प्रबन्धक अपने को दायित्त्व 
लेने से नहीं बचा सकते । 

(४) इूकि सरकारी कम्पनी को समस्‍यायें प्रालियामेष्ट मे प्रस्तुत होती हैं 
इसलिये भ्रवन्धक वर्ग सदेव जागरूक एवं सावधान रहता हैं। 

दोष-- 

(१) जब कोई सरकारी कम्पनी पूर्यतः सरकार के स्वामित््द म हो तो वह 

अपने उत्तरदायित्व को पब्लिक की आलोचना से बचाने के लिए टाल सकती है । 


र६६ | 

(२) विभागीय सेक्नेटरियों एवं ढिप्टी सै्नोीओों को एकस प्रोफिंतियो 
डाइरेदर बना दिया जाता है शौर वे प्रबन्ध जार्य पर समुचित समय वे ध्यात नहीं 
दे पते । 

(३ ) सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण वे श्र्य साधारण सचालकी के 
सामएय हूप मे काय करने मे क्षाघा डालने वाले वन जाते हैं. और जव-तव उन १३ 
रो! जप्नाते रहते हैं । ल्‍ 

(४) स्टेटुटरी कॉरपोरेशतों की माँति वे छुले-ग्राम काम नती करते, उनके 
पुप्त सौंदे व बरमचारियों वा छुनाव जबता के मन में सन्देह उत्पन वर सकता है। 

सरकारी कम्पनी को सफलता बहुत कम इस बात प्र निर्मर होगा कि बोर्ड 
श्राफ डाइरबइर नीति निर्धारक' होगा या “तीति पालक” | यदि वह राज्य मलाबग 
की नीतियों को कार्यान्दित कराने वाला मात्र है, तो प्रवस्य की यह प्रदधति विभागीय 
प्रब्ध पर्दात' (0शृक्षवाए0३/ रिणाप ० अकिाकहुढा0॥॥ की ग्रपैक्षी 
श्रेष्ठ न होगी। जैसा श्री गोरवाला का सुझाव है. बोड एक स्वतत्थ तीति निर्धारक 
होगा चाहिए, जिम्ममे कि वह राजनैतिक प्रभाव में मुक्त रह सके ोर प्राइवेट क्षेत्र की 
कम्पनियों के समान लोच के साथ काम कर सके । 


5%४920870 005577005 
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अध्याय ४४ 
राजकोय उपक्रमों की व्यवस्था एवं प्रवन्ध (२) 


( गोरवाला, गालद्े य, भ्रप्पल वो तथा इक्रेफी को रिपोर्टों के संदर्भ सहित ) 
( 8 पांगॉंशरगी०प दे ैंहएडडटप्राच्य रण 5६६६७ रिघ५९४७४३९३ ) 


राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध से सम्बंधित समस्याप्रों के प्रति 
बढ़ती हुई चेतना 

उद्योग एवं व्यापार मे सरकार का भाग दिनों दिव बढ़ता जा रहा है । इससे 
इसके प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याम्रो के अध्ययन का महत्व भी बहुत बढ गया है । 
यदि राजकीय उपक्रमो को सफल बनाना है, तो यह भ्रावश्यक है कि इनके प्रबन्ध की 
हुशलता बढाई जाय। राजकीय शौद्योगिक सस्याप्री का प्रवन्ध करने की किसी 
उपयुक्त व्यवस्था का विकास करने को समस्या कई वर्षों से हमारे सन्मुख है, किन्तु 
प्रभी तक इसका कोई सतोषजनक हल नहीं ढूंढ़ा जा सका है। इस सम्बन्ध मे क्यि 
गये विभिन्न प्रयासों का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है $-- 

(१) भारत सरकार की उत्पा- ९९****९००००००००“४०००००९१६ 
दन समिति, सन्‌ १६५०--मवम्दर सब राजकीय उपक्रमो के प्रबंध की 
१६५० में भारत सरकार की उत्पादन £ पं स्थी को हल करने के प्रवास 
समिति के सन्‍्मुख राजकीय उपक्रमों के (१) भाख सरकार की उल्मादन 
प्रबन्ध की सर्वोत्तम व्यवस्था का प्रश्न सम्रिति सन्‌ १६५० ॥ 
झ्राया, जिस पर विचार विमर्श के पश्चातु $ (२) गोरवाला रिपोर्ट सन्‌ १६५१॥। 
समिति इस निष्कर्य थर पहुँची कि प्रत्येक ॥ (३) योजना आयोग के सुझाव सन्‌ 
झौद्यागिक रुस्या की विशेष आवश्यकताओं 8 १६५२३ 
के श्रतुसार ही भ्रवस्ध की व्यवस्था की 8 (४) इक्ेफी रिपोर्ट सन्‌ १६५४ ६ 
जा सकती है। कोई एक प्रवन्ध व्यवस्था ५ (५) एस्ट्रीमेट क्‍्मेशी सन्‌ १६४५० 
सब सस्याप्रो के लिए उपयुक्त नही हो ५६ 
सकती है । यह भी स्वीकार किया ग्रया (६) कम्पनों अधिनियम सन्‌ १९४६ 
भा कि सरकारी औदोगिक उपक्रमो के $ (७) पौद्योगिक नोति प्रस्ताव सबृ 
लिए विभागीय प्रबन्ध की व्यवस्था करना १६५६॥ 
झनुपयुक्त है! इसके विपरीत कम्पनी (८) ब्वितोय योजना का ड्राए्ट । 
प्रणाली के प्रवस्ध वा सुझाव दिया गया । ६ (६) गेलब्रेथ रिपोर्ट ॥ 


$ 80 


८८ ) 
(१० श्रणत्र वी रिपोर्ट (२) गोरवाला रिपोर्ट, सन्‌ 
(7) राजवीय उपकरणों पर सेमिनार | | ६५१ योजना आयोग के निर्देश पर 
20% 27. श्री ए० हो० गौरवाला ने सतकारी उप 
(१२) छागला कमीशन सन्‌ १६५८॥ मा ० पता 
(१३) दृष्णा मेनन कमेढी १९५०4 ( हों हे ठुशत 8 सा 
(१४) झतेफ़ी सेमिनार सब्‌ १६५६। और प्रथनी रिपोर्ट (06 0 
(१४) एस्टीमेट कमेटी सत्‌ १६६० । (ं०्पवए० गा 88488 वश 
3-७३००७७०७०७०५०७७०७०००००००७ 77769) सरवार को दी । इसमे उत्दोने 
विभिन्न सरकारी उपत्मो के प्रवन्‍्य के लिए एक स्वशासित प्रयारिटी की स्थापना का, 
सुझाव दिया, क्योकि इसके ग्रलगंत सावजनिक हिंवी की पूल के लिए तौतों विशे- 
पताये--राजपीय स्वामित्व, यजवीय उत्तरदायित्व एवं व्यापारिक प्रवस्ध -समव 
हो जाती है ) उहोते प्रशासन सम्बंधी श्रत्य समस्याभ्रा पर भी विचार किया था, 
जैसे ससदीय एवं मन्लिमण्डलीय निय-न्रद्, भान्तरिक प्रसन्ध, प्रयत्य व्यवत्या की रचना, 
उपभोक्ताश्री एव ३ रदाताग्रो के हितों को रक्षा । 

(३ ) योजना भ्रायोग के सुझाव, सन्‌ १६५२-पोजवा आयोग ने प्रथम 
पंच-वर्षीय योजना के ड्राफट में यह कहा कि राजकीय प्रौद्योगिव उपक्रम हा विकाप्त 
एक नवीन घटना है, जिसके बढ़ते हुए महत्त्व का प्रनुप्रान इस बात से लगाया णा 
सकता है कि वेखीय सरवार की श्रधिकाश भौद्ोगिक सम्धाद्ो वा प्रगस्‍्ध सभालने के 
लिए एक पृषक मतात्य [070 ॥8879 0(770006670॥) स्थापित वरने का सुभाव 
दिया गया है। उसने यह स्वीव्वार किया था कि इन सस्याग्रों के फायंवाहन का इतना 
पर्मात अनुभव नहीं हो पाया है कि उसके प्राधार पर समुचित निषवर्प विकाताणा 
से । फ़िर भी उसने एक सेंट्रल बोर्ड की स्थापता का सुझाव दिया, जो कि प्रवस्थ- 

+ समस्याओं पर विस्तृत ध्यान दे सक्गा और सम्पूरां सावंजविक क्षेत्र के लिये सामान्य 
महत्त्व के प्रश्नो पर सरकार को परामर्श दिया करेगा । 

(४) झेफी रिपोर्ट, सन्‌ १६५४--एशिया भौर दुद्दुपपूर्व के लिए सगुकत 

- राष्ट्रीय भ्राषिक ब्रागोय [0 १९, छ९07०070 0णश॥ानय०॥ 07 ै९॥७ 
कयते डा 7288: 00 क (', & 77 7) की मा सत्‌ १६५४ की वाक्रेन्स म 

८ भी भौद्योगिक क्षेत्र वी राजवीय सस्थागो के सगठत एवं प्रशासन सम्बन्धी समस्यात्रों 
पर विचार किया गया । भारत ने भी इस कान्क्वेन्स मे भाग लियाथा। इकेफी 
काफ्रेन्स वी राय भे भ्राइवेट लिमिटेड कम्पत्ती एक उपयुक्त प्रबन्ध प्रणाली तही है । 
सामान्य धारणा पब्लिक कॉर्पोरेशन का सगठन करने के पक्ष में थी । 

(5) एस्टीमेट कम्पनी सन्‌ (१६५५-४६)-इस कमेदो ने अपनी सोबनहवी 
रिपोर्ट में विभागीय इकाई के दप में यजकीय उपक्रमों का प्रबन्ध करने का विरोध 
क्या प्रौर सगुक्त रकाघ कर्पनी की अवन्ध प्रशाली का समर्थन किया, दिस्तु इसने यह 
जोर दिया कि जतरं| वी रुचि एवं सहयोग प्राप्त करने के लिये कम से कम २४% 
पूंजी जनता के विनियोग के लिए सुरक्षित की जाय । मैनर्जिय डाइरेबटर वा विभिन्न 
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विपयो पर समय समय पर परामशं देने के लिए उसमे एक एडवाइजरी कमेटी बनाने 
की सिफारिश भी की थी। झान्‍्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध मे औद्योगिक उपक्रमो को 
बहुत सीमा तक स्वश्चासन का झआधकार देना उचित बताया ] 


(६ ) कम्पनी अधिनियम, सन्‌ ११५६--नये कम्पनी अधिनियम में प्रथम 
बार सरकारी कम्पनियों की चर्चा हुई श्रोर इस तरह इस प्रबन्ध प्रणाली वो वैधानिक 
मान्यता दी गई । 

(७) औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन्‌ १६५६--सन्‌ १६५६ की भोदोगिक 
नीति के प्रनुसार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र मे नये उपक्रम स्थापित करने में अमुख 
भूमिका ग्रह की ओर ज्षीघ्र निशय दायित्त्व ग्रहण की सुविधा की हृष्टि से इन, 
उपक़मो के प्रबन्ध का विकरेद्रीयकरण करने व उनको व्यापारिक आधार पर सचालित 
करने पर बल दिया! 

(८) द्वितीय योजना का ड्रापट--छ्वितीय योजना के ड्रापट मे भी योजना 
झायोग ने पर्याप्त अतुमब के अमाव से राजकीय झोद्योगिक उपब्नमों के लिये कोई 
उचित प्रणाली सुझान में असमथ्थ॑ता प्रगट की थी, किन्तु उसने यह कहा कि हमे अपने 
मौलिक आादद्ं सद्देव ध्यान मे रखने चाहिए तथा भ्राप्त अनुभव के प्रकाश से भ्रपनी 
सस्याग्रो के प्रबन्ध को छालने के लिये तैयार रहना चाहिए । 

रे ( ६ ) गालब्र थ रिपोर्ट--मारत सरकार द्वारा परामश् देने के हेतु श्रामपित 
अमरीब न विशेषज्ञ भ्री गलब्रेथ ने इस बात पर जोर दिया था कि राजकीय उपक्तमो 
की बुशलता एवं सफलता में हमारा अडिग विद्व/स होना आवश्यक है। उन्होने 
स्वशासित्र पब्लिक कॉरपारेशनों को स्थापना का समर्थन क्या) किन्तु प्रत्येक 
उपक्रम के लिये लग झलग उपक्रम बनाने की आवद्यक्ता नही है । कई उपक्रमो के 
लिए एक सम्मिलित कॉर्पोरेशन रखा जा सकता है। उहाने वित्तीय स्वशासन तथा 
सत्ता के विक्रेन्द्रीयकरण का भी समरथंन क्या । 

(१०) श्रप्पल्न दी रिपोर्ट--डाब्टर पाल अप्पल्त बी को भी भारत सरकार 
ने सम १६५६ म अमरीका स परामश्ञं के लिए आमजत्रित किया था। इन्होंने अपनी 
रिपोट (86 ६रग्जातक॥07 रण गाव 8 हैदापरापरा8098- 5ए७शएा॥ 
पं 598५7 पिधश९॥९९ ६० # तेशाए75090079 ० 50एश७१शश॥४8 
वृच0पणायज) १च्ते (.गराफफ्र-शरवक) फैश।श 07568) में यह बताया कि भारत 
एक सक्टकार्ल न ऋवम्था से है, जिसकी तुलना गुद्धकालीन राटटू से दी जा सकती है। 
अत, उसकी सफलता श्ीक्ष ।नयय एव श्वीत्र कार्यवाही की क्षमता पर निर्भर है। यह 
आवश्यकता उस क्षेत्र मे सर्वाधघक है जहाँ कि नये नये उपक्रम तेजी से बनते जा रहे हैं | 

(११) राजकीय उपनमो की प्रवन्ध समस्याझ्रो पर सेमिनार 
सन्‌ १६५७--इस समिनार म ससंद, सरकार, जनता एव प्राइवेट उपक्रम, युवोव्चिटी 
व सार्वजनिक कायकर्त्तात्ा एवं प्रतिनिधिया ने भाग लिया थाओर बाह्य नियन्त्रण, 
शिस्तर प्श्यासन तथा आस्तरिक प्रबन्ध को समस्याप्ो दा विवेचन क्या था। 


१६० | 


(१२) छागला कमीशन, सन्‌ १६४५८--जौवन बीमा नियम द्वारा शूदड़ा 
के उपक्रमो मे विनियोग बरने की जाँच पडताल के सम्बन्ध में विचार करते हुये छागला 
कमीशन ने सरकार एवं सह्द द्वारा वैधानिक कॉरपोरेशनो पर विये जाते बाले 
नियन्‍नण पर भी विचार-विमर्श विया। उसने निम्त सुकाव दिये +-- [7) सरकार को 
चाहिए कि स्वशासित पब्लिक कॉरपोरेशनों के कार्य मे हस्तक्षेप न करे और यदि 
हस्तक्षेप करना चाहे तो लिखित निर्देश देने परे कोई सकोच नहीं करना चाहिए; 
[ए) ऐसे कॉरपोरेशनों का चेयरमैन व्यापारिक्त एवं वित्तीय अतुभव रखने वाले 
व्यक्तियों मे से चना जाय , (ईत) अन्त्रियों को चाहिए कि प्रारम्भ में ही ससद को 
आवश्यक सूचना जुटा दें, ताकि श्रागे चलकर अन्य श्रोतरों से छूचना मिलने पर संसद 
विखित स्थितियों मे न पँस जाय , (ए) सम्बन्धित सत्त्री को श्रपने आधीन अ्रधि- 
कारियों के कार्यों का पूर्णे दायित्त्व ग्रहय करना चाडिए 


( १३ ) कृष्ण भेनन कमेटी सन्‌ १६श८--ससद में कांग्रेस पार्टी की इस 
सब-कमेंटी ने प्रधनध समस्याशों पर अपनी रिपोट नवम्बर सन्‌ १६४५६ मे प्रकाशित की 
थी। इसने निम्न दो ग्राधारभूत समस्याञ्रों पर मुझय बल दिया है :--कुशलता एंवं 
दायित्त्। इसने यह सुमभाव दिम्रा था कि सरकारी उपक्रमो के सम्बन्ध में रचना, 
प्रबन्ध एवं नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक ओर जन-भावना श्रोर दूसरी झोर श्रमिक 

) एव प्रब-धकर्ता उन्हे राष्ट्रीयता से श्रोम-प्रोत उत्साह से श्रादर दें तथा स्वामित्व एवं 
स्वामिमान वी भावता का भ्रमुभव फरें $ 


(१४) इकेफी क्षेत्र की सरकारी उपक्रमो के प्रबन्ध पर लई दिल्‍ली का 
सैमिलार सत्‌ १६५६--इस सेसिनार मे तिम्न बातो पर विचार क्या गया था :०- 
(१) सरबारी उपक्रमो के प्रबन्ध का श्रादर्श राष्ट्रीय उद्देश्यों के भ्नुकुल होना चाहिए ॥ 
(77) विशेष दशाओ को छोड कर सामान्य सरकारी उपक्रमो को लाभ पर चलना 
चाहिए, ताकि वे श्रपने पैरो पर खड़ी हो सकें / (ग7) किसी सरकारी उपक्रम की 
सफलता का झनुपान उपक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति, उत्तादन व्यय के कम करने तथा 
वस्तुओ च सेवा की क्त्मि ने सुधार होने से लगाना चाहिए। (9) उपक्रमो को 
स्थापना के पूर्व एव बाद में भी पर्याप्त नियोजन (70]कगा7776) की आवश्यकता है । 
(ए) सरकार को देविक दायं-कलापों मे हस्तक्षेप नही करनां चाहिए, वरन्‌ व्यापक 
मीति सम्बन्धी प्रददो तक सीमित रहता चाहिए । (०)) सरकारी उपक्रमो मे मैनेजमेंट 
अकाउटिंग की व्यवस्या की जानी चाहिए | 


(१५ ) एस्टीमेद कम्रेटी, सन्‌ १६६०--एस्टीमेट कमेटी की नवीन रिपोर्ट 
में भी कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये है : (2) प्रत्येक नये कार्य के लिए पृथक संग्रठन 
नही होना चाहिए, जब तक कि वह विश्येप महत्व का न हो । स्थापित संगठनों से हो 
नये उपक्रमो के प्रबन्ध का काम लिया जा सकता है। (0 कुछ सरकारी उपक्रमो 
को मिला कर उतको सछ्या मे कप्ती कर देना उपयुक्त होगा । (7) एक विश्लेषज्ञ कम्रेटी 
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स्थापित की जाय, जो प्रत्येक नये उपक्रम के लिये प्रबन्ध की उपयुक्त प्रणाली के सम्बन्ध 
में सरकार को सुझाव दिया करेगी। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत भे सरकारी उपक्रमो के प्रबन्ध से सम्बन्धित 
समस्याप्रो मे गहरी रुचि ली जा रहो है और धीरे-धीरे प्रवन्ध-यवस्था भे झ्ावश्यक 
सुधार किये जा रहे हैं । 


+ 

सरकारी उपक्रमों के अबन्ध से सम्बन्धित कुछ मुख्य समस्‍यायें 

(0 प्रबंध का प्रारूप [एनस्‍छ॥ ्ण ॥ब78४श७०९७)-- 
एक सरकारी उपक्रम सगठन को कोई भी प्रणाली अपनाये, किन्तु वह तब तक 

छुशलता से का्य नही कर सकती है जब तक कि उसका उच्च प्रबन्धक बर्ग कुशल एव 
क्षमवावान्‌ न हो। श्री गोरवाला (8. 7) 607एछ3)9) ने सरकारी उपक्रमो के प्रबन्ध 
बोर्डों (80070 ० %६7988श॥९॥॥) के बारे मे कहा था कि इनकी रचना इ्त प्रकार 
नहीं होमी खाहिए कि जिससे चोर द्वार के जरिये नियन्त्रण एक हस्तक्षेप प्रचलित्त हो 
जाय । भरत, बोड की सदस्यता ससद के रूदस्यो, मन्त्रियो एवं विभागीय प्रतिनिधियों के 
लिये बद कर देनी चाहिए ।* बोर्ड की मीटियो को विभित हितो के मतभेदों को 
निपटान का स्थान भी नही बनते देना चाहिए । वरन्‌ प्रत्येक सदस्य सस्था का प्रबन्ध 
जनहित की दृष्टि से भ्च्छी प्रकार चलाने में सहयोग दे । बोर्ड के सदस्यों का चुनाव 
इस प्रकार होता चाहिए कि सावंजनिक हित की भावना झौर एक प्राइवेट उद्योगी 
की कुशलता दोनो के गुण प्राप्त हो जाये । कृष्णामेदन कूमेटी ने भी यह सुभाव दिया 
था कि बोर्ड श्राफ डाइरंक्टर्स मे वित्त-विशेषज्ञ, टेकनीकल विशेष, एडमिनिस्ट्रेटिय 
कुशलता प्राप्त व्यक्ति एव श्रमिकों के 0क४ड82984520: ७<फडेव कद्यकत छदास 
प्रतिमिधि होने चाहिए। डाईरैब्ट्स का सरकारी उपक्रमो की प्रमुख 
चुनाव कम्पनी मे से ही किया जाय तथा ६ प्रबन्ध समस्‍यायें 
चेयरमैन का पंद रिठायर होने वाले । 
सिविल सर्वेन्टस को या राजनैतिक सेवा ? ( 7 ) अबन्ध का प्रारूप । 
करने वाले व्यक्तियों को पुरुष्कार स्वरुप | (]]) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता । 
नही दिया जाना चाहिए। बोर्ड को व 6 (777) झ्रान्तरिक प्रशासन । 
उसके चेयरमन को एक टीम के रूप में | (९) अकेक्षण । 


क्षार्य करवा चाहिए । ( ए ) रुसदीय नियन्त्रण । 


सन्‌ १६४५४ ५५४ की झपनी सोलहवी | (एप) जनता को सूचना । 
रिपाद में लोक-सभ्य की एस्टीमेट कमेटी 6७८७ -पायछकम्प2छ६५ल्‍य्र>कटया2-3, 
ने बतलाया था कि सरकारी उपक़मो के बोर्ड ऑफ डाइरवटर्स अच्छा कार्य नही कर 
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रहे हैं, वयोकि उनके सदस्यों को सरवार से विभिन्न मत्रालयों के सरकारी भफ़सरो मे 
से मनोनीत किया है। ये लोग दी॑काल के पदचाद्‌ मीटिंग करते है भौर कोई उपयोगी 
कार्य नहीं कर पाते । हाँ, कम्पनी नमूने के प्रबन्ध का विलला जहर इन सस्याम्रो को 
मिल गया है, झद, कमेटी ने यह राय दी है कि बोर्ड झाफ डाइरटैबटर्स नियुक्त करे 
की प्रथा को सम्राप्त करके सरकारी उपक्रमो के लिए एक मेत्जिंग डाइर्से या 
सस्था के श्लाकार के अनुसार कई मैंतेनिग डाइरैबटरो का पैनल बनाया जाय! ये 
लोग व्यापारिक अनुभव वते व्यक्ति होने ऋहिए। हुछ सदस्य टेक्लीकृत ज्ञात रखने 
बसे भी हो । इस पेवल का एक चेयरमन होदा चाहिये, जो अपने साथियों के साथ 
सामूहिक रूप से और एक कार्य विभाजन आधार पर कार्य करे) बोर्ड चेयरमैल के 
हारा नोति सम्बन्धी व्यापक प्रदनों के सम्बन्ध मे मत्री के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। 

इस व्यवस्था के भन्तगत मन्नी को राष्ट्रीय महत्त्व के सरकारी उपक्रम के कार्यक्लापो 

की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती रहेगेरे भौर दौड़ को भी प्रत्यक्ष रूप से ससभी का तथा 

भन्‍्जी के द्वार मा थे परिषद के विचारा की सूचना मिलती रहेगी और उसके निर्शपी 

को वह झधिक शी क्नता से कार्यास्वित व सकेगा । 


एस्टीमेड कमेटी की उक्त सिफारिश को इस प्राधार पर अनुपयुक्त बताया 
गया है कि का विभाजन श्राघार पर सदस्थगश व्यापक दृष्टि से विवार करने में 
असमर्थ रहेंगे। सभवत इस आलोचना का कमेटी को भाव धा। इसलिए उसने” 
समय-समय पर विभिन्न मामलों मे मैनेजिंग डाइर॑क्टर को परामझ्ञे देसे के लिए एक 
एडवाइजरी कमेटी की तियुक्ति कौ भी सुझाव दिया था ) इस एडवाइजरी कमेटी मे 
व्यापारियों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और ससद या स्थातीय विधान सभाप्रो के प्रतिनिधि 
होगे । इस बोड को असीधित झाज़ोचना करते का भ्रधिकार होगा। वह किसी भी 
विषय पर यूचना याग सकती है। मंनजिग डाइरेबटर खुद भे! रिपोर्ट, हिसाव-खाते की 
नकलें प्रादि भेजकर स्थिति से भिजश्ञ रखेगा। लेकिन यह भय है कि इस कप्तेटी के 
सुझाव केवल परामर्श के रूप मे न होने के कारण मैनेजग डाइरबटर पर बाधित 
ने होगे भोर इस प्रकरर विशेष उपयोगी प्रमाणित व हो सकंगे। कमेटी भी परामर्श के 
काये मे विशेष रूचि नहीं लेगी । 


मैनेजिय डाइरैक्टर का चुनाव प्राइवेट क्षेत्र से रिया जाय या सिविल संविस 
से क्या जाय, इस सम्बन्ध मं एक झूदश सिद्धान्त यह होना चाहिये कि थोग्य व्यक्ति 
ज़हाँ से भी मिल सर्के, लिय जाने चाहिये। डाक्टर अ्रप्पेल बी का केहना था कि 
ध्यापारिक विश्व से सरकारी उपक्रमा के प्रशासका का छुताव करना उपयुक्त नहीं 
है । इनकी यह धारणा विराधाश हैं। हां, उन्होंने उत्तरदागित्त्व के हस्ताव्तरण पर 
उचित जोर दिया है| बोर्ड को प्रधिकाश प्रशिकार मैनेडिय डाइरैक्टर को, मैनेजिग 
डाइरैक्टर द्वारा अधिकाश अधिकार अपने भ्राधीव कंमचारिमा को सौंप देने चाहिए, 
ताकि ठुख्त कार्यवाही को जा सके । 


[ १४३ 

(7) प्रबंध को स्वतंत्रता (80७०म०गर  थिंदचए०आालए-7 

यह झावश्यक है कि कार्यकारी मम्व्रालयों (09088 'शित86389) के 
हस्तक्षेप को घटाकर सरकारी उपक्रमों के स्वशासन की रक्षा की जाय। एस्टीमेट 
कमेटी से यह प्रनुभव किया था कि जिस प्रकार सेक्रटेरियल सरकारी विभागों 
और कार्यालयों का नियसत्रण रखता है उप्ती प्रकार सरकारी उपक्रमों को भी मच्तालयो 
का एक विभाग मान कर नियन्त्रण क्रिया जा रहा है । इसका उन सस्थाप्रों की 
उत्पादकता पर बहुत अ्रस्तर पडा है, क्याकि एक सरकारी विभाग के समान ही उनमे 
भी लाल फीते का जोर बढ गया है। भत* सरकारी उपक्रमो को व्यापारिक सिद्धान्तो 
पर ही चलाना चाहिए अर्थाव दैनिक प्रशासद मे उनको बहुत स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये। सच तो यह है कि स्वशासन और नियन्त्रण के बीच एक उचित सतुलन 
रखने की समस्या बडी नाजुक है। इकेफे सेमिनार (दिसम्बर १६५६) में सरकारी नियत्रण 
की आषद्यकता को स्वीकार करते हुये यह सुराव दिया गया था कि सरकारी उपक्रमो 
में सरकारी नियन्त्रण को दैनिक काय सचालन मे हस्तक्षेप करने का रूप ग्रहण नहीं 
करना चाहिये) जहाँ तक व्यापक नीतियो का सम्बन्ध है, उपक्रमो को सरकार के 
सामान्य नियन्त्रण एवं सचालन में कार्य करता चाहिए, किन्तु इन नीतियो की सीमा के 
भीतर सरकारी सप्थाम्रो को कार्य की अधिक से प्रधिक स्वत्तस्व्रता मिलनी चाहिए । 
स्वशासन का समथन करने का आशय सरकार के उत्तरदायी उच्च श्रद्धो को इस बात 
के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल देता है कि वे प्रयम से काम लें और 
वास्तविक महत्त्वपूर्ण बातो में हस्तक्षेप करने तक ही श्रपन्ने को सीमित रखें | साथ ही 
यह भी समस्या है कि ऐसी सस्थाग्रो के मुझ्याधिकारियों को प्ेक्रोटरियो व मन्त्रियो 
द्वारा उनको दिए गए परामशों से भयभीत होने से बचाया जाय । 
शा) झान्तरिक प्रशासन (7७7४ #ैवफाक्रॉंड+४घध०णए-- 

सरकारी उपक्रमो की सफलता के माय का एक रोडा उनको प्रबन्ध करने के 
लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का भ्रभाव हामा है एक उत्पादक सरकारी उपक्रम का 
प्रशासद काय सरकार के सामान्य प्रशासन से बहुत भिन्न होता है। सरकार के सामान्य 
प्रशासन के लिए इतने प्रधिक टेवनीकेल ज्ञान को आवश्यकता नहीं पड़ती, जितने कि 
उत्पादक सरकारी उपक्रमो के प्रशासन के सम्बन्ध भे झ्ावश्यकता होती है । अतः 
टेबनीकल व प्ननुभव ज्ञान रखने वाले विशिष्ट बमंचारियों की सेवायें प्राप्त करना 
आवश्यक है। एस्टीमेट कमेटी ने सरकारी उपक्रमो के अब तक के भ्रनुभव के झ्राघार 
पर यह सम्मति प्रगट की है कि एडमिनिस्ट्रंटिव सर्विस के द्वारा सरकारी उपक्रमो 
का प्रबन्ध चलाने के लिये उपयुक्त कमचारी प्राप्त नहीं हो सकते ॥# एडमिनिस्ट्रेटिव 
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१६४ 
सबिस के लोगो वो जहाँ-तहाँ श्रौधोगिक सैवाग्रो का प्रबन्ध नियुक्त करके उत्हे ट्रेंनिय 
देमा उनके लिये तो लाभदायक हो सकता है लेकिन इन सस्याग्रो के लिए नहीं।॥ 
प्रबन्ध सेवाप्रो मे भरती की उक्त सभस्था को दो तरह से हल किया जा सकता है-- 
प्राइवेट द्ैव्टर मे कुझल एंव व्यापारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय 
प्रधवा विशेष भरती बोर्डो द्वारा नवयुवकों की प्रत्यक्ष भरती की जाय तथा उन्हें 
भ्रौद्योगिव प्रबन्ध वी विशिष्ट ट्रेनिय दी जाय । ६पँ का विपय है कि उत्पादन, यातायात, 
सवादवाहन, लौह एवं इस्पात और व्यापार एबं उद्योग मन्‍्वालयों के श्राघीन सरकारी 
उपक्रमों के स्टाफ की पू्ि के लिए अभी हाल में ही एक इण्डस्ट्रियल मैनेजमेन्ट सविस 
स्थापित करने का निश्चय किया गया | इस सर्विस द्वारा सामान्य प्रबन्ध, वित्त एवं 
खाते, विक्रय, क्रय, स्टोस यातायात, श्रम प्रबन्ध एवं कल्याण, नगर प्रशासन भादि के 
लिए भ्रौद्योगिव सस्थाओो को ग्रबन्ध कुझल कमचारियों की व्यवस्था की जायगी। 
इस सेवा भे पब्लिक सिसेज तथा बाहर दोनों हो से भरती की जायगी। प्राइवेट 
क्षेत्र की प्रतिस्पर्डा से बचने के लिए सरकारी उपक्षम के कमंचारियों को प्रच्छा वेतन 
मिलता चाहिये, ताकि कुशल व्यक्ति सरवारी सेवाप्रा की ओर ग्राकपित हो | भरती के 
पश्चात उन्हें विशिष्ट ट्रेनिंग के लिए देश-विदेश भेजना चाहिए ॥ 
सरकारी उपन्ने मो के प्रबन्ध मे श्रमिको को भाग देने की समस्या भी महत्त्वपूर्ण 
है। इस समस्या पर हमे न केवल काय कुशलता की दृष्टि से बरन्‌ समाज को स्वीकृत 
नीति एवं उद्ृश्य की दृष्टि से भी विचार करना चाहिये। भारत ने समाजवादी मसमूने 
के समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया है, जिसकी व्याख्या बरने से यह आशय 
मिकलता है कि श्रमिकों को भी प्रक्‍श्ध मे भाग मिलमा चाहिय । कुछ देशो मे श्रमिको 
से केवल परामश किया जाता है, कुंछ में उनका वल्याग् कार्यों के प्रबन्ध मे ही भाग 
दिया गया है श्र बुछ देशों मे उनको ऊपर से नीचे तक प्रबन्ध मरे भाग मिल गया 
है। भारत मे सरबार ने पब्लिक संक्टर में श्रमिकों के प्रबन्ध की योजना सर्वेश्रयम 
हिन्दुस्थान मशीव झौजार कारखाने मे सन्‌ १६५८ में झ्रारम्म की थी। सितम्बर 
सब्‌ १६५६ मे डोी० डी० टी० के कारखानों मे भी योजना प्रारम्भ कर दी गई है । 

सभी सरकारी उपक्षमो के लिये मरती करने को एक सम्मिलित प्रबन्धन्सैवा 
(०07 ऐकशपट्टआशा। (80॥6) का भ्रायोजन करने के विषय मे एस्टीमेड 
कमेटी ते निम्त महत््वपूरा सिफारिश की थी -- 

(१) अकुशल श्रमिक अधिकाशत उस स्थानीय क्षेत्र से ही भरती किए 
जाय जहाँ क्लि सरकारी उपक्रम स्थापित है ॥ 

(२ ) अरद्ध-कुशल श्रमिकों कीटमरती मुख्यतः स्थानीय जन-सख्या में से की 
जाय । कुछ श्रमिको की भरती देश के विभितर भागो से भी की जाय, 
जिससे कि संस्था का राष्ट्रीय स्वभाव भलके । 

(३ ) अफसरों व उनके स्टाफ को सम्पूर्ण देश से भौगोलिक अनुपात मे 

| स्पेशल रेक्र,दिंग बोर्ड द्वारा भरती किया जाय ) 
है 
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(४) प्ले दोन्तीन वर्षों में रिक्त होने वाले एवं सभावित नये परी की 
सूचना प्रकाशित करा दी जाया करे, जिससे कि इसके लिये विद्यार्थी 
अध्ययन कर सके । 

(५) प्रशासन एवं श्रवन्ध स्तर के भ्रधिकारियों की नियुक्ति संस्थाग्रो के ४-२ 
साल की भ्वधि के लिये ही की जाय, जिससे वे बहुत समय तक एक 
ही सस्था में रुकने ते अकुशल व हो जायें । एक उपक्रम से दूमरे उपक्रम 
भें उनका द्रास्सफर करते रहना चाहिये, ताकि एक सस्था के झनुभव का 
त्ञाभ वे दूसरी सस्यात्रो को पहुँचा सके। 

(६ ) नये भरती होने वाले कर्मचारियों की ट्रंतिंग के लिए सुब्यवस्था की 

यु जाय । कार्य करते हुए काम सीखने” की योजनाये भी बनानी चाहिए | 


(५४) सरकारी उपक्रमों का अ्रकेक्षण (6प०४४ ० 60एटआआरा। 
&0५27७४४४७३)--० 
* डा० अप्पल बी ते भारत मे सरकारी उपक्रमों के अक्रेक्षण की व्यवस्था की 
बडी आलोखता की है। उनकी सम्मति में झाडिटर जनरल की कार्म-प्रणाली झौप" 
निवेशिक शासन की एक दूषित विरासत है। श्राजकल सरकारी श्रफसरों मे निर्ंय 
लेने और तदनुसार कार्य करने के सम्बन्ध मे जो संकोच व्यापक रूप से विस्तृत है 

का एक मुझ्य कारण यह झाडिदर जनरल हो है। वह सरकारी अफसरों पर 
प्रप्रत्यक्ष अथवा ससद के द्वारा प्रभाव डालता है । मन्तालयों एवं सम्बद्ध सयठनों के 
बारे मे किसी सामात्य निसय पर पहुँचने मे अथवा सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ति के 
लिये अपनाये गये ढज्भू का एक सामान्य मूल्यांकन करने मे सहायता देने के बजाय 
उसकी आडिट रिपोट कालियामेट का ध्यान छोटी-छोटो बातो पर केन्द्रित कर देती 
है। वास्तव में आडीदर जो चीज जानता है वह आडिटिंग है एडमिनिस्ट्रंशन नहीं! 
बहुत झधिक प्राडिट रिप्रो्ट उपयुक्त अवसर पर उठाये गये विशिष्ठ कदमो की महत्ता 
की कम कर देती है ॥% 

किन्तु डाक्टर अप्पल बी का उक्त तर्क एक ऐसे बुस्खे के रूप मे है जो कि रोग 

की उपचार करने के बजाय रोग कौ बिगाष्ट देता है। उन्होंने आ्राडिटर जनरल के 
विरुद्ध जो अ्रविश्वास प्रगट किया है उससे यह भलकता हैं कि उनके मस्तिष्क पे इंजन 
मुक्त किस्तु ब्रक रहित एडमिनिस्ट्रेंटिव कार का ही चित्र था। निस्संदेह भ्राडिटरो की 
कुछ झआलोचनायं उस एववैक का उदाहरण हूँ जो कि घटना घाटेत होने के पश्चात्‌ उदय 
हो और इस कारण उनकी कोई उपयोगिता नही होवी है। लेकिन सब ही आलोचमायें 


आम बीज जा जशकीक बी 
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इस वर्ग मे नहीं भाती है । यदि डाक्टर अप्पल बी ने झाडिट रिपोर्टों का झडिट किया 
होता, दी उन्हें मा्दुम पड जाता कि वितनी प्रालोचना विशय की न्रुटि से शम्बन्धित 
है भौर क्तिती झ्ालोचना वास्‍्तव भे उचित है। पब्लिक कभी भी इस बात के लिये 
तैयार न होगी कि आडिट का नियत्रण सरकारी उपक्मों से हदा लिया जाय, क्योकि 
इससे झधिकारियो और मन्त्रियो की वित्तीय शुटियो और अनिममितताभो को बढावा 
मिलने का डर है। फिर पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत घाटे की व्यापक व्यवस्था की 
गई है। इससे भी जनता का सरवारी उपक्रमों के खर्चों के बारे मे जागरूक रहना 
स्वाभाविक है | यदि पग्राडिट व्यवस्था को तिम्न स्थान दिया गया, तो चित्तीय प्रशासव' 
के स्तर में गिरावट श्राने का भय है। अतः इस बात की ग्रावश्यक्ता है कि प्राडिट के 
सम्मान को कम करने के बजाय उसमे दम प्रकार का सुधार क्या जाय कि बह भ्रधिक 
व्यापारिक और कल्पनाशील किन्तु कम औपचारिक हो सके । अ्रष्टाचार की दशाग्रो 
श्र निर्य॑य सम्बन्धी श्रुटि की दक्शाप्रों के साथ एक-सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, 
दरन्‌ ग्राडिट रिपोर्ट मे प्रस्तुत करते समय उचित सावधानी रखनी चाहिये। यह 
कहना भी गलत है कि प्राडिट पोस्ट-मार्टम' (अर्थात्‌ घटना घटित होने के बाद उसकी 
प्रालोचना के रूप मे) होने के कारण बेकार होता है। इस सम्बन्ध में सिडवी वेब 
(8:090ए ५४९७७) ने रर्क दिया है कि “थह तथ्य कि पोोध्माट्म रोगी को जीवित 
नही कर सकता, इस बात था प्रमाण नहीं है कि पोस्टमार्टम परीक्षा हत्याभ्रो का 
रहस्य पता लगाने मे कोई सहायता नही करतो है ॥/*# 


ग्राजकल वैधानिक नियमों का अकेक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राडिटर जनरल 
के परामशं से, नियुक्त भ्रकेक्षको द्वारा किया जाता है। कम्पनी भ्रधिनिगम सन्‌ १६५६ 
में सरकारी कम्पनियों के अरेक्षण के लिये भी यही व्यवस्था है। प्रकैक्षण पद्धति के 
सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है कि वया सरकारी उपक्रमो के खातो के ग्रकेक्षण के 
लिये किसी बाहरी आडिटर को रखना अच्छा होगा या भ्राडिटर जनरल स्वय ही इस 
कार्य को करे ( जँसा कि हवाई यातायात निगमों में है ) श्रथवा फास व सोवियत रूस 
की भाँति किसी अत्यन्त विश्विष्द एवं स्वतश्र सस्था से वित्तीय एवं काय-क्षमता सम्बन्धी 
भ्रकैक्षण कराना अधिक लाभप्रद रहेगा। रूस मे [(७०५४७०॥5०॥ इस प्रकार बडे 
एक विशिष्ट सस्था है। इसके कार्यों को वहाँ बहुत महत्त्व दिया जाता है। भारत में 
भी ऐसी विशिष्ट सस्था को भ्रज्दयकत्ता है जो सरकारी उपक्रमों वो न केवल वित्तीय 
दरव्‌ कार्य-कुशलता का अकेक्षण भी करे । 





+ “[ुपह बिए। धीव एए४#-गणाशा छरबणातब०0 9065 70 का ६० 


॥९९ए पार एववशा: 8]ए४6 75 70 छा00 ०१ ६08 छ्ाइशा08 ता 9 5ए5९ए 
0 0०ज-0७0:छ74 ९8978 (707$ 0085५ 700 फ़ा०एटगाँ फ्रदातेटा३, १ 


[7४७ ८००००) रण एक ककुरावा।पल, 9. 96) 


[१६७ 


(५) संसदीय नियंत्रण की समस्या (?व्कॉ्क, ० एवलीश्शिशाशिल्ए 
€०म७ग)-- 
विभागीय सस्याशो की श्रपेक्षा सरकारी उपक्रमो को जनता के घन को एक 


विश्वाल मात्रा का अ्रधिकार सौंपा जाता है तथा वे अपने कार्यों मे श्रधिक स्वततस्त्रता 
का उपभोग करते है । इन बातो को देखते हुये यह स्वाभाविक है कि पालियामेट की 
जिम्मेबारी भी ऐसी सस्थाभ्रो के सम्बंध मे प्रधिक हो । इसमे किसी व्यक्ति को कोई 
भी आ्रापत्ति नही हो सकती है कि सरकारी उपक्रम ससद के प्रति प्लोर इसके द्वारा 
जनता के प्रति जबावदेह हो । किन्तु कठिनाई तो तब उदय होती है जबकि इस 
सिद्धांत के लागू करने का समय भाता है और इसके रूप तथा विस्तार की परिभाषा 
करनी पड़ती है। सरकारी उपक्रमो पर ससद के नियन्त्रण की सीमा के सम्बन्ध में 
दो मत है--बुछ विद्वानो की राय में पालियामेट ने स्वशासित सस्याओ्रो का निर्माण 
करके स्वय श्रपते विरुद्ध यह प्रतिबन्ध स्वीकार कर लिया है कि वह उनके मामल्नो मे 
निमत्नण नही करेगी, क्योकि ऐपा करने से उसको कुशलता के कुप्रमावित होने का 
डर है। इसके विपरीत श्रन्य विचारकों का मत यह है कि पालियामेट द्वारा स्वशासित 
सस्याग्रो पर पर्याप्त नियत्रण होना उनके कुशल सचाल्नन प्रोर सावजनिक जिम्मेदारी,के 
उचित निष्पादन के हिल में है। लेकिन इन सस्थाप्नो के स्वस्थ विकास, कुशल 
स्चालन एवं कोषों के सदुपयोग की दृष्टि से उक्त दोनो ही भागं ( ययेच्छारिता 
एवं भ्रत्यधिक हस्तक्षेप ) गलत है। वास्तव मे इनवे बीच का स्वणिम माय (७0)080 
9९१४) ही श्रपनाना सर्वोत्तम्न है। चूंकि पालियामेट ने इन सस्थाप्रो की स्थापना 
कुछ भिन्न स्तर पर की है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि वह इन पर अपने नियत्मण 
की मात्रा मे कुछ कम्री कर ) यह कमी कितनी होनो चाहिए, यह उस सरकारी 
उपक्रम के स्वभाव पर, उसकी प्रगति की अ्रवस्था एवं प्रत्य सम्बन्धित परिस्थितियों 
पर निर्भर होती है । चू'कि इन सस्थाप्रा के लिये व्यापोरिक सिद्धान्ता पर कार्य करना 
जरूरी बता दिया गया है, इस कारए भी सत्तद को इन सिद्धान्तो को मान्यता देवी चाहिए 
तथा उन पर नियत्रण करते समय उचित छूट रखनी चाहिए | डावटर अप्पल बो ने 
भारत में ससद द्वारा रखे गये नियन्त्रण की कडी भालोचना की है। उत्तका कहना है 
कि भारत में ससद-प्रदश््य सरकार को उसके बढते हुए कार्य-भार के प्रनुसार कार्य करने 
की स्ववन्तता प्रदान करने को तेयार नही है । उन्हे सरकारो श्रफसरों पर घोर प्रविश्वास 
है, जिसने वे शीघ्रता से उपयुक्त कदम उठाने की जिम्मेदारी समालने को तैयार 
नहीं होते (# उतके मत में एक सबमे सरल तरीका ( जिसमे भ्रपनाकर ससद प्रशासन के 
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ऊपर प्पना भनुकूल प्रभाव डाल सकती है ) यह है कि वह प्रशासन के कार्यों की ग्रावों- 
चना की वातेँ ढूंढने के बजाय प्रशत्ता की बातें तलाश किया करें। किन्तु डाकटर झष्पल 
दो वा यह तरीका हमारी सम्मति में उपयुक्त नहीं है, क्योकि साहस, पहलपन वे सुभ- 
बूक के कार्यों की अर्शंसा की जा सकती है, लेकिन यह भूलता ठीक रही है. कि रस 
पर जनता के धन को सुरक्षा का भी भार है। अनेक ऐसे भ्रवसर उदय हो सकते हैं 
जबकि सरकार के कार्यकारी अग को नियत्रित एव सावधान करने की भ्ावश्यकता ही । 
प्रतः सरकारी अफसरो को हर मोके पर हरी भण्डी नहीं दिखाई जा सकतो है। 

सरकारी उपक्रमो पर ससद का नियन्त्रण चार प्रकार से होता है-- 
(१) प्रशोत्तर, (२) श्राट की वापिक साँग के समय वाद-विवाद, (३) कम्पदी 
अधिनियम वी धारा ६३६ के अ्रन्तगंत सरकारी कम्पतियों के सम्बन्ध में वाधिक 
रिपोर्टों के प्रस्तुत करने के अवसर पर वाद-विवाद श्लौर (४) पढिचक एकाउन्द्य 
कमेटी तथा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का विवेदन । लोक-सभा में कम्पतों नमूने की 
सरकारी सस्थाओ के सम्बन्ध से जो प्रइन पूछे जाते हैं उनके विश्लेषण से यह पता 
लगता है कि सरकाशी उपक्रमो के क्ार्मेवाहत के सम्बन्ध मे कितनी दिल्लचस्पो ली 
जाती है। ससद के प्रति सरकारी उपक्रमों की जिम्मेदारी को सुधारने के लिए निम्न 
कदम एठाये जा सकते है :-- 

(१ ) इन उपक्रमों के खाते एव धापिक रिपोर्ट काफ़ी विस्तृत बनाई जायें, 
जिससे उन पर याद“विवाद करने मे सुगपता हो। 

(२) सम्द मे सरकारी उपक्रपों पर नियमित रूप से वाद-विवाद के भ्ागो- 
जम होने चाहिए, किन्तु उनका मध्यान्तर कापी दीधं हो । 

(३) सस्थाओं को व्यापारिक नभूनें के बजट तैयार करने के लिये*्प्रोत्याहन 
दिया जाय तथा सरकार के मुख्य बजद के साथ सलग्न करके उसे 
सामान्य रूप मे स्वीकार करा लिया जाय । 

(४ ) पब्निक एक्राउन्ट्स कमेटी एवं एस्टीमेट कमेटी उन पर पर्याप्त नियन्त्रण 
रखे । पब्निक एकाउत्दूस कमेदी कई वर्षों से उत्की रिपोर्टों एवं 
खातो की सफलतापूर्वक परीक्षा करती आ रही है। ऐस्ट्रीमेद 
कपम्रेटी ने भी भपने कर्तव्य को केवल एस्टीमेटों की ऊपरी परीक्षा तक 
सोमित नही रखता है वरन्‌ वह बतमात्र, भविष्य एवं भूतकालीन कार्यों 
के सदर्भ भे उनकी विवेचना करती है, ताकि वे वास्तविक परिणान का 
प्रतिनिधित्व कर सके । पाव-पाँच वर्षों के पश्चात्‌ श्रथवा इससे पहले 
यदि ऐसा सभव हो सके, सरकारी उपक्रमो के कार्पवाह की परोक्षा 
कराते रहने से ससद का उन पर भ्रभावपुर्ण नियन्त्रण कायम हो 
जायगा तथा ऐस्ट्रीमेट कमेटी एक अतिरिक्त सुरक्षा का कार्य करेगी झौर 
संसद एवं सरकारी उपक्रमो के बीच एक स्वध्य सम्बन्ध विकसित करते 
मरे सफ़न होगी । 
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(५ ) प्रत्येक सरकारी उपक्रम के लिये ससदीय नियन्‍तए का रूप एवं उससे 
सीमा पृथक पृथक रूप से निर्धारित करना चाहिये, क्योकि सब उपक्रमों 
के लिए कोई एक तरीका नहीं बनाया जा सकता | 

(६) ससद का अ्रय देशो के झनुभव से भी लाभ उठाता चाहिए शोर प्रपनी 
नियत्रश पद्धति का निरन्तर पुनविचार करते रहना चाहिए, जिससे वह्‌ 
अधिक से अधिक प्रभावशाली बन सके । 

(७) ब्रिटेन की माँति भारत मे भी एक ऐसी रूढि (007ए80॥07) को 
जन्म देना आवश्यक है कि ससद में आत्तरिक प्रबन्ध, निगम के ब्यक्ति- 
गत सदस्यों के बेतन अथवा उनके कर्मचारियों की साम्प्रदापिक झाधार 
पर नियुक्ति तथा क्रय विक्रय की विस्तृत वातो से सम्बन्धित प्रइन ने 
पूछे जावें । यह भी आवश्यक है कि सरकारी उपक्रमो को राजनैतिक 
दलबन्दी से बचाया जाय । 

(५ ) ब्रिटेन में स्ट्डिग झाडस के अन्तर्गत एक सिलेक्ट कमेटी हाउत झॉफ 
कामस्स द्वारा नियुक्त की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी उपक्रमो को 
देखभाल करना तथा उनके हिसाब-किताब की जाँच करना था, किन्तु 
उनके कार्यवाहत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वे नही कर सकती थी । 
भारत में भी एक ऐसी स्टेन्डिंग कमेढी नियुक्त करने की प्रावश्यकता है, 
जो प्रकाशित खातो श्ौर रिपरोर्टों का ध्यान करके, सम्बन्धित सस्याप्रो 
से भ्नन्‍्य झावश्यक सूचना प्राप्त करके तथा इन निगमो के श्रधिकारियों 
से बार्तालाप करके सरकारी उपक्रमो की देखभाल करे] यह स्टेडिंग 
कमेटी ससदीय उत्तरदावित्त्व के निष्पादन मे अधिक सुविधा दे सकेगी, 
बयोकि ऐस्टीमेट कमेटी व पब्चिक एक्राउष्ट्स कमेटी कार्यभार की 
अधिकता के कारण इस दिशा मे अधिक समय नही दे सकती हैं । 

कृष्णमैनन कमेटी मे भी सरकारी उपक्रमो के सम्बन्ध में ससद की एक 

समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया था, जो कि एक दोष ढूंढने वाली सस्था या 
उच्च स्तरीय प्रबन्ध बोर्ड न होकर एक ऐसी कमेटी होगी जिसे उन परिस्थितियों की 
पूर्णं जानकारी है जिनमे कि सस्याग्रो को कार्य करना पड़ता है । 


स्टेंडिंग कमेटी की नियुक्त के द्वारा पालियामेट के भ्नेक सदस्यों कौ सरकारी 
उपक्रमो के कार्यवाहन से परिचित होने हि अवसर मिल सकेगा और तब वे ससद 
मे उनकी रिपोर्टों पर अधिक योग्यता से _विचार-विमश कर सकेगे ।# दुर्भाग्य से देश 
मै भ्रम्मी ऐसे जानकार ज्यक्ियो का ससद मे अभाव है | 
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२०० ] 
(ए7) जनता को सरकारी उपक्रमों को प्रगति के बारे में सुच्तना देना 
( ?प्रणार &०व्ण्पा+बाजीछ ) 

जनता को सरकारी उपक्रमो की प्रगति के बारे में सूचना देने के स्तर में बहुत 
सुधार की ग्रावश्यकता है। ससद या जनता के लिये इस सूचना की उपधोगिता इस 
बात पर निर्भर होती है कि'्वाधिक खातो में कितनी मूचना दी गई है । दुर्भाग्य से भारत 
मे सरकारी उपक्रमो के बारे मे वित्तीय रिपोर्ट उतनी सुगमता से जनता को उपलब्ध 
नहीं होती जितनी सुगप्तता से ब्रिटेन भे होती हैं। रिपोर्ड अपु भी हांती है भोर वहुत 
कप्त छूचना प्रदात करती है। इसके प्तिरिका सरकारी उपकमो के हिसाव-क्रिताव भी 
शरकार के तिथमित विभागों की भाँति रखे जाते है, व्यापारिक आधार पर नहीं रखे 
जति॥ लागत लेखों (0080 &०७०घार्भ७) का महत्त्व भी इन सस्याप्रो ऐ श्रदुभव नही 
किया जाता । ऐसे लेखों के ग्रभाव में व्यय का नियव्रण गौर कुशल कार्य सचालन कठिन 
हो जाता है । मतरियो की वापिक रिपोर्टों से सरकारी उपक्रमो के बारे मे इतनी सक्षिप्त 
भर सामान्य सूचना दी जाती है कि इनसे बिसी भी प्रकार का कोई निष्कप निकालना 
कठिन होता है ( झत' सरकारी उपक्रमो की प्रगति के बारे से सूचना देने के ढंग में 
निम्न सुधार किये जायें :--- 

(१) सरकारी उपक्रमी की वाविक रिपोर्ट एवं खाते व ख्राडिट रिपोर्ट श्रधिक 
विस्तार से बनाग्रे जायें, ताकि उतके झ्राधार पर दिचार विसर्श सुगमता 
से हो सके । उपक्रम की प्रत्येक क्रिया--सेंगठन सम्बन्धी हो या काय॑- 
वाहन सम्बन्धी, उत्पादन अथथ॑-प्रवन्धन अ्रथवा कर्मद्ारी-वर्ग सम्बन्धी-- 
के बारे मे उचित रिपोर्ट होनी चाहिये। प्रत्यक्ष क्रिया के वित्तीय 
परिमाण को भी स्पष्ट कर देना चाहिये। मत्रियो द्वारा दिये गये 
निर्देश विशेष रूप से लिखे जायें। 

(२) लागत लेखे स्ले जायें, व्यापारिक नमूते के बजट प्रत्येक उपक्रम के 
लिये बताकर राज्य के मुझ्य बजट के साथ नत्थी किये जाये शौर 
मुख्य बजट के साथ-साथ उनको भी पास कर लेना चाहिये । 

(३) णहाँ-जहां सम्भव हो वहाँ परामशंदाता समितियों एवं उपभोक्ता समि- 
तियो की स्थापना की जाय ओर उनसे कहा जाय कि वे ससद की 
अपनी सामयिक सपोर्ट प्रस्तुत करें । 

(४ ) एस्टीमेद कमेटी का सुझाव है कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम गत वर्ष की 
अपनी क्रियाओं के बारे से श्पती एक विस्तृत बाधिक रिपोर्ट दे, जिससे 
गत वर्ष की प्रगति, व्यय, उत्पादत आदि प्ले सम्बन्धित पिछले वर्षों के 
तुलना मक भ्रॉकडे, चिट्ठा एव लाभ-हानि खाता, प्रशासनिक परिवर्तन, 
वर्ष की महत्त्वपुर्णो घटनायें एवं अगले वर्ष की सभावित्र नीति व काये- 
क्रम के बारे मे उल्लेख हो ॥ ये रिपोर्टे सम्दन्धित मत्रालय का बजट पेश 
होने के पूर्व ही संसद को प्रस्तुत कर देनी चाहिये। 
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एस्टीमेट कमेटी में कुछ सरकारी कम्पनियों की वाषिक रिपोर्टों 

की प्रकाशन तिथियों का सकलन एवं विश्लेषण करके यह पता लगाया 

था कि रिपोर्टों को प्रस्तुत करने से ४ से लेकर ३५ महीने तक की देर 

हो जाती है। अतः उसका यह सुराव था कि सभी सरकारी उपक्रमों 

के खाते एवं रिपोर्ट अगले वर्ष के सामान्य बजट को ससद मे प्रस्तुत 
करने से पहले ही पेश कर दी जानी चाहिए । 

(५ ) जनता में सरकारी उपक्रमो के बारे मे उचित प्रचार करना चाहिए। 
इस विषय में श्रचुभान (80908) समिति की यह सिफारिश है कि 
देश में होने वाली सभी मुख्य प्रदर्शिनियो मे सावंजनिक क्षेत्र को प्रगति 
का प्रचार करने के लिये स्टाल लगाने चाहिए । इस सम्बन्ध मे सूचना 
एव प्रसार मत्रालय के पब्लिकेशन्स डिबीजन की सहायता भी लो जा 
सकती है। 

मत्रियो का दायित्त्व--सरकारो उपक्रमो की स्थापना करने वाले कानूनों मे 

ससद ने सरकार को कुछ शक्तियाँ प्रदात की हुई हैं, जिनमे निम्न को सम्मिलित किया 
जाता है :-- १) सस्था छा प्रशासत मडल नियुक्त्र करना, (॥) ) पूँजी मे वृद्धि करने 
की सम्मति देना, ( ॥ ) उधार लेने के श्रधिकार को सीमित करना, ( 7 ) निश्चित 
से प्रधिक व्यय करने की शक्ति देता, (  ) सरकारी उपक्रमो को निर्देश देना । इन 
दावितयों के देने का उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करना है कि ये स्वशासित उपक्रम इस 
प्रकार से शासित किये जायें कि वे सरकार वी एव राष्ट्र की नीतियों से भ्रसगत हो । 
थ्यवहार में मत्रियो के लिये यह सम्भव नही है कि वे अपने को केवल उनसे शक्तियों 
के प्रयोग तक ही सीमित रख सके णो कि उन्हे कानुन मे दी गई हैं। भ्रत, सम्बन्धित 
भत्री का सस्थाश्नों की नीतियो का साये-दर्शन एवं निय->ण करने मे बहुत हाथ होता 
है। उसे ससया की सामान्य सफलता एवं विफलता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए । 
उसके दायित्त्व का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए । 

करष्ण मैनन कप्तेटी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक दशा मे 

मन्‍्त्री को ससद के विरुद्ध दायी होता पडेगा श्लौर “निर्देशों द्वारा जिम्मेदारी के 
हृस्तावरण” (70000298700 9ए 0)972007988) की आड में अपने को ससदीय 
दायित्व से नही बचा सकता । किन्तु यह आवश्यक है कि बोर्ड प्रॉफ डाइर॑बटर्स एव 
मन्ध्री के कार्यों के मध्य एक स्पष्ट श्रस्तर हो । यदि भत्री कौ कम्पनियों के सामान्य 
कार्यों पर तथा उन मामलों पर जो कि बोर्ड आऑँफ डाइरक्टर्स के अधिकार मे हैं, प्रश्नों 
._ का उत्तर देना पडता है, तो इसका श्र यह होगा कि वह अपने क्षेत्र से बाहर दायित्तद 
स्वीकार कर रहा है। यदि ऐसे प्रश्नो पर कोई सन्‍्त्रो उत्तर देने मे सकोच करे, तो 
इसका यह भ्रथ॑ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वह अपने दायित्त्व से बच रहा है! 
समन्वय समिति 
मितव्ययिता अनुभव-लाम एवं सार्वेजनिक नीति के इृष्टिकोए से यह 
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भ्रावश्यक है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमो में समन्वय रहे । एस्ट्रीमिंड् कमेटी ने इस 
आशय के लिये एक सेंट्रल प्लातिग प्रथारिटी वी स्थापना का सुभाव दिया था | लेकिन 
कृष्ण मेनन कमेटी ने इस सुझाव को अस्वीकृत कर दिया क्योकि ऐसी श्रशारिदी गाड़ी 
के पांचवें पहिये का कार्य देगी, मन्त्रियो वे बाय॑ में सहायक हाने के बजाय बाधक होगी 
और सस्यांग्रो के उत्साह एवं पहलपन की भावनाग्री पर झाषाद करेगी। समिति की 
राय मे, संमन्थय मत्रि-स्तर पर होना चाहिये। मत्री अपनी अन्‍्तर्मत सस्थत्नो को 
परस्पर पशमर्ण करने था सुभाव ( भ्रौर निर्देश भी ) दे सकता है । 


सावंजनिक क्षेत्र का महत्त्व बढ,जाने के कारण वारिज्य एंव उद्योग मचालय ने 
सितम्बर सन्‌ १६५७ में साव॑जनिक क्षेत्र के लिये वारिज्य एवं उद्योग मत्री की श्रध्यक्षता 
में एक समस्वय समिति (00० तैगाब0ग8-00णाय/ ६80) की स्थापना की थी 
इस समिति का उद्देश्य सार्वजनिक छऐ्षैत्र बे उद्योगों वी प्रगति पर निरीक्षण रखना है । 
यह समिति विभित्र इकाइय! के सामने प्लाने वाली सभी मुझ्य एवं महत्त्वपूर्ण समस्या 
के एक बिलयरिंग हाउस (अर्थात्‌ समाघान ग्रह) का काय करेगी ओर सरकार झौर 
प्रौद्योगिक इकाइयों के मध्य समत्वम व सम्पक रखेगी। इसके विशेष उद्देश्य निम्न- 
लिखित हैं :-- 

(१) सभी उपक्रमी की प्रगति पर विचार करना । 


(६३) विभिन्न इकाइयो के समस्त प्रशिक्षण एवं उत्पादने-कार्यक्रमो का समन्वय 
करना + 
(३) श्रम, वित्त, उत्पादन एवं विकास नीतियो पर विचार-विमर्श करना । 
(४ ) प्रनुप्तधान कार्यक्रमा का विवेदन करना । 
यहू सामति विभिन्न बोर्डों को उनके सामान्य कार्य में सहायता करने के 
अतिरिवत्त उन्हें श्रावव्यकता पड़ने पर देवनीकल पथ प्रदशन भी प्रदान करेगी। बहू 
विभिन्न इकाइयों के कार्यकलापों का स्वतत्र भूल्याकन करने के हेतु देश के विशेषज्ञों की 


सहायता लेगी | समिति की बेठक हे से ६ महीने की भ्रवधि में कस से कम एक बार 
अवश्य होगी । 


समिति ने निम्न विभिन्न समस्याञ्ना के हल के लिये उपसमितियों की स्थापना 
कर दी है '--[झ) श्रम एवं अन्य कमचारियो से सम्बन्धित समस्याएँ, (ब) वित्त, क्रय 
छुब विक्रय. संगठन संम्वन्धी समस्याएं और [स) उत्पादन एवं प्रश्चिक्षण सम्बन्धी 
समसस्‍्याएँ । ये समितियाँ विभिन्न इकाइयो के साथ सम्पर्क मे रहेगी और उनके बोर्डों के 
साथ उनको विभिन्न समस्याप्रो पर विचार विमश करके केद्धीम समस्वत्ष समिति को 
अपनी उपयुक्त रिपोर्ट व सिफारिश दिया करेंगी । समस्वय समिति को तभी सफल कहां 
जा सकेगा जबबि वह ससदीय निवल्तण एवं मतित्व सम्बन्धी दायित्व की सीम/भी के 
भीतर कुशलता, नितब्ययिता एव प्रभावपूर्ण ढंग से काय करवी रहे । उप्तमें कार्य करने 
की उतनी ही लोच होनी चाहिए जितनी कि एक प्राइवेट उपक्रम में होती है । 
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अध्याय ५५ 
प्राकृतिक प्रसाधन 


(प४परर्की (७३०७४०८०३) 
अलमनननमलपञनऊपमल<८--मक- नमन -++«-+यन -+मन+म-न-नन-८-मननथ--मन+- मनन -पननन--क++ +पन-+ा--मन+८+-न<-+म+८+ा+८- मे, 
भूमिका-- 
किसी एक प्रसाधन के स्वाभाविक गुण या उसकी विश्लेषतायें भ्रकेले ही उसे उत्पादन 
करने योग्य बनाते के लिये पर्याप्त नही हैं और उसका एकाकी रूप से कोई आ्राथिक 
मूल्य हो सकता है। यह भ्रावश्यक है कि उत्पादन में भाग लेने बाले श्रन्य पूरक प्रसाधन 
भी उपलब्ध हो तथा जो वस्तु बन कर तैयार हो उसके लिये समुचित बाजार भी हो | 
सक्षेप में, किसी एक प्रसाधन का मूल्य अन्य प्रसाधनों के भूल्य पर निर्भर होता है। 
यही कारण है कि देश के झ्राधिक विकास्त के सदमे मे हमे किसी विशेष प्रसाधन का 
एकावी रूप में नहीं बरन्‌ अन्य प्रसाधतो के साथ-साथ अध्ययन करना चाहिये । यह 
भी नही भुलाता चाहिये कि प्राकृतिक प्रसाधनो पर टेक्नोलॉजी की अवस्था, उत्पादन 


गा सगठन के ढग, सरकार की कुशलता एवं नीतियो तथा समाज की सामान्य रचना 
भी प्रभाव डालती है 
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बआ्राकृतिक प्रसाधन ही भ्ौद्योगीकरशा के लिये सब कुछ नहीं-- 
प्राकृतिक प्रसाधन ही किसी देश के औद्योगिक विकास के एक मात्र तिर्धारक 
नहीं होते । देशो की सभ्पन्नता या विपन्नता उनमे किसी प्राकृतिक साधने के विद्यमान 
होने या समाप्त होने से सम्बन्धित नही है । विश्व के बुछ्ध देशो ने बहुत अधिक उर्ति 
कर ली है, किन्तु इसके लिये सम्पूर्ण श्रेय केवल उनके प्राकृतिक साधनों को ही नहीं 
दिया जा सदसा । यह त्क॑ करना ग्रनुचित है कि प्रगतिशील देझ्षा में प्रचुर प्राकृतिक 
साधन हैं, जबकि सद्ध' विकसित देशो मे प्राकृतिक साधनों को बमी है । वास्तव मे, 
/दृंदबर ने ससार को दो क्षेत्रों मे--विकसिल एवं श्रद्धा विकसित, जिनमे से प्रथम में 
प्रचुर प्राकृतिक साधन हो और दूसरे से कम, सही बाटा है । जिन देशो को श्राज प्रगति- 
छोल कड़ा जाता है उन्होंने भी श्रद्ध' विकसित कहटे जावे दाले देशो के स्तर से ही प्रपनी 
उन्नति की है ।'” बहुत दिनो तक वे अद्ध' विकप्तित दशा मे ही पडे रहे । झतः पहली 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक प्रसाघन ही भौद्योगीक्रण के लिये सब कुछ मही 
हैं। दूसरे, प्रोद्ोगिक एव व्यापारिक नेदृत््व प्राय, एक देश से दूसरे देश को, एक क्षेत्र 
से दूसरे क्षेत्र को हस्तावरित होता रहा, यद्यपि उन क्षेत्रों के प्राइत्तिक साधनों मे कोई 
विशेष भेद त था। तीसरे, प्रशातशील देश किसी विशेष जलवायुन्खष्ड मे ही पाये जाते 
हो, ऐसी वात भी नहीं है । चौथे, जो देश बिस्ती समय प्रगतिशील भाने जाने ये वे भी 
बाद मे भ्रपनी शान खो बैठ और भ्रद्ध॑ विकप्तित देशो को श्रेणी में सम्मिलित हो गये । 
उदाहरण के लिये, दक्षिणी पुरोप एव भूभध्य रेखीय :देशो के साथ यही दुर्भाग्य हुआ । 
उन्नतिशील देशो ने अपने प्राकृतिक साधनों का, पूँजी, संगठन एव टेवतीकल 
मोष्पताओ तथा श्रम्त के प्रयोग द्वारा, पता लगाकर और विकसित करके भूल्य बढ़ा 
लिया है। उतके प्राप्त पहले उत्पादन के जिस साधन की कमी थी उसकी पृत्ति करके 
उन्होने प्राकृतिक प्रक्ाधवों की उपयोगिता मे वृद्धि कर दी है। उदाहरण के लिये, संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिया वो ही लीजिये । इसम्रे प्रद्चर प्राकृतिक साघव उपलब्ध है, लेकिन एक 
लप्बे प्रर्से तक वे अ्रशोषित पड़े रहे, क्योकि वहाँ के आ्लादिवासियों ने उनका प्रयोग 
नही किया। प्राकृतिक साधनों के होते हुये भी वे नि्भनता एवं कष्ठो का जीवन व्यतीत 
करते रहे । इसी प्रकार, यदि किसी देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव है, तो केक्स 
इस कारण ही उसभा विकास नही रुकता, बशतें प्रत्य हृष्टियो से वह देश प्रमावमय 
न हो। वस्तुओ्नी व सेवाश्रो का निर्यात करके वह देश अ्रय देशों से प्रपनी क्रमी के 
प्रसाधन खरीद सकता है। अत्त यदि प्राकृतिक प्रशाधत उचित श्राथिक शर्तों पर उप 
ज्ब्घ हो, तो इस बात का कोई महत्त्व नही है कि उन प्राकृतिक साधनों का स्वांभी 
शक, कै पपफ ने, चछ, पल, फलफ, दे ५ पु. प्फह अपरक है फ त्पिषरी, आाइगििप सत्परों 
की उपतल्ब्तत्ा में राजर्नतिक वार्पवाही धारा बाधा पड सकती है। ऐसी दशा में प्राक 

तिक पाधनो थे स्वाभित्त्व एव स्पान का प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन जाता है । 

प्राकृतिक प्रसाधनों का मुल्य उनकी श्राश्थिक उपलब्धता पर मिर्भेर है-- 

बहू भान लिया कि किसी देश की आाथिक उन्नति केवल उसके ज्ञात प्राकृतिक 
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साधनों पर हो निर्भर नहो होती । झतः यदि किसी देश के प्राकृतिक साधनों से सम्ब- 
न्मित् भौकड़े एकत्र करके हमारे सामने रखे जायें, तो केवल उनके ही झ्राधार पर हम 
उस देश की भ्रौद्योगिक उन्नति का अनुमाव नही लगा सकते । फिर श्राँकडे एकत्र करने 
में चूष्टि भो हो सकती है। आ्रॉँकडे श्रप्रचलित या पुरामे भी पड सकते है, वयोकि वस्तुो 
एव साधनों के बाजार से मूल्य प्रायः घटते-बढते रहते है और मूल्यों के धटने-बढने से 
प्राकृतिक प्रसाधनो की पहुच बाजारों तक तथा पूरक प्रसाधनो तक अधिक-कम हो जाती 
हैं। इस ध्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक साधनों या मूल्य आधिक पहुँच या उपलब्धता 
([0070906 ४७८९४८३०॥|॥/9) झौर मूल्यो के उतार-चढाव पर निर्भर होता है। 
झ्राधिक पहुँच एवं मृह्यों के उततार-च॒ढाव बहुत ही श्ननिश्चित एवं भ्रस्थाई घटक हैं । 
आधिक उपलब्धता ने अनेक श्रद्धा विकसित देशो की आरर्पिक दशा को बहुत प्रभावित 
किया है। प्राथिक उपनब्धता के प्रनुकूल हो जाने पर बहुत थोडे ही समय मे उन्होंने 
अपना विकास कर लिया। उदाहरण के लिये, स्वेज नहर के खुलने पर इज्लेड के 
लिये आधिक उपलब्धता श्रधिक श्रनुकुल हो गई और उसका व्यापार व्यवसाय बहुत 
शढ गया । भ्रव हम कुछ प्रमुख प्राकृतिक भ्रसाधनों पर विचार करगे। 


भारत के प्राकृतिक प्रसाधन-- 


पौजना कमीशन की नियुक्ति दो बावों के लिये हुई थी :--प्रथम, देश के प्राक्ृर- 
लिक एवं मानवीय साधनों का अनुमान लगाना और जो साधन देश की भझ्रावश्यकताम्रो 
कौ देखते हुये कम प्रतीत हो उनकी वृद्धि की सभावनाओ पर विचार करना, तथा, दूसरे, 
देश के विभिन्न साधतों के सतुलित और प्रभावशाली प्रयोग के लिये एक योजना 
बनाना । भरत. प्रथम पच-वर्षीय योजना ने उस समय उपलब्ध सूचना के श्राघार पर देश 
के साधनों का विवरण प्रस्तुत किया, उनकी समस्याप्रो का सकेत किया और सर्वे 
व अनुसन्धान के लिये कायक्रम निश्चित किये । सर्वे समठनों को विस्तृत एवं सुसज्जित 
करने के उपयोगी सुझाव भी दिये। आजकल अनेक सर्वे व अनुसन्धान सगठन कार्यशील 
है, जिनमे से कुछ प्रमुख के नाम इस प्रकार है :--%७ ईशताब्य (0०फएल] ० 
सैपएठवोपरबोी से९888707, एएिह एड श७0००7 50व ?०फजढर 
(एणागफाहइग0, (शा छ0चाते ए ाएइक्काणा 20त ए0च्९७ 
(6००१६०४७॥ 8प7ए९ए ० [70॥8, "यो 2णव ४४0७) 698 (१099 
85707, वैचत!ा फिपा९8७ ० खाल, िच्चाएशए ्॑ पतताक, ऋ0ताएड 
छिहड९७7०ी) ग5#/९, 80090 छिालट्रए ए०णणा88003, 706 
(००! ० 5७8४070 4४8९७४८४ भश्ादि । इन्होने कई नये सर्वे व भ्नुपन्धान 
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किये हैं जिनसे देश के प्राइ्तिक साधनों का अधिक सही अमुभान लग सका है के क़्स्तु 
प्राकृतिक साधनों के लिये बढो हुई माँग ते टेबनोलॉजीव ल विकांसो को भ्रेस्ति किया है, 
जिससे कुछ पिछले दोप दूर हावर साधनो वी पूर्ति बढ गई है। प्राकृतिक साधनों की 
मांग एवं पूर्ति मे परिवर्तंद लाने वाले गतिशील घटक यह आवदयक करते हैँ कि प्राहु- 
वछिक साधनों का निरन्तर अध्ययन क्या जाता रहे तथा तत्सम्बन्धी भीतियों में भो 
शोधन किये जावे । प्राद्नतिक प्रसाधनों पर एक समन्वित ढय से विचार करना चाहिये 
धौर दीर्घकालीन श्रावश्यकतागो के लिये उसका प्रनुसन्‍्धान व प्रयोग नियोजित करता 
चाहिये | जिस सीमा तक साधनों का प्रध्ययव किया ग्या है तथा भावी प्रावश्यकताओ 
के सदभ मे उसके प्रयोग की सम्मावताशो पर विचार किया गया है। वह हमारी अर्थ 
व्यवस्था के भावी विकास वी दर को निर्धारित करते में एक महत्त्वपूर्ण घटक है। 
सतुलित विकास के लिये यह भी प्रावश्यक है. कि देझ के प्रत्मेक भ्रमुल क्षेत्र के लिये 
उपलब्धनाओं, प्रावश्यक्ताग्रो एवं सम्भावनाग्रा का भ्रनुमान लगाया जाय । श्रभी हात् 
मे ही योजना कमीशन के इ्नन्तगंत एक राष्ट्रीय सगठन प्राकृतिक साधनों के प्रध्ययन के 
लिये स्थापित किया गया है, जो श्रन्य संगठनों की सशयता छरता है तथा उनके कार्यों 
बए सभस्दण कररा है ३ 


() भूमि (,बरत6 सि०७४०७९८७३) --- 


देश का सबसे महत्वपुणं प्राकृतिक साधन भूमि ([,७ए०) है, जो कि कृषि 
उत्पादन के लिये ध्राघार का काय करता है। जबकि जन सख्या दृद्धिशील है भूमि का 
सेत्रफल स्थिर है तथा उसबा एक निश्चित भनुपात ही ईंप वे लिये उपजब्ध है | भ्रूमि 
से सम्बन्धित कई समस्याओं पर ध्यान देना भावशयक है ,-[7) सिचाई एवं अन्य उपायों 
ड्वारा भूमि की उत्पादकता में काफी वृद्धि की जा सकती है , (॥7) कुछ बेकार पड़ी हुई 
भूमि को भी कृषि के अन्तगंत लाया जा सकता है, (7) बढती हुई जन सख्या के लिये 
मकान प्रादि बनाने से कृषि भूमि कम हो जायेगी, (४) यातायात के साधनो के विकास 
के कारण भी उपजाऊ भूमि कम्र होते की सम्भावना है, एवं (9) शीघ्र नगरीयकरण 
एवं बड़े दाहसे के विकास के कारण पार्क ध्ादि के लिये भूमि की ग्रावश्यकृता होगी । 
ट्रन सब बात्तो के सदभ मे यह प्रयाध् होना चाहिये कि जो कुछ उवंरा भूभि बच सके 
बचाई जाय । 


भूमि का उपयोग ([.७७व एप्तीइ8५४७७)-- 


६. देड का कुल सोयोलिक क्षेश्फल ८०६ छि० एकट है, सिश्तले से रिपोर्ट लिलले _ 
वाले क्षेबरकल की साज्ना ७२१ सि० एव्ड है। शुद्ध बौया गया क्षेत्रफल ३६१८ मि० 
एकड है | भूमि उपयोग के वर्तमान एवं समावित स्वरूप पर निम्न तालिका मे प्रकाश 
डाला गया है :-« 


। 


॥ २०७ 
पृब्णोह 4. 
वं७0४ प्रधोा5&007 ॥॥ 4988-66 


अमर केनन>>-रस नमक ५ «--+ नम पक अर ननमकत_ मन. फरन++म कक बल नानक कक मनन लक 
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भारत मे प्रति व्यक्ति कृषि मूमि की उपलब्धता लगभग ०१८२ एकड है, जबकि 
इ गलेड में ०९४२, जमेनी मे ०“४८, जापान में ० १७, चीन से ०४०, श्रमेरिका मे 
२"६८ तथा रूस मे २५६ है। 
मिट्टी सम्बन्धी सर्वे (5७॥ 3000०9७४)-- 

मिट्टी सम्बन्धी सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की मिट्टियो का 
वगीकरण करना तथा स्थान निश्चित करना, विभिन्न मिट्टियों के अन्तर मालूम करता 
तथा विभिन्न मिट्ियी के ज्ञान का समखखय करना है, जिससे भूमि के अधिक उत्तम 
प्रयोग की योजनाये बता सक । सन्‌ १६५५४ में भारतीय कृषि अनुसन्धान सस्था द्वारा 
एक अखिल भारतीय मिट्टी सर्वे योजदा प्रारम्भ की गई थी। चूंकि एक से अ्रधिक 
राज्यो की मिट्टी सम्बन्धी सामान्य समस्‍यायें है तथा प्रत्येक राज्य का श्पना मिट्टी-्सर्वे- 
सगठन नही है, इसलिये भारत के चार प्रमुख मिट्टी प्रदेशों के लिये प्रादेशिक आधार पर 
लेबोरेटरियाँ खोलने का निएचय क्या गया--भ्रथम दिल्ली में नदी या बाढ द्वारा लाकर 
छोडी गई मिट्टी के प्रदेश के लिये, दूसरी पूना (प्रब नागपुर) से काली मिट्टी के भदेश 
के लिये, तीसरी खडगपुर (अब कलकत्ता) मे लाल एवं लेटेराइट मिट्टी के प्रदेश ([) के 
जरिये तथा चोथी वगलौर मे लाल एवं लेटेराइट मिट्टी के प्रदेश (ग) के लिये। तीन 
वर्ष बाद उक्त योजना को वेन्द्रोय भूमि सरक्षण बोर्ड द्वारा बनाई गई मिट्टी एवं भूमि 


के ख 


श्ण्छ 

प्रयोग सम्बन्धी योजना से समम्वित कर दिया गया, जिससे छह प्रमुख बंदी घाटी योजर 
माप्नी (मचकु ड, हीराकु ड, चम्बल, भाऊरा तगल, कोसी एव दामोदर) के प्रभाव-स्षेत्र 
में मिट्ठी एव भूमि प्रयोग सम्बस्धी सर्वे करने मे सुविधा हो जाय । नदी घाटी योजना प्रो 
के प्रभाव क्षेत्र (0800॥0075 87688) में सर्वे करने का उद्दंइ्य भूमि सरक्षण के 
उपाय करने की हृष्टि से विभिद्र मिट्टियो की सरक्षणु क्षमता का पता लगाना है ॥ कुल 
५,००,००० वर्ग मील का सर्वे करना है। सव॒ १६६१ तक १८,००० बर्ग मील का 
अखिल भारतीय योजना के प्रन्तर्गत् सर्वे हो चुका है। इसमे से ३,००० वर्ग मील नदी 
चाटी थोजनाग्ों के प्रभाव क्षेत्र में भाते है। राज्यी में मिट्टी सर्वे संगठनों ने लगभग 
४०,००० वर्भ मौल का सर्वे क्या है | तृतीय योजना काल मे झ्खिल भारतीय कार्यक्रम 
के अन्तगंत लगभग ३३,००० वर्ग मोल क्षेत्रफल के सर्वे की योजना है । 

बिता जोती भूमि का सर्वे -- 

बिना जोती हुई भूमि को कृषि के झ्नन्तगंत लाकर, एक फसल बाले क्षेत्र में दो 
फसलें पैँदा कर तथा गहन कृषि के प्रन्य उपायो द्वारा कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि की 
जा सकती है । दुहरी फसल पैदा करके बोये गये कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करने की बहुत 
भू जाइश है । यह भ्राशा की गई है कि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सन्‌ 
१६६०-६१ में ५२ मि० एकड़ से सन्‌ १६६५-६६ तक ६७ मभि० एकड हो जामंगा। 
सन्‌ १६५५-५६ में कृषि योग्य झ्न-जोती भूमि का क्षत्रफल लगभा ५५ मि० एकड 
था । जून सन्‌ १६५६ में भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य 
भूमि का सर्दे करके उसे ऊसर भूमि के अतिरिक्त श्न जोतो भूमि एबं 'उसर भूमि! 
की श्रेणियों मे बगित करना तथा ऐसे क्षेत्र का पता लगाना था जहाँ सुधार एव पुनर्वास 
के लिये विशाल भूमि खड उपलब्ध हो । कमेटी ने ७ राज्यो में सर्वे पूरा कर लिया है । 
इनसे कृषि के लिये उपलब्ध अन-जोती भूमि २४० एकड्ट या श्रधिक के खष्डो से 
उपलब्ध है श्लोर इसका कुल क्षेत्रफल लगभग १ मि० एकड है। किन्तु कमेटी ने यह 
स्वीकार किया है कि ये आकडे विश्वसनीय है। भ्रधिक विश्वसनीय आकडे ज्राप्त करने 
के लिये 78007778785977९8 507 789४ करानी धाहिये ।॥ 

() वन्त सम्बन्धी प्रसाचन (०7९७ दि2४०प्राए०७)-- 

१"२६ मि० वर्ग मील के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे से लगभग २,७४,००० वर्ग 
मोल श्र्थात्‌ २१९८९ क्ष तरफतत बनो से ढका है। जत्रवायु एवं ऊँचाई के अन्तरों के 
कारण भारतीय वनो मे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है । वनों को 
पिम्त प्रकार व्गित किया जा सकता है +-- 
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भारतीय बतो की उत्णदक्ता काफी बढाई जा सकती है। बनों वी गणना 
प्रयति के कुछ नवकरण योग्य साधनो मे को जाती है ! यदि इतका सुप्रबत्थ किया जाय, 
तो वे बिना घटी हुई दर पर तथा अनिश्चित समय त्तक उत्पत्ति प्रदान कर सकते हैं 
इस श्मय इमारती लकड़ी एव ई घन वी लक्डी तथा दवाइयों, कागज व छुददी के लिये 
बच्चे माल की एवं पशुप्रो के लिये चारे की कमी अनुभव हो रही है। भूतकाल में 
स्थानीय वन-प्रसाधनो का काई प्रनुमान नहीं लगाया था तथा बाहर से गनेक बन- 
उत्पत्तियों का झ्रायात स्वतन्त्रतापूवक होता रहा था। ऐसे वन-उद्योग देश मे ही विक- 
सित करने को हृष्टि से इव कश्चे मालो की स्थिति का पा लगाना बहुत महत्त्वपूरों 
है । भारत में श्रौद्योगिक लकड़ी का प्रति ब्यक्ति उपभोग देवल ०६ घुनपुट है, जबकि 
फ्रान्स मे यह १६ ० घन फूट तथा जापान मे १३४ घन फुट है। भारत की श्रौद्योपिक 
लकड़ी सम्बन्धी बतंमान आवश्यकता लगमा[ ४५ मि० हतन है और सन्‌ १६७५ तक 
६ मि० टन हो जाने की झाज्ां है। ईघत सम्बन्धी लकड़ी की माय १०० मि० टन 
हो जाने को सम्भावना हे 

उपरोक्त झावश्यवता क्री देखने हुये यह झावश्यक हो जाता है कि गहने विकास 
योजमाप्रो के प्रति वर्ष उत्पादन मे वृद्धि की जाय ) यहन विकास योजवामो (काशएघ्ाए0 
९४४९|०%ग्रा80॥ ६०४९०९४) म निम्न का समावेश है--उच्च उत्पादकता वाने क्षेत्रों 
का छुनाव, जल्दी बढ़ने वाली किस्मो को बोदा, सुधरी हुई प्रोसेस्िग टेबनीकों का प्रच- 
लग ब॑ यातायात के साधनो का विकास । यद्यपि इस समय शौद्योगिक लक्डी की झआाव- 
इ्यकता एव पृर्ति का च्यूनाधिक सतुलन है तयावि विशेष उपाय न करने को दशा में 
अगले १०-१४ वर्षों मे बहुत भ्रराव अनुभव होने लगेगा ६ ग्रतः उत्पादन की गति को 
बढाने की आवश्यकता है । पहांडी वनों का (विकास करना चाहिये, निम्न ग्रोड की 
इम्ाशती लकडी का सुधरे हुये ढंग से प्रयोग करना, ईंधन को लकड़ी के उपयोग मे 

४ 


३०१ 


पितवब्ययिता करना हथा विशिष्द उद्योगों के सदर्भ में वन-प्रसाधनों का व्यवस्थित सर्वेक्षण 
कराना भी प्रावश्यक है। 
() जल प्रसाधन (ए६७ल ए९६०७४८९४)-- भ 

जल प्रसापनों का मादे तौर पर दो भागो मे विभाजन किया जा सता है: 
भूमि को रुतह वा जल (807०8 ए&(7) एवं भूमि के नोचे का जब [पए08" 
हुए०एए० एए७श] । िचाई, वाढ नियत्रण, जल-निवासी, परेचू एव प्रौद्योगिक 
उपमोग कौ #प्ट से भी इनके विकास पर विचार करना भ्ावश्यक है। 
भूमि की सतह का जल-- 

सम्पूरणं देश का वाधिक वर्धाजल ३,००० मि० एकड फ्रोट से भी प्रधिक है । 
इसमें से लगभग १,००० मरि० एकड फीट जल वाष्प बन कर तलाल मष्ट हो जाता है 
पीर ६५० मि० एकड फीट जल मिट्टी मे चला जाता है। शेष १,३५० मि० एकडे 
फौट जल नदियों में प्रवाहित होता है | भूमि की सतह पर बहने वाले सम्पूर्ण जल का 
प्रयोग नही किया जा सकता, वयोकि भूमि की रचना, जलघायु एवं मिट्टी सम्बन्धी 
दक्षायें पूर्णत. अनुकृद नही हैं। यह भनुणान लगाया गया है कि केवल ४४० मि० 
एकड फीट जल ही दिचाई के लिये प्रयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिये जल 
प्रयोग की वास्तविक प्रगति निम्त प्रकार हुई है;-- 
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भूमि के भ्रन्दर का जले-- 
जो ६५० मि० एंड फीट जल प्रति वर्ष मिट्टी मे चला जाता है उसमे से लगभग 

३५० मि० एक्ड फीट जल ऊपरी परतों मे रह जाता है भौर वनस्पति की पैदावार के 
लिये मिट्टी वो आवश्यक तमी भदात करता है। शेष ३०० मि० एकड पानी गहरी 
परतो भे पहुँचकर भूमि के भन्दर के जल को वाधिक वृद्धि करता है। किसी विशेष . 
समय पर ऐसे जल का कुल भण्डार उक्त मात्रा से कई गुना हो सबता हे । इस समय 
भूमि के सीतरो जल वा प्रयोग वापिक वृद्धि का केवल २०% है । पिछले ग्राठ वर्षों मे 
भीतरी जत्त के अ्रनुसन्‍्धान बी कई गोजनायें कार्यान्वित वी गई हैं, जिससे नलबूप 
इनाते के ४५ झनुकूल क्षेत्री का पा लग सके | तौससे योजना विधि में लगभग 


[३११ 


५०० खोजात्मक चैदन (550॥0736079 70घ788) किये जायेंगे । इनकी सुविधा 
के लिये भू-भौतिकी प्रतुसन्‍्धान भी कराये जायेगे । 


जल का प्रयोग-- 


जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई एवं बिजली-उत्पादन के सम्बन्ध मे है, लेकिन 
सावंजनिक जल पूर्ति, श्रौद्योगिक एवं नौवहन कार्यों के लिये भी जल का प्रयोग होता 
है । सिचाई के लिये जलपूर्ति भूमि पर बहने वाले और भ्रूमि के अन्दर वाले दोनों ही 
जल-साधनो से प्राप्त की जा सकती है। वन्‍्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग ने सन्‌ १६५४४ 
में देश के विभिन्न भागो मे बडी एवं मध्यम सिंचाई-योजनाशो के लिये जल-उपलब्धि 
का झनुमान लगाने के हेतु एक सर्वे का प्रारम्भ किया था। इसके लिये सम्पूर्ण देश 
को २ क्षेत्रों मे ब्ादा गया है और इनमे से चार क्षेत्रो के सम्बन्ध मे सर्वे यूर्रो हो यई 
है ॥ प्रारम्भिक झनुमान के अनुसार बडी एवं मध्यम योजनाभो से सिंचाई सभावनाओं 
का झनुमान १०० मि० एक्ड रझा गया है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :- 
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छोटी सिचाई योजनाप्रो के लिये सभावनाओं का निर्धारण करने के हैतु सन्‌ 
१६५५ में ज़ाौद्य एवं कृषि मत्ालय की छोटी घिचाई योजना समिति ने प्रथम ब्यापक 
प्रयास क्या था | राज्य सरकारो ने भी ऐसे सर्दे कराये है | इन सर्वे-परिणामों के 
अनुसार लघु छिचाई योजना की वुल सभावनायें ७५ मि० एकड है। द्वितीय पोजना 


र६२ | 

के अन्त मे बड़ी एवं छोटी योजनाओं द्वारा मीचा गया शुद्ध क्षेत्रकत लगभग ३१ मि० 
एकड है । प्रतः स्पष्ट है कि सीचित क्षेत्रफल की वृद्धि बरने के हेतु काफी गु जायश 
है। सिचाई की कुल सभावनाओो (६७५ मि० एकड) का श्रगले २०-२५ वर्षों मे प्रयोग 
करके [जब कि जोता गया क्षेत्रफल २४० मि० एकड तक बढ जायेगा) सीचित भूमि 
का प्नुपात ५०% हो जायग्रेगा भौर जल श्रयोग की मात्रा ३े१०-०४०० मि० एक्ड 
फीट हो जायेगी, जोकि वापिक जल पूर्ति (ऊपरी एव भीतरी) का ६०% है। इस 
प्रकार भ्रन्य प्रयोगो के लिये पर्याप्त जल पूर्ति बंच जायेगी । 


उद्योग मे जल का प्रमुख प्रयोग वायलर को ठंडा करने एव भ्रोसेतिंग के लिये 
होता है। जल सम्बन्धी औधोगिक आवश्यक्तायें तैजी से बढ रही है। श्रत. उद्योगों 
मे जल के सरक्षण एव पुनप्रयोग वी समस्या पर ध्यान देना श्रत्ति प्रावश्यक है। 
औद्योगीकरण एवं नगरीकरण से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि उपलब्ध 
जल पूर्ति (विशेषत नदियों का जल) ग्रौद्योगिक निष्कासनों से खराब हो जाता है। 
इसका मछलियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पढ़ता है तथा पीने का पानी भी दृषित हो 
जाता है। इस सम्बन्ध मे प्रखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संध्या, भारतीय 
चिकित्सा परिषद तथा सावंजनिक स्वास्थ्य इजीनियरिग प्रनुसधान सस्या द्वारा ध्ध्यमन 
किये जा रहे है। इनके सर्वे एव प्रयोग सम्बन्धी कार्यों मे समन्वय लाने की बडी 
श्रीवक्यकता है । 
(५) मत्सय कैर्द्र (798०४०४)-- 
प्रस्तदेशीय मत्सय केन्द्र-- 

नदियाँ एव उनको शाखायें, नहरं, फीजलें, जले भडार व तालाब, जिनमे जल 
पूर्ति निरन्तर रहती है, भ्रन्तर्देशीय मत्सय केन्द्रों के समावित क्षेत्र हैं। प्रति बष पकड़ी 
जाने वाली मछलियो की कुल १ ४ मि० टन मात्रा में से लगभग ३,००,००० टन 
माता झन्तर्देशीय जल ([0]990 फ़्७(७0 से प्राप्त होती है। प्रभ्म योजनावधि 
में अनर्देशीय जल के एक मि० एकड से भी अधिक का सर्वे किया गया तथा ६८,००० 
एकडीय जल क्षेत्र दा सुधार किया गया । द्वितीय योजना में लगभग ३,४०,००० 
एकडीय जल क्षेत्र का सर्वे किया गया तथा ७,२०,००० एकडीय जल-क्षेत्र का स्टाक किया 
गया । तीसरी मोजना म ५०,००० एकडीय जल के क्षैत्र का विकास प्रदर्श मछली 
केद्दो के रूप मे किया जायेगा, १,५०० एकडीय जल क्षेत्र नदी के मुहाने की मछलियों ,» 
के पालन के लिये भौर १,५००-२,००० एकड दलदली एव उसर भूमि को मछली पालन 
के हेतु सुधारने के लिये रखा गया है। ऐसे सब जल-क्षेत्र का पूर्णा सर्वे कराने की 
आवश्यकता है, जो गर्मियो मे सूखे नहो और जहां मछली स्टाक को जा सकें । 


५ 
सामुद्रिक मछली फैन्द्र- 
बापिक कुल मछली उलादव १"४ म्रि० टन है, जिसमे से १ १ म्रि० टव सामु- 


हू दर 

[२१३ 
द्विक मछलियो का उत्पादन है | सामुद्रिक मद्धजियो की प्रमुख फसले मेकेरेल, सा्िव 
एव प्रोन हैं । भारत को कुल झ्रावश्यकता ४ सि० टन के बराबर है, लेकिन उत्पादन की 
दर आवश्यकता की एक चौथाई है । सामुद्रिक मछलियाँ तट से ६ से १० भील तक 
प्रकडी जाती है । अभी तक भारत के सामुद्रिक मछली केद्रो का उचित प्रकार से 
अनुमान नहीं लगाया है। इस सम्बन्ध मे पुर सर्वे की झ्रावश्यकता है, क्योकि सामुद्रिक 
प्रसाधन भु-प्रसाधनो का उपयोगी पूरक हो सकते हैं । 


(५) खनिज साधन ([शाजर: थ रिट४३००४०८९४) 


खतिज पदार्थों का वतमाव झोद्योगिक प्रघ॑व्यवस्था में महत्त्वपूण स्थान है, 
कुछ ख़विज पदार्थ (जैसे कोयला एवं खनिज तेल) शक्ति के ख्रोत हैं और कुछ उद्योग 
के लिये कच्चे माल का काम करते हैं, जब कि कुछ खाँड, कपाप्त भ्रादि प्राकृतिक पदार्थों 
के लिये स्थानापन्न का कार्य करते है| 


कोपला-- 


देश मे कोयले के भडारो का अतुमाव ५०,००० मि० टन है, जिसमे से कोरिंग 
कोयले का कोष २,८०० मि० टन के लगभग है। कोकिंग कोयले के कोष भविष्य की 
दृष्टि से बहुत महत्वपूरा हैं। १ टन स्टील के लिये २२ टन कोयले की पग्रावश्यकता 
पड़ती है। प्रगले १५ वर्षों मे स्टील के उत्पादन की वृद्धि सम्बन्धी जो योजना बनाई 
गई है उसके कारण कोकिंग कोयले की माग वहुत बढ़ जायेगी । झत कोचिंग कोयले 
के सीमित भडारो को साववानी से प्रयोग करता जरूरी है। गैर कोकिंग कोग्रले की 
स्थिति प्रसत्तोषजनऊ नही है । किन्तु घटिया कोयने की ही मात्रा अधिक होने से 
बढ़िया कोयले के उपभोग मे मितव्ययिता बरतनी चाहिये । 


कुल पर कोयले के भडार बुछ विशेष क्षेत्रों मे केन्द्रित हैं। कोयले की पूति का 
लगमग ८०% बिहार एवं प० बगाल के २०० मील के क्षेत्र में विस्तृत खान-समूह मे 
ब्राप्त होता है और दक्षिणी एवं परिचमी भारत में उपभोग हेतु ले जाने के लिये उपका 
४०० से १,४०० मील तक यातायात करना पडता है। बिहार व प० बगाल से बाहर 
की कोयला खातों का उतल्माइन बढाने का प्रयास किया जा रहा है। सव १ ६५१ 
में उनका उत्पादन ५ ७ मि० टन था (कुल का १६%), जो सन्‌ १६६० में बढ़कर 
१० २ भि० ठन [कुल का २ ०९) हो गया। तीसरी योजना के भ्रन्त तक यह २८ मि० 
टन हो जायेगा (कुल का लगभग २६%) । 
खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस-- 
हे कोयले के बाद व्यापारिक शक्ति के प्रमुख साथन हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक 
गस। पं तक भारत ने इनवा कोई विज्ञेप विकास नही किया है ) लेकिन 
दैल के लिये विस्त्त जाँच जारी है । झ्रा्ताम मे नये तेल कूपो से लगभग २७५ मि० 
हन तैल पति वर्ष मिलने का अनुमान है। पेट्रोलियम के सम्बन्ध मे भरासाम मे पराइतिक 


र्श्ड |] 


गैंस को विज्ञाल मात्रा पाई जाती है। इसके धरिरिक्त प्रसम्बद्ध प्राकृतिक गैस भी 
काफी मिलती है] सम्बद प्राकृतिक गेंस (8॥४£00902त |ए४पृ्छा उछ8) का 
प्रयोग करने के लिये योजनायें वमाई गई है। भ्रभी हाल में कैग्बे और अ्रकालेइवर क्षेत्र 
मे जो ड्िलिंग अभियान हुआ है उसके उत्साहजनक परिणाम सामने प्राये हैं झौर यह 
थ्राद्या की जातो है कि सन्‌ १६६५-६६ के झ्न्त तक इन क्षेत्रों से उत्पादन की मात्रा रे 
मि० टन तक पहुँच जायेगी । 


पट्रोल्ियम उत्पादों की माग में वाषिक वृद्धि पिछली दक्षाब्दी मे ४५%, थी। 

वर्तमान दशाब्दी मे इसके १०-११% हो जाने बी सभावना है । कुल स्ाग जो सन 
१६६० में ७४५ मि० टन थी, सन्‌ १६६५-६६ तक ११ मि० टन हो जाने को प्राशा 

(है ५ भि० डन के इंस घाटे को श्रायात द्वारा पूरा करते के लिये ५० करोड़ रु० के 
लगभग विदेशी विनिमय को ग्रावश्यकता पडेगी । घरेलु ग्रावश्यकता (रोशनी के लिये 
मुख्य मिट्टी के तेल की) कुल उपभोग (बा २५%, यातायात के लिये ग्रावश्यकता 
(डीजल तेल थ गैसोलीन) लगमग ३०%, फनेस तेल के हेतु उद्योग की श्रावश्यकता 

लगभग २०% है । 
भ्रन्य खनिज पदार्थे-- 


यद्यपि प्रमुख खनिज क्षेत्र निश्चित व निर्धारित ही गये थे तथा देश कौ खनिज 
सम्पदा का एक मोटा अनुमान लगाया जा चुका था तथापि विस्तुन झनुसन्धान अभी 
कुछ वर्षों पहले तक नही क्ये गये थे । किन्तु जब से देश का तियोजित विकास श्रारम्म 
हुआ तब से 600804) 5पए९ए रण क्‍507, [तठा&ण0 फिचाहक्षा रण 
(४8९8, स्‍१६७078] 734007%86083 एव 8 ६०७७७ फिशहुए 00फरका- 
880 द्वारा इस सम्बन्ध मे विस्तृत एवं तियमित भनुसधान किये जाने लगे है। शत, 
श्रत्व खनिज सम्पदा के बारे में सही-सही परिमाणात्मक एक गुणात्मक अनुमान सुलभ 
हो गये है। मैंगेतीज़ का श्रनुतान २० मि० टन से बढ़ कर अब १८० मि० टन हो 
गया है । बिहार के अमजोर क्षेत्र मे सत्फर युक्त माक्षिक (50] ए0॥67 (009॥8॥778 
ए97768) मिलते से सत्फर सम्दधी माय भ्रान्तरिक उत्पादन द्वारा काफी सीमा तक 
पूरो हो सकेगी । ताॉँबा, लोहा, क्रोमाइट, वाकसाइट, मैगनैसाइट, जिप्पम, चुने का पत्थर, 
जस्ता प्रादि के भडासे का भी श्रनुमाद लगा लिया गया है झौर उपलब्धता तथा साग 
का अन्तर मालूम पड़ गया है। 


राष्ट्रीय प्रयोगशलाओी ने अनुस्थानों द्वारा खगिजों के भुर को, उनकी 
उपयोगिता को सुधारने का प्रयास किया है तथा दुलेंभ खनिजों के स्थानापन्न सनिज 
जायदादो को पट्ट पर उठाने एवं उनके विकास में समातता लाने कई प्रयास किया 
गया है। कोयला खान सरक्षण एव सुरक्षा अधिनियम कोयले के प्रथोग मे भितज्ययिता 
लाने का प्रयास करता है। निम्त तालिका मे कुछ प्रमुख सनिजो के ज्ञात भडार 
_हैं। उतका बर्ताव ६80 एवं उनकी चर्तंधात स्ाग दिखाई गई है - 


| २१४ 
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२१६ ] 
(शो) शक्ति [डवल४१)-- 

श्रौद्योगोकररणा के कारण भारत में शक्ति के लिये माँग तेजी से बढ रही है। 
यातायात धुविधाओ की वृद्धि व जीवनयापत के स्तर मे सुबार के कारण भी शर्ति के 
लिये माग मे वृद्धि ही गई है। भरी भारत मे प्रति व्यक्ति उपयोग विश्व में सबसे कम 
है। सन्‌ १६६०-६१ में भारत में शक्ति का वुल दत्यादय १६५ मि० टत कोयले के 
ठुल्य था। शक्ति के ध्यापारिक श्रोत कोयला, पेट्रोल एवं गिरता हुआ पाती है। वागु 
शक्ति, पौर-शक्ति व ज्वार-शक्ति भी भावी ज्ाधन हैं। इस प्रमप लगभग ६१% छक्ति 
भ-व्यापारिक स्रौदी से (जैसे गोबर, कडी, कोयला, खेतो का घास फूंस आझादि) प्राण 
होती है । यह बात निम्नलिखित तालिका से विदित हो जाती है [ इसमे पश्भु शक्ति को 
सम्मिलित नहीं किया गया है, जो लगभग ७६ मि० टन कोयला तुल्य प्रति वर्ष है) | 


पृ 6 
0०ल्‍8ए॥ए४०७ ७ गित्रण हुए 79 96056] 
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विद्युत शक्ति- 


शक्ति के उत्पादन के लिये कोपला खानो पर निम्न श्रेणी के कोयले की विशाल 
मात्रायें उपलब्ध हैं । प्रत वहाँ कोयले की शक्ति से चलने वाले स्टैशन ((209] #8व 
86080078) सुविधा से कायम किये जाते हैं। विद्युत स्टेशनों (प50७ 8॥80079) 
की स्थापना में बहुत उम्रय न्नग जाता है, खर्चा भी उन पद अधिक होता है तथा दृश्स्थ 
स्थानों मे स्थापित किये जाते है, जहाँ से शक्ति को दूर-हूर तक ले जाना पड़ता है। 
किन्तु ये शक्ति के रा सस्ते साधन हैं। विधि प्रकार के प्लास्टो की उत्पादन 
क्षमता नीचे दी गई है| ४-- 
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भ्राजकल भारत मे बिजलो की झ्षवित का उपभोग लगभग ४५ किलोघाट प्रति 
व्यक्ति है। सन्‌ १६६५-६६ तक इसके ६५ किलोबाट हो जाने की श्राशा है। भ्रय देशों 
की तुलना में भारत का उपभोग बहुत कम है। जाप न मे प्रति व्यक्ति उपभोग ६३० 
किलोवाद श्रौर इटली में ६२८ किलोवाट है | 
_ जल शक्ति-- 
जल शक्ति की क्षमता ४१ मिं० किलोबोठ श्राकी गई है भोर इसका वितरण 
इस प्रकार है -- 
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_ परमाणु शक्ति-- 
एक भात्मनिभर परमाणु शवित कार्यक्रम के लिये ईघन सामग्री की पर्याप्त 

धूति होना एक पूर्व आवश्यकता है। कई दष्चब्दा से इस बात की जानकारी है कि 
केरल और मद्रास के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट बालू में विवव में थ्योरियेम के 
सुबये विशाल डिपाजिट उपलब्ध है १ बिहार राज्य मे मोनाजाइट बालू के विस्तृत 


पु 
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डिपाजिटो का पत्ता लगा है। ध्योरियम के भारतीय रिजर्व विद्व के कुल यूरेतियम 

के बशसबर हैं। देश के विभिन्‍न भागो मे युरेनियम के डिपाजिद भी मिलने की पाशा 
. है। बिहार में हजारो टन ग्रेनियम वाले डिपाजिट का पता चला है तथा प्रतिदिन एक 

हजार टन खनिज मिकालने के लिये एक खान स्थापित की जा रही है । 

उपसंहार-- 


प्राकृतिक प्रसाधनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है ) पिछले १० वर्षो में देश के 
प्राकृतिक प्रसाधनो से सम्बन्धित नई सूचना उपलब्ध हो गई है| भ्रब॒ तो हमारे सर्वे 
सगठन भी पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गये हैं तथा उच्च कोटि के प्रशिक्षित एव झनुभवी 
विशेषज्ञों की सेवायें भी उपलब्ध हैं । यूनीवर्सिटो एवं प्राइवेट सत्यायें भी सर्वे कार्य 
में महत्त्वपूर्ण योग दे रही है । प्राकृतिक प्रसाधनो के सही मृल्याकर के श्राधार पर 
देश के भ्राथिक विकास की छोस योजनायें बन।ई व कार्पान्वित की जा सकती हैं । 
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अध्याय ५६ 
मानवीय प्रसाधन 


(पिष्क्रद्त रिटडठचल्‍८85) 





भूसिका-- 


व्यक्ति एव राष्ट्री के गुणों एवं उनकी क्षमताओं मे महत्त्वपूर्ण श्रन्तर हाते हैं ओर 
इन प्रन्तरो का उनकी श्राथिक कुशलता प्र गहरा प्रभाव पड़ता है। इन अन्तरों के 
लिये बायोलॉजिकल, वातावरणात्मक एवं ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी होते हैं। 
भ्रयेशास्तरियों से इन कारणो पर प्रकाश डालने की आशा नहीं की जा सकती, क्योकि 
प्राथिक सिद्धान्तो का इन कारणो से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । अस्तुत श्रध्याय 
मे कुछ जन-सख्या सम्बन्धी कारणों पर प्रकाश डाला जया है, जो कि व्यक्तियों एड 
समूहो के झ्राधिक व्यवहार से सम्बन्ध रखते हैं । 
जन-संख्या एवं वार्तविक श्राध-- 

जन-सख्या के भ्राकार एवं वास्तविक झ्राय मे ।घनिष्ठ सम्बन्ध है। जन-सख्या 
सम्बन्धी स्थिति एव प्रवृत्तियाँ सभी प्रद्ध-विकसित देशों मे समान नही हैं। विभिन्न 
देशों में जन-स्रस्या के घवर्त्त, आयु रचना एवं जन-सया के परिवर्तत की दर सम्बन्धी 
अन्तर पाये जाते हैं। श्रधिक घने बसे हुये देश प्रावश्यक रूप से वे देश गही हैं जिनमे 
जन-सख्या की वृद्धि की दर सबसे तेज हो। सन्‌ १८०० से भारत मे जन-संख्या के 
बढ़ने की दर उसी अवधि में पश्चिमी यूरोप के कई देशों मे जन-सस्या की वृद्धि दर 
से बहुत भिन्न नही थी । प्राजकजल भी भारत में जन-सख्या के बढ़ने की दर अमेरिका 
को चुलना में कोई विशेष अधिक मही है । श्रन्तर की महत्त्वपूरां बात तो यह है कि 
भद्धं“विकसित देशो मे तुलनात्मक हृष्दि से पिछड़ी हुई कृषि पर प्रत्यधिक निर्भरता 
पाई जाती है, जिससे विशाल क्षेत्र उस अर्थ मे भ्रति-जन-सस्या वाले माने जाते हैं 
जिसमे पश्चिम में नहीं माने जाते | अति जन सस्या' (09७7 9०.०४)४४70००) झब्द 
पे प्रभिप्राय उस स्थिति का है जिसमे एक दो हुई टेक्‍्नीक एवं प्राकृतिक साधनों के 
प्राधार पर प्रति व्यक्ति वास्तविक भाय बहुत अधिक होगो, यदि जन सख्या का प्राकार 


कुछ छोटा होता। 'चून जन सख्या! (067 ?6एपरो॥काणा) का इससे विपरीत 
प्रथे होता है। है 
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अनुकूलतमजन सख्या" (0फ्लाताएण फठफ्परॉक्द्वाएत) का. प्रमिग्राय 
जन सुख्या की उस स्थिति से है जिसमे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ब्रधिकवम होती 
है । लेकिन यह विचार बहुत कल्पनापूरं है। यदि उचित हो तो भी इस विचार के 
प्राघार पर जन सख्या के प्रकार का वियत्रण करना सम्भव नहीं है। दी हुई 
परिस्थितियों में भ्रनुकूलतम जन सख्या क्‍या होगी, इसका निधारण करना पअ्मम्भव 
है। भ्रनुकूलतम जने सख्या के विचार को सबसे बंडी दुबंसता, जिसका शझद्ध' विकसित 
देशो के सदर्भ मे विद्योष महत्त्व है, यह है कि दिये हुये प्राकृतिक प्रसाघनो की दशा 
में प्रति व्यक्ति उत्पादद केवल सख्याझ्लो का फलबात्मक है (00090# फएश' ॥0१० 
726 & ईप7०/४707 0/ 707777275 &]972) ) वास्तव" मे, वास्तविक आप प्र 
न कैवल निवासियों की सख्या का वरन्‌ उनके गुणों का भी प्रभाव पढ़ता है तथा 
भनुकूलतम ( सरुषा के भलावा ) जवता की योग्यता, क्षमता एवं मितव्ययिता पर 
निभर होता है। 

अ्रद्ध-विकसित देश का यह सामान्य अनुभव है कि बढी हुई उत्पत्ति के साथ 
जन सख्या की भी वृद्धि हो जाती है। भ्रघिक प्रगतिशील देशो के साथ घनिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित होने से जो भ्रमुख सुधार हुये हैं उनमे से एक यह है कि मृत्यु दर कम 
हो जाती है, जबकि कुल उत्पादत मे कोई विश्वेष वृद्धि नहीं होती । इस प्रकार जन- 
सख्या उसी गति से बढती है जिस गति से उत्पादन बढ़ता है। अत जीवन स्तर मे दि 
कोई सुधार नही हो पाता, क्योकि बढी हुई उत्पत्ति बढ़ी हुई जन सल्या के काम मे।प्रा 
णाती है ॥ जब विधन देशो में बहुत घनी ब्राबादी होती है तथा जब सस्या में बहुत 
निरेेक्ष वृद्धि हो जाती है, तो उनकी स्थिति बडी नाजुक होती है "बयोकि एक भी 
फसल खराब हो जाने पर उत्पादन दे उपभोग मे बहुत घाटा हो जाता है, जिप्की 
पूर्ति विदेशों से करनी पड़ती हे तथा भुगतान सतुलत सम्बंधी समस्‍यायें सामते “ 
भ्राती है । 

झाधिक विकास के साथ मृत्यु दर मे कमो श्राने के भ्रतिरिक्त जम दर भी 
कम हो सकती है, वयोकि विकास होने पर प्रनक प्रकार के मनोरजन उपलब्ध होने 
लगते है तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी सुधर जाती है। इस प्रकार जन सदूया 
के परिवतनों का झ्राथिक विकास के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हैं। श्रब हम भारत की 
जन-सख्या सम्बघी समस्याओो पर विचार करेंगे | 


भारत में जनसंख्या का वितरण हि 
प्रारस्मिक-- 
सम्पता के श्ारस्भ और सन्‌ (८७२ ई० के बीच के भारतीय इतिहास की » 
परनेक शताब्दियों तक की जन गणना के विषय में बहुत कम ज्ञान है। भारत मे प्रथम 
जत गराता सत्‌ १८८१ मे हुई | इसक पूर्व श्री मोरलैण्ड की जन गणना के आधार पर 
सन्‌ १६०४ (प्रकबर वी 'मृत्यु का वष) मे भारत की जन-सल्या लगभग १० करोड थी, 
किन्तु श्री शिरात श्र प्रोफमर ड़ेविस का सत्र है कि इस समय भारत की जन सख्या 


[ २२१ 
लगभगे १३ करोड थी। उच्चीसवी शताब्दी के मध्य में डावटर मुकर्जी ने जनं-गणनां 
अ्रक १५ करोड निद्िचत किया है, अत इस सम्बन्ध मे जो कुछ भी कहा जाता है 
उसका सार यह है कि योस्प की भाँति भारत मे भी अतीत काल में जन-सख्या श्राज 
की श्रपेक्षा कम ही थी, किन्तु शर्ने-दने इसमें वृद्धि होती गई है। सन्‌ १८८१ के बाद 
प्रत्येक १०वें वर्ष जत-ग्णता होती चली आई है। विभिन्न जन-गणना्रो के झ्ाधार 
पर भारत की जन-सख्या श्रग्नलिखित रही है ,-- पे 
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उपरोक्त भ्राकडो से यह स्पप्ट है कि भारतवर्ष की जन-सस्या मे प्रति व वृद्धि 
मे रही है। सन्‌ १६४१ की ।श्रपेक्षा सूद १६५१ में १३२%८ और सन्‌ १६९५१ की 
प्रपेक्षा सन्‌ १६८१ मे २९ २५% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस समय भारत की 
जैन-सख्या विश्व की कुल जन सख्या का १/७ भाग है। श्र्थात्‌ विश्व के प्रत्येक ७ 
व्यक्तियों मे एक भारतीय है। चीन की जन-सख्या विश्व मे सबसे अधिक है । ३० जून 
सन्‌ १६४३ को वहाँ को जन सरपा ६०,१६,१२,३७१ थी। चीन के बाद घनी जन- 
सख्या वाले देशो मे भारत का ही स्थान है। दूसरे शब्दों मे, जन-सख्या की दृष्टि से 
विश्व मे भारत का दूसरा नम्बर है। 


राज्यानुसार जन-संस्या-- 


सन्‌ १६६१ की जन-गरना के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों मे जन-सख्या 
के आकडे इस प्रकार है :-- 


रैरर ] 


$े 


सन्‌ २६६६१ की जनगणना 





रीज्य क्षेत्रफल 
पु (वर्गमील मे) 


कुल झाबादी 


पुरुष 





श्राध्र १,०६,०५२ 
असम ४७,०६८ 
बिहार ६७,१६८ 
गुजरात ७२, १५४ 
जम्मूकाश्शीर_ >- 

केरल १४,००३ 
मध्य-प्रदेश १,७१,२१० 
मद्रास ४०,१३२ 
महाराष्ट्र १,१८४, ८८४ 
मैसूर ७४,१र२ 
उडीसा ६०,१६२ 
प्जाब ४७,०५४ 


शजस्थान १,३२,१५० 
उत्तर-प्रदेश १,१३,४५४ 
प० बगाल ३३,६२८ 
प्रण्डमान- 

निकोबार ३,२१५ 


दिल्ली भछ३ 
हिमाचल प्रदेश १०,८७६ 
सक्षद्वीप, मिनि- 
काय प श्रमीन 
द्वीप ११ 
त्रिपुरा ४,०३५ 


३,१६,७७, ६६६ 

१,१८,६०,०५६ 

४,६४,२७,०४ रे 
२,०६, २१,२८३ 
३५,८२,५८५ 
१,६८५,७५,१६६ 
३,२३,६४,२७५ 
३,३६,५०,६१७ 
३,६५,०४,२६४ 
२,३५,४७, ० ८रे 
१,७२५,६५, ६४४५ 
२,०२,६८,१५१ 
२,०१,४६, १७२३ 
७, ३२७,५२,६१४ 
३,४६,६७, ६३४ 


६३,४२८ 
२६,५४४, ०५८ 
१३,४८,&८२ 


२४,१०५ 
११,४१, «६२ 


१,८१,७५,३४६ 
६३,१५,२२६ 
र२,रे३,२८, १७८ 
२,०६,३६,४७० 
१६,०२,६०२ 
फछरे,४५,८६७ 
१,६५,६८,८२६ 
१,६६, १५,४५४ 
२,०४,१६,०५६ 
१,२०,२१,२४८ 
८&७,७२, १६९४ 
१,०८५,६६,६१० 
१,०५,५८,१ ३५८ 
३,८६,६४,४६२रे 
१,८६,१ ६,०८५ 


रे६,२२६ 
१४,५०,ए०य८ 
७,००,७३८ 


११,६२७ 
५,६१,२६४ 


भहिलायें 


१,७४,०२,६४० 
४५,४१,प२र० 
२,३१,२८,८५६४ 
€६६,८४,८१ ३ 
१६,८०,६५३ 
८५,२६,३० २ 
१,५७,६५,८४६ 
१,६७, २५,४६२ 
१,६०,८५५,२२४ 
१,११५, ९९,३३९ 
८७,६२,४१९ 
६४,३१,२४१ 
६५,८८,०३४ 
३,५०,५५,४५४६ 
१,६३,५६,५४६ 


२४,१०६ 
११,६३,३५० 
६,४८,र४४ 


१२,१८१ 
५,१५०,२७८ 





जोड़ ११,२७,१४४ ४३,६४,२४,४२६ २२,४६,४७,१४८ २१,१४,६६,४८१ 





भारत में जन-संख्या का घनत्त्व-- 

जन-सख्या के घनत्व (408080ए ० 7207प७४07) से आशय यह है कि 
किसी देश अथव। किसी राज्य मे १ वर्ग मील भे कितने व्यक्ति रहते है। यदि किसी 
राज्य का क्षेत्रफल २,००० वर्ग मील ग्यौर वहाँ की जन-सख्या १ लाख है, तो वहाँ 
पर १ वर्ग मील में औसतन ४० व्यक्ति रहते हैं और इस प्रकार उस राज्य की 


) 


[ २१३ 
जत-सख्या का तत्त्व ५० हुआ । झत- यदि हमको किसी देश की जन-सख्या का 
चनत्त्व पता लगाना है, तो पहले यह पता लगाना चाहिये कि उसका क्षेत्रफल कितना 
है और वहा की जन-सख्या कितनी है । तब जनन्सख्या को क्षेत्रफल से भाग देना 
चाहिये और जो भजनफल निकले वही उस जन-सल्या का धनत्त्व होगा ! 

हमारे देश में जन-सख्या का घनत्त्व भ्रति वर्ग मील ३८४ है। यह समस्त 

देश का औसत घनत्त्व है, किन्तु देश के विभिन्न भागो की भझाँकी करें, तो पता चलता 
है कि भारत के विभिन्न राज्यो मे जन-संख्या का पनत्त्व भिन्न है, जैसै-ू. - 

दिल्ली हैं? 


४,५७३ 
क्वेरल १,१२५ 
बज्भाल हा १,०३० 
बिहार ६6० 
उ० प्र० ६५० 
प्रजाब * ४३१ 
राजस्थान १३० 
अण्डमान व निकोबार द्वीप २० 


जन-संस्या के घनत्व की भिन्नता के कारण-- 
जन सख्या के घनत्त्व की इस प्रादेशिक भिन्नता के कारण निम्नलिखित हैँ 


(१) प्राकृतिक रचना- जन-सख्या हैलआअध७छदक 
का घनत्त्व किसी देश की प्राकृतिक रचना | जन-सख्या के घतत्व को भिन्नता ॥ 
पर निर्भर करता है। जो स्थान पहाड़ी के १४ फारण 
प्रथा पठारी हैं प्रथवा जहा की मिट्टी (१) प्राकृतिक रचना | 
उपजाऊ नही है वहाँ घनत्व कम होता है (२) जलवायु 
आर उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों मे प्राय (३) चावल की उपज के क्षेत्र | 
जन संख्या का घनत्व भ्रधिक होता है। (४) प्रौद्योगिक उन्नति 


पजाब, उत्तर प्रदेश एवं बद्धाल राज्यो मे 
भूमि की उवरता के कारण ही जन सख्या 


महस्यत और दक्षिण के पठार प्रदेशों मे 


(५) सुरक्षा 
(६) विभाजन के फलस्वरूप आवास ४ 
(७) प्रवासी प्रवृत्ति का प्रभाव | 
(८) सिंचाई के साधन 


(६) नदियों के डेल्टे 
(१०) विशेष वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र ४ 
(११) खनिज पदाथों के क्षेत्र 
(१२) यातायात के साधनों की सुविधा 


घनत्त्व कम है | 

(२ ) जलवायु--भ्ूमि की रचना 
के साथ साथ सु दर जलवायु का होना । 
भी आवश्यक है । जलवायु पर लोगो का 
स्वास्थ्य हो नहीं बरनु फसलो का उत्पादन (१३) भटुइल स्थिति | 
अ्रधिक हो सकता है, यदि भूमि भी (४) 43593): छ 
उपजाऊ हो । ऐसे प्रदेश अधिक व्यक्तियों के लिये जीवन निर्वाह का साधन प्रस्तुत कर 





का घनत्त्व श्रधिक है एवं राजस्थान के | 


२२४ ] 
सकते है। यही कारण है कि भारत के दक्षिणी-ूर्वी भागो भे अपेक्षाकृत जन-सरुषा 
अधिक है। ५ 

(३ ) चावल की उपज के क्षेत्र-बज्ञाल तथा बिहार मे भी जन-सब्या 
का घनत्त्व भ्रध्कि है, क्योकि :--- 

(श्र) भ्न्य अनाजो की प्रपेक्षा चावल की उतनी मात्रा से अधिक प्लादमियो 

की उदरधुत हो जाती है $ 

( भ्रा ) चावल मे भोजन के भ्रधिक पौष्टिक तत्त्व होते हैं । 

(इ ) चावल की प्रति एकड पैदावार भी भ्रधिक होती है। 

(ई ) चावल को फसल्ल तैयार भी बहुत शीघ्र हो जाती है । 

(४ ) श्रौद्योगिक उन्नति--ऐसे प्रदेश जहां उद्योग-घत्घो की प्रगति के लिये 
समस्त नैसगिक साधत उपलब्ध हो तथा आधिक हृष्ठिकोण से भी जो भाग समृद्धिशाली 
है, वहाँ भी जन सख्या का घनत्त्व अधिक देखा जाता है, जैते--बिहार, उडीसा 
इत्यादि । 

(४ ) सुरक्षा--जिन प्रदेशों मे मनुष्य को श्रपने जान व माल का भय नहीं 
होता, वहाँ भी घनत्त्व श्रधिक होता है । जैप्ते--मध्य-प्रदेश । इसके विपरीत पर्व॑तीय 
तथा सीमावर्तीय क्षेत्रो मे जान व माल का भय होने के कारण जन-सख्या का बहुत 
कम' धमत्त्व है । 

(६) विभाजन के परिणामस्वरूप झाव|स--भारत के बँदवारे के बाद 
हमारे देश मे झनेक व्यक्ति पाकिस्तान से आये और वे ऐसे प्रदेश मे बस गये जहाँ की 
जलवायु उनके अनुकूल थी, अत, उन प्रदेशों मे जत-सख्या का घनत्त्व बढ गया, जैसे-- 
ढिहली रोज्य में । 

(७) प्रवासी प्रवृत्ति का अभाव--भारतवष मे प्रवासी प्रवृति का भ्रभाव 
भी भ्रधिक धनस्व के लिए उत्तरदायी है। भ्रन्‍्य क्षेत्रों मे प्रवास करने की अपेक्षा लोग 
अपने ही क्षेत्र मे रहना अधिक पसन्द करते है, फलत उन्हे निम्न जीवनस्तर प्रपनाना 
पडता है। भाषा, धरम एवं सस्कृति की विषमता भी प्रवासी प्रवृत्ति मे बाधक है । 

(८) सिंचाई के साधन--जिन प्रदेशों म वर्षा का भ्रभाव है, परन्तु सिचाई 
के साधन उपलब्ध है, वहाँ भो प्राय जन-संख्या का घनत्त्व देखा जाता है | उदाहरणार्, 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्यात के उत्तरी-परश्चिमी भाग और दक्षिणी पजाब 
में यद्यपि ग्रपेक्षाइत कम दर्षा होती है, परन्तु दिचाई की उपलब्ध सुविधाओं के अनु> 
सार इन भागा म्‌ श्रच्छी जन-सल्या है। 

(६ ) नदियों के डेल्टे--नदियो के डेल्टो भे भी अतैक सुविधाये होने के 
कारण जन-सस्या के घनत्व मे वृद्धि हो जाती है, जैसे--महानदी, कृष्णा, गोदावरी 
तथा कावेदो नदियों के डेह्टो मे भच्छी आबादी है। 


[ २१२४ 


(१०) विशेष वस्तुओं के उत्पादन केद्ध--कुब प्रदेश में किचित 
महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिससे आकषित होकर लोग वहाँ 
बस जाते हैं। जैसे असम में चाय के हरे-भरे बगीचो दे अनेक व्यक्तियों को प्राकषित 
कर लिया है। इसी प्रकार बगाल मे छूट के उत्पादन झौर काजी मिट्टी के क्षेत्र मे रई 
के उत्पादन के कारण उन क्षेत्रों में जन-सल्या का अधिक घनत्त्व है 

(११) खनिज पदार्थों के क्षेत्र--जिन भागो मे खनिज पदार्थ पाये जाते हैं 
वहाँ प्रत्य कठिनाइयो के होते हुए भी लोग जाकर बस गये है। उदाहरखाथ॑, छोटा 
नागपुर का पठार खनिज सम्पदा की दृष्टि से अत्यस्त घनी है, अतः वहाँ प्रमेक लोग 
झ्राकर बस गये है। इसी प्रकार राजस्थान मे जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र मे पेट्रो- 
लियम वी खोज हो रही है। यदि वहाँ पेट्रोल मिल जायगा, तो जन-सख्या के घनत्त्व 
में अवश्य वृद्धि हो जायगी । 


( ११) यातायात के साधनो की सुविधा--जिंव भागों में यातायात के 
साधनों का जाल बिछा हुमा है वहाँ भी प्रायः जन-संख्या का केन्द्रीयकरण देखा जाता 
है । जैमे, गड्भा एव सतलज के मैदान मे, तटीय मैदान एवं डेल्टा क्षेत्रों मे थल एवं 
जल मार्गों की सुविधा होने के कारण वहाँ घदी भ्राबादी पाई जाती है| इसके विप« 
रीत पर्व॑तीय एवं पठारी क्षेत्रों मे महस्थली भागो एवं घने वनों में यातायात के साधनों 
की अपर्याप्तता अ्रववा अभाव के कारणु जन-सख्या की मान्रा बहुत ही कम है । 


( १३ ) अनुकूल स्थिति--जिन नगरो झ्थवा क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति 
अनुकूल होती है वहाँ भी जत-सख्या का आाधिक्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, दिल्ली, 
कानपुर, आगरा, इलाहाबाद श्रादि नगरों की अनुकुल स्थिति हाने के कारण ही वहाँ , 
जन-सख्या का अधिक घनत्त्व है) 

( १४) झअन्य कारणा--प्राय. ऐसा भी देखा जाता है कि जो स्थान सुरक्षा 
की दृष्टि से अ्रधिक श्रेष्ठ होते है, वहाँ भी जन सल्या का केन्द्रीयकरण हो जाता है| 
भारत झौर पाकिस्तान को सीमा, काइमीर व आजाद काइमीर की सीमा तथा गोग्रा मे 
सुरक्षा की मात्रा कम होते से झ्राबादी भी कम है । इसी प्रकार घने जज्जलो में जज्भू ली 
पदचुम्रो के भय से वहाँ मनुष्य नही रहते । चम्बल के खण्डहरो मे चोर व डाकुओ के भय 
के कारण लोग रहना पसन्द नहों करते । 
जन-संख्या के धवर्तव के ग्रुसार देश के तीन माग-- 

भारत एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न श्रकार की जलवायु तथा नाना प्रकार 
को रचता पाई जाती है। खनिज पदार्थों का वित्तररा भी समान नहीं है। परिणाम- 
स्वरूप यहाँ जन सस्या का घवत्व भी देझ के भिन्न भिन्न भागो मे अलग-अलग है । जन- 
सझ्या के घनत्व के दृष्तितोश से देश को तीन क्षेत्रों में--ऊँचे, मध्यम तथा कम 
घनत्त्व वाले भागो से विभक्त क्या गया है :-- 
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हैं 8 ( १ ) धनी चन रुपया के क्षत- 
(१) घनी जन सख्या के क्षेत्र । पंजाब द० प्र यद्दीप का दक्षिखी पूर्वी 
(२) प्रधिक जन सस्या वाले भाग । समुद्री तट केरल उडीसा ग्ाध प्रदेश 
(३) मध्यम जन सख्या वाले भाग । च् महोस का. तट सम्मिलित: हैं: जहाँ 
(४) कम जन-रख्या वाले भाग । पति बंग. भील ने ५०९०: से भ्धिक ब्यति 
(५) प्रत्मनत कम जन सरया वाले रहते है। यह प्रदेश विश्व के सबते प्रधिक 
6 आय" 8 घने बसे भागो में से है। यहां समतल 
६.......०००००००००००००००-००-७ भेमि घनी वर्षा उपयुक्त गर्मी भर 
यातायात के साधनों की सुगमता के कारण ही जन-सख्या का घनत्त्व अधिक है। 
(२) अधिक जन सरवा वाले भांग--यहाँ प्रति वग मोल में ३०० से 
५०० व्यक्ति तक रहते ह। ऐसे भागा मे दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टे, 
पूर्वी बिहार महाराष्ट व ग्रज॒यात द० पंजाब कोदन तथा प० उत्तर प्रदेश सम्मिलित 
है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है झ्लोर जिन 'भागों में वर्षा दी कमी है वहाँ उनत सिचाई 
के साधनों द्वारा वह भाग पूरा हो गया है । 


[ ३२७ 

( ३ ) मध्यम जन-सख्या वाले भाग--यहाँ प्रति वर्ग मील १५० से ३०० 

व्यक्ति रहते हैं। इसमे सम्पूर्ण द० प्रायद्वीप एवं उत्तर तथा पूर्दी पहाडी जज्भलो मे कम 
बस्ती के जज्भूबो को छोडकर प्राप्ताम व हिमालय प्रदेश सम्मिलित हैं। मध्य-प्रदेश, 


बिहार के खनिज क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश, मैधूर, मद्रास तथा ब्रह्मपुत्न की घादी इसी 
श्रेणी के भ्रतगंत पते हैं 


(४ ) कम जन-सख्या वाले भाग-यहाँ प्रति वर्ग मील मे १०० से १५० 
व्यक्ति से भी कम सनुष्य रहते हैं। इसमे राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य-प्रदेश का 
उत्तरी पश्चिमी भाग तथा झआान्क्र प्रदेश का दक्षिसी भाग सम्मिलित है। यहाँ की भूमि 
कम्त उपजाऊ है तथा जलवायु विषम है एवं यातायात के साघनों का भो प्रभाव है 


(४ ) अत्यन्त कम जन सख्या वाले भाग--यहां प्रति वर्य मील में १०० 
से भी कम व्यक्ति रहते है। उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, तराई, भ्रसम की पहाडियाँ 
हिमाचल प्रदेश, मर्न पुर, कच्छ राज्य जम्मू-काइ्मी र, सुन्दरवन, छोटा नागपुर का 
परगार तथा उड़ीसा के सूछ्ले भाग सम्मिलित हैं। 
जन-सख्या सम्बन्धी विशेषताये-- 


रे भारत को बतेमात जन सख्या ( सन्‌ १६६१ की जन गाना के झाधार पर) 
की मुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताये अ्रग्नलिखित है :-- 


॥ारहीन जन संध्या की प्रमुख (६) प्रादेशिक विश्निन्ञता-- 
| ७ विदेषतायें सन्‌ १६६१ की जन-गणना के प्राकडो से 
(१) प्रादेशिक विभिन्नता। यह स्पष्द प्रगठ होता है कि देश के विभिन्न 
| (२) निरतर वृद्धि। ! भागों में जन-सस्या का घनत्त्व झलग- 
(३) ग्रामीण जत-सख्या मे कमी । पलंग है। उदाहरण के लिए, दिल्ली 
| (४) साक्षरता मे वृद्धि । | राज्य मे जन-सख्या का धनत्त्व ४,५७३ 
(५) छी-पुरुष अनुपात । ह हैं, जबकि राजस्थान मे यह सख्या केवल 
| (६) आयु के भ्राघार पर जन-सख्या | | १४० ही है। 
(७) व्यावसायिक श्राघार पर विभा- (२) निरन्तर वृद्धि--जन-सख्या 
! जन । के शनुसार विश्व मे चीन के बाद भारत 
एकदडए२० सरपक22229:29 ७८4३७ ६:०६००७७ का दूसरा नम्बर है। सन्‌ १६६१ की 
7 जन-सस्या के प्रनुसार भारत मे लगभग ४३३ करोड व्यक्ति निवास करते हैं । यदि 
हम पिछली भ्रद्ध-शताब्दी के जन-गणना सम्बन्धी ऑँकडो का अध्ययव करें, तो हमको 
पता लगता है कि सन्‌ १६०१ से सन्‌ १६६१ तक लगभग २० करोड व्यक्ति बढ़े। 
वृद्धि की दर पिछले दक्षाब्दो की अपेक्षा गत द्घाब्दो मे अधिक रही है। 


ग्ु 
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(३ ) ग्रामीण जन सख्या मे क्मी-- सन्‌ १९५१ मे २६,०४,५८,५६७ से 
जन-छ्या सन्‌ १६६१ मे ३३,८५,८४,५२६ तक पहुँच गई, जबकि शहरी जन-सल्या 
(जोबि सम्‌ १६५१ में ६,१८,६५,३६२ थी) में १,५६,७४,५०८ की वृद्धि हुई है। 
इससे स्पष्ट है कि विचाराधीन अवधि (१६५१-१ ६६१) मे, कुल जन सख्या में ग्रामीण 
जन-सख्या का अनुपात ० ४६% कम हो गया, जबकि शहरी जन सझ्या का ग्रनुपात 
इतना ही बढ गया है। यही नही, दस लाख से भ्रधिक जन-सख्या रखने वाले नगरो की 
सश्या में भी वृद्धि हुई है। सत्‌ १६९५१ में इतत्ती जत-सख्या के केवल ४ नगर थे ॥ लेकित 
सत्‌ १६६१ मे यह सख्या ५ हो गई है । ( पाचदाँ शहर भ्रहमदाबाद है । ) इन नगरों 


की जन-सख्या नीचे दिखाई गई है *-- 
9300: 32:2%:20 26::2/ 22:72: 7 ीप2नक अर जनम हक कलम 





नगर सन्‌ १६६१ सन्‌ १६५१ 
हैदराबाद १२,५१२, रे २७ १०,५५,७२२ 
अहमदाबाद ११,४६,८५५२ ७,७८,३३२३ 

ब्लाक १७,२५,२१६ १४,१६,०५६ 
बम्बई ४१,४६,४६१ २६,६४,४४४ 
कलकत्ता २६,२६,४६८ २६,६८,४६४ 








नगरी जन-संल्या के अनुपात मे वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है ;-- * 

( भ्र ) गाँव में व्यक्ति भ्रधिक हैं और भूमि कम है। इसके अतिरिक्त वहाँ 
सहायक उद्योग धन्धो की भी कमी है। झत. पेट की खातिर गाँव से नगरों की ओर 
प्रवास बढ रहा है । 


[ २२६ 

( व ) आथिक नियोजन के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रो मे गाँव को अपेक्षा 
भ्रधिक झोद्योगीकरण हुमा है, जिसमे नगरो को शोर लोगा का ग्राकर्षण बढ गया है। 

(स ) नगरो मे गाँवों की अपेक्षा जीवन को सुखमय बनाने के लिये अधिक 
सामग्रिया उपलब्ध होती हैं। यही कारण है कि प्राय सभी लोगो में नगरोय जीवन के 
प्रति रुचि बढती जा रही है । 

(द ) जमोदारी व जागी रदारो उन्मूलत के उररात्त जमीदारो व जागी रदारो 
का गाँवो से नगरो की ओर प्रवास बढ़ रहा है । 

(ये ) देश के तिमाजन क उपरान्त विस्थापितों ने अधिकाशत, नंगरो मं ही 
रहना पमत्द किया है, क्योकि वहाँ उतको जीविशोशर्जन को अधिक सुविशायें 
मिलती हैं । 

(४) सक्षारता मे वृद्धि--सव्‌ १६६१ की जनगणना से पत्रा चलता है कि 
देश की जन-पछया का २३ ७३% भाग साक्षर (087 ४६९) हो गया है। सद्‌ १६५१ 
में यह प्रतिशत केवल १६ ६ था । इस प्रकार साक्षरता में ७ १९% की वृद्धि हो गई है। 
लेकित जब कि ३३ ६% पुरुष जनन्सख्या साक्षर है तब स्त्री जत सख्था का केवल 
११८% भाग ही साक्षर है) सन्‌ १६५१ मे ये प्रतिश्यत क्रश २४ ६% एवं ७६% 
थे। इस प्रकार साक्षरता मे प्रति वर्ष कुल जन सख्या के झाघार पर ०७% औसतन 
वृद्धि हुईं, पुरुष जन-सहरा में ० &% एवं ह्लो जन-संख्या मे ०५% पौगनत प्रति वर्ष 
वृद्धि है । हिमाचल प्रदेश को छोडकर अन्य कियी भी राज्य में साक्ष रा-्प्रतिशन दो 
ग्रुता नही हो पाया है । मध्य-प्रदेश व राजस्थान में साक्ष रता प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है । 


(५ ) स्त्री-पुछप अनुपात --किसी देश की सच्ची प्रगति के लिये स्त्री-पुरुपो का 
संतुलित अनुपात श्रेष्ठ होता है। कुल जन-सह्या मे २२,४६,१५७,६४८ पुस्ष और 
२१,१४,६९६,४८१ रत्रपाँ हैं। सन्‌ १६५१ मे ये सस्यायें क्रमश १८,२८,७१,४२८ श्ौर 
१७,३०,७६,६३१ थीं। सन्‌ १६६१ मे प्रति १,००० पुरुषों की तुलना मे ६४० लियाँ 
हैं, जबकि सन्‌ १६५१ में ६४६ थी | सन्‌ १६०१ के पश्चात्‌ स््री-पुरुषो के अनुपात में 
हस प्रकार वी कमी पहली थार हुई है । इस सम्बन्ध मे एक प्रनोखी बात पाई गई है । 
२२९ ]७॥0008 के उत्तरवर्ती राज्यों मे सेक्म अनुपात बहुत कम है, जबकि दक्षिणवर्नी 
'राज्यो में (केवल मध्य प्रदेश व बिहार को छोड कर) सेक्स पनुपात पधिक है | गुजरात, 
महाराष्ट्र, मंयू र, केरल, मद्रास, भाश्न, उडीसा, मध्य प्रदेश, उ० प्र० भौर बिहार के 
कुछ जिल्ो मे प्रति १०० पुरुष १०० से अधिक छिखाँ हैं। भध्य प्रदेश, पताव एव 
उत्तर-प्रदेश में कुछ छोटे-छोटे क्षेत्र ऐमे भी हैं जहाँ खी-पुरुष अनुपात अमाधारण रूप से 
कम है | ७०-८० प्रायु वर्य मे पुरुषों की अपेक्षा महिलायें दुगुनी हैं । सम्भवतत, इसका 
कारण यह है कि पुरुषों का जीवन अधिक जोखिमरपूण होतों है । 

(६) आयु के ग्राघधार पर जन-सख्या--प्रययु के श्राघार पर प्रष्ययन करने 
से भारतीय जन-सद्षा के बारे मे निम्न आजड़े प्रात होते हैं :-- 


३२३० ) 


शिशु व बच्चे इंद ३% 
युवा स्त्री-पुरष ३३ ०% 
प्रोढ छ्ली-पुरुष २० ०% 
वृद्ध स्त्री-पुर्ष घ३%, 


इन श्रॉकडो के विश्लेषण से हम निम्न निष्क्ं निकाल सकते हैं :--१ 
(अर) भारत में शिशुपों तथा बच्चो की जन-सख्या अधिक है, यद्यपि यह 


अभी सक्रिय नदों है, किन्तु वास्तव में देश की प्रगति का कार्य-भार 
इन्ही के कत्धों पर आना है ! 


(प्रा) भारत मे वृद्ध ली पुष्यो की सल्या बहुत थोडी है, श्रर्थात्‌ वृद्ध होने पे 
पहले ही प्राय लोग मर जाते है, इससे देश को वडी हानि होती है, 
क्योकि एक त्तो झ्नुभवी वृद्ध व्यक्तियों के उचित पथ-प्रदर्शन का लाभ 
नही मिल पाता । दुप्तरे, उतके अ्रभाव मे उत्पादनशीलता भी घटती है) 

( इ) हमारी ध्रोसत श्रायु भी भ्रन्य देशो की श्रपेक्षा बहुत कम है । 

( ६) देश में युवा एव प्रौढों की जत-सख्या (३३ ०-२० ४) 5५३ '४%  है। 
इसका तात्पय यह हुआ कि देश के ३६-३७ कराड व्यक्तियों में से 
कैवल १८ करोड व्यक्ति ही काम करने वाले है, श्रतः जितने व्यक्ति 
उत्पादन में सलग्न है उनके श्रतिरिक्त लगभग उतने ही व्यक्तियों का 
पोषण श्गी उच्ही को करना पडता है । 

(3 ) भारत मे बच्चो का भ्रनुपात ३८% शोर बृद्धी का केवल ६९%, यह 
सकेत करता है कि देश मे जन्म एव मृत्यु दर दोनो ही ्धिक है । 

(७ ) व्यावसाधिक आधार पर विभाजन--भारत एक कृषि प्रधान देश है 

झ्रोर सम्‌ १६६१ की जन गणन। के भनुसार कुल जन-सझया के लगभग ६६९, लोग 
कृषि से श्राजोविका प्राप्त करते है तथा क्षेय ३४९ ग्रन्थ व्यवसायों मे लगे है। सौराष्ट्र, 
कच्छ, अजमेर व दिल्‍ली राज्यों को छोड कर भारत के ग्रव्य सभी राज्यों मे कृषि की 
प्रधानता हैं। बंगाल तथा बम्बई ज॑से भ्रौद्योगिक राज्यो मे भी कृषि पर निर्मेर लोगो 
की संख्या श्रघिक है। हिमाचल प्रदेश व सिचकम जैँछे पहाड़ी राज्यो मे त्तो ६०% 
लोग कृषि द्वारा श्रपती भ्राजीविका पाल्ते है। 

इजुलैण्ड तथा अमेरिका मे लगभग्र आधे लोग कृषि पर भ्रौर शेष उद्योगों मे 

त्तदा फस्प कार्यों मे लगे हैं श्रवः यदि इन देशों से कभी कृषि कौ दर्शा बिगड़ती भी 
है त्तो चोई फिकेण फजिल्द चही करदी परी, परल्‍्ठु रणारे देख से पेछी: परिस्थिति रोने 
पर भावथिक सस्तुलन ही विगड जाता है । यही कारण है कि तृतीय पच-वर्षीय योजना 
के द्वारा कृषि पर जनता के भार को कम करेनें का प्रयत्त किया जा रहा है) इस 
सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि कुषि पर प्रधिक निभरता के कारण हमारे देश के 
खेत बहुत छोटे-छप्टे है एव प्रति एकड़ उत्तादन भी अस्य देशो की प्रपेक्षा बहुत कम है, 
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इसी कारण दरिद्रता एवं बेहारी बढ रही है तया लोगो का जीवन-स्वर बहुत नीचा 
है। श्राशा है कि श्राथिक नियोजन के द्वारा यह समस्या भत्रिष्य में हल हो सकेगो । 


क्या भारत मे जन-सझ्या का आधिकय है -- 

कुछ लोगो के मतानुसार भारत में जन सख्यां का आधिक्य नहीं है, क्योकि 
वहाँ जन“सख्या का घनत्त्व केवल ३८४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि हा्लैण्ड का 
८२५ ३, बेल्जियम का ७३४ ४, जापान का ५७५०४ और इजूूलेंप्ड का ५३७८ है। 
इस विचारघारा के समथक यह दलील देते है कि भारत के प्राकृतिक प्रसाधनो का 
अभी पूर्ंरूपेश उपयोग नही हुआ है, अत, जन-सख्या ग्रधिक प्रतीत होती है । यदि हम 
अपने नैसमिक सांघनो का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन मे वृद्धि करें, तो कही भ्रधिक 
जन-सख्या का पालन कर सकते है। इसके विपरोत, दूसरी विचारधारा के समर्थक यह 
कहते हैं कि जन-सख्या के झआाधिक्य को कोई समध्या न समझता, वास्तव में सत्यता 
का गला घोटना है । जहाँ तक पहली दलील का सम्बन्ध है, उत्तरी-पश्चिमी भारत व 
मध्यवर्ती भारत के राज्यो को छोडकर भारत के शेष राज्यों मे जन-सख्या का घनत्त्व 
योरोप के घमे भ्रावाद देशों को तुलना मे कम नही है, जँसे--दिल्‍ली मे ४,५७३ व्यक्ति 
प्रति वर्ग मोल, केरल में १,१२५, बगाल मे १,०३०, बिहार भे ६६०, उत्तर-प्रदेश मे 
६५० और पजाब मे ४३१ है। इस द्वितीय विचारधारा के समर्थक निम्न दलीलो के 
श्राधार पर ऐसा कहते हैं कि भारत मे जन-सख्या का आधिक्य है। 
भारत मे जन-सरुया का श्राधिक्य एवं उसके कारण-- 

(१) मालथस के सिद्धान्तानुसार--मालथस के जन-सख्या के सिद्धान्तानुसार 
मदि किसी देश मे निवारक प्रतिबन्धो, जेसे--ब्रह्मचयं॑ पालन, कम झायु मे विवाह वे 
करना, गर्भ तिरोधक साधनो का प्रयोग, जीवन स्तर मे सुधार, श्रादि का प्रभाव होता 
है भौर इनके स्थान पर प्राकृतिक प्रतिबन्ध, जँसे--बीमारी, बेकारी, भूकम्प इत्यादि, 
क्रियाशील होते हैं, तो ऐमा समझा जाता है कि देश मे जन-सख्या का आधिक्य है। 
भारत में निवारक प्रतिबन्धो का भ्रभाव है। छोटी उम्र में विधाह होते के कारण एव 
दूषित पिने वातावरण के कारण लोग ब्रह्मचय पालन मे प्रसमथ होते हैं। यहाँ विवाह 
एक धामिक कर्तव्य श्रौर्‌ सन्वानोत्पत्ति एक सामाजिक, झावश्यकता समभी जाती है । 
भाजकल देश मे केवल बाल-विवाह एवं बहु-विवाह का ही प्रइत नहीं है, वरन्‌ वृद्ध 
विवाह वा प्रचलन भी हमारे देश का बहुन बडा ग्भिशाप है। फच्नत, सिद्धान्तानुसार 
प्राकृतिक प्रतिबन्ध देश में भ्रधिक क्रियाशील रहे है, जैपे--महामारियाँ, दुभिक्ष, बाढ, 
भूवम्प, दगे इत्यादि । यर्तां मलेरिया से प्रति वर्ष १५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं। सन्‌ 
१६४३ के बंगाले दुष्निक्ष मे ३५ लाख व्यक्तियों की बलि चढ़ी । सन्‌ १६५७ के ग्रीष्म 
काल मे फ्तू के दानव ने शनेक व्यक्तियों के प्राण लिये। सन्‌ १६५८ मे रैल-दुघंटनाग्रो 
एव वाढ़ की आ्रापत्तियो से भी सह्नो व्यक्तियों की जानें चली गई , भ्रतः स्पष्ट है. कि 
निवारक प्रतिबन्धों के अभाव मे प्रकृति अपना कार्य तीजना से कर रही है। यह जन- 
स्या के पभाधिकय का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
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(२) खाद्य समस्या के ब्राधार पर--हमारे देश मे जन सल्या जिस गति 
से बढी है, भोज्य सामग्री का उत्पादत उमर अनुपात में तही बढ़ा है।॥ सन्‌ १६३८ 
में श्री वौ० के० वत्तल मे अखिल भारतीय जन संख्या सम्मेलग के सप्नक्ष प्रपने 
भ्रध्यक्षीय भाषण मे बताया था कि सन्‌ १६१४ झौर सन्‌ १६४० के बीच की भ्रवधि में 
भारत भें जन-सख्या की वृद्धि १% हुई, परन्तु भोज्य सामग्री मे वृद्धि केवल ० ६५% 
हुई | द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त हमारी खाद्य समस्या ने एक उप्र रूप धारण कर 
लिया और देश के विभाजन ने कटे पर नमक छिडकने का कार्य किया | बेंठवारे के 
परिणामस्वरूप यद्यपि भारत को कुल क्षेत्रफल का ७७९, भाग मिला, किन्तु जन-संख्यां 
८१%, मिली । भारत से पाकिस्तान मे केवल ७५ लाख लोक गये, जिन्‍्तु वहाँ से हम्परे 
देश म १ करोड से भी भ्रधिक व्यक्ति ग्राये । राड़ीय योजना समिति सव्‌ १६४७, पच* 
वर्षीय योजना प्रायोग सन्‌ १६५३ एवं खाद्यात् जाँच समिति सन्‌ १६५७ की रिपोर्टों के 
भनुसार भी इसी मत की पुष्टि होती है कि जन सख्या की वृद्धि के अनुपात मे खाद्यान्न 
उत्पादन मे वृद्धि नही हो रही है । 

(३ ) वृद्धि की अत्यधिक गति-देश मे जन सल्‍्या बडी तेजी से बढ रही 
है । परन्यु जहाँ जन सस्या मे वृद्धि हो रही है, वहाँ प्रति व्यक्ति बोई गईं भूमि निरन्तर 
धठती जा रही है । यही नही हमारे देश मे गेहूँ श्रोर चाइल उत्तरी ऐजी से वही बढ 
रहा है, जितनी तेजी से झय भोटे प्रताजो का उत्पादन | खाद्य सामग्री के श्रविर्िक्त 
हमारे देश मे चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का उपभोग भी निरतर कम होता जा रहा है। 

(४ ) बेकारी की समस्या--यदि जन तस्या अनुकूलतम बिद्ु से कम होती, 
तो बेकारी की समस्या इतनी भीषण न होती, जितनी कि झाज है । योजना झ्रायीय ने 
भी इस वात को स्वीकार किया है कि शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही वर्गों मे बेकारी 
बढ रहो है मोर समस्या इतनी विद्याल है कि इसको थोडे समय में हल नही किया जा 
सकता, क्योक्ति इसका सम्बन्ध जन-्सख्या के आधिवय से है। 

(४) प्रोफेसर केनन का अनुकुलतम जन संख्या का सिद्धान्त--यदि देश 
की जन-सख्या अनुहलतम जन ससया से अधिक है, तो जन-सख्यः की अत्यधिक वृद्धि के 
साध प्रति व्यक्ति भाव भें उसी अनुपात में वृद्धि न होगी, जैसा कि भारत में घटित हो 
रहा है, झत्त, कैतन के सिद्धान्तानुसार भी हम इसी निष्कष पर पहुँचते हैं. कि हमारे 
देश मे श्रति जन सक्या की समस्या विद्यमान है। 

बढती हुई जन सख्या को राकने की आवश्यकता इसलिये उत्न्न होती है कि 
हमारा डपभोग स्तर बहुत नीचा है, जिसे ऊपर उठाने की विशेष प्रावश्यकता है। जब 
तक हम इसे अ्रतावश्यक वृद्धि को न रोकेंगे, तब तक हमारी प्रति व्यक्ति प्राय नहीं 
बढ सकती । 


हमारी पच-वर्धीय मोजना मे जन सख्या की समस्या को हल करते के उद्देश्य 
से निम्त काय क्रम अपनाया गया है :-- 


(१ ) सरकारी अस्पतालो एव स्वास्थ्य केद्धो थे इच्छुक विवाहित च्यक्तिपो 
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के लिए पारिवारिक नियोजन के सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे उचित परामर्श दिए जाने की 
ह्रयवस्था करना । 

(२) जनता के विभिन्न वर्गों मे पारिवारिक नियोजन के सिद्धान्तों के प्रभाव, 
प्रनुकुलता तथा स्वीकृति के सम्बन्ध मे अधिक खोज करके आँकडे इक्ट्रे करता। इस 
सम्बन्ध मे 'रिदमिक प्रणाली [प09%॥070 0७६0०त) पर अधिक जोर दिया 
जानता । इसमे किसी कृत्रिम साधन के श्रपताते की झावश्यक्ता नहीं पड़ती तथा यह 
ग्रामीरा जनता के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हो सकता है । 

(३ ) जन-सस्या के विभिन्न वर्गों मे प्रजनन दर एवं प्रजनन प्रकार 
(80ए704४०४०॥ (0७४00) के सम्बन्ध में आँकडे इकट्ूं करने एवं पारिवारिक 
वियोजन के कौन से सिद्धान्त किस क्षेत्र एव किस वर्ग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, 
यह जानने के लिए इन झँकडो की बडी आवश्यकता होती है । 

(४ ) इनके भ्रतिरिक्त योजना भायोग का सुझाव है कि खोज एव प्रयोगी 
के परिणामो का यूल्याक्त करने, जन-सस्या का नियन्त्रण करते तथा सरकार को 
पारिवारिक नियोजन सम्बन्धी परामश्श देते के लिए एक जन-सख्या झायोग (2070 
]80707 (20007ग$8707) की नियुक्ति वॉछनीय हैं | 
प्रायोजन एवं रोजगार-- ध्य 

भारत के भ्रायोजन का एक मुरुय उद्दं इय लोगो को रोजगार दिलाना रहा है। 
विकास की काफो छस्वी भ्रवधि के बाद ही जनशक्ति के उपलब्ध साधनों का पूरा 
उपयोग क्या जा सकता है । फिर भी, तीसरी योजना के मुख्य उद्दंह्यो मे से एक 
उद्देश्य यह रखा गया है कि योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में जितनी वृद्धि हो 
उतनी वृद्धि रोजगार के अवसरो में भी होनी चाहिए । 

(१ ) सख्या की दृष्टि से, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना उने 
अत्यन्त कठिन कार्यो मे से एक है, जिन्हे अगले पाँच वर्षो में करना है। ग्रामीण क्षेत्र 
में बेरोजगारी और ग्रद्ध-बेरोजगारी, ये दोनो ही साथ साथ दिखाई पड़ती है और उनके 
घीच कोई स्पष्ट भ्न्तर प्रतीत नहीं होता । ग्रामो मे साधारशतया बेरोजगारी का स्वह्प 
भड्ध-वेरीजगारी है । यह अद्ध-बेरोजगारी मनन्‍्दी के मौसमो मे और अधिक उल्लेसनीय 
हो जाती है | शहरी क्षेत्रों मे व्यापार, यातायात और उद्योग की स्थिति में जो उतार- 
चढाव होता है, उम्ती के प्रनुसार रोजगार मे भी उतार-चढाव श्राता है। इस प्रकार 
परिस्थितियों भे जो झन्तर होता है, उसका रोजगार के आकडों में होने वाली वृद्धि या 
कमी से पता चलता है। सामान्यतः गावों में अद्ध-बेरोजयारी की जो परेशानी है, वही 
करबो में भी कुछ मात्रा ये है । 

(२ ) रोजगार के बारे मे इस समय प्राप्त सामग्री अघूरी है। फिर भी जो 
सीमित जानकारी उपलब्ध है, उसके आघार पर यह अनुमान किया गया है कि द्वितीय 
पच-वर्षीय योजना के अन्त तक जिन लोगो को रोजगार नही दिल्लाया जा सका, उनकौ 
सख्या लगमग £० लाख है। दूसरी पंच-वर्षीय योजना की प्रवधि मे ५३ लाख लोगो 
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के बेरोजगार रह जाने का अन्दाजा या, किन्तु इसकी तुलना मे बेरोजगार रहने वाले 
लोगो मे जो वृद्धि हुई उसका यह श्रथे है कि यद्यवि रोजगार की समस्या पर भायोजन का 
पर्षात प्रभाव पडा, किन्तु फिर भी श्रमिक वर्ग मे नए शामिल होने वाले लोगो की 
सख्या मे जो निरन्तर वृद्धि हुई, उस हिसाव से लोगो को रोजगार नही दिलाया था 
सका । पूछ बैरोजयायी के प्रतिरिक्त, जिन लोगो के पास कुछ वाम है, किंतु जो 
अतिरिक्त कार्य भी करना चाहते हैं, उतकी दृष्टि से अद्ध“रोजगार वाले लोगो कौ संख्या 
लगमग १ करोड ५० लाख।से १ करोड «८० लाख तक है | सन्‌ १६६१ की जनगणवां 
पे प्राप्त सामग्री के भ्राधार पर यह भनुमान है कि तीसरी योजता की भ्रवधि मे श्रमिक 
वर्ग मे लगभग १ करोड़ ७० लाख लोगो की वृद्धि होगी, इस शृद्धि की एक तिहाई 
शहरी क्षेत्रों मे होगी | इसके विपरीत यह भनुमान है कि तीसरी योजना मे १ करोड़ 
४० लाख लोगो को-१ करोड ५ लाख लोगा को कृषि-भिन्न कार्यों मे गौर ३५ लाख 
लोगो को क्पि में भ्रतिरिक्त रोजगार दिलाया जाएगा । नौचे की तालिका में कृषि” 
भिन्त-कार्यों मे रोजगार का विवरण दिया गया है: 





प्रतिरिक्त कृषि-भिन्न रोजगार 
(लाखो भे) 
हु तीसरी योजना मे 
प भ्रतिरिक्त रोजगार 
१ निर्माण" र३े०० 
३ पििवाई और बिजली १०० 
३. रेल १ ४० 





१, चू कि निर्माण कार्य से बहुत बड़ी सल््या मे रोजगार मिलता है, इलिए 
विभित विकास क्षेत्रों मे रोजगार का निम्न रूप से दिया गया विवरण उपयोगी 
होगा + 


(लाखों मे) 

क. कृषि भर सामुदाधिक विकास ६१०९ 

ख सिंचाई और बिजली ४६० 
ग उद्योग भौर खनिज, जिसमे कुटीर प्रौर लघु उद्योग भी 

सम्मिलित हैं ४६० 

प्र. याताधात शोर सचार, (रेल सहित) हे ४० 

ह' सामाजिक सेवाए ३५० 

च विविध 728 
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४. प्रन्य यातायात भौर सचार 4046 20 
५. उद्योग भौर खनिज छाश० 
६. छोटे उद्योग ६-०० 
७. वन, मछलीपालन और सम्बद्ध सेवाए ७२० 
5. शिक्षा भाह० 
€. स्वास्थ्य १7४० 
१०. भ्रन्‍्य सामाजिक सेवाए ०प5० 
११. सरकारी सेवा १९३० 
योग ६७ ४५० 

१२ 'प्रन्य/ जिनमे उद्योग भौर व्यापार सम्मिलित हैं, 
१ से ११ तक की मठो के कुल योग का ५६ प्रतिशत ३७८० 


कुल योग १०५३० 





इस प्रकार श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने चाले लोगो को काम दिलाने +% 
लिए ३० लाख लोगो के लिए भ्रतिरिक्त रोजगार होना चाहिए। 

( ३ ) रोजगार की समस्या को तीन मुख्य रूपो मे सुलकाने का विचार है। 
पहला, योजना के ढाचे के प्रन्तगंत ऐमे प्रयल करने होगे जितमे पहले की भ्रपेक्षा रोज- 
गार के प्रभावों का फैलाव भ्रधिक व्यापक झौर सतुलित रूप से हो। दूसरा, ग्रामीण 
क्षेत्रों के श्रौद्योगीकरण का एक काफी बडा कार्यक्रम हाथ मे लेना चाहिए, जिसमे इन 
बातो पर विशेष जोर दिया जाए-प्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना, ग्रामीण भौद्योगिक 
सम्पदाभो का विकास, ग्रामीण उद्योगो की उन्नति, भर जनशक्ति को प्रभावशाली रूप 
में फिर से काम मे लगाता । तीसरा लघु उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के भ्रन्य उपायो 
के प्रतिरिक्त ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को सगठित करने का विचार है, जिनसे लगभग 
२४ लाख झौर सम्मवतः इससे भी झ्रधिक लोगो को साल में श्रौसतन १०० दिन तक 
काम मिलेगा । 

( ४ ) समूचे देश भ्रथवा बडे-बडे प्रदेशो जेसे राज्यो की हष्टि से बेरोजगारी 
की समस्या का विश्लेषण करना पर्याप्त नही है। प्रत्येक जिले के विकास कार्येक्रम हैं, 
जिनका सम्बन्ध कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्राम श्रौर लघु उद्योग, सचार और सामाजिक 
सेवाप्नो से है श्लौर जिनका उद्दं श्य अपने क्षेत्र मे आधिक क्विय्राकलाप के स्तर को ऊँचा 
उठाना है । इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य मे बेरोजगारो की समस्या को 
हर स्तर पर--जिला, ग्राम भौर खण्ड स्तर पर अश्रधिक रूप मे सुलभाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । स्थानीय रोजगार के इस प्रकार के विश्लेषण से प्रधिकारियो को इस 
बात में सहायता मिलेगी कि वे विशिष्ट वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार 
दिलाने के लिए साधन जुटा सके भर स्थानीय परिस्थितियों एवं साधनों को ध्यान में 


|| 
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रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र भे इस समस्या वो जैसी परिस्थिति हो, उसके भनुमार सुकमा 
सके | 

(४ ) बहुत बडे पैमाने पर बेरोजगारी और श्द्ध-बेरोजगारी, प्रौर त्ीपरीं 
योजता की अवधि में श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाल लोगा की विशाल सध्या 
को ध्यात मे रखते हुए इस बात की वडी आवश्यकता है कि निर्माण लेत में हाथ से 
काम करने वाले लागो को और कितना अधिक रोजगार दिया जा सकता है, इस बात 
की फिर सै जाच की जाए 3 श्रम उद्दोपक उपाय बरते जाने चाहिए, किस्तु जद्दा इसकी 
भ्रावश्यकता न हो वहा इन्हे नही बरतवा चाहिए। यदि पूर्वाधोजन श्रौर श्रावश्षक 
संगठन किया जाय तो हाल ही के वर्षों वी अपेक्षा जनक्षक्ति का और बढ़ी हद तक 
उपयोग करना सम्भव है । 


(६ ) यद्यपि हाल के वर्षों मे ग्रापो झौर लघु उद्योगी की उन्नति कै लिए वहुत- 
कुछ किया गया है, फिर भी इस क्षेत्र मे और अधिक बडी सर्या में लोगों को राजगार 
दिलाने की सभावनाएँ निकालनो हैं। यह वार्य तमी हो सकता है जबकि मौजूदा 
उद्योगो के मच्चे माल की यश्रेष्ठ पूर्ति, प्रामस्िय तथा श्रन्‍्य सुविधाप्रों की व्यवस्था की 
जाए । इन सुविधाओं में ऋण तथा हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित हैं। इस बाद के लिए 
विशेष प्रयत्त किए जाने चाहिए कि छोटे उद्योगों (चाहे वे कारीगरो वी सहकारी 
समितियों द्वारा अथवा बैयक्तिक उपक्रमियों हरा चलाए जा रहे हो) को #पता 
अधिकतम उत्पादन-साम्थ्यं प्राप्त करने मे सहायता की जाए। ग्रामीण ग्रौद्योगीकरण 
और गाँवों मे बिजली लगाता, ये दोतो सम्बद्ध कार्यक्रम है भौर ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थिर 
रौजगार के भ्रवसर बढाने के ज्िए इनका सबसे श्रध्िक महत््व है। प्रत्येक क्षेत्र मे भौरे 
छोे-छाठे कस्बा भौर गावो मे ग्रौद्योगिक विकास के केन्द्र स्थापित करना प्रावश्यर्क है 
और थे सुधरे हुए यातायात एव अन्य सुविधाप्रो के द्वारा एक दूध्षरे से जुडे हुए होने 
घाहिए। प्रत्येक जिले मे प्रग्रिम आयोजन के हारा कृषि सम्बन्धी और ओद्योगिक 
विकास का कार्यक्रम बिजली की पूर्ति के साथ समन्वित होना चाहिए। 


(७) भ्रद्धारोजगारी दी समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह भावश्यक है कि ने 
केवल सभी लोग क्ृपि कार्य में विज्ञान का प्रयोग करें, बल्कि ग्रामीण आ्राधिक्ष ढँते वो 
विभिन क्षेत्रों मे विस्तृत करना भर उसे सुहृद बनाना भी झावइयक है! ग्राम भौर ले 
उद्योगो तथा प्रौत्ते तिंग उद्योगो कै विकास के लिए कार्यक्रमों कौ भौर भ्रधिक बंढानां 
होगा और ग्रामीण क्षेत्रो मे नए उद्योग स्थापित करने होगे। इस प्रकार जहाँ ग्रामीण 
श्र्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ समस्त ग्रामीण क्षेत्री में व्यापक 
(रर्घाए बा्पेकपों की अरपवद्यकता है | खास तौर पर उठ क्षेत्रो ले ऐशः होना चाहिए 
जहा झधिकाश लोग भूमि पर निर्भर हैं. और जहाँ काफी बेरोजगारी भ्ौर भ्र्धं बैरोज- 
गारी है। इस कार्यक्रम भे खण्ड और ग्राम स्तर पर मुख्यत, स्थानीय निर्माश-कार्य 
किये जाएंगे । विशेषत, कृषि के मस्दे मोसम में कार्यान्वित (करने के लिए 
निर्माण कार्यक्रम बवाए जाएंगे। गावों मे जो निर्माण का्ये होगे, उन सभी 
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भे ग्राम की दरो पर मजदूरियां दी जाएगी । ऊपर जो बातें बताई गई हैं, मोटे तौर 
पर उनका अनुसरण करते हुए हाल ही मे ३४ प्रारम्भिक परियोजनाएं चालू की 
गुई हैं। इनमे पिचाई, वन लगाना, भूमि सरक्षण, नालियाँ बनाना, भूमि का पुनरुद्धार, 
संचार साधनों में सुबार ब्रादि की पूरक योजना ए सम्मिलित है। प्रारम्भिक परियोज- 
नाड्रो के आधार पर भ्रन्‍्य झ्षेत्रो मे एक बडे पैमाने पर इस कार्यक्रम को विस्तृत करने 
का विचार है! अस्थामी तौर पर यह अनुमाव है कि निर्माण कार्यक्रमों द्वारा पहले वर्ष 
मरे ? लाख व्यक्तियों को रोजग्रार दिया जाना चाहिए, दूसरे वर्ष मे ४ लाख से ५ लाख 
तक व्यक्तियों को झौर तीसरे वर्ष म लगभग १० लाख व्यक्तियों को रोजगार विया 
जाना चाहिए झौर इम प्रकार बढते-बढ्ते योजना के भ्न्तिम वर्ष मे लगभग २५ लाख 
व्यक्तियों को रोजगार मिल जाना चाहिए । योजना की भ्रवधि मे इस समूचे कार्यक्रम 
पर कुल व्यय १४५० करोड रुपया हो सकता है। कार्यक्रम के आगे बढने के साथ-साथ 
इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि मजदूरी को झ्रदायगी शाशिक रूप 
में हो। निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्यतः राज्यो मे और 
जहाँ तक जछूरी हो वहाँ तक केन्द्र मे पर्यात्त संगठन स्थापित करने को झ्रावश्यकता 
होगी । 

(५) शीघ्रता से श्रौद्योगीकरण किए जावे के परिणामस्वरूप पढे-लिखे लोगों 
के लिए रोजगार के अवसर और अ्रधिक बढ जाए गे । इसलिए उद्योगो के लिए जिस 
प्रकार के कर्मचारियों की ग्रावश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा-पद्धति मे 
भी परिवतन करने होगे । माध्यमिक स्वर पर शिक्षा के विस्तार के कारण इस बात 
की और अधिक ध्यान देता होगा कि पढे-लिखे लोग लाभदायक रोजगार में लगाए 
जाए । अनुमान है कि इस समय लग्रभग १० लाख पढे-लिखे बेरोजगार हैं। तीसरी 
योजना की भ्रवधि मे हाई स्कूल तथा इससे ऊपर की शिक्षा-प्राप्त लोगो की सख्या 
लगभग ३० लाख हो जाने का अनुमान है, जिन्हे रोजगार दिलाना होगा । कृषि, उद्योग 
और यातायात्त की उन्नति होने से कुशल और व्यावसायिक अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण 
प्राप्त व्यक्तियों वी अधिक माँग होगी प्रौर उतके लिए रोजगार के भ्रधिक अवसर. प्राप्त 
होगे । हाल के वर्षों मे हाथ के काम के प्रति पढे-लिखे लोगो के रख में परिवर्तन हुग्ना 
है और उन्हे विकासशील ग्रथे व्यवस्था की प्रावश्यकताों के अनुकूल बनाने के लिए 
बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लेन का विचार है । सहकारी समितियों और वैज्ञानिक 
खेतों तथा लोकतांत्रिक सश््याप्रा की स्थापना हो जाने से ग्रामीण अथं-व्यवस्था के 
भ्रन्तर्गंत पढे-लिखे लोगो के लिए नियमित श्रोर निरन्तर रोजगार का क्षेत्र काफी बढ़ 
जाएगा। प्रामीण अर्थ॑-व्यवस्था मे प्राप्त रोजगार से उन्हे सही मायनो मे उतनी ही 
प्राय होगी, जितनी कि शहरो मे होती है । यह भी सभव हो जाएगा कि काफी बडी 
सख्या में पढ़े लिखे मवयुवको को ग्रामीण केन्द्रों मे, जहाँ बिजली उपलब्ध की जा सके 
छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने मे सहायता दी जाए।॥ ५ 


(६ ) इस बात की आवश्यकता है कि जो परियोजनाए पूरी हो चुकी है था 


३३५ ) 

जो पूरी होने बालो हैं, वहाँ से कुशंल कर्मचारियों को लेकर उन परियोजनाभो में लगाया 
जाए जिनका झारम्म होने वाला है। दूसरी योजना मे इस कार्य के लिए बनाएं गए 
संगठन मे सन्तोषजनक हूप पे कार्य किया है। इस समझने को बनाए रखते हुए मदि 
किसी प्रकार की परियोजनाओं को भ्रवस्थाओ का विमभाजव और भ्रधिक भच्छे ढंग से 
किया जाए तथा पृवयोजन किया जाए तो इस समस्या का अ्रधिक श्रासानी से सामना 
किया जा सकता है । 
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अध्याय ४७ 
भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटोर एवं लघु उद्योगों 
का महत्व 
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कुटीर उद्योगो से श्राशय-- 
कुटीर उद्योग से हमारा आशय उन उद्योगों से है जिनके श्रस्तगंत काम करने वाले 
एवं काम लेने वाले प्राय एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। इनमे विद्यूत्त दक्ति एव 
यम्त्रों का प्रयोग होना अथवा न होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। दूसरे शब्दों 
मे, यह कोई विचार का विषय नही है कि कुटोर उद्योगों मे बिजली की शक्तिव 
छोटे मोटे यस्‍्त्रो का उपयोग किया जाय भश्रथवा नहीं। सन्‌ १६४६-५० के प्रशुल्क 
मण्डल के प्रतिवेदन के श्रनुसार, “कुटीर उद्योग” की परिभाषा के श्रन्तगेंत केवल 
ग्राम्य-उद्योग ही नही झाते, वरन्‌ ऐसे भगरोय या शहरी उद्योग, जो कुटीर उद्योगों के 
लक्षणों से मेल खाते हो, इनकी परिभाषा मे सम्मिलित किये जा सकते है । 
सघु-उद्योगो से श्राशय-- 

इसके विपरीत, “लघु उद्योगों” से तात्पयं उन उद्योगों से है, जिनमे पाँच 
लाख तक की पूंजी लगी हो एवं इसमे काम करने वाले श्रमिको की सख्या १० व ५० 
के मध्य हो | लघु उद्योगों की प्राधुनिक परिभाषा के अनुप्तार इस द्वितीय लक्षण पर 
अधिक बल नहीं दिया जाता, भ्र्थात्‌ यदि किसी उद्योग-घम्वे मे ५० से भी अधिक 
अ्रमजीवी काय करते हा, परन्तु भूमि, पूजी, साहस एवं सगठव का भ्राकार बहुत 
बडा नहीं है, तो निदचय ही ऐसा उद्योग “लघु उद्योग” की श्रेणी मे गिना जावेगा । 
जहाँ तक शक्ति व यन्त्रो के प्रयोग का सम्बन्ध है, लबु उद्योगो मे प्रायः इन दोनों का 
ही उपयोग किया जाता है। 
भारतीय श्र व्यवस्था मे महत्त्त-- 

भारतीय अथ व्यवस्था के अन्तगंत कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व के विषय 
में जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा । ग्राम्य एवं लघु उद्योगो के अत्यधिक महृत्त्व 
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के हो कारण पृष्य बापू प्राय, कहा करते थे कि, “भारत की झाधिक समृद्धि कुटीर 
एवं लघु उद्योगो के विकास में धो निहित है। बुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त को 
भली प्रकार समकने के लिए भारतीय श्रथ॑ व्यवस्था वी प्रमुख विश्ेपताग्रों पर प्रकाश 
डालता अनावश्यक ने होगा । 

भारतोय भ्रथे-ध्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं -- 

आरत दी भर्थ-व्यवस्था का गहन श्रध्ययन करने से इसकी तिम्नलिखित 
विशेषताओं का प्राभास मिलता है-- 

(१) कृषि पर जन संस्या का श्रत्यघिक भार । भारतबंपे मूलतः 
कृषि प्रधान देश है। “भारत सत्‌ १६६१” के श्रॉकडो के अवलोकन से 
यह स्पष्ट पता लगता है कि यद्यपि भ्राथिक निमोजन के गत दस वर्षों से हमारे देश ने 
औद्योगीकरणा की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, किन्तु फिर भी प्राज लगभग 
६६% व्यक्ति कृषि व्यवसाय मे ही लगे हुए हैं। भारत गावो का देश है और गावों 
की ६०९८ जन-रुख्या वा प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है । 

(२) वर्ष मे ४-६ माह खालो रहना। कृषि के शाही क्मीक्षन में लिंसा 
है कि भारतीय कृषि की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस पर 
काम करते वाले कृषक को वर्ष भर कृषि वाय॑ में व्यस्त नहीं रहना पडताव। 
साल में कम से कम ४६ माह वह खाली रहता है। डा० राधा कमल 
मुकर्जी बी खोज के श्रतुसार उत्तरी भारत में ऐसे भनेक देश है जहाँ कृषक 
बंध में लगभग २०० दि बेकार रहते है। कही-कही, जहाँ सिचाई (के अच्छे पौर 
उत्तम साधन प्राप्त है, वहा इससे भी अधिक समय तक वेकार रहते है। जिस कृषक 
के पाप्त भूमि कम है, उसके सारे परिवार को उस पर काम करने को प्रावश्यकतां 
नहीं पडती ।” श्रतः जिन दिनो हमारे कृपक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते है, उन दिनो 
के लिए उनको व्यस्त रखने तथा खाली समय का सदुपयोग करने एवं उनकी प्राय की 
कोई ग्रन्य साधन खोज निकालता, भारतीय प्रर्थ-व्यवस्था दी एक अनोखी विशेषता है। 

(३) निस्त जीवन स्तर। उपयुक्त दो विश्वेषताओो के परिणामस्वरूप हमारे प्रधि- 
काँश देशवासियों का जीवन स्वर अत्यन्त निम्न है। अशिक्षा, श्रज्ञावता एवं कृपमडूकता 
के बातावरण में पल्ले हुए हमारे भ्रधिकाश ग्राम-बासी दरिद्रता के दानव के शिकार हैं । 
यदि किसातो की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अ्रवलोक्न वरे तो सचमुच रोता झा 
जाता है। भाय कम होने के कारण वे जीवन की परम श्रावश्यक वस्तुप्रों को उपलब्ध 
नहीं कर पाते । उनके पास भूमि इतनी कम है कि दे वर्ष भर पूरी महनत भी नहीं 
कर सकते | 

(४) सापेक्षिक पिछड़ापन। विश्व के अन्य प्रगतिशील राट्रो की तुलना में हमारा 
देश अभी बहुत पिछडा है । भारत की गणना ब्रद्ध-विकसित राष्ट्री मे की जाती है। 
जब हम वि के अन्‍य देशो की भाथिक सामाजिक एव राजनैतिक प्रगति का प्रध्ययन 
करते हैं तो पता लगता है कि एक झ्रार जबकि दुनिया के बुछ राष्ट्र चद्धलोक की और 
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बढने का, प्रयास कर रहे हैं, मारत मे श्रभी 'स्वचालन' (8 0607080077) भी पुणंता 
को दशा पर नही पहुँच सका है। श्रन्य उनच्नतिशील झ्ौद्योगिक राष्ट्री के साथ कदम ब- 
कदम मिलाकर चलने के लिए हमे भ्रभी बहुत कूछ करना शेष है। इस हेतु हमे मे 
अर्थ व्यवस्था को सुहृंढ करना होगा । (५) राजनंतिक परिस्थितियाँ | ब्र्थ नीति का 
राजनीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होते हुए भी, वर्तमान युग मे किसी भी देश की श्र्थ- 
च्यवस्था, राजन॑तिक परिस्थितियों से बिना प्रमावित हुए नही रह सकती । कभी-कभी 
ऐसा ग्रतुभव होता है कि विश्व के प्रत्यन्त सम्प्र एव उन्नत कहे जाने बाले राष्ट्र हि 
की तैयारियों मे सलग्न है। भारत भी अपने पडोसी देशा की राजनीतिक बाये विधियों 
से सतुष्ट नही है । ऐसी अवस्था मे श्रर्थ व्यवस्था को अत्यन्त सुहृद रखना वितान्त 
आ्रावद्यक हो जाता है । 
श्र्थ-ब्यवस्था की सुहृढता मे कुटीर लघु उद्योगों का योगदान-- 
भारत जैसे व्शाल जन सख्या वाले एवं कृषि प्रधान देश मे श्रर्थ-ध्यवस्था 
"को सुहृढ करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगो का विकास नितान्त श्रावश्यक है। 
श्रौद्योगीकरण की किसी भी देशव्यापी योजना में इसको सम्मिलित करना श्रनिव ये 
हो गया है| भ्रपने एक लेख मे डा० बी० वी० नारायण स्वामी नायडू ने एक स्थान 
पर लिखा है कि, ' कुटीर एवं लघु उद्योगो का महत्त्व भली प्रकार न समभने का एक 
कारण यह है कि हमको इस बाव का पूर्ण ज्ञान नही है कि विश्व के भन्य उन्नतशील 
औद्योगिक राष्ट्र मे कुटीर उद्योगो को कया स्थान प्राप्त है। गत महायुद्ध के पूरे जापान 
क) नाम ऐसे एक आदर्श राष्ट्र के रूप मे लिया जाता था, जहाँ की श्रौद्योगिक प्रगति का 
'ब्रेय वहाँ के छोटे-मोटे पद्योग धन्धो को ही था | भ्राज भी पश्चिम के भ्रधिक -न्नति- 
अल देशो, जंसे स यु राष्ट्र प्रमेरिका, मे छ/मुदायिक विकास योजनाम्रो के श्रन्तगंत 
जो छोटे उद्योग घन्धे चलते है वे बडे सफल तथा प्रचलित है एव उनके द्वारा निर्मित 
पदार्थ कारखानों द्वारा बने हुए माल से अ्रष्छे समके जाते हैं ।”” भरी ग्रीन मे भी एक 
स्थान पर लिखा है कि, “यदि खराब मौसम तथा शीतकाल मे ध्राघीन बाल की 
तरह बुछ् भ्राय देने वाला क!म कृषशों को मिले तो भह एक महत्त्वपूर्णा वरदान 
होगा ।” इसी प्रकार इटली के सम्बन्ध भे भी कहा जाता है कि जहां मालवरी के वृक्ष 
है वहाँ वी हृपक महिलाए पृष्ठ रूप से कताई मे व्यस्त रहती हैं। भ्रब यह विच्ारणीय 
-प्रदन हो जाता है कि जब झ्रौद्योगिक दृष्ठि से उन्नत एव कम जन-सख्या वाले देशो में 
कुटीर-धन्धो का इतना झधिक महत्त्व है, तो भारत म, जहाँ भूमि पर जन-सख्या का 
भाव अधिक है, चारो ओर समस्याये है तथा बेकारी पैली हुई है, कुदीर एवं छोटे 
परिमाण के घ-धो का मध्त्व और भी अधिक हो जाता है। इसी दृष्टि से पृज्य गाधी 
जी ने एक स्थान पर लिखा है कि 'य तीकरण तब ही उचित है जबकि कार्य के लिए 
श्रमिब' बहुत ही कम हो । कि तु यदि काम्र के लिये भावश्यकता से श्रभ्िक श्रमिक है, 
जैसी कि स्थान भारतवष मे है, तो यह एक बुराई है । हमारे सामने समस्या यह नहीं 
है कि गाँवो मे बसने वाले करोड़ो तर-वारियों के लिए कैसे प्रवकाश प्रास करें, अपितु 
समस्या यह है कि खाली समय का सदुपयोग कैसे किया जाय।” पूज्य महात्माजी 
अन्त्रों के उपयोग के विरुद्ध नही थे, किन्तु वे यह नही चाहते थे कि मनुष्य उतका दास 
हो । उन्होंने देखा कि देश मे एक भर तो वेकारी बढती जा रही है भौर दूसरी भ्रोर 


व ल्‍ बमी है, भरत. उहोने कुटीर-धन्धो को अपनाने का ही विशेष आदेश 
दिया है । 


१६ 


रबर ] 

वह्टली श्र दूसरी योजना मे ग्राम ग्रौर सबु उद्योगो मे रोजगार बढाने, उत्पादन 
में धृद्धि करने श्रौर प्राय के अधिक उचित वितरण के उद्देश्यों की दिशा में काफी 
योगदान कया । तोसरी योजना में झोर अधिक बडे काम करने हैं, इसलिए इसके 
मोगदान का महत्त्व और प्धिक वढ जाएगा । इस क्षेत्र मे नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य 
लोगो को उत्पादन के नए तरोके अपनाने मे मदद ब रता और इनके सगठनों को अधिक 
कार्यवुद्दल बनाना है, ताकि देश में ग्राम आधिक विकास के परिस्पामस्वरूप जो सुबि- 
घाए और सेवाएं उपलब्ध हों, उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके और बुछ अवधि बाद 
यह पूरा क्षेत्र आत्मनिभंर और स्वावलम्बी वन जाए। लेक्नि इसके साथ ही प्राविधिक 
परिवर्तन पर इस तरह का नियन्त्रण रखना पडेया जिससे बडे पैमाने की प्राविधिक 
बेरोजगारी को बचाया जा सके ) इसलिए उतर उद्योगों की समस्याग्रों पर बराबर 
पुनविचार करने भौर झादइयक उपाय करने वी आवश्यकता है, जिससे ये उच्चोग 
राष्ट्रीय अध व्यवस्था के झ्लावश्यक ओर प्रभिन्न अग के रूप में झपना पूरा योगदान 
कर सकें । 
कुटौर एवं लघु उद्योगों का महृत््व-- 

अब हम निम्नलिखित हृष्टिवोणो से कुटीर एवं लघु उद्योगा के महत्त्व पर 
प्रकाश डालेंगे :-- 





० (१) कृषि पर जन-सख्या का 
छुटीर धर ) 

ञ ् रा भार धठाना--ऊपर हम यह संकेत 

(१) कृषि से जक-मंख्या का भार । चुके हैं कि कृषि पर जनसस्था का 

चढाना । अत्यधिक ट होता हक भर्- 

व्यवस्था की एक प्रमुख विश्वेषता है। 

(२) 4 रा से हो उद्योग का प्राज से लगभग १४-१४ वर्ष पूर्व भारत 

की ८०%, जन-सख्या कृषि पर निर्भर थी 

ग्री की कुद् कर को 

(] ना मे बदत एवं गति- $ हवेर श्ब भी, श्रोयोगीकरटा बी देश- 

(४) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति॥ व्यादी योजना्रो के होते हुये भी, लगभग 

(५) औद्योगिक उत्पादन का समान ६६% व्यक्ति कृषि पर भवश्नम्बित हैं। 

वितरण व औद्योगिक विक्रेल्दरी- | अल. समस्या यह है कि कृषि से जन-सख्या 

करण | 8 का झत्यधिक बोक क्योकर कम हो । ड्ट्स 

(६) श्राय वा समान वितररणा । समस्या के सम्तघान के लिये दो ही मार्ग 

(७) श्रम व पूंजी मे उत्तम सम्बन्ध) अपनाये जा सकते हैं--एक तो दृहंत 
(८) युद्ध तथा सुरक्षा । उद्योगो के विकास द्वारा और दूसरे, कुदीए - 

(६) उत्तादन व्यय मे कमी । जब लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर ! जहाँ 

(१० उलादन की हिस्म मे श्ैष्ठया ] है सम्द्व है, इससे 

(११) समाज के लिय महत्व । समस्या चुलक नहीं सकती, हाँ, हो सकता 

$ है कि झचप और नी उलमनें पैदा हो 


00-०७७५०-०-७-७-०-०-०-०-७-००-६०-७०७-००-०-७-०-७-७-०७०५०-०-०-०७-०-७०७-०-००००० एः 


[ २४३ 
जायै। कृषि पर से जन-संख्या का भार कम करने के लिये कुटीर एवं लब्च॒ उद्योगों को 
हो विकसित वरना होगा | इनके विकास से सतुलित श्र्॑-ब्यवस्था स्थापित वी जा 
सकती है । 

(२) च्यून पूजी से उद्योगो का प्रारम्भ--बड़े पैमाने के उद्योगों की 
स्थाष्ना के लिये बहुत भ्रधिक मात्रा मे पूंजी की आवश्यकता होती हैं तथा भ्रनेक 
वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पडती है, परतु भारत एक अविकसित निर्धन देश है। 
इसके पास पूंजी वा अ्रभाव है, जिसमे वृहत आकार के उद्योगी की स्थापना 
मे अनेक कंठिनाइयो का सामना करना पडेंगा | कुटी र-उद्योग पूजी-प्रधान (()७]00/| 
पु्ाशए8४७) न होकर श्रम्त-प्रधान ([,00007-]7|0708₹९) होते है। इन्हे प्रारम्भ 
करने के लिये न तो मूल्यवान मशीनों एवं बडी-बडी इम।रतो की ही प्रावश्वक्ता पडती 
और न जटिल वैधानिक कार्यवाहियाँ ही करनी पडती हैं। इनमे तान्निक ज्ञान की 
भी बहुत कम आवश्यकता पडती है। अत, वर्तमाव परिस्थितियों मे द्रूति गति से 
आओद्योगिक विकास के लिये कुटीर उद्योगो पर अ्रधिक बल देना नितात झावश्यक हैं । 

(३ ) पू'जी की कुशलता और गतिशीलता मे बुद्धि--झ्रुटीर-उद्योगो के 
विकास से पूजी भौर कुशलता की गनिशीलता मे वृद्धि होती है, प्रन्यथा देश की 
बहुतसी पू'जी एवं कुशलता बेकार हो जाती है। इस प्रकार कुटी र-उद्योगो की स्थापना 

' से भारत जैसे विशाल जन-सख्या वाले देश में पूजी एवं कुशलता का पूर्णहपेण उपयोग 
संभव हो सकेगा | 

(४ ) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति--श्राथिक, सामाजिक भ्रथवा राजनैतिक 
दृष्टि से किसी भी देश में बेकारों की सख्या प्रधिक रहना अथवा पूर्णा रोजगार न रहना 
एक अभिशाप है। सर विलियम बेवरिज एक स्थात पर लिखते हैं कि---“वेकारी का 
सबसे बडा दोष भौतिक नही वरव्‌ नैतिक है । इससे केवल अभाव ही नही बरत्‌ घणा 
तथा भय को भी जम मिलता है। ' भारत की वर्तेमात परिस्यिति मे, जबकि साम्यवाद 
का प्रसार बडी जोर से हो रहा है तथा बेकारी एवं अन्य समत्पाग्रों के कारण पाम्य- 
बाद की ग्रोर जतता को प्रवृत्ति हं।ठी जा रही है, वेकारो की भ्रधिक सख्या राजनैतिक 
भ्रशान्ति के लिए बाधक हो सकती है । अतएव बेकार लोगो के लिये पुर रोजगार का 
भ्रायोजन करना अत्यन्त झावद्यक है। श्रीयुत श्रोमन्ननारायण प्रग्रवाल के प्रनुसतार 
सन्‌ १६४१ में लगभग २ करोड श्रमिक बेरोजगार थे। आज की स्थिति तो और भी 
गभ्मीर हो गई । सन्‌ १६८१ की जन-गणना के भ्रनुसार भूमिहीन श्रमिकों की सख्या 

चार करोड है। भारत वास्तव मे गाँवो का देश हे । अधिकाश लोगो का व्यवसाय भी 
या तो कृषि है भ्थवा ठे कृषि श्रमिक हैं जिसमे उन्हे पर्या श्रामदनी नही होती । भारतीय 
क्वेपक वर्ग वर्ष की सम्पूरुं भ्रवधि मे कृषि कार्य न करते हुये कुछ मास तक बेकार रहता 
है, इसलिये क्षि को दायंक्षेम बनाने के लिये पूरक धन्धों की प्रावब्यकता है। यहाँ प्रश्न 
है कि क्या बडी मात्रा के उद्योग बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते ? पिछली 
एक शताब्दी मे भारत मे संगठित उद्योगो का इतना विकास होने पर भी केबल ४७- 


रृथ्ड | 
४८ लाख मजदूरों को रोजयार मिला है, अतएव यदि बड़े बडे उद्योगो को ही श्र 
भ्रधिक विकसित क्या जाय, तो कुछ व्यक्तियों को भौर रोजगार मिल जायेगा ॥ उनसे 
बेकारी की समस्या पूरा रूप से हल न होगी ॥ इमके अतिरिक्त सग्रठित उद्योग-घस्घो 
का विवास होने से श्रमिकों या बे-द्रीयक्रण विश्येपत श्रौद्योगिक नगरों में होता है। . 
नईँ-मई झौद्यागिक एवं श्रम सम्बन्धी समस्‍यायें उपस्थित होती है तथा सरकार एवं 
उद्योगपतियों को सामाजिक सुरक्षा श्रथवा सामाजिक बीमा पर अ्रधिक खर्च करना 
पडता है, इसलिय यदि कुटीर-उद्याया का विकास किया जाय, तो इसमे बचत हू कर 
बेकारी की समस्या वा हल हो सवता है। आज देश वे सम्मुख एक भौर भी समस्या 
है । जमीदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, भ्रतएवं विश्यापित जमीदारों 
को रीजगार देमा होगा । ऐसी परिस्थिति म ऐसे ध्यक्तियो को कुटीर-घन्धो के विकास 
में सरकार को सहयोग देता चाहिये धौर श्राथिक सहायता भी करमी चाहिए । उद्योग 
व्यापार पत्रिका फरवरी सम १६५६ की एक सम्पादवीय टिप्पणी वे झनुस्तार हमारी कुल 
जन-सख्या का शायद २६ प्रतिशत भाग ही प्रात्म-निभर है जब कि लगभग ११ फीसदी 
प्राबादी वी कमाई बहुत कम है ग्रौर वह उनके गुजारे के लिये काफी नही । इस तरह झाबादी 
बा ४० प्रतिशत भाग ऐसा है जो स्वय कमाई नहीं करता । इनमे से भ्रधिकाश ग्रामीण 
क्षत्री मे एकत्र हैं श्रौर भूमि पर बोक बने हुए है जो उनका पोषण नही कर सकती। 
श्रमिव शक्ति के रूप मे १५ से लेकर ५५ वर्ष तक की झाशु मे झाने वाले इन लोगों 
की सख्या १४ करोड है। विभिन्न प्रकार की सम्भावनाो को मद्देनजर रखते हुए कहां 
जा सकता है कि करीब १० कर ड लोगो के लिए काम्र खोजना जझूरी है। पूर्ण रूप 
से बेकार इन लोगो के इस चिस्ताजनक बडे श्रक के झ्रलावा अर्द वेकारी का भी पहलू 
है। इपि बाय में लगे करीब ६ करोड किसान साल में ४ महीने से श्रधिक समय 
बेकार रहते हैं। सन्‌ १६६१ की जन गणमा के श्रतुसार यह झनुमान है कि तीसरी 
योजना वी ग्रवधि में श्रमिक वर्ग मे लगभग १ करोड ७० लाख लोगो की वृद्धि होगी। 
इस वृद्धि वी एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में ओर दो-तिहाई ग्रामीण क्ष त्रो मे होगी। 
इनमें से १ करोड ४० लाख लोगो को काम मिल सकेगा--१ करोड ५ लाख लोगों 
को क्ृषि-भिश्व कार्यों म और ३५ लाख लोगो को क्रपि में। इनके लिए पूरक धन्से 
श्रौर झ्ामदनी के जरिए खोजने हैं । इस विकट समस्या के साथ साथ गरीबी श्लौर 
लाचारी को मानवीय समस्या की प्रोर से भी ग्राखें नही मूदी जा सकती ॥ खादी भर 
आमोद्योग अपनाना ही ऐसा एकन्मात्र तरीका है जिससे इस समस्या को सफलता* 
पूवंक हल किया जा सकता है ! 

( & ) भ्दोगिव उत्पादन का सूमान वितरणर--देश की चहुँमुल्ली उन्नाति'” 
के लिये भी कुटीर धन्धा थी शरण लेनी ही पडगी । बडे वड उद्योगों द्वारा देवा का 
समान औद्यायिक विकास सम्भव नहीं हे। वर्तमान समय में सगठित उद्योगों का 
क्ेट्रीयकरण किचित मगरो म ही है, झैसे--वम्वई, कलकत्ता, कानपुर इत्यादि! 
इससे उत्पःदत का समान वितरण नहीं होता, देश वी चहुँगुझों ८न्नाते नहीं हादी तथा 


[ रथ 
राज्यों में परस्पर वैमनस्प होता है, जो एकता की दृष्टि से हानिकारक है। इसके 
अतिरिक्त केवल नगरो व ही विकास हाने स गाँव की ओर ध्यान न देने से देश की 
श्राप एवं उद्योग का समान वितरण न हाकर देश का झ्राथिक विकास एकागी होता 
है, अ्रतएव उद्योगों का विकेद्रीयकरए झनिवाय है, जिससे आधुनिक ढग पर सचालित- 
कुटीर धन्धो का विकास होकर वे समठित बड ब्रड उद्यागो के लिये पूरक हो सक। 

(६) आय का समान वितरण--बडे परिमाण के उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय 
झाय का एक बहुत बडा भाग केवल बुछ भागों में हो केदद्रित हो जाता है और गाय 
का समान वितरण नही हीता तथा अममावता बढती है । कुटीर उद्योगों को प्रात्माहन 
देने मे ही यह प्रप्तमानना काफी सीमा तक दूर की जा सकती है। इस हृ्टि से 
गाडगिल न अपनी झ्राधिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य मे कहा है कि आधारभूत एव छोटे 
परिमाण वे उद्योग घन्धा के विकास पर एवं रोजगार के अ्वसरो को बढ़ान पर पर्याप्त 
बल देना चाहिए, जिससे ग्राथिक प्रसमावता का प्रन्त्र हो 

(७ ) श्रमजीवी-पू'जीपतियो के सम्बन्य--वतमान श्रौद्योगिक भ्रशान्ति का 
मुरुष कारण बड-बड उद्योग हैं, श्रतएव झौद्योगिक शान्ति लाने के लिये कुटीर उद्योगो 
को प्रोत्साहन दैना झनिवायय हो जाता है। कुटीर उद्योगों के अन्तगंत प्रत्येक सेवापुक्त 
ही सैवा-योजक होता है, श्रम एवं पूंजी मे भ्रधिक अन्वर नहीं रहता। यदि किसी 
कुटी र उद्योग में श्रधिक धमिक होते भी है तो स्वामी ओर नौकर! की भावना नहीं 
होती । हडतालें तथा तालेबदी नहीं होती | आ्राधिक उथल पुयल भी क्रम हो जानी है । 
प्रतिद्वन्दिता रहती है, लेकिन उसका रूप स्वस्थ होता है श्र गला घोटने वाह्ली 
प्रतिस्पर्धा नही होती । इस प्रकार कुटीर-उद्योग द्वारा ही प्रौद्योगिक श्ञान्ति की आ्राशा 
की जा सकती है। 

(८) युद्ध तथा सुरक्षा--यह कहना तो श्रतिशयोक्ति होगी कि बुदीर- 
उद्योग व्यवस्था के अ्रलगत युद्ध न होगे, किन्तु इतना भ्रवृश्य कह सकते है कि ऐसी 
अथ-यवस्था मे राजन॑तिक अशान्ति की शका कम हो जाती है। यह डक्के वी चोट पर 
कहा जा सकता है वि सदि झाज विश्व महात्मा गाघी की श्रहिसात्मक तीति का 
पालन करे तो युद्ध कभी न हो, किन्तु अहिसा का सच्चा पुजारी बनना कोई खेल नहीं 
है। भारत मे ही महात्माजी की इस विचारधारा का वह स्वागत नही हुप्रा, जो होना 
चाहिए था । कुटीर उद्योग पूज्य बापू की अ्रहितात्मक नीति का एक प्रधान झग है । 

राजनैतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन देवा राष्ट्र के 
हित में होगा | औद्योगिक केन्‍्द्रीयकरण का सबसे बडा दोष यह है कि यदि किसी 
एक विशेष स्थान पर सैनिक आ्ाक़मणा हो जाय, तो उस स्थान के समस्त उद्योग नह 
हो जायेंगे, श्रतएव ववरेन्द्रीयकररा का महत्त्व स्पष्ट है। विकेन्द्रीयकरण के इस कार्य मे 
कुटीर उद्योगो द्वारा ही सबसे अधिक सहायता मिल सकती है, क्योकि भारत में गाँवो 
का वितरण प्राय. समान है इ्लौर यदि उनमे कुटीर उद्योगो को विकस्तित किया जाय, 
ता केन्द्रीयकरण की समस्या तो हल होगो ही, साथ मे समस्त भारत का समान 


कोड 
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श्रौद्योगिक विकास होगा। कुटीर पन्घो के विकास की प्रोर इसीलिए पर्याप्त ध्यान 
दिया गया है। 

( ६ ) उत्पादन व्यय--जहाँ तक उत्पादन व्यय का सम्बन्ध है, यह सभी 
जानते हैं कि बडी मात्रा मे उत्पादन करने से भ्रनेक प्रकार की बचें होती हैं, जिन्हे 
प्रथंशास्त्री माशंल ने 'ब्रान्तरिक' एवं 'वाह्य' बचत कहा है। ग्रतः कुटीर उद्योगी की 
श्रपेक्षा बृडत उद्योगों में उत्पादत का व्यय बहुत कम होता है। एक साधारण उदाहरण 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है । कल्पना वीजिय्रे कि एक उपभोक्ता को अपने पलंग के 
लिये चादर को प्रावश्यकतता है। वह पहले हैन्डबूम को बनी हुईं एक चादर देखता है, 
जिसका मूह्य है १० र०। प्रधिक मूल्य के कारण वह उसको क्रय करने में 
हिचकिचाता है भ्ौर बिकट ही दूसरी दुकान पर वृहत उद्योग द्वारा निर्मित एक प्रस्य 
चादर को देखता है, जिसका मुल्य है केवल ४ रु० । कम मूल्य के कारण वह मिल- 
निमित चादर को खरीद लेता है। यहाँ, जहाँ तक द्वाव्यिक पूल्य का सम्बन्ध है, मिल 
विमित चादर की विजय हुई। परन्तु श्रद्धेय बापू के अनुसार हमे क्रेवल वस्तु के 
द्राव्यिक मूल्य पर ही ध्यान नही देना चाहिये । द्राव्यिक मुह्य की भ्रपेक्षा सामाजिक 
भृल्य का भ्रधिक महत्त्व है । सामाजिक मूल्य से हमारा तात्पयं यह है कि हमको यह 
नही देखना चाहिये कि (॥) टिकाऊपन की हृष्टि से समाज के लिये कौन 
सी वस्तु उपयोगी होगी भौर (॥) रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से समाज के 
लिये कोन से पदार्थ का क़य अधिक हितकर होगा । इन दीनो हृष्टिकोशों से कुटीर उद्योगी 
एवं कुदवीर पदार्थों की ही विजय होगी। मिल निभित चादर भले ही कुटोर उद्योग 
निर्मित चादर ऐ सस्ती हो परन्तु घोदी के घाट की पिटाई उप्ते लिये प्रसहनीय होगी 
भौर इसके विपरीत हैन्डबूम की चादर श्रधिक टिकाऊ होगी। इसके प्रतिरिक्त, हस्त- 
करषा उद्योग एव ग्रन्य कुटीर उद्योगों मे वृहत उद्योगो वी अवेक्षा कही झषिक लोगों 
को रोजगार मिला हुआ है। श्रतः सामाजिक हृष्टि से मूल्याकतत करने पर बुटीर 
उद्योगों की उपादेयता स्पष्द हो जाती है 

आम उद्योगों के नैतिक मूल्य के विषय मे ससद सदस्य श्री ए० सी० ग्रह के 
निम्बलिखित विचार उल्लेखनोय है--“ग्रामोद्योगो मे श्रपने धन्दे से धी भ्रपनी रोजी 
कमाने में भनुष्य का मनोबल ऊँचा उठता है श्रौर उसमे नैतिक गिरावट या प्रमानवीय 
प्रभाव नही श्रानें पाते, जो वेतन-भोगी रोजगार के साथ आने झनिवाय॑ हैं, चाहे वह 
नौकरी सामाजिक नियन्त्रह में चलने वाले कारखाने मे ही क्यो व की जाती हो। 
प्रपती कुटिया मे काम करते समय कारीगर का श्रपते पडौत्तियों से सम्पर्क होता है, जो 
प्रायः उसके बनाये हुए मात्त के ग्राहक होते हैं। वे एक-दूसरे की बनायी हुई चीजो का _ 
श्रादावर्जदान करते हैं। वहाँ रुपये का महत्त्व गौरा होता है। लेक्लि वहां मानवीय 
संस्पर्श के सर्वथा अभाव होता है । 

(०) उत्पादन की किस्म--इसमे तो कोई सदेह वही कि कारखाने में बते 
“हुए माल वी अपेक्षा हस्त-निमित माल भे अधिक कला एवं द्विकाऊपन होता है। 


॥ 
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कुदीर उद्योगों मे श्रमिक वस्तु के निर्माण में श्रपनी आत्मा निकाल कर रख देता है । 
अपनी रुयाति के लिये वह भरसक प्रयत्त करता है, इसलिये कुटीर उद्योग-निभित माल 
की किस्म अच्छी होती है। इस सम्बन्ध मे श्री युहः मे लिखा है कि “राष्ट्रीय जीवन में 
कला का भहत्त्वपूरां मूल्य होता है। नग्रों मे जिस प्रकार की कल्ा के दर्शन होते है, 
बह कभी-कभी अत्यधिक बनावटी हो जाती है भौर 'उसमे मलनुष्य को नैसगिक 
कलात्मक भावना का अभमाव होता है । इन ग्रामोद्योगों के माध्यम से हम भ्रपती जनता 
की स्वाभाविक कला-प्रियता तथा कलात्मक भावना के दर्शन कर सकते हैं। देहाती के 
लोग शहरी लोगो की श्रपेक्षा प्रकृति के अ्रधिक निकट रहने है, इससे उनका प्रकृति के 
साथ पझ्धिक घनिष्ट सम्पव होता है भौर वे प्रकृति को अधिक भच्छी तरह समभते हैं। 
इसलिए उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियो का एक विशेष मूल्य होता है, जिमका पुनरुत्यान 
किया जाना चाहिए और जिन्हे सजोया जाना चाहिए | 

(११) समाज के महत्त्व-- बड बडे उद्योगों मे यन्‍्त्रो के भ्धिक श्रयोग होने 
के कारण मनष्य, मनुष्य न रह कर यन्त्रो का गुलाम हो जाता है, जिससे उसकी 
नैतिक एव आध्यात्मिक शात्ति का हृ/स होता है श्रौर स्वास्थ्य भी गिरता है । यह 
बुराइयां कुटीर उद्योगो मे नहो रहती, क्योकि उसमे वह भ्रथनी इच्छानुसार कलात्मक 
वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। कुटीर उद्योग व्यवस्था का प्रघान लक्षण सरलता 
है भौर आवश्यक्ताशो की सरलता में ही मानव जाति की मुक्ति निहित है-- सादा 
जीवन उच्च विचार, है मानव जीवत बा सार'--जौवतन की सरलता एवं सार, 
कुदीर उद्योग व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है । + 
कया कुटौर उद्योग प्रतियोगिता में टिक सकेंगे ?-- 

क्रुटी र उद्योगो के महत्त्व सम्बन्धी उपयुक्त विवरण से यह स्पप्ठ कि किसी 
भी देश की प्रथं व्यवस्था मे उनको उपयुक्त स्थात मिलता ही चाहिये। फिर 
भारत जैंये विशाल जन-सलू्या वाले देश मे, जहाँ विस्तृत बेरोजगारी हो, कुटीर एवं 
लघु उद्योगो का तो और भी अधिक भहत्त्व है। परन्तु कभी-कभी उनकी सफलता के 
सम्बन्ध मे मन मे आशकाय्ें पेदा होती हैं। जो व्यक्ति इस सम्बन्ध मे निराशावादी 
रृष्टिकोण रखते है, वे प्राय. यह दलील देते है कि यन्त्र निर्मित बस्तुभ्ो वी तुलना मे 
क्रुद्वीर पदाये प्रतिस्पर्धा मे टिक न सकेंगे, वयोकि-- 
प्रतिस्पर्धा का भय क्यो-- 


( 3 ) बृहत उद्योगों के पदार्थों वी भ्रपेक्षा कुटोर पदार्थों का द्राब्यिक मूल्य 
कही अधिक होता है श्रोर उपभोक्ता प्रायः तत्कालीन द्वाव्यिक मूल्य 
पर ही भ्रविक बल देता है! 


(४) छुटीर उद्योगी मे श्रधिकतर यन्त्रो के प्रयोग का प्रभाव होना है। 
फलत: उनके उत्पाद भी एक रूप एवं सस्ते नहीं हो सकते । 
(थ) इसी प्रकार विचूत शक्ति के प्रयोग के श्रभाव के कारण भी कुदौर 


कक 
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पदायों बा उत्पादन-व्यय यन्त्र निर्मित पदार्यों की अपेक्षा कहीँ झधिकी 
होता है । 

(४) हमारे देश मे राजकीय प्राशुल्किक नीति भी बुर उद्योगों को सरक्षण 
की हृष्टि से कोई विशेष हिंतकर नहीं है। वृहत, लघु एवं कुटीर 
उद्योगो के लिये कोई विश्येष भेदभाव नहीं बरता जाता। सबयों 
एक घाट उतारने पे पर्वाव्‌ वृहत उद्योगों के ही समान कर देने के 
कारण इनवप उत्पादन व्यय और को ग्रधिक होतए है 

(५) सामात्य उपभोक्ता भी ुटीर पदार्थों को प्राथमिवत्त नहीं देवा । 

कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा मे टिक सकते हैं-- 


परतु गस्भीरता से उपयुक्त समस्या पर विचार करने से यह स्पष्ट पता लगता है 
कि इस सम्बन्ध मे हमे निराशावादी नहीं होना चाहिये। जब डूबते हुये ध्यक्ति को 
तिनके का एक सहारा ही काफी होता है, तो कुटीर उद्योगो के विकास के लिये तो 
प्रा।शए वी अनेक किरण है, जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित है --- 

(९१ ) विद्युत शक्ति का प्रसार--भारत के श्राथिक तियोजन के अन्तगंत 
विद्युत शक्ति के प्रचार एव प्रसार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे जहाँ कुटीर उद्योगों 
का साम्राज्य छाया हुम्रा है, विद्यूतीकरण बडी तेजी के साथ बढ रहा है ॥ ग्रतः छोटे- 
भोटे उद्योग धन्धघो को संचालित करने मे अब सस्ती विद्युत दाक्ति का सुगमता से 
प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत शक्ति का प्रसार कुटीर उचद्योगो के विक्ाप्त में 
निश्चय ही सहायक सिद्ध होगा । 

(२) यन्त्रीकरण का प्रसार--द्वितीय पच वर्षीय योजना प्रवधि में हमारे 
देश भे ऐसे श्रनेक कन्त-कार्षाने खुल गये है, जितमे उत मशीनों का निर्माए किया 
जाता है, जिनके द्वारा कुटीर एवं लघु-उद्योगो को कायक्षमता बहुत भ्रघिक बढ़ाई णा 
सकती है । हुतीय योजनावधि के अन्‍्तगत ऐसे कारखानों का भौर भी अ्रधिक विषात्त 
झौर विस्तार होगा। इसके विस्तार के साथ-साथ कुटीर उद्योगों की यन्त्र निभित 
बस्तुग्री से प्रतियोगिता करने की शक्ति बढ़ेगी । 

(३ ) तान्त्रिक प्रशिक्षण का विस्तार--जब से हमारा देश स्वतस्त्र हुम्ना 
है तब से तान्त्रिक प्रशिक्षण के क्षेत्र मे अनेक उल्लेखनीय विकास हुये हैं। खडगपुर, 
बस्बई, कलकता, सद्राद व कालपुर की टेक्नोलॉजीव्ल इच्स्टोम्यूट्स इस क्षेत्र मे 
हमारी प्रगति के प्रतीक हैं। इनके अतिरिक्त अनेक छोटी-मोटी प्रशिक्षणशालायें 
स्थापित की गई है, जिनसे निश्चित रूप से कुट्टीर एवं लघु-उद्योगो के विकास को 
प्रेरणा मिलेगी । ४ 

(४) सामान्य शिक्षा का प्रसाए--तास्विक प्रलिक्षण सुविधानो के 
्रतिरिक्त सामान्य शिक्षा का प्रसार भी सतोषजनक गति से हो रहा है। शिक्षा के 
प्र्धार से हमारी भज्ञानता एवं कृप मडुकता झलनें.श्ने, कम्र होती जा रही है प्रौर 
इससे निश्चय ही कुटीर उद्योग पनवेंगे | 
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(४ ) झ्रौद्योगिक व प्राशुल्किक नीति-स्वतन्ब्ता के उपरास्त हमारी 
जनप्रिय सरकार ने देश की सच्ची प्रगति के लिये एक स्व॒तन्त्र औद्योगिक व प्राशुल्किक 
नीति का निर्माए किया है, जिसमे कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकाप्त के लिये पर्याप्त 
आयोजन है | 

( ६ ) राजकीय स्टोर्स क्रय-नीति-केद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारो 
मे भपनी स्दो्से क्रय-नीति में इस ध्रकार सशोधद्र कर लिया है जिससे कि कुंटीर 
उद्योगों को लाभ हो। इस सक्ोधन से छुटीर उद्योगों का झ्रात्म विश्वास बहुत कुछ 
बढ गया है भ्रौर उतकी प्रतियोगिता शक्ति भी विकृस्तित हो गई है । 

(७ ) राष्ट्रीय भावना का प्रसार--भलते ही कुछ लोग इस बात से सहमत न ,, 
हो परन्तु मेरा यह प्रनुभव है कि जबसे हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है तब से ग्राज राष्ट्रीय 
भावनाओं में काफी वृद्धि हो गई है। भ्रव हम “विदेशी” को श्रपेक्षा स्वदेशी” को 
अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं। इसी प्रकार वृहत उद्योगों के पदार्थों की श्रपेक्षा कुटीर 
एवं लघु उद्योगों के पदार्थों को भी प्राथमिकता मिलने लगी है । जैसे-जैसे इत भावनाप्रो 
का प्रसार होगा, कुट्वीर उद्योगो के पैर भी मजबृत होते जायेंगे तथा उनकी प्रति- 
योगिता शक्ति भी बढ जायेगी । 
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अध्याय ८ 


कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्‍यायें 


(छिन्जव्म्रा३ ण॑ 09086 20वें $क्रगों 922० ररेप॑एता० ०) 





प्रारम्मिक-- ः 


हमारे कुटीर उद्योगों की कुछ ऐसी कठिताइयाँ हैं जितके कारण कुटीर घने प्रावश्यक 
उन्नति नहीं कर पाये हैं। यद्यपि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को विभिन्न भाँति की 
कठिनाइयों का सामता करता पडता है किन्तु उनमे स कुछ सबम विद्यमान हैं। 
भारतीय ढुटीर उद्योपो की कुछ सामा-य समस्‍यायें इस प्रकार है -- 


श (१) कच्चे माल की कठिताई- 
कुदीर उद्योगों की समस्याय घरेवू उद्योग घधों की सबसे बडी समस्या 

(१) कच्चे माल की कठिनाई। आवश्यक मात्रा मे उत्तम कोठि का कच्चा 

( ) इजी का भ्रभाव। माल प्राप्त करने की है | हमारे कारीगरो 
(१) विक्रय की कठिनाई ६ की पर्याप्त मात्रा मे उनत श्र णो का कच्चा 
(४) शिल्पियों की प्रशिक्षा तथा $ भा नही मिलता ) वे अधिकतर स्थानीय 
49४०2 रे च्यापारियो से कक््चा माव खरीदते है। 

ऐ बराक यात्री का अभाव। छोटे पैमाने पर खरीद होने के कारण 
गा मिल का ४ वलुप्रों. से इहे वस्तुओं के लिए बहुधा ग्रधिक मूल्य 


पिता चुकाना होता है ओर वस्तु भी प्रच्छी 
।] 22044 । तही भि्तती। साथ ही ये खरीदने की 

कला में भी दक्ष नही होते जिसके फल 
६) ला 2 धण सहयोग का स्वरूप ये प्रायः ठगे जाते हैं। दश का 


»-९-५-५.३५०००७७०७०७०७-०७००-०००००० ७ भषिकाश कच्चा भाल तो बड-बड़े 
कारखातो मे ही खप जाता है झ्लौर जो शेष बचता है, दह कुटीर कारीगरा की आब* 
ध्यक्षताओं को पूरा करने के लिए पर्वाप्त नही होता । 

(२) पू'जी का ग्रभाव--पूजी का प्रभाव कुरोर उद्योगों की सबसे बडी 
समस्या है । इन लोगों के पास न तो कच्चा माल खरीदने को पंसा है नये मशीत 
खरीद पाते हैं प्र न इनकी इतनी सामथ्य होती है कि माल बताने के बाद श्रच्छे, 
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भावों को प्रतीक्षा कर सकें। माल तैयार करते ही उन्हे बेचता पडता है, भाव चाहे 
अनुकूल हो या प्रतिकूल । ये लोग श्रधिकाँश रूप मे गाँव के महाजन से भ्रयवा कच्चा 
माल देने वाले व्यापारी से रुपया उधार लेते है, जोकि ऊंची ब्याज की दर पर 
रुपया दैते हैं प्लोर अधिकतर तो उन्हें श्रपना माल ही ऋण देने वाले महाजन श्रथवा 
व्यापारी के हाथ सोपना पड़ता है। पूजी के प्रभाव मे कारीगर कभी-कभी महाजन 
के यहाँ ही एक निश्चित वेतन पर काम करने लगते हैं। बेकिंग सुविधाओों का 
भी उनके लिए भ्रभाव ही है। सरकार का भी इस सम्बन्ध में कोई समुचित प्रबन्ध 
नहीं है) 

(३) विक्रय की कठिनाई--घरेल्लू उद्योगो द्गश विभित माल की विक्रय 
प्रणाली भी दोषपूर्ण है। कुटीर-उद्योगो के सामने सगठित बाजार के भ्रभाव की 
समस्या सचमुच बडी महान है। सगठित बाजार के प्रभाव में हमारे कारीगरों को 
अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिये स्वय इधर-उधर घूम ना पडता है, जिससे समय की 
हामि होनी है । कारीगर भ्रपनी वस्तुभो को बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर सकता । 
उन्हें कठिन प्रतियोगिता का सामता करना पड़ता है ) वे भ्रपनी वस्तुओं की माँग का 
डीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते । वे अपनी वस्तुप्रो का विज्ञापन भी नहीं कर 
दाते। विक्रय के लिये प्रभी तक कोई भी केन्द्रीय सस्था न होते के कारण कारीगरो 
के लाभ का एक बहुत बडा भाग मध्यस्थो की जेब मे चला जाता है । 

(४) शिल्पियों की अशिक्षा तथा रूढिवादी एवं प्रशिक्षण का अभांव- 
अधिकाँश कुटीर कारीयर साधारण लिखयवा-पढ़ना भी नहीं जानते ) नथीच तरीकों एवं 
झौजारो को वे व्यवहार मे नही लाते और न कभी ऐसा ही प्रयत्न करते हैं कि उनके 
माल मे नवीनता झाये। उत्पादन व्यय सम्बन्धी श्रॉँकडे लगाने मे भी थे श्रनभिज्न ही 
होते है। अशिक्षा के कारण वे समखू्ष तथा उच्च कोटि का माल तैयार नहीं कर 
पाते । यह बात भी विविवाद कही जा सकती है कि कुटीर-उद्योगो की पिछडी हुई 
अवस्था का एक मुख्य कारण उनमे अनुसन्धान तथा प्रशिक्षा का गझ्रभाव है। इसी 
कारण ये उद्योग वृहत उद्योगो को स्पर्धा में टिक नहीं पाते । सच तो यह है कि 

झ्राथिक कठिनाई के कारण हमारे लघु उद्योगो के लिये यह सम्मव नही होता कि वे 
ओ्ोशोगिक विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिको की सेवायें प्राप्त कर सके । देश में जितने भी ऐसे 
विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते है उनकी सेवाप्नो को वृहत उद्योग ले लेते है, भतः लघु- 
डद्योगो में अनुसन्धानों की सम्सावनायें कम हो जाती हूँ । 

(४५) वेज्ञानिक यन्त्रों का अभाव--वैसे तो कुटीर-उद्योगो मे औजाते की 
अधिक आवश्यकता नहीं होती, किन्तु हमारे कारीगर इतने दरिद्र हैं कि उनको थोड़े 
से प्लावश्यक औजार भी दुलभ हैं। हमारे अधिकराश कारीगर उत्पादन की पुरातन 
रीतियो का हो प्रनुकरण करते हैं। गाँव मे चमडा पकाने, बतंन बनाने तथा खट्टर 
बुनने की विधियाँ इतनी भद्दी, पुरातन, गेंवार तथा अवैज्यानिक होती हैं कि प्रधिकांश 
मे वोग उनसे निर्मित पदार्थों का उपभोग करता कमर पसन्द करते हैं। परम्परागत 


का 


रश्३ ] 


विधियों का पारूम बरने के ही कारण हमारे कुटीर कारीएसे की कार्यक्षमता भी. 
बहुत कम है। परिणामत्वह्प वस्तु को मात्रा के साथ किम भी अत्यन्त भहदी तथा« 
गंव।ह हो जाती है, जिसके कारण ये पद्मर्य यस्त्र निर्मित पदार्थों वी प्रतिस्पर्धा में दिक 

नहीं पाठे 3 ५ ग 

(६) कर की समस्या--केद्यीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने बुटीर- 
उद्योगों द्वारा निमित पदार्थों पर कर लगाया है। वाल्तव में ये उद्योग इस भार को 
सहन नहीं कर सकते। आवश्यकता तो इस वात की है कि इन्ह कर से मुक्त ब्र्के 
श्राथिक सहायता दी जावे, जिसमे ये कारखानों द्वारा निभिता माल से सफलतापबक 
प्रतियोगिता कर सकें। 

(७) भिलररना्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता--कुटी रन्‍ठयोगो को मित्र की 
बनी हुई दस्तुओ से घोर प्रतिस्पर्धा का सामना करता पढ़ता हैं। मिल ज्री दनी हुई 
वस्तुएं बुटीर पदार्थों की अपेक्षा प्राय, सस्ती होती है। भत इन्हों बस्तुओो को 
खरीदना लोग श्रध्रिक पसन्द करते हैं। फ्लस्वरूप कारोगशा वी वस्तुआ की माँग कम 
हो जाती है $ 

(८) संगठन का अभाव--प्राय, ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में 
बूटीर-उद्योगो मे लगे कारीगरों में सगठन का श्रमाव रहता है। क्ारोयर स्दय प्रपता 
काम चलाया करता है तथा कमी प्रकार के सगठन का प्रयत्न नहीं करता | उचित 
संगठन के प्रभाव मे इन उद्योगों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना 

पडता है। पदि संगठन रहता तो इन्ह घुगमवापू्वंक कच्चा माल प्राण हो जाता है। 
पूंजी तथा बाजार की व्यदस्था म भी सुधार हो जाता तथा सरवार भी इतवी ह्यिति 
सुधारने का प्रथल करती है । 

(६) शनता द्वारा पूर्ण सहयोग का अभाव--आचीन कान से ढुटीर- 
इद्योगों वी राजा-महाराजा तथा जायी रदारों द्वारा प्रोरछाहन एवं सहापतता मिलती 
थी। प्रग्रेशों के शासत काल में यह बाते प्राय लुप्त हो गई झौर घोर विरोध कै 
कार उद्योग को भ्वतनि हो गई । झाज यद्यपि हमारा देश स्वतन्त है, परन्तु प्रधिकांश 
जनता परे सॉप्ट्रीय भ़नाणा का अमाव है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश भे लिवित 
कुटीर पदार्थों को अपेक्षा मिल निर्मित विदेशी पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं। फिर, 
ऐसे भी भनेक व्यक्ति हैं जो मुख से ठो स्वदेशी घुटीर पदार्थों का प्रचार बरते हैं परन्तु 
सय विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते हैँं। सरकार की क्रथ दीति भी विश्वेष सन्‍्तोष- 
पक बहं है 

इस प्रकार कुदीर-उच्योगो के समक्ष उपयुक्त समस्थाएँ हैं, जितके समाधान 
बिना इनका विकास सम्भव नहीं है । 


क्ुदीर-उच्चीगो फी समस्याझ्रों के समाचान के उपाय-- 
मृद्रपि भारत की भ्रय॑-व्यवस्था में दुटीर-्ठयोगों को एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
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नआप्त है, किस्तु फिर भी इनको स्थित्ति भत्यन्द दयनीय है। प्रतः इनकी स्थिति से 
सुधार करना निद्वान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमारे निम्नलिखित सुक्ताव है :-- 


ध [ हूँ ) कच्चे माल की समुचित 6००००-००००७६०९०-०००-९-००७०००००-७० [] 
ज्यवस्था--कुदीर कारीगरो को प्राय कुटीर उद्योगों की सभस्यात्रो 


पर्यात्त मात्रा मे एव उचित मूल्य पर कह्या सा के उपचार 
माल प्राण करने में बठिनाई होटी है। ह (३) कच्चे माक्त को समुचित 
अतः उतके विकास के लिए कच्चे माल व्यवस्था । 


की समुचित व्यवस्था होता भावश्यक | (२) पृणी की समुचित व्यवस्था। 
है | इसके लिए राज्य सरकारों को अधिक । (३) विक्रेय दी समुचित ब्यवस्पा । 


सक्रिय सहपोग देवा होगा । (४) ब्निक्षा की समुचित व्यवध्था । 
इस समष्या का दूर करने के लिए (१) कर्मचारियों मे सगठव वी 
आवश्यक है कि उद्योगपतियों की अपनी आ्रावश्यकता । 


|| रे से में कमी । 
सहकारी समितियाँ हो, जा उद्दे कच्चा 0 0) कर के 
माल्त लाकर दें। ये ही समितियाँ उनके (७) मित्र निर्मित पदायी की प्रति- 


प् योगिता से रक्षा । 
माल को अच्छे भावों पर वेचने का प्रबन्ध ४ 

दे ः वी 
7ल्‍२। उत्तरण्रदेश, मद्रास तथा बम्बई (६) 5 पुनिक यन्त्र दि हि 2 
मैं कपड़ा बुनने वाले उद्यायियो की सहकारी उत्पादन प्रणाल्रि 
समितियाँ हैं, जो सदस्या को बच्चा माल व्यवस्था 


देही हैं. तथा उतके कपडे को ऊँचे से * , (+) जतेसहयोग की आवश्यकता । 
ऊँचे भाव पर बेसन का प्रबंध करती 3.) ये सुभाव। 
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हैं। ऐसी समितियों के होने से मध्यस्थ लोग उद्योगियों का शोषण वे कर सकेंगे। ऐसी 
समितियाँ प्रत्येक भौद्योगिक क्षेत्र मे होनी चाहिए । 


। २) पूंजी की समुचित व्यवस्था--कुटर दारोगरों की दरिद्रता के 
कारण इनके समक्ष पूंजी की कठिनाई सदेव बनो रहतो है। पूंजी के अग्राव के 
कारण इन्हे भनेक प्रकार की सुविधाओों का शिकार होना पडता है। पूजी ध्म्बन्धी 
कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीप बेकिज्धु जाँव सम्रिति ते यह छुक्ाव शिया कि 
कारीगरो को अपनी रुहरारी समिति स्थापित करनी चाहिए, यो सदस्यों को कम 
एव उचित ब्याज प्र ऋणशा देकर उनकी पूंजी की ग्ावश्यकता को पूरी करे ! सहकारी 
समितियों द्वारा इन्हें उचित समय तथा ब्याज पर पूंजी प्राप्त हो सके । साथ ही 
नेखार को भी समय-समय पर इन्हें वित्तीय सहायता प्रदाव करनी चाहिए । वुदीर- 
उद्योगों की आथिक प्रावव्यवताप्रो की प्रति के लिये विश्वि7 राज्यों में पथनिगष 
(80008 शिप्रद्धाए३ 00 90७४०) स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरित्तः 
यह भी आवह्यक है कि महाजनी और साहुकारों को निशन्त्रित किया जाय अथवा पाल 
पूर्ति वी इस पद्धति का क़मशः उन्मूलन कर भौयोगिक सहकारिता ([एव06ए0क0] 
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(०-०एश४ए९४) रा भ्रायोजन किया जाय । इसी से शुटीर उद्यौगी का ब्रायिक 
सग्रठव एवं सस्थापन सुहृढ होगा। 

(३) विक्रय की सझुचित व्यवस्था--कुटीर कारीगरों हारा बनाई गई 
बस्तुश्नो के लिए भो समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके लिए इनके बीच 
सहकारी विंक़प समितियों फासगठन होना चाहिए, जिससे उचित मुल्य पर इनकी 
वस्तुओं का विक्रय सम्भव हो सके विदेशों मे इसके उपयोग को बढने के लिए 
विज्ञापन एवं भ्रचार की भी आवश्यकता है। केन्द्रीय बुटीर-उद्योग इम्पीरियम की 
स्थापना होने से विक्रय की कठिनाई काफी सीमा तक हल हो गई है, किम्तु जब तक 
ऐसी ससथा प्रत्येक राज्य मे न हो, तव तक इस कठिनाई का निवारण न हो सकेगा । 
श्रत्त इस दिज्ञा मे सुधार करने के लिए इन उद्योगों को अपने माल की विस्म मे सुधार 
करना चाहिए, सहकारी समितियों को स्थापना करनी चाहिए तथा उत्पादन व्यय में 
मितव्ययिता करनी चाहिए ) योजना आयोग के मतानुसार सरकार फो चाहिए कि 
अपने लिये रटोर की क़रीद करके तथा श्रायात को प्रमाप्त करके इस उद्योगों को 
प्रोत्साहित करे और इनको निर्माण विधि में सुधार करे । 

(४ ) शिक्षा की समुचित व्यवस्था-कुटीर कारीगरो की श्शिक्षां व 
अ्ज्ञानता भी इन उद्योगो के विकास के मार्ग में बराघक है। ग्रत, कुटीर-उद्योगो के 
विवापम के लिए कारीणएरो के प्रदिक्षण बी समुचित व्यवस्था होना नितात्त आवश्यक 
है। देश मे विद्वेष प्रकार की श्रौद्योगिक शिक्षा का श्रचार होना चाहिए ॥ प्राजक्ल 
विभिक्ष राज्य सरकारों द्वारा इनके प्रशिक्षण वी व्यवस्था के लिए सस्याये स्थापित 

की जा रही हैं। सरकार स्वय इस प्रकार की सस्थाझ्रो की स्थापना कर रही है तथा 
दिक्षारथियों को क्षालवृत्ति भी प्रदान की जाती है। साथ ही, विभिन्न सस्थाभों को इस 
काये के लिए झनुदान भी दिया जाता है। इस सम्बन्ध में हमारे अन्य सुभाव मिम्त- 
लिंखित है :--( अ ) प्राइमरी रुक्ूलो मे अनिवायं रूप से शिक्षा दी जाय । [ब) 
तान्रिक शिक्षा के केनद्र खोले जायें। जेलो में मी इस प्रकरर को शिक्षा प्रदान की जाव। 
(से ) भ्राधुनिक प्रणाली से कार्य करने के लिए प्रनुतन्धान किया जाय। उत्पादन मये 
ढंग से नवीन भ्रौजारो छरा किया जाय । ( द ) कारीगरों को स्यावसायिक शिक्षा देने 
के हेतु प्रदर्शन बेन्द्र खीले जायें, जिनमे कारीगरों को शिक्षा दी णावें | जेसखानों और 
सुधार सस्थाप्रो मे भी श्रौद्योगिक दस्तकारी सिखाई जध्य, जिनसे कि यहाँ से निकले 
हुए व्यक्ति सुदर नागरिक जीवन व्यतीत कर सके। [ य ) कुटीर-कला प्रदरश्शंन-केन्द्रो 
की स्थापना की जाय, जहाँ सीखने वाले लोगो को नई-तई डिजययलों , लवीत उत्पादत 
विधियो, आदि वा ज्ञान कराया जाय। 

(४) कुटीर कर्मचारियों मे समठत की स्थापता करना-दुद्धीरड्योगो 
के विक्रास के लिए यह नितान्त भ्रावश्यक है कि कारीगरो के वीच संगठन हो। 
ग्रशिक्षा एव भ्रज्ञानता ते कारए वे प्राय, सगठन की महिमा की नही समझते | अतः 
इनके बीच सग्रटन को श्रोत्ताहित करता चाहिए। सरकार द्वारा इनके संगठन को 
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आशथिक सहायता भी प्रदाव करनी चाहिए ! कारीगरो का सच्चा सयठन ही प्रोद्योगिक 
सहंकारिता को प्र रित कर सकता है । 


(६) करो मे कमी--बुटौर पदार्थों को विक्नय-कर, निर्यात-कर आदि से 
मुक्त कर देना चाहिए तथा इनके लिए रेल-साडा भी कंम होना चाहिए। ऐसा करने से 
इनकी वस्तुओं के विक्रय में सुविधा होगी तथा ये मिल-निर्भित माल से सफलतापूर्वक 
प्रतियोगिता वर सकेंगी। 


(७ ) मिल निर्मित पदार्थों की प्रतियोगिता से रक्षा--झ्राजकल भारत 
सरकार ने उत्पादन के सामा य कार्य-क्रम (7007000 [?007007 ए१088- 
ग्रग02९) की नौति को अपनाया है, जिसके प्रनुसार उत्पादन के क्षेत्रों का विभाजन व 
वर्गीकरण वरके उनको सुरक्षित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । जहाँ तक विदेशी 
प्रतिस्पर्धा का प्रब्न है, भारत सरकार को इनके झ्रायात पर इस प्रकार नियन्त्रण 
रखना चाहिए, जिससे कि हमारे कुटीर उद्योगों का माल बडी सुगमतापूर्वक खप सके ) 
मिल निमित वस्तुप्रो की प्रतिस्पर्धा से कुटीर पदार्थों की रक्षार्थ यह उचित होगा कि 
इन दोनों प्रकार के उद्योगों के उत्तादन क्षेत्र का निग्रह तथा उत्पादन की मात्रा सीमित 
कर दी जाये । ऐसा करने से प्रतियोगिता की झाशका समाप्त हो सकती है। 


(८ ) ग्राधुविक यन्त्रो वे नवीनतम उत्पादन प्रणालियो की व्यवस्था-- 
कुटीर-उद्योगों की निरन्तर प्रगति के लिए यही नितान्त श्रावश्यक है कि इनमे झ्ाधु- 
निकीकरण।'का प्रवेश हो। हमारे कुटीर कारीगरो को प्राधुनिक तरीको से कार्य करने 
को प्रणालियाँ बतलाई जायें तथा उनको नये-नये यत्र प्रदान किये जायें ॥ ऐस! करने 
से उत्पादन अधिकतम व श्रेष्ठतम हो सकेगा | सरकार को कम मूल्य पर या ऋण 
एवं अनुदान के रूप मे झाधुनिक ओऔजारो के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। 
इस क्षेत्र मे भ्रौद्योगिक सहकारी समितियाँ भी महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती 
हैं। साथ ही, स्थार-र्थान पर विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों मे नये नये यन्त्रों के प्रदर्शन की 
भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे यह अधिक लोकप्रिय हो सके । 


( ६ ) जन-सहयोग को आवश्यकता - भ्राज हमारा देश स्वतस्त्र है। हमकौ 
जाहिए कि 'घवदेशों वरतु उपयोगी झान्दोलन' करें तथा कुटीर निर्मित पदार्थों की माँग 
बढ़ायें । यहू सचमुच बडे लज्जा का विषय है कि आज भी ऐसे अनेक भारतीय है, जो 
स्वदेक्षी वस्तुओं की अ्रपेक्षा मिल निर्मित विदेशी पदार्थों को प्राथमिकता देते है । ऐसा 
करना वास्तव मे राष्ट्र के प्रति कुसेवा है। कुटीर उद्योगो के विकास के लिए जनता को 
'अधिक सहयोग देना चाहिए । हमारो राष्ट्रीय सरकार को भी चाहिए कि वह इत 
वस्तुओं के निर्यात की धोर विशेष ध्यान देर ऐसे प्रथल करे जिससे भारतीय कुटीर 
निर्मित पदार्थ विद्व के कौने-कौने मे पहुँचकर देश की ख्यात्ति को बढ़ाये । 


(१० ) अन्य सुझाव-उपरोक्त सुभावो के श्रतिरिक्त ग्रामीण क्षेशों मे जल 
विद्युत शक्ति का प्रसार, हमारे कुटीर घनन्‍्बो की उनतति एव उनकी आधिक सुहृढ्ता 


+ 
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में सहायक होगा । इनके विकास से बेरोजगारी का तिवारश होगा प्लोर प्रधिकांश 
लोगी का जीवन स्तर ऊँचा होगा तथा उनमे जीवन के प्रति उत्साह जाग्रत होगा । 


उपयुक्त उपचारो के प्रध्ययत से दो निष्क्पे निकाले जा सकते है । प्रथम तो 
यहे कि कुटीर-उद्यामो के विकास के लिए सरकार को बहुत अधिक तत्परता से काम 
लेना चाहिए । इन उद्योगी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बिता राजवीय 
सहायता के इनका विकास बिल्कुल सम्भव नहीं है । दूसरे, भ्रौद्योगिक सहकारिता 
([500५03%) (१0-0[07४॥ ६९४) के विकास के द्वार इनकी अ्रधिकाश कठिना- 
इयो को दूर किया जा सकता है | ये समितियाँ इनके लिए पूंजी, यन्‍्त्र, कच्चे मात 
प्रादि की व्यवस्था सुविधा से कर सकती है साथ ही, ये इनके द्वारा उत्पादक वस्तुप्रो 
के विक्रय का भी उत्तरदापित्त्व ले सकती है। 


भारी, लघु एवं कुटीर उद्योगो मे समन्धय-- 


॥ भारत की भ्रथ व्यवस्था मे कुटीर उद्योथो का प्रध्िक महत्त्व होते हुए भी यह 
सुफ्लाव कि बड परिमाण के उद्योग जड से उखाड़ देने चाहिए, राष्ट्र के लिए हितकर 
ने होंगा। देश के औद्य|गोकरण क॑ लिए प्राज बड़े-बड़े उद्योगों वो भो श्रावश्यंकता है 
तभी हम विज्ल के अन्य उन्नतिशील देशो के स्तर तक /हुँच सकेंगे, अ्रतएव यदि हम 
केवल बुढोर-उच्चोग के भाधार पर ही अपने झ्राधिक विकाश्न का स्तम्भ स्थापित करते 
की चेप्टा करें, तो हमे विश्व के भ्रन्य देशो ते पृथक रहना पढ़ेगा, अ्रत एकाकी जीवन भी 
व्यतीत करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, किन्तु ग्राज विश्व की स्पिति भिन्न 
है । हम किसी प्रन्‍्य देश से प्रलग होकर रह नही सकते, अतएव भ्रावश्यकता है इनके 
स्रमवय की । हमारी श्रथ-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, निसमे बड़े पैमाने के 
“पेथोण एवं कुटीर घन्दे उभी को उचित स्थान' मिले | हाँ, इतना भवश्य है कि 
प्रत्येक प्रकार के उद्योग का क्षेत्र निश्चित कर देना चाहिए। उदाहरणार्थ, स्थल 
उद्योग भौर प्राधारभूत उद्योगो का बढ़े पैमाने पर ही विकास होना चाहिए, 
बयां ये उद्योग बुदीर आधार पर टिक ही नही सकते । ऐसे उद्योगों के उदा- 
(हैरण है-- लोह ५व स्पात उद्योग, मश्ोन हृल्स एवं वाहन उद्योग, विद्युत तथा शक्ति 
उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, रक्षा सम्बन्धी उद्योग इत्यादि। इनके प्रविरिक्त 
औुछ अन्य उद्योग भी, जिनके उत्पादन देश के निर्यात के प्रधान प्रग है, बड़ी मात्रा पर 
"हो विकसित होन चाहिये, जैसे--ज्ूृढ उद्योग, सूती वस्त्र मिल उद्योग भादि। बुछ 
ऐसे भी उद्योग है जो कि बडे पैमाने एव बुटीर झ्राघार प्र भी चलाये जा सकते हैं, 
फसे-- पताई-बुनाई उद्योग, काच का उद्योग, चमड़े का उच्चाग, कागज का उद्योग, 
शक्कर का उद्योग प्रादि ) कुछ उद्योग केवल बुटीर झ्रधार पर ही विकसित होने 
चाहिये जैपे--गलीचा एवं दरी का दुनहा, जरदोजी, कामदानी भ्रौर चिकन उद्योग, 
बढ़ाई का कप, बर्तन बताने का उद्योग, होजियरी, सिल्क तथा ऊत उद्योग, दृधन्दही 
है। सम्बन्धित उद्योग, साबुब बताना, भुड बताना, तैल निकालना, खिलौने बताना, 
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फर्नीचर उद्योग भादि । इन उद्योगो मे कलात्मक वस्तुयें बनाने का विस्तुत क्षेत्र है। 
दूसरे, इनके लिए अधिक पू'जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती ॥ तीसरे, इन बस्तुओं 
का उपभोग भी प्राम, स्थानीय होता है और यदि इनका निर्यात भी किया जाय, तो 
ये सफलतापूर्वक कारखाना निर्मित माल से टवकर ले सकते है । चौथे, कार्य करने वाले 
श्रभ्िक के परिवार के अन्य सदस्य भी इत कामों मे सहायता पहुँचा सकते हैं। सच 
बात तो यह है कि कुटोर एवं बडे पैमाने के उद्योगों के बीच श्रन्तर की कोई निश्चित 
रेखा वही खीची जा सकती । उदाहरण के लिए, सूची वस्र उद्योग को हो ले ले। 
यह उद्योग बडे परिधाण पर भी चलाया जा सकता है एवं कूटीर भ्राधार पर भी, 
विन्तु इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह है कि कताई का काम मिलो में हो और बुनाई 
का काम कुटीर कारीगरों को सौपता चाहिए, वयोकि मिल का कता हुआ सूत सुन्दर 
होगा एवं उसमे एकरूपता होगी और फिर ऐसे सूत को यदि कुटोर कारीगरो के हारा 
बुनवाया जाय, तो थे उसमे श्रपनी सम्पूर्ण कला दिखला सकते हैं। दूसरा सुभाव 
यह है कि २० श्रथवा ३० बाउन्दूम के भीचे कताई तथा बुनाई दोनो का कार्य कुटीर 
श्रमिकों द्वारा कराया जाय और बढिया किस्म का कपडा बनाने के लिए मिलो से 
सहामता ली जाग्र । इसी भ्रकार अन्‍य उद्योगों में भी कार्य विभाजित कियाजा 
सकता है । 


कुटीर एव बढ़े पैमाने के उद्योगों के बीच भ्रस्वस्थ प्रतिदरन्द्रिता को दुर 
करने के लिए सरकार को भरमसक प्रवत्त करना चाहिये। सुन्दर सन्नियम के द्वारा 
दोनो प्रकार के उथोगो म समन्वय सम्भव है। बुटीर-उद्योगो द्वारा निम्तित मौल 
का क्रय करके भी राज्य सरकार कुटीर-उद्योगो को प्रोत्साहन प्रदान कर सबती है। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थान १२ लिखा है--“यह समन्वय राष्ट्रीय योजना 
द्वारा सम्भव है, कितु एक प्रभावशात्री योजना राजनैतिक एवं झ्राथिक स्वतन्त्रता के 
बिना नही बत सकती । राज्य नियन्त्रण के बिता भी युक्तिपूर्ण योजना का निर्माण 
असम्भव है। भ्राधारमूत उद्योग, जन-सेवा उद्योग एवं यातायात उद्योग पर तो राज्य 
का पूर्णो नियन्‍्तररा रहना चाहए | अन्य उद्योगो पर नियन्त्रण की मात्रा कम हो सकती 
है । कोई भी बडा उद्योग जो किसी कुटीर-उद्योग के सार्ग से रोडा बने, उस पर तो 
उप का [नियल्त॒ण श्रतिवायं रूप से होना चाहिए । इसी नीति द्वारा सामंजस्य सरल 
एवं सम्भव होगा ।”! 
भारतीय पालियामेण्ट में बोलते हुये £ मार्च सन्‌ १९४६ को डाबटर 
इ्यामाप्रसाद मुकर्जी ने भी एक बार यह कहा-- भारत का भविष्य दोनो प्रकार 
के उद्योगो के विकास में ही निहित है। यदि हम ग्राम्य जीवन का पुनर्निर्माण करना 
चाहते हैं तथा बकरी की समस्पा को हल करना चाहते हैं, तो यह काय॑ केवल बड़े 
पैमाने के उद्योगों के द्वारा ही सम्भव न होगा, वरद्‌ प्रादेशिक योजना के हारा ही 
१७ 
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हो सकता है, जिसमे बड उद्यान, लघु उद्योग एवं कुटीए-उद्योग सभी को गथोचित 
ज््यान मिले। 
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श्रध्याय ५६ 


सरकार द्वारा कुटीर-द्योगों के विकास के लिये प्रयत्न 
(प्रथम, द्वितीय एबं तृतीय योजनाओं के विशेष सन्दर्भ सहित) 
((०रलाएण०एपवौ 506ए5 4० टिघढ०प्रब्2० एण॑बडल वतेप्रशाढ)) 








स्वतन्त्रता के पूर्व सरकार की नीति-- 

सच १६४७ के पूव भारत में अप्र जी राज्य था और उन विदेशियों ने संदुभावना से 
कभी भी दहन के विदास की ओर घ्यात नहीं दिया। हमारे कुटीर उद्योग भ्रवनति 
जी दक्क भे पड रहे। सन्‌ १६३० के बाद दश क विभिद्न प्रा ता में कुटीर घ धो को 
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पुनर्जीवित करने के लिये भ्रवश्य कुछ प्रयत्व किये गये भौर उनका निरीक्षण करने 
के लिये सन्‌ १६३३ में भारत के प्रत्येक प्रान्त मे उद्योग विभाग की स्थापना की गई। 
किन्तु इन विभागों ने जितनी तत्परता एवं श्रात्मीयता से काम करना चाहिए था, नहीं 
किया। सन्‌ १६६३ मे काँग्रेसी मन्रिमण्डलो की स्थापना के उपरान्त कुटीर-धन्घो 
के विकास की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया, जो काँग्रेस का एक राजनैतिक एवं 
भावनात्मक पहलू है। 


आ्राधुनिक काल में किये गए सरकारी प्रयत्नो का विवरण-- 


बुटीर-उद्योगो के भाग्य का सितारा तो १५ अगस्त सब्‌ १६४७ की भ्रद्ध- 
राधि को चमका। हमारी जन-प्रिय सरकार अपने पूर्व॑ बवनानुसार कुटीर-उद्योगो के 
विकास के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रही है। अल सन्‌ १६४८ में घोषित अपनी प्रथम 
झ्ौद्योगिक नीति मे सरकार ने कुटीर-उद्योगो पर उचित बल दिया। प्रथम पच-वर्षीय 
योजना ने भी राष्ट्रीय अ्रथ॑ ब्यवस्था मे कुटीर-उद्योगो के महत्त्व को स्वीकार किया है । 
द्वितीय पच्-वर्षीय योजना ने तो रोजगार को बढाने और उपभोग पदार्थों मे वृद्धि करने 
के लिये ऐसे उद्योगो पर विशेष निर्भरता प्रकट की है ।॥ 


ऐसे उद्योगो के विकास को प्रात्साहित करने वी दृष्टि से सरकार ने कुछ 
ठोस कदम उठाये है। सन्‌ १६४८ मे कुटीर-उद्योगों का विकास प्रोत्साहित करने के 
लिये एक कुटीर-उद्योग बोड (20॥0829 9पै५३४४88 0970) विशेष रूप से 
स्थापित किया गया। विद्यमान उद्योगो के बारे मे विस्तृत सूचना प्राप्त करने के 
लिए, बोर्ड ने एक सर्वे कराने का निर्णय किया, जो कि भ्रब पूर्ण हो गया है। नवम्बर 
सन्‌ १६४२ मे_एक झखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (%९ &)] [7908 प्धगाता- 
७१०६8 80880) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य कुटीर पदार्थों की किस्म 
में सुधार करना श्रोर भारत मे तथा विदेशों मे उसका प्रचार एवं बिक्नी बढाना था । 
हैन्डलूम उद्योग की, जोकि भारत का सबसे बड़ा लबु उद्योग है, सहायता करने के 
लिए अखिल भारतीय हैन्डलूम बोर्ड (8]] पाता प्ेक्रत0]000॥ छ80श7व) की 
सन्‌ १६५२ मे स्थापना की गई। यह बोडं उद्योग मे सहकारिताश्रों के विकास पर और 
उत्पादन के विपणन पर विशेष जोर दे रहा है। बोड्ड के अन्तगंत एक केन्द्रीय विपणन 
सगठन (660778) (87766, 8 (0072&078&6707) स्थापित किया गया है, 
जिसकी झाखायें मद्रास, बस्वई और बतारस से रखी गई हैं । यह सम्रठन देश भर मे 
प्रचार-कार्यक्रम चलाने मे बोड़ को मदद करता है ॥ भ्रखिल भारतीय खादी और प्राम्य_ 
उद्योग बोर्ड (&]] ]9078 [९0७७80॥ 800 'ए7॥889 7947507708 80870), 
जिसका गठन फरवरी सन्‌ १६५३ मे हुआ था, ग्रामीण उद्योगो की प्रधान सस्था है। 
खादी एवं १० अन्य ग्रास्‍्य उद्योग इसके आधीत कर दिये गये है और इनके विकास 
के लिए यही बोर्ड कायक्रम बनायेगा। सन्‌ १६५४ मे सरकार ने लघु-उद्योगन्बोर्ड 
(8074]]-508)6 ॥रतै।४0:8 30800) की भी स्थापता की। इन बोडडों का 


है. 
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कतंब्य लब्ु उद्योगों को तानिक सहायता प्रद्यन करने के लिए, विभिन्न वेन्द्रो मे स्थापित 
किये गये संगठनों की क्रियाओं में समन्वय करना हे । 
सरकार तथा बे किंग सस्थान छोटे उद्योगों की वित्तोम सहायता देंते हैं। संब 
१६४७-५८ में छाटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिए 
३ ३० करोड रुपये के ऋणों तथा १:६० वरोड रुपये के भनुदानों की स्वीकृति दी गई। 
अब तक ७२ मौद्योगिक बस्तियों की स्थ,पना के लिए स्वीकृति दो जा छुवी है, जिनमे 
से छितग्बर सब १६४५५ तक ७२ औद्याणिक बस्तियों की रथापना के लिए रवीढकृति दी 
जा चुवी है, जिनमे से सितग्धर सब १६५८ तक १७ ग्रौद्योगिक वस्तियो का बविर्माण 
पूरा हो चुका था और इन पर ३१६८ कराड रुपये व्यय हुए । इन झौद्योगिक बस्तियो 
के लिए योजना मे निर्धारित राशि १० करोड श्पपे से बढाकर १५ करोड श्पग्रे कर 
दो गई है। 
केन्द्र य सरकार मे 'भौद्योगिक विस्तार सेवा” के नाम से छोटे उद्योगो को 
प्राधिधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। कलकत्ता, दिल्‍ली, 
बम्बई तथा मद्गास स्थित ४ प्रादेशिक सस्थाग्रो, १२ बडो रुस्थाम्रो, ५ शाखा सस्थांग्रों 
गुथा ६२ बिस्टार के स्द्ों का भी कार्य आरम्म हो चुका है । प्रत्येक राज्य मे भी ऐसी 
रुक संस्था की व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर सन्‌ १६५८ मे इस सेवा का पुनर्सजजूठन 
कया गया | लघु उद्योगों को प्राविधिक मामलो म सहायता देने के लिए बिदेशों से 
विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं तथा फर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से भारतीय प्राविधिज्ञों को 
प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है) 
फरवरी सन्‌ १६४५ में एक “राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम! स्थापित किया गया। 
पन्‌ १६९५५ ४६ मे वेन्द्रीय सरकार ले बुटीर तथा लघु उद्योगो द्वारा निमितत ३०४० 
करोड़ स्पथे वी वस्तुएं खरीदों | निग्रम ने मज्ञीनों तथा उपकरणों के क्रय-विक्रेय 
(हायर परपेच) के लिए एक योजता लाश को, जिसके झन्तगत्त लघु उद्योगों को १"४ 
लाख झुपये वी मशीन दी जा छुकी हैं। छोटे पैसाते के उद्योगो के विकास के लिए 
'साठुदाधिक योजना कार्य प्रशासन! ने कई साथुदायिक योजना कांये तथा राष्ट्री 
विस्तार सेवा खण्डो में खण्ड स्तर के धौद्योगिक ्रधिकारी नियुक्त किये हैं । 
दस्दकारी की वस्तु के उत्पादन मे सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था 
के' लिए सन्‌ १६४२ मे स्थापित झखिल भारतीय दस्तकारो मण्डल” ने देश तथा विदेश, 
दोनो स्थातो मे विशेष रुप से ध्यात दिया | इस मण्डल के निर्यात्‌ प्रोत्साहन सम्बन्धी 
कुछ कार्यों के द्विए 'भारतीय दस्तकारी विकास निगम? स्थापित किया जा चुका है।- 
विभिन्न राज्यो पे दस्तकारी सप्ताह! भनाये जाते हैं। दस्तकारी की वस्तुओं के 
उत्पादन मे वृद्धि हुई है। अ्रति वर्ष ६ भ्ररव रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का भ्रनुमान 
लगाया गया है भौर प्रति वर्ष लगभग ७ करोड स्पये के मूल्य को वस्तुओं का मियति 
किया जाता है) 
सारियच्जजदा उद्योग मुख्यत एक कुटीर उद्चोग है। इस्के कुछ कारखानों में 
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लसकडी के करचे है, जिन पर हाथ से काम किपा जता है। १९२० लाख टन हे प्रनुर्मा: 
वापिक उत्पादन में से ६० प्रतिशत उत्पादन केरल मे ही होता है। झौसतन ४७,० 
टन नारियलेजटा तथा इससे बनी २१,००० टन वस्तुओं का निर्यात किया जाता | 
वारियलजटा मण्डल! भारत में नारियलजटा से बनने वालो वम्तुओं को लाकभ्रिय बः 
तथा एनको प्रोत्साहन देने के काय में लगा हुआ है। सारियलजठा से बनो वद्ध 
विदेशी विनिमय के प्रजंत के महत्त्वपृणा खोत होने की हृष्ठि से द्वितीय योजन 
नारियलजटा उद्योग के लिए की गई व्यवस्था अब बढाकर २१३० करोड रुपय को 
दी गई है । 

सन्‌ १६५८ मे ३४०१ लाख पोण्ड कच्चे रेशम वा उत्पादन हुम्रा, गिसः 
लगभग श्राघे का उत्पादन मैसूर राज्य मे ही हुआ। संसूर के बाद इसके महत्त्व 
उत्पादन-क्षेत्रो मे भ्रासाम, जम्मू तथा काश्मी र, पश्चिमी बंगाल तथा मद्गास के र 
आते हैं। भप्रे सन्‌ १६५८ मे पुनरसंद्धठित 'केद्रोय रेशम मण्डल” रेशम उद्योग 
रेशम-कीड पालन के विवरास की देखभाल करता है। सन्‌ १६४३ में बरहा। 
(पश्चिमी-बगाल) मे एक 'केन्द्रीय-रेशम क्रीडा-पालन शोघ केर्द्र/ स्थावित क्रिया ग! 
इनकी एक शाखा कलिम्पोग भे भी स्थापित की गई द्वितीव योजना में इस केन्द्र 
विस्तार किया जायगा। केन्द्रीय रेशम मण्डल! की आर से मैसूर से एक '्मा 
भारतीय रेशम-क्रीडा-पालत प्रशिक्षण सस्था! तथा श्रीनगर में एक 'केद्धीर रेशमन्त 
(विदेशी) पालन केन्द्र! स्थापित किया गया $ 
इसके अतिरिक्त, सरकार ने इन उद्योगो की सहायता करने के लिए कुछ 
सिद्धान्त स्वीकार किये हैं। उदाइरण के लिए, कुटीर भ्रीर सधु उद्योगो की संहा 
करने के लिए उनके प्रतियोगी वृहत उद्योग पर उत्पादन कर लगाया जाता है, जैरे 
मिल के बने कपडे पर एक पसा प्रति गज कर लगाया गया है, जिससे लगभग ६ के 
रुपया प्रति वर्ष आय होगी । इस धन का उपयोग हैन्डलूम उद्योग के श्रधिक विक्राः 
लिए किया जागगा। इसी प्रकार एक अन्य स्निद्धान्त यह भी है कि विशेष परिम्थि 
मे कुटीर उद्योग को, उत्पादन का कुछ क्षेत्र उसके लिए विशेष रूप से सुरक्षित क 
प्रस्थाई सहायता प्रदान की जा सकती है, ज॑से--साडियो का उत्पादन केवल हैर 
उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया गया है । 
उपरोक्त वाक्‍यों के ब्रतिरिक्त सरकार कुटोर एवं लधु उद्योगो के लिए 
सुविधाओं के विस्तार के प्रयत्व भी कर रही है। ऐमे उद्योगो की श्राथिक सह 
करने के हेतु १० राजकीय वित्त निगमो की स्थापना की जा छुकी है ) रिजरब॑ 
एड़द के एक सशोधन के अनुसार, रिजव॑ बेक को यह अधिकार दे दिया गया। 
बह ऐसे उद्योगों कै उत्पादन एवं विपणन के लिए राज्य सहकारी बेको और राज 
नियमों को धन दे । सरकार ने अपनी विभाग-सामग्री क्रम नीति में भी उदारता हि 
है। कुदीर-उद्योगो के उत्पादको को एक निश्चित प्रतिशत तक प्राथमिकता दी 
हैं। इन्टरनेशनत प्लानिंग टीम की सिफारिशों के घ्ाधार पर भारत सरकार ने हि 


ह 


३, मद्रास झौर कलकत्ता में चार लघु उद्योग सेवा इन्स्टीद्यूट (8708| ॥70॥5- 
धपर९5 967ए7९8 4६धए॥९४) स्थापित कर दिये हैं । सरकारी आार्ड रो की पूर्ति के 
लिए उत्पादन का सगठन करने के हेतु दिल्ली मे एक लघु उद्योग निगम (प७00798| 
5709]] प्रतए&॥70९5 007907%&007) की भी स्थापना की गई है। लघु उद्योगों 
के श्गठन का चार्ज समालने के लिए एश विकास कमिम्नर ([06एश०एएा०ाँ 
(0णाणा#डाण)श) नियुक्त कर दिया गया है। अ्रम्बर चर्खें का प्रचलन करने के 
लिए भी प्रस्ताव है। यह चर्खा उत्मादन की लायत से वडी कमी कर देगा भौर देश के 
लाखो व्यक्तियों को भ्रपार लाम पहुँचायेगा। सन्‌ १६५६-६० में विभिन्न-विकास 
योजनाओं को ग्रमल मे लाने के लिये सरकार ने खादी श्रीर ग्रामोद्योग भ्रायोग के लिये 
१८०३ करोड स्पये निर्धारित किये, जिनमे १०*७०९ करोड रुपये ध्रभुमान भोर 
७३३ करोड़ रुपये ऋण रुप मे थे। इसमे से ३"५० करोड' रुपये पुरानी चाल की 


खादी, ११२८ करांड रपये अम्बर चर्खा कार्यक्रम और ३९२५ करोड रुपये ग्रामोद्योग 
बी योजनाग्रो के लिये ये 


प्रथम योजना मे कुटीर-उद्योगों को प्रवृत्ति-- फ 


प्रभम पंच वर्धोष योजना काल (सन्‌ १६५१-५६) में लघु तथा ग्रामोद्योग के 
विकास के लिये विभिन्न परिषदो द्वारा केद्धीय सरकार ने जो व्यय किया हा 








प्रकार है +-- कल 
(करोड रुपयो मे) 
विवरण व्यय की राशि 
१ हस्त करधा परिषद्‌ १२२ 
२६. खादी के १२९३ 
३. पग्रामोद्योगय ,, रा 
४, खघु उद्योग ,, दाह 
५. हस्तकला  ,, ््ध 
६. सिल्क हि ०छ 
७, नारियलजटा ,, ७ 





कुल योग ३३*६ 





प्रथम पच-वर्षीय थोजना के भ्रन्तर्गत हस्त करघा उद्योग को विश्वेष रूप मे 
प्रोत्ताहन दिया गया, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के कपड़े का उत्पादन सन्‌ १६४१ 
में ७,४२० लाख गज में बढकर सन्‌ १६५४-५५ में १३,५४० लाख गज और सन्‌ १६४४- 
५४६ भें १४,५०० जांख गज हो गया । प्रथम यौजना काल मे खादी उत्पादन का मूल्य 
सन्‌ पज में १९३ करोड रुपए से बढ़कर सन्‌ १६५५-५६ में ५४ करोड रुपए 


[२६३ 


के लग्भग हो गया। भारत सरकार ने अपनी स्टोर क्रय नीति में भी प्रसशनीय सुपर 
किया, जिसके अनुसार बुटीर एवं लघु उद्योगो के उत्पादन को सरकार द्वारा खरीद के 
समय प्राथमिकता दी जाती है। इस नीति के परिसामस्वरूप भारत सरकार को जबकि 
सन्‌ १६५२-५३ मे ६६ लाख रु० का सामान इन उद्योगों से खरीदा ग्रया था, 
सन्‌ १६५५-५६ में मह राशि बढ़कर ३०७४ छाख रुपए हो गई । इसी काल में बुंटीर 
व लद्दु उद्योगों के विकास के हेतु उत्पादन के सामान्य कार्य क्रम ((0०एाए90 फ70- 
हेप०ा०॥ ?087७॥श॥0७) की नीदि घपनाई गई, जिसके झनुमार लबु उद्योगे की 
सहायताथं इनके अनुरूप बडे पैमाने के उद्योगो पर कर लगाने, उत्पादन क्षेत्र के निग्रहृ 
([8४८७४९४॥708 0७6 59926९३ ० 2700॥0007) तया प्राधिक सहायता द्वारा 
लघु उद्योगो को प्रत्पकालीन घुरक्षा प्रदान करने के झ्िद्धान्त को अपनाया गया हैं। इन 
उद्योगों की प्रयति के लिये श्रोद्योगिक सहकारिता के विकास पर पर्याप्त बल दिया 
गया। सामुदायि 7 विक्रास योजना क्षेत्र तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड़ो में भी इन 
उद्योगों के विषस्त के लिये रचनात्मक काम किए गए। योजना में कुल मिलाकर 
४३७ करोड़ रुपया इस भद में खर्च किया गया था| इसमे केद्रीय सरकार द्वारा ३३ ६ 
करीड़ हपया और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा १० १ करोड हपया व्यय किया गया ) 
कर्वे सप्तिति कौ नियुक्ति-- 
द् कुटीर थे लघु उद्योगों को समस्या पर ग्रम्भीरता से विचार करने के लिए जून 
सन्‌ १६५४ में योजना आयोग ने प्रो० डी० जी० कर्वे की श्रध्यक्षता मे एक 'ग्राम एवं 
लघु उद्योग समिति' की नियुक्ति की । इव प्रमिति ने निम्मलिखित उददश्यों को प्रपने 
सम्मुख रखा--- 
( भ्र ) द्वितीय योजना काल में परम्परागत ग्रामोद्योगो में होमे वाली प्राद्योगिक 
बेकारी को रोकने का यथासम्भव प्रयास करना ) 
(ब ) इन उद्योगों के द्वारा रोजगार के साधनों मे भ्रधिक से प्रभ्रिक वृद्धि 
करना। 
(स॒) विक्वेद्रित समाज के ढाँचे पर दीद् गति से प्रगत्तिणील प्राधिक विकास 
के लिए आधार तंयार करना ॥ 
कर्वें समिति का यह सुझाव कि गाँव को औद्योगिक इकाई--प्रजातलरीय 
ग्रामीण प्र्थ व्यवस्था पर पभ्राधारित उद्योग का पैँ रामिड' अथवा भाधार मानकर ओोधो- 
गिक व्यवस्था के निर्माण की आदर्श योजवा बनाई जाये । ऐसी योजना निम्नलिखित 
क सान्यताओ पर निर्भर होगी --(क) समन उद्योग को बडी एवं छोटी इकाइयो के लिये 
सामान्य उत्पादन कार्यक्रम, (ख) झ्ोद्योगिक उत्पादन के स्थानीय क्षेत्रों को महृत्त्व देवा, 
तथा (ग) छोटी इकाइयों को कच्चे माल, वित्त, प्रशिक्षण आदि के द्वारा सहायता 
-प्रदात करठा | कयें समिति ने द्वितोय परच-वर्षोष्र योजवा के प्रतर्गंत कुटीर एवं लघु 
उद्योग्री के विज्ञाप्त के हेतु एक विस्तृत कार्य-क्रम तैयार किया, जिसके अनुसार योजना 
काब में २६० करोड रु० व्यय का आयोजन था । 


0 %७ ९ ५ 
प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा - 

(१) पहली योजना में हाथकरघा उद्योग, खादी और ग्रामोद्यीग, रेशम, शारि 
यल रेशा, दस्तकारी श्रौर लघु उद्योगो के विकास के कार्यक्रयों के बताने मे मदद करने 
भौर परामर्श देने के लिए श्रखिल मारतीय सण्डल नियुक्त करके इन उद्योगों की अति 
के लिए एक बडा कदम उठाया गया । विवास्त कार्यक्रमों का एक समहत्त्वपूष्ठा श्रग इनमे 
लगे दश्वबारों को विविध रूप से सहायता पहुँचाने का था, जैमे प्रशिक्षण सुविधाएं, 
तकनीकी परामर्श, सुधरे हुए भौजार ्रासान किस्तों पर देने का प्रवन्ध भर विक्री की 
दूकानों की स्थापना । दूरी योजना में इन सब प्रकार की सहायता बहुत प्धिक बढां 
दी गई। इसके लिए १८० करोड एपये से कुछ कम खर्च किया गया, जब कि पहुंची 
योजना मे केवल ४३ करोड़ रुपया खर्च किया गया था। राज्यो के उद्योग विभाग| को 
भी बढाया गया । 

(२) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार हथकरपे के कपड़े का उत्पाद 
सम १६५०-४१ में ७४ २ करोड़ गज से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ स लगभग १६० करोड़ गज 
हो गया । इसप्रे लगभग ३० लाख बुतकरो को पहले से अधिक रोजगार मिला। सह* 
कारी समितियों मे हथकरघों की सखया सन्‌ १६४३ मे ७ लाख से बढ कर सन्‌ १६६० 
के मध्य तक १३ लाख हो गई। खादी ( सूती, रेशमी और ऊती ) का उत्पादव 
सन्‌ १६४०-५१ मे ७० लाख गज से वढकर सन्‌ १६६० ६१ भे ४५ करोड गज हो गय(.. 
और भ्रम्बर खादी का उत्पादन सम्‌ १६५६-५७ में १६ लाख गज से बढकर सव्‌ १६६०-६६ 
में लगभग २६० लाख गज हो गया | इत कार्यत्रमो से लगभग १४ लाख कातने वालो 
को भ्रद्ध-रोजपार मिला और लगभग १*६ लाख बुनकरों श्रौर बढइयो इत्यादि को पुरा 
रोजगार मिला । 

ग्रामोद्योगो के कार्यक्रमों से दूसरी योजना में लगभग ५ लाख दघ्तहारों श्रौर 
गाँवों की महिला ऋूमिकी को कुछ रोजगार मिला । दूसरी योजता मे प्रामीण भ्र्थ- 
व्यवस्था के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योगो के सघन विकास के लिए एक सघन 
क्षेत्र योजना चलाई गईं । कच्चे रेशम का उत्पादन सम्‌ १६५१ के २५ लाख पौंड से बढकर 
सन्‌ १६६० में ३६ लाख पौंड ही गया । दूसरी योजवा के श्रव्त में यह अनुमान था कि 
इंस उद्योग मे ३५,००० व्यक्तियों को पूरा रोजगार भौर लगभग २७ लाख व्यक्तियों को 
प्राशिक रोजगार मिला । नारियज्ञ के रेशे के घागे श्रौर सामान का निर्यात पहली 
प्रच वर्षीय योजना के अन्त के स्तर से नीचे रहा । इस उद्योग मे इस समय लगभग ८ 
लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। दस्तकरियों की चीजो की देश भौर विदेश 
दोनों मे विद्री बडी | यह अगुसान है कि गलीचो समेत लगभग ६ करोड़ रुपये प्रति 

“ अर का सामान दूसरी पच-वर्षीय योजवा के अन्तिम तीन बर्चों प्रे विदेश भेजा गया 

दूसरी पत्र वर्षीय योजना की प्रर्वाध में श्रतेक छोटे उद्योग जैमे मशीनों औजार, 
सिलाई की मशीन, विजली के पे और मोटरें, साइकिलें, राजगीरो के भौजार तथा 

लोहे की बीजो का बहुत विकास हुआ झौर इनमे २५ से ५० प्रतिशत प्रति वर्ष उपादन 


(२६५ 
बढा । छोटे उद्योगपतियों को किस्‍्तो पर मशीन देने के लिए एक भौद्योगिक विस्तार 
सेवा शुरू की गई, जिसमे लगभग ४ २ करोड रुपए की मशीनें विक्री-खरीद शर्तों पर 
दी । छोटे कारखानो ने निर्यात के लिए ६ लाख जोडी चमरडे के जूते तैयार किए | लगन 
भग ६० ब्रौद्योगिक बस्तिया सन्‌ १६६०-६१ मे पूरी हो गई , जिनमे सद्‌ १६५२ मे 
१,०३५ कारखाने थे, जिनमे १३,००० लोग काम करते थे। लघु उद्योगों के कार्यक्रम 
से अनुमान है कि लगभग ३ लाख लोगो की पूरा रोजगार मिला । 
तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण-- 

तौपतरी योजना मे ग्राम श्रौर लघु उद्योगो के कार्यक्रम चलाते समय निग्नलिखित 

प्रमुख 5६ श्य सामने रखे जाएं गे +-- 
(के ) कारीगर की उत्पादन क्षमता को बढाना और उसे वर्यकुशल (बनाने, 
प्राविधिक परामर्श देने, बढिया औजार और ऋण श्रादि की सहायता 
देकर उत्पादन-व्यय घटाना 
(खत) बिक्री मे सहायता, उत्पादन में सहायता भौर प्राभय प्राप्त विक्रय भ्रादि 
को धीरे-धीरे कम करना । 
(ग) गांवों ब्लौर छोटे कस्बो मे उद्योगा की वृद्धि को प्रोत्साहन देना । 
(घ ) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगो के सहायक के रूप भे विकास करना । 
(४ ) दस्तकारो वी सहकारी समितिया बनाना । 
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति शोर उपाय श्ए जाएगे,-बे 
नीचे दिए जा रहे हैं। 
फार्यकुशलता और उत्पादकता मे सुधार-- 

प्राविधिक और प्रवन्धकीय कायकर्ताओं को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की 
सुविधाएं तीसरी योजना में बहुत बढाई जाए गी । ग्रामीण कारीगरों के लिए चने हुए 
क्षेत्रों मे एक विशेष प्रकार की सस्थाएं चलाने की योजना बनाई गई है, जो आस-पास 
के गावो को लोहारी, बढईग्िरी इत्यादि पेश्ो का प्रशिक्षण देगी । झौद्योगिक विस्तार 
तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए एक अखिल भारतीय सस्था बनाई जाएगी | विभिन्न 
उद्योगो मे लगे हुए कारीगरो और दस्वकारों को सुबरे हुए श्रौजार और मशौने देने के 
भ्रल्लावा उन्हे तकनीकी परामर्श देने की भी व्यवस्था की जाएगी । 
ऋचा और पू जी-- 

तीसरी यौजवा में ऋण देने की सुविधाओं का भौर श्रधिक विस्तार किया 
जाएगा भौर ऋण उचित शर्तों और न्यूनतम समय में दिया जाएगा । इसके लिए लक्ष्य 
यह रहेगा कि जितने ऋणा को झ्ावश्यकता पडती है, वह साधारण वेकिय तथा अन्य 
वित्तीय सस्थाझ्नो से मिले । 
संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम-- 

पहली और दूसरी योजनाश्ो मे समठन और सहायता के व्यावहारिक उपायों 

को सयुक्त उत्पादन कार्यक्रम” के तत्त्व कहा गया था । समुक्त उत्तादन कार्यक्रम से भाव 


२६६ | 


अह है कि किसी उद्योग के विभित विभागों के विकास कार्यत्रण को बनाते समय उसमें 
बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगो और कुटोर उद्योगो का थोगदान क्या रहेगा, जिततमे समाज 
की सारी माय सामाजिक श्रौर दूसरे उद्दे श्यो के अनुरूप पूरी की जा सके । इस कार्य- 
क्रम के दुमरे तत्त्व थे उत्पादन के श्लेत्र नियत करना, उद्योग के बडे भ्रगो की क्षमता 
के विस्तार पर रोक लगाता, बडे कारखानो पर शुल्क लगाना और टैक्सो, बिल्ली मे 
छूट, सहायता आदि देकर छोटे कारखानो को मूल्य की दृष्टि से लाम पहुँचाना | यह 
महसूस किया गया कि संयुक्त उत्पादन का्यक्रस के श्राथ असूलो को उथोग विशेष की 
समस्याप्रो का पूरा अध्ययन और छानबीन करने के वाद ही लागू किया जाय | 
सरकारी सहायता, बिक्री मे छूट श्रादि की भूमिका-- 
व्यवहार्य सहायता के कायक्रमों के क्रमक विकास से यहें भ्राशा है कि त॑ सरी 
» योजना में सरकारी सहायता और बिक्री में छूट झ्रादि की ग्रावदयकता कम हो जाएगी । 
* सकता है कि कुछ पारस्परिक उद्योगो के मामले मे इस प्रकार की सहायता देने और 
उनमे बने माल के लिए बाजार हू ढने श्रादि के उपायो की श्रत्य लघु उद्चागो की अपेक्षा 
झधिक स्रमय तक छारी रखना प्रॉवश्यक हो । 
प्राभीण क्षेत्रो और छोठे कस्बों को श्रोद्योगिक विकास-- 
तीसरी योजना मे ग्रामीश क्षेत्रों और छोटे कसबों तथा ऐसे कम' विक- 
प्ित ,क्षेत्रो में जहा उद्योग खोलने की प्लाफ सम्भावनाएँ हो, उद्योगों की श्रौर 
प्रधिक वृद्धि को प्रोत्साहत देने पर जोर दिया जाएगा । इसलिए जिन क्षेत्रों 
में भ्रन्य विकास कायक्रमो के कारण विभिन्न मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हो 
जाएगी, उतके मामले पर ग्रौर करता होगा भौर उन ग्रामीण क्षेत्री और 
छोटे #स्बो में छोटे उद्योगो को विभिन्न प्रकार की सहायता देनी होगी ॥ इस प्रकार 
प्रदेक सफल केन्द्र बनाने होगे, ताकि दे भोर भ्रधिक विस्तुत विकास के लिए केन्द्र या 
झादर्श का काम दे सक। विशेषकर माल को विविध रूप में तैयार करने वाले उद्योग 
छोटे पैमाने पर और सहकारी समितियों द्वारा अधिकतम सीमा तक खोले जाने चाहिए । 
जहा बिजली तथा अन्य सूंल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहा ग्रामीण कारोगरों को 
सहकारी समितियों मे सगठित करने मे मदद करनो चाहिए | 
छोटे उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप मे विकास-- 
बडे उद्योगो के सहायक के रूप में छोटे उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन देने 
के विभिन्न उपायो पर एक विशेष ससिति विचार कर रही है। सार्वजनिक पर निनी 
दोनो क्षेत्रो मे बडे कारदानो और छोटे-छोटे कारखानो का पारस्परिव सहयोग बढाने 
का प्रस्ताव है । उद्योग दे हर पहलू मे समाज की प्रावश्यकताओ का विस्तृत हृष्टिकोरप 
लेना भावश्यक है जिससे पता चल सके कि बडे और छोटे उद्योग बया योगदान कर 
सकते हैं भोर उत्त।इन का विभिन्न चरणो मे किस प्रकार विकेन्द्रीकरश किया जा 
सकता है | ऐसे समन्वित विकास की दृष्टि से अ्रनेक उद्योगों का अध्ययन किया जा 
रहा है। 


[ २६७ 
प्ोद्योगिक सहकारो संस्याएँ-- 
तीसरी योजना में वर्तमान सहकारी सस्थाओ के संगठन और पूंजी को मजबूत 
घनामे और अधिकाधिक कारीगरो को उनसे भर्ती करने पर जोर दिया जाएगा। 
इसके लिए जिन प्रमुख उपायो का प्रस्ताव है, वे हैं कुछ सम्रय तक प्रवन्धकीय और 
निरीक्षक कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था और 
आ्राशण्मिक समितियों से बेन्द्रोय सहकारी वित्तीय एजेन्सी जो सुद ले, उसवे' लिए 
सरकारी सहायता देना । जिन छोटे उद्योगों मे एक या कुछ थोड़े मालिक लोग हो, 
चहाँ संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए । 


समन्वय के लिए प्रबन्ध-- 


इस कार्यंक्मों को जो विभिन भण्डल झौर एजेन्सियाँ विशेष तौर पर क्षेत्रों 
भे चलाए गी, उनके काम्र में सामझप््य लाने के उपायो की बडी श्रावश्यकता है ) गावो 
मे खेती, डिजली, परिवहत आदि का विज्ास हो जाने से यह मावश्यक हो जाएगा कि 
ग्रामीए औद्योगीकरण की समत्यर पर व्यापक हृष्टिकोण श्रपनाया जाए, जो क्तंमान 
मण्डल आदि नही कर सकेंगे, वरोकि उतका कार्यक्षेत्र झपने विशेष उद्योग तक ही 
सीमित है ( इम प्रदन के विभिन्न पहलुम्रो पर राज्य सरकारों और विभिक्न मण्डलो के 
साथ पित्त कर भागे विचार करते का प्रस्ताव है ) 


व्यय और व्यय-परिमाए-- 
तीसरी योजदवा पे भ्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के लिए २६४ करोड रुपये के 
व्यय का प्रस्ताव है। दूसरी योजना में इत पर १८० करोड़ रुपये से कुछ कम व्यय 


हैने का भनुमान है। यह राशि विभिन्न उद्योगो पर विम्तलिखित रूप में व्यय 
को जागगी ! -- 








(करोड रुपये में) 
घ्चौ दूसरी योजगा दीसरी योजता 
गे [अनुमित व्यय) (व्यय) 
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ऊपरलिखित व्यय के प्रलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे भी इन उद्योगों 
के विकास के लिए २० करोड रपये की व्यवस्था है। इसके झलावा विस्थापितों के 
पुनर्वास कार्यक्रम भर स्रमाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के वल्याण कार्यक्रमों मे भी 
इन उद्योगों के लिए कुछ व्यवस्था है। निजी तौर पर जिनमे बंक भी शामिल है लग- 
भग २७५ करोड्ट रुपये इम उद्योगो मे लगाए जाने का प्रनुमात हैं। हर व!य॑त्रण क्के 
लिए यह श्रावश्यक है कि भवन निर्माण और ऊपरी खर्चों को च्यूनतम रखा जाय ६ 

विकास के कार्यक्रम 

हथ+रघा भ्रौर बिजली करघा उद्योग-- 

हथकरघो पर बुनने वाले जुलाहो को पहले से अ्रधिक काम देकर, उम्हें 
शेयर पूंजी के लिए ऋण देकर झौर सुधरे हुए तरीकों को अ्रचलित किया जाएगा 
प्रौर साथन्‍्साथ बिक्री छूट इत्यादि के महत्व को कम करके प्रस्‍्य श्रकार की, उद्योग 
को हृढ बनाने वाली, सहायता देकर कमजोर सहकारी समितियों को इंडा और सूथय 
बनाने का प्रस्ताव है । हथकरघे के कपडे के निर्यात को प्रोत्साहन देने के भी उपाय 
बिए जाएंगे। सहकारी समितियों मे शामिल हथकरघा जुलाहो की प्राथिक स्थिति 
को सुधारने के लिए ग्रगले कुछ वर्षों भे नो-माढे नो हजार बिजलो करधे लगाने का 
प्रस्ताव है। सत्‌ १६६५-६६ में कपडे के कुल उत्पादव का लक्ष्य ६३० करोड़ गज है। 
उसमे से हथकरघा, विजली करघधा झौर खादी उद्योग का हिस्ता ३५० करोड गज 
रखा गया है। लेकित इन उद्योगों पे प्रलग-प्रलग कितना-क्तिना उत्पादत होगा इसका 
निश्चय श्रभी नहीं किया यया । श्रत्येक क्षेत्र मे हुई उन्नति को देखकर समय-समय पर 
स्थिति पर पुनविचार ऊिया जाएगा । 
पारस्परिक और भ्रम्दर खादी-- 


खादी भ्ौर प्रामोद्योग श्रायोग ने सघन क्षेत्रों या ग्राम इकाइयों के रूप मे 
ग्रापोश विकास वा जो कार्यक्रम बनाया है उत्ती के अनुसार तीसरी बोजना में खाई 
के विकास का कार्य चलेगा । इस कार्यक्रम मे ३ हजार ग्राम इकाई खोलने का प्रस्ताः 
है, दा मे हरेक मे एक या एक से अधिक गाँव होंगे, जिनकी जन-सख्या लगभग 


# ख़्े का भनुमान लगभग १७५ करोड़ रु० है 





२७० ] 
दाइतूत भौर गैर शहसूत थाली रेशम का उत्पादन सन्‌ १६६० मे ३६ लाख पौंड से बढ़- 
क्र सन्‌ १६६५-६६ में ५० लाख पौण्ड होने की झ्राशा है | 
नारियल रेशा उद्योग-- 

तीसरी थोजना में इस उद्योग के माल का निर्यात बढाने श्रोर उसमे सहकारी _ 
सस्याप्रो को हृढ ग्राधार पर सज्भुठित करने पर जोर दिया जाएगा । नारियल रेशे 
को कातने वालो को मशीने दी जाएंगी, ताकि वाम की किस्म बढ़िया हो सके । इसके 
साथ ही प्रारम्भिक सहकारी समितियों के कायंकलाप पर झोर अ्रधिक देख-रेख रखी 
जाएगी । इस उद्योग के उत्पादको और निर्यात करने वालो की सहायता के लिए एक 
विशेष निर्यात प्रोत्ताहन योजना बनाई गई है।इस कार्यक्रम मे उत्पादर की नई 
प्रणालियों को प्रौत्साहन देना नारियल के सार भाग तथा रेशो में से बचे हुए हिस्सों 
को उपयोग मे लाना इसके अ्रन्तर्गत है। गद्दो तथा ब्रश रेशों के वायें को भी 
बढाया जाएगा। 
दस्तका रियाँ-- 

प्रखलिल भारतोय दस्तकारी मण्डल ने १२ चुनी हुई दस्दकारियों के विकास के 
लिए विशेष कार्यक्रम बनाये है। पिछले वर्षों मे जो विकास काये हुआ है उससे विभिन्न 
दस्तकारियो बी मुख्य समस्याप्रो की जानवारी प्राप्य हुई। तीसरी योजना मे इन 
संमरयाझ्रों को हल करने के लिए विशेष कदम उठाये जाएंँगे। विवास भ्रधिव तर 
सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा, लेक्नि कुछ छोटे उपक्रमियों के सघ बनामे 
का भी प्रस्ताव है, ताकि किस्म पर नियन्त्रण किया जा सके और कारीगरो की दशा में 
सुधार हो दया व्यावसायिक स्तर में भी सुधार हो | निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ 
हो इस्तकारियों के उत्पादद का इस तरह नए ढद्भ से सद्भुवन करना होगा ताकि देश 
के विभिन्न भ्ाय-वर्गों की प्रावश्यकताओं के अनुरूप ही सामान तैयार किया जा सके 
और ग्रामीण दस्तकारियों का भी विकास हो । सोौसरी योजना के अन्तर्गत थे काम भी 
होगे ; बाहर भेजे जाने से पहले वस्तुओं का निरीक्षण तथा निर्यात्र करने वालो की 
ऋश सुविधा, डिजाइन तैयार करने के केन्र, भ्न्तर्राज्य व्यापार को प्रोत्साहन, कुछ 
दस्नकारियो मे प्रशिक्षण सुविधाएँ, विक्री सम्बन्धी प्रनुसन्धान और विक्रय भण्डारो 
के प्रबन्ध और बिक्री सम्बन्धी प्रशिक्षण । 
लघु इद्योग-- 

दूसरी योजना मे प्राविधिक परामझ्ज देने, उघारवित्त ग्लोर प्रशिक्षण सुविधाएं, 
मशीन देने, बिक्री की व्यवस्था और कच्चे माल की उपलब्धि भ्रादि की व्यवस्था के जो 
कार्यक्रम ग्रारम्म विए गए थे उह तीसरी योजना के बडे वो को देखते हुए श्रौर 
प्रधिक बढ़ाया जाएगा । उत्पादन मे वृद्धि और उसके विकेन्द्रीयकरण के साथ ही 
तीपरी णोजना के कार्यक्रमों का एक लक्ष्य यह भी रहेगा कि अधिक से अ्रधिक उद्योगों 
के छोटे और बडे कारखानों मे समन्वय रहे । छोटे कारखाने बडो के रूप मे बढे भौर 
छाटे उद्योग छोटे कस्बो श्रौर ग्रामीण क्षेत्रो में खुलें तथा उन्हें चलाने बाली सहकारी 
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समितियों और नए <बयोगपतियों और उपहृभियों को भ्रौर भधिक सुविधाएं मित्े। 
विकास का एक महत्वपूर्ण अद्भ यह भी है कि कारखादे की क्षमता का वूरा फायदा 
इठाग जाए, इसके लिए एक से अधिक पालियाँ शुछ वी जाए ओर भ्रावशयक कच्चा 
साल उपलब्ध किया जाए ३ सज्य सरकारो और केद्रीप सरवार की माँग भी प्रधिक- 
तर छोटे उदय से हो पूरो करने की नीति भौर कडे ढज़ु से लाश को जाए। राज्यों 
के साथ हो केद् मे स्टोर की क्रय सम्बन्धी तीतियो तथा सम्बद्ध कायक्रम को भौर भी 
विस्तृत रूप से विकसित करने की अत्व्यकता है। अत्य विकास कार्यक्रम में ये हैं ः 
राज्य सरकारों द्वारा मुश्किल से मिलने दाले कच्चे माल के भण्डार स्थापित करना, 
आौद्योगिक बस्तियाँ बनाने, कच्चे पाल के भप्डारों का संद्रालन करते और सर्व सेवा 
सुविधा बेच चलाने के लिए लबु उद्योग तिगमो को स्थापित करना । 
आ्ौद्योगिक घस्तियाँ-- 

त्तीमरी योजना में लगभग ३०० नई विभिन्न प्रकार की ओौद्योगिक वत्तियाँ 
खोलने का दियार है। ये ययासम्भव छाटे ग्रौर ममोते कस्वों के समीप बच्चाई 
जाएं भी | जिन प्रापीण क्षेद्री मे विजली, थानों प्रोर प्रन्य सुविधए उपलब्ध हो 
सकती है बहा भी प्रमके औद्यागिक बरितयाँ खोलने का विचार है। ,बडे शहरों भौर 
विकप्तित करबी के पाप्त छोटे उद्योगपतियों को कारखाते बनाने के लिए केदल विकसित 
स्थान देने वा भी प्रस्ताव है। छोटे उयोगो को श्ह्ायक् के रूप में विकसित करने के 
लिए यह सुझाव है कि बड़े उद्योग के श्रास-पास उनके सहायक के रूप मे यप सकते 
बाली एक ही प्रकार के ख़ब्रु उद्योगो की बस्तियाँ खोली जाए । नई बस्तियाँ खोलते 
समय भवन तिर्माए प्रादि कार्पों मे कम से कम खदच करने के प्रतेक सुभाव भा चुवे 
हैं भौर उन पर पूरा प्रमल करता आवश्यक होगा । 
रोजगरार-- 

).. तीप्षरी योजना में सार्वजनिक झ्लौर निजी क्षेत्रों मरे ऊपर लिछित कार्यक्रमो 
जो रुपया लगापा जाएगा, झाशा है उससे ८० शास् लोगो को झ्राशिक या पहले 
अधिक रोजगार और वयभग € लाख लोगो का पुरा रोजगार मिलेगा । 
मिर्वात-- 

न(रियत्र रेशे वा सामाद, हथकरणे का कपड़ा ग्रौर दस्तकारियों का सार 

लगभग प्रतिवर्ष २६ करोड रुपये का लिर्यात होगा है। खचचु उद्योगो का भी कुछ 

निर्यात होने लगा है। लचचु उयोगो के माल की किस्म बढ़िया करके, कोपत घट 

और नए डिजाइन ब्ादि दनाकर उनके और अधिक पाल को बाहर भेजना से 
>-होगा। / 
किसी कार्यक्रर व? वया एमाव हुया, इसको झकने कि लिए देश भर के? 
अत्यव्त भरावत्यक होते हैं, लेकिन लध्ु उद्योगो सम्बन्धी ४ आंकड़े अग्ी उपलब्ध 
है। सब १६६१ को जनगणना से उम्मीद है कि ग्रौद्योगिज इकाइयो को एक धूरो 
पीपद मिल ज'ए । उसको ढौचा मानकर जो कारदाने दस या उससे अधिक के 
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रखने हैं या जिनवी पूंजी ५ लाख से अधिक है उन सबका छमाही सर्वेक्षण करने का 
एक प्रस्ताव है । 
लघु उद्योगों के प्रोत्साहन मे सरकार का योग 
( जपएनी प्रतिनिधि संडल द्वारा विकास के लिए ऋनेक सुझाव ) 

दा में छोड़े उद्योगों को बढाने के लिए भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों मे 
जो विभिन्न कदम उठाएं हैं, उनसे लघु उधोगो सम्बधी जापानी प्रतिनिधि मण्डल बहुत 
ही प्रभावित हुआ्ला है। उसका कहना है कि इत कदमो की जापान में किए गए उपायो 
से भली प्रकार तुलना की जा सकती है । भारत की प्रय॑-व्यवस्था के वर्तमान चरण 
से, हाल मे उठाए गए ये पदण स्वंधा स्वाभाविक हो है। लेकिन प्रतिनिधिसडल का 
यह भी कहना है कि “देश के सभी भागो में इन उपायो का प्रभाव फैचना तथा बांछित 
उद्देश्य प्रात्त ऋरता भझभी शेष है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य 
वित्त निगम तथा स्टेढ बेक भ्राफ इण्डिया जैसी सस्थाझो ने इस दिश्वा मे काम की 
शुहभात ही वी है। लघु उद्योग सेवा सस्थाम्रो जैसे सगठन भी जो इस काम के लिए 
अभेक्षाकृत भ्रधिक ठीक हैं, अभी इसी तरह की स्थिति मे है ४!” 
सरकारी संरक्षण एवं पोषण-- 

जापानी प्रतिनिधि मडल मे झागे कहा है कि सरकारी कार्यक्रम पर सामान्य 
रूप से दृष्टिपात करने मे हमे यह पता लगा कि सरकार द्वारा किये जा रहे कुछ--« 
उपाय, लघु उद्योग्रों का श्रावश्यक्ता से भ्रधिक सरक्षण तथा पोषण करते हैं, जिसका 
परिणाम यह होगा कि उनकी उद्यप्त की भावना को खुल कर प्रयोग होने वा भवसर 
नही मिल्न सकेगा । उदाहरण के तौर पर सहकारी समितियों को प्रत्यधिक उदारता* 
पुएं संरक्षण दिया जाता है। कुछ राज्य तो ग्रादरश केद्ध जंसी सस्थाएं सके स्थापित 
कर रहे हैं, इससे तो यह भय है कि गैर सरकारी उद्योगो की स्थापना या वृद्धि में 
बाधा पडेगी । पश्चिमी बयाल में सिरेमिक इन्स्टीट्यूट आफ सेन्‍्ट्रल इन्जी नियरिंग इसका 
एक उदारण्ण है। 

“प्रह्येक उद्योगपति की उद्यमशीलता की भावना लघु उद्योगो के विकास के 
लिए आवश्यक शतं है, इसलिए सरकारी कार्यक्रम ऐसे ढग से बनाया जाता चाहिए कि 
उम्ने सरकार या भ्रन्य लोगो पर निर्भरता घटाने तथा स्वतन्त्रता एवं स्वावलवन की 
भावता पैदा करले की भोर के किया जा सके । थतएवं राष्ट्रीय अर्थ॑-ब्यवस्था की 
वृद्धि के साथ-साथ सरकारी उपायो का मूल उद्देश्य सरक्षण एवं पोषण से हटकर साप- 
दत्त एव प्रोत्साहन होते जाना चाहिए । 

प्रतिनिधिमडल 'जषे लघु उद्योगो को बिजली की अधिकाधिक व्यवस्था करमे तथा 
औद्योगिक बस्तियां के स्थेएपना पर अधिक बल दिया है। वह यह अनुभव करता है 
कि कम दर पर ब्याज ग्रादि के रूप मे मुल्य विभेदक आधिक सहायता देना कार्ये- 
कुशलता, उच्चमशीलता तथा गैाविष्कारिणी प्रतिभा आदि की दृष्टि से दीघेकाल मे 
पर भी श्रकट किया है कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय भ्रथ॑तन्त्र 
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का विकास होगा, दैसे-वेसे भारत मे इस समय विद्यमान अ्रधिकाँश श्रम-प्रधान उद्योगों 
में धीरे-धीरे मर्श ने श्राते जाना निश्चित है श्रौर इस प्रकार वे झाधुनिकीकरण का 
रास्ता अपनायेंगे । 
औद्योगिक बस्तियाँ-- 

लघु उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने मे औद्योगिक बस्तियाँ जो योग 
दे रही हैं, उसकी जापानी प्रतिनिधिमडल मे प्रशंसा की है । लघु उद्योगो को बढावा 
देने की यह अद्वितीय प्रणाली है, जो शायद ही किसी अन्य देश मे चल रही हो। 
उसने यह सुभाव दिया है कि औद्योगिक बस्तियो की सख्या भौर बढायी जाय श्रौर 
देश भर में उन्ह फैला दिया जाय । ये बस्तियाँ उन इलाकों मे खास तौर से स्थापित 
की जाए" जहाँ कच्चे मालो भौर बाजार की स्थितियों की दृष्टि से औद्योगिक विकास 
की उत्कृष्ट सभावनाएं हो और जहां शारीरिक श्रम प्रधान घन्धो के आ्रधुनिकीकरण 
की सरून अधबब्यकता हो । श्रौद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम बढाने के लिए इस प्रति- 
निधि भडल ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो को 
क्ञाहिए कि वे किसी गैर सरदारी उद्योगो श्रथवा सहकारी समितियों को इन प्रयोज- 
नाओ मे भाग लेने के लिए भ्रोत्साहन दें । ये प्रोत्साहन ग्राधिक सहायता देकर या अन्य 
उपयुक्त उपायो के द्वारा दिए जा सकते हैं । 
प्रतिनिधिमडल की श्रन्य सिफारिशों मे से कुछ ये हैं--जिन क्षेत्रों में विद्यत 
दाक्ति सुलभ नही है, वहां डीजल दाक्ति की व्यवस्था की जाए, एक श्रौद्योगिक 
बस्ती मे प्रनेक प्रकार के कारखानो का मिश्वणण बचाया जाए, भ्रौद्योगिक बस्तियों के 
किराएदारो से धीरे-धीरे किराया बढाया जाए ओर कारखाने की जगह को आसान 
किक्तो पर बेचा जाय । 
उद्योगो के अनुसार लघु उद्योग सहकारी समितियाँ बनाने के महत्त्व पर 
प्रदितिधिमण्डल ने जोर दिया है। लघु उद्यागों की परिभाषा मे झ्राने वाले लघु उद्योग, 
सालिक तथा कमंचारी इन तयी सहकारी समितियों के सदस्य होगे। ये सहकारी 
समितियाँ कच्चे माल की सम्मिलित खरीद, सम्मिलित बिक्नी, भडारत, माल की 
दुलाई तथा तैयार माल की उत्कृष्टता के परीक्षय मिल-जुल कर करायेगी। सहकारी 
समितियों की छोटी से छोदो इकाई जिले से कम होगी भर बडी से बडी इकाई राज्य 
भर के लिए दोष॑स्थ सहकारी समिति या छोटी सहकारी समितियों का संघ होगा | 
यह भी सुझाव दिया गया है कि हर राज्य मे प्रत्येक उद्योग के लिए व्यापारिक संघ हो, 
जिनके मुख्य कामो मे सासान्‍्य हित की बातें जैसे निर्मित होने वाली वस्तुप्रो के बारे 
' में गवेषणा, टैवनीकल जानकारी जमा करके सदस्यो मे वितरण, व्यवसाय-प्रवन्ध में 
मार्य दर्शक, जत सम्पर्क कार्य एव सरकार से सम्पर्क रखना भी होगा । 
वित्तीय सहायता-- 


वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में इस प्रतिनिधि दल ने यह मत्त व्यक्त किया कि 
८ 
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भारत सरवार द्वारा उठाए गए विभिन्न वदमों के वाद भी प्रकारी वित्तीय संस्पाएँ 
एवं गैर सरकारी बैक ब्व भी सतक्तापूण एवं श्रनुदार नीति श्रपना रहे है। लघु 
उद्योगो को अनुभव होने दाली दिवकतें दूर करने के लिए प्रतितिधि मण्डल ने तिम्न 
उपाय सुभाये हैं -- 
(के ) ऋण गारटी योजना भपनांना, ज्सिके अधीन प्रत्येक राज्यीय वित्त हा 
निमम के श्र तर्गंत एक ऋरा गारटी निधि स्थापित वी जाए, जिछसे 
वित्त सस्थाओं द्वारा छोटे कारखानों का दिए जाने वाले ऋछणो की 
गारटी दौ जा सक | 
(ख) एक झणा बीमा योजना बालू करता, जिसके प्नुसार मुझ्य रूप से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त धन से रिजव बेक श्राफ़ इण्डिया मे एक 
ऋण बीमा निधि स्थापित की जाए। इस योजना के झनुमार ऋण 
बीमा योजना का एकमात्र बीमा कर्त्ता ऋण गारटी फड होगा भौर 
योजना तभी अमल में श्रा सकेगो जब ऋरा भारदी फंड कणंदार 
लघु उद्योग की तरफ से धन श्रदा कर छुका हो श्रौर क्जदार से 
घत न से सका हो । 
(गे) प्रत्येक राज्य म एक राज्य सहकारिता बेक या शीप॑स्थ सहकारिता 
बेक स्थापित की जाए, जो छदे पैमाने की भौद्योगिक सहकारिता. 
समितियों का ऋणा दिया करे) 
(घ) सरकारी ऋण राज्यो के वित्त निगमो की झार्फत दिए जाए भौर 
( | ) टेट बेक आफ इण्डिया की शाखाप्रो का राज्यों के वित्त नियमों के 
एजेण्ट के रूप में प्रयोग क्या जाए ॥ 
प्रतिनिधि मण्डल ते यह सिफारिश भी की है कि राष्ट्रीय ल्ष॒ उद्योग निगम 
के कमंचारियों की सख्या बढायी जाय तथा उसका सगठन भी बढाया जाए। उससे 
हुए राज्य मे लघु उद्योग निग्रम स्थापित्त करने का भी सुझाव दिया है, जो देश मे निर्मित 
मशौने क्रिराया-खरीद प्रणाली के अधीन दिलाएँगे, राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगो 
भे बने माल को खरीद कराएंगे शोर लबु उद्योगो के लाभारथ कच्चे माल के डिपो 
चलाएंगे । किराया खरीद प्रणाली के दियमो को उदार बनाने, कुछ सरकारी विभागों 
द्वारा केवल लघु उद्यागों से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की सझ्या बढ़वाने और इस 
तरह की खरीद अन्य विभागों जैसे--रेला, प्रतिरक्षा, छापाखाना भ्रादि त्रकः बढ़वाने 
की भी सिफारिश की गयी है । 
शैल्पिक सुविधाएं -- 

झैल्पिक सुविधाझ्री के में श्रतितिधिमडल ते यह पाया है कि सरवार 
लघु उद्योगी व। शेल्पिक स्तर ऊता वरने वी दृष्ठि से तरहं-तरहें की सुविधाएँ दे 
रही है। कित्तु उसके विचार से हनमें से कुछ सुविधाओं के प्रबन्ध में कुछ सुधार किये 
जने चाहिए । वतमान सुविधाश कै पूरक के रूप मे कुछ अतिरिक्त सुविधामों की 
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व्यवस्था की जानी वाँछनीय है । प्रतिनिधिमण्दल का विचार है कि यदि ये अतिरिक्त 
सुविधाएं और दी जा सकी तो वर्तम्रात सुविधाओं को और भरी श्रघिक लाभ हो 
सकेगा । उसने सिफारिश की है कि लघु उद्योग सेवा संस्थानो तथा विस्तार केन्द्रों में 
अधिकाधिक मशीनें तथा औजार ञ्राने चाहिए तथा बढिया इन्जीनियर रखे जाने 
चाहिए । गवेपणा प्रयोगशाला तथा परीक्षण की सुविधाओं पर विशेष रूप से बल 
दिया गया है और अधिक सेवा-सस्यान खासकर हर प्र मुख औद्योगिक क्षेत्र में एक-एक 
संस्थान स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है । 

प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी सुझाव दिया है कि शैल्पिक ज्ञान के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए ) उसने अनुरोध किया है कि सरकारी क्षेत्र के 
कारखातों मे शिक्षित कर्मचारियों को रंखया चाहिए, जिसमे वे उन्नत शैल्पिक ज्ञान 
हासिल कर सके ॥ 


विदेशी विशेषज्ञ-- 


प्रतिनिधिमण्डल ने इस बात की वकालत की है कि उपयुक्त मामलो मे विदेशी 
विशेषज्ञों को भारत मे काम करने के लिये श्रामत्ज्रित किया जाए झौर भारतीय शिल्पज्ञो 
को विदेश भेजा जाए, लेकिन यह दोनो काम उचित रूप से योजना बनाकर किए 
जाएं, ताकि इनका ग्रधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। प्रत्येक राज्य मे एक 
टैबनीकल समिति स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है, जो स्थानोय प्राकृतिक 
साधनों का सर्वेक्षण करे और उनके विकास तंथा उपयोग की सभावमाओ्ों का अध्ययन 
करे १ उससे प्रत्येक लघु उद्योग सेवा सस्थान में व्यावसायिक शैल्पिक समिति स्थापित 
करने का भी सुझाव दिया है, जो व्यवसाय सम्बन्धी शैल्पिक समस्याओं को बराबर 
निबदाती रहे । 
सहायक उद्योग 

जापानी विज्लेषज्ञों ने सहायक उद्योगो के विकास के वारे में भी सुझाव दिये है, 
जैसे राष्ट्रव्यापी आधार पर समान पुजें, सहायक सामान तथा कच्चे भालों 
का झौद्योगिक मानदण्ड स्थापित किया जाम, सरकारी क्षेत्र के नग्रे कारखादो से कहा 
जाय कि वे भ्रपदी आवश्यकता के हिस्से तथा सहायक सामान लघु उद्योगों से ही 
खरीदे; राज्य सरकारें एवं तद्चु उद्योग सेवा-शालाये इन सहयोगी कारखानों का प्रत्यक्ष 
शैल्पिक मार्ग दर्शन करें; सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के वर्तमान बडे कारखानों 
का सहयोग कुशल सहायक कारखाने स्थापित करने मे प्राप्त किया जाय और झौघयोगिक 
बस्तियों मे कारखानो को स्थान देने भे सत्योगी सु उद्योगों को प्रायथमिवता दी जाए। 

लघु उद्योगों द्वारा निमित वस्तुप्रे का निर्यात बढाने की आवश्यकता स्वीकार 
करते हुए प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि लधु उद्योगो को पहले देश के बाजार पर ही 
अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए और उन्हे अपना माल तभी निर्याद करमा चाहिए 
जब माज्न की क्स्मि में ऊल्केप्टता हासिल हो चुको हो भौर उनके माल का मूल्य प्रति- 


रण] 
योगितापूर्ण हो । उसका महना है कि हथकरधो तथा दत्तकारियों की चीजों का 
निर्यात करने वी अच्छी गु जाइश है । उसने कहा है कि विदेशी बाजारों में जन-सम्पर्क 
कार्य तथा बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी ग्रतिविधियाँ उसी प्रकार चलानों चाहिए जिस 
प्रकार 'जापानी निर्यात व्यापार पुनः प्राप्ति सगठन' चलाता है । 
श्रौद्योगिक श्रॉकड़ि-- 

प्रतिनिधिमण्डल ने सभी उद्योगों से सम्बन्धित पूरे आँकडे रखने की श्रावश्यकृता 
पर जोर दिया | उसने सिफारिश वी है कि आयोजन की दृष्टि से अक सकलन की 
सस्या ४ पूएंत पुरुगंठन क्या जाय और श्रौद्योगिक अरक सकलन निदेशालय 
बाशिज्ट तथा उद्योग मन्जालय में स्थापित किया जाए । 

प्रतिनिधिमण्डल ने यह सुझाव दिया है कि इण्डियन स्टैंटिस्टोकल इ स्टोस्यूड 
को चाहिए कि वह योज"। निर्माण तथा श्रक सकलन सम्बन्धी सर्वेक्षणों को 
तालिकाबद्ध ५ रने मे सहायता दे तथा व्यवसायी एबं नोसिजिये झकथश्ाद्नियों को 
प्रशिक्षण दे । 
उत्कृष्टता-मान दण्ड--- 

लघु उद्योगा द्वारा निमित वस्तुओ्रों के उत्कृष्टता सम्बन्धी मानदण्ड बनाये 
रखते की झ्ावश्यकता १९ बल दिया गया है। प्रतितिधिमष्डल ने सिफारिश की है कि 
जहाँ तक सम्भव हो, भारतीय मानक संस्था के प्रतिमान झपनाये जाएँ । लघु उद्योग 
सेवा सस्थान लघु उद्योगी की ठोक-ठीक कछचा माल, परिचालक तियत्रछ, प्रक्रिया 
तियत्रए तथा प्रन्य मातदण्ड सम्बन्धी सलाह दें, जिससे अपेक्षित मानदण्ड हाधिल किये 
जा पके | 
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अध्याय ६० 
अन्तर्राष्ट्रीय. आयोजन मण्डल, कर्वेसमिति की 
रिपोर्ट आदि 


[[क्रल्त्यर गायन ए]889फ४ 4 887, ("8०४८ ऐगफा०७ रिएफण/, 58८.) 





(१) प्न्तर्राष्ट्रीय श्रायोजन सण्डल 
प्रारस्मिक-- 


सत्‌ १६५३ में फोर्ड फाउन्डेशन (३१070 7"०ए08६00) की सहायता से भारत 
सरकार ने लघु उद्योगो की उत्पादन सम्बन्धी समस्याझ्नो एवं उतको रोजगार प्रदान 
करने की क्षमता के ग्रध्ययत के लिग्रे विदेशी विशेषज्ञों के एक दल को आमन्वित 
किया था । इस भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोजव मण्डल ([0॥87770800079) 7?]997708 
पु'७७४) ने देश के समस्त लघु उद्योगों का सर्वेक्षण किया । इस मण्डल को रिपोर्ट 
सन्‌ १६५४ मे प्रकाशित हुई । रिपोर्ट मे इस बाद पर बल दिया गया था कि भारत 
में लधु उद्योगों की घीमी प्रगति का प्रधान कारण ब्रुटिपूर्ण उत्पादन झौर प्रबन्ध है ॥ 
इन उद्योगों के विकास की शिधिलता का मुख्य कारण निजी क्षेत्र मे आवश्यक प्रेरणा 
का प्रभाव है । इसके अभिरिक्त मण्डल ने यह भी बतलाया कि राजगीय सहायता एच 
सरकारी खरीद पर अत्यधिक निर्भरता, उत्पाइत की रूढिवादी रीतियाँ, विपणन की 
असुविधायें, साख व बेकिंग की समुचित सुविधाओं का अभाव, झायोजन का अभाव 
आदि भी इनके लिये कम उत्तरदायी नही हैं। “युक्तिकरण एवं झआाधुनकीकरण की 
प्रक्रिया को रोकना, केवल तकंहीन ही नहीं है, वरत्‌ इसमे भारतीय लघु उद्योगों मे 
ग्निहीनता तथा प्रतिमामिता को आश्रय देता होगा ।//* पश्रन्तर्सट्रीय श्रायोजन मण्डल 
की समिति मे स्थायी ओद्यीगिक विकास के हेतु विजी प्रेरणा एवं पूजी को अत्यधिक 
प्रोत्साहित करना बहुत प्रावदयक है । 
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१७८ है 
सुकाव-- 

भारतीय लघु उद्योगो के विकास के लिये श्रायोजन मण्डल ने निम्नलिखित 
सुभाव प्रस्तुत किये +-- 

(१) देश के विभिन्न भागों मे चार बहु उद्देशीय औद्योगिक सस्यायें 
(0ण४-ए०ण)०४8 पञ&६6०७७४ 0 प९८७०००४०) खोली जायें। यह 


संस्थाये छोटे-छोटे उद्योगों को व्यावसायिक प्रबन्ध, वित्त तथा विक्तेय सम्बन्धी परामश 
दिया करेंगी । 


(२ ) नमूना सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विधालय (९४६098। 5000] ए| 
]068989) की स्थापना की जाय । 

(३ ) लघु उद्योगो की बनायी हुई वस्तुओं की समुचित विक्वय व्यवस्था के 
हेतु एक बिक्रय सेवा निगम +([४कहछणहु 5९7०0 (णए० ५07) की 
स्थापना की जाय । 

४ ) एक लघु उद्योग निगम (800 80809 ॥0087088 (0०.७०- 
॥9009) की स्थापना की जाय ! 

(४ ) उत्पादन एवं प्रशिक्षण के लिए एक कारखाना भौर प्रावधिक विकास 
के लिए प्रदर्शनाथं छोटे-धोटे केद्री की स्थापता को जाय । 

(६ ) दो निर्यात-विकास कार्यालय (50076 हए०७॥0४08 0॥068) 
एक उत्तरी भ्रमरीका मे तथा दूसरा योरोप मे खोले जाएँ । 


राजकीय कार्यवाही- 


भारत सरकार ने ऊपर की सभी सिफारिशों मे से चार बहु उद्देश्यीय प्रौधोगिक 
सस्यात, एक विक्रय सेवा निगम तथा एक लघु उद्योग तियम सस्वस्धी सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया है। इन सभी सस्याओ कौ स्थापना भी की जा चुकी है एवं 
ये बडी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। 


(२) कर्वे समिति की रिपोर्ट 
प्रारश्मिक-- 


हितीम पच-वर्षीय योजना प्रारम्भ करने के पूर्व क्रुटीर एवं लधु उद्योगों की 
समस्या्यो पर गम्भीरता से विचार करके उसके सपाधाम के हेतु ब विकास की एक 
योजना प्रस्तुत करने के लिये योजता आयोग ने प्रो० डी० जी० कर्वे की श्रध्यक्षता मे 
एक सप्तिति नियुक्त की । इस समिति को ग्राम एवं लघु उद्योग' ( द्वितीय*पंच>वर्षीय 
योजना ) समिति (ए॥[१७७ 8७० 80%8॥-8008|8 (0०970//०७) कहते हैं। 
इस समिति से उद्योग-क्रम भरोर जहाँ भी सम्भव हो राज्य क्रम में एक ऐसी योजना 
बनाने वो कहा गया जी कि पूर्ख रूप से द्वितीय पत्र वर्षीय योजवा मे ग्रामीण एवं लघु- 
इद्योगो के विकाए के साधनों मे प्रयुक्त की जा सके | 


[ २७६ 
उह्दँ इय-- 

कर्वे समिति ले अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों 
को अपने सामने रखा था :--- 

(१ ) द्वितीय पच-वर्षीय योजना की अवधि में जहाँ तक हो सके, प्रौद्योगिक 
बेरोजगारी (॥९6770]०ट/604 एं॥8फ७9७)0ज४००४) को बुर 
करना, विशेषकर परम्परागत कुटीर उद्योगों मे ॥ 

(२ ) ट्वितोय पच-वर्षीय योजना की झवधि में विभिन्न ग्रामीण एवं लघु 
उद्योगे के माध्यम से भ्रविक ते अधिक व्यक्तिश्रों को रोजगार 
देता, और 

(३) विकरेन्द्रित समाज के ढांचे पर तीब्र गति से ्राविक उन्नति के लिए भराधार 
का तिर्मारए करता । 

प्राम एवं लघ्चु उद्योग प्रथवा कवें कमेटी के प्रनुतार भारत मे कुटीर एवं लक्ु- 
उद्योगो की बहुत दिनो से उपेन्षा होती भा रही है । यद्यपि प्रथम पच-वर्षीय योजना 
काल में इस उद्योगों के विक्रास के लिये प्रथल्त किए गए, परन्तु उन्हें भ्रधिक सन्तोष- 
जनक या पर्याप्त नही कहा जा सकता । प्रथम योजनावधि में इसके विकास के लिये 
६ विशिष्ट मण्डलो की स्थापना की गई थी तथा केसर द्वारा इनके विकास के लिए 
३३'६ करोड़ ₹० ध्यय किये गये । किन्तु समिति के मतानुसार इन उद्योगो की स्थिति 
को देखते हुए श्रभी तक जो कुछ किया गया वह सागर में एक बूंद के समान था । 
अतः कर्वे समिति ने इस बात की जोरदार सिफारिश को कि द्वितीय योजवावधि भे 
उन लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास पर पूरा जोर दिया जाय जो देनिक प्रावश्यकता 
की वस्तुग्रो का निर्माण करते है, जेसे सूती व ऊनी कपडे, हाथ द्वारा बुटे हुए चावल, 
वनस्पति तेल, गुड, खाँडसारी, दियासलाई, जूते श्रादि । इनके श्रतिरिक्त रेशम के 
कीडे पालना, रेशम बुनना, हम्तकरघा उद्योग, नारियल की जटा कातना तथा बुनना 
भ्रादि उद्योगो के विकास पर भी समिति ने काफी जोर दिया | 
कर्वे समिति की सिफारिशें-- 

कर्वे समिति ने लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास के लिये योजना ग्रायोग के 
सम्मुख प्रभेक सुफाव प्रस्तुत किये, इनमे से कुछ प्रमुख सुाव निम्नलिखित हैं :-- 

(१ ) सहकारी समितियों को प्रोत्साहन--राज्य क्रकारो को चाहिए कि 
सहकारी समितियों को अधिक से ,प्रधिकः भात्रा में वित्त एवं श्रनुदान प्रदान करने की 
व्यवस्था बरें, जिससे ये ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की भ्रधिक से श्रधिक सहायता कर 
सके ( समिति के मतानुसार रिजर्व बेक तथा स्टेट बेक भी इन उद्योगों को श्रनेक रूपो 
से सहायता प्रदान कर सकते हैं ॥ समिति ने 'इस बात की भी सिफारिश की कि जब 
त्तक इप उद्योगो के सहायता सस्थागत रूप मे ऋण की व्यवस्था न हो जाय, तब 
तक अखिल भारतीय प्रमडलो, राज्य विभागों तथा राज्य वित्त निममो को इन्हें 
आवश्यक सहायता प्रदाव करते रहना चाहिए । 


र्‌८घ० ] 

(२) बृहतद उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिवस्थ--ग्रामौण एवं लघु उद्योग 
को विस्तार का अवसर प्रदाव करने के लिए समिति ने इस बात कौ भी सिफारिश 
की कि झनुरूप बड़े पैमाने के उद्योगो के उत्पादन की अधिकतम सीमा विश्चित कर 


दो जाए, जिससे भ्रधिक होने दाली माँग की पूर्ति लघु उद्योगी द्वारा निर्मित पदार्थों से 
हो बी जाय । 


(३ ) लघु एव ग्राम उद्योगों की वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य विर्धारण-- 
सहकारिता के ग्राघार पर सगठित लघु एवं आम उद्योगों की वस्तुप्रो का न्यूनतम 
मूल्य सरकार द्वारा निश्चित कर देना चाहिये तथा इस मूल्य से कम पर बेचने में जो 
घाटा हो उसे राज्य द्वारा पूरा करना चाहिये। 


(४) बृहत उद्योगी पर उत्पादत शुल्क--कर्वे समिति ने यह भी सुझाव 
दिया कि वृह््त उद्यागों पर एक विश्वेष प्रकार का उत्पादत शुल्क लगाया जाये, जिसे 
प्राप्त श्राप शघु एवं कुटीर उद्योगों के सहामत्तायं व्यय की जाय । इस प्रकार के शुरको 
के निम्तीलिखित तीन उद्देश्य हो सकते हैं :-- 


( श्र ) लधु उद्योगों के विकास के लिये घर एकत्रित करना ; 

( व ) मुल्य वृद्धि के फलस्वरूप बडे उद्योगो को प्राप्त अधिक लास को ले 

लेता, झोर 

[स ) छोटी मात्रा मे उत्पादन करने बालो के हिंत मे मूल्य में शस्तर निश्चित 

करता । 

(५) लघु एव ग्रामीण उद्योगों के हेतु पृथक मतालय--बर्वे समिति ने 
केन्द्र मे लघु एवं ग्रामीण उद्योग के लिये एक पृथक भत्नालय की भी स्थाप्ता का 
सुझाव दिया था। 

समिति ते सुझाव दिया है कि ग्रामीण उद्योगी का झधुनिकीकरण भौर विरतर 
विकास तभी हो सकता है, जबकि छोटी-छोटी भ्रौद्योगिक इकाइयो का बहे-बड़े गाँव व 
छोटे-छोटे कस्बो मे देश के एक छोर से लेकर दूधरे छोर तक जाल सा बिछा दिया 
जाये। इनके साथ ही साथ आवश्यक सेवाम्रो की भी व्यवस्था की णानी चाहिये । 
उद्देश्य यह है कि समस्त औद्योगिक गतिविधियों का मूल प्राधार गाँव हो -- प्रगतिशील 
ग्राम्य भ्रथ॑ व्यवस्था के ऊपर भ्राधारित उद्योग का पैरामिड ?” रिपोर्ट में इन उद्योगों 
के भहत्त्व वे हक में लिखा है कि दत्त्तक़ारी का महत्व अपने उत्पादन की मात्रा 
क्रौर मृत्य से वहो अधिक है, वयोकि उनसे देश की पुरातन संसस्कृतिक परस्परात्नी का 
ज्ञान हीता है भीर वह निर्माणात्मक तथा कलात्मक रुचि का आदर्श है। अ्रत; दहुत* 


[ र्१ 
कारी का विकास त केवल कुछ दस्वकारा को इदके परम्परागत घन्धों मे पुनर्थापित 
करने का एक दिषय है, वरन लोगो के परम्परागत कला को जोवित रखने तथा 
निर्माणात्मक सुक्िधाशो और वक्लानुगत निषुणताभों को उदार अवसर भी प्रदान 
करना है ४४ 
राजकोय कार्यवाही-- 

कर्बे समिति की सिफारिशों के आधार पर द्वितीय पर-वर्षीय बोजना में 
कुढीर एवं लघु उद्योगो के विकास के लिये एक विस्तृत कार्य-क्रम त्तैयार किया गया 
तथा योजना काल में इस मद में २६० करोड़ रुपये ध्यय की सिफारिश की । परन्तु 
भोजना प्रायोग ने द्वितीय योजना काल में कुटीर एवं लघु उद्योगों के पुनरुत्यन के 
लिये केवल २०० करोड २० व्यय का भायौजन किया । 
झालोचना-- 

लघु एवं वुट्ीर उद्योगो के विकास की दिशा में कर्वे समिति ने जो सुझाव 
प्रस्तुत किये वे सचमुच सराहनीय हैं। किन्तु फिर भी कर्वे समिति की सिफारिशों की 
तीद्र श्लालोचना की गई है। यह निश्चय है कि लघु एवं ग्रामीण उद्योगो में लगे हुए 
लाखो व्यक्तियों की का्येश्षमता, आय तथा जोवन स्तर मे वृद्धि से राष्ट्रीय हिंत में 
अवश्य वृद्धि होगी, परन्तु परम्परागत उद्योगों मे कार्य करने वाले श्रप्तिको को उतके 
घर पर ही काम देने से, ( जिसकी सिफारिश समिति ले प्रपनी रिपोर्ट मे की है ) 
भमिको की गतिशीलता मे तो कमी होगी ही, साथ ही उनको कुशल प्रविधिवों को 
भ्रपनाने के लिये उचित प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। कुटीर एवं लघु उद्योगो के विकाम 
के लिये भी कुशल प्रविधियों को प्रपनाना जरूरी हो जाता है, श्रन्यथा दीघ॑काल में 
इन उद्योगों को कढित प्रतियोगिदा का सामना करना पडेंगा। कर्वे समिति ने उपभोक्ता 
उद्योगो की ग्रधिकतम उत्पादन की सीमा निर्धारित करने की,सिफारिश की है, जिसका 
पउदृध्य प्रतिरिक्त माँग को लघु उद्योगों की ओर प्रेरित करना है । इसके अतिरिक्त लघु 
एवग्राम उद्योगो के विकासाथं विपशन ()४७7%४४08), प्रावश्यक प्रसाधतों को पूर्ति 
एवं वित्तीय सहायता आदि के लिये सिफारिश की गई है | किस्तु प्रो० बी० के० मदन 
(?7०ण॑ 8. 7£ ७0970) के अनुसार इस प्रकार की सिफारिश निश्चय ही 
भ्रप्रयोगात्मक एवं अ्रव्यवहारिक है, व्योकि इसको कार्यास्वित करने के लिये बहुत 
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धथिक घन राशि की भी झावश्यकता होगी । इसके झ्रतिरिक्त बडे उद्योग के उत्पादन 
को मात्रा निर्धारित कर देने से लधु उद्योगों मे श्रकुदल प्रविधि के प्रयोग के प्रतध्यायी 
अनने की झादइका है। कर्वे समिति मे लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के श्रापुनिकीकरण वे 
बैज्ञगिकतन की सिफारिश इसी शत पर की है कि इनके फलस्वरूप बेरोजगारी मे वृद्ध 
न हो । परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह पता लगता है. कि यह तक पूणेतया 
निराधार है। झाधुनिकीकरण का स्वाभाविक परिणाम श्रमिकों की छंटनी होतो है। 
इससे देश के दीघकालीन प्राथिक विकास को निश्चय ही प्राघात पहुँचेगा । 

अन्त में यह कहा जा सबता है कि चित आलोचवाशो के होते हुए भी, करें 
समिति की सिफारिशों ने कुद्टीर, ग्राम्य एव लघु उद्योगो की समस्थाश्रो को सुलभाने मे 
अच्छा मार्य दशत किया है । 
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अध्याय ६१ 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 


(००७ 5प्रती इप्तंपशां2३ ९००ए० ०१०४) 





प्रारश्सिक-- 
भारत की बतंमान प्रांधिक परिस्थितियों के प्रन्तगंत वह निश्यचपूर्वक कहा जा सकता 
है कि यदि हम अपने राष्ट्र का संतुलित प्रोधिक विकास करना चाहते हैं सो बृहत, 
झुटीर एवं लघु सभो प्रकार के उद्योगों की उन्तति होती चाहिये। उद्योगों की इस 
तीन श्रेणियों मे दृह्त उद्योग सबसे प्रधिक झक्तिशालो है एवं प्राय, पूजीपतियो एवं 
कुशल प्रबन्धको द्वारा उनके प्रचलन के कारण इनको अधिक कठिनाइयौ का सामना 
नही करना पढ़ता । कुटीर उद्योग श्रत्यन्त निम्न स्तर के होने के कारण भारत सरकार 
के लाडले पुत्र हो रहे हैं। भव प्रश्न है लघु उद्योगो के विकास का । देश के झ्राथिक 
विकास मे लध्ु उद्योगो का कुल महत्त्वपूर्ण भाग नही है । दुर्भाग्यवश, भ्रभी तक इनके 
बिकास के लिए कोई सक्तिय प्रयत्व नहीं किया गया। हाँ, गत कुछ वर्षों से भारत 
सरकार का ध्यात इनकी शोर झाकपित हुआ है! हमारी जनप्रिय सरकार ने लू 
उद्योगो के पुनरुत्थान के लिए पभतेक अध्ययन मण्डल आमन्त्रिक्र किये एवं उनकी 
सिफारिशों के आधार पर रचनात्मक कदम भी उठाएं गए। लघु उद्योगों के विकास 
के लिये भारत सरकार ने भ्रमी तक जो काये किये हैं उनमे सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (९. 8. 8, ॥ .(.) की स्थापना है। 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना व उद्दे इब-- 

फोर्ड फाउस्डेशन दल के प्रस्ताव के अनुसार, लघु उद्योगो को विपणन एवं यन्त्र 
सम्बन्धी युविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी सम्‌ १६४५ मे राष्ट्रीय लघु 
उद्योग निगम की स्थापना की गई। यह विग्रम भारत सरकार का मिजी प्रमण्डल 
(?तएर७6 (१००४ए७७५७) है। इस निगम के द्वारा ऐसे लघु उपक्रमों को सहायता 
प्रदात की जाती है, जिनमे ५ लाख रु० से कम को पूंजी का विनियोग हुआ हो तथा 
शक्ति द्वारा प्रचलित उद्योगों में अधिक से श्रधिक ५० एवं बिना शक्ति द्वारा प्रचलित 
उद्योगों से अ्रधिक से अधिक १०० व्यक्ति काम करते हो । 

इस सियम का समामेलन भारतीय कम्पनी अधिनियम के श्रन्तगेत १० लाख 
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र₹० की प्रधिक्षत पूंजी से किया गया। इसकों सम्पूर्ण पूजो भारत सरकार द्वारा 
भ्रदान की गई है। अब इसवी पूंजी को ४० लाख 8० तक करने का प्रस्ताव है । 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग प्रमणडल (8फ4]] 86१8 [तत्पर 
67728 30870) के निकटतम सम्पर्क मे कार्य कर रहा है। यह छोटे छोटे उद्योगों को 
किराया खरीद प्रणाली (878 एप्राए3888 598670) के भाधार पर यन्त्र प्रदान 
करता है। हायर परचेज की दार्त इस प्रकार है--साधार्ख प्रकार के यगतरी के लिये 
प्रारम्भ में मूल्य का २० प्रतिशत तथा विश्येष प्रकार के यन्त्रों ने लिये मूल्य का ४० 
प्रतिशत देना पडता है। ब्याज की दर ४४% से ५% तक होती है। राष्ट्रीय 
छघु उद्योग तिग्म भविष्य मे लधु उद्योग्रो की वस्तुप्तो के विक्रय की भी बव्यवह््या 
करेया | यह नियम खच्चु उद्योगों को बेकों द्वारा दिये गये ऋणो की प्रध्याभूतरि भी दे 
सकता है। 
प्रवन्‍ध-- 

राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा मनोनीत 
[0०70॥79/80) शासकीय सदस्यों वी एक संचालक परिषद द्वारा होता है। सचालको 
की इस परिषद का मुख्य कार्य सामान्य नीति का निर्धारण करना एवं ध्यम फों 
ये जनाप्रो पर विचार करता है। श्रावइ्यकतानुसार शासन की ग्राज्ञा प्राप्त करने 
के लिए भी पस्ताव विये जाते हैं। प्रबन्ध सचालक, जो कि दिग्म का प्रमुख 
भ्रधिकारी है, भ्रपने ४ विभागीय श्रध्यक्षो की सहायता से उस नीति को कार्यान्दित 
करता है। 
मिगस के विभाग-- 

राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम के पौँच विभाग हैं--( १ ) स्टोर क्रय विभाग; 
(२) विपणि विभाग, ( ३) किराया खरीद विभाग, ( ४ ) झौद्योगिक क्षेत्र विभाग; 
तथा (५) भ्रशाक्तव एवं लेखा-जोला विभाग ) 
निमम के कार्यों का ब्यौर-- 

प्रारम्भ में राष्ट्रीय लबु उद्योग निगम की स्थापना लक्षु उद्योगों को शासकोय 
क्रय सस्थाओं से भ्रार्डर दिलवाने के लिये को गई थी। परन्तु श्राजकल इसका कार्ये- 
क्षेत्र लढ़ गया है। मह शात्तकीय भ्रनुबन्ध (60ए९७707760॥ 007॥7904-) लिकर 
छनकी पूर्ति सधु उधोगो से कराता है। यह उनको प्रत्यक्ष अनुवन्‍्ध की श्राप्ति में भी 
सहायता करता है। नवम्बर सन्‌ १६४६ तक इसको सूची में ५,१५२ ऐसे लघु उद्योग 
थे जिनकी इसने शासकीय प्रार्डर दिलवाया ॥ 
शासकीय क्रम विभाग-- 

शासकीय क्रय विभाग राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यों का प्रमुख केस्द्र है। 
घह ढ्िभाग उद वस्तुप्रो की सूची तैयार करता है, जिनका निर्माण खघु उद्योगो द्वारा 
िया जा सकता है।इस निगर्म की सहायता से श्रभी तक लघु उद्योगों को जितनी 
राश्षि के श्रमुवस्ध मिले, उसका अनुमान निम्न ऑँकडो से लगाया जा सकता है-- 
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वर्ष हु अनुबस्ध की मूल्य राशि 
स्प्ये 
१६१५-५६ ४,६७,७५० 
१६१६-५७ ११,१६,३५३ 
१६५७ ५८ ६२,१४,६६४ 
१६५८-४६ २,२६,१२, ३३७ 


स्टेद बेक की सहायता से बच्चु उद्योगो को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती 
है) इसकी प्रादेशिक सेवा सस्थायें तानिक सहायता भी देती हैं | 
विपणशि विभाग-- 

लघु उद्योगो को भ्रपने ह्वारा निर्मित पदाय्थं को बेचने मे प्राय. घोर असुविधां 
का सामता करता प्रढ़ता रहा हैं; उनके व्यापार चिन्हों (]7908 ४) से भी 
बहुत कम लोग परिचित हैं। भ्रतएवं डा० लिकन बलाक॑ बेः प्रस्तावानुसार एक चल 
वाहुत (20076 ए७४) दिल्‍ली केद्ध से आरम्भ किया गया। कुछ समय पश्चात, 
लघु उद्योग पदार्थों को अधिक लोकप्रिय बनाते के लिए बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से 
भी ऐसे ही वाहन चलाये गये । इससे वस्तुओं के प्रचार, प्रसार, विज्ञापन एवं व्िषणि 
शोध (0॥&/)286 00५88/0)॥) में बडी सह्दायता मिल्रतो है । 
धोक-डिपो-- 

देश के जिन भागो मे बहुत अधिक सख्या में इसी प्रकार के उद्योग होते हैं वहाँ 
निभ्म द्वारा थोक डिपो (४४७७०)४ 5908 7009045) खोले गये है। उदाहरण के 
लिये, प्रलीगढ भे_ ताला भडार, ग्रागरा भें जूता भडार, छुर्जा में मिट्टी बरतन भडार, 
बम्बई से रंग भडार, कलकत्ता मे हॉजरो वस्तु भडार भ्रादि थोक डिपो की स्थापना 
की गई। इसकी कार्य प्रगति सचमुच बड़ी उत्साहवर्द्धक है । 
सहायक निंगमों की स्थापता-- 

राष्ट्रीय लघु उद्योग मिगम के विषशि एवं अन्य झुहायक्त कार्यों को विकेज्धित 
करने के उद्द श्य से ४ सहायक निगमो की स्थापना की गई है--पूर्वी ( कलकत्ता में ), 
पश्चिमी ( वम्बई में ), उत्तरी ( दिल्ली मरे ), और दक्षिणी ( मद्रास मे )। इनकी 
प्रधिक्त पूंजी १० लाख र० तथा निगमिव पूजी २५ लाख रु० है। 

सन १६५६४ म निगम मे दिल्ली तथा देश के अन्य श्रौद्योगिक नगरो मे एक 
प्रौद्योगिक डिजायन प्रदेशनी का भी श्रायोजन किया, जिप्रका नाम था--/8989 
पृ0-तै॥छ ॥0 #ैतशशए१ & िपा0980 7 
व्रिपणि विभाग का निर्यात कक्ष-- 

विपणि विभाग का यह कक्ष (गि5ए०7४ 560४0) विदेशों से व्यापार 
[दिलवाने मे सक्रिय सहायता करता है। उदाहरश के लिये छूस तथा भप्रनेक अन्य देशो 


२८६ | 
सै जूतों का व्यापार दया न्यूजीलेड, श्रास्ट्रें लिया श्रादि देशो से धन्य विभिन्न धकार की 
अत्तुओ के आदेश धाप्त करने मे इसने लष्ठ उद्योगो को बड़ी सहायवा दी है । 
झ्ौद्योगिक बस्तियाँ-- 

शथु उद्योगों के विकास के लिये सरकार द्वारा चालू वी गई विभिन्न योगनाओं 
मे से श्ौद्योगिक बस्तियों की योजता सबसे अ्रधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है! बहुत से 
छोटे कारेखानों के पास प्पनी इमारते वसाने के लिये वर्याव्त वित्तीय साधन नहीं हैं 
शौर जहाँ वे धन इकट्ठा कर भी लेते है दहाँ पानी और शक्ति झदि की सुविधाएं प्राप्त 
करते और इसारता के तवशे मंजूर करात भ्रादि मे काफी विलस्व होता है शोर उन्हें 
कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है। छोटे उद्योगपतियों को इस योग्य बताने के 
लिये कि दे इन कठिताइयो को दूर कर सक प्रौर उसमे सहकारिता की भावना को 
प्रोत्माहल देन के लिये सरवार ने देश भर म उपयुक्त डिजाइब वाले काश्खातों को 
इमारतों भ्ह्तित औद्योगिक बस्तियों का एक जाल सा बिछा दिया है | इन बस्तियों मे 
छोटे कारखामो को अधिक सख्या मे एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया है और वे क्रपना 
उत्पादन घत्रित कार्य वी दशाझो में कर सकते है। ड्वितीय पंचवर्षीय योजना को अवधि 
भें १२ करोड़ रुपयो की कुल लागत वाली १३० से भ्रधिक ऐसी श्रौ्योगिक बस्तियों के 
लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और उतमे से एक तिहाई से भ्रधिक तैयार हो छुकी हैं, 
जिनमें कारखाने चलाये जा रहे है। प््य योजनाएं सी विभिन्न श्रवस्थाश्रों मे है। जब -- 
सब औद्योगिक बस्तियाँ तैयार हो जायेंगी तो भ्राश्या है कि इनमे विभिन्न प्राकार के 
४,९०० कारखाने चलाये जा सर्केगि, जिनसे करीब ५०,००० व्यक्तियों को रोज- 
|एर मिलेगा । 


राष्ट्रीय लघु दयोग निगम हारा विपणन सहायता-- 

राष्ट्रीय लबु उद्योग मिगम का शक प्रमुख उदंइय छोटे भौद्यो गिक कारखानों 
को विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे 
बिश्ञाल देश में किसो भी एक अकेले सगठन के लिये छोटे कारखानो के उत्पादनों की 
बिक्री व्यवत्था की जिम्मेदारी लेना न वो रूम्मब ही है श्रोर व श्रावस्यक ही । ठीक 
किस्म की अस्तुयें बताने वधा बाजार मे उनकी साँग बनायें रखने की जिम्मेदारी 
व्यक्तिगत उच्चोगपतियो की ही रहती है। परन्तु उद्योगपतियों को उनकी वस्तुओं 
की बिक्नी में सहायता दते के लिये निगम ने बुछ सम्बर्द्धेनात्मक उपाय किये 
हैं। निगम द्वारा चलायी गयी विपणन सहायता रुम्बन्धी योजनाग्री में एक 
महत्त्वपूर्ण योजना यह है कि सरकार के विभिन्न श्रधिक रखो द्वारा खरीदे जाते वाले मात 
का बडा भारी साग छोटे उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया जाथ | इस देश से उपभीक्ता 
की वस्तु्नो की सबसे बडी खरीदार केवल सरकार ही है भर छोटे उद्योगपति सरकारी 
अभिव रणो द्वारा साँय किये जाने वाले विविध प्रकार के माल को तैयार कर सकते हैं । 
कूकि सभी प्रवार की सरकारी खरीद प्रतिस्पर्धात्मक भावों के उद्धरणों पर आ्राधारित 
है प्रत, टैण्डरी के द्वारा ठेका देने की प्रक्रिया को छोडा नहीं जा सकता । फिर भी 
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छोटे कारखानो द्वारा तैयार की जाते वासी लगभग २७ प्रकार को वस्तुयें छोटे 
कारखानों से ही खरीदे जाने के लिये रक्षित कर दी गयी हैं। छोटे बडे दोनो प्रकार 
के कारखानो हारा बनायी जाने वाली वस्तुओं के बारे में, सम्भरण और निपटाने का 
महा-निदेशालय बडे उद्योगों द्वारा स्वीकृत उद्धरण के मुकाबले छोटे उद्योगो के उद्धरण 
१४ प्रतिशत अधिक होने पर भी उन्ही को प्राथमिकता देता है ।ऐसी वस्तुग्रो के विशिष्ट 
विवरण देने वाले टेप्डर फार्म प्रमाणित छोटे कारखानो को निशुल्क दिये जाते हैं । 
सरकार हे आर प्राप्त करने वाले छोटे कारखानो को दषु उद्योग सेवा सस्याम्रों द्वारा 
प्राविधिक सलाह और स्टेट बैक द्वारा ऋण दिये जाते हैं । इस योजना के भ्न्तगंत छोदे 
कारणानो को स० मि० म० नि० ( डी० जी० एस० एप्ड हो० ) से ७ 7३ करोड रुपये 
के सविदा मिन्ते हैं। 

छोटे उद्योगों के उत्तादनो के निर्यात के लिये निभम को भी काफ़ी भार्डर मिल 
रहे हैं। थूतो के श्राडर को पूरा करना इस क्षेत्र की एक भहृत््वपूर्ण सफलता है | पिछले 
कुछ वर्षों में निगम द्वारा पूरे क्यि गये इस प्रकार के आर्डरों का मूल्य लगभग ४० 
लाख ९० है । 
किराया-खरोद 4रालो के प्राधार पर मशीने-- 

छोटे कारखातों को किराया-ख़रीद प्रणालो के आधार पर मशीनों का सम्भरणा 
करना भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का एक महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। भ्रावेदको को 
मज्ञीन की कीमत का २० प्रतिशत भाग बयाना के रूप मे चुकाना होता है और शेष 
कीमत श्रासान किह्ठतो में ५-७ वर्षों मे चुकायी जा सकती है । इस योजना के शुरू होने 
के समय से भ्रवतुबदर सत्‌ १६६० तक की अवधि में लगभग १७ करोड़ के मूल्य की 
मशीत्तों के लिमे प्राप्त हुये प्रावेदन पत्रो की सख्या ३६ € थी । श्रत्प साधन बाले छोटे 
श्रौद्योगिको के लिये यह योजना बडी ही लाभदायक सिद्ध हुई है। 

भारत में छोटे उद्योग विभिन्न किस्म की वस्तुए' तैयार करते हैं, जैसे, कृषि 
उपकरण, भवन निर्माण में वाम झाने वाली चीजें, बाइसिकले तथा उनके हिस्से, 
सिलाई की मशीनें तथा उतके हिंस्से, खेल के! सामान, साबुन, रगलेप तथा वारनिश, 
फाउनटैनपेन, मौजा-बनियानें, शल्य चिकित्सा के औौजार, डीजल तथा तेन्न से चलने 
वाले इ जन, चमडे की वस्तुयें, घरेवू वैद्युन उपकरण, वेज्ञानिक शीशे का सामान तथा 
उपकरण, छोटी मशीन तथा मशीनी झौजार आदि । झायात पर प्रतिबन्ध लग जाने से 
छोटे ग्रौद्योग्को को अधिकाधिक वस्तुयें बनाने के लिग्रे ओत्साहन मिला है । वे बड़े क्षेत्र 
के कारखानो द्वारा काम मे लाये जाने वाले कई किस्म के हिस्सों और सहायक वस्तुग्रो 
को भी दैयार करते है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजना की सबसे 
अधिक उत्साहवरद्धक बात यह है कि छोटे उद्योग इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने 
के लिये अ्रग्नसर हैं। इस बात मे सरकार को तीसरी योजना की ग्रवंधि में १०७ 
करोड ४० परिव्यय करन की व्यवस्था करन के लिये प्रोत्ताहित किया है, जो कि दूसरी 
योजना मे निर्धारित की गयी राशि से लगभग दुग्नती है। 
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अध्याय ६२ 
सूती वस्त्र मिल उद्योग 


( (०० या शा ) 





प्रारश्मिक-- 


आरत वा सूती वस्त्र मिल उद्योग देश के अतीत का गौरव, वर्तमान ओर भविष्य का 
सन्देह, परन्तु सदेव भ्राशा की वस्तु रहा है। यहू मारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, 
किन्तु परिमाए एवं गति की दृष्टि से इसके बिकास में विशेष रूप से बिगते शताब्दी 
का समय अत्यगत महत्वपूर्ण रहा है । आजकल कृषि उद्योग के बाद युती वस्त्र उद्योग 
ही देश के सबसे भ्रभिक व्यक्तियों यो जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग मै ८* 
खांख श्रमिक ज्गे हुए है तथा १२२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। सन्‌ १६६ ; 
के प्रारम्भ मे, हमारे देश मे ४८३ सती बस्त्र मिले थो, जिनमे १३५५ लाख स्पिग्डिएंन 
तथा क्गमग २ लाफ्ष लूम्स (जितमे १५,००० स्वचालित दृस्म भी सम्पिलित हैं 
शग्रे हुए थे | प्राज यह उद्योग ४०० करोड रु० की उत्पत्ति कर रहा है। सूत्ती वस्त्र 
के परिमाण को च्यान मे रखते हुए यह विश्व मे तीधरे दर्जे का उद्योग है और सूत 
उद्योग में इसका विश्व मे द्वितोय स्थान है । निम्नलिखित विवरण से सूती वस्त्र मिल 
उद्योग का महत्त्व स्पष्ट हा जाता है :-- 
उद्योग का महस्व-- 
(4 ) चुती वस्त्र मिल उद्योग देश के विभिन राज्यो में स्थापित लगभग ७५ 
नभरो मे फल हुआ है । 


| २5७ 

( 7) यह राष्ट्र का सबसे अधिक संगठित उद्योग है, जिसकी प्रदत्त पूंजी 
लगभग १२२ करोड २० है, जो कि देश की कुले कम्पनियों मे विनि- 
योगित प्रदत्त पूंजी की १२% है। 

(70) देश के समस्त औद्योगिक उत्पादव का ३५%, भाग केवल सूती वस्त 
मिल उद्योग से प्राप्त होता है । 

(39) करो व ऊगी आदि के रूप मे सुती वस्त्र मिल उद्योग का प्रशदान 
लगभग १०० करोड र० वाषिक है । 

(४ ) कपास, जिसे प्रायः सफेद स्वर्ण! (०७॥७ 60०0] की संज्ञा दी 
जातो है भर जो इप उद्योग का प्रधुख कच्चा माल है, के उत्तादन 
में देश के अनेक कृपको व व्यवसायिशो को रोजगार मिला हुआ है । 
इसके अतिरिक्त वस्त्र मिल उद्योग (अर्थात्‌ सिलो व कारखानों मे) 
से भी अनेक श्रपिको व कर्मचारियों को मजदूरी व वेतन प्राप्व होता 
है। मिल उद्योग मे लगभग ६६ लाख श्रमिको को रोजगार मिला 
हुआ है | यह उद्योग मजदूरी के रूप मे प्रति वर्ष करीब १०० करोड़ 
रु० वितरित करता है एव प्रत्येक भ्रमक की औसतन १,६०० रु० 
प्रति व प्राप्त होता है । 

(४॥) गत तीन वर्षों मे, भारतीय वस्त मिलो ने लगभग ५० लाख देशी व 
विदेशी गरांठो का प्रति बर्ष उपभोग किग्रा, जिनका मुल्य २०० करोड़ 
२० से भी अधिक होता है । 

(9॥) हैण्डनूम उद्योग, जो स्वयं करीब १५ लाख कारीगरों को रोबगार 
देता है, अपनी सुत सम्बन्धी प्रावध्यकताभो को मिल उद्योग से ही 
पूरी करता है। इसमे भी मित्र उद्योग का महत्त्व स्पष्ट है । 

(४१॥) भारतीय यूती वस्त्र मिले अ्रनुभानत, १६ करोड २० वापिक के सत्य 
का कोयला, लकडी, तेल व विद्यूत शक्ति प्रयोग करती हैं। 

(75 ) यूती वस्त्र मिल उद्योग अनेक सहायक उद्योगो का भी भरण पोषण 
करता है, जिनमे विविध प्रकार के पदार्थ बनाए जाते है,जैसे बॉबिन, 
स्पिण्डिल्स, हील्ड्स, रीड, रासायनिक पदार्थ, पैकिंग का सामान, 
प्रादि | इन सब पदार्थों का मुल्य लगभग ४३ करोड़ र० वाधिक 
होता है ) 

(> ) चाय व जूट को छोडकर, सूतव व सूती माल के निर्यात से देश को 
सबसे भ्रधिक मात्रा मे विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। छितीय 
योजना के अन्त तक इस साधन से हमे लगभग ३७५ करोड रु० का 
विदेज्ञी विनिमय प्राप्त हुआ 
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(57 ) यही एक ऐसा उद्योग है जो सगग्ति दे यात्विक उद्योगों मे सबसे 
अधिक लोगों वो रोजगार प्रदाव करता है । मिल उद्योग के प्रतिरिक्त 
[जिसमे फ्रीव ८ ६ लाख श्रमिक लग्रे हुए हैं) कपास की कृषि में, 
बप्रास, मूत व बस्ती के व्यापार मे, यातायात सेवाप्मे से, जिनिंग वे 
व बैलिय पक्‍टरीज मे, टेलर्स आदि के रूप मे अतेक लोगो को रोजगार 
मिला हुआ है । 
उद्योग का भझतीत एवं विफास-- 
हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग बहुत ग्राचोन काल से ही उन्नत स्थिति में चा। 
भारतोय सभ्यता के प्राचीन स्मारक मोहनजोदडों के प्रवशेषा में सूती वस्त्र भी प्राप्त 
हुए है, तिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टेर शोर ए० एन० गुलाटी के मतानुसार ये प्राष्त युदीं 
बस्तर रई से बनाये गये हागे। ग्रीस के सुप्रसिडध इतिहासकार हैरोडाइटस ग्राइमर्य चित 
होकर बहते है कि “भारतीय एक ऐसे ऊन के बस्त्र यहुनते हैं, जो भेड-बकरियों के 
शरीर से प्राप्त नही होती, वरद्‌ पेडो पर उगाई जाती है। श्रजन्ता की कला कृतियाँ 
भी इस उद्योग के गौरवपूर्स अतीत की कहानी कहती है। भारतीय वस्त्र उद्योग की 
मुस्लिम काल में बहुत गोरव प्राप्त हुआ । श्री ढी० एन० सुकर्जी के मतागुसार मलमल 
का एक २० गण लम्बा तथा १ गज चोडा सुन्दर टुकड़ा श्रेयुदी के बीच मे से सुगमता" 
बूवंक निकल सकता था, इस कपड़े के निर्माए में लगभग ६-७ साह लगते थे। थी 
टैबवियर के झब्दों मे---' भारतीय मलेमल इतनी महीन थी कि हाथ से वह प्रतुमव 
नही की जा सकती थी (! 
सूती कपड़े बनाने की मिल यद्पि भारत मे सम १८६८ मे हुगलों नदी के 
क्वारे घूसरी नमक स्थान प्र स्थावित की गई थी, परन्तु वाहतबिक रूए में इस 
उद्योग की प्रगति का प्रारम्भ सन्‌ |८५४ में उस समय हुप्रा जज कि एक पारसी 
उच्योगी थी कावस जी नाता भाई डप्वर मे बाम्वे स्पिनिण एण्ड बोबिय कम्पनों की 
स्थापना को भर इसके दाद एक भ्रग्रेज उद्योगपति ने भड़ोच में दुमरा प्रिल स्थापित 
किया । इन दोतो कारफातो को प्राप्त सफ्लता वे परिशामस्वरूप्र सन्‌ १८७४ तक 
समत्त देश से ४८ बस्त्र मिलें स्थापित हुई । इन कारखाना वी प्रगति से प्रभावित 
होबर ऋ्र्षदवाद, फोसाएुर, सद्ाए, बएचवुए धाद सणरे छे सूद चर" 
स्थापना वी गई । सन्‌ ६८७६ से १६४७ तक की प्रगठिवा कट नस 
से भी लगाया जा सबता है ० ह भिड़ 


[ रहर 
सुतो दस्त मिल उद्योग का विकास (१८७६--१६४७) 


है बूम्स की | उत्पादन लाख पौष्ड) _ 
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प्रथम महायुद्ध काल मे उद्योग की स्थिति-- 

हु देशी सूती कपड़ा मिल की उनति भोर खासकर सन्‌ १६१४ के बाद की 
प्रगति मे, पूणत नहीं तो भुर्य हूप से महाग्रुद्ध, स्वदेशी आन्दोलन एवं इस उद्योग 
के उत्पादन से विदेशी प्रतियोगिता की समाप्ति, श्रादि का ग्रोग रहा। किन्तु इस 


उद्योग के विकास को सर्वाधिक रूप से देश में बढ़ो हुई कपड की माँग ने प्रभा- 
बित किया । 


प्रथम महागुद्ध काल में इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिलो, क्योकि इस 
समय विदेशों से कपड़ का आयात बंद होगया और स्थथ ही भारतीय सैसिको की 
श्रावश्यकताओ! को पूरा करने के लिए शासन ने देश मे ही बहुत सा सामान खरीदा । 
युद्धोपरुत ६ वर्ष तक यहे उद्योग निर्बाध रूप से चलता रहा, किस्तु इसके बाद 
जापान एवं प्रमरीका से प्रतिस्पर्धी, युद्ध के पश्चात्‌ माँग मे कभी, हडताल एच 
कोयले के मूल्य में वृद्धि ह्वाते से, उद्योग को भारी क्षति उठानी पडी। इस समय तक 
सूती वस्त्र मिलो की सख्या बढ कर २७१ होगई थी । इन परित्थितियों मे, जबकि 
उद्योग की स्थिति अत्य त दवनीय थी, सरक्षण की माँग की गई। सन्‌ १६२७ में 
स्थापित टैरिफ बोड द्वारा आयात मशीनों के कर को सरक्षण दिया गया | सन्‌ १६३० 
मे वस्त्र उद्योग सरक्षण अधिसियंम बता इस अधिनियम के श्वतुसार ब्रिटिश झायात 
पर १५ प्रतिशत तथा अन्य देशों के आयात पर २० प्रतिशत कर लगाया गया । इस' 
कर में सन्‌ १६३४ मे ५ प्रतिशत की बुद्धि की गई । सन्‌ १६३४ में एक अधिनियम 
भर पास हुआ, जिसके अनुसार सरक्षण की अवधि सन्‌ १६४७ तक बढ़ा दी गई) 


श्र ) 
हित्तीय महायुद्ध काल में उद्योग की स्थिति-- 

दिलौय महायुद्ध के प्रारम्भ में ३ेद८ सूती वस्त्र मिलें थी। युद्ध की दा्म ध्वनि 
के साथ ही उद्योग को पुनः प्रोत्साहन मिला । युद्ध के कारए मूल्यों भे वद्धि हुई। साथ 
ही ब्रिटिश वस्त्र उद्योग युद्ध की प्रावश्यकताझों के उत्पादन भे लग गया एवं जापान से 
शव्रूता होने के कारण भारत को उपभोवत/ओ एवं मित्र देशों की सेनाओ की झाव- 
इयरता पूर्ति का एकाधिकार प्राप्त हो गया । उद्योग वी स्थितिसे विवश्ञ होकर सरकुर 
को कपड़े पर वष्ट्रूल लगाता पडा, इसके लिए सरवार ते घार भ्रादेश जारी किये। 
प्रथम श्रादेश ("७४00 (0७) 80१ पक्का (0%ा0ण 0000, 948 के 
प्रनुसार कपड़े का उत्पादन, वितरण एवं कोमत पर सरकार द्वारा वियस्त्रण किया 
गयथा। दूसरे आदेश द्वारा कपड़े का स्थानीय उत्पादन छढाने का प्रयत्न एवं तीसरे 
आ्रादैश के अनुस्तार कपडे के यातायात पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया गया एवं 
घौधे आदेश का उद्देश्य करडे के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा प्रस्य 
साधनो के सृल्यो पर नियन्त्रण करना था। इस तियन्त्रणु के प्रभाव से सन्‌ १६४६ में 
उद्योग वी स्थिति मे प्रभाव हुआ, रत सन्‌ १६४७ में वस्त्र-उद्योग पर से नियन्त्रण 
सम्बन्धी सभी भादेश हटा लिए गए । नियन्त्रण से पूर्व सन्‌ १६४२ मे कपडे का मूल्य 
सन्‌ ६६३६ वी प्रपेक्षा चार गुना बढ गया, साथ ही भारतीय वस्त्रो का निर्यात भी 
बढ़ता जा रहा था एव देश म भी कपडे की माँग मे बृद्धि हो रही थी | किन्तु सब्‌ 


१६४८ तक उद्योग की स्थिति सामान्य हो गई झोर इस समय तक कपड़ों म्रिलो की 
सल्या बढ़कर ४०७ होगई । 


देश के विभाजन का वस्त्र-उद्योग पर प्रमाव-- $ 


१४ प्रगस्त सम्‌ १६४७ को देश स्वतन्त्र होने के साथ-साथ भारत एवं पाकि- 
स्तान, दो हिंस्‍्सों में विभाजित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सूती बच्तत्र उद्योग को 
गहरा घक्रा लगा । ७५ प्रतिशत श्रेष्ठ कपास उत्पन्न करवे वालो भूमि तथा १४ सूती 
घस्त्र वारखाने पाविस्तात को हस्तातरित किये गये । इस समय उद्योग के लिए कपास 
शक समस्या वत गई । भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अनेक व्यापारिक समभौते होते 
हुए भी पाकिस्तान के दुब्यंबहार से भारत को हांति उठानदी पड़ी। प्रन्त में विवश 
होकर भारद ने मिल, भ्रफीका ऋादि देखो से समझौते क्ये एवं देश से 'प्रधिक कपास 
प्रात्दोलन! चलाया गया, परिणामस्वरूप दस्य उद्याग पुन. प्रगति के मांग पर बढ़ने 
जगा एव उत्पादन में वृद्धि हुई । 

प्रथम पंच-वर्षोय योजना से सूती बस्त्र-उद्योग-- 

प्रथम पचन्वर्षीय योजता के श्रघीन ४७० करोड गज कपड़ा श्रौर १६४ करोड़ 

पौष्ड सूत पैदा करने वा लक्ष्य था झौर उत्पादत के ये लक्ष्य प्रपनी योजना की प्रवचि 
३१ मा सत्‌ १६५५ ने समाल द्वोद के वहुत पूर्व ही पूरे कर लिये गये थे। हर है 
दुच-वर्षीय योजना वे भत्व्गत वस्त्र उद्योग हेतु रखे गये एक निश्चित कार्य-त्रम के हा 


न [ २६३ 


सार लक्ष्य था कि भारत पर्याप्त माता मे वस्यो का निर्यात करता रहे और देश के 
झन्तरिक उपभोग के लिए भी आवश्यकता से अधिक कपड़ा प्राप्व हो । 


कर्वे कानुनगो समिति की सिफारिशों के अनुसार योजता काल में हस्त करघा 
च्योग को विश्येष प्रोत्साहन दिया घया, जिसने कारण करधों को सख्या में श्रेक्षित 
वृद्धि से कम वृद्धि हुई। समिति की सिफारिशों के अनुस्तार हस्तन्वल्ित एवं शक्ति- 
चलित करघो का उद्योग मे अधिक उपयोग होना चाहिए, जिसमे वेकार बैठे लोग रोज- 
गार पर लग सकें । सरकार मे इस योजना-काल से कपड़े का निर्यात बढ़ाने के जिए 
एक सूती बस्तर निर्यात भ्रवर्तक परिषद (006009 ॥8४00७ छड़एछ०॥ शि/णा0- 
#00 00) की नियुक्ति की, जिसका काय वस्त्र निर्यात को प्रोत्ताहित करने के 
लिये हर सम्भव उपाय करना था ॥ 


द्वितीय पोजन'चधि मे उत्पादन-- 
द्वितीय पच-वर्षीय योजनावधि मे कपड़े का उत्पादन इय प्रकार रहा +--- 


'नननन-मंम-मन-मन-मन मनन नमन मनन न न नमन मनन न न मनन न नन नमन नमन नमन नी नम >+-न नमन नम नननननननन मनन नमन पनन नम नमन मम. 
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दित्तीय योजनावधि मे भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में 
अपनी नई नीति घोषित की, जिसके भनुसार मिलो द्वारा ३५९३ करोड़ गज, विद्यव 
चलित करघो द्वारा २० १ करोड गज और हस्तकरघा द्वारा १०० करोड गज ग्रतिरिक्त 
कपड़ा बुना जाना था। सरकार की इस नीति की प्रमुख बातें निम्न हैं -- 


कि ( श्र ) नवीन तकलियो के लायसंस केवल उन्ही व्यक्तियों को दिये जायें जो 
न्हे की चालू करने का प्रबन्ध कर सक, जिससे बढ़नी हुई माग को श्षीक्ष पूरा 
किया जा सके | 


(ब ) सूती बस्तर मिलो को १४,६०० नवीन करवा को लगाने की अनुयति 


२६९४ ] 


इस बारण दी गई कि उतका समस्त उत्पादन, जो लगभग ३५ वरोड गज है, प्रति 
ब् निर्यात किया जा सके । 


( स ) ३४५ हजार विद्युत चलित दस्‍्घे सहकारी समितियों ढारा लगाये जाने 
की व्यवस्था की गई , भर 


(द ) इस नीति के अन्तग्रत प्म्बर-चरखो को विशेष महत्व दिया गया | 


उपरोक्त चौति के अनुभार बुट्ीर एव ग्रामोोगो वा पर्याप्त विकास हुआ है। 
प्रम्बर चरखा एवं नई सूती मिलो के बीच के राजनेतिक मतभेद भी बहुत कुर्छ समाप्त 


हो गये हैं। भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार पर भी इसका कोई बुरा प्रमाव 
नही पडा है) 


तृतोय पच वर्षोप योजना एवं सूतो बह्त उद्योग-- 


तृतीय पच वर्षीय योजना के श्रत तक ६३० करोड गज वपडे की आवश्यकता 
का झनुमान है । इसमे ८५ करोड यज निर्यात के लिए होगा । ६३० करोड गज के 
- लक्ष्य मे से ३५० करोड गज हुस्‍्द्र करधा बिजली का करघा और खादी उद्योग में 
बनेगा । कपड की मिलो का उत्पादन बढादे के लिए तृतीय पच-वर्षीय योजनावधि में 
२५ हजार स्वचालित करवे लगाये जायग्रे । मिलो मे तकुओ की सझ्या भी १४४ 
लाख कर दी जायेगी, जो कि दूसरी योजना के प्रत्त मे १२७ लाख थी । 
सुतो बस्न्न उद्योग की बतंमान समस्याएँ-- 


हमारे सूत्ती वस्त्र-उद्योग के सम्मुख वर्तमान काल से अत्ेक कठिन समस्याएं 
हैं, जिनका निवारण करना इस उद्योग की प्रगति के लिए नितात ग्रावद्यक है। इन 
समस्याओं मे से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं *--- 

(१) वस्त्र की माग से सकुचन--गत कुछ समय से देश मे कपडे की 
भाग में बहुत प्रधिक कम्मी अनुभव की जा रही है। यहाँ यह स्मरणीय है कि कूछ 
समय पूर्व लोक सभा में ऐसी घोषणा की गई थी कि जनता वो क्रय शक्तिमे पप्रत्या- 
जित वृद्धि का एक बहुत॑ बडा संकेत यह है कि मिलो में वपड़े का स्टोंक 'घढ कर 

« झौसतन २० दिन के उत्पादन के बराबर रह गया है झ्लौर कुछ मिलो मे तो इतना 
भी नही है | कितु भ्ाज मिलो म॑ इतता अधिक जमाव हो गया है कि उत्पादन स्थगित 


करने वी चर्चा चलने लगी है ३ इस समस्या के निवारणाय विभित्र विधियों से भाग 
मे वृद्धि करना नितान्त भ्रावश्यक है। 


(१) करो का भार--उत्पादद करो का उपभोक्ता पर कितना प्रधिक 
सार पड़ा है, इसका सामान्य अनुपान इस वात से लगाया जा सक्तता है कि क्िसी- 
किस्ती कपड़े पर उत्माद कर ३८/३६& प्रतिशन हो जाता है। इस समय भिन्न भिन्न 
प्रकार वे उत्पादन-कर लगे हुए हैं। उत्पादन-कर को वसूली के लिए कपड़े को मोटे 
साधारण, मदौन भौर भ्रति महीत इन चार दर्गों मे विशाजित किया गया है. भ्ौर कर 
११६% मे ३६% तक है। इलतादव करो के भार का एक प्रन्‍्य पझनुमान इस बात से 
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लगाया-जा सकता है कि सरकार को इस दक्षा मे अति वर्ष ७५ करोड रू० प्रष्त होते 
हैं। उत्पादव करो का यह झमहुनीय भार बिचारे उपनोक्ताओं के कन्यो पर ही 
पड़ता है। 

(३) पर्याप्त कच्चे माल का अभाव--देश के विभाजन के पूवे हमारे 
देश में पर्याप्त मात्रा मे कपाप्त उत्पन्न होती थी ) अपनी आवश्यकताशो की सन्तुष्दि 
के घोद हम विदेशों की भी कपास का निर्यात करने में समर्थ थे, किल्तु देश के दुखद 
विभाजन के परिणामस्वरूप कपास की उपज का एक बहुत बडा क्षेत्र पाकिस्तान में 
झला गया, फ्लत, हमारे देश में कच्चे नास के श्रगाव की एक महत्वपूर्ण समस्या 
घन गई । हमे अपनी प्र/वश्यकतागो की पूर्ति के लिए विदेशों से भ्रधिक मुल्य देकर 
कपास का आयात करना पडा । यद्यवि आथिक नियोजन की गत दशाब्दि मे कपास के 
उत्वादन मे काफ़ी वृद्धि हुई है, कितु फिर भी पर्याप्त मात्रा मे एवं उच्च श्रेणी के 
कच्चे माल के अल्‍ाव वी समस्या आज भी विद्यमान है। इस समस्या के समाधाव के 
लिए अच्छे हि स्म वी एवं लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसस्पान 
होना चाहिये, जिससे कच्चे माल के उत्पादन में हम आत्म निर्भर हो सकें। स्व ही 
बस्त्र उद्योग से सम्बन्धित अन्वेषण संस्था की स्थापनां की जाय, जिममे कच्चे माल 
के उत्पादन एवं गुणो में सुधार हो सके । 

(४) अनाथिक इकाइयो की समस्या--वर्तमान काल में हमारे देश में 
लगभग १४० मिलें ऐसी हैं जो अपने विस्तार की ग्पेक्षा कम उत्पादन करती हैं। 
इनमे से फुछ तो बन्द हो चुकी हैं, किन्तु कुछ प्रभी विद्यमान हैं। इनके भ्रतिरिक्त अ्रतेक 
मिले ऐसी भी हैं. जिनमे उत्पादन केवल सीयान्त रेखा तक होता है । पूजी का ध्रमाव, 
कच्चे माल का अभाव तथा कुप्रवन्ध की ममस्पाएँ इसी के कारण हैं, अतः इस बात 
की प्रावश्यकता है कि इन सिलो का पुनसंझ्भूठव करके इनकी व्यवस्था में सुधार 
किया जाय | 

(५) हस्त करघा एवं मिलों मे समत्वय--भारत जैसे दिशाल जन-संख्या 
ले देश के लिए हस्त करा उद्योग का महत्त्व तिविवाद है| किन्तु यदि मिल उद्योग 
तथा करघा उद्योग में प्रतिद्व दिदा रहे तो इसमे दोनों को ही हानि हो सकती है । भ्रनः 
“झाज इस उद्योग के समक्ष यह समस्या उपस्थित है कि इन उद्योगों का क्सि प्रकार 

“समन्वय किया जाय, जिससे ये दोनो प्रतिहन्दी व होकर एक दूसरे के पूरक हो जायें। 
> (६) विदेश्षी प्रतिस्पर्धा--विदेशो में भारतीय माल को जापान, ब्रिटेन एवं 
भन्य देशो के मध्य तीक्ष प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। मारत वी कस्त्र 
मिलें, सरकार की वस्त उद्योग सम्बत्धी अनिश्चित नोति के कारण अपने निर्यात के 
अनुबस्ध पूरे नही कर सकी हैं। इसके साथ ही भारतीय माल की किस्म एव पैकिंग भी 
निर्यात की झरतों के झनुरुप नही होती है, परिणामत. हमारे हाथ से निर्यात बाजार 
छिनते जाए रहे हैं एवं विदेशों मे भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति दुर्बेल होती 
जा रही है यह वस्त्र उद्योग की उबसे गहत समस्या है, जिन पर हमारे व्यवताइयों को 
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तुरत ध्यान देना चाहिये | बदलती हुई माँग को घ्यान मे रखते हुये विदेशी बाजारों 
का गहन अध्ययन ही इस समस्या का टचित हल है। प्र तर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्राहक 
की इच्छा का विशेष ध्यान रखना पडता है। यही नहीं माल को किस्म एवं उसका 
मूल्य भी ग्राटक को विशेष रूप से प्रभावित करते है। जापान की भन्तर्राप्ट्रीय बाजार 
में हृढ स्थिति का कारण उसके द्वारा माल के शुण एवं मूल्य में प्रतियोगिता करने को 
शक्ति है। भ्रत भारतीय उद्योग वो विदेशी प्रतियोगिता ८ प्रपता स्थात सर्वोध् बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ भी नवीनतम साधनों को भ्रपनायां जाये । 

(७) किस्म पर नियस्त्रणा--वतंमान युग मे वस्तुप्रो की विस्प (008- 
]9) पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेशी बाजारों मे झाज प्राय इस बात की 
चर्चा है कि जहाँ तक “किस्म” का सम्बंध है, भारतोय गाल प्रधिक श्रेष्ठ नही होता। 
यही कारण है कि गिरी हुई किस्म का माल निर्यात करने पर, भ्रायातक उसे घापस 
फर देते हैं, प्रत किस्म पर सियस्त्रण करता समय की सबसे वड़ी माँग है। इस 
समस्या के समाधान के लिए हमे उच्चक्ोटि का माल निर्माण करने हेतु प्रयास्त करना 
चाए, उत्पादन-यन्‍्त्रों मे सुधार होना चाहिये एव श्रमिको की कायक्षमता को बढाने 
के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय करमा चाहिये। 

(८) वस्त्र उद्योग के लिये श्रावश्यक यन्त्रो का निर्माण--विज्ञान के 
क्षेत्र में हमारा देश पिछडा होने के कारणा, वस्त्र उद्योग देश का प्राचीनतम उद्योग होते - 
हुए भी, उद्योग के लिए भ्ावश्यक यन्त्र सामग्री के लिए विगव १०० वर्षों से विदेशी 
प्रायात पर निर्भर था। इसके अलावा विदेशों मे, विशेषकर प्वमूल्यत के बाद, यन्त्र 
सामग्री के दाम बहुत ऊँचे हो गये हैं। श्रद विदेशी विनिमय की सुरक्षा एवं प्रॉत्म- 
निर्भरता की दृष्टि से यह प्रावश्यक है कि हमारे देश मे भ्रावश्यक यन्त्रों का निर्माण हो, 
जिसमे हम विदेशों पर निर्मर नहीं रहे। हमारे देश मे विगत कुछ समय से वस्त्र 
उद्योग मे प्रयुक्त होने वाले कई यन्त्र एव उनके हिस्से बनाने की दिशा भे काफी प्रगति 
हुई है। आज हमारे देश मे तकुए, सादा करघे, रिंग फ्रेम इत्यादि का निर्माण पर्यात 
परिमाण मे होता है, साथ ही स्वचालित करघो, ड्रा फ स्स, फ्लाई फ्रैम्स, श्रादि यन्त्रो 
का निर्माण काय॑ भी प्रारम्भ कर दिया गया है। बहुत ज्षीघ्र ही यत्र सामग्री के प्रन्य 
बई भागो का निर्भाण देश मे ही प्रारम्भ क्या जायगा। वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित 
यन्‍्त्रो के निर्माण के लिए नियुक्त की गई काम चल्माऊ समिति द्वितीय पच वर्षीय 
योजना काल मे वस्त्र-उद्योग मझीवरी के हिस्सो के तैयार करने के सम्बन्ध में शीक्ष 
उठाये जाने वाले कदमो पर विचार करेगी । इस दिज्ञा मे कुछ उद्योग-पतियो द्वारा भी 
चच्म उचाय। पया है ५ « 


( ६) भभिनवीकरण की समस्या-पिछले दो महायुद्धों में अत्यधिक 
उत्लादन के कारण ग्रत्र सामग्री बहुत घिस गई है। युद्ध का एव उसके पर्चात्‌ 
पन्त्रों के मिलने मे कठिनाई हाने एवं उनका अधिक मूल्य होने के कारण उन यम्बो 
को पखिततिन नहीं क्या गया, अत इन पुरानी मशीनों मश्रत्यधिक दृद-फूद एवं 
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पघिसाई हुई है । साथ ही भ्रन्य देशो की अपेक्षा हमारा उलादेव व्यय भी उपरोक्त 
कारण से भ्रधिक हो गया है। वर्तेमाव समय में इस उद्योग मे लगी हुई सभी मशीनें 
लगभग ४० वर्ष पुरानी है। श्रत झाज इस उद्योग की महत्वपूर्ण समस्या मात्र सामग्री 
के पुन, सस्थापन एवं आधुनिकीव रण की है | “समस्त उद्योग मे उपयुक्त ग्राधुनिकी- 
करणश के बिना लागत मे कमी भथवा क्वालिटी मे कोई बंडा सुधार होना सम्भव 
नहीं है ।” सूती वस्त्र उद्योग मे विश्व ने भ्रत्यधिक प्रगति वी है। भारत जो कि सूती 
वस्त्र का सबसे बडा उत्पादक है, उपे प्रगति के साथ चलना होगा, यह विश्व की बढती 
प्रतिय गिता में अपना स्थान बनाये रखने के लिए भी नितान्त पश्रावश्यक है। 
प्राज विश्व के प्रत्य देशे मे स्वचालित करघों का उपयोग होता है, हम' पुरान यन्त्रो 
के प्रयोग मे इस उद्योग मे सूती वस्त्र के उत्पादन में गुण एवं सस्या मे वृद्धि नही कर 
सकते । सूती वस्त्र मिलो में जिस तेजी के साथ पुरानी यत्त्र सामग्री के स्थान पर 
नवीनतम उपकरणों का प्रतिस्थापत किया जायेगा, वैसे-वैंसे यृती वस्त्र के उत्पादन मे 
गुण एवं सख्या मे वृद्धि सम्भव होगी । इस समय आाधुनिकीकरण को श्रावश्यक्ता 
केवल उद्योग की दृष्टि से हो महत्त्व नही है, प्रपितु स्वदेश एवं विदेश की निरन्तर 
बदलती हुई माँग की योग्यता एवं सुविधा से पूरा करने के लिये भी प्राघुनिकीकरण 
आाज की माँग है। 


प्रभी कुछ दिव हुए राष्ट्रीय औ्रद्योगिक विकास तिग्रम के कार्य-वारी दल ने 
कपड़ा सिलो के भराधुनिकीकरण एवं भ्रभिनवीकररण के विषय मे एक रिपोर्ट दी है। 
हमारे देश के कपड़ा उधोग की स्थिति की जाँच तथा उसके विकास वे लिए आवश्यक 
सुभाव देने के वास्ते पहले भी ऐसे ही एक दल को झादेश दिया गया था और श्री ए० 
रामस्वामी मुदालियर की भ्रध्यक्षता मे गठित उस दल में सन्‌ १६५९ में ही झपनी 
रिपोर्ट दे दी थी । झब तक प्राप्त सकेतो से तो ऐसा ही लगता है कि वह रिपोर्ट 'दडबे/ 
में डाल दी गईं । बयोकि उसकी प्रमुख सिफारिशों पर भी भ्रब तक कोई प्रमल नहीं 
हुप्रा है। इतना जहर हुम्रा है कि तव से लेकर भव तक सरकारी नेता बार-बार यह 
घोषणा करते रहे हैं कि भारतीय मिलो की उत्पादकता बढाने के लिए उनके भ्राधुनिकी- 
करण और झभिनवीकरण की जरूरत महसूस की जा रही है । कहना नही होगा कि 
झन्‌ १६५२ की उस रिपोर्ट और सन १६६१ को इस रिपोट के बीच की पअ्रवधि से 
भारतीय मिला की स्थिति श्रौर भी खयब हो गई है और इस तथ्य को इस नयी 
रिपोर्ट में जोरदार शब्दों मे स्वीकार किया है । सम्भवत सूती वस्त्र-उद्योग हो एक 
ऐसा उद्योग है जो नवीनीकरण एवं अभिनवोकरण के लाम से वचित रह गया है। 
पिछली दो पच-वर्ीय आयोजताओं को प्रेरणार्थ लहर इस उद्योग को आन्‍्दोलित नहीं 
कर सकी । पिछले दस वर्षे मे अनेक नये उद्योग खुले और चालू उद्योगों का विस्तार 
हथा। परन्तु अन्‍्वर्राट्रीय बाजार मे हमारा सदसे श्रधिक कम्ताअ “पृत्” हो पिछड़ 
गया। मिला मे प्रति व्यक्ति उत्पादन अभी ११९५० गज से अधिक नहीं है, जबकि 
सनु १६९५६ में १४ ०६ गज और सन्‌ १६५१ में १२५० गज था। 


श्ह८ ] 


पिछले दस वर्ष सम्पूर्ण सार के लिए प्रौद्योगिक इृष्डि से महत्त्वपूर्ण रहे हैं। 
अनेक देशो ने दासता की बेडियाँ तोडी, भागे बढने के लिए तैयार हुए, तो कई देशों 
मे भ्रौद्योगिक भौर प्रधिक जागरण का नया अध्याय झारम्म हुआ। यह सम्भावतां 
सम्‌ १६५० में ही दिखाई पडने लगी थी कि यदि भारतीय मिलो ने श्रपने आपको 
झाधुनिक तकनीक प्रगति के साथे मे नहीं ढाला, तो कालान्तर में उसे अन्तरद्रीय बाजार 
से तिकत जाती पड़ेगा । मुदालियर समिति ते भी इन तमाम सम्शावनाम्रो की श्रोर 
स्ेत्त किया था, परम्तु वी मजदूरों सो बेकारी, तो वी विदेशी मुद्रा के प्रभाव के 
शाम पर प्रमिनवीकरण भौर झ्राधुतिकीकरण का मामला टलेता रहा । 
मौजूदा रिपोर्ट मे सूती कपड़ा इद्योग वो समस्या के इसी पहलू पर सबसे 
प्रधिश जोर दिया गया है । रिपोर्ट मे कहां गया है कि यदि देशवासिया के लिए कपड़ा 
पर्याप्त मात्रा मे धौर उचित ढज्जू से पहुँचाता हमारा ध्येय है, तो कपड़ा उद्योग को 
इस महान उत्तरदाफित्तत के वहन के योग्य बनाता ही पड़ेगा। कपड़ा उद्योग को झब 
भी प्रश्य देशों की श्रपेक्षा सरती एई तो मिलती ही है, कम पैसे पर मजदूर भी एपलब्ध 
होते हैं, फिर भी प्रति गज उत्पादन-लागत अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक बैठी 
है। रिपोर्ट के भवुसार ही-- 
“भदि समय॑ रहते हो हमारी मिलें ग्राधुनिक यस्त्रो से सज्जित नहीं की जा 
सकी, तो प्रागे चलकर वही सद्धुट और बेकारी को स्थिति पंदा हो जायगी जिससे 
बचने के लिए मजदूर इतने घितित है। यह सर्वविदित है कि भारत में कई सिलें 
बहुत हो पुरानी ध्रौर जाकड़ मशीनों से काम चला रही हैं| इतमे से कई सकटग्रल 
रही हैं भौर १ई तो बिल्कुल बद ही गई है, फतत, इनमे काम करने बाले मजदूर 
त्थापी तौर पर बेकार हो गये है ( यदि झत्य मिलो को इस स्थिति में पहुँचने से 
'बवाना है, तो उनका आ्रधुनिकीकरण एक प्रपरिहार्य प्रावश्यकता है।” ( जिसको 
“उपेक्षा नही की जा प्कती )। 
रिपोर्ट मे यह भी छाफ कर दिया गया है कि आधुनिकीकरण का प्रधं वया 
-है। ग्राधुनिकीकरणा का प्रमिप्राय सिर्फ यह नही कि पुरानी मशीनों की जगहनई मशीनें 
"बैठा दी जाएँ | बल्कि इंसवा उद्देश्य है ऐसी स्थिति वे पद्धतिया का विर्माण, जित्से 
भारतीय भित्रे मत्तर्राष्ट्रीग बाजार के प्रप्रत्याज्वित उनार-्चढाव तथा श्रस्थ देशों की 
अतियोपिता में न रैवल ठहर सकें, बल्कि श्रागे बढ जाने को भी समय हो जायें। 
सम्भावित व्यय-- 
ख्याल है कि यदि भारतीय मिलो का प्रामूदचूल भ्राधुतिवीकरण किया जाये, 
हो इस पर कोई ८ झरब 5० खर्च होगा, जिप्तके लिए देश भ्रागामी कई बर्ष तक हैयार: 
नहीं हो सकता। इसलिए यह सुक्राव दियां गया है कि आधुनिकीकरण का काम 
धोडान्योडा करवे शुहू किया जाये । इस पर भी कप से कप ६ झरद ८० करोड़ ह० 
लगा । सपोर्ट मे मह युभाव दिया गया है कि इस राशि में से कमर से दम ६० करोड़ 
३० वी व्यवस्था खय मिलो वी करती चाहिए। 


[ २६६ 

अपनी कतंमान परिस्थिति मे आगामी पाच वर्ष की अवधि में मिलें ८० 

करोड़ र० की अतिरिक्त राशि जुटा सकेगी, यह सन्वेहास्पर देखता है। यह रकम 

कैसे जुटाथी जाये, इस पर रिपोर्ट मे कुछ तहीं कहा गया है। फिर भी वस्तुस्थिति 

से तो क्तराया जा नहीं सकता । जहरत है अनुकूल वातावरण बताने कौ--भौर इसमे 

सरकार मत्त्वपूर्णं पोगदान कर सकठी है । यदि नियोजरी को यह विश्वास हो जाये 

कि कपड़ा उद्योग का भविष्य अत्यन्त उन्जवल है, तो वे इस उद्योग्र मे पैसा लगाने को 
आसानी से तैयार हो सकते हैं । । 


( १० ) वस्त्र उद्योग की अन्य समस्याए--उपरोक्त समस्यात्री के प्रतिं- 
रिक्त हमारे सूती वस्त्र मिल उद्योग के सम्मुख कुछ प्रत्य समस्याएं भी हैं; जिनका 
सुलभाना प्रत्यन्त शावश्यक है। इनमे से विकन्द्रीयकरर की समस्या, स्थिति की 
समस्या, शक्ति के साधन के प्रभाव की समस्या, अपर्याप्त अनुसन्धान की समस्या, 
विशेषज्ञों का श्रभाव, प्रशिक्षतों के साधना का अभाव तथा विपणन की समस्याएँ 
प्रमुख है। इनके प्रतिरिक्त श्रम एव प्रेंजी के बोच पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास 
की भावना होना भी प्रत्यन्त श्रावश्यक है। अ्रमिक वर्गों को सुखी एव सन्तुष्ठ रखने 
के लिये पर्याप्त मजदूरी, उत्तम कार्य की दक्षाएं, उचित काम के घटे तथा उनकी बेकारी 
दूर करना अव्यस्त श्रावश्यक है । 


भ्रभ्य सुक्ताव-- 


वस्त्र मिल उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिये राष्दरीप योजना प्रायोग 
ने निम्बलिखित सुझाव दिये हैं--(अ) मशीनों की उत्पादन-शक्ति का पूरा। उपयोग 
किया जाय, (ब) व सिलें जो घाटे पर काम कर रहो है, उनका विस्तार करके फतह 
आधिक वनाया जाय, (स) ३॥ लाख नये तकुये लाये जायें, (द) केवल श्रेष्ठ मात का 
निर्यात करके विदेशी बाजार में अपना स्थान बनाने का प्रयल किया जाय, और (य) 
जहा तक सभव हो, धागे का निर्यात ने किया जाय । 
उत्पादकता श्रध्ययत--उद्योग की उन्नति में उत्पादकता अध्ययन का भी 
>भैत्यधिक् महत्त्त है। इसलिये प्रबन्ध एवं श्रम दोनो बर्गों के हित में यहे आवश्यक 
प्रतीत होता है कि वे अपनी अधिक शक्ति इस प्रकार के अध्ययन में लगाएँ। मिइच- 
यात्मक रूप से ऐसे अध्ययन प्रबन्ध, श्रम एवं सारे उद्योग के लिए ही लाभप्रद होगे । 
यस्त्र सामग्री को देख-रेख--यन्त्र सामग्री की उचित देख-रेख की शभ्रावश्यकता 
से इन्कार नही किया जा सकता । इस पर जिनना घ्यान दिया जाना चाहिये था, श्रमी 
तक नहीं दिया गया । मिल के उत्पादक यन्त्र को सुवाह एवं सुब्यवस्थित बनाये रखने 
के लिए, यन्त्रो के हिस्सो को बदलता, उचित निरीक्षण एवं देखभाल बहुत जरूरी है । 


सा में ताजिको को मिल के प्रवस्धकों के साथ ज्यादा से ज्यादा मदद करनी 
चाहिए ॥ 


लागत मुल्य मे कमी एवं किस्म मे सुधार-- वस्त्र-उद्योग मे लागत मुल्य मरे 


३०० ] 
कमी एवं किस्म मे सुधार साने के लिए आवश्यक है कि मिन्न-उद्योग के उत्पादव, 
झ्राधुनिकीकरण एवं पुरातन यन्त्रों के स्थान पर नवीनतम यनन्‍्द्रों का प्रतिस्थापन किया 
जाये । इसमे गति लाने के लिए तिर्चत का क्रम की आवश्यकता है। उत्पादन कार्यों 
में दक्ष व्यक्तियों को मिल के प्रबन्धकों को इस बाव की सलाह दो जानी चाहिये कि 
उद्योग मे किस प्रकार से शीघ्र प्राधुनिकीकरण एवं पुनः सस्थापद हो सकता है। इस 
प्रोर तांत्रिको को भी महत्त्वपूर्ण कार्य करना है, क्योकि वे प्रबन्ध एवं श्रम को मिलाने 
वाली एक कडी हैं । तृतीय पच वर्षीय योजना में तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया 
गया है, इसलिए यह भ्रावश्यक है कि ताँविक प्रशिक्षण की उचित ध्यवस्ता हो । 
निर्यात करना भावश्यक--भारतीय वस्त्रों का निर्यात न सिर्फ वतंभान स्तर 
पर, प्रपितु उसके बढाये जाने के लिए निरन्तर प्रयत्न अति प्रावश्यक है । मिल-उद्योग 
में सामान्य प्राधिक स्थिरता एवं विदेशों से श्रायात की जाने वानी ४०-५० करोड़ 
शुपये की एई, भावश्यक यन्त्र सामग्री एवं श्रन्य माल के आयात के भुगताद के लिए 
यहू आवश्यक है। निर्यात बढाने के लिये हमे जिन बाजारों मे भारतीय वस्त्र की माँग 
है, वहाँ माय कायम रखते एवं बढाने के लिये तो प्रयत्न करने ही चाहिये, साथ ही 
साथ उन बाजारों भें भी कपडा बेचने के प्रयत्न बहुत भ्रावश्यक हैं, जहाँ पर हमारे 
यहाँ के कपडे का विक्रय खास बड़े पैमाने पर नहीं होता। मध्य योरोप के परश्चिमी 
जमंनी जैसे देशो में जहाँ हमारे वस्त्रो की भ्रच्छी खासी बिक्रो हो सकती है, बशरतें कि 
वहाँ के घाजारो फे प्रतिमानो के भ्रनुसार हम माल निर्यात कर सकें। बिक्री बढाने के 
नये मार्ग निकालने के लिये माल के उत्पादन से विविधता लाना, प्रमापित माल तैयार 
करना एवं भ्रधिक निर्यात करना जहरी है। 
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अध्याय ६३ 


भारतीय जूठ-उदयोग 
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भ्रारम्भिक- 


जूट-उद्योग भारत का गौरव है। ससार के झ्रायिक इतिहास में भास के छूट 
उद्योग को प्रथम एवं महत््वपूण्णी स्थान प्राप्त है । देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के 
रेशो मे, जो औद्योगिक कच्चे माल के रुप मे प्रयुक्त किये जाते है, रई के बाद केबल 
जूट को स्थान प्राप्त है। यह उद्योग सुव्यवस्थित, सुसगठिति एवं केन्द्रित उद्योग है। इस 
उद्योग मे ८५३४ कराड रुपये की पूरजी लगी हुर्द है एवं ३ लाख श्रम-जीवियो को कार्य॑ 
मिला हुआ है। सपूरां देश मे ११३ जूट की मिलें है । देश का जूद-उद्योग वास्तव में 
निर्यात उद्योग है। भारत मे निर्मित जूठ के माल का लगभग 5० प्रतिशत विदेशी को 
निर्यात किया जाता है| म्रमरीका भारत के जूद तिभित माल का सबमे बडा ग्राहक है, 
इसलिये यह उद्योग डालर प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है । 

भारतीय जूट उद्योग की महत्त्वपूर्ण दो विशेषतायें हैं--भप्रथम, यह उद्योग 
संगठित उद्योगों में एक झादशं उद्योग है, जिसमे प्रबन्ध निर्देश एवं श्र॒थ॑-ध्यवस्था 
सुनिमन्त्रित है । दूसरे, यह उद्योग एक स्थात पर व्यवहारिक रूप में केन्द्रित है। 
बवल ११ मिलो को छोड़कर जो उत्तर-प्रदेश, बिहार, मद्रास एंव मध्यप्रदेश मे हैं, 
शेप १०२ मिलें, अनुकूल भौगोलिक परिरिभ्राप्यो, यातायात के साधन, पर्पाह्त श्रम एव 
सस्ती शक्ति के कारण, पश्चिमी बयाल मे स्थित हुगली नदी के किनारे कलकत्ते से 
३४ मील ऊपर एवं २५ मील नीचे करी ओर लगभग २ मौल चौडे एवं ६० मी 
लज्जे क्षेत्र मे स्थित है । 

विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने की दृष्टि से जूट के द्वारा निर्मित वस्तुओं का 
सर्वोच्च स्थान है। देश में निर्मित समस्त ज़ूट के माल का ८० प्रतिशत निर्यात भाल 
के कारण हमे इसके द्वारा कुल विदेशी विनिमय के लगभग २० प्रतिशत की प्राप्ति 
होती है । यद्यपि माल का अधिकाँश उत्पादन देश मे ही हो जाता है, किन्तु जो माल 
निर्यात किया जाता है उससे हमे अमूल्य विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, जिससे हम 
विदेशों से प्रायाव की हुई खाद एवं अन्य वस्तुओं के भुगतान कर सकते है । 


द०१ 
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उद्योग का प्रतीत एवं विकास-- 

देश में जूट की खेती अत्यन्त प्राचीन काल से होती है। पूर्व भे यह उद्योग यहाँ 
पर कुटीर-उद्योग दे रूप मे सगठित था, किन्तु योरोपीय देशो से जुट का व्यापार ईस्ड 
इण्डिया कम्पनी की स्थापना के बाद प्रारम्भ हुआ । पालो से चलने वाले जहाजो 
के लिए रस्सी की प्रावश्यकृता थी । इसके द्वारा बिछौने एवं घोरों का भी निर्माण 
होता था सने १७६५ से १८३० तक भारत मे भारी मात्रा मे ढाट के द्रकड़ो का 
निर्यात क्रिया, कितु सनु १६३५ में डडी चलित करे के श्राविष्कार से वच्चे जूट दी माँग 
बढ गयी । अतः कुटीर-उद्योग नष्ट होने लगा। झने.-श्ने. जूट के उद्योग को प्रोत्साहन 
मिला, १ ध्वी शताब्दी के पूर्व ही स्काठलेड का जूट-उद्योग भारत मे स्थापित हुप्ना। 
प्रारम्भ में उद्योग की धीमी गति से उद्योग के असफल होने का भय था, कितु इसके” 
निरन्तर विकास ने इसे भारत का प्रमुख उद्योग बना दिया | बिगत १०० वर्षों से जूद 
उद्योग मेय त्रों द्वारा निर्माशी क्रिया प्रारम्भ हुई है। 

हमारे देश मे सबसे पहला जूठ मिल श्लीरामपुर मे सत्‌ १०५४ में स्थापित 
ईग्रा, परतु आधिक विपम परिस्थितिया के कारण कुछ समय बाद यह मिल बंद हो 
गई । इसके बाद सन्‌ १४१६ में भारत में एक जूट मिल की और स्थापना हुई और 
सन्‌ १८८२ तक मिलो की सख्या २२ क्षक पहुँच गई, जिनमे २०,००० श्रमजीवी कार्य 
करते थे । इन मिलो को ग्राथिक लाभ एवं सफलता प्राप्व हुई, इन सभी परिलो के 
स्वामी ग्रग्रेज थे। मिश्न उद्योग की उन्नति से डन्डी के जूट मिलों को काफी हानि 
हुई । मिल-उंद्योग की उन्नति के कारण भारत ने भ्रमरीवा एवं आस्ट्रोलिया को बडी 
माता में निर्यात प्रारम्भ किया, जिसमे जूठ-उद्योग को प्रो साहत मिला। उपरोक्त २२ 
जूंट कारखानो में ख्ले १७ कलकत्ते के ही समीपवर्ती क्षेत्रो में थे। विदेशों की बढती 
हुई माँग से जूट-उद्योग थो प्रोत्साहन मिला । परस्पर मिलो मे भ्रस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का 
बातावररा नी पंदा नहीं हुआ भौर संगठन भी भ्रच्छा रहा। प्रटसत का उत्पादन हमारे 
देश की माँग कौ अपेक्षा विदेशों की माँग पर भ्रधिक निर्भर करता था, यत्रो से दबाया 
हुआ्रा पटसन विदेशी को निर्यात किया जाने लगा। विदेशों भे पट्सन से निर्मित माल 
को माँग वी वृद्धि होने से मिलो की सध्या में दृद्धि हुई। इसमे लगे श्रमजीवियों की 
संझुषा लगभग हुंगुनी हो गयो, करघो एव तकुग्रो वी सख्या भी बढकर लगभग ढाई 
गुती एबं तीन गुनी हो गयी । उत्पादन वृद्धि ने उत्पादन व्यय में कमी कौ, साथ 
ही! लाभ की माता में वृद्धि हुई । बच्चे माल की समीपता ने उद्योग के विंकास में 
सहयोग दिया । 
४0... सद्धपि सव्‌ १८६६ से सन्‌ १६०० के भध्य पड़े दुभिक्ष म॒ इस उद्योग को क्षति 
उठानी पड़ी, पर तु २०वी झताकदी के प्रारम्भ मे कृपि को उतति ने पाठ के धस्वे प्र 
गति प्रदान वी । जूट-उद्योग की समस्याश्रो के हल एवं उतर समन्वय स्थापित करने 
वे लिए सत्‌ १८८४ में जूट निर्माण संघ को स्थापना प्रनिस्पर्धा माल की खपत के 
लिये नये बाजारों की खाज के उद्दं दय से की गई । सन्‌ १६०२ म इस उद्योग का ताम 
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जूँट-मिल सघ रखा गया । सन्‌ १६०५-०६ मे विश्वव्यारी मन्दी के कारण पुनः उद्योग 
में शिधिवता आ गईं, इसके साथ ही जमंती व अमरीका झ्रादि देशो मे पट्सन की 
श्थानापन्न बस्तुओी को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, किन्तु इसके कारण उद्योगों को 
विशेष क्षति नहीं उठानी पड़ी । सन्‌ १६१३-१४ तक जूढ मिलो की संस्या बढ़ कर 
६४ हो चुकी थी ॥ 
प्रथम महायुद्ध काल में उद्योग की दशा-- 

प्रथम महायुद्ध काल मे जूड-उच्योग अत्यत लाभप्रद स्थित में रहा। एक तो 
फौजी भ्रावश्यकताओं के लिए छूट छी शाँग दछ गई, दूसरे यत्र सामग्री का विदेशों से 
झायात बन्द हो गया, जिससे नई मिला की स्थापना एवं उससे प्रतिस्पर्धा का डर नहीं 
रहा, तीसरे विदेशों मे भी जूट की माँग बढ गई ॥ मिल भालिकों में बढ संगठन था, 
इसलिए जूड का उत्पादन पूर्ण क्षमता से कया गया । कच्चे माल का निर्यात एकदम 
शेक दिया एवं बारखाना ग्रधिनियम भी ढोला कर दिया गया। सब १६१४-१८ ही 
इस भ्रवंधि मे मिल मालिकों ने खूब लाभ कमाया | जूट की खपत भी ५५ लाख गठे 
प्रति वर्ष हो गयी, जवकि युद्ध के पूर्व ४४ लाख गांझे प्रति वर्ष की खपत थी। इसी 
समय मजदूरी की दर एवं पाट के मूल्य मे भी विश्लेष वृद्धि हुई । 

, भग्दी के समय उद्योग-- 

युद्ध समाप्ति के पश्चात मन्दी का एक भोका झाया | सरकारी माँग सुप्त हो 
गयी, किन्तु मजदूरी एवं बच्चे माल के दाम बढ गये । युद्धकालीन लाभ से उत्साहित 
होकर कुछ नई मिलो की स्थापना हुई एवं कुछ पुरानी मिलो ने अपने वार्य-क्षेत्र मे 
बृद्धि की । इस प्रकार उत्तादन वृद्धि तो होने लगी, विन्‍्तु खपत घटने से भन्‍्दी बढती 
गुई । फसल अच्छी होने से कच्चे जुढ की पूर्ति बढ गई, जिससे मूल्य मे कमी हुई। 
कोयले बी भी कमी प्रनुभव हुई । अस्तु, छूट मित्र सध के निर्शयानुसार काम के घटे 
घेंटा दिये गये एवं किसो भी मिल का और अधिक विस्तार न वरने का निश्चय किया 
गया। सद्‌ १६२१ मे काम करने के घटो को सख्या ४० प्रति सप्ताह कर दी गई एवं 
१४ प्रतिशत अ्रनिरिक्त करधे भी व द कर दिये । यह निर्णव सन्‌ १६३८ तक चलना 
रहा । यद्यवि इस नियत्ररा में कुछ मिल! ने सहयोग नही दिया, किर भी समठन प्रच्छा 
होने के कारण स्थिति में धीरे चीरे सुधार हुआ । 
द्वितीय महाग्ुद्ध मे उद्योग को दशा-- 

सन्‌ १६१६ मे द्वितीय महायुद्ध के प्रारस्भ के साथ ही देश के जूठ-उच्चोग को 

“-- बहुत प्रोत्साहन मिला । विदेक्षी माँग मे वृद्धि होते से, बोरे और भय जुट निमित 

सामान के लिए सरकार की माँग मे वृद्धि होने से, उत्पादन मे बहुत वृद्धि हुई, फ्लतः 
कार्य भ्रवधि पर से रोक-थाम हटाकर सभी प्रिलें अपनी पूरी क्षमता से ६५ घन्हे प्रति 
सप्ताह कार्य करने लगी। संत्‌ १६४० तक तो उद्योग की स्थिति ठीक रही, इसके बाद 
प्राय कम हो जाने से उद्योग मे संकट की स्थिति दृष्टिणोचर होने लगी, परिणामस्वरूप 
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कार्यावधि ४४ घन्टे प्रति सप्ताह कर दी गई। उद्योग में समय-समय पर इस प्रकार से 
उतार-चढाव होते रहे | सन्‌ १६४२ मे छूट मिल सघ द्वारा उद्योग के विवेकीकरण का 
सुझाव दिया गया, सन्‌ १६४३ मे तो कोयले की कमी के कारण बुछ मिलो को स्वयं 
हो झपता कार्य बन्द करना पडा । यहाँ तक कि जौलाई के अन्निम सप्ताह में तो सभी 
सिलें कोयले व विद्यु तन्शक्ति की कमी, यातायात की कठिनाई एवं सन्‌ १६४३ के बगाल 
के अकाल के कारण बन्द रहो और इसके पश्चात्‌ जूट-उद्योग मे विवेकीकरण की नयी 
योजना लागू की गई, जो सन्‌ १६४४ की जौलाई से सन्‌ १६४६ के मां तक लागू 
रही । इस धकार सन्‌ १६४७ तक जुढ-उद्योग की ऐसी ही स्थिति रही । 
देश के विभाजन का उद्योग पर प्रभाव-- 

सन्‌ १६४७ में देश का भारत एवं पाविस्तान के दो हिस्सो में विभाजन होने 
के बाद उद्योग को स्थिति पर गंभीर प्रभाव पडा । विभाजन से पूर्व देश मे विश्व का 
९७ प्रतिशत जूठ उत्पन्न होता था, किन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उत्पन्न करने 
वाली ७५ प्रतिशंत भूमि पाकिस्तान को हंस्तातरित कर दी गई। भारद् मे प्राय, घाव 
प्रतिशत जूढ मिले थी, किन्तु पाकिस्तान द्वारा पाठ के नियति पर कर लगा देने के 
कारण, कच्चे माल के प्रभाव मे देश की जूठ मिलें कई भाह तक बन्द रही। पाविस्तान 
भारत को सन्‌ १६४८ के एक सममभौते के अनुसार ५० लाख ग्राठे जुट की देता था, 
परुतु यह समभौता सठ १६४६ में दृुट गया । सितम्बर सन्‌ १६४६ में भारतीय रुपये 
का अवमूल्यन हो गया, पाकिस्तान द्वारा ऐमा नही किया गया, फलत. पाकिस्तान से 
कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ४० प्रतिशत मूल्य प्रधिक दे । पड़ा और सन १६४६-५६ 
के बीच तो भारत-पाक के मध्य व्यापार भी रुक गया, इस कारण देश की कुछ मिलें 
बन्द हो गई एवं कुछ की कार्यावधिं मे कमी करनी पडी । उधर पाक्षिस्‍्तान जूट के 
निर्यात का चिंदगाँव वन्दरगाह को वे-द्ग बनादा चाहता है एवं पाक सरकार ने ब्रिटिश 
विशेषज्ञों को जूट उद्योग के विकसित करने के लिए आम-्त्रत किया है एवं वहाँ नई 
जूट मिलें खोलने के आदेश भी विये गये हैं। ऐसी दशा म देश मे जूट-उच्योग के विकास 
एव कच्चे माल की प्रात्मनिर्भरता के लिए विशेष रप से प्रयत्न क्ये गए हैं। जूद- 
उद्योग को सहाग्रता प्रदान करने के लिए सन्‌ १६५२ मे निर्यात शुल्क में कमी की 
जाना शुरू हुई, जो सन्‌ १६५६ में बिलकुल उठा ली गई। इस प्रकार सन्‌ १६४५ मे 
सम्‌ १६५४ तक के ये १० वर्ष छूट-उद्योग के लिए बहुत नाजुक थे । 

विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग पर झाई कठिताइयो को दूर करने के लिए 
अ्रव देश को भ्रपने वारखानों की पूर्ति हेतु स्थय ग्रत्यधिक सात्रा मे कच्चा माल उत्पन्न 
करना होगा। यह हर्ष का विषय है कि विहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश एव केरल श्रादि 
राज्यो में जूठ वी खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयल्त क्ये जा रहे है। प्रय एक 
पृथक विभाग के ढ्वारा गाँव-गाँव जाकर शूट की खेती का प्रचार क्या जाता है, उत्तम 
बीज बादता है एवं ख्री सम्बन्धी सभी प्रकार वी जानकारों देता है एव कृपकों को 
विश्नय सम्बन्धी ऋसुविधाओो से बचाने वे लिए स्थान-स्थाव पर उत्पन्न माल के खरीदने 
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का प्रबन्ध करता है। जूट-उद्योय से सम्बन्धित ववीत अनुसंधान किये जा रहे हैं। इस 
समय उत्तरअदेश ने थूट उत्पादन क्षेत्र से कई सौ मोल दूर होते हुए भी जो प्रगति 
की है, बह सराहवीय है । यहाँ तीन बडो जूट की मिलें हैं। कच्चे माल कौ पर्थाप्तता 
के लिए महाँ चार क्षेत्र, लखीमपुर, सीतापुर, गरोडा ठथा गोरखपुर, “अधिक छूद 
उत्पादन” के हेतु बनाए हैं । राजकीय अयतो के परिणामस्वरूप भव उत्तरप्रदेश में 
जूट का उत्पादन ६,००० मन पाट से बढ़कर ६,००,००० मत पाट उत्पन्न होता हैं। 
यदि यहाँ का पाद घटिया किस्म का “जगली पाद” है, किन्तु अच्छे याद के उत्पादन 
के लिए प्रयत्त जारी है। इसी प्रकार अन्य राज्यो में भी ज़ूट-उद्योग के विकास के लिए 
हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
प्रथम एवं द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उद्योग की दशा--- 

ग्ोजवा प्रायोग के हारा जूट-उद्योग के विकास के लिए भविष्य की कोई योजना 
भही बनाई गई है, अपितु वतमान स्थिति को ही हृढ एवं ठोस बनाने का निश्चय किया 
गया है । थरायोग हारा कच्चे जूट के उ्तादव पर अधिक बल विया गया है, क्योंकि 
उसके अनुसार भारतीय जूट मिलो की उत्पादन क्षमता तो अधिक है किन्तु आवश्यकता 
कच्चे जूढ वी है ! अतः सरकार हार जूट उत्पादद के लिए खेती ? फसल के तरीको में 
सुधार, भ्रिचाई को उचित व्यवस्था, उत्तम बीज व खाद के वितरण एवं आझाधिक 
सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्यों मे समुचित प्रयलल किये जा रहे है । विभाजन के 
समव पद्ेसन का बापिक उत्पादन १९७ मिलियन गठे था । विभाजन के उपरान्त जूढ 
के माल के उत्तादत का अनुमान निम्न आँकडों से लगाया जा सकता है [# 
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उद्योग वी निस्‍्न झमस्याये हैं--बढिया किस्म के जूद की कमी, छूट के मूल्य में कमी 
एव प्रतियोगिता भ्रादि । 
(१) अच्छी किस्म व सस्ती जूट का अ्रभाव-देश के विभाजन से 
उद्योग वे एकाधिकार यी श्रवस्था छिन्न-भिन्त हो गयी है, भ्राज सबसे जटिल समस्या 
जूट के उत्पादन वी है । पाविस्वान से प्राने वास्ली जूट पर देश की मिले निर्भर नही 
रह सकती हैं, वर्यंकि न सालूम क्‍्य थाकिस्वान भारत को जूठ देना बन्द कर दे ) 
श्रायद्रवता दस बात की है कि देश में ही अच्छी क्रिस्प का, सस्ता छूट उत्प्त क्या 
जावे, इमी उद्योग थे प्रधिक जूट उपजाडं भ्रान्दोलन' प्रारम्भ क्रिया गया, फ़लताः 
(४४८ छास एक्ट भूमि पर ४१"४ लाख गाँठे छूट सन १६५५-५६ में उत्पन्न हुप्ा, 
जबबि भन्‌ १६४६-४७ में पेघल ५"ड लाख एकड भूमि पर १३'३ लाख गाँठो का छत्पा- 
देगा हुप्ना था | प्रचम योजता वा छूट उत्पादन का लक्ष्य ५३ £ लाख गाँठें यद्यपि 
पूरा नद्दी ही शत्रा, फिर भो हम शभ्रव पाविस्तान पर प्रधिक निर्भर नहीं है। इसे 
समय देश मी प्रपनी प्रावश्यक्ता का बेवल १० प्रतिशत कच्चा जूट पाकिस्तान से 
आ्राया्त वरना पढ़ता है। पूट के उत्पादन वे लिय्रे किये गये प्रयत्नों के परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १६६०-६१ में ूट की फसल देश में बहुत ग्रच्छी रही, श्तः बच्ची जुट 
तथा छूठ निर्मित मात्न ये आब गिर गये ) सरकार द्वारा छूट उत्पादक विभिन्न राज्यों 
मी गतिधिधियों का एकीबवरशा करने जे लिये एक केन्द्रीय देख-रेख संगठन स्थापित 
बिया गया है॥ यह संगठन जूट-उत्पादन वे कार्यत्रम को कार्य रूप देता है, प्रति एकड 
झधिव उपज गरने एवं फसल वी विस्म भ्रादि सुधारने का भी ध्यान रखता है। 
यह सज्भय्न जूट-उद्योग से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों को करता है यदि इस 
वर्ष विद्यानों को बच्ची जूड वा उचित मूल्य नही मित्र पाया ता फिर झूठ का उत्पादन 
देश में घम हो सकता है । 
यद्यपि पाट उत्पादन थे नवीन क्षेत्र मे जलवायु सम्बन्धी ( जैसे--सुखा, बाढ़, 

प्रादि ) वढिताइयाँ भी एक प्रधान समस्या है। फिर भी सरकार कृतिस वर्षा, बाद 
नियन्त्रण, उम्नति बीज एवं खाद द्वारा जूट की ण्सल्न प्रति एकड बढ़ाने के लिये प्रयत्न 
पर रही है। 
(३) जूट की स्थातापन्न वस्तु का भय-विज्ञान ने श्राज के युग मे बहुत 
प्रगति वी है, प्रत; विव॒शित देशी ने छुढ की स्थानापन्न वस्तुश्रो का निर्माण किया है। 
प्रथ उपभोत्ताप्रो को माल दैने के लिये उत्पादन की नई-नई प्रणालियों का विकास 
कमा है.। जद के स्थान पर ब्रब् एक ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाने लगा है. जो कपड़े 
में रामान है एवं जूठ वे बोरो की जयह उपयोग मे प्राती है। प्रव्य देशो में जूट के 
स्थान पर प्रयुक्त होगे वाले नये रेशे खोज निकाले गये है तथा नवीनतम उपकरणों 
में पूर्ण घूट मिश्न योले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति मे यदि ये जूठ को स्थानापन्न वर्तुएँ 
कूड ते ग़रती प्राप्त हब लगी, तो इस उद्योग के नष्द हो जाने का भय है। प्तः 
झाज इस बात ही भ्रावहयवता है कि छूट निर्मित माल का उत्पाइन बढ़ाया जाये, 
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उसके गुणों मे सुधार किया जाये तथा विभिन्न एवं नवीन क्षेत्रों मे उसके प्रयोग के 
लिये प्रमुसन्धान किये जाये 

(३) प्रतियोगिता--देश के विभाजन के परिणामस्वरूप जुट उस्पन्न करने 
बाली ७५ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान को सौंप दी गई और वहाँ की सरकार इस 
उद्योग को हर प्रकार से प्रोत्सात कर रही है, नवीन उपकरणों से सुसज्जित कार« 
खानो का निर्भाण किया जा रहा है एवं इस सम्बन्ध में ब्रिटिश विशेषज्ञों द्वारा भी 
सहायता ली जा रही है । भरत निरिचत है कि वहाँ की मिले भारत की श्रपेक्षा अ्रधिक 
कार्यक्षम होगी तथा वहाँ छुंट की भी ग्रधिकता है। भारत को पाकिस्तान से कठिन 
प्रतियोगिता का सामना करना पड़गा और हो सकता है कि हामि भी उठानी पे ! 
इसलिए सरकार को अ्रधिक मात्रा मे जूट उत्मन्न करने के लिये कारखानो मे आधुनिक- 
तमे उपकरणों के प्रयोग १९ बल एवं अच्छी से प्रच्छी विस्म की छूट उत्पन्न करने के 
प्रयत्व करता चाहिए ) 

(४ ) आधुनिकीकरण--श्ूट उद्योग मे आाधुनिकीकरण के प्रयत्त विगत 
कई वर्षो से हो रहे है । सरकार ने उद्योग मे आधुनिकोकरणं को भ्रावश्यकता को स्वी- 
कार किया है।इस समय जूट उद्योग की सहायता प्रदान करने से सरकार को 
४० करोड रुपया की विदेशी सुद्रा की प्रावश्यकता है एवं ८ हजार श्रमिकों को बेरोज- 
'गारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, फिर भी ऐसी यस्त्र सामग्री को बदलने 
की व्यवस्था की गई है, जो या तो उत्पादन के बिलकुल श्रयोग्य है था जिसके 
प्रयोग से उत्पादत व्यय अधिक भाता है) उद्योग आधुनिकीकरण की ४० प्रतिशत 
योजना पूरी कर घुका है। सरकार ने उद्योग को राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम 
हारा सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था को है। छूट उद्योग के भाधुनिकीकरण 
के लिये राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास निगम द्वारा ३१ मां सनु १६५६ तक ४५६ 
फरोड ₹० ऋण दिया गया, जिससे छूट मिलो में आ्रधुनिकोकरण का कार्य पूरा करते 
में बहुत सहायता मिली है तथा कई मिलो ने तो भविष्य की योजनाएं भी बना ली 
हैं। म्राशा है कि दो या तीन वर्षों मे उद्योग आधुनिकीकरण योजना का ७५ प्रतिशत 
पुर्शों कर लेगा । यद्यपि उधोग मे सम्पूर्ण ल्‍प से आधुनिकीकरण को आवश्यकता है, 
किन्तु मिलो के कलाई बुनाई विभाग में नवीनतम उपकरण होना बहुत आवश्यक है, 
क्योकि इससे उत्पादन लागत मे कमी के साथ काम भी गच्छा होगा ॥ 

। (५) जलवायु सम्बन्धी कठिनाई--देश के विभाजन के बाद जूड का 
उत्पादन श्रधिक मात्रा मे करना बहुत आवश्यक है। उद्योग मे कच्चे माल मे आत्म- 
निभर होना है, इसके लिये किये गये प्रयत्वो मे, जूट उत्तादव के जो नये क्षेत्र बनाये' 
गये हैं, वहां जलवायु सम्बन्धी ( जैसे--मूखा, बाढ, अ्रवावृष्टि प्रादि ) कठिमाई की 
एक प्रधान समस्या है। इसके हल के लिय्रे कृत्रिम वर्षा, बाढ़ नियन्त्रण, उत्तम बौज 
एवं खाद का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, जिससे प्रति एंकड फसल अधिक बढाई 
जा सके । 


जैश्फ | 

(६) पाबिस्तान का असन्तोषजनक व्यवहार-- भारत एवं पाकिस्तान 
के बौच ठीक सम्बन्ध नहीं होना भी, जूट-उद्योग्र को प्रगति मे बाधक सिद्ध हुआ है । 
पाकिस्तान ने दोनो देशो के मध्य हुए समझोतो को कभी पूरा नहीं किया । ५ प्रगसस्‍्त 
सन्‌ १६५३ को नई दिल्ली मे हुआ एक समभौता भी पूरा ने हो सका, जिससे भारतीय 
व्यापारियों में निराशा छा गई | समभोते के अनुसार भारत को प्राशा थी कि रहे ४० 
प्रति भन का विवेचनात्मक लाइसेस शुल्क (56779/78 4॥087058 फ्व्थे 
जोकि पा किस्‍्तान ने रूगा रखा था, हटा दिया जायेगा, परन्तु इसके विपरीत पाकिस्तान 
द्वारा समभौते क। तोड़ा गया। यही नहीं, पाकिस्तान श्रन्य देशो को तिर्यात वी जाने 
बाली जूट की गाँठा पर तिर्यात कर ३ २० प्रति मन भाप्त करता था भौर भारत से 
पौने चार ४० प्रति मन निर्यात कर वसुल करता था| प्रतः पाकिस्तान के इस अर 
तोपजनक व्यवहार से पाकिस्तानी झूट वा निर्याव करने एवं उसके द्वारा वस्तुएं तैयार 
करने में बहुन अधिक ब्यय करता पडता है। 


(७) मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई-२१ सितम्बर सन्‌ १६४६ को भारत ने संयुक्त 
राष्ट्र प्रभेरिका के डालर के सम्बन्ध में अपने स्पये का अवमूल्यन किया। र्टलिजु क्षेत्र 
के सभी देशो से प्रपनी मुद्रा वा प्रवशुत्यन किया, परन्तु पाकिस्तान न इत सबके विपरीत 
अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करने का निश्चय विया | परिण्यामस्‍्वरूप पाकिस्तान 
को १०० २० के स्थात पर भारत द्वारा १४४ रु० दिये गये । इस प्रकार भारत द्वारा 
पाकिस्तानी माल निर्यात बरने के लिये ४४ प्रतिशत मूल्य अधिक दिया गया। भारत 
प्रपने छूट के मिल के दाम नही बढ़ा सकता, क्योकि ऐवा करने से भारतीय निर्यात 
व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा । विवश होकर पाकिस्तानी छूट का निर्यात भारत की पूट 
पल ऐसोसिग्रेशन द्वारा कम कर दिया गया । इससे उद्योम को बडी हाति उठानी पड़ी 
झोर भ्राज भी हानि उठानी पड रही है | 


निसदेह इस अभाव को पूरा करने के लिये जूट टैक्‍्नालॉजिकल इ स्टीटयूट ते 
बेन्द्रीय जूट समिति के सकेत पर अलसी के छिलके से रेशा निकालने की कला में 
विकास किया है, इस रेशे को जूट से मिलाते हैं। कितु इससे कोई विशेष लाभ महीं 
हो सकता, क्योकि स्थानापत्न रेशे का मूल्य प्रधिक है । 


(5 ) विदेशी प्रतिस्पर्धा का भय--भारतीय जूट-उद्योग की एक बहुत बडी 
समस्या विदेशी माल, विशेषकर जूट की स्थानापन्न वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा की है। 
विश्व के विभिन्न देशी मे जूट को स्थानापन बस्तुओ के निर्माण में काफी प्रगति हुई 
है एव देश के विमाजन के बाद तो इन देशो को ओर भी प्रोत्साहन मिला है। भार- 
तीय मिलो की उत्पादन-क्षमता भी कम हो गई है, झतएव अपेक्षाकृत भन्य देशो का 
जूट भिन्न उद्योग काफी उन्नति कर रहा है । पाकिस्तान भी झूठ निर्माण के लिये 


प्रयन पर रहा है, ऐसी परिस्थितियों मे भारत को सावधान होकर कार्य करना 
चाहिये । 


[३०६ 

(६) पाट के यूल्य का प्रश्न --जूठ के दामों में अत्य स्वानापन बस्‍नुप्रो के 

मूल्य की अपेक्षा जो अपरिक वृद्धि हुई है, उसका एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान 
से आयात बिये गये थाट के मूल्य मे वृद्धि हो गई है । सत्‌ १६४७ मे पन्तिम दियों में 
वाकिस्तान की सीमा से बाहर जाने वाले वाट पर वहाँ वी सरकार द्वारा जूद पर 
चु भी कर लगा दिया गया तथा पाक्स्तान से आयात की गई पूट में मौसम के कारण 
तमी अधिक होने से १६४ लाख रु० की हानि हुई। दूसरे श्रम लायतों मे भी बढो- 
तरी हुईं। भारतीय मजदूरों की कार्य करने की शक्ति कम होने के कारण १ मजदुर 
का कार्य ४ मजदूर करते है। श्रत इत सब कारणों का उद्योग पर कुप्रमाव पड़ा। 
अय देशो मे भ्राधुनिकीकारण की तीज गति की अपेक्षा भारत मे यह गति बहुत कम 
हो गई, बयोकि उपरीक्त काग्णो से उद्योग की झ्राय पर बुरा प्रभाव पडा था। भझत; 
यदि हमने उद्योग के वैज्ञानिकीकाण एवं आ्राधुनिकीकरण के लिये उचित प्रयत्न नही 
किये तो ल्ञाग मूल्य पे कमी नहीं हो सकती, इसके लिये सरकार द्वारा बूंद के माल 
पर निर्यात वर की दरें भी कम करनी आवश्यक है, जो भारतीय रुपये के अवभुल्यन के 
बाद बहुत बढ गई है । साथ ही, सरकार निर्याव की कोटा पद्धति को समाप्त करे । हाँ, 
बह प्रश बना रहे जो विदेशों म हुए द्विपक्षीय समभौने की पूर्ति के लिये झावश्यक हो | 


भारतीय जूट उद्योग पर संकेट--# 


भारतीय छूट उद्योग की वर्तमाव ट्विति के सम्बन्ध में सरकारी तथा गैर- 
सरकारी पक्ष से गत कुछ समय मे इतते अधिक वक्तव्य जारी किये गये हैं कि सही 
स्थिति का पता लगाना कठित है, किसतु गहराई से विवार करने पर यह 
पता चलता है कि आजकल मूल समस्या कच्चे जुट की उपलब्धि अथवा कमत 
या ऊँवे भावो की नही, वरव्‌ जूंटर उद्योग तवा जूट माल-बाजार को स्थायित्व देने की 
है। इन्डियन जूद मिल ऐसोसियेशन ( 'इजसा! ) का कहना है कि कच्चे जूढ की 
सप्लाई स्थिति जदिल बनी हुई है ओर मिर्ले अपना उत्पादन घठाकर कच्चा मात बचा 
कर रखने के लिए बाध्य हो गई है ! कुछ बडी बडी जूट मिलो ने १६% तक करे 
बन्द बर दिये है । इस प्रकार कुल ३०% तक करपे बन्द हैं! कई मिलो में ४२ घटे 
की जयह ४० घनठे काम हो रहा है। एक मिल ने तालाबन्दी घोषित कर दी है । 
मिली द्वारा माल न उठाये जाने के कारण भाव गिरते जां रहे हैं भौर पदि इस गिरावट 
की ग्ति वी रोक थाम के लिए कोई परग न उठाया गया, तो भाव और गिर जायेंगे । 
जूढ उच्योष की वर्तमान स्थिति कितनी चिन्तदीय है, इसका अनुम्रान इसी बात से 
लगाया जा सकता है कि यह प्रश्न राज्य सरकार की स्रीमा को लाध कर केख तक 
पहुँच गया है। केन्द्रीय श्रम-मन्‍्त्री के सन्‍्मुख दो सुझाव आये हैं--[ १ ) छुंढ का सकद- 
कालीन भण्डार बनाया जाय, जिसकी व्यवस्था वे लिए राज्य सरकार तथा जमा! के 


% नवभारत टाइम्स १ सितम्बर, १६६११ 


पी | 
प्रतिनिधियों की एक समिति गठित हो, भौर ( २ ) जुट का ब्युततम भाव निर्धारित 
क्या जाय 

जूट उद्योग की वर्तमान शिथिलता से श्रमिक भी बहुत चिन्तित हो गये हैं ॥ 
मदि मिलो मे पूरे पैमाने पर काम ज्ञौघ्र ही चाकू नही हुमा, तो उनके सन्मुख्ल पूर्णो 
बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जायेगी। श्रस्तिको हे माँग की है कि जूट उद्योग के 
बतमान गनिरोध को दूर करने के लिए अ्रध्यादेश जारी किया जाय । उनका कहना है 
कि इंजमा न केवल विदेशी व्यापार मे र्कावट डाल रहा है वरन्‌ उसकी नीति से घूढ 
उत्पादको झ्ौर जूठ उद्योग म लगे श्रमजीवियो की झ्राजाविंका भी छिनी जा रहो है । 
इस समस्या के समाधान के लिए प्रल्पकालीन उपाय कारगर न होगे, इसके लिए तो 
स्थाई उपाय करना होगा । वर्तमान समस्या के एक समाधान के रूप में कच्चे जूट का 
निम्मत्तम भाव निश्चित कर देना चाहिये । यदि भारत व पाक्स्तान दोनो ही देश मिल 
क्र जूट-भावों के तियमन क लिए कोई सहयोग सगठत बताय तो श्रेष्ठकर होगा । 
उपसहार-- 


सचमुच ही यह सम्तोष का विषय है कि हमारे जूट उद्योग के समक्ष उपस्थित 
कठिनादयो के प्रति छूट उद्योगपति तथा सरकार दोनो जागरूक हैं। इन्डियन जूट मिल 
ऐसोपियेशन ने जूंढ को माँग मे वृद्धि करने के उद्देश्य से भ्रमेरिका व इज्भुलैण्ड मे अपने 
कार्यालय खोल रखे हैं तथा अ्रय देशो में भी प्रतिनिधि मण्डल भेजे जा रहे हैं। इजमा - 
नई नई वस्तुप्नो के निकालने के अनुसन्धान कर रहा है। हमारी जूट मिलो ने परवे, 
दरियाँ, मोटे कपड़े तथा छोटे-्छोडे बोरे झादि बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं। ऐसी 
परिष्थति मे यह भ्राशा की जाती है कि साहस, घैय॑ एव बुद्धिमत्तापूरा नियोजित कार्य 
करने से हमारे जूट उद्योग की समस्याय सुलक जायगी। तृतीय पच-वर्षीय योजना के 
श्रल्तगंत ६५ लाख गांठ कच्चा पटसन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे हम 
जूट उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि के विषय मे बहुत कुछ निश्चित हो 
जायेगे । इस प्रकार छूट उद्योग को पूर्ोरुपेर प्रोत्ताहत दिया जा रहा है भ्ौर वह 
दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व मे जूट उत्पादन एका धिकार पुन, प्राप्त हो जायेगा ३ 
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अध्याय ६४ 


भारतीय लौह एवं स्पात उद्योग 


(एच ए०प द: 5६ढरञटों फरतेषशआएर) 





प्रारस्भिक-- 
आज के युग में किमी देश की औद्योगिक उन्नति की कसौटी यह है कि वहाँ कितना 
इस्पात बनता है भौर उपयोग में शाता है) विश्व के ग्राधारभूत उद्योगी भें सबसे 
अधिक मेंहस्वपूर्ण लोहा एवं इस्पात उद्योग है! वर्तमान युग यन्त्रीकरण का ख॒ग है, 
क्योकि चाहे कोई भी उद्योग हो, सभी में यसतो के प्रयोग द्वारा उत्पादव एव 
विकास किया जाता है गौर यब्त्रीकरण लोह एवं इस्पाव उद्योग पर ही निर्भर है। 
किसी देश की झ्ा्थिक प्रगति, विव्स एवं राजनेतिक सुरक्षा के लिए भी इस उद्योग 
द्वारा महत्वपूर्ण का किया जाता है | लोहे की महिसा के सम्बन्ध में ऐसा कहने हैं 
कि :-- सोना महल की रानी मे लिए आ्रावश्यक है, चाँदी महल की दासी के लिए 
और ताँबा एक साधारण कारीगर के लिए, किन्तु लोहा इन सभी धातुग्रो का 
स्वामी हैं ।” 

इस उद्योग में अमरीका का प्रथम स्थान है, जते १० करोड टन से भी अधिक 
इस्पात बनता है । रूस में ५ बरोड टन एवं ब्रिठेत तथा जमंती में २-२ करोड़ टन 
प्रति वर्ष इस्पात का उत्पादन होता है । यह उद्योग भारत में बहुत तीव्र गति से विकास 
कर रहा है। उद्योग के लिये झावश्यक बच्चा साल देश मे यर्बाप्त माना में है। 
योरोपीय देशो परे स्वीडन को छोड़कर अन्य कोई ऐसा देश नही जहाँ मारत के समान 
उच्च कोडि का लोहा एवं कोयला मिलता हो । हमारे देश मे लोहे के भण्डार साधारण 
सही हैं, केवल सिन्ध भूमि क्षेत्र मे ही १ हजार करोड टन से भी भ्रधिक लोहा है, 
जिसका प्रयोग यदि वर्तमान गति से हो, तो भी वह २,००० दर्ष तक चल सकता है। 
भारत ने ढ्वितीय योजना के अन्त लक ६० लाख टन प्रति वर्ष इस्पात तैयार करने का 
लक्ष्य निर्धारित किया है ॥ 
उद्योग का प्रतीत एवं विकास-- 

लौह एवं इस्पात उद्योग भारत का झत्ति प्राचीत उद्योग है। आज से ६-७ 
हजार बय यूं भी भारतीय लौहु का उपयोग जानते ये । भारतीय इस्पात का माल 


न्‍ स्र्रु 


कहे | 


विदेशों मे भी जाता था एवं भ्रपनी युन्दरता के लिए लोकप्रिय था। दिल्‍ली का लौह 
स्तम्म हमारे देश के प्राची इन्जीनियरो की कला का जीदा-डागता उदाहरण है। 
इस उद्योग की ध्राचीतता पर प्रकाश डालते हुये प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है कि-- 
“लोहे की ढलाई तो इज्ूलैण्ड भे थोडे ही वर्षों से प्रारम्म की गई है, परन्तु हिन्दू लोग 
लोहा गलाने, ढालने तथा इस्पात बनाने को कसा का ज्ञान प्रत्यन्त प्राचीन काल से 
रखते हैं |” 

झाधुनिक समय मे इस उद्योग का इतिहास विगत १५० वर्षों का है। इसके 
पूर्व कुछ मोरोषियों में इस उद्योग को चलाने का प्रयत्न किया, पर थे सफल ने हो 
सके | इन प्रयस्नो मे सन्‌ १७७७ में भरिया की कोयले वी खान के निकट एक लोहे 
एव इस्पात का कारखाना खोला गया, जो दो वर्ष के बाद बन्द हो गया। इसके बाद 
सन्‌ १८४७ में वारकपुर श्रायरन स्टील वम्पती की स्थापना की गई, ६ वर्षों तक यह 
कारखाना कार्य करता रहा, फिर इसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने खरीद लिया। दो वर्ष 
के बाद इस कारखाने का नाम बदलकर "दी बगाल झ्रायरन एल्ड स्टील कम्पनी” रखा 
एवं कारलाने का श्राधुतिकी करण भी किया गया । यह कारखाना इस्पात उत्पादन मे 


तो अ्रसफल रहा, विन्तु इसमे झ्राथुनिक पद्धति से पिग श्रायरन का उत्पादन किया 
जाने लगा । 


भाधुन्िक काल में सह एवं इस्पात उद्योग की नीव डालने का श्रेय श्रीजमशेद 
जी नौसेस्‍्वान जी टाटा को है, जिन्होंने सन्‌ १६०४ मे जसंनी एवं भ्रमेर्किन विशेषज्ञों 
द्वारा देदा के भष्य-प्रान्त की जाँच करवाई । सरकारी विभाग से स्वीकृति लेकर विदेशो 
में भ्रमण करके एव भ्रन्य अनेकानेक कठिनाइयों को पार करने के पश्चात्‌ कारखाना 
प्रारम्भ करने का विश्चय किया गया है, किन्तु यह कारखाना जिस स्थान पर स्थापित 
करना था, वह कोयले एवं लोहे को खानो से समान दूरी पर था, श्रतः श्रस्वीकार कर 
दिया गया। तलब्चाद्‌ थ्री पी० एन० बसु की सहायता से तिरीक्षण श्रादि करा कर 
मगूरभज (उड़ीसा) मे सन्‌ १६११ में जिस स्थान पर कारखाने का प्रारम्भ किया गया, 
वही स्थान श्राज जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इस कारखाने का नाम /दी ठाठा 
धायरन एण्ड स्टील कम्पती” (१७८०) रखा गया । इस कारखाने से कार्य प्रारम्भ होने 


के बाद सत्‌ १६१२ मे इस्पात तैयार होने लगा। 'टिस्को! (7१8८०) श्राज भारत ही 
नही वरन्‌ एशिया का गोरव है। 


प्रथम महापुद्ध में उद्योग की स्थिति-- 

५. सन्‌ १६१४ में योरोपीय महासमर का प्रारम्भ लौह-इस्पात उद्योग के लिए 
स्वर्ण अवसर लाने वाला सिद्ध हुआ । इस समय देश की माँग मे वृद्धि हुई एवं विदेशों 
से लौह-इस्पात का भ्रायात कम हो गया। इस समय टाटा द्वारा अत्यधिक लाभ कमाये 
गये, टाटा वी प्रगति से प्रभावित हो सन्‌ १६६८ मे हीरापुर नामक स्थान पर 'इन्डियन 


झायरन एड स्टीव कप्पनी' की त्पा सन्‌ १६२१ मे 'मनोहरपुर मे “युनाइटेड स्टोल 
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कॉर्पोरेशन ऑफ एशिया! और सन्‌ १६२३ मे भरद्गावती मे मैसूर भ्रायरन एण्ड स्टोल 
बबस' की स्थापना हुई 

इस काल में मारतीय बढी हुई माँग एवं विदेशों की युद्ध के वारण उत्तन्न हुई 
भाँग को पूरा करने के लिये, उद्योग द्वारा काफी उत्पादन हुआ एवं इस उद्योग का देश 
में विकास हुआ । प्रशुल्क मण्डल के अनुसार सत्‌ १६१६-१७ में टाठा कम्पनी का 
उत्पादन क्रमश, १,४७,४६७ टन कच्चा लोहा एवं १,३६,४३३ ठन इस्पात वे 
६८,७२६ टन पवका इस्पात उत्पन्न हुआ । परन्तु युद्धोपरान्त आधिक मन्दी के कारण 
उद्योग को हानि उठानी पड़ी । साँग एवं मूल्य गिर जावे से एवम्‌ मजदूरी ऊंची होते 
सै तथा कोयले की मेंहयाई के कारण उत्पादन व्यय कम हो गया। सब १६२३ में 
प्रशुल्क सभा की नियुक्ति को ग्रई, परिणामतत सन्‌ १६२४ में उचद्याग को तीन वर्ष के 
लिये संरक्षण दिया पया, यह सरक्षण “इस्पात सरक्षण कानुव"” के अ्रन्तगंत दिया 
गया, जिसकी भ्रवधि बाद से ७ वर्ष के लिये और बढा दी गई। सरक्षण के फलस्वरूप 
ही उद्योग सम्‌ १६२६-३० की विध्वव्यापी झधथिक मन्‍्दी का सामना सफलतापूर्वक कर 
सका । “इस्पात सरक्षण कानून” के अन्तयंत उद्योग को झाथिक सहायता भी दी गई 
झारम्भ में यह सहायता ५० लाख रुपये की थी, किन्तु बाद मे यह राशि बढा दी गई । 
सब १६३४ मे सप्त वर्षीय सरक्षए का काल समाप्त हो गया, इस समय तक उद्योग 
यथेष्ठ उन्नति कर चुका था । सन्‌ १६३५ तक पिग प्रायरन का उत्पादन १३,४३,००० 
टन हो गया था | इस समय सरक्षण की झावश्यकता नही थी, विस्तु सरकारी प्राय मे 
फमी भ्राने के मय से सरक्षण जारी रखा गया । 
द्वितीय महायुद्ध की उद्योग स्थिति-- 

दुसरे महायुद्ध का प्रारम्म उद्योग की समृद्धि वा एक नया युग लेकर झाया। 
देश के कई भागो मे नये-वये कारखाने खुले एवं विद्यमान कारखानो के कायें क्षेत्र मे 
भी वृद्धि हुई। विदेशी यातायात के बन्द हो जाने से, फौजी आवश्यकताओं मे वृद्धि हो 
गई, भरत; उद्योग में मूल्य, लाभ एवम्‌ उत्पादन सब ऊँचे हो गये ! इस्पात का उत्पादन 
दो वष मे ही ५ प्रतिशत बढ गया । अत्यधिक माँग वृद्धि के कारण सरकार को सर्व 
साधारण के उपभोग पर भी तियन्‍्त्रण लगाना पडा। प्रकार ते सन्‌ १६३८ में 
टादा के तत्वश्चात अन्य कम्पनियों से युद्ध कायय॑ हेतु आ्रावश्यक स्टील के मूल्य के विषय 
में समभोते किये, जो वर्तमान से भी किसी न किसी रूप मे चल रहे हैं। सन्‌ १६४१ 
में बुद्ध की गाँग की पूर्ति करने के लिये ठाठा ने जमशेदपुर मे ब्हील ठायर एण्ड एक्सिल 
प्लान्ट की स्थापना की, जिसमे रेल के पहियो का निर्माण होने लगा। सन्‌ १६४६ मे 
पुर्ति मज्ञालय दारा बताया गया कि वाविक उत्पादन २५ लाख टन होता चाहिये, 
मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये एवं उद्योग को आधिक सहायता प्रदान करनी 
चाहिये । सरकार दे उद्योग को निम्न हप से उत्पादम बढाने के लिए सहायता दो-« 
टाटा को १० करोड रू०, बद्धाल स्टीत कॉरपोरेशन को ३ करोड व इस्डियन प्रायरन 
एण्ड स्टील कम्पनी को १ करोड़ रु० ऋण के रूप मे दिया गया | 
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युद्धौत्तर काल में उद्योग का उत्पादन गिर गया एवम निर्यात्‌ कम हो गया | 
इसके प्रनेक कारण हैं, ज॑से--कोयला प्राप्त करने मे कठिनाई, मजदूरी बढवाने के लिए 
श्रम्तिवों द्वारा हडतालें आदि और यातायात की असुविधा, इत्याद। फलतः देझ्व मे 
विदेशी विनिमय को हानि उठानी पडी। देझ्य के अन्तर प्रान्तीय कोटे कम कर दिये 
गये, व विकास की योजनाएँ खटाई में पड गयी । 


प्रथम पंच-वर्षो 4 योजना मे उद्योग-- 

देश के विभाजत के बाद हमारे देश में बनी राष्ट्रीय सरकार ने लौह एवम्‌ 
इस्पात उद्योग की उन्नति एवम्‌ विकास का भार श्रपने ऊपर ले लिया। प्रथम पच- 
धर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने उद्योग को विशेष सहायता देने का यतन किया । 
योजनानुसार सरकार ने सन्‌ १६५६ तक साव॑जनिक क्षेत्र (200!0 960607) मे 
2० करोड़ ₹० खच करने एंवम्‌ निजी उद्योगपतियों को उनकी विकास योजनायें 
कार्यान्वित करने के लिए ४३ करोड़ रु० देने का निश्चय किया । सरकार को उद्योग 
की उत्पत्ति तिम्न ढड्भ से बढने की श्राशा धी-- 


सन्‌ १६५०-५१ मे उत्पत्ति सन्‌ १६५५-५६ में उत्पत्ति 
जगा हुगा सोहा--१७ ८ लाख टन १६ ९ लाख शव 
तेपार स्पात-- १०७५,, ,, १२६३६ ५ 


प्रथम पच-वर्षीय योजना में सरकार द्वारा, ५ लाख उन इस्पात पिण्ड तैयार 
करने की क्षएता बाला एक कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम रखा ग्रया भा, किन्तु 
उस समय विदेशी सहयोग प्राष्व करना कठिन था। झत सन्‌ १६४३ में दो जमनी की 
क्रप्स व डेमग्र फर्मों के सम्मिलित सहयोग से एक कारखाने के निर्माण का समभीता 
किया गया। यह कारखाना 'हिन्दुस्तान स्टील लि०! के नाम॑ से प्रारम्भ हुआ तथा इस 
पर १० करोड़ २० व्यय किया गया। सरकार द्वारा, देश मे लोहे एव्म इस्पात का 
उत्प दन बढाने के लिए १ जतवरी सत्‌ १६४५३ को स्टील कॉरपोरेशन ्रॉफ बज़ाल तथा 
इंण्डियन भ्रायरत एण्ड स्टील कम्पनी का एकीकरण (]500 90 5008 
३॥७72९४) किया गया। 
द्वितीय पंच-बर्षोय योजना मे उद्योग-- 


भारत थी विकास योजनाग्रों के साथ ही प्ताथ देश मे लोहे एवम्‌ इस्पात को 
माँग में भी वृद्धि हुई, प्रतः भारत सरकार ने उद्योग के महृत्त्व को समभकर इसे द्वितीय 
पच-वर्षीय योजना में भह्त्वपूर्स स्थान दिया | इस उच्चोग पर ४३१ करोड़ रुपया व्यप 
करने का निएचय किया गया | इस योजना के अन्तर्गत उद्योगों की उत्पादन क्षमता 
बढ़ाते. तथा. लग्मे. कारखाने. खुलते. का. भी. जिऊज्नय़, किग्रा, गण, ६. इस, गोत्यग, नि. पप्रन्ापरः 
स्वय सरकार ने त्तीन नये कारखाने खोले है -प्रथम झूरकेला ( उड़ीसा ), द्वितीय 
भिलाई (मध्य प्रदेश) एवग्‌ तृतीय दुर्गापुर (पश्चिमी बद्भ।ल) ॥ भिलाई का कारसाना 
झुस सरकार क्री सहायता से स्थापित किया गया हैे। रूरकेलर इस्पात कारखाने की 
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अथम घमस भह्टी का कार्य हे फरवरी सन्‌ १६५६ को एवम्‌ भिलाई इस्पात कारखाने की 
अमम भट्टी का कार्य दिवाक ४ फरवरी सच १६५६ को प्रारम्भ हो गया । दुर्गापुर इस्पात 
कारखाने को घातु कर्म सम्बन्धी वढिया किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के 


लिये पश्चिमी बड्भाल द्वारा स्थापित कोयला मट्टी सबस्त्र का मार्च सन्‌ १६४४६ मे 
उद्घाटन हुमा । 


योजना के श्रन्तर्गेत सरकार हारा-स्थापित नवीन कारखाने 


(१) छरकेला (उड़ीसा)-- 
कल्कततों से २४५७ मील दूर शंख और कोयल नदियों के सगम पर ध्थित 
रूरकेला, जहाँ से कलकत्ता बम्बई रेल लाइन जाती है, एक छोटा सा गाँव है। यहाँ 
पर सरकार हारा इस्पात का कारखाना बनाया जा रहा है, जिसमे १० लाख ठन 
इस्पात बनाया जायेगा, किन्तु इसके यस्तो में थोडा सा विस्तार करके इसका उत्पादन 
१४ लाख टन तक किया जा सकेगा। योजनानुसार इसकी उत्पादन क्षमता २० लाख 
टन रखी गई है। ३ फरवरी सम्‌ १६५६ को रूरकेला इस्पात कारखाने की प्रथम धमन 
भरट्टी का उदघाटन करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेख्श्रसाद ने कहा था कि “रूरकेला, 
मिलाई एक्श पन्य योजनाएं हमारी महत्त्वाकोक्षात्री की प्रतीक हैं। हमने हिंतकारों 
राज्य की स्थापना का सकह्प किया है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर हो झौर 
उस्ते पर्याप्त भोजन तथा कपड़ा मिले ) ये भारी उद्योग उसी उद्देइय की पूर्ति के लिए 
प्रथम प्रयास है। मुर्के झ्राज रूरवेला कारखाने के उद्घांटद करने का सौमाय् प्राप्त 
हुआ! है और मुझे झ्ाणा है कि इस कारखाने से हमे अपने हितकारी राज्य का स्वप्न 
धूरा करने मे बहुत मद मिलेगी ॥” राष्ट्रपति ले श्रागे कहा कि इस क्षेत्र मे खनिज 
काफी मात्रा में है। रूरकेला और अन्‍य छोटे कारख।नो मे इसका उपयोग होगा। राष्ट्रपति 
नें भाशा प्रगठ दी कि कुछ समय बाद यह जर्मनी के प्रसिद्ध औद्योगिक केसर रूट का 
मुकाबला करने लगेगा । रूरकेला कारखाने एवं हीराकुण्ड बाँध से इस क्षेत्र के लोगो 
की उन्नति होगी । यही नहीं, वल्कि इससे देश की आरथिक स्थिति भी सुधरेगी। 
रूरकेला कारखाने के समोप ही पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। खनिज लोहा प्राप्त 
करने के लिये यहाँ से ४५ मील दूर वरसुझ्ना मे नई खान खोदी जा रही है। इस 
कारखाने के लिये कोयला विहार की करयली, बोकारो एवं करिया की खानो से प्राप्त 
किया जविया । करगली भे कोयला धोने का कारखाना भी स्थापित किया जायेगा। 
* इसके भ्रलावा कारखाने के लिये चूने के पत्थर की व्यवस्था हाथीदाडी और वीरमित्रपुर 
से की जा रहा है, जो कारखने से १५ मील दूर है 
(२) भिलाई (मध्य-अ्रदेश)-- 


दिनाक ४ फरवरी सब्‌ १६५६ को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्साद ने भिलाई कारखाने 
«की घम्त भट्टी का उद्घाटव करते हुए कहा कि-कारखाने का यह आरम्म देश की 
आाथिक स्थिति को बदलने तथा अपने ग्रतन्त प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके लोगो 
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के रहत-सहन के स्वर को ऊँचा उठाने की हमारी श्राशाप्रो का प्रतीक है। में समभता 
हूँ कि वह दिन दूर नही, जब देश के लोगो के ये प्रयत्त फलदायी होगे। उन्होने कहा 
कि यह विशाल दारखाना उत्नवल भविष्य कै प्रति देश के विश्वास और बाधाप्रो को 
पार करके भागे बढने का निरचय प्रतीक है। भारी उद्योग खडे करने के हमारे 
कार्यक्रम मे इन इस्पात कारखानों का महत्त्वपूर्ा स्थान है । कल मेने झरकेला का 
उद्घाटन किया शौर आज इस भिलाई कारखाने का उद्घाटन कर रहा हूँ । ये दोनो 
दित भारत के श्रौद्योगीकरणा + इतिहास में फ्रविस्मरणीय रहेंगे ।" 

नागपुर से १५६ भील दुर वम्बई कलकत्ता की मुरुय रेलवे लाइन पर स्थित है 
पझिलाई । भिलाई कारखाने मे ७,७०,००० टन इस्पात की सिलें तैयार की जायेगी, 
जिनमे रेल की पटरियाँ और स्लीपरें, इमारतो मे काम श्राने वाला सामान तथा चहरें 
पझ्रादि बनाई जायेंगी । थोजनानुसार॑ कारखाने का विस्तार कर इसकी उत्पादन क्षमता 
को २५ लाख टन इस्पात की सिलो तक बढाया जा सकता है! इस कारखाने के लिये 
रजहडा की खानो ते खतिज लौहा मेंगाया जायेगा, यह भिलाई से ६० मील दूर है ॥ 
कोयला विह/र की करगलो, बुकारो एवं भारिया तथा मध्य प्रदेश की कोखा की खातों 
से श्रायेगा । चूने का पत्थर भिलाई से १२ मील दूर नन्दनी की खानो से लिया जायेगा। 
भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से खोला गया है। रूस के द्वारा इस 
फारखाने को ग्राधिक तथा शित्पिक सहायता दी जा रही है । 
(३) दुर्गापुर (पश्चिंमो बंगाल) -- 

दुर्गापुर का इस्पात कारखाने का निर्माण भ्रन्य दोनों कारानों के बाद प्रारम्भ 
हुम्ना, फिर भी काम विधिवत एव ग्रत्यत शीध्रता से चल रहा है। इस कारखाने के 
निर्माण मे कुछ ब्रिटिश फर्म भी सहयोग दे रही हैं। दुर्गापुर कारखाने की लागत के 
लिये ब्रिटेन के बेको की एक सिण्डीकेट ११५ लाख पोष्ड और ब्रिटिश सरकार १५० 
लाख पौण्ड दे रही है । दुर्गापुर कारखाने के लिये वारकर तथा भारिया की खानों का 
कोयला उपयोग मे ज्ञाया जायेगा । चूने का पत्थर चीरमिन्रपुर तथा हाथी बाड़ी क्षेत्र 
से भेगाया जामेगा। दुर्मापुर का दामोदर घाटी निगम १ लाख ५० हंजार किलोबाद 
क्षमता का एक ताप बिजलीवर बना रहा है। इसके प्रलावा कारखाने का अपना १५ 
हजार किलोवाट की क्षमता का ताप बिजलीघर काम करेगा 
उद्योग को बतं मान स्थिति एवं भविष्य-- 

देश मैं लौह एवं इस्पात के लगभग १३९ कारखाने विहार, बंगाल, भद्गास, 
उड़ीसा, मध्य प्रदेश श्रादि राज्यो मे केन्द्रिव हैं। इस उद्योग में लगभग ८६ हजार 
प्रमजीवी कार्य करते हैं । इस समय निज्ञी क्षेत्र मे, हमारे देश भे टिस्को', इसको 
तथा स्काब की सयुक्त सस्या एवं “मँसूर प्रायरत वबरस भद्रावती'--तौन प्रमुख कारखाने 
लोहे एवं इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। इन सबको उत्पादन झक्ति १८६,७८,००० 


टन वाला हु्ला लोहा व्‌ १०,५०,००० टन इस्पात है । इन उत्पादकों को पूंजी ६४ 
करोड़ र० है । 


[ ३३७ 


दिल कक कम निकट डर लि ज की का अमन अब मिलकर 3 म म कराते अप कम 





[22 धदेदे ३"झडए हा ३६ 0] 

७ भ्हे ००३ है 3#%६ ० 8] ०३३३... ्ैष्टा 33३३ 
० म०ण्टे दि ।. 8 जे डेशदे हि ध्छ ० ३७३०४ + ०१३३ 
#डेटेश ०ग्ड्दे 3 ३४४ 3 हेदे कफ ०३ ३फे३९ 
3 'क३०डि £22) | * ६३०३ मिड ्ड्ल ४३४०६ अफेस हे 
७ 3४५६ ९ 9 ०१०६ ह 2४% ३०९ कर २233 है 99०३ फ३३ 
७० छह ६ ३ अ्फछ हे 3 ७६७३ धरा ७३ ४ ७०५४ २४३३ 
० ०ड्ढेड़े > 9४२ हे ७ ३०७४६ ० छेडे ० 30३ 9 कफेण ई है४३३ 
४ ६# ० ० देह दे 92.99 ३ साण्ख हे शेड 3 9 2३० >फ्रे३३ 
$ै पैड० #०ट्टेदे ३ डकग्ह दे ण्छ डे ३४ 3 # 9 ६४३३ 
४४०३४ ३ ०9०६ है णसण्रडि स्‍्ग्म ३ इछ३ कण हि देह३३ 

(७ ०००) (४2 ०००) ५5 ३४९) (8 8९%) (४३ ०००) (४2 ०००) न 
2)9>3 >0५ 208 


>- है ॥08 ३७9७७) अ#शारेपे (४४ुरिट ग| ऑफ 3 20७ ७ 208॥0४ ४50) 
-ाओशआरछे 


डेहद ) 


उद्योय कौ समस्याएं-- 

भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग की निम्नलिखित मुख्य समस्याएँ हैं-- 

(१) वित्त--इस उद्योग को नई मशीने लगाने तथा पुरानी मशीनों को ठीक 
करने के लिए बहुत धन की श्रावश्यकता है | इस कार्य के लिये ३ १५ करोड डालर 
का एक ऋण विश्व बेक से प्राप्त किया गया है । 

(२) श्रम--उद्येग के सम्मुख दूसरी मुख्य समस्या श्रम की है । श्रमिक कार्य 
तो करना चाहते है, परन्तु वे ऊंची मजदूरी लेकर कायं करने वो तैयार होते है । श्रम 
की कार्यक्षमता मे भी कोई वृद्धि नही हुई है । 

(३) सरकारी नीति--सरकार की इस उद्योग के प्रति कोई सन्तोषणनक 
तीति वही है । सरकार निजी पूंजी को अ्रधिक प्रोत्साहित नहीं करना चाहती, बहू 
उसकी श्रोर शका वी दृष्टि से देखती है । इस कारण से उद्योगपति प्रपना धम उद्योग 
में लगाने से डस्ते है । 

(४) श्रेष्ठ कोयले का भ्रभाव--उद्योग के लिये ग्रावश्यक श्रेष्ठ कोयले 
का अभाज है| भारत मे श्रेष्ठ कोयला (कोकिय) बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है । 
साथ हो, यहां पर अच्छे कोयले का प्रयोग रेलगाडियो को चलाने मे भी किया 

| है ॥। 

(४) कर्मचारियों की प्रशिक्षण--वव निर्मित इत्पात के प्रत्येक कारखाने 
के लिये ६७० इन्जीनियर तथा भ्रन्य उच्च निरीक्षक एवं कमंचारियो की झ्लावश्यकता 
होगी, इसके साथ ही ६,३०० कारीगर एवं शिक्षित मजदूर भी चाहिये। भारत में 
योग्य कारीगरो, इल्जीनियरो, श्रमिको, कपंचारियो का प्रभाव है, क्योकि इस उद्योग 
का विकास हुए यहाँ अधिक समय नही हुआ है । अत; उद्योग के लिये कर्मच्चारियों को 
प्रशिक्षण देने की भी महत्त्वपूणा समघ्या है । 

इस समस्या के हल के लिये निजी क्षेत्र मे प्रयत्त जारी हैं। सरकार की और 
से २४१ इन्जीनियर रूस मे प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजे गये है, कुल ६८३ इन्जी नियरो 
को प्रशिक्षण देना है। रूरकेला एव दुर्गापुर कारखानो के लिये फोई फाउप्डेशन की 
सहायता से झमेरिका में बहुत से इन्जो नियरो को प्रशिक्षण दिया जावेगा। कोलम्बो 
थोजवा के अन्तगंत ब्रिटेत में भी ३०० इन्जीनियरो को दुर्गापुर कारखाने के लिये 
प्रशिक्षण दिया जायगा । 

जमशेदपुर मे भी प्रशिक्षण का एक विज्ञाल केन्द्र चल रहा है, जिसमे विदेशो 
को जाते के पूर्व इन्डीवियरा व। प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार सरकार इस 
समस्यों की ओर पूरा ध्यान दे रहो है। 

(६ उत्पादन की लागत - इन कारसानो मे निमणि पर जो अधिक दर्च 
पड रहा है, उक्से त॑यार इस्पात की लागत भी श्रधिक पड़गी । इन कारखानों मे 
पूंजी भ्रधिक लगने के कारण उलादन लागत भ्रधिक पडेगी | विन्तु इस समस्या को 
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सचालत लागत कम करके हल किया जा सकता है। नये कारखानो में चये यन्तरो को 
चलाने से कम मनुष्यो को भ्रावश्यक्ता होगो । इसका झच्चा संगठन होने की शाशा 
है, फलतः पूंजीगत लागत अधिक होते पर भी उत्पादन लागत के बरादर ही पडेगी। 

(७) विवेकीकरण एवं आघुनिकी करुणु--उत्तादन की लागत की समस्या 
को सुलभाने के लिये उद्योग का विस्तार एव नवीनीकरण किया जाना चाहिये। उत्पादन 
व्ययो मे अभिमवीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध के हरा भी कमी की जा सकती है। 
हमारी झ्ौद्योगिक नीति भी ऐसी होनी चपहिये, जिससे उद्योग का पर्याप्त विकास हों 
सके ! फोर्ड फाउप्डेशत को रिपोर्ट के अनुस्तार बिना विवेकीकरण के भारतीय श्रमिकों 
को कार्य-क्षमत्ता एवं दक्षता का अनावश्यक रूप से हास होता है। आधुनिकीकरण 
के भ्रभाष मे वे वर्तमान टेक्नोलॉजी का सदुपयोग नहीं कर पाते । फलत; अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा मे भी टिकला कठिन हो सकता है । झाधुतिकीकरण के विरोध में श्रम सघो 
की जो दलीले है वे पूर्णत थोथी प्रतीत होती है और उनका हृढता के साथ सामना 
किया जाता चाहिये । हाँ, यह अवश्य है कि विद्ेक्रीकरषण के परिणामस्वरूप जिन 
श्रमिको की छटनो की जाये, उनको रोजगार देने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये ॥ 

(८) कर की समस्था--गगनचुम्बी करारोपएण ने भी भारतीय उद्योग- 
पतियों को निसत्साहित क्या है । सन्‌ १६४८ की अयेक्षा ग्राज भारत सरकार वे 

“ # सम्पत्तियों पर मृल्य-हास की दर को काफो बढा दिया है और इसके लिये भारत 
सरकार बधाई की पात्र है, परतु फिर भी हमारे उद्योगपत्ति यह भ्नुभव करते हैं कि 
आय कर व सुपर टैक्स की दरे बहुत ऊंची है, जिसके कारण वे विस्तार व आ्राधुतिकी- 
करण से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे पूजी का 

५, चिये नहीं कर पाते + 
लोह-इस्पात परामशंदाता समिति-- 

६ फरवरी सनृ १६६० को लोह एवं इस्पात परामदंदाता समिति की प्रथम 
बैठक हुई, जिसमे देश के विभिन्न इस्पात उद्योगपत्ियो मे इस उद्योग से सम्बन्धित 
समस्थाग्रो पर विवार-विमश किया । एसोसियेटेड चेम्बर प्लॉफ कॉमसं के सर वाल्टर 
मिचिल मोरा (87 फ़&67 '्राटेशोणा05७) ने श्रेष्ठ विस्म के कोयले एवं 
विद्यूत॒ के ग्रभाव पर प्रकाश डाला । उन्होने सकेत किया कि रेलो के विद्यूतिकरण 
से लौह एवं इस्पात उद्याग के लिपे 'शक्ति/ की समस्या अत्यन्त गहन हो जायेगी, वेकि 
उत्पादित विद्यून शक्ति का उपयोग रेलो मे अधिक किया जायेगा। “टिस्को? के श्री 
स्लीटस ()४६- 5]९6005) ने यह सुझाव दिया कि इस्पात के मूल्यों मे कुछ कमी की 

5... जानी चाहिये । इन्होने इस बाव की भी घ्िफ़ारिश की कि देश के इस्पात उद्योग की 
जचित प्रगति के लिये एक उच्च स्तरीय बैघानिक बोर्ड स्थापित क्या जाये । इण्डियन 
आयरन रुण्ड स्टील के श्री कपूर (07. रि७09000) ने सुझाव दिया कि देश मे 
इस्पात के उपमोग की प्रशृत्ति का अध्ययत करने से सी बहुत लाम हो सकता है । 
भद्गास के स्वामी एस० एल० ए० ने बतलाया कि भारत के दक्षिण में इस्पात की 
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बहुत कमी है, भ्रतएवं इसके उत्पादन को बढाठे को चेष्टा! करनी चाहिये ) फैडरेशन 
भॉफ इप्डियन चैस्वर एण्ड कॉमर्स इण्डस्ट्रीज के थी जी० एल० बन्तल (४7 0. .,« 
98759)) ने इस्पात के वितरस् पर से निकलनण हटाने छा सुझाव दिया । 
तृतीय पंच-वर्षीय योजना मे उद्योग-- 

इसमें १०२ लाख ठन इस्पात के ढोके और १५ लाख टन बिक्ली के लिए लोहा 
बताने का लक्ष्य है। निजी उद्योग का हिस्सा ३२ लाख टन इस्पात होगा । इस समय 
निजी उद्योगो की क्षमता ३० लाख टन को है । २ लाख टन इस्पात, निजी क्षेत्र में 
कतरनों भौर पुराने लोहे को गलाने वाली बिजली की भट्टियों मे बनेगा। इसी तरह 
निजी क्षेत्र के कारखानों में बिक्री के लिए ३ लाख टन लोहा भी बनेगा । सरकारी क्षेत्र 
में सबसे जहरी काम होगा कि दूसरी योजना मे जो इस्पात कारखाने कायम हुए है 
उनमे पूरो क्षमता से उत्पादन कराना | तीसरी योजना मे भिलाई, दुर्गापुर, राउ रकेला 
प्रौर मैसूर लोहा श्रौर इस्पात कारखाने के विस्तार का श्रौर बोकारो में नया इस्पात 
कारखाना लगाने का कायक्रम है | इसके श्रलावा चैबेली थे लिगनाइठ से चलने वाला 
सोहे का कारखाना भी खोला जायगा। बोकारों मे २० लाख टन इस्पात के छोके 
बनाने का लक्ष्य है, पर प्रारम्भ मे १० लाख टन बनाने की मशौन लगायी जाएंगी । 
सरकारी क्षेत्र मे इस्पात बनाने वे इन कायक्रमो पर कुल ५२५ करोड २० खर्च होने 
का पनुभाग है । मौटे तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि मे देश में 
२४० लाख टन तैयार इस्पात बनेगा । इसमे ३ लाख सन्‌ १६६५-६६ मे बोकारो के 
कारखाने से बततने की झ्राशा है । 

इसके अतिरिक्त १ मिलियन टन पिग श्रायरत के उत्तादन को श्राशा है, 
जिसका उपयोग विक्रय के लिए किया जायेगा। 
उपसंहार-- 

६ फरवरी सन्‌ १६६० को हुई लोह-इस्पात परामशंदाता समिति की प्रथम 
बैठक मे केन्द्रीय इस्पात एवम्‌ ई धन मन्‍ती सरदार स्वशर्तिह ने बतलाया हि देश में 

हू एबम्र इस्पात उद्योग का भविष्य प्रत्यन्त उज्ज्वल है। उन्होने यह सकेत किया कि 

निकठ भविष्य मे एक ऐयो सस््या का निर्माण किया जायेगा, जो विजी व राजकीय 
क्षेत्र के इस्पात के कारखानो की बढती हुई आवश्यकताझो (विशेषदः कच्चे माल की 
पूि से सम्बन्धित) की सतुष्टि का ध्यान रखेगा 

उप्ती अदसर पर उद्योग मन्तरी श्री मनुभाई शाह ने बतलाया कि ग्रभी एक-दो 
बं तक हमारे पास इस्पात का झाधिव्य नहीं होगा। क्योकि हमारी निनी भ्रवद्य- 
कताएँ ही बहुत हैं। यदि थोडा बहुत ग्राध्विय होगा भी तो उसमे लिए हमको निश्चय 
बाजार मित्र जायगा । जिन जिन देश्ञा से भारत के व्याप्रारिक सम्बन्ध हैं, उनमे से 
अनेक ने ५-५, ७-७ वर्ष वे लिए लौह इस्पात आयात करने को इच्छा प्रकट की है ॥ 
इससे उद्योग के उज्ज्वल भविष्य का भाभास मिलता है । 

५ 
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अध्याय ६५ 


भारतीय चीनी उद्योग 


( गातीद्मण 508०7 परिवेंघ४09) 





प्रारम्मिक-- 

भारत के सगठित उद्योगों में सूती कपडे के बाद चीनी उद्योग ही श्रमुस उद्योग है । 
यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। जब विश्व के भ्रन्य॑ देश इस वस्तु के माम से 
भ्रमभिज्ञ ये, उस समय भारत इसमे परिचित था ) ईसा के चार शयसाब्दी पहले कौटिल्य 
ने अपने 'र्थशास्त्र' मे गन्ने के द्वारा चीनी बनाने त्तथा शोरे से मध्यसार निकालने की 
विधियों का उल्लेख किया है। १७वी शताब्दी के प्रारम्भ मे सूरत व कालोकट से 
बहुतती सफेद चीनी गौर खाड निर्यात की जाती थी। बनारस की निर्मित चीनी 
विदेशों मे बड़ी प्रसिद्ध थी और देश की झ्ान्तरिक झावश्यकताश्रों की पूंतिं भी इससे 
होती थी। भाज भी हमारे देश मे ससार की कुल गन्‍ते की उपज का २६% भाग 
होता है । सरकार को इस उद्योग से लगभग ८५ करोड़ रुपये की वाषिक श्राय होती 
है। उद्योग की का्यंशील पूंजी भी १०० करोड रुपये से अधिक है । 

उद्योग फा विकास-- 


भारत में आ्राधुनिक चीदी उद्योग की नीब सच १८४६६ मे पडी; जबकि सर- 
* कार ने चीनो के आयात पर कर लगा दिया ॥ इस प्रतिवत्ध की श्राड़ में चीनी के 
पझाधुनिक कारखाने उत्तरी भारत से खोले गये, परन्तु शताब्दी के प्रारम्भ मे प्रायः यह 


कुटीर-उद्योग भ्रवनति कर रहा था ६ उत्पादन के ढंग श्रवैज्ञानिक थे, जिससे कीमत 
२१ 
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अधिक होती थी भौर भारत भ्रन्य देशो की स्पर्धा ऐे लडड रह था ६ प्रथप युद्ध तक 
आते-आते भारत इसके उपभोग के लिये श्रायात पर निर्भर हो गया। सब १६०१० 
१६१० के मध्य भारतीय ग ने को नस्ल सुधारने तथा उत्पादन मे वृद्धि करने के प्रयत्न 
किये गये । सन्‌ १६०६१ मे गन्ने के सुधार के लिए एक प्रमुसन्धान केख खोला गया। 
सन्‌' १६१६-३० भें एक चीनी समिति भी स्थापित वी गई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 
भन्‍ने का उत्पादन बढा | 
उद्योग को संरक्षण-- 

सन्‌ १६२६ में चीनी समिति मे सिफारिश की कि झ्ाधुनिक ढंग के घीनो के 
कारखाने खोलने पर विचार क्या जाय और विदेशों से दीनी आयात करने मे करोडो 
रुपयों को हानि को रोका जाय । फतलत, भारत सरकार ने इस प्रइने पर विचार करने 
के लिए टेरिफ बोड नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों के प्राधार पर सरकार ने इस 
उद्योग को रत्‌ १६३१ से १५ वर्ष के लिए सरक्षण देना स्वीकार किया । सरक्षणा 
के लिए चीनी के प्रायादो पर पहले सात वर्षो के लिए ७३ प्रति हन्डरवेठ के हिसाब से 
सरक्षण कर लगाया । सब्‌ १६३१ मे चीनी का झ्रायाते १० लाख टन था, जो सन्‌ 
१६३६-३७ में १६ हजार टन रह गया । झायात के कम होने से जो हानि हुई उसकी 
पूर्ति के लिए भ्राबबारी कानून के अस्नर्गत २)) प्रति हल्‍्डरवेट की दर से बर लगाया 
गया। गन्ने के क्षेत्र मे भी वृद्धि की गई । सन्‌ १६-१०३२ में भारत में कुल ३२ चोनी 
फिलें थी, विन्‍तु भ्रगले पाँच वर्षों मे ही सस्या ३२ से बढ़कर १३० हो गई। निम्ब- 
लिखित तालिका से चीनी उद्योग का आभास मिलता है-- 


चीनो उद्योगो का विकास 








च्षे मिलो की सख्या गन्ने का उत्पादन (हजार दनों मे) 
१६३१-२२ रैरे १,६० 
१६३८*२६ (२२ ६४२ 
१६४५-४६ १३८ ६,२३ 
१६४०-४१ श्र वि ११,१६ 
१६५५-२६ १४३ १५,५६ 
१६४६-४७ पद २०,३९६ 
१६५७-४५ च- २०,०६ 
१६४६ 9> २०,५८४ 
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उत्पादन बढ़ने ही चीनी का मूल्य बहुत बढ गया तथा पारस्परिक प्रशिस्पर्धा 
बहुत बंदने लगी । के 


छ 


[ ३२३ 


सत्‌ १६३७ मे भारतीय चीनी संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धा दूर करना, बिक्री का नियमत एवं उद्योगो को सज्भुदिति करना था। इसके 
अयत्नों से चोनी बाजार की दशा मे सुधार हुआ । सरकार ने कुछ कादूने बनाये, जिससे 
सब मिलें इस सघ की सदस्य वन जायें । जब मूल्य अनुचित रूप से बढने लगे, तो सर- 
कार ने इससे मान्यता हटा ली । फलनः अधिकराश्न मिलें इस सघ से हट गई और पार- 
स्परिक प्रतिस्पर्धा फिर बढ गई । सन्‌ १६४० मे उद्योमपतियो की प्रा्थंथा पर सरकार 
ते सध को फिर मात्यना दे दी, किन्तु तिम्त छतों का परालत झावश्यक्र कर दिया-- 
संघ केवल विक्री एजेट का का करेगा, प्रत्येक मिल के लिए उत्पादन-कोढा निश्चित 
क्या जायगरा और संघ को एक चीनी झायोग की देख-रेंख में काम करना पढदेगा। 
एक चीनी आयोग नियुक्त हुआ, जिसका कार्यवाहक एक सरकारी झ्रफसर था। 
ह्ितोय महागुद्ध एवं इसके बाद-- 
द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही चीनी का मूल्य बढने लगा। देश में चीनी 
का, उत्पादन इतना कंम्र हो गया था कि देश की भीतरी माँग भी पूरी न हो सकी + 
सन्‌ १६४२ में सरकार ने चीती के मूल्य और वितरण पर नियत्रण लगा दिया। 
जगरो में चीती का राशनिग चालू किया गया। चीनी वन्‍्ट्रोलर गस्ते और चीनी का 
मूल्य निश्चित करता था । एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी का आयात भी निय- 
ज्थित हो गया । गन्ने की स्थिति में सुघार करने के लिए सन्‌ १६४४ में एक भारतीय 
केन्दीय भन्ना समिति स्थापित वो गई। फिर भी चीनी का उत्पादन कम होता चला. 
गया झौर आयात न होने के कारण देश मे चीनी की कमी हो गई, कीमत ५ गुनो 
बढ़ गई भ्रौर चोरबाजारी का प्रकोप हो गया । नियन्त्रण सम्‌ १६४७ तक चलता रहा, 
किन्तु बाद को यान्धीजी के प्रयत्मो के बशण इसे हटा लिया गया । नियस्रण ह््ड 
जाने से उत्पादन मे बहुत वृद्धि हुईं, किन्तु चीदो उधोग पर इसका बुरा प्रभाव पडा, 
प्रवः सरकार को फिर नियन्त्रण चालू करता पडा। सरकार ने भूल्य, वितरण तथा 
उत्पादन के नियभन का उत्तरदायित्व अपने अ्रन्तर्गत कर लिमा । चीनी का उत्तादत 
बढ़ने के कारण सरकार ने चीनी सघ के परामर्श से चीनी का मूल्य ३५१८) मन 
निश्चित क्या और गन्‍ने का मूल्य उत्तरप्रदेश से १।) मन से बढाकर २) मन कर 
दिया । इस प्रकार नियन्त्रण अधिक व्यावक हो ग्या। 
सब्‌ १६५० में १८ वर्ष पुराना सरक्षण समाप्त कर दिया गया और सन्‌ 
१६५०-४१ मे भारत सरकार ने एक 'मुक्त-चीनो' योजना बताई, जिसके अनुसार 
चीनी मिलें प्रपना प्रधिकृतम कोटा उत्पन्न करने के बाद अपनी फालतू चोनी खुले 
बाजार मे बेच सकती थी। परिणामत, उत्पादन बढने लगा। सन्‌ १६५०-४१ में १२ 
साख टते उत्पादन था, जो सन्‌ १६५१-५२ में १४६ लाख टन हो गया। ३० जून 
सन्‌ १६१६ तक चीनी की उत्पत्ति (८३ लाख टन हो गई। देश में चोवी ही छपय 
इस समय १८ लाख टन है। इस प्रवार आज हम वेवल आत्म-निर्भर हो नही, विदेशों 
को निर्यात करने की स्थिति में भी हैं 


३२४ | 
चीनी उद्योग की वर्तमान स्थितिं-- 

आरत में चीती-उद्योग एक प्रमुख बृहत उद्योग है। देश मे आजकल १५८ 
चीनी मिलें हैं। गन्ने की उत्पत्ति करने मे २ करोड किसान बग्े हुए हैं भर उद्योग में 
७७,०५० मजदूर काम करते है। देश मे केवल २५% गन्ना घीनी बनाते के काम 
आ्रात। है, बाकी का गुड़ बनाया जाता है। देश में हर साल लगभग ८८ करोड रुपये की 
चीनी व १ प्ररव रुपये का णुढ तैयार होता है। दश में ईल के क्षेत्र का गार्षे 
से अधिक भाग (२०,४६,००० एकड) उत्तर-प्रदेश मे है। इसके बाद पजाब में 
३,२४,००० एकड मे, बिहार में ३ लाख एकड मे, बम्बई से १,६२,००० एकड में, 
भद्गास मे १ लाख १७ हजार एकड में, आन्च्र मे १,१३,००० एकड भे, हैदराबाद में 
६२ हजार एपड में, मैसूर मे ४७ हजार एकड में, परिचमी बगाल में ४७ हजार 
एकड़ में ओर मध्य प्रदेश भे १४,००० एक्डमे ईख बोई जाती है । उत्तरी भारत' में 
ईख की उपज बढाने का यरन किया जा रहो है । इसके लिये उत्तर-प्रदेश, बिहार भौर 
पजाब के विसानो को रासायनिक खाद उधार दी जा रही है, जिसे फसल के बाद 
चुकाया जा सबता है। भारत सरकार इन तीम राज्यों भे ग़न्ते की उपज बढाने को 
प्रयत्न कर रही है, जिससे देश प्रात्म निर्भर हो सके । इसके अ्रलावा एक विशेषज्ञ 
समिति समस्त देश के ईख क्षेत्र के लाभाध॑ योजला तैयार कर रही है। उन्नति का 
कार्य मद्रास, प्रान्घ्र, पश्चिमी बंगाल में भी किया जा रहा है । 


उत्पादत॑-- 


निम्न आऑकडो से चीनी के वंमान उत्पादन का प्रनुमान लगाया जा 
सकता है -- 








वर्ष उत्पादन (हजार टनो मे) 
१६५३ १,२६१ २ 
१६४४ १,००२० 
श्ध्श् १,४६४ ८ 
श्धरर १,६५६ ४ 
१६५७ ३,००७ ६ 
१९५८ २,००७"६ 
१६५६ १,६१६ ० 
१६६० रेड ० 
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[ ३२९ 
पंच-बर्दोय योजमाश्रों के भ्रन्तगेंत उद्योग-- 

प्रथम पच-वर्षीय योजना में सरकार ने सब १६५५-५६ तक उत्पादवक्षमता 

लक्ष्य ३१५५ मि० टन रखा था तथा प्रति ध्यक्ति उपभोग का लक्ष्य ८७ पौन्‍्ड रखा था, 
जबकि-ुद्ध-यू्व का उपमोग भौसत ६ ६ पौंड था। गन्ने का अतिरिक्त उत्तादन-नद्ष्य 
७,०३,००० टन (गुडी रखा गया था। योजना के प्रथम वर्ष में गन्‍ते की ऊँची कीमत 
के कारण गन्ने के उत्पादन तथा खेती मे बडी चृद्धि हुई ओर चीती का उत्पादन लग 
भंग १५ लाख उन हुमा, परन्तु सन्‌ १९५१-४२ से १ रु० १२ झाता प्रति मन से 
सन्‌ १६४२-५३ में १ रु० ५ झरना तथा सन्‌ १६५३-५४ में १ रू० ७ झाना गन्दे का 
भुल्य हो जाते से खेती तथा पैदावार दोनों में कमी हो गई थी। तोसरी योजवा मे 
प्रतिवर्ष ३५ लाख टन चीती बनाने का लक्ष्य है। आशा है कि इसका २५%, सहकारी 
कारस्षात्रों मे घनेगा । देश की जरूरत पूरी होने के बाद कुछ चीनी बच रहेगी जो 
निर्यात की ज,येगी । 

चोनो-उद्योग की विशेष समस्यायें-- 

अऔीनी-उद्योग के सामते तिम्त सम्स्यायें हैं, जो इसकी प्रगति भें बाधक हैं-« 

(१) प्रति एकड पैदावार मे कमी--उत्तरी भारत मे प्रति एकड़ लगमंग 
१४-१५ टन और दक्षिणी भारत में २० टन गन्ना उगाया जाता है, जबकि जावा तथा 
हवाई द्वीपो मे यह क्रमश, ५६ भ्रोर ६२ टन है। इसके श्रतिरिक्त ग्रामीण भाई देश 
के भ्रधिकतर गन्ने का गुड बना लेते हैं । इससे चीनी उद्योग को पर्याप्त क्षति होती हैं। 

(२) गन्ने की निम्त कोटि--मारतीय गल्‍ले वी किस्म भी बहुत खराब 
है। गन्ने मे चीनी की मात्रा कम होती है । सन्‌ १६४७ ४८ में गन्ने से केवल ६*८५% 
छीती निकलती भ्री, जबकि जावा, फ़ारमूसा और वदीसलेत्ड भे क्रमश, ११"४६, 
१२ ०५ और १४२२% निकलती है। 

(३) गन्‍ते का अधिक सूल्थ--भारत मे सरकार गन्ने का मूल्य निश्चित 
करती है, जो चीनी की कुल लागत का ६०% होता है, भतः मिल मालिकों वा कथन 
है कि उनकी क्छ भी बचत महीं होती । गन्ने का इतना श्रधिक मूल्य इसलिए है कि 
भारत मे चीनी मिल्लो के पास भ्रपने बड़े-बड़े सेत नही हैं, चरन्‌ किसानो पर निर्भर 
रहना पता है, जो उसे छोटे-छोटे श्रनाधिक खेतों पर उगाते हैं। मुल्यो के सम्बन्ध से 
एक समस्या यह भी है कि गन्ने का मूल्य केवल तोल के भ्राधार पर तय किया जाता 
है, किस्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसमे मिलो को काफी हानि होती है । 

(४ ) चुदिपूर्ण स्थानीयकरणा--देश को अधिकाश मिलें उत्तरी भारत मे 
घ्थिति है, जहाँ यज्ञा बहुत कम होता है शोर उनमे पारस्परिक स्पर्षा बढ जाती है, 
चैकित मद्रास मे जहाँ पर्याप्त गन्ना उसन्न होता है, मिलो की कमी है ) + 

(४ ) ऊंचे कर--भारत से चीनी पर उत्पादन कर केन्द्रोय सरकार लगाती 
है और गन्ने पर उप-कर (0९55) राज्य सरकारें लगादो हैं । इन करो की आय का 
बहुत सा घन दूसरे कामा मे लगा दिया जाता है | 


३२६ ] 


(६) उतोत्पाद का अभाव--चीनी के उद्योग के सझरे भ्रतकोहल तथा 
पट्ठुं के उद्योग भी चलन सकते हैं, परन्तु शगी तक इस प्रकार के उद्योग बहुत कम 
चलाये गये हैं। चीनी से और भी बहुत सी चीजें वदाने की सम्भावना है, जैसा कि डाक्टर 
एच० घी० हेप ( यू० एस७ सुगर रिसच फाउन्डेशन के ध्रध्यक्ष ) ने कहा भा-- यदि 
हमारा वश चलेगा तो एक दिन तुम चौनी पहनांगे, चीनी से सफाई करोगे, चीनी को 
रँगो व प्लास्टिक के काम में लाझोगे, प्रपते पौधो पर छिडकोगे, अ्रपने पशुप्रो को 
खिलाझ्रोगे ।7 

(७) ईंधन की कमी--ई घन की कमी को दूर करने के हेतु बाष्प के 
प्रयोग में मिदवव्यगिता करने वी प्रावश्यकता है, जिससे उत्पादन व्यय कम हो कर 
कीमत भी गिरें। 
उन्नति के लिए सुझाव-- हं 

उद्योग की प्रगति के लिए उक्त समस्याग्रो का हल करना प्रावश्यक है। चीनो 
के उद्योग के सुधार के लिए योजना शभ्रायोग ने निम्न सुझाव दिए हैं :-- 

( श्र ) नई मिलो की स्थापना करने की प्रपेक्षा पुरानी मिलो के विस्तार का 
प्रयत्त करना चाहिए । 

(श्रा) जो मिलें गन्ने की पूर्ति के स्थानों से दूर बसी हैं उतकी भ्रपती स्थिति 
बदलती चाहिए, जिससे भाडे मे बचत हो । 

( इ) गन्ने के उप-कर वो गश्ने के झनुसन्धान पर खच किया जाय । 

(६) उद्योग को मशीनें प्राप्त करमे की सुविधा दी जाय, जिससे वे घिसी 
हुई पुरानी मशीनों को हटा सकें। ! 

(उ) सरकार को समय-समय पर चीनी के उत्पादन पर नियन्त्रण, ग्रुढ व 
चीनी के मूल्यों के उतार-चढ़ाव॑ पर विचार करते रहना चाहिए, 
जिससे उद्योग की उचित उन्नति हो सके । 

(ऊ ) किसान के गन्ने का मूल्य वजन के झनुसार न दिया जाय, बरम्‌ गन्ने 
में चीनी की मात्रा के अनुसार दिया जाय, जिससे किसान गन्नो की 
किस्म को सुधारने का त्रय॑त्त करे । 

चीनी उद्योग की विकास सभा के सुकाव पर भारत सरकार ते एक प्रतिनिधि 

मण्डल आस्ट्रेलिया व इण्डोनेशिया भेजा था, जिसकी रिपोर्ट सन्‌ १६५६ में प्रस्तुत हुई) 

इसमे चीनी-उद्योग की उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिए गये हैं :-. 

(१) चीनी के मूल्य पर कन्ट्रोल न लगाया जाय, वयोकि भारत तथा 
प्रास्टूं लिया का भ्रनुभव है कि इसके कारण उद्योग के विकास मे वाघा पड़ती है। 
(९) चीनी व गुड की बिक्री के लिए कोई केन्द्रीय सभा नियुक्त न छी लाय। (३) घीनी 
के मूल्य तथा वेटवारे पर जो नियन्त्रण है तथा सरकार जो २५० चीनी को नियन्त्रित 
मूह्य पर्‌ बेचमे का भ्रधिकार रखती है और चीनी को विदेक्षो से मंगा+र उसको निश्चित 

भूह्य परत इक है, उस नोति को वर्तमाव मे कायम रखा जाय। (४) सरवार को 


[ ३२७ 
चाहिए कि हर वर्ष गुड कौ च्यूवनतम कौमत निदिचत करे, जिसवे श्रुड व चीनी के मुल्य 
तथा उत्पत्ति मे समतोल्र रहे | यदि गुंड का मूल्य बाजार भे निश्वित मूल्य से कम हो, 
दो रय उसे खरीदे तथा ग्रुद्द के खरीदने के लिए गुड के मुह्य उत्रादव क्षेत्रों मे सह- 
कारी समितियाँ स्थापित वरे। (५) गन्ने का मुल्य निद्चित करने में परामश देसे के 
लिए सरकार कौ एक स्थायी सलाहकार सर्मिति नियुक्त करती चाहिये, जिसमे गन्ना 
झगाने वालो व मिलो के बराबर-वराबर प्रतिनिधि हो और जिसका सभापति एक 
जज हो । (६) गन्ना उगाने दालो को गन्ने का मृह्य उमके ग्रुण के भ्रतु्तार दिया 
जाय । (७) मन्ने की प्रति एकड उपज को बढाने के लिए निम्त उपाय किये जागें-- 
_ प्र) गन्ने का उन्नत बीज होना तथा गन्ने को बीसारियों से बचाना, (श्रा) झ्रास्ट्र लिया 
तथा जावा से बढ़िया गश्ने का आयात करना और उसे भारत मे उत्पन्न करने का 
प्रझत करना । गन्ने के विभिन्न प्रकरारों को झलग्र-अ्रलग सिट्टियों तथा जलवाबु में उमा 
कर देखना व दिसानो को उगरने के लिए देना, (इ) चीनी उत्पन्न करने के विषय से 
एक अखिल भ रतीय पत्रिका चालू करमा, (ई) एक से भ्रधिक मिलो वाले क्षेत्रों में 
गन्ने के कीडो तथा रोगो को रोकने वाले बोर्ड स्थापित करना। (प८) शझीरे पर 
पनुभव करके देखना कि वह कहाँ तक पशुओं के उपयोग में काम झा सकता है, 
उससे क्क्ति उत्पादन की सम्भावनाएं देखना व खोई से पट्ु। बनाता । शीरे का उचित 
बेंटबारा करने के लिए उसे केन्द्रीय सरवार के आधीन लाना । (१) गन्ने के मोम को 
साफ व रसे के लिए श्रनुसन्‍्धान करना, जिससे बह बहुत से उद्योगों के काम श्रा सके । 
(१०) आस्ट्ूं लिया की भाँति गन्ना उगाने तथा चीनी बताने वालो की संस्थाएं स्थापित 
करना । (११) भारतीय ट्रेंड मिश्नों तथा दूतावासों द्वारा विदेशों मे गुड के बाजार 
वलाश क ना। (१२) चीनी झनुसन्यान की स्थापना करना व शनुसत्धात करने वाले 
लोगो को विदेशो में भेजना | /१३) फल वाली वस्तुप्रो तथा दूध वाले उद्योगों को 
कमर मूल्य पर चीती देना । (१४) वर्तमान मिलो को बढ़ाना, मे कि मई मिलें स्थापित 
करना । (१४) विदेशों के खेत्री के श्लौजार तथा चीनी उत्पन्न करते वाली मशीनों को 
बिना किसी प्रायात कर लगाये मेंगाना । 


अभ्रष्याय ६६ 


भारतीय कोयला उद्योग 


(एरग्रबा 2८०४ [7तएभ5) 








प्रारम्मिक-- 

काला होरा! पर्थातु कोयला झ्राधुनिक उद्योग का जन्मदाता है। यह सबसे झधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिक ई धनो मे से एक है । सारे ब्रिटिश कॉमनवै्यथ मे भारत दूसरे 
नम्बर का एवं विश्व मे भ्राठवें नम्बर का उत्पादक है। कोयला त्तिकालने के सम्बन्ध 
में सबसे पहला अधिकृत वर्णन सम्‌ १७७४ का है, जबकि पारेन हेस्टिंग्ण ने मंसर्स 
सैमनर एण्ड व्हीटले को बद्भाल में कोयले कौ खानो से कोयला निकालने की झाशा 
प्रदान की । यह प्रथत्त प्रसफल रहा भोर इसके बाद सत्‌ १८१४ तक श्रन्य कोई 
प्रयत्न न हुम्ना । इसी वर्ष रानीगज के निकट कोयला निकालने का काम पुत्र: श्रारम्भ 
किया गया। सन्‌ १८६० तक बार्पिक उत्पादन ३,००,००० टन हो गया। सन्‌ १८५५ 
में कक्षकत्ते की ई० श्राई० रैल्चे ने इस क्षेत्र का उपभोग किया झौर इस प्रकार उद्योग 
का भविष्य सुरक्षित हो गया | सन्‌ १६६८ के बाद कोयले के उत्पादन में प्रशसनीय 
प्रगति हुई ॥ निम्नलिखित ग्लॉकडे इस बात के साक्षी हैं -- 


कोयले का उत्पादन” - 
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सन्‌ १८७१ मे रेहवे ते गिरडीह क्षत्र मे प्रवेश किया और शताब्दी के प्रारम्भ 


से इस क्षेत्र का उत्पादन ३० लाख टन हो गया। रिया के क्षेत्र मे भी विकास हुआ। 
डास्टनर्गंज क्षेत्र, रीवा राज्य, मध्य प्रान्त, हैदराबाद, श्रासाम शौर विलोचिस्तात के 
क्षेत्र भी विकसित हुए। संर॒ १६००-०१ में आयात १,४२,४६७ टव, निर्यात ५,४२,०२४8 
टन और उत्पादत ६१,१८,६६२ टव था, जिसका लगभग ६०% बंगाल ब बिहार 
से प्राप्त हुआ । सन्‌ १६१४ तक कुल उत्पादन बढकर २६० लाख टन ही गया । 
प्रथम महायुद्ध भौर उद्योग-- 
बढ़ी हुई भ्ौद्योगिक कार्यवाहियो के दबाव से कोयले की माँग उसकी पूर्ति से 
भधिक हो गई भौर इस भ्रवधि भर उद्योग का यह प्रयत्न रहा कि यह ब्रढ़ती हुई माँग 
के साथ भ्पनी ग्रति कायम रखे । उत्पादन तेजी से सव्‌ १६१८ से २०० लाख दम हो 
गया। इसका ८५% उत्पादन रानीगज भर मरिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ । कोकिग कील 
की भौंग एक दम बढ़ गई थी, भरत: बोकारो के कोयला क्षोत्र का भ्रत्यधिक विकास 
क्षिया गया। कोक के यश्त्र कुल्टी में और भरिया क्ष त्र की लोंदना कोयला खान के पास 
लगाये गये । यही नही, कोयला-क्षत्रो का विद्युतीकरण तेजी स किया गया थौर दो 
केन्द्रीय विद्यूत स्टेशन बनाये गये । 
लेकिन मुद्ध-काल का यह विकास सीमित था और मशीन एवं यत्त्र मिलमे को 
कठ़िताई के कारण जारी न रह सका ) वृद्धि का क्रम सत्‌ १६१४ मे अपने स्मोच बिल 
पर पहुँच गया भोर इसके बाद उत्पाद मे कमी झारम्भ हुईं। भ्ाज्ञावादी प्रवस्धवों मे 
प्रपने लापो को भी उद्योगो मे ही विनियोग कर दिया । युद्धोसर-काल की भत्य चटना 
इं डिमन भ्रायरन एण्ड स्टोल कम्पनी द्वारा भट्टियाँ बनाना था, जिन्होंने सद १६२२ से 
कार्य आरम्म क्रिया । झोंग मे कम्ती होले के झाण गह कठिसाई भी हुईं कि अप से 
हुये भौर निर्यात व्यापार मे तेज़ी से कमी आई | सरकार की नीति के कारण स्थिति 
में सन्‌ १६३६ तक कोई सुधार नहीं हो सका | प्राथिक मन्दी का तत्कालीन प्रभाव 
मूल्य मिराना था और वास्तव मे इध गिरावट के कारण ही उत्पादन मे भ्रधिवः कमी 
हुई। सत्‌ १६३६ के छाद ब्रोद्योगिक कार्यों मे तीजता: से वृद्धि हुईं, जिनका प्रभाव यह 
हुप्ना कि कोयले की माँग पुनः बढ़ने लगी ॥ 


३३० | 
ह्वितीय भहायुद्ध के बाद-- 
द्वितीय महायुद्ध ने, जो सितम्बर सन्‌ १६३६ में झ्रारम्भ हुआ, कायला उद्योग 
को पिछले दो दशाब्दो मे हुई गम्भीर निराशा से उभरने की सामथ्यं प्रदान की। माँग 
बने से मूल्यों मे सुधार हुआ। कोयले की कमी घटती हुई यातायात क्षम्बन्धी कठि- 
नाइपरो और कोयले के गिरते हुओन श्रायात के कारण और भी श्रधिक अनुभव होने 
लगी । फिर सँनिक योजनाप्रो प्ले श्रपिको को ग्रधिक अच्छा काम मिलने लगा, झतः 
उत्पादन मे बडी कमी झ्ागई। भन्त से, सब्‌ १६४४ के मध्य तक मूल्यों पर कड़ा 
नियस्तरण रखना प्रावश्यक हो गया । इस बात का भी प्रवत्थ किया गया कि आवध्यक 
उपभोक्ताओं को कोयला एक योजनाबद्ध क्रम से हो प्राप्त हो। सरकार ने उत्पादन 
बढ़ाने के लिये कोयला क्षेत्रों से बाहर श्रमिकों की भरती करके, बोनस, 'हास श्रौर 
झतिरिक्त लाभ-कर के सम्बन्ध मे स्यायतों के रूप मे श्रायिक प्रशोभत देकर उत्पादन 
बढाने का प्रयत्न भी किया । इत उपायो से उत्पादन मे वृद्धि हुई । 
पच-वर्षोय नियोजन के प्रन्तर्गत कोयला उद्योग-- 
प्रथम पचर-चर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य तिर्धारित नहीं किया गया था; 
परत, सन्‌ १६५५४ मे केवल ३८१,३० लाख टन कोयले का उत्पादन हुग्ना । किन्तु 
द्वितीय योजना में ६ करोड टन कोयला खोदने का लक्ष्य रबस्तां गया था । प्र्थावू सब 
१६५४ के उत्पादन से २ करोड २० लाख टन अधिक | इससे से १ करोड २० लाख 
उन सखारी खानो के जिम्मे रखखा गया श्र शेष १ करोड़ टन निजी खानो के । 
जो सरकारी निज्ञी छात्रें पहले से चल रही थी, उनके उत्पादन को बढाने भे तो कठि- 
नाई नहीं हुई, किन्तु नई खातों के विकास में काफी कठिनाइयाँ पडी । खानों का पता 
लगाने झोर उन्हें प्राप्त करने मे काफी समय लगा। इसके श्रलावा विदेशी भुद्ा और 
खनव कार्य में दक्ष कमंचारियो की भी कमी थी। इसलिए सन्‌ १६६०-६१ से ५ 
फरोड ४६ लाख २० हजार टत का ही उत्पादन हो सवा, जबकि लक्ष्य ६ करोड टन 
का था। परन्तु सन्‌ १६६०-६१ वष की भ्रन्तिम तिमाही मे जिस पति से कोयला 
खोदा गया है उससे दापिक उत्पादन ६ करोड टन से भ्रधिक हो जायेया। सन्‌ १६४० 
में ३ करोड़ २३ लाख १० हजार टन कोयला खोदा भया था, जबकि सन्‌ १६५५ भे 
॥ करोड ८३ लाख ३० हजार बन प्र सन्‌ १६६०-६१ मे ५ करोड ४६ लाख २० 
हजार हन कोयला खोदा गया। 
सद्‌ १६५२ में कोयला खान सुरक्षा और बधाव कानून बनाया गया, जिससे 
सरकार को कोयला भण्डारों को बर्बादी रोकने का श्रधिकार मिला । खानो में खुदाई 
के बाद पोली जगहों को भरना अनिवार्य बना दिया गया, लोहा बनाने के काम ग्राने 
"योसे भोष्त की ुदर्ट 'प९ फियन्द्रणु फकया गया, तक इसकी चर्वादे। न 'हे। ५ घीटया 
कोयले को घो कर प्रच्छा बताने के लिये ४ केन्द्रीय घुलाई करखाने खोले गये और 
एक दु्गपुर के इस्पाल कारखाने में खोला गया। दूसरी ओोजवा से ६४ लाख ट्न 
शोयले को धुनाई वा लक्ष्य था। इसमे से २४ लाख सन वी झपता के घुलाई-खाने 
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फ्रापम हो गये हैं भौर धाकी तोसरी योजना के शुरू के वर्षों में तैयार हो जायेंगे। 
कोयले की बरबादी रोकने के लिए, गैर जरूरी कामो मे कोड़िग या अच्छे कोयले के 
इस्तेमाल पर रोक लगायी गई और खानो को विशेष सहायता दी गईं, जिनमे खुदाई 
बहुत गहराई मे होती है था जिनमे गैस अधिक है। इसके अलावा छोटी छोटो झौर 
घोड़े पर चलने वाली खानो को मिल्लाक्र एक प्रबन्ध मे लाने की कार्यवाई भी की जा 
रही है । 
वर्तमान उत्पादन -- 


निम्नलिखित तालिका व सानचित्र से कोयले के वतमान उलादन का प्रनुमान 
लगाया था सकता है +- 


(एक छण्नेग०0 (७७छ 
न ह्््ञञ+तत+-__मतवव........- 
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इश्२ ] 
तृतीय पंच-वर्षोध योजना में क्रार्क्रम- कै 


अनुमान है कि ठीसरी योजता के अन्त तक ६७० लाख टन की भांग होगी । 
इसका भ्रथ॑ यह है कि दूसरी योजना के लक्ष्य से, जो ६ करोड़ वन था, ३७० लाख 
टन कौयला भर बनाता होगा । यद्यपि दूसरी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, 
पर स्यानुप्तार क्षमता उत्पन्न हो गदी है। तीसरी योजना मे जितने भ्रधिक कोयले 
की जरूरत है उसको निकालने के लिए सरकारी क्षेत्र मे बहुत-त्ती नई खानें खोदनी 
पडेगी । सत्‌ १६६० मे बढ़िया किस्म का कोकिग कोयला १३० लाख टन मिकाला 
गया भा झौर २० लाख ठन ऐसा था जो मिलावर ब्लेंड) काम प्रा सकती था। धातु 
उच्चोग के लिये तीसरी योजना के श्रन्‍्त तक कम से कम १०० लाख टन को किंग 
कोयला शोर २० लाख टन ब्लेप्डेवुल या मिलवां कोयला की माँग होगी । रेलो के 
लिए भौर अन्य उद्योगों के लिए करीब १०० लाख टन यहढिया विस्म के गैर-कोर्किंग 
कोयले की जरूरत होगी । इसलिए तीसरी योजना मै मुख्य काम यह होगा कि इस्पात 
कारखानो को झौर रेलो ग्रादि अन्य उद्योगो को इपयुक्त कोटि का कोयला यवेष्ड 
मात्रा मे सिलता रहे। 
सरकार की नीति यह है कि तयी खानें सरकारी क्षेत्र मे खोली आयें भौर 
निज क्षेत्र में केवल वतंमान खानो के विस्तार की झोर इससे लगी हुई खानो को 
खोदने की श्रनु्नति दी जाए । इतलिये सरकारी क्षेत्र को २०० लाख टब भ्ौर निजी 
क्षेत्र को १७० लाख टन कोयला और खोदने का काम सौंपा भया । 
सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम--सरकारी क्षेत्र में श्रान्ध् प्रदेश कौ शिगारेणी 
खानो का उत्पादन ३० लाख टत बढाया जाये भर बाकी १७० लाख टन, नेशनल 
फोल डेवलमैंट कॉरपोरेदन, ब्न्‍्य खानो से निकालेगा ६ निजी क्षेत्र की खानो भे ११० 
लाख टन का भ्रतिरिक्त उत्पादव वर्तमानों खानो से और उत नयी खानो से होगा जो 
पढटूटे पर दिये गये क्षेत्र मे हैं 
सुरक्षा--अवने देश में कोकिंग कोयले का भण्डार केबल २८० करोड टन 
है पर बढ़िया किस्म के लाहे का भण्डार बहुत अधिक है। इसलिए एक प्रोर तो 
कोकिंग कोयले को बरबादी रोकनी होगी प्रौर दूसरी ओर उसकी खानो की रक्षा 
करनी होगी झौर घटिया कोयले की धघुलाई या बढ़िया के साथ दूसरा कोयला मिलाकर 
इसका भण्डार बढ़ाना होगा । बढिया कोयले की बरबादी रोकने के लिए कोयला परि- 
पद को ई घन कमेटी ने यह तय कर दिया है कि किसी उद्योग को किस किस्म का 
कोयला कितनी भात्रा में दिया जाये ! 
खानो मे भराई--तीसरी योजना मे खानो की पोली जगह को भरने पर 
अधिक जोर दिया जायेगा, क्योकि इनमे से भौर कोयला खोदा जाएगा। खातो मे भरने के 
लिए दामोदर नदी से बाबू भेजी जाएगी। बालू ले जाने के लिए ऋरिया कौ खानो 
तक तार द्वारा १रेबहन की चार लाइनें और रानीगंज की खानो तक ३ लाइने लगाई 
जायेंगी, जिन पर वाल्टियो मे बानू ले जाया जाएगा । 
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परिवहन-- कोयले की अधिकांश खारे बद्धाल भौर बिहार मे हैं। इमेलिए 
इनके परिवह्म भें दिवकव होती है। तीसरी योजना मे भय क्षेत्रों से भी कोयला 
निकालमे की कोशिश की जाएगी । साथ ही दूको और जहाजो के जरिये भी कोयला 
भेजने की व्यवस्था की जाएगी । 

कोयला घुलाई के कारखाने-- तीसरी योजना में इस्पात के अधिक उत्पा> 
द्रत के लिए १२७ लाख टव कोयले की धुलाई का और इन्तजाम करना पडेगा। जो 
घुलाई-जाने अभी है या जो बन रहे हैं उतमे ३२ लाख ढन भ्रौर कोयले की घुलाई 
हो सकेगी । बाकी के लिए नए धुलाई-खाने खोलते पडेगे। इन धुलाई-खानो मे रेलवे 
की जरूएत का गैर-कोविंग कोयला भी धोया जाएगा और खानो के कोयले की जाँच 
करके देखा जाएगा कि उनकी घुलाई हो सकती है या नही | 

नवेली लिगनाइट योजना--मद्रास के दक्षिण भश्ररकाट जिले मे नैबेली में 
भूरे फोयले का णो भष्डार है उसके विकास के लिए दूसरी योजना में मिम्नलिखित 
कार्यक्रम थे :-- 

(१) २१५० टव भूरा कोयला निकाला जाये जिससे 

(क) २५० मे० ब० बिजली बनाने के कारखाने की श्रावश्यकता पूरी 
हो जाए, 
। [ख) यूरिया के रूप भे ७० हजार ढन नत्रजन-्युक्त खाद बनाने के 
कारखाने की जहरत को पूरा किया जाए, प्रौर 
(गे) भूरे कोयले को फूक कर ३ लाख ८० हणार टन कोयले के 
पिष्ड तैयार हो सके । 

(२) एक मिट्टोी-चुलाई का कारखाना खुले, जिसमे प्रति वर्ष ६ हजार धना 

सफ़द चीमी मिट्टी बन सके । 

तीसरी योजना में उपयुक्त कार्यक्रम पूरे क्यि जाएंगे। बिजलीघर को क्षमता 
१४५० म० बा० और बढायी जाएगी तथा लिगनाइट का उत्पादन ३५० लाख टन से" 
बढ़ाकर ४८० लाख टन किया जाएगा, जो बिजलीधर में काम प्राएगा । 
कोयला उद्योग को समस्पाएं--- 

भारतीय कोयला उद्योग के सम्बन्ध मे अनेक समितियाँ और बोर्ड कायम हुये 
तथा उनकी रिपोर्ट सरकार की भ्रालमारियो में समाती जा रही है। वास्‍्तद मे द्वित्तीय 
भहायुद्ध ने हो कोषले के उत्तादन, वितरण झोर भृल्यों पर वियन्त्रण रखने की 
आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझाया । वर्तमान कोयला उद्योग की निम्न समस्‍यायें 
उल्लेखनीय हैं-- 

(१) श्रेष्ठ कोयले के भण्डार सोमित--कोक बनाने के कौयले के हमारे 
भण्डार सीमित हैं। मैटालजिकल कोल कन्जर्वेशन कमेटी के अनुसार, उच्च कोटि के 
कौयले का भण्ड,र केवल ३,२६६ ज़ास् टन है, जो भारत की प्रावश्मकृताओो को 
देखते हुये +'म है। झंगले वर्षो से इसठी खपत झौर बढने वी सम्भावना है, क्योकि 
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देश मे तौन नये स्पात वारखाने खुल रहे है। सही स्थिति का पता लगाने के लिए 
सरकार मूगर्भ सर्वे विभाग द्वारा पुन. कोयला भप्डारों की खोज करा रही है। इसके 
प्रतिरिक्त हमारी सरकारों ते बढिया कोयले के इन भण्डारों को श्रधिक से प्रधिक 
समय तक चलाने के लिये निम्त कदम उठाये हैं-“-(१) बढिया कोयले का उत्तादत 
सौमित करना और घातु-शोधतव के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे इस कोयले का प्रयोग 
रोकना, (२) कोयले की धुलाई को प्रोत्साहित करता, जिससे उसमे राख का झश कम 
हो जाय और पहल व दृपरे ग्रैंड का घोया हुआ कोयला घातु शोधत के कार्य मे प्रस्तुत 
किया जा सके और (३) जो खाने कोयला निकालने के बाद खाली हो गई हैं, उन्हें 
रेत भ्रादि से भरना, जिससे शेष कोयला सुगमता से निकाला जा ध्के । 

(२) रैलो की व्यवस्था--गह प्रश्न भी महत्वपूणं है कि ग्रतिरिक्त वाषिक 
उत्पादन में से कोयला इधर से उधर जाने की व्यवस्था रेलें कर भी सकेंगी या नहीं । 
कोयला भ्रधिक ढाने की सामथ्य बढा लेनो कोई खिलवाड़ नहीं है। रेल प्रशासन की 
एक कठिनाई यह भी है कि जब किसी उद्योग को देश क्रे दुगंम भाग मे स्थापित करने 
की योजना बानाई जाती है, तो रेल विभाग से यह सलाह नहीं ली जाती कि 
रेल आवश्यक परिभाण मे बिता कठिनाई के उस उद्योग के लिये कोयला भ्रादि पहुँचा 
भी सकेगी या नहीं । 

(३ ) कोयला उद्योग का युक्तियुक्त संगठनत--हृतीय पंच-वर्षीय मोजना 
का लक्ष्य है कि कोयले का चिर प्रतीक्षित युक्तियुक्त संगठन करमा, जिसकी आवश्यकता 
एक तो कोपले के प्रादेशक वितरण की दृष्टि से भी है और दूसरे, धानु शोधन के 
लिए श्रेष्ठ कोयले वो सुरक्षित रखने की भी दृष्टि से है। कायले के प्रादेशिक उत्पादन 
में वृद्धि होने से रेले निकटस्थ कोयला क्षेत्र मे माल को निर्दिष्ट स्थान तक जल्दी 
पहुँचा सकेगी और रेल कोल बनाने का बढिया कोयला बचा सकेगी, क्याकि रेल बढ़िया 
कौयथा या तो लम्बे सफर में भाप बनने के लिये प्रथोग करती है श्रथवा दुर्गम प्रदेशों 
में जाने पर । जब कम दूर माल ढाना होगा, तो वे योग्यतानुसार घटिया कोयला ही 
जलाने लगेंगी । इस प्रकार कोयला उत्पादन की तृतीय योजना के प्रनुसार भले ही 
निदिश लक्ष्यों की पूत्ति मं एक या दो वर्षों का विलस्त्र हो जाये, फिर भी इससे कोयला 
उद्योग का काफी सीमा तक युक्तियुक्त पुन्गंठत हो सकेगा । 

(४) कोयला उद्योग का यन्वीकरण-मारत मे प्रति व्यक्ति पाली 
उत्पादन २७ टन है, जब कि संयुक्त राज्य में ६२६ टन, जमनी में ८६६ दन प्ौर 
प्रमेरिका मे २१ ६८ टन है। इसमे प्रगट होता है कि प्रति पाली उत्पादन भारत में 
बहुत कम है। कोयले के मूल्य का ७५% श्रमिकों को, १५ से २०% करो को और 
बेवल ५"१०% मालिको को प्राप्त होता है । इसबा कारए हूदने के लिये दुर जाने 

। झ्रावश्यकता नहीं है। उद्योग इस बात वी वडी प्रावश्यकता में है कि उत्पादन का 
तक ला के विस्तृत प्रयोग से दिवेवीकरण किया जाय। सन्‌ १६५० भें कोयला 
जायेंगी, | फाव दिया था कि भारत मे कोयले के उत्नादत मे वृद्धि करते के लिये 


है] 


हे [३३४५ 


मशौनों का प्रयोग करना परम आवद्यक है। णह भी सिफारिश की गई थी कि यन्त्री- 
करण का काम एक झवधि पर पौला दिया जाय और एक कोयला खान से दूसरी 
कोयला खान में थीरे-बीरे किया जाय, जिससे परिवर्तेत एवं छुघार सरल हो जाय ) 
भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और कोल बोर्ड को यह पता 
लगाने वा आदेश दिया है कि विद्यमान कोयला खानो में दिवा अधिक बेकारी उत्पन्न 
किग्ने विदुतीकरण किस सीमा तक किया जा सकता है। साथ ही, एक ऐसी शर्ते मी 
लगा दी गई, जिमसे मालिको को यह झनिवाय॑ हो गया है कि जब नई खान खोलने 
की श्राश्ञा मिले, तो समस्त नये विकास-कार्यक्रम, कोयला खोदने और ले जाने में 
मशीनों का अधिक से प्रधिक प्रयोग करेंगे । 


(५ ) राष्ट्रीयकरण का प्रइन--राष्ट्रीयकरए के बारे मे भी बहुत अ्रधिक 


चर्चा है। हमे विश्वास है कि सरकार केवल राष्ट्रीयकरण की ही खातिर वर्तेमाव 
कोयला खानो वा राष्ट्रीयकरण नही करेगी, किन्तु जद सरकार यह देखे कि राष्ट्रीय 
हिंत की दृष्टि से कोक बनाने के कोयले के भण्डारों को सुरक्षिव रखने के लिये क्षति 
पूति करके कोयला खानों का झाषिग्रहणा झावश्यक है प्यवा ५०० ढत प्रति घच्छा 
घीने बाले विशाल कारखानो भे, जिसकी लागत एंक करोड रुपये से श्रधिक होगी और 
जिसे स्थापित करना मिजी पूजीपतियों के वश की बात न होगी, प्रयोग करने के 

"* लिये कोयले का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है अथवा जब सरकार बेची जाने वाली 
ऐसी भूमि खरीदे, जिससे बढ़िया कोयले की खाने हो श्रौर जिन्हे उसके मालिक प्रति- 
योपितापूर्वंक न खोद सके या उच्हे खोदद मे इतना खर्चा हो, जो उनके साधनों से 
बाहर हो तो सरकार द्वारा खानें अपने भ्धिकार मे लेने मे किसी को कोई श्रापत्ति नहीं 
होनी जाहिए। 


ह॒ 


(६ ) श्रमिको की समस्या--खानो मे काम करने वाले श्रमिकों की दशा 


भी खराब है, जिसके सुधार के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। शुक नये अधि- 
नियम के ग्रनुसार झव कोयला खानो में काम करने वाले श्रमिकों से ४८ घन्टे प्रति 
सप्ताह से अ्रधिक कार्य नही लिया जा सकता । इसमे भूमि के ऊपर कार्य करने वालो 
के लिये ६ घम्टे प्रति दिव तथा भूमि के नौचे कार्य करने वालो के लिए ८ घम्दे प्रति- 
दिन का कार्य निर्धारित किया गया है । 


६ 
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अध्याय ६७ 
प्वास्टिक उद्योग 


(शेब्नज्मांट प्ररंपशकर ) 


प्रारम्मिक-- 


देश के ओ्रोद्योगिक विकास मे प्लास्टिक उद्योग को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस 
उद्योग में श्राज २५ करोड 5० के विनियोजन का अनुमान लगाया जाता है, जो प्रति 
वर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे करीब २५,००० श्रमिको को रोजगार मिला 
हप्नाः है। भव्य भवत से लेकर साधारण कुटिया तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक 
प्लास्टिक की विविध बरतुओं का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की कुछ लोकप्रिय 
वस्तुओं के उदाहरण निम्न है--खिलौने, कन्‍्घे, सावुनदानियाँ, बालो में लगाने की 
बिलपें, चूडियां, बटन, पं, ब्रेग, हैन्ड-बेग, प्रटैचियाँ, पी० वी० सी० की चादरें भौर 
फिल्मे, चढमो के क्रम, दांतो के ब्रश, फाउन्देन पेन, बिजली का सामन, पेपर बेट, 
ऐश, पैकिंग का सामान, क्लाकरी, पाइप, इत्यादि । कृरूप को सुरूपा बनाने में भी 
इसका योगदात कम महत्त्वपूर्ण नही है। इसके निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव एवं लाभप्रद 
उपयोग के कारण चिकित्सा विज्ञात में “प्लास्टिक सर्जरी” एक विक्षिष्ठ शाखा बन गई 
है। इन विविध विशेषताओं के कारण वतंमान युग को यदि “प्लास्टिक युग” कहा 
जाय, तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। निम्त ग्राफ से प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग का 
अनुमान लगाया जा सकता है -- 
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कच्चे साल का उत्पादन-- 

भारत मे प्लास्टिक उद्योग ने कच्चे भाल तैयार करने मे भो काफी प्रगति की 
है | भारत भे फंनोल फार्मल्डीहाइड मोल्डिज्भ पाउडर, पोलीस्टीरिन तथा पोलीथिलीन 
भोल्डिड्र पाउडर्‌ पहले से ही तेयार किया जा रहा है। सेल्युलोज एसीटेट मोल्डिश्ड 
पाउडर, पी० वी० सी० रेजिन ओर प्लास्टोसीजर बचाहे के कारखाने खडे किये जा 
रहे हैं । कुछ भ्रद्धं-तैगर वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं, जैसे पी० बी० सी० की चादरे, 
दूयूबें, पोलीथिलीन के पाइप और नाइलोन के कडे वाल इत्यादि। ये सारी चीजें 
भवीनतस सयत्त्रो और उपकरणों से बनायी जाती है, णो बड़े ऊंचे स्तर की होती हैं ) 
देश मे ही कच्चा माल तैयार करने के क्षेत्र मे विकास हो जाने से आशा की जाती है 
कि इस उद्योग द्वारा जो माल तैयार किया जायगा वह विदेशी बाजारों मे जो मात्र 
श्राता है उससे भ्रच्छी तरह मुकाबला कर सकेगा । 
संक्षिप्त इतिहाप्त-- 

भारतीय प्वास्टिक उद्योग का विकास द्वितीय महासमर के परचातू हुआ । 
अ्रध्ययन की सुविधा की हृष्टि से इसके इतिहास को तीन खण्डो में विभक्त किया जा 
सकता है--] सब्‌ १६४५-४६, ]7, सन्‌ १६५०-५५ झोर सद्‌ १६५६ से आज तक। 
प्रारश्मिक इतिहास-- 

द्वितीय महायुद्ध के समाष्त होने पर सरकार ने इस उद्योग के विकास के हेतु 
एक प्लास्टिक तथा सेल्यूलोज प्रौद्योगिक पैनल की नियुक्ति की तथा इसकी सिफारिशों 
को कार्योन्वित करने के लिये एक विक्ञा्त समिति की नियुक्ति की गई। इस उद्योग के 
विकास तथा देखभाल के लिये एक पृथक निरीक्षण विभाग स्थापित किया गया । इसके” 
विकास के लिये एक त्िसूडी योजना बनाई गई--() विभिन्न साधनों द्वारा श्रौद्योगिक 
वस्तुप्नो के निर्माण का विस्तार करना, (॥) भ्ायात किये हुये रसायन तथा देश मे 
उपलब्ध कच्चे माल से नकली प्लाह्टिक का निर्माण करना, और (४7) उद्योग भे 
प्रयोग होने घाले झावारभुत रसायनों का निर्माण करना। सभ्‌ १६४६ में भारत 
सरकार ने प्लास्टिक बतादे वालो का एक प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका तथा इज्भुसैण्ड 
का दौरा करने के लिये भेजा, जिसका उद्दे श्य उन देशो द्वारा प्लास्टिक के क्षेत्र मे की 
गई प्रगति का अध्ययन करना था । 
संरक्षण के पदचातु-- 

पटकर आयोग ने पी० एफ० मोल्डिज् पतडर तथा बेकोलाइट का विजली का 
सामान बनाने के लिये सत्‌ १६४६ मे सरक्षण दिया । ऐसे रसायनों पर जो पी० एफ० 
भोल्डिग पाउडर बनाने के काम झते है, दी हुई ड्यूटी लौठाने के लिए तथा कुछ ऐसे 
प्लास्टिक के कच्चे माल पर जो उपयोगी सामान बनाने के काम शाता है, भ्रायात कर 


कम करने दी सिफारिश की । इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के दँयार माल वा झायात 
रे 


३३५ ] 

बहुत सीमित कर दिया गया तथा उनके निर्माण को बढावा देने के विचार से उन्हें 
बनाने की मशीनो, खाल बनाने तथा भ्रत्य सामान बताने व साधनों का आयात सुधभ 
कर दिया गया । इन कारणों से परिष्करश वरने के उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की । सब्‌ 
६६४८-४६ मे खोल बनाने का पाउडर का झ्रायात २० ५८ लाख रुपये वा हुआ्ा था । 
परत से बने सामान या उत्पादन सन्‌ १६४८ के ३ लाख ३० हजार के उत्पादन से 
बढ़कर सन्‌ १६४६ में १० लाख २० हजार हो गया तथा पौलिसटाइरीत का उपयोग 
घढवर १,००० टन हो गया । प्लास्टिक से बने सामाने तथा कच्चे प्लास्टिक का मुल्य 
जो सन्‌ १६४५ म मुश्किल से ५० लाख रु० का था, सन्‌ १६४६ मे बढकर १ करोड 
४० लाख इ० का हो गया था । 


सन्‌ १६५०-४४ को प्रवधि-- 


सन्‌ १६५० से प्रारम्भ होने वाले दशक मे झ्ौद्योगिक माल के उत्पादन की 
झोर ध्यान दिया गया । उस समय दैनिक प्रावश्यकता के सामान का ए+-तिहाई केवल 
कंधे होते थे, जबकि भौद्योगिक सामान का दो-तिहाई केवल बोतलो की डाटे होती 
थी, लेक्नि लेदर क्लाय, इन्सुलेटिड, केबिल, तार तथा आसानी से मुडने वाले ब्रन्य 
पदार्थ भी इस समय तक भली प्रकार बनने प्रारम्भ हो गये थे । उस समय से वी० पौ० 
सौ० के प्रयोग के इन देसो विभागों ने काफी प्रच्छी उन्नति की, जिसके कारण देदा मे 
बने प्लास्टिक की काफी खपत होने लगी । सन्‌ १६५४-५५ में कच्चे माल का प्रायात 
१,६४१ टल हुआ, जिसका मूल्य १८५ ६१ लाख रुपये का था तथा प्लास्टिक के बने हुये 
माल त्था कच्चे प्लास्टिक का भाल जो सन्‌ १६५० के झआारम्म में १॥ करोड रुपये 
का भा, सन्‌ १६५४ के भ्रन्त तक दढकर ७ करोड रु० का हो गया था और प्लास्टिक 
से बने सामान का निर्यात जो उस समय केवल ६ लाख रुपये का था, बढकर १५ लाख 
स्पये वा हो गया था। प्लास्टिक का सामान बनाने के ग्रौजार तैयार करने के काम ने 
भी एक ध्रविधिक ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति की देखरेख मे काफी प्रगति की है। इस विशेषज्ञ 
को सेवाएं सयुक्त राष्ट्र सघ से लेकर भारत सरकार ने इस उद्योग को उपलब्ध करा 
दीयी। 


सन्‌ १६५४-६१ तक होने बालो महत्त्वपूर्ण प्रगति-- 


सन्‌ १६५० के दशक के दूसरे झद्धा भाग मे भी यह उद्योग मिसतर प्रगति 
करता रहा। इसके विकास मे एक महत्त्वपूर्ण घटना परोलिसदाइरीद के उत्पादन के 
प्रारम्भ होने को थी। इस उद्योग द्वारा सन्‌ १६५१ मे बड़े पैमाने पर थरमो प्लास्टिक 
बच्चा माल परिष्करण द्वारा प्रयोग किया भया था। सन्‌ १६५८ में थरू० एफ० मोल्डिज्ञ 
पाउडर तथा सन्‌ १६५६ मे पोलिश्िलीत बननी प्रारम्भ हुई। इसी समय दो वलैण्डरिंग 
प्लादो से पी० ची० सी० बिना सहायता वाली फिल्मो का उत्पादन हुआ । इसी समय 
पोदोर्थ ने का प्रयाग इन्जेबशन बनाने के लिये तथा फूक कर साथे बनान के सिम 


३३६ 
काफी लोकप्रिय हुआ झौर पोलियिलीत पराइपरिग के उत्सारण का कार्य भी शुरू हो 
गया । इस समय पौलियिलीन से बनी बडे आकार की चीजें जैसे--कारबाय, बाल्टियाँ 
तथा टोकरियाँ इत्यादि बनती प्रारम्भ हो गई । इसके बाद खोल विर्माताझो का ध्यान 
स्टीपरिंग व्हील तथा रेफ्रीजरेटर के हिस्से जैसी बड़ी बडी चीजें बनाने को शोर प्राक- 
ित हुआ । ईंस समय कच्चे माल वा आयात दुगुना हो गया और सन्‌ १६६५ मे कुल 
आयात ६ व रोड रुपये का हुआ । प्लास्टिक का सामान तथा इससे बनी अ्रन्य चीजों 
बा मूल्य भी इस सभय में बढकर १६ करोड रुपये हो गया । इसी काल के दौरान इस 
उद्योग के लिये मानक भी बनते भारम्भ हो गये तथा एक प्लास्टिक के साम्ात के 
निर्यात को उत्साहित करने के लिये' निर्यात सम्बन्धी समिति ने भी, कार्य प्रारभ्म कर 
दिया । इस समिति ने इस उद्योग द्वारा बनाई जाने वाली चीजो की: विस्तृत सूचना को 
(एक पुरितिया के रूप में प्रकाशित किया ! इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में खपत के 
आधार पर इन चीजो का किमागीयकरण करना था। विदेशी बाजारों की तंवीवतम 
झावश्यकतोप्नों की जानकारी हासिल केरने के. लिये इम समिति ने,त्ीन प्रतिनिधि- 
मण्डल भेजे, जिहोने मध्यपूरव तथा सुद्ूरधूर्व के देशो का दोरा किया, जिसके परिणाम॑- 
इ्वहप प्लास्ट्रिक के सामान विशेषकर लेदर क्वाथ के निर्यात मे पर्याप्य वृद्धि हुई प्रोर 
प्लास्टिक से बनी चीजों का कुल निर्यात ५० लाख से प्रधिक का हुआ ) 


| 6 $ 
विकास के दस वर्ष-- के है] 


न्दु 


इस उद्योग के विकास के दस वर्ष तथा इसकी वर्तेम्रान अवस्था निम्नाकित 
सारिणी मे दिखलाई गई है +-- 
के ्ख 








सारिणी सस्या--३ ... 
। दबाव द्वारा इन्मेक्शन रिसने का कार्य 
। वर्ष राह माउल्डिड्ड करने वाली मशीनें 
ग (क्षमवा टैनो में). [क्षमता झौँसो मे) (सख्या) 
| न कि 
श्ध्थर ३,३६३ डे न+ 
१६४० ७,०७४ ०३ डरे 
१६४५ ६१,२०० 2५० श्र 


६६६० १७,४४४ उड़द धर 
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तीसरी योजना मे प्राधारभूत लक्ष्य-- 


आ्रागामी तीसरी तथा चौथी योजना को ध्यात मे रखते हुये हम कह सकते हैं कि 
देश मे श्रौद्योगिक क्रान्ति प्रपनी पूरा शक्ति के क्ाथ चल रही है। सन्‌ १६६० का दशक 
प्लास्टिक उद्योग के भविष्य॑ के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हागरा।भ्रत इस उद्योग के 
भावी क्रायक्रम को तय करने का काय काफी महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बंध में सरकार 
द्वारा प्राठ प्लास्टिक औद्योगिकों का एक प्रतिनिधि मण्डल सन्‌ १६५६ में इजूलंड, 
अमेरिका, इटली तथा जापान वहाँ की परिस्थितियों का प्रध्ययम् करने के लिए भेजा, 
जो एक अत्यधिक महत्त्वपुणा काय रहा । इस प्रतिनिधि मण्डल ने इन सभी उनत देशों 
में इस उद्योग ह्वारा तेजी से की गई उत्ति के कारणों का प्रध्ययन किया; जिससे 
भारतीय उद्योग योजना के लिए उचित नीति तथा लक्ष्य निर्धारित हो सके | दूसरा 
उद्देश्य उत सभी गुप्त बातों का ऋष्ययन बरना था जिवृके कारण इस उद्योग ने उतत 
देशो मे प्राशवथंजनक उप्त्िि की है, ताके हमारी योवना की प्राईम्मिक प्रावश्यकता प्रो 
तथा लक्ष्यों की पूर्ति हो सके ॥ 


इस प्रतिनिधि मण्डल के सुफ्तावो के भाघार पर इस उद्योग के लिए निर्धारित 
लक्ष्य इस प्रकार है --( १ ) एक सम्पूर्णों स्वदेशी साधश। से कच्चा माल बनाने का 
एक प्ला'्ट लगाया जाये। ( २) स्थानीय जोडकर बनाइ हुई मशीनें तथा कनर्वंटर 
के लिय ग्रौजार श्रास्नानी से सुलभ हा जायें तथा ( ३ ) उद्योग के श्रदर ही प्राद्योगिकीय 
प्रोर प्रथ धकीय कामो के लिए काफी मनुष्य शक्ति का विकास हो जाये। सक्षेप मे, 
स्वाभाविक साधतो से धरेज्ू सामान का विकाम, स्वदेशी उपकरण झोर प्रोजार, 
स्थायाय ज्ञाप तथा देश मे भौर बाहर स्थित बाजारों का विततास प्लास्टिक योजना 
के मुख्य उद्देश्य ह॥ सार समय प्लास्टिक उद्योग की साधन, परत तथा मशीन 
मिलने की कठिनाई का सामता करना पडा है। तीसरी योजता मे निर्धारित 
छद्देद्य भश्रण्ने ढज़ का एक नया उद्देय है तथा उसका लक्ष्य प्लास्टिक उद्योग 
के लिए झननन्‍त साधन उपलब्ध करना तथा प्लास्टिक के सामान के लिए नये बाजारों 
को दू ढना है श्रोर विशेष रूप से मिचाई तथा खेती शौर निर्माण तथा उद्योग प्रादि के 
लिए इसमे एक ही रुवावठ जो बीच मे झाती है वह है स्वदेश तथा विदेश दोनों मे इस 
प्रकार के सामान की भारी माँग का होता ॥ 
न्यूनतम लक्ष्य-- 


हे तीसरी योजव्ा का उद्दष्य दुसरे विकसित देशो में बने प्लास्टिक के माल के 
“ आुकावले का माल बनाना है। योजना मे यह तथ्य ध्याद भे रखा गया है कि यहू उद्योग 
अभी विकास वी प्रारम्मिक भ्रवस्था में है तथा ग्रय विकसित राष्टो की अवस्था तक 
पहुँचने के लिए ग्रभी बह्त कुछ करना है । प्लास्टिक वे सामान के लिए लक्ष्य निर्धारित 
करने मे प्रते व्यक्ति को होने वाली श्राय, जन सस्या मे बढोतरों तथा श्रौद्योगिक 
उत्पादन के स्ूर मे चढाव को छ्यान भें रखा गया था तथा इजूलेड, प्रमेरिका, इटली 


[ १४३ 
पे 

भौर फापान डैसे श्णिव विकसित देखो मे भारी प्लास्टिक के सामान के निर्माण के 
रास्ते मे झाने वाले युरर मोडे को ध्यानपूर्वक देखा गया था। इसके प्रतिरिक्त उनके 
आावी कार्यक्रम तथा ऐवे नये सामान जिनके तेजी से विकास को ग्राज्वा है उनका भी 
अध्ययन किया गया है | इन सारी ही बातों का सार यह है कि ऐसे सुझाव रखे गये हैं 
जिनका उद्देश्य दूसरी पचन्वर्षीय योजना ( सन्‌ १६६१ ) के काल मे उत्पादन क्षमता 
को २०,००० टन से तीसरी पचे-वर्षोष ( सन्‌ १६५६) योजना मे ८५,००० टन तक 
लगभग ३४ से ४५ करोड के मूल्य पर आगे बढा देना है | योजना मे १४,५०० दन 
को वर्तेमाम खपत के मुकाबले से ७४,००० टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गयो हैं, 
जिसमे से कम से कम १०,००० टवे प्लास्टिक के सामान का निर्यात किया जायेगा । 
तौसरी योजना के ग्रत्त तक लगभग १२,००० दत थरभों सेठ, भुर्यतः नो लिवस 
यूरिया तथा पौलइस्टर और ६२,००० टन थरमो-प्लास्िटिक जिसमे से ५०,००० टन 
वोलियोलिफक, पोलिसटाइरीन तथा पौ० वी० सी० क़ाइलेट, नाइलोन-६, एल्युलोज 
एक्त्रेट तथा पो लिविनाइल एक्पेढ होगा, का निर्माण होना है । 
उत्पादन एवं नियरति-- 


प्लारिटक उद्योग के वे्तमात उत्पादन एवं निर्यात वा अनुमान नीचे के ग्रॉकडों 
से लगाया जा सकता है :-- 
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निर्यात बढाने के क्षेत्र मे उद्योग को 
बई कठिनाइयो का सामना करना पड़ा 
और उसने उत पर विजय प्राप्त कौ । 
भारत की हागकांग जैते--उन्नत बन्‍्दर- 
गाह, जापान तथा ओद्योगिक दृष्टि से आगे 
बढ़े पश्चिमी देशो के बाजारों से निर्यात के 
मामले मे मुकाबिला करना पड़ता है। 
ध्वास्टिक की बनी वस्तुओं के निर्यात के 
लिये हमारे यहाँ कोई सुध्यवस्थित व्यापार 
के साधन नही हैं। प्लास्टिक की वस्तुग्रो 
का विदेशों के बाजारों में व्यापार जमाने 
के लिये हमे न केवल मूल्यों को कम 
करना होगा बल्कि धनकी किस्म में 
सुधार करना हागा, उतकी पैकिंग और 
लेबिलो को भ्रधिक प्रार्क्पषक बनाना 
होगा तथा बिक्री को उदार शर्ते रखनी 
होगी । हमे विदेशी खरीदारों मे किस्म, मूल्य 
और माल देने द समय के दारे मे विश्वास 
उत्पन्न करना है। इन उद्दे श्यो को ध्यान 


में रखेते हुये सरकार ने प्लास्टिक निर्यात सवद्धंत परिषद्‌ की ध्यापता करने को 
प्रोत्साहन दिया है। इस परिषद्‌ से उद्योग, निर्यात व्यापार तथा सरकार सभी का 
सम्बन्ध रहता है। निर्यात किये गये माल मे जो कद्चा माल लगता है उस पर शभब 
प्रायात शुल्क की वापसी दौ जाती है। निर्यात करने वले निर्माताओं को जितने 
कच्चे माल की जहरत होती है उसके लिए उत्हे आयात के लाइसेन्म भी दिये जाते हैं। 
निर्मात करने वाले प्रिर्माताओ को जितने देशी कच्चे माल वी जरूरत होती है बह 
उनकी रियायती दामो पर दिये जाते है। ऐसा करने से निर्यात बढाने मे काफी 


सहायता मिली है । 


निर्षात बढ़ाने के उपाय--- 


देश के प्लास्टिव' की बनी वस्तुओं के प्रति विद्धास और रचि पैदा करने के लिये 
परिषद्‌ ने इनका निर्यात बढाने के सम्बन्ध पे निम्न उपाय क्‍्यि हैं... 
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(१) विदेशों मे होने वाली प्रदर्शनियो भौर मेलो मे भाग लेना । 

(२ ) भारत सरकार के विदेश स्थित प्रदर्श-कक्षो को नमृते भेजना । 

(३) प्लास्टिक की वस्तुग्रो के निर्माताओं और निर्यातिको की निर्देशिका 
प्रकाशित करना । 

(४) सदस्यों के उत्पादनों का सूची-पत्र तैयार करना । 

(४) मासिक बुलेटिन प्रकाशित करना । 

(६ ) विदेश व्यापार का सर्वेक्षएं करना ) 

(७) प्लाध्टिक की बनी वस्तु का प्रमापीकरण करने मे सहायता करवा । 

(८) जहाँ कही श्रावश्यक हो वहाँ किस्म के स्तर की जाँच करना । 

(६ ) शिकायते सुनना शौर जहाँ कही आवश्यक हो चहाँ मध्यस्थता का 
सहारा लेता । 

(१० ) निर्यात ध्यापार सम्बन्धी जानकारी ओर आँवडे एकत्र करना तथा 
देना । 

(११) विदेशों को व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल भेजना । 

(१२) निर्यातकों कौ सामान्य रूप से सहायता करना और उनका मार्ग 
प्रदर्शन करना | 

अविष्य-- 


देश के प्लास्टिक उद्योग का रुकान पहले हो निर्यात क्री श्रोर है। इस उद्योग 
के कौमे-कौने मे उत्पादनशीलता को बढाने के प्रति दिलचस्पी है । यह झाशा को जाती 
है कि वतंभान उत्पादनशीलता के स्तर को निम्त रखने वाले बादल शीतल ही हृढ 
जायेंगे। भव इस तथ्य को भी समझता जाने सगा है कि इस उदोग का संचालन 
इस्जीनियरी तथा प्राविधिक ज्ञान से पूरु व्यक्तियों द्वारा होना है, व कि वित्त विश्येषज्ञो 
द्वारा । दक्ष मानवे-शक्ति के विकास की योजनाएँ बनाने की आ्रावश्यकता को श्र 
अनुभव किया जाने लगा है तथा इस तेजी से बढने वाने उद्योग के लिए श्रत्यधिक 
आवश्यक, इस दक्षता के सकेत भी मिलने प्रारम्भ हो गये हैं। कच्चे माल के निर्माताओं 
के द्वारा घर मे तथा बाहर नये-तये बाजारों की खोज प्रारम्भ कर दी गई है। इस 
प्रकार हम कह सबते है कि इस उद्योग का भविष्य काफी उमजवल है। ऐसी अ्रवत्या 
से यह निरचमपूर्वकत कहा जा सकता है कि सन्‌ १६६१ से प्रारम्भ होने वाले दशक मे 
यह उद्योग पूराह्पेए प्रात्म-निर्भर हो जायगा तथा उस अवस्था में यह उद्योग बिना 
किसी बाहरी सहायता के दिन प्रति दिन उन्नति के शिखर को ओर बढता 
चला जायगा। 
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अ्रध्याय पृ८छ 
भारतीय कागज उद्योग 


[वाहक ९89९7 ्रत0 अह्फ) 








अदला आएं 





प्रस्तावना-- 


ज्ञान सबद्धान का आधार स्तम्पर कागजन्वनाने का काम सम्मवतः सबसे पहले चीन मे 
श्रारम्म हुआ । यद्यवि कागज ईसा से ३०वी शताब्दी पूर्व भारत मे प्रयोग मे श्राने लगा 
था, किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण ८वी शताब्दी के बाद ही मिलते है। उस समय कागज 
हाथ मे बनाया जाता था। चीन के सम्पर्क से ही कई सदियों पर्व भारत को भी हाथ 
से कागज बनाने की श्रेरणा मिलौ । भारत में मशीन में कागज बनाना सव्‌ १८७० में 
आरम्भ हुआ, जब हुगली के तट पर सर्वे प्रथम कारखाने में उत्पादन भार्म हुआ) 
हमारे देश मे कागज उद्योग का चिंकास विशेष महत्त्व रखता है | भारत में कागज की 
प्रति ध्यक्ति खपत २ पौण्ड है, जबकि प्रमरीका में ४१२ पौण्ड भर योरोपियन 
देश तथा जापान मे १०० व २२२ पोण्ड तक है । 
संक्षिप्त इतिहांस-- 

१६वीं शता#दी के प्रन्त मे डा० केरे ने बगाल मे आधुनिक बागज के मिल की 
स्थापता की, किन्तु इस उद्योग की वास्तविक स्थापना सन्‌ १८६८ मे बंगाल के बाली 
मिल (89))9 ९890 5॥]]9) के निर्माण के साथ हुईं । इस मिल का निकटवर्नी 
क्षेत्र आज भी कागज उद्योग का प्रधान भाग है। भारत का दूपरा प्रमुख बोगज का 
कारखाना टीटागढ कागज मिल सन्‌ १८७२ मे प्रारम्भ हुआ था और सत्‌ १६०३ मे 
इस्पीरियल कागज मिल का भी इसमे सम्मिश्रण हो गया । सब १६०० तके देश मे 
सात कागज के कारखाने ह्थापित हो चुके थे, जितमे प्रति ब्षं १६ हजाद न कागज 
तैयार होता था। इसके बाद देशी उद्योग को सस्ते विदेशी कागज से कडी प्रतिद्वन्दिता 
करनी पड़ी । फिर भी सन्‌ १६२४ ढक कागज का उत्पादन रे३ हजार टठन तक हों 
गया प्रौर कागज मिलो की सख्या ६ हो गई 

युद्वोपराल काल मे विदेशी प्रतिस्‍्पर्डा के कारण उद्योग को मारी क्षति पहुँची, 
झत सम्‌ १६२४ में तटकर आरायोग के सम्मुख श्रावेदन-पत्र सरक्षणार्थ रखता गया। 
सन्‌ १६२४ में इस उद्याग को तटकर सरक्षण प्राप्त होगया और झ्रायात किये जाने 
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( रेड 


वाले कई प्रकार के कागज पर २४ प्रतिशत शुल्क शगा दिया गया। ऐसा करने का 
एक उद्देश्य यह भी था कि यह उद्योग अधिक से श्रधिक देशी कच्चा माल प्रंगोग करने 
सगे। सम्‌ १९२५ से सन्‌ १६३३ तक की अवधि में कागज का उलादन निरन्तर 
बढता गया । सभ्‌ १६३२-३३ में ड४ हजार टन कागज का वाधिक उत्पादन हुआ था, 
जो सम्‌ १६३८-३६ मे बढ कर ५६ हजार टन हो गया । पजाब पेपर मिल्स (१६२५), 
रदार पेपर मिल्स (१६३६), झोरिएण्ड पेपर मिल्स (१६३६) झादि अनेक नई मिलो 
की स्थापना हुई। सम्‌ १६२३ मे प्रायात की लुगदी में ३१ ३% प्रयोग की जाती थी; 
सन्‌ १६३१ में यह सझ्या ५५% हो गई । सन्‌ १६३२ में दूसरे तटकर बोर्ड ने छापने 
और लिखसे के कागज पर लगने वाला शुल्क बढा कर १८ ७%, कर दिया और अख* 
बारी कागज तथा पुराने अखबारों पर यह झ्राग्रात शुल्क २५% कर दिया । शभाषात 
की हुईं लक्डी को सुग्दी पर भी झ्ायात शुल्क बढ़ा दिया गया। सब १६२८ 
मै लकड़ी की लुगदी पर तो झ्राग्रात शुल्क घदा दिया गया, किन्तु लिखने व छपाई के 
कांगज पर शुल्क बढ़ाकर २५% भौर प्रखबारी कागज पर शुल्क बढ़ाकर ३५% कर 
दिया गया । 
सन्‌ १६३९ में द्वितीय महाबुद्ध छिडते से कागज उद्योग ने बहुत प्रगति कौ। 
सन्‌ १६४१ तक देशी कागज के दाम आयात किये गये कागज से कम थे, उन दिनो 
कागज की कमी भ्रतुभव होने लगी भी । सत्‌ १६४२ मे सरकार ने मूल्य निमत्रण 
लागू कर दिया, जो से १६५१ मे ही समाप्त हुआ । इस अ्रवधि में कागज उद्योग ने 
पर्याप्त प्रगति की ।'सव्‌ १६५१ में उद्योग विकास एवं नियमन श्रधिनियस के बनने से 
फामज उद्योग का नियम योज॑ता के अनुसार होने लगा। नीचे दी हुईं तालिका 
से कागज उद्योग की भ्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है +-- 
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३४८ ] 
वर्तमाव स्थिति-- 


इस संम्रय हमारे देश मे कागज बनाने की २९ मिले हैं, जिकको वापिक उत्पा- 
उन क्षमता २६१ हजार टन है । इनमे से ४ मिलें बगाल में, २-२ मिले उत्तर-प्रदेश 
भौर मैँपूर मे तथा विहार, उडीसा, पजाब, मध्य-प्रदेश, आध प्रदेश, मद्रास श्रौर कैरल 
में एक-एक मिले है तथा महाराष्ट्र मे भो ४ मिलें हैं। प्रासाम, बंगाल, उडीता और 
प्रारध् प्रदेश से कागज के नये कारखाने खोलने के लिये भी प्रनुज्ञापत्र प्राप्त ही चुके 
हैं। इन विस्तार योजनाग्री के क्लित्रान्वित होने तथा नये कारखाने स्थापित हो जाते 
पर देश की कागज उलादव वी क्षमता ३,५०,८०८ टन कागज बनाने की हो जायेगी। 
इस समय हमारा कागज उद्योग लिखने के कागंग का ८०%, लपेटने का ३०%, 
विशेष कायज का ५०% तथा गत्तो का ६५% की प्रावश्यकता पूरति करता है, शेष 
कमी कायज का झायात करके पूरी को जाती है। 

श्रम एव पृजो--सन्‌ १६५५ तक स्थायी रूप से कागज उद्योग में ७,५०० 
श्रमिक्त काय॑ करते थे। भ्रतुमान है कि सन्‌ १६६२ तक ३४॥ हजार नग्रे स्थायी 
श्रमिक हो जायेंगे । सन्‌ १६२३ के पूर्व अधिकाश प'जी विदेशों थी, सत्‌ १६५३ में 
इस उद्योग मे ६५% पूंजी भारतीय थी। द्वितीय पच-वर्षीप योजना काल में ६६ 
बराड ₹९ की पूंजी विनियोग का प्रायोजत था, यह पूंजी मुख्यतः निजो क्षेत्र में 
लगाई गई। 
पंच वर्षो योजनाओं के ग्रन्तगंत प्रगति 


प्रथम पंच वर्षोष योजना जब प्रारम्म हुई थी, उप्त समय देश में १० मिलें काये 
कर रही थी | इन मिलो मे कागज एवं कागज के गतो का उत्पादन १ लाख १४ हजार 
टन था। भ्रद्धवारी कागज का उत्पादन नही के बराबर था। रट्रा-्बोर्ड का उत्पादन २२ 
हजार टन के लगभग था। प्रथम पच-वर्षीय योजना मे विभिन्न प्रकार के कागजों के उत्पा- 
दन लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये--() कायज एवं कागज बोर्ड २ लाख दन; 
(00) प्रखबारी कागज २७ हजार टन, (!0) स्ट्रा-बोर्ड ५२ हजार ६०० टन | जहाँ 
तक कागज एवं कागज के गत्तो के उत्पादन के लक्ष्य का प्रए्न है, हम उस पर पहुँच 
गये है, क्रिन्तु अखबारी कागज व स्ट्रान्बोर्ड का लक्ष्य पूरा नही किया जा सका। 

द्वितोप पंच वर्धोप योजना मे कागज तथा कागज के गत्ती का उत्पादत लक्ष्य 
४,/१०,९०० टन रबखा गया था। भखबारी कागज तथा स्ट्रा बोडें का उत्पादन सक्ष्य 
क्रमशः ६०,००० व्‌ ४०,००० टन खखा गया था। ये लक्ष्य काफी सीमा तक प्राप्त 
कर लिए गएं हैं । 

छृतोय योजनावधि के ब्रग्त तक ७ लाख टव अ्रखवारी झौर प्रन्य कागज की 
माँग होगी । इस समय कागज उद्योग की क्षमता ४ लाख १० हजार दन है, जिसे 
बढ़ाकर तीसरी योजना के भ्रन्त तक ८ लाख २० हजार टन कर दिया जायगा । प्रत- 
बारी कागज की क्षमता ३० हजार 2न से बढाकर १ ई लाख टन करने का प्रस्ताव है । 
» कागज बनाने में श्रधिकतर गन्ने की खोई का प्रयोग करना होगा । 
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करोड धर जारी शुदा पूंजी १५ करोड २० थी प्रौर यह मध्य-अदेश से प्रखवारी 
बागज का कारखाना खौलने के उद्देश्य से लगाई गई थी। मध्य प्रदेश को सरकार ते 
१० लाख रु० के हिस्मे खरीदे तथा कम्पनी को दिये गये भ्रधिकारो और रिवायती 
के बदले मे उसे १० लाख र० के पूरी तौर पर मूल्य चुकता हिस्मे श्रावटित किये गये 
थे | बम्पती के प्रवतक निजी विनियोजको के हाथ मुश्विल से ५० से ६४ करोड़ रू० 
के हिस्से बेच सके थे । इस कारण सध्य-भ्रदेश कौ सरकार ने ५० लाख रु० के मूह्य 
के और हिस्‍्ने रूरीदे । इस कारखाने की वतंमान पूजी रचना इस प्रकार हैं :-- 


रु० 

श्रावेदित तथा निजी हिस्मेदारों द्वारा 

भुगतान की गई पूंजी ६२,४८,५०० 
ग्रावेदित तथा मध्यन्प्रदेश सरकार 

द्वारा भुगतान को गई पूंजी १,६६,७२,६०० 
आ्रावेदित तथा केन्रीय सरकार द्वारा 

भुगहान की गई एजी २,१४,००,००० 
जब्त किये गये हिए्सो की पूंजी १२,७८,६०० 


तेपा के कारखाने मे देशी बाप की खुस्दी से व्यापारिक स्तर पर उत्पादन 
सन्‌ १६५६ ४७ के वित्तीय दर्ष से शुरू हो गया था। तब से उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता 
ही रहा है, णैसा निम्न भ्रॉँकडो से स्पष्ट है 


१६५६-१७ ११,५३४ ठन 
१६५जश८ १४,१४३ दन 
१६५६-५६ २१,५३७ ७५४५ टन 
१६५६-६० २२,४११ टन 


कागज उद्योग को समस्याये 

कागज उद्योग की प्रमुख समस्यांये निम्नलिखित हैं -- 

(१) कच्चे माल का अभाव--हमारे देश मे कागेज उद्योग के विकास 
के लिए पर्याप्त माद्रा मे बच्चा माल उपलब्ध नही है । रेयन श्र णी की लुग्दो, जिसकी 
बिसकोस सूत, स्टेपल फाइबर तथा सेलोफेन कागज बनाने के लिए ग्रावश्यकता होती 
है, वर्ष मे लगभग '४०,००० दन आयात की जाती हैं और इसम ज्गभभ ४ करोड़ 
रु० का बहुमूल्य विदेशी विनिमय व्यय होता है। हैतोथ प्रच-वर्षीय योजना 
के ग्रन्त तब रेयन श्रेणी को लुस्दी वो आवश्यकता लगभग १,१०,००० 
टन की होगी। स्वेन्डेतविया तथा कनाडा के देशो मे रेयन श्रेणो की ुग्दी के 
उत्पादव में जिस कच्चे माल की आ्रावश्यकता हीतो है, वे देवदार व सरो के 
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वृक्ष की छाल है। इस प्रकार के प्रसाधन भारत में उपलब्ध नही हैं। इस कार्य के हेतु 
सुस्त लकड़ी का उपयोग बरने की दिद्या में काफी प्राविधिक उन्नति हुई है। भारत मे 
अधिकतर बाँस का उपयोग किया जाता है। केरल राज्य मे रेयंन श्रेणी की छुखी 
प्रतिदिन १०० ठन पैदा करने की योजता क्रियात्वित हो रही है। मैयूर राज्य में 
उत्तरी कातरा के बनो मे प्राप्प वाँस के प्रसाधरों पर आधारित दूमरी योजना भी 
सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है| बाँस से घुग्दी बनाने की एक भय योजना भी 
सरकार के विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत कुछ जापानी साथों के सहयोग से प्रासाम 
के बाँस प्रसाधनो पर झाधारित १०० टन प्रतिदिन लुग्दी पैदा! करने वाली इकाई 
स्थादित की जाने वाली है । इन योजनाग्री के पूर्ण हो जाने पर, जहाँ तक रेयन भ्रेणी 
ही छुग्दी का भरइन है, सन्‌ १६६३ तक देझ्ष आत्मनिभर हो जाएगा। कच्चे माल के प्रभाव 
की समस्या को सुलभ ने की दिशा में निम्न अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं :-- 

(३ ) बाँस के उत्पादन का सुनियोजित एवं क़मबद्ध कार्य राज्य के वन 

विभागो को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ) 

(9 ) बॉस के चनो मे रेल एवं सड़कों का विकास किया जाना चाहिए । 

(॥॥ ) बाँस के मूल्य का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए। 

(3९ ) चिंयडे, फ्टे-पुराने कपड़ो तथा प्त्य वस्तुओं का उपयोग इस उद्योग में 

किया जाना चाहिए । 

(9) गन्ने के छिलके का उपयोग भी किया जा सकता है। 

बच्चे माल की समस्या का दूसरा स्वरूप रासायनिक पदार्थों की कमी है। 
विदेशी मुद्रा की कठियाई और प्रायात पर प्रतिबस्ध भी इस समस्या को उत्तोजित 
मरते है। भरत सरकार को श्रायात सम्बन्धी नीति मे सशोधन करना चाहिए। कागज 
उद्योग के लिए सोडियम सल्फेट की भी कमी भ्रमुभव की जा शही है। उत्तरप्रदेश, 
मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में इसका कारखाना स्थापित किया जा सकता है। 

(२) ग्राथिक कठिनाई--कागज्ञ उद्योग के विकास, विस्तार व प्रभितवी- 
करण के लिए घन राशक्षि की आवश्यकता होगी, जिसकी पर्याप्त व्यवस्था करना इस 
उद्योग की प्रमुख समस्या है! 

(३ ) झभिनवीकरण एव यत्तीकरणु--कागज उद्योग मे श्रधिकतर पुरानी 
मशोने ही कार्य कर रहो है। जब तक श्राधुनिक यन्‍्त्रो व उत्पादन विधियों का प्रयोग 
नहीं किया जाएगा, तब तक उत्पादन क्षमता एक न्यूनतम सीमा तक नहीं पहुँच 
सकती । झ्रांज कागज की काफी मात्रा मे पूंजी लगान तथा देश में मशीनों के जो 
पुर्जे नही मिलते, उनको अपने पास अतिरिक्त मगाकर रखने के लिए काफी चालू 
पूंजी की झ्रवश्यक्ता होगी | यहाँ यह बात उल्लखनीय है कि अधिकाँश मश्ञीनो तथा 
कागज बन ने मे प्रयोग होने बाली कुछ चीजों तक का आयात करना होता है, इसलिए 
हमारे इजौनियरी उद्योग को ज्ञीक्न से जीघज्र कागज बनाने की मझौने 
तैयार करने मे लगाना चाहिए । विदेशों म कागज उद्योग मे बढिया उत्पादद-प्रशाली 
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के कारण जितनी कार्यकुशलता प्राप्त कर ली है, उसकी तुलना मे मारतीय उद्योग को 
कागज की(किस्स स श्रौर कच्चे साल से रसायतिक पदायं प्राप्त करने मे काफी सुधार 
करना होगा, जिससे उत्पादन लागत में काफी कमी हो सके । 

(४ ) गवेवणा कार्यो में सघुचित समन्वय का झ्रभाव-वेहरादून में 
भारतीय वन गवेषणाश्याला मे सेलूलोज तया कागज की एक शाला है। इस गवेषणा- 
शाला ने बाँस से लुददी बनाने की एक भ्रक्रिया निकाली है। हांत ही भें कागज बनाने 
की एक झाधुनिक मशीन तथा प्रन्य उपकरण भी इस गवेषणाशाला मे लगा दिये गये हैं। 
अहुत से प्रगतिशील कागज मिलो मे प्रपती अनुसघानशालाएं हैं, किल्तु दुर्भाष्ष से 
झनके कार्यों मे किस्ती प्रकार वा समन्वय नही है । भारत के कागज उद्योग के व्यापक 
हित की दृष्टि से इनके गवेषणा कार्यों मे समुचित समवय होने की श्रावश्यकता है, 
जिससे इस उद्योग की विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सके । 

(५४ ) तान्त्रिक प्रशिक्षण) का ग्रभाव--कागज उद्योग की उन्नति के लिए 
प्रशिक्षित जन शक्ति की आवश्यकता है । भरत, विभिन्न श्षेणी के श्रमिकों वो प्राविधिक 
प्रशिक्षण देने की योजना बनाना आवश्यक है । 


(६) करो का अत्यधिक भार--करो का भार भो कागज उद्योग के लिए 
शसहनीय होता जा रहा है। शिक्षा प्रसार के हेतु उचित मूल्य पर कागज दिलवाना 


सरकार का वत्त व्य है। झते सरकार की चाहिए कि उद्योग को करो के भार से मुक्त 
करे । 


(७ ) कागज की दरो की समस्या--क्ुछ कागज व्यवसायियों के मतानुसार, 
कागज की वर्तमान दरें, कच्चे माल एद श्रम को देखते हुए, बहुत कम हैं। सन्‌ १६४० 
के बाद कागज के प्रमुख पदार्थ कोयले मे ३०% की वृद्धि, चाइना वाल्लो में ६०% 
की वृद्धि तथा श्रमिकों की लागत मे ३०% की वृद्धि हुई है, जबकि कागज के मूल्यों 
में केवल १२% की वृद्धि हुई है। साथ-ही साथ मिच मालिकों का यह भी कहना है 
कि उत्पन्न होने वाले कागज का ३०% से ४०% माल सरकार द्वारा लागत मूल्य पर 
ही लिया जाता है। भरत इस भाग पर कागज उद्योग को कुछ भी लाभ नहीं होता है । 
सरकार का कथन है कि कच्चे माल तथा मजदूरी की वृद्धि को देखते हुए कागज मिले 
२ नए धंसे प्रति पोंड की दर से मूल्य बढां सकते हैं, किन्तु मिल वाले ३४५ नए पँसे 
प्रति पौंड की दर से वृद्धि करना चाहते हैं। कागज के उचित मूल्य निर्धारण के लिए 
सितम्बर सन्‌ १६४८ मे श्रशुल्क परिषद की स्थापना की गई। झआाझ्या है परिषद इस 
समस्या को सुचारु रूप ये हल कर सकेगा $ 


उपसहारं-- 
उपयुक्त समस्याओ्रो के हल होन पर निश्चय ही भारतीय कागज उद्योग का 


विकास होगा। एक शभनुमान के श्रनुत्तार भविष्य में कागज वी मांग १५% 
तक बढ़ेगी । इसी अनुमान के भाधार पर माँग उप समिति ने सद्‌ १९६५-६६ के प्रन्त 
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तक उत्पादन का लक्ष्य ७,२०,००० ठन और उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य ६,००,० 
टव कर दिया है । इन लक्ष्यों को देखकर यह निशचयपूर्वक कहां जा सकता है कि 
कागज उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है । 
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अध्याय ६६ 


सीमेन्ट उद्योग 


(एक्शन [धर00४४४) 





प्रारण्मिक-- 


किसी देश के श्रौद्योगोकरण के लिये कोयला, स्टील तथा सीमेन्द श्रत्यन्त 
प्रावश्यक पदार्थ हैं। भ्रनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुग्नो के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता 
है । देश की सामाजिक व प्राधिक प्रगति भी बहुत कुछ इन्हो उद्योगो पर विर्भर करती 
है। थथ्वि ये तीनो हो महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु सीमेन्ट का महत्त्व प्रद्वितीय है । सीमेन्ट 
उद्योग की गणना भारत के प्रमुख सगठित उद्योगों मे की जादी है। यह उन उद्योगी 
मे से है, जो बिना सरक्षण के प्रधम विश्व युद्ध के बाद द्र॒त्न ग्रति से विकसित हुये है 
इसने धपने उत्पादन को पिछले १६ वर्षों मे तिगुता बर दिया है। श्राजकल सीमरेच्ड 
के ३१ कारखाने क्रियाशील है । उतताइन-क्षपता लगभग ४५७ लाख टन है, ज। सन्‌ 
१६६०-६१ तके ६३ ७ लाव दन हो जाने की श्राशा है। कारखानो की सद्या भी 


बढ कर ३४ हो जादेगी । उोग दो प्रगति का अनुभान निम्न तालिका से लगाया जा 
सकता है :-- 


श्र 
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विकास का सक्षिप्त इतिहास-- 


भारत मे सगठित ढ़ ते पहली बार सीमेन्ड तेयार करने का श्रय॒मद्रास को 
है। व सन्‌ १६०४ से मुख्य समुद्री सीपियों से सीपेन्ट दताने का कारखाना खोला 
गया, पर वु कारखाना चला नही । यह सचमुच बड झ्राश्वय की बात है कि यद्यपि 
भारत में सीमेट के उपभोग क लिये विशाल आन्तरिक बाजार है और इसके निर्माण 
व हेतु सभो सुविधायें तथा अनुकूल परिस्थितिया है, किन्तु फिर भी सन्‌ १६१४ तक 
इस उद्यीग ने हमारै देश म काई उल्नखनीय प्रगति नही की । सीमे ट की किस्म भी 
ज्यादा भ्रच्छी न थी। प्रथम महासमर के पूव भी भारत एक बडी मात्रा मे स्ीमेट का 
झायात करता था (लगभग १,८०,००० टन प्रति वष)। वास्तव में माय तो सन्‌ 
१६१४ के महायुद्ध स बढी । बडी मात्रा पर सीमैड का उत्पादन सम १६१२-१३ से 
शारम्भ हुमा, जबकि तीत क्म्पनियाँ स्थापित हुई --इण्डियन सीमेट कम्पती, पोर+ 
बदर , कद सोमठ ठया इल्डस्ट्रियल कम्पनी भर बूंदी पाटलण्ड सीमे ८ वम्पनी । 
प्रथम म॑ [युद्ध क युग ५ स उद्योग का प्रात्साहन मिला। सीमेन्ट के उत्पादन का 
अध्योश भाग ता भारत सरकार न हो क्रय किया । अनेक कम्पनियाँ और स्थावित 
हुई । पुरानो त्ोन कम्पानयों चे अपना उत्पादन दुगुना वर दिया झ्लौर सतु १६२३ तक 
६ नई #म्प नया खुल गई । प्रगनि बडी तेजी से हुई और उत्पादन वी मात्रा ६४४ ढन 
(उन ६६६४ म। स २,३६,-४३ टन (सन्‌ १६२४ से) हो गई। श्रायात की मात्रा घट 
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गई । सन्‌ १६३२-३३ भे उत्पादन ५,६३,००० टन हो गया और सम्‌ १६३७-३८ में 
तो लगभग दुगुना हो गया । सीमेन्द की किस्स भी वाफी सुधर गई । 

सीमेट कम्पनियों की सख्या में वृद्धि के साथ-साथ पारस्परिक स्पर्धा भी तेज 
होती गई । इससे उद्योग को काफी चोट पहुँची, या तक कि इसका अस्तित्त भी खनरे 
में पड गया । सन्‌ १६३० मे “सीमेस्ट मार्केटिंग कम्पतो” का जन्म हुआ और इस 
फ्रम्पनी को सदस्यों के दरा उत्पन्न बी हुईं कुल वस्तुओं को, सस्ते मूल्य पर बेचने का 
अधिकार दिया गया । प्रत्येक सदस्य फंक्‍्टरी को उत्पादभ के लिये एक निश्चित मात्रा 
दी गईं । भिन्न-भिन्न रेलवेज १९ भाडो की व्यवस्था की गई। तेज भाड़ो को रोका गया 
श्र बाजार मे भिन्न-भिन्न नमूनों के सीमेन्टो के ढेर लग गए । 


सन्‌ १६३६ मे सीमेंट कम्पनियों का सस्मिश्रश-- 


सम्‌ १६३६ में उद्योग की युक्तिपूर्ण प्रगति के हेलु एक ठोस कदम उठाया गया, 

जिसके अ्रतुसार समस्त विद्यमान सीमेन्ट कम्पनियों का एकीकरण कर दिया गया और 

“एसोसियेटेड सोमेन्ट कम्पतीज लिमिटेड' (8 0, (0) के नाम से उसका रजिस्ट्रे शम 

कराया गया । देश की प्रधान दस कम्पनियों के इस महत्त्वपूर्ण सम्मिभ्रण से उद्योग की 

दशा बहुत सुधर भई। पारस्परिक स्पर्धा का अन्त हो गया तथा तान्त्रिक विकास 
५ सम्भव हुमा । 


द्वितोष महासमर प्रौर उद्योग-- 


सन्‌ १६३६ में महायुद्ध क प्रारम्म होन से सीमेन्ठ उद्योग को और भी प्रोत्साहन 
मिला । सीमे ट की माँग वहुत वढ़ गई, उपादन भी काफी बढ़ा। सीमेन्ट का मूल्य भी 
चढ गया । साधारण जनता को सीमेन्ट प्रषष्य करना भी कठिन हो गया, वयोकि श्रधिव- 
तर युद्ध सम्बन्धी आवश्यक्ताये पूरी हा रही थी । एक उल्लेखनीय बात यह भी हुईं 
कि ए० सी० सी० तथा डालपिया वम्पनियों के समूह मं एक समसौता भी हुआ, 
जिससे आन्तरिक स्पर्धा पर भौर भी अधिक नियन्त्रण लगा दिया गया। ;न्‍ 


देवा का विभाजन-- 


हि अगस्त सन्‌ १६४७ में देश का विभाजन होने पर १८ कारखाते, जिनकी कुल 
स्वापित उत्पादन क्षमता २१ १५ लाख धन थी, भारत मे रह गये | पाँच कारखाने 
पाबिस्तान मे रहे 4 देश मे सौमेट दी माँग इतनी भ्रधिक रही है क्रि कारखानो की 
उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई और यद्‌ १६४०-५१ के अन्त तक भारतीय कारण नो दी 
स्थापित उत्पादन क्षेमतचा मे १० लाख टन की और वृद्धि हो गई । 


पंच-वर्षोष योजनाप्ो के इम्तर्गंत सौमेन्ट उद्योग-- 


प्रथम पंच-दर्षोय योडना वे झतगा (सीमेट उद्योग सम्बन्धी विभिस्त लक्ष्य 
इस प्रकार थे-- 
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कारखानों की सख्या २१ २७ 
वास्तविक वाधिक उत्पादन (हजार टन) ३,२८० ५,३०६ 
बुल उत्पादन [हजार टन) २,६६२ ४८5०० 
जिर्यात (हजार टन) २६ ३०० 


प्रथम पच वर्षाय योजना के पू्ं हा जाने से दाषिक उत्पादन क्षमता ७० लाख 
डव तक हो गई है। ट्वितोय पच-वर्षोष फेजना के अन्‍्तगंत सरकार ने सीमेन्ट का 
घाषिक उत्पादन १३० लाख टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित कियां। इस योजना 
काल में इस उद्योग के विस्तार की निभ्न रूपरेखा बनाई गई--वर्तेमान २८ कारखानी 
की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करवा और ३१ नये सीमेस्ट कारखाने खोलने की व्यवस्था 
करना । वरतंमान कम्पनियों द्वारा € नये कारखानो और नये लोगो द्वारा १८ नये 
कारखाने खोलने के लिये सरकार स्वीकृति दे चुकी है ॥ इस विस्तार के फलस्वरूप 
सीमेन्ट उद्याग्र की स्थिति इस प्रकार हो जाने की झाशा है .--- 





(लाख टनो मे) 
.... कारखानो वर्तमान कारखानो. नये बारखानो योग 

दे बी की दाषिक की (दाषिक 
सख्या क्षमता क्षमता उत्पादन) 

१९५६ डरे ८० ३२ श्८ ८९ १०४५ २२ 
१६६०... ४४ ६१७१ र८ ५३ १२०२५ 
१६६१ श्र ६६५६ ४६६८ १४८२७ 
१६६२ ४५ हब ५६ भर &८ १४१४७ 





तीसरी पच-वर्षाय योजना के भ्रत्तरगंत सन्‌ १६६५-६६ के लिये सीमेण्ट की उत्पादन 
क्षमता को बढ़ाकर १५ मि० टन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह द्वितीय योजना के 
प्रत तक होने वाले उत्पादन का ड्यौढा है। सीमेष्ट के लिये माग की ग्राधुनिक 
प्रवृत्तियों से यह भ्रचुमान लगता है कि सत्‌ १६६०-६१ के लिये झ्रावश्यक मात्रा का जो 
प्रनुमान लगामा गया है वह कु कम है। श्गले वर्चों मे इस पर पुन, विचार किया 
जायेगा । इस तरह यह सम्मावना है कि उक्त लक्ष्य को बढ़ाना पडेगा । 
सीमेण्ट का मृल्य-- 

पहली नवम्बर सन्‌ १६६१ से भारत सरकार ने तीसरी परच-बर्षीय 
योजना के श्रन्त तक तमाम देश मे सीमेप्ट की बिक्नी के मूल्य में १३ रु० प्रति टन 
की वृद्धि की है। सीमेण्ट का बिक्री मूल्य भ्रव १२२ 5० ६० त० पै० से बढकर 
६३४ र० ६० न० पुं० हो जयेगा। सरकार से ऐसा तटकर झायोग को पफ्िफारिशो 
के ग्राधार पर किया है। 


है 


ह 
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उद्योग को समस्‍यायें एवं उनके हुल-- 


(१) सोमेण्ट की कमी को समस्या--एक वर्ष पूर्व भारत सरकार ने सभी 
राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे सीमेष्ट स्टाकिस्टो को लाइमेस्स देनां बन्द करे । 
उस सलाह का कारण यह बवाया गया कि सीमेण्ट के वितरण पर उतना नियलण 
रखना जरूरी नही रहा, जितवा लाइसेन्सिय प्रणाली लागू करने के समय्र था, क्योकि 
पूर्ति श्रावश्यकता से अधिक होने लगी है। एक झोर यह्‌ स्थिति सामने आई और 
दूसरी ओर गत दो वष से बम्बई मे सीमेण्ट बी कमी की समस्या बनी हुई है। वह 
उत्तरोत्तर विकट बनती गयी है। उसका अवसर भव सारे महाराष्ट्र राज्य पर ही नही, 
वरन्‌ देश के भ्रमेक भागो मे दिखाई देने लगा है । उडोसा सरकार ने फिर सीमेण्ट के 
बितरण के लिए परमिट-प्रणाली दो महीने पूर्व जारी कर दी है। दिल्‍ली में भी 
सरकार को सीमेण्ठ के वितरण मे हस्तक्षेप करना पडा है । 

ऐसा मालूम होता है कि गत नौ-दस महीनों में लिज्ी क्षेत्र में निर्माण की 
गति बढ़ी है । शायद सरकारी क्षेत्र मे भी सीमेण्ट की भ्रावश्यकता भ्रधिक हो गई है । 
बाढो से जो क्षेत्र प्रभावित हो यये थे, उनसे मरस्मत के लिए भी सीमेण्ड की 
आवश्यकता में प्राकस्मिक वृद्धि हुई। स्टेट ट्ें डिग कार्परेशन (राज्य व्यापार नियम), 
जिसका सीमेण्ट के वितरण पर नियत्रण है, छः माह पूरे यह तक॑ दे सकता या कि 
प्रावश्यकता मे प्राकस्मिक वृद्धि से वह झ्वगन नहीं था । अब उसमें श्राकस्मिकता का 
तत्त्व नही रह गया है । 

सीमेण्ट की मांग मे जो वृद्धि हुई है, उसका सामता करना कठित नहीं होता 
चाहिए। सीमेण्ट-इद्योग म॑ वर्तमान जरूरतों को पुरा करते योग्य क्षमता है हो । वह 
थोडा समय मिलने पर भी उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में है। पता लगाया जाना 
चाहिए कि क्या कारखानों का उत्पादन आवश्यकता के झनुत्तार न बढने की वजह 
रा० व्या० निगम की भषकी लेता है अथवा रेल चैंगनों के श्रभाव वो वारण उन्हें 
कोयला पर्गराप्त परिमाएं मे न मिलना । 

इस्पात का उत्पादत तेजी से बढाया जा रहः हैं। [ऐसी हालत मे सीमेण्ट की 
झ्रावश्यकता का तेजी से बटाना अपरिहायय ही है) यदि उसकी पूर्ति न हुई, तो इस्पान 
के उत्पादन मे वृद्धि से लाभान्वित होना सम्भव ने होगा । अनेक श्ौद्योगिक बोजनाएँ 
कार्यानिवित होती जा रही हैं) झावास-निर्माण का काम भी तेजी पर ही है । पच-वर्षीय 
ग्रोजना को कार्यागिवित करने बालो को ये सम्शहवाएं ध्यात मे शायद नही आई थी ३ 
मह तो इप बत्त से ही भलकता है कि दूसरी योजना का सीमेष्ट-उत्पादन लक्ष्य १ 
करोड़ ६० लाख टन से घटाकर डेढ करोड ८म कर दिया गया । इसके झलावा जो 
लाइमेस जारी हुए, वे १ करोड ४० लाख ठन के ही हैं। उतमे से भी केवल उतने 
का ही उपयोग दूसरी योजना के प्रत्त तक हो सकेगा, जितने से उत्पादन श्रध्िक से 
झधिक १ कर: १० लाख टन तक पहुँच सकेगा । यदि सरकार अब मी समस्या के 
प्रति कपकी लेते को नीति त्याग दे झव उद्योग सवालकों को आवश्यक क्षमता बढ़ाने 
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में मदद देने के उपाय करे, तो स्थिति की बिकटता धीरे-धीरे दूर हो सकेगी। सीमेप्ट 
कारखान बनाने के लिए कह्न-पुर्जे देव मे मे ही प्राप्त करने पर जो [पत्यधिक बल 
दिया जा रहा है, उममे कमी न होने पर लाइमेन्स बेकार ही पड़े रहेंगे । 

(२) सरकार की उपेक्षा-सरकार की इस उद्योग के प्रति विश्वेष 
उत्साहवर्द्धक नीति नही रही है, जैसी |क इस्पात उद्योग ग्रावि के प्रति है। समस्त 
भारत के लिये सीमेण्ट का मूल्य भी समान नहीं है। इससे उद्योग के सम्मुख ।एक 
उलभून प्रा गई है । 

(३ ) यातायात की समस्या--इसके अतिरिक्त देश मे यातायात के साधनों 
की कमी है, यद्यपि हाल ही मे ,इस दिशा मे काफी सुधार हुमा है, किन्तु प्रभी बहुत 
कुछ करना शेष है। यह आवश्यक है कि रेल भाडा नीति ऐसी हो जिससे कि सभी 
स्थानों पर सीमेण्ट को बिता मूल्य बढाये आ्रासानी से पहुँचाया जा सके ॥ 

(४ ) बित्री कर एवं उत्पादन कर--सरकार सीमेण्ट पर लगे बिक्नी कर 
तथा उत्पादन कर को वसूल करने के लिये बडी सख्ती स काम लेती है । प्रत्येक सीमेण्ट 
के कारखाने पर ४-५ कर्मचारी रहते हैं, जो सीमेण्ट की पैकिय तथा उसके प्रषण 
([08५99॥०४७) पर कडी निगाह रखते है | इससे कारखानों को बड़ी कठिसाई का 
'सामना करना पड़ता है। 

(५ ) सीमेण्ट की सरकारी विक्री--सरकार ने १ जुलाई सन्‌ १६५६ से 
सीमेण्ट को स्वय वेचने बा निश्चय किया है तथा सारे भारत के लिए स्तीमेण्य पा एक 
मूल्य १०२ रु० ४० नये पैसे रखा है। इसमे सीमेण्ट के उत्तादन पर प्रभाव पडने की 
प्राशंका है । 

(६) उत्पादन व्ययों की समस्या--भारतीय सीमेण्ट उद्योग का उत्पादन 
व्यय भी श्रधिक है। हमारी कुछ इकाइयाँ प्रलाभवारी भी हैं। 

उक्त समस्याओ्रो वो घुलकाने के लिये योजना कमीशन ने निम्न सुझाव दिये 
है-- (अर) बर्तेमान कारखातों का प्रसार करक्के उनके उत्पादत में घृद्धि करना। 

(प्रा) वायक्षमता में बृद्धि करदे तथा लागत व्यय को कम करने के उद्दश्य से उद्योग 
को अपनी मशीनो का श्रभ्िनवीकरण करना चाहिए | (इ) राज्य सरकारी को चाहिये 
कि वे दीघंकालीन पट्टं देकर इस उद्योग की उन्नति मे सहायता दें। (ई) देश में 
फालतू सीमेण्ट की मात्रा को ध्यान मे रखकर विदेशों मे भारतीय सीमेण्ट के लिए 
आंजारों को खोज करनी चाहिये | (ढ) प्रताभकारी कारखानो का कप्र से कम एक 
स्यूनतम लाभकारी ग्राकार तक प्रसार करना चाहिपे। 

(उद्योग का भीवष्प-- 


सीमेण्ट उद्योग का भविष्य बडा उज्जवल है। देश मे जितना सीमेष्ट बनता है 
/ उसकी अपेक्षा माँग प्रधिक रहती है । जिस तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं उसे देखते 
£ हुये अभी बहुत दिनो तक माँग की यही दछ्ला बनी रहेगी । इसवे सिवाय भाकडा, नागल, 
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हौराकुष्ड, भवादी, भोगार, दामोदर घाटी योजना, कोषता, कोसो आदि बाँध बनाने के 
काम भी अभी चलेंगे, जिनके लिए बहुत अ्रधिक सीमेण्ट वी झावदयकता होगी । देश 
की सबसे बड़ी समस्या खाद्य की है ! इस समस्या को केवल वर्तमान श्राबादी को 
देखते हुए ही नहीं वरन्‌ भावी-जनन्सस्या को भी ध्यान मे रखते हुए हल करना है। 
एक और तो देश के कुछ भागों में सूख( पड़ती है झ्योर दूसरों झोर बाढ़ में विनाश 
होता है। बाढ़ वाली मदियों का नियत्लण करना आवश्यक है, जा जल विद्युत तथा 
सिंचाई योजना चलाकर हो किया जा सकता है। यह कार्य सीमेण्द के बिना नहीं हो 
सकता | देश वो बढ़िया सडको वी आवश्यकता है। समथ हो अच्छे डग के मकान, 
अस्पताल और स्कूल भी बनाये जाने हैं! इनके झतिरिक्त वागरिक तथा सैनिक दातो 


ही वार्यों के लिये हवाई अड्छे भी बताये जायेंगे) इन सभी कार्यों के लिये सीमेण्द की 
आवश्यकता होगी | 


अध्याय ७० 
भारतोय जहाजरानी 


(ण्वाबत $895फपष्ट) 


प्रस्तावना[-+-- 


इुमरसन का यहूं कषत कि 'समार के सबसे प्रमतिज्ञील वे देश हैं जो सबसे अधिक 
भाविक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। वास्तव में जिसका समुद्र पर श्रधिकार है, उसका 
दिश्व के व्यापार पर भी झधिकार होता है। प्राचीन ग्रुग मे भारतवर्ष 'पूर्वीय सागरों 
की राती' के माम से विश्यात था । झतीत कान में जहाज निर्माण कला मे भी यहाँ 
के निवासी बडे चतुर थे । प्राचीन इतिहास पर हृष्टिपात करने से पता लगता है कि 
भारत मे बने मजबूत झौर सुन्दर जहाजों द्वारा ही ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका, 
मलाया, पूर्वीय द्वीपों इत्यादि देशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे और जहाजरानो की 
सहायता से ही मसाले तथा विभिय्र प्रकार के अय सामान इन देशो को भेजे जाते थे । 
डा० मुकर्जी ने इस वियय में लिखा है कि भारत की प्राचीन सस्यता इसलिए विश्व 
के कौने-कौने तक पहुँची कि इसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति प्रास थी। इनिहास से पता 
“ चलता है कि जब सिकन्‍दर महान्‌ भपने देश को वापत्त जा रहा था, त्व २ हजार 
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भारतीय जहाजो पर ही उसकी ऐता तथा सामाव लदा हुआ था । मुगल शासव-काल 
में भी जहाजरानो उद्योग विकास की गोर बढ रहा था। इस उद्योग की प्रशसा करते 
हुए बावरी फ्रायर ने लिखा है कि उस समय भारत मे मजबूत जहाज बनाये जाते ये । 
योरोपीय देशो मे इतने विदात जहाजो का ऋमाज यए” । शिवाजी के पास भी मजबूत 
जहाजी बेटा था, जिससे अगर वो को सदंव भय रहता था ( उसके बाद के कास में भी 
जहाजराबी की दक्षा प्रच्छी रही, परन्तु २०वी शताब्दी दे प्रासम्म होते हो यह उद्योग 
श्रवतति करता गया, जिसका मुख्य कारण था ग्रग्न जो का भारत पर शासन स्थापित 
होगा। 

भारतौध जहाजरानी का संज्षिप्ठ इतिहास-- 


भारत में रेलन्यातायात की स्थापना हो छात्र के बाद रेल तथा समुद्री याता* 
यात मे प्रतिस्पर्द्धा प्रारम्भ हो गई । भ्रेंग्रेंज सरकार ने इस प्रतिस्पर्द्धी को नष्ट ऋरने 
के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, वरन्‌ जब कमी भारतीय कम्पनियों ने समुद्र भे 
अपने जहाज चल्नानै के प्रयत्न भी किए तब उनको विदेशी जहाजी कम्पनियों से प्रति- 
स्पर्द्धा करनी पड़ी, जिससे उतको काफी हानि का सामता करना पड़ा । यह प्रतिस्पर्डा 
दो प्रकार से लड़ी जाती थो-- एक तो, भाड़ कमर बरके और दूमरे, विलप्दिन कटौती 
प्रथा द्वारा | 

प्रथम महांयुद्ध के बाद भारतियों मे जागृति का सचार हुआ और उरहीते इस 
बात की मांग की कि भारतीय जहामरानी उद्योग को श्रपना विकास करते का भ्रदसर 
प्रदान क्या जाय | सत्‌ १६२३ में इृण्डियन मर्केन्टाइल तथा मेंरिन कमेटी की 
नियुक्ति के! गई ॥ इसने निः्म सुझाव दिये --(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के 
लिए प्ररवा्य अफसरो की प्रशिक्ष। हेनु सरकार द्वारा बस्बई में जलयान प्रशिक्षण कौ 
स्थ पना की जाती चाहिए। (२) तदीय व्यापार लाइसेन्स प्राप्त जहाजो के लिए घुर- 
क्षित रखा जाय । (३) भारतीय कम्पतियों को ध्यापार हेतु श्रनुदान देने के प्रश्न पर 
विचार किया जाये। (४) कलकत्ता को स्वत चालित जलयानों के निर्माण का केन्द्र 
बताया जाये। (५) भारतवासियों को विदेशी कम्पनियों मे ट्रेनिज्ध दी जाय | सिवाय 
इसके डफरिन में जहाजी कर्मचारियों की शिक्षा की व्यवस्था हो गई । सिफारिश को 
नही माना गया | इसके बाद सन्‌ १८२८ मे श्री हाजी साहब ने प्रम्रेम्बली मे तटीय 
यातायात भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने के हेतु एक बिल पेश किया, किन्तु 
बह भ्रस्वीकार कर दिया गया। इसके वाद सन्‌ १६३६ मे हाजो साहब ते विलम्बित 
बह के अन्त के लिये प्रस्ताव रखा, परन्तु इसमे भी सफलता न मिल सकी । 

द्वितीय विश्व बुद्ध के पुव भारतीय जहाजरानी के विकास के लिये जो भी 
प्रयत्न किये झपे, वे सच भ्रठफल रहे । युद्ध काल मे अंग्रेजी सरकार को भारतोय नौ 
सेना के मर्त्व का पता चल गया जहाऊरानी थी गम्भीर समध्यात्रों पर विचार 
करने के लिए सर सी० पी७ राणा स्वामी हेट्थवर की बअध्यक्षता म एक युद्धोत्तर पुन 
निर्माए उप-पमिति वी विधुक्ति को गई, जिसने अपनी विज्ञप्ति सन्‌ १६४७ मे वेज्ञ 

है 
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की, जिसमे सरकार की नीति की झ्लामोचना की गई । इसने सिफारिश की कि भार« 
तीय जहाजरानी उद्योग की क्षमता २० लाख टन कर दी जाय । दूसरे, भारत के तटीय 
व्यापार का १००९, निवव्वर्दीय देशों के साथ होने वाले व्यापार का ७५%, दूर- 
वर्तीय देशो के साथ होने बाले व्यापार का ५०% तथा जमंनी आदि शत्रु राष्ट्रों के 
खोये हुये व्याधार का ३०% भाग भारतिया के हांथ मे पाँच से सात वर्ष तक था 
जाना चाहिए, परतु इस सम्बन्ध मे सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की । 
स्वतस्त्रता प्राप्ति के बाद उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जहाजी 
कम्पनियों को सहायता देने का निश्चय किया ) उपरोक्त लक्ष्य पर पहुँचने के लिये 
शिपिंग एक्ट सन्‌ १६४७ में पास किया गया, जिसके द्वारा जहाजों का लाइसेन्सिग 
किया गया। इसके बाद एक सम्मेलन द्वारा जहाजी निममों की स्थापना छा निरंय 
किया गया। इस निममो का उद्देश्य भारतीय जहाजों को टन क्षमता तथा जहाजी 
यातायात में वृद्धि करना है । ईस्टर्म शिपिड्ध कॉर्पोरेशन आज पूर्ण रूप से सरकारी 
स्वामित्त्व में है। 
भारतोय जहाजरानी को स्थिति-- 


स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय सरकार अपने जहाजी व्यापार के विकास के लिए 
काफी प्रयत्न कर रही है। नवीन बन्दरगाहों का निर्माण जारी है श्रौर योजनायें 
बनाई जा रही हैं । मारत सरकार अन्न इस बात को भली-भाँति जानती है कि भारतीय 
जलयानों को राष्ट्रीय तथा श्रन्दर्राष्ट्रीय व्यापार में तथा राष्ट्र की रक्षा मे बडा काये 
करना है। इसके लिए वाणिज्य विभाग वो भ्रध्यक्षता भे बम्बई मे एक डाइरेक्टरेट 
जनरल झॉफ शिविज्ञ की स्थापना की गई है, जिसका उद्देषष भारतीय जलयान नौति 
का एकीकरण करना है । विजगापट्टरम दन्दरगाह को सरकार ऋषधिक सहायता भी 
प्रदात कर रही है । सरकार ने यह भी निश्चय कर लिया है कि भविष्य में भाडे श्रादि 
के संघर्ष के कारण भारतीय जहाजरादी या जलयान उद्योग की कोई हानि वही होनी 
पायेगी । इसके परिणामस्वरूप भारतीय जलयान कम्पनिया भारत, यूरोप तथा उत्तरी 
प्रभरीका के बीच अच्छी सेवायें कर रही हैं। मारत सरकार ने सन्‌ १६४१ मे अंग्रेजी 
प्रभुत्व के जहाजी सम्मेलन के स्थाव पर एक नया भारतीय तटीय सम्मेलन की स्था- 
पना की, जिसके द्वारा सारा तडीय व्यापार भारतीय जहाजो द्वारा किया जाता है। 
जहाजरानी को इतना प्रोत्साहित करने के बदद भी भारतीय जहाजरानी पूरा विकसित 
नही हो पाई है। इसके भ्रतिरिक्त विदेशी व्यापार का कुल ५५ भाग भारतीय जहाजो 
द्वारा किया जाता है, जबकि लक्ष्य ५०% था । इस प्रकार जहाजरानी के विकास के 
लिए बहुत कुछ करना है | यह गनुमान है कि भारतीय जहाजी कम्पनियों का समुद्रीय 
व्यापार कुंल समुद्दी व्यापार का ६५% है तथा पदोसी व्यापार का ८९ भाग है। प्रधम 
योजना के प्रस्त में ६,००,७०७ जी० आर० टी० के जहाज थे और दितीय योजना के 
अन्त में ६,०7,७०७ जी० आर० टी० के जहाजो की व्यवस्था करने का लक्ष्य श्खा 
गया है । दिसम्दर सन्‌ १६४६ के अन्त में ७'३६ लाख जी० आर० दी० के १५७ जहाज 
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चे, जितमे से २७४ लाख जी० झार० टी० वे ऋह जहाल तदीय व्यापार मे तथा 
४६४ जी० आर० दी० वे ६८ जहाज विदेशी व्यापार मे लगे थे ) 5०,८०० जी० 
झ्ार० टी० के जहाजी का निर्माए क्या जा रह है, जो द्वितीय योजना काल के पूर्व 
ही प्राप्त हो जानेंगे । द्वितीम योजना कात्र में अत्वावित ३ लाख जी० झार० दीए के 
जहाजों के सिर्माण के सक्षय थे विदेशों बिनिमय की कमी तथा झान्तरिक वित्तीय 
स्थिति सुहृढ न होने के कारण कटौती कर दी गई। भारत सरकार की नीति के झनु- 
सार प्रत्तर्राषट्रीय समुद्री व्यापार मे मारतियों का हिस्वा ५०% तक बढाता है। 
भारतीय जहाजरानी की कुछ प्रमुख समस्यायें-- 

(१) जहाजी सम्मेलनो का प्रभुत्त--मभन्तर्राष्रीय पमुद्रीय व्यापार मे 
ग्र'ेझ जहाजी सम्मेलन है, जिनमे विदेशी जहाजी कम्पतियों का अशुत्त्व है। इन 
झम्मेलनो भे भारतीय जहाजी कभ्पनियों को सदस्यता नहीं दी जाती है, जिससे थे इन 
सम्मेलनों के मार्ग पर अपना व्यापार नहीं कर प्राती। विदेशी जहाजों की इस बढती 
हुई गति के बार भारतीय जहाजी कम्पतियों को बढी हाति उठानी पड रहीं है । 
देशी जहाज साली चलते है, जबकि विदेशी जहाज भरे जाते है 4 राष्ट्रीय जहाजी बेड 
को शक्तिशाली बनाने के लिये हमारी जन प्रिय सरकार को बाहिए कि वह इस अता> 
चश्पत विदेशी हस्तक्षेप को रोकते वे लिये कटिबद्ध हो जाय । सरक्षण की कोई ऐसी 
योजना निकालों जाय, णिमके द्वारा राष्ट्रीय जहाजी बेडा फरनेययूले एवं प्रतियोगिता भे 
भी सफल हो । 

| (२) तडाग जहाजो (7आए6४ 0'070880) का अभाव--भ्रभी तक 
भारत के पास झपने निजी तडाग जहाज नही हैं, तथापि भारत सरकार ने ऐसे जहाज 
लेन का विदचय कर लिया है । हमारे जहाजी बेढे को यह बहुत बडी कप्ती है, क्योकि 
देश मे ३ तल शोचनशाज़ायें (0॥! 7९08778५) बनाई जा रही हैं, जिनके लिये 
हमे लगभग हृ८ लाख टन कच्चा तेल बाहर से मँगाना पड़ेगा। शोधनश्ञात्रा मे भी 
बाहर से तेल लाने के हेतु ही नरो, बरन्‌ परिश्नोधित तेल को देश के विभिन्न भागो भे 
समुद्री मार्ग से भेजने के लिए तशग शहाजी वी झावशयकता पड़ेगी । इस समस्या पर 
भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए । 

(३) थात्री जहाजो का अभाव--देझ की प्रतिष्ठा के हेतु एवं यावियों की 
आवश्यकता पूर्वि के लिए यात्री जहाजो का होना भ्रावश्यकर है। ऐसे जहाजो के सथा- 
लग मे बहुधा व्यय भ्रधिक होता है, अतएव अन्य भ्रनेक देशो में ऐसी सेवायें राजकीय 
सहायता के बल पर चलतो हैं । हमारे देश में भी भारत झौर ब्विटेन के बीच सिधिया 
कम्पती कई दर्षों तक इस ग्राज्ञा मे थात्री सेवा प्रदान बरतो रही कि सरकार उते 

* इसे कार्य में श्रीद्माहित वरेगी, परन्तु सरकार ने इधर लेझमात्र भी ध्यात व दिया। 
परिणामध्वरूप उन मेरा समाप्त करतो पड़ी ! इससे केवल देश के यात्रियों को ही 


*क्रठियाई नही हुई, वरव्‌ विदेश से झाते बाले अमशकारियों को भी बड़ी 
असुविधा उठानी पड़ी । 
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(४) उपयुक्त बन्दरगाहो के लिए सुविधान्रो को अभाव--भालीय 
समुद्रतट ४००० भील लम्बा हाते हुये भी इस पर उपयुक्त बदरगाहों के लिए सुवि- 
घाम्रों का ग्रमाव है, क्योकि किनारे सपाट हैं, कटेन्फो तहीं। कृतिम सुविधायें जुटाने 
पर भी विज्लेष ध्यात नहीं दिया गया, अतः हमारे देश मे अच्छे वन्दरगाहो का भ्रभाव 
है। इस कारण भी भारतीय शिविज्ध अधिक प्रगतिशीच नहीं है । 

(५) जहाजो को मरम्मत-स्वालता के बोद भारतीप व्यापारिक 
जहाजी बेडे को दन क्षमता मे जो उततवि हुई है, उयने एक और समस्या पैदा कर दी 
है। यह समस्या है देश मे ही जहाजो की मरम्मत वो सुविधाओं के विस्तार की आव< 
हयकता ) प्राजकल हमारे देख्ष में ८ ऐसे कारखाने हैं, जिनम जहाजा को मरम्मत होगी 

है। परल्तु दन क्षमत्रा के विस्तार की दृष्टि से ये सुवियायें जहाजी वेड को समुचित्र 
दशा मे रखने क॑ लिए कम हैं । 
ु (६) रेल जहाजी प्रतियोगिता--भारत के तटीय यातायात में कुछ ऐसी 
वस्तु का समावेश है ( जैम नमक, कोयला ) जिनका परिमाण कुल तदीय-यातरायात 
(२८ लाख टव ) मे लग्भय १०७४ लाख टन होता है ) परन्तु ऐसी बस्तुओं के तटीय- 
यातायात में रेलवे वी ओर से जहाजी कम्पनिया को कड़ी प्रतियोंगिता वा सामना 
करना पडता है, क्योकि रेल-्यातायातव माल को अपती शोर आ्राकृषित करने के लिए 
भाडे को भ्रावश्यकतानुसार कम कर देगा है, जो जहाजी यातायात में सम्मव नहीं 
होता । इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार में ून सव्‌ १६५४ मे रेल- 
समुद्र सामजस्प सम्रिति की नियुक्ति बी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी 
है) इसमे जहाजी तटीय यातायात कौ भाडा दर्रे बढाने की छिफारिश भी की गई है, 
जिसे भारत सरकार मे दुच्ध अपवादा के साथ लागु वर दिया है। 

(७) देश में जहाज निर्माण कारखानों की कमी--हमारे देश मे 
जहाज बनाने का एक ही कारखाना है, जिसकी विकास योजना की पूर्ति पर वह सम्‌ 
११५६ के लगभग ४ जहाज वापिक बना सकेगा ) गन भारत को विदेशी पश्रायातो 
पर निर्भर रहना पड़ता है ॥ 

(८) ग्राथिक साधनों की कमी--जहाजी टन क्षमता वढान के लिए देशी 
एवं विदेशी विनिमय की आउश्यक्ता पडती है। जहाजी कम्पनियों को देझ्नी मुद्रा मे 
ऋष देने की सुविधा के लिए मारत सरकार न सन्‌ १६४६८ में एक स्थायो जहाज 
विकास कोप का १ करोड़ रुपय से निर्माण किया है 4 प्रल्तु विदेशी विनिमय को कमी. 
जहाजी दन क्षमता बढाने के मार्ग म एक बहुत वडी रुकावट है| इस कठिताई का दूर 
करने के लिए भारत सरकार प्रयलझील है! 

(६ ) गोदी कर्मचारियों की समस्या--गोदी कमंचारियों की स्रमस्या के 
उग्र धप का परिचय भारतीय ज्तता को १४ जहुन सन्‌ १६४८ को आरम्म होने वाली 
भोदी कर्मचारियों की हडताल से मिल्ला। यह हडवाल निम्न माँगों वी पूर्ति के लिए 
हुई थी :--( भ ) प्रॉवोडेप्ट फण्ड एवं ग्रेचुमटी के सम्बन्ध मे तत्ताल निशुत् की 
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माँग, ( झा ) अवाई से सम्बन्धित प्रस्थ विषयों तथा स्थानीय माँगो पर बन्दरगांह 
स्तर पर॒ ताल वार्तालाप की मांग | गोदी कर्मचारी भारत सरकार के लिए एक 
बहुत बड़ी समस्या है, जिनका समुचित हल ते हाना हमारे नव-विकमित उच्चोग को 
खतरे में डाल सकता है । 
पंच-वर्षोष योजना के श्रस्तगंत भारतीय जहाजरानी-- 

प्रथम पच-वर्षीय यौजना--योजना श्रायोग की सिफारिश के अनुसार प्रवम 
योजता मे जहाजी उद्योग की टन शक्ति ६ लाख टन बढ़ाने भी थी, जिसके लिए 
जहाज खरीदने के लिए १६५ करोड रुपये की सहायता देने की सिफारिश भी । 
पोजना मे पूर्वी कॉरपोरेशन के लिए इतनी घन राशि का झायोजन किया था कि वह 
६०,००० टन के जहाज खरीद सक्रे । योजता श्रायोग ने सिफारिश की थी कि सरकार 
इस उद्योग को प्रारिक सहायता अ्रदान करे। इसके भ्रत्तिरिक्त यह भी कहा था कि 
जहाजी बेड की विकास योजना को दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टम' की योजना 
से मिला देना चाहिए, जिससे प्रधिक उन्नति हो सके। यह भी झावश्यक है कि 
प्रतिस्‍्पर्दा को समाप्त करने वा प्रयत्न किया जाये, जिसके लिए भाडे उचित और एक 
सम्मान होने चाहिए। सरकार ने उपरोक्त सभी सुभावों को मान्यता प्रद्षन की भर 
हर प्रकार से इस उद्योग के विकास मे सहयोग प्रदान कर रही है १ 

द्वितीय पच वर्षीय योजना--द्वितीय पोजना मे जहाजरानी के विकास के 
लिये ४४५ करोड़ र० का प्रायोजतव किया गया ( इसमे ८ करोड रु० की पहली योजना 
की शेष घन राशि भी सम्मिलित है ) | प्रथम मोज्ना मे ६ लाख टनेज के पूरा होने मे 
कुछ कमी रह गई थी । दूसरी योजना वे प्रतगंत ६०,००० टन के जहाज बदले जाने 
थे। ठनेज का लक्ष्य ६,००,००० टन रखा गया। यह झाशा है कि द्वितीय योजना के 
प्रस्त तक भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे भारतीय जहाजो का भाग १५% हो जायेगा। बडे 
बन्दरयाही के विकास पर ५८"३१ करोड रुपया, प्रकाश ग्रह वे ऊपर ४ करोड २०, 
छोटे बदरगाहो के विकास पर ४ करोड र० व्यय क्ये गये | उत्पादन की वृद्धि के लिये 
दूसरा शिपयार्ड कोचीन में बताया गया है । 

सरक्षार ने भार्च सन्‌ १६५२ भे विशाखापटनम 'छिपंयार्ड [मधिया स्ट्रीम 
दिपयाड नेदीगेदन कम्पनी से ग्रहण कर लिया था तथा प्रबन्ध का कार्य हिंदुस्तान 
शिपयार्ड लिमिटड को दिया, जिसमे $ पूजी सरकार को थो शौर | पूंजी सिंधिया 
बम्पती की थी। यह शिपयाई अब ४ आधुत्तिक डीजल सचालित जहाज प्रति वर्ष 


बंता सकता है | पहला जहाज सत्‌ १६४८ मे बनाया गया। कुछ प्रमुख जहाज जो इस 
यार्ड में बन कर समुद्र पार भेजे गये, निम्नलिखित हैं :-- 





जहाज का नाम व वजन स्वासियों का भाम 


१. जगरानी ५ ८ १०८ (८,००० 9ए7") ग्रेट ईध्टन॑ शिपिंग 
कम्पती लिए 


[२६५ 


२, जल प्रपात ९) १११ ति सिधिया स्टीम नेवी- 
गेशन क० लि० 
३ जल पुष्पा रे हर 
४. भारत रतन है भारत लाइव लि० 
५ जल पुत्र (6 ११४ कि सिघिया स्टीम नेवी" 
गेशन क० लिं० 
६ जल विहार ९0 ११६ (७०० 7997) के 
७ जल विजय ष ही 
८. जल विष्यु ए0 ११६ है | 
& स्टेट भ्रॉफ कच्छ ए6 ११८ (६,००० 997) ईस्टर्ने शिपिय कॉर- 
पोरेशन 
१० कोर्ट नोजल टग ए0 १२४ मद्रास पोर्ट 
११. प्रस्डमम ५९ १३५ (४,००० 70970) गृह मन्नालय 
१३ स्ट्रेद ऑफ उड़ीसा ए0 ११० (5८,००० 70फ7")  ईस्टन शिपिंग कॉर- 
पोरेशन 
१३ जल विक्रम ४७ १२१ (७,००० फुफ्चाए सिधिया स्टीम नेवी- 
गेशन क० लि० 
वीर ० 5 5 लात 5 


अब तक वक्त शिपयार्ड ने २४ समुद्र पार जाने वाले जहाज और २ छोटे क्रापट 
व एक मूरिंग बैसल (कुल 6 8 १ १,१६,६४३ ) बनाये है। शिप्रयाड के विकास 
के लिये २६० करोड को लागत से एक योजना भी कार्यान्वित की जा छुकी है। 
ह्िप्तीय योजना के भ्रत मे इसकी उत्पादन क्षमता ५०,००० से बढ़ा कर ७५,००० से 
८०,००० (0. त्तक करने वा भ्रस्ताव था । 

भारतीय जहाजरानी दे्ष के प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे अधिकाधिक योग दे रही 
है। इंसवा अनुमान नीचे दी हुई तालिका से लगाया जा सकता है, जिसमे भारतीय 
धदरगाहो से विदेशों को माल लेकर जाने वले जहाजो का ढनेज दिया गया है ,--- 


आने वाले जहाजो का. जाने वाले जहानो का 








माल सहित टनेज माल सहित टनेज 
६६४८-४६ हेश० ४०१ 
१६४१-०२ श्पर ७३० 
१६५६-५७ छषरे १,४१६ 
१६५७ ५८ ६६३ १, ३६७ 
२६४८-५६ छप८ १,८५५ 
१६४६-६० 9३० २,४१६ 
१६६०-६१ हडड १,६७० 
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३६६ ] 
जहाजरानी उद्योग का भविष्य-- 

जहाजरानी के विकास का कायक्रम अ्रधिकतर इस काम के लिए 
उपलब्ध विदेशी मुद्रा १र मिभर करता है। अभी हम इस ओर धीरे घीरे बढ़ता है। 
तीसरी योजना म जहाजरानी के लिए ५५ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके 
झलावा जहाजरानी विकास निधि के ८ करोड रुपये और जहाजरानी कम्पनियों के 
अपने साधनों से ७ करोंड रुपये और इस वायक्राम म॑ लबेंगे। श्राधे से कुछ अधिक 
राशि निजी क्षेत्र म और शेष सावजनिक क्षेत्र के दो निगमो के कायक्रम मे लगेगी । 
श्राश्ा है कि इस मोजना की अभ्रवधि में ४७ जहाज ख़रोदे जायेंगे, जिनवी क्षमता 
३,७५ ००० टन हागी । इसमे से १,६४,००० टन क्षमता तो पुराने जहाजा को बदलने 
में लगेगी और शेष १,८१,००० टन्र क्षमता बढ जायेगी। इस प्रकार कुछ क्षमता ११ 
लाख टन हो जायगी | लगभग २,१६,००० टन के जहाज निजी कम्पनियों द्वारा और 
शेष १,५१,००० टत के जहाज सार्वजनिक क्षेत्र मे आयेगे । इसमे से १,३२,५०० ट्वे 
के जहाज तटवर्ती ध्यापार के लिए और शेष २४२,००० टन जहाज विदेशी व्यापार 
के काम श्राययगे | तटबवर्ती व्यापार के लिए. योजना को प्रबधि मं श्रधिकाश काम पुराने 
जहाजो की जगह नए लाने का है। जहाजरानी के और तीन कार्यक्रम मे चार 
तेलवाही जहाज भी खरीदे जायेंग, जित्तम से एक तटवर्ती व्यापार के लिए विदेशी 
ध्यापार के लिये होगे । 

बेन्दरंगाहु--मोजूदा बडे बदरगाहो के लिये जो कायक्रम तीसरी योजना में 
बनाए गए है, उनका पमुख ध्येय यहाँ उपलब्ध सुविध झो मे सुधार करना है। यह 
प्रनुगान है कि तीसरी योजना के भ्रन्त म बड बदरगाहो की क्षमता ४६ करोड ठन 
हो जायेगी । योजना म कलवत्ता ब दरगाह के रख रखाव की दृष्टि से दो महत्त्वपूर्ण 
कायक्रम शामिल किये गए है। पहला हलदियां भ॑ सहायक बच्दरगाह बताने का प्रोर' 
दूसरा फरक्का पर गंगा पर एक बाँध बाधन का। हलदिया कलकत्ते से ५ भोल 
लीचे की त्तरफ होगा। बहा कोयला, लाहा, भ्रनाज आ्रादि बडी मात्रा वाला माल 
उनारा चढाया जाएगा । गया पर बाघ बनाना हुगली नदी की स्थिति में सुधार के 
लिए आवश्यक समझा गया है। कलकत्ता बन्दरगाह के कायक्रमो के साथ ही बेलारी 
चंनद् के सुधारने का काम भी छामिल है| बम्बई बदरगाह के कार्यक्रम मे मुख्य 
बन्दरगाह के समीपवर्ती समुद्र को गहरा करने, ्रिश्सस और विवट'रिया भोदियों के 
प्राधुनिकीक्रण झोर बैलाड पायर के विकास क कायक्रम हैं। मद्रास मे काया और 
लोहा आदि सामान के लिए याड़ बनरन और इत्ह उतारते-चढाने के लिए मशीनें श्रादि 
सरीदन की व्यवस्था है। विशाखापत्तमम के कायक्रम मर कच्चा धातु सादवे की मशीतें 
व्यफा का, रपफम, है" गरोर-न्परो, वे व्यलाप, आल।समेदे। औतीरक्त बर्य पूरा 
करमे का कायम है । बड द दरगाहो के कायक्रमा मं तृतीकोरण झोर मगलौर के 
छाटे बन्दरगाह्य वो सब मोसमो में काम आन वाला बबाना भी झामिल है । 
बदरगाह विकाप्त कायक्रम पर कुल ११५ करोड रू० सर्च होगे इसमे से 


| ३२६७ 
४० वे रीड र० बड़े वन्दरगाहों पर, २५ करोड़ रु० फरवंका के बाघ पर और १० 
करोड़ रु० मग्लौर और तूतीकोरए के नए बन्दरगादी के विज्स पर खर्च होगा। 
योजना मे छोटे वन्दर्गाही के कार्यक्रमों पर १५ करोड रुपये खर्च करने की 
व्यवस्था वी गई है। यह कार्यक्रम विदोलिया बन्दरगाह विकाय समिति की सिफारिशों 
के आधार पर बनाया गया है। तीसरी योज्या मे शामिल कार्यक्रमों के पूरा होने पर 
छोटे बन्दरगाहो की क्षमता ६० लाख से वढ कर ६० लाख टन हो जाएगी । 
प्रकाश-सतम्भो और प्रकाश जहाजों के विकास के लिए ६ करोड रुपये की 


व्यवस्था है। नए कार्यक्रमों मे एक प्रकाश स्तम्भ खरीदने की भी बात है, जिस पर 
१४० लाख रयया ज्यय होगा । 


अध्याय ७१ 
मशीन हृस्स उद्योग 


(शिब्द्मांत्ल १००६ 77०फ४०३१) 





भूमिका-- 

दिद्व के विभिन्न झौद्यागिक देशो मे मशीन टूह्स उद्योग को गत १८४ वर्षों में अनेक 
परिवर्तन देखने पड हैं॥ उद्योग का जम सब १७७५ के लग्रभप्र हुआ, जबकि 
जेम्स वाट ने स्टोम इ जन और विलकिन्सन ने वाद के इ जन का घिलिडर बताया । 
पिछले महायुद्ध मे एड इसके बाद इस उद्योग की इतनी भ्रधिक प्रगति हो गई है कि 
प्राघुनिक भत के प्रनुतार मशीन हल उच्चकांटि को शुद्धता के कार्य के लिये एवं बडे 
दैभान पर उत्पादन तथा स्वचालन के लिये उपयोगी समझा जाने लगा है। प्रथम महा- 
गुड के पूर्द बिश्व मे केवल बुछ हो देशो, (डेमे बुलेट, प्रशरक, जणली , फार्स्, स्थिर 
लैड और रूस) म मशीन हूल उद्येग् का अस्तित्व था। वास्तव मे, इगलेंड और 
अमेरिका मश्चीन हल्स के निर्माण में अग्रणी थे। प्रारम्मिक मशोव औजार (जैसे 
व रिग मश्जीनें) इगलेप्ड में सर्व श्रथम बनाये गये थे! विलकिन्सत ने सन्‌ १७७४ 
से ब स्गि मशीत का आविष्कार क्या । इस झाविष्कार की सहायता से ब्ोल्डन और 
बाट ने भपने स्टीम इ जनो मे बहुत॑ सुधार कर लिया । अठारहवी शवाब्दी में फ्रासिन्सी 


इेंइढ | 
विश्व के सर्वेश्नंष्ठ मिकेनिक थे । किन्तु इस पर भी मोड्सले को प्रपनी स्ल्ौटिग प्रौर 
ध्ल/निंग मशीन आदि का आविष्कार वरते में बहुत समय लगा । 
विदेशों में मशीन टूल उद्योग क्षी आाँक्ी-- 

अमेरिक्ता के मशीन भ्रौजार निर्माताओं ने मशीन औजारों का विर्माण ६ ध्वी 
शताब्दी के प्रारम्भ मे शुरू क्या । उनका प्रयास विशेष उद्देश्यों वाली मशीनें बनाने 
वा रहा । प्राट, विटने और लाये के प्रयासों से ही अमेरिका बतंमान शताब्दी में मशीन 
ओऔजारो के निर्माण भें अर्रणी वन सका है। जमती का मशीन हूल उद्योग नयालया 
दी विकसित हुआ है, कि तु कुछ हो समय मे यह अपने कई पुराने प्रतिस्पधियों से भागे 
सिकल गया । स्विट्जरलंड घडी निर्माताग्रो का देश है । उसे उच्चकोटि की शुद्धता 
वाले यन्‍्दों व श्रोजारों की भ्रावश्यकता पड़ती है। भरत, उतने अपने उदय की पूर्ति 
के लिये स्वचालित थत्र व उपकरण बनाये और उसमे वह काफ़ी सफल रहा। ज्लीबि" 
यत्त रूस का भशीन श्रौजार उद्योग शुछ समय पूर्व ही स्थापित हुआ था, लेबिल ४० 
यप की प्रत्प ग्रवधि में ही इसने काफ़ी प्रगति कर ली है । इन सब देशों में मशीन 
प्रौजारो का उत्पादन द्वितीय महाग्ुद्ध की अवधि में काफी बढ़ गया था और युद्ध 
सम्बन्धी ग्रावश्यव ताप्ो के काण मशीन श्रौजारो के निर्माण मे क्रान्तिकारी टेबनो* 
लॉजीकल परिवतंन हुये । युद्ध के पश्चात्‌ इन टेक्नीक्ल परिवतंनों को बहुत हृढे कर 
लिया गया है और उनका प्रयोग प्राघुनिवतम सज्ञीन झ्ौजार घनाने में किया जाता 
है। भ्रोद्योगिक देशों मे मशीन औजार उद्योग की टेक्नोलॉ जक्ल प्रगति दो दशाओओ में 
विशेष रूप से उल्लेसनीय है--प्रधम, हाई स्पीड क्टिग और द्वितीय प्रोटोमेशन । 
फप्क्ष7५५] 6070] की प्रगतिशील टेक्‍्नीक के प्रघलव ने तो मशीन 
भ्रौजार. उद्योग को पूणंत, स्वचालित (#ध:०778076) बना दिया । 

भारत में मशीन द्ल उद्योग 

सरकारी क्षेत्र के कारखानो मे हिंदुस्तान मशीन द्वल्म लि० को प्रगति पैक 
मामला में उल्लेखनोम है । इसने प्रति वर्ष अपने उत्पादन के केवल नंगे रिकार्ड ही 
स्थापित नही विये वरद्‌ प्ररक नयी वस्तुओं का उत्तादन भी किया है। छोटी सी 
अवधि में ही इसने काफी मुनाफा भी दिखाया है और साथ ही ऐसी नोतियाँ भी अप- 
नाई है जिनमे कि झायात की गई मशोनों को तुदता मे अपने मशीनी श्रौजार सस्ते 
झूल्य पर बेचे जा सके | इस कप्पनी की एक और विशेषता यह हैं कि झपनी ही कभाई 
के एंक बडा हिस्सा इसने भ्रपने ही विकास और विस्तार के हेतु भी लगाया है। 

मशीनी श्रौजारो को भ्रक्सर जननी मशौने' भी कहा जाता है, जो अन्य सशीनों 
को जन्म देती है ओर इस प्रकार वे किछ्ी देश के औद्यागिक विवास के मूल-आधघार की 
नीव रखती है| हमारे देश के बढते हुए औद्य गोकररण के कारण मंशीनी औजारों की 
मांग काफी बढ गई है । गणना की गई है कि तीखरी योजना के प्रन्‍्त तक यह ज्ञाग 
प्रतिवर्ष ६४ से ६० करोड छ० के झास-पास्त तक हो जायगी । उद्योग मन्‍्त्री श्री 


[ ३६६ 
प्रतुनाई शाह ने अभी हाल म ही कहा था कि तौसरी केजना की झ्रवधि मे आरत को 
प्रतित्रषें ४५ करोड़ रु० के मूल्य के मशीनी भ्रौजार बनाने व लक्ष्य रखता चाहिए । 

7" य्रह्म यह बता देमा आवव्यक नही होगा कि सत्‌ १६६० मे भ्श्नीती प्रौजारो 
का उत्पादन लगभग १० करोड झु० का होने का अनुमान लगाया गया है, लगभग ६ 
से ७ करोड र० का विशाल उद्येगा हारा श्नौर लगभग हे से ४ करोड का सदु उद्योगो 
द्वारा | उत्त उत्तादन का लगभग ४० प्रतिशत सरकारी कारखानो द्वारा किया बताया 
जाता है। हाथ ही मे मशीवी भोजारों के आयात से काफ़ी वृद्धि हो गई है। जो. 
झायान सन्‌ १६५१ में २४ करोड रु० था वह सन्‌े १६५६ में बढकर ८ ३७ करोड 
₹० हो गया । दूसरी योजना वी भ्रवधि मे, औद्योगिक विस्तार के चरणों की गति 
बढ जाने के कारण यह झ्रक और भी बढ गया था। सनु १६५८ और सब १६२५६ मे 
ये प्रायात क्रमश, १५३१ करोड़ रु० झौर १७ ०० कराड रु० रहा। 
एच० एसन्‍० टी० को प्रगति-- 

मशीनी औजारो के उत्पादन करने म, हिन्दुस्तान मशीन हुल्स लि० का स्‍थान 
परह्वितीय सा है । इसका कारण है कि जो कुछ लोगो द्वारा कभी अनिश्चिव प्रकार का 
सावेजनिक विनियोग माना जाता था, अब यह सफलता का एक आदर्श दत गया है । 
भारम्भ के दिनों मे इसकी भ्रगति भ्रनेक कारणों से कुछ घोमी सी थी। स्विद्जरलेड 
ह्पित ज्यूरिस् के प्रसिद्ध मैसस प्रोरीकत मन्ीत टल्स बवछ के साथ हुए सहयोग- 
करार के फम्नस्वरूप यह प्रायोजना सन्‌ १६५६ के उत्तराद्ध में प्रस्तित्त्व मे झाई। 

में० ग्रोरलिकत भशीन हत्स ववर्स के साथ परामर्श करके कम्पनी के उत्पादन 
का भ्रारम्मिक कौयक्रेम सन्‌ १६६०-६१ तक ४०० मशीनें प्रतिदर्ष बसाने का रो 
गया था। जेदसे द्ितीय योजना-आरम्म हुई है तब-से भनेके उपाय किये गये हैं जैसे 
प्रनेक पारिया चलाना, अतिरिक्त कमचारियो की आपत्तिकालीन भत्तो, प्रशिक्षण कीं 
अधिकाधिक सुविधाएं देना, भरावश्यकतानुसार पुजों और कच्चे माल की आपत्तिकालीत 
खरीदे प्रोर कारखाने मे लगें कमंचारियी की प्रधिकाधिक देखभाल तथा बुशलता मे 
उप्नदि--इनके परिरमस्वरूप इस कारखतने में मश्ञीनी औजारों के उत्पादन में ठोस 
वृद्धि हुई है। 

. बास्तविक और आयोजित इलादन के आज़ डे तीचे दिये दंगे है 
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झपने उत्पादन में प्रमेकहपता लामे की दृष्टि से हि दुस्तान मश्जीन टूल्स लि० 
ने दो प्रसिद्ध जमंतर फर्मों भर्थाद्‌ में सर्स क्रिटूज वानर के साथ जनवरी सन्‌ १६५७ में 
भ्रौर कौयलिन के मैँससे हरमन कोहव के साथ जून सन्‌ १६५८ में प्रविधिक सहायता 
करार क्ये | इन करारो के अनुसार कारखाने मे हारीजोण्टल, वर्टीकल और यूनिवर्सल 
मिललिंग मशीमें (आवार २ तथा ३) और दस प्रकार की रेडियल वर्मा मशीनें बनती 
झारम्म हो गई है । कम कीमत की खरादें बनाने के लिये फ़रास के मेसमे सोसाईड 
एच० एंर्नाल्ट बैटिग्नोल्स के साथ जुन सन्‌ १६५६ मे एक पश्रय कैरार पर हस्ताक्षर 
किये गये । १६ प्रकार वी बेलनाकार घिसाई मशीर्से बनान वे तिय्रे इटली के मैसर्स 
श्राफीसियाता मँक्सानिका प्रोलिवेट्टी के साथ ग्रवदूवर सन्‌ १६५६ में एक भौर करार 
किया गया, जो तीन साल के भीतर पाचवा करार था। इन मशीनों की पहली खेप 
सन्‌ १६६० के मध्य म बाजार भे झाई, जिमकी कीमतें २५,००० श्रौर इससे ऊपर थी, 
बिन्‍्तु उसी किस्म की बाहर से मगाई गई मशीनो के या पर पड़े हुए मूल्य से कम 
द्वी थी । 
सबसे महत्त्वपूण बात जिसवे भविष्य में काफ़ी सम्भावनाएं हैं. वह है विदेशी 
फ््मों के साथ वतमान क्दारो वो करने के वजाय कम्पनी द्वारा मशीनों की रूपरेखा 
स्वय ही तैयार करने का प्रयत्न | इसका परिणाम है रूपरेखा और विकास विभाग की 
स्थापना । इस विभाग मे एक नवीन उच्च भति वाली शुद्ध मापक खराद (की रूपरेखा 
तैयार करने में सफलता प्र।प्त कर ली है । भारी ड्यूटों वाली टरेट खरादेंझौर बड़ 
झाकार के रेडियल बरमा की रूपरेखायें बताने के प्रयत्त भी किये जा रहे हैं । 
उत्पादन की किस्मे-- 
हिन्दुस्तान मशीन टह्स के उत्पादनों की किस्म प्रधिक से भ्रधिक अच्छे स्तर 
पर रखने की काशिश की भई ) प्रब कम्पती नीचे लिल्ले ६० प्रकार फ्रे विभिन्न मशीनी 
औजार बनाती है। 
(१) १४ प्रवार को उच्च्गति वाले घुद्ध मापक केन्द्र खरादें, जिनकी ऊँचाई 
२२४ मिली मी० से २६० मिली भो० और केद्ध का श्रन्तर १,००० 
मिली मी० से ५,००० मिली भी० है। 
(१) ६ प्रकार की घिसाई मशीनें-- हौरोजोप्ल, यूनिवसल भर वर्दीकल 
प्रत्यक दो प्राकारों मे ॥ 
(३ ) १० भ्रकार के घुमावदार बरमे, हत्ये कौ लम्बाई १,०४० मिली मी० 
से २,२०० मि० भी० भोौर उल्ते लाहे की क्षमता ५० मि० मी० से ६० 
मि० मी० । 
(४ ) ४४ भ्रकार की कम कीमत वाली वेटिग्नाल प्रकार की खरादे, केन्द्र 
ऊंचाई १७० मि० मो० से २८५ मि० मौ० तक | 
(४५ ) १६ कार को शुद्ध मापक ढोलांकार को घिस्ताई मशीन, जो यूनीवसल 
७७ और प्लज प्रकार की है और जिनकी केद्र ऊँचाई १३० 
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मि० भौ० से १७० मि० मी० और केद्ध का ग्रन्तर ४०४५ मि० सी० 
से २,१५० मि० मी० तक । 

हिन्दुस्तान मणीन टूल्स के सबसे अच्छे ग्राहक क्रमानुसार निजी उद्योगपत्ति, 
सरकारी निगम, राज्य सरकारें और भारत सरकार हैं, जिनमे रेलें भी शामिल हैं । 
स्वयं वित्त-पोषण द्वारा दिस्तार 
इसके विकास के लिये आरम्भ मे लगभग एक करोड रुपय्रे का जो भारी खर्च 
करना पड़ा था वह श्रव ज्ञाभ मे से पुरा किया जा छुका है, किन्तु अब छोटी सो झवधि' 
में ही कम्पती ने काफी घन कमा लिया है, जिसके कारण झव कम्पनी पपनी क्षमता 
डुगुनी करके २,००० मद्दीनें प्रति वर्ष तक बढाने मे समर्थ हो सकी है। इसके विस्तार 
कार्यक्रम के लिये खचे की कुल ज्ञागत २८१ करोड़ रु० थाने का अनुमान है ओर 
विस्तार का यह कार्यक्रम प्रगले साल के छुंह तक पूरा हो जाने की झशी है | ३,००० 
टन क्षमता वाली जो फाउप्ड्री तैयार की जा रही है उसकी क्षमता दुगुदी करके ६,००० 
हत की जा रही है। इस कारखाने को बढा कर दुगुना करने के लिये जरूरी मशीनों की 
दो-तिहाई संख्या कम्पनी द्वारा ही बनाई गई खरादों, घिसाई मशीनों, घुमाथदार 
बरमो, पीसने वाली औ्ौर ग्रत्य मशीनों मे से पूरी की जायगी | 
इनके अलावा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० एक उद्योग-अस्ती का प्रवतन करके 
सहायक-पूरक उद्योगों के विकास प्रोत्साहन देने का प्रयत्व करता रहा है। मश्ीवी 
औ्रौजारों के निर्माण के लिये, १,००० मशीने प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता के साथ साथ 
हिन्दुस्तान मशीन टृल्म को २० स'ख अधिक विभिन्न भकार के पूर्जो के हिस्से प्रतिवर्ष 
बनामे पडते है॥ जेसा कि भ्रभी हो रहा है, इन पुर्जों का हिन्दुस्तान मशीन हूल्स के 
भुख्य कारखाने मे ही निर्माण करते के बजाय उद्योग दस्ती मे इस प्रकार के अनेक 
रुहायक पूरक लधु उद्योगो को स्थापता का विचार है, जिनका स्वामित्त्व श्ौर प्रबन्ध 
श्रमिक स्वामी प्रकार के रूघु उद्योगिको के हाथ में हो भौर उन्हे सरल प्रकार के पु्जो 
के छोटे-छोटे ढेके दिये जाये, जिनके लिये भारी उपकरणों और बहुत उच्च स्तर की 
कुशलता भौर तवनीक की जरूरत नहीं पडठी । झरोशा है हिन्दुस्ताव मशीन हल्स की 
उद्योग बस्ती १८ एकड क्षेत्र घेरेगी और इसमे ५० कारखाने होगे। सहायक पूरक 
उद्योगों को बढावा देकर हिन्दुस्तान भ्रशीन टूल्स अपनो मज्ञीतों का उत्पादत और 
बढ़ाने की स्थिति मे हो जायगा ॥ 
इन उपायो के फलस्वरूप मश्ीती भ्रौजारों का उत्पादन पहले ही काफी बढ़ 
गया है । मार्च सन्‌ १६६१ में हिन्दुस्तान मशीन हृल्स ने १३१ मशीतो का अभूतपूर्व 
उत्पादन किया था, जबकि माचे सन्‌ १६६० मे सबस्ते अच्छा उत्पादव १२६ मे ऐसा कप 
हुम था। सत्‌ १६६०-६१ के राजकोपीय वर्ष में १,००० का उत्पादन हुप्ना, ज्वक्ि 
प्रायोज़ना वा लक्ष्य ४०० मशीनों वा रखा गया था। ग्रह भरी उल्लेखनीय है कि 
सितम्बर सन्‌ १६६० से हिन्दुस्तान मशीन हृल्स १०० अथवा इससे अभ्रधिक मशीनें 
प्रति माप्त बनाता रहा है। विस्तार पूरा हो जाने के ब:इ हिन्दुस्तान मशीन हल्स द्वारा 
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उत्पादनो का मूल्य ७ कराड र० तक हो जायगा। बगलौर के कारखाने की क्षमता के 
बराबर वा एक प्न्‍्य कारखामा पजाव में स्थापित करने वी योजना भी हिन्दुस्तान 
मशीन हृएस हारा बताई जा रही है । 


प्रागा हूल्स कारपोरेशन-- 
मशीरी ्ौजारो के उत्पादन मे श्रधिक सोच लाने के लिये भारत सरकार ने 
हैदराबाद स्थित प्रागा हूल्स कारपारेशन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। मई 
सन्‌ १६५३ म स्थापित हुई इस कम्पनी ने अनेक उत्तार चढाव दसे है । इस समय यह 
क्रम्पती श्रनेक प्रकार के वढिया कि म के मशीनी झौजार, मश गा श्ौजारा के पुरे, 
शुद्ध मापक औजार, भाटोमोबाइल्स और डीज्ल इ जनो के हिरर, रेलो के पुर्जे श्रादि 
का निर्माण करती है। 
विविध प्रकार के मशीनी प्रौजारो का उत्पादत वरने के लिये इस कारखाने वा 
बिस्‍्तार किया जा रहा है। प्रविधिक सहयोग के लिए तीन ब्रिदिश् फर्मों के साथ 
करार किया जा चुका है | पहला बरार संसेक्स स्थिति होके मैसस कीने एण्ड ट्रवटर 
सी० वी० ए० लि० के साथ उनसे असिद्ध ड्विल चको का भारत से निर्माण करने के 
हए किया गया है । दूसरा है हलीफाकस के मंसर्स एफ» प्रैंट एण्ड क० लि० के साथ, 
इसके प्रधीन वे अपनी विभिन्न प्रकार की खराद चकें, न्यूमेटिक चक और मँगनेटिक 
का भौर प्रमेटिक बाकें भादि वा निर्माण भारत में करेंगे। इस प्रकार के औजार 
सपाक्ष-पारिप्करण उद्योष के लिए बहुन ही उपयोगी हैं, बयोकि इन प्रौजारो के बिना 
शीनी झौजार स्वय भी पर्यात नहीं हो सकते । तीखरा करार लीसैस्टर के मै० छु० एु० 
गन्स एप्ड शिपमैन के साय भ्रपने कठाई और घिसाई श्रौजारों का भारत पे निर्माणा- 
़5रने के लिए किया गया है। 
मशोीनी प्रौजार उद्योग के विस्तार के लिये पॉलिश सरकार द्वारा एक करोड़ 
० का जो ऋण स्वीकार क्या गया है उसका उपयोग करके प्राया टूल्स ऋरपोरेशव- 
पर उत्पादत बढ़ाकर ११० लाख रु० तक कर देने का प्रल्माव है। ऊपर बताये गये 
पायो के परिणामस्वरूप आशा है कि आगामी महीनों में देश मे मशोनी झ्ौजारो का: 
उत्पादन काफी बढ जायगा । 


उद्योग का भविष्य- 

सु पैमाने के क्षेत्र से प्राप्त होने वाले लगभग ५ करोड रु० के उत्पादन के 
भ्रतिरिक्त मशीन श्रीजारों के उत्पादन का लक्ष्य सनू १६६५ ६६ तक ३० करौड़ २० 
का रखा गया है, जबकि ट्वित्ीय योजना के भ्रन्तिम वध का उत्पादन लगभग ७ करोड 
रू० वा था | यद्यपि उत्पादन मे तीन गुनी दृद्धि हो जायेगी तथापि वह तौसरी योजना 
के प्रत्त तक मशीद झओजारो की सम्मावित माग्र--४० करोड २० अति वर्ष--से 
बहुत कम रहगा । बुशल श्रम वी कमी के कारण ग्रधिक बड़ पैमाने पर उत्पादत 
करता सभी सम्भव नही है । विदेशी मुद्दा की जो व्यवस्था वी गई है उसके प्रलगंत 


[ ३७३ 
जलाहली के हिखुस्थान मशीन हल्स (प्र. प)) छव॒ प्रागा हु हैदराबाद का 
विकास किया जायेगा तथा रावी के विकृट एक तया भारों यद्दीव ग्रौजार कारसानां 
तथा पजाड़ मे भी प्र ज पु के सहश एक नया कारखाना खोला जायेगा। यहू 
अनुमान लगाया गया है (कि सार्वअनिक क्षेत्र में इत मशीन शभ्रौजार कारखानो का 
सस्मिलित उत्पादव तथा रक्षा मस्तालय की प्रोदोटायप फैटरी ( अ्म्वस्ताथ ) का 
उत्पादन कुल १५ करोड़ तक बढ जत्येगा। प्राइवेट केत्र पे विकास कार्पक्रा घार्व- 
जतिक क्षेत्र को योजनाप्रो के पुरक होगे । 
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अ्रध्याव ७२ 


ओयेमोबाइल उद्योग 


[कैप(०प्रा०॥6 [तवे७४७ए) 
धागा काल नल नमक का जनक “-- 
धारश्मिक-- 
शाम्ति तथा युद्ध दौदों ही परिस्थितियों मे मोहरों को आवश्यज़ता होती है। मोटर 
निर्माण के लिए लाहे तथा कोयले दो भावश्यूकता होती है श्रोर ये दोनों वस्तुएं 
भारत से प्रचुर मात्रा मे मिलती है, किन्तु फिट भी प्रभी तक हमारे देश में विदेशों से 
मोटरों वा सामान प्रायाव विया जाता है । भारत में लगभग ४ ६ लाख मोदर गाडियाँ 


हैं । जैंता कि निम्त तालिका से स्पष्ट है, देश के विस्तार प्रौर जन-मस्या को देखने 
हुए, भय देझो की तुलना से यह बहुत कम है -- 








भरत मोटर पीछे जन-सख्या का अनुमान 
वाल नि ऋण एक पाए जन संल्या 

ग्रट ब्रिटेन १५ 
कनाडा द 
स॒० रा» भ्रमेरिका डे 
फ़ाप्स हे 
न्यूनीलैग्ड ६] 
भार 


१,२६६ 


हैछ४ | 


भारतीय जनता की ध्ाय कम होने तथा उनका रहन-सहन का स्तर तीचा होने हा 
के कारण यहाँ मोटर गाडियो वी माँग कम है। इसके प्रतिरिक्त दो प्रन्य श्रसुविधाए 
भी हैं--उत्पादन का अ्रधिक मूल्य और सडकी की हीत व पिछडी दशा । भारत सर 
कार की और से इस उद्याग को सरक्षण मिला है। किन्तु फिर भी इसकी श्राशाजनकु 
प्रयति नहीं हो पाई है, वयोक्ति विदेशों से झायात की गई सोटर भाडियो तथा डीजल 
इस्चन के ट्रकों से भी भारतीय उद्योगो को प्रतिस्पर्धा करनी पडती है । 
उद्योग के प्रमुख कैन्द्र-- 


गत बुछ समय से हो बस्बई, कलकत्ता तथा मद्गास भे विदेशों से सामान 
आय'त करके और फ़िर उसका एकत्रीकरण करके मोटर गाड़ियाँ तैयार करने का 
उद्योग शुरू क्या गया । इस समय हमारे देश में निम्नलिखित ६२ कारखाने हैं/ 
जिनमे ८,००० व्यक्ति लगे हुए है तथा ४२ करोड की पूजी लगी हुई है । 
(मभ) महाराष्ट में-- 
(१) जनरल मोटंसे लिमिटेड । 
(२ ) फोर्ड मोटर कम्पनी । 
( ३ ) प्रीमियर प्रोटोमोबाइल लिमिटेड 
(४ ) महेन्द्र एण्ड महेन्द्र लि० ॥ 
(६) रूदूस ग्रप। 
(थे) भद्रास भे-- 
(१) एडीसन एण्ड क० । 
(२) स्टैन्डड मोटर क० । 
(३) प्रशोक मोटसे। 
(स) प० बंगाल (कलफत्ते) मे-- 
(१) हिल्दुस्तात मोट्स लि० । 
(२) फ्रश्न मोटर कम्पनी । 
( ३ ) पैनिनसुला मोटर कॉरपोरेडन । 
(४ ) देवास गंरेज एण्ड इक्जीनियरिज्ध ववसे । ;; 
उक्त राज्यों के अलावा बनंपुर व जमशेदपुर बेल्द्रों मे भो इस उद्योग के 
विकाप्त के लिए काफी सुविधाएं है। ये दानो ही बेन्द्र लौह क्षेत्रों के मध्य स्थित हैं। 
दूसरे, यहाँ आयात की हुई मशीनों व मोटर के भागो की प्रासातों से लॉया जा 
सकता है। देद्य के प्रमुख इज्ञीनियरिज्भ केद्ध होने के बारण यहाँ बूद्ल श्रम भी 
उपलब्ध है। ऐसा भनुमान है कि निकट भविष्य मे यह उद्योग मोटर सम्बन्धी ८०% 
कल पुर्ज भारत में ही बनाने लगेगा । श्रभी भारत में पूरी मोटर गाडी का निर्माण 
शुरू नही हुप्ना है । प्रनुमान है कि तुतीय योजना के श्रन्तगंत ३० हजार सवारी 
/गोडियाँ, ६० हजार व्यापारी साडियाँश्रर १० हजार जीपें प्रादि प्रति वर्ष बनने 
+ लगेंगी। सम्मवतः सन्‌ १६६३ तक साव॑ंजनिक क्षेत्र के प्रन्तगंत सस्ती जनता मोटर 
7 गाड़ियों बनने लगगी, जिनका मूल्य ५,००० व ७,००० रु० के मध्य होगा । 
_ उत्पादन-- 
] गत झुछ वर्षों मे मोटर गांडियों एबं साइकिलों वा उत्पादन इस प्रकार 
» रदोंह ए 
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तीसरी पंच-वर्षोय योजना के भ्रन्तर्गत उद्योग का सविष्य-- 
तीसरी योजना के लिए उत्पादन के “लक्ष्य निम्न रखे यये हैं :-- है 


0242 20007077 2027 0 720 42: 2732: 5: न टक 
सल्या 
-----्फजतततज_-----+धथिघप्प्]ऊ“--.:+/;ईएफण 
पैसिन्गरकार 7३०,००० 
कॉमशियल व्ही कलें ६०,९०० 
जप एवं स्टैशन वैगन १०,००० 
मोटर साइकिलें, स्कूटर और तीत पहिये वाली गाडियाँ ६०,००० ॥ 





विदेक्षी मुद्रा के साधनी पर श्रधिक दबाव मे पड़ने पाये, इसके लिए यह प्ाव॑- | 
इयक है कि ८५९ युर्ज देश में ही बदाये जायें, जबकि प्री ६०% पुर्जे देश में बन, 
रहे ह। शत नई इकाइयो की स्थापना या पुरानी इकाइयो के विस्तार के पूर्व देशी! 
पु्जों का निर्माण करने वे उद्योगो में वितियोग की वृद्धि करनीं होगी। व्यापारिक 
व्द्ीकिलो के उत्पादन को प्राथमिवता दी जावेगी। सावं> निक क्षेत्र मे छोटी कारों के 
निर्माण में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने दो चेष्टा हो रही है। गूरोप और जापान 
के प्रसिद्ध कार निर्माताप्रों के प्रस्तावा पर पाड़े कमेटी ठे बिचार किया है श्ौर झीफ्र' 
ही यह बमेटी प्रपती रिपोट सरकार को दे देगी । डावटर बी० डौ० कालेलकर (मारत' 


सरकार के सीनियर झोद्योगिक परामशंदाता) दे यूरोप का दोरा करते समय प० जमंनी 
के विर्माताभ्रों से भी बातचीत को थी । 
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अध्याय ७३ 


रासायनिक उद्योग 


(एफच्क्रांटर्वो ्ररेध्च॥एफ) 





सहरव-- पे 
रासायनिक उद्योग किसी भी राष्ट्र के लिये महत्त्ययुणं है, बपोकि रासायनिक व यान्त्रिक 
उद्योगो के विकास पर ही देश का औद्योगिक विकास निर्भर करता है । विभिन्न वस्तुओं 
के उत्पादन के लिये श्सायनों का उत्पादव श्रावव्यक है, जैसे कपड्ठा, रेयत, शीशा, रबंड 
कागज, साबुन, सिरामिक, उर्वरक, रण, औषधियाँ, पेट, बानिश, वनस्पति, प्लास्टिक, 
जानवरों के तेल, पेट्रोलियम, भ्रादि | सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के श्रतगंत उन 
उद्योगो का समावेश्व किया जाता है जो प्रन्‍्य उद्योगा के लिए प्राघारभूत रासायनिक 
पदार्थ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में वे उद्योग भी झते है, जितमे राताय- 
निक क्रियाप्रो द्वारा पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं। इस्पीरियल रासायनिक उद्योग के 
प्रध्यक्ष के भ्रनुसार, “यह उद्योग सभी उद्योगों मे सदते श्रधिक बहु पति बाला 
उद्योग है, क्योकि यह रसायन वैज्ञानिकों, उद्योगपत्तियो, इन्जीनियरोंश्रादि की सहका- 
रिता पर निर्भर करता है” हि 
रासायनिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं -- 

(१) भारी रासायनिक उद्योग (प्ृ०३०ए (॥०फाठ98)--इनके 
भन्तगंत गन्धक का तेजाब, हाइड्रोचलोरिक एसिड, शोरे का तेजाब, विभिन्न प्रकार 
के सल्फेट, कास्टिक सोडा, सोडा एक्ष, भ्रमोनिया, ब्लीचिग पाउडर, पलारिन, पोरेशि- 
मम क्‍्लोरेड भौर रासायनिक खादें, जैमे-अमानियम सत्फेट, पोटाशियम नाइट्रेंट, सुपर 

, फस्फेट, शोरा आदि का उत्पादन सम्मिलित है । 

(२) कीमती व हल्के रासायनिक पदार्थ (908 (॥0णाएक9)-- 
इनके भ्रन्तगंत फोटोग्राफी मे काम आने वाले रसायत, दवाइयाँ, रण भौर रोगन 
भ्रादि शामिल किए जाते हैं) 
युद्धोत्तर विकास-- 


द्ितीश भहायुद्ध के पूवें हसारे भारी रासायनिक उद्योगों की स्थापता हुए 
मूधिक दिन नही हुए थे । उप समय केदल गन्घक का तेजाब भर उससे बनने वाली 
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वल्तुयें ही बनाई जाती थी, किन्तु थरुद्ध काल में विदेशों से रासायनिक पदार्थों के न 
मिलते के कारण इनका उत्पादन देश में ही किया जाने लगा । घुनियोजित प्रयत्वो 
भोर सरक्षण के लिये किये गये उपायो के फलस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों से देश मे 
ब्रीमीन, कैलशियम कार्बाइड, कारबनेडाइ सल्फाइड, डी०डोण्टी, वेन्जीन हैक्सावलोरा- 
हे, टाइटेनियन डाइग्रॉक्साइड, अमोनियम कलोराइड, विशेष लवण, रण, प्लास्टिक 
झादि बनामे जा रहे हैं। 

विशेषतामै-- 

भारत में इस उद्योग की बिम्न विशेषताये हैं :--- 

( १) राफ्तायनिक पदार्थों को तैयार करने के लिए साधारणतः छोटे-छोटे 
कारखाने हैं। 

(२ ) भ्राधारभूत रासायनिक पदार्थों का भूल्य भ्रधिक पडता है । 

( ३ ) हमारे रासायनिक उद्योग ग्रभी बडी पिछडी दशा मे हैं। प्रत्य रतायनों 
क्षी तो बात ही नही, संत्पयूरिक एप्विड और सोडा एश जैसी जरूरी चीजो का उत्पादन 
भो हमारे देश की आावद्यकताश्रो की पूति नही बर पाता ! 

(४ ) रासायनिक पद,्थों की पूि के लिये हमे विदेशी भायातों पर निर्भर 
रहुना पडता है ॥ हि 

(४ ) रसायन उद्योगों के निर्मार के लिए भ्रावदयक कच्चे भाल़ की कमी है 

(६ ) रासामतिक पदार्थों का उलादत्त व्यय भी बहुन अधिक पडता है॥ 
उत्पादन मूल्यों को घटाने से ही दूसरे उद्योगों मे इन पदार्थों की खपत बढाईं जा सकती 
है । इसका मुख्य उपाय यही है कि इन्हे तैयार करने वाले कारखानो के प्राकूर 
बढ़ाये जायें भ्रौर उधर ऐसे स्थादो पर कायम किये जायें, जहाँ कच्चे माल, विद्यूत 
भादि की सुविधायें हा । 
उद्योग के मुए्य केरद्र- 

इस उद्योग के मुख्य बेन्द्र बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, भ्रागश, भ्रमृतसर, भम्बान्ा 
कानपुर, डालमिपानगर, जमशैदपुर, भ्रहमदाबाद, याता, मद्रास, मेहर, भद्रावती, बग- 
लोर, भावनकोर इत्यादि हैं। समस्त देश में छोटे-बढ़ें कुल मिला कर १५० कारखाने 
हैं। सिन्दरी मे रास्धायानिक खाद बनाई जाती है। वगाल में तेजाब भोर बड़ोदा मे 
मिटनवोट स्थान पर सोडा एश तथा कास्टिक सोडा बनाया जाता है | ब्रावनकोर तथा 
मेतूर मे भी खाद बनाते के कारखाने है। बद्भाल केमीकल्न कम्पनी, कलकत्ता, बगाल 
इम्पूनिटी कम्पनी, कलकत्ता तथा अलेस्थिक केमिकल कम्पनी, बड़ोदा मे श्रग्नो जी दवा" 
हाँ तथा इंजेक्शन बंतते है ।पेनिसिलीन तथा गन्धक की झषधियाँ बनाने के लिए 
बम्बई मे एक कारखाना २३ करोड४० की लागत से बनाया गया है। 
सगे विकास-- 


द्वितीय पचल्वर्पोष योजना काल में अ्ग्नलिख्ित तीम फॉट्लाइकर प्रोजेवट्स 
बनाये गये है । 
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(१) हगल प्रोजेक्ट--फरटिलाइजरस प्रोजेक्ट कमेटों की सिफारिशों के अनु- 
सार भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका कार्ये भार नगल फर््लाइजर्स 
एन्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी के हाथ में है। इसकी उत्पादन क्षमता 
७०,१०० टन (भ्रपोनियम नांइट्रेट) प्रति वर्ष होगी और साथ ही हैवी बाठर भी 
बनाया जाता है। 

(२) हरकेला फाथ्लाइजर प्रोजेक्ट--इस प्रोजेक्ट द्वारा ८०,००० टन 
नाइट्रोलाइम स्टोन प्रति वे बनता है। 

(३ ) नबेली प्रोजेक्ट --गह प्रोजेक्ट दक्षिण मे बनाया गया है भौर लिएना- 
इठ प्रोजेक्ट का एक भाग है; यह श्रति वर्ष ७०,००० टन सलफंद नाइट्रेट और 
गूरिया की खाद बनाता है! 
तृतीय ग्रोज़ना मे रासायतिक उद्योग-- 

उर्दरक --अनुमाव है कि सद्‌ १६६५-६६ तक १० लाख टन नत्रजनयुक्त और 
४ लाख टन पी, झा, युक्त उर्वरक को जरूरत होगी। सत्रजती खाद मिश्चित रूप से बताई 
जाएगी, ताकि फास्फेड की जरूरत भी कुछ हृद तक इमसे पूरी हो सके । नचजनी खाद के 
फ्ारखाने निजी झोर सरकारी दोदो क्षेत्रा मे खोले जायेंगे। सरकारी क्षेत्र मे उत्पादन 
सप्रता तीसरी योजना के श्र तक ७ लाख ३० हजार टन हो जायगी । पमिजी क्षेत्र भे 
भी ५ तये कारखानो को बढाने की और एक कारखाने का विस्तार करने की इजाजत 
दे दी गई है । इनय करीब ४ लाख ठन नत्रजन तैयार होगा। सुपरफास्फेट बनाते के 
जिन कारखानो की भनुमति दे दी गई है उनते भौर सरकारी तथा तिजी कारखानो 
में बनने वाले मिश्चित उबेरको से सन्‌ १९६५-६६ तक ४ लाख टन फास्फेद उपलब्ध 
होने की भ्राशा है, जो हमारी जरूरत के लिए काफी है| 

गंघक का तेज्ञाव, कारिटिक सोडा श्र सोडा ऐश--तोसरी योजमा में सन्‌ 
१६६५-६६ हक भंधक का तैजाब १७ लाख ५० हजार टन, कास्टिक सोडो ४ लाख 
टन भोर सोडा ऐश ५ लाख ३० हजार टन बनाने का लक्ष्य है। कास्टिक सोडा और 
सोडा ऐश दोनो गे तीसरी योजना के भन्त तंक हम भात्म-निर्भर हो जायो। 

कार्दनिक रसापन--इस क्षेत्र मै भी बहुत विकास होगा। प्लास्टिक, रग भौर 
दवाओं के उद्योगो के विकास्त के कारण कार्बनिक रसायन उद्योग के लिए बहुत गु जा- 
इक हो गई है और करीब ४० ऐसे रसायना को बनाने का इन्तजाम किया जायेगा 
जिनका कुल उत्तादद २५,१६० टन होगा भौर इसमें १५ हजार ८व की और वृद्धि 
करने की मो व्यवस्था है | है 

इवायें--भान्पअदेश में सतत तगर में कृत्रिम ( सिथेटिक ) दवाओं का बॉर- 
खाना, ऋषिकेश! के वास एप्टी-वायोटिक ददाओो का कारखाना और केरल मे फोटो 
मरमिकल कारखाना खोला जायगा । इसके भलावा निजी कारखानों में जो दवायें बर्नेंगी 


उतको मिलाकर तोपरी योजना के भ्रन्त तक हमारा देश सुख्य-मुस्य दवाग्रो में प्रायः 
झात्प निर्भर हो जायया। 
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ध्रुध्याय ४ 
चमड़ा उद्योग 
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भहुत्त्व -- ध 
चमड़ा उद्योग भारत का बड़ा प्रगतिशं!ल उद्योग है। यह दो बरतुप्रो पर 
निर्मर करता है--(१) जानवरों की खाल, भौर (२) चमडा कमाने की वस्तुयें। 
दुतियाँ से सबसे प्रधिक दोपाये हमारे देश मे ही हैं, श्रत खालो की यहाँ प्रधिकता 
है | घमडा कपाने का सामान भी यहाँ प्रछुर मात्रा मे उपलब्ध है। दक्षिणी भारत के 
शुध्क प्रदेशों में (विशेषत मैसूर, हैदराबाद तथा मद्रास ) तुखार वृक्ष (# ए&9॥0) 
की छाल चमडा कमाने के प्रयोग मे भ्राती है। उत्तरी भारत में बबूल की छाल का 
प्रयोग किया गया है । मायरोबालान तो भारत के सभी घनो मे पाये जाते हैं | इसके 
फल को भी चमड़ा बमाने के प्रयोग में लाते है ३ बहेडा की छात्र भी इस हेतु प्रयोग 
की जाती है | इनके ग्रलावा रासायनिक पदार्थों की सहायता से भी चमडा कल्ोया 
जाता है 

हमारे देश मे जूते बताने के दो बडे कारखाने हैं--कूपर ऐलन एण्ड कम्पनी, 
कातपुर प्ौर बाटा शू कम्पती, बाठा नगर (कलकत्ता) । कानपुर में सरकारी कारखाना 

“थोड़े की जीन भादि भी बनाता है । भ्रन्य मुख्य केन्द्र श्रायरा, लखनऊ, कलकत्ता, लुधि 
गाना, गद्रात तथा बगलौर हैं | कानपुर मे इस उद्योग के केन्द्रोयकरणा के प्रभुद्ध कारए 
ौर्फ्ह्लिमित, दू. -- 

(१) यहा अप्र जो ने इस ब्यवत्ताय को नीव डाली एवं राज्य सरकार ने भी 
पूरा सहयोग दिया । 

(२) घनो जन सल्या के कारण यहाँ का श्रमिक सस्ता है । 

(३) चमडा कमाने के लिए बदूल की छाल प्रच्ुर मात्रा मे मित्र जातो है। 


(४ ) यहाँ यातायात के सभी साधनों का वाहुल्प है । 
(४ ) युद्ध-युग मे यहाँ के कारखानो को विशेष प्रोत्साहन मिला ) 
(६ ) माँग के लिए भी यहाँ विस्तृत बाजार है । 
कानपुर, मद्रास तथा कलकत्त में क्रोम चमडा बताया जाता है भारत से 
कच्चे चमडे का भ्रधिक निर्यात जिया जाता है। भारतीय चमड़े से सुन्दर-सुन्दर 
बस्तुम बनाकर हम झपने नियति बढ़ा सकते हैं तथा देश को भी घनी कर सकते हैं। 

उत्पादत--- 
निल्न पँकडो से चर्म उद्योग के उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है--- 


पश्चिमी ढंग देशी ढग के 


क्रोम से. स्पवियों से। 


( शेष 


कमायी गाम | चमडे जँसा केपडा 
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अध्याय ७४५ 
काँच उद्योग 


(6885 00509) 





प्रारम्भिक 
भारतीय शीशे शथवां काँच के उद्योग का योजनावद्ध विकास करने का तथा इसे प्रन्य 
उद्योग, के स्तर पर ले कए प्रयास पिछले दशक के पुर, वर्षों गे ही किय। गया है। 
ब्रौषधि निर्माण उद्योग ने काँच उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है, बयोकि 
दवाइयों तथा प्रन्य रासायनिक पदार्थों को बद करने के लिये बोतलो तथा काँच के 
सामान की प्रावश्यकता पडत्री है। काँच उद्योग के प्रारम्भिक विकास की पश्रवस्था में 
बहु उपयोगी तथा श्रद्ध॑-स्वचालित ढ़ की मशीनो प्ले उत्पादन होता था। उद्योग का 
सव॑ प्रथम ग्रद्धस्वचालित ढज्ज वा शीशे का कारखाना जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से 
पजाब में शुरू किया गया था। यद्यपि यह बहुत थ डे समय तक ही चल सका, किन्तु 
फिर भी इसने भविष्य मे विदेशी विशेषज्ञों की सहायता क द्वारा देश के विभिन्न भागों 
में स्थापित हामे वाले श्ौश्े के उद्योगो के लिए एक प्राघार प्रस्तुत क्रिया | यही कारण 
था कि सन्‌ १६१८ तक देश मे १४ शीक्षे के कारखाने चालू हो गये थे । सन्‌ १६२० के 
द्वितीय स्वदेशी झान्दोलन से उद्योग को बहुत बल मिला। लेकिन सन्‌ १६३९ तक यह 
उन्नति तीमगति से नहीं हा सकी । काँच की चूडियां बनाने वाले कारणाना समेत शीशे. 
का सामान बनाने वाले कारखानों की सस्या सन्‌ १६३६ की वेवेल ५० से बढ़कर सन 
१६५४० से २०० हो गई तथा उत्पाद ४० 2००० टन वाषिक से बढ़कर ८५,००० टन 
हो गया । घीे के सामान के निर्माण के दज मे तेज़ी वे परिवतन हुए । मुंह से फूक 
मार कर सापान बनाने दे दड्भ का स्थान भ्रधिक सस्ती तथा अद्ध-स्वचालित भशीनों 
मे ले लिया इस प्रकार निर्माण में अधिक वंज्ञानिक ढड्छ को स्थान मिला । 
सक्षिप्त इतिहांस-- 

काँच उचयोग वी प्रगति दा सरकार द्वारा सर्वेक्षण सर्वे प्रथथण सन्‌ १६३३ में 
हुआ्रा | तटकर भ्ायोग ने सरक्षण देने के हेतु इस उद्योग को जाँच की तथा पुन. सन 
१६४५ मे पुराने योजना तथा विकास विभाग द्वारा नियुक्त ग्लास पैनल मे इस उद्योग 
का निरीक्षण किया । इस पेनल ने उद्योग के विकास के लिये भनेक महत्त्वपूर्ण सिफा- 


रेघर 
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रिशे की । इसके बाद सन्‌ १६४३ में एक बार फिर सरकार ने उस उद्योग की भवस्यां 
की जाँच करने तथा इसके सावी विकास के लिए सिफारिश करने के हेतु एक तदर्थ 
सपिति भियुक्त की ! इस समिति के भ्रनुसार उद्योग की प्रगति तथा उत्पादन का स्तर 
यथ्पि सत्तोषणनक्क था तथापि मानव तथा अद्ध-स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन होने 
के कारण इसका सद्भूठन कुछ ऊँचे स्तर की मांग वाले उपभोक्ताओं की भावश्यकताभों 
को पूरा करने के लिए भ्रपर्यात्र था । इसके अतिरिक्त श्लीशा यलाने की भट्टियाँ तथा 
पानी चढाने का तरीवा भी ऊँचे स्तर का उत्पादन करने के लिए अनुपयुक्त था और उसमे 
कौयला भी अधिक परिमाण मे जल्षता था । यह समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुँची 
कि वस्तु के उत्पादन से पूर्व इसके रासायनिक सम्मिथ्ण के तरीकों पर उसके स्थाई 
उपयोग के हृष्टिकोश से विचार नही किया जाता । इसने उद्योग का ध्यान बेकार पड़ी 
हुई भ्रधिक क्षमता वी और तथा एक सीमित सख्या मे नई चीजें बनाने की आवश्यकता 
की झोर झ्राकपित किया । आय प्रयोग के शीशे के बतंन बनाने की ग्रावश्यकता से 
बेकार पडी हुई क्षमता का होता इस उद्योग के फैलाब मे खराब सद्भुठव के परिणाम" 
स्वरूप था ) सन्‌ १६५६ में बुल १६४ झीशे का सामान बनाने के कारखाने थे, जिनका 
वाधपिक उत्पादन ३ ४ टन था । लेकिन इसमे से कुल ६२ वरखाने चाय प्रवस्था में थे 
जिनका कुल उत्पादन २'८ टन वापिक का था। दस प्रकार वास्तविक उत्पादन 
बास्तविक क्षसता का केवल झाघा ही था। स्थापित क्षमता से कही कम उत्पादत की 
इस अ्रसन्तोषणनक स्थिति से तथा शीशे और शीशे के बर्देतो के भारी झ्रावात के 
कारण सन्‌ १६५७ में एक ब(र फिर इस उद्योग का प्राविधिक हृष्टि से निरीक्षण 
किया गया । इस निरीक्षक दल ने लगभग सभी कारखज़ानों का दौरा किया तथा 
वायंसध्थल पर उनकी जाँच करके उनका काम करने का हक तथा उतकी कार्यक्षमता 
बढ़ाने के लिये सभी सम्भव सिफारिश की 

पिछले बुछ वर्षों से औद्योगिक उपमोक्ताप्रो की भावश्यक्रताशों की पूर्ति के 
लिये इस उद्योग का विकास यम्त्रो द्वारा उत्पादन वाले विभाग में ही भ्रधिक रहा है । 

आजकल कुल १४० कारखाने काम कर रहे हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 
चार साख टन वाधिक की है। इनमे से ६८ कारखाने जिनकी उत्पादन क्षमता ३७ 
लाख टन वबाविक की है, निरसर उल्तादम में रत हैं। वर्तमान धास्तविक उलादत २ ५ 
लाख टन वाधिक का है, जिसमे सन्‍्न्रो द्वारा उत्पादन क्षमता का अधिक से अधिक 
तथा अद्धस्वचालित क्षेत्रो मे झज्ञातीत प्रयोग हो रहा है। मदो के अनुत्तार उत्पादन 
की क्षमता इस प्रकार है ) 
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अत अ्टिस-मपन न 7२ जे ०: स्थापित समता: 
शीट रलास १३० ६६ 
ग्लास इल ४३३१५ 
बोतल तथा पाइच १७४*०१६ 


,वोरेटरी में प्रयोग होने बाले शोशे का सामान घ,रेदद 


रैप४ ] 


लैम्वेयर इश्प्१6 
ठैबल तथा भ्स्ड वेयर 3 2 0 4 

* दैवमुम फ्लास्क २६ 
छीशे का विविध साप्ताव ६०,४६० 


दूसरी पच वर्षीय योजना म, श्र्थाव्‌ सन्‌ १६६०-६१ तक उत्पादन का लक्ष्य 
२,३०,००० टन बापिव का था । अत यह स्पष्ट है कि क्षोशे के उद्योग मे विश्चित 
समय से बहुत पहल ही उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर तिया था। इस उद्योग की 
क्षमता भी बातल, कटेतर तथा पै सतित बाइल को छोड़कर माग को पूरा करने के 
लिये पर्याप्त है । इन चीजो भे भी कभी इनक पूर्ण रूप से स्वचालित मशीनों पर 
निर्मित होते के कारण ही है। हाल ही में श्रोद्यायिक उपनाक्ताप्ता वी आवश्यकताप्रो 
के बारे में की गई जाच से पता चलता है कि सम्पूर्ण भाग का पूरा करने के लिये 
कम से कम २४ अ्रतिरिक्त ग्रद्धं-स्वचालिय मक्षीनो की श्रावश्यकता होगे, जो कि 
वतंमान कारखानो का विस्तार करके पूरी की जा सकती है । 

तीसरी योजना का सक्ष्म ६२ लाख ठन है। स्रदों के हिसाब से उनके पक 
नीचे दिए जा रह हैं । 








संख्या मद तीसरी योजना म॑ लक्ष्य 
(१) बोतल तथा बाइल (ना मे) २,च०,००० 
(२) टेबिल त्था प्रैस्ड वेवर.. (टनो मे) ६,१५,००० 
[३) ज्ञीद ग्लास (लाख स्ववेधर टनो म) २,००० 
(४) लैम्परवेयर (टना में) ५०,००० 
(५) लेबारेटरी स्लास वेयर.. टिनां मे) २३,५०० 
(६) थरमोस पलास्क (दर्जनों में) २,२०,००० 
(७) ग्लास शत, बिजली दे 

लिए (छाख की उल्या भे) १,१०० 
(८) शीशे जाए बता विविध 

सामान (टनो में) ३६,००० 


दीसरी योजना के लक्ष्य को पूति के लिये ३४ लाख टन को अतिरिक्त क्षमता 
को प्ररस्म किया गया है । 

हाल के विकास कम म बेड्रीय स्लास तथा सिरेश्िण रिहच इस्ट्रीस्यूट 
कुलझता में चशमों के शीशे, रगीन शीशे दी चादरें तथा छोशे कौ मोटी चादरें, 
तबली पत्थर उचित्न मात्रा मे मिश्रित तथा परत चढाए हुए सुरक्षात्मक शीछ्षे, शीशे 
की चमकीली ग्रोलियाँ, इमारतो के खोखल ब्लाक, ग्लास वूल तथा शीशे के रहे, श्रादि 
बनने लगे है । निक्ष्ट भविष्य में जो चीजें इस उद्योग द्वारा बनाई जाएगी वे इस 
प्रकार है « शीशे के इन्सुलेटर, ग्लास कारवाम, प्रांखो पर प्रयोग होने वाले शीश, 


[ 3८४५ 
(*इनका निर्माण पब्लिक सँक्टर मे यू० एस० एस० आर० के सहयोग से होगा) 
विद्म वर्ग प्रक्रिया हारा शीट स्वास, अंकित तथा शश्वे के रेशे इत्यादि ॥ इस झाव- 
ब्यकृता के प्रति ध्यात होता जा रहा है कि झीघ्र उत्तादन के तरीको का ईघन की 
बचत्त वाले जो तरीको का तथा श्रेष्ठ निश्चप्त प्रणाली को प्रयोग करके सस्ता था 
उच्च स्तर का शीक्षे का सामान बनाया जाए। जझ्ञीशे को गलामे तथा उस पर परत 
चढ़ाने की प्रक्रिया मे भी नए प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जा रहे है ॥ 
कच्चा माल+- 


शीक्षा बनाने के लिये मुख्य रूप से कच्चे माल मे रेत, बिल्तौर पत्थर, 
पैत्सपरपषातु, चुता अयवा चूने का पत्वर, डोलोमाइट, सोडा ऐड बोरेबस तथा सबिये 
के भ्रतिरित्त और कई रसायत झोर आवसाइड जितका प्रयोग तरस पदार्थों के रूप 
ग्रे हता है, रंग चढ़ाने वाल पदार्थ त्तथा रंग को साफ़ करने वाले पदार्थ प्राते है । 

इस उद्योग के सामने आने वाली बडी कठिनाई यह है कि सोडा ऐश के 
अलावा गौर सभी कच्चा माल परिमाण तथा ग्राकार में भिन-भिन् होता है। 
भारतीय मादक सत्या ने बुछ कच्ची घातुओओे के मानक तैयार किए हैं, लेकित उन 
मानकों के आधार पर प्रमी समुचित रूप से वच्चे माल को विकसित नहीं किया 
गया है। रेत इस उद्योग में अयुक्त होने बाले कच्चे मान का ७० ग्रतिशव होता है 

» तथा सारे देश मे और विज्लेपत्त उन्तर प्रदेश के शकरगढ़ भिले में काफ़ी अधिक 

परिमाण में मिलता है। दक्षिण भारत म कारखाने सिलिका के लिये बिल्‍्चौर पत्थर* 
है प्रयाग करते है। उत्तरप्रदेश सरकार न रत को साफ करने का तथा उपकार 
स्तर निश्चित करने के लिए एक वारखाना स्थापित किया है, जिसके कारण उत्पादको 
को झब स्वच्छ किया हुप्ना रेत मिलने लगता है। झभी हाल मे ही कुछ उत्पादों ने 
रेत साफ़ करने क अपने प्लाट लगा लिए हैं। 

चूने बग पत्थर डोलोमाइट, फँल्सपर भी काफी परिमाए में उपलब्ध है, लेकित 
प्रावश्यकता वी पूर्ति करने के लिये बारेब्स, सख्िया तथा सोडा एड ( विशेषकर 
मारी होड़ ऐश ) का आयाव करना पडरा है। भारी साझा एय का देश मे उ्पादद 
क्सने के लिए योजनाएं दनाई जा रही हैं तथा यह अनुमान है कि सन १६६२-६३ 
तक इस उद्योग को भारी तोड़ा एुश की झावश्यकता की भी पूर्ति देश में ही हो 
सकेगी । इसकी बर्तमाव आवश्यकता ७०,००० टन वाषिक की है ! 
मानक तथा, खोज़-- 

बच, काँच के बर्तेन, कौच की चादरें, टोतल, लेबोरेटरा मे प्रयुक्त होने बाला 
कौँच का प्ाम्रान, वाँव के रतोद तथा प्रय इसी प्रक्मार के सामान के मामक नारतीय 
मानक सद्ष्धा ने दवाएं हैं। 

कलक्स के कौँव तथा चोनी मिट्टी खोज सस्याव ने जिसकी स्थापना 


सन्‌ १६५० म हुई थो, ज्ीश्षे के प्रविधिक ज्ञाव के सम्बन्ध मे सैंद्धान्विक तथा 
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३८६ | 
व्यावहारिक दोनो क्षेत्रों में महत्त्तवुरंं खोज वी है तथा देश के इस उद्योग की 
झावश्यकतापों को पहिले स्थान दिया है | इसने प्रयत्नो को सभी क्षेत्रों मे फैलाने की 
बजाय बुछ्च विश्षेप क्षेत्रों मे वेग्द्रित करने का प्रयास विया है। कच्चे भाल, कम्देदर 
तथा दुर्लभ वच्चे माल के स्थान पर स्थानीय साधनों से मिलने वाले कच्चे 
माल का प्रयोग और आयात होने वाली चीजो को इसके द्वारा को जाने वाली जाँच 
विशेष झूप से उल्लेखनीय है। 

इसके द्वारा खोज किए गए प्राप्टिकल ग्लास जा रेल के सिगनलों मे प्रयुक्त 
होते हैं तथा प्रछोम ग्लास की जिनकी भाग देश में बहुत प्रधिक है सभी मे मुक्त कंठ से 
द्ासा की है | भ्राम विवास कार्यों भे प्रयुक्त होते वाली जानव,) के लिए यह सस्या 
एक बुलैदिन प्रकाशित करती है । 
निर्याय-- 

काँच तथा काँच का सामान काफी सख्या में पड़ौसी देशों को निर्यात किया 
जा रहा है, जिसे सरकार प्रौर श्रधिक बढाने का प्रयास कर रट्ो है। वर्तमान काल में 
शीद्षे बा सामान का भिर्यात २५ लाख रुपये वाधिक का है | उनते सम्बस्धित सामान 
वी निर्यात सम्बन्धी स्तिति गे ४० लाख रुपये निर्यात के लिये निश्चित किए हैं। 
प्राजक्ल देश के बाजार मे माँग बढ़ जाने के कारण बड़ी सस्या में निर्यात शायद 
सम्भव महों है। निर्यात के लायक की चीजें भ्रावश्यकता से श्रघिक है। वे इस प्रकार हैं : 
शीर्ष वी बदलें, चूडियाँ, लेग्प का सामान, चमकाई हुई टाइल, मकलो पत्थर, नकली 
मोती, शीश तथा काँच का बना सजावट का सामान इत्यादि । 

राष्ट्रीय भ्रध व्यवस्था को श्रेष्ठतर बनाने में शीशे के उद्योग का महत्त्वपूर्ण 
भाग है। यह उपभोक्ताप्रो की बहुत सी दैनिक आ्रावश्यकताओों को पूरा करने के 
प्रतिरिक्त प्रौद्यायिक उपभोक्ताम्रो नी भी जरूरतों को पूरा करता है | इसी उधोग ने 
बदलती हुई प्रावश्यकताप्रो के श्रतुतार अपने में परिदतन किया है तथा प्गले दशक 
में इससे राष्ट्रीय विकास में प्रौर भ्रधिक सहायता की प्राशा की जाती है। ह 

जपरोक्त सव बातो को देखते हुए यह कहना एक भूल होगी कि इस उद्योग 
की भपनी समस्याएं" नहीं हैं। ईंधन की समस्या इसके लिये एक बडी समस्या है, 
वयोकि बढ़िया विस्म का कोयला इस उद्योग को उपलब्ध नही हो रहा है। इसके 
प्रतिरिक्त भट्टियों मे लगाने को ईटो को प्राविधिक ज्ञान वाज्े ब्यत्तियों ही कमी तथा 
देशीय साधनों के उपकरण तथा उनके औजारों का म॒ मिल्नना आदि भी इस उद्योग के 
सम्मुख प्रमुख समस्याएं हैं। शीशे का सामान बनाते वाले कुल कारखानो न ई धन का 
प्रयोग ( जैसे फरनेस का तेल ) शुरू भी कर दिया है तथा झपन विशेषज्ञों को विदेशों 
में प्रशिक्षित किया है ॥ जब कि सरकार द्वारा विदेशी प्रादिविक जानकारी के सम्बन्ध 
में इस उद्याग को पूरी सहायत्रा दी जा रही है, अपनी आवश्यक्ताग्रो को देखते हुए 
इस उद्योग ने स्वव ही एक परामर्श-दाती सविस की स्थापना कर ली है। अभी हाल में 
बच की भट्टियो की ईटें तथा ग्वास हाउसो की भट्टिया की ईंट बनाने के कार्यों भे 


[ ६5७], 
काफी दिलचस्पी दिखाई गई है तथा संचे और उनके हिस्से, बोतल बनाने की भट्टियाँ 
तथा आधुनिक छऊुः की काँच बताने की भट्टियों के निर्माण की दिशा में भी कदम 
उठाए गए हैँ । इस बात की पूरो श्राशा है कि अ्रगले कुछ वर्षों मे ही इस उद्योग मे 
प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों और उसके पुर्जो की झावश्यवत्ाएं भारतीय साधनों 
से हो पूरी हो जाएंगी । 
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अध्याय ७६ 


पेट्रोलियम उद्योग 


(९९४००ण७ पततेएनहए) हर 


प्रारम्मिक-- 
प्रौद्योगिक ई घनो मे पेट्रोलियम का विशेष महत्त्व है। 'पेट्रोलियम” लेटिन भाषा के दो 
शब्दों से बता है--पेढ़ा'--'भोलियम', जिनका अं है चट्टान का तैल” | पेट्रोल का 
प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है, ग्रत' विश्व के राष्ट्र मे इसका उत्पादन बढावे औौर 
इसके श्लोतो पर आधिपत्य प्राप्त करने की स्पर्धा चल रही है। पेट्रोल की रचना 
'हाइड्रोजन' झौर 'कार्बन' के रासायनिक मिश्रण से होती है, जो श्रन्य खनिजो की तरह 
संसार मे श्रनियमित रूप से वितरित है। इसकी उत्पत्ति के लिये स्थिर भागों ये दूर 
छिंदले समुद्र एवं विशाल मात्रा में कावनिक दव और मृदु शिलाये सर्वोत्तम बार|वस्ण 
प्रस्तुत करते है । पेट्रोलियम उद्योग का जन्म तो आधुनिक युग मे हुआ है कितु इसके 
प्राचीनतम भण्डार लगभग ५,००,००,००० य॒पे पहले निर्मित हो छुके थे। किसी क्षोत्र 
में तेल का होना या ने होना केवल रूप खोदने पर ही निश्चित होता है । इसमे करोड़ो 
रुपये झौर दोध॑कालीन प्रनुसन्‍्धान की झ्रावश्यक्ता होती है। अनुभव बताता है कि ३०- 








हैप८ है| 
में से बेदल १ कुयग्रा ही प्राय, कार्य योग्य होता है। खनिज तेल के उत्पादन मे प्म- 
रीका सबसे भ्रागे है, इसके बाद रूस ओर फिर ईरान, भरब, मैक्मिको भादि का स्थान 
है । भारत मे देश की आवश्यकता वा केदल ८% उल्ादन होता है। तेत्न उत्पादन का 
सबसे झधिक श्रेय झासाम को है। पजाब व सौराष्ट्र मे भी काफी तेल मिलता है। 
प्रनुसन्धान हारा तेल उत्पादन क्षेत्र की सीमायें विकसित की जा रही हैं। श्राणा है कि 
हमारे प्रायात दिलों दिन कम होते जायेंगे | 
भारत मे तेल को खोज का इतिहास-- 

भारत मे तेल का पहला कुझ्ा सन्‌ १८६० मे जैयुर (भर मम) में खोदा गया 
था । भारत सरकार ने सत्‌ १८६५ मे तेल की खोज के प्रयत्न गये | प्रासाम श्रायल 
झम्पनी ने डिगबोई के तेल कूपो मे सन्‌ १८८३ में कार्य आरम्भ किया। उसे सूत्र 
१८६४ मे सफलता मिली । इस समय इस कम्पती के कब्जे में ५० से अ्रधिक तेल कूप 
है, जो देश को तेज्--आवश्यवत्ता की ८५% पूति करते है | 

तेल शुद्धि का पहला कारखाना भी ब्यास्ताम ग्रायल कम्पनी द्वारा खोला गया 
था। इसको स्थापना ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। बाद मे देश मे ही बहुत सी कम्पनियाँ 
डोली गई , जिनमे निम्न के नाम उल्लेखनीय है--[7) वर्मा गेल आयल् स्टोरेज एण्ड 
डिस्ट्रीब्यूटिंग बम्पनी (१६२८), (॥) स्टेन्डड॑ बेकुम झ्रायल कम्पनी (१६३३), () 
इन्डो-बर्मा पैट्रोल क० (१६०६), (४) ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम कम्पती लि० (१६१०), * 
एवं (ए) कालटंक्य इण्डिया लि० (१६५७) । 

ये कम्पनियाँ देश में पेट्रोल की खोज व तत्मम्बन्धी प्रन्य कार्य करती हैं । 
तेल उद्योग मे पाइप लाइनो का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो प्राप्त कोष से तेल को सचा- 
लयो मे १हुँचाती है। विभिन्न उचित स्थानों पर लगे शक्तिशाली पम्पो द्वारा तेल एक 
स्थान से भ्रन्य स्थान को पहुंचता रहता है। सचालयो मे वैज्ञानिक रोतियों से इसकी वृद्धि 
की जाती हैं । यहें 

(१) बर्मा-शेल रिफाइनरीज लिमिटेड--जो सन्‌ १६५४२ में २५ करोड 
रु० की पूजी से स्थापित हुई। तेल शोधक कारखाना ट्राम्बे में ४५४ एकड भूमि के 
क्षेत्र में बनाया गया है। सचयालय मे ५०,४०० बैरल तेल प्रतिदिव सचय करने की 
क्षमता है। इसमे २,००० कमचारी कार्य करते हैं। यहां मोटर स्पिट, केरोसीय, हाई- 
स्रीड डीजल, फरनेस आयल, वाइट्रमेन तथा लिक्दीफ़ाइड पेट्रोलियम सैंस तैयार की 
जाती है। इस रिफाइनरी के काय॑ से देश को ७३ करोड विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष 
बचदी है । 

(२ ) स्टेण्डर्ड वेकुम रिफाइनिंग ऑफ इण्डिया लि०--इस कम्पनी का 
तैल शुद्धि सचयालय द्रगने मे १७३ करोड़ रुू की लागत से बनाया ग्रया है। इसमे 
७३० क्मंचारी हैं। इसने सम्‌ १६९५४ से कार्य झारम्म किया और अरब यह लिक्वी' 
फ़ाइड पेट्रोलियम एवं गैस तथा बार्टटमैन का उत्पादन कर रही है । 

(३ ) फालटेक्स आयल रिफाइनिंग इण्डिया लि०--यह सन्‌ १९५५ मे 





|| ऐपल 
६ करौड़ रु० की पूंजी से स्वावित हुई | इसका संवयालय १५४ करोड़ ६० की लागत 
से विशाखापटनम मे बसाया गया है और सम्‌ १६५७ से का प्रारम्म हो गया है ॥ 
यहाँ विशुद्ध पेट्रोल, केरोमीस, डोजल तेल व ई धन तैलो का उत्पादन होता है। 


तेल की खोज मे विदेशी सहायता-- 


हमारे देश में कुशल भूवात्विकों, पर्याप्त भू-्मोविक सूचना एव भुऔनिक 
सर्वेक्षए की कप्ती रही है । पू जो वा भ्रमाव भी बहुत खटकते वाला है। शत चैत्र की 
खोज के सम्बन्ध में विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। स्वतस्त्र 
भारत में विदेशी सहायता का विवरण इस प्रक्नार है ;--« 


(१) अमेरिका-- टेबनीकल कोश्रापरेटिव मिशत (१. 0. 9 ) के तत्वाघाव 
मे एक अमैरिकन भूगमवेचा ने तेल खोज का कार्य किया श्रौर तत्सम्बन्धी रिपोर्ट 
सब्‌ १६५६ में दी । 


(२) रूप--छप्ी विशेषज्ञों ने भारत के विभिन्न क्षत्रो का सद्‌ १६५५-१६ मे 
अमर! किया और अपनी रिपोर्ट मे पधाब व राजस्थान में तेल की खोज पर ध्याव- 
देने के लिये बल दिया । इस सिफारिश को 'तेल एवं प्राकृतिक गैस झ्लोयोग मं मान 
लिया है। 


(३) प० जर्मनी--जमंनी की जियोलॉजिकल सर्वे के डाइर॑वटर डावटर 
बैन्‍्ज ने तेल खोज के पराप्रश्श कार्य के तिये भारत का अ्रमण किया प्लौर कई क्षेत्रो का 
विस्तृत परीक्षण करने का सुझाव दिया ॥ 


(४ ) कनाडा से कोलम्बों योजना के अल्र्मेत प० राजस्थान ये ग्गा की 
घाटी में ऐरो मैगतेटिक सर्वेक्षण की सतयवा मिन्री । रात ने रिक्वीा87ए ॥7008* 
७१०॥ (0977॥06७ के लिये एक विगेषज्ञ की सेवायें प्रदान की हैं और भुगर्भ शिक्षा 
प्राप्य करने की सुविधायें तथा छात्रवृत्तियाँ दी हैं । रूम्रानिया ने तेल कूपो की गहराई 
खुदाई का यन्त्र और भारत मे इसका उपयोग सिखाने के लिये विशेषज्ञ भेजे हैं| बिदेम 
ते भी कोलस्त्रो योजना के अन्तगंत एक सेन विशेषज्ञ की सेवायें भारत को दी हैं! 


भारत मे इस समय लगभग १४० विदेशी तेल विशेषज्ञ त्तेल् कृप खोदने की 


कला व सर्वेक्षण कार्य में सहायता कर रहे हैं और ५० से भ्धिक भारतोय तेव उद्योग 
_ के विभिन्न क्षेत्री मे उनसे आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 


तेल्न उच्चोग के वत्त मांव एवं सम्भादित क्षेत्र-- 
भारत में तेल उत्पादन के वर्तमान क्षेत्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान झन्तम 


राज्य का है, जहाँ ग्रधिक से अधिक कुये खोदे जा छके हैं। तेल विशेषज्ञों के सर्वेक्षण 
भौर पनुभान के भाषार पर तेल प्राप्ति के कुछ सम्भावित क्षेत्र इस प्रकार हैं :--- 


ड्६० 





पनुमातित ख्ेत्रफल 

मंत्र (वर्ग मौलो मे) 

(१] प्रसम क्षेत्र (त्रिपुया व मनीपुर सहित ) ३०,००० 

(२) १७ बगाल बैध्िन (तटीय उड़ीसा व सुन्दरवन सहित) ३०,००० 
(३) पूर्वी पंजाब (ट्िमाचल प्रदेश तथा जम्मू काश्मीर 

सहित) ०,०९० 

(४) राजस्थान ४६,३०० 

(५) खसम्माव-कच्ध ६८,४०० 

(६ ) गगान्घाटी १,४२,००० 

(७) मद्रासन्तट १७,००० 

(८ ) झ्रान्न तट ६,५०० 

( ६ ) द्रानकोर-तठ ६,००३ 

(१०) प्रण्डघाव एवं नीकोवार होव समृह ३,००० 





यह श्रदुमान क्षणाया जाता है कि देश मे लगभग ४,००,००० वर्ग मील क्षेत्र 
जेल थी पोज के लिये भनुकूल है । त ३ 


पै्रेलियम उद्योग सम्बन्धी सरकारी नौति-- 


विदेशी शाप्तत ने भारत मे पैट्राल्यिम उद्योग की प्रगति में कोई उत्साह वही 
दिखाया । किन्तु द्वितीय महायुद्ध मे त्तत्कालीत भ्रावश्यकत्ताभ्रो ते चिवश होकर रुसने 
सन्‌ १६४५ मे भुगर्भ सर्वेक्षण विभाग मे एक पंट्रोल भरूगर्भ वेत्ता वी नियुक्ति की) 
इसने तल॑ स्रांत के लिये पजाब का सर्वेक्षण कराया। पप्रैल सद्‌ १६४८ में नई 
औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसके अनुस्तार सरकार ने कुछ श्राघारभूत उद्योगी के 
विकास की शिम्मेदारी श्रपने ऊपर ली। दिन्तु पैट्रोलियम' उद्योग का सरकारी क्षेत्र से 
सही लिया गया । सन्‌ १६५१ में प्रथम पथ वर्षीय योजना प्रारम्भ होने पर खनिज 
तैल के उत्पादन व खोज को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। सन्‌ १६५४ मे प्राकृतिक 
गैंम एवं तेल निर्देशनालय की स्थापना हुई । सन्‌ १६५६ मे एक देल एवं प्राकृतिक गेस 
कमीशन कायम हुग्रा, जिसके श्रध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के खान एवं तेल मन्त्र 
(3॥75५0 0 ७ 783 900 0॥9) हैं। कमीशन के मुख्य कार्य विम्त हैं ;-- 
(3) केन्रीय सरकार को खनिज तेल को खोज, उत्पादन शोर उप्तंवी शुद्धि के 
सम्बन्ध में सलाह देता, (0) भूगर्मीय एवं भु-मौतिक सर्वेक्षण करना, (४7) सम्मावित 
सेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रीं मे कार्य करके कुछ अनुमाव भोर परिणाम निश्चित 
करता, (7) खनिज सेन में कार्य करने वाली कम्पनियों के साथ प्रमाणित ढंग से कार्य 
करने वी योजनायें बनाना, (९) भू-्यर्भीय, रखायनिक एवं भ्रू-मौतिक प्रयोगश्ालायें वे 
इल्जीनियरी कारखानो की स्थापना करना, (ए)) विश्व और भारत में तेल व प्राकृतिक 


[ ३६१ 
गैंस के उत्ादन श्रौकड़े सग्रह व प्रकाशित करना एवं व्यापार सम्त्र घी सूचना संग्रह 
व प्रकाशित करत्ता, (ए॥)) प्राकृतिक गैव वे खनिज तेल सम्बन्धी वजकाय्यें प्रकाशित 
करना | 
आ्राधुनिक प्रवृत्तियाँ-- 

प्रथम पंच-वर्षोय योजना के पलगत सरकार ने स्टेण्ड्ड बेकुप्रम कम्पनी के 
सहयोग से प० बंगाल के क्षेत्र मे तेल-खोज का निश्चय किया। प्रारम्भ मे २३ करोड़ 
रु० सरकार ने व्यय करने का प्रस्ताव हझिया ! सन्‌ १६५६ की औद्योगिक नीति के 
कलस्वह्प खनिज तेल का उत्पादन सरका क्षत्न में आगया । द्वितोव पच-वर्षोद योजना 
के प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र मे तेल की खाज के लिये ११९५ करोड़ रु० तिश्वित किये 
गये । बाद मे यह राशि ३०५४ करोड़ रु० कर दी गई। गेर सरकारी क्षेत्रों मे लगाये 
गये झवुमान के भ्नुसार राष्ट्र के तेलनल्लोतो की खोज और विकाप्त के लिये सन्‌ १६७६ 
तक १,५०० व ९ ड र० की क्‍्ावश्यकता का अनुमान है । देश मे पैट्रोलियम की बढती 
हुई माँग, राष्ट्रीय उत्पादन और विदेशो से तेल के भ्रायात को ध्यान मे रखते हुए सर- 
कार द्वारा सचालित तेल व प्राकृतिक गैस कमीशन ने तोसरी योजना में तेल विकास 
कार्यक्रम के लिये ४०० करोड झ० की योजना बनाई है । 

इस योजता के आधार पर सन्‌ १६६७ तक १० मि० टन अति वर्ष तेल की प्राति, 
शुद्धि एवं विपखन का कार किया जायेगा । इसके लिये ४५ नये तेल कप खोदने वाले 
ड्रिलो की जञावद्यकता होगी । कई तेल शुद्धि सचयालयो (488987703) भी स्थापित 
करनी होगी। ग्रमेरिकी व रूसी विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त करमा होगा । २,००० मौल 
लम्बी पाइप लाइन तैयार की जायेगी, जिस पर ४० करोड रु० ब्यप होगा। तेल 
शुद्धि सबेयालय नुनमती (गोहाडो), बरोदी (विद्यर) एवं खम्मात क्षेत्र में कायम किये 
जा रहे हैं। १२ करोड २० को पूजी से भारत तेल कम्पनी की स्थापना हुई है, जो सर- 
बारी क्षेत मे स्थापित शुद्धि सक्याल्यो के उत्पादित माल का वितरण और विपणन 
करेगी । भारत सरकार के तेल मन्त्री श्री केशवदेव भालवीय तेल खोज थ तेल श्रायात 
नीति मे ग्रावश्यक परिवर्तन का विचार कर रहे हैं। कर्मचारियों का हादिक सहयोग 
प्राप्त करने के लिये तेल गैस आयोग ने पैंट्रोलियय उद्योग वे कमंचारियों को भनेक 
सुविधायें देने का निश्चय किया है, जिनका लाभ ६,६०० से अधिक लोग उठावगे । 
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अध्याय ७७ 
फिल्‍म उद्योग 


[गाड क्रिरेपइछतए) 





जारमस्मिक-- हे 


फिल्म उत्पादन में भारत का विश्व में दूतरा नग्बर है। यद्यपि इस उद्योग को प्रारम्भ 
हुए केवल ३० वर्ष हुए हैं । किन्तु जिस गति से इसका विकास हुझा है, वह सचमुच 
सेराहतीय है । इस उद्योग में ३३ करोड स्पये को पूंजी लगी है, ८५,००० व्यक्तिमी 
की काम मिला हुआ है भौर॑ राज्य को प्रति वर्ष २१ करोड रुपया कर के रूप में मिलता 
है। संयुक्त राष्ट्र भ्रमिरिका में प्रति वर्ष ४३० फिल्‍्मे बढती है, भारत में ३००, शापाते 
मे १२३, फ्रास़ मे १०६ झौर इजलेण्ड मे केबल ७१ । द्वितीय महायुद्ध के बाद से 
फिल्म उश्पादन दुगुना हो गया है 

संक्षिप्त इतिहास-- 

७ जुलाई सन्‌ १८६६ को लुगेरे भाइयो में बम्बई के एरप्लेनेंड भेन्दरस के एक 
कमरे मे भारत भें पहुली बार सिनेमा दिखाया । दादा साहब फल्के का “राजा हरिश्चत्र 
भारत वी पहली फिल्म है, जो १७ मई उत् १६१३ को बम्बई के फोरोनेशन घिपेंदर 
भें दिखाई गई | सन्‌ १६१७ मे जे० एफ> पदन ने कलफत्ता से पहली फिल्म कम्पनी 
बनाई और बंगाल से पहली फिल्म 'लल दमयन्ती” दनी + पहली बोलती फिल्म प्रालम 
आरा! १४ माचे सत्‌ १६३१ को बम्बई के सैजेस्टिक सिलेमा मे दिखाई गई। ईस 
फिल्‍म को ए० एम० ईरानी मे बनाया था । सन्‌ १६३२ मे मोशन पिवचर सोसायटी 
(फ़िल्म सघ) श्रॉफ इण्डिया स्थापित की गई । दो साल बाद इसे रजिस्टर कराया। 
इसने १० फरवरी सत्‌ १९६३५ को अखिल भारतीय फ़िल्म सामेलन किया। 
श्रप्नेल-मई सब ३६३६ में वम्बई फिल्म उद्योग की रजत जयन्ती मनाई गई। उस समय 
इसका भारत के उद्योगों में आठवाँ झोर सप्तार के फ्ल्मर उद्योगों में चोथा स्थान था। 

केद्रीय सरवार ने फिल्म उद्योग की बढाने के लिए बाल चिंत्रपठ समिति, 
फ़िल्म वित्त निगम और फिल्म शित्पिको की शिक्षा के लिए फिल्म सल्ष्या को स्थापित 
क्या । फ़िल्म सस्था पुरा े है और इसके लिये सरवीर ने प्रभाव स्टूडियो ले लिया 
है। प्रच्यी फिल्मी की रचना को बढ़ावा देते के लिये सन्‌ १६४४ में राजकीय फिल्म 
पुरुष्कार घुरू किया गया | सर्वोत्तम क्थाचित्र और वृत्त चित्र को राष्ट्रपति के सुपर 

कर 


[ ३६३ 
पदक भौर बच्चो की सबसे श्रच्छी फिल्म को प्रधान मस्त्री का स्वशंपदक दिया जाती 
है। इनके श्रलावा इन श्रे णियो की द्वितीय और दृतीय फिल्‍मों को श्रेष्ठता प्रमाश पत्र 
दिये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार को फिल्म डिवीजन सरकारी समाचार चित्र और दूत 
खिंत्र बनाती है। फिल्म डिंवीजन ने सच १६६० में ८७ दृत्त चित्र बनाये, जिनमे १७ 
रज्जीत थे। हर हफ्ते बया समाचार चित्र दिखाया जाता है। २२ जतवरी सद्‌ १६६३ 
से भेग्रेजी धोर १२ भारतीय भाषाप्रों मे समाचार चित्र बनाये जा रहे हैं । हे 

फिल्म बनाने मे ससार भर में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जापान 
का है। भनुमार है कि देश में २६० फ़िल्म कम्पत्ियाँ, १,१८० फिल्म वितरक भौर 
४,३०० पिनेमाधर है। फिल्म उद्योग के तीन प्रधान केद्धो में स्टृडियो और फ्नोरो 
(मश्लो) की सछषा इस प्रकार है--बम्बई ३० स्टूडियो ओर ६६ फ्लोर, कलकत्ता ६१ 
स्टूडियो एवं ३० फ्लोर तथा मद्रास २७ स्टूडियो एव ७२ पलोर | सब १६६० 'मे ३१५ 
फिल्‍मे बनाई गई । सबभे अधिक ११४ हिन्दी को थी । तामिल में ६२, तेलगु में ५४, 
बजुला मे ३६, मराठी में १५, कन्नड मे १९, मलयालय में ६, उडिया में ५, पजाबी 
में ४, उदू भे ३, गुजरातो मे २ और पिंधी में १ बनो । 

फिल्मों के निर्यात से सत्‌ १६५६ से १ करड ४३ लाख रु० की विदेशी 
मुद्रा मिल्ली ! लड्भो, मलाया, बर्मा, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, थाई देश, विमतनाम, 
झदन, फारस की खाडी के बन्दरगाह, ईरान, लेबतान, ब्रिटिश पूर्वी झौर परिचमी 
प्फ़रीका, घाना, ताजियसे, दक्षिणी भ्रफ़ीका, ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज, फोजी, सारिशंस, 
डच गायना, ब्रिटेव श्रौर हांग काँग में भारतीय फिल्मो की काफी माग है । 
फिल्म कला की शिक्षा-- 


दस साल पहले थी सदाशिव कान्हीजी पादिल की श्रध्यक्षता में फिल्‍म जाँच 
समिति नियुक्त हुई थी । उसनी रिपोर्ट में ऐसी सस्या खोलमे की सिफारिश की गई 
थी जहाँ फिल्म कला की शिक्षा दी जाएं। भारतीय फिल्मी का स्तर सुधारने के लिए 
यह जहरी है कि इनके बनाने मे योग्य और प्रशिक्षित शित्पिक बाग करें। इसका 
उद्देश्य यह था कि शिक्षित भौर प्रतिभा सम्पन्न युवकों को फिल्म कम्पतियों में भरने 
का मौका मिले । अस्यु इसी उद्दश्य से भारत सरकार के सूवनों और प्रसारण मभसत्रा- 
लय ने पूता मे फिल्‍म सस्‍्था खोली । १६ अगस्त सन्‌ १६६१ को यहाँ फिल्म कला का 
वैज्ञानिक कड्भ से पढाई का पहला सत्र शुरू हुआ, जिससे ४१ युवक दाखिल हुए ।'ये 
लोग भागे चलकर फ़िल्म निर्माण का स्तर सुधारने मे कया काम करेंगे, यह तो समय 
ही बताएगा । दिनन्‍्तु इस पढाई की शुरूआत से, भारतीय फ्ल्मि! के इतिहास में एक 
नया अध्याय भ्रवश्य शुरू हुआ है। ध 

चास्तव में यह सस्या मार्च सन्‌ १६६१ मे ही चालू हो गई थी। उस समय यहाँ 
ध्वमि रिकाडिंग, फिल्म फोटोग्राफी और फिल्म सम्प्रादन का त्ीत मांस का पुत्म्यास शुरू 
हुआ । इसमे वे लोग लिये गए, जो फिल्मो में तौन साल से काम बर रहे ये। इन 
विषयों के विशेषज्ञों से अ्म्यासियों को शिक्षा दी | देश के विभिन्न भागो से इस विषयों 


सनी. 


३६४ ] 


के विशेषज्ञ भी भाषण करने के लिए यहाँ चुलाये गये । फ्रास को फिल्म शस्था कै लिर्दे- 
शक, श्री टेस्सोनो भी यहाँ दो सलाह रहे और अपनी सलाह तथा बहुमूल्य 
सुझाव दिये। 

झिक्षार्थियों को भ्रवेक फिल्‍मे दिखाई गयी और उनके शिल्य पर विचार विमर्श 
हुये , इस सस्था हे काम में फिल्म निर्माण भी बड़ा सहयोग दे रहे हैं। कई फिल्म 
निर्माताश्ो ने पाटिल जाब समिति से कहा था कि देश मे ऐसी सस्या होती चाहिए । 
प्रव उनकी यह इच्छा पूरी हो रहो है। 

झाजकल इस सस्था मे चार विपयो को शिक्षा दी जा रही है. फिल्म निर्देशन 
भौर पट यथा (स्क्रिप्ट) लेखन, चल फोटोग्राफी, ध्वनि भ्रकन और घ्वति शिल्प 
झोर फिल्म सम्पादन । सस्या मे जो शिक्षार्थी हैं, वे सभी कालेजों से सीधे निलले स्तरा- 
सक हैं भौर उन्हे फिह्म कला का बोई अनुभव नही है। प्रधिकाश को फिल्‍पी मे काम 
करमे का चाव है, जो आजकल प्राय युवकों को होता है। किल्तु इसमे यह भाव पैदा 
किया जा रहा है कि इन्हे कडी भेहतत और लगन से काम करना होगा और गारी 
दापित्व सम्भालना होगा। 

कहते हैं कि कलाकार बताए नही जा सकते बहिकत उनमें जमजात प्रतिभा 
होती है । कितु प्र यह है कि ग्राज फिल्‍म उद्योग मे ऐसी प्रतिभा दाले कितने ध्यक्ति 
हैं और वद्या प्रातमावान व्यक्तियों को शिक्षा की जछूरत नहीं ? वास्तव मे शिक्षा से 
तो प्रविभा भर निखरतों है। अ्रष्ययन से मनुष्य की कला हष्टि व्यापक होती है। 
प्रतिभा की घि गारी को भी भ्रस्थास शोर शिक्षा की फूक चाहिए | तभी वह भ्रज्वल्ति 
होती है । श्रतः फिल्‍म उद्योग मे प्रवेशेच्दुओं को कलह्मक प्रतिमा को निसारने 
से यह सरथा बडा योग देगी । 
फिल्म वित्त निगम-- 

फिल्म वित्त निगम का सुझ्य ध्येय बढ़िया फ्ल्मो के तिर्भाए को बह्वावा देना 
है । उसका भ्रभिष्राय है कि फिल्‍मे मत्तोरतक होते के साथ ही शिक्षाप्रद भी हो भौर 
उत्ते जीवन की वास्दविक भावी मिले) दूसरे शब्दों मे थे फिल्मे बथार्थवादी हो, 
जितमे दशक को पराओ, परिस्थितियों शोर समस्याप्रो मं प्रपने ही जीवन का धतिविम्ब 
दिल्लाई द ; यह बात सामाजिक व ऐतिद्ासिक या प्रास्यानक पर ग्राधारित दोनो 
प्रकार को फिल्मो पर लागू होती है। 

फिल्म वित्त निगम से सहायता पाने बाली फिल्‍मे साधारण फिल्मों से भिन्न 
होगी ( उनम तड़क सडक, श्रतिदाय भावुकता द प्रवास्तविकता नही हीगो । उनमे उस्ता 
मनोरजन थे मजाक भी नहों होगा । निगम ऐसी फिल्मो को भी बढ़ावा देगा, जिनमे 
ऊंचे झादशों की प्रतिष्ठा हो । यदि फिल्म मे एक भी पात्र झचे झाद्शं की प्रेरणा 
देता हो या दो-चार सम्वाद भी ऐसे हो जो दशकों को सद्वृत्ति को जगावें तो वह 
फिल्म निगम की सद्धययता को पाव हो सकती है। ग्रस्तु निगम राष्ट्रीय विषयों पर 
प्राधारिल या सामाजिक, सास्कृठिक, फिक्मो तथा सावजनीन महत्त्व की फिल्मो को 
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सहायता देगा । परन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि विगम सुधार का काम करता चाहता 
है था फिल्‍मों में पूंजी लगाने वाले महाजनों का स्थान लेना चाहता है। तिबम तो 
क्ैबल ऐसी फिल्‍मे बनाते मे भदद देने का प्रथत करेगा जो कला की दृष्टि से ऊँचे 
दर्ज की हो शोर जिनमे ऐसे विचारों व झ्ाद्शों का प्रतिषादन हो! जिनसे राष्ट्र और 
जाति ऊँची उसे । निगम इस बात की अवहेलना नहीं कर सकता कि उससे सहापता 
पाने दांली फिल्में घाठा त दें | पर वह ऐसी फिल्मो को कदावि सहायता नही देगा, 
जिसने राष्ट्रीय चरित्र का अधपतन हो । 
विगस फिल्म उद्योग के खर्च को भी बढाना नहीं चाहता । भाजकल चोटी के 
कलाकार तथा असिद्ध स्टूडियो बहुत ऊंची दर पर लिए जाते हैं, ताकि उनके नाम से 
पिनेभाघरों मे खूब भीड हो । पर फिल्म कही फेल हो गई तो निर्माता का दिवाला 
पिछ जाता है । निगम ऐसी फिल्म के निर्माण मे सहायता देगा, जिनमे ख्च बम हो 
और होनहार कलाकार हो । इससे निगम दो उद्देश्य सिद्ध करेगा | एक तो वह फ़िल्म 
उद्योग की उन्नति में योग देगा, दूसरे नये कल्ाक्ारों को भी अपनी प्रतिमा विकसित 
करने का भ्रवसर देगा $ 
फिल्म उद्योग को सरकारी सहायता देने व। विचार नया नहीं है ॥ भ्रिदेन में 
पिछले दस बप से भी अधिक समय से राष्ट्रीय फिल्‍म वित्त निगम काम कर रहा है । 
डूटलो मे फिल्म निर्माण मे सहायता देने का काम एक बेक को सोंपा गया है भौर 
क्रास में राष्ट्रीय-सिनेमाटोग्राफी-केन्द्र यह काम बरता है। देश में फिल्‍म वित्त निगम 
पिछले साल मार्च में स्थापित किया गया, पर इसने अपना काम इस साल फरवरी से 
शुछ किया प्रवटूबर के मध्य तक इसके पास कुल ६४ लाख ७० हजार ₹० के ऋण 
के लिए २२ भ्रजिय/ आयी । इनमे से ५ भ्रावेदकों को कुल १८ लाख ९० स्वीकार 
किया गया ) ३ प्रावेददों को ६ लाख ४० हजार रु० दिया जा चुका है, १० अजिया 
अस्वीकार कर दी गयी हैं भ्ौर ७ भ्रजियो पर विचार किया जा रहा है । 
निगम सरकारी लिमिटेड कम्पनी है श्नौर इसकी प्रधिकृत पूंजी १ करोड रु० 
है। इसकी छुकता पूजी २० लाख २० है, जो समाप्त प्रायः है। भव निगम झीतघ्र ही 
हे लक रू० वी पूजी झौर एकत्र करने बाला है भौर तब यह फिल्मो को भौर ऋण 
सकेगा । 


फिल्म को ऋणश-- 


निगम ने ऋण देसे के लिए पिद्धान्त निद्दिचत कर दिए हैं। निगम फिल्म 
निर्माण का पूरा खर्च नहीं उठाता । फिल्म पर होने वाले खर्चे वा एक-चौथाई निर्माता 
देता है भौर निगम का निर्देशक-मण्डल एक फिल्म को ३ लाख ५० हजार रु० तक ऋण 
दे सकता है। इससे झधिक के लिये सरकार को भ्रनुमति लेनी पढ़ती है | नियम ने 
ब्याज की दर बहुत कम रखी है । ७॥ से £ प्रतिशत तक झ्रौर यदि ऋण नियमित 
सौर से चुकाया जाए तो कुछ छूट भी दे दी जाती है । फ्ल्मि-निर्माश पद भी निगम 
को जियन्दण रहता है। यदि फिल्म निश्चित अ्रवधि मे पूरी न हो तो, निर्देशक-मण्डल 


बध्फ | 
को प्रदिकार है कि वह ऋण लेने वाले से पुरा ऋश जो दिया यथा है, मय ब्याज डे 
माँग हे, या किहय का तिर्माण अपने हाथ मे ले ले या किसी अन्य निर्माता से बदवाएं * 
निगम को फ़िल्म के कयातक्ष को भी जाँचने का अधिकार है, ताकि उसे यकीव हो छाए 
कि फिल्म उसके सिद्धास्तो के भ्रनुकृ्त बेगी । तिगम का ओगशेश अच्छा हम है। 
सोहश् फिल्मो का विर्भारा एक दित में नहीं हो सकता, पर किन्म उच्चो/ ने विंग 
का जैसा स्वागत विया है, उससे पता चलता है कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। 7 
उपसंहार-- 
बध्दी एल्मो के तिर्मार के लिए एक कारखाना मद्रास राज्य में उठकमष्ड के 
हिख्ट फ्रास को एक फर्म छप७॥४६ €६ (28 वे खेतीवल सहयोग से सा्वेशतिके 
क्षेत्र मे खोला जा रहा है। भाशा की जाती है कि उद्योग वी बच्ची फिल्म सामवस्पी 
सामस्ा प्र हत हो घाकगी । | 
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अध्याय ७८ 


दियातलाई उद्योग 


[बाली [ध्रवंध्रभर) 





वियासलाई प्तिद्वित के प्रयोग की वस्तु है, मिशका प्रयोग दरिद्र तथा धनी 
सभी व्यक्ति करते हैं। इस उद्योग के लिए ठोन बाढो वी आवश्यकता होती है--(१) 
मुलायम लक्डी, (२) सस्ता थमिक और (३) रासायनिक पदा्थ। भारत ऐ॥ सकड़ी 


तथा श्रमिक का 7) बोई ग्रश्मव नही है, विन्तु रासायनिक वदायों वा बाहर है भ्रमात 
जारी पड़ना है। नह 


बैध्ठ | 
उत्पादन-+ 
गत कुछ वर्षों म्रें दिदासलाई का उत्पादत इस प्रकार रहा है -- 








वर्ष दियासलाई (!००० पैटियाँ) 
१६५२ ब्ब ६१६२ 
१६५३ ६१८९० 
१६५४ 5२६२ 
१६५५ ६१५६ 
१६५६ ध्र्श्र 
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१६५८ ध्र्ड४ड 
१६५६ ७००*७ 
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अध्याय ७६ 
उद्यान उद्योग 


(?[ब्रवादाणा [र0पडएतज) 
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प्रारम्मिक-- 


उद्यान उद्योग मे पेय पदायओं से सम्बन्धित उद्योग चाय, कहवा और कोड प्रमुख है श्रोर 
इनमें भी चाय उद्योग का एक विश्वेष स्थान है । अस्तुन अध्याय में उक्त तोमो उद्योगों 
के विकाप्त पर अकाश डाला गया है । 


[ ३६६ 
चाय उद्योग (68 _ऊतैप॥99) 


संक्षिप्त इतिहास-- 


॥ चाय अत्यधिक नम शोर गरम मानसूती प्रदेशों काः पौधा है, इसके लिये ४०९ 
फा० से १०० फा० तक तापक्रम और ६०” से १००” तक वर्षा चाहिये। चाय- 
व्यवसाय के लिये सस्ते गौर अधिक सब्या मे श्रमिकों की भी प्रावश्यकता होती है। 
कहा जाता है कि चाय पीने का प्रचार सबसे पहले चीन में हुआ था | यह संसार को 
सबमे बडा उत्पादक देश है | इपके बाद भारत का नम्बर झाता है। मर्व॑ प्रथम समर 
१८२० में आसाम थे चाय के जगली पौधों की खोज हुई थी ग्रोर इसके बाद ही 
ईस्ट इृप्डिया बम्पनी का ध्यात उस पर गया। सन १८३४ में कम्पनी ने अपना 
बगौचा प्रारम्भ किया ! प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं हरा सवालित एवं पोषित उद्योगों में 
चाय उद्योग वा एक महत्वपुरा स्थान है, वयोकि प्रारम्भ से ही यह निरन्तर प्रगति कर 
रहा है। भारत मे सम्पूर्ण उत्पादन की ५७% बाय केवल प्राध्माम और बंगाल भेही 
देंदा होती है। चाय के उत्पादव का दूसरा क्षेत्र दक्षिणी भारत में नीलगिरि पहाडियो 
का है जहाँ भारत की १६% चाय होती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र मे भी 
चाय पैदा की जाती है। भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप चाय उत्पादन की लगभग 
७४,००० (क्ड भूमि पाविस्तात में चली गई । विभाजत के बाद भारत मे ७'७४ ताख 
एकड भुमि रह गई, जिसमे ५६० करोड़ पींड चाय उत्न्न हुई। राष्ट्रीय सरकार मे चाय 
उत्पादन के क्षेत्र मे निरन्तर वृद्धि का प्रयात्त किया है | 


| 


चाय उद्योग की आधुनिक ध्रवृत्तियां एवं भविष्य-- 


५... बिरव में भारत चाय का सबते बड़ा उत्पादक श्रौर निर्यातकर्ता है यह 


स्थिति उस्ते तब से प्राप्त हुई जब्रकि १६वी शताब्दी में चीन से चाय का विर्मात कम 
हो गया । यहाँ इस समय ८ लाख एुकड भूमि पर चाय की पैदावार होतो है तथा 
झपादन ७०० पि० पड से भी प्रधिक है। विश्व के बाजार मे ब्राने वाली चाय की 
पूर्ति का प्राधा भाग वारत भेजता है। चय उद्योग देश के सबसे बडे सगठित उद्योगों 
में से है। इसमे १ मि० से भी झ्धिक लोगो को काम मिला हुग्ना है। यह भारत को 
सबसे अधिक विदेशी मुद्रा श्रजित करने वाला एक अद्दे ला उद्योग है। स्पष्ट है कि 
बस उद्याग की उर्तीत एव प्रगति के साथ हमारी विदेशों मुद्रा की समस्या का हल 
जुड़ा हुंत्ा है। प्रत। यह आवश्यक है कि इस उद्योग को कठिनाइयों को दूर करने के 
लिये प्रत्येक प्रयास करना चाहिये । 


दुर्भाग्य से छले कुछ वर्षों से चाय का निर्यात गिरता जा रहा है, जैसा कि 
निम्न तालिका प्ले भी प्रंगट होता है ;-- 





ब्ष्‌ं मात्रा मूल्य 
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१६५७० ४,०३,२३६ ७१,६३९ 
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3 १६५४ ४,४७,६६० १,३०,७४ 
१६५५ ३,६७,श२३ १,१३,९९ 
१६५६ ५,२३,५५७ १,४२,८२ 
२६५७ ४,४२,६५१ १,२३,३६ 

* (१६४८ ५,०५,६६१ १,३६,४४ 
१६५६ ड,७२,४७४ १,२६,३६ 
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निर्यात घटने का प्रधान कारण यह है कि झन्य देशो ते विश्व बाजार मे श्रपती 
पूर्ति बढ़ा दो है। यह बात निम्न तालिका स प्रगठ हो जाती है :-- 
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उक्त तालिका भे यह देखा जा सकता है कि भारत का शेयर सन्‌ १६४० में 
४४ ८९, से घटकर सत १६५६ मे केवल ३६ ६% रह गया है । लका का शेयर ३३% 
के लगभग स्थाई बहुट भृच् रहा है। पूर्वी अफ्रीका का शेयर सन्‌ १६५० मे ३३% 
से बढकर सन्‌ १६५६ में ५% हो गया है। चीन का शेयर भी ३% से बढ कर 
८ ४५% बढ़ गया है। इस प्रकार चीन झौर पूर्वी अफ्रीका के बढते हुये शेयर के कारण 
भारत का शेयर घट रहा है । लका भी, जो कि विश्व में दूसरे नम्बर का बडा 
निर्यातक है, भारत के लिये एक प्रबल प्रततिहन्दी प्रमाणित हो रहा है। लका, पूर्वी 
अफ्रीका और चीन घीरे-धीरे बढता हुप्ना उत्पादत एवं निर्यात भारतीय चाय के भविष्य 
के लिये एक चुनोती है। इडोतशिया मे भी, जहाँ कि चाय उद्योग गत महायुद्ध मे 
बहुत ही ध्वस हो गया था, भब धीरे धीरे प्रगति हो रही है। उसका चाय निर्यात सन्‌ 
१६५० में 5३ २ मि० पौंड से बढ कर सन्‌ १६४६८ में ४६३२ मि० पौंद हो गया है ! 
अफ्रीका चीन और लका मे चाय का निर्यात बढाने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। 
इन सबका परिणाम भारतीय चाय वे निर्यात लिये शुभ न होगा । 
बया इस दछ्या से बचने के लिये कुछ तहीं क्या जा सकता ? इस प्रइन का 
उत्तर देते के पूर्वे हमे यह विचार करना चाहिए कि ऐसी दक्षा क्यो हुई है। पहला 
और सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय चाय के मूल्य अन्य देशो की तुलना 
में श्रधिक हैं। भारत के कुल चाय का उत्पादन का ६०% भाग बिल्कुल उन्ही किस्मो 
का है जिनका उत्पादन इ डोनेशिया अ्रफ़ीका और चीन द्वारा किया जाता है। चूक्ि 
भारतीय किस्मो के मूल्य अधिक हैं इसलिये विदेशी क़ता श्रय देशों से ही चाय 
खरीदना पसन्द करते हैं क्योकि उहे कम मूल्य पर समान किस्म की चाय 
प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि विक््व के सभी प्रमुख चाय उपभोगी 
देशों को (जैमे ग्रमरीका, इ गलड, कनाडा, आयरलेड, ईरान श्रादि) भारत से चाय 
का निर्यात भ्रभी हाल मे कम हो गया है। भारतीय चाय का मूल्य प्रधिक क्यो है ? 
इसका कारण यह है कि हमारे ८श मे उत्पादन की लागत एवं करो का भार भ्रन्य 
देशी की अपेश्ञां अधिक है । उत्तादन लांगत बढने का एक प्रमुख कारण मजदूरी मे 
वृद्धि होना है, जिसकी व्यवस्था नग्रे बगीचा कानूनों ने की है। इस सम्बन्ध मे हम केवल 
यही सुझाव दे सकते है कि च्ंकि चाय उद्योग का विदेशी मुद्रा के ग्रजन को हृष्ठि से 
एक विशेष महत्त्व है, इसलिये हम श्रम लागतो मे अनावश्यक वृद्धि नहीं होने देनी 
चाहिये । उत्पादन लागन बढने का दूसरा कारण है निर्यात एवं उत्पादन कर। इन करो 
का भार विभिन्न चाय क्षेत्रो मे इस प्रकार है «-- 


प्रथम क्षेत्र ५७४५ न० पे० प्रति कि० ग्रा० 
| द्वितीय क्षेत्र ६२ न» पै प्रत्ति कि० ग्रा० 
तृतीय क्षेत्र (भ) ७१ नम» पै० प्रति कि० ग्रा० 
तृतीय क्षेत्र (ब) ऋ०. म० पै० श्रत्रि कि ग्रा० 


इस भारी करारोपस का चाय के मूल्य पर बहुत प्रभाव पडा है, जिससे 
मारतीय चाय की प्रतिद्वदिता झक्ति विश्व बाजार में बहुत कम हो गई है। इसके 
विपरीत इण्डोनेशिया, चीन व अप्रीका म कोई निर्यात कर नहीं लगा है। लड़ा में 
निर्यात कर लग होने पर भी वहाँ की चाय मारत की अपेक्षा सस्ती प्रडवी है । 
सरकार करारोपण के दुष्प्रभाव से परिचित है। इसी कारण उसने सन्‌ १६६१ ६३ के 
बज मे डे कमियो वो घोषएा भी की थी । झब करारोपए का भार इस प्रकार 
या हे / -- 


ड्०्रे है| 


प्रथम सत्र ५४ न० पै० प्रति कि० ग्रौ० 
द्वितीय क्षेत्र ४६ न० पे» प्रति कि० ग्रा० 
तुतीय क्षेत्र (प्र). - ६६ न० पै० प्रति कि० ग्रा० 
तृतीय क्षेत्र (4) ७६ न० पे० प्रति कि० औआ० 


किस्तु चाय उद्योग को कठिनाइयी को देखते हुए यह राहेत बहुत कम है। 
फिर भी इसका चाय के निर्यात पर हुछ सुप्रभाव भव्य होगा । करो की कमी के 
सम्बन्ध में हमको यह ध्यात रखता चाहिये कि कर इस प्रकार कर्म किये जाये कि 
विदेशी करता भारतीय चाय झधिक मात्रा मे खरीदे भौर साथ ही करो के कम होने 
पर मूल्य घटने से विदेशी मुद्रा वी झ्राय में कमी न होने पाये। वास्तव भे हमारे 
हिर्यात का उद्दध्य प्रधिक विदेशी मुद्रा कमाना है, त कि अधिक दस्तु निर्यात करना । 
सरबवार सन्तुल्न कायम रखने की भरसक चेष्टा कर रही है । 

तन्‌ १६६१-६३ के बजठ में दी गई राहतो के कारण भारत में उपभोग के 
लिये चाय मेहगी हो जायेगी, जिसका फन्त यह होगा कि साधारण चाय की माँग 
बढ़ेगी और वढ़िया चाय की माँग कम हो जायेगी, जिंससे बढिया चाय निर्यात के लिये 
झ्रधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी । 

हमारी विकास योजनाभो के लिए चाय का क्तिना प्रधिक महृत्त्त है, इसका 
भ्रनुमाद हूम इस बात से लगा सकते हैं कि तृतीय पच-दर्षीय योजना मे चाय उल्पादन 
एव निर्यात के लक्ष्य क्रमश ६०० मि० पौण्ड एवं ६०० मि० पौण्ड रसे गये है।मह 
उत्पादन लक्ष्य तभी पूरा होगा जबकि निम्न उपाय क्यि जायें:--(7) भमोनियम 
सलफेट के रूप में उद्योग को पर्याप्त उवरक उपलब्ध किया जाय , (00) उद्योग को 
चाम की पुरानी झाडियो को प्रतिस्थापित करने के लिए सहायता-ऋण दिये जायें 
और (77) श्रम-सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रहे । हर्ष का विषय है कि सरकार इस शोर 
घ्यात दे रही है । 

यह कहा जाता है कि सन्‌ १६६५-६६ तक तिर्याव वा जो लक्ष्य मिर्धारित 
किया गया है वह चाय के निर्यात में घटोतरी वी वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए सुगम 
नहीं जान पड़ता। किन्तु स्थिति के कुछ उज्जवल पहलू भी है। प० शशिया, 
अफ़ोका श्रौर यूरोप के कई देशो मे घाय का उपभोग बदने क पर्पाप्त खेत्र विद्यमान 
है । इनमे भारतीय चाय का निर्यात बढाया जा सकता है। इसके लिये विदेशों में 
भारतीय चाय के उपभोग को श्रोत्साहन देना होगा भौर उभयपक्षीय व्यापार समभौते 
(97!8श%] ध849 9६7८९॥7७०६8) करमे होगे। 

चाय बोर्ड की एक निर्यात प्रौत्साहन कमेटी है, जिसमे चाय व्यापार के प्रति- 
विधि सम्मिलित हैं। इसकी सहायता के लिए छ* निर्यात प्रोत्साहन परिषर्दे भी है। 
भारत सरकार मे प्रभी हाल में इज्भूलेण्ड, प्रसेरिका, आस्ट्रेलिया शौर मिश्र से चाय- 
परामशंदात्ा ((60 80ए:8078) नियुक्त क्ये हैं, जिनका काम स्थानीय चाय 
व्यवसाइयी से सम्पर्क बढानां है, ताकि वहाँ भारतीश चाय का निर्यात बढे । करो में 
एक चाय केरद्ध खोला गया है जो मध्म-पूर्व में भारतीय चाय का प्रचार करेगा । 
सरकार ने कई देशों से उमय पक्षीय व्यापार समझौते भी किये हैं । 

कहुवा (००४च्च्े 

ब्रारध्मिक-- 

बहूवा £ बोसीनिया की मूल उपज है । इसने लिए गममे और नम बलवायु 
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चाहिये, भौसत तापक्रम ७०१ फा० होता झावश्यक है, भुमि ढालू शोर उपजाऊ होनी 
चाहिए । ज्वालामुखी के लावे से बनी मिट्टी कहवे के लिए उत्तम होती है। इसके 
लिए झधिक श्रम भी झ्रावश्यक होता है । भारत मे यह पौधा तेरहवी शताब्दी में 
लाया गया था, किन्तु इसका मियमित उत्पादद सन्‌ १८३० से प्रारम्भ हुआ। यह 
भारतीय जलवायु के झनुकूल नही पड़ता, इसलिये देश मे यह श्रधिक लोकप्रिय 
नहीं है ) 
आधुनिक प्रवृतियाँ-- 

भारत में लगभग ५०९ कहवा क्षेत्र भारतीयों के तथा ३०९ क्षेत्र योहपियों 
के अधिकार भे है) दक्षिण भारत मे लगभग ४,००० से अधिक कहने के बगीचे हैं, 
जिममे भ्रकेत़े मंसूर भे ४,६०० बगीचे हैं। यहाँ १०% उलादव होता है। देश के 
बुल उत्पादन वा झाधा भाग देद मे ही प्रयोग हो जाता है श्रौर शेष भाग इजुलंड, 
जरनी, फ्रॉस, हालेड, बेल्जियम तथा श्रारिट्रया को निर्यात कर दिया जाता है। भारत 
का कहवा उत्पादन और निर्यात विश्व के उत्पादन व निर्यात की श्रपेक्षा बहुत कम है । 

गत वर्षो मे भारतीय कहवा समिति को निर्यात सम्ब धी कठिनाई अनुभव हुई 
है। फिर भी कहवा उगाने बाले क्षेत्रो मे विकास की योजनाएँ बनाई जा रही हैं? 
यह ग्रावश्यक है कि कहव के नये बाग उन्ही भागों में लगाये जाये जहाँ बहुत प्रधिक 
भच्छे उत्पादन और रोग मुक्त पौधे उगने की झाज्ञायें है। चू"कि विदेशी मुद्रा के श्रज॑त 
वी दृष्टि से कहवा उद्योग का महत्त्व बहुत कम है इसलिए उत्तम त्तो यह होगा कि 
इस उद्योग मे श्रम व पूंजी बढाने के दजाय उसको चाय उद्योग में लगाया जाये । 


रबडे (रिक्त796०) 


उद्यान ज्द्योगों मे रवड का भी एक महत्त्वपुर्ण स्थान है। प्राकृतिक रबड के 
पेड जजूली भवस्था मे उगे हुए पाये जाते हैं। प्रव जफूली रबड़ का उत्पादद कम 
होकर बाग्रानी रबड का उत्पादन बढ़ रहा है ! भारत में सर्व प्रथम सब्र १६०२ में 
द्रावनकोर में प्रेरियार नदी के किनारे रबड़ के बगीचे लगाये गये | सम १६२६ तक 
इनका पर्याप्त विकास हुआ, परन्तु मन्दी कालब्मे उत्पादत गिर गया। द्वितीय महायुद्ध 
की भ्रावश्यकताओ से प्रेरित होकर इसे वुन बढाने का प्रवास किया गया है। अब भी 
उत्पादन की हृष्दि से भारत विश्व के देशों में सबसे पिछडा हुआ है। देश के भ्ौद्योगिक 
विकास तथा सुरक्षा मे रबड़ का बडा महस्त्वपूर्णा स्थान है। झ्रतः इसके लिये प्रन्य 
देशा पर निभर हासा उचित नही हैं। योजना आयोग ने भारत में रबड का उत्पादन 
कम होते का कारए बगीचो का छोटा व पुराता होना बताया है। प्त, राष्ट्रीय विकास 
समिति में इनक १४ वर्षीय पुनरुद्धार को योजना बनाई, जिसमे काफी सफलेता मिली 
है। सरकार वो ओर स उद्यान पुनर्स्यापन सम्बन्धी सहायता भी दी गई। भविध्य में 
रबड उद्योगा के लगाने के लिए भ्रच्छी किस्म के चीज व पौधों के प्रयोग पर बल 
दिया जा रहा है । 

श्राधुनिक युग मे रवड से अनेक वस्तुयें जैसे टायर, स्यूब, वेल्टिग, पंजों के 
पट, रेलवे वर के, फिटिर्स, प्रतिरक्षा की झनेक वस्तु्यें बनाई जातो हैं। रबड निर्माण 
एवं रबड बयीचा उद्योग दोनो मिलकर देश के हजारों लोगो को रोजी व रोदो देत 
हैं। भोद्योगिक विकास के साथ-साथ रबड को माग उत्पादन से भ्रधिक बढी है । भ्रव, 
प्रति बर्य प्रधिदाधिक भाग से कच्ची रबड बाहर से मंगानी पडी है। यह बात निम्न 
आँकड़ो मे स्पष्ट है :-- 


। 
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वृष उत्पादन (टन) उपभोग (टन) 
१६५० १५,५६६ ६७,७३५ 
१8४९ १७ हृ४८ श्र धर 
१६५२ १६,८६३ २१,०६१ 
१६४३ २११३६ २३,३७२ 
१६४४ २१ ध& हे १५ ४५७ 
१६५५ रर ४५१ ३७,शडरे 
१६५६ १३,४४४ २८ ६६६ 
१६५४७ शरे ६७६ ब१ ७६५ 
१६४५८ रेड ३८५ ३४,७५६ 
१६४६ रहे रे&द ३८,६६३ 


सन्‌ १६६० में उत्पादन २६४०० टन श्राका गया है जो सन्‌ १६६६ तक 
४०,८०० टतठ हो जाना चाहिये) सद १६५६ फे अत तक रबड वृक्षों का क्षत्र 
३०४ ४५२ एबड था जिसमे से केवल केरल मे हो २ ८८ ४५० एकड क्ष त्र है और कुल 
५५,२६७ उद्यानी मे से ४४ 5२ उद्यान चहाँ पाये जाते हैं। यह भावश्यक है कि 
भारत कल्‍्चे रबड के उत्पादन मे जल्द आत्म निभर हो जाय झ यथा बहुमूल्य विदेशी 
मुद्रा का भारी खच होगा | उ्ादन बढाने के लिये पुराने क्षेत्रो मे भये दृ॥ लगाने भौर 
अधिक पैदावार वाल पौधे रोपता जरूरी है। इस सम्बंध मेवे द्रीय प्रकार ने एक 
उपयुक्त योजवा भी बनाई है। यह योजना सन्‌ १६५ मे प्रारम्भ की रही थी। 
सन्‌ १६५४ के भरत में एक रबड झनुसवात सस्था और रबंड भप्रतुस॒धान केझ की 
स्थापना भी की गई । रूतु १६४७ से पुनरयरोपण के लिय छोटे उत्पादकों को श्राधिक 
सहायता की याजना भी चात्रु की गई है । 
तीसरी योजना मे रत ज्ोइ ह्वास् निम्न कायज्ञेस बनाया गया है -5 
« (१) विद्यमन रबड अद्यानास ही तीसरी यांभना के भरत तक सभी 
सभव उपायों ढात अधिक से अधिक ५४ ००० टन रब का उत्ा+ 
दत्त करना । 
(२) भ्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाता और उरपादत की लायत घटाने 
कै (तु धुराने और अलामकर रबड के वृक्षा के स्थात म नये व भ्रधिक 
पैदादार वाले वृक्ष लगाना 4 
(३) आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से रबड उद्यान उद्योग का विस्तार 
करना | 
(४ ) सामाय उपभोग के जियरे देश में ही २०,००० से ३०,००० टन तक 
कृत्रिम सब का उत्पादन । 
(४ ) १४,००० टन पुन प्राप्त रबड़ का उत्पादन करवा | 
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+. छार्त ए ध३८6 पाठ उच्छग वाध्यवेड छठे फाठशल्णा5 6 60 ८8 
चैंप08 पाए 

2. छक्रा8 8 ३छा ९४०७७ ०॥ (०) रिध्कट ण (छ 06 (९6 ए70वेपटाण 
॥ [एव 


ध्ड्य 


क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। सत्‌ १६५६-६० ३ अन्त में इनके बकाया ऋण ६४१७ 
करोड़ झ़० थे | 
सब्‌ १६४६ के प्रन्त तर ्रौद्याथक साख एवं विनियोग निग्रम ने, जिम्की 
स्थापना जनवरी सत्‌ १६५४ में प्राइयट क्षेत्र की औदोगिक सस्याग्रो को सहायता करने 
के लिये हुई था, प्रवेक्ष प्रकार के उद्योगः वो कुल २० ४० करोड रु० की वित्तीय 
सहायता दमा स्वीकृत क्या । वास्‍्तविण दिये गये ऋण ६ ०१ करोड ० थे । करा 
पने वाले मुरप-मुल्य उद्योग निम्त हैँ--मारज, रसायन, इलैक्ट्रिक इविव्रपमेन्ट वल्, 
चीनी, धातु चूना व गोषे 3 काच निर्माण झगदि । 
उद्याए के पुर्तीकत विगंध को स्व पद छूव खत १ ४८ में हुई थी। इसको 
उस बड़ों द्व ए प्रोवो गह उत्ताप्री के उपादव बढाने के हतु दिये गये ऋणो के 
विरद्व पुद्षित प्रदन्व की सु बंबाय उदात करना हे । पुबतवित प्रब्नत्वन की सुविधायें 
पे के हेतु यह जहरी हैं के रण ३ से ७ वप मी गअव 4 के हो तथा उत्तकी राशि 
भी मध्यम आकार की हो व ५० लाख से उ वक न हों। ये रु ववाय केवल्न उन्हीं 
उयोंवा को उयभस्त होगी जितकी देते पूंजी एवं कोप मिलक्रर २४ करोड़ रु० से 
अधेक ते हो । माच सव्‌ १६६० तऊ पुन्षित्त प्रवन्धन की सुविधा ४ १६ करोड़ रु० 
की दी गई। 
राष्ट्रीय औौद्यागिक विकास नियम सत्‌ १६५४ मे स्थापेत किया गया था। वह 
सुनी बल्ल एवं क्ुट उद्यागा के पुनर्वास एवं श्राधु नकौकरण के लिये तथा मशीन 
टूल उच्च गा के विस्तार के लिग्रे विशष ऋणा देने के हेतु सरबार के एजेल का कारय॑ 
भी करता है। माच सत्‌ १६६० तक इसने उन उद्योगों को १४७६ करोड रु० के ऋण 
स्त्रीक्ृते किये । 
सरकार ग्रावश्यक्र कच्चे माला तथा शभ्रावारभूत भअद्ध निभिद् मालो के आयात 
को सुविधाजनक बता कर आर नये उद्योगा को प्रारम्मिक वर्षों मे कर संप्बन्यी छूटे 
देकर पथा सरक्षण भ्रदयत करके भी प्राइवेट सेक्टर का सहाप्रता पहुँचाती है। भ्रन्‍्त 
रोगेय टैकनीकल सहायता योजना के ग्न्तगव या प्रत्यक्ष वाता द्वारा विद्व के विभिन्न 
ओद्योगिक देशा स टैकनीकन सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया भया है । 
(९) नई औद्योगिक न ति रन १६५६-- 
ओौद्योगिक (विकास एवं नियत्र ) अधिनियम सन्‌ १६५१, प्रथम पच वर्षीय 
याजना का शुभारभ एव सफल समाध्ति भारतीय संविधान का परिचालन त्तन्ना 
उम्नम् करिए हुए सशोधत हत्यादि ऐसे प्रिवतत्त हैं, जिड्लाने देश से एक नई औद्योगिक 
नीति को अपनाने के लिए बाध्य क्या । भारतीय ससद द्वारा समाज [दी अथ व्यवस्था 
पद्धति की स्त्रीकृत तथा उसकी आवडो और अमृतसर काग्रस अधिवशनों मे पु 
एवं अभी ढित्ताय पत्र वर्षाये योजना का शुभ आरम्भ एसी घदनाथ है जिनकी पृष्ठपूमि 
से औद्यागिक नीति को पुन सशोधित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, अत बे० 


[ ६५ 


अप्रैल सर १६५६ कौ प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ससद भें नई भौदयोगिक 
नीति की घोषणा की । इस नीति वे अनुसार वे सभी उद्योग जो आधारभूत उद्योग है 
तथा देश की सुरक्षा की हष्टि स जिनका महत्त्व है. अथवा वे उद्योग जो सावंजनिक 
हित के उद्याय है, उन्हें सावजनिक क्षेत्र में रखा गया है। इसके अतिरिक्त वे सभी 
उद्योग जिनकी स्थापना के लिय बहुत मात्रा मं पूँजी की गाउश्यकता हैं, जिसे वर्तमान 
सथति में बेवल सरकार ही प्रदान कर सकती है। इस प्रकार के सभी उद्योगों के 
भविष्य के विकास का उत्तरदायित्व रारकार न अपने हाथ में ले लिया है। दूसरे 
शब्दा मे, सा्वेजनिक क्षत और अधिक श्यापक बना दिया गया है । 

इस मीति के अनुसार सभी उद्यायरों को तीन श्रेणियों मं वादा ग्रया है, जो 
निम्नलिखित ह-- 

(१) प्रथम थेणी मे १७ उद्योग झाम्रव कित्र गये है जितके भावी विकास 
का उत्तरदापित्त पूरी तरह सरकार पर विभर है। इन 7 हथियार, गोला याहूर, अरणु 
झक्ति, लोह[ तथा इस्पाव, मारी मशीनरी कोयता, खैनज तन तंजा रेल याताप्रात 
आदि झमिच है। इन उय्ोगो का या योय्रो गकू नीत सम्बन्धी प्रस्ताव की अर! 
सूची में किया गया है । 

(२) दूसरी श्रेणी मे व उद्योग त्ाते ह जो धीरे धीरे सरकार करे स्वामित्त्व मे 
अ्रति जायगे । इस प्रकार क लंबे जारखाना का लगाने मे सरकार अ्रधिक रुचि रखेगी, 
किन्तु सरकार के साथ निजी पूंजी हे भी सहयोग देने का भ्वसर मिल्रगा। इस 
श्रेणी मे १२ उद्योग ह. जितका वणान ग्रौद्योगक प्रस्ताव व सूची भ॑ जिया यया है । 

(३) शेष सभी उद्योग तीसरी श्र णा मे रख गये है, यो नजी क्षेत्र म॑ रहे, 
किसतु सरकार उन पर शॉवश्यक निवल्तश रख सकती है । 

इस नई आयोगिक नीति ने भी सरकार के कुटीर तथा दाट परैमान के उद्योगों 
के विकास पर विश्वष जोर दिया है। सरकार इस वात का प्रयलल करेगी कि बड़ 
पैमाने के उद्योगों की प्रातयोग्रवा का मुबात्रिला फऊरने ऊँ लिए छोठ उद्योगों की 
शक्ति बढ़ाई जाये । 

(५) पच बर्षोष योजनायें-- 

भरत सरफार ने अपनी सन्‌ १६४८ का औद्यायिक सोति की घोषणा के 
बाद ही देग के झ्ौद्या कक विकास को योजता बवाई, जिसका उद्ृदय सरकारी 
नियन्‍्नण में सचुनित अथ व्ववस्था बनाना था। हमारे देश की आथिक सप्ुद्धि की 
प्रथम प्र वर्षोय योजना सन्‌ १६५० में बनाई गई आर दुनरी सन्‌ १६५६ में। ये 
दोना ही योजवाए काफी सफत हुई है आर इनकी सकलता का विक्षूत्र विवरण 
तृतीय पुध्तिका मे दिया गया है | स्राजकल तृताथ प्र वधाय योजना चल रही है। 


हुतीय योजना काल का आजोचनात्मक प रचय भी तृतीय पुस्तिका के १२वें प्रध्याय मे 
दिया गया है । 


हद] 


(शा ग्रोद्योगिक उत्पादकता झात्दोलन -- 

भारतीय उत्पादकता शिप्टमण्डल (वार रि्तेएकाशाए तशेश्हु४- 
क0गो, जोकि झकटूबर-नवम्वर सन्‌ १६५६ मे जापान गया था की सिफारिशों के आधार 
पर फरवरी सन्‌ १६५८ में भारत सरकार न एक राष्ट्रीय उत्पादकता वरिवद्‌ (९७6॥0- 
पर शिव प्रद्राश॒। (.0०॥6॥)] का स्थापना की है । इस परिषद्‌ में सरकार, 
सेवायोजक, श्र मका तथा धन्य वर्यो के सदस्य हैं ॥ इसका प्रमुख उद्ृदय सारे देश में 
उत्पादकता सम्वन्धी जागू त पैदा करना है । इसका ध्यय यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन 
की वृद्धि क लिए नवीनतम साधनों उत्पादन विधिया, आधुनिक यनता व नई टैकवीक 
का भयोग होना चाहिय । इसी हतु प्राय ग्रौधोंगक केन्द्रों मं ४१ स्थानीय उत्पादकता 
परिषदा ([,003] [2708 ए०७ 7९70५ (४०७०७७९॥|७) की स्थापना की गई है तथा 
५ क्षेत्रीय उत्पादकता डाइरक्टोरेट (बम्बइ कलकत्ता, मद्रास, कानपुर तथा बगलौर) 
की स्थापना भी की गई है। आशा है वि इसके प्रयत्नों स औद्यो गक उत्पादन मे काफी 
चृद्धि होगी । 
(५॥77| धन्य प्रयत्त -- 

इस प्रवार उक्त सभी राजकोय व गैर सरकारी प्रयत्ता के फल स्वरूप हमारा 
देश ओऔद्योगीकरण के माग पर प्रयति करता चला जा रहा है। यथवि अभी हमे 
मनोवाछित सफतता नही मिली है फर भी आज हमारा देश बदब की झाठवी 
श्रौद्योगिक शक्ति माता जाने लगा है। भारत सरकार ने केवल विमन वस्तुआा को 
उत्पादन पर हा जोर नही दिया, वरन्‌ निर्यात्‌ को भ्रोत्साहित करने का भी प्रयत्न 
क्रिया । जब कभी विदेशी प्र तस्पधा के कारण निर्यात में बाधा पड़ती है, तभा निर्मात 
कर मे या तो भारी कमी कर दी जादा है झयवा उसे बिल्कुल हटा दिया जाता है। 
निर्यात किए जाने वाले माल में प्रथोम की जाने वालो कच्ची वस्तुओं वे आयात शुल्क 
मे भी कमी करके उद्योग को बढावा दिया जा रहा है। इसके ग्रतिरिक्त सरकार ने 
स्वय अनक आधारभूत उद्योगो की स्थापता की है जैत रासायतिक खादो के निर्माण के 
के लिए सिन्दरी ता जारखाना जलयान बनाने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्द, दी मच्ीन 
टूल पैवट्री नेशनत इस्सट मैन्ट्स फैक्ट्री इत्यादि । बिहार मे ४ करोड रु० की अधिक्षत 
पूंजी से इ ण्डयन एडस्पलों जब के नाम स एक नई कम्पनी ररोली गई हू। भिलाई, 
रूरवेला भौर दुर्गापुर के लौह व स्पात के कारखाने हमारी ग्रौद्योगिक सफ़्लता के 
जीते-जागते उदाहरण है । रूपतारायणपुर की टंलीफोन कैबिल पौक्ती मे भी उत्पादत 
बढ रहा है । चितरजन म॑ रेल के इजित। व डिब्बों के उत्पादन में आगा से अधिक 
उत्पादन हुआ है । इनके अतिरिक्त साईकिल की चैन, पम्प, थरमस की बोतल वे 
मकली मोती बनाने के उद्योग भी प्रगति वे पथ पर है। 
(8) ओ्ौद्योगिक उत्पादन-- पे 

जैसा कि आगे दी हुई तालिका से प्रयट होता हैं. हमारा औद्योगिक उत्पाद 
काफी बढ गया है-- 


॥॒ [६७ 


औद्योगिक उत्पादन का सूचक अ्रंकक 
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इस समय औद्योगिक उत्पादन सन्‌ १६५१ की अपेक्षा लगभग $ श्रधिक हो 

रहा है। सन्‌ १६५५ से इसमे ३७९ से भी अधिक वृद्धि हुई है। सन्‌ १६५१ से 

जी नो वर्षी की भ्रवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग-समूह के ग्नल्नगंत उत्पादन में लगभग 

४५% की वृद्धि हुई, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं और पू'जीगत सामान का उत्पादन 

लगभग ८५९ बढा है । यद्यपि ग्रौद्योगिक उत्पादन के सूचक भ्रक में इन उद्योगों के 

दोनो समूहों का लगभग बराबर ही महत्त्व है, फिर भी सुचक्त अ्रक में लगगंग दो- 
तिहाई वृद्धि मध्यवर्ती वस्तुओं और पृ'जीगत सामान के काररा हुई । 


श्रौद्योगिक उत्पादन के बास्तविक श्राँकड़ 
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म्रध्याय १० 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में 
ऋशद्योगिक प्रगति 


(एाई७तञंब) ए?०४0९5५ जात प6 श7७ एकए १९०7 शेशा) 








प्रारम्भिक-- 

स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले हमारे देश के औद्योगिक विकास की ग्रति मन्‍्द थी। 
प्रौद्योगिक दृष्टि से देश का विकास करने के लिए जम्र कर कोई प्रयास्त नही किया 
गया । जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार को सन्‌ १६४७ में सत्ता हस्तातरण होने के 
बाद से भारत के औद्योगिक विकास की आवश्यकता नए सिरे से प्रकाश में आईं। 
नई सरकार ने झाथिक क्षेत्र मे अपनी नीति मे सबसे पहले जो परिवर्तन किए वे 
औद्योगिक विकप्स सम्बस्धी थे ॥ सद्‌ १६४८ के झौद्योगिक नीति सकत्प मे इस बात 


4 ७० ) 


के महत्व पर जोर दिया गया कि श्रध॑-व्यवस्थां उत्पादन मे सतत्‌ वृद्धि कर सकने योग्य 
हो जाय । उसमे यह बात भी कही गई कि उद्योगों के विकास में सरकार को धोरे- 
घीरे सक्रिय भाग लेना चाहिये । औद्योगिक विकास म बिदेशी पूजी का महत्व स्वीकार 
करते हुए, एक व बाद प्रधात मन्त्री नेहरू ने विदेशी पूछी के प्रति सरकार की नई 
नोति घोषित की । झनेक अवसरो पर विदेशी पू'जी को देशी पू'जी के समान ही समके 
जाने का झाश्वामन भी दिया गया । मूल पूंजी तथा उससे अजित भुनाफ स्वदेश ले 
जाने की छूट देने का भी झाइवासन दिया गया। 


प्रथम पच-वर्षीय योजना 
प्रथम पत्र-वर्षोष योजना को विशेषताएँ-- 
देश के सुनियोजित झाथिक विकास के लिए सन्‌ १६५० म भारत सरकार 
द्वारा भ्रघान भन्‍नी श्लरी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता म एक योजना ग्राथोग की 
मियुक्ति की गई । इस आयोग ने देश के झ्राधिक पुनर्त्याव के लिए एक पच-वर्षीय 
योजना तेयार की जा श्रप्नेल सन्‌ १६५१ से साच सन्‌ १६५६ तक के लिए थी । 


प्रथम पच-वर्षय योजना मे कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जोर 
दिया गया था बयोकि इसी पर काफी सीमा तक राष्ट्रीय आय का स्तर, भारत के 
सर्वाधिक महत्वपूण उद्योगो--स॒त्ती वस्त्र तथा ज्ूट उद्योगरो-के कच्चे मालोंकी 
उपलब्धि तथा भारत के व्यापारिक संतुलन को पक्ष मे रखने का भार था। प्रथम 
योजना मे उद्योग घन्धो के विकास पर विशेष जोर नही दिया गया। योजना में इस 
थात पर जार दिया गया था कि निजी तथा सावंजनिक क्षत्र दोना एक दूसरे के पूरक 
है--वास्तव मे इनक बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता नही है। ग्रत सावजनिक 
क्षत के अन्तग्त केवल उन्हीं उद्योगा का विकास किया जाय जो निजी क्षत्र वी सामथ्य 
के वाहर हो! योजना से सावजनिक तथा निजी दोना ही क्षत्रा के श्रौद्योगिक विकास 
तथा उत्पादन के सम्बन्धे में पृथक पृथक लक्ष्य निर्धारत किए गए थे । 


प्रथम पत्र वर्षोप योजना स सावजनिक क्षत्र के उद्योगों में <४ करोड रु० के 
नवीन विनियांग की व्यवेस्था थी किल्तु क्वल ६० करोड़ रू० हा वस्तुत विनियौग 
किया गया । प्राइवट क्षत्र के नयान पोजेक्टा व विस्तार कायक्र्मों पर २३३ करोड़ 
० के विनियोग वा अनुमान था और इस जद्य को पू्ति हो गई। प्राइवेट क्षत्र से 


[१०१ 
प्लान्ट व मशीनरी के प्रतिस्थापन एवं झ्राधुनिकीकरण पर व्यय अनुमान (२३० 
करोड ₹०) से कम (अर्थात्‌ केवल १०४ करोड रु०) हुआ। कुल मिला कर, आधुनिकी- 
करण व प्रतिस्थापन के अलावा, नवीन विनियोग ३२७ करोड रु० के लक्ष्य भी तुलना 
मे २६३ करोड रु० वे लगभग हुआ। इसका विवरण निम्न तालिका में दिखाया 
भया है :-- 


प्रथम योजना मे उद्योगो पर व्यय 


(करोड २० मे) 











आशोजित | वास्तपिक 

भैटलर्जीकल उद्योग (लौह व स्पात, अल्युमी नियम, आदि) घश ०... ६१४० 
पैट्रोज साफ करने के उद्योग दा ० ड३० 
रासायनिक उद्योग (हैवी केमीकल्स एवं उबंरक, ड्रग भ्रादि) | २६० २७० 
इंजीनियरिंग उद्योग (स्थूल एवं हल्का) ५३० च६ँ० 
सूती वस्त्र ६० २० ० 
भीनी ०१ ५५० 
रैयन वस्त्र १६४ | ० 
सीमेन्ट १७७ १७ 
कागज [न्यूज़ प्रिन्ट आदि) ७४ १२९० 
इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेशन एवं बितरणा (प्राइवेट क्षेत्र) १६ ० ३२६ 
अन्य ३२३ श्फ ६ 

कुल ३२७० | २६३९० 
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प्रथम योजना की प्रौद्योगिक सफलतायें-- 

प्रथम पच-वर्षीय योजना अवधि में व निजी क्षेत्रों मे कुल २६३ करोड रु० 
विवियोग किया गया । इस राश्षि मे से निजी क्षेत्र का विनियोग २३३ करोड़ रु० 
था। भत; स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र का विनियोग निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही हुमा, 
किन्तु सावंजनिक क्षेत्र में लक्ष्य से कम विनियोग हो सका । 

परम पच-वर्षीय योजना काल में कुल औद्योगिक उत्पादन मे २८% की देद्धि 
हुई, जिसमे विभिन्न वर्ग के उद्योगो का भाग इस प्रकार था--- 


१०२] 


विबरण 


तालिका ! 


(अर) पुन्नीगत पदार्थ ((शत/॥ 60०१५)-- 


डिजल इन्जन 
मशीनों के औजार 
बैगन 


ऊम रिग व स्पिनिंग फ्र मं 


ग्राइन्डिग दील 
ओोटो मोबाइल 
रेलवे लोब्ोमोटिव 


(ब) भध्यवर्तों पदार्षे ([7(/४४00॥986४ 0090(५)-- 


यूत 

जूट का माल 
प्लाइबुड 
भन्धक का तेजाब 
कास्टिक थोडा 
सोडा ऐस 
रेयन फिलामट 
पिग्र ग्रायरन 
तैयार इस्पात 
अत्पृम्यूतियम 
सीमेंट 


(स) उपभोक्ता पराथ ((०७७करश५' 60005)-- 


सूती कपडा 
रबर फुट वीयर 
साबुन 
वनस्पति 
इमामल वेयर 
बाइसिकल 
कागज 
चीती 
झद्योगिक उत्पादन में कुल वृद्धि 
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वृद्धि की प्रतिशत 
(१६५०-५१ से १६५५-५६ तक) 
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प्रथम योजना काल मे कुछ प्रमुख उद्योगो के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान 
नीचे दी हुई तालिका से लगाया जा सकता हैः-- 





तालिका | 

ओऔद्योगिक उत्पादन १६५०-४१ १६५४५ ४५६ प्रतिशत वृद्धि 
१--कच्चा लोहा (हजार ठन) श्श्छ२ शद७ १३९७ 
२-पैयार इस्पात (,, ,) ६७६ १२७४ ३०९४ 
३--स्तीमेट (, » ) रइ्ृष्६ डश्धर छ०द 
४--अ्रमोनियम सल्फेट (,, ,, ) ६ रेध्ड ७५६ ५ 
५--रेलवे इनजन (90007909४६९७) हे ९० 

की सख्या 
६--डिजेल इन्जन की सख्या ५५३६ १०१६६ पघ७३ 
७--मैशिन हल्स (मूल्य लाख रुपये मे) ३२*६४ छपाधड १३३५ 
घ--प्रल्मुनियम (टन) ३६७७ ७३३३ ह्श्ड 
६--सूती-बस्त उद्योग 

(क) सूत (दस लाख पौड) ११७६ १६३३३ ३६० 

(जे) मिल का कपड़ा (दस लाख गज) ३७१८ श््न्र ३७२ 

(ग) हस्त वर्धा का कपडा (, ,,) ८१० १४४६ ७8९० 
१०-जूट उद्योग (हजार टन) परेड श्ण्श्ड र८० 
१(-चीती (, ०») १०६४ १७०१ ५६६ 
१०--कागज तथा पेपर बोर्ड (,, ,, ) ११४ श्ष७ ६४० 





उपयुक्त तालिकाओो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथम योजना प्रवधि में 
उद्योग-धन्धो की पर्याप्त वृद्धि हुई है। भनेक उद्योगो मे तो उत्पादन की वृद्धि लक्ष्य 
पे भी कही प्रधिकर हुई । इस भ्रवधि में अनेक नई-मई वस्तुओ का भी उत्पादन शुरू 
किया गया, जिनमे वायुयान, पैनिसिलीन, डी० डी० टी०, रेल के डिब्बे, अमोनियम 
बलोराइड झादि विशेष रूप से उश्लेखनीय है। सावंजनिक क्षेत्र मे चितरजन का कार- 
खाना, सिद्धी का रासायनिक खाद का कारखाना, इनटैग्रल कोच फ्बट्री, इप्डियन 
'कोच फैक्ट्री, इण्डियन ठेलीफोन इन्डस्ट्रीज की प्रगति काफी सन्‍्तोषजनक रही ॥ 
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अध्याय ११ 
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में 
ऋआवध्योगिक प्रगति 


([्र0७डतश् फा०ट्रा९55 एफ र॥९ 56000 का) 





द्वित्तीय पच-घर्षोय घोजना में प्राथशिकता फ्रम-- 

द्वितीय योजना में पूंजी एवं उत्पादक वस्तु उद्योगों के विकास पर मुख्य बल दिया 
गया, जिससे कि ग्रौद्योगिक प्रमति की नीवें हृढता से पड जायें। प्राथमिकताग्रो का 
निम्न क्रम निर्धारित हुआ -- 

(१) लौह व स्पात तथा हैदी कैमीकल्स (नाइट्रोजन उर्वरक सम्मिलित करते 
हुये) का उत्पादन बढ़ाना और हैवी इजीनियरिंग एवं मशीन-निर्माण 
उद्योगी का विकास करना ॥ 

(॥ ) भ्रत्य विकासात्मक वस्तुओं और उत्पादक-सामानो (जैसे भ्रत्युमीनियम, 
सीमेठ, कमीकल्न पल्प, डाइस्टफ आदि) तथा आवश्यक दवाइयों के 
सम्बन्ध मे क्षमता का विस्तार करना । 

(॥0) राष्ट्रीय उद्योगों (जैसे जूट, सूती वस्त्र एव चीनी उद्योग) का आधुनिकी- 
करण एवं नव सुसज्जन । 

(9) जिन उद्योगों मे क्षमता और उत्पादत के बीच भारी भ्रन्तर है उनमे 
विद्यमान उत्तत्ति क्षमता का पूर्णा उपयोग करना । 

(४ ) सम्मिलित उत्पादन कार्यत्रमो तथा उद्योग के विकैन्द्रित सेक्टर के 
उत्पादन लक्ष्यो का ध्यान रखते हुये उपभोग वस्तुओ की उत्पादन 
क्षमता बढाता । 

डिवीय योजना भ्रवद्धि में समठित उद्योगों पर १,०६४ करो्ट 5० के नवीन 

विनतियोग की आशा थी--५२४ करोड र० सावंजनिक क्षेत्र मे (राष्ट्रीय झौद्योगिक विकास 
निगम द्वारा विनियोजित ३५ करोड ₹० इससे पृथक हैं) और ५३५ करोड रझू० प्राइवेट 
क्षेत्र मे | सावेजनिक छ्लेत्र का यह व्यय मुख्यत निम्न उद्योगों के विकाप्त पर होना था-- 

लौह एवं स्पात (३४५० करोड), उर्वरक (३७ करोड), हैदी इलेवट्रीकल प्लान्ड (२० 


[श्र 


करोड), लिगनाइट प्रोजेक्ट (५२ करोड) श्र हिन्दुस्तान शिपयाई (६“८ करोड़)। 
राष्ट्रीय श्रोद्योगिक विकास निशम के कार्यक्रम के अन्तगंत निम्न पर व्यय क्या जाना 
था--सूती एवं छूट टैबसटाइल उद्योगो को आधुनिकीकररा के लिये सहायता, हैवी 
फाउस्ड्रीज, रिफ्रेक्टरीज, न्यूजप्रिन्ट श्रादि के विकास कार्यक्रम । उसे अल्यूमीनियम के लिये 
एक नई इकाई वी स्थापना तथा मिट्टी हटाने तथा छानों के लिये भारी मशीनें व 
साज सामान के निर्माण को भी प्रोत्साहन देना था । 

कुत अनुमानित व्यय एवं वास्तविक का सावजनिक एड प्राइवेट क्षेत्र बे विभिन्न 
उद्योगो पर वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है “-- 


द्वितीय योजना में उद्योगों पर व्यय 





करोड़ रु० में से विनिषोध वास्तविक 


व्यय का लक्ष्य | का प्रतिशत | व्यय 











मेटेलर्जीकल उद्योग ४०२०५ ॥ ४ 


॥ ७७० 
इजीनिर्यारिंग उद्योग |! शुघ०ा० १३७ 
| 


श्र, 


६० 
पैट्रोलियम सफाई १०० ०्& ३० 
पैपर, न्यूज़ प्रिन्ट । भ्ड० घ० ० 
चीनी ५११७ ७ प्र 


सूती, जूट, ऊनी, रेशमी सूत व कपडा ३६९३ $%। प्र 


अन्य 


कैमोकल इन्डस्ट्रीज १३२० १२९० हृ४० 
सीमेस्ट, इलेबिट्रक पोरसीचेन एव का है३० पा 
| ११५ 


| 
रेयन स्धधा० २१२ 
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ड्ितीय पच वर्योप योजना के लक्ष्य-- 
द्वितीय योजना काल मे विभिन्न उद्योगो के उत्पादन म॑ निम्न वृद्धि की आशा 
बी गई थी :-- 








चृद्धि का प्रतिशत 
। (१६५५-५६ से १६६०-६१ तक) 
ध) पूँज़ी एवं उत्पादक पदार्थों के उद्योग- 
तैथार स्पात २३१ 
ग्रल्यूमीनियम । २३३ 
फैरो मैंगवीज - 
ता'ट्रोजन उर्बरक २७७ 
पफासफेटिक उर्वरक प्रू०्क 
सोडा एश श्ष्ष 
कास्टिक सोडा २७५ 
प्लास्टिक बनाने का पाउडर १,३६२ 
डाईल्टफ ४५० 
पावर अलकोहल १०० 
सीमेन्ट श्ष३े 
रिफ़रक्टरीज ह्फ६ 
लोकोमोटिव १२५ 
इलेक्टिक ट्रान्सफारम्स श्१६ 
ग्रौद्योगिक मगीनरी ४७१ 
(ब) उपभोक्ता माल उद्योग-- 

चीनी र्४ 
रेयन २४९ 
सूती वस्त्र :-- 

सूत श्& 

कपड़ा रह कु 
ऊनी वच्ध -+ 

यूत रध्ञा 

कृपडा ३४२ 
ग्लास एवं ग्लास का सामान द्र० ० 
बाइसकिल प्श्ष 
साबुत प्रूवा० 
वनस्पति बार 
बेपर एवं पेपर बोर्ड ७५० 
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दोनो योजनापरो के श्रम्तर्गत हुई श्रौद्योगिक प्रगति का विवरण -- 

पिछले दक्षाब्द मे म रत में एक श्रौद्योगिक क्रान्ति वा श्रीगरंश हुआा। 
इस श्रवधि के भीतर उद्योगो का विकास एव विविधीकरण बहुत आाइच्यंजनक गति 
से हुप्रा है। इस झअत्प ग्रवधि मे ही १-१ मि० टन की क्षमता वाले तीन नय स्पात- 
कारखाने सावंज निऊ क्षत्र मे पूरे किये गये है और प्राइपेट क्षेत्र के दो विद्यमान 
स्पात कारखानो ने दूना विस्तार कर लिया है ताके उनवी ८मता भी द्रमशः २ और 
१ मि० टन हो जाय । हैवी इले बिट्रकल भर हैवी मशीन हल इन्डस्ट्रीज, हैयी मशीन 
बिल्डिंग एय हैवी इजीनियारिंग की प्रन्य शासाों क विकास थी बुनियादे रख दी गई 
हैं। सीमेन्ट एव कागज के उद्योगों के लिये मशीनों के उत्पादव का कार्य प्रथम बार 
आरम्भ हुआ । कैमीकल उद्योगो के क्षेत्र मे तो काफी प्रगति हुई है. जिससे श्राघारभ्रत 
कैमीकल्स (जैसे नाइट्रोजन उ्वंरव, कास्टिक सोडा, सोडा एथ एवं सल्पयूरिक एसिड) 
की उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हो गई है। कई नये पदार्थ (जैसे भ्रमोनियम फास्फेट, 
पेनिसिलीन, सौद्योगिक टिस्फोटक, न्यूजप्रिन्ट झा द) भी बनने लगे है। अन्य अनेक 
उद्योगों की उत्पत्ति भी काफी बढ गई है, जते बाइसक्िल, सीने की मधीने, ठेलीफोन, 
बिजली का सामान, वस्य एवं चीनी मशीनरी । कमंचारियों ने नये कार्य सीस लिये 
है, उनकी कुशलता मे काफी वृद्धि हो गई है तथा ग्रौद्योगिक मैनेजरो का एक नया 
वर्ग विकसित हो रहा है। सब कुल मिलाकर पछले १० वर्षो म॑ श्रौद्योगिक उत्पादन 
लगभग दूना हो गया है। ग्रौद्योगिक उत्पादन का सूचनाक, जो सम्‌ १६५०-५१ मे 
१०० माता गया था, सन्‌ १६६०-६१ में १६४ तक बढ गया । 


किन्तु यह स्वीकार करना पडेगा कि हमारी सफलतायें अधिक होते हुये भी 

जनता की सामान्य द ॥ पर कोई विशेष प्रभाव डालन मे या अथं व्यवस्था के स्त्रूप 
में कोई भारी परिवतंन करने मे पर्याप्त प्रमाणित नहीं हुई हैं। यही नहीं, देश ने 
अपने सन्मुख जो औद्योगिक लक्ष्य रखे थे उनमे कही-रहीं भारी कमियाँ रह गई है। 
उदाहरण के लिये, तीन नये स्पात कारखानों का उत्पादन लक्ष्य २ मि० टन था, 
जबकि वास्तविक उत्पादन केवल ० ६ मि० टन ही रहा। इसी प्रकार, टाटा श्रायरन 
एन्ड स्टील वकसं का उत्पादन भी लक्ष्य (६ २ मि० टन) की तुलना मे कम (प्र्थात्‌ 
४४ मि० दन) रहा। उर्दरको के क्षेत्र मे, सिन्दरी के सरकारी खाद कारखाने का 
विस्तार तथा ग्रमोनियम ब्लोराइड के प्राइवेट प्रोजेक्ट (वाराणसी) का विकास निर्चित 
तिथि के १२ मे १८ महीने बाद पूर्ण हो पाया | नागल, नैवेली एवं रूरेला के तीन 
नये सरकारी उवंरक कारखाने भी एक-दो वर्ष देर से पूरे हो पायेगे। इन कामों मे 
देरी लगने का मुख्य कारण विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ है। यही बात 
भूपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट को लागू होती है । किन्तु हैवी मशीनरी, माइनिंग 
मशीनरी तथा फाउन्डी प्लोजेक्टो के वारे मे यह बात नहीं कही जा सकती ) उत्पादन 
के प्रारम्भ करते की बात तो दूर उनकी स्थापना का कार्य भी श्रभी असम्पुर्ं है । 


श्ण्ष] 


बुछ दलाओ भे देर होने का कारण वरेनी सह्योगरुत्ताप्रा स वार्ता लम्बी खिचना 
है । इन चुटियों स यह स्पष्ट हो जाता है कि पहल से नियोजन कर लगा कितना 
लाभदायक है। 
जिन मुख्य औद्योगिक लक्ष्यो का पूति नहीं हुई है वे निम्न सा सम्बधध रखते 
हैं--लोह एव स्पात उधरक कुछ विशेष प्रकार की भ्रोद्योगिक मशीनरी [जैसे कागज 
सीमैटट) प्रह्ममीनियम यजप्रिट कच्ची फिल्‍म सोडा एश कास्टिक सोडा सीमेंट 
आदि । दुर्भाग्य से कुछ एसे उद्योगों से लक्ष्य अपूछा रह गये हैं जो कि अत्यन्त महत्त्व 
के थे तथा तृताय पच वर्षीय योजना के द्यारम्भ के समय नमिभर रहे जा सकते थे । 
“यून रह नाते वाल उक्त लक्ष्य तिम्त है -- 
इकाई. उत्पादन सक्ष्य.. वास्तविक उत्पादन 


तैयार स्पात मि० टन ४३ २२ 
नाइटोजन उबरक ००० टन २६० ० ११०० 
फास्फटिक उब्रक ००० टन शरण ० भ््घ्ू० 
टैक्सटाइल मशौतरी. कर ड झ० १्छ० ६० 
सामे 6 मणीनरी करोड़ रु० २० ०६ 
पेपर मशीनरी करोड़ रू० डड० मल 
अल्यूमीनियम ००० दत २५० श्ष्५ 
यूज प्रिंट ००० टन द्रू० ० २५० 
कैमीकल्स ब्त... ३०००० ० न 
सोडा एग ००० टन २३० ९ १४४ ० 
काह्टिक सोडा ००० टन १३५० १०० ० 
डाईस्टफ सि० पौटठ २२० ११५ 
सीमेट मि० टत श्३ ० पृ 


भ्राय उद्योगो के छक्ष्य लगभग पूर हो गये एव कुछ से ठो लक्ष्य से भी ग्रधिक 
उत्पादन हुभा है जँसे--पावर डविन पम्प डीजल इंजन इलक्टिक मोट्स क्ैबिल 
इलविटक पैन रेडियो रिसीबर व चीनी । मोट तौर पर यह कहा जा सकता है कि 
प्रौद्योगिक प्रशति इतनी काफी हुई है कि श्रथ्व व्यवस्था विकास की दिद्या में झात्म 
तिर्भर हो जाय । 

गत दस वर्धो में उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण में काफी सफलता मिली है। 
तीम़- नये स्पात कारखानो हैवी मशानरा प्लाडे (राचा) और हैवी इलक्टिकेल प्लोमिक्ट 
(मूपाल) के लिये स्थान का चुनाव इस बात का प्रमाण है । पिछड़ हुये क्षेत्रों को 
सावजनिक क्षेत्र के उद्योगो की स्थापना के सम्बंध मे प्राथमिकता दी गई है। प्राइबैट 
झागोगो बै+विक्रास के लिये लाइसेस देने से भी इस बात की ध्यान रखा गया है । 


[ १०६ 
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].. छाभीए इणशाशशारल पढ़ फ़ागलएगे बाहशशाशला।। पा फ्रेंड #०१ ० 
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अध्याय १२ 


तृतीय पंच-वर्षीय योजना में उद्योग 
(0765 ए॥0९४ 6. रह ?]॥0) 





उहूंदय-- 
सन्‌ १६६५-६६ की झ्वधि वे लिए, जो औद्योगिक कार्यक्रम बनाया गया है उसका 
उद्देश्य श्रगले १५ साल म तेजी से औद्योगीकरण की नीव डालना है । 
श्रौद्योगिक नोति- 

उद्योगो का विस्तार अप्रैल सन्‌ १६५६ की उद्योग नीति के सकल्प के भ्रनुसार 
होगा । दूसरी योजना की तरह इस योजना मे भी सरकारी एवं तिजी क्षेत्रों को एक 
दूसरे के सहायक और पूरक की तरह काम करना होया । 
औद्योगिक प्राथमिकता-- 

(१ ) ऐसे उद्योगो को पूरा करना जो दूसरी योजने मे थ्रु् किये गये थे या 
जिन्हे विदेशी मुद्रा की कठिताइथो के कारण सन्‌ १६५७-४८ भे रोक 
देना पडा था। 

( २) भारी इन्जीनियरी और मशीन बनाने के कारखानों का विस्तार, जैसे 
ग्रढ़ाई और हलाई मिश्रित धातु और विशेष किस्म के स्पात, लोहा 
और स्पात और लौह-मिन्नित घातु उत्पादन कारखाने। उघरक और 
पेटोल के कारखानो का उत्पादन भी बढाना होगा और इनसे नई गई 
चीजें बनाने का उद्याग घुर करना होगा । 

(३ ) ग्रलमूननयम, खनिज तल, घुलने वाली लुगदी, मूल काबतिक और 
अकाबनिक रसायन और पेट्रोल के रसायव तथा नय उद्यागों म काम 
ग्राने वाले रसायन ब्रादि के कारखानो का उत्पादन बढाना होगा। 
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(४ ) दवा, कागज कपड़ा, चोनी, तेल और इमारती सामग्री श्रादि कै 
उद्योगा का उत्पादन बडाना होगा। 
प्रौद्योगिक विकास के व्यप का अबुमान-- 
तीसरी पच्र वर्षयि योजनां के अन्तगत उद्योगा एवं खनिजों क॑ लिये जो विवास ”* 
कार्यक्रम वनाया गया है उस पर २ ८९५ कराड रु व्यय होन का ग्रनुमात है । विदेशी 
मुद्रा की झावश्यक्ता १ ३१३८ करोड रु० कूता गई है। व्यय का ब्यौरा इस 
प्रकार है .-- 
( करोड रु० में ) 
सावजमिक रण 
प्राइवेट क्षेत्र 
कल विदेशी विदेशी कल विदेशी 
विनिमय | विविमय | वितिमय 


अनानिजणणा 


सावजनिक् क्षेत्र निजो क्षेत्र 








। 





(प्र) तवीन विनियोग ; 














(0) खनिज 
विकास ७८ २०० ६० सर्प प्र३० | रर८ ( 
() प्लौद्योधिक 





डुल १८०८ | ८६० (६,१८४ ४७८ | २६६३ | १,३२८ 
(ब) प्रतिस्थापन १२०... ४० १४० 4० 
उक्त व्यय की घुलना मे उपतब्ध साधनों के कम पड़ने की सम्भावता है। 
स”कारी क्षत के उद्योगा और खानो के ।लय जो रुपया रखा गया है और निजी क्षेत्र 
के लिये जितने स्पथ उपलाध होने वा अनुमान है उनकी राशि २,५७० केरोड 6० 
हाती है ॥ “,४७० करोड रु० सरकारी ६ त क लिए और १,१०० करोड़ ₹० निजी 
क्षेद के जिए । इसके अतिरिक्त यह तराशा की जाता है कि उन कारिखानीं की मशीनें 
बदलने श्ौर उतम भ्राधुनिक मशीन लगाने के लिये १५० फरोड रु० उपलब्ध हो 
सकेंगे जो कि द्वितीय महायुद्ध के पहले के ह। 
इन खलुमान्तों स यह सक्ेत मिलता है के दाना ही क्षेत्रों में कई कार्यक्रम 
चौवी योजवाबबि पर फत्रान पड़ेंगे एरोंकि अभी तऊ कुछ प्रोजेक्ट प्रगति की 
प्त्यल प्रारम्भिक पव्य। में पहुंचे ह विदेशी प्रुद्धा मिलना अनिश्चित है तथा हैबी 
इन्डस्ट्रीज की दशा मै विकास की अवस्था काफी लम्बी है। कौन से प्राजेक्ट पूरे हो 
सँक्गे भौर फौन से पूरे मही हो सक्गे इस बारे मे अभी निरिचतता से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 








विकास १,३३० | ६६० (5 ड५० | रे४५४ | १,११० 
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सरकारो क्षेत्र के का्यक्रम-- 

सावंजविक क्षेत्र के श्रौद्योगिक एवं खनिज कार्यक्रमों (डिफेन्स उच्चीगो एव 
रेलवे तथा यातायात व्‌ संचार मन्जालयो के मिजो ग्रावश्यकता पूर्ति बे' कार्यक्रणों को 
छोडकर) की लागत १,८८२ करोड २० कूती गई है, जबकि उनके लिये कुल १,५२० 
करोड रु० का भ्रायोजन किया जा सका है-- १,४१० करोड केन्द्र मे तथा ७० करोड 
२० राज्यों मे । झत' यह सम्मव है कि इन कार्यक्रत्मो के पूरा होने मे ५ वर्ष से भी 
अधिक समय लग जाय । केद्धीय सरकार के प्रोजेक्टो को तीन श्रेणियों मे बाँठा जा 
सकता हैः -(१) ट्वितीय बोजना के अपूरे प्रोजेक्ट (२) नये प्रोजेक्ट, जिनके लिए 
विदेशी ऋरणो का आइवासत मिल चुका है तथा (३) नये प्रोजेक्ट, जिनके लिए प्रभी 
विदेशी ऋणो का प्रबन्ध नही हो पाया है । प्रयम श्रेणी के सभी प्रोजेक्ट तो पूरे हो हो 
जायेंगे, द्वितीय श्रेणी के अनेक प्रोजेक्ट भी पूरे हो सर्कंगे किन्तु तीसरी श्रेणी के 
प्रोजेबटो की पूर्ति मे सबसे अधिक ग्रनि/शचतता है। सावंजनिक क्षेत्र के प्रमुख औद्यो- 
मिक कार्यक्रम लोह एवं स्पात, औद्योगिक भशोनरी, हैवी इलैक्ट्रिक इन्थिपमेट, मशीन 
टृल्स, उवंरक, बेसिक कैमीकल्स, झावश्यक दवाइयों व पेट्रोलियम शोधन से सम्ब- 
न्धित है। 
प्राइवेट क्षेत्र के फार्यक्रम-- 

सन्‌ १६५६ के ग्रौद्योगिक वीति के प्रस्ताव के भन्तगंत, प्र भ्नुयूचरी के उद्योगों 
को छोड कर जो कि राज्य के सिये सुरक्षित हैं, शेप उधोगो के सम्बन्ध मे प्राइवेट 
उपक्रम के लिये बहुत ही विस्तृत कार्य क्षेत्र उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि गत 
५ वर्षों में सरकारी क्षेत्रो मे जो उन्नति हुई है उससे प्राइब्रेट उपकरमो को अपने तृतीय 
मोजनावधि के विकास मे बडी सुविधा हो गई है त्था तृतीय योजनावधि में साब॑- 
जनिक क्षेत्नो मे जो विकास होगा वह मी इसी प्रकार प्राइवेट उपक्रमो के लिये चौथी 
योजनावधि के विकास के लिये ग्रनुकुल वातावरण बनायेगा । किन्तु यह प्रावश्यक है 
कि प्राइबेट उपक्रम अपने विकास-कार्यक्रम को औद्योगिक विकास के व्यापक लक्ष्यों के 
प्रमुसार समायोजित कर लें। विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रभाव के कारण प्राइवेट 
क्षेत्र के स्वत्त विकास पर कुछ प्रतिबन्ध लगने की सम्नावना है। घरेलू प्ाधनो, 
यातायात, शान्ति पूति, कुशल कर्मचारियों, प्राथमिकता-क्रम श्रादि परिस्थितियों को 
ध्यान मे रख कर औद्योगिक लक्ष्यो मे कुछ परिवतंन भी करने पड सकते है । उत्पादन- 
लक्ष्य निश्चित करने मे योअना अध्योगो ने सम्बन्धित उद्योगो, विकास परिषदों तथा 
प्रमुख प्रौद्योगिक एवं व्यापारिक सड्भूनो से विचार विमर्श कर लिया था। 
सार्वजनिक एबं प्राइवेट क्षेत्र के उपक्मो का अर्थे-प्रवन्धन-- 

सा्वेजनिक क्षेद्रो मे भ्ौद्योगिक प्रोजेक्टो के लिये अधिकाश कोष सरकार को ही 
जुटाना होगा। हाँ, बुछ सस्थायें अपने प्रान्तरिक साधनों से भी वित्त व्यवस्था क्र 
लेगी। अनुमान लगाया गया है कि आ्रान्तरिक साधनो से ३०० करोड़ रु० का प्रबन्ध ह्दो 
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जायेगा । राज्य-सरवारो को व केन्द्रीय सरवार को झौद्योगिक प्रोजेक्टो के लिसे धन 
की व्यवस्था करते समय भ्रय कार्यों के लिये घन जुटाने के अपने दायित्त्वा को भी 
च्यान मे रखना पडा है। 

प्राइबैट क्षेत्र में निम्म साधना स बुल १ २५० करोड़ रु? के अर्थ प्रबन्धन का 
अनुमान है -“सस्यागट एजेन्सियाँ १३० करोड केन्द्रीय एवं राज्य सरवारो की 
प्रत्यक्ष सहायता २० करोड नवीन अश्य निगमन २०० करोड आन्तरिक साधन ६०० 
करोड़, विदेशी सहयोग पूंजी से ३०० करोड रु० । कुल व्यय १,३४० करोड २० 
भ्रस्तावित है । इस प्रकार १०० करोड रु० की कमी पडती है। इसके श्रतिरिक्त विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करने की समस्या भी जटिल है। 
झऔद्ोगिक कार्यक्रम को घुख्य विशेषतायें-- 

प्राथमिकताओ का निर्धारण करने म यह ध्यान रखा गया है कि जो उद्योग 
विदेशी विनिमय का अ्रजन करते में या विदेशी विनमय का खच बचाने मे (आयात 
कम करके) सहायक हो उन्ह अन्य उद्योगो की अपेक्षा विकास का प्रथम अवसर दिया 
जाय । तीसरी योजना मे प्रमुख उद्योगों के विकास कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताये 
निम्नलिखित हैं. ८ 
() भेटेलॉकल उद्योग-- 

(१) लौह एवं स्पात--इस उद्योग के लिये स्पात पिडो (8,60९) हहाह्ठ09) 
की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य १० २ मि० टन तथा पिग आयरन कौ उत्पादन क्षमता 
का लक्ष्य $ ५ भि० ठन रखा गया है। य लक्ष्य वि।भन वस्तुओ के उत्पादन के लिये 
लोहे एवं स्पात की भावी माग के आधार पर निर्धारित किय गये है। स्पात्त सम्बन्धी 
लक्ष्य में प्राइवट क्षेत्र का भाग ३२ मि० टत है। क्षमता की वृद्धि के लिये स्क्रोष 
बेस की इलेक्ट्रिक फर्नेसेज लगाई जावेगी । पिगर ग्रायरन के लक्ष्य में प्राइवट क्षेत्र का 
भाग ० रे सि० टन है। सावजनिक क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नवीन स्पात 
कारखानो पर भरोसा किया गया है। लौह एवं स्पात को योजना में नय विकास 
जिल्लाई, दुर्गापुर एवं रूरकेला क स्पात कारखाना के तथा मैसूर श्रायरन एवं हटील 
कारखानो के विस्तार से और बोकारो मे नये स्टील प्लाट की स्थापना से सम्बन्धित 
है। मैवेत्ली मे एक पिग आयरन प्रोजेक्ट स्थापिप्त करने का प्रस्ताव भी है | तीसरी 
योजना श्रवधि की समान्ति पर कुल स्टील उत्पादन २४१ मि० टन के लगभग हो 
जायेगा। योजना के प्रारम्भिक वर्षों मं उत्पादन कम होने से माय की पूर्ति म कुछ 
कठिनाई होना स्वाभाविक है, कित्तु योजया की श्गति के साथ साथ यह कठिनाई कम 
होती आयेगी । 

(२) हल, अलाय एव स्टेमलस स्टील--दुर्गापुर में एक ग्रलाय एवं हल स्टील 
प्लान्ड खौलने का निरचय किया गया है जसका वादिक उत्पादन ४८,००० टन होगा । 
इ जीनियरिय “धोगों के लिए इन कच्चे मालों का वा महत्व है। ग्रमी तक इसका 
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आयात किया जाता रहा है, जिसमे बडी कठिताई ग्रनुभव की गई थी । उक्त प्रोजेक्ट 
में आधुनिकतम साज सामान व विधियों का प्रयोग होगा । 

(३) ग्रत्युमीनियम-नॉन फैरस थातुओ के क्षेत्र मे अल्यूमीनियम का महत्त्व 
पर्वोपरि है । सन्‌ १६६४-६६ के लिये इसके उत्पादन का लक्ष्य ७७,५०० टन रखा 
गया है। इस लक्ष्य की पृति के लिये निम्न योजना बनाई गई है--ही राकुण्ड की इंडियन 
अ्रल्धूमिनियम कम्पनी के प्लान्ट का १०,००० टन से तथा अल्बेई प्लान्ट का ५,००० 
टस से विस्तार, रिहान्ड व कोयना पर २०-२० हजार टन के स्मेलटरो की स्थापना तथा 
गल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ग्राफ इन्डिया के प्लान्द का ५,००० टन वापिक विस्तार । 

(४) तौँबा--इन्डियन कॉपर कारपीरेशन द्वारा धाठशिला में एक इकाई स्थापित 
करने पर तृतीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों मे ही इलेक्ट्रोलिटिक कॉपर का उत्पादन 
होने लगेगा । 

(५) जस्ता--राजस्थान की जवार खानो मे पाये जाने वाले जस्ते के आधार 
पर जिन्‍्क स्मेलटर स्थापित होने पर भारत से पहली बार जस्से का उत्पादन होने 
लगेगा । इस ध्लान्द की क्षमता १५,००० दन प्रति वर्ष होगी। 


(7) इन्जीनिर्यारेग उद्मोग--भारी एवं हल्के-- 

पिग झायरन एवं स्टील की पूर्ति बढ़ने, मशीन-निर्माण पर बल देने तथा 
विनियोग की अपेक्षा अ्रधिक रोजगार मिलने की सम्भावनाञ्रां के कारण इस क्षेत्र में 
बड़े पैमाने के निकासो का प्रस्ताव है। तावंजनिक क्षेत्र हैवी मशीनरी श्र हैवी 
भशीन विल्डिग का उत्पादन करने कले प्रोजेक्टो पर मुख्य घ्यान देगा। शेष कार्य प्राइवेट 
उपक्रम के सुधु्दं किया गया है, जो कृषि मशीनरी, ट्र कटसं, डीजल इन्जन, रोड रॉयल, 
डम्पर, ट्रान्सफामर, इलेक्ट्रिक केबिल एवं तार घरो में लगने वाले मी2र, लोकोमोटिब्ज 
वैगन, पैमेन्जर कोचेज, बसें एव टरूक, चीनी, कागज, सीमेट और वस्त्र उद्योग तथा 
बंमीकल उद्योगों के लिए पूर्ण प्लान्ठ, परैसिन्‍्जर कारे, सीने की मशीकें, साइकिलें, 
बिजलो के पसे झ्रादि बनावेगा । नीचे इन्जीनोयरिंग उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में विकास 
कार्यक्रमों पर सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है; -- 

(१) फाउन्डी एवं फो्ज ज्ञाप -मशीनरी-निर्माण कार्यक्रमों के लिए फाउन्डी 
एव फोर्ज शापो (#'०ए७० 7३ &70 086 5000७) का बडा महत्त्व है। इस क्षेत्र 
में तुतीय योजना के लक्ष्य निम्त है--ग्रो आयरन कास्टिंग १"२ मि० ठन, स्टील 
कास्टिंग एवं फोजिग प्रत्येक के लिए २,००,००० टन । कास्टिंग एवं फोजिंग की आव- 
श्यकतायें ओटोमोबाइल उद्योग के विकास तथा वस्त, सीमेट, चीनी, कागज एव श्रन्य 
पू'जी माल बनाने वाले उद्योगो के लिए मशीनरी बनाने के विकास के साथ-साथ बढ़ती 
जायेगी । 5 
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(२) प्रौद्योगिक मशौनरौ--ईैस क्षेत्र से सावंजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रेजिकवट 
निम्न हैं--हैदी मशीतरी प्लान्द (रांची), खान सम्बन्धी मशीनरी प्रोजेक्ट ड्रिर्गापुर); 
हैवी इलेविटकल इविविपमेट प्लान्ट (भोपाल) पर दो श्रन्य हैवी इलैकिट्रकल प्रोजेक्ट, 
जिनका स्थान ग्रभी विश्ेषज्ञ समिति के विचाराधीन है। रादी का हैवी मशीनरी 
प्लान्ट प्रति वर्ष ८०,००० टन की उत्पादन-क्षमता रखेगा तथा स्पात बनाने की क्षमता 
को भ्रति वर्ष १ मि० टम की दर से बढाने के लिये भ्रावइ्प्रक साज-सामान की अधिकाश 
पूत्ति कर सकेगा । दुर्गापुर के मशीनरी प्रोजेक्ट का विकास इस प्रकार ब्रायोजित किया 
जायेगा कि बह प्रति वर्ष ४५,००० टन के लगभग साज सामान बना सके । तीनो टैबी 
इल्ेक्ट्रिकूल इव्विपमेट प्रोजेब्ट्स बिजली-उत्पादन के लिये आवद्यक विविध प्रकार का 
श्रधिकाश साज सामान तैयार करेंगे, ताकि बिजली का उत्पादन भ्रति दर २ मि० किलो- 
वाट की दर से सन्‌ १६७१ के बाद बढाया जा सके। वे हैवी मोटसं, रेक्टीफायर्स श्र 
कन्द्रोल इविविपमेट भी बनावगे । जैकोस्लोवाकिया की सहापत्ता से एक हैवी इस्जीनीयरिंग 


प्रौजेक्ट स्थापित करने की याजना भी है, जिसका उदृब्य हाई प्रसर के बॉयलर तैयार 
करता है $ 


प्राइवेट क्षेत्र म, विभिन्न प्रकार के मिलो के लिए पुण प्लान्ट बनाने के लक्ष्य 
रखे गये है। इनमे अधिकतर देशी सामग्री का प्रयोग होगा। सीमेट मिलो के लिए 
६ या ७ प्लान्ट (मूल्य-+४ से ५ करोड रु०) कागज मिलो के लिये ८ छोटे बडे प्लान्ट 
(मूल्य-+६ ५ से ७० करोड़ रु०), चीनी मिलो के लिये १४ प्लान्ट (मूल्य १९ 
करोड़ रु०), सूती वस्त मिलो कै लिय सशीनरी (मूल्स २० करोड़ रु०) तथा सलप्यू- 
रिक एसिड के १० प्लान्ड (मूल्य ३०३ करोड २०) बनाने का लक्ष्य है) इन लक्ष्यों 
का पूरा होना भ्रति आवश्यक है, क्योकि इन पर ही अन्य क्षेत्रों म प्रगति निर्भर 
करती है । 


(३) मशीन दुल्स--लघु पैमाने के क्षेत्र द्वारा ५ करोड रु० मशीन टूल्स का 
उत्पादन क्या जायंगा | इसके प्रतिरिक्त बड पैमाने के क्षतर मे सन्‌ (६६५४-६६ तक 
मशीन-दृष्स के उत्पादन का लक्ष्य २० करोड र० रखा गया है, जबकि वर्तमान उत्पादन 
७ करौड 6० के मशीन टूल्स है। यह लक्ष्य तृतीय पच-वर्षीय योजना के श्रल्त तक बढी 
हुई माग के ख्रनुमात (55५० करोंड २० मूल्य के प्शीन टूहस) से बहुत कम रहता है । 
किन्‍्तु कुशल कारीगरो की क्री रहने से इससे श्र्रक लक्ष्य रखना सम्भव नहीं है! 
उक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिये हिन्दुब्तान मशीन टृल्स कारखाम का विस्तार किया 
जायेगा तथा पजाब व विहार मे एक-एक नया हैबी भशीत टूल कारखाना स्थापित 
किया जायेगा । प्राइवेट क्षेत्र में जो विकास होगा बह सार्वजनिक क्षेत्र का विकास की 
पूरत' होषा, ताकि मशील औज़ारो सम्बन्धी बढ़ी हुई माग को पूरा करने में सहा- 
आती ऐो । 
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(४) रेलबे रॉलिंग स्टॉक--इस क्षेत्र मे सावंजनिक क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण 
विकाप्त कार्यक्रम चितरजन लोकोमोटिध कारखाने में इलैक्ट्रिक इन्जनों के निर्माण से 
सम्बन्धित है । इन इलबिटूक इजनो के लिए ट्रक्‍्शन मोटसं का निर्माण धूपाल के हैवी 
इलेब्ट्रिकल्स कारखाते भे किया जावेगा । रेलवे योजना मे डीजल इलैक्ट्रिक और डीजल 
हाइड्रोलिक इंजनो के निर्माण का जो प्रोजेक्ट सम्भलित है. वह रेलवे को अपने साज- 
सामान के सम्बन्ध में बहुत सीमा तक आत्म निर्भर बना देगा। १० करोड़ रु० की 
लागत से स्थापित होने वाला डीजल इजन प्रोजेक्ट ६४० इजन प्रति बे बनायेगा, 
जिनका वक्रय मुल्य १० करोड के लगभग है। डीजल हाइड्रोलिक इन्जनो के निर्माण 
में एक सुधरे हुए डिजायन का प्रयोग किया जायेगा, जिये हाल में भारतीय रेलवे के 
एक इन्जीनियर ने विकसित किया है। प्राइवेट क्षय वैगन, मीटर गेज के स्टीम इन्जन 
तथा इलक्ट्रिकूल मल्टीपिल कोचेज का निर्माण करता रहगा। 

(५) जहाज-निर्माण -इस शीर्षक के अन्तर्गत जा कार्यक्रम बनाया गया है 
उप्षम विशावापटलम में एक ड्राइडाक बनाने तथा हिन्दुस्तान शिपयाड लि० का विस्तार 
करने का प्रस्ताव सम्मिलित है। इन विकासा के वूए होने पर विशाखापटनम शिप- 
यार प्रतिवर्ष कुल ५०-६० हजार टत के जहाज बना सकेगा। काचीन में एक प्रौर 
शिपयाई्ड बनाना तथा समुद्री डीजल इन्जनों का निर्माण करना भी सावजनिक क्षेत्र के 
कार्यक्रम में सम्मिलित है । इनका लागत व्यय क्रमशः २० करोड़ एवं ५ ऊरोड बैठेगा । 
तटीय एच नदी-यात्तायात के लिए छाटे जहाज, नाव, प्रोपेलिग मशीनरी आदि बनाने 
का काम प्राइवेट क्षेत्र में चलता रहेगा । 

(६) ्ौद्योगिक एवं शक्ति सम्बन्धी बायज़र--पावर प्लान्टों के लिये तथा 
विभिन्न उद्योगो की भाप बताने की आवश्यकता-पूति के लिये वायलरो का उत्पादन 
बढ़ान की एक याजना प्राइवेट क्षेत्र के लिये बनाई गई है । सन्‌ १६६५-६६ में बायलरो 
के उत्पादन का मूल्य २५ करोड रु० होने की आया है । 


(७) ओटोमोबाइल एवं सम्बन्धित उद्योग - इन उद्योगो के लिये जो विकास- 
लक्ष्य रखे गधे है वे ग्रटोमोबराइल उद्योग को एडहॉक कमेटी की सिफारिशो के अवुरूप 
है। विभिन्न मदो के लक्ष्य इस प्रकार है पैसेजर करे ३ ०,०००, व्यापारिक वही 
किले ६०,०००, जीप एवं स्टेयन बैगन १०,००० एवं मोटर साइकिलें स्कूटर्स एव तीन 
पहिये वाली ढैँम्पो ६०,०००, विदेशी विनिमय पर अधिक बोस त पडने पावे, इसके 
लिये यह ग्रावश्यक है कि देशी सामग्री का प्रयोग अब (६०० ) की अपेक्षा सन्‌ 
१६६४-६६ मे ८५% कर दिया जाय। व्यापारिक वहीकिलों के निर्माण को 
प्राथमिकता देनी चाहिए । 

(८) अन्य इ'जीनिर्यारग उद्योग-सा्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित प्रोजेक्टो 
को छोडकर “ब्रत्य इजीनिर्यारग उद्योगो' के झीपक के अन्तर्गत क्षमता के विस्तार का 
भार प्राईवेट उपत्रम पर डाछ़ा गया है--(१) प्रिसीजन इन्स्ट्रयूमेन्डस्‌ प्रोजेक्ट, 
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(२) प्रिसीजन इस्स्ट्रयूमेल्ट्स फैक्टरी लखभऊ का विस्तार, (३) रूपनरायनपुर जी 
हिन्दुस्तान केविल्स जा विस्तार, (४) वगलौर के सरकारों इलक्ट्रिक कारखाने का 
विस्तार, (५) हैवी कम्प्रेशर्स एवं पम्प प्रोजेक्ट, (६) बाते एवं रोलर विय्यरिंग प्रोजेक्ट, 
(७) सर्जीकल इसद्धयुमेग्ट्स प्रोजेट्ड्स। भावी विकास के इष्टिकोश स॑ प्रिसीजन 
इन्स्ट्रयूमेन्ट्स प्रोजेबट का विशष महत्त्व है! 

(!) क्रेमीकल एव सम्बन्धित उद्योग-- 

तुतीय पच वर्षीय योजना मे इस श्वीपंक के अम्तगत सब बड़ा एव सबसे 
महत्त्वपूर्ण विनियोग उ्वेरको क क्षत्र म किया जायेगा। कृषि कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
नाइट्रोजल उर्वर्को की माँग बहुत बढ गई है। माँग के बढ़ने तथा पेट्रोलियम शोधक 
कारखानों की भव श2 गैसो की उपलब्धता के कारणा वड पैमाने पर उनका निर्माण 
करना आवश्यक एवं सरल हो गया है। नैपथा ( )पं३७90७४७७ ) ने भी ग्रार्गेनिक 
कंमीकल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया है, जिन्हे अब तक अ्रलकोहूल पर मुख्यतः 
निर्भर रहना पड़ता था । आर्गेनिक हाइड्राकाबनों के प्राप्त होने से झ्रार्गेनिक इन्ठरमी- 
जियेदो का उत्पादन करने के हठु एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगया है। इस शीर्षक 
के अन्तंगंत श्राने वात कुछ प्रमुख उद्योगा का विकास कार्यक्रम नीचे दिया 
जाता है-+ 
(अर) इनमप्रोगेंनिक क्मीकल्स (प078भ#९ (कक्षाा०श७)-- 

(१) उर्बरक (ए८॥॥७७७)--नाइटोजन युक्त एवं फास्फेट युक्त उर्वरको 
की माँग क्रश १ मि० टन तथा ४, ००,००० टन तक बढने की झ्राद्ञा है। द्वितीय योजना 
काल के अधूरे प्रोजेक्टो को पूरा करने के भ्रतिरिक्‍त यह भी प्रस्ताव है कि सावंजनिक 
क्षेत्र मे कैश्दीय एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा नाइट्रोजन युवत्त उबेरकों के लिये 
अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाय | ५,००,००० ठन तक सरकारी क्षेत्र में तथा 
२,००,००० टन तक प्राइवेठ क्षत्र में क्षमता को बढाने का प्रस्ताव है, तभी १ मि० 
टन का लक्ष्य पुरा हो सकेगा | ग्रुजरात व मैसूर से उबरक कारखानों की स्थाप्तता पर 
विचार किया जा रहा है । दुर्गापुर मे भो एक कारखाना बगाल सरकार द्वारा प्राइवेट 
उपक्रम के सहयोग से खोला जायगा । मद्रास, मध्य प्रदेश, झ्राप्न प्रदेश एवं राजस्थान में 
भी कारखाने छुलेंगे । फास्फोट युवत्र उर्वरको के सम्बन्ध मे २,००,००० टब की क्षमता 
का झायोजन किया जा चुका है। इससे अधिक अभी कुछ नहीं किया जाना है! 
उर्वरक विकास-करायंक्रप्त पर कुल-विनियोग २२५ करोड रू० होगा, जिसमे १०० करोड 
रू७ विदेशौ मुद्रा की प्रावश्यकता पड़गी । 

(२) सत्तफ्यूरिक एसिड--इसक लिय १७४५ मि० टन का लक्ष्य रखा गया 
है । सलफ्यूरिक एसिड का उत्पादन उर्वेरक-उत्पादत के साथ-साथ बढेगा । यह झांशा 
की जाती है कि सन्‌ १६६४ ६६ तक सलंफ्यूसिक एसिड को भाग सार्वजनिक क्षेत्र मे 
भ्रथ (१,१९,००० ढन) की प्रपेक्षा ५,५०,००० टन हो जायेगी । सलपयूरिक एसिड 
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का प्रयोग उर्वरको, स्पात कारखानो, रेयन, सल्फेट, पेट्रोलियम शीधन व अन्य विविध 
उद्योगों मे किया जाता है। झब तक सलप्यूरिक एसिड का उत्तावन सलफर के आधार 
पर होता था, लेकिन तृतीय पच-वर्षीय योजना मे पिराइद्स ( /2$7789 ) व स्मेलटर 
गैसो की सहायता से भी उत्पादन किया जावेगा । 

(३) सलफर (8णए्आए)--यह अनुमान लगाया गया है कि सलफर का उपभोग 
सत्‌ १६६०-६१ में १,७५,००० टन से बढ़ कर सन्‌ १६६५-६६ मे लगभग ६,००,९०० 
सन हो जायेगा । विदेशों मे उलफर की पूत्ति के नये श्रोतो का विकास होने से इस 
प्राधारभूत औद्योगिक कच्चे माल कौ झ्रायात-की मत में कोई विशेष वृद्धि होने की संभावना 
नहीं है । फिर भी इसका कोई देशी शक्लोत होना भी आवश्यक है। श्रतः योजना के 
भ्रन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र मे 97789 से सलफर बनाने का एव प्रोजेक्ट सम्मिलित 
किया गया है। 

(४) फास्टिक सोडा एवं सोडाएश--यह लक्ष्य रखा गया है कि सन्‌ १६६५-६६ 
तक इन वस्तुओं की सम्पूर्ण माँग देशी उद्योगों द्वारा ही पूरी होने लगे । इस लक्ष्य की 
पूर्ति का झ्रधिकतर भार प्राइवेट उपक्रम को सौपा गया है। सरकारी क्षेत्र मै तो दो ही 
विकास कार्यक्रम रखे गये है। 

(ब) आगे तिक कंमीकल्स (072५0 (॥०ए॥ॉ०७४)-- 

लगभग सर्वप्रथम आर्गेनिक कमीकल्स के क्षेत्र मे बडे पैमाने पर विकास 
कार्यक्रम बनाये गये है । पिछले दश्शाब्द मे सम्बन्धित कैमोकल इन्डस्टीज भे जो उन्नति 
हुई है उसके फलस्वरूप उक्त मंदों की भाग वई गरुता बढ गई है। नीचे तीन प्रमुख 


भदो से सम्बन्धित अस्थाई लक्ष्य दिये गये हैं।-- 
शिग्रिक्षाव छा हए१७46 48,000 टन 
एफछण 45,000 टन 
$९(09॥0)] 40,000 टन 


(५) पेद्रोलिपएम का शोधन (2०00९ए७ रिशीशए॥8)-- 

शोधित पेट्रालियम वस्तु्ो के क्षेत्र में प्रायः सम्पूर्ण विकास सार्वजनिक क्षेत्र 
में ही किया जायेगा । बरौनी श्र नूनमटी मे बन रहे शोधक कारखानो (८(88- 
708) को पूर्ण करने के भ्रतिरिक्त गुजरात मे भी एक कारखाना खोलने का भ्रस्ताव है, 
जिसकी क्षमता २ मि० टन के लगभग होगई । इस कारखाने के लिये विदेशी ग्राथिक 
एवं टेक्‍नीकल सहायता का आइ्वासन मिल चुका है। यह ३४ मि० टन कच्चा तेल 
शोधित कर सकेगा । अन्य देशो की भाँति भारत को गैसोलीन के श्रभाव का सामना 
ब रता पड़ेगा । अभी तक मोटर स्प्रिट की अतिरिक्त पैदावार निर्यात कर दी जाती थी 
लेकिन पडौसी देशो मे भी झोघक कारखाने खुल जाने से निर्यात मे कठिनाई प्रतुभव 
की जायेगी। भ्रसंतुलन की समस्या को दूर करने के लिये निम्त उपाय करने होगे/-- 
(१) टेक्नोलॉजिकल उपाय, जिनमे ॥रशंतेते]8 880]]&005 का उत्तादन बढ जामा 


न था 
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(२) उपयुक्त प्राशुत्तिव उपाय जो कि हाई स्पीड के डीजल तेल का उपभोग वढने से 
रोषगे, (३) मिश्ति * घतो वा प्रयोग प्राध्साहिन करमा जिससे त्त. 5. ]0. के लिये 
भांग बम हो कर गेमालिब की द्विक्री बढ जाय तथा (४) मोटर स्टिट के उत्पादन में 
कमी करने वे लिय नैप्था का प्रयोग माटर स्प्रिट मे न करते अन्य उत्पादक प्रयोगों मे 
चढ़ाया जाय । 
(४) इुग झादि (?शागा ४९एएघा९॥५ शाप 90:55)-- 
द्वितीय योजना मे आवश्यक दवाइयों के उत्पादन में विविधीकररणा लाने का 
प्रयत्न प्रारम्भ क्या गया था। हन्दुस्थान एन्‍्टीवाथोटिब्स ल्लि० हारा स्ट्रंपटोमाइसिन 
का निर्माण तथा वस्वई वी दो पर्सों ढरा विटेमिन ए का निर्माण इसका उदाहरण 
है । प्रव इस क्षेत्र म नवीन विकासों वा लक्ष्य झावश्यव दवाइयाँ देशी वच्चे माल के 
प्रयोग से बना कर यथासभव उचित मूल्या पर उपलब्ध करना है । इस कार्य के लिये 
सा्वजनिद क्षेत्र मे २७ ३ करोड २० रखे गये है । 
(श५]) प्लास्टिक (0]95009)-- 
प्लास्टिक के सामान के लिये ८५५ ००० टन का लक्ष्य रखा गया है | भ्रावश्यकता 
पड़ने पर इस लक्ष्य को सद्योधित [क्या जा श्रकता है, क्योंवि' कुछ प्लास्टिक स्रामग्री 
रबड व च्रमड जैसी न्यून पूर्ति वाली सामग्री का भ्रच्छा स्थातापन्न है। 
(शा) सौपट कोक (80॥ ००४९०-- 
नेबली म प्रति घर ३,७०,००० टन की दर से लिगनाइट से सौफ्ट कोक का 
'नर्माण क्या जा रहा है। जगलो के काटे जाने को कम करने के लिये इस प्रकार के 
कोयल का उत्पादन बढाना वहुत महत्त्वपूणा है। इस हेवु नींने कपक्रम बाले कार्बोताई- 
जेशन प्लान्टो की स्थापना करन का प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के श्रन्तगंत रखा गया है । 
(एप) सीमेद-- 
सीमेन्ट के लिये सन्‌ १६६५-६६ तक उत्पादन क्षमता को १४ मि० टन तक 
बढ़ा देने का सक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य वतमान उत्पादन क्षमता पर ५०% वृद्धि 
का सूचक है । यदि निर्माण कार्यों पर नियन्त्रण ढीला किया गया, तो सीमेट की 
भाँग बढने की सम्भावना हैं। सीमेट उद्याग वी आवश्यकतानुसार चूने के पत्थर का 
उत्पादन बढाने मे जो कठिनाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुये स्टील कारखानों के 
स्लैंग पदार्थे के प्रयोग पर भ्रधिक ध्यान देता चाहिये । द्वितीय योजना मे' इस बात की 
उपेक्षा केर दी गई थी । 
(5) ब्लाए एवं रलास का सामान-- 
इस उद्योग का सबसे महत्त्वपूर्ण विक्रास है आआपटीकल ग्लास (0फ00शो 
ह955) का निर्माण होना । यह ग्लास इच्स्ट्रयूमेन्ट्स इन्डस्ट्रों के लिये बहुत महत्त्व 
का है । इसका निर्माण तृतीय पच-वर्षीय योजना में आरम्भ हो जायेगा तथा काउन्सिल 
झ्राफ साइन्टिफ्कि एण्ड इंस्डस्ट्रियल रिसर्च की सैन्टूल ग्लास एन्‍्ड सिरेमिक सस्था द्वारा 
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इसमे टैकनीकल सहायता दी जावेगी । 0]/008]70 8888 का निर्माण दुर्गापुर मे 
रूस के सहपोग से किया जावेगा । 
(५) कच्ची फिल्में (रिक्त गीए७-- 

इस क्षेत्र मे एवं महत्त्वपूर्ण प्लान्ट स्थापित होने वाला है, जो सरकारी ज्ोजेव्ट 
में मद्रास राज्य मे उठकमड के निकट कच्ची फिलमे, एक्सरे फिल्मे ग्रादि का निर्माण 
करेगा। इसे फ्रास की एक प्रसिद्ध फर्म 0४/8, ॥800९॥७ ४ (06 से ब्वनीकल 
सहयोग प्राप्त होगा । 
उपभोक्ता त्तामान वाले उद्योग 

सठित उद्योगों मे प्रत्यक्ष विनियोग के हृष्टिकोश से सावंजनिक क्षेत्र के उप- 
भोक्ता सामाम बनाने वाले उद्योगों का विकास कार्यक्रम कम महत्त्व रखता है । दवा- 
इयो का निर्माण ही इसका एक मात्र अपवाद है । घड़ियो और कैमरो का निर्माण 
सावंजनिक क्षेत्र मे जापान के टैब्नीकल सहयोग से किया जायेगा । कैमरो के निर्माण 
में कल्नकत्ते की नेशनल इन्स्टरयूमेन्ट्स पवैंदरी भी सहयोग देगी। सहकारी सस्थाओ्रो को 
उपभोवता सामान वाले उद्योगो की स्थापना करने में विशेष सुविधाये दी जावेंगी। 
"प्रमुख उपभोक्ता सामान वाले उद्योगों का विकास क्रम निम्न प्रकार है :-- 


(१) सूतो बस्त्र (0000४ ]०४006)--यह अनुमान लगाया गया है कि 
तृतीय पच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर ८,४५० मि० गज कपड़ा झ्राव्तरिक उपभोग 
के लिये भ्रोर ६५५० मि० गज कपडा निर्यात के लिये झा इ्यक होगा। सन्‌ १६६०- 
६१ में कपडे की ग्रान्तरिक माग ७,००० मि० गज कूती गई थी, जबकि उस वर्ष 
उपभोग के लिये केवल ६,७५० मि० गज कपड़ा ही उपलब्ध घा। समभवत्त, पूर्ति मे 
इतनी कप्मी १९५९-६० में फ़सल के खराब होने से कच्ची कपास की कमी के कारण 
रही थी। अत, आ्रान्तरिक उपभोग के लिये सूती वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य कुछ श्रधिक 
नहीं है । निर्येति का लक्ष्य भी उस औसत स्तर से विशेष अधिक नही है जो कि पिछले 
वर्षों म प्रचलित था। ६,२०० मि० गज सूती बद्ध के कुल लक्ष्य का ३,१०० मि० 
गज हाथ करघा, शक्ति करपा व खादी उद्योग के सुपुर्द किया गया है, जबकि मिल 
उद्योग को ५,८०० म्रि० गज कपडे के उत्पादन का वारय सौपा गया है। बतमान 
स्तर से ६०० मि० गज अधिक कपडा बनाने के लिये मिलो मे २४,००० ग्रोट्रेमैटिक 
करेघे तृतोय योजनावधि मे लगाये जायेंगे । &,३०० मि० ग्रज कपड़े के उत्पादन 
लक्ष्य की पूर्ति के ज़िये व अन्य कामो भे प्रयोग के लिये भी संत का उत्पादन लक्ष्य 
२,९५० मि० पौड रखा गया है। 

(२) रेयन (रए०णा)--रेयव उद्योग के कार्यक्रम में क्षमता को द्वितीय बौजना- 
की समाप्ति पर २१५ मि० पौंड से बढ कर तृतीय मोजना दे अ्रत्त तक १०० मि० 
पौंड करना निश्चित किया गया है | इस उद्योग मे विभियोग को कई अ्रवस्थाओं मे इस 
अकार फँलाया गया है कि विदेशी विसिमय की कठिनाई प्रस्तुत न होने पावि। 
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(३) पेपर एब ब्यूजप्रिन्ट--इस उद्योग के विकास कार्यक्रम का लष्ष्य भ्रात्म 
निर्भरता प्राप्त करना है । सन्‌ १६६५-६६ तक अनुमानित मांग ७ ००,००० टन होने 
की आशा है, जिसे पूरा करने के लिय उद्योग की वर्तमान क्षमता (४,१०,००० टन) को 
घढा वर ८५,२०,००० टन करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त क्षमता की प्राप्ति के लिये 
तीसरी योजनाग्रवधि म छोटे-छोटे कागज मिल स्थापित किये जायेंगे, जो कि स्थानीय 
कच्चे भाल का प्रयोग करेंगे । होशगाबाद म १ ५०० टन की वापिऋ क्षमता का एक 
दस्तावेजी कागज बनाने वाला मिल स्थापित किया जायगा। झ्राजबल्त इस प्रकार वा 
कागज विदेशों से मगाने मे काफी विदेशी विनिमय व्यय करता पडता है। न्यूजप्रिन्ट 
की दछ्शा मे वर्तमान उत्पादन क्षमता (३०,००० टन) को ५ गुना बढाया जायेगा। 
इसके लिये नेपा मिल का विस्तार करता होगा । कुछ नये मिल भी मुलायम लकडी, 
(जो कि हिमालय क्षेत्र मे पाई जाती है) का प्रयोग करके कागज बनाने के हेतु स्थापित 
किये जायेंगे । घ्ीमी मिलो मे गन्ने के प्रयोग से बचने वाले अवश्विष्ट पदार्थ का प्रयोग 
करके भी कागज बनाने पर बल दिया जायेगा। ग्राजकल यह पदाथे झवकर मिलो में 
ई धन के रूप मे प्रयोग कर लिया जाता है । 


(४) च्ोनो (808भ)--तीसरी पच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही देश चीनी 
के मामले में आत्म निर्भर सा हो गया है । चीनी मिल उद्योग की प्रधित्र उन्नति करने 
के लिग्रे उपलब्ध गन्ने की पूर्ति को बढाना होगा । प्रस्तुत योजना मे गन्ने का उत्पादन 
बढा कर १०० मि० टन कर देने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि मुख्यत प्रति एकड 
पैदावार को सुधार कर प्राप्त की जायेगी । भ्रन्य प्रयोगो मे काम आने वाल गन्ने को 
निकाल कर चीनी उत्पादन के लिय २५ भि० दन गन्ना बचता है। इतनी मात्रा में 
गन्ना पेरने की सुविधा को बढाने के लिये क्षमता को ३५ मि० टन प्रति वर्ष तक 
बढावा देने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र मे सहकारी सस्थाओं का सहयोग २४%, तक बढ 
जायेगा । सरकार से सहकारी चीनी कारज्ानो की शेयर पूंजी से भाग लेने के हेतु ६ 
करोड रु० का आयोजन किया है । घरेलू उपभोग से बचन वाली शक्कर तिर्मात कर 
दी जावेगी । 


(५) चनस्पति तेल (१८४०४: 05)--वनस्पति ठेलो की दश्शा में प्रब 
प्रश्विक विकास पाच प्रमुख तिलहनो के कृषि कार्य॑त्रमो पर निर्भर है। इन तिलहनो 
का उत्पादन सद्‌ १६६०-६१ मे ७ १ मि० ठन से बढा कर सन्‌ १६६५-६६ तक ६"८ मि० 
टत कर दिया जायेगा । यह अनुभव किया जाता है कि झात्तरिक ग्रावश्यकताशो की 
पूर्ति के परचाद निर्यात के लिये खाने के काम में आने वाल तेल अधिक मात्रा में ब्चेंगे | 
श्र: वनस्पति तैलो की पति बढाने के लिये निम्न प्रस्ताव रखे गये हैं. (7) कपास के 
बोज के तेल का उत्पादन १ लाख टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना, (7) खली से निकलने 
बलि तेले कि वर्तमान मात्रा (४०,००० टन) को बढा कर १,६०,००० टन प्रति वर्ष 
क्रना, तथो (57) घावल से त्तेल का उत्पादन बढाता । कपास के बीज से वैल का 
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उत्पादन बढा कर मू्‌ गफ्ली के तेल पर जोर कम क्या जायेगा तथा खली के श्रतिरिक्त 
पेल-उत्पादन का प्रयोग मुख्यतः ग्रौद्योगिक कार्यो के लिये होगा । 
ओऔद्योगिक विकात्त से सम्बन्धित बुछ समस्‍यायें -- 

तीसरी पछ-वर्षीय योजना के अन्तरंत भ्रौद्योगिक विकास के जिस उच्च रतर 
की कहपना की गई है वह सावजतििक एवं प्राइवेट दोनो ही क्षेत्रों के लिये, श्रपनी 
विविधमुखी समस्याओ्रो के कारण एक बडी चुनौती प्रस्तुत करता है। प्रस्ताधनी एवं 
विदेशी विनिमय की सभस्याये ही नहीं वरन्‌ अन्य कई समस्‍यायें भी उद्योगों को 
भपने पिछले प्रनुभव से सुलभाती है। नीचे कुछ प्रमुख समस्याझ्रो पर प्रकाश डाला 
गया है-- 

(१) डिजाइन डेवेलप्मेफट एव प्रोजेक्ट इजोनिर्धारण घी समस्यापें- मशीन 
बिल्डिंग क्रियाओ्रो तथा मशीन निर्माण के लिये डिजाबनो के विकास एव प्रोजेक्टो के 
इ जीनियरिंग की विक्ट समस्या है। प्रोजेक्ट इजीनियरिंग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
औद्योगिक विकास निगम (ऐऐ | 0 ()) ने जिम्मेदारी ग्रहए कर ली है। उसने सन्‌ 
१६६०-६६ में एक टेवनोलॉजिकल परामशंदाता व्यूरो स्थापित किया है, जिसके निम्न 
का होगे--उद्योगो के स्थापना-स्थलो का प्रारम्भिक अध्ययन, जाँच पडताल एवं चुनाव; 
प्रोजेक्ट से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्ट ((७(७॥७० 970]७७४ 7९0079) की तैयारी 
तथा रचना सम्बन्धी डिजायन बनाना (068७7708 0 807 0४660%68) । डिजायन- 
विकास के सम्बन्ध मे हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि देशी डिजाइनो के श्राधार पर 
श्रौद्योगिक मशीतरी निकट भविष्य मे तैयार की जाने लगे, यद्यपि प्रारस्स मे श्रायातित 
डिजाइनों पर निर्भर रहा जा सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये बगलौर मे. एक 
केन्द्रीय डिजायन इन्स्टीव्यूट स्थापित किया जायेगा । 

(२) उत्पादकता घढाने तथा लागत रण घटाने की समस्यापें--चू कि औद्योगिक 
क्षेत्र को निर्यात वृद्धि मे बहुत योग देना है, इसलिये यह झ्रावश्यक है कि न केवल उत्पा- 
दन का विस्तार करने पर वरन्‌ उत्पादकता बढाने वाले तथा लाग्रत व्यय कम करने वाले 
सभी घटकों पर ध्यान दिया जाय। जहाँ तक उत्पादन-लागतो का सम्बन्ध है, ऊँची 
लागतें होने के कारणों को कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है, यदि स्थापित होते 
वाले प्लाल्टो का साइज 'अनुकूलतम' रखा जाय तथा व्यथ पदार्थों व सह-पदार्थों के 
आधिक प्रयोग का प्रथत्न किया जाय । इसी प्रकार यदि लगाई हुई क्षमता ([7868- 
))९0 (:७] ४०॥॥) का भ्रधिकतम प्रयोग किया जाने लगे, तो उपरिब्ययों (0४8- 
06०0०) में काफी मितव्ययिता हो सकती है । इन पहलुओं पर विकास परिषदों को 
विचार करना चाहिये । 

(३) पर्याप्त जल की पूति एवं खराब पानो की निकासी की समस्यायें-- अनेक 
हैवी इल्डस्ट्रोज़ जिसे स्टील प्लान्ट, पैट्रोलियम शोधक कारखाने) के विकास के लिये 
उत्पादन कार्य में बहुत अधिक मात्रा मे पानी की आवश्यकता पड़ेंगी। जिन विशेषज्ञ 
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समितियों को उद्योगों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान के चुताव का कार्य सोपा 
गया था, उनकी रियोर्टों मे जल की उपलब्धता पर काफ़ी जोर दिया गया हे । उन्होंने 
बताया है कि कुछ स्थानों म जहाँ कि अन्य सब सुविधायें उपलब्ध थी, उद्योगों की 
स्थापना का सुभाव केवल इस कारण रह करता पड़ा, वयोकि वहां पर्याप्त मात्रा मे 
जल उपलब्ध व था । इन स्थानो मे जल पूर्ति के दीघ॑कालीन नियोजन बिना उतका 
औद्योगीकरणा सदा खतरे मे रहेगा । इसके झ्रतिरिक्त, कैमीक्ल एवं सम्बन्धित उद्योगों 
के खराब पानी को निवामी की समस्या भी वडी विकट है। नदियों में यह पानी छोडा 
जाने से नदी का जल पराब हो जाते का भय है| यह जन स्वास्थ्य के लिये नुक्सान- 
देह प्रमारितत हो सकता है । 
सन्‌ १९६५ ६६ मे घोजना फो समाप्ति पर श्रौद्योगिक प्रिकास के लाभ-- 

तीसरी पत्र-वर्षीय योजना की पूर्ति पर औद्योगिक विकास से प्रतक लाभ होते 
की आशा की जादी है---(१) सावजनिक क्षेत्र के विनियोग एवं उत्पादन हो वैज 
वृद्धि से हम अपने समाजवादी ढाँचे वे लक्ष्य की पूलि में बडी सहायता मिलेगी, (२) 
अंधे व्यवस्था के कुछ ग्रत्यावदयक श्गो (जैसे कृषि, बिजली, रेले, मोर यात्मयात) 
की निर्भरता विदेशों मे साज सामान क श्रायात पर कम हा जायेगी, (३) श्रौद्योगिक 
क्षेत्र मे भी हैवी इन्जीनियरिंग एव मशीन-विल्डिग का विकास होने से, उद्योगो के लिए 
आवश्यक पू जीगत साज सामान काफी मात्रा मे देदा के प्रन्दर ही तैयार होने लगेगा । 
(४) बेसिक कच्चे मालो का उपादन देश में ही होने लगते से कई महत्त्वपूर्ण उद्योगों 
के रख रखाव (५[०॥॥/08१)७॥४0८) के लिये सावश्यक आयातों मे कमी हो जायेगी । 
इस प्रकार, तृतीय पच-वर्षीय योजना के कायक्रम पूरे होने पर देश की भ्र्थ व्यवस्था 
बहुत सीमा तक शआ्रात्म निर्भर हो जायेंगी। झौद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचनाक, जो 
कि प्रगति का परम्परागत सूचक है, ३१६ तक पहुँच जायेगा (प्राधार वर्ष १६४०-४१ 
+“ १००) जबकि द्वितीय पच्र-वर्षीय योजना की समाप्ति पर बहू १६४ झौर प्रथम 
परच-वर्षीय यौजवा की संम्राप्ति पर १३६ था। 
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अध्याय १३ 
स्वतन्त्रता के पूर्व भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति 


(वी ्रड एाएंपयंत्रं एनांलए एां0 70 [प्र0शशावशाए८ ) 








परांधीन-भारत की झ्ौद्योगिक नीति-- 
ब्रिटिश शासन-काल मे देश के भ्रौद्योगिक विकास के लिये कभी भी कोई निश्चित 
योजना नही बनाई गई । ईस्ट इप्डिया वम्पदी के! जमाने मे उन भारतीय उद्योगों 
को प्रोत्साहित क्या गया, ज्नि पर इसवा नियत ध्यापार निर्भर करता था, 
किन्तु कुछ दिनो बाद बह इज्जलेड के निर्माण प्द्योगो के लिए कच्चा माल प्राप्त 
करने का एक साधन समभा जाने लगा। 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की समाप्ति के बाद यद्यपि भारत का शासन महाराती 
विक्टौरिया को सौप दिया गया था, तो भी हमारे देश के प्रति ढ़िटिश नीति में कोई 
परिवर्तन नही हुआ । वह स्वतन्त्र व्यापार ( ,285€2 779)6 ) का युग था 
झ्रौर भारत को भी इस नीति का अनुकरण करना पडा। उस समय उद्योगों 
के विकास के लिए नियम बनाना विनाशकारी और उसकी सहायता 
करना ब्यर्थ समभा जाता था। इस प्रकार गत १०० वर्षो मे रवेतस्त्र 
क्यापार नीति का ही वोल्बाला रहा। कभी-कभी सखवार ने देश के झ्ौ्योगिक 
विकास के प्रति अपनी सहानुभूति अवश्य दिखाई लेक्नि इज्लेड के #छिकारियो 
ने सदेव इस बात पर जोर दिया कि सरकार ऐसी कार्यवाहियो से दूर रहे । 

प्रथम विश्व-युद्ध ( सद १६१४-१८ ) के छिडने से इस नीति में थोडा 
परिवतंन हुप्ला । कच्चे माल के लिए योरोपीय बाजार बन्द हो गया। युद्ध की 
आवश्यवताभो को पूरा करते के लिए किसी प्रकार उत्पादन बढाता आवश्यक 
समभा गया । परिणाभरदरूप, सरकार को स्वतन्त्र ब्यापार की नीति छोडनों पडी 
झौर इसका स्थान राजकीय प्रोत्साहन ने ले लिया। सर्वप्रथम सन्‌ १६१६ मे 
भारतीय श्रौद्योगिक कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने देश मे औद्योगिक विकास 
की सम्भावनाओं की जांच की और उद्योभो को राजकीय सहायता देने को सिफा- 
रिश्ष की । उन उद्योगों में भी, विशेषकर रासायनिक, विद्युत और यान्त्रिक-उपक्रण 
उद्योग वी सहायता पर बडिइप जोर दिया। सब्‌ १६१७ मे भारतीय प्रसाधनो 
पर नियस्नेश करने एवं उनको दिवस्ित वरने के उद्देश्य से इप्डियन म्गुनीशन्स 

श्डर 


डर 


बोड नियुक्त किया गया, उिन्‍्तु दसक्ती सिफारिशों को कार्यान्वत्त नहीं किया गया । 
परिणाम यह हुआ वि जो भी उद्योग युद्धघाले मं आरस्भ किये गये थे, वे विदेशी 
प्रतिस्पर्दा वा सामता ने कर सके और अन्त मे नए हो गये । 

सन्‌ १६१६ में भारतीय सत्रिधान में जो सयोघन बिए गए उनते अनुमार 
उद्योग एक प्रान्तीय विषय बन गया और प्रान्तीय सरकारों को ग्रौद्योगिक विकास 
के लिए उद्योगों को सहायता देते का अधिकार मित्र गया। प्रान्तोय सरवारों 
ने इस दिज्ञा मे जो सक्तिय प्रयेन किए उनका सक्षिप्त त्पौरा इस प्रकार है >- 

(१) उच्योगो की राजकीय सहायता--सन्‌ ईै&र२२ में मद्रास सरकार ते 
उद्योग राजकीय सहायता अ्रधिनिय्रम ("३४८ #70 ॥0 [00050065 56६) 
पास किया, जिसका मुर्य उहह्य कटीर तथा अन्य उद्योगों को आथिव' सहायता 
प्रदान करता था | इसक बाद क्रमश एस विधान बिहार मे सत्‌ १६२३ मे, बगाल 
में सम १९३१ मे, मध्य प्रान्‍्त म सत्‌ १९३४ मे, पजाबव झौर समुकत- 
प्रात मं सन्‌ १६४३ म पास जिये गय किन्तु इन प्रयला का कोई आशाजनक 
परिणाम नही हझ्मा । वध्त्‌ उद्योगो को अवष्य थोडा लाभ मिला, किन्तु कुटीर 
एवं लग उद्याणा को इन सुविधाओं का पाना झत्पन्त कठिन हुआ्मा । 

(२) औद्योगिक शिक्षा--स३ १६२६ में घनवाद का भारतीय खनिज विद्या- 
लग भृतरव जाश्तियों को ट्रेनिंग देने के लिए खोला गया। अन्य तान्त्रिक सस्यायें 
भी सोती गई, ज॑से वम्बई की टैवसटाइल टेक्‍नोलाजी इन्स्टीटयू 5, लुधियाना 
इब्स्टीटस्यूट भागलपुर सिल्क इन्स्टीट्यूट और ग्रुलजारीबाग कॉटेन इण्डस्ट्रीज 
इन्स्टीद्यूट । देश वी ग्रावश्यकताशो को देखते हुए ओऔद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध 
में जो किचित प्रयास विये गये वे नगण्य थे । 


(३) भ्रशुल्क नौटि--उद्योगो को प्राशुल्किक सहायता देने के लिए सब्र- 


१६२१ मे एक प्रशुकक क्रमीशन की तियुक्ति भी की गई, जिसमे विवेचनात्मक 
सरक्षण (]) ४८१४॥07908 770५६८५१0॥) देने की सिफारिश की । 

(४) श्रौद्योगिक झनुसन्धान--सन्‌ १६३४५ में इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो 
की स्थापना हैई थी, जिसकी अनुसन्धान ज्ञाखों अनीपुर में खोली थई। इसके 
भुरय काय निम्नलिखित थे --औद्योगिक बृचनाश्रों का एकत्रीकरणा और प्रसार, 
औद्योगिक अतुर्त्धान मे उद्योग वे साथ सहकारिता एक पत्रिका मे औद्योगिक 
सूचना का प्रकाशन और औद्योगिक प्रदर्भनियों के संगठन में सहायता । यरुद्ध-कछाल 
मे अनुसन्धान करने के लिए बोड श्लाफ साइन्टिफिक एवं इण्डस्टियल रिसर्च वी 
स्थापना भी की गई । 


(५) रदोस क्रप. नीति ($0776९5 ९एत्टा०४८ ?०ौलफ )--औद्योगिक 
कमोशन वी मिक रिश्य पर एक स्टोर कब ससित्ति नियुक्त की गई। कलकत्ता द 


बअम्बई म स्थानीय क्र4 एजेन्सीज का निर्माण किया गया और अंम्बइ, मद्रास, 
कानपुर, करांची दथा दिल्‍ली स इन्सपक्टिद्ध एलेन्सीज भी कायम की गई । 


[ १४३ 


उपयुक्त वर्णोन से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश काल के औद्योगिक विकाम के 
लिए कभी भी कोई विस्तृत योजना नहीं बढाई गई। सव्‌ १६१४ १८ के युद्ध 
को अपेक्षा सन्‌ १६३९ के द्वितीय महासमर के आरम्भ होने स॑ औद्योगिक उत्पादन 
की माँग बहुत बढी । यह अनुभव किया गया कि युद्ध के सफलतापूर्वक चलात के 
लिए भारत को एक हथियारघर (&5८॥५)) के रूप में विकसित करना आवश्यक 
है। इसी उद्देश्य की पूति के लिए ईस्टने ग्रुप कान्क्रेन्स के लिए ग्रेडी मिशन्स 
तथा अच्य समितियों की नियुक्ति भी की गई, किन्तु ये सब युद्ध के उपाय (४7 
]८४४ए०८८७) समझे जा सकते है, जिनका प्रधान उद्देंध युद्ध के प्रयतनों का 
समन्वय करना है | ब्रिटिश सरवार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे 
यद्धकालीन धिकास एक स्थायी आधार पर आ जाता । 
द्वितीय युद्ध के उपरान्त भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति--- 

युद्ध समाप्त होने ( सन्‌ १६४५) के दो-तीन वर्ष पहले से युद्धोपरान्त 
आधिक पुर्नानर्माण योजनाझ्रो की चर्चा हो रही थी। भारत सरवार ने सत्र्‌ 
१६४३ के लगभग २६ झौद्योगिक समितियाँ (८४95) नियुक्त की और एक 
योजना तथा विकास विभाग (क]शाएंगढ् & ॥06एश0फ्ाए८ए 06एश77 
70९॥६) का भी निर्माण किया। (सम्‌ १६४६ में यह विभाग समाप्त कर दिया 
गया और इसके कार्य डिपार्टमेल्ट ग्राफ इण्डस्ट्रीज एण्ड सण्लाई को ट्रान्सफर 
कर दिये गये) । झर्भल सद्‌ १६४४ में सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति घोषित 
की । नई नीति का उद्देश्य देश मे उपलब्ध प्राकृतक और आाथिक साधतों का 
अधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय धन मे वृद्धि, देश वी सुरक्षा वा अच्छा प्रबन्ध 
और रोजगार के ऊँचे स्थायी स्तर की स्थापना करवा था। इसकी पूर्ति के' लिए 
सरकार ने स्वेच्छावाद की नीति को छोड कर उद्योगो के सरक्षण की नीति अप- 
ताई । कुछ मूलभूत एवं स्थूल उद्योगो को विकसित करने तथा आईनिन्स पँय्टरियों, 
जन उपगोगिताओ और रेलो के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्त्वकें आधार पर उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया | इसके असिरिक्त निम्न उपायों से भी 
उद्योगों की सहायता करने की धोषणा की -- 

(१) हे औद्योगिक सस्थाझ्रो को ऋण दना अथवा पूंजी का अश 

ना । 

(२) न्यूनतम लाभाश की गारस्टी देना । 

(३) अनुसन्धान सगठतनो को आधिक सहायता देता । 

(४) भारतोय औद्योगिक उत्पादन को क्रय करना । 

(५) औद्योगिक विनियोग निगम आदि का प्रवर्तन करना । 

(६) स्षामाडिक न्याय और औद्योगिक दिकास दोनों के सन्तुलित ट्ित को 

प्टि से कर-मीति कार्यान्वित करना । 


१४४ ] 


(७) झ्रौद्योगिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को विदेशों से मगाने वी व्यव- 
घ्था करना । 

उद्योगा के केन्द्रीयकरण को रोकने तथा नियमित विकास करने के हेतु ताई* 
सेन्सिंग प्रया जारी करने का निश्चय भी किया । साय ही, ऐसे उपायो को व्यवहार 
में लाने का निश्चय भी विया, जिसस भ्रौद्योगिक श्रमिको का जीवन-स्तर ऊँचा हो, 
व्यक्तिगन पू जीपतिया की जेवा म अत्यधिक लामो का जाना रुके, भारतीय माल 
मे लोगो का विश्वास बढ़, इन-गिन लोगों के हाथ में सम्पत्तियों का केन्द्रीयक्रण 
न हो और श्रौद्याणिक शिक्षा की प्रगति हो । 

अक्टूबर सन्‌ १६४६ म एक एडवाइजरी प्लानिंग बोई नियुक्त किया गया । 
इसने अपनी रिपोट म दश के विभिन्‍न भागों में उद्योग-धन्धों के विवेद्धीयकरण का 
सुझाव दिया, ताकि सभी भागों का सतुलित विकास हो सके। ग्रगस्त सत्‌ १६४७ 
में दर स्वतन्त्र हुआ झौर इसके शासन की वागडोर राष्ट्रीय सरकार के हाथ में आई। 
उद्योगों की घटती हुई उत्पादकता पर विचार करने के लिये इसने सब (६४७ में 
एक उद्योग सम्मेलन किया, जिसने पब्लिक और प्राइवेट उपक्रमो को भूमिकाओं के 
स्पप्ट करने पर बल दिया तथा श्रम एवं पूजी के बीच सदुभावना स्थापित करने 
की सुभाव दिया । 
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अध्याय १४ 


सन्‌ १९४८ की श्रौद्योगिक नीति 


( पाठेणंदाभ एगारए ण 948 ) 








औद्योगिक नीति, १६४८ क लक्ष्य एवं उत्की विद्यपतायें-- 
सर्गीय डा० स्यामाथसाद मुकर्ी ने ६ अंत सन १६४८ को ससद मे राष्ट्रीय _ ड[० ह्यामाशसाद मुकर्जी ने ६ अप्रेल सन्‌ १६४८ को ससद मे राष्ट्रीय 
अरफार की औदयो पफ नी त वो पत की औयो पर नी ते वो पत्र की । इस नीत में निम्त सामाय लक्ष्य थे 
() -एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जिममें_ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जिममे_-याय व उनति के 
हलक पिन प सबको बराबर बराबर प्राप्त हो। (॥) ज्ीउन स्तर मे तजी से जीन स्तर में तजी से बद्धि करना 
और इसके लिये दक्ष के सुप्त प्रसाधनों का शोषण करना (७) उत्पादन मे बुद्ध. 
करना आर [९) सबको रोजगार क अवसर प्रदान करना | इसकी निम्नलिखित 
विनतापह -- जज प:यएएएणएण 


(१) हस्त एवं बारूद का निर्माण एटस भक्ति वा उपादन एवं निय जगा 
रेल थ्रातायात के स्वामित्व एवं प्रब ध पर केद्रीय सरकार का पूण 
एकाधिकार होगा [ 

(२) प्रातीम या केद्ीय सरकार निम्नविसित क्ष त्रो में व्यक्तिगत साहस के 
साथ काय कर सकगी--कोयला लोहा एवं इस्पात लहाज निर्माण 
हवाई जहाज विमाग्ग टीग्राफ एवं वाग्ररलस एपरेट्स का निमाण 
तथा सनिर तेल | इस क्ष तक उतमान कारतान १० वष तक अपया 
विकास करत रहेगे | परकार उनका सहायता करेगी लकित इस 
अवधि के वाद उनऊी रियति का निरीलण जिया जायगा। सरकारी 
उद्योगी का प्रवध सावजनिक निगमा (३; 
द्वारा क्या नायगा 

(३) विद्युत बोक्ति क निमाण एव वितरण पर राचकीय निबजए पूवद्रत्‌ 

रहेगा । 

(४) निम्नलि9श्षित उद्योग सरक;री नियनत एव नियन्त्रण में रहेगे-लमक 
मोठर व ट्रैक्टर बिजनी इ जीनिर्यारेग मशीन औजार मारी रबा 
यने तथा खाद फार्मसी की औबधिया वदवाइया व बिजली रासायनिक 
उद्योग लोहा होन घानु रड़ निर्माण झक्ति तथा औद्योगिक 
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